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| राजकीय अर्थशास्त्र 


(एएफछ70 ४2८0२0/405) 
(आरतीय झाथिक व्यवस्था की विस्तृत विवेचना सहित) 


लेसक 
तिलक नारायण हजेला, एम ए, 
चेक्चणर, भ्रर्येशास्थ दिमाग, 
बरेली कालेज, यरेली । 


प्रावक्थन लेसक् 
पुरलोघर जोशी, एम. ए, पो-एच डी डो लिरु, 
प्रोफेसर, भ्रथेघ्ास्त्र विभाग, 
लखनऊ जिश्यवियालय, लखनऊ 


अकाशक 
सरस्वती सदन, ससूरो 


| मूल्य १३ रुपये ५० नये पंसे 


के झाधार पर लिया है । पुस्तक दे श्रन्त्गंत जो कुछ लिसा गया है वह सारगमित 
है । भारत के राजकीय भ्रवेश्ञास्त्र को सम्मिलित करके उन्होने पुस्तक वी उपसदेयता 
में वृद्धि करदी है । एक ही स्थात में इतनी प्रचुर सामग्री को व्यवस्थित रूपम 
रल+र सेसक ने अपनी कार्य कुझलता का वरिचय दिया है । 

हिन्दी मारत कौ राष्ट्रभापा है । इस भापा मं विविब विपया पर उच्चकोर्टि 
के साहित्य या सूजन हो इसकी अत्यन्त झावश्यक्ता है । स्वावर और रवातरीत्तर 
कक्षाओं म ग्रतेव विद्यार्थी हिन्दी के माध्यम द्वारा पढने हैं और प्रशनपत्रो का उत्तर 
देते है। श्री हजेला ने प्रस्तुत पादय पुस्तर द्वारा विश्ेषत इन विद्यायियों लय झौर 
शामान्यत्या इस विपय के प्रेमियों का उपफार किया है । इस दृष्टित्ोण से में इस 
पुस्तक का स्वायत करता हूँ और लेसव यो बचाई देता हूँ । 





ससनऊ विश्व-विद्यालय 


ज़खनऊ मुरलीघर जोशी 
धवतुबर २२, १६५६ 


भूमिका 


गत ५० वर्षों में 'राज्यां के सेद्धान्तिक एवं व्यावहारिक, दोनो हो रूपों में 
करान्तिकारी परिवतंन हुये हैं। परिणामस्वर्प राजनंतिक, सामाजिक, घामिक एवं 
आधिक सभी क्षेत्रो म राज्य वा स्थान प्रमुण हो गया है। श्राज राज्य मनुष्य के 
जीवन के प्रत्येक पहलू पर छाया सा दीखता है । पिछली झताब्दी तक मनुप्य राज्य 
के केवल राजनैतिक महत्व वी ओर हो ध्यान देता था । विन्तु चतंम्रान शताब्दी के 
प्रारम्भ से ही विचारों में कुछ ऐसे परिवतंत हुये, परिस्थितियों ने कुछ ऐसी करवट 
ली कि आज मनुप्य का सम्पूर्ण जीवन राज्य के हाथ में है। राजन॑तिक क्षेत्र मे यह 
परिवर्तेन उतने महत्वपूर्ण नहीं हैँ, जितने झाथिक क्षेत्र में हैं। पिछली शताब्दी 
तक विचारकों तथा नीतिकारों का बहुमत इसी बात के पक्ष में था कि झाथिक क्षेत्र 
में मनुष्य को पूर्ण स्वतन्तता मिलनी चाहियें शौर राज्य का हस्तक्षेप न्यूनतम होना 
चाहिये। बविन्तु आज सभी की यह भावना है कि मनुष्य दी व्यवितगत अधिक 
क्रियाओ का नियमन राज्य द्वारा होना चाहिये। इसीलिये तो राज्य बी आथिक 
क्रियाप्रो का क्षेत्र इतना विस्तृत हो गया है। झाज मनुष्य की झाथिक क्रियाओं वे' 


अ्रध्ययन का इतना महत्व नही है, जितना कि राज्य वी झाथिक क़ियाप्रो के झध्य- 
यन वा । 


प्रस्तुत पुस्तक “राजकीय अर्थशास्त्र' राज्य की विभिन्‍न आधिक किया तथा 
उनसे उत्पन्न होने वाली विभिन्‍ने समस्याओं का एक अध्ययन है। भारतीय विश्व- 
विद्यालयों म अर्थशास्त्र भ॒ एम ए. तथा एम काम व झानसे कक्षाओं के पाठ्यक्रम 
म राजवीय अर्थंशारूए' के अध्ययन को एक पृथक परीक्षापत्र के रूप मे सम्मिलित 
किया गया है ॥ कही-अही प्र इसको अनिवाय भी कर दिया गया है । 
“राजकीय श्रर्थशास्त' एक व्यापक विषय है । इसके अन्तर्यत्त राज्य की 
लगभग सभी झाथिक क्रियाओं को सम्मिलित क्रिया जा सकता है। किन्तु एक 
पं िपुस्तक में सभी छोटी बडी क्रियाश्रो के अध्ययन को सम्मिलित करना न तो 
सम्भव ही है और न रचिक्र ही। इसोलिये इस पुस्तक मे राज्य की केवल महत्वपूर्ण 
आशिक प्िग्राओ से सम्बन्धित समस्याओ्रों की विवेचना वी गई है। ईंसते सो अप्रेजी 
भाषा में पाइचात्य तथा भारतीय लेखकों ने राज्य की पृथक-पृथक क्रियाप्रों पर 
अबैको पुस्तकें लिखी हैं और भ्राथिक वियोजन, आशिक व्यवस्था, पूर्ण रोजगार, 
राजस्व नीति आदि विपये। पर साहित्य की कोई कमो नहीं है, बिन्तु हिन्दी भाषा 
में अभी तक कोई ऐसी पुस्तक नहीं लिखो गई जो इन सभी विषयों वेः एक साथ 
अध्येयन के लिये उपयुक्त हो । अग्रेज़ी भापा में इस विपय पर सबसे पहली पाठय- 
पुस्तक मेरठ कालिज के डावटर सबसैना तथा प्रो० माथुर ने पस्तुत की थी। हिन्दी 


के राप्ट्रवापा घोषित होने के वाद से हिन्दी वा महत्व दिन प्रति दिव बढ़ता ही 
जा रहा है। पिभिन्‍्त विश्वविद्यालयों ने भो विद्यार्थियों को हिस्दी म उत्तर लिखने 
भरी सुविधा प्रदान वी है, हिन्‍तु इस विपय पर हिन्दी भाषा म बोई सस्टेल्डडे पुहतक 
न होने से विद्वाविया को बहुत कठिताई हो रही थी। अग्रेंज़ी मापा रे रवित 
इस परीक्षापत्र मे सम्बन्धित सब पुस्तका को पढ़ने की एक तो विद्याथियों में 
रुवि हो नहीं है, दूसरे विर्धनदा के कारण न वे सब पुस्तकें उन्‍्ह उपलब्ध ही हो पाती 
है झौर यदि वृछ पुस्तकें मिल भो जायें तो भग्रेज़ी को समभने तथा लिखने का स्तर 
इंसना गिर गया है कि उन पुस्तकों को पढ़ कर विद्यार्सी अपने विचारों को स्पप्ठ ही 
नहीं वर पाते । परि अग्रेजी भापा म लिखित 'स्टेन्ड्ड' पुस्तकों का अलुवा्द हो गया 
हीता तो यह कमी बहुत कुछ दूर हो होती । किन्तु अभी तक यह सम्भव ते हो सका 
है। जो दुछ पुए्तका के झनुवाद हुये भी हैं वे पूर्णतया प्र्भहीन हैं पोर गेबल झब्दार्थ 
ही है श्रनुआाद नहीं। खैद शा विषय यह भी है कि ट्मारे विद्याधियों नो श्रभी 
तर हिन्दी भाषा वा पूरा ज्ञात नहीं है। हमारे शब्दकोए के रचियताओं ने जो 
अग्रेजो सब्दों के जो अर्थ लिसे है वे इसने गूढ तया क्लिप्ट हैं किन तो उनका 
उच्भारण ही सरल हाता है श्ौर न वे सरलता से याद हो रखे जा सकते हैं। मैंने 
पिद्याथिया कौ इन कठिनाइयों वी झोर पूरा ध्यान दिया है | वाघ्तव मे इसी से मुझे 
हिसली मैं इस पुस्तक को लिखने की प्रेर्णा भी मिली । हिल्दी मे होते हुये भी इसकी 
अपा जिपप्ड नहीं है। मैन इस ओर विज्ञेप ध्यान दिया है कि भाषा जहाँ छत राम्मव 
हो ऐसी रटे कि हर जियार्यी सम सके ॥ हिन्दी भाषा रू पढाते से मुझे जो अगुभव 
प्राप्त हुआ तय जो बठिताइयाँ मरे मार्ग मे झाई झौर जा कठिनायों मुझे प्रपने 
बिदयाविपा म माजूम होती रही, उत सभो को दूर करने का मेते प्रयत्त श्यिा है! 
श्ई स्थाना पर मुझ अपने झब्द भी वनावे पड़े हैँ । ही सकता है भाषा विशञान की 
दृष्टि से वे गलत हा । उनके लिये मै हिन्दी भापा के विद्वाना से क्षमा चाहता हू 
यदि मरे विद्यार्थी विषम को सममन मे सफ्ल हो जाते हें और मंषि उत्तरी 
बढिताइथाँ दूर हो जाती हैँ तो मैं अपने प्रयास को रूफल समूंगा | 
अध्ययत की सुविधा मेने प्रुस्तक को चार भागों मे विभाजित विया है-- 
(१) भुप्प के ध्राविक जीवन मे राज्य वा स्थान, (२) राजस्व, (३) पूर्ण रोजगार 
तथा राजस्व नीति, ह्ोर (४) झआथिएत नियोजन $ इस प्रवार यह पुस्तक एम ए. 
धरप्रा एम बाम बे विद्यानियों के लिये राजकीय अर्यशरूत का एुक विह्तुत श्रध्ययन 
है यह पुस्तक भरे अपने धाम में श्रवश्य प्रकाशित हो रही है, किन्‍्तु मरे निकट - 
इतभ भेश कुछ भी नहीं है। जो कुक है यह मेरे गृरजनों, मेरे मित्रां, मेर विद्याधियों 
ल्भ्ा विपय का प्रवीण छेलका वा है. जितवे विधारों वा संत्रे प्रयोग जिया है 
तथा जि पैन स्थाद स्थान पर रदीवार जिया है, किन्तु गरद्धि बही छूट गया हो तो 
बट भूत व ही है। 


इस पुस्ता को लि्तन मे मुझे सबसे अधिक प्रेरणा, दाईंव वी भाँति, झपने 


गुरु श्री कालका प्रसाद भटनागर, वाइस चान्सलर, आगरा यूनिवर्सिटी भागरा से प्राप्द 
हुई है । मैं उतकी क्ृतज्ञता को भभिव्यवृत करने के लिये अपने कोप में शब्दों का श्रभाव 
पा रहा हूँ सचमुच जितना बहा जाय उतना ही कम होगा। सक्षेप में, जो कुछ है 
सब उन्हीं का है । 

मैं अपने गुरुजनो मे डा० महेन्द्र प्रसाद माथुर, प्रिसिपल, महाराना कालेज 
उदयपुर, और प्रो० प्रतन्तराम निगम, अध्यक्ष, भर्थशास्त्र विभाग, डी ए वी. कालेज, 
कानपुर का विश्येप रूप से पझ्लाभारी हूँ । प्रपने मित्र गधों में, प्रो” त्रिभुवव नाथ 
भगोलीवाल, डावटर सुरेशचद्ध गुप्त, भौर डाक्टर सुरेन्द्र प्रसाद सकसेता, प्राध्यापक 
अधंशास्त्र विभाग, डी ए. वी कालेज, कानपुर झोर डाक्टर ग्रिरघारोलालजेला, 
वाणिज्य विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ से मुझे समय-समय पर बहुमूल्य 
सुझाव प्राप्त होते रहने से, मैं पुस्तक वी रचना करने में समर्थ हो सका हूँ | बरेली 
कालेज के अपने सहयोगी अध्यापक मित्रो को भी विस्मरण नहीं कर सकता, जिन्होने 
इस ग्रन्थ की रचना करने के तिए मुझे समय समय पर प्रोत्साहन दिया है । मेरा उनके 
लिये हृदय से धन्यवाद । पुस्तक की रूप रेखा तथा सूची तैयार करने म मुझे भ्रपती 
धर्मपत्नी श्रीमती उ्मला हजेला तथा श्रो० इृष्ण मोहन सहाय, महाराज कुमार 
कालेज, घोधपुर से अपूर्व सहायता प्राप्त हुई, में इनका भी इतज्ञ हूँ । 

मैं डा० मुरलोधर जोशी, एम ए, पी एच-डी डी लिट- रीडर, प्र्यशास्त् 
विभाग, लखनऊ विश्व विद्यालय, लखनऊ वा अत्यन्त श्राभारी हैं जिन्होंने इस 
पुस्तक को पढने तथा प्रावकयन लिखने का कप्ट किया। 

पुध्तक मे, सुधारो के निित्त जो सुझाव मुझे प्राप्त होगे, उनका में हृदय से 
स्वागत करूँगा और शीघ्र ही क्रियान्वित करने का प्रयत्न करूँगा । 


तिलक नारायण हजेला 
बरेली कालेज, 


बरेली । 


पुस्तक-पहली 
मनुष्य के आशिक जीवन में राज्य का स्थान 
(रिण€ रण पी 5गॉट वत शि्वाय/ड छिरए०कणाएई० है ०) 


श्रध्पाय १--राजकोय प्र्ष-शास्त्र का परिचय ([घ00०0020००४. 00 एप्ार 
छि००००७-३) 

राजकीय ग्र्थ शास्त्र की परिभाषा एव क्षेत्र, झाथिक जीवन मे राज्य का 

स्थान, आधुनिक राज्यों की आशिक क्रियाये--(१) राष्ट्र के श्राधिक 

ढाँचे को रक्षा करमा, (२) नियमन एवं नियन्त्रण, (३) आर्थिक सहायता, 

(४) प्रत्यक्ष सहभागिता, (५) मौद्धिक नीति, और (६) राजकीय वित्त, 
राज्य घी आशिक क्रिपाओ की दूदछधि के कारण । 
३--भाथिक ब्यबस्वा (8९०४०८ा० 0/व67) 

0) आधिक व्यवस्था का अ्र्थे एव रूप--(अ) आयोजनवद्ध श्रये-्यवस्था-- 
विगेषताये , पूँदीवादी श्राथिक व्यवस्था--परिभाषा, विशद्येपतायें, लाभ 
और दोप, (ब) योजनावद अर्थ व्यवस्था--विशेषतायें, समाजवाद-- 
परिभाषा, विशेषतायें, समाजवाद के विभिन्न रूप, ग्रृण एवं दोष, 
(स) भिश्चित श्र व्यवस्था--परिभाषा विश्ञेपतायें, गुण एवं दोष । 

प्रध्याय ३--एक्एथधिकारी सस्थाम्रों पर राशकीय नियन्त्रण (ए४७9॥6 (०४७० ०६ 

इश०5०००॥४७४९० 0:782%578720098 ) 
एफाधिवार का अर्थ एवं महत्व एकाधिकारी सस्थाओं के लाभ भौर 
दोप एकाधिव्ार पर तियन्‍्त्रण--अग्रत्यक्ष विंधियाँ, (अ) भौद्योगिफ सघ 
विरोधी नियण, (जब) सप्रभाविक प्रतियोगिता को बनाये रखना, प्रत्यक्ष 
विधियाँ (भ) कऊँताओ की सस्थाएं (ब) एकासिकार सम्बन्धी शूचनझो 
को प्रकाशित करना (स) मूल्य निमन्‍्चण, जनोपयोगी सेवात्नों (9५४५॥० 
ए0(७७ $56₹९५८९$) की नियन्त्रण विधियाँ | 

प्रष्पाय ४--शप्य हार उद्योगों को व्यवस्था एव संचालन (एणणा८ 

कत493986ए0९४६ गघ0 0968090०% ०६ [905:2८5) 
प्रावक़थन, राजबीय राचालव के पक्ष स, राजकीय सचालत के विपक्ष में, 
42 पु, भारत मे राजकीय उपक्रम का इतिहास-न्सन्‌ १६४८ की 
इस ७ सन्‌ १६४६ को औद्योगिक नीति सन्‌ १६४८ और सन्‌ 
ए चीतिया की तुलना, भारत में राजकीय उयोग, 





श्ड 


डद 


६404 


( ज) 


निर्माण उद्योग, वायु यातायात का राष्ट्रीयकरण, बैको का राष्ट्रीयकरण, 
जीवन बीमे का राष्ट्रीयकरण ।॥ 
प्रध्याप (---सामाजिक सुरक्षा (5०टग 56ए७ण३) ७७ 
प्रावकथन, सप्माजिक बीमा वी विश्येपतायें, सामाजिव सुरक्षा से भेद, 
सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी विचार का उदगम, वैवरिज योजना-योजना 
का वार्य-क्षेत्र, योजना से प्राप्त होने वाले लाभ, संयुक्त राज्य अमरिका 
में सामाजिक सुरक्षा, जापान म सामाजिव सुरक्षा, भारत मे सामाजिक 
सुरक्षा--अडारफर योजना, कर्मचारियों का सरकारी बीमा भ्रधिनियम 
१६४८, मजदूरों का भुम्रावज्ा अधिनियम, प्रसव लाभ सम्वन्पी व्यवस्था, 
वेकारी वोमा, वृद्धावस्था भर अयोग्यता सम्बन्धी सुरक्षा निप्कर्ष । 
अध्याप ६--उस्तुप्नों के मूल्यों पूर्ति तपा गुणों पर राज्य का नियन्त्रण (909॥ 
_एग्वाएण 6 एसटटड, 89090 भाप 00७४॥घ६३ ० 0०5४०470६5) १०२ 
“परविकियन, मूल्य नियन्त्रण की रीतियाँ--(१) प्रत्यक्ष रीतियाँ, (पर) 
ऊँचे मूल्यों पर नियन्तण--व्यापार चक्र, युद्ध काल झ्राथिक नियोजन, 
स्थानीय कारण और एक्धिकारी व्यवस्था, बढते हुय मूल्यों वो नियत्त्रित 
करने के उपाय, कठिनाइयाँ, (य) नीचे मूल्यों पर नियन्‍नण, और 
(स) मूल्य स्थिरता, (२) अप्रत्यक्ष रीतियाँ, भारत में मूल्य नियन्त्रण 
सम्बन्धी नीतियाँ, वस्तुओं बी पूर्ति का नियमन, भारत म रादमनिग 
प्रणाली, वस्तुप्रों में मिलावट, भारत म॑ वस्तुओं की मिलावट, रोकने 


के उपाय । 
पुस्तक-दूसरी 
“राजस्व 
(एप एंफ्ब्पर6) 
*८प्रध्याव १--राजस्व का परिचय (99040८॥०४ (0 ए७७॥९ सप्ग०८) श्‌ 


राजस्व की परिभाषा, विपय एंव क्षेत्र--राजकीय व्यय, राजकीय आय, 
राजकीय ऋण, वित्तीय प्रबन्ध और मघीय वित्त, राजस्व एवं व्यक्तिमत 
वित्त व्यवस्था मे भेद, राजस्व का उद्देश्य- “घिकतम-स्म्मजिक, कल्याण _ कल्याण 
का सिद्धान्त, सिद्धान्त की व्यवहारिक कठिनाइयाँ, श्रीमती हिक्स के 
विचार, राजस्व का महत्व । 
भाग... १ 
राजकीय व्यय 
भ्ध्याय २--राजकीय ध्यय को प्रकृति एवं सिद्धा (०06 शत एलछलए९5 


( गे गे 


चूद्धि, राजकोय व्यय वा सिद्धान्त, राजकीय ब्यय के तियम, राजकीय 
व्यय का वर्गीगरण--कोहल तथा ध्लेटनस था वर्गीयरण, लिवलसस वा 
वर्मीफज़ रण, एडम्स छा वर्मीररण, मिल का वर्गकिरण, रोशर का वर्मीकरण, 
थिराज् का वर्गीजरण, टाल्टन का वर्गीकरण, पीगू का वर्गीफ़रण, जे० कै० 
मैहला के विचार, प्रन्य वर्थीक रण । 


भ्रध्याप ३--राजकीय व्यय के प्रभाव (एश९८६ ०६ एप्७॥७ छंडफुल्छठाफ7९ ) 
न न्क लक न पल परननकर 


प्राक्‍ड्णल , शाजजीय व्यप्त और उत्पादन--- (छ) कार्य ऋररने की लामता 
तथा बचाते वी क्षमता पर प्रभाव, (व) कार्य करन और बचाने की 
झबित पर प्रभाव और (से) विभिन्‍न स्थाना सथा उपयोगी में झआाथिय 
साधनों के स्थानानतरण पर प्रभाव, राजवीय व्यय और वितरण, भमन्य 
प्रभाव । 





भाग-.२ 
प्रष्याय ४--भररत से राजफोम व्यय (7पफ्री।2 छंडएटावाएा गय वणतै।॥) 
भारत से राजेकीम व्यय की मु््य फ्रतृत्तियाँ, भाग्त में राजगीम व्यय पर 
एक दृष्टि, भारत वे सत्रिधान में सघ तथा राज्य सरकारो के बीच कार्यों 
। का वित्तण, संघ सरकार के व्यय की मुख्य सहँ--रक्षा व्यय, मागरिय 
व्यय, पूँलीगल ब्यय ( शाज्यों के व्यय ओ सुख्य महँ--नॉगरिक प्रशासन, 
शिक्षा, स्वास्थ्य, द्रषि, गिचाई, प्रामीण वियास इत्याद्रि, उद्योग सावभनितर 
निर्माण काय, श्राप सम्बन्धी ब्यय तभा पूंजीगत ब्यम । 


माग-.३ 
राजकीय झाय 


अध्याप ५-- राजकीय भ्राय के स्रोत (5007८८५ ० 22 एर८ए८क७९5) 


प्रावकयत, राजप्रीय श्राप बे सखोतत--(१) कर (२) राजत्रीय सम्प्ति 
लशा उद्याग (३) प्रशासन सम्बन्धी आय (४) उपहार तथा अनुदान, 
राजकीय श्राय का वर्गीकरण--सैलिग्रमैन, वैस्टेब्रिल, एडम्स, भौर डाल्टन 
आदि सैसता के वर्गीकरण ) 


प्रध्याध ६--करारोपण के सिद्धान्त एव रूप ( सध्क्रशएांल्ड 250 ए०7क्ताड ता 
पग्ख्याठत) 
करारीपण बे' उद्देष्य, कराशोपण के सिद्धान्त--भ्राइम स्मिथ के मिद्धान्त, 
अन्य सिद्धान्त ह एव अच्छी बर श्रणाली के गुण, 
अणाली, क्श का वर्गीररण--प्रस्यक्ष एव अ्रपत्यक्ष कर, 


गृण, डिमातों के विचार; अ्रतुपातिक, प्रगतिशील, प्रसियामी 
करारोपण । 


एक तथा अहु बर 
/ इन दोष शथा 
गरी तथा उचागामी 


है 


श्र 


छ० 


( घर ) 


प्रध्याप ७--करारोपण में न्याप की समस्या (ए:छ्तार्फ ० वपच्ाएट वध 
पु>र#छध०४ ) धर 
प्रावक्थन, वित्तीय सिद्धान्त, लाभ सिद्धान्त, डिसार्को का झाय सिद्धान्त, 
कर दान योग्यता सिद्धान्तव--भावात्मक दृष्टिकोण- समान त्याग का सिद्धान्त, 
समानुपातिक त्याग का सिद्धान्त, न्यूनतम त्याग वा सिद्धान्त वस्तुगत 
दृष्टिकोण $ 
““भ्रध्याथ ८--करारोपण फे ग्र(थिक प्रभाव | 2८०४०5७४८ टि्थटफ ०६ प3५8805) १०० 


प्रावक्षषन, करारोपण के उत्पादन पर प्रभाव (१) ब्यक्तिया थी बास 
करने तथा वचत करने की इच्छा पर प्रभाव, (२) काम करन तथा 
बचत बरने की योग्यता पर प्रभाव-- (थ्र) वरारोपण से उन्पत्न होते वाली 
मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएँ झौर (व) करा की प्रह्ृति, (३) करारोपण का 
आर्थिक साधनों के पुनवितरण पर श्रभाव, करारोपण के वितरण पर 
प्रभाव, करारोपण और उपभोग , करारोपण ओर आयिक स्थिरता । 


कर] 
' 'प्रध्याय ९---कर-भार एव कर विव॑त्तन ([ग९००७८९८ ०४ 5#दिग8 ० प्रद्आ०७ )११५ 
प्रोककथन, कर का प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष भार मौद्विक तथा वास्‍्तविक भार 
उपरिक तथा प्रभावयुक्त कर मार, चर भार व॑ अध्ययन का महत्व , 
कर विवर्तेत के सिद्धान्त केन्द्रीयकरण का सिद्धाल्त, प्रसार सिद्धान्त, 
आधुनिक पिद्धान्त, कर भार बस्तुप्नो की मांग एवं पूर्ति की लोच पर 
निर्भर करता है पूर्ण प्रतियोगिता की दद्या म कर भार, कर भार और 
स्थानापन वस्तुएँ, कर भार और उत्पत्ति के नियम, एवाधिकारिक 
दक्शाझ्रा में कर भार, एकाघिकारिक प्रतियोगिता मं कर भार, भूमि पर 
लगे हुय कर का भार, ग्लायात तथा निर्यात करों का भार, आय कर का 
भार, सम्पत्ति कर बग भार । 


भ्रष्याय १०--कर दान क्षमता ("५४७३७ (०एछ4०५७ ) 


१२५ 
प्रतक्थन, कर दान क्षमता की विभिन्‍न परिभाषा , कर-दान क्षमता 
किन बातो पर निमर करती है ? भारत म कर-दान क्षमता, कर जाँच 
आयोग और कर दान क्षमता ! 

भाग-_४ 
संघोय वित्त-व्यवस्या 
अध्याय ११--सघीय बित्त-व्यवस्या फे सिद्धान्त (]फ्रणएार३ ० छल्तटावा 
फ्पवथ्माव्ठ ) श्र 


आावकथत, सधीय शासन प्रणाली के सुर्य अग, विभिन सरकारो गम कार्यों 
का विभाजन, वित्तोथ स्लनोतो का विभाजन, सघीय वित्त व्यवस्था के 
सिद्धान्त---एकरूपता, स्वतन्त्रता, पर्याप्तता, प्रशासत की कुशलता, वित्तीय- 


अत । 


साथनों में आवश्यक्रताबुसार फेर-अदल--(१) बर-आपय ना वितरण (२) 
अतिरिक्त कर, (४) संघीय आवथिक सहायता, और (४) राज्यो वा सध 
खरवार के फिय श्रथ दोन । 
अच्याय १२--मभारत में सघोय वित्त-ध्यवत्या का उद्गम (&एणप्धण्य ० 
फढ फेल्पैयगो पिधब्यटं उजञचपटाफ एव छठी) १६५ 
आावकपन , संघीय वित्त का विदेन्द्रीयकरण--पहलों प्रयाम सन्‌ १६६००-७ ७-० 
शैधी य्राजगा (१८७१-१८७७), दूसरा घास सन्‌ १८७३-१८८२, 
नीमरा प्रथाम भन्‌ १८८२-१६१६, चौथा प्रयास मन्‌ १६१६-१६३५-- 
मैस्टस एवार्ड, पौचर्वा प्रयास ३६३२-१६४५, चौटोनीमियर स्ोर्ट, रिपोर्ट 
पर एक दृष्टि, द्वितीय महायुद्ध 
भ्रध्याय १३---भारत में सघीय बित्त-व्यवस्था (क्रमश )--हवतम्वता ग्रौर 
उसके पश्चात्‌ (फ८06:गे ऐयिघ्रग्णटागे 5५एजब्छ 40 904--- 
उ्ठवएथ्सवब्छटढ उपव ४27) श्षर 
सन्‌ १६४७८ बी नई घोकता, सरवार सपित्ति, देशमुख एबार्ड, सणाचीय 
सविवान भ संघ और दाज्य सरकारा के परस्परिय वित्तीय सम्बन्ध, देक्षी 
र्यिसता का एकीवरण, प्रथम वित्त आयोग--सिफारियें और रिपोर्ट पर 
एक दृष्टि, दूसरा बित्त आयाग--गिफारिशें और रिपोर्ड वर एक दृष्टि । 
भाग ५ 
भारतीय कर प्रणाली झर उसके मुख्य झंय 
अ्रष्याप १४- भारतोय कर प्रणायी (प%< 7म्रतागप 7ग्ज 5-डव्य) 
भाग्तीय कर प्रणाली वी विश्ेेपतायें , भारतीय कर प्रणावी का सुघार--कर 
जाच ध्राप्राग की सिफास्णशि और उनकी आझजोचना, प्रो० क्‍जडौर की 
सिफारिशें, प्रयम यातवना काल मे वजटा की मुरप प्रवुत्तियाँ, दूसरी योज- 
चावाव मे बजेट--भन १६५६-६० क्र बजट की मृर्य बावें । 


२०१ 


अध्याप १५-- भारत में सघ सरकार की श्राप के सर॒प खतोत--प्राप-कर 
(8०४४९६५ ० रि&श्ब्यए७८ एई॑ एफ छमाणा 
ए०चथापफवा गा हैगठी॥--]7००फ८ 7वझ८ ) २१७ 

भारत से शजत्रीय आय की मुस्प्र प्रवृत्तियाँ, आब कर--प्राक्‍त्थनत, शुद्ध 
ब्यवितंगत झ्राय का अर्थ, आव-कर निर्धारण के सिद्धान्त, झाय-कर के , 
गुण, झाय-कर से खण्ट प्रथाती वा महर्य, आय कर का भ्रगायन, कार- 
वोरेशव कर का सह्ाव, भारत मे आय कर को इतिहास, भारतीय शाय 
कर वी मुख्य विश्येषतायँं, कर जाँच आयोय तो सिफारिशें, कारपोटेशन 
खर सथा क्त्रिक तामम कर-श्रो» कवढौर बे प्रस्ताव | 


( च॒ ?) 


झध्याप ९६--सघ सरकार फो झाप के छोत (क्रमण्-)-- सम्पत्ति करारोपए-- 
[मृत्यु फर) 8००:४८६७ रण छ८ए६४७४६ 66 ६86 एं56595 (०एटाए- 
खब्या (प््जार्प-)---शिण्फ्ध्धाज व ब्द्ब00ा (ए८३७ एएफ८5)... २३५ 

प्राककथन, मृत्यु कर की परिभाषा, मृत्यु कर वे विभिन्‍न सिद्धान्त--( १) 
लाभ सिद्धान्त (२) राज्य को साक्रेंदारो वा सिद्धान्त (३) पिछला-कर 
सिद्धान्त, (४) कर दान योग्यता सिद्धान्त--मृत्यु कर में प्रगतिशोलता, (५) 
धन के पुनवितरण सम्बन्धी रिद्धान्त, (६) मृत्यु कर और बचरतें, रिग- 
नानौ योजना, योजता पर एक झ्लालोचनात्मक दृष्टि, मृत्यु कर का भार, 
मृत्यु कर के पक्ष तथा विपक्ष म, भारत मे मृत्यु कर, मारतीय जायदाद 
कर झधिनियम, अ्रधिनियम की विद्येपतायें, मृत्यु कर या भ्रद्मासम+ 
भारतीय अधिवियम मे सन्‌ १६५८ के राशोघन, भारतीय जायदाद कर का 
भार, मुत्यु कर की झालोचना। 


क्रष्पाप १७--सघ सरकार क्षी शाय के स्लोत (क्रमश )--प्तर्म्पत्ति कर, उपहार 
कर, विशेष पूंजी लाभ फर तथा घन कर [5007०८३ 0₹ रएथ्एएट 67 
फ्रढ ए27008 0०एटप्पणच्या; (०ण्याव )--0707०४५ पब्डगध०घ४-(ए7ड 
|| चू३5, 0ग्ज़ांड 97795 "ब5 उण्व फल्गेफ प्र०5] श्श्६ 


उपहार कर, कर से छूट, कर का भविष्य, घन या सम्पत्ति कर, कर से 
छूटें, कर की श्रालोचना, पूँजी लाभ कर । 


अध्याय १८--सध सरफार फो झाव के स्रोत (फ्रमश )--घधस्तु तथा व्यक्ति 
गत व्यप करारोपण [50प7९९३ 07 [रेशएशशछ८ 06 घाट एगभ09 
छ०एशकब्या [००्त )---0०क:४००३७ ग्णव॑ एशइण्घवे 
छिडएुष्मवा।प7० - वग्ख्ात्य | २६५ 


वस्तु करारोपण---प्राकक्थन, उत्पादन कर, कर लग्राने की रीत्तियाँ , 
उत्पादन कर का भार, भारत में सघ सरकार द्वारा लगाय गए उत्पादन 
कर, नमक कर, सीमा शुल्क--निर्मात कर, श्रायात कर--सीमा शुल्क 
के रूप, सीमा शुल्क्र का भार, भारत में सीमा शुल्क, कर जाँच आयोग 
की सिफारिशें, व्यय करारोपण-सैद्धान्तिवा पृष्ठ भूमि, ब्यय कर के पक्ष 
तथा विपक्ष में, भारत में व्यय कर । 


+ भध्याय १६--खघ सरकार के रोर-कर सम्बन्धी श्राप के छोत (५०७ 95 80०प्राएट३ 
०६ छ८ए८ए७६ ७६ धाड एजएा (ए्थयपणापवजा रप५ 


प्रान्‍कथन, संघ सरकार की झाय के ग्रैर-कर सम्बन्धी स्रोत, रेलें, रेलो 
का वित्तीय इतिहास, डाक व तार, सुद्रा व ठकसाल 


( छ ) 


भ्रध्याप २०--राज्य सरकारों की श्राय के त्लोत--घालगुजारों तथा कृषि झाय 

कर (5007८६ड ० $(2/6 [रेटएथ्टाए2----ं गाठ एिटएटघएढ वें सीहसंटर्पा: 
प्ताएव 40600घघ८ 725 ) २६३ 

आक्कयन, सालगूझरी--भारत में मालयुजारी का इतिहास, मालगुज्ञारी 

तथा करयारोपण के सिद्धान्त, भालगुज़ारी कर है या लगान २, वर जाँच 

आयोग के विचार तथा सिफारिशिं, कृषि झाय-कर--कर निर्धारण की 


ऋक्िनाईपाँ, भारत से कृषि आय कर, पक्ष तथा विपक्ष से तर्क, कर जरँच 
आयोग के विचार | 


प्रध्याप २१--राज्य सरकारों को श्राप के स्रोत (क्रमश )--उत्पादन या झाब - 

कारी फर तभा मदिरा निषेध मोति (50फ८४७ ० 5026 रिए८०५४६-- 
ए70४४९७] एंडलचट 980 ए708॥5705 9069 ) ३३०५ 

प्राक्क्न, भारत मे आबक्‍ारी कर का इतिहास तथा महत्व, मदिरा निषेध 

सीति--भदिरा निपेष वा अर्थ, सदिरा सिपेष के पक्ष तथा बिपक्ष से तक, 


भारत म मदिरा निंषेष नोति, वर्तमाव स्थिति--मदिशा निषेध जाय 
समिति श्रौर उसकी सिफारिशों का वृत्तान्त । 


गरध्याय २२--राज्य सरकारों की श्राय के लोत (क्रमश )--बिक्री कर ॥ 
(50फ₹62८९5 0 50406 २८ए९कप्८--5 65 प्रं७5-) ३२१ 


प्रावक्षयन, विश्ली कर के रूप, विशिष्ट वस्तु बिकी कर तथा सामान्य विक्री 
कर, विश्ली कर के सुण तथा दोप, एक बिन्दु विक्री कर तथा बहु बिन्दु 
बिक्री कर के गुण तथा दोप, बिर्ती कर से वस्तुओ को मुक्त रसने की 
आवश्यकता, बिकी कर का भार, बिक्री कर के दोप, भारत मे बिक्री 
कर, विभिन्‍न राज्यो में बिक्री कर--मद्भास, उत्तर प्रदेश, बिहार, 


अन्तर-राज्य ब्यापार, राज्य सरकारो को वित्तीय ब्यबस्था की मुख्य 
प्रवृत्तियाँ 4 


प्रष्पाप २३-स्पानीप सरकारों को वित्त व्यवस्था (फ्धया८८४ ०॥86 [.00०्याँ 
(39प€:5:६#ड ) ३४७ 
प्रावक्थन, स्थानीय दित्त के सिद्धान्त, भारत मे स्थानीय विक्त--स्यानोय 
सस्थाओं का इतिहास, स्थानीय सस्याझ्रे के कार्मे--नगरपालिकाग्रो के 
कांये सगर कार्पोरेशनो के कार्य, ज़िला बोड्डों के कार्य, ग्राम पचायतों के 
कार्य, स्थानीय सस्थाझ्रा की ज्ञाय के स्रोत, मुख्य-मुल्य स्रोतों की 
विवेचना--सम्पत्ति कर, चुंगी तथा सीमा वर, व्यवसाया तथा पेशी पर 
कर, गाड़ियो तथा नावा और पश्ुुग्रो पर कर, मार्ग शुल्क, स्थानीय 
सस्याञ्रा का व्यय--शिक्षा, विक्ित्सा तथा स्वास्थ्य, सवाद वाहन; 
स्थानीय सस्थाद्रों की समस्याएँ, उतकी हीन भ्राथिक दशा के वारण; 


( जग) 


स्थानीय वित्त जाँच समिति के सुझाव, कर जाँच भ्रायोग वे सुझाव, 
सरकारी अनुदानो का महत्त्व, श्नुदानों तथा ऋणो वा सापेक्षिक महत्व ॥ 
भाग-..६ 
ऋण 
हि ध्टः राजकीय ऋण 

इघ्याप २४--राजकीय ऋण के सिद्धान्द (386०४ ०६ 9४७॥९ 0८0४) ३७६ 

राजकीय ऋण क्या हूँ, राजकीय तथा व्यक्तिगत ऋणो म भेंद, राजकीय 

ऋणों को श्रावश्मयवता एवं महत्व, राजकीय ऋणो वा उद॒गम एंव 

इतिहास, ऋण तथा फर का सापेक्षिक मदृत्व, ऋणो के उद्देश्य, 

राजकीय ऋणो का वर्गीकरण--(१) आत्तरिक तथा वाह्मय ऋण-- 

आ्ान्तरिक तथा वाह्य ऋणों का भार--भान्तरिक तथा बाह्य ऋणों के 

पक्ष त्तया विपक्ष मे तर्क, (२) उत्पादव या पुरसत्यादक और अनुत्पादक 

या मृत-भार ऋण, (३) श्रीमती हिकस द्वारा दिया गया वर्गीकरण-- 

मुतभार ऋण, सक्रिय एवं निष्किय ऋटदण, (४) इच्छित तथा अनिच्छित 

ऋण, (५) भनिश्चित कालीन या दीघेकालीन शोर निश्चित कालीन 

या अल्पकालीन ऋण, (६) शझोष्य तथा अश्योब्य ऋण--स्यायी तथा 

अस्थायी ऋणो बे लाभ तथा हानियाँ, (७) भनन्‍्य वर्भीकरण, ऋण 

चुकाने के ढग--( १) ऋण निषेध, (२) वापिक वृत्ति, (३) ऋण 

परिवतंन, (४) निशिचत योजना के अनुसार--(थर) ऋण परिभोध कोप 

(ब) क्रमानुसार नृणो का भुगतान (स) लोठरीं के अनुसार ऋणों 

का भुगतान, (५४) पूँजी कर--पक्ष तथा विपक्ष में सकें, राजकीय ऋणो 

के प्रभाव--(श्र) उत्पादन त्तथा उपभोग पर, (ब) पित्रण पर, (स) 

व्यवसायिक क्रियाप्नरो तथा रोजयार पर, राजकीय ऋणों के लाभ तथा 

हानियाँ, राजकीय ऋण व्यवस्था की सीमार्ये--बाह्य ऋणो की सीमायें, 

आन्‍्तरिक ऋणो की सीमायें और हीतार्य प्रवन्धन या काम्रज्जी मुद्रा छापने 

की सीमायें | 

अध्यप्य २५--भारत में राजकीय ऋण (9००॥० 0694 79 ॥9679) डश० 
प्रावकथन, आरम्मिक इतिहास, सन्‌ १८७० से सत्‌ १६३७ तक, सन्‌ 
१६३७ से सत्‌ १६४५ तक, सन्‌ १६४७ से सन्‌ १६५४१ तक, प्रथम पच- 
वर्षीय तथा द्वितीय पचवर्षीय योजना में, वर्तेमान स्थिति, भारत के पौंड 
परावने--एकत्रित होने के कारण, पौड पावनों छा भुगतात--सन्‌ १६४७, 
सन्‌ १६४८, सन्‌ १६५१ और सन्‌ १६५४ के समभौते, निष्कर्ष ) 
श्रष्याथ २६---युद्ध सम्बन्धी वित्त व्यवस्था (एए४7 प््ा॥/६०८) कै सदक, 
प्रावक्शन, युद्ध की सोद्धिक लागतें, युद्ध सचालन के लिये साधनों का 
एकचत्रीकरण,, युद्ध वित्तीय ब्यवस्था की विभिन्न री त्तियाँ--( १) करदारोपण, 


6 कर 


(२) ऋण प्राप्त करके, क्रारोपण तथा >णों का सापेक्षिक महत्व, 
(३) गुदा भयार, (४) इच्छित अश्चदाव, युद्ध वित्तीय व्यवस्था के 
प्रभाव, भारत म युद्ध वित्त व्यवस्था, प्रभाव । 
भाग-...७ दा 
वित्तीय आसन (सजाकगलतवा 2 तैफाएडफथता00 ) 
अध्याय २७--वित्तीय ह्ासन---सिद्धान्त एव व्यवहार में (#837०ग सैतेशा- 
एच्चपबधए००--ाए सेक्ट07ए वध पड: ८६) डरेद 
अ्राजक्थल , वित्तीय नाखन की परिभाषा तथा पोल, वित्तोय शासव के 
मुरूुप सिद्धपस्त--( १) प्रभाव युवतर नियन्त्रण, (२) नियम बनाने वाली 
सभा के इच्छानुस्तार काम करना, (३) संगठन की एकता, (४) सरलत्ता, 
भारत म राजकीय वित्त पर नियन्धण रखने बाली रारधाएँ, बजढ- 
परिभाषा, चडुढ वी तैयारी, भारत म बजट वी तैयारी, विधान सभा में 
बहस, झनूपूरक भाँगें, साकेलिक माँगे, करारोपण प्र वोटिंग, बजट बा 
बार्यरोपण , द्वित्तीय लिघन्तण, राजजीय ऊऋऋणा पर नियन्त्रण, बजट 
बनाने के गप्वन्घ मे चुछ महत्वपूर्ण वाते, यजट का महत्व ६ 
पुस्तक--तीसरी 
बेकारी, पूर्ण-रोज़्गार तथा राजस्व नोति 
(एमसरऋएा०5 क्रएछ, हजा- एफ्तो०)फ्राटक् 
उफत छ5टथा ए0४2५) 
पग्रध्याप १--बेकारी के वारण, प्रभाव तया उपाय (एछघ०छ?/09व्यध्या, 708 
(3०५८५ 88९८६ ब83 एपाड) 
प्रवक््यन, बेकारी क्या है ? वेंशारी के विभिन्न कारण--विशित्स 
सिदपल--प्राचीच शिद्धान्त सौर उसती आता, बैयारी के ब्यापार- 
चऊे सम्बन्धी सिद्धान्न और उनकी ग्रातोचना, मॉँग अभाव चिद्धान्त, 
विलियम वैचरिज भे विचार, अत्यधिक विटिप्डीक्रण, जेकारी के विभिन्‍न 
रूप, बेकारी के ब्रभाव--प्राविर सामाजिक, नैतिक, वेकारी और 
समाज, वेक़ारी दूर करने के सामान्य उपाय । 
अध्याप २--पूर्ठे रोडगार एद राजस्प नौति (एप्प एकाछ०समथ्णा ब्फते 
छ:&०3 ए०७८५) श्र 
पूर्ण राजपार वा अब, पृष्र राड्बार स्थिति धाप्त करते वी रीतियाँ--- 
राजक्रोय दिनियागा हाश, समिजी विनिदझागा का ग्रावाहन देकर तथा 


जाय के घुतवितरन द्वारा, राजस्व एवं पूण-राशगरार--राजस्व के प्राचीन 
एवं नये निद्धान्त ॥ 


( थ ) 


क्रष्पाध ३--भारत में बेरोउघारी क्वी समत्या ([7००८क्त ए एम्रथ्कफॉ०्एफाल्मा 
जय छठ) 

प्राक्‍क््यन, बेकारी वे! बारण--( १) विद्ास वार्य त्म्र की धीगी भ्रगति, 
(२) भारतीय विद्यविद्यातया से निशवने वाले पिक्षित व्यक्तियों की 
संख्या मे वृद्धि, (३) उद्योग तथा व्यापार मे मन्‍्दी, (४) व्यक्तिया को 
गिरती हुई कय-शवित, (४) लागता तथा मूल्यों मं समायोजन का झ्भाव, 
(६) समुक्तिफुएण, (७) छतनी, (5) छाडे उद्योगा वो क्षति, (६) 
जमीदारी उन्मूलन तथा (१०) देश का विभाजन, हृपि सम्बन्धी वेकारी, 
औद्योगिक क्षेडा म वेकारी, शिक्षित वर्ग म वेक्गारी, रोजगार और प्रथम 
पच-वर्षीय योजना, रोजगार और दूसरी मौजना 


पुस्तक--_चौथी 
आशिक नियोजन (कफएणाप्य्गांट शीगगमाषष्ठ) 


श्रष्याप १--श्राथिक नियोजन ,फे सिद्धाग्त (#ए2व2%९फ्रप्यो$ 06 80020फा९ 
छाग्पच्राचष्ट) 

प्रावक्यन, झाथिक नियोजन की विद्येपताएँ, श्राथिक नियोजन वी 
आवश्यव॒ता क्यो,? ऋ्ाथिक नियोजन के दय, झआधिक नियोजन वे विभिन्‍न 
रूप--साम्बवादी_तथा प्रजातस्तीय नियोजन ॥ 

प्रष्याप २--प्र्घ विकसित देश्नो में प्रायिक नियोजन की समस्‍यायें (०:०96घ78 

० ए००च०घ४१९ शिग्पमामए गम ए7966-56४९८१०9०० ए०्एण्भ्ताढ) 

अर्भ विकसित देश का अर्थ, अर्ध विवसित"'देशों की विशेषतायें, विकसित 
तथा श्र्ध विकसित देशा म अन्तर, अध विकसित देशा को उपस्थिति के 
कारण--सामाजिय कारण, रापनतिक कारण, झाथिक कारण, श्रघे- 
विकसित देशा स अथिर निघोजन की समस्‍यायें, अर्थ प्रिकप्तित्त देशों में 
नियोजन विधि । 

अध्याय ऐे---भर्शयक विद।स सन्वन्धी वित्त व्यवस्या (#॥037966 607 छलणम०- 

स्णाट 702ए०09:065६) 

प्राकक्थन, श्राथिक विकास सम्यन्धी पूँजी के स्रोत, उनका सापेक्षिक 
महत्व, भारत मं! विकास सम्बन्धी वित्त-ब्यवस्था--पहलो पचरवर्षीय 
सोजना से वित्तीय स्लात, दुसरो योजना मे वित्त प्रवन्ध | 

अ्रष्पाथ ४---भारत में झ्ाथिक नियोजन करा प्रारस्मिर इतिहास (छलतर 

झाडाणरए ०" छ९०१०००० एऐी89फटडट म्छ वग्रठाव) 

प्रारम्मिक इतिहास, वम्बई योजना, जनता कौ यौजना, माँधीवादी 
योचला, राष्ट्रीय नियोजन समिति, और थुद्धोत्तर पुननिर्माण समित्ति, 


डर 


श्र 


र्६ 


३ 


(६:22 5.) 
सलाहकार नियोजन बोर्ड और नियोजन आयोग ३ 


शप्याय (--सारत की प्रथम परचवर्षोष मोजनर (875६ माए शट्शत एशए 
वक्त) शप 
प्रावकथन , योजना का धारम्भिक रूप, योजना के उद्देश्य, योजना में 
विकास कार्य-क्रम, योजना की मुख्य बातें, योजना वा वित्तीय प्रबन्ध, 
योजना में कृषि, सिंचाई एबं विद्युत, उद्योग, मातायात एबं सम्वादवाहन, 
विविध, योजना झौर रास्ट्रीय झाय, योजना की झालोचना, योजना की 
प्रगति । 
अध्याय ६---भररत की दूसरी पचवर्षोय योजना (5९८०घत एछएढ 'शष्वक ऐड 
9 वह) णरे 
प्राक्क्रथन, योजना के उद्देश्य, योजना पर लागत, योजना में पूँजी का 
विनियोग---सरकारी क्षेत्र तथा सिजी क्षेत्र में, वित्तीय साधव, योजना में 
जत्पादन तथा विकय के लद्ष्य--कृषि, सिचाई तथः विजली, बाढ़ नियन्वण 
ड्द्योग भ्रौर खनिज, प्रप्म तथा छोटे उद्योग, परिवहन तथा सचार--रेलें, 
सडकें, जहाडरानी, वच्दरगाह, भ्न्तर्देशीय नौकानयन, नागरिक बासु 
परिवहन, सचार एवं प्रसारण, सामाजिक सेवायें, दूसरी योजना श्र 
बेकारी, राष्ट्रीय आय, दूसरी योजना के गुण, योजना की श्रावोचना, 
योजना की प्रगति, योजना का पुनननिर्धारण, सये परिवर्तत । 
विषपानु क्रम णिका 


सहायक प्रस्थ सूची गा २२ 


प्र, स्मरफीय 
घज्य माँ 
की 


पवित्र स्मृति में 
ज़िन के कप से मैं कमी उऋणा नहीं हो सकता ! 


पुस्तक-पहली 


ब---.3००४१९९७६५०० 


सनुष्य के आर्थिक जीवन से 
राज्य का स्थान 


राजकीय अर्थ-शास्त्र का 
अध्याय ९ परिचय 


(फ्राएण्वेणणएप्े००७ ६० 
एच्ाएसईंट डिटण्घण्मां०5) 





राजकीय शास्त्र की परिभाषा एव क्षेत्र-- 
राजकीय श्रयंशास्त्र जो अपेक्षाकृत एक नया विषय है, दो शब्दों का योग है--- 
राजकीय झोर अर्थशास्त्र ) प्रथम दब्द 'राजपीय', राज्य, उसबी सरनार (0ए6४म- 
24८०) एवं अनेकों सस्थाएँ, जो राज्य की ओर से वार्म नरती हैं, उन सभी को 
सम्बोधित करता है। “प्र्पशास्त्र' शब्द से हमारा अ्भिष्नाय राज्य की क्रियाओं 
सम्बन्धी श्रारथिक समस्याओं से है। इस प्रकार राजकीय अर्थशास्त्र में हम राज्य की 
आथिक क्रिया्रो वा अच्ययन करते हैं ! कुछ लेखको को इस परिभाषा में श्रापत्ति 
है! वे उसे उचित नही मानते, हालांकि यह हो सबसे सरल, एवं न्‍्यायसगत है । 
उनके झतुसार इस परिभाषा के उचित न होने का मुख्य कारण यह है कि आधिफ 
और प्रनाथिक क्रियात्रों में भेद ही नही किया था सकता है। यह पूर्णतया सही है 
"परन्तु प्रश्न यह है कि बया प्लो० रॉविन्स हाट भ्रस्तुत किये गये बाद-विवाद ने' बाद 
“मी आर्थिक कियाओ को जानते मे था सममने में कोई कठिनाई रह जाती है? झाथिक 
“क्रियान्रो से हमारा अभिप्राय यज्य की उन क्रियाओं से हे जो वि वह अपने स्पूनतम 
सापनी का उपयोग भ्रधिकाधिक कार्यों की पूर्ति के हेतु करने के सम्बन्ध म करना है। 
इसलिए इस आधार पर उपर्युक्त परिभाषा पर आपत्ति करता आधार रहित 
ही नही बल्कि अन्यायपूर्ण भी है। हाँ ! इतना अवश्य है कि यह प्ररिभाषा बहुत ही 
अक्षिप्त है और सरलता से साधारण मनष्य के रामक में नहीं आ सकती है । इसलिए 
अधिक स्पष्ट करते के लिखें हम इसकी परिभाषा पूँ कप झजकि ह ग्रिः कह शिएक 
जिसमे हम राज्य को उन क्रियाझों का अध्ययन करते हैं जो कि चह, अपने श्रधिकरा- 
दिक कार्यों की पूर्ति के लिए, साधतो के एकत्रीफरण एवं वितरण के सम्बन्ध में 

करता है । 

यह याद रहे कि राजकीय अर्थशास्त्र मे केवल उन्हीं क्रियाओं का अध्ययन 


ज ९ ए. 89७४०, +क८ हता०ााव, ऐड८ । 
ड प्र॥्नचत॑ठक बकवे ()घरर७, 2४४४८ द0शएकए८३, ए. उ8€ 





दे मलुध्य के झ्राथिक जीवन में राज्य वा स्थात 


नही होगा जिनका सम्बन्ध साधनों के एकबीकरण एवं वितरण से है, चल्ति इनके 
अतिरिवत राज्य की वे कियाएँ भी सम्मितित होगी जिनको पूरा करने दे' लिये राज्य 
पझपने साधनों को एकत्रित करता हैं। यदि हम कंबल प्रथम प्रकार वी क्रियाओं को 
ही लेते हैँ तो फिर राजवीय अर्थशास्त्र, राजकीय वित्त का ही दूसरा नाम हो 
जायेगा , अर्थात्त्‌ राजफिय अर्थश्वास्त् और राजकीय वित्त म बोई सेद ही। नहीं 
रहेगा, क्योकि इन क्रियात्रों का अध्ययन तो राजकीय वित्त या राजस्व (६?णंगर 
छ+907८९) की विधय सामग्री है और राजतीय वित्त केवल राजवोय अर्वज्ञास्त्र का 
एक भाष ही है । राजवीय अधेशास्त्र के सम्पुर्ण क्षेत्र भ दूसरे प्रकार की क्रियाओ्र 
बा भी अध्ययन किया जाता है । 
बात कुछ ऐसे हैं । पिछले, लगभग पचास वर्षों से राज्य का काये क्षेत्र इतना 
विस्तृत हो गया है कि लगभग सब प्रकार के राजबैतिक, भाथिक, सामाजिबं, घामिक 
ऋ ये उस्ती के द्वारा किये जाते हैं। यह ही नही. आज का समाज भी उससे वहुत से 
छुसे कार्यों की आशा करने लगा है, जो पहले कोई सोचता भी न था, जैंसे सामाजिक 
सुरक्षा, मूल्य नियन्त्रण, धन का समाव वितरण आदि । इस प्रकार राज्य का कार्य 
केवल राजनैतिक सुरक्षप एव द्ान्ति स्थापित करना ही नही है बल्कि इसवे ऋतिरिक्‍त 
समाज में सन्तुलन झवघ्था उत्पन्न करना भी है | प्रो० लास्‍्करो ने ठोक ही कहा कि 
[य “समाज की भट्राब की आधारशिला है , जो उत अनेको भानव जीवनो के 
रूप और प्रकृति को संचि में दालता है, जिनके भण्यो की सरक्षता का दापित्व उस 
पर है ? राज्य इन कार्यो को सरकार (०४८८४शश्ता) द्वारा करता है । सरकार 
के प्रकझेको कार्यालय होते हैं और बह अनेको सस्थाझो द्वारा अपने कार्यो को सम्परन 
करती है। देश का प्रत्येक तागरिक राज्य का एक श्रग है परन्तु वहू सरकार का 
अग नही होता । ब्ययहारिक जीवन में राज्य और सरकार म भेद करमा कठिन है ॥ 
हमें यहाँ पर इस वाद विवाद से उतभाना नही है वेबल इतना जानना है कि राज्य 
एक सा्वेजनिक सस्था है ओर प्रत्येक नागरिक के हित भे काथ करना उसका परम 
ऋतेंव्य है । सामाजिक हित से कार्य करने के लिए इसे व्यक्तिगत क्रिपाशा में यदि 
वे सामाजिक हिंत अग्रसर नहीं करती, हस्तश्ेप भी करना होता है। पिछली 
शताब्दी तक राज्य का सम्बन्ध सनृप्प के कबत राजनैतिक जीवन से ही था, परन्तु 
झब मनुप्य के सम्गुण जोचन पर ही राज्य का आधिपत्व है । सच तो यह है कि अव 
राज्य, गम से जमझान भूमि तक मनुष्य की देखभाव करता है । * प्रत्येक मनुष्य के 
जन्म की सूचना राज्य द्वारा नियुक्त सस्भा को दनी हाती है। शिशु अवस्था भ राज्य 
वे नियमानुसार प्रत्यक व्यक्ति का टीका लगयाना होता है । राज्य के नियमानुप्तार 
ही हमारे माता पिता हम शिक्षा श्रदान करते हे । शिक्षा प्राप्त बरके हम जोविका के 
साधन ढंदते हैं जिनकी प्राप्ति म भी राज्य सहायता करता है हमारे काम के घटें, 
दूकान या फैक्टरियों में हमर प्राप्त होने बाली हवा की माना ग्ादि सभी के लिए 
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पाज्य के नियम हैं। सामाजिक दुर्घटनाओं के विरुद्ध हमारी सुरक्षा करन के लिए 
हमारे वेतन में से अनिवाये रूप से वोमे को राशि ले लो जातो है, चाहे हमे वीमा 
योजना पसन्द हो या नही ! विश्ञेध प्रकार के ब्यवेसायों वे जिय्ये हम राज्य से लाइसेन्स 
नेना होता है। वस्तुओं म॑ मिलावद करने पर राज्य दण्ड देता है। हमारे बृठछ 
विदेशी वस्तुओं वे क्रय पर भी राज्य नियन्त्रण रखता है। यह हमारी आय और 
ड्यस पर बर ऊलगाज़र उनतो नियन्दित करता है और यहाँ तव दि हमारी मृत्यु वी 
सूचवा नो राज्य द्वारा निश्चित सस्था को दी जाती हैं भश्ौर जिस स्थान पर हमारी 
भ्रन्तिम क्रिया वी जाती है उसकी दक्ष-भाल भी राज्य वी एक सस्था ही बदती 
है ।/+ इस प्रकार राज्य अ्त्र केवल उस दश की सुरक्षा वा ही प्रयन्ध सही बरता 
बल्कि समाज के भ्राथिब्र जीवन का प्रवन्ध ग्लौर नियन्‍त्रण भी करता है | इसीजिए 
आज राज्य वा कार्यक्षेत्र इतना विस्तृत हो गया है | इन्ही यय बाता गे सम्बन्धित 
समस्याश्रा वी विवेचना राजशीय झवशास्त्र म की छाती है । इसका क्षेत्र शत्यन्त 
ही विम्तुत है, क्योकि इसमे राज्य वी जगमग सव ही क्रियाआर का ग्रध्ययन किया 
जाता है| साघारणतया राज्य को सभो लियाझ्रा वा झाघार और परिणाम, आधविय 
ही है और इसलिए राज्य की कसी भी क्रिया को इसके अध्ययन क्षेत्र से बाहर 
रखना रूठिन हो है। विज्ञेप समस्याआ की विवेचना करने गे पहले हम राज्य और 
मनृष्य के आथिक जीवन स सम्बन्धित कुछ प्रारस्भिर बाता की पिवेचना करेंगे । 


आशिक जीवन में राज्य का स्थान... 


राज्य मनुष्य के झआधथिन जीवन में फ्यो हस्तक्षेप करता है? यह एक स्वाभाविक 
प्रस्त भ्रवश्य है परन्तु महत्वपूर्ण भी है । राज्य के हस्तक्षेप का कोई न कोई बारप 
अवश्य होता है। या ता वह इसलिए हस्तक्षेप करता है कि उसके ऐसा न करन से 
दिसी ऐसे सामान्य हित को आपात पहुँचेगा, जिसकी सुरक्षा का दायित्व उस पर है 
न उसके हस्तक्षेप न करने से कुछ ऐसे काये अपुर्ण रह जायेंगे, जो सामान्य वल्याण 
के जिये आपध्यक हैं) परन्तु इन सभी का कुछ न कुछ उद्देश्य अवश्य होता है 
जिमको कुछ शब्दो से राम्बोधित क्या जाता है जैसे, सामान्य हित, कल्याण, 
आंवश्मक कामो या श्रनिया्य कार्यो को पू्ति इत्यादि । 
प्रारम्भिक काल से ही, जब से राज्य को एक स्थायी रूप प्राप्त हुआ है, राज्य 
मनुप्प के झाजिक जीवन स भाग लेता रहा है। राज्य के कुछ काये तो शताच्दियो 
पुराने है, जिनका जन्म राज्य के साथ ही साथ हुम्ना है, क्योकि इनको राज्य के अति- 
रिक्त कोई और सरथा कर भी नहीं सकता थी जेँसे, देश वही आन्तरिक एवं चाह्म 
रण का प्रबन्ध करना १ इस कार्य के लिये राज्य केवल उतना ही कर लगाता था, 
जितना फौज और पुलिस की च्यवस्था भ खर्चे होता था। घोरे-चोरे क्रियाओ का 
कत्र चढ़ा । सुरक्षा के लिए न्याय की शक विस्तृत प्रणाली, और सडको आदि के बन- 
'चाने की आवश्यकता हुई । व्यापार पर नियत्रण लगाने पडे। आन्तरिक एकता के 
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लिए घामिक एक्झूपता भी स्थापित करनी पड़ी | निर्धत, अपाहिंजो और भिखा- 
रियो की उपस्थिति आन्तरिक एकता और झान्ति को भंग कर सकती थी, इसलिए, 
उनके लियें सुरक्षित स्थानों और आर्थिक सहायता का ग्रवन्ध भी राज्य ते करना 
आरम्भ किया । इस प्रकार केवल देश की सुरक्षा के हेतु राज्य इतने सारे वाम करता 
था । इसी उद्देश्य की पूि के लिए उत्तराघियारी और प्रसविदा (009७४८४) 
सम्बन्धी नियमों और सहरों दो वनवाना, सडका पर पेड लगाता, स्वूल और ग्रत्प- 
ताल खोलना, पुत और बाँध बाँधना आदि कार्य भी राज्य आरम्म से ही कर रहा 
था 
राज्य, इस प्रकार, अ्रनादि काल से ही भनुप्य के श्राथिक जीवन सम हस्तक्षेप 
करता झा रहा था, परन्तु यह हस्तक्षेप श्रप्रत्यक्ष था । पद्रहदी धताददी में सर्केल्टिलिस्ट 
([ज८:८३४४॥५४) लेखका ने, राज्य हस्तक्षेप को राज्य की नोति का एक मुख्य ग्रग 
बताया । इसका परिणास यह हुआ कि व्यज्य का कार्य क्षेत्र औौर अधिक वंढा और 
मान्प के ऋधिकाण दशा में राज्य न राष्ट्रीय नोति के स्तर पर भ्राधविक जीवन को 
नियमित करता आरम्म धूर दिया, और उपभोग उत्पादन, मजदूरी, सूद वी दर, 
मुल्य, आयात, निर्यात पर क्डे नियन्त्रण लगान आरम्भ कर दिए । परन्तु कुछ समय 
वाद क्रास और इंजूलंण्ड मे इस नीति कया बडा कड्ा विरोध हुआ। कफक्रास में 
| फिज्यौजीटस (20५80००४९४) ने और इह्नलैण्ड स एडम स्मिथ (805फत 5च्तए) ना 
इगथिक स्वतस्तता का टका वजाना झुरू कर दिया । किज्योेत्रीट्स प्राह्ेतिक अवस्था 
(एंअपावां 07467) म विश्वास करते थे। इसी प्रकार एडम स्मिय और उसके 
अनुयाधिया न कटा कि निद्यी स्व हित की “ग्रदृश्य शिव स साधना का ऐसा 
आधिद्तम प्रयोग हाता है, जो कसिी भी प्रकार क हस्तक्षेप से प्राप्त नहीं झिया जा 
सकता । जब वोई व्यक्ति अपन स्वयं हित से काई काम करना है तो उससे केबल 
उसी का नहीं बल्कि सारे समाज का हित अग्नमर हाता है + स्वतत्र पदियोगिता के 
जातावरण म एव दूसर क हित आपस स कभी नहीं टक्तराते | हाँ, यदि राज्य हस्त- 
शफक्रेगा तो साधना का सर्वोत्तम उपयोगा में लगाना कठिन हो जाएया ।+ एुडम- 
स्मिथ ने कहा था कि “राजा यूण रुप स इस कत्तय स मुक्त है कि वह निजी 
व्यक्लिया के उद्योग की व्यवस्था बरे, और ऐस उपयागा म लूमाएं जिसस समाज वे 
हिता की वृद्धि ही, क्पाकि इसम उसस सर्देव हो अनेका जुटिया हानी चाहियें झौर 
जिसको पूरा करत के लिये कसी प्रकार की भो सानवीय बुद्धिमाती और शान 
पर्याप्त नही होते ४” उसका विश्वास या कि राज्य हल्तक्षेप कूरता और अन्याय- 
पूर्ण व्यवहार को ही जन्म नही देता, बल्कि इससे व्यक्तिगत स्वततत्ता भी समाप्त 
हा जाती है। वास्तव में वात यह थो कि स्मिथ जानता था क्रि प्रत्येक व्यक्त वी 
अपनी अरठण रुचि शोली है और अपने २ अ्रम होते है, इसलिए यदि राजा व्यक्तिगत 
विनियोगों दर पश्र प्रदर्शन करेगा छो सम्भव है कि व्यक्तियाः के दुष्टिकोण से, उनका 
हित झग्रसर नहों। इसलिये उसने राज्य के लिये केवल वे कार्य सौंपे थे, जिनके 
सम्पन्न होते से अदृश्य झकिवि अपना काम सुचार रुप से करती रहे, अर्थात्‌ जिनसे 


राजकीय अर्थ-झास्त्र का परिचर्य ७ 


स्वतत्न प्रतियोगिता का धातापरण बना रहे । यह कार्य तीन प्रकार के हैं :--विदेशी 
आजक्रमणों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना, आन्‍्तरिक शान्ति की स्थापना करना खौर 
कुछ उन सार्वजनिक निर्माण कार्यो की व्यवस्था करना जिनको व्यक्ति न तो की द्दी 
सफते हैं और न उनके हित में होता है। इस प्रकार ईन विचारों से आथिक 
स्वतत्रता की एक लहर सी उत्पन्न हो गई झोर व्यक्तियाद (स्रम्ररशागप्गडय) का 
काल ग्रारम्भ हुआ । एडम स्मिथ की भाँति अन्य प्राचीन श्रयंशाल्वियों न भी झ्रधिक 
स्वतत्रता के सारे लगाने आरम्भ कर दिए और चारों भ्रोर 'स्व॒तन्त्र व्यापार या 
'वबरने दो! (56६2-7८) की नीति वे भण्डे लहरान लगे। परन्तु ग्रौद्यिगिक 
ऋषन्ति के दुप्ट परिणामों से ऊव कर लोगो ने इस तीति वी निन्‍्दा करनी झारस्भ 
कर दी । इज्धलैंप्द मे रोवर्ट ओविन (६२००९१८ 05६७) भौर प्रास में सिसमौण्दी 
(8॥8४०४त) ने इस नीति के विरुद्ध बे झब्दा मे आलोचना वी । यहाँ तक शि 
मिल (], 8 पञ॥) जो आरम्भ से प्राचीय विचारो के समर्थक थे बाद में उल्हान 
नी इस नीत्ति को ठुकराया और स्पप्ट हप से वहा वि अधिवतप सापाजिय लाभ के 
लिये राज्य के कार्यो में वृद्धि होती चाहिए। 57 5%0०/०75 ने भी पहना झारम्भ 
किया कि जो कूछ वुराइयाँ थी वे केवल व्यवितगत स्वतन्तता के कारण थी । इस 
अकार इरा नीति पर चारो ओर से आनमण होने लगे ) सवस भीपण आक्रमण काश 
साकंस ((50॥ राडझ) और रोडवर्टस (२००७८:६७५) ने क्ये झौर तत्परचात्‌ सब 
ही लोगो जैसे पेड, ?70 7.3890, (५ छ. 509७५ ८५४८७ झादि ने एबा 
आवाज में राज्य हस्तक्षेप के पक्ष में अपने मत प्रगट किए | 
उज्ीसवी छताब्दी के झन्त मै जैसे जैसे पूंजीवादी देशों में स्वत प्रतियोगिता 
भीषण रूप घारण करती गई और वाज़ार सकुचित होते गए जैसे जैसे देशा का 
अधिकाधिक झौोद्योगीकरण होने लगा और जेसे ज॑रो गसार में आशिक राष्ट्रीयवाद 
(४20००४७॥४) की भावना जोर पड़ती गई वंसे ही वैसे आर्थिक क्षेत्र में पुरानी 
नीति का अन्त होता गया। आथिक स्वतस्वता के वीरण व्यापार चकों, निरन्तर 
चढती हुईं वेंकारी और धन की असमानताओ, जैसी विपम समस्याओं का जन्म हुआ्ना 
था, इनको सुलभाने का एकमान उपाय आर्थिक नियोजन (22०86क्ाट ए]4जर्ाहष्ट ) 
ही था | श्राथिक नियोजन, योजनावद्ध अर्थव्यवस्था (9क्मव्व छ८०४०४9) का 
प्रतीक था, जिसमे राज्य केवल झाथिक जीवन में हस्तश्षेप ही नहीं करता बल्कि 
लिकी उोणे की च्यचस्‍्था स्वथ आरशम्म कर देता है यो उनका पथ्च-प्रदशन करता 
है। वीक्षवी झताद्दी में मुख्यतया चार ऐसी घटनाये और हुई, जिनके कारण ससार 
भर को “आथिक स्वतन्तता' की नीति का परित्यायथ करना ही पडा । यह घटनायें 
भी--प्रथम विश्व युद्ध, रस का १६१७ की क्रान्ति, महामदी काल और दूसरा विश्व 
युद्ध । सोभाग्यवंश रस ने श्राथिक नियोजन की नीति अपनाकर ससार को एक नया 
सार्मे दिखाया । परन्तु पूंजीवादी देश इस नीति को अपनाना नहीं चाहते थे। रूस 
एक सास्यवादी देश था और पूँजीवादी देद डरते थे कि आथिक नियोजन बेवलः 
साम्यवाद का ही प्रतीक था और इस देश को सामान्य नीति का झग नहीं बनाया 


य्द मनुष्य के आथिक जीवन में राज्य का स्थान 


जा सकता था इसलिये वे लम्बे बाल तर इसवी झालोचनः दरते रहे, परन्तु प्रथम 
महापुद्ध वी घोर आरपत्तियो ते उच्की रुचि को इस ओर बढाया ॥ महा सदी काल 
ने तो अग्ति म घी का वास विया और इनकी अाँखें खोल दी ॥ इन देशो को झ्ाथित 
पियोडन की नीति की अपनाते के लिए मज्यूर होना पद्म । सयुदत राष्ट्र में न्यू डीस' 
(प७स 7062) झौर फ्ास सम “बलगम प्रयोग (छापा एछज्फटधप्म०१५) की सफलता ने 
अन्य पूजीवादी देशों का भ्रम दूर कर दिया और यह सिद्ध कर दिया वि राज्य का 
क्राथिक जीवन म हस्तक्षप अदइ्यक ही नहीं वरन अनिवार्य है और जनहित केवल 
राय हारा ही धग्मसर हा सवता है । और आजवल भाथिवा नियोजन प्रायेक देश 
म्‌ ही राष्ट्रीय नीति का एक मुख्य अंग है चाह वह देश पूजीवादी है या समाजवादी | 
आधुनिक राज्यी की आथिक क़ियाए-.. 

उपर्युवत म हमने आथिक जीदन म राज्य क हस्तक्षेप के सम्बन्ध से बदलती 
हुई विचारधाराओ वे इतिहास पर दृष्टि डाली और देखा कि आ्राज सामान्य 
विचार यह है कि राज्य का काय कवल देश की रद्धा बरना ही नही बल्वि भनुष्पी 
की श्रारथिक क्रियाओरो को निर्धारित करना भी है । हर समय म हर राज्य की नीति पर 
देश विदेशों में श्रचलित विचारधाश का प्रभाव पडता रहा है झ्लौर विचारधाराजओा 
के पर्यितना के साथन्साथ राज्य नीति भी बदलती रही है । छसीलिय' राज्य अब 
खलेको प्रकार के कार्य करता है । कुछ लेखका ने इनकी निम्त तीन वर्गों म विभाजित 
किया है --- 

(१) रक्षाप्मक कार्प (970६६८०४४८ पछ४७८०७०७७) --छस बग म राज्य के 
के काय सम्मिवित जिये गण हू जिसका सम्ब थ देश की आन्तरिव शव बाहा सुरक्षा 
से है, श्रर्थात सैतिका, युद्ध यन्त्र, सोला बारूद आदि की व्यवस्था, पुलिस, जेलो, 
न्यायालयों भ्रादि की व्यवस्था एवं प्रबन्ध करना झादि १ यह तो राज्य को परत्मेक 
अवस्था म करने ही होते ह इसोलिए इनकी राज्य दे अनिवाय बाय भी कहा 
जाता है । 

(२) वाणिज्यिक कार्य ((०छाष्छटप्लओं पतत८४४०78)---राज्य आजकल देश 
के उन्‍्पादनत पर भी नियन्त्रण रखता है ताकि देश म उपभोक्‍ताओ का ओपण न होने 
पाए। जैसे राजकीय उद्योगा जयता सानों आदि की व्यवस्था एवं नियर्वेण 
परन्तु सब ही देशो मर य काय सामान्य रुप से राज्य द्वारा नहीं किय जाते हैं ॥ कही 
चर राज्य केवत नियनन्‍्तण करता है और कही पर स्वय उत्पादन काय सम्पन करता है १ 

(३) राष्ट्रीय निर्माण कार्य (]४५७०४ फष्लावाजड प्व्८४०थ३)-->झ्ाजकल 
राज्य के कार्यों मे इन कार्यो की सल्या सबसे अधिक है क्याकि राज्य का मुख्य उद्देह्य 
सामाजिक साभ को अधिवतम करना तथा राष्ट वी सामाजिक एवं आथिक उन्नति को 
अग्वसर करना होता है ( राज्य ढारा किए जाते दाले कार्यो वी सूची भे जितनी अधिक 
सख्या इन कार्यों की होती है. उतनी ही श्रधिक रण्ज्य की प्रशत्तिशीलता बा परिचय 
मिलता है। इसीलिए लग्रभग प्रत्यक प्रगतिशील देस में राज्य आज वेदारी को 


राजकीय भर्थ शास्त्र का परिचय ह 


रोकता है और स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजित चुरक्षा झादि की व्यवस्था करता रा ॥ 

परन्तु उपर्यूक्त वर्गीकरण से राज्य को आशिक क़ियादा कॉ पूण और साप्ड 
ज्ञान प्राप्त नही हा पाता ।॥ इसीलिए इनपा विस्तृत अध्ययन वित्तान्द आवदयन है । 
वास्तव म्‌ राज्य को आधिर लियाआ द इतने विधिध रुप हैं और इनका क्षेत्र इवना 
व्यापक है कि उपयुंवत वर्गीर्रण से इनका स्पप्टीकरण सम्भव नहीं होता | इन जियाश्ा 
की पणना निम्त प्रवार की गई है । 

(१) राष्ट्र के श्राथिक ढाँचे को रक्षा करना (जैज्जार्प9०६ रण चा€ प९०- 

च०्च्वा८ एत्सता८एकर्ांप 6 शद एशध०9) --राज्य देम के शाथित्र जीवन का रूप 
और प्रकृति निश्चित करता है। राष्ट्र ने श्राथिव जीवन का टावा कसा हो झ्ौर 
उसकी स्थायी फिस तरह बनाया जाय ?_ इन प्रइवा का उत्तर राज्य देश वो बरि- 
स्थितियों को ध्यान मे रखकर निश्चित करता है । इस प्रवार प्रत्येक देश म झाविक 
जीवन का रूप और प्रयति अलग झलग होते है क्याकि प्रत्यक देश की परिस्थितियाँ, 
साधन, सम्यता और इतिहास भी ता अलग श्रतग हाते है । इस आधथित ढाँचे को 
सुरक्षित रखने के लिए राज्य वाबूना बी एक विस्तृत प्रणाली स्थापित करता है । 
सरकार और अन्य सस्थाएँ दन कानना को वनाती हं झौर कार्य रुप देंती हैं ॥ यह 
कानून, सम्पत्ति वे उत्तराधिकारिया, मालिका और श्रमिदा दे ग्रापसी सम्बन्धा, 
असविदा श्रादि के सम्बन्ध म होत हू और इनका मुख्य उद्देश्य देश के झ्ाधिक जीवग 
की भ्रडचना को दूर करना होता है । हमारे जीवग को, देश की चतन प्रणाती की 
अक्ृति, विदेशों से हमारे श्राथिव एवं व्यापारिक सम्बन्ध भी प्रभावित करते हैं ) 
इसलिए, राज्य इनका भी निर्धारण रुरता है श्लौर समय समय पर प१रिस्थितिया के 
चदलने के साथ साथ राज्य इनग उचित परिवतन करता रहता है। यह राज्य की 
आपधिक क्षेत्र म प्राथमिक कया है । 

(२) शिपम्नन एवं निधन्‍त्रण ( एछब्ट्णऑणा 3206. ए०फण )-+राज्य 
आशिक जीवन को नियमित और नियल्नित भी करता है। इसके वाई उद्देश्य हो 
राकते हू, ज॑से, श्रमिका और मालिका के सम्बन्धा को नियमित करना ताकि चालाक 
मालिको द्वारा श्रमिकों का झोप्रण न हो । उपभोकताओं के हित म॑ एकाधिकारिय्रा 
को कियाझ्र वर नियन्त्रण रखना, पूल्या की स्थिरता प्राप्त करने क॑ जिए बैको और 
व्यापारिधा की क्रियाआ को नियम्त्रित करता, राप्ट के हित म देश के साधनों के 
उपयोगा घर भ्रतिबन्ध लगाना और कुछ आवार भतउद्योगा को स्वयं चलाना, हानि- 
कारक वस्तुआ के उपभोग पर नियन्त्रण खगाना वस्तुओं की पूर्ति एवं गुणा को 
निर्यात करना आदि । इन कार्यों को सम्पन वरने के लिए राज्य कानून बनाता है 
और कातून तोटने वाले को उचित दण्ड भी देता है । 

(३) श्राथिक सहायता (छ८०४०४०८ /58#:47८८)- -ब्यक्तियों को उनकी 
आशथिक $स्‍्थाओं के सम्पन वरने के लिए राज्य अनेक प्रकार की श्राथिक सहायता 

“अदान बरता है | इस दृष्टि से राज्य व्यवितिया के आथिक हितो का सरक्षक है | बहू 
हुषबो और उद्योगपतिया को पन फी सहायता देता है, उन्हे ऋण प्रदान करता है शौर 


चिक्ा 


राजकीय भ्र्थ-झास्त्र का परिचय श्षट 


जर्मन ग्र्थशास्त्री ए००७४८०८४ ते रैध्वी शताब्दी के अ्म्तिम भागस अपना प्रसिद्ध 
“राज्य की क्रियाझा को वृद्धि का नियम” ( [.39 ० फढ प्॒दा्ट्वष्ट 0६ 5८ 
अैएााशा९७) प्रतिपादित दिया था ६ उसवे झनुत्तार "प्रगतिशील जातिया के भिन्‍न- 
भिन्न देशो और समयो की विस्तृत तुलना से यह स्पष्ट होता है कि कैन्द्रोय और 
स्थानीय सरकारो, दोनों ही की क्रियाआ म नियमित रूप स वृद्धि हुई है। यह वृद्धि 
गहन (प्राध्यभ४८) और विस्तृत (छड्ा/८४8०४) दोना ही प्रकार की है, बन्‍्द्रीय 
और स्थानीय सरकारें निरत्तर नये वाम करती हैं और वे पुराने और मये कार्यो स 
से दोनो ही को पूर्णतया और भ्रधिक कुशलता से करती हैं । इस प्रवार से नैन्द्रीय 
और स्थानीय सरकारें व्यक्तिया कौ आाथिक आवश्यक्ताओ वी पूर्ति, बढती हुई 
सख्या म और झधिन' सनन्‍्तोपषजनक ढंग से करती हैं ।> 
सदि हम आधुनिक सरकारा के स्लर्चो के आऑक्डा का श्रध्ययन वरे तो यह 
स्पष्ट हा जायेगा कि एछ०६४८४ ने जिस प्रवृत्ति का एक नियम कया रूप दिया है वह 
पूर्णहप से राही है। सयुक्तराज्य म सन्‌ १६१३ म केन्द्रीय सरकार का कूल व्यय 
७२ ५ करोड डालर था जो सन १६४५ में १००४०*४ वरोड डातर हो गया था, 
राज्य सरकारो का व्यय ३८ ३ करोड टालर स ६०२ ६ बराड डाजर हां गया था 
आर नगर सम्बन्धी सरकार का &८ ४ बरोह डानर से २६५ ५, करोड डालर हो 
गया था ॥* यद्यपि यह सच है कि बीसवी द्ाताब्दी के आधुनिक सरकारा के खर्चो 
म जो वृद्धि हुई है वह मुख्यत दा गहायुद्धा बे कारण मूल्या सम वृद्धि होने का 
परिणाम है, परन्तु इसम भी बगेई सन्देह नही कि 'सरबार बे क्षेत्र का बिंस्तार 
आधुनिक समभयो की मुर्य श्रवृत्तिया स से एक है ।”? निम्न सम हम उन सुरुय बाता 
का वर्णन करेंगे जिनके कारण सरकार के कायक्षेत्र वा विस्तार हुआ है --- 

(१) प्रथम कुछ काय ता इनन भ्रावस्यक हैं. कि उत्तवो राज्य के अतिरिक्त 
कोई दूसरी सस्था कर ही नहीं सकती ज॑स, सुरक्षा और शान्ति स्थापित करना 
न्‍्याथ करता और नियम बनाना और इन कार्यो वी पूर्ति के लिए सरकार को एक 
लम्बे काल से सडको झ्रादि और दिक्षा का प्रवन्ध भी करना पट रहा है | आधुनिक 
समय में इन आवश्यव' कार्यो म बुद्धि हो गई है और आज सामाजिक सुरक्षा ओर 
विदेशी विनिमय नियन्‍्नण को भी आवद्यक कार्यो म सम्मिलित किसा जाता है । 

(२) गत वर्षो, ले मानयोय आवश्यकताओ्रा सम भी वहुत्त अधिक वृद्धि हो गई 
है और उत्पादन एवं वितरण की प्रणालियाँ पहले की अ्रपेक्षा श्रघधिक जटिल हो गई 
है। इसलिय इत आवश्यक्ताओ्रो की पूति के लिये यह झ्ावश्यक हो गया है कि 

सामूहिक रूप से प्रयस्त किया जाये अथात्‌ राज्य की सहायता से इन झावश्यक्ताओा 
की पूर्ति की जाये । इसलिये सरकार न इनका भी दायित्व अपने कन्‍्घा पर विया 
और बहुत सी जनउपयोगी सेवायें (एणए७॥6 एप्वातए इ/श८८५) जैसे यातायात, 


5. श्रफर लि प्रग्जैम, वफडद ऐ८०००शा८ ण हैघए३० सदा22, 02० 4> 
6. उ#रव 838९ 43 
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35 ०8 ०ई (९ भ्राब्मप्ट्रे. 


राजकीय अर्थ॑-झास्व का परिचय श्इ 


पैमाते पर खर्चा करना पडता है जिसको पूरा करने के लिए सरकार कर लगाती हैं, 
ऋण लेती है और घादे के वजट वनाती है | इसमे सन्देह्‌ नहीं कि बुछ देझो मे 
श्शिप कर पूंजीवादी देशो में नियोजन का इतना महत्व नहीं है. जितना कि राघाज- 
बादी, अविकसित और कमविकपचित देशो में है । परन्तु पूंजीवादी देशों से भी झाथिव' 
नियोजन किसी ल किसी रूप त्तथा कुछ न कुछ अञ्यम मे विद्यमान अवश्य है । 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मनृप्य के भ्राथिक जीवन म सरकार इतना 
अधिक भाग ले रही है कि यह कहना कठिन हो जाता है कि सरकार के कौनसे कार्य 
राजनैतिक हैं और कौन से आथिक भर यदि यही प्रवृत्ति चलती रही तो वह रामय 
दूर नही जब कि मनुप्य प्रत्येक कार्य के लिए राज्य पर निर्भर हो जायगा, ज॑सा कि 
झस में आजकल है । 


आर्थिक-व्यवस्था- 
(पूँजीवाद, समाजवाद और 


मिश्चित अर्थ-व्यवस्था ) 


छरटकाण्गग्रट वेए-- 
(एकफ्रॉगोडय, 50शंयडात आते 
फाइट एटणा०ए४) 


अध्याय २ 





आशिक व्यबस्था का अर्थे-. 


आधिक व्यवस्था के अन्तर्गत वे सभी सस्याएँ सम्मिलित हैं, जिनके द्वारा 
आधिक यन्त्र (80०फ०प्शा० कर्लंश्ताउा) सचलित होता है, अर्थात्‌ किसी देश की 
आऋाथिक व्यवस्था, उतर सब ही सस्थाप्री को, जिसके द्वारा देश का आर्थिक यन्त्र 
चअलित होता है, एक स्थान पर एकत्रित करने वाले घेरे को बाहरी सीमाएँ हैं॥ 
आशिक च्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह्‌ है कि व्यवितयों को उत्पादन कार्यों से सम्बन्धित 
सुविधाएँ प्रदान करे, ताकि वे वस्तुओं को उत्पत्ति करके अपनी श्रावश्यकताओ बी « 
पू्ति कर सकें । हणते पिछले अध्याम मे देखा था कि भनुष्य के आधिक जीवन मे 
राज्य हस्तक्षेप, किसी न किसी प्रकार का प्रत्येक देश में ही मिलता है और इसीलिए 
किसी देश से आधिक व्यवस्था का रूप, राज्य हस्तक्षेप को मात्रा और सीमा पर 
निर्मेर करता है । यही कारण है कि प्रत्येक देश मे भिन्न-भिन्न प्रकार की भ्राथिक 
व्यवस्था है। ससार में तीन प्रकार की आर्थिक व्यवस्थायें देखने मे आती हैं. --- 

(ञ्र) भयोजनावद्ध अर्थ-भ्यवस्था (ए7छीगणघ८टव 8८००5:७) 

(व) यीजनाबवद्ध श्र्थ-ब्यवस्था (छ३0छव्व छ०फऋण्घाए) 

(सं) मिश्वित अर्थ-व्यवस्था (हल/८त 22८05०४9 ) 

(प्र) अयोजनावद प्रयें-ब्यवस्था--अयोजनावद्ध अर्थ-व्यवस्था में राज्य का 
हस्तक्षेप मनुष्य के भ्राधिक जीवन में स्यूनतम होता है। राज्य केवल सुरक्षा, शान्ति 
आदि की व्यवस्था, प्रच्यासन का कार्य और ऐसे कार्यों को करता है जो कोई मी 
ज्य्रक्ति अपने तिजी रूप से नही कर सकता ॥ वस्तु का उत्पादन, विवरण, उपभोग, 
व्यापार आदि सभी क्षेत्री में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता रहती है ॥ किसी वस्तु का उत्पादन 
कब और कितनी मात्रा में किया जाये, किसी व्यक्तित को कितनी भजदुरी दी जाये, 
जग उद्योग स्थापित क्ये जायें या नही और यदि स्थापित किये जाये तो किस स्थान 
पर, कोई व्यक्ति कौन सा व्यवसाय करे आदि बातो का निर्णय व्यक्ति स्वय ही 
करता है, जबकि योजनाबद्ध अर्थेन्व्यवस्था में इन बातो का निर्णय एक केन्द्रीय सस्था 
था नियोजन भागोग (छ[39४8४8 (००००८००६७४०४) करता है । इसका यह अभिष्राय 


आ्िक्‍*यवस्था १५ 


जही कि अयोजनावद्ध अर्थ-व्यवस्था में कोई निर्देशन शक्ति ही नहीं। ऐसी ब्यवस्था 
पमें जितने भी निर्णय लिए जाते हैं उन सभी का निर्देशन मूल्य यन्त्र (एह०४ एशब्त्ता3- 
आंडप्य) करता है ॥ मूल्य यन्त्र निम्न प्रकार से निर्देशद करता है -- 
प्रथम, मूल्यों के परिवर्तेनो से ही, उन वस्तुओं का जो सीमित माज्रा में होती 
है, समभाजित (२०घ७०४८्१) वितरण हो जाता है । कुछ वस्तुप्रो की पूर्ति सीमित 
डीने के कारण, यह सम्मव नही होता कि प्रत्येक व्यक्ति को वे इच्छानुप्तार मात्रा में 
प्राप्त हो जायें । इस प्रकार कौन व्यक्त क्रितनी मात्रा प्राप्त कर सकेगा मूल्य ढवारा 
ही निर्िचत होता है। ऊँचे भूल्य उपभोग को हतीत्साहित करते हैं और नीचे मूल्यों 
से उपभोग को प्रोत्साहन मिलता है | इस प्रकार उपभोग का आकार झौर विविधता 
मूल्यों द्वारा निश्चित होते हे । 
दूसरे, मूल्य यस्त्र वस्तुओ के उपयोगो को भी निश्चित करता है। दूसरे शब्दों 
में उत्पादन सम्बन्धी सभी निर्णय मूल्यों पर ही निर्मर करते हैं जैसे, कौन व्यक्ति 
किस वस्तू का उत्पादन करे, किस स्थान पर करे और क्तिनी मात्रा में करे ? कहाँ 
चर उत्पादन को रोक दे ? आदि, क्योकि मूल्य ही उत्पादन व्यय झौर लाभ की 
सोभाओं को निडिचत करते हैं । इस प्रकार मूल्य परिवर्तंनों द्वारा साधनों फा उचित 
और लाभदायक उपयोगों में बटवारा हो जाता है । 
सीसरे, मूल्य यन्त्र इस बात का निशचय करने में भी सहायता प्रदान करता 
है कि एक व्यक्ति किस व्यवसाय को करे और किस वस्तु का व्यापार करे २ क्‍्मोकि 
मूल्यों द्वारा ही भिन्न भिन्न व्यवसायों में शुल्क्र नियत होता है और भिन्त-भिस्त 
ड्यापारो में लाभ की मात्रा निश्चित होती है । इस प्रकार मूल्यो के परिवर्तत श्म- 
अ्क्ति के विभिन्‍न उपयोगों में वित्तरण को सहायता प्रदात करते हैं ॥ 
चौथे, मूल्य नियन्त्रण घ्राय, उपभोग बचत झौर विनियोगो के आपसी सम्बन्धों 
और भनुपातों को भी निर्धारित करता है । व्यक्ति अपनी भ्राय का कौन सा भाग 
उपभोग पर खर्च करे और कौन सा भाग बचाये । दचत को क्नि उपयोगो में लगाये 
अर्थात्‌ वबचतो का विनियोग किस प्रकार करे आदि प्रश्नों का उत्तर केवल मूल्यों के 
परिवर्तनों के गहन अध्ययन के बाद ही प्राप्त हो सकता है ॥ इस प्रकार राष्ट्रीय 
आय, बचत, विनियोगो के दोच अनुपात केवल गूल्य यन्त्र द्वारा ही निर्षारित 
होता है | 
विशेषतायें--अब हम इस स्थिति में है कि अ्रयोजनावद्ध अर्थव्यवस्था की 
विश्येषताओं को गणना कर सके | यह विद्येपताये लिस्त प्रकार है :-- 
(अ) इस प्रकार की अर्य॑-व्यवस्था में श्राथिक यस्‍्त्र, मूल्यो के प्रभाव मे स्वयं 
चालित रहता है । किसी विशेष सस्था के निर्देशन की श्रावध्यकता नही होती । 
(व) यह श्रावश्यक नही कि इस व्यवस्था में माँग और पूर्ति के बीच 
भारस्परिक समायोजन स्थापित हो । 
(स) इसमे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का क्षेत्र अधिक विस्तृत होता है । 
व... छैपछग्र३ १/००६००५ कक्षा 7ह सैर मद एछ २०55 





१६ अनृष्प के झाविक जीवन मर राज्य का स्थान 


अयोजनावद अर्ब-प्रवस्था वा मुख्य रूप पूजीवादी ग्राविक प्रणाली है। निम्ग' 
में हम पूजावादी प्रणानीं ((३७७व5६ 5009०४9) के विशतार में प्रध्ययन करेंगे । 


पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था--. 
परिभाषा--पूजीवाद एक ऐसा भराधिश सगठत है जिसमें उत्पत्ति वे साथनों 
पर व्यतितिया का स्वामित्व होता है और जिसका उपयोग वह अपने निन्नी लाभ मा 
लिए करन है । यद्यप्रि पूजी की आवश्यकता तो प्रत्यक श्रकार के उत्पादन से ही होती 
है पसलतु पूजीवादी व्यवस्था मे पूजी व्यक्तिया वे ह्राथ मे रहती है भोर पे ही उसको 
उपयोग म लाने के अधियारी होये हूँ । इस ग्रवार इग प्रणाली मे उत्पत्ति के सापव 
व्यक्तिगत यग्पत्ति माने जाते है और व्यरिरिश को यह स्व॒ृतस्तता होती है कि में या 
तो स्वय उत्पत्ति काय को सम्पस्त करें या विसी अन्य व्यक्ति को ठक पर देदें पतन्‍्तु 
पत्यक स्थिति मे उनयी लाभ प्राप्त होना चाहिये । इरती सुरय बचाता डे प्राघार पर 
पूजीवाद वी अनका परिभापायें दी यई हूं । बुकस्‌ भौर हुट बे! प्रतुसार “पूजीबाद, 
झाधिक संगठन की एक ऐंसी प्रणाती है जिसकी मुख्य विशेषता तिजी स्वामित्त और 
भनुष्यदृत् एव प्राकृतिया साधना का तिजी लाभ के शिए उपयोग है! उ०कक 
8६०८७९७ वे झब्दों मै “पुजीवाद दाब्द से हमारा अभिप्राय एक झ्राथिक प्रणाली है 
जिसम लेतो, कारखातो भोर सानो पर व्यवितयों का स्वामित्व रहता है। इन उत्ततति 
बे साधनों, जैसे कि इनवो कहते है, पर वे लोग कार्य करत हूं जो इनके मालिक नहों 
होते भौर उन लोगी के लाभ छे लिए काम किया जाता है जो उतके मालिक हाते 
हैं । पूजीबाद मे संसार स्नेह से नही बल्कि लाभ के उद्देश्य पर धूमता है” # प्रो 
पीगू ने पूरीबाद की परिभाषा इस प्रकार दी है पूणीदादी शथ व्यवस्था या पूजीबादी 
प्रणाली वह है जिस्म उत्पादक साथतों था मुख्य भाग पूजीयादी उद्यागो मे क्षया 
हुआ है. प्र्थात्‌ उन उद्चोगा मे जिनमे उल्तत्ति कै भौतिक साधनों पर निजी व्यक्तिया 
का स्वामित्व होता है या उनके द्वारा फ़िराये पर लिये जाते हैं और उतके 
प्रादेशानुस्तार इस प्रकार उपयोग में साये जाते हैं कि जिते वस्तुप्रा या शैवाग्रो को 
उत्पन्त करने मे सहाग्रता देते ह उन्हें लाभ प्रर बचा जा सके ॥* एजीबाद की एक 








व... + एक्शसिबक 48 4 #)४४४॥ थे. 2००0०072- एजद्गाए्धा वकालत फऐै७- पल 
पुडाएग 0७एथाओयए ४00 08 एडट (व 0.४४ 9700 ०ीं प्रा फञउपें& 80व॑ वर व॑००ए८ 
हए8 ? [,०64३ 294 9०६. द०करउय८ा०? सिल्क ८ 53अहलाड 

2... 09 फल ऋकर धव७ ध्शाउनस ऋढ पटक का. सिएतत००च८ 59कशा गागवंटर छल) 
एड हैढेत डिलाणता९ड शत शाओरटड बत्ट उच्याह्वे फऐड घाती।एतेएड.. पफलल्‍डट तोहआब दा, 
एए०प्ैपलश०0. उ5 8)/ 406 €गे)2ऐ आ2 ४०२९० ७७ (05८ 9)३० चे० 806 ०0 ऐिशाफ ईव६ (द. 
छह तीीि0४6 प्रकेठ चे०. जाठेह खताध्वान्नाय, मे. व0:- (706: तजों।08. १08 4090 बा 
चाट (पट छापे ४० उल्पणव॑ -मर०६७ 800बाडय फे/कौफ 

3. 4 एक्रारशैर४ सिंट्णाए०बाज: 0+ समीर: #/डट्एा 45 ०96 शैफट गगजाव क्षय ला. 
अतीमार ीएा00॥८कए७ ए7९६0ए१०९६ ॥5 ९०ए2बटरते.॥0. टबजागे #€ उ000भहरक. क उच00व88, 
एा प्रैयाएक धो ग्राब|€ गये प्धफयपक्षाएक रण 970दंएटपजर बाद 0गच्चे घर रस ते. ७३ फ्रधारा(ट, 
अर्याएतड आते ग्रह ०एशअंट्ते मा ऐिशर तत्तेशरर चाही 3. ६2९७० (० ब्यो॥कए.. 2२4 06०68 8 
हु०णव का ब्यरप्दड ऐड एोट) पड 9 ६0 ए7एवे००६. डए्लवॉपण /िशआक दिवकाधीशञक हि. 2 





आश्िक-व्यवस्था १७ 


अच्छी और विस्तुत परिभाषा ७४४८७४३ ने दी है | उनके अनुसार "पूजीवाद छच्द या 
पूजीवादी प्रणाली या यदि हम चाहे तो पूजीवादी सम्यता से हमारा अभिप्राय उद्याग 
और वैधानिक सस्थाओ्रों के विकास की उस विद्येप स्थिति से है जिसमें अधिकाद 
श्रमिकों को उत्सत्ति के साधनों के रबागित्व से इस प्रकार झअलग कर दिया जाता है 
कि बह सजदूरी कमाने दालो की स्थिति पर पहच जाजे हें, जिनकी जीबिका, सुरक्षा 
और व्यक्तिगत स्वतस्नता राप्ट्र के अपेक्षाकृत उस छोटे से भाग की इच्छा पर निभर 
से हुए प्रतीत होते हैँ श्र्थात्‌ उन पर जो उनके स्वामी है और जा अपने वैधानिक 
स्वामित्व द्वारा भूमि, मझौना झऔर साम्राज की श्रम शक्ति के संगठन पर निमस्तण 
रखते हैं और दे ऐसा अपन सिए व्यवितवत और गिजी लाभ कमाने के उद्देश्य से 
करते हे ।”+ प्रो० वँनहॉँम का विचार है कि “पूजीबादी अथव्यवस्था आर्थिक ताना- 
शाही की प्रतिविरोधी है। पूरे उत्पादन का कोई केन्द्रीय नियोजन नही होता ।*“**** 
राज्य द्वारा निर्धारित की गई सीमाओी के अन्दर, प्रस्यक ब्यक्ति इस बात के लिए 
लगभग स्थ॒तम्न है कि जैंया चाहे बहू कर ।॥ समाज की आार्थिक क्रियाओं का स्पप्टतया 
पविर्धारण भिन्‍न-भिन्‍न व्यविंयया को एक भीड के समचय रहित फैसलों ह्वारा होता है, 
वयोकि उत्पत्ति के साधन का प्रत्यक् स्वामी (श्रमिकों को सम्मिल्रित करते हुए, जा 
दासता प्रथा के प्रभाव स, अपने श्रम के स्वय मालिक होते हे) स्वतन्‍्त है कि वह 
जौसा चाहे उसका उपयोग करे और अपनी झाय को जैसी इच्छा हो खर्च करे ॥/% 
पूजीबादी प्रणाली की विशेषतायें---इन परिभापाओ के श्राधार पर हम श्रब 
इस स्थिति मे हैं कि पूँजीवादी प्रणाली की विद्येपतायों को बता सके | यह विद्येपताएँ 
निम्न भ्रकार हैं -- है 
(१) पूँजीवाद की प्रमुख रूस्था 'लिजी स्रम्पत्तिका श्रधिकार” है। इस श्रधिकार: 


से प्रत्येक व्यक्ति को उत्पादन, उपभोग, विनिमय, क्र-विक्‍्य आदिकों पू पूर्ण स्वतत्रता 





4. फ9 पा शव १()क्ता।408077 6 फिर *(>ज्ञाप्याडा अैफ्रशाध्या! 67 35 ९ [7९वटिए [6 
>टबफाि।8६ टाएयएटबछ0/0 ७७ गञार4त पी फथ्परा माँग ४४९७ ३७ रैं7९ त९एट०एाफ९पर ज का०च्षघ- 
(७ 454 ]९23] ह05प/क०05 30 ज/८)३ एऐ८ छ६. ०६ पा० रण गिल इधटाए३८१७७३ 
प्ाएण्थ्पे ०09 (8४ ०७गरौ75079 0 फ९ 40श/एफटा:४ 0 ए/एएपफला।क 70. 5७८। 3 बज बे 
६० [0353 470 पर 9एथ्जाएठ00 ठर॑ एनछ९ श्य्टयटाड ऋवए0३९ 3चा35ाश्य०९,. 5९टाताएाए क्वात 
फलाइततजी ई१९९१०00 ड९९ए १67शावंउछ0 छत पफछ जग] व ७ उथबॉफएश५ बाण] 97०907609 64 
ईत८ एक०ा कद्घार!ए (905९ छी0 ०जग बाग्वें थाण्पएफ फटा ल्डजे 0जमलाइा[>, ००याॉएण] 
फिट एाह्ठआ३!5३०॥ ० (96 ]ग्राव, पफ ग्राबन्‍्फए शा ५ बच0 सए [7एचा ई०९९ ०ई धार एण्््ाप 
ग्रा।ए 8906 60 80 जया ९ 68]2९८६ 0/काबतए8 जि. कश्पाइशॉैएटड पाए बाण छाज्बाल 
हग्प08 --53का०ऊ बडद॑ 8७८07८० ७ए/०७७ 

5.२ ८४60 ९००१००७५ ३० (मल बरच्प्कतटआ३ 0ई॑ बच ९००००पार वाल॑बध्गबफ 
वरकढाल 48 420 <८छ६णें ज़ॉक्मपाएड ० फ़ाजतेपलशएत बड़ व ऋिगेंल ड्य9]९०६ ६०. फीड 
॥फ्राप्भापणा व फठ्ज्ट्त 8५ (४० डागर, ९एशअ7०0ए व8 फाठार 0: टडड पिट्टट (0. च७- जवा: पट 
श0९४... _#€ €९00ठाचाट कद्वाणशधरड ०६ ६७६ ९0च्क्‍क्चता।छ बाड़ पेशटाणाएटते छ7 ६ घ8- 
उ९त(ए पच्घ८० छरप0आस्ते चृ९टाआ०0३ ०ई 8 उ्एणोंच्र्फतेंट णईं तार्ब्यिष्ार फ़ल्यडण08, 58008 सब 
०एए८ए ०६ 8 4०६०४ ० [रग्वैपन्‍्य०त (घाररफपफाड 2०णरप्टाे--घ्टीए० 20 पी बडल्‍च०८ ० 
जुंबएट८ाए--०ण४ ऐटाए ०जशप [7ऐणए) ६5 गिडए ६० प्रज्ट 7: बड से ए३३९७, राव ६० तज9०5८ ० 

ऑह एडपरछट5७ बड दर फप्रजी2३--2८ए0०काटड, 7. 755 


श्द मनुष्य के श्राथिक जीवन से राज्य वा स्थान 


होती है प्रौर इस झववितार वी सुरक्षा सरवार हारा की जाती हे । प्रत्या व्यक्ति 
को यह भी स्वम्नन्त्रता होती है कि वह भ्रपनी मृत्यु बे' समय था उससे पहले अ्रपनी 
सम्पत्ति वो जिसतो चाहे उसको द सयत्ता है। निजी सम्पत्ति वी प्रया से 
साधारणतया कई लाभ प्राप्त हात हैं, जैसे व्यवितया को उत्पत्ति प क्षेत्र मे निर्णय 
लेने की पूण स्वतन्त्रता होती है. क्‍्योवि साधनों बे मालिक वे स्वय ही हैं। भ्र्थात्‌ 
साथनों यो किन उपयोगों मे लगाये या उनका उपयोग किस प्रतवार बरे दिस रामय 
करे था खुद दे करवे विसी दूसरे काद दे इस सत्र बाता का लिणम व्यक्ति स्वय 
ही करता है । इसके अतिरिक्त इस प्रथा से व्यक्तिया में बचत करने वी ग्रादत 
उत्यन्त होगी है। व्यक्तियों की बचत करके पूंजी जमा वरने वी प्ररणा प्रिनती हे 
कक्‍्याकि व जानते हैं वि जो कुछ वे बचा घर रसग बह उन्हीं वा होगा । इस प्रकार 
इस भअभियार से देश में पूजी वे निमरणि को बहुत प्रोत्साहने मिलता है । 

परन्तु प्राजकत जा पूंजीवाद का रूप है नह चैसा नहीं है जंगा पति १८ची 


शताब्दी सं था । कम शा या की सी टच सम्प्लि | सधिकार वा उपयोग भी ब्यत्ित बेवल बुछ 
पाप ताझ्मो में ही बर गनता है । प्रब्येऱ देश मे इस श्रघिकार पर बुछ न कुछ प्रतिबन्ध 
अवश्य ही देखने मे प्रात है, क्योति' इस पा पा बातो है. बार कगाक पके थ के बई बरे परिणाम होते हैं, घुरो, 
आ) प्रैंधम, यह पन थी प्रसमागताशत्रा को बढाता है ऑरे बंगयि सघर्ष बा 
उत्पन्न करता है ॥ 
(व) दूसरे, धनी व्यक्तियों की भ्रपेक्षा निर्धन ब्यक्तिप्रों की क्रपने विकार 
और उन्दति वी बहुत कम सुधिधामें भौर भ्रयसर प्राप्त होते हें। श्रौर 
(स) अस्त म इस झ्धितार के श्रतेवों राजवैतिय', अआ्राथिव श्रौर सामाजिय 
दुष्ट परिणाम होते हे जँसे धन ये बल पर व्यक्ति चुनाव में विजय प्राप्त फरता है, 
सरकारी विभागा मे धन वे बल पर अ्रच्छे स्थान भ्राप्त करता है, एकाधिकार सपो 
की स्थापना होती है उपभाकषतांगो को ऊँचे मूल्यों पर वस्थुयें प्राप्त होती हैं 
इत्पादि इस प्रकार सभाज का नैतिक पतन होता है। 
जैसा कि हम भ्रभी कह चुके हैं कि व्यक्ति इस भ्धिकार का उपयोग करने 
से इतला स्वशन्त्र नही है जितला पहले था । सरकार ने प्राजकल बहुत से पभ्रतिबन्ध 
लगा दिये हैं जैसे, घतती व्यवितपों पर कर लगाना भ्रौर तिधनों वे लिए शिक्षा, स्वास्थ्य 
रक्षा भादि की सुफ्त सेवायें प्रयाव करना, वस्तुओं दे मूल्यों और सगूणा को विममित 
करना झौर जन उपयोगी सेवाओं को स्वय प्रदान करता ६ फ्‌ 
(३) पूँजीयादी प्रणादी की दूसरी श्रपुल सस्वा विस्ली जान! है) इसका 
अभिष्राम यह है कि प्रत्येश व्यक्ति अपने सावतो का प्रयोग श्रपते लाभो ने! लिए 
बरता है । दूसरे शब्दों मे साधंगो वा उपयोग साभाजिक हित में नही होता है श्रौर 
अधिवतर श्रमिकों और उपभोवताश्रों गा श्लोषण होता है । 
पूँजीवादी प्रणाली म निजी ल्ञाभ के उद्देश्य का विशेष महत्व है। वयोति 
शक तो इससे साहस यरगे और जोलिप सहन करने की प्रेरणा मिलती है भर 
समाज भे उत्पादक उययोगो वी वृद्धि होती है ! दुसरे, इस उर्द दय की पूति के कारण 





आधिक्-व्यवस्था श्ह 


ही व्यवित ग्रह निर्णय कर पाता है कि किस वस्तु का वह उत्पादन करे और कितनी 
माना से करे | बह सर्देव ही साधतो को कम लाभप्रद उपयोगों से से निकाल कर 
अधिक लाभप्रद उपयोगो में लगाता रहता है और इस प्रकार देश के उत्पादक साधनों 
का अधिकतम उपयोग सम्भव होता है ५ इसके अतिरिक्त उत्पादक क्रियाओं का क्षेत्र 
अढता है, नई-नई वस्सुझो की उत्पत्ति होती है और उत्पत्ति म नए नए ढगो का प्रयोग 
होता है । हे 
(३) पूजजीवादी प्रणाली की तीसरी विशेषता: बयिके स्वनेशटन्प है। निजी 
संस्पत्ति और निजी लाभ के अधिकारो का पूर्ण उपयोग उसी समय सम्भव हो सकला 
है जबकि प्रत्येक व्यक्ति कौ इस बात की स्वतन्त्रता हो कि वह अपनी सम्पत्ति का 
'जिस प्रकार चाहे उपयोग करे और झाथिक क्रियाश्ा को इस प्रकार सम्पन्न करे वि 
उसे भ्रधिकतम लाभ प्राप्त हो । यह स्वतन्त्रता पूँजीवादी अ्रणाली म॒ प्रत्येक व्यक्ति 
को होती है और इसीलिए इसको स्वतन्त्र आर्थिक प्रणाली भी कहा जाता है प्रत्येक 
व्यक्ति को इस प्रणाली भे व्यवसायिक स्वतन्नता रहती है | वह प्रमविदे करने के 
विपय म पूर्णूप से स्वतन्त्र होता है । उपभोक्ताओं को भी स्वतन्वता होतों है. कि 
ले अधिकतम संतुष्दि प्राप्त करने के लिए क्पते धन का व्यय जिस प्रकार चाहे करें 
ओर भ्रमिक भी स्वत्त्र होते हे कि उन्हे जिस व्यवसाय अ्रथवा स्थान पर अ्रधिक 
मजदूरी भिले उस काम करें| इस प्रकार इस प्रणाली मे समाज के प्रत्येक व्यक्ति 
'को श्रपने श्रपने क्षेत्र में धूर्ण स्वतन्त्रता होती है । 
परन्तु क्राजजल यह देखने म आता है कि सभी पूजीवादी देशी मे इस 
प्रकार की पूर्ण स्वतन्त्रता नही है। राज्य से इस स्वतस्वता पर भी कुछ 
अतिवन्ध लगाये हैं । यह प्रतिबन्ध दुसलिए लगाये मए हैं कि हो सकता है कि व्यक्ति 
विशेष जिस क्रिया को अपने लिए सबसे अधिक उपयोगी समझता हो वह सम्पूर्ण 
सगाज के हित में न दो जैसे, चोरी करना, कत्ल फरना सभी देशों में कानूनी जुर्म 
माने भए हैं । नशीली वस्तुओं के उत्पादन एवं वितरण पर भी नियन्त्रण लगाए गए 
हूँ । पेटेन्ट ओर कापीराईट कानून भी इसीलिए बनाए गए है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा 
किए गए आविष्कारी मा लिखी गई पुस्तको का झनुचित प्रयोग दूसरे व्यक्ति अपने 
निजी लाभ के लिए न कर सके । इसी प्रकार कुछ व्यवसायों को जैसे युद्ध राम्बन्धी 
यबनो का उत्पादन, , तार .ब डाक की. व्यवस्था, महा निः्काकी, स्यहि, गो, सरब्पार: स्त्पण 
करती है | इसी प्रकार कुछ व्यवसायी को करने के लिए विज्येप शिक्षा और दीक्षा 
कानूनी रूप से अनिवार्य कर दी गई हे जैसे, इन्जीनियरो, वकीलो, डावटरों श्रादि 
का व्यवसाय । इस प्रकार उपकम की स्वतन्त्रता केवल कुछ प्रतिबन्धो के अन्दर ही 
प्राप्त होती है । ७ *+ 
(४) पूजोवादी प्रणाली की चौथे प्रमुख सस्था मूल्य प्रणाली दे. ऊपर 
बताई हुई सारी स्थतत्ववाश्रो के होते हुए भी व्यक्तियों को अपने निर्णय मूल्य 
परिवरतेतो के आधार पर लेने होते हे । इस सम्बन्ध मे हम काफी विस्तार में ऊपर 
चाह ही चुके हैं । 


श्‌० मनुष्य के श्राथिक जीवन ग राज्य वा स्वान 


धर 

(५) पूँजीबादी प्रथाली वी एक और ग्राघारमूत समस्या प्रतियोगिता है । य है । यह 
प्रतियोगिता व्यक्तिगत स्वतन्त्रता बे चारण ही उत्न्न होती है। मूल्य यन्त्र प्रति 
मोगिता वी सहायता से ही व्यक्तिया कौ झाथिक क्रियात्रों बॉ नियमित बरता है। 
परन्तु पूर्ण प्रतियागिता कवल एक सद्वाम्तिक भ्रम है। वास्तविव जीवम स गपूर्ण 
प्रतियोगिता ही दीखती है । चूंकि पूर्ण प्ृतियागिता या लिये ये घर्ते आवश्यक हैं। 
पा, बानी मिलना पड ली मन पिता सांघना वी गतिशीलुता पर पिसी प्रसार कब भी कृत्रिम त्ध नहीं होते 
और दूसरे कसी भी एक व्यवित की अपनी त्यस्तियत वियाय्रों से वस्‍्तू की मल्य 
प्रभावित मही होता । परन्तु वास्तबित जीवन मे यह दाना ही छाते पृरी नही होती, 
क्योनि एुझ तो सरकार बहुत से धतियन्ध लगाती है जँस, मजदूरी वी दर, काम के 
चण्टे, काम वी दक्मायें आदि कानून द्वारा निश्चित कर दती है, जमोपयोगा सेवामा 
को स्वय प्रदान करती है इत्यादि | दूसरे बुछ उद्योग ऐग हैं जिनम बहुत बढ़ी माता 
से पूँजी थी श्रावश्यक्ता होती है जो हिसी एप व्यक्ति के बस मी बात नहीं है 
जैसे लोहा भ्रौर स्पात, मोटर कार, पानी के जहाज आदि वे उद्योग | कुछ उद्योगों 
की प्रद्ृ॒ति श्लारमभ्भ स ही एसाघियार की स्थिति स्थावित हान वी होती है, 
और बुछ उद्योगा म उत्पादक स्वय ही एफ्राधिकार की रिय्रति उत्पन कर लेते हैं; 
जँसे औद्योगिक गुटवन्दी । इसने अतिरियत उपभोवताओं को भी विभिन्‍न बस्सुप्रा के 
बारे से पूर्ण ज्ञान नहीं होता और श्रमिका को भी रोजगार के अवसरा झौर 
दक्षाओं थी पूर्ण सूचना नही होती । इन सब बाता ने सारण व्यवद्वारिक जीवन मे 
अतियोगिता वा झभाव रहूवा है। परन्तु फिर भी इन पा के भ्रन्दर व्यक्ति 
अतियोगिता करने के लिये स्वतन्ध होते हैं । इस अतियोगिती के कई लाभ दें। पैयं 7 के कई लाभ हैं। पैग्म, 
लक या ते वर दी मय व्यक्ति को $ को ख यीडते जुनने को स्वतन्य॒ता होती है ! उपभोक्ता: 
पा उस पका जान से-शिकत कल क सक है भीर उत्पादक भ्रप्ने साधनों का 
द् चुनाव कर सकते हैं दुसरे उत्पादन भे>असखिकतम कुशलता पाठ होती 
है क्योकि अंकुदेल उत्पादेकी को उत्पादन वन्‍्दे करना होता है या कुशलता मे वृद्धि 
करनी होती है । इस प्रकार, साधनों का झपब्ययी उपयोग नहीं होता है भोर भ्रस्त 
में प्रतियोगिता मल्य यन्त्र को सचलित करती है । 


7 (क) सब अणाती के उसे पपर' ६) पूंजीबादी श्रणाली को छटी बिदापता यह है कि इंसम उत्म्रदस-कार्य 














सूझचय रहित दोता है । इससे साधनों के उपयोग के बारे से किसी केन्द्रीय अझना 
का मिश्नव ज्ी-दोतय है । परत्तु जैसा हि हग ऊपर कह श्राये है व्यवितगत क्रियाआा 


था निर्देशन मूल्य यन्त्र द्वारा होता है । 

इस प्रकार उपरोयत विवरण से स्पष्ट है कि पुँजीवादी प्रणाली गाय रुप गत 
बर्षो मे काफ़ी बदल गया है और ज॑सा कि हमसे कई स्थावया पर बताया है कि 
परिस्थितियों के बदऊगे से व्यवितगत रबतस्तता बहुत सीमा तव कय हो गई है » 
अब हम पूजीवादी अर्थव्यवस्था के युण तथा दोपो का अध्ययन करते हें) 


आशधिक-््यवस्था रह 


पूंजीवादी प्रणाली के लाभ-- 

पूँजीबादी प्रणानी के निम्न लाभ बताये गये है 

(१) उत्पादन सम्बन्धी लाभ--(ञ्र) उत्पादन प्रणाली ब्यक्तियों की 
आवश्यकताओं के अनुकूल होती है । यह गूल्म यन्त्र ढ्वारा होता है। पघत्येक व्यक्ति 
को स्वतन्त्रता होती है कि वह जिस प्रकार चाहे अ्रपनी मसोौद्धिक आय को व्यय करे । 
कसी भी वस्तु को कितनी ही माना म खरीदे, क्योकि व्यवित वे! यह निर्णय मूल्य 
पर निर्मर करते है और किसी भी वस्तु के लिये मनुप्य की आवश्यकता की सीत्रवा 
'उस मूल्य द्वारा व्यक्त होती है जो वह वस्तु के लिये देने को तैयार होता है। 
उत्पादक भी झपनी उत्पत्ति की मात्रा मूल्य हारा ही निश्चित करते है ॥ इस प्रकार 
मूल्य यनन्‍्त माग झौर पूर्ति म सतुलन स्थापित होने म॑ सहायता करता है । 

(झा ) उत्पादन की कुशलता, इस प्रणाली का दूसरा गुण है। अधिकतम 
लाभ प्राप्त करने के उद्दे इ्य और प्रतियोगिता म सफल होने के सिये प्रत्पेंक उत्पादक, 
चस्तु को कम से कमा उत्पादन शागत् पर उत्पन्न करने था प्रयत्न करता 
है। इसलिये उत्पादन क्षेत्र म केवल वे हो उत्पादक टिक पाते हू जो अत्यन्त कुशल 
आर निपुण होते हे और कम कुशल या श्रकुशल उत्पादक, कम लाभ प्राप्त होने के 
कारण या हानि हाने के कारण उस उद्योग को छोट कर किसी अन्य उद्योग म॒ काय 
करने लगते हे । इस प्रकार साधनो कया अपब्ययी उपयोग बच जाता है ॥ 

(६) उत्पादन में कुशलता प्राप्त करने के लिये प्रत्येक उत्पादक उत्पादत 
विधिया म नित नये सुधार करने के लिये प्रेरित होता है। वैजद्धानिव ढगा पर 
अमिका का सगठन करता है । नये नये यन्त्री का प्रयोग करता है। झनुसन्धाच 
कार्यो पर भ्रधिक व्यय करता है और इसी प्रकार के ग्रन्य प्रयत्त करता है । 

(६) इन प्रयत्ता के कारण पिछले वर्षो ग॒ बहुत उस्नति हुई है । वस्तुओं 
की सख्या और विविधता म॒ झ्त्यधिक दुद्धि हुईं है। अ्रशिको की उत्पादन शक्ति 
नम भी उन्नति हुई है ९ पहिले की अपेक्षा आज प्रत्येक बस्तु का उत्पादन काई गुना 
उढ गया हे । बहुत सो सई किस्म बी वस्तुएँ बनती आरस्भ हुई है । उत्पादन उप- 
आोवताओ बंगे रुचियों के अनुकूल किया जा रहा है + वास्तय सम भ्रह पूंजीयादी उत्पादन 
जा ही चमत्कार है । ऐसा अनुपात लगाया गया है कि मदि पूंजीवादी उत्पादन इस 
अ्रकार चलता रहा तो बीस वर्षो म (और सन्‌ १६२८ से ५० वर्षो में) अत्यधिक 
“निर्धन ब्यवितया की निर्घनता समाप्त हो जायगी ॥९ 

(२) जीवन स्तर में वृद्धि--.पूँजीवादी प्रणाली की एक सफलता यह भी 
चनाई जाती है, कि गत्त वर्षों मे उत्पादन म महान्‌ वृद्धि होमे के कारण, व्यक्तियों के 
जीवन स्तर म बहुत उन्नति हो गई है । इस वृद्धि का मुख्य कारण यह है कि पहले की 

अपक्षा भव वस्थुएँ एक तो प्रचुर माया में उपलब्ध होने लगी है, दूसरे पहले को ही 
बस्थुएँ ग्रव सय-वय रूप, रग और आकार की बनने लगी हे और नय-नथे' आविष्कार 
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उड ध उज ब्थ से भी ०» 


भे अन्‍य 


क्र सनुप्य बे आथिक जीवन म्‌ राज्य वा स्थान 


होने से मई-नई वस्थुएँ भी वनाई जाते लगी हैं, जैसे रेडियो, विजली के प्रपते, विजली 
के प्रशीतक (ए३र्शध्शट्ट८72॥०८७) इत्यादि । यह पूर्ण रूप से पूंजीचादी देशी वे' गत वर्षो 
के ग्राथिक इतिहास से स्पष्ट हो जाता है ।* यह सस्ता कपडा, सस्ता सृतो और रेशमी 
कपडा, जूते, भोटरे इत्यादि ही पूंजीवादी उत्पादन वी विशेष सफ्लतापँँ हैं। यह 
उत्रति था सुधार नही जो घनी व्यवित को अधिक महत्त्वपृण होते हैं । रानी ऐलीज- 
बँध वे पास रेक्षमी मोजे थे | पूँजीवादी समफ्तता इसी सम सही कि रानिया वे लिये 
अधिक रेशमी मोजे प्रदान बरें वरन्‌ इसम है कि कारखाना से बाम करन वाल 
श्रम्मिकों को यह मोज्े कम स कम प्रयत्त बरक प्राप्त हो जाये। पूँजीबादी विधि, 
अक्स्मातू्‌ ही सही वल्ठि अपनी काय प्रणाली द्वारा, जब साधारण व जीवन स्तर से 
तीम्न गति से वृद्धि करती है ३ 

(३) स्वयक्रियला--हम ऊरर वह आय हैं कि पुजीवादी प्रणाली सम झ्ञाविर 
क्रियाझा व निर्धारण उपभोग और वित्तरण सम्बन्धी निर्णय मूल्य पर विभर व्रत 
हैं। इस प्रदार प्रतियोगिता और मूल्य यन्त व बारण बिना बिसी विर्देशर # ही 
इरशा प्रणाली गे विभिन क्षता मे रबय ही रामचय स्थापित हो जाता है। दसम॑ 
समाजवाद की भाति कन्द्रीय नियोजन की कोई आवश्यकता नहीं दाती । इस प्रकार 
गह प्रणाली स्ववचलित है । 

(४) स्वतम्प्ता- पूंजीवादी प्रणाली मं व्यक्तिया कों आथिक झौर राज 
नैतिक दोनों प्रकार की स्व॒तन्तता प्राप्त होती हैं । यह सच है कि यह स्वतन्त्रता बुछ 
प्रतिवन्धा वे! साथ ही प्राप्त होती है, परन्तु फ़िर भी प्रन्य श्रायिक एवं राजबैतिक 
व्यवस्थाआओ वी अपेक्षा इसम व्यक्ति अधिक स्वतन्य रहता है । इसम राज्य शा कम स 
कम हस्तक्षेप होता है । जब तक कि साम्राजिक न्याय और सुरक्षा भय न हो और जज 
तक कीई वब्यवित श्रपने अ्धिवपरा की प्राप्ति ते विस अ्रस्य ब्यवितिया की स्वतस्नता से 
बाधक नहीं होता उस समय तक प्रणव व्यक्ति स्ववन्य होता है कि वह ज॑सा चाहे 
करें । इस स्वतस्थता से ब्यविवगत उपक्म झौर उत्गाह ग वृद्धि होती है । 

(५) न्यायशोलता-- जीवादी प्रणाली 4 समथका का कहना है कि यह 
प्रणाली न्‍्यायपूण है ! यह प्रद्धति का नियम है हि सबस अधिक योग्य जीव ही जीविए 
रहना चाहिय | यह प्रणाली इसी नियम पर ग्राधारित है । न्‍्यायश्ीलवा तो इसी गे 
है कि सबसे योग्य व्यकित का ही अधिकतम लाभ प्राप्त हो । इस प्रथाली म होता 
भी यहीं है.। 

(६) लोचपूर्णता--कुछ लोगो के अनुसार यह प्रणाली अपन भ्रापकों समय 
अनुस्तार चना सथह्ती है श्र्थात्‌ इसमे एक बडा गण यह है कि यह लीचपूर्ण है । 
परिस्थितियों बे धइसने ने साथ साथ यह अपनी उत्पादन विधि, प्रवन्ध श्रौर काय 
प्रणाली को सुरन्‍्त ही बदल लेती हे और समय अनुझूल बना लेती है । राजकीय 
हस्तक्षेप, इतना अधिक हो जाने पर भी, थ्राज यह जीवित है और केवल यह दी नही 
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आ्थिक-्यवस्था रे 


बल्कि सस्तार के अधिकाश भाग पर इसका प्रभुत्व है 


पूँजीवादी प्रणाली के दोप-. 


उपयुक्त गुणो से यह नहीं समक लेता चाहिय कि 'जीवादी प्रणात्री दोष 
रहित है । इसके दोप काफी ग्रम्भीर है । इन्ही दोपा के कारण तो इसकी इतनी 
निन्‍्दा हुई है और झआधिक जीवन म राज्य हस्तक्षेप बढा है। सच तो यह है कि इस 
इस प्रणाली म॑ इतनी बुराईया हैं कि इसका अन्त अब निकट ही दीसता है | यह दोष 
निम्त प्रकार हैँ --+ 
(१) जझाथ की झसमानता--पूँजीवादी प्रणाली भ सबसे बदा दाप गह हूं 
कि यह आर्थिक असमानताअा को जन्म देती है । दस प्रणाली सम समाज दो भागा मे 
प्रिभाजित हो जाता हैं। प्रथम भाग म तो वे लोग आत॑ ह जितके पास प्रिसी भा 
वस्तु का अभाव नही होता और जो भपना जोवन भोयर विलास स बिताने है आर 
दूसरे भाग म ऐसे व्यक्ति मिलते हू जिनके पास पेट भर खान को मोजन और तन 
ढाकने को कपठा भी नहीं होता । यही नही जैस ज॑से इस प्रणाली वी उन्नति हुई 
है बसे ही वैसे धन को अगगानतायें बढती ही गई है | धवी और झधिक धनी होव 
गये हैं और निर्धन और अधिक निर्धतता की सीमा पर पहुँचते गये । यह अ्रसमानता 
मुख्य रूप से लिजी सम्पत्ति, उपक्रम की स्वतन्तता, निजी लान के लिय उत्प[दव पर 
प्रतियोगिता के कारण उत्पन्त होती है । यद्यपि यह सही है कि प्रत्यक व्यवित्त अपन- 
अपने क्षेत्र म॒ स्वतम्न है कि वह जता चाहे बैंसा करे परन्तु यह स्वतन्यतर कजल 
सैद्धान्तिक ही है। वयोकि बच्यवहार म यह स्वतन्वता मेयल उन्हीं ब्यक्तितया को 
प्राप्त होती है जिनके पास पहल ही से प्रचुर मात्रा थम साघन होते ह्‌ | इसके झति- 
रिबित ज॑से-जैसे उत्पत्ति का क्षेत्र बढता है और उत्पादन में नये ढगो का प्रयोग होता 
ऐ वँसे ही बसे उन व्यक्षियया की सस्या कम होरो चली जाती हे जिनक पास तय 
ढगो या प्रयोग करते के लिय भशीने हा ओर बडी माता म्र॒ उत्पादन करने के लिये 
चहुत वडी पूँजी हो | इसी लिखे केवव धनी परिवार के लोग ही धनी रहते है । हाल 
ही के एक अनुमान के अनुसार सुक्त राप्ट्र अमरीका से २६ अतिशत परिवारा 
और व्यक्तिया को कुल आय का ५६०७ भाग प्राप्त हुपा जब कि झहोंप ७४%, 
परिवारों और ब्यक्तिया को केवल ४४% मिला ।* इसी प्रकार प्रेट ब्रिटत से सन 
१६३६ म १२५९६ व्यवितियों ते कुल राष्ट्रीय आय का ४२%, भाग प्राप्त क्या 
था ॥/९ इस बात से सिद्ध होता है कि जब पूंजीवादी देशों मे श्राय की असमानता 
इतनी भीषण है तो धन की असमानता तो और भी अधिक भवानक होगी । इस 
समस्या के साथ-साथ एक बुराई ओर उपन्द होती है कि पूँजीबादी देशों मा 
समाज की भ्रगति तथा सामाज्षिय और आशिक उन्नति के साथ-साथ बहुघा 
सम्पत्ति दा मूल्य वडता ही जाता है जिससे व्यक्ति को विना किसी प्रयत्न के ही 
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आय शरापष्त हाती है। इस प्रतार पूजापतिया वी भधियवर झाब, 'पमृपाणित भाग 
(एक्छगाव्प॑ 8८००००८) हावा है । 
घब की यह ग्रसमागताएँ हत्यक् दृष्टिकोग् से ही हानियारब और बुरी हूँ) 
व वो यह बहुत ही घत्यावपृषत है झशहि ऐस परिवादा बी सर बहूव बरी होती 
हू विया सदस्य बानी ग्रतियाय यावइयवलाओ को भी पूरी नहीं बर परात शथौर 
उतनी काय इमता निय्तर विर्या टी जाती है। इसत्ा प्रभाव एन सर ही तौमिय 
नही राता वक्ति' “बर पच्य प्रस्श वि गौर ग्रष्छा भोजन प्राप्त ने वर पाने मे 
दाएण मर्द हा सडुरत “हत हैं गौर दम दूषित चर का एमी अभ्ध नहीं होता । 
टूसरी शार दूट् यार से धप शावित खत है जा बिता महतस रहिए गाय विज्ाव में 
वीयन ब्यपीत रत ₹॥ दम प्रगार त। स्थिति भ्रयन्‍्त हा भ्रत्यायपृष्ठ है। हज न 
टाप़ हा वहा है हि. उद्याग वे मरिदिश जे तथ तने सुस्त वो सम्पस्ध है बरें पुआरी 
और सबका मे ल्‍्मीत प्रानमात हो प्रसर है। | राजबेतिक और सामातितः 
द्पिव ये जो बन नयातता अगले राजरारय होती है। रावनोनित क्षेब्रा मे 
बह प्रगालि उत्प ने उरदा है जोर वाजन सो अ्रस्याद बताती डै भौर साम्रानित 
क्षत्र मं प्रयूत व्यक्ति 7) सपने बपद शा कर रिहास करा के किम साप्तात्य 
अबमर नथ प्राप्वप है वात #। आ्लावित खेर मंदत भ्समानवाधा के रहे हुए 
चाय श्राष में दितदी हो व क्या मे रा जाय रपट रु पुद्र ग्रावित करवाण ये 
बढ्धि बरशारि थी नह शोषी। बच पादण है हि यस्‍्लुप्रा त्री बहुतायत रहूत हुए 
भा ध्यक्तियां वा! दल्तुय प्राप्त नहीं हो पाती # छतत्रि संगाव के अधिवाद्ध ब्यवितर 
हा एस हात # जिवर पाव बस्लुएं सरीदन के जिन पैस ही वही होते । मधीता प्रौर 
>चादना थे गशन्‍तय टेप व प्रयाग से उत्पादक वा भ्याय बहता जाता है पतन 
एन हा साप्र बकरी भी बच्चा घात्मा है। इस संम्बस्ध में ग्मरीरा में सावाभ 
# सुशई करन गाव लोगा के «ये में एक बहुत शा सादा उदाहरण दिया गया है 
वविससे | पतायादी प्रणाती वा वास्तविक हय प्रदतिंत हा मोटा है। बह उम्टरण 
इप मकर है -- 
#बर' धान खराड परण बाय ब्यकति व पुत्र ने अपना माना से कहा ग्राप्र 
आए 2वा है) जाता है हवा छह” हू । 
बद्ाति हमार पास कायका नहीं है । तुद्धारे पिता बवार हू और हमारे 
बाल कौगाया खरीदने ना पन नह हैँ 
परतु मा या उतार कर हैं? 
जबावि बौपदो बटत अधिर मात्रा में है ।7* 
क्तदी गिजिन क्व है दि एप धार ता कोयता बट गागत मे है गौर दूसरों 
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आशथिक व्यवस्था रर 


आर लोगों को आग जलाने को प्राप्त नही हो पाता हे। यह कैबल इसीलिये तो है 
“कि उनके पास कोयला खरीदने को पंसे नहीं हैं क्योकि कोयले के अत्यधिक 
“उत्पादन के कारण उतको कोयले उद्योग से निकाल दिया गया है ॥ 

(३) श्रथिक प्रस्थिरता--पूँजीवादी प्रणाली का एक बड़ा दोप यह भी है 
कि इसमे आशिक स्थिरता का अभाव रहता है, ग्र्थात्‌ मूल्यों के उतार-चढ़ाव बहुत 
अ्रधिक और ज्ञौश्न हो होते रहते हें जिनसे कि देश का झाथिक जीवन पूर्ण रूप से 
अनिश्चित रहता है । दूसरे शब्दो म व्यापार चक्र इस प्रणाल्ली को मुख्य विद्येपता 
है | वभो-दर्भी तो व्यापार और उद्योगो मे एक दम समृद्धि श्राती है और फिर 
उमके बाद तुरन्त ही मन्दीकाल आता है और इसी प्रकार एक के बाद दुसरा--- 
क्रम चलता ही रहता है ॥ एक व्यापार चक का काल लगभग &-१० वर्षो का होता 
है । भन्‍्दी के दिनो म समाज के सभी वर्मो के लोगो को घोर कप्ट सहन करने पडते 
है । ऐसे दिनो मे उत्पादन, व्यापार और राष्ट्रीय आय गिरती जाती है और बेकारी 
बढती जाती है । १६३० के मन्दी काल के बारे म तो लगभग सभी जानते है उन 
वर्षो में सयुक्‍त राज्य की राष्ट्रीय आय 5,३०० करोड डालर से गिर कर ४,००० 
करोड डालर रह गई थी, ओद्यौगिक उत्पादन को सूचक अक ११६से ६४ परआा 
गया था श्रौर बेकारो की सख्या लगभग १५ गुवी बढ गईं थी। इस प्रकार यह 
अबगुण पूँजीवादी प्रणाली का अनिवाये और स्वाभाविक दोप है । 

(३) प्रपब्धविता--ऐसो प्रणाली में आथिक साधनों का भिन्‍न-भिन्‍्त 
'द्योगो मे मितव्ययी प्रयोग नही होता है यह्‌ हस बता ही चुके है कि इस प्रकार 
की व्यवस्था से मूल्य यत्र मूल निर्देधक होता है और इसलिये केवल वही वस्तुएँ 
उत्पन्न की जाती हैं जिनके मूल्य ऊँचे होते हे ग्रथात्‌ जिनका कैवल घतनी व्यक्ति ही 
'उपभोग करते हैं । इस प्रकार झधिकॉझश व्यक्तियों द्वारा उपभीग में लाई जाने वाली 
जस्नुएँ, दूसरे दाव्दों में अनिवार्य ग्रावश्यकताग्रो की वस्तुग्रों के उत्पादन में साधनों 
का बहुत कम उपयोग होता है ॥% 

इसके अतिरिक्त उत्पत्ति के साधनों का अटवारा भिन्‍न-भिन्‍न उद्योगों और 
ब्यवसायों में आादइतम नही होता है बयोकि एक तो युछ दस्तुओ की भौद्रिक लागत 
(जश०ग्र८४ (०५६ ०६ ?704४८४०४) और साम्राजिक लागत (3००ता 005६ ण 
:%7०४४८४०० ) समान नही होती जेंसे कि नशीली वस्तुओं का उत्पादन और विक्रय । 
हऐडगी, व्फत्छुओ, व्पी, स्गीगीप्रिप. रत को, व्यछुर। 'घाम सत्छरी, है 'फर्नु ससामािफ वरपप्ट। व्यछुरा 
अधिक होती है । क्योकि समाज को इन वस्तुओं के उपभोग के' कारण उत्पन्न होने 
वाले ऊंगड़े श्रौर श्रपराधों को रोकने के लिये पुलिस और न्यायालयों के प्रवन्ध करने 
पर बहुत खर्चा करना पडता है। परन्तु उत्पादक निजी लाभ को अधिकतम करने 

के लालच से इस बात की ओर ध्यान ही नही देता और वस्तुओं का उत्पादन करता 
चला जाता है। दूसरी ओर साधनो के कुछ उपयोग ऐसे हे जिनसे सभी व्यक्तियों 
को एक साथ लाभ पहुँचता है और उसका मूत्य किसी एक व्यक्ति से नही लिया 
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जा सबता है! जैसे पाझु, सठकें, वाचनालयो आदि दी व्यवस्था । ऐसे उपयोगों में 
शागाजिक साभ पअधिक़ होते हुये भी पूंजीपति अपनो पूंजी को कमी भी लगाते के 
तैयार न होगा कयोवि इससे उसको पोोई मोद्रिय साभ प्राष्स नही होता। इस प्रगार 
हमने देखा वि साधनों वा उचित वटवारा पूजीवादी प्रणातों म नहीं हो पाता | इसके 
अ्रतिरिकत बृछ उद्योग ऐसे होते हैं. जिसम एकाधिकार वी स्थिति स्थापित हो जाती 
है। ऐम उद्योगों म एकाधिकारी गपते लाभ को प्रधिकाम करन वे उद्ेस्य से वस्तु को 
कम मात्रा म दापन्न २रस्‍्ब ऊँचे मूल्य पर बेचता है ॥ इसका मतलब यह है प्रि बह 
अपमे उद्योग में उतने साधना को प्रयाय मे नहीं लाला जितस कि आदेश बटवारे 
वी श्यिति म ग्राम चाहिये शिमसे £त साथता का अप्रव्यमों उपयोग होता है । क्याव 
या तो पह बेकार पड़े रहये हैं या वह ऐसे उद्योग! में तगाए बाते है नहाँ उसतों 
सीमान्त उपयोगिता नीची होती है। धन्य कारणों से भी साघनो का ग्रपब्ययी उपयाग 
होता है ! एक तो एक वस्तु वे मित्ल-मिन्‍्त्र उत्पादक उत्पादन दरत से पहले यह 
प्रनुमात नही लगा पाते वि उनमें स॑ प्रत्येय बस्तुआ वी विलनी साता बेच सरेगा । 
जिसका परिणास यह होता है लिया तो वह ग्रधिय उत्पादन वर सेला है या कय + 
यदि उत्पादन माँग से श्रथिक्र हो जाता है ता उसवों प्रतियोयिता म॑ सफलता प्राप्त 
भरते मै लिये विज्ञापन ब्रादि पर बहुत झधिव पूंजी झर्वे करनी पटतों है जो खर्चा 
पूर्ण#प से अतावस्यक होता है। साथ हो साथ यदि अन्य प्रतियासी उत्यादक वस्तु 
के रुप और रंग से झुछ परिवर्तन बसे ता परने बी हुई वस्तुओं का एक ता 
विकना रूठ्ित हो जाता है ग्रौर दूसरे वस्लुग व रुप और रय मे परिसतत बरव मे 
अनायश्यर खर्चे हाते हे। इसके अ्रतिरिक्त सवा और व्यापारा की दोवारगी 
(99७9॥:8॥9७) वे बारण भी बहुत बर्बादी होती है । 

(४) बेकारो--पूंजीवादी प्रणादी का चोथा गम्भीर दोप यह है कि 
इसमे सासबीय और भीतिय साथना था प्रूथ उपयोय ता हा ही नहीं थाना 
और उमत्रे ऊपर बेकारी और उत्पन्न होती चली जाती है। मबसे विचित्र वात तो 
यह है कि इच्छा ते हात हुये भी लोगो को बेंकरर होना पड़ता है। ऐसी व्यवस्था में 
दौसा गदुशुत स्वतन्यता का सधिकार है जब वि सोगा को पेट भरन, तन टावते, 
छत के नीचे रहने तक वी स्वतस्तता श्रौर अधिकार तहीं। यह बेयारी केवल इसी 
लिये होती है कि उत्पत्ति के भौनिर साथवा पर बुछ ही लोगा का ह्वापित होता 
है गौर श्रमिका की नोकर न्‍्सवा उनही इच्छा पर निभर रहता है। परसन्‍्तु बे 'पूर्ण- 
शोजगार' (फणध 86छ़ा०४०८०६) को स्थिति उसन्‍नत करत से झसमर्य रहत हैं। 
इसोतिये तो समाजवाद श्रधिक प्रगति बर रहा है क्योति थद यह गिद्ध हो चुवा है 
कि ग्गा राज्य हरततश्षेप के पूर्प रोजगार वी स्थिति उत्पन्त नही हो सदती 4 

(५) एफादियार सधो को स्थापना--पूँजीदादी प्रणाली मे बट॒घा एकाधिवार 
सधो के स्थापित होगे को अवृत्ति पाई गई है। सैद्धास्तिक' दृष्टिकोण से तो पूर्ण 
भ्रतियोगिता इस प्रणाली का मुल्य लट्ष्ष है परन्तु व्यावहारिश जीवन मे एकाथियारी 
मा अर्थ एकामिकारी संगठन स्थापित होते देखें गये है। स्पष्ट है कि ऐसे सघो बी 


आशिक व्यवस्था रन 


स्थापना से केवल पूँजीवादी प्रणाली के दोप चढते ही नही हैं साथ ही साथ उनके 
लाभ भी कम हा जाते हू ॥ 


(६) ज्ञोपण--इस प्रणाली म क्योकि उत्पादको का मुख्य उद्देश्य अपने लाभ 
की आअधिक्तस करना होता है इसलिए थे अपने उत्पादन व्यय को कम से कम रखने 
के लिए श्रमिकों का शोपण करते छू । वे श्रमिकों को उनची उत्पत्ति का पुरा 
गूल्य नही देते जिससे श्रमिक सदैव ही निधन बना रहता है । वे स्त्री और बच्चो को 
कम मजदूरी पर नौकर रखते ह॑ श्रमिदा की बीमारी झादि पर कोई घ्यान नहीं 
देते | इसके सथ-साथ श्रमिको को स्देव हो बेंकारी का उर लगा रहना है क्याकि 
संदि श्षमिका अपनी मजदूरी बढवाने और काय दक्ात्र को सुधारने बी बात कह तो 
मालिक उसको फौरन तिकाल देगा । इस प्रकार इस प्रणाली म मानवता का पूण 
अभाव रहता है । 

(७) कला की शझ्रवगति-- ऐसी प्रणारी जिसम प्रत्येक बस्तु का महत्व द्ब्य 
मे झाका जाथ उस प्रणाली म कला साहित्य और गायन बिद्या आदिपा वैसे 
विकास हो सकता है। मित्रता भी धन और दोलत की तराजू म तोौली जाती है ओर 
देश मे कला और कलाकारो का काई स्थान नही होता १* 


योजना-बद्ध अर्थ-व्यवस्था-- 


योजनाबद्ध अर्थ व्यवस्था का विचार बीसकी क्षताब्दी की देन है । ऐसी 
अर्थ-व्यवस्था म॒ उत्पादन व्यापार, णोजगार, जीवन स्तर और राष्ट्रीय झाग का 
विकास एक साथ होता है और यह विकास एक केन्द्रीस सस्था द्वारा एक निश्चित 
योजना के अनसार होता है। यह योजना एक यूव निश्चित उद्देश्य से बनाई जातौ है 
और एक निश्चित अवधि के लिए होती है । राविन्स के शब्दा ग "योजना बनाने 
का झ्थ है कसी निश्चित उद्दंदय से काम करना, चुनना या निर्णय करगा और 
यह निणस सारी आशिक क्िप्राओं का निचोड होता है ।/१० लाबिय के अनुसार 
सोजनावबद्ध श्रथे व्यवस्था “झगथिद्र सगठत बरी एव ऐसी योणना है जिसम सारे 
व्यबित तथा अन्य बन्‍्नादि, उपक्रमों और उद्योगों को एक सम्पुृण शअ्रणाती की 
सम॑चित इकाइयाँ मानी जाती है ताकि तमाम उपलब्ध साधना का एक निश्चित 
अवधि के झन्द र, किसो जाति की आवश्यकताशों की अधिकतम सतुष्टि के लिए, 
उपयोग किया जाय ।! 7९ इस प्रकार योजनावद्ध ग्रथ व्यवस्था का मख्य आाशार 
आधिक नियोजन??? है। हे 
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27 आशिक नियोजन का विस्तृत अध्ययन पुस्तक-चौयो में किया गया है 


यहाँ पर हम केवल योजनावद्ध अर्य-व्यवस्था सम्बच्धी बातो की ही विषेचना कर रहे: 
हूँ 





च्र्८ मनुष्य के आधिक जीवन मे राज्य का स्थान 


योजना-बद्ध प्र्-ब्यवस्था को विशेषताएँ--इस अभेन्‍्न्यदस्या को मुख्य 
विशेषताये निम्न प्रकार हैं-- 

(१) इस प्रकार की अर्वव्यवस्था में राप्ट्र के आर्थिक विक्षास के लिए जो 
भी तिर्णय होते हैं वे केन्द्रीय नियोजन अधिकारी (ए्कफ़्ण शमरछयह स्ैणाफाफ) 
द्वाशा लिए जाते ह । दूसरे झब्दा म एक नियोजन अधिकारी को उपस्थिति झत्यस्त 
आवश्यक है जो दश् के साधनों को घ्यान मे रखकर पूर्व निद्चितत उद्देश्यों के लिए 
एक विस्तूल योजसा तैयार करता है । निशाजन अधिकारी वास्तव म॑ नियोजन क्रय 
का निर्देशक होता है । 


(२) नियोजन अधिकारी जिस योजना का निर्माण करता है वह निश्चित 
ऊँ इपो की ्राप्लि वे लिए दताई जाती है अर्थात घोजनावड् प्र्थव्यवस्था म उन्‍्पादन 
एुब वितरण जियायें इन उद्देइपों को पूति को ध्यान म रख बार वी जाती है भीर 
उनका मार्य पूर्द निडिचत रहता है। यह झावश्यक नही कि यह उद्देय ब्राथिक आधार 
पर ही निर्धारित हा बरतु सामाजिक राजनैतिक तथा अन्य विचारों के झाधार पर 
भी निर्मारित किए जा सक्‍ते हैं । यह देश वी परिस्यितियों पर तिर्भर रहता है। 
जैसे भप्त म आथिक नियोजन का उर्ध्य, देश को भाथिक क्षेत्रम भात्मनिर्भर 
बनाना शोर देश की सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था करता था ) इसी प्रकार इटली झौर 
जरमनी म मुख्य उड़े श्य राज्य की ग्राविर तथा सैन्य दाक्ति को प्रदले बनाना था ' 
कुछ भी ही प्रत्येक देश में ग्राथिक नियोजन के कुछ सामान्य द्दम्य ग्रवण्य होते हैं” 
जो लगभग सारे ही देशा मं समान रहते हैं, जैसे व्यक्तिया के जीवत स्तर को ऊँचा 
करना, देश म एूणें रोजगार की स्थिति उत्पन्न करना, झाधिक झममभानताओं को दूर 
करना, आर्थिक जीवन को स्थाई बनाता इत्यादि । हो, यह गवध्य है कि पिछड़े हुए 
देशा में नियोजन का प्राथमिर उद् ब्य आथिक विकास और ओऔद्ोगीकरण होता है ! 

(३) जैसा कि हप कह चुके हें वीजनाबा धर्थ-ब्यवस्था एक निश्चित शोजता 
के अनुमार काय करती है । जद देश को मरकार उूं दया को निर्चित्त कर केनों है 
लो नियोजन अधिकारी उपलब्ध साधनों के अनुसार एक निरिचत ग्रबधि भ उत 
उद्दे इया की प्राप्ति के लिए योजता बनाता है, अर्पाति बह यह निर्धारित करता है कि 
उस समय मे साधना का प्रयोग बिस्त प्रकार होगा ओर फिर साधनों को विभिन्‍न 
प्रयोगी से प्राथमिकता कमा के अनुसार वाट देता है । जब सरकार इस मोजन। को 
-स्वीक्षार कर खेती है तव नियोजन कार्य आरम्भ होगा है । यह घ्यात रहे दि यह 
गोजना स्थाई नहीं होगी । समय व परिस्थितियों के अनुसार इसम परिवर्तन क्णए 
ज्जा सकते हैं 

(४) एक और महत्वपूर्ण विज्येंपता इस व्यवस्या की यह है कि इसमें सभी 
आपिक क्रियाओ्रो पर सरकारी नियन्त्रण रहता है। 

'डरपर्युवत विशेषताओं के अनुसार इस क्षेत्र में हर समाजवाद का अध्ययन 
जरेंगे क्योकि समाजवाद ही इसका आर्दश्रतम रूप है। 






आधिक-न्यवस्था श्ध 


'समाजवाद-. 
समाजबाद क्या है ?---थोड से ही झब्दो भ समाजवाद के बारे म बता देना 
एक कठिन काये है क्योकि यह झब्द सिद्धान्त और राजनैतिक आन्दोलन दोना हो 
का सकेत करता है । इसके श्रततिरिक्त समाजवाद के अन्तयत केवल राजनैतिक 
सिद्धान्त ही नही मिलते वल्कि आधिक और राजन॑तिक सिद्धान्ता की एक मिश्रित 
विवेचना मिलती है | इसदे अतिरिक्त सबसे वडी वठिनाई यह है कि समाजवाद के 
इतने रूप हें ओर इतनी विचारघाराये हैं कि ऊपर स देखने पर यह एक दूसरे के 
विरोधी मत भ्रतीत होते हैं॥ इस प्रकार समाजवाद थे! अगेयों पहलू है और 
इस पर इतने लेख लिखे गये हे कि वास्तव म यह कहना कठिन हो जाता है कि 
समाजवाद है कमा ?ै हमकों भो यही कहते बनता है, जैसा कि जोड ने कहा है कि 
“सक्षेप में समाजवाद एक टोपी की भाँति है जिसक्री शक्ल विगड गई है क्‍्याकि हर 
कोई उसे पहनता है ॥77$ 
हम यहाँ पर पहले समाजवाद की मसुर्य मुझ्य परिमापाझो को देंगे और 
तत्पश्चात्‌ रामाजबांद को विज्येपताओं, गुण ओर अवगुणो वा वर्णन करेगे । 
प्टाधणइ०४ के अनुसार “समाजबाद, समाज का एक झाथिक सगठन है 
जिसमें उत्पत्ति के भोतिक साधनों पर सम्पूर्ण जाति का स्वामित्व होता है और 
जिनका उपयोग एक सामान्य झाथिक योजना के अनुसार ऐसी सरयाझो ढ्वारा किया 
जाता है जो रामान के प्रतिनिधि है और जो जाति के प्रति उत्तरदायी हैं, इस प्रकार 
के समाजीकृत योजनावद्ध उत्पादन के जो परिणाम होते हँ उनमे से समाज के सारे 
ही सदस्थ समान झधिकारो के आदार पर, लाभ उठाने के अधिकारी होते हैं (!!+ 
प्रौ० पीगू ने समाजवाद की परिभाषा इस प्रकार दी है *एक समाजीकृत 
श्रणाली वह है जिराके उत्वादक साधनों का मुख्य भाग भमाजीकृत उद्योगों मे लगा 
होता है ।” श्लौर “दुक समाजीकृत उद्योग वह है जिसम कि उत्पत्ति के भौतिक साधनों 
पर किसी राजकोय अधिकारी या एच्छिक सस्था का स्वामित्व होता है और जो 
दूसरे व्यक्तियों को बेचकर लाभ वमाने के उद्देश्य से मी चलाये जाते वल्कि उन 
लोगो की प्रत्यक्ष सेवा के लिये जिनका कि अधिकारो या सस्था प्रतिनिधित्व 
करती है 7०९ 
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चे० मनुष्य के आथिक जीवन मे राज्य का स्थान 


599वक्नष! ने सपाजवाद की बडी विस्तृत परिभाषा दी है। वास्तव में 
यह परिभाषा तो नही है बल्कि सम्पूर्ण समाजवाद का एक संक्षिप्त सार है । उनके 
अनुस्तार यह “अ्रमूति तथा ठोस, सैद्धान्दिक एवं व्यावहारिक, आदर्शवादी और 
मतिकवादी, अतिप्राचीत और पूर्ण आधुतिक--दऐोनों ही है, यह एवं कोरी भाजना से 
लेकर एक स्पष्ट कार्यक्रम तक है, विभित्र समर्थवर इसकों एक जीवन दश्शन, एक 
अबार का धमें, एक धासिक नियम, एक भ्राथिक प्रणाली, एक ऐतिहासिक श्रेणी, एवं 
आ्यायिक सिद्धान्त के रूप में प्रस्तुत करते हें यह एक लोक त्रिय श्रान्दोलन और एबं 
वकज्षानिक विश्लेषण है, भतवाल की एक व्याख्या है और मविध्य का एक दर्शन है, यह 
युद्ध का एक नारा है और युद्ध विराधों है, एक हिसात्मक क्रान्ति और एक सम्प क्रान्ति 
है गह प्रेम और परोपकार वरने का शुभ सन्देश है और घृणा तथा लालच का 
संघर्ष है मनुष्य जाति वी ग्राशा और सम्यता का अन्त है, एक स्वर्ण युग का प्रभात 
है ग्रौर एक भयपूण झार्पत्ति है।” 

ए८०७5 के शब्दा मे “समाजीकरण वी मुख्य विशेषता मह है कि उद्योगो 
और सेवाशों के साय उन उत्पत्ति के साधनों जिनकी उनके लिये श्रावश्पक्ता हो, 
सर पर व्यक्तियों का स्वासित्व तही होना चाहिये और श्रौद्योगिक एवं सामाजिक 
अशासन का सगठन निजी लाभ कमाने के उद्देश्य से लही होता घाहिये ।/श 

इसी प्रकार लृक्म और हूट ( 7,0७८०४५४ 250 ज्नञ००: ) ने समाजवाद की 
निम्न परिभाषा दी है। “मभाजवाद उस आन्दोलन की और सकेत करता है जो 
समस्त प्राकृतिक और भनुध्यकृत उत्पादक वस्तुओं जितका उपयोग बडे पंमाने की 
उत्पत्ति में होता हैं, उनका स्वामित्व और व्यवस्था व्यक्तियों की अपेक्षा सारे समाज 
की ही सौपना चारता है, इस उद्देश्य से कि व्यजित की आर्थिक प्रेरणा था उसकी 
व्यवसायिक एबं उपभोग सम्बन्धी चुनाव करने की स्वतन्त्रता की नष्ट किये बिना 
ही बढ़ी हुईं राष्ट्रीय आय का अधिक समान वितरण हो सके ॥/% 

छुगन बारोनोस्की (]७8%७ 89795०४७४७) ने कहा है कि “प्रमाजवाद का 
सार दसमे है कि समाज सें किसी व्यक्ति का ओपण न हो । बतंमान आशिक प्रणाली 
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आशिकनब्यवस्या कट 


निजी लाभ के उर्दृश्य पर श्राधारित है। परन्तु समाजवाद के अन्तर्गत सब का 
झआधिकतम कल्याण का उद्देश्य होता है““दस्तुपओ॥र का उत्पादन उस उपयोगिता के 
आधार पर किया जाता है जो कसी समाज को होती है ।/# 
मॉरीसन (एश०घ75०४) के शब्दों मे “समाजवाद का मुख्य लक्षण यह है 
कि सारे बडे उद्योग और भूमि पर सार्वजनिक या सामूहिक स्वामित्व हो और उन 
को (एक राष्ट्रीय आथिक योजना के अनुसार) सिज्नी लाभ बी अपेक्षा सामान्य हित 
) थे! लिये उपयोग किया जाये ।?४+ 


समाजवाद की मुख्य विज्ञेपताये-- 

उपयुक्त परिभाषाओं से स्पप्ट है कि हर लेखक ने समाजवाद को अपने 
अण्ने ढंग से समझा है और यही कारण है कि परिभाषाझो में इतनी भिन्नता मिलती 
है । इमीलिये समाजबाद के अनेदा रूप भी है । परन्तु इन परिभाषाओं से समाजवादी 
अणानी के मुश्य लक्षण अवश्य स्पप्ट हो जात हे | यह लक्षण निम्न श्रकार हैँ --- 

(१) समाजवादी प्रणाली का प्रथम मुख्य लक्षण यह है कि इस प्रणाली 
मर उत्पत्ति के भौतिक साधनों पर सभाज का सामूहिक स्वामित्व रहता है | व्यक्तियों 
नको निजी सम्पत्ति का अधिकार नहीं होता ओर न ही साधनों का उपयोग व्यक्तिगत 
लाभ के लिये किया जाता है । ग्राथिक क्षेत्र मे सभी निर्णय राजकीय सस्याओो द्वारा 
लिय जाते हैं। इन सस्याओ के सदस्य या तो सरकारी अ्रफसर होते हैं या विशेष 
आार्यो के लिये सरकार कसी विज्ञेप सस्या को स्थापित कर देती है । इस भप्रवार 
इस प्रणाली में साधनों का स्वामित्व एवं उपयोग सामूहिक रूप से राज्य या समाण 
के हाथा में होता है । 

(१) सामाजिक कल्याण की प्राप्ति इस प्रणाली का दूसरा उद्देश्य है। इस 
अणाली में आर्थिक क्रियाओं का निर्देदन और उनके बीच समचय स्थावित करने का 
कार्य एक निश्चित योजना के अनुसार तिया जाता है। थह योजना सरफार हारा 
नियुक्त एक केन्द्रीय अधिकारी हारा बनाई जाती है, जो सरकार को ओर से साधनी 
को विभिन्न उपयोगों में इस प्रकार बाँटता है कि समाज के सभी लोगों का कल्याण 
अधिकतम ही । इस प्रकार ऐसी प्रणाली मे अनोपाजित झाय के लिय कोई स्थान 
नही होगा ! सारे व्यक्ति सरकार के नौकर होगे और उनको उनकी कार्यश्षवित के 
अनुलार उचित मजदूरी दो जायमी । समाजवादी प्रणाली मे केबल उपभोग के लिये 
उत्पादन किया जाता है लाभ के लिये नहीं) 
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जाधव ठाउ०प 


ड्ेर मतुष्प वे झाषिक जीवन मे राज्य वा स्थान 


(३) समाजवादी प्रणात्री ब॑ भ्रतिरिवत, झ्लाथिव नियोजन थोड़ी बहुई ' 
मात्रा मे ग्रन्य प्रणालिया मे भो व्यवहार म साया जा सरता है, परन्तु पुणरूप से 
याजनावद्ध भ्रणावी समाजवादी प्रणारी ही है । स्ववत्व उपक्रम प्रणाली म यह काप, 
मत्यय॒त्र द्वारा क्या जाता है क्यावि ऐसी वस्तुझआ। मरा उत्पादन बन्द वर दिया 
जाता है जिसम लाम छम होने वी प्रवृत्ति हाती है गौर उतक स्थान पर बेर 
उद्योगा बा विवास होता है जितम जाभ की मात्रा बढती होता है शोर इस प्रत्रार , 
बिना कसी निर्देशन के ही साधन तम उपयागी उपयाया से सिवाय वर अ्रधित 
उपयोगी उपयोगा मं जाब लगते हू। समाजवादी प्रणावी मं यह शाय वियोजव 
भ्रविकारी हरा क्या जाता है। इस प्रकार आधित वियाजन भी सम्राजवादी 
प्रणात्ी की प्रमुस विद्येपता है । 

(४) भमाजवादी प्रणाली की प्रॉतिम विश्वापता आशिय समग्रावता है! 
वास्तव मे निजी सम्पत्ति कु अधिकार और तिजी जाभ के उद्ृ्य व श्रभाव मे 
ब्राधिक प्रसमानताएँ उत्पन्न होना असस्भव हा जाता है ! आयिर संगानतां ना यह 
अभिप्राम नहीं कि प्रत्पक व्यक्ति की सौद्िक आय थराबर हाती है ! एसा तो तभी 
हो सफ्ता है जबकि सारे व्यवितणा की पाय क्षमता वरावर हो जाय परस्तु क्याकिः 
एगा होना प्रत/्भव है इसलिय भ्राधिक समातता का मतलब केवल अवसरों भी 
समानता से है श्रर्यात प्रत्येक-्यक्ति को अपने विकास के लिये समात झवस 
ग्राप्त होने चाहिये । साथ हो शाथ घन का विवरण भी इस प्रकार हो क्रि प्रत्येगी 
अ्यवित यो उसकी श्रावश्पकता अनुसार प्राप्त हो । इस प्रकार इस प्रथाती मे वर्गीय 
सर्प का गन्त हो जाता है प्रौर किसी भा ब्यकित वा व्यक्तित द्वारा शाषण गही 
होता । 

समाजवदाद का इतिहास-- श्ारम्भ में १६४८ तक समाणवाद सुझ्यतया 
इल्पनाया से परियृण भौर आददावादी था। इसम घनवान श्र पूजीपतियो वा 
श्रमिको की अपेक्षा श्रधिक हाथ था ( इन समाजवादिया ने प्रतियोगिता प्रणाली झौरः 
विजी व्यवत्ञाय अ्णाली की बुराइयों को दूर करने के लिये समाजवादी योजवाय 
प्रस्तुत की थी | इन समाजवादियों को स्वष्नदर्शी (0/0.7४४७) कहा जाता है. भौर 
इसके समाजवाद को स्वप्नदर्शो समाजवाद कहते ह। कयाकि इस लोगो के तकः 
झाददझ्य सिद्धाता पर आधारित थे शोर इहाने मनुष्य जाति का संगठन शिक्षा और 
भाई चारे द्वारा करने वा भ्रचार किया था। भ्राधुनिक समाजयादिया वी भाँति यह 
लोग एफ समाजवादी राज्य स्थापित वरने क लिय एक कमल नहा चाहत थे बल्वि 
इन लोगा ने अपने सम्राजवादी कायक़्म को पूरा करवे के लिय ऊँच बस के लोग त॑ 
सहायता देने की प्राथना वी थी । इस ल्लेषका मर से मुख्य लसक 72006:0 0:६७, 
इआआ0[ छिशजा फिणायातक, ऐश इत्यादि ब ॥ 

१६वों झताब्दा के ग्रीतम भाग में श्रधजीवी समाजवाद वा जम हुआ जिसकी: 
बंशानिव समाजवाद भी कहते हूं * यह समाजयाद दा श्रक्ार का है। प्रयम, राज्य 
ममाजयाद (5८ 3ण्लगॉज्रा7) और दूसरे, अन्तर्राष्ट्रीय समाजवाद (उ66४- 


आधिक “यवस्था ड्ह 


सडपण्मबीं 50025) । प्रथम वर्ग के समाजवादी राष्ट्रवादी है और उनका अल्ताव 
है कि राज्य को समाजवादी कार्येक्रम को स्वीकार कश्ना चाहिये और राष्ट्रीय 
सरकार को इसकी पूर्ति करनी चाहिप । इसके मुख्य नेता सरेए०७८:४७७ और 7,358- 
शाल थे । दूसरे वर्ग कय मुख्य नेता पटव्त एए३छ: थर। एप वा समाजवाद कान्ति 
कारी है 

आधुनिक समाजवादियो म से अधिकाँश यह विश्वास बरत हैं वि राज्य की 
स्थापना बिना ज्ान्ति के घीरे घीरे होनी चाहिय, अर्थात यह राज्य के विकास म 
विश्वास करते है और इस प्रकार यह विकासवादी समाजवादी (फछएण॑प्रात्शवर 
80०3757*) हैं ! 
समाजवाद के रूप-- 

सम्ाजवाद के शुरूष रुप निम्न प्रयार हैं -- 

९ चैक्एनिक रुप्रपदएद--है कानित रणप्रडऊठाद के ऊल्मदपता &रा पाकर 
थे जो झ्ापुनिक समाजबाद के पित्ता कहे जाते हे। इईन्‍्हांने अपने समाजवाद की 
स्थापता इतिहास की भोतिकवादिक व्याख्या पर की थी | उसका विचार था कि 
आर्थिक वर्गों के आपसी सधप द्वारा ही इतिहास का जन्म होता है । इरालिये दतिहारा 
की प्रत्येक घटना को समभन के लिये उसकी श्रार्थिक पुप्ठ-भूमि को समभना झआाव 
इयक हो जाता है । उसका विचार है कि ससार भ सारी सामाजिक झौर राजनंतिक 
घटनायें झार्थिक कारणा से उत्पन्न होती हैं, जिनका प्रभाव श्रत्यक देश के इतिहास 
पर पडता है। प्रत्येक समय मैं हो समाज विभिन्‍न वर्गों में विभाजित रहता है श्लौर 
इन वर्मो में सदैव ही कुछ न कुछ भेद भाव रहता है। जैस प्राचीनकाल म समाज 
गुलामो, कुलीन (&#ध्य0०४) और नीच जाति म विभाजित था | इसी प्रकार 
सच्यकालीन समय सम भी सरुलाम, जागीरदार और सामन्त थे । इन वर्मो पे से प्रत्पेषा 
के हित एक दूसरे के' विरोधो थे जिसके कारण इनमें शघपं होते रहे झोर बिनिस्न 
सामाजिक और राजनैतिक परिवर्तेन हुए. । पूँजीवादी प्रथाली का जन्म इसी प्रकार 
हुआ । यदि यह क्रमयो ही चलता रहा तो पूंजीवादी प्रणाली म कुछ एसे 
बिरोघ ६ जो पूजीवाद का अन्त झीछ ही कर दगे । वह स्वय ऐसी दह्यातरे उत्पन्न 
कर रहा है जो इसके विताञझ् का कारण बन रही ह और समाजवाद की स्थापना 
को प्रोत्साहन दे रही हे । इस श्रणालो में समाज के दो वे है पूंजीपति और श्रमिक 
आऔर इन दोना में मगड होना अनिवार्य है, क्याकि एक ओर तो श्रमिका की सरया 
बढती जायगी और वह निघन होते जायेंगे और दूसरी ओर झाय का एकनीकरण 
थोड़े ही हएथो म छपता जायगा ॥ यह युद्ध उप समय द्रक्क होने रहगे जब तक 
पूँजीवाद के स्थान पर श्रमिका का आशिपत्व नहीं हो जाता और अमिको की ठाया- 
झाही के बाद एक वर्येद्वीन समाज स्थापित हो जायग्रा । इसी को साम्यवाद के नाम 
से भी जाना जाता है ॥ 


कंशृ&र के समाजवाद के दो आधार स्तम्भ थे । एक तो मूल्य का श्रम यिद्धात 


आिक-ब्यवस्था झ््जू 
व्कारीमर सतवाद म कोई विज्ञेप अन्तर नही है| इसका जन्म इज़ुलेग्ड स हुत्ला था । 
इसके अनुसार राज्य म इतनो कुशलता नहीं है कि वह उद्यागा को चला सके इसलिए 
डद्योगो को चलाने का काम कारीगरो के सघो को सौंप देना चाहिये । इन सघोगय 
ऊँचे नीचे सभी प्रकार के श्रमिक सदस्य हागे। दस प्रकार की ध्यवस्था म प्रजातत्रीय 
व्यसन रहेगा और राज्य बेवल इन संघो के काय का निरीक्षण करेंगा। वह वस्तुत्रा 
के मूल्य और गुणा को निर्धारित करेगा । उत्पत्ति क साधना का स्वामित्व तो राज्य 
के पास ही रहेगा परन्तु इसका सचालन संघ द्वारा किया जावगा । इस प्रकार यह 
अणाली राज्य समाजवाद और श्रम्म सघवाद का मिश्वण है । 
४, प्रन्प रूप--बैज्ञानिक रामाजवाद को साम्यवाद भो कहा गया गया है। 
व्यद्यपि (85) ने इसको वँज्ञानिक समाजयाद का ही गाम दिया था परन्तु थाद म 
घीरे धीरे लोगा ने इसे साम्यवाद कह कर पुकारना शुरू कर दिया | इसको 
छ०5०एडक भी कहते है. परन्तु फ्े०ऋथ्छब्णा केवल उसी साम्यवाद को 
कहृत हैं जो रूस सम स्थायित है । साम्यवाद की माति एक और प्रणाली का विचार 
घत्पन्त हुआ जिसको ग्रराजक्ताबाद (8४०४:०८७४८०) कहते है । इस विचारधारा के 
अनुसार ससाजवाद सम राज्य और प्रशासन की कोई झावश्यकता नही है। पूजीदादी 
प्रणाली का अन्त हो जाते बेः पदचात्‌ मनुप्य स्वय दाक्तिशाली हो जायेगा और दूसरे 
व्यक्तियों से छीनने के स्थान पर उनको कुछ देने बंगे भावना उत्पन्न परेगा ५ प्रत्येक 
च्यक्तित दुसरा वे' अधिकारा को स्वीकार परेगा इसलिये पुलिस, न्यायालय सेना झ्ादि 
की कोई आवश्यकता न होगी । बसे तो राज्य की भी कोई श्रावज््यक्ता नही है परन्तु 
जब तक सभाजबाद पूर्ण रूप से स्थापित न हो जाये तब तक राज्य समाजवाद की 
नध्यापना के लिए केवल सखुविधायें प्रदना करेगा ॥ 

राज्य समाजवाद का एव और रूप फैवियन समाजवाद है। इसके समर्थका 
नमी ९००, ९/७65७ और $99छ हैं इनके अनुसार शान्तिमय उपायो से समाजवांद 
नस्थापित किया जा सकता है । इसकी स्थापना के लिए उद्योयो का राष्ट्रीोयकरण करना 
होगा । यह समाजवादी उपन्यासो, नाठकों सथा कहानियों द्वारा पूजीवाद के विरोध 
और समाजवाद के पक्ष म प्रचार करत हैं और इनका विश्दास है कि एक दिन ऐसा 
अबदय आयैगा जब कि सारे ससार मे समाजवाद रयापित होगा । 

समानवादो प्रणाली के गुण--रामाजवाद के समर्थक समाजवादी श्रणाली वे 
पनम्न गुण बताते हैं -- 

१) उत्पत्ति के क्षेत्र सें--इस प्रणाली सम पूँजीवादी श्रणाली की अपेक्षा 
उत्पादन अधिक कुशल होगा, क्योकि अथम, उत्पादन सेव ही उपभोग के लिय 
होगा, लाभ के लिये नही । अर्थात्‌ केवल वे ही वस्लुएँ उत्पन दी जायेंगी, जिनकी 
समाज को झावश्यकता है । हम देख चुक्रे हे कि पूँजीवादी प्रणाली म॑ केवल उन्ही 
वस्तुओं का उत्पादन होता है जिनम निजी लाभ अधिकतम प्राप्त होने की आशा होती 
है, चाहे ऐेसी वस्तुओं में श्रधिक्राय विलासता की बस्तुएँ ही क्यो न हो।॥ समाज- 
दी प्रणाली में वस्तुओं का उत्पादन केन्द्रीय योजना के अनुसार होगा । हर वस्तु की * 


३६ मनुध्य के आर्थिक जीवन में राज्य का स्थान 


अपनी प्राथमिवता होगी झौर उसी के अनुसार उसका उत्रादव किया णायगा। इसे 
में हामिकारब वस्तुओं का उस्तादव भी नहीं होगा। दूसरे, समाजवादी श्रग्रादी फले 
अधिक कुशलता भी होगो। इसमे राज्य श्रगुधाव के लिए सुविधाये उपलब्ध 
करेगा जिससे बैंशाविर श्राविष्कारो रा क्षेत्र विस्तृत होगा और उत्पादन गे इनके 
द्वारा भधिक बल्वात्मक (:८०७८्/) कुशलता झ्रायेगी) तीसरे, पूँगीवाद की 
अपेक्षा उत्गदन अधिक म्रितव्यवी मी होगा। पूजोवाई प्रणाली कौ भाँति इस 
प्रणाली मे प्रतियोगिता सम्बन्धी श्रपव्यय नही होगे !?* वे तो साथन प्रयोग के वाहर 
ही रहेगे, न सेवाआ की दो बारगी (त५७॥८४४०४) ही होगी, न वस्तुओं के अनेबी 
रूप रम होगे और न विज्ञापन ग्रादि वर ही व्यय होगा । यत्त में इस प्रणाली से 
पूँजीवादी प्रणाली की माति, भर्तिकतम लाभ के हेतु वस्तुयो की पूर्ति को कृतिम उपायों 
से नियम्मित वही किया जायगा । वस्तुएँ समाज की आवश्यकता के अ्रगुसार 
उत्पन्न की जायेंगी ! इसके प्रतिरिकत पूंजी निर्माण भौर आधिक विकास को उत्पादत 
के साथ-साथ तीक्षगति से बढा सकेंगे । राज्य यह भी निश्चित करेगा कि देश मे 
विनियोणों का प्रवाह किय जार हो, पूँजीगत वस्तुओं की स्रावा कितनी बढाई जाय | 
इस प्रकार इस प्रणाली में साधनों का अधिकतम उपयोग सामामिक हित में होगा । 
(२) झापिर स्थिरता--पूंजीवादी प्रणासी की प्रमुख विशेषता यह है कि 
प्रगति के साश-गाघ बेकारी बढती जाती है । मह बेकारी या वो व्यापार चक्कोया 
उतत्ति की विधि में परिवतंनों के कारण उत्पन्न होती है । समाजवादियो का बाबा 
# है कि यह वेकारी मदि पूर्णतया समाप्त नही होगी तो कग से कमर प्रवध्य हो रहा 
जामगी । वास्तविकता यह ही है कि समाजवादी प्रणाली में ग्राविक जौवन पूर्णतया 
नियोजित रहने के बारण व्यापार चक्रो की सम्भावनाएँ बहुत कम हो जाती हैँ! 
इस प्रकार आविक जीवत अधिक स्वायी हो जाता है। यठपि यह सच है कि गत 
वर्षो में विभिल्त पूँजोवादी देशो में ऐसे प्रयत्त हुये हैं जिसके कारण बहुत सीमा हक 
दे व्यापार चफ़ कम हो गये हैं, परन्तु समाजवादी व्यवस्था में तो यह लक उत्पन्न ही 
बही होगे। १६३० की मदी काल से जब कि ससार के अन्य देशो में बेकारी बढ गई 
थी, रूस मे अधिकाधिक श्रमिकों के लिय्रे माँग बढ गई थी + 
(३) प्राविक सरानता--यह भी समाजवाद का एक प्रमुख गूण है। हम 
वबहले दी कह चुके है कि आधिक असमानता से अनेकों आधिक समत्याएँ उत्पल 
होती हैं। इसलिये समाजवादो पणाल्री का इश प्रकार को अतमागवाओों को हुर 
करने का लक्ष्य होवा है। विभिन्‍न व्यक्तियों की श्राय ये केबल उतवा ही प्रसार 
होगा, जितना कि उतकी कार्य क्षमता में अन्तर होगा | हर ब्यक्तित को अपनी-अपनी 
योग्यता के अवृमार उनन्‍तति क्ते के अ्वश्तर घाप्त होगे । पूँजीवाद की भाति, मचुरता 
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आर वेकारी, विलास और भृूतव॒मरी, शासन ओर दासता साथ ही साथ देखने को नहीं 
भललेंगे । राज्य सम्पूर्ण साधनों का स्वामी होगा ! वह्‌ सार्वजनिक हित के लिये, 
च्मार्वजनिक स्वास्थ्य एवं लिकित्सा, शिक्षा एव मनोरजन, पार्क, खेल के मैदान तथा 
अन्य प्रकार की समाजिक सुविधाएँ प्रदान करेगा । इस प्रकार निर्धमा और धनी को 
समान भ्रवसर. मिलेंगे और व्यक्ति अपनी क्षमता के श्वनूसार आर्थिक उन्नति कर 
नकेगा $ 

(४) शोषण का श्रभाव--पूंजीवाद को भाति इस श्रणाली में व्यक्ति का 
उ्यक्ति द्वारा शोपण नही हीता । हर व्यक्ति का परिश्रम के अनुसार वेतन प्राप्त 
होगा । केवल इस्रीलिये कि साधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है और उनका 
उपयोग सामाजिक हित में किया जाता है। 

(५) स्व॒तन्त्रता---समाजवादी प्रणाली में पूजीवादी प्रणाली की अपेक्षा 
व्यक्तियो को अधिक आर्थिक स्वतन्त्रता होती है | यहाँ पर लोग वास्तबिक अश्र्थ में 
म्वतन्त होते हे, बषोकि इस प्रणाली से व्यक्तियों फो बेंकारी वा भय नहीं रहता, 
भविष्य की चिल्ता नहीं होती, रोटी, कपडे, मकान तथा अनिवार्यताशो की पृत्ति के 
बारे में चिन्तित नही होना पडता । पूंजीवादी प्रणाली मे उपभोग और उपनभ 
सम्बन्धी स्वतन्त॒ताएँ केवल घनी व्यक्तियों के लिये ही हैं । समाजवाद म जीवन को 
'गुख और भाति मिलती द्वे । यह खवश्य है कि हम राजा, मिल भालिक एवं जमीदार 
अवश्य नही होते । 

समाजवादी प्रणाली के दोध--इस प्रणाली के निम्न दोष बताये जाते है -- 

(१) इस प्रणाली के श्रालोचको का यह विचार है कि इससे यर्त्रात्मक कार्य 
कुशलता बहुत कम रहेगी, क्योकि पूंजीवाद की मॉति इसमे निजी लाभ की प्रेरणा 
"का पूर्णे श्रभाव है| पूँजीवादी धणाली मे व्यक्ति निजी लाभ से प्रेरित होकर ही, 
नये-नये भ्राविष्कार करता है, उत्पादन की विधियों में परिवर्तत करता है श्रौर 
उत्पादन के नये-लगे क्षेत्रो मे भाग लेता है| परन्तु समाजवादी प्रणाली म उद्योग 
और बव्यवत्ताय सरकारी कमंचारियों द्वारा चलाये जाते हैं, जिनमें वह लगन, चेतन्य- 
साईं और साहस नदी होता जो निजी व्यवस्तायियों मे होता है। वे अपने नित्य कर्म 

को ही करते रहते हे शलर हानि या लाभ से उनका कोई भी बारता नही होता, क्योकि 
“उन्हें सालाना तरक्टे तो मिलती ही जाती है । वे नये-सये तरीको को सालम चरने, और 
अयोग का कप्ट नही करते, जिसके कारण समाजवादी प्रणाली मे यन्त्रात्मक उन्नति 
का बहुत कुछ श्रभाव रहता है । वहुत से लोगो का कहना तो यह है कि सरकारी प- 

क्रम केवल उन्हीं उद्योगो मे सफल हो सकला है जहाँ जोखिम की मात्रा उपेक्षक्षत 

» अम हो और जहाँ उत्पादन विधियाँ अधिक स्थायी हो । ऐसे उद्योग जिनमे जोखिम 

९ लगे भाजा अधिक होती है, उनमे निरन्तर उत्पादन विधियों मे परिवतेन होते रहने 
चाहिये ताकि ग्रन्य उत्पादकों की अपेक्षा उत्पादन व्यय न्यूनतम रहे । परन्तु यह 
न्केवल व्यक्तिगत साहस के बस की ही बात है क्योकि इसम जोखिम लेने वी शक्ति 
और तत्परता एव सुरल्त निर्णय लेने की सुविधा है 


न 
] 


मतुष्य के आधिर जीवन मे राज्य का स्थान 


इसके ग्रतिरिकत, पूँजीवादी अणाली म प्रतियोगिता वे कारण, प्रत्येक व्यक्ति 
अपनी वस्तु को व से कम सागत प्र उत्पन्त करने का प्रथत्व करता रहता है और 
सन्त मे अ्योग्य एृद कम कुशल साहसिया को उद्योग छोड देता पड़ता है। यदि दबे 
ऐसा नही करते तो या तो हानि उठायेंगे या अपनी दुशनता बढायेंगे | हाति कोई 
भी व्यक्ति उठाना नहीं चाहेगा, इसलिये यदि वे उद्योग मे रहना चाहते हैं तो उतते 
अपनी यस्‍्यात्मवा ठुशलता वानी ही होगी ! 
समाजवादियां का कहना है कि यह तो सही है मिस प्रणाली सम विजो 
साभ की प्रेरणा तो थवव्य नही है पस्लु झन्‍्य प्रकार वी झधिक ध्क्तिशाली 
प्रेरणाएँ व्यक्ितिया को यन्यात्मक उन्नति करने के लिये प्रेरित करेगी, जँस, देझ्ष प्रेम, 
स्व्रामिमात समाज सेवा राप्ट्रीयता की भावना आदि ) इसके प्रतिरिवत जब प्रत्येत' 
व्यक्ति को उस्तरों काय कुशलता अनसार वेनत प्राप्त हागे तो अवश्य हो हर ब्वतति 
काम शुशल होगा ाहगा ) इसब ग्रतिरितत अ्रनुसधात और आविष्कार की तो राज्य 
स्वय व्यवस्था क्रेया ! संगाजबादी रूस न पिछल वर्षों म जो उन्नति की है उससे 
सिद्ध होता है कि पूंजीपतिया वी यह झालोचना केवल एव अम है विज्ञान भौर 
मशीना क क्षेत्र म तो वह ग्रमेरिका से भी झागे वढ गया है । फिर पूण प्रतियोगिता 
भी कोरी बत्पना हो है ! यह शिवार भी दि अधिक जोखिम बाल व्यवसायों मे 
सरकारी उपक्रम सफल नहीं होता गलत है क्याकि पूजोबादी देशा में भी सरवार ने 
ऐसे ही उद्योगा को अपने हाथ म॑ लिया है । यदि दसा जाय ता यह आजोचना भी 
निराधार है कि सरकारी क्मचारी प्रवन्ध म लगत स॒ काम नहीं करत शौर निणय 
लेने के तिप्े स्वतस्त गही होते क्‍्यानि' णही वात सिजी व्यवसाय के बारे म भी कही 
जा सकती है। ग्राज के मे पैमाव थे उद्योया में बिया बेतस भोगी कर्मचा रिया 
का वाम चत ही नहीं सक्‍ता, जिनका भी निर्देशन के लिये अपन अफसरां या 
सथालनों का मुँह ताफना पडता है 
(२) समाजवादी प्रणाती में व्यवितगत स्वतर्तता था पूण्ण ग्रम्माथ रहता 
है। राज्य के पूण नियल्नण में व्यक्ति का बोई स्थाव नहीं होता । राज्य मानवीय 
और भोतिक साधना का प्रयाग बेघल ऊतही दिद्लाप्र! मर दरता है जिनम वि वह 
उचित सममता है। दस प्रकार उत्तादन उपभोग वितरण सभी क्षेत्रा मं यहाँ तक 
कि मनृप्य के समस्त ग्राथिक जीवत पर राज्य का नियन्तण होता है। राज्य का 
अतधिविधित्व केकल तोड़े स आशिक नियोगप' करवे हूं! इन तियोजका को महत्वपूर्ण 
निर्णय लेने का और उन्हे कार्मातीवत करने का राम्पूण श्रश्िकार होता है। इस 
प्रकार की व्यवस्था ताताम्नाही को जत्म देती है। जैसा कि 7४०७४५ ने कहा था 
कि 'वहू देश नित्तम राज्य ही के ह्वाथ मे नौकरियाँ देवा है उसता विदेध बरते का 
मतलब है, कि धीरे धीरे मूखा रह कर बरना । यह बहुत पुराना प्रिडान्त हे कि 
जो काप नहीं करेगा वह तही खाय्रेया, इसके स्थात पर लया सिद्धान्त वने गया हे कि 
जो प्राज्ञा पालन नही करेगा नही खापगा ! » गमाजवाद से वे झाथिक स्वतस्थत्तायें 
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भी प्राप्त नही हो पाती जो पूँजोवादी प्रणाली में व्यक्तियो को प्राप्त होती है; जेँते 
निजी सम्पत्ति का अधिकार, उपक्रम की स्वत्तन्नता आदि। इसके अ्रतिरिबत इस 
प्रणाली में उपभोक्ताओं को भी अपने घन को मन चाहे तरीके से सर्च करमे की 
स्वतन्त्रता नही होगी, वयोक्ति वें केवल उन्हीं वस्तुओं का उपभोग कर सबोंगे 
जिनको राज्य उत्सल्त कर सकेगा अर्थात्‌ जिनका विस्तार श्लाथित् योजना द्वारा 
निर्धारित होगा । परन्तु समाजवादी प्रणाली के समर्थक इस विचार से सहमत नहीं 
है । उनके अनुसार विलास बस्चुओ तथा अन्य हानिकारक वस्तुओं का उत्पादन करने 
म व्यर्थ हो से पूजो का व्यय होता है । समाजवादी प्रणाली म॑ न केवल यह प्रपब्यय 
हो समाप्त होगा वल्कि इनके उपभोग से जो हालिकारक प्रभाव व्यक्तिया बी कार्य- 
क्षमता पर होता है वह भी रुक जायेगा । 

(३) समाजवादी प्रणाली के आलोचको का विश्वास है कि इस प्रणाली में 
सबसे अधिक कठिमाइयाँ केन्द्रीय नियोजग के सम्बन्ध से होगी, बयोकि इसमे 
स्वयचलित मूल्य-यत्र का अभाव होगा | पूंजीवादी प्रणाली में उत्पादन की कुशलता 
मूल्य यत्न के कारण ही उत्पन्न होती है और साघनो का प्रवाह भी एक उपयोग से 
डूसरे उपयोग मे केवल मूल्य यत्र के निर्देशन मे होता है । इसी प्रकार उपभोकता को 
अगनी उपभोग की वस्तु छाँटने म मूल्य यव सहायता देता है श्लौर बेतनभोगी 
व्यवितगों को भी अपने व्यवसाय को चुनने म इसी से सहायता प्राप्त होती हू । परन्तु 
समाजवादी प्रणाली में मूल्य यतर का कोई स्थान नहीं है । क्योकि यहाँ पर उत्प'दन 
का उद्देश्य लाम कमाना नही होता । इस प्रणाली भे उत्पादन सम्बन्धी सभी निर्णय 
क्ेन्द्रीय-नियोजन अधिकारी द्वारा लिये जाते हैं, जो बिल्कुल मनमाने होगे । उन्हीं 
दस्तुमों का उत्तादन किया जायेगा जिनको कि नियोजन अधिकारी यह समभत्ता है 
कि लोगों को उनकी आवश्यकता है। परन्तु यह निर्णय भी श्रनुमानजनक रहेगा 
क्योकि व्यक्तियों फी वास्तविक आवश्यकताशो को जासने के लिये कोई उचित विधि 
ही नहीं है । एसी प्रकार मूट्य भी मतमानी तरीके से निर्धारित किये जायेंगे । झत* 
बहुत श्रश/ तक यह होगा कि जित वस्तुओं की व्यक्तियों को ग्रावश्यकता है 
बह उत्पन्न न होते के कारण उन्हे प्राप्त नही होगी और जिन बरतुश्रो की उन्हे 
आवश्यकता नही है दह्‌ उनको जबरदस्ती लेनी पटेगे | कुछ समाजवादी लेखको से 
तो इस कठिनाई को स्वीकार क्थि है, परन्तु कुछ लेसक जँसे 70099# का कहना 
यह है कि क्योकि उपभोक्ता जो भी ग्रिणय छेते हैं एक तो वह सर्देव ही ठीक नही 
होते और यदि वे उपभोवता विश्वेप के दृष्टिकोण से ठीक भी हो तो यह आवश्यक 
नही कि थे सामाजिक हित के अनुकूल हो । इसलिए यह झावश्यक है कि उनकी 
इस स्व॒तल्जता पर कुछ प्रतिवस्घ अ्रदक्ष्य होने चाहियें ३ 

(४) कदाचित समाजवादियों का सबसे बडा दोष यह है कि उन्होंने अपनी 
योजना के कार्यान्वित होने मे जो वैज्ञानिक अडचनें उत्पन्न होगी उनकी ओर कोई 
ध्यान नही दिया | वह यह भूल गये कि साधारण व्यवित मे न तो इतनी जिज्ञासा ह्ठी 
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होती है और न उसका इतता भुकाव ही होता है वि वह समाज सेवा था सामानिक 
कत्याण के लिये अपने हित की बलि दे सके। किन्तु यह सम्भव हो सकता है कि 
व्यक्तियों की यह दुर्बंबता शिक्षा की प्रगति के साथ-साथ दुर हो जाये | 


हमने पिछले पृष्ठो में पूँजीवादी श्रणाली और समाजवादी प्रणाली का गहन 
अध्ययन किया है और यह देखा कि प्रत्येक प्रणाली के गुण भी हैं भौर अवगुण भी । 
चूँजीवादी प्रणाली की वुराइयाँ तो हमारे समक्ष हैं ही और इसमे कोई सन्देह भी 
नहीं कि आ्राज का भानव इस कठिनाइयों से ऊव भी गया है। रहो शमाजवादी 
अ्रणाली वी बात सो रूस में इस प्रणासी ने चमत्कार कर दिखाये हैं । परन्तु प्रढम 
यह है कि रूस की भाँति वया समाजवादी प्रणाली सारे ही देशों म ऐसे ही चमत्कार 
दिखा पावेगी और रुया यह्‌ राम्भव है कि संसार म बसा समाजवाद स्थापित हो 
सकेगा जैसा कि समाजवादी लेखको का विचार है ? यही नदी बल्कि एक महत्त्वपूर्ण 
अध्म यह भी है कि समाजवाद क विभिन्‍न छा में मे कौत सा रूप ससार के लिए 
अधिक लाभप्रद सिद्ध होगा ? यह सब ऐसे प्रशव हैं जिनका उत्तर सरलता से नहीं 
दिया जा सवता है । वास्तव मे पूंजीवाद का अन्त करना भी उतना ही बठिन है 
जितना कि समाजवाद की स्थापना ! इसलिय उचित तो यही रहेगा कि एक ऐसी 
प्रणाली स्थापित की जाये जिसमे पूंजीवाद और समाजवाद दोनों ही के गुणों का 
मिश्रण हो | क्योंकि न तो पूँजीवाद ही दोप रहित है और न समाजवाद ही । ऐसी 
प्रणाली वो हम भिश्चित प्रणाली कहते हैं श्रोर श्राजकल भ्रषिकाश देशो म यह 
स्थापित है । 


मिश्रित अथे-व्यवस्था (](फल्वं छ००४०ऋ59 ) 


परिभाषा--दसमर कोई सन्देह नहीं वि वत्तमान स्वतन्त्र व्यवसाय प्रणाती 
प्स बात में पुणत भ्रसमथ रही है कि वह भ्राथिक जीवन को स्थायी वच्ता सके | 
व्यापार चक्रो बेकारी औद्योगिक गुद्गदियाँ वितरण की भ्रसमानता, वत्तंमात 
प्रणाली की ऐसी बुराजरया हैं जिनके प्रति आँखे बन्द नहीं फी जा सकती । इस 
प्रणाली मे केवल आर्थिक दामता को ही जन्म नही दिया है बल्कि ब्यवित सामाजिक 
और राजनेतिक क्षेत्रा म भी धनी व्यक्तियों करा दास बन कर रह यया है । यह 
बुराइयाँ भ्रवश्य ही दर होनी चाहिय ) परन्तु क्‍या समाजवाद इन कडिताइयों को, 
उत्पन्न विस बिना ही दर कर सकता है ? सस प्रश्न के उत्तर की कोई आवश्यकता 
नहीं क्योकि हम सभी इससे परिचित हैं कि र॒धभाजवाद इन कठिनाइयों को दुर त्तो 
अवदय करता है परन्तु साथ ही साथ अन्य अ्रकार की कठिनाइयों के जन्म देता है, 
जैसे उपभोवताओ वे विए उपनोग ने क्षेत्र स स्वतन्वता न होता, केन्द्रीय नियोजव 
अधिकारी के सनमाने निणय और तानाशाही सरकारी कमचारियों मे औद्योगिक 
व्यवस्था सम्बन्धी कुशलता का अभाव इत्यादि । समाजवाद की इन कठिनाइयां को 
पूँजीवाद दूर कर सकता है इसलिए न तो पूणरूष मे पूंजीवाद ही उपयुक्त है शोर 
ने समराजवाद ही । ऐसी स्थिति सम भिल्व-मिस्न देशी ने ऐसो अर्थ व्यवस्था स्थापित्त 


आंधक-व्यवस्था डश 


की है जिसको मिश्वित अर्थे-व्यवस्था कहते हैँ । इसको नियस्त्रित अर्थ-व्यवस्था (एन 
-प्रणाधव 0००४०४५४) भी कहते हे”, अर्थात्‌ जिसमे दोनो ही प्रणालियों के गुणों से 
लाभ उठाया जाता है। दूसरे शब्दों में ऐसी प्रणाली में नतो उपक्रम की पूर्ण 
स्वतन्त्रता होती है और न आथिक साधनों पर राज्य का सम्पूर्ण झ्राधिपत्य ही । 
इसमें राजकीय और. व्यक्तियत उपक्रमों को साथ-साथ चलाया थयाता है और इस 
प्रकार पूजीवादी प्रणाली और समाजवादी प्रणाली के लामो को प्राप्त किया जाता 
है 

मिश्षित अर्स-ब्यवस्था को विशेषतायें--इस प्रणाली की मुख्य विशेषत्ताये 
निम्ग प्रकार हे +-- 

(१) देश की अर्थेनन्यवस्था दो भागों में विभाजित हो जाती है--प्रथम, 
राजकीय क्षेत्र (9प॥८ 5६८४०) और दूसरा निजी क्षेत्र (एगए॥८ 86८८००) । 
राजकीय क्षेत्र मे वे उद्योग और व्यवसाय होते हैं, जिनकी व्यवस्या राज्य स्वय करता 
है श्र्थात्‌ जिम पर राज्य का आधिपत्य है और जिनका मुताफा सरकारी खजाने में 
जमा होता है झौर उसका व्यय सार्वजनिक हित मे क्या जाता है। निजी क्षेत्र, श्र्थ- 
व्यवस्था का बह भाग है जिसमें उणयोग, खेत, व्यवसाय आदि निजी व्यक्तियों के 
हाथो में होते हैं, जिन पर ब्यवितयों का पूरा अधिकार होता है और जो निजी लाभ 
के उद्ददेदयो से उपयोग मे लाये जाते हें । परन्तु मह रादंव ही और प्रत्येक स्थान पर 
आइवस्यक नही कि व्यक्तियों यो पूर्ण स्वतम्तता सिजी क्षेत्र में प्राप्त हो जाये । किसी 
विमी देश मे राज्य निजी क्षेत्र में मी निमन्‍तण सम्बन्धी नीति बनाता है जेंसे वि 
भारतवर्ष मे | 

सप तो यह है कि 'मिश्चित अर्थे-व्यवस्था” शब्द बहुत विस्तृत है। इसके 
अन्दर कई धकार की भर्थ-व्यवस्थाएँ सम्मिलित की जा सकती है, जैसे, एक तो वह 
प्रणाली जिसमे पूर्णरूप से निजी उपक्रम को स्वतन्त्रता है परन्तु कुछ उद्योग सरकार 
ने अपने भ्रधिकार में ले लिये हैं मरा कुछ उद्योग्रो के विकास के लिये राज्य आधथिक 
सहायता प्रदान करता है । इसमे ऐसी प्रणाली भी आ जाती है, जिसमे देक्ष के 
उद्योगों के अ्रधिकाश भाग पर राज्य का आधिपत्य होता है और राज्य द्वारा चलाये 
जाते हैं श्रौर बहुत थोडे से भाग मे निजी व्यक्षिययों को स्वतन्त्रता दी जाती है। 
इस प्रकार यह शब्द केवत यह सम्बोधित करता है कि देश की अर्थ-व्यवस्था में 
राज्य द्वारा भी उच्योग चलाये जायेंगे और निजी व्यक्तियो को भी स्वतन्त्रता होगी 
परन्तु इन दोनो से क्या अनुपात होगा, इसके बारे म हर देश की सरकार देश की 

परिस्थितियो को देखकर निर्णय करती है । 

(२) मिथित अर्थ-व्यवस्था की दूसरी विज्येपता नियोजन है । सरकार एक 
निश्चित योजना बनाकर व्यक्तियों के आथिक जीवन को नियन्बरित करने के उपाय 
करती है । एक स्वतन्त्र उपकम प्रणाली से भी राज्य हस्तक्षेप होता हे, परन्तु कह 
भिश्चित प्रणाली सही कही जा सकती, क्योकि उसमें राज्य हस्तक्षेंद असगचित और 
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छितरा-बिवय होता है । उसमे कोई निश्चित थोजना के अनुसार काम नहीं होता! 
राज्य हस्तक्षेप के आधार पर ही कुछ लोगो ने, जैसे मेमुएजसनश (8क्गाएछ56७) 
ते सघुवत राज्य की अर्थ-व्यवर्था को पिश्चित अर्थे-व्यवस्था कहा है, क्योकि संयुक्त 
राज्य में भी कुछ उद्योगो पर सरकार का पूर्ण आधिपस्य है जैसे, युद्ध सम्बन्धी 
हथियारों एवं मा आदि का बसाना, प्रद्धामल्डड्ड एशोी2ए ऑषश(ीणत( जो राम्य 
की ही एक सस्था है उसने वाँघ, नहरें ग्रादि बनवाई हैं. वस्तुओं के गुणों को भी 
नियश्रन्त्रित किया है शुकाधिकार सघो वो रोकते के जिये कानून भी बनाये है। 
परूतु ऐसा सीचना भी श्रम है कि संयुक्त राज्य मे मिश्चित्त प्रणाली है| विना 
नियोजन वे यह प्रणाली स्थापित हो नहीं हो सकती है। 279 [,ाफ्रदाँ ने 
स्वतस्त्र उपक्रम प्रणाली को बिना सचालक की मोटर बताया है, जिसमे बैठे हुए 
मुसाफिर सचालक पहिये (5।९४४४ ४/॥९८/)) का कभी इधर मोड देते हैं शौर 
कभी उधर, परन्तु कुछ प्रतिबन्धो के भन्दर ताकि ये आ्रापक्ष मे कमडे न से $ 
उन्होने मिश्चित प्रणाली को ऐसी मोटर बताया है जिसमे सचालक होता है । अर्थात्‌ 
जिसमे राज्य का याजनाबद्ध नियन्त्रण अथ-व्यवस्था पर होता है। इसी बारण 
4,८ए८य इसको चियन्तित प्रणाली कहना चाहता है । 

सिक्ित श्रभ-व्यधस्था फे मुघ--इस प्रणाती म॑ पूजीवाद श्र समाजवाद, 
दोनो ही के लाभ प्राप्त होते हें बपोकि इसस सिजी सम्पतति, उपक्रम भी स्वततस्थता 
और निजी लाभ, सब ही मधिकार रहते हैं । हाँ यर अवश्य है कि इन अधिकारी 
का उपयोग केवल सरकार द्वारा निर्धारित सीमाग्रा के अन्दर ही किया जा सकता 
है । इसके भ्रतिरिक्त इस प्रणाली से समाजवादी प्रणाली के लाभ जेंसे आर्थिक 
स्थिरता, साधतो वा अधिकतम उपयोग आय की समानता आदि भी प्राप्त हाते हैं । 
क्योकि इसम देश की ग्रथ व्यवस्था का विकास एक निश्चित योजना के झतुसार 
होता है। इस प्रकार इस प्रणाली म आयिक नियोजन और स्वतन्त्र उपक्रम प्रणाती 
दोना ही के लाभ प्राप्त हो सकते हैं । 

मिन्षित श्र्थ व्यवस्था के दोष--परन्तु यह प्रणाली भी दोप रहित नही है १ 
आलोचका ने इसनी भी आलोचनापें की है । प्रथम, यह कहा जाता है कि यह त्रणाली 
कुशलतापूर्वक काय नहीं कर सकती है वयोकि इससे झार्थिता निर्णयों ने लेन में 
अनेकों प्रकार की कठिताइयों उत्पन्न होगी ( न नो इसमें पूंजीवादी प्रणाली की 
भाँति मूल्य यंत्र कियाशील होगा भऔर न इसम समाजवादी प्रणाली की तरह विस्तृत 
नियोजन ही सम्भव होगा । इस प्रकार इस प्रणाली म निजी और राजकीय क्षेत्रो में 
समचय स्थापित करना क्ठियव हो जायेगा और यह्‌ भी सम्भव है कि अर्थ-व्यवस्था 
संतुलित भ हो पाये । परन्तु इस प्रवार वी आलोचना निराधार है, क्योकि भ्रातोचक 
यह भूल जाते हैं कि सिश्चित अर्थे-व्यदस्था से विस्तृत नियोजन व्यवशार में सफल हो 
खका है और इस प्रकार के वाद-विवाद के लिये अब कोई भी स्थाव नहीं है 
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आध्िक-ब्यवस्था है ६] 


इरा प्रणाली के विरोध में डूसरी अलोचना यह की गई है कि अन्त में धोरे- 
धीरे राज्य की तानाझाही स्थापित हो जायेगी और व्यवित को आर्थिक, सामाजिक, 
राजनॉंतिक, किसी प्रकार की भी स्वतन्त्रता नही होगी जैसा कि जमंनी ओर इठली मा 
हुआ था । परन्तु आलोचको का यह्‌ भय भी अनावश्यक है क्योकि यदि आरम्भ से 
ही योजनाओं का आधार प्रजातन्त्रीय होगा तो तानाशाही को कभी भी स्थान 
प्राप्त न हो परायेगा। रासर्कार को केवल आशिक क्षेत मे ही तानाजाही हो 
सकती है ६ 

आलोचको को इस बात का भी भय है कि मिश्चित श्रणाली कभी भी स्थाई 
रूप धारण नही कर पायेगी क्योकि कभी भी ऐसा समय ञ्रा सकता है जबकि निजी 
क्षेत्र प्रगति करते-करते राजकीय क्षेत्र को समाप्त कर दे या राजकीय क्षेत इतना 
बलवान और घक्तिशाली हो जायें कि निजी क्षेत्र का ग्रन्त कर दे और इस प्रकार 
मिश्चित प्रणाली का भौतिक रूप ही विलकुल बदल जाये । एसा इसलिये हो सकता 
है कि यदि व्यक्तिगत उद्योगपति सरकार के नियमों का पालन न करे तो सरकार 
को दिचश होकर उनके ऊपर अधिक नियसतण लगाने पड़े या उनता अन्त ही बरना 
पद्े और इस प्रकार देश म समाजदादी प्रणाली स्थापित हो जाये । दूसरी ओर यदि 
निजी क्षेत्र इतना वलवान है कि वह सरबार के उचित प्रशासन म अ्रडचने उत्पन्त 
करे, अपना सहयोग दान न दे लो सरकार को विवद् होकर अपने नियन्त्रणो को 
ढीला करना पडेगा जिसका ग्रभिप्राय यह होगा कि अन्त मै पूँजीवादी प्रणाली 
स्थापित हो जायेगी । कुछ सीमा तक झ्लालोचक्ों का यह भय सच हो सकता है । 
परन्तु भदि दोनो ही क्षेत्र अपगी महेता को समककर एक दूसरे को सहयोग देते चले 
जायें तो मिश्चिए प्रणाला स्थाई बन सकती है । इतना अवश्य है कि इन दोनों क्षेत्रो के 
श्रापसी अनुपात म परिवर्तन होते रहे । परन्तु अन्तिम स्थिति में इसके मोलिक रुप में 
कोई भी परिवर्तंत नहीं होगा। 

बसे सो आजकल अधिकाँश देशो मे एक प्रकार से भिश्चित भ्रणाली ही 
स्थापित है, परन्तु सही आधिक शब्दो म जैसे अमेरिका, इगरलैड आदि में मिश्रित 
प्रणाली नहीं कही जा सकती । चीन और भारतवर्ष म ऐसी प्रणाली को काय रूप 
देने के प्रयत्त किये जा रहे हे और झाथिक नियोजन, प्रजातान्तिक सिद्धान्तो के 
आधार पर किया जा रहा है । यदि ये प्रयोग सफल हो गये तो ससार की एक बहुत 
बडी समस्या दूर हो जायेगी । 


एकाधिकारो संस्थाओं पर 
अध्याय हे राजकीय नियन्त्रण 


(?ण्ास्‍र एणग्ाएगे ण 
१०४००) 
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एकाथिकार का अर्थ और महत्त्व-- 
एसाधिकार प्रतियोगिता मी विपरीत दशा है। ऐसी स्थिति से दस्सु ने 

इत्शादन, बिवरण या उपभाग पर किमी मी एक या यांड सव्यक्तिया वा निबन्‍्तण 
जहता है। इनदा मुल्य उद्देश्य अ्रधिर्तम यान ग्राप्त करता हाता है इसलिये ये वस्तु 
की पूर्ति पर निपस्नध रख कर वस्तु का एक निश्चित मूल्य पर दचत हैं । इस प्रसार 
गुकापिकारी ब्यदस्था मैं, सैंडल्विक दुष्टिक्षाण से, प्रतियांयिता बा अभाव रहेवा है! 
पद्यवि इसका थादाम अकेला विक्ता है फ़िर भी ऐसी स्थिति व्यावहारिक जीवन भ॑* 
मुभकिद से ही दान का मिलती है, क्यात्रि एशधियारी पर किसी न क़िसी प्रकार 
बा! निवल्तेश ग्रवश्य रहता है सौर दह इतना झवित्ञाली वहीं हाता क्ि वस्तु ही 
अम्यूण पूर्ति प7 अकल ही निवत्वण रद्र सक्॒। इस प्रत्टार दगवहारिक जीवन गे 
एगासिकारी स्थिति स हमारा अपिप्राय उस अवस्था से है जिसमें विमी एव ब्यवित 
का इस्तु विशेष की पूति के भ्रधिक्ाण झाय पर निबत्नण रखने का अधिकार प्राप् 
होता है और उमम इतनी झगित होती है दि वह अपन बकल के प्रयला हारा 
बाजार मे बम्त्‌ के यूल्या का तिमनन्यित बरन म सफल हो लाता है। [विस्तृत अर्थ 
नम इस शव ह अल्तायत सर प्रकार इए नियाथाल मूल्य तियस्दण चाह बह पूर्ति 
का हां यो माँब का, सवाषा का हा या वस्‍्तुत्रा का सम्मिलिय क्तिया जाता है « 
सहुचिंदर ऋथ से इसका अ्मिप्राय वस्‍्तप्ना था सवाग्रा के मूल्य ठियत्तण के हतु बनाये 
गये उत्पादका मा व्यापारिया के खघ से निया जावा है । * एक्ाबिकार्स स्थिति कई 
प्रकार से उतान्त हा सकती है उस काई प्राह्ृतिक वस्तु कसी दर क कबल एंकही 
आए ८ मिदती हा ता उस भए् ब पल उस बल वा एकर्फ़दत्रएर हुक + सदफ्एए 
जार में वाल का जृद्ध उत्पादन में एकाथिक्ार आप्त था। ऐसी स्थिति वो 
प्राईतिक एसाविदार कहत है। ठुछ उच्चाम साम्रातिक दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी 
हीते हैं ग्रौर उनमें एकाथिह्यरी स्थिति उत्पन हाना स्वामाविक ही होता है जँस रैना 
जी व्यवस्था | सवा साधाजिप.. एड्ापितरार चढ़ते हें। इसके अधिरिकत वेघानित 
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एकाधिकारो संस्याओं पर राजकीय नियन्त्रण ड्फ 


एकाधिकार भी होते हूँ जिनको राज्य जन्म देता है जैसे पेटेन्ट या कापी राईट व 
अन्त में ऐच्छिक एकाधिकार झावा है । यह स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब 
कि एक उद्योग में लगे हुए बहुत से उत्पादक आपस में स्वेच्छापूवेंक किसी वस्तु की 
भूंति या मूल्य पर वियन्त्रण करने के लिये गुट बना लेते हैं। इनको औद्योगिक गुटवन्दी 
या ओद्योगिक सघ भी कठ्ते है । 
१९वी शताब्दी के अन्त में औद्योगिक सघो की स्थापना योरुप के देशो में 
विशेष कर सयुक्त राज्य और जमेनी में बहुत श्रधिक सख्या में हुई। जरमनी में कार्टल 
ओऔर भ्रमेरिका में टूस्ट बनाये सए और इनकी देखादेखी अलेको प्रकार के और 
औद्योगिक सघ स्थापित हुए और इन सभी ने ऐसे उपाय अपनाये जिनसे समाज का 
बहुत ही अहित हुआ । इन्होने अपनी स्थिति को बनाये रखने के लिए धोकेबाजी और 
बेईमानी से काम किया और उलदे-सीधे ढगो रो प्रतियोगियो को उत्पत्ति के क्षेत्र से 
बाहर निकालने की चेष्टा की । इन विधियों में से मुख्य विधियाँ ये हे--मूल्पों का 
क्रम करता, दरो म॑ विशेष कमी कर देना, उपभोक्‍ताओो और कच्चे माल के उत्पादको 
का शोपण करना इत्यादि । इन सब कारणों से सरकार ने इनको नियन्त्रित करने 
के अनेको उपाय किये हैं जिलका अध्ययन हम आगे चल कर करेगे | 
एकाघधिकारो सस्याप्रों के लाम--एकाधिकारी सस्थाओ के लाम सक्षेप से 
निम्न प्रकार हूँ। प्रथम, ऐसी अवस्था में कच्चा माल इत्यादि मितव्ययी मूल्यों पर प्राप्त 
- ही जाता है। क्योकि यही अकेले क्रेता होते हैं इसलिए इनकी सौदा करने की 
झक्ति विक्रय करने वालो की अपेक्षा अधिक होती है । इसी प्रकार इनको श्रमिक भी 
नीची मजदूरी पर हो मिल जाते हैं । दूरारे, उत्पत्ति का पाना बडा होने के कारण 
इनको बडे पँगाने की उत्पत्ति के सभी लाभ प्राप्त होते हैं, और बहुत केम उत्पादन 
ब्यय पर बसु को उत्पन्न करते हैं । तीसरे, एकाधिकार सध स्थापित होने से गला- 
कादढ प्रतियोगिता भी समाप्त हो जाती है और वहुत रो अपव्यय बच जाते है । चोथे, 
बस्तु की बिक्नी में भी बहुत बचत होती है बयोकि वस्तु के स्थानानतरण मे दुबारगी 
(70०7॥०80००) नहीं होता, जेंसे यदि कानपुर की जूते की फर्म अपने जूते आगरा 
भेजे ओर झागरा की फर्म अपने जूते कानपुर भेजे तो स्पष्ट ही है कि इस अकार के 
ब्यापार से कितला दुरुपयोग होता है । पाँचब्रें, एकाधिकार सघ स्थापित हो जाने से 
हर उत्पादक की व्यापार सम्बन्धी गुप्त वाते और ज्ञाव सम्पूर्ण सघ को प्राप्त होते हे 
जिससे उत्पादय मितव्ययी हो जाता है । छटे, क्योकि दस्तु को बेचने वाला केवल एक 
ही ज्यवित या थोडे से ही व्यक्ति होते हैँ इसलिए मॉग और पूति में सरलता से ही 
सतुलन स्थापित होने की सम्भावता हो जाती है जो कि पूर्ण प्रतियोग्रिवा मे सम्भव 
नही होता ६ 
एकाधिकार के दोध--एकाधिकारी व्यवस्था के दोप उनके लाभो की झपेक्षा 
अधिक भम्भोर हैं । ये दोष निम्न प्रकार हैँ “-- 
प्रथम, एकाधिकारी अपने व्यवसायों मे नये-नये साहलियों को न आने देने के 
लिये अनुचित उपाय करता है क्योकि यदि वह ऐसा न करे त्तो वस्तु की पूर्ति पर 


ड्द सनुष्य के आथिय जीवन म राज्य का स्थान 


उसका नियन्तलण नहीं रह सकेगा इसका परिणाम यह होगा कि एरा तो उस न्‍्यवसाय 
से प्रतियोगिता नह हा पावी और एकाधिकारी की ऊचा मूल्य लेने वी दावित पर 
बोई रुकावट नही हो पाती और इस प्रकार समाज को बहुत हानि होती है ! इसके 
अतिरिक्त दश क साधना का अधिकतम उपयाग भी नहीं हो पाता क्योंकि एवाधि- 
कारी, मूल्य को ऊँचा रसने वे उद्देश्य से वस्तुओं ही पूर्ति माँग से कम ही रखता है। 
दुसर इस प्रकार वी व्यवस्था मे उपभोकतादो वा झोपण होता है। वैसे तो बडे प॑माने 
के उत्पादन वे कारण एक्ाधिकारी को श्रपेक्षाइत्र वम उत्पादन वी लागत पर 
उत्पत्ति प्राप्त हाती है परन्तु वह बस्तु का कम मूल्य पर बेचने वी अपेक्षा ऊचे मूल्य 
पर बचता है क्याक्ति एक तो उसका उद्देश्य ही अधिकतम लाभ कमाना है दूसरे, 
ब्रतियागिता के अ्रभाव म एमी प्रवृत्ति हो जाना स्वाभाविक ही है। तीसरे, भ्रौद्योगिक 
संघ पी कभी इतने विश्वालक्ताप हो जाते है कि यह सम्भव नही होता कि उनका 
प्रव 4 कुशलतापुवक कसी एक श्रौसत योग्यता वाले व्यवित द्वारा चल पाये । यही 
वारण है कि प्रतेको एकाधितारी सघो को कुशल प्रबन्धक यी मृत्यु बे बाद भपवे 
व्यापार को बन्द करना पडा | चौथ, एकाधिवारी सधा वी स्थापना से घनी भौर 
अधिक धनो भ्रार निधन और अधिक लिधन होता जाता है श्रौर इतर अ्रकार धव वे 
वितरण की भ्रसमानतायें बढती ही जाती ह। यह बेवल इस कारण होता है कि 
एकाबिकारी को मूल्य निर्धारण की पूण शक्ति होती है जिसका परिणाम यह होता 
है कि देश का घन बेवल थोडे से ही ध्यवितयों के हाथ म इकट्ठा हो जाता है। 
पाँचव बहुधा राध म शामित होते वाली फर्मों वी उत्पादत शवित संघ मे शामिल 
होन के धाद बस्तु वी केवल एक तिदिचत मात्रा उत्तन्त करने तक ही सीमित हो 
जाता है. कोकि श्रधिकतम लाभ प्राप्त बरने बे. बारण वस्तु की पूर्ति पाँग दे 
अतुसार नही रखी जाती और इसनिए प्रत्येक फम को सध के आदेशानुसार वस्तु को 
एक सीमित मात्र भ ही उत्पन्‍्त करत होता है जिसका परिणाम यह होता है वि 
एक ता उनवी मश्ौता को शक्ति बा उचित उपयोग नहीं हो पाता और दूसरे उनका 
उत्पादन व्यय अ्धिव होने से उपभोवतांग्री को हानि उठानी पड़ती है। इसवे 
अतिरिक्‍त एकाधिकारी इस डर से कि वही वस्तु की उत्रत्ति अधिक हो जाये ग्रीर 
एुनाधिवारी लाभ फप्त हो जाय नई नई खोजो उत्पादन विधियों और मशीनों का 
प्रयोप धही करते भर इस प्रवार उनके उत्पादत म जिसी प्रकार वी भी यब्तात्मंब 
प्रगति गही हो पाती है ! छ& एकाधिकारी सघ जनता के पिरोध थो रोकने के 
लिए बड़े बडे राजन॑तिब' दलों श्रौर सरकारी श्रफमरों को खरोद लेते हैँ। यह्‌ 
विधान-सभाआ के सदस्यो को पूजी के बल से अपन विरद्ध नियम वनाने से रोकते 
हैँ । इन सवका परिणाम यह होता है कि समाज का नंतिक पतन होता जाता है । 
अन्त मे एबाधिकारी सघो से श्रशिका श्रीर कच्चे मात्र के उत्पादको का भी झोपण 
होता है । 
एकाधिकार पर तनियसन्‍्त्रण--कल्पाणकारी राज्य की स्थापना के विचार से 
प्रेरित होकर प्रत्येक देश मे ही एक्‍ाधिकारी सवा पर मियस्रण रसने के उपाय 
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उकक्‍ये गये हू क्योकि एकाधिकारी सघा से देश के सामाजिक और आ्िकर्ट्रीवत को 
हुत क्षत्ति पहुँचती है और इसलिय यह श्रावइबव हो जाता है कि राज्य अपने 
हस्तक्षेप द्वारा एकाधिकारी की शाक्तियो को कम करे और जनता को शोषण से 
चबबाये । इसलिए रारकार ने रामथ समय प्र कई प्रकार के उपाय अपनाकर एका- 
पित्रारी की शक्तियों को कम्त करने का उपाय किया है । यह उपाय तीन प्रकार 
के हे -- 
(ञ्र) नथ एकाधिकार सघो की स्थापना को रोकना । 
(ब) एक्गधिकारियो के लिय प्रतियोगियो व/ जन्म देया या द्ार्वित प्रदाग 
करना । 
(स) करो द्वारा उननी एकाधिकारी शक्ति को कम करना । 
प्रो० पीमू के भ्रदूसार एकाथिकारी रास्थाओ्रों का नियस्नित करने की दा 
विधियां होती है । एक तो अप्रत्यक्ष दूसरे प्रत्यक्ष । प्रथम प्रकार की विधि के अन्तर्गत 
बह उपाय सम्मिलित होते हु जिनसे शकाधिकारी की भोपण शक्ति को अप्रत्यक्ष रूप 
कै कम करन का प्रवत्त विया जाता है। जँसे दिदात द्वारा नप-नथ औद्योगिव सघो 
को रोकना । और प्रत्यक्ष विधिया मर वह उपाय प्राते हैँ जिनके द्वारा राज्य एका- 
घिकास्यों के लिए प्रतियोगिया को जन्म देता है या जनता को उनको कुटीतियों का 
परिचय प्रचार द्वारा कराता है |? 
अप्रत्यक्ष विधियाँ 


(श्र) क्रौद्योगिश सध घिरोधो नियम---गुकाशिकारी सस्थाओ को नियल्नित 
चरने भी जो वहुत ही सरल विधि अपनाई गई है बह सह है वि या तौ राज्य ने नय 
संघ स्थापित होने के विरुद्ध तियम बना दिय था पुराने सघो को नष्ट करने के लिय 
अयत्न दिये । ज॑से श्रमेरिका म शमन झौर क्लेटन प्धिनियम बनाये गये | सन्‌ १८६० 
में शमत के अ्धिनियम के अनुसार एकाधिकारी सधों की स्थापना पर कड़े प्रतिबन्ध 
लगा दिय गये और सघ स्थापित करने वालो के लिय के दण्ड घोषित कर दिय 
थे सौर अन्तर्स्थानीय तथा अन्तर्देशीय व्यापार को नियन्तरित करने के लिए जो 'भी 
सच स्थापित करने के प्रयत्न होगे वे सत्र गेर कानूनी होगे | सथ्‌ १६१४ भ क्लेटन 
अधिनियम ने शमन अधिनियम के क्षेत्र को और भी भ्रधिक बढ़ा दिया और उन 
अनुचित विधियों को ग्ेर काननी घोषित कर दिया गया जिनसे एकाधिकारी अपने 
अतियोगियी को उत्पादन क्षत्र भ झ्नाने से रोकते थ या उनके लिए अनुचित प्रति- 
योगिता प्रदान करते थे । इसके ऋतिरिक्त इस आधितियम की एक विद्वेपता मह 
भी थी कि जो फर्मे पहले झपस म प्रतियोगिता कर रदी थी उनके सचाल 
(707९८४०४४) समान नही हो सकते थे । पि 

परन्तु इस प्रकार के प्रयत्त अधिकतर निष्फत ही रहे हूँ, क्योकि इक 
में अनेको प्रकार की कठियाइयाँ उत्तत्व होती हें । प्रथम, इस नोति कौ-- 
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बरणा ही सफल नहीं होता वयावि प्रथवा अविनियम मं हो कोई ने कोई कमी 
आवश्य ही हाली है श्लौर चादार वरीय इस कमिया से फायदा उठात हैं और पग्रधि- 
नियम वो प्रभावगाती नहीं होने देते । या फर्में झ्रपस में एक सावारण समभोता 
बरतें जिसके झनुसार वस्तु वी उपादन मात्रा और उतवा मूल्य निशिचत करले 
ओर इस प्रकार समझौते को कानूनी रूप दिय विना ही अपने उदस्य वी पूर्ति कई 
लग । सच तो यह है कि विधान परिषद हो बगया कोई भी हावित उन लोगो को 
प्रतियोगिता करने पर बाध्य नहीं कर सकती जा प्रतियोगिता बटना नहा चाहते। 
दूसरे सद्धि नय सघा व स्थापित न होने दिया जाय और यदि पुरान सघा को तो 
दिया जावे तो मा श्रधिर से अधिक इसरा परिणाम महू हांगा वि! एकप्रधिवारिया 
प्रतियोगिता केवल घाट ही उपादका म भारम्म हो जाय | परातु यह याद रहे नि 
कि इस प्रसार वो प्रतियोगिता एवचिवार से अधिक हासितारब होगी | वयावि' इस 
थोड़े से उत्पादपा म॑गलाकाट ग्रतियायिता होने से केवल साथना का ही दुरुपयोग 
नहीं होगा व्यि मूल्या के निरतर घटने बढ़ने से न्‍्यापार वहुत ही भ्रनिश्चित हो 
जायगा । तीसरे एक्ाधिकारी सस्थाओं के अपने कुछ विशप गुण होते है श्रौर यदि 
इतयी सष्ठ कर विधा जायगा तो प्रपाज इनये' लाभी से वचित रहेगा | इसलिय कोई 
एसे उपाय किये जाते चाहिए जिनसे कि इनकी शोषण करने की शकित समाप्त 
हो जाम । 

(व) सपम्रभाविक भ्रतिमोगिता को बदाम रखना--एसाधिकारी वस्तु को 
पूर्ति को निर्या त्रत करबे और वस्तु के सृल्य की ऊंचा निश्चित करके समाज का 
जो शहित करते है वह वेवप इसीविए कि थे जाती हैँ नि उनके क्षातर मे कोई भी 
पअभावधाली या हा विंतगाली प्रतियोगी नहीं है। श्रदि उहे यह सात हो जाय कि 
उनके प्रॉतियोगी उत्पन हो सकते है तो कदाचित्‌ उतरी इस करियात्रा पर रोवद लग 
सकती है। 

एकाधिशारी कई प्रवार वी अनुचित क्रिया क्रपता दर अपने प्रतियोगियो 
को पराजित करता है भ्ौर उनको प्रतियोगिता के क्षत से वाहर तिंकाल देता है। 
पै स्रियाय निस्‍्त प्रगार हैँ --- 

५ (श्र) चीछे म्रम निश्चित फरना (२०६ ८०माए8)-एवाधिकारी कभी कभी 
मूल्यों को उतना कम कर देता है कि उसके प्रतियोगियों वे लिये यह श्रसम्भव हो 
जाता है कि उतने नीचे मूय पर बस्छु को बच सक और परिणामव उतको छपरा 
है बाद करना पत्ता है और इस प्रवार एफाधिकारी कौ फ़िरस पृण एकाथिशादड 
प्त हो जाता है । यदि कोई फर्म किसी एज विश्व क्षत्र मे अपने प्रतियोगिया को 
होते हुए दरसवी है तो उस क्षत्र विधप मे मूं व बम वर दती है या वस्तु को 
7 रूप देकर उस पर नई छाप जगाइर सोख मं ये पर बचना आरम्भ कर 
र यह नई वस्तु प्रतियोगी के उपाद7य क्षत से वाटर निवलते ही विवना वाद 
इस प्रह्यर वी धीतिया शो श्रधिवतर अपनाया गया है । 
(८्प में वएतविक दर ले रियापत फरना--यह बहुधा जहाओों 









एकाधिकारो सस्थाओ्रो पर राजफीय नियन्त्रण हल 
>शउ 2५५ 
कम्पनियों के सघो (5079एएण््ट 2००६४८००८5) में किया जाता है। इस विधि के 
अनुसार सघ निर्मातकर्ताश्रो फो यह सूचित कर देते हैं कि यदि वे अपना माल सघ 
के जहाजो के अतिरिक्त और किसी जहाज द्वारा नही भेजेंगे तो उनको दरो म॑ छूट 
चर दी जायेगी। इस प्रकार का लालच देकर निर्यातऊर्ताओं को अपना भाज़ (सच 
के जहाज्ञों पर ही भेजने के लिए मजबूर हो जाना पडला था । हैँ * (९ 
(स) व्यण्पएरियों पर श्रनुच्चित इालें लगाना--कमी-क्मी विलक त वि 
फुटकर झौर थोक व्यापारियों को मजबूर कर देते है कि वे उनकी वस्तु के अतिरिक्त 
श्रौर किसी अन्य उत्पादक की वस्तु को नही बेचेंगे । यह केवल उसी समय सम्भव 
हो सकता है जबकि एक फर्म झनेका वस्तुग्रो म एक वस्तु ऐसी उत्पन्न कर रही हो 
जिसको कोई दूगरा उत्पादक उत्पन्न नही कर रहा हो और यह फर्म इस वस्तु को 
बेचते वार अधिकार उसी समय दे सकती है जबकि या तो वह उसवी अन्य वस्तुये भी 
बैचे या वह्‌ अ्रन्य उत्पादकों की दस्तुओ को इस फ्म की वस्तुओं के साथ साथ न बेच 
जैसा कि अमेरीता में [50६9039०४० छं.०९४४९८४ (१०४७७०४०५ ने आपने ऐजेन्टी 
को झसाज काटने वाली मशीनों को बेचने का अधिकार दस शर्ते पर दिया था कि 
थह इसके साथ-साथ कस्पनी की अन्य वस्तुओं को भी बेचेंगे । इसी प्रकार ए्ाए्ट्त 
59690 शैबटकरापश०ए (0०%७9०४ ने कुछ विद्येप प्रकार की जूते बनाने वाली मश्ीनी 
को इसी झार्ते पर दिया था कि इनको प्रयोग करने वाला किसी ग्रन्य फर्म से मशोर्ने 
“नहीं भगवायेगा ॥१ 
(<) भन्‍्य अ्रतुचित रीतियाँ--उपरोक्‍्त रीतियो से श्रधिक दुरी रीतियाँ भी 
एकाधिकारिपो ने अपनाई है । जैसे प्रतियोगियो द्वारा बनाई हुई वस्तुओ के गुणो 
को भलत बुराइयाँ करना, प्रतियोगी उत्पादकों के ग्राहकों और कर्मचारियों को 
लीइना या घूस देकर कमचारियों से प्रतियोगी उत्पादको के भेद को मालूम करना 
इत्यादि | इन सब कुरीतियो (00090०६ 70८ए०८७5) का उद्देश्य यही था कि पुराने 
प्रतियोगी डर कर उद्योग को छोड भागें और नये उत्पादक उद्योग में ग्राने ही न 
पाये अर्थात्‌ किसी प्रकार की भी प्रतियोगिता एकाधिकारी के लिए न रहे । 
इस लिए इन कूरीतियो को रोकने के लिये ॥४० एमा।८० 8(80०३$ €तंत्स्गं 
प्च्छवड ए०्राइश0घ 2८५ १६१४ मे बना था जिसके अनुसार यह सच कुरीतियाँ 
अवैधानिक घोषित कर दी थी। इसी प्रकार ३२०फ्ाऊत्म-श्वाप्ाव0 अधिनियम, 
१६३६ ने अनुसार विभिन्न क्रेताश्नो के बीच मूल्य भेद-भाव करने को अवैधानिक 
ठद्राया गया था 
याद इस प्रकार के उपाय सफल हो जाएँ तो एकाधिकारी को शक्ति बहुत 
सीमा तक नियन्व्रित की जा सकती है परन्तु कछ्निई यह है कि च्यवहार म॑ ऐप्ते 
प्रयत्व अधिक सफल नही हो पाते हे क्याकि कावून से कही न कही कमी झवद्य ही 
रहती है, इसके अतिरिक्त यह भी पता लगाना सरल नदी होता कि कौन व्यवित क्सि 
समय कानून तोड रहा है | जैसे यदि एकाधिकारी मूल्य कम करता है तो उसका 
उन हि. ९ $कककव बणवे क, 8 इतबकप, खवश फेन्सण्पमन एबए० पर 77 





4० प्रनुष्य के आधिक जीवन में राज्य का स्थाव 


कारण यह मह दे सकता है कि यह मूल्य मे कमी केवल इसी कारण हुई है कि उसकी 
उत्पादन लायत पहले भे कम हो गई है, या अगर मूल्य कम करने पर कोई बधानिक 
अतिबन्ध लगा दिया गया है तो वह उसी वस्तु को कम मूल्य पर बेपने के लिए कोई 
दूसरी फर्मे झलग माम से चाल दर सकता है और प्रतियोजियों के समाप्त हो जान 
के बाद वह इस फर्मे को बन्द कर सकता है। इसके ग्रतिरिदत सरकार विती भी 
अकार से ऊारी सतभौतो को नही रोक सकती क्योकि ऐसे समभौतो का कोई भी 
सबूय प्राप्त करया बठिय हो जाता है। सच तो यह है कि विधान द्वारा ऐसी 
कुरीतियों फो रोजना सरल गही है भर इसलिए यहें आवश्यक है कि इन नियमों 
के साथ साथ भत्य विधियाँ भी धपनाई जाये । केवल यही नहीं एकाधिकारी इतना 
शमितशालरी होता है कि दुसरे प्रतियोधिया की हिम्मत ही वही होती कि वे उस 
व्यापार म भाग लें सकें क्योकि जैसा कि दँन्हम* ने रहा है कि एकाधिकारों शक्ति 
ऐसी दक्माओ्ों से उत्पन्त द्वोमी है दो दूसरे उपादकों को उस क्षेत्र म आने ही नहीं 
देती । बँ'हम के प्रनुरतर या तो किसी व्यक्ति या फर्म के कानूनी अधिकार प्राप्त हो 
जायें या कोई फर्म किसी ढुल से वस्तु या आयश्यक वस्तु वा उत्पादन करया झारस्भ करने 
और एशाधिकारी हो जाये, जंसे अपरीरा में दो विश्से कम्पनी की हीरो के ब्यवस।य 
ब्र एकािकार प्राप्त है! था किसी स्यवसाय से इतनी अधिक पूजी की झआजब्यकता 
हो दि जो धादमी पहले से व्यवसाय चना रहा हैं उसके भ्रतिरिकत्तर कसी नये 
उ्यवमामी की हिम्मत इतनी वही पूजी जमाने कीन हो भौर इसलिए पहले हो 
व्यवसायी को एकाधिकार आप्त हो जाय शोर कभी-कभी पुरानी फर्म द्वारा उत्तन्न 
की गई वस्तु इतगी अधिक प्रणिद्व हो जाती है द्वि उस उद्योग मैं चयें उलादको 
का भ्रवेश करना ही कठिन हो जाता है। 

इस प्रकार हमने देखा कि एकाधिकारी के विशद्ध प्रतियोगिता अस्तुत करता 
कोई साधारण काये तही है श्रोर इसतिपरे ज॑सा कि पीशू ने कहा है कि कुरीतियो 
को कंप्न करके झवितशाजों प्रतियोगिता को बगाये रखने में श्रधिक से ग्रपिक आशिक 
सफलता ही प्राप्त हो सकती है और इससिमे ये उपाय बहुत ही अपृर्ण हैं। झ्त 
यह भावश्यक है कि हम एकाथिकारियो की जझ्षक्ति को कम करने के लिये प्रत्यक्ष 
जिधियों से काम से | घट विधियां निम्न भ्रकार हें -- 
प्रत्यक्ष विधियाँ 

(8) केंतराओ की सस्शएं--प्रो+ पीगू ने एकापिकारी की शक्षित को 
वियन्जित करने के लिये कुछ व्यरवह्यारिक एक प्रभावशाली उपाय बताये है । उनका 
विधार है कि गेयोकि अप्रत्यक्ष विधियाँ भ्रधिक रूफर नही हो पाई हैं इसीलिये मह 
नितान्त आवश्यक है हि प्रत्यक्ष विधियों को कार्य झूप दिया जाय । ऐसी एक विधि 
यह है कि क्रेताझो की सस्या बनाकर क्रेतायों को भी इतना शवितशानी बना दिया 
जाय कि एकाधिकारी उनका शोपण ही ने कर पाए ! इस प्रकार एकाविकारी सप 
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एकाधिकारी सस्थाओ का नियन्त्रण भ्र्हू 


सकी भाँति भेवाश्रों का भी एक राध बनावर एकाधिकारी वी शक्ति को कम करने 
का प्रस्ताव प्रो० पीगू ने दिया है। परन्तु इस विधि का व्यावद्वारिक रूप देना सरल 
जही है । प्रथम, दूर-दूर फैले हुए विभिन्‍न उपमोक्‍ताओ को ख़त्रित करना श्रौर 
उनकी सस्था स्थापित करना कोई बच्ची का खेल नहीं है। हाँ यह सम्भव है कि 
थोक और फ़ुटकर व्यापारियों की सस्याएँ बन जाएँ परन्तु उस अबस्था में उप- 
भोकताओं को एवं के स्थान पर दो एकाधिकरारियों का सामना करना पडेगा और 
उनका झोपण पहले से अधिक होगा । इस झरुम्बन्ध सम दूसरी कियाई सह है कि 
यदि उपभोक्तामी का सघ स्थापित किया जाय तो यह बया आवश्यक है कि वस्तु 
जतनी ही माचा म उत्पन्न की जायेगी जितनी कि पूर्ण प्रतिथोग्रिता में होती चाहिय 
और मूल्य भी उसी प्रगगर निर्धारित होगे। 

(ब) एकाधिकारो सम्बन्धी सूचचाओ को प्रसाशित करना--यदि जनता को 
शकाधिकारियो हारा अपनाई जाने वाली विभिन्‍त बुरीतियों को सूचना मिलती रहे 
सो यह सम्भव है कि एकाधिकारी इन कुरीतियों का प्रयोग न करें और उपभोक्ता 
शोषित होने से बच जाएँ ॥ उपभोक्ताओं को समय-समय पर थरकार एकाधिकारिक 
समभौतो, लाभ की दर आदि के विपय स॑ विस्तृत खूचसा दे सकती है । इसका 
परिणाम यह होगा कि एकाधिकारी अपनी कुरीतियो कौ अपनाने म बरेगा कि कही 
जनता उसके विरुद्ध न हो जाय । इसके अतिरिक्त इमके दो लाभ और होगे--एक तो 
जनता को लाभ की माना का ज्ञान कराने से उस उद्योग में पूंजी और उपक्रम को 
भाग लेने के लिये प्रेरित किया जा सकता है, और दूसरे जनता को वास्तविकता 
से परिचित करके अनेको छकाप्नो का समाधान किया जा सकता है। श्रमेरिका में 
फ्तद्ण 0075० का यही कामे है और यू० के० में रानू १६२६ सम 77००० 
*€/००फसा! इसीलिये स्थापित की ग्रई थ्री । परन्तु यह विधि भी उसी समय सफल ही 
सकती है जबकि देश की जनता इतनी शिक्षित हो कि बहू प्रकाशित्र सूचनाओं बसी 
'यढ राके । इसके अ्रतिरिकत यह भो तो आवश्यक नहीं कि उपभोक्‍ता इन सूचनाओं से 
लाभ प्राप्त करे बयोकि उपभोक्‍ता अपनी झावश्यकता को बरतु को प्राप्त करने के 
लिए झथधिक से अधिक मूल्य देने को तैयार रहता है, चाहे पहने वह कितना ही 
बिरोध क्यो न करता रह हो! इसमें सी केवल आक्षिक सफलता ही प्राप्त होने की 
आजा है इसीतलिसे केवल इसका प्रयोग अन्य उपाये के साथ-साथ हुं। किया जा सकता 
डै। 

(स) भूरपष नियस्त्रण--सरकार एकाधिकारी की वस्पुणो के मूल्यों को 
सियन्त्रित करके उसकी, अधिक मूल्य पर वस्तु बेचने की, शक्ति को कम कर सकती 
है। यह नियन्त्रण दो प्रकार के हो सकते हैं--सकारात्मक ( 77०॥7ए८ ) और 
जकारात्मक (पष्डशारए०) । सकारात्मक मूल्य नियन्त्रण में, वस्तु का अधिकतम 
मूल्य निश्चित कर दिया जाता हैँ, जिससे झधिक मूल्य पर एकाधिकारो बस्तु बे 
नही बेच सकता । नकारात्मक मूल्य नियन्त्रण विधि के अनुसार वस्तु वग मूल्य 
प्निश्चित नही किया जाता, बल्कि यह नियन्तण लगा दिया जाता है कि मूल्वों मे 


श्र मनृध्य के झ्राथिक णोवन में राज्य वा स्थान 


कोई मी वृद्धि वरन से पहले सरकार या इस कार्य के लिये नियुकत्र विधेष झधिकारी 
से एकाधिकारी को श्ञाज्ञा प्राप्त करनी होगी, अर्थात्‌ विया उसकी पूर्व आजा के 
मलल्‍्य बढाय नहीं जा सकते और यह आज्ञा केवल उसी रामय दी जाती है जब 
सरकार तिहिचत हो जाती है हि मूल्य वृद्धि उन्तित है। परन्तु यह रोसि भी इतनी 
सरल नही है। 
कठिताइयॉँ--प्रयम, यह ही तिश्चित वरना सरल नहीं कि किसी वस्तु बा 
उचित मृल्य कया है या क्या हाना चाहिये ! सरशार यह निर्णय करने के लिये वि 
वस्तु दा उचित मूल्य वया हामा दो आधार दवा सततो है--शक तो यह कि मूत्य 
ऐसा निश्चित बरे, जिसस लागयो वे! ऊपर एवग्रविकारी का सागास्य या उचित दर 
पर लाम प्राप्त हो सत्र, और दूसरा यह कि मूल्य ऐसा हा कि वितियोग वी हुई 
पूँजी पर एक उचित लाभ की आज्ञा हा । परन्‍नु यह दोना ही धाघार जब्लिताओं में 
चरिषूर्ण हैं| एगपियारी वी भी ऋपनी बम्तु वी सही लायत बतान वो यार ना 
होगा भौर न ही, यह सम्भव है कि पिता एबाधिक्यरी की सहायता के वस्तु बी 
उचित लायत आँकी जा सके ! झनका प्रफार के सर्चे हात हैं और एराविकरारी कही 
भी बेईमानी से फिसोी भी खर्चे को बढााक़्र दिखा सकता है जबबि इसम सदह ही 
नहीं फ़ि प्रवन्ध की कुशलता के कारण वस्तु को लागत साधारणतया कम ही रहती 
है । इस प्रकार सदह्ठी लागत का निश्चित वरना अत्यन्त पठित है। इसी प्रचार यद्द 
निरिचित करना हि लागता के ऊपर क्तिना लाभ उचित होगा, सरत नहीं होता है 
क्योकि इसको कोई प्रमाणिक मूल्याक्न विधि तो अ्रमी तक बन ही नदी पाई है । 
दूसरी प्रकार वे भ्राधार में भी इसी प्रकार की झनक्ा कटठिनाइयाँ उसन्न होती है ! 
पहले थो यह ही निश्वित करना कठित हा जायगा दि विनियाग की गई पूंगी कितनी 
है । समस्या यह है जि पूँजी वा मूल्य यतमान दरा से विश्चित किया जाये या उप्त 
समय की ददा के श्मुसार, जबकि वारखाला स्थापित किया गया था। इसी प्रवार 
यहाँ पर भी यहू कठिनाई हागो कि राषघास्य लाम या उचित लाभ क्या होगा। 
दूसरे, यदि मूल्य किसी प्रकार निद्चितत कर भी दिया गया ता एकाधिकारी 
चस्तुआ के गुणों को क्म्र करके मूल्य नियन्‍्तण के उददृश्य ही का सवनाश कर संकता' 
हैं । एक्राधिकारी की इस क्रिया का निवन्जित करना तो बहुत ही कठिन है । 
तीमरे, यदि उत्पादन उत्पत्ति ढ्वास तियम दे आराधीन हो रहा है और प्रति 
इकाई उत्पादन व्यय बडता जा रहा है ठा एव्रॉधियारों अपने लॉभ वा अधिकतम 
करन के उद्देश्य की पूवि क तिय उत्पत्ति की मात्रा का घटा सकता है और कम 
उत्पादन ध्यय पर वस्तु प्राप्त बर खतत्ता है। दाना ही दक्षाप्ाा में मूत्य समान रहत 
वर, वाद की दशा मे एक्ाावथिकारी का अधिवतम लान प्राप्ण हा जायमा भ्रौर सृल्य 
नियन्‍्तण का उद्देइ्य हो समाप्त हो जायगा। 
अन्त म, जैसा घ्रोफ्सर डयूरन्ड (]007909) न कहा है कि मूल्य नियत्त्रण म 
सर्देव हो एक बड़े अस्से तक अपन्यय और झक्िति छुव लागत वी दोवारंगी (60फा- 
€#6705 ठई श्क्ट्प्ट्ज़ 485 2०5९) मी समाना रह्तो है । क्यावि एव हूँ कार्य में 


एकाधिकारी सल््याओं पर राजकीय नियन्‍तण कक 


चोनो पक्षो के कर्मचारी लगे रहते है । हिसाब को रखता और वाय्यार सम साग बी 
दरशाओ के अध्ययन एकाधिकारी और रारकार दोनों तरफ के लोग व्यवस्य रहते 
हूँ दोनो पक्षों में के उद्देद्य अलग अलग होने से, आपस में सर्देव ही मुक़दमेबाजी 
और भगडे होते रहते हैं जिसमे भ्ौर म्रधिक खर्च होते हैं । इस कार्य में इतनी फिजूल 
खर्ची होती है कि यदि इसको न किया जाये वो झच्छा ही होगा ।* 

उपर्युक्त विपरण से यह स्पष्ट है कि मूल्य नियल्त्रण क्री नीति अपव्ययी झौर 
अव्यवहरिक दोनो ही है । इसलिए केवल नकारात्मक विधि को ही अपनाना डीक 
होगा । बहुधा जतोपयोगी सेवाश्रो गे सकारात्मक विधि से काम लिया गया है) 
अमेरिका में कुछ शहरो में ऐसी सेवाश्रों का नीलाम किया जाता है अर्थात्‌, जो व्यक्ति 
सबसे कम मूल्य पर एक निश्चित श्रमाण और गुण की सेवा प्रदात करते के लिए 
सैयार होता है उसयो को ठेका दे दिया जाता है + 

हमने अ्रभी एकाधिकारियों की तियाओ पर चियस्त्रण रखने की प्रत्यक्ष और 
अप्रत्यक्ष, दोनो ही विधियों का प्रष्थयन किया है | इन विधियो में से कोई भी ऐसी 
लही जो सरलतप हो पा जिस को कार्वान्वित करने मे फोई कठिनाई भ हो । दसमे 
वो कोई भी लाम नही कि व्यय भी किया जाय और उर्दश्य भी घूरा न हो। इस 
लिये अधिक अच्छा तो यह रहेगा कि उनका राप्ट्रीयकरण कर दिया जाये । विभिन्न 
देशों में ऐसा किया भी गया है. विश्येषकर जनोपयोगी सेवाओं के सम्बन्ध में जंसे 
इगलैंड म यह सेवा सरकार या नगरपालिकाओ द्वारा प्रदान की जाती है । 


जनोपयोगी सेवाओ का सि्थन्त्रण 


विज्ञान की प्रयति और विकास के साथ-साथ व्यक्तियों का जीवन पहले से 
अधिक जटिल अ्रवस्य हो गया है परन्तु मतुप्यो को आज ऐसी ऐसी धस्तुयें ्लौर सेवाएँ 
अर बैठे प्राप्त हो जाती हूँ जिनको श्राप्त करने के लिए मनुष्य पहले समय और शक्ति 
बोनो ही नप्ट करता था, परन्तु फिर भी उत्ते इतनी कुशल सेवाएँ नहीं मिलती थी 
जितनी कि आज की सेवाएँ है । इन तेबाओ से सच ही व्यक्तियों को लाभ पहुँचता है । 
इन सेवाओं को जनोपयोगी सेवाएँ (एच०॥८ एस ड८:ए४८६5) कहते हँ---जैसे, पानी, 
बिजली आदि का प्रबन्ध करना, शहरो में ब॒सो, ट्राम, देश मे णेलो तथा अन्य यात्तायात 
न्के साधनों ही व्यवस्था जनहित मे बरता इत्यादि | इन सेवाग्नो की दो मुख्य विश्ेषत्ताएँ 
है । प्रथम, यह ग्रनिवायंताएँ (०४३९४७४) है और दूसरे इन की प्रकृति एकाधिकार 
की होती है । थे सेवाएँ अनिवार्य इसलिए होतो हें कि इनके बिना जीवन की आधु- 
“निकता समाप्त हो जाती है और आजकल इन्ही से मनुष्य प्रगतिशील जाना जाता 
है । इन सेवाओ की प्रकृति एकाबिकार की कई कारणों से होती है--भ्रथम पानी, 
<विजली, याताबाव की व्यवस्था करने के लिए सडको में आवश्यक खुदाई करनी 
होगी, अपने दफ्तर, कारखानों आदि के लिए विश्येप स्थान प्राप्त करने होगे। इन 
ज्यन का अधिकार शक सस्था को ही दिया जा राकता है ! इसरा कारण एकाधिकार 

6. (2एण९श्त पा ग्रिए०७, 07- मं एि०्ड८ उ80- 





श्र्ड मनुष्य वे आर्थिक जीवन म राज्य वा स्थान 


का धप धारण करने वा यह है कि टन सेवाग्रा म आरम्भ से बहुत हो बची माता 
में वूजी लगानी होती है जँस मशोना म इमासता मे ट्राम वीं जादनें बिछात भा 
इत्यादि | विसी नव आयुतक प्रतियोगी के जिए यह सम्भव नहीं होता कि दतनी 
यही यात्रा में पूंजी का वितियोग वर सके। इस प्रकार जमोपयोगी सेवाएं प्रदान 
करन वात उद्योगा वी प्रकृति झकाधिकार स्थापित हा जान का होती है जिनसे 
उपभोक्‍ताओ या मर्देव हा अहित होन का भय रहता ह# ॥ इसीविए बह आवरयक है 
कि इन उद्योग पर किसी न किसी प्रशयर का तियारण अवश्य रक्‍ला जाय | जनच्ति 
को रध्ा परन का ग्भिप्राय म? है वि सरकार यह निश्चित बर थे कि दल संवाधा 
क्य गुण पर्याप्तता और मल्य सदव हो एक से रहगे । ग्राहफा से बद्धि होन से इनमे 
कोइ परिवतन नहीं किया जायगा । 
नियानण को सिधिमाँ--साथारणत जनापयागा सवाजझा स सर्म्या जल उद्योगों 
बा नियानण के खिए हो विविया अ्पनाइ गढ् है।|प्रथम एस उद्यागा था संत्रालन 
एव व्यवस्पा उतने व्यक्तिया एवं सस्यात्रा को सापां ग्रया है जिनको विधान सभान 
विद्वप घोषणा पत्र द्वारा इस काय के जिए निय्रक्त क्रिया है। घापणा पत्र मं उन 
सारी हार्तों की गएना कर दी जाता है जिचक अ्रनसार उद्योगा +-। व्यवस्था करनी 
होता है (2इस विधि | सख्रस बी कठिताई यह हाता हरि बुछ समय बाद 
परिस्यितिया व बल्ज जाब पर यह "तल वार हा सकती हूँ जसे बटि जिला वल्लु 
बाप मधितत्तम समल्य नि”चत कर दिया गया है ता हो सकता है कि कछ बपा बाढ 
यह मल्य वार्स्ता ब सृल्य बी तुलना मे बहुत अधिक हा या बटुत कम । पहला । थति 
मे उपभोकक्‍ताओा का क्ापि हागी और दुसरी स्थिति थे उद्योग चतान बाजी संस्था 
क्य । से कछिनाई का दंग बश्त के जिए बहुपा सरल प्रस्ताव ल्या गया है कि बस्ते 
क मल्य गण आलि से सम्बयित प्रारम्भिक छता को समयानसार बदलते रहता 
खालिए । परातु हसम मेहर कटिताई होगी | सस्शा विशप व्यवस्था से काइ उनलि 
या सुधार नतो घरमी क्याहि उस यह हर रहगा क्ि यदि प्रारम्मिक रर्तों मे जद 
फर कर दा यह ता उस सुधारा स हान वाल जाम प्राप्त नये लाए । स्स प्रकार यह 
परिधि व्यवहार म हत्ना सरव प्रीत तय होती । 
इस सम्बंध मे ट्रूसरी विधि जो अपनाट गत है उसमे वानन द्वारा सवाग्ा 
और मुल्य सस्य थी "ले विश्चित्त लही थी जाता चीफ मामा य सिद्धात बना दिपर 
जात हू जिनक अनुसार वस्तु का उपादन एवं विक्य करता हाता है। विधान सभा 
ऐप उद्योगा नी दस्द रेस के जिए एक वियप संस्था भी स्थापित कर सकती है । 
संयुवतरयज्य मे एसा संस्थाएं स्थापित हुई हूं जिनको कमीशन कहत हूं 3)इन वरभीचना 
बय ताय यह है कि वह उत्पादन करन बारी सस्थाया काय निरीक्षण बरती है और 
सह दसता है कि वस्तु का उत्पादन घॉपणा पत्र की रातों के अनसार किया जया रहा 
है कि नहीं । य॑ वस्तुआ के मूर्य भी निवारित करती 6 । ये कमीशन यह भा दखती 
है कि छोषणा-वत्र री टर्तों के अनुसार सवायें प्रदान वी जा रहा हूं थानहीं। बस 
तो साधारणत संवाय प्रदान करत वाजी समितिया ही इस बात का पूरा ध्याक्ष 


एकाधिकारी सस्थाओं कर नियन्त्रण की 


रखती है कि उनके ग्राहक उनसे असतुप्ट न रहे और इसलिए थे स्वय ही हर प्रकार 
की सुविधा झपने ग्राहकों को देतो है। यदि कोई सस्या झर्तों क्षे अनुसार सेवायें 
अदान नहीं करती हुँ तो कमीशन का कर्तंज्य हैं कि वे इन झार्तोंको पूरा करने के 
लिए रास्थाग्रो को बाप्य करें 
हमने झभी वतावा था कि विधान परिषद सेवाओं के मूल्यों को मो निश्चित 
कर देती है /। यह इसलिए कि उपभोक्ताओ को केवाश्ो का ऊँचा मूल्य न देना पड़े 
और यह मूल्य इतना सीचा भी नही होता कि सस्चाएँ अपनों वस्तु वे प्रमाण को 
बनाये रखन में ग्रनफच रह । इस लिए सेवाझ्मा का मूल्य अधिकतर सेवाओं को 
लात के अनुसार निश्चित किया जाता है छिलदझा अनुमान निम्न आधारों के 
झनुनार झगाया जा सकता है---(अ) चल प[जी का मूल्य (ब) कार्य सघालन 
सम्बन्धी लागतें और (स) लाभ की उचित दर ॥ 
चल पूंजी के मूल्य का आऑंकना क्षोई सरल काम नहीं है ब्योकि मशीनों स 
अकसर दूट-फ्ट होती रहती है जिसको ठोव कराव सर काफी व्यन वरना पयता हैं ९ 
इसके अत्तिरिक्त कभी-कभी सनीया को दिल्कुत वदल देना पडता है और क्भीन्‍नी 
मम्नीनों के समुचित मामा या पुद्ों को बरलना पयता है। हम सभी जानते हूँ कि 
भरना के मूल्य कसी वर्ष म भी सम्रान नही रहते और अधिकतर बने की ही 
सम्भावना रहती है । कीमती मण्ीना के पुर्जे नी रुम्पूर्ण मणीन के मूल्य के झनुपात न 
अधिक महगे मिलते हे । इसलिए चलपूँञजी का वास्तविक मूल्य यदि सदाझ का 
उत्पादन आरम्भ करन के कुछ वर्ष बाद प्रता लगाया जायेगा तो इससम इस सब बाला 
को ध्यान म रखना हागा । व्यवहार मे होता नी यहों है कि सेयाआा कय मूल्य 
आरम्म स॒ चिश्चिय नटी दिया जाता, इसलिय यदि भरूग्मीना के प्रारस्मिक मूल्या दे 
आधार पर उनका वर्तमान मूल्य आँका जाय ना इसम सुटिया वी बहुत सम्भावना 
रहेगी १ बहुघा ऐसा होता है कि जब एक मशीन वेक्षार हो जाती है तव उसके स्थान 
पर बिल्कुल वैसी ही मज्तीव नहीं लगाई जाती, क्‍्याकि मण्ीन कला की उत्नति द्विन- 
प्रतिदिन बटते जाने के कारण पहल जैसी भस्ीनें मिलती ही नही ॥ पुरानी मन्ीनो 
म श्ननेक्तो सुधार प्रतिवर्ष होते रहते हैँ ॥ इसलिए छुक कठिनाई और. उपस्थित हुई 
कि चलपूंजी का मूल्य पुरानी मशीता के झाधार पर आँका जाये या नई मशीनों के 
आधार पर | कुछ भी हो इन खब दातो के निर्णय मनमाने ही होगे सौर इसलिए 
इसक्य कोई उचित उपाय नही दीखता ३ 
इसी प्रकार कार्य सचालन लागता का निर्वारेण भी दुलेभ है ॥ वद्धघा यह 
लाचतें ऊँची करके दताई जाती हूँ श्रौर छुछ खर्चे तो ऐसे होते हैँ जिनको लागता में 
सम्मलित करने में अधिकारिया को हिचकलाहट हो सक्ततो है जैसे मुक़दमेवाजी 
आदि के खर्चे ॥ 
लाम की उचित दर निर्धारित करते समय भी कई प्रकार को सगस्यायें 
उत्पन्त होती हे जैसे लाभ की दर किस आधार पर तिर्घोरित को जाय, वर्तमाव 
मूल्यों के झाघार पर, वर्तमान ब्याज दर के अनुसार, विनियोग को गई पूंजी 
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६ मनुष्य के आ्थिक जीवन में राज्य कग स्थान 


आधार पर इत्पादि। सच तो यह हैं वि कसी प्रव्वार भी लाभ क्यो न निर्धारित 
किया जाय अ्धिकारिषों का निणय सनमाना ही होगा । 

इन सब कटिनाइया को देखते हुए यही उचित धतीत होता है कि सरकार 
इन उद्योगा का सियगन करने की अपेक्षा स्दय ही व्यवस्था करने का प्रयत्न करे | 
दूसरे दाब्दो में जनहित के लिए ऐसे उद्योगो का सचालन राजवीय सस्थाओो या 
स्थानीय सस्थाआ द्वारा होना चाहिए । 


राज्य द्वारा उद्योगों 
की 





अध्योध व्यवस्था एवं संचालन 
(एए्छां< 0एगनपंठ्त ० 
उततठप्र5तं25 ) 
प्रावककथन--- 


पिछले ५० यर्पो म स्वतन्न उपकर्म श्रणाली अर्थात्‌ पूँजीवादी श्रथं-ब्यवस्था 

के इतने अधिक दोप सामने आये और मनुष्यों को इतने झ्रधिक कप्द सहन करने 
पड़े कि आज बहुमत इसी वात के पक्ष म है कि उद्योगो श्लौर सेवाओओं की ब्यवस्था 
एवं सचालन राज्य की देखभाल में होना चाहिये। यथपि राज्य पहले भी कुछ 
उद्योगों का सचालन करता था जैसे सुरक्षा और सेनिक सम्बन्धी उद्योग, भौर क्योंकि 
ज्यक्ति अपनी स्वतत्तता को बनाये रखना चाहते ये, इसलिये राज्य को अधिक उद्योगो 
के सचालन करने को कोई आवश्यकता ही नहीं थी, परन्तु गत धर्षों में बेकारी और 
वस्तुओ की दुर्लंभवाओो और अधिकताओ ने समय समय पर ऐसा भीपण रूप धारण 
किया कि अर्थश्यास्त्रियों को भी विवद्य हीकर निर्वाधाबादी ( ,8/55८८ 7० ) की 
विचारधारा को छोडना पडा; जिसका परिणाम यह है कि झाज पूंजीवादी देशो मे भी 
राज्य बहुत रो उद्योगों की व्यवस्था स्वय करता है और अन्य देशो में ऐसे उद्योगों की 
राख्या दिन प्रतिदिन बढ रही है। राज्य द्वारा जिन उद्योगो की व्यवस्था एव, 
सपालन होता है उतको राजकोय उद्योग या राजकोय उपकर्म ([७॥0 सांश- 
एम5८) कहते है । ऐसे उद्योगो का सचालन या तो सरकार गा नगरपालिकाये या 
अ्त्य राजकीय सस्याएँ करती है । इसको उद्योगो का समाशोनरण या राष्ट्रीयकरण 
भी कहते है । यह आवश्यक नही कि उद्योगों का स्वामित्व और सचाजन दोनो ही 
प्रयुछच, स्पाप् रशाचण, स्, प्पारर, हो, " स्पछ भी, ने, ?रपत्ण, के फ्िप छथेण का ्वीमत्य राज्य 
के हाथ म हो और राज्य उसकी व्यवस्था का कार्य किसी निजी सल्या को सौप दे । 

इसी प्रकार उद्योगों का स्वामित्व किसी निजी व्यक्ति के हाथ भ हो परन्तु कुछ 

कारणों से राज्य उनका सचालत स्थाई या अस्थाई रूप मे अपने हाथ म ले ले। 

राज्य किन-क्नि उद्योग्रा को किसेनकिस समय अपने अधिकार में लेगा या राजकीय 

पके का क्षेत्र ववा होगा यह इस बात पर निर्मेय करता है कि राज्य देश मे किस 

जार की श्रर्थ-व्यवस्था स्थापित करना चाहता है । यदि राज्य यह समभला है के 


भ्रप मनुष्य के आथिक जीवन मे राज्य का स्थान 


निजी व्यवित्यों वा स्वामित्व देश वे अहित सम है और इसलिये यह निर्णय करता है 
कि सभी उद्योगों पर समाज का सामूहिक स्वामित्व नितान्त आवश्यक है तो वह 
धीरे-धीरे सारे ही उद्योमो को अपने अधिकार म लेता जाता है । ऐसी नीति का उद्देश्य 
देश मे सममाजवाद स्थापित करना होगा । यदि राज्य समाजवादी प्रणाली स्थापित 
करना नही चाहता तो वह गर्थ-व्यवस्था को मिश्रित प्रणाली का रूप दे सकता है 
और सावजनिक क्षेत्र म मुख्य मुख्य उद्योगो को अपने ग्रधिकार म॑ बेकर ज्ञेघ उद्योगो 
को निजी क्षेत्र थे बिये छोड सकता है। यदि राज्य इन दोना मे से कोई भी नीति , 
अपनाया नही चाहता और केवत देश म शामाजिक वल्पाण को अधिकतम करना 
चाहता है तो वह कुछ चुने हुए उद्योगो को अपने अधिकार में ले सकता है । 
हम यहाँ पर केवव राजकीय उपक्रम उसके गुण अभ्रवगुण और भारत म सरकार की 
औद्योगिक नीति का ही अध्ययन करना है इसलिये हम अन्य थाता को छोडकर वेवल 
इन्ही बातों पर अपनी दृष्टि केन्द्रित बरेगे । 
राजकोय सचालन के पक्ष में--राजकरीय उपत्रम वे पक्ष मैं निम्न दलीते दी 
गई हैं “० 
(१) देश की सुरक्षा सम्यन्धी उद्योगा का सचालन राज्य प्रारम्भिक काल 
से ही कडता आ रहा है । यह रपप्ट ही है हि रुरक्षा और दान्ति झआथिक, सामाजिक 
और राजनैतिक जीवन वै प्राण हैं । इसलिय जो उद्योग यद्ध साग्बभी हथियार ग्रौर 
मशीने बनायें या सैनिकों क॒ लिये वस्ता आदि का उत्पादन करें या झाधुनिक पझ्रणु ” 
हथियारों का उत्पादन करें, स्वाभाविक ही है कि इनया सचालय निजी व्यक्तिया बे 
हाथ म नही दिया जा सकता । इसक श्रतिरिक्त इच वस्तुत्आ का उत्तादन इतगा 
महगा होता है और इसस इतनी अधिक पूजी की झ्रावश्यक्रता होती है कि कोई भी 
व्यक्ति इन उद्योगों को चलान की सोच ही नहीं सकता। सबसे महत्वपूण बात तो 
यह है कि इन वस्तुआ्आ की उत्पत्ति को पूण रूप से गोपनीय रखा जाता है ताकि भन्नू 
को गुप्त भेदी का पता न लगने पाय । इसलिय एसे उद्योगों को प्रध्यक् देश म ही 
/राज्य स्वयथ सचालित करता है, और करना भी चाहिय 
(२) देदा के कुछ प्रूकृतिक साधन इतनी सीमित मात्रा म द्वोतै हे कि उतके 
उद्योगों को निजी व्यक्तिया के हाथा म नहीं छोडा ज्य सकता, क्याकि यह सम्भव 
नही कि इन साधनों का मितव्ययी उपयोग हो सके । निजी व्यक्ति अपने लाभा को 
अधिकतम करने की दृष्टि से इन याधनों का ऐसा प्रयोग कर सकता है जिससे 
समाज का हिंत अधिकतम न हो जैसे जगल का काटनां या खाना की खुदाई करना 
आदि । इन कामों में निजी वध्यवित या तो जल्दी-जल्दी जमल काट सकता है या बहुत 
धीरे धीरे या केवल उस्ही पेडो का काठे जिनकी लकडी का दाम बहुत ऊंचा है और इस 
की पूर्चि को कय करके बाजार म उसका भी मूल्य वबढा कक्ता 
व्यक्ति कभी भी सामाजिक हित की वृद्धि करने के उद्देश्य से 
रेगा। इसीलिय ऐसे उद्योगों का सचालन राज्य स्वयं 





प्रकार मामूली लकडो 
है । कुछ भी हो तिजी 
इन साधनों का प्रयोग नहीं के 
ही करता है भौर करना भी चाहिय । 


राज्य द्वारा उद्योगों की व्यवस्था एबं सचालग श्छ 


(३) उन उद्योगी को जिनकी प्रवृत्ति एकाधिकारिक होती है सदैव ही राज्य 
को अपने आधीन ले लेना चाहिये | हम देख ही चुके हे कि एकाधिवारी ससस्‍यायें 
अधिकतर उपभोक्ताओं और श्रमिक्षो का इ पोषण करती हैं और उनको नियन्त्रित 
करने के लगभग समो उपाय निप्फल रहे हैँ | इसलिये यही उपाए सबसे उपयुक्त है 
कि राज्य एदाधिकारिक उद्योगो को अपन अधिकार में लेकर स्वयं उनका सचालन 
करे। 

(४) जतोपयोगी सेवाझो सम्वन्धो उद्योगों को भी सरकार को स्वद्व चलाना 
चाहिये, जैसे पानी, तार डाक, टेचीफून, विंजली आदि । यदि कई कम्पनिययाँ गुक ही 
जहर में पानी की पूर्ति कर तो स्पष्ट है कि दिलनी गटवही और कितना अपब्यय 
होगा ! प्रत्यक अपनी अपनी पाइप लाइन शाडकें खदवा कर उचवायेगो, न तो सटवे 
ही ठीक रहेगी और न उनम इतनी जगह ही होगो दि कई फक्म्पनिया की पाइप 
लाइनें इल सके । इसके थ्रतिरिक्त इन सब से अपव्यय भी बहुत होगा । इसलिय थ 
सेवाएँ उसी समय ग्रच्छी प्रकार से प्रदान की जा सकती है जबकि केवल एक घहर 





में एक ही कम्पनी उच्चोग को चलाये | परन्तु लिज्नी व्यथित के हाथ मे सौंप देने चा 
अभिप्राय होगा निजी एगरधिकार । इसे अवगणा का हम अध्ययन कर ही चुके है 
इसीलिए ऐसे उद्योग राज्य द्वारा या कली अन्य राजकीय मसस्था द्वारा चलाए जान 
चाहिएँ । एकागी नियत्तण एव प्रवन्ध म॑ मितब्ययिता भी है और कुनलता भी । 

(५) निद्नी उपक्रम की अपसा, राजकीय उपक्म म जनहित और जन-कन्याण 
अ्रधिक अग्रसर हो सकेगा । हम ज्ञान ही है कि निजी उपक्तस प्रणाली मे निजों लाभ 
की दृष्टि से प्रत्येक कार्य फिया जावा है ) सामाजिक कल्याण का उसमें कोई स्थान 
नही होता, जवकि राजकीय उपकत ग प्रत्वेक काय सामाजिक कल्याण की दृष्यि 
छिया जाता है । इसीविय क्रौद्यागिक छ्षेत्र म भी राज्य को पग वढाना चाहिए। 

(६) राज्य द्वारा उद्योगा का सचालन किए जाने पर कुछ थोड़े स 
व्यक्तियों के हाथो में धुन का एकक्लीकरण - नही हो परायगा, जैसे कि सिमी उपक्म 
प्रणाली में होता है । इसलिए घन का समान वितरण करने के लिए यह आवन्यक्त 
है कि सारे औद्योगिक क्षेत्र को राज्य अपने हाथ मे ले ले । 

राजकीय सचालन के विपक्ष में--उद्योगो का राष्ट्रीयक्रण किया जाय या 
नहीं ? वडा ही विवादग्रस्त प्रइन है। यद्यपि राजकीय उपक्रम का ध्षेत्र दिन- 
भ्रति-दिन,, सूसार के प्रत्मेक देडा मे, ही. चहज्प, जा, गज है एल्लु ऋष्छ की नतोए्क 
इस सम्बन्ध मे एक मत नहीं हो पाये है । एडम स्मिथ से आज तक राष्ट्रीयकरण 
अशवा राजकीय उपक्रम को कुछ न कुछ आजोचनाएं होतो ही 
प्रकार है -- 

(१) आवजोचको का विदार है कि राष्ट्रीयकरण स साधनों छा अधिकृतमः 
एवं मितव्ययी उपयोग नहीं. होने पाता, जो कि निजो उपक्रम के अन्तर्गेत हाँ जाता 
है । प्रतियोग्रिता के क्यरण प्रत्यक्र व्यक्ति अपने उत्पादत व्यय को न्यूनतम रखने का 
अयत्न करता है ओर साधनों कय स्थानापन्न करता रहता है। इत लोगो का विधार 





रही हू। बह निम्न 


इ० मनुष्य वे ग्राथिक जीवन स राज्य का स्थान 


है कि साधना का इतना अधिक उत्तम प्रस्थापन स्थतन्त् प्रतियोगिता के अतिरिक्त 
किसी और स्थिति मे प्राप्त नही हो सकता है । 

ये लोग यह भूल जाते हैं कि निजी उपक्रम स सितब्ययी उपयोग सापनो का 
तो अवश्य होगा, परन्तु यह उपयोग कैचल निजी हिंत ही म॒ तो होगा । इससे समाज 
का कल्याण तो नही बढेषा । कुछ गिने चुने व्यक्षितया के लाभ थी अपेक्षा सम्पूर्ण 
समाज का लाभ झधिक झ़्रावश्यक है। एडम रिगय र्वथ इससे यहमत था कि कुछ 
उद्योगो को राज्य चलाय। उसके दाब्दा में राज्य थ्रा कर्तेब्य है कि “वह कुछ विश्येप , 
सार्वजनिक (7४07०) निर्माण करें और कुछ सार्वजनिक सस्याएँ स्थापित करे, 
जिनको करना, किसी व्यक्ति या थोडे से व्यकितयों के लिए हितकारी न हो ।/! 

(२) अधिकतर लोगा ने राजकीय उपक्रम की इस ग्राधार पर आलोचना 
की है कि इसम कार्य कम कुशल होता है। व्यापार ग्लीर उद्योगों मे राजकीय 
संस्थाझ्मा का कार्य प्रबन्ध कभी भी कुशल नहीं हो सकता है। निजी उपकम में 
व्यक्ति हानि से डरता है और लाभ से प्रेरित होता है भौर इसलिए वह अपने 
व्यापार की ओर अधिक ध्यान मग्न होकर काम करता है ! राजकीय उपक्रम भ 
चेतन भोगी कमंचारियों से इतनी श्राप्मा नही की जा सदती। इसको लाभ और 
हानि से कोई सम्बन्ध नही होता । थह तो केवल अ्रपनें वेतन और अपनी वाधिक 
चृद्धि की ओर ही देखते हें। इसीलिए यह अधिक बुशल प्रवन्ध नही कर पाते। 
निजी उपक्रमो में तृटियो को तुरन्त ही पता लगा लिया जाता है। इसीलिए इनम 
मीद्रिक व्यय अवश्य ही कम होता हैं। परन्तु यह याद रहे कि निजी उपक्रमा म 

कुशलता केवल व्यक्तिगत हित की दृष्टिट से ही लाभकारी होती है । सामाजिक दृष्टि 
में यह कुशलता बिल्कुल बेकार होती है अर्थात इस कुशलता से सामाजिक कल्य/ण 
म किसी प्रकार की भी वद्धि नही हो पातो क्याकि इनम वस्तुओं की सामाजिक लागतें 
(5०८४ (०४४७) बहुत भ्रधिक होती हैं। उत्तादन झोर प्रवन्ध में कुशलता के 
अभाव के कई कारण होते ह -- 

(श्र) प्रथम, कुशतता वहुत सीमा तक जोलिम सहन करने की शक्ति पर 
निभर करती है। उत्पादक जितना अधिक जोखिम सटये यरनते के तिये तैयार होगा 
उतना ही अधिक धाभ उसे प्राप्त होगा । प्राचीन लेखक तो जोखिम सहन वरने को 
उत्पत्ति का एक पृथक साधन मानते थे ।(प्रन्चु राजकीय उपक्षमों म सरकारी कर्म- 
आरी उतना जोखिम लेन को तयार नही होते, जितना कि निजी व्यक्ति यद्यपि यह 
झच है कि लिछी उपअप पे झूभी टरएप्दबः प्रस्यधणय डोसिण नही केले परव्तु फिर 
भी हर दशञ म प्रत्येक उद्योग में कुछ न कुछ व्यक्त ऐसे अवश्य होते हैं जो अपना 
सवस्व पुक ही वार म लगाने को तैयार हो जाते है यही साचकर कि यदि 
सफलता प्राप्त हो गई तो थारे के स्‍्यारे हो जायेंगे । सरकारी क्मचारियोसे 
ऐसी प्रा्ा कभी भी नहीं की जा सकती । दास्तव म सरकारी दफ्तरों मे दाम करने 
की विधि ही ऐसो अनोखी है कि उसम जोखिम का कोई स्थान नहीं है । बूसरे 
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राज्य द्वारा उद्योगों को व्यवस्था एव सचालन द््षः 


सरकार को सदव ही जनता द्वारा आलोचना का भी भय रहता है । यह सब 
यातें १६वी द्ाताब्दी तक् ही सीमित थी । आजकल तो अनुभव यह है कि तिजी 
व्यवसायी बहुत जोखिम वाले कार्य करने को तो तैयार ही नही होते औौर यह सब 
कार्य राज्य को हो करने होते है । जैसे भारत में ही देखिये, बाँध वनवाना, पुल 
बनाना, जल-विद्युत सम्बन्धी योजनाओं को कार्यान्वित करवा आदि सब राज्य ही 
कर रहा है. और यह स्थिति केवल भारत मे हो नदी है, इगर्लड और अमेरिका 
में भी ऐसा हो रहा है । 

(व) सरकारी कार्यालसों मे काम भी बहुत देरी से होता है। बहुघा ऐसा 
होता है कि समय पर कभी भी काम नही हो पाता । एक पत्र कई विभागों से होकर 
अन्तिम अफरार तक पहुँचता है । क्योकि हर काम एक निश्चित विधि के अनुसार 
किया जाता है और इस विधि से विचलित करना सम्भव नहीं होता जिसका 
प्रिणाम यह्‌ होता है कि व्यक्ति को प्रयत्व करने के लिए कोई भी प्रेरणा नहीं 
मिल पाती । परन्तु यह याद रहे कि यह दोप केवल राजकीय उपक्रमों का ही नही 
है सभी बडे बडे सभठनो मे ऐसा होता है और फिर समय के साथ साथ इस दोप को 
भी काफी सीमा तक टूर किया जा सकता है और कुशलता मे वृद्धि की जा सकती है ॥' 

(स) वहुधा यह देखा गया है कि सरकारी कर्मचारी अच्छे व्यवस्थापक 
और भस्‍्वन्धक न॒ही होते । इन लोगों की नियुकतित अधिकतर सिफारिशों के बल पर 
होती है ॥ परिणामवश झकुशल झर अयोग्य ब्यक्तित भरती कर लिये जाते हैं । यह 
भी श्रावश्यक नहीं कि सरकारी कार्यालयों का एक अच्छा श्रवन्धक उद्योगों का प्रबन्ध 
भो कुशलतापूर्वेक कर सके । यद्यवि यद्ध आलोचना कुछ सीमा तक सच है परन्तु यह 
देखा गया है कि बहुधा सरफार ने राप्ट्रीयकरण करने के याद भी उद्योगों की 
ज्यवस्था कम्पनी के पुराने कर्मचारियों के हाथ मे रक्‍खी है, जेंसे हमारे देश मे ही 
लीजिये स्टेट बेक श्रौर जीवन बीमा प्रमण्डल की व्यवस्था पुराने ही कर्मचारियों द्वारा 
की जा रही है । 

(द) निजी उपक्रमो में जो कुछ भी प्रेरणा लाभ के लालच या हानि के डर 
से व्यक्ति को प्राप्त होती है उसी से दे अपनी कुझ्लता को बढएने वी चेप्टा करते 
है । यही कारण है कि निजी उपक्रमो मे अधिक राजकीय उपक्रमों में कुदालता कम 
होती है । क्प्रोकि राजकीय उपक्रमों मे कर्मचारियों पर लाभ और हानि की स्थिति 
से कोई विद्येण प्रभाव नदी/परता । घो० मंगल ने करे था; पक के, बजाए, फ्ित्फे: 

जलिर्स्वर आविष्कार और साधनो की उत्पादनशीलता का विश्ञेप महत्व है उनम सरकारी 
हस्तक्षेप सामाजिक उन्नत्ति के लिए भय पूर्ण है “सरकार कदाचित्‌ ही कोई हि 
वस्तु उत्पन्न करती हो “*“** एक सरकार केबल ईकरापियर के लेखुप्रे की एक 
अच्छी पुस्तक छपवा सकती है परन्तु बह उनको लिखवा नहीं राक्‍ती [22 

परन्तु यह प्रेरणययें उसो रामय महत्वपूर्ण होती हे जबकि साहणी स्वय 

व्यदसाप में कार्म करता है और प्रबन्ध करता है । आधुनिक बडे पैमाने के व्यवसाय 
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ने यह सम्भव नहीं है । ग्राजकत अधिकतर उद्योगा का सगठत सम्मिलित पूंजी वा 
आजार पर होता है और श्रधिकृतर काम वेतनभोगी कर्मचारियों द्वारा किया जाता 
है जेंसा कि राजकोय उपक्रमों में होटा हैं। निसन्देह यह सत्य है कि क्‍प्नधिकतर 
न्यस्मिलिस पूंजी कम्पनियों मे अधिकादश हिस्से कुछ थोड़े से हो व्यक्तियों के हाथो म 
होने से प्रवन्च की कुशलता का स्तर काफी ऊँचा रहता है। इसके अतिरिक्त यदि 
राजकीय उपक्रमो म॑ क्मचारिया को यह आश्वासन दे दिया जाय कि लाभ में से 
ठ भाग उन्हें भी प्राप्त होगा तो भी कुणनता में बुद्धि हो सउती है। यह भी 
मालना पडेगा कि कोई भी काम किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के बिना नहीं कराया 
जा सकता । यदि व्यक्तियों मे रुचि है. जिज्ञासा है और लगन है तो वह राजकीय 
उपज्मो स भी बुशल वन सकते हैं और उन्‍्दति कर सबते हैं। मनृष्प किसी भी 
आविप्कार को करने मर श्राथिक लाभ से इत्तना प्रेरित नही होता जितना कि 
प्रसिश्धि और सम्मान से । बैज्ञानिकों ने अपने आविष्कार, कवियों ये अपनी रचना 
और वजाब्ारो ने अपनी वला म प्रगति आर्थिक शसाभ से प्ररित होवर कभी भी 
प्राप्त नही की । इस प्रकार यह कहना कि राजकीय उपक्रगों मे कुशलता का श्रभाव 
इसलिए रहना है कि व्यक्तियों को झाशिक प्ररणा नही मिलती उचित नहीं है। 

(ह) झुछ विचारश्षील व्यक्तियों का यह प्रस्ताव है नि उपग॒ुकत कठिनाइणा 
को दूर करने के लिए या कम करने के लिए अध-सुरकारी प्रमडलो को राजकीय 
उद्योगों की व्यवस्था सौप देनी चाहिए । इन प्रमडला के सर्दस्या म योग्य व्यापारियों, 
प्रशन्धकी ओर विशपज्ञी को लेना चाहिए। इनकी कार्यधिधि सरलत्तम होनी चाहिय 
और सरकार द्वारा निश्चित सामान्य नौति के अनुसार इनका प्रबन्ध होना चाहिए । 
कुछ देशो में तो ऐसे प्रमडल स्थापित भी किए गए हैं और ये सफलतापूवक काय 
भी कर रहे ह। भारत में करैसामष्ड 2०ाफुणअतणा और 9400097  प्रआ९० 
(0०7ए००७०ा सयुकदा राज्य में प्रृद्ग7८5७६८  एथ० &प्रकरणा(/ इत्यादि काय 
कर रही हूं । 

(३) राजकीय उपकपो के सम्बन्ध म एक दोप यह भी बढाया जाता है फि इन 
की वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य निर्धारण भनमाना ही होता है झ्लौर इसकी 
कोई एक निश्चित विधि नही होती क्योंकि यही निश्चित नहीं हो पाता कि ऐसे 
उद्योगो को लाभ प्राप्ति के उदृश्य से चलाया जाय या बिना लाभ प्राप्त किये हुए । 
और यदि लाभ प्राप्त करने का उददरय निश्चित किया जाये तो लाभ की दर क्या 
होनी चाहिए ? 

(४) ऐसे उद्योगो के सम्बन्ध में एक कठिनाई यह भी उत्पन्त होती है कि 
राज्य और श्रमिको के बीच कया सम्बन्ध रहेगा । निजी उपक्रमो में तो राज्य श्रमिको 
श्रौर मालिकों के बोच होने वाले कगडो का समकझोता या फेसला करा देता है परच्चु 
यदि राज्य और धमिको के दीच ऋगडा हो तो उसका निपटाश किस प्रकार हो, 
सह एक विषम समस्या है क्योकि अधिकतर राजकीय उद्योगों मे यही सम्भावना रही 
है कि राज्य द्वारा श्रमिकों का झांपण हो । 

४ 


राज्य द्वारा उद्योगो की व्यवस्था एव सचालन ह्द्रे 


(५) राजकीय उपकमी की झालोचना इस आधार पर भी की गई है कि 
असे-जँस इसका छ्षेत्र विस्तृत हाता जाता हे वैसे ही राज्य का आतक व्यक्तियों पर 
खढता जाता है । राजकीय उद्योगो की प्रवृति भी एकाधिकार की सी होती है । इस 
लिये यह स्वाभाविक ही है कि श्रमिकों और उपभोवताशों का शोषण हो । परन्तु 
'यह्‌ याद रहे कि यह आलोचना समाजवाद या समाजवादी केन्द्रीय नियोजन के विरुद्ध 
सो उपयुक्‍त है परन्तु विद्ेप राजकीय उद्योमो के विपय म यो यह निराधार है। 

निष्कर्ष--उपर्युकतत विवरण मे स्पष्ट है कि प्रत्येक विवादग्रस्त विपय वी 

' भाँति, राजकीय उपक्तमा की भी अ्रपनी अ्रच्छाइयाँ और वुराइयॉं दोनो ही है । 
आजलीचना करने वाजो को तो प्रत्येक वस्तु म आलोचना करने के अवसर प्राप्त हो 
जाते है, या थूं कहिये कि वे अवसर दूंढ ही लेते हू, किन्तु यदि निष्पक्ष भाव रो 
सोचा जाये तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिये यह नितान्त झावश्यव' 
है कि राज्य कुछ विद्यप प्रकार के उपक्म(€ का सचालन स्वय ही कर, जैसे दे उद्योग 
'जिनम एकाधिकार स्थापित होने की प्रवुक्ति होती ह, वे उद्योग जो सामान्‍य जनता के 
हित के हो, इत्यादि ! बसे भी राज्य आरभ्म से ही सैना तथा युद्ध सम्बन्धी उद्योगा 
का संचालन करता आ रहा है । आधुनिक काल मे स्वतन्त उपक्तमा से इतनी अधिक 
आुराइयाँ दष्टिगोचर हुई हे और इतनी बुराइयाँ उत्पस्ण होती जा रहो है कि स्वतस्न 
अखियोगिता की “प्रदृश्य शक्ति” आज अपना सारा प्रभृत्व खो बैठी है। वध्याण- 
कारी राज्य से उपभोवताओो तथा श्रभिको का छोषण सहन नहीं किया जा सकता ६ 
इसी लिये जिन उद्योगों म इस प्रकार के शोपण की उपस्थिति थी, उत्तका सचालन 
औरे धीरे राज्य ने अपने हाथ सम लेता आरम्भ कर दिया | सतवर्षो प्र उत्पादन की 
जटिलताओ के बढते जाने के कारण, जनत्मरू्या की दृद्धि तथा साधनो की कमी के 
कारण, लगभग प्रत्येक प्रकार के उद्योग म ही झोपण के अवसर प्राप्त होने लगे, 
अइसमलिए राज्य ने भी अब सब ही प्रकार के उद्योगो पर वियन्त्रण करना आरप्भ 
कर दिया है । राजकीय उपक्रम से कोई विशेष हानि नही होती । हाँ इतना अवदृप 
है कि दफ्तर्बाज़ी तथा कुछ निश्चल विधियों के अनुसार काम होने के वारण, 
अधिकाण उद्योगों में यह देख गया है कि निर्णय लेने ग॒ देरी होती हे और बस्तुपो 
की लागते साधारणतया उँची ही रहती हे । किन्तु इसका यह अभिप्राय नहों कि 
राजकीय उपक्ष्मो म सारे दोष हो हे और अच्छाइयाँ कुछ भी नही और इसलिए 
राज्य को उद्योगो का सचालन करना ही नहीं चाहिए । बास्तव से राजकीय उद्योगा 
में कुछ अनुभवी ध्यवस्थापको की सेदाये प्राप्त करके सारे दोषों को दूर किया जा 
सकता है और सफलता आप्त की जा सबती है । 

भारत में राजकीय उपक्रम दा इतिहास--भारतवर्ष से राजकीय उपकम 

ना इतिहाश लगभग १०० वर्ष पुराना है । सर्वेप्रथूम सन्‌ १७५४ से डाक विभाग 
हि कया गया था और तभी से राज्य को इस सेवा का एकाधिकार प्राप्त है 

बाज रेवो के वाद इसका दूदरा स्थान है । यद्यपि कुछ विश्येष रेलमार्ग पहले भी 
राज्य के अधिकार म॒ थे, परन्तु प्रथम महायुद्ध के आरम्भ तक ब्रिटिश सरकार ने 





च्च्ड मनृष्य के आथिक जीवन मे राज्य का स्थान 


बराबर स्वतस्त व्यापार और निर्वाधावादी नोति को अपनाया है। प्रथम महायुद्ध में 
आयातो में कगी हो जाने के वारण और युद्ध वार्यो के ज्िय वस्तुओ की माँग बढ 
जाने के कारण वस्तुआ थी बहुत अधिक कमी झनुभव हुई ओर सरकार को विवश 
होवर ऐसे उपाय करने पडे जिनसे देश के उद्योगों का विकार हुआ परन्तु युद्ध 
समाप्त होते ही सरकार ने पुन निर्वाघावादी नीति को अपनाया , भारत के झौद्यो- 
गिक बिबास के लिये साईप्रथम १६२३ सम कुछ सफ्ल भ्रयत्त श्रारम्भ बिये गये झौर 
गएटबर ब्रायोग ( ४०७ (0०फ्रप्याप्डा०० ) ये सुझाव पर भारतीय सरकार ने 
विवेचनात्मम सरदाण ( ए३सग्रगाणग्धसड ०८००० ) वी नीति अपताई । यह 
ध्यान रहे नि श्रभी तब सरकार ने प्रौद्यागिक द्ेत्र म विसी प्रकार का भी प्रत्यक्ष 
भाग नहीं लिमा था। सन्‌ १६३७ म कुछ प्रान्तो म काँग्रेसी सरकार कौ स्थापना 
बा बाद एक उद्योग भत्री सम्मेलन बुलाया गया जिसबे' सुभावा के अनुसार राष्ट्रीय 
नियोजन वमेटी ( /प्5ध०छडय0]97णड 0०फ्//६० ) फया निर्माण हुमा | इस 
कमेटी ने विभित बिपया पर छातदीन की और प्रपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की परल्तु 
उनका उपयोग वेवल पचवर्पषीय योजना म ही विया जा सका। प्रसी बीच में 
औद्योगिक पवित्राप्त प्रान्तो को हस्तान्तरित बर दिया भपा | परिणामत प्रान्तो में उद्योग 
विभाग स्थापित बिये गये । परन्तु इस बिभागों में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं 
किया गया बयाकि इनके पास पर्याप्त साधन ही नही थे । साराश में प्रथम महायुद्ध वे 
पर्चात्‌ यद्यवि भारत गे गुणात्मक (0०७०॥६४४४८) दृष्टि से श्रौद्योगिक विकास बहुत 
कम ही हुआ फिर भी सख्मात्मक ((७४०८४४४८) दृष्टि से भारत का श्ौद्योगिक 
बिंकास सस्तोपजनऊ रहा । 
द्वितीय महायुद्ध वे ग्ारम्भ होते हुये ही भारत के औद्योगिक विकास के 
लिये प्रतका प्रयत्न अप्स्म्भ हुये और सुद्धआल में उयोगा को प्रोत्साहत मिला परन्तु 
देश की स्वतन्त्रता तक कोई निश्चित नीति निर्मित नहीं हो पाई थी । सव्‌ १६४७ 
में औद्योगिक कमीशन ( पर6घजशरे ९०फ्रष्छाइडात्य ) नियुक्त किया गया जिगर्गे 
उद्योग, व्यापार, श्रमिक एवं सरकार के प्रतिनिधि थे । वारतब में हमारी वर्त्तमान 
श्रौद्योगिक नीति का उद्गम इसी से हुआ । इसको सिफारिशा को स्वीकार करते 
हुयें भारत सरकार के तत्कालीत उद्योग मस्‍्त्री डा० द्याभाप्रसाद मुखर्जी ने ६ अ्रप्रल 
सन्‌ १६४८ को नई भ्रौद्योगिक नीति वी घोषणा वी । 
सन्‌ १६४८ की भ्रोद्योगिक मौति---इस नीति के ग्रनुसार उद्योगों को निम्न 
तीन मुर्य श्रेणियों मे बाटा गया था -- धर 
(१) शल्त एवं बारूद ( 805 80० 8 फत्ताएत/ततत 3 कर अ्रगु शविता 
( 2०2 धधा?9 ) का उत्पादन एवं नियन्त्रण, रेल थ्रातायात का स्वामित्व एव 
व्यवस्था, बेन्द्रीय सरवार वे पूर्ण एकांथिकार में रहते | 
(२) राज्य एव पेन्द्रीय सरवार निम्न क्षेत्रा में नये कारखानों को स्थापित 
करने के लिये जिम्मेदार होगी, परन्तु जहाँ राष्ट्रीय हित में यदि आ्रावश्यक्ता होगी 
तो सरवार दिजी उपत्रम वा सहयोग भी प्राप्त बरेगी । थे उद्योग तिम्त प्रवार हैं - 


राज्य द्वारा उद्योगों को व्यवस्था एव सचालन भू 


कोयला, लोहः एवं इस्पात, जहाज निर्माण, हवाई जहाज निर्माण, टेलीफून, 
डेलीग्राफ तथा वामरलेस मझीने (रेडियो रिसोविग सेट के अतिरिक्त) खनिज तेल 
का उत्पादन । 

इस कोत्र में स्थित वर्तमान कारखाने अपना कार्य दस वर्षो सके करते 
रहेगे और सरकार उनको सहायता देती रहेगी । इस अवधि के वाद उसकी स्थिति 
क्ता निरीक्षण किया जायगा ॥ सरकारी उद्योगों का प्रवन्ध सोक प्रमण्डलो (95७0८ 
एकहए०्प्प्प्रण्णड) द्वारा होगा । जल-विद्युत शक्ति के उत्पादन एबं वितरण पर सर- 
कारी नियन्त्रण रहेगा । 

(३) उपरोवत उद्यौगोी के अतिरिकत तीसर्॑: श्रेणी में ऐसे उद्योग है जो 
महत्वपूर्ण हैं, जिन॒ पर सरकार का नियन्‍्त्रण एवं नियमन रहेगा। ये १८ उद्योग 
निम्न भ्रकार हैं -- 

नमक, मोटर शथा ट्रेकटर्स, प्राइम सूवर्स विद्युत इग्जिनीयरिंग, अन्य भारी 
यस्त्े, मशीन झौजार, भारी रसायन, खाद, दवाइयाँ, बिजली, रसायन उद्योग, नात 
फैर्स घातु, रबष्ठ उत्पादन शकित तथा झोद्योगिक एलकोहल, सूती एबं ऊत्ती वस्न, 
सीमेन्ट, शक्कर, काम्रज़ एव न्यूजप्रिन्ट, वायु एवं जल यातायात, सुरक्षा से सम्बन्धित 
व्यवसाय एुव उद्योग ॥ 

इन तीन श्रेणियों के उद्योगो के अतिरिक्त जितने भी उद्योग थे वे निजी 

” उपक्रम के लिये छोड दिये गये थे, परन्तु यदि कार्य असन्‍्तोषजनक होगा तो सरकार 
निजी क्षेप्र मे भी हस्तक्षेप कर सकेगी ! 

यद्यवि उपर्युक्त नीति की बहुत आलोचना हुई, विशेषकर उन लोगों की 
ओर से जो समाजबाद स्थापित करने के पक्ष में थे | परन्तु वास्तव मे यह नीति 
परिस्थितियों को देखते हुसे श्रत्यन्त ही सनन्‍्तोषजनक ओर म्यायपूर्ण थी ॥ 
निजी उपक्रम के समर्भको के भी अपना झसन्तोष प्रकट क्या, परन्तु उनकी आालो- 
चनाये झीघ्न ही दव गई क्मोकि यह नीति पूर्णरूप से सगयानुकूल थी। सन्‌ १९४१ 
में उद्योग विकास एवं निमन्‍्नरेण सधितियम ([अर्दधअछ८ढ9 8ए८०एफाव्काए बाते 

(0००७० 2८४) नई ओद्योगिक नीति को कार्य रूप देने के लिये बनाया गया। सन्‌ 
१६९४३ में इसमें कुछ सशोधन किये गये ) 

भथम पत्रर्षोय योज्ना--भसारत सरकार ने अपनी श्रौद्योगिक नीति की 
घोषणा के बाद ही देश वे” आथिक विकास के लिये पचतर्पीय योजना बनाई जिसका 
हईश्य सरकारी सियन्तण में देश में एक सस्तुलित अ्रम्यवस्था स्थावित करना था। 
भारतीय नियोजन आयोग ([बफ्शए& (०ए्ाघ०55७००) के शब्दों मे नियोजित अर्थ- 
व्यवस्था में, “व्यक्तिगत साहस वो अपने कार्य के महत्व को समक्कर देश के अ्रधिक्तम 

द्वित के लिये अनुशासन के नये नियमो को स्वीकार करना होगा ) किसी अन्य सस्था वो 
भाँति व्यक्तिगत साहस जिस सीमा तक जनहित की उन्नत्ति के लिये सावक सिद्ध होगा 
बह अपनी न्‍्यायोचितवा का परिचय देगा ।” इस प्रकार सरकार ने मिश्वित अर्थे- 
व्यवस्था की स्थापना को ओर पर उठाया । सरकार ने उद्योगों में श्रत्यक्ष रूप से हाथ 


६६ मनुष्य के श्राथित जीवन में राज्य का स्थान 


चटाना आरम्भ क्या, विशेषकर उन उद्योगों में जो सुरक्षा वे लिये प्रावश्यक हैं भौर 
जिसमें व्यक्तिगत साहस भाग नहीं ले खबता ज॑से बहुमुखी योजनायें, सिस्दरा 
फ्टिलाइजर फैक्ट्री, चित्तरजन लोकोमोथिव बवर्स, इण्डियन टेलीफून इण्डस्ट्रीज, 
इण्डियत रेश्रर अथ्स, लि०, दी स्यूमिन्ट श्र॒लीपुर इत्यादि । 
सन्‌ १६५६ फो श्रौद्योपिक नीति--रान १६४८ वी प्रौद्योगिनः वीति वे 
घोषणा को हुय ८ वर्ष बीत चुके थे । इस भ्रवधि म देश मैं अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन 
और श्रौद्योगिक क्षेत्र म नय विकास हुय थे। भारतोय संविधान निमित हो चुका 
आथ।। पचवर्षीण योजना समाप्त हो गई थी और दूसरे योजना का आरम्भ हो रहा 
था । श्रवदी वाप्रेस सम्मेलन मे भारत के आथिक विक्रास का लक्ष्य समाजवाद रकक्‍खा 
गया था जिसकी पुष्टि श्रमृतसर सम्मेलन मे की गई थी श्रौर भारतीय ससद में भी 
समाजवादी नमूने वा समाज स्थापित करने को सरकारी समाजिक एवं आधित नीति 
का लट्ष्य मान लिया था और इस उद्देश्य वी पूर्ति के लिय भारतीय सविधान में 
ग्रावश्यक सशोधन भी हो चुके थे । स्पप्ट है कि य सब परिवतन हमारी श्रौद्यो- 
गिक नीति मे भी परिवततों की भ्रावश्यवता वी और सकेत कर रहे थे। विशेपकर 
जबकि दूसरी पचवर्षीय योजना वा निर्माण हो रहा था। इस प्रकार ३० श्रप्रैल सन्‌ 
१६५६ को नई झ्ौद्योगिक नीति की घोषणा हुई ) नवीन नीति वे तीन मुख्य उद्देश्य 
हैं । पहला सिधान भे तिश्थित किये गय सिद्धान्त, यूसरा रामाजवादी समाज की 
स्थापवा भ्रौर तीसरा गत प्रौद्योगिक विकास के अनुभव । भारतीय संविधान के" 
अनुसार सरकारी औद्योगिक नीति का श्राधार इस प्रकार है, “भौतिक साधनों 
का स्वा्ित्द एवं निमस्त्रण अधिकतम सामुदायिक समानता लाने के लिए होना 
तथा भ्रथ व्यवस्था का सचालव जन साधारण के हितो के विरुद्ध त द्वो और न धन 
और उत्पत्ति के साधन सीमित क्षेत्र म बेन्द्रित हो |! 
इन उद्देश्यों बी पूर्ति के लिय सरकार निश्चित रूप से श्रोद्योगिक क्षैत्र में 
बढती जा रही थी और निजी उपक्रम का क्षेत्र नियन्त्रणो द्वारा सोमित्र किया जा 
रहा था | क्योक्ति समाजवादी समाज की स्थापना के लिय यह आवश्यक था कि 
देश का झाथिक विकास एड प्रौद्योगीकरण, विशेष रूप से भारी उच्योगा भौर यन्त्र 
निर्माण उद्योगों का, दीत्र गति गे हो। सभी सामस्याप्रो पर विचार करने तथा 
नियोजन श्रायोग से परामश करने के पश्चात्‌ नवीन नीति में सरफार ने उद्योगों को 
तीन भागो से बाँटा है | इस वर्गीकरण में यह सम्भव है कि कुछ उद्योग दो भापो 
नम भरा जायें परत्तु भाषी औद्योगिष विकातत योजना के अनुसार ही होगा और उप्त्ें 
संविधान के सिद्धान्तो और समाजवादी समाज की स्थापना का ध्यान रखा जायगां | 
सरकार वो यह स्वतन्त्रता है किवह विस्ली भी उद्योग को पअ्रपने नियस्थण में ले 
राकती है। इस प्रकार सरकारी उद्योगा का क्षेत्र इस नीति के अनुसार और भी झधिक | 
विस्तृत हो गया है। इस नीति के श्रनुसार उद्योगा को जिन तीन वर्गों म विभाजित 
कया गया है वे निम्त प्रकार हैं -- 
(१) प्रथम वर्ग स॒ वे उद्योग है जिनत्रे भावी विकास की जिम्मेदारी पर 


राज्य द्वारा उद्योगों की व्यवस्था एव सचालन द््छ 


रूप से सरकार को हो होगी । इन उद्योगों को सूची, औद्योगिक नीति सम्बन्धी 
अस्वाव की पहली अनुसूची म दी गई है । इनकी सख्या १७ है, परन्तु जहाँ पर निजी 
क्लीन म उनको स्थापित करने की स्वीकृत दे दी यई है उतका और वर्तमान औद्योगिक 
डुकाइयो का विस्तार एवं विकास निजी क्षेत्र म ही होगा । परन्तु इसका अभिप्राय 
आह नहीं कि जो औद्योगिक इकाइयाँ पहले से ही स्थापित है उनक्ता विस्तार नही हो 
सर्वेगा या सरकार निजी उपक्रम के सहयोग से नई औद्योगिक इकाइयाँ नही स्थापित 
कर सकेगी । यदि राष्ट्रीय हित म यह आवश्यक है तो नई झौधोगिक इकाइया भी 
स्थापित होगी और पुरानी इकाइयों का विस्तार भी होगा । परन्तु रेल और हवाई 
यातायात, हथियार, बारूद और अंणु इजित का विकास केवल कर्द्रीय सरवार के 
शकाधिकार भ॒ ही हागा ॥ इन उद्योगो म भी यदि निजी क्षत्र का सहयोग श्रावश्यक 
होगा तो सरकार ऐसा सहयोग या तो अ्धिकाश हिस्से खरीद कर या किसी ग्रन्य 
विधि द्वारा प्राप्त करेगी ताकि इनका नियस्त्रण और नीति का निर्धारण सरकार ही 
के हाथ म रहे । 

(२) दूसरे वर्ग म वे उद्याग होगे जो झ्ौद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव की 
दूसरी अनुसूची म दिये गय हैं । यह उद्योग प्रगविज्ञीत रीति से सरकारी क्षेत्र म 
आते जायेंगे और इन उच्योगो की नई इकाइया को साधारणत सरकार स्वय स्थापित 
करेगी । साथ ही निजी क्षेत्र को भी अवसर प्राप्त होगा नि बह इन उद्योगा का 

, विकास झौर स्थापना या तो सरकारी सहायता या सहयीग से या स्वय अपन प्रयत्नो 
से कर सके । इस प्रकार इन उद्योगों म सरकार और निजी क्षेत्र दोना ही पर 
औद्योगिक विकास की शिम्मेदारी होगी । 

(३) शेष सभो उद्योग तीसरे वर्ग म भरते हे ओर आशा की गई है कि इन 
उद्योगा का विकास साधारणत लसिजो क्षेत्र दवरा होगा । यद्यपि राज्य को भी में: 
अधिकार है कि बह इनम से विसी उद्योग को भी चालू कर सके क्नतु सरकार बी यह, 
नीति होगी कि वह निजी क्षेत्र को पचवर्षीय योजदाझों के कार्यक्रम के अनुसार इन 
उद्योगो के विकास करने के लिये प्रोत्साहित करेगी और यातायात, शक्ति तथा अन्य 
सेवाप्ो को उन्नत करने तथा आधिक सहायता देकर, सुविषाएँ प्रदान करेगी । सरकार 
शेस्ी सस्थाएँ स्थापित करती रहेसी जो इन उद्योगों को झथिक सहायता प्रदान कर सके 
ओर झौद्योगिक ओर कृषिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो सहकारी सस्थाएँ स्थापित 
'हागी उनको सरकार विद्येष सहायता देगी। यदि उचित होगा तो सरकार निजी 
खेत को वित्तोय सहायता भी प्रदान करेगी । निजी क्षैत म जो औद्योगिक सस्थाएँ 
स्थापित होगी थे देश की सामाजिक और आशिक नीति के अनुसार होगे और 
उनका नियस्त्रण एव नियमन “उद्योग विकास और निमसन अधिनियम' तथा अन्य 
पनियमो के अनुसार होगा । साथ ही सरकार ने यह भी स्वीकार कर जिया है कि जहाँ 
निजी क्षेत्र के उच्योगों का विकास इप्ट्रीय योजनाओं के कार्यक्रमों के अनुयार हो रहा 
है वहां उतनी जितनी सम्भव होगी स्ववन्तता दी जावेगी। जहाँ एक ही क्षेत्र म 
सरवारी और निजी उपक्रम होगे तो वहाँ सरकार की यह भोति होगी कि दोनों के 


८ मनुष्य के आधिक जीवन मैं राज्य का स्थान 


साथ वह्‌ एकसाए ही व्यवहार करेगी | 

सरकार को यह अ्रधिकार है कि योजना को कार्यास्वित करने क्रे लिये 
आवश्यकता होने पर पहले या दूसरे वर्ग के अन्तर्गत वहू किसी भी उद्योग को स्थावित 
कर सकती है) तिजी लत को भी यह रवतन्वता होगी कि वह अपनी आवश्यकताओं 
की पूर्ति के लिय पहले वगर म झाने वाले उद्योगा म से विसी भी उद्योग को स्थापित 
कर सके । साथ ही निजी क्षेत्र वे छोडे छाटे कासवातो को स्थानीय आवश्यफ्ताम्रा 
की पूर्ति के लिय हल्की नावे बनाना, विजली का उत्लादन करने झ्रांदि पर कोई 
प्रसिबन्ध नही हागे इसी प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े उद्योग अपनी छोटी छोटी 
आवश्यकताओ्ना की पूर्ति निजी क्षेत्र से कर सबते है और निजी दोन अपनी बहुत सी 
आवश्यस्ताओं की एूि के लिए सार्वजनिक क्षेत्र पर निर्भर रहेगा । ठीव यही सिद्धान्त 
छोड़े और बडे पैमाने के उथोग्रों पर भी लागू द्वोगा । 

पहले और दूयरे बग में उद्योगों के नाम इस प्रकार हैं -+ 

बर्ग १--(१) ध्स्त झल्त और छुरक्षा के अन्य समान, (२) अ्णु शक्ति, 
(१) लोहा भोर इस्पात, (४) हैवी कह्स्ट्रवशन के माल (५) सनिथ उद्योग, 
सील निर्माण और इसी प्रवार के प्रन्य उयोग, (६) बडे-वढ विद्युत ध्लान्ट, 
(७) कोयजा और लिग्नाइट, (५) खनिग तेढ, (६) कच्चा माल, मैगनी जे, 
जिप्सम, गर्धक सोना थौर हीरा, (१०) गावा रागा, जस्ता, टीन, (११) भणु- 
शवित आदेश (सन्‌ १६५४३) गे वर्णित खनिज पदार्थ, (१२) वायुयाव, (१३) हवाई + 
यातायात (१४) रेलये यातायात (१५) जहाज निर्माण, (१६) टलीफोन ग्रौ 
उसके तार (रेडियो को छोड कर), (१७) विजली उत्पादन प्रौर वितरण । 

चर्म २--(१) भिनरत्स कन्सेशन रूल्स (सन्‌ १६४६) के भाग तीन के 
अन्तर्गत जिन छोटे छोटे दाप्तायतिक पदाए्षी का उल्लेख किया गया है। उनके अरति- 
रिक्त अन्य सभी रासायनिक पदार्थ, (२) प्रथम वर्ग में जिन थातुमो का उल्लेस 
हुआ है, उनके भतिरिक्‍त ग्रन्य सभी लोहेतर घातुएँ झल्यूमी तियम, (३) मशीन 
निर्माण उदयोग, (४) लौह मिश्रण सभा ओ्रौजार बनाने वे काप्र म आने बाला 
इस्पात, (५) औपधियो, रग्रो तथा ध्लास्टिक का उत्पादन करने के असम में काम 
आने वाले ग्राघारभूत तथा मध्यवर्ती माल (६) एन्टीवायटिक तथा अन्य आवस्यक 
औपधियाँ (७) राषायनित छाद, (८) नकली रवड, (६) काबले से कार्बन गेस 
का उत्पादव, (१०) रासायनिक लुगदी, (११) सडक परिवाहन, (१२) समुद्री 
यदवायाव । 

सन्‌ १६४८ और १६५६ की स्‍ोद्योगिक नीतियों की तुलवा--पहली झौद्यो- 
मिक नीति और वत्तंगात नीति मे कुछ विद्येप भ्न्तर है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह 
है कि इस दीति म दाष्ट्रीकरण के विरुद्ध या पक्ष स किसी प्रकार का भी कोई जिक्र 
नही किय्रा गया है जब कि पहली नीति स्र यह स्पष्ट कर दिया गया था वि! सरवार 
उद्योगी का राष्ट्रीयरण कर सबेगी। दुसरे इस नीति में सार्वेजनिव क्षेत्र को 
अधिव विस्तृत कर दिया गया है, सहाँ तक कि सरकार को यह भी अधिकार 


राज्य द्वार उद्योगो की व्ययस्था एवं सचाजन ड६ 


हू कि वह तिजी क्षेत्र रू सी अपने उद्योम स्थापित कर सकती है । इस नीति के 
अनुसार प्रथम वर्ग के १७ उद्योगों का विकास तो झार्दजमिक क्षेत्र मे होगा ही 
परन्तु दूसरे वर्ग के उद्योग भी श्रगनिशोल रीति से सार्वजनिक क्षेत्र म आते जायेगे । 
किन्तु पहली औद्योगिक नीति म॒ राजकीय उपक्रम का क्षेत्र इतना बिस्तृत न था। 
सीसरे, उद्योगो का वर्गीकरण भी पहली नीति की अपेक्षा ढीला ढाला है। यह कैबल 
झ्लीलिये किया गया है कि आथिक नियोजन की श्रावश्यकताशो के अनुसार कोई 
भी उद्योग किसी भी क्षज्र म स्थापित किया जा सकता है चाहे वह्‌ किसी भी बस 
बा हो। अन्त म, पहले वर्म के उद्योगों की स्थापना की पूरी जिसोदारी यद्यपि 
सरकार पर होगी किन्तु आ्रावश्यकता होने पर सरकार निजी क्षेत्र का सहयोग भी 
प्राप्त कर सकती है । 
इस प्रकार पिछले अनुभवों और कठिनाइयों को दृष्टि म रखकर ही नई 
नीति म यह परिवतन हुए है। इस नीति का उद्देश्य मिश्नित अर्थ ब्यवस्था स्थापित 
करना है । यह नीति सम्राजबादी समाज की स्थापना के उद्देंध्य के अनुकूल है । 
भारतीय पृष्ठ भूसि स समाजवाद का यह अभिप्राय है कि “साधारण जतता क॑ 
सहयोग से सरकार द्वारा देश के आथिक जीवन का सचालन एवं नियन्त्रण |! 
इसीलिये नई नोति ग॒ मिजी क्षेत्र पर भी सरकारी निमत्तण को स्थान दिया गया 
है। इसम सावंग्निक क्षेत्र क विस्तार के साथ साथ निजी क्षेत्र को भी उचित स्थान 
दिया गया है परन्तु वह प्रूण रूप से स्वतन्त्र नही है वल्कि उसको योजना सम्बन्धी 
खक्ष्या के अनुसार कार्य करना होगा । 
झालोचना--दस नीति की भी वहुव कडे शब्दों मर आलोचगा की गई है । 
डा० मथाई इस नीति के खबसे बड़े विरोधी हैं। यद्यपि वह इस बाल से सहमत ह्‌ 
कि झाथिक क्षेत्र सम राज्य हस्तक्षेप श्रावश्यक है जैसे याठायाल के क्षत मे परन्तु 
पनिजी उपक्रम की स्वतन्त्रता एक साघारण नियम रहना चाहिय और राष्ट्रीयकरण 
को नोति का पालन बहुत ही कम होना चाहिय, बल्कि उस समय ही होना चाहिय 
जर्बाक यह नितान्त आवदयक हो, क्याकि योजना की नीति के अनुसार देश के 
झाथिक विकास के निर्देशन का काय इतना बडा है कि उद्योगों की व्यवस्था एबं 
अयामित््व म॑ राज्य का प्रत्यक्ष हस्पक्षेप सरकार के प्रशासन और वित्त सम्बन्धी 
ग्राधना पर अ्रनावश्यक भार डालेगा । यह आवश्यक है कि सरकार के वित्तीय और 
सानबीय साधत सुरक्षित रहे और वह नष्ट न हो | पडा मथाई का विचार है कि 
सरकार के पास सगठन और प्रशासन सम्बन्धा साथन चहुत ही सीमित है और 
राष्ट्रीयकरण की आवद्यकत्ताओो की पूत्ति करने के लिप अपर्याप्त है )) एक तो 
अस्कारी कर्मचारी बसे हीअपने निर्णयो सम बहुत देर लगाते है, परम्पराओं पर 
१ अवलम्बित रहते हैं, उनका दृष्टिकोण अति काननी होता हे, वह प्रयोग और परि- 
बर्तन जिसस प्रेरणा प्राप्त होती है जोखिम सहन करने वी दाक्ति आती है, लोच 
श्रर्णत उत्पन होती है, से बहुत अधिक डरते है, च्रुटियाँ करते है और द्रव्य नष्ट करते 
हूँ जो सफल झौद्योगिक उपऊम के लिये आवश्यक होते हैं ॥ साथ ही भारतवर्फ में तो 
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सरकारी कर्मचारियों वा स्तर और भी अ्रधिक गिरता जा रहा है ) 
डा० भयाई ने इसीलियें विवेचनात्मव राष्ट्रीय करण (छोइल्संक्रांछ्४52 
प&ण्ा5धत्क) को नीति का पक्षपात जिया है अर्थात्‌ (भर) राष्ट्रीयकरण का 
क्षेत्र वहुत ही सीमित रहता बाहिए, (व) यह देवल विशेष उदोगो के सस्वन्ध मे ही 
लागू होना चाहिये, (स) इसका निर्माण सिद्धात्य वे रुप में नहीं होना चाहिये वल्वि 
किसी विशेष उद्योग को वास्तविक वठिनाइयों तर मह नोति झ्राघारित हो, श्रौर (द) 
राष्ट्रीयकत उद्यागा को विशेष स्वतन्तता हानी चाहिए ॥ 
डा० सथाई की दलीलो सम कोई विशेष तत्व नहीं है) उनका यह बहता कि 
मसरवार उद्योगा को निजी उपक्रम के लिये छोड दे क्योवि नियोजन था वार्य वहुत ही 
देखीदा और भार युक्त है, भी ठोव नहीं है, स्थोजि नियोजन कार्प के पेचीदा होने के 
कारण ही तो यहू आवश्यक है कि सरवार स्वय उत्पादन कार्य करे क्‍्योवि इसमें 
झाका है कि निजी उप इस डिम्मदारियों को प्रूरा कर पायगा या नहीं | इससे कोई 
संदेह सही वि उचित वसचारियों की बहुत बसी है परन्तु समय तर साथन्याथ बह 
कमी भी पूरी हो जावेगी ! यहाँ तक राज्य द्वारा सचावित सध्याग्रा में कार्य कुझलेता 
ची कमी या सम्बन्ध है उसमे भी यह कहना अ्रभुचित मे होगा कि वाल्तव में विजी 
सस्याप्रो वे कर्मधारियी को त्रुटियाँ श्लोर कमजोरियाँ उच्चोगपति जनता ने स'मते 
रखने पी कोई भ्रावस्यकता नदी समभता और इसलिये उनरा जास किसी यो भी 
नहीं हो पाता । दूसरी ओर सरकारी कर्मचान्या की ग्रुढियाँ शीघ्र ही जनता वे 9 
सामन था जाती है और उसी उचित जाँच पतताल भी वी जाती है ! ये विचार 
श्री दशमृख ने भारतीय सखद के सम्मुस्त रखे थे जो ब्रिल्कुल सही हैं) इस्हीत भी 
डा० मथाई की तरह ग्रथें सवक्तत राजकीय उद्योग जो सरकार के नियन्त्रण से वापी 
सीमा तय मुक्त रहेगे, स्थापित करने का प्रस्ताव दिया था । 
मुछ लोगो वा, जिनेमे डा० मवाई भी शक हैं विचार है ति समाजवादी 
ध्यत्रस्था के लिए यह ग्यावश्यक नही है. जि राज्य उथोगों वा सचासन करे । प्रजा- 
तान्यिक समाजवाद की स्थापता के तिये यह शायदयर है कि आधार उद्योगों गौर 
मेवादी पर राज्य का स्वाभित्व न हा । नई नीति के पनुमार केबल कूछ महत्वपूर्ण 
उद्योग ही सार्वजनिक शेत्र में सम्मिलित नहीं किए गए हैं बीय ऐसी भी व्यवस्था 
बी गई है कि राज्य गरागे चल कर निजी क्षेत्र क उद्योगों को भी चना सजती है । 
यह निश्चय ही है प्रि ऐसी नीति उद्योगपतिया को कभी भी उद्योगों में भाग लेने दो 
ओत्साद्वित ने कर पायेगी कधोकि उसको संदेव ही इस बात का भय रहेगा किन जाने , 
कब उस उद्योग का रा्ट्रीयकरण हो जाये | दूसरी अनुसूची में नो उद्योय हैँ उसमें | 
उद्योगपति इसलिये भाग सेते हुए डर्रेगे कि वे राज्य से प्रतियोगिता नहीं कर सकते 
इसलिए मह गरावद्यत है. कि राष्ट्रीयकरण वे सम्बन्ध मे एवं स्पष्ट तथा विश्िचता 
सीति घोषित की जाये । परन्तु सच तो यह है कि ऐसो नीति निमित नहीं हो सस्ती, 
क्योति राज्य विस उद्योग को चलाने पर मजबूर होगा मह परिस्थतियाँ ही बता सर्वेंगी 
और मदि देखा चाय वो वर्तमास नीति भी बुरी नही है, वर्योकि उद्योगपतिया का इरते होः 
| 
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इहना ठीक होगा । यही जनता के हिंत में भी है क्योकि इस डर से वे अनुचित क्रियाएं 
नही कर पायेंगे और कुशलता का स्वर भी बनाये रखेंगे। साथ ही यह भी नहीं 
भूलना चाहिए कि औद्योगिक नीति के प्रस्ताव में निजी उपक्रम दे लिये वाफी आइवा- 
सन दे दिया गया है कि योजना के लक्ष्यों और उद्देह्यो की पूर्ति के श्रतिरिक्त उनको 
पर्याप्त स्वतन्त्रता दी जायेगी और जिन उद्योगों में निजी और सरकारी दोना ही 
सस्थायें कार्य करेगी उनमे दोनो ही से सरवार सपम्तान ध्यचहार करेगी । 
समाजवादी समाज के समर्थकों का दूसरी ओर यह कहना है कि निजी क्षेत्र 
को जो स्थान दिया गया है वह अनुन्तितऔर अनाबइ्यक है । मीमेन्ट तथा अन्य 
भहत्वपूर्ण उद्योगी को निजी उपक्रम के हाथों में छोड दिया गया है | पहली अनुसूची 
वाले उद्योगो से भी राज्य निजी उपक्रम का सहयोग प्राप्त कर सकता है, पूर्णव 
अनुचित है। इन झालोचको के अनुसार निजी उपक्रमों को आ्राथिक सहायता देने 
वाली बात भो भली नहीं लगती ५ नये प्रस्ताव गे इन लोगो के अनुसार एुक कमी 
यह्‌ भी है कि राष्ट्रीयकरण की कोई पिधि निश्चित नही की गई झौर इस प्रकार 
निजी उपक्त्मों को जो अनिश्चित जीवन दान दिया गया है वह सार्वजनिक क्षेत्र के 
विस्तार के हित में नही है । कुछ लोगो का तो कहना यहाँ तक है कि निजी क्षेत्र से 
जो कुछ एक हाथ से छीना गया था वह दूसरे हाथ से उसी को लौटा कर दे दिया 
गया है। 
यदि निरपेक्ष दृष्टि से देखा जाये तो औद्योगिक नीति पूर्ण रुप से समय अबु- 
कूल है | दस समय सरकार के सम्मुस इतनी विषम समस्याएँ हे कि पूर्ण राष्ट्रीयकरण 
की भीति को अपनाना सरभव नही है । हर क्षेत्र मआदर्शवादिता से काम नही होता। 
हमारे पास इतने साधन भी नही कि उद्योगों का पूर्ण रूप से राष्ट्रीयकरण किया जा 
सके, न ही भुआवजा देते के लिये सरकार के पास इतना धन है ओर न ही उगवी 
उचित व्यवस्था करने के लिये उचित कमंचारी ही । इसलिए वर्तमान नीति ब्यवहा- 
रिक्ता की दृष्टि से उत्तम है । 
भारत में राजकीय उद्योग--निम्न पृष्ठो मे हम कुछ उतर महत्वपूर्ण उद्योगों 
तथा सेवाप्नी के बारे म बतायेंगे जिनक्नो सरकार अपने देश में कर रही है । राजकीय 
उपक्रम मुख्यतथा सीन प्रकार के हे। प्रथम जिनकी व्यवस्था सरकार के विभिन्‍न 
विश्ञागो द्वारा की जा रही है ! दुसरे जिनकी व्यवस्था ऐसी कम्पनियों द्वारा को जा 
रही है जितमें सरकार का हाथ अधिकतर है और तीसरे ऐसे उपक्रम जिनकी व्यवस्था 
वैधानिक मडली द्वारा की जाती है ॥ 
बास्तव में सरकारी विभष्णों हारा जिन उद्योगो की व्यवस्था वी जाती है 
उनमे एक तो सरकारी हस्तक्षेप बहुत अधिक होता है, निर्णय लेने में बहुत अधिक 
देर लगती है सौर सामान्य रुप से कुशलता बहुत कम होती है । सरकारी विभागों के 
कममचारी न त्तो नया पत्न उठाने की चेप्टा करते हे और न ही उनको कोई पेरणा 
मिलती है, झो किसी भी सस्या की सफलता के लिए विश्ञेप वस्तु है। यह कहना 
उचित ही है कि “विभागीय प्रबन्ध छुक सामान्य नियम न बन कर केवल एक अपवाद 
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भारत में सरकार. जिन उद्यम को चला रही है, वे निम्न प्रकार हैं -- 
शेलें--भारत मे प्रारम्भ में रेलें निजी व्यक्तियों द्वारा चताई जाती थी, 
अरन्तु सन्‌ १६४४ से भारत सरकार ने इन्हें पुर्णंषष से अपने हाथ मे ले लिया है। 
कबल कुछ छोटी रेले ऐसी हैँ जिनकी व्यवस्था आज भी निजी कम्पनियों द्वारा की 
जा रही है । रेल मतन्नालय रेलो का वजद तैयार करता है जो पूर्पल्पेण केन्द्रीय बजट 
से अलग रहता है ! इनमें &'४ लाख व्यक्ति काम कर रहे है और इनमे सरकार के 
&४७ करोड रुपये लगे हुए हैं । नियोजन कार्यक्रम में रेलो के विकास का छुक भमुख 
इथान है 
तार एवं डाक--आरम्भ से ही भारत मे, यह सेवाये राज्य प्रदान कर रहा 
है। द्वितीप प्चर्षीय योजगा बाल के झन्च त्तक भारत में डाकघरों की कुल सख्या 
५६००० हो जायेगी । वर्तेमान स्थिति की अपेक्षा दूसरों योजगा से, तारघरों की 
सवा मे १४०० की और टेलीफून फनेक््यना म॑ १,७०,००० की वृद्धि हो जापेगी $ 
यह स्पप्ट ही है कि भारत की आथिक उन्नति इन सेवाश्नों के ब्रिता बिल्कुल भी 
आम्भव नही है 
सिन्दरी रसायनिक र्ाद फैक्ट्री-खायात्ष नीति कमेटी (१६४३) की सिफारिश 
के अनुसार दिसम्वर सन्‌ १६५१ स विहार में २३ करोड रुपये की लागत से सिन्दरी 
फुवट्री स्थापित की गई थी | यह अनुमान था कि इसकी उत्पादन छवित प्रथम योजना 
, के भ्रन्त तक, ३१५००० टन रसायनिक खाद उत्पन्न करने की होगौ, परन्तु सन्‌ 
१६४५ के ग्रन्त मरे इसका कुल उत्पादन ३२०००० टन हो गया था । दूसरी योजना- 
बाल मे इसको उत्पादन शर्क्य से ६०% को यूद्धि करने का सक्ष्य है। इस कारये के 
'लिए ७ करोड रुपयो का ग्रतिरिक्त व्यय किया जायेगा । इसकी गौण वस्तुओे (99- 
77००४९५७) का उपयोग अन्य उद्योगों में किया जाता हैं जैसे सीमेन्ट उत्पादन । 
सित्तरजन लोकोमोटिव दवसे--यद फैक्ट्री १५ करोड रुपमो की लागत से 
चालू की गई है । यह १५० इन्जत प्रति वर्ष बना रही हे और आजा है कि दूसरी 
योजना त्तक यह २५४० इल्जन प्रत्तिदर्ष वनाने ऊगगी | एक इन्जन की लागत लगभग 
६ ५ लाल रपये है परन्तु आया है कि निकट भविष्य में ही उसकी लागत लगभग 
५ ३ लाख रुपये रह जायेगी + 
पैस्बड़, कोड, प्ेक्सी, मद्यप्त-- पद पड री एुकरू पक नदी ससछ सी भरा। *मकएपगप् 
की यई है । इयका लक्ष्य ३५० डिब्बे प्रतिवर्ष बनाने कय है । यह झाशा है कि इसमे 
लगभग ४००० ब्यदितयों को नौवरी मिलेगी 
रत हिन्दुस्तान, भशीन, टूल फेंक्ट्री बबलौर--यह फैक्ट्री भी सुईंस फर्म की सह- 
मोगिता से स्थावित्त की गई है | 
हे इसके अतिरिक्त सरकार को अन्य फक्ट्रियाँ और कार्य कर रही है । सरकार 
देश में सिचाई और जलवियुत सम्बन्धी सभी योजनाओं को स्वय ही कार्यान्वित कर 
रही है। सरकार ने पिछले दस वर्षो में चार परम मुख्य काये और क्ये हैँ । दैको 
क्या राष्ट्रीयकरण, जीदन वीमे का राष्ट्रीयकरण हवाई यातावात्त का राष्ट्रीयकरण एुर्व॑ 





छ्ड मनुष्य वे ग्राथिक जीवन मै राज्य का स्थान 


व्यापार मे प्रत्यक्ष भाग लेता । 

वायु याताधात का राष्ट्रीयकरण-वायु यातायात जाँच समिति (१६५०) 
वही सिफारिशों की ग्रणत पूर्ति करते हुएु सरकार ने १ भ्रगस्त १६५३ को वायु 
गातायात का राष्ट्रीययरण कर लिया । इरावे फलस्वरूप ₹ भ्रगस्त सन १६४३ से 
आनन्‍्तरिक वायु सेवाओं के लिए 'इण्डियन ऐंघर लाइन्स कार्पोरेशन” तथा 
अन्तर्राष्ट्रीय वायु सेवाग्रो थे लिय. “ऐयर इण्डिया इन्टरनेशनल वारपोरेशन' का 
भिर्माण हुम्ना। ये दोगो प्रमण्डल वेन्द्रीय सरकार को अपनी क्रियाओं वी वापिक 
योजनाएँ प्राथिक अनुमान वे साथ दते हैं भौर इनके हिसाब किताब की जाँच शवपटए7 
(एल्याधा॥। १04 (:०१७7०१८० बरना है. जिसको रिपोर्ट ससद मे रक्‍्सपी जाती है। उन 
दोना प्रमण्डलो की क़ियाझ्ो म॒ समचय लाते के लिये बायु यातायात पशिपद नियुक्त 
वी गई है जो भाड़े वी दरें बिराया डाव शुल्रा तथा वायु मार्ग सुविधाशञ्रा की 
उपणमब्धता एवं कुशलता के सम्बन्ध म सरवार को सलाह देती है। इसके साथ ही 
दोनों प्रणण्डलो वी पृथत्र सलाहवार समितियाँ भी है जशिनम थायु यातायात बा 
प्रतिनिधिस्व है और जो प्रबन्धको के रामने अपगे दुष्टिकोण रखती हैं । 

बैंको का राष्ट्रोषक्रण--सरकार ने सर्व प्रथम सनू १६४६ गे रिजये बैक वा 
राष्ट्रीोयकरण क्या था। श्रपनो स्थापना के पन्द्रह वर्धो तब रिजवे बैक वा वाय 
पूर्ण रपेण सतोपजनफ नहीं रहा भौर वह प्रपने दायित्वो वो भी भली भाँति पूरा 
नही बर पाईं थी। देश में मूल्य स्तर दिन प्रतिदिन बढता जा रहा थधा। इसीलिए 
सरकार को यह प्र उठाना पडा । दूसरी लड़ाई के बाद श्रघ्िकतर देशो में यद्ध वे 
कारण मौद्रिक प्रयालियो एव आ्राथिथ सस्थाग्नों भ उत्पन्न द्वोने बाली बुराइयो को दूर 
करने के लिये बेन्द्रीय बैका का राप्ट्रीयकरण बिया गया है ५ इसीलिय भारत सरकार 
बो भी यह उपाय रेता ही पडा । नियोजत बाय भ्रारम्भ होते ही रिज्ञ॒व बैक पर 
जिस्सेदाजियों का बोभा बटता ही गया । सरकार को अधिक घन वी भी झ्रावश्पपता 
हुई, देश थी ८५०९८ जनता प्राओों में रहते बे कारण और कृषि नी स्थिति गे 

प्रशसात्मक सुधार न हो पाने के कारण और ग्रामीण साख की उलित व्यवस्था, 

राहवारोी आन्दोलन द्वारा न हो पाने के वारण रिजर्व वैक के दायित्वों वो 
उचित पूर्ति के लिये इम्पोरियल बैक वा राप्ट्रीयकरण करवे झोर अन्य दस बेको 
बो मिलाकर रुटेंट केंण सन्‌ १६५५ मे स्थापित विया गया । इसके उपर ४०० 
शाखाएँ पाच धर्षो म॑ सोलतने का वैधानिक दामित्व है । 

जीवन थीमे का राष्ट्रीयकरण--भारत सरकार ने राव १६५६ मे जीवन 
ममैषे, रा, रणटरी फहारण, शिप्ए, जिस: व्याएं। जे फ्थिय अस्तीरफ ब्सरा+ पमे स्मरण १६७०५ 
स॑ शव कानूत बताया ग्रया था। पूर्व वित्त मन्त्री श्री देशमुख न इस सम्प्रध मे 
सरकार के विचारों का स्पष्टीवरण करते हुए कहा था कि, हम अपने इस लनिणय में 
किसी सिद्धान्त रूपी नापसन्दगी स प्रशावित नहीं हुए हूँ। यदि ऐसा होता तो 
इपने सामान्य बीमा (९८४८४ २७०७८२७८९८) जैसे बडे छ्षेत्र व) स्वतस्त्र नही छोड 
होता । हमारा एवं सवारात्मव (9०5७:४८) दृष्टिक्लोण, और इस सबघ मे, पदि सै 


राज्य द्वारा उद्योगो की व्यवस्था एव संचालन छ्छ 


कहूँ, तौ एक निर्माणात्मक (८८८४०८८) दृष्टिकोण है । हमे पूर्ण विश्वास है कि 
जीवन बीमा का काम करने वाली झनेको कम्पनियों, कुछ अच्छी, कुछ मामूली 
अच्छी, और एक बडी सख्या मे न इतनी अच्छी और न इतनी अधिक खराब, को 
हम एक शबितझ्माली और सक्तिय सगठन मे बाँध राके जो सम्पूर्ण देश में जनता के 
प्रत्येक वर्ग की बचतो को गतिशील बनाकर, उनको सुरक्षित रख कर कुशलतापुर्वक 
बीमा सुविधाएँ उपलब्ध करने योग्य हे ।”? इसी प्रकार कृष्णामाचारी ने भी कहा था 
कि, “बीमा पर नियन्नण रखने के लिए अनेको वैधानिक उपाय हमारे सामने रहे, परन्तु 
हमारा अनुभव यही है कि वैधानिक नियन्त्रण प्रभाव रहित हो गया है 
में हम इस निष्कर्ष पर दो कारणों से द्याए हैं ...... एक तो नकारात्मक कारण-- 
निर्भित ब्यक्तियों के कोपों का दुस्पयोग, और दूसरा एक सकारात्मक कौरण--हम 
कोई ऐसा सकारात्मक भाडियो बा घेरा नही बना पाये, जिसको पार नही किया जा 
सके ।” इस भ्रकार बीमा कम्पनियों की कभज्ोरियो को दर करने के लिये और 
चूसरी योजना की वित्तीय आवश्यकताओ्ो मगे पूत्ति के लिये सरकार वे पास राप्ट्रीय- 
करण के अतिरिक्त श्रौर कोई उपाय ही नहीं था| रुाण्ट्रीयकरण के सुख्य क"रण 
निम्न प्रकार बताएं गए है -- 

(१) (श्र) जीवन बीमा व्यवसाय एक प्रकार की सामाजिक सेवा है जिस 
का भुख्य उद्धेश्य लाभ कमाना नही बल्कि केबल राष्ट्रीय हित की बृद्धि करना होता 
चाहिए । इसलिय अन्य सामाजिक सेवाझो की मॉति इस सेवा को भी राज्य को ही 
करना चाहिए । 

(व) इस समय जीवन दीमा व्यवसाय रास्ट्रीयकरण का इसलिये भी झावेश्यक 
था कि सरकार को द्वितीय प्नवर्षीय योजना को कार्योन्वित करने के लिये बहुत अधिक 
घन की झावश्यक्ता थी । धीमा कम्पनियों को वीमित व्यक्तियों में वापिक क्दित 
के रूप मे जो धन प्राप्त होता है उसको सख्या करोड़ो मे होती है | दरा घन॑ को प्राप्त 
करके सरकार बहुत सी आथिक कठिनाइयों से बच जाएगी | 

(स्‌) जोवन दीगा कम्पनियों के खर्चे उनकी आग बी अपेक्षा बहुत अधिस 
थ्रे और यह आवश्यक सा होता जा रहा था कि उनके अनावश्यक खर्यों एवं अप- 
व्यय को कम किया जाए। राष्ट्रीयकरण रो उन मध्यस्थो की सख्या भो बहुत कम 
दो गई है. जिनके ऋपर, कम्पनिय) को बहुत, खर्ज़्त, करता, एत्यण, घा,५ चाप फ्रत्पाट: 
राष्ट्रीयकरण से धीमा सम्बन्धी खर्चे बहुत कम हो गए हूँ । 

(द) वोसा कम्पनियों के कार्मे सचालन में बहुत सी कुरोतियाँ प्रचलित हो 
गई थशी। इनके पास जो इतनी बड़ी मराज्ा में धन आता था उसका यह उचित 
उपयोग नही कर रहो थी जैसा कि श्री देशमुख ने कहा था कि पम्पनियाँ अपने 
कौघों को “उन व्यवसायों की पूजोगत आवदपकताओं की पूर्ति मे लगाती हे जिनमें 
उनके प्रबन्धकर्ता, चऋहते हे उपेक्षाकृत उन व्यवसायों के जो दीमसित व्यक्तियों के 
हित में होते हैं ।” भरी देशगुख ने प्रभावशाली थब्दो मे यह स्पष्ट वर दिया था कि 
“जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी निर्णय लेने से जिन बातों मे हमारे ऊपर 


न्ज्छ मनुष्य के आर्थिक जीवन में राज्य वा स्थान 


दबाव डाला है उनमें से एक बात्त वम्पनियों द्वारा क्षकित, स्थिति, और अधिकदर दा 
डुरुपयोग है, जो हमे विश्वास है कि वर्तमान स्थितियों मे अचलित है ए* 

(ह) निजी व्यक्तियों द्रा जीवन बीमा व्यवसाय क्यि जाने के कारण 
घन आर आायिक दाक्ति केवल थोडे से ही व्यक्तियों के हाथो म एकत्रित हो रही थी 
जी समाजवादी बमूने के समाज के पूर्णत विरुद्ध है 

ईथ) जीयन यीमा के यापष्ट्रीययारण से व्यक्तियों को बचतो वा उचित 
उपयोग हो सबेया । 

श्री देशमुख ने आलोचकों को यह आदइवासन दे दिया था कि जीवन बीमाः 
से धराप्त धन का विनियोग पहले ही की भाँति निजी उच्चोगो में ही होता रहेगा और 
सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों मर इस घन का अधिक प्रयोग नही द्वोगा । हाँ, इतसा 
अपश्य हो सकता है कि जिन उद्योगों मे इस घन का विनियोग होगा उनका रूप 
पहले से भिन्न हो । इसलिये जोवन बीमा के राष्ट्रीयकरण से यह सम्भव नही है कि 
सार्वजनिक क्षेत्र की आय के क्षेत्र बहुत अधिक बढ जाये, ओऔर ऐसा करने के लिए, 
सह स्पष्ट ही है कि हमको बीमा का आकार बढाना ही होगा । 

झलोचको का यह कहना भी उचित्त नहीं है कि राष्ट्रोयकरण के बाद जीवन 

बीमा ब्यवसायों की बुशलता कम हा जाएगी । इस सम्बंध में श्री देशमुख ने वहा 
था कि व्यवस्ताय की कुछलता को बनाए रखन के लिय पुराने कर्मचारी ही वास 
कच्ते रहये । इसके अतिरिक्त अब यह भी सम्भव हो सकेगा कि भप्रग्मीण क्षेत्रा मे भी 
जीवन बीमा सम्बन्धी सेबाये अदान की ज( सके | 

जीवन बीमा प्रमण्डल श्रधिनियम, जो सन्‌ १६५६ मे धना था, उसके अनुसार 

सम्पूर्ण जोवम बीमा व्यवसाय एक चैंधानिक भप्रमण्डल को सौप दिया गया है । इस 
प्रमण्डल को जीवन बीमा प्रमण्डल वा नास दिया गगएः है । उस समस सह झाशा थी 
कि यह प्रमण्डल अपने कत्तंब्यो का पालन सुचारु रूप से करेगा शौर जीवन बीमा 
व्यवसाय से उन्नति होगी परच्तु यह हमारा दुर्भाग्य है कि प्रप्ोण्डल ने चडी लापरवाही 
से काम किया है । जीवन बीमा व्यवसाय में कमी होने के साथ साथ उसने कप 
का भी दल्पयोग हुमा है । प्रमण्डल ते हरीदास मुदरा की क्म्पतियों के हिस्सा स जो 
अपदे कोपो का विनियोग विया है बह दिला अनुचित और व्यापारिक सिद्धान्तो के 
विरुद्ध था यहे प्रत्यकर ब्यवित जानता है और इससे यह पूर्ण रूप ले सिद्ध हो गया है 
कि खालोचको ने भय मिशछार नही थे ॥ प्रमण्डल की असफछता से झत्य राष्ट्रीय- 
क्त् डद्येगां के विसद भी आलोचना करने का पूरा अदसर अब आलोचको को सित 
जया है । परन्तु वास्तव में जीवेद बीमा श्रमण्डल की असफलता से अन्य वैधानिक 
अमण्लों को दाफी सीखना चाहिए और उतको भविष्य में अधिक सतर्कता से काम 
लेना चाहिए ॥ 


सासाजिक सुरक्षा 
शषच्याय हे चर 


($50लंगे $5९८फपलाए) 
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प्रावकथन-- 

हममें से प्रत्येक व्यक्त को कुछ न कुछ खतरों वा भय हर समय बना रहता 
है और यह भी सच है कि हमसे से कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रुप सया अवेसे 
ही इन खतरों के विरुद्ध अपनी रक्षा करने योग्य नदी है, क्योकि हमारे झआाथिक एवं 
व्यवितगत साधव बहुत ही सीमित हैं। इसलिये यदि इन सत्तरों से सुरक्षित रहन वी 
व्यवस्थता सामूहिक रूप से की जाये तो प्रत्येक व्यक्ति को न तो इतना घंतर ही स्चे 
करना पडेगा भर न ही उसके जीवत में इतनी अधिडिबतत्ता रहेगी । सरकार ही एक 
ऐसी सस्या है जो रामूहिक रूप से एक ऐसे साधन का झवोजब कर सके जियरों 
अस्येक व्यक्ति इत खतरो के विरुद्ध गुरक्षित रहे ॥ इस प्रकार को सामूहिक सुरक्षा 
की व्यवस्था ही को "सामाजिक सुरक्षा” कहते है ! दूसरे शब्दों म॑ सामाजिक सुरदा 
समाज हारा व्यक्तिगत सदस्यो वे लिये एुक ऐसी व्यवस्था है जिससे उनको भावी 
खतरों से रक्षा हो सके और जिनसे वे व्यक्तिगत रूप मे अपने सीमित साधनों से 
सुरक्षा नही कर सकते | 

वत्तंमान ओद्योगिक जगत में साम्राजिक सुरक्षा का महत्व दिन भ्रतिदिन 
बढ़ता जा रहा है । यह झच्द अतिव्यापक है और इसके अन्तर्गत सामाजिक बीमा 
और सामाजिक सहायता दोनो हो को योजनायें सम्मिलित की जाती हैं । कभी-कमा 
लोग सामाजिक बीमा का अप्रिमाय सामाजिक सुरक्षा से ही लेते है परन्तु वास्तव से 
थे दोनो एक नही हैं । सामाजिक वीमा केवल सामाजिक सुरक्षा की एक शाखा है + 
सामाजिक बीमा एक ऐसी रीति है जिसमे श्रमिकों, मालिकों और सरकार के 
सहयोग और अशदान से एक क्लीप स्थापित किया जाता है और बैकारी, बीमारी, 
तथा अन्य कठिताइसो म इस कोप में ले वीमित व्यक्ति को जिना किसी जाँच के 
और एक अधिशार के रूप में अनिवार्य रूप से पर्याप्त सहायता दी जाता है ताकि 
बह प्पना न्यूततम जीवन स्तर बनाय रह सकें । छद्एट॑ातं2६ ने सामाजिक बीमा 
का वर्षत इस प्रकार दिया है, “अशदान के बदले सम कसी व्यतित को बिना किसी 
डार्ते के और इस प्रकार कि जैसे उसका अधिकार हो उसकी जाविद्या स्तर तक लाभ 


श््८ मनृष्य के आथिक जीवन मे राज्य का स्थान 


अदान करना तामि बह स्वतस्त्रतापूर्वक उसका प्रयोग कर सके। इस प्रकार 
साम्माजक बोमा म॒ दोना बाते आती हैं, कि एक्त तो यह अ्रनिवाय है और दूसरी यह 
कि मनुष्य अपने साथियों बे साथ मिलकर खडे होते है ।” इस प्रकार यह स्पप्ट है वि| 
सामाजिक बीमा की योजना विभिन्‍न पक्षों के अशदानों पर ग्राधारित होती है ॥ 
सामाजिक बीमा को मुख्य विश्येपतायें निम्त प्रकार हैं -- 

सामाजिक बीमा की विशेषतापें--१ सवप्रथम एक कोप स्थापित्त किया 
जाता है जिसम श्रसिका, मालिको झौर सरकार के अशदान जमा हंसते रहते हैं । 
श्रमिका का भाग सबसे कमर होता है । श्रमिका को जो कुछ भी लाभ श्राप्त होते है. 6 
उनका भुगतान इसी कोप से किया जाता है । 

५ यह स्वाभाविक ही है कि शक्षमिकों रे अशदान और उनकी प्राप्त होने 
वाले लाभों के वीच कोई विशेष सम्बन्ध नही हैं । दूसरे शब्दों स॑ श्रमिकों को श्राप्य 
होते वाले लाभा की माता उनके अशवदाव से निर्षारित नही की जाती $ 

३. प्राप्त होने बाले लाभो की रीमायें निश्चित ही रहती हैं ताकि श्राय के 
पूण या आँशिक झभाव में उनको कम से कग इतना सम्रिल सके कि वे भ्रपना न्यूनतम 
जीवन स्तर बनाम रख सके । 

४ लाम प्रदान करते समय भ्रमिको की झ्राय, हैसियत आ्रादि के बारे से 
कोई भी जाच पडताल नही की जाती । यह्‌ लाभ उनको ऐसे प्रदान किय जाते है 
जैसे कि पह्धं उसका अधिकार है कि वे इन जाभोक को प्राप्त करें । ऐसा करते से , 
श्रसिकों की भावनाथों और श्रात्म सम्प्रान को कोई ठेस नही पहुँचती । 

» अच्त में सामाजिक बीसा झनिवाये रूप से प्रदान किया जाता है ताकि 
प्रत्यक व्यजित को ही उससे लाभ प्राप्त हो सके $ 

सामाजिक बोसा तथा सासाजिक सुरक्षा में भेद--श्रव हम इस स्थिति में हैं 
कि सामाजिक सुरक्षा और सागाजिक बीमा के भेद को स्पष्ट कर सकें ॥ सामाणिक 
सुरक्षा के झन्तगेंत राज्य अपने कोप से से उन श्रमिकी को आर्थिक सहायता प्रदान 
करता है जो इस योग्य होते हैँ | साम्राजिक बीमा का क्षेत्र भतिसीमित होता है भौर 
इसी कारण सामाजिक मुक्ति (500७9 र८।र्शध) की योजता द्रसके अतिरिक्त और 
चलाई जाती है, तब कही सामाजिक सुरक्षा का कार्य पूरा हो पाता है। इस 
अ्रकार इन दोनो में निम्न मेद हैं --- 

(क्) सामएजिक सुरक्ष; स॒ पूरी सहायता राज्य हारा ही परदाक की जाती 
है, परग्तु सामाजिक बीमा में राज्य केवल आँशिक सहायता ही देता है । 

(छ., ग्सास्पजिल्व ग्फुश्पस, में, फर्प्िपित, ररत्फें, के. फ्पुपूर पत्केप: धरिसिय, मोप ही। 
साभ प्राप्त होते हैं, परन्तु सामाजिक बीमा से केवल अध्यदान देने वाले श्रमिकते की 
ही लाभ प्राप्त हीते हैं ॥ 

(स) सामाजिक सुरक्षा से पूरी जाँच पड़ताल के बाद और पुर्द निश्चिचत 
डार्तों के आधीन ही आधथिक सहायता दी जाती है, जबकि सामाजिक बीमा मे ऐसा 
जुछ नही होता।॥ 


सामाजिक सुरक्षा जद 


स्पष्ट है कि सामाजिक बीमा योजना केवल उन्हीं स्थानों एवं उद्योगों में 
व्यावहारिक रूप घारण कर सकती है जहाँ श्रमिक शिक्षित हैं, सुसमगठिन है और 
जिनके हृदय में शपने भविष्य को सुरक्षित करने की सब्न है । दूसरी ओर इसका 
विपरीत दक्लाओं में सामाजिक सुरक्षा योजना सफल होती है । इसके अतिरिक्त कुछ 
अ्ततरे ऐसे होते है, जिननो केवल सामाजिक बीमा से ही दूर क्या जाता है, और कुछ 
-खत्तरे एसे हे जिनको दूर करना बिना राज्य वी सहायता के असम्भव होता है। 
बीमा योजना उन्ही लाभो के सम्बन्ध मं वहुधा कार्यान्वित की जाती है, जहाँ इस 
आठ का डर है कवि ब्यक्ति आपने नुक्सानों को दछढ चढ़ा कर दत्तायेंगे या सामान्य 
ोप का अनुचित उपयोग करेंगे । दूसरी ओर सामाजिक सहायता एवं मुक्त केवल 
उसी समय दी जाती है जहाँ सारे ब्यवितयों को ही लाभ श्रद्मन करने का उद्दश्य 
होता है, जैश्षे झ्िक्षा केन्द्र, अस्पताल, प्रसव केन्द्र ( क्रामध्यया> व्थणफथड ) 
इत्यादि । 
राममाजिफ सुरक्षा सम्बन्धी विच्वार झा उदगम--मसामाजिक सुरक्षा, किसी न 
फिसी रूप स हर समय में ही प्रस्तुत को जाती रहो हे। प्राचीन काल भ केबल 
“निर्धना को झाथिक सहायता दी जाती थी । परन्तु समय के साथ-साथ सामाजिक 
सहायता के आकार झौर रूप म॒ वृद्धि हुई श्रौर श्राज सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना 
अत्यक राज्य का ही परम कर्तव्य हो गया है। सर्वप्रथम १८८१ म जर्मती बे राजा 
५७॥॥३४४७ प्रथम ने अपने मम्त्रालय से यह अनुरोध किया था कि वह सामाजिक 
मा राष्वन्धी मौजनाप्नो को स्वीकार घरले । सच तो यह है कि कल्पाणकारो राज्य 
के विचार के साथ-साथ ही सामाजिक सुरक्षा का भी उद्गम हुआ है । एक कल्याण 
-कारी राज्य का मुरुय उद्देश्य आर्थिक सुरक्षा, प्रदान करना है। बेकारी, बीमारी था 
आुढ़ापे में वह मौद्िक सहायता देता है, थीसारी में तिशुल्क्र चिकित्सा सुविधाएँ 
प्रदान करना है ॥ इस प्रकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुढापे सम्बन्धी सामाजिक 
सेवाएँ प्रदान करने वाला राज्य ही कल्याणकारी राज्य है) अन्तर्राष्ट्रीय अम 
सगठन ([[मदाणगधण्यव 7.,90७० 0:छव्प्रश्व्ध०्छ) की स्थापना से सामाजिक 
सुरक्षा सम्बन्धी सेवाग्रो को और भी अधिक प्रोत्साहन भ्राप्त हुआ है | द्वितीय 
महायुद्ध के बाद से तो इन रोवाझ्ों का महत्त्व और भी अधिक हो गया है | ससार के 
लगभग प्रत्येक देय में राज्य ऐसी सेवाओं को ध्यवस्था कर रहा है | कुछ देशो मे 
स्तो सामानिका बीमा योजना यार करवे वार्यान्दित भी की जा चुकी है जैसे, 
इज्धलंण्ड म फ्रे८श्ट्रवंट्वं८ योजना, कनाडा में छा रिपोर्ट, सयुदत राज्य 
अमेरिका में (जतक्तनज्र एफएटी। छा।, मारत में 8647४9% रिपोर्ट इत्यादि । निम्न 
ध्पुप्ठो मे हम पहले बैवरिज योजना के बारे मे कुछ बवायेंगे, क्योकि उसी के आधार 
पर मारत म भी 8627537 योजना बनाई गई थी । 
बैवरिज् योजना (छ९फथ्धा५5४० ४7599)--इगलैड म ओऔद्योगिक ऋान्ति के 
'कारण श्रम आन्दोलन तनिक जल्दी आरम्भ हो गया थ्रा और श्रमिकों की जागृति के 
आारण सामाजिक सुरक्षा की योजनायें बहुत पहले ही आरम्भ हो गई थी । वृद्ध श्रायु 


घ भनृष्य के श्राथिक जीवन में राज्य का स्थात 


वेन्धन को योजना सय्‌ १६०८ में ही चालू हो चुकी थी । इसी प्रकार सब ६६१६ 
में अनिवार्य स्वास्थ्य बीसा, सन्‌ १६१६ में वेकारी के विरुद्ध अनिवार्य राज्य बीमा 
गोजनाये चलाई गईं। सत्‌ १६९५ मे अश्दांगों के आधार पर वृद्ध भाताओों और 
गतीम बच्चो के लिये पेशन की मौजना चलाई गई और चोट इत्यादि के विएड 
पहला श्रगिकों का मुआवजा अधितियम (ज०/फ्राधांड एक्ए्याधए७2५०० 4०) 
३६०६ ही मे वढ चुना या । यह सारी योजवायें राज्य ढारा चलाई गई थी एस्कू 
इलके अतिरिका ऐसी योजनायें भी थी जो सेवायोजकों ने चला रखी थी। इन 
योजनाओं मे सबसे बडा दोप यह था कि इतमे कोई समचय नहीं था और यह प्रयेक 
व्यक्ति को लाभ भी प्रदान नहीं करती थी । इसलिये इग्लैंड की सरकार वे जूते सब 
१६४१ में. 8 जाय 8८ए6एव८ की नियुक्ति की । इनका काम तत्कावोन 
योजनाओं के सम्बन्ध में जाँच फरवा था और उनमे सुधार लाने के लिये झपने मुराव 
देना थां । पेथ्एलाावं8८ मे अपनी रिपोर्ट दियम्बर गयू १६४२ मैं प्रस्तुत की । इतके 
अनुसार “पुर्ननिर्माण की राह से £ देवों में से, आवश्यकता या कमी कैवल एक ही 
देव है और कुछ प्रकार से इस पर आ्राक्मण करना सबसे सरल है। बीमारी, 
प्रशावता, वरिव्रता और सुस्ती अन्य देव हैं।” इस प्रकार बँवरिज ने भपनी मोजता 
में दी मुख्य बातो का समादेश किया है । प्रथम, यह कि सामाजिक बीमा सुविधायें 
प्रत्येक व्यवित को प्राप्त होनी चाहिये भौर सारे लाभो के लिये केवत एक ही योजना 
बताई नाये । दूसरे, वैवदिज ने इस बात का भी प्रबत्व किया हैं कि सामानिक 
सुरक्षा का एप न्यूनतम राष्ट्रीय स्तर भव्य ही विश्चित रहता चाहिये ताकि अत्ये् 
व्यवित को हर समय मे कुछ न कुछ सहायता अवश्य ही मिलती रहे और इस प्रकार 
झाप्ट्रीय श्राथ में किसी अ्रकार की भी कमी उत्पन्न न हो | खाराश से वैवरिज की 
योजना तीन गास्यतामी पर आधारित है। प्रभम, यह कि एक तिश्चित आयु तर्क 
प्रत्येक बच्चे के पालत पोषण का दावित्व श्रमिक पर न होकर राज्य पर होना वाहिय 
मयोकि एक तो अमिक की आ्राय वैसे ही कम होती है भौर यदि उन पर बच्चो बी 
भी जिम्मेदारी होगी तो बच्चों में कुशतता विलकूल मी नही प्रा पायेगी । डदालिये 
राश्य को इनका पालत पौपण करना चाहिये और आयु के अनुस्तार बब्चो को आविक 
सहायता प्रदाव करती चाहिये और यह सहायता उनकी ऐसे प्रदाव की जाये जैसे कि 
यह उनका जाग अधिकार है। दूसरे यह कि गोजता में सारी ही सामाज धुस्ता 
सम्बन्धी सैवाशो में एकहूपता लाई गई है और सम्पूर्ण योजना राष्ट्रीय साधार पर 
जलाने की प्लिफारिश वैवरिज ने की है। उनका स्थाल है कि राज्य को ऐसी दरशशार्ये 
उत्पन्न करती चाहिये जिसम दोसारी और अयोग्यता उत्पन्न ही न हो श्रौर यदि हा 
भी तो राज्य को ही उनके लिय उचित मवन्ध भी करना चाहिये । सारे ही व्यक्तिवी 
की चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें मिलनी चाहिये और इनका सम्बन्ध पीडित व्यक्ति 
की आविक स्थिति से नहीं होना चाहिये । इसका ब्यम रामाज की हैँ। प्रू्ध करवा 
आाहिये क्योकि यदि ऐसा न होगा तो व्यक्तिे को कार्य कुशलता गिरती जायेगी 
और बैकारी बढती जायेगी । इसीसिये वैदरिज योजना ये सागाजिक बीमा सम्बन्धी 
+ 
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खर्चों के अतिरिक्त सभी सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी सेवाओ के लिये निश्चित अशदान 
देता पडता है और तत्सश्चात उनको सारी सेवाये नियमित रूष से मिलतो रहतो 
है । अन्तिम मान्यता यह है कि इगलैड मे धीरे घीरे पूर्ण रोज़गार वी स्थिति उत्पन्न 
करनी होगी क्योकि बिना इसके योजना सफल नही हो सकेगी | 

योजना का कार्येक्षेत्र--यह योजना इतनी विस्तृत है कि लगभग सारे ही 
व्यक्ति इसके अन्तर्गत लाभ प्राप्त करते हैं और लगमग्र सारे ही सतरो के विरंद 
समाज के सदस्यों को युरक्षित रखने का प्रयत्न किया गया है इस उद्देश्य के लिया 
जगता को ६ वर्मो से विभाजित किया गया है --( ६) क्षमिक (२) सेवा योजक, 
(३) गृहणियाँ जो पैन्शन पाने वाली आयु से कम आयु की है और जो अच्छी नौकरी 
पर नही लगी हुई हैं, (४) अन्य व्यक्ति जो काम करने योग्य श्रायु के तो हैं परन्तु 
लाभप्रद नौकरियो पर नहीं लगे हुए हैं, (५) १६ वर्ष की थायु से नीचे के बच्चे 
अर्थात्‌ जो काम करने योग्य नही है और (६) ऐसे व्यक्ति जो रिटायर हो चुके हू । 
झूछ प्रमशरए साल के लणभयग प्रत्येय व्यक्वित को ही पिश्गी न किसी रूपए रे ल्स प्राप्त 
होगा । यदि कोई व्यक्ति घनी है और इस योग्य है वि वह अपना श्रवन्ध कर सके 
तो इन सेवाग्नो का लाभ प्राप्त करता उसके लिये अनिवायें नहीं हैं परन्तु उसे झ्पना 
अशदान श्रवश्य ही देना पडेगा । यह भ्रशदान तीन वर्गों के लोगो से नही लिया जाता, 
अ्र्थात बच्चो से, पैन्शन प्राप्त होने वाले ब्यनितयी से और बृहणियों से । झशदान की 
दर थे जि[० ३ पैं० प्रति पुरुष और हे शि० ६ पें० प्रति स्त्री है। सेवा योजकों के 
लिफे अ्रशदान की दर ३ झि० ३ थे० प्रति पुरुष और २ शि० ६ पै० प्रत्ति स्त्री है) 
योजना से प्राप्त होने वाले लाभ-- 

(१) शृहणिष्ों को लाध--अ्रत्पेक गृहणी को ६ भ्रकार के लाभ प्राप्त करने 
का अधिकार हे -[झ) १० पों० प्रति व्यक्ति ज्ञादी के लिये, (व.) प्रसव सद्दायता ४ पौं० 
तक, और यदि कोई यूहणो किसी लाभप्रद व्यवसाय में काम कर रही है तो उसको 
१३ सप्ताह तक ३६ शि० प्रति सप्ताह अतिरिक्‍त प्रसव सहायता प्राप्त होगी, (स) 
विधवा होने की अ्रवस्या में ३६ शि० प्रति सप्ताह की दर से १३ सप्ताह तक विधवा 
सहायता दी जाती है, (द) विधवा स्‍त्री को २४ झ्लि० प्रति सप्ताह से शिशु सहायता 
प्राप्त होगी जब तक कि बच्चा नावालिग रहेगा । इसके अलावा विधवा स्त्री उस 
सहायता की भो अधिकारी है जो शिशु को अपनी ओर से प्राप्त होगी । यदि विधवा 
स्‍त्री के कोई थिश्वु नहीं है तो उसको एक कलात्मक कार्य रौखना होगा जिसके लिये 
उसे आर्थिक सहायता दी जायेगी, (ह) यदि किसी स्त्री को बिना किसी दोप के 
तलाक मिल गया है तो उसको वह सारी सुविधायें मिलेंगी जो कि एक विधवा स्त्री 
को दी जाती हैं और (य) बीमारी की अवस्था में उसको दीमारो भत्ता के रूप में 
आथिक सहायता दी जायेगी $ 

(२) शिक्षु भसे--योजना के झनुसार पहले शिज्षु के अतिरिक्त अन्य निर्भर- 
कर्तों शिशुओ्रो को ८ शि० प्रति श्ििश्ु के हिंसाव से दिया जायेगा। यदि शिक्यु के 


करे मगुध्य के आशिक जीवन मे राज्य का स्थान 


मा पिता की आय बिल्कुल भी नही है तो पहले शिझ्यु का भी भत्ता मिलेगा । बह 
भत्ता सभी व्यक्तियों वे लिए समान है चाटे वह थती हो या विर्दत ! 

(१) बेकारी एवं बीमारी सहायता--अत्मेक बे रोजगार व्यक्ति को रेड शि० 
प्रति सप्ताह की दर से दिया जायगा । यदि सशी पुरुष दोता ही बेरोजयार हैँ तो 
दोनो को ४० झ्ि० थ्रत्ति सप्ताह दियां जायेगा ) यदि कुटस्ब मे दो बच्चे भी हैं तो 
सहायता की दर ५० झ्षि० प्रति सप्ताह हो जायेगी | यदि बोई ब्यवित ६ महीने 
तक बराबर बे रोजगार रहता है तो उसको किसी यत्वात्मक दोक्षा बेख (पर८८१०॥- 
<थे प्ःश्नह०8 0५०७८) म दीक्षा प्राप्त करती होगी । ब्दोक्षा अवधि में उसे भना 
आप्क ह्वोगा जो बेरोझगारी मत्ता के बरावर होगा । [इसी प्रकार बीमार व्यक्रित बो 
भी बीगारी मत्ता प्रए्त होता है और विक्त्मा सम्बन्धी सुविधा अलग प्रदाय री 
जाती हैं। 

(४) श्रमिकों को चोट झादि का सुश्रावक्ञा--यदि कोई श्रमिश्त चौट वे 
कारण कुछ समय के लिए काम करने योग्य नहीं रहता तो उसे १३ सप्ताह तब 
बीमारी भत्ता दिया जायेगा, तत्पश्चात यह भत्ता बढ़ा दिया जाता है भ्ौर उसकी 
रा्षि प्रारम्भिक मजदूरी को 3 कर दी जाती है । सदि किसी श्रमिक की मृत्यु हो 
जाती है तब उसके बच्चो को एक दम ३०० पौंड प्रति निर्मरकर्त्ता की दर से प्राधिक 
महायता दी जायेगी । योजता मे अन्तिम शियाकर्म के लिए भी व्यवस्था की गई है। 

(४) पृढ्ध झबस्या पेलात--पत्येक पुरुष को ६४ बप की भायु पर घोर हनी 
को ६० वध की भायु पर र४ं शि० प्रति सप्ताह के हिसाब से पन्शन मिलेगी भौर 
विवाहित हत्री पुरुष दोतों को मिला कर केदल ४० शि० प्रति सप्ताह मिलेगा । 

सरकार ते वैवरिज योजना को स्वीकार करते हुए सभय-प्मय पर विभिन्‍न 
नियमों द्वारा बोगता को कार्यरूप देने का प्रवत्त किया है। कुटुम्ब भला योगना 
सन्‌ १६४६ से श्रल रही है भोर प्रति शिश्ठु को, प्रधम क्‍्िशु को छोड कर, ८ शि० 
प्रति सप्ताह के हिछाव से सहायता प्राप्त हो रद्दी है! इसी श्रकार राष्ट्रीय दीमा 
सगठत द्वारा राष्ट्रीय बीमा योजदा चलाई यई है। यह योजना भी १६४६ से एक 
अधिनियम के भ्राधीय प्लारम्भ हुईं है । परन्तु समय सघय पर इसमे उचित संशोधय 
किए जा चुके है। इस योजना में प्रत्यक ब्यक्तित कों, केवल्न वृद्ध व्यक्ति, बच्चों, 
पिव्राहित स्तियों श्रौर निम्न भाग वाले व्यक्तियों को छोड़ कर अशदान भ्रति सप्ताह 
देना पढ़ता है और बीमित ब्यक्तित कों ७ प्रकार के स्ाभ प्राप्त होते हैं अर्थात 
बीपारी सहायता, देकारी सहायता, श्रमव सहायता, विधवा सहायता, गृत्यु राह्मययता, 
मौकरी समाप्त होते के बाद पेल्यत थोर सरक्षक भत्ता (60:00 2॥90७३४९०) ! 
इसने अतिरिक्त भौद्योगिक चोटो म भी ग्राथिक सहायता मिलती है । इसो प्रकार 
जुलाई सन्‌ १६५० में ओद्योविक घोट बीमा योजता, श्रमिकों बे मुपातजा अधिनियम 
के स्थान प्र चलाई गई थी। इस बोजवा के आ्राभीव काय वरने की अयधि म या 

चोद लगती है था बीमारियाँ उत्पन्त द्वोती है उत सभी के लिय आधिव सहायता प्रदात 
नौ जाती है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्त चोट में अपाहहिज हो जाता है मा उस 
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ची पृत्मु हा जाती है तो उसके तिर्भरकर्ताओ को आध्िक सहायता दी जाती है। 
इसके अतिरिक्त याप्ट्रीय सहायता के लिए राष्ट्रीय मुक्त अधिनियम (एशाणादां 
उरचा८र 8०) सन्‌ १६४८ मे बनाया गया था । राज्य हारा जितने प्रकार की भी 
सुविधाएँ प्राप्त दो रहो थी वे अब एक स्थान पर एकचित कर दी गई है गौर उनका 
सचालन अब यप्ट्रोय मुक्ति सगठन [>प्रछ0०४००  7रेट!र्ट 07897/58007) द्वारा सम्पन्न 
किया जाता है । बिना घर के व्यक्तियो को रहने के लिये स्थान और चूद्ध और अप'हिज 
व्यक्तियों को सुविधाएँ दी जाती हैं । इसी अकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के भन्तर्गत 
ग्रेट ब्रिटेन के नागरिकों को चिक्ल्सिा सम्बन्धी मसुविधारोें पदान की जाती हू । 
सश्यपि अधिकाश व्यय राज्य द्वारा किया जाता है, फिर भी सेवा प्राप्त करने वाले 
अ्यबित को भी कुछ सेवा के बदल म देना पड़ता है । समय समय पर इस सम्बन्ध 
से अधितियम वनाय गय है और इस योजना का प्रवन्ध राष्ट्रीय बोमा सन्‍्वालय हारा 
किया जाता है। 
इस प्रकार उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वैवरिज योजना साम्राजिक 
अंुरक्षा के लिये एक़ ऐसी योजना है जिसमे व्यक्ति की सुरक्षा गभ से मृत्यु तक होती 
कऔ। यदि त्रिदेन जैसे पूँजीवादी देश म इस योजना को पुणष्ष से कार्थान्वित कर 
दिया गया तो इसम कोई सन्देह नही कि ब्रिटेल से पूर्णछूप से एक समाजवादी प्रणाली 
अथापित हो जायेगी / यद्यपि योजना अपने उद्देश्यो मे बहुत अच्छी है. परन्तु देखना 
# यह है कि प्रूर्ण रोज़गार की स्थापना हो प्राती हैं या नहीं । सच ता यह्‌ है कि जैसी 
“ब्रिटेन की स्थिति इस समय है उसको दखते हुए यह योजना केवल गक कल्पनामात्र 
चीखती है + परन्तु जो कुछ व्यावहारिकता म प्राप्त हो चुका है उससे तो यही सिद्ध 
'हीता है कि बैवरिज योजना पधूर्णरूप से कार्मान्वित हो जायेगी, गयपि समय अनुमान 
के अधिक लगेगा। 
संयुक्त राज्य सें सामाजिक सुरक्षा--सथुकत राज्य अमेश्कि म सामाजिरू 
सुरक्षा का कार्य राष्ट्रीय आधार पर केवल यन्‌ १६३२५ से ही आरम्भ किया जा 
सका, यद्यपि रामाजिक बीमा योजनायें प्रत्यक राज्य म॒ ईैषवी गताब्दी के अन्त म 
हो चालू ही गई थी । सन्‌ १६३४ में एक अधिनियम बनाया ग्रया जिसका उद्देश्य 
“अरमजीबियों को श्राप वी उस हानि से बचाना है जो बृद्धावस्था या कुटुम्ध भ 
आयकर्त्ता की मृत्यु के कारण उत्पन्त होती है (” इस अधिनियम स॑ कुछ कठिताइयाँ 
था, इसीलय सत्‌ १६४३ म एक आीघक व्यापक एवं |वस्तृत ओंबोनयम बनाया गया 
'जिसके अनुसार बृद्ध अवस्था, अयोग्यता बीमा, बेंकारो बीसा, श्रसव बीमा और 
। चिक्त्सिा आदि की व्यवस्था वो गई। इस योजवा म श्रसिको, सेवायोजकी झऔर 
“राज्य के अज्नदाव देना पडता है । इस योजना में अन्धे और निर्भरकर्त्ता बच्चा के 
लिए भी सहायता देन की ज्यवस्या की गई है। इसके बाद एउट्टछलत थितपलाइफ 
-0पह्टवे। (००प्प्रभव्८ वो. सिफारिशों के अनुसार तीन अधिनियम बनायें गय ये, 
# अर्थात्‌ १8८ ए27८३ 5.0८५ एप्० छृव्गक्त, 5रएश०८८5 4८० 4934, परत एघाल्त 
पज्ाच5 38०ण७४ $६एएजए कैम्राध्यवैफष्मा: 80५ 9856, ओर 7४८ एप्ाध्टठ उप्यरड 


द्ड मनुष्य के आथिक जीवत में राज्य का स्थान 


ए्डाए/०9फरलाप औ५६ 946 । इन अधिनियमों म समय समय पर सप्चोधन किए जाते 
रहे हैं और वत्तेमात स्थिति के अनुसार इस समय '्मिका को निम्न चार भागा म 
विभाजित करके सहायता दी जाती है --+ 

(अञ्र) यातायात उद्योगा मे काम करने वाले श्रमिक जिनके अन्तगत वृद्ध 
आयु, श्रपाहिजता, मृत्यु वेकारी, बीमारी, प्रमव और रोजमार सम्बन्धी चादो श्रादि 
की व्यवस्था की जाती है (ब) झोद्योगिश एवं वाणिज्यिक श्रमिज्े के लिय 
रिटायर होने के बाद मृत्यु बेकारी और रोजगार बी चोटो आदि के लिये व्यवस्था 
की गई है, (स) कृषिक और घरेलू कार्यकर्ता के लिय वृद्ध अवस्था श्रौर 
मृत्यु भौर (द) बह श्रसिक जो स्वयं अपना काय करत है उनके लिय वृद्ध ग्रवस्‍्था 
ओर मृत्यु दे पदचात्‌ बच्चा का बीमा झादि बी ब्येवस्था की गई। सयुतत राज्य ये 
अधिकतर योजतायें राज्य द्वारा चलाई जा रही हं श्रोर इनके लिय' वित्त की व्यवस्था 
भी राज्य ही करत्ता है। कुछ योजनाएँ श्रमिको एक सेवाघोजकों से अश्दान प्राप्त 
करके पूरी की जाती हैं । 

जापान में सामाजिक सुरक्षा--एशिया वे देशा म सामाजिक वीमा के पोच 
में जावान का प्रमुख स्थाव है | जापान ने इल क्षेत्र मे अच्छी प्रगति की है! बहाँ पर 
स्वास्थ्य बीमा योजना कल्याण पैन्शन बीमा योजना श्रमिकों के मुआवजा सम्बन्धी 
बीमा योजना और बेरारी बीमा योजनर चल रही है। स्वास्थ्य बीमा योजना के 
अतिरिक्त सभी योजनाप्री का अबन्ध सरकार करती है। स्व्रास्थ्य बीमा योजना 
स्वास्थ्य बीमा समितियों द्वारा चलाई जा रही हैं | जापान स सामियों के लिये भी 
बीमा योजना बनाई गई है जिसकी व्यवस्था ए/९॥४:८ शेशज्ाइ५9 द्वारा की जा रही 
है और इसमे मामियों से प्रशदाव लिया जाता है । 

भारत में सामाजिक सुरक्षा--ऐसी ही गोजनाये लगभग सारे ही देशों म' 
कार्पान्वित्त की गई हैं । भारत मे भी साम्राजिक सुरक्षा सम्बन्धी योजनाओं वौ कार्य- 
रूप दिया गया है। ये योजतायें भारत ज॑से देश के लिय पर्याप्त तो नही हैँ लेकिन 
फिर भी इनसे श्रमिकों को कुछ लाभ अवश्य प्राप्त हो रहे हैं। भारत में ऐसी 
योजताओं की आवश्यकता बहुत अधिक है । जनता की अत्यधिक निर्धनता 
बीमारियों की बढती हुई सल्या एत क्षेत्र, माताझ्रो और शिक्षुओं की बहुत ऊँची मृत्यु 
दर, जीवन की थोडी ग्रायु ग्यौर बेंकारी और कम रोजगारी से उत्पन्न होने बाली 
बिपवाये साथ ही साथ पुशतंनी ऋण-य्रस्तता इन सभी से यह सिद्ध होता है कि भारते 
में सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था की बहुत अधिक झावश्यकता है। भारत सें 
आधुनिक ग्ौद्योगिकरण से झनेफा कठिनाइयाँ उत्पन्त हो गई हैं । झौद्योगिकरण से 
जो सामाजिक ग्रौर आर्थिव असतुलन उत्पन्न हुआ है उससे अ्सुरक्षा और निधनता 
बढती द्वी जा रही है ) सयुक्त परिवार प्रणाली के समाप्त हो जाने से तो यह 
साधाजिक समस्याएं झौर भी बढ गई है ओर जिन स्थानों पर य प्रथाली चल भी 
रही है वहाँ यह झधिक दाक्तिशानी नही हैं, क्योकि घोर निधेदता ते इसकी कमर 
तोई दी है। इसलिये अब समाज का ही यह वर्तेब्य हो जाता है कि बेकारी बूर 

॥ 


सामाजिक सुरक्षा क्र 


अवस्था, अपाहिजता, बीमारी, जल्दी मृत्यु, औद्योगिक चोटो आदि से उत्पन्न होन बाली 
बुराइयो तथा परेशानियों का समाघान करे ) 
भारत में सामाजिक सुरक्षा का इतिहास लगभग ३० वर्ष पुराना है । सरकार 
का ध्यान सर्वप्रथम वीमारी बीमा की श्रोर आकपित हुआ था। पअन्तर्राष्ट्रीय श्रम 
सघ के १६२७ के सम्मेलन के प्रस्ताव के अनुसार भारतीय सयाद ने सन्‌ श्६ए८ म 
बीसारी बीमा पर काफी सोच विचार किया या परन्तु कोई विशद्येप परिणाम नहीं 
नकल पाया | इसके बाद श्रम पर आही आयोग ने स्थिति को समभते हुए इस 
आत की स्रिफारिश की कि वर्तमान कठिनाइयों को दूर करने के लिये सारे उपायो 
को कार्य रूप देने के लिये सरकार को आवश्यक आकर प्राप्त करता चाहिये । उस 
समय तक के लिये जब तक कि कोई विस्तृत योजना तैयार हो, आयोग की मिफान्शि 
थी कि एक झान्तरिक योजना सामाजिक सुरक्षा के लिये चालू कर दी जाय। यह 
औजना मुल्यतया इस मान्यता पर ग्राधारित थी कि चिक्त्सा सम्बन्धी लाभ प्रदान करने 
का दासित्व सरकार पर है और घन सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व सेवा 
थौजको और श्वमिको दोनो पर है । इस योजना के अनुसार एुक कोप स्थापित होता 
जिसमे अभ्रमिको को मजदूरियों में से अनिवार्य रूप से काटे गये अझ्ददानो को जमा 
कर दिया जाता और इन्टी झशदानों के बराबर या अधिक सेवा योजका से प्राप्त 
अगथदानो को भी उसम जमा कर दिया जाता । वीमारी की अवधि में इन कोप से मे 
अजदूरी दी जाती । इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने के वाद भारत भरकार, विभिन्‍न 
राज्यों फे श्रम मत्ालय, विभिन्‍न तरिदलीय सभाओो, राज्यों की श्रम जाँच समितियों 
और कुछ व्यक्तियों ने व्यक्तिगत रूप में अपनी-अपनी वृद्धि अनुसार अनेफो प्रयत्न 
'किये परन्तु कुछ भी हाय नही श्राया । इस पर भारतीय सरकार ने यह निश्चय 
“किया कि एक सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी विस्तुत्त योजना तैयार करने का काम एक 
विशेष भ्रफमर को सौपा जाय । तदनुसार सन्‌ १६४३ से इस कार्य के लिये प्रौ० 
अडारकर की नियुक्ति की गई जिन्होंने भारत में औद्योगिक श्रमिकों की बीमारी बीमा 
सम्बन्धी योजना पर अपनी रिपोर्ट १५ अगस्त १६४४ को प्रस्तुत वी । 
भ्रडारकर यरोजना--प्रो० अडारकर की स्वास्थ्य बीमा योजना केवल स्वास्थ 
या बीमारी से ही सम्बन्धित न थी, चल्कि यह एक विस्तृत मोजना है, जिसके अन्तर्गत 
औद्योगिक चोटो आदि के विरुद्ध सुरक्षा के लिये व्यवस्था की गई है । उनका विचार 
था कि इस योजना को कार्योन्वित करने से पहले, एक बेकारो बीमा योजना चात्तू की 
जाय और उद्योगो के विकास की ओर पूरा ध्यान दिया जाय । बुद्ध अवस्था प॑न्शन की 
व्यवस्था की जाय और एक राप्ट्रीय स्वास्थ्य आन्दोलन की स्थापना वी ज्ञाय $ प्रो७ 
अडारकर के यह विचार पूर्णतया सत्य थे और महत्वपूर्ण भी, क्योकि बिना इनके एक 
शक्तिशाली बीभारी बीसा योजना की व्यवस्था होना अताम्भव था । श्रो० टॉजिग वा 
आ विचार है कि 'वीमारी बौगा उतना हो आवश्यक है जितना चोटों का बीमा । 
आरत में तो इसकी आवश्यकता बिश्येप रूप से है क्योकि यहां तो बीमारी बहुत ही 
“अधिक है। योजना की सुख्य विशेषतायें सिस्न प्रदार हैं -- 


सी मनुष्य के आथिक जीवन मे राज्य का स्थान 


(स) थोजना बडी ही सरल, साधारण एब स्पष्ट है 
(आ) यह अनिवार्य है और ग्रशदानों पर आधारित है ) 
(इ) तर्कालीन श्रम सम्बन्धी नियस इस मोजना के अग हैं । 
(६) इसका कार्य सचालन अपव्ययी नही है ) 
(उ) यह योजवा केवल झौद्योगिक चोटो को ही कम सही करेगी, वसन्‌ 
औद्योगिक शान्ति भी स्थापित करेगी 
(कऊ) यह याजया अस्तर्राष्ट्रीय श्रम सघ के प्रस्तावों के झनुसार बनाई गई: 
है भौर इतनी लोचपूर्ण है कि परिचर्तत किम जा सकते हैं । 
अंडारकर योजना में २०० रू० महावार तक पाने वलि प्रत्येक शमिक की 
लाभ प्रदान वरने की व्यवस्था वी गई थी । योजना के लिय आवश्यक विस की पूर्ति 
अ्मिको और सेवायोजको के सयुकत अशझदानों द्वारा होती | श्रमिकों से प्रत्येक माह 
यह अवादास प्राप्त क्या जायगा जिसके वसूल करने की ज़िम्मेदारी सवायोजका पर 
होगी । मोजना से लकद लाभ किसी भी श्रमिक को उसी समय प्राप्त हो सकता था 
जब कि उसने छ माह तब अपना अ्रवदान दिया हो। स्थायी श्रमिक को ६० दिन 
तक और ग्स्थायी ध्रिक को केवल ४५ दिन तक ही भकदे लाभ प्राप्त होगा। 
आकस्मिक (0४5७० ) श्रमिक को केवत चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएँ ही प्राप्त होगी 
औद्योगिक क्षेत्र जनसरूया के घनत्व के आधार पर चार वर्गों मे विभाजित क्यि गये 
थे। हर क्षेत्र म चिकिप्सा सम्बन्धी व्यवस्था अलग-अलग होगी। 
मारत सरकार ने अडारकर योजना की व्यावहारिक्ता की जात वरने के 
लिय अस्तर्राष्ट्रीय श्रम सध के भ्रधिकारी | 5080० और छ २४० को नियुक्त 
फिया । इन लीगा ने योजना म कुछ सश्योधन किय । सशोधित अडारकर योजना को 
सरकार ने स्वीकार वरके सन्‌ १६४८ म कर्मचारियों का सरकारी बीमा अ्पिनियमा 
(8:99॥096९७ 50306 ]95घ०४४८९ /८४) पास विया | इस प्रकार का अभिनियंप 
पश्चिमी पूर्वी एशिया म पहला ही था। दरारों पहले कि हम इस झधिनियम के विपय 
में कुछ बताये यह ग्रावश्यक है कि झन्तर्राष्ट्रीय श्रम विशेषज्ञों ने अडार्कर योजना में 
जिन कारणों से सशोघन किय थे उनके विपय में कुछ बता दिया जाय । 
इम विशपज्ञों का विचार था कि प्रसव लाभ और श्वमिका के मुआवजी 
सम्बन्धी व्यवस्था को भी इस योजना से सम्मिलित वर लिया जाय। इन लोगो का 
यह भी विचार था कि इस योजना म झारीरिक श्रमिका के साथ-साथ मानसिक 
श्रमिकी की मी लाभ अदान किये जाये और बीमा योजना की उन सारी शाखाओं 
को जिसम चिबित्सा बी आवश्यकता होठी है एक साथ मिला देना चाहिय जैसे 
बीमारी प्रसव और चोटे । इसके अतिरिक्त इन्होंने इस बात पर भी जोर दिया 
कि राज्य को करोसे प्राप्त आय स से इस योजना के लिये आधिकाः सहायता 
देती भाहिय । क्षमिवती को नकदी से जो लः्भ प्रदस्त किय जाये वह प्रर्याप्त भाता मे 
हो; कुदुम्ब को एक इकाई माना जाये और प्रवन्व सम्बन्धी जो नियम बनाय जाये 
बे साधारण और सरल होने चाहिये । इसी प्रकार ये खोग अडारक़ार की इस बात 


सामाजिक सुरक्षा घ 


से भी सहमत नही थे कि जिंकित्सा सस्वन्धी सहायता के लिये एक स्वतन्त्र योजना 
बनाई जाये, क्योकि ऐसी योजना को व्यावाहरिक रूप देने मे अनेको कठिनाइयाँ 
उत्पन्न होगी, जैसे --- 

(अर) ऐसी योजना की सफलता के लिये यह झावश्यक है कि जी प्रमाण पत्र 
(८०४४६०४४४) दिये जायें वे सच्चे हो | यह काम स्वास्थ्य बीमा अधिकारी भली-भांति 
कर सकते है क्योकि सम्पूर्ण योजना पर ही उनका नियन्त्रण रहेगा । 

(व) स्वास्थ्य बीमा योजना में डाबटरों से पर्याष्त चिकित्सा सेंवाये प्राप्त की 
जा सकती है। 

(स) किसी भी स्वतन्च्र स्वास्थ सोजना में मानवता को वह महत्व नहीं 
दिया जाता जो स्वास्थ्य बीमा योजना में दिया जाता है ) इसीलिये यह झावश्यक है 
कि स्वास्थ्य वीमा योजना राष्ट्रीय स्तर पर चलाई जाये 4 

(द) एक स्व॒तन्त स्वास्थ सेवा औद्योगिक दीमारियो का इलाज करमे और 
रोकने में की सफल नहीं होगी ३ 

(है) ऐसी योजना अपव्ययी भी होगी ॥ 

इन्टी कारणों सै भारत सरकार ने अडारकर द्वारा प्रस्तावित स्वतन्त्र 
लिकित्सा सहायता की भोजना को स्वीकार नहीं किया झशौर इन विश्येषज्ञों की 
सिफारिक्षो के भनुसार अधिनियम बनाया | 

कर्मचारियों का सरकारी बीमा अधिनियम सत््‌ १६४र--इस अधिनियम 
के आधीय ६ अवकट्बर १६४८ को बोमा प्रमण्डल का उदघाटव हुआ । इस प्रमण्डल 
की संचालक समिति के ३८ सदस्य है, जिसम केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकार, 
झेवायोजको और भजदूरो के प्रतिनिधि है ) इसमे भारतीय संसद और डावटरों के 
भी प्रतिनिधि हैं ) प्रमस्डल का झासन ग्रवन्ध एक स्थायी समिति करती है जिसके 
१३ रादस्य हैं जो ३८ सदस्यो में से चुने जाते है और इसम मजदूरों और सेवायोजक्ये 
के प्रतिनिधियों की सर्पा बराबर बरावर होती है । लिंकित्मा सम्बन्धी सुविधायो 
का आयोजन करने और सलाह देने के लिये सल्‌ १६८४७ में ठाजटरों की एक 
वचिकित्सालाय समा बनाई गई थी जिसके र८ सदस्य हे। पेन्द्रीय सरफार को 
प्रमन्‍्डल के हिसाव किताब की जाच कराने तथा प्रमुख अधिकारियों को तियुकत 
करने का पूरा अधिकार है। प्रमन्‍्डल के शासन की पूरी जिम्मेदारी प्रमुख सचालक 
को है जिसकी सहायता के लिये ४ प्रमुख अधिकारी है । प्रमुख राचालक सम्पूर्ण 
शासन सम्बन्धी कार्यदाहियाँ प्रादेशिक तथा स्थानीय कार्मालयो छारा करता है । इरा 

काये के लिये प्रादेशिक सलाहकार परिषद मी बनाये गये हे जिसमें आन्तीय सरकार, 
मजदूरों और सेवायोजको के प्रतिनिधि होते हैं । 

श्रधिनिमम से प्राप्त होने दाते लाभ--यह ऋधिनियम भारत के ४००) 
रूपयो से कम मासिक सजदूरी पाने वश्ले मऊदूरो पर जासू होता है । यह उन सभी 
कारखानो पर लागू किया गया है जो साल मर चलते हैं, जिनमे शक्ति का अबोग 
होता है और जिनमे २० या २० से अधिक व्यक्ति कार्ये करते हैं॥ यह योजना 


] मनुष्य के आर्थिक जीवन में राज्य वा स्थान 


अनिवाय है और अधिनियम मे आन वाले प्रत्येक श्रमिक का बीमा अनिवार्य रुप से 
किया जायेगा । अधिनियम मे यह भी स्पप्ट कर दिया गया है कि आवश्यक्ता होने 
चर सरकार इस अधिनियम को उन कारखानो पर भी लागू कर सकती है जो साल 
में कुछ ही महीते चलते हैं। सित्तम्बर सन्‌ १६४१ म झऔद्योगिय' गद़दूरो वो स्वास्थ्य 
एवं श्रौषिधि सम्बन्धी लाभ देने के लिये इस अ्रधिनियम में सशोघन किये गये | 
प्रारम्मिक स्थिति मे केवल स्वास्थ्य एव चिक्त्सा सम्बन्धी सुविधाएँ मजदूरों को दी 
जायेगी । यह सुविधाये निम्न प्रकार है +- 


(अर) चिकित्सा तथा औषिधि और स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य सुविधाये । 


(ध) औ्रौद्योपिक मजदूरों वे स्वास्थ्य के सम्बन्ध सम उचित जानकारी प्राप्त 
करने के लिये शासवीय व्यवस्था की जायेगी जिसका कर्तव्य सरकार का ध्यान 
मजदूरों के स्वास्थ्य की और आक्पित करना तथा उसको सुधारने के लिये आवश्यक 
सलाह देना होगा । सशोधित योजना के अनुसार एक बीमा कोध बनेगा सम्पूर्ण 
योजना लागू होने पर मजदूरों और सेवायोजको इत्यादि के चन्दे से मिलकर जो 
आय प्राप्त होगी उसकी वाविक राशि २०५ करोड रुपया होगो ! मजदुरों और 
गेबायोजकी से प्राप्व अशदावा के श्रतिरिक्‍त देंन्द्रीय तथा राज्य सरकारो, स्थानीय 
अस्थाओ्रों या किसी व्यक्त या सस्था से प्राप्त होने वाले दान या आधिक सहायता 
आदि भी इस कोप मे सम्मिलित कर दिये जायेंगे । राज्य सरकारें भी दस गौजना मे 
वित्तीय सहायता देंगी झौर वीमित व्य्ितयो वी चिक्त्सिा राभ्बन्धी खर्चो में इनका 
अनुपात $ होगा। इन सर्चो का है भाग फेन्द्रीथ सरकार पूरा करेगी। केन्द्रीय 
सरकार ने यहाँ त्क कह दिया है कि यदि प्रान्तीय सरकार चाहे तो केन्द्रीय सरकार 
उनको है भाग की पूति के लिये मी ऋण भ्रदान कर सकती हैं । 

ग्रधिनियम पूरा लायू होने पर औद्योगिक सझदूरो को निम्न सुविधायें 
फिलेंगी -- 

जि ++++++्त++त>++ततत.._........र 





सुविधाएं । समय | लाभ की दर 
३ बीमारी सम्बन्धी प्रत्येक वर्ष मे ८ सप्ताह साप्ताहिक मजदूरी का 
सुविधाएँ तक बा अस । 
२ प्रसव सबधा छ्ीवधाए | "दर राष्ताह वक १२ आने प्रोतोंदेल को 


दर से अथवा बोमारी 
सम्बन्धी सुविधायो को 
दर से (जो भी अधिक 
हो) । 





सुविधायें 


सामाजिक सुरक्षा 


समय 


॥॥| 
कण 





लाभ वी दर 





३ अयोग्य मसजदूरो के 
लिये सुविधाएँ 

(अ) स्थायी झ्योग्य- 

ता की दशा से 


(7) संपूर्ण क्षति के | 


लिये 
(४) प्राशिक अ्रयोग्य- 
ता के लिये 


(ब) ग्रस्थायी झयो- 
ग्यत्ता के लिये 

मजहूरो के निर्भर 

कर्तताओों के लिये 


प 


। 





४. औषिधि एवं चिकित्सा 


सम्बन्धी सविधाएँ 


आजीवन 


इस दा में ण£ 
उाट॥ 5 (0007ए८75ढ02 
8०६ के अनुसार 

अपोग्यता जब तक रहे 
तब तक 

(3) सजदूर पर निर्भर 
करत्ता विधवा स्‍त्री के 
लिये उसकी मृत्यु तक 
अथवा पुनवियाह की 
अवधि तक । 

(४) उसने बैधानिक 
उत्तराधिकारी के लिये 
8५ बर्ष को झायु तक 
और यदि वह पढ़ रहा 
है तो १७ वर्ष की आयु 
तक 

(77). मृतक को 
यंधानिक लडकी के लिये 
१५ चर्ष की झायू तक 
या विवाह होने तक 
(जो भी कम हो) और 
यदि वह झिक्षा पा रही 
है तो १७ वर्ष की आयु 
त्तक ॥ 

सजदूरो के ठोक स 
होने तक $ 





साप्ताहिक मजदूरी वा 
बंद भरा! 

एज८7#क्रा्याड 0०07- 
एव्यडञाव तय 4ैल के 
झनुसार ( 

साप्ताहिक मजदूरी का 
कद भोग । 

(3) उसकी मजदूरी 
के हैं की दर से यदि दो 
विधवाएं है तो इस दर 
का झरापा आधा | 


(४) मृतक की 
मजदूरी के है भाग की 
दर से प्रत्येक उत्तराधि- 
कारी को | 


(मा) मृतक की 
मजदूरी का कै की दर 
से प्रत्येक बेटी को । 


साधारण औपषिधासयो 





की मुविधा मिलेगी। 


६० अनुप्य के आथिक जीवन सर राउप वा स्थान 


अर्भे-प्रबस्ध--जसा कि बता चुके हैं इन मुविधाया पर जो खर्चा हामा उसकी 
व्यवस्था के लिए केस्द्रीय तथा प्रान्वीय सरकारो से भाप्त सहायता, धर्मार्थ सहायता, 
मजदूरा और सेवायोजको के चन्दी को जमा करके कमचारियों का सरकारी बीमा- 
कौप स्थापित किया गया है। प्रत्येक वर्ष जो श्राय श्राप्त होगी वह इसी कोप मे 
जमा हीती जायेगी । मजदूरा दो चन्द्ता देदे वे लिए उनका विभाजव 5 वर्गों म किया 
गया है। मजदूरी और सेवायोजका की दरें तिम्त प्रकार हैं -- 








मजदूरी की दर | है. टी | का नया ॥ मौग 

१ देनिव' मजबूरी १) स कम कट ०--७-७० | ०--७-० 
२ ,, » (१) से १॥)) तक ०---२०० | ०-+-+७-० | ००-६-० 
है , » ?१॥) से २) तक 0०--४०७ | ४>+८०० | ०-६१२०० 
» २) से ३) तक ७---६-० । ००२०७ | रै-+र२०० 
४ ». दे) से ४) तक ०_--+ब-०० | ००००० | -+८-० 
६ » ४) से ६) तक ०-११-० | १--६-० | २--१-० 
७ ०» » ६) से 5) तक ०-१५-० | १०१४-०० | २-०१३-० 
ष 


» +» ४५) से अधिक किन्तु ] 


४००) मासिक से कम । | 7४४० | रैनह-१ | रैनह३०० 


सानू १६५१ के राशोधन के अनुसार सभी सेवायोजक्य को अपने कारखाने भ 
दी जाने वालो कुल सजदूरी का ० ७५%, की दर स चन्दा देता पठता है। जिता 
खबा मै सुविधायें प्रदात की जा रही है. वहा व सवायौजका के लिए चन्दे की दर 
सम्पृण मजदूरी का १२५% है। सेवायोनका को बीमा योजना वाले क्षेत्रा म 
मजदूर सुश्रावजा भ्रधिनियम तथा प्रसव लाभ अधिनियम के अन्तगत सुविधाय देन 
की आवश्यकतार्य नहीं है । इसोलिए उनक चन्द को दर ३3%, अधिक है। बीमित 
व्यक्तियों क कुटुम्तब व सदस्या को चिकित्सा लाभ प्राप्त होते के बाद विशेष भशदाना 
को दर उन क्षत्रो म जहाँ योजनः लागू नही हुई है ० ७५%, से बढकर १७५% 
हो गई है और योजता वाले क्षेत्र मे १ २५%, से ३ २% हो गई है । 

अधिनियम मे वीमादी और प्रसद लाभा को आप्त करने के सम्बन्ध में कुछ- 
सर्चे भी लायू वी एई हू ! यदि चोमित न्यकित ने लखतार २६ सप्ताह तक (इस 
काल को अशदान वगल कहा गया है) श्रपदा अशदान दिया है तो उसको बाद के 
२६ सप्ताह तक (जिसको लाभकाल कहा गया है) बीमारी या प्रसव लाभ आप्त 
हाग । अयोग्यता, विर्भरकर्त्तान्रा तथा श्रौषिधि लाभा के सम्बन्ध भ ऐसी कोई शत 
नहीं है । झाजकल यह योजना श८ केन्द्र म चल रही है और लगभग (१२ लाख 
मजदूर को लाम श्रदान कर रही है । 


५ भीजना को वार्मान्वित्त करन से कुछ बठिनाइयाँ ऐसी उपस्थित हुई हैँ जिनके 


सामाजिक सुरक्षा च्षृ 


कारण यौजना की पघगति कोई विशेष नही हो पाई है। सेवायोजको ने इस सम्बन्ध 
सम अपनी आपत्ति दिखलाई है, क्योकि एक तो उनके खर्चे बहुत अधिक बढ गए है, 
दूसरे उसको श्रमिकों से चन्दा वसूल करने में (जिसकी झिम्मेदारी उन्ही पर है) 
बहुत कठिनाइयों हुई है । श्रमिक भी इस योजना से सतुष्ट नही हैं | उनकी झअगवुष्टी 
का पहला कारण तो यह है कि वह चाहते हैं कि योजना के लाभ उनवे कुटुम्ब के 
सदस्यो को भी प्राप्त हो, जो आरम्म में सम्भव नही था परन्तु श्रभो हाल में ही यद् 
सुविधा प्रदात कर दी गई है । दूसरा कारण यह है कि मजदूर चाहते हें कि उतको 
अधिक अच्छे अस्पतालों को सुविधा प्राप्त हो और प्रमण्डल अपने अस्पताल खुद खोले । 
तीसरे, मजदूरों का यह भी कहना है कि जो प्रमतिश्ोल सेवायोजक उच्च प्रकार वी 
चिकित्सा सेवाये प्रदान वर रहे है, मोजना चालू होने के वाद उनमे कोई कमी नही 
होनी चाहिये | उतका यह्‌ भी कहला है कि श्रमण्डल के प्रबन्ध में उनपगा और भ्रविव 
प्रतिनिधित्व होता चाहिए । इस योजना को सफल बनाने में कई प्रकार की अडचर्ने 
आई है जैसे, चिकित्सकों का अभाव, दफ्तरो और दवाईखाना (95एल्‍फ5ठाा5) 
आदि के लिए स्थाना का अभाव । इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों ने भी यह 
शिकायत की है कि लिक्त्सा सम्बन्धी ख्चो का जो भाग उनको देना पडता है बहुत 
अधिक है । 
मजदूरों का मुश्रावत्ा श्रथिनियम (फ़ास्ाल्यंड (०काएटफआ्रााण्पम 2०)- 
अआैद्योगिक उत्पादन में मशीनों और दाजित के बढते हुय प्रयोग के साथ-साथ 
औद्योगिक चोटो ओर दुर्घटनाश्रा की सख्या दिन-प्रतिदिन बढती जा रही है । आजकल 
इग दुटनाम्रों के परिणाम बहुत ही घातक होते हे । कभी मनृष्य की मृत्यु हों जाती 
है और कभी सजदूर, हाथ या पॉद कटने से अपाहिज हो जाता हैं। इन सब चोटो 
का प्रभाव केवल सजदूर के जीवन पर ही नहीं पड़ता वरनत्‌ उसके परिवार के 
सद्बवस्य, जो उस पर रोटी कपडे के लिए झाश्चित रहते है, भी उसके साथ साथ भरत 
है और अ्रपाहिज होते है । पराश्चात्य देशों में मशीनो का उपयोग अ्रपनी चरम सीसा 
पर होने के कारण, वहाँ के उद्योगपतियों ने बहुत पहले ही समस्या की विपमता का 
समभकर इन दुर्घटनाआ से मजदूर और उसके परिवार के सदस्यो क्रा होने वाली 
ख्ति वी पूर्ति करने की व्यवस्था आरण्म कर दी थी । परन्तु भारत में सन्‌ १६२३ स 
पहले इस प्रकार की व्यवस्था न थी । इसके मुख्य दो कारण थे--एक तो भारत में 
कारखानों की सख्या अपेक्षाकत सीमित थी और अधिकतर वस्तुओं का उत्पादन छोडे 
पैमाने पर बिना मशीनों की सहायता के किया जाता था । गशीनो की बनी हुई वस्तुझओ' 
नधिकतर विदेशा से आयात किया जाता था। इस प्रकार दुर्घेटनाआ की सख्या 
बहुत कम थी | दूसरा कारण यह था कि विदेशी सरकार का भारत पर आधिपत्य था 
जिसका शुरूप उदय विदेक्षियों बेस हित की अग्रसर करना था | अधिकतर उद्योगपति 
विदेश्षी ही थे और दस प्रकार की व्यवस्था उनके हित में नही थी । दइराके अतिरिक्त 
सरकार की नीति उन वर्षो सम सर्देव पूँजीपतियो के पक्ष में ही हुआ करती थी। 
इसीलिए सन्‌ १६२३ से पहले भारत में इस समस्या की ओर घ्याव नही दिया गय्ई 


६२ मतुष्य के आर्थिक जीवन म राज्य का स्थान 


था | गतवर्षों में औद्योगिक दुर्घटना की सख्या औद्योगीक्रण की प्रगति के साथ २ 
रत में भी बहुत अधिक हो गई है। यद्यपि विभिन्‍न फैक्ट्री अधिनियमों में विभिश्व 
अकार की सुरक्षा सम्बन्धी विधियों जैसे मश्लीनो के चारो और घेरों कौ 
व्यवस्था आग बुझाने वाले यन्‍्यो आदि वी व्यवस्था अवश्य की गई है फिर भो 
मजदूरों की लापरवाही और अ्रपर्याप्त सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था के कारण ऐसी 
दुष्ंटनाये दिन प्रतिदिन होती हैं। इसीलिए. भारत में भी अन्य विदेशों की भाति 
इसकी उचित व्यवस्था होनी चाहिए भर श्रमिको कौ चोटो के लिए उचित मुम्रावजा 
मिलना चाहिए | यह ध्यान रहे कि यह सहायता किसी भी भ्रकार से दान के रूप में 
नही दी जानी चाहिए ! यह मनुष्यता वे बाते और आर्थिक दृष्टिकोण से भी न्याय- 
गगत है। इंगके श्रतिरिकत ऐसी महायता से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि भनुष्य वे 
जीवन का कुछ मूल्य होता है और साथ ही साथ मजदूर को भी यह झ्ाभाग होने गे 
कि उसका जीवन सुरक्षित है, उसकी कार्यक्षगता में वृद्धि होती है और वहू अपने 
काम को तन मने धन से करता हैं । यही नहीं बल्कि ऐसी व्यवस्था बारखानो के 
मालिकों को सतक बनाती है, उनको सचेत करती है कि वे दुर्घटनाओं के विरुद्ध 
उचित प्रबन्ध करें और मजदूरों को उचित श्रौधिधिय सहायता की व्यवस्था करें । ऐसी 
व्यवस्था में इन वाता का कोई प्रभाव नही पडता कि कारखाना छोटा है था बडा, 
खतरा कम है या अधिक, मजदुर कम मजदूरी पाने वाला है या ग्रधिक मजदूरी पाते 
वाला, भारीरिक श्रम है या मानसिक श्रम ग्रौर मजदूर व्यवसायिक बीमारी से पीडित 
है या भौथोगिक चोट से । 
यद्यपि सन्‌ १८८४ से श्रमिकों के मुआवजे की बात उठाई गई थी परतु 
रास १६२३ से पहले यह सम्भव न हो सका कि मजदूर को कार्य करने की अवधि 
मे लगने बालो चोदो के विरुद्ध मुभाबजा मिल सझे । श्रसिकों का सुझावज( श्रधि 
नियम में केवल उन चोटो के विरुद्ध व्यवस्था की गई है जो काम करने की अवधि भ 
लगती हैं श्लौर व्यवसायिक बीमारियों और मृत्यु के विरुद्ध भी श्रग्रिका को गुआवजा 
देने की व्यवस्था की गई है । यदि कोई चोट थरमिका की लापरवाही था नशे म होते 
के कारण लगती है ती कारखाने के सालिको को मुआवजा देने बे! लिये बाध्य नहीं 
किया जा सकता | यदि किसी मजदूर की चोट सात या सात दिन के अन्दर ही 
अन्दर ठीक ही जाती है तो भी मजदूर को कोई मुआवजा नही मिलेगा । 
मुप्रावजो की राश्मि इस बात पर निर्भर करती है कि मजदूर को किस प्रकार 
पी चोट लगी है और उसवी झौसत माहवारी मजदूरी कितनी है। अधिनियम म 
चोरों तीन प्रकार की बताई गई है --ऐसी चोटें जिनसे मृत्यु हो जाये, दूसरी वे 
चीटें जिनसे स्थायी भ्रयोग्यता उत्पन्न हो जाय और तीसरी ने चोटें हैं जिनसे अस्थायी 
योग्यता उत्पन्न हो । बालिग व्यक्ति की मुत्यु पर यदि उसकी आय १० रू० 
न्माहवार से कम है तो उसको ५०० र० और यदि उसकी आय ३०० रु० प्रति माह 
से अधिक है तो ४,५०० रु० का मुआवजा दिया जायेगा । इस प्रकार मुझावज्धे को 
दर बालिग व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध म ४०० २० से ४,५०० रु० तक है। 
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इसो प्रकार बालिग व्यक्तियों को स्थायी रूप से अपाहिज ही जाने पर मुझावजे 
की दर मजदूरी के अनुसार ७०० रु० से ६,२०० रु० तक होती है । नावालिगों के 
सम्बन्ध से मुभावजे की दर मृत्यु होने पर २०० रु० है और पूर्णतः अ्पाहिज हो 
जाने पर १२,०० २० है। अस्थायी अपाहिजता के लिय बालिगो और नाबासिया 
के सम्बन्ध म, १० रु० माहवार से कम मणदूरी पाने वालो के लिय' मुझावजा केवल 
आधे महीने की मजदूरी होगी और १०० रु० से अ्रधिक पाने दालो के लिये ३० रु० 
होगी ॥ इस प्रकार अरथायी शपाहिजता से मुस्रावजा की अधिकतम दर ३० रू० है 
और यह मुझ्रावज्ञा चोट सगने के सात दिन बाद आरम्भ होता है और श्रधिक से 
अधिक ५ वर्षों त्तः दिया जा सकता है । अधिनियम सम इस वात की भी व्ययस्था 
की गई है कि मजदूर की मृत्यु के बाद उस पर निर्मर करने वाले व्यक्तियों को 
सुग्रावजा दिया जाये । ऐंसे निर्मरकर्त्ताओं को दो भागों मे बाँठ दिया ग्रशा है --- 
पहले वे लोग जिनको सबूत देने को कोई आवश्यकता नहीं होती कि वे मृतक पर 
आश्िव थे और दूसरे वे जिन्हें इस वात का सबूत देना पडता है कि बे मृतक पर 
आश्वित थे । पहले वर्ग के अन्तर्गत विधवा, नाबालिग बेटा, अविवाहित बेटी और 
विधवा माता हे और दूसरे वर्य मे एक रडुझ, नाबालिग भाई और पिता सम्मि- 
लित है । 

इस अधिनियम में १६२३ के बाद १६२६, १६२६, १६३३, १६३७, १६३८, 
१६३६, १६४२ झौर १६४६ मे संशोधन हुये हैं । नियम का कार्येक्षेत्र मिम्ब 
प्रकार है ६-- 

(श्र) यह्‌ अधिनियम उन सभी अ्रमिको पर लागू हीता है जो रेलो, कार- 
खानो और ख्तानो म काम करते हूँ ! क्लर्को, प्रशासन सम्बन्धी सेवाय्रो (॥वाक्ाइ- 
पब्पर८ 56९एा८८३ ): मैं काम करने वाले, फौजी अफसर, आकस्मिक मजदूरों 
(ए३७७क ए/०स:९८८७) या अन्य प्रकार के व्यक्तियों जिनका माहबारी बेतल ४०० 
रुपये रे अधिक है उगको इस अधिनियम छे अस्तर्गत कोर्द लाभ प्राप्त नही होगा । 

(शा) यद्यपि राज्य सरकारो को इस बात का अधिकार है कि थे अन्य 
प्रकार के श्रमिकों पर भी यह निथ्रम लागू कर सकती है परन्तु साधारणतया उन्ही 
मजदूरों पर लागू होता है जो सुमगण्ति उद्योगो (078०87७४० ॥9ठपहप८5) म काम 
करते हैं । 

(६) जिन श्रमिकों को अयोग्यता या निर्भरकर्त्ताआ के लाभ कर्ग चार्यों को 
सरकारी बीमा योजना के झन्तर्गत प्राप्त हो चुके है उनको इस नियम के अन्तर्गत 
कोई भी रूहायता प्राप्त न हागी । 

(४) जम्मू और काइमीर को छोडकर थह अधिनियम भारत के प्रत्येक क्षेत्र 
में लागू हीता है । 

(उ) मुआवजा केवल उसी समय दिया जाता है जबकि चोट राम करते 
समय लगी है और जबकि अयोग्यवा की अवधि सात दिन से अधिक होती है । 


सामाजिक सुरक्षा ध्श्‌ 


आते दूर घरने के सिये क्षम सघो को चाहिए कि वे सजदुरा की शिक्षा का प्रवस्थ करें 
और सभाग्रा का आयोजन करके उनको अधिनियम का पूर्ण ज्ञान करायें। यदि श्रम 
सच ऐसा नही करते तो सरकार यो इस ओर पूर्ण घ्याव देता चाहिए। सरकार या 
अ्षम संचा को चाहिए कि थे मजदूरों को मुफ्त कातृती सलाह दले का प्रबन्ध करें। 
जो कुछ खर्चा हो वह राज्य सरकार द्वारा पूरा किया जाय । यह्‌ भी झ्रावश्यक है कि 
अधिनिसम या वार्य प्रबन्ध अधिक सरल और साधारण कर दिया जाय । अधिनियम 
बह भी सशोचत विया जाय किः मुग्रावच्चे सम्बन्धी प्रार्थदा पत्र मिल मालिका वो 
न देकर श्रम कमिश्नर (॥-390छ (०ए्णाष्ल०्सध्ग्) को दिए जाय) इसके 
अतिरिक्त मुआ्रावजे की राशि म भी वृद्धि की जाए और उसका निर्धारण प्रत्यक 
समय के लिय समान रूप से नहीं होना चाहिए | आजकल जबकि मूल्य इतने वढ गए 
है और जबकि रहन-सहन इतना खर्चीला हो गया है यह आवश्यक है कि मुग्रावज 
वी राशि भी उसी अनुपात मे बढा दी जाय जिस अनुपात म सामान्य मूल्य स्तर म 
जूढ्धि हुई है। 
कभौ-क्नी ऐसा भी होता है कि उद्योगप्रतिया के दिवालियें हो जाने पर 
सजदुरा को मुशायज़ो की राशि नहीं मिल पाती है और कभी-कभी ऐसा भी हुआ है 
“कि मालिकों ते मुझ्ाबाजा देन से झानाक्ानी को है । इन कठिनाइया को दूर करने के 
जलिये सेवायोजको कौ विभिन्न सेंस्थाओं ने इस बात पर ज्ञोर दिया है कि सेवा- 
च्योजका के मुझावडे के भुगतान करने की जिम्मेदारी के विर्द्ध भी बीमा किया जाये 
और कुछ सेवायोजको ने इसे आरम्भ भी कर दिया है । ऐसी योजना के बहुत से 
ज्लाभ है। प्रथम, सेवायोजक निडिचत हो जाता है और उसको यह फिकर नही रहती 
है कि उसे शुआवज्ञा देना पढेमगा और इसलिये वे मजदूरा से होड भी नही करते आर 
चह प्रयत्न करते हूँ कि मजदूर को पूरा मुआवजा मिल जाय । इस प्रकार मजदूरा 
और मालिकों के बीच उत्पन्न होने वाले भरगडे भी कम हो जायेंगे ) मज़दूर भी 
निश्चिन्त हो जाते हैं. कि उनको मुप्राव॒जा मिल जायेगा। इसीलिये राज्य सरवारा, 
श्रम जाँच समित्ति भशौर सेवायोजको के समग्ठनों ने यह प्रस्ताव दिया है कि सेवा- 
याजको के मुआवज्ञा भुगतान करने की जिम्मेदारी कवीमा अनिवार्य कर दिया 
जाय | कर्मेचारियों के सरकारी बोमा ग्रधिनियम (छ्रएॉ०ए९९४ 546४ पधब्पत्थयटढ 
#८४) मे इस बात का प्रवन्ध भी कर दिया गया है जिसके झनुसार मुआवजद्ा देने की 
जिम्मेदारी प्रमण्डल की है सेवायोजको की नही । फिर यह अधिनियम तो केवल उसी 
समय तक के लिये है जब तक क्रि स्वास्थ्य बीमा योजना सम्पूर्ण भारत म लागू नहीं 
द्वाती । कर्मचारियों के सरकारी वीमा अधिनियम के सारे देश म लागू होते ही इस 
अधिनियम का कोई महत्व नहीं रहया। 
असव लाभ सम्बन्धी ब्यवस्था--भारत जंसे विद्याल देश म जहाँ स्निया 
की मृत्यु दर इतनी ऊँची है, जहाँ कि स्त्रियाँ निर्धत और अज्ञानी है, जहाँ उनको 
अ्सव काल म॑ उचित चिक्र्त्सा सम्बन्धी सुविधाएँ और झौषिधि प्राप्त नहीं होती 
ओर जिसके कारण ही मृयु दर इतनी ऊँची है, यदि स्त्रिया को प्रसव काल म उचित 
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सुविधाएं न दी गई तो देश का भविष्य यवित्र उज्जपल प्रतीव नहीं होता। सेह्म 
साता ही का शिशु भ्वस्थ होता है और सिद्नु के सदस्य होने के लिये यह झावश्यक 
है कि मालाग्रो जे स्वास्थ्य का प्रसव वाल से पूरा घ्यात रखा जाय । उनसे कोई काम 
न लिया जाय अच्छा भोजन दिया जाय और उचित झषिधियाँ दी जाये | भारत में 
इस सम्बन्ध मे कोई ऐसी व्यवस्था गद्ी है जो सम्पूर्ण देश बी स्तियो के सम्बंध मे 
खागू हो। तगभय प्रत्येक प्रात म ही इस सम्बन्ध मे ध्रधिनियम बनायें गये है परलू 
ब्रौद्योगिकरण और ध्राधिक्न वियोजन की प्राति स यह झ्रावश्यक हो गया है हि 
इस सम्बन्ध मे सम्पृण देश के लिय एक अविनियम बनाया जाय। 
ग़ब प्रथम, वम्वई मे सन १६२६ मे प्सवनाम झधिनियम (फ्गिलमा 
फल्छशी: ॥८९) बनाया गया था । तत्पदचात्‌ मध्य प्रास्त से सन्‌ १६३० मे, मद 
न मन्‌ १६३४ भ, उत्तर प्रदेश से सत्‌ १६३८ में, वगाल ने सन्‌ १६३६ मे, पजाव ने 
से १६४३ भ झासाम ने सन्‌ १६४४, विहार ने सन्‌ १६४५ झौर उड़ीसा ने रद 
१६४३ म इमी प्रकार के अधिनियम बनागे गय । इन भसखिनियमों में समय सपद 
१र संशोधन होते रहे हे । सह ध्यान रहे वि सब राज्यों में यद्यपि उद्देश्य एक ही है 
परन्तु अधिनियमो की शर्ते श्रोर लाभ की मात्रा एक दूसरे से भिन्‍न है। प्रलेक 
मज़दुर को लाभ भ्राष्त करने योग्य होने के लिये, यह झ्रावश्यक है कि एक विश्वित 
श्रव्चि के लिये नौकरी प्रवश्य कर रक्‍्सी हो यह अवधि हर राज्य में भ्रवग धता 
है, जैसे, झाधाम में १५० दित, विहार, उत्तर भ्रदेश में ६ माह, राजस्थान ७ गए ५ 
आल्ध्र में २४० दिन इत्यादि । इसी प्रकार लाभ काल भी कही ७ सप्ताह प्रौर 
कही ! २ सप्ताह है। लाभ की राक्षि भी ८ आया प्रतिदिन से १३ झाते पतिर्लि 
तक है। 
कैन्द्रीय सरकार ने केवल खान उद्योग मे काम करने वाली स्त्रियों के तिरे 
8 20/2408% दनाया है। पदिचरमी बगाल में चाय के खेतो में काम करने वात 
रिवियों के लिये भ्रव्य उद्योगी जी श्रवेक्षा बिल्कून हो अलग नियम है। ढुछ परशों 
मे पतत अधिनियम सारे प्रवन्धित उद्योगों के लिये हो बनाया यया है और हि 
ज्यों में केबल बारहमामी उद्योगों के लिये ही बनाया गया है। इसमें कोई सर 
नही कि इस अविनियमो मे देश को सती श्रमिकों को बहुत लाभ पहुँचा है। केयर 
भरकार ने खाग उद्योग प्रखव लाभ अप्रधिनियम जो सन्‌ १६४६ में बता था, सके 
परतिरिका दो शोर अधिनियम द्वारा प्रसव लाभ की व्यवस्था कर री है मे 
0] मे सरकारी बीमा अधिनियय सत्‌ १६४८ श्लौर बागों में काय करते वी 
है पद 72 हे ५१। परल्तु इन सद ग्रधिनियमो मे प्रमीबा 
पिजित्ला की नई जग नहीं है 4 दूसरे, इन अधिनियम दिया 
है । कौपरे, बहुघा गिर कं ही है? हवन लक शक ही ४ का ञँ 
जगाने मैं हक हे को यह लाभ प्रदान भी नहीं क्ये जाते हैं। जियो हो 
नौगरी से बन | ० न पात की नही दे) गई है कि सेवायोजक हि 
है अनय न करें। अक्सर यह होता है. कि जैसे हो सेवा योजरो को परे 
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चिन्ह दृष्टियोचर होते हैं वर ही वे स्त्रियों को अलग कर देते है ॥ ऐसी व्यवस्था 
केवल मद्रास और बगल में ही को गई हैँ । हमारे यहाँ की स्त्रियाँ झर्मे के कारण 
भी श्पने अधिकार से लाभ नही उठाती । कभी डर के कारण और कभी अज्ञानता 
के कारण भी स्त्रियो को यह लाम प्राप्त नही हो पाता । इसी कारण शाही आयोग 
ने यह प्रस्ताव दिया था कि इन अधिनियमो के कुशलकार्य सचालन और प्रबन्ध के 
लिये स्त्री-फैक्ट्री निरीक्षक नियुक्त क्यि जाए । परन्तु अमी तक क्‍्धिकाश राज्यो में 
इस झोर कोई ध्यान नही दिया गया है। श्रम-जाच समिति की सिफारिश थी कि 
अत्येक श्रमिक को शिश-जन्म के छ माह पहले तथा छ. माह बाद तक स्त्री को 
असव लाभ मिलते चाहियें। यह सिफारिश कमेंचारियों के सरकारी दीमा अधि- 
नियम से स्वीकार करली गई हैं और इसकी व्यवस्था भी हो गई है । 
बेकारी बीसा---भारत मे बेकारी के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने के लिये भी 
कुछ प्रयत्न किसे गये हैं। आजकल झौद्योगिक जगत में प्रतियोगिता झपनी चरम 
सीमा पर होने के कारण उत्पत्ति के क्षेत्र में नित नये सुधार किये जाने लगे है । 
मई नई मशीनों का झ्राविष्कार होता जा रहा है और विशिष्टीकरण तथा अभिनवी- 
ऋरण की योजनाओं के वगरण श्रमिकों के बेकार होने का भय दिन प्रतिदिन बढ़ता 
हो जा रहा है । हम सभी जानते हैं कि श्रमिकों की दशा इतनी बुरी रहती है आर 
थे इतने ऋणगृस्त रहते हें कि यदि उनकी तोकरी अकस्मात ही छूठ जाय तो 
उनके पास इतना भी नही होता कि वे दो समय पेट भर के खा भी ले। वैसे ही 
बेकारी सदसे अधिक कठोर होती है । बेकारी केवल व्यक्षित विशेष को पगु नही बना 
देती बढिकि सारे समाज को ही इसके बुरे परिणाम मुगतने पड़ते हँ। वीमारियाँ, 
भुखमरी, परागलपन, चोरियाँ, सारी ही सामाजिक बीमारियाँ बेकारी से ही उत्पन्त 
होती है । यथ्पि ससार के बहुत से देशो मे मदी काल के पदचात ही वेकारी निवारण 
सम्बन्धी योजनायें चालू को जा चुकी थी फिर भी भारत में अभी तक इस ओर कोई 
विशेष ध्यान नहीं दिया गया है । ऐसी योजना न बन पाने का एक कारण गह हो 
साकता है कि क्योकि ऐसी योजना के लिये बहुत ऋधिक घन की आवश्यकता होगी 
और हगारी रारकार के पास इतना धन नहीं है । वास्तय में भारत में बेकारी वीमाः 
के जिये एक समुचित योजना को निर्मित करना कोई हेंसी खेल नहीं । यह सच है, 
परन्तु फिर भी आरम्भ में केवच औद्योगिक श्रमिकों के लिये द्वी एक छोटी सी योजना 
बनाओे जा सकते हैं | अन्तरोष्ट्रीय श्रम सच के सन्‌ १६३४ के अधिवेशन के अनुसार 
बेकारी बीमा योजनाएं रगरभग सारे ही देशो में बन जानी चाहिये थी परन्तु ऐसी 
योजनाएँ सथुक्त राज्य अमेरीका, ग्रेट ब्रिटेन, दक्षिणी अ्रफरीका, न्‍्यूजीलेण्ड, नादें, 
इटली, के नाडा आदि देशो मे चालू हुई है, और इस देशों से बेकारी बीसा दगे 
अतिवार्य कर दिया गया है । 
भारत सें सन्‌ १६४५ से एक राष्ट्रीय रोजगार सेदा (]प्४णारईं छंफ़ाफ़ञाणए- 
प्णदगा छ८४५2०६) स्थापित की गई थी, जिसके आधीन देंश में बहुत से रोजगार दफ्तर 
(छफ9॥०9४६७६ छ5पकछग०४८) स्थापित कर दिये गये हुँ ॥ जितका काम व्यक्तियों 
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ज्ले दिवा गया था । यह सुकाव सममौता बोर्ड (2०७लॉज्धंत0 ठि०गए०े) ने केवल 
खान उद्योग के लिए दिया था और यह सिफारिश की थी कि खान उद्योय से काम 
करने वाले मशद्रों के चार महीने के आधारभूत बेतन के बराबर बोनस देकर प्राब- 
दान कोष स्थापित किया जाय । सरकार ने यह स्वीकार करते हुए सन्‌ १६४८ 
ने कोयला उद्योग प्रावदान कोयप और बोनसस योजना ध्रधिनियम बनाया ! 
बज्लगभग प्रत्येक व्यक्ति को ही अपने जीवन में ऐसे अवसर अवश्य ही प्राप्त होते है 
जब कि झकस्मात ही उसको कोई न कोई खर्चा करना पड जाता है | उपरोक्त अधि- 
घियम में ठस खर्चो और बुढ़ापे तथा अन्य अयोग्यताओ के विरुद्ध व्यवस्था की गई 
है । यह अधिनियम केवल कोयला उद्योम में उन मजदूरों पर लागू होता है जिनकी 
मामिक मजदूरी ३००) रुपए से वंग है। इन गजदूरों मे भाली, भगी तथा घरेलू 
नौकर, सरकपरी रेलो से बास करने वाले मजदूर और ईटो के भट्टी पर काम करने 
चले मजदूरों को इस योजना का लाभ प्राप्त नही होता । यह्‌ लाम उसी समय श्राप्त 
होता है जब कि किसी श्रसिक ने एक निश्चित काल तक उद्योग में काम कर लिया 
हो । सह काल अलय-भलग राज्यो में अलय-ग्रलम है । मजदूरों को अपनी झाघारभूत 
मजदूरी, महँगराई भत्तो और भोजन छूठो आदि का ६३%, चन्दे के रूप में देना होता 
है । इतनी ही राशि सेवायोजक भी देता है । ३० जून सन्‌ १६५६ तक इस कोप 
स्‌ ६६ करोड़ रुपया जमा हो गया या। श्रमिकों को अ्पने चन्दे पर ३३% ब्याज भी 
” मिलता है । कोष का प्रबन्ध, श्वमिको और सेवायोजको, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों 
"के प्रतिनिधियों द्वारा बताये गए एक बोर्ड के द्वारा किया जाता है 
सन्‌ १६५२ में अभिको की ध्रावदान कोप सोजना बनाई गई और एक अधि- 
नियम पास किया गया जो १ सबम्बर रनू १६५२ से लागू हुआ । आरम्भ में यह 
केवल उन बड़े-बड़े उद्योगों जैसे, सीमेन्ट, सिगरेट, इजोनियरी, लोहा और स्पात, कागज 
और कपडा जिनमें ५० या ५० से अधिक व्यक्ति काम करते हो, लागू किया गया 
-था । केस्द्रीय सरकार को यह अधिकार है कि यदि वह उचित समझे तो इस अधि- 
नियम के क्षेत्र में उन कारखानो को भी ला सक्तती है जिनमें ५० से कम व्यक्त भी 
काम कर रहे हो | सन्‌ १६५६ के एक सा्योधन के अनुसार वह कारखागे भो इस क्षेत्र 
में सम्मिलिल किये जा सकते है जो फंक्टरी नहीं रामझे जाते । नये स्थित कारखाने 
चीन वर्ष तक इस अधिनियम के क्षेत्रों में नही झा सकते । मई सन्‌ १६५८ के एक 
“सशीधन के अनुसार अब वे कारखाने भी नियम के अन्तर्गंद आ गये है जो सरकार 
हारा चलाये जा रहे हैं! सन्‌ १६९५६ मे इस अधिनियम के अन्तर्गत दिघासलाई, 
/ ख्वीनी, चाय, काँच, तेल, रसायन पदार्थ, छावेखानो तथा समाचार पत्रों को भी इसमें 
आामिल कर लिया गया । सन्‌ १६५७ में खनिज तेल उद्योग, रवड, चाय: कहा, 
इलायची और काली मिर्च के बगीचे भी झामिल कर लिये गये है । ३१ मार्च सन्‌ 
१६४५८ के अन्त तक यह अधिनियम ६,५२४ कारखानों पर खागू हो चुका था जिससे 
7२६ ५६ लाख मजदूर झाते थे और जिनमे से २४ १३२ लाल मजदूर लाभ धाप्त कर 
रहे थे इस कोप से प्रति माह २४७ करोड रुपये इक्टठे हो बहे है और इसक्ती कुछ 


सामाजिक सुस्क्षा श्ण्१्‌ 


ऋरोडो कृपिक भजदूरो के लिये भी कोई व्यवस्था नहीं हुई हैं। भारत मे भन्य देशो 
की भाति सामाजिक सुरक्षा को व्यवस्था उस समय तक सम्भव नही है, जब तब कि 
देश की प्रर्थ-व्यवस्था कृषिक से श्रौद्योगिक नही हो जाती, जब तक देश में पूर्ण शिक्षा 
करी स्थिति स्थापित नहीं होती और जब तक देश एक विकसित देश नही हो जाता ! 
अह सब कुछ सच है परन्तु क्या यह भी सच है कि जितने औद्योगिक श्रमिको को 
गामाजिक घुरक्षा की सुविधायें दी जा रहो है, वे पर्याप्त है और उनसे सुधार था 
उन्नति के लिये अरब कोई स्थान नही है ? हम जानते है कि स्थिति ऐसी नही है । 
यदि हमे देश का औद्योगिक विकास वरणगा है तो हमे स्वस्थ और कुशल श्रमिकों को 
जन्म देना होगा । इसका उत्तरदायित्व सारे समाज पर है, सरकार पर नही | हम में 
से प्रत्येक नागरिक को इस झोर घ्यान देना चाहिये । धनी ध्यक्तियो, व्यापारियों 
और उलद्योगपतियों को ऐसी व्यवस्था अपनी ओर से करनी चाहिये और सरकार को 
जन क्षेत्रों या दिय्याय्रो में व्यवस्था करती चाहिये जहा किसी एक व्यक्ति के बस के 
जाहर का काम है । श्रमिको को झअशदान से अभी मुक्त ही रखना चाहिये । यदि सारे 
अमिको के लिये यह सम्भव न हो तो कमर से कम ३००) रू० माहवार से कम पाने 
जालो के लिये तो यह हो ही जाना चाहिये । वर्षो पहले रिकार्डो ने कहा था कि 
“मानवता के मित्न केवल यही इच्छा कर सकते हैं कि सब देशों के श्रमिक वर्ग आराम 
और आनन्द के लिये रुचि उत्पन्न बरें और इन्हे प्राप्त करने के प्रयत्नो में उन्हें सब 
अधानिक ढणो से प्रोत्साहित किया आय ५” इसलिये सरकार का कंव्य यह भो है 
कि वह श्रमिकों को इस योग्य बनाये कि वे अपने अधिकारो को प्राप्त कर सके । 
सरकार को चाहिये कि बह पहले आवश्यक आकडे जमा कराये । इसके शअतिरिबंत 
शह भी आवश्यक्त है कि सरकारी कर्मचारी अधिक सहनशील बने झौर श्रमिको के 
लिये अधिक प्रेम उत्पन्न करें । जो व्यक्ति भारत की निर्धनता की आड लेकर सामाजिक 
सुरक्षा फा विरोध करता चाहते है उन्हे यह ध्यान रहे कि निर्धन देश मे ही इसकी 
अधिक श्रावक््यकत्ता है। इसलिये भारत के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिये 
सामाजिक सुरक्षा नितान्त आवश्यक है । केवल यह ही देश के श्रमिको की परेशानियों 
का समाधात कर सकती है और इन्हे जैसा डाक्टर अम्बेदकर ने कहा था, “रोदी 
शुक मकान, पर्याप्त कपडे, शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य, और सवसे अधिक ससार की 
चौड़ी सइको पर सम्मान से चलने का अधिकार” प्रदान कर सकती है । 
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वस्तुओं के मुल्यों, प्रति 
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प्रचक्किथन-- 


दिरयावावादी विचारों के तिरुद्ध, गत वर्धो मजो आतोचनाये हुई हैं प्रौर 
हम म से प्रत्यक्ष का जा स्वतत्त उपकम के दुष्परिणाप्त भहन करने पद & झनका 
कोई भी व्यक्ति नूल नहीं सकठा। यही कारण है कि साई क्षेत्रा भे राज्य का 
नियन्त्रण बढ़ना ही जा रहा है और यहाँ तर कि राज्य बस्तुध्रो के मूल्य, पूर्ति और 
गुणों तक वर सियसतण रखते लगा है ( स्व॒तन्‍्त उपक्रम का सउसे बन्द दाप यही 
था कि आविक जोवत स्थायी नही था । मूल्यों म बहुत ध्रधिक उतार-चढाव हान के 
कारण भ्राथित जीवन स्वास्थहीत दोोता जा रहा था। बेकारी बढती जा रहो थी 
और ससार म॑ एक दूसरे के प्रति भ्रविस्वास बढ़ता हीं जा रहा था। प्राचीत 
लखको का यह विश्वास कि पतुप्य हेर काम का श्रपन हित मे करता है इसलियर 
आयिक सावतो का उत्तम बद्वारा और मदुठपयोग हो जाता है भ्रब छिन्त-भिन्‍न 
होता जा रहा था । श्र्थशास्तियों के जिय भी सूर्य सत्र का झत्र बह महत्व लही था 
जो! प्राचीन लेखकों के दिये था | उतके अवुसार मूल्य यत्र द्वारा पूछ्ति और माँग म॑ 
समचय रहता है शोर साथन कम महत्वपूर्ण उपयाया से श्रबिक महत्वपूर्ण उपयोगए 
की स्थानाल्तरित हीते है । परम्तु पिछले ५० वर्षों मे मूयो में झो मीपण उतार-चढाव 
होते रहें हैं उनसे यह भली-माँति सिद्ध हो गया है कि माँग श्रौर पृत्ति मे जो भी 
समचतप्र स्थापित होता है वट दिखावटी झोर अस्थाप्री हीता है । मूल्या वे झ्राकस्मिका 
ऋरिवर्ततो से प्राथित्र जीवच में अनिश्वितता उत्पन्न हो जाती है और व्यापार, 
वाणिज्य, उच्चोग आदि सभी क्षेत्रो सम जोवन ग्रेति रत सी जाती है। इसलिये 
आजक्न सभी इस बात से सहमत हैँ ति सूल्यों के क्षेत्र में गिव्नावादी नीति का 
पालन नहीं किया जा सकता | दात यह है क्रि मूल्यों के ऊँचे होते से व्यापारिया 
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और उद्योगपतियो की लाम होता है और मूल्यो के क्ीचे होने से इतको नुकसान 
होता है और उपभोक्‍ताझों को लाभ होता है। परन्तु हर ज्रकार के मूत्यों थे 
उतार-चढाव अन्‍्यायपूर्ण या हानिकारक नहीं होते॥ यदि उत्पादन व्यय क्के 
बढने के कारण मूल्यों मे वृद्धि होतो है तो ऐसी वृद्धि स्वाभाविक ही है इसी प्रकार 
उत्पादन व्यय घटने से मूल्यों का ग्रिरना भी उचित होता है परन्तु यदि 
कृत्रिम उपायो से मूल्यों को बढा दिया जाय या प्रतियोगिता का अन्त करन के 
लिये मूल्यो की गिरा दिया ज(य या वस्तु की पूर्ति को कम कर के उसके मूल्यों 
में अत्यक्षिक ,डि कर दी जाय, तो ऐसे उत्तार-चढाव समाज के लिये हातिकारक 
होते है| ऐसा अनुभव है कि वस्तुओं की सामान्य दुर्वजता के काल मे मूल्य काफी 
ऊँचे हो सकते हैं और मुद्दी शर व्यक्तियों कौ नफाजोरी और उपभोक्‍ताश्रो का 
शोपण करने का एन अच्छा अवसर प्राप्त हो सकता है । उपभोक्ताओं को अपनी 
आवश्यकताञ्रो को वस्तुएँ न मिल थाने पर उनका जोवन रतर गिरता जाता है और 
गरीबी और झमीरी के खीच की साई शोर श्विक चौडी होती जाती है ! जब कभी 
कोई बडा उत्पादक अन्य प्रतियोगियों को समाप्त करके, अपने लिये एकाधिकार की 
स्थिति उन्पन्‍न करना चाहता है श्रौद ऐसा करने के लिये मूल्यो को नीचा कर देता 
है तब मूल्यों के ऐसे परिवर्तन भी न्‍्य(यसगत नही होते हैं, क्योंकि एक झोर तो 
खाघनो का सितब्ययी उपयोग सम्भव नही हो पाला और दूसरी ओर उपभोक्ताओं को 
स्व॒तस्त्र प्रतियोगिता के लाभ भी प्राप्त नही हो पाते है । इसीलिये ग्रत वर्षो म सभी 
देशों में सरकारों ने मूल्य निमन्‍तण को एक सामान्य नीति के रूप मे स्वीकार कर 
लिया है और आज प्राचीन लेखकी की मह विचारधारा कि “राज्य हारा कोई भी 
हस्तक्षेप जिसका उद्देश्य स्व॒तस्थ प्रतियोगिता के कार्य सचालन मे बाधा डालना है, 
राष्ट्रीय लाभादा को अवश्य ही आघात पहुँचायेगा, क्योकि इस प्रतियोगिता को यदि 
स्वतन्त छोड दिया जाय तो सर्देव ही साधन निजी उत्पादकता की स्थिति से ऊँची 
उत्पादकता वाली स्थिति की ओर जाते रददेगे और इस प्रकार समुदाय के साधनों 
की सर्देव ही कम अनुकूल से अधिक अनुकूल व्यवस्था होती रहेगी ।” का कोई 
महत्त्वपूर्ण स्थान नदी रह्‌ गया है । इस प्रकार मूल्य नियन्त्रण का उद्देश्य केवल यही 
होता है कि आधिक जीवन से अनिश्चितता उत्पन्न न होने दी जाब और समाज को 
होने वाले कष्ट दूर हो जाये । मूल्य नियन्त्रण में मूल्यों को ऊँचा भी उठाया जा 
सकता है और नीचे भी गिराया जा सकता है और उसको स्थायी मी सखा जा 
सकता है । कौससी लोति का प्रयोग क्सि समय होग। यह उस समय की परि- 
स्थित्तियो पर ही तिर्भर करता है ) सक्षेप में मूल्य नियन्त्र० की नीति का प्रयोग 
निम्न प्रकार किया गया है --- 

(अर) सुद्दा असार एवं एकाधिकारी के शोषण को रोकने के लिये मूत्यो को 
नीचे स्तर पर निर्धारित किया जा सकता है| मदीकाल से मूल्यों को ऊपर उठाया 
जा सकता है और यदि मूल्यों के उतार-चढाव बहुत ही आकस्मिक हें और अति 
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ओऔघ्र हें! रहे हैं तो उनका स्थायोकरण किया जा सकता है। 

(ब) भाथिक नियोजन के बाल म यदि किसी देश की सरकार यह चाहती 
है कि साधनों का उपयोग पूर्व निश्चित योजना के अतुमार हो और समाज के हित 
में हो तो वह वस्तुओं का मूल्य निश्चिचत कर सकती है। 

(स) यद्दि वस्तुओं को पूि कम हो और वस्तुएँ शिवाय आवश्यकता ती 
हो जिनवा समान वितरण आवब्यत्र हो तो इस उद्देश्य वी पूर्ति के लिये भी मृल्य 
नियन्तण की सीति अपताई जा सक्लों है । 

(८) वाद सरवार देश के किसी उद्योग विश्वेप को प्रोस्साहन दना चाहती है 
तो भी मूल्य वियन्तण की नीति अपनाई जा सकती है । 

भूल्य वियन्द्रण की रीतिपा--मृत्पो पर प्रत्यक्ष श्रौर परोक्ष रूप से नियन्त्रण 
किया जा सबता है। प्रत्यक्ष नियन्त्रण के अन्तर्गत सरवार वस्तु वी माँग, पूर्ति एव 
मृल्यों को निश्चित करती है और काबून वना देती है! कानून सोडने वालों को 
दड़ देती है । यह नीति प्रथम और टितीय सहायुद्ध काल मे अ्रपनाई गई थी 
अप्रत्यक्ष नियस्तण के अन्तर्गत सरकार मोद्रिप एवं वित्तीय उपाय करती है भ्र्यात्‌ 
करारोपण, (प290००), ग्रायात तिर्यात नियन्त्रण, मौद्विक तीति में परिवर्तत 
करना इत्यादि 

मूल्य नियन्त्रण की प्रत्यक्ष रेतियाँ--हम अभी कह ही चुके हैं. कि मूल्य- 
नियन्त्रण बीति के ग्रन्तागंत मूल्या को ऊँचा उठाना और नीचे गिराता दोनो ही बाएं 
सम्मिलित है । इसके अतिरिवत कभी कभी भूल्यों को स्थायी रखने वी भी आवश्यकता 
अनुभव होती है । इक तोगो हो उद्देश्यों की प्रति के लिये सरकार प्रयत्न करती है । 
इनमे से प्रत्येत का वर्णन हम निम्न मे करेगे --- 

(प्र) ऊँचे मूल्यो पर नियन्त्रण--मूल्यों व्ये वृद्धि कई कारण से हो सकती 
है जे, व्यापार चन्रो के कारण, युद्ध, विक्रास योजनामों, स्थानीयवारणो और 
एकाधिकारी की आनुखित ज़ियायें । अब हम इन स्थितियों को जमानुसार लेकर मूल्य 

निमन्‍्त्रेण की विभिन्‍त रीत्तियों का अध्ययन करेंगे । 

व्यापार चक--व्यापारिक और औद्योगिक जगत का यह एक सामान्य अनुभव 
है वि कभी मूल्य एकदम तीच गिरने है और कभी एकदम ऊँने चदने लगते हैं 

और यह उतार-चढाव सम्‌द वी लहरो की भाँति नियमानुसार होते हैं । ब्यापाश्चक 
स्वतन्त उपक्तम प्रणाली की मुख्य विशेषता है। जब फाभ बहुत ऊये हो, व्यापारी 
आज्नावादी हो ओर विनियोग वढ रहे ही तब स्वाभाविक ही है कि व्यापार मे चृद्धि 
होगी। ऐसे समय मे लागतो म अधिक वचृद्धि नहीं हो पाती क्योकि मजदूरी, जगान 
सथा भ्याज की दर्रे लगभग स्थायी ही रहती हैं और मूल्य के बढने से उतपर एकदम 
अभाव नही पड़ना इसलिये मृल्यो के बढने और लायतों के लगभग समान रहने के 
आरण प्रयेक्त उद्योगपति को बहुत लाभ होते है भौर वे समृद्धि का अनुभव करने 
लगते हैं ) परन्तु इस स्थिति के दाद ही मदीशाल प्रारम्भ होता है ! लागतें बढने 
सगती हैं $ व्यापारी लोग समभते हें कि उतज्ा व्यवसाय आवश्यकता से अधिव बढ 
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जया है और ये उसको सकुचित करने लगते है । कई सस्वथायें तो ठप्प हो जाती हैं 
झर इसका प्रभाव अन्य व्यक्तियो पर पडता है और चारो ओर निराशा की शक 
लहर फैल जाती है जिसके फलस्वरूप वेंकारी बढती जातो है और वस्तुयें बहुतायत 
में होते हुये भी लोगो के पात्र उनको खरीदने के लिये पैसा नहीं होता । इसी प्रकार 
समृ्धिकाल, मदीकाल और फिर रामृद्धि काल, एक के बाद दूसरा उत्पन्न होता रहता 
हैं ओर बह चक्र यूंही चलता रहता है । समृद्धिकाज़ म यह अवच्य है कि मूल्यों को 
पूर्णतः बढने से तो नहीं रोका जा सकता परन्तु उनके ऊपर जान की प्रवृति को 
निप्रन्त्रित किया जा सकता है ताकि वे उतने ऊँचे न जाने पायें जितना कि बे उपाय 
न॑ करने फी दक्मा म जाते। अधिकाँश लोगो का यहां विचार है कि व्यापारचक्र 
मौद्रिक कारणों से ही उत्वन्त होते है इसलिये समृद्धिकाल में मूस्या को नियन्त्रित 
करने के लिये ऐसे उपाय क्ये जाते हू जितसे देश में मुद्रा का चलन कम हो जाये 
अर्थात्‌ मुद्दा की भात्रा की कम करना, साख के विस्तार को नियन्त्रित करना इत्यादि | 
बधाकि इस काल भ॒ सब ही बस्तुओ के सूल्य एक साथ बढते हे, इसलिये किसी एक 
'बरतु के मूल्य को नियन्त्रित नहीं क्रिया जा सकता झौर यदि ऐसा किया भी जाये 
तो इससे कोई व्यावहारिक लाम भी न होगा | इसी प्रकार मदीकाल मर मुद्दा की 
अधिक निकासी करके, साख नौति अधिक उदार बना कर, व्यक्तियों म अधिक मुद्रा 
खर्च करने की रुचि उत्पन्न कर दी जाती है और मूल्यों को ऊपर उठाने का प्रयत्न 
बिया जाता है । 
युद्धछकाल--युद्धकाल सं, मुद्रा प्रसार एक गाघारण सी घटना होती है । इसका 
सुख्य कारण यह होता है कि एक ओर त्तो मुद्दा का प्रभार होता है और दूसरी ओर 
'उपभोकताओ्ं के लिये उपभोग की वस्तुओं की मात्रा कम होती जाती है । इसके 
अतिरिक्त युद्ध के समय सचालन के लिये बढती हुईं राख्या म सैनिकों के लिये गोला 
नाहूद व लड़ाई का अन्य सामात, वरषडा इत्यादि सभी वी आवश्यकता वढती है 
जिससे मुल्य बढने लगते है ॥ तीसरे, ऐसे समय मे सरकार का खर्चा भी बहुत्त बढ 
जाता हैं जिसको पूरा करन के लिये सरकार को मुद्रा की पू6््त बढाने पर मजबूर 
होना पड़ता है । परिणाम व्यवितयों की क्रम शक्ति बडती जाती है जिसके प्रभाव 
में मूल्य भी बढते जाते है । चौथे, युदकाल मे लगभग प्रत्येक व्यक्ति को ही वस्तुझो 
के कम हो जाये वी आश्का रहदी है जिसके कारण क्रेसा और विक्रेता दोनों ही 
चम्तुओे को अपने पास जमा करना चाहते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि मूल्य 
चढ़ने जाते है । पाँचदे, युड्धकाल से आयातों के घटने और चहुत्त से साघनों का युद्ध 
कार्यों म॒ प्रयोग होने से तथा युद्ध मे काफी वस्तुओं के नप्ट हा जाने से वाजारा म 
वस्तुओं की बसी ही रहती है जिसके कारण भी मूल्य वढ जात है। अन्त मे, भ््येक 
ब्यक्त्रि यही सोच कर कि भविष्य स मूल्य और बहेंगे, अधिक लाभ प्राप्त करने वी 
आशा से वस्तुओं को सरीद-खरीद कर रखता जाता है, जिसके फलस्वरूप बाजार में 
वस्वुओं को क््मी होती जाती है और मूल्य बढते जाते है। इन सव कारणों से माँग 
आर पूर्ति बा सस्तुलब जग हो जाता है और सुद्धा की औसन माना चस्तुओं एव 
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सेवाओं की पूर्ति नी श्रपेक्षा श्रधित ही जाती है । इसलिये सबसे उपयुक्त उपचार यही 
होगा कि माँग और पूर्ति मे सन्तुलन स्थापित वर दिया जाये भर्थात्‌ चलते से मुद्रा 
थी मात्रा कम कर दी जाये और बह्तुदे सथा सेवाग्रो की पूर्ति बढा दी जाये । परन्‍तु 
ऐसा करना कोई बच्चों का खेल नहीं | यद्यतरि ससवारा ने कप शक्ति कश करने के 
लिे युराने करों की दहों मे वृद्धि को है, तमेयें कर लगाये हैं, सास पर कड 
नियम्पण रखे हैं, व्यक्तियों से घावंजनिक ऋण भ्राप्त किये हैं, परन्तु फिर भी आशा 
तीत सफलता प्राषा ने ही पाई। सुद्धशाल में मूत्य नियस्थ्रण इसीलिये एप विषम 
सप्रस्या होती है परन्तु यह भी नही किया! जा सकता _ी मूल्या को सियन्थित न 
किया जायें क्योकि एवं श्रोर तो सरबार वो एसी तोति से लाभ हाता है क्योकि युद्ध 
संचालन दे लिये सरकार वी जो वस्तुये तथा सबाये प्राप्त बरनी होती हैं वह यदि 
अनिमस्थित मूल्यों पर प्राप्त करे तो युद्ध रा सर्चा बई गृता ग्रधिव हो जायेगा इस 
लिये सरवपर इत वध्तुओ भोर सेवाशो को उचित मसृल्या पर प्राप्त करने वे जिये मूल्य 
तिमस्वित करती है। दूगरे चोर बाजारों ग्रोर नफराप्तोरी जैसी सामाजिक बुराहर्या 
उत्पन्न हो जाती हैं जिनको रोबन।| सरकार वा क्तब्य है! हमी प्रसार सस्तुप्नो को 
पुश समय मे स्तवित उश्ना जब उनकी कमी हो झौर जबकि लोगा को उपभोग वे 
लिये न मित्र रही हो, मह भी एवं सामाजिक जुप है जिससे समाज को बहुत होते 
हीती है। इन सामाजिय' बृशाइयां को सकते वे लिये भी मूल्य नियन्त्रण नीति 
ब्रावश्यव होती है । भ्ररा म॑ मूल्य वृद्धि से वह्तुश्आा पी लागत से बृद्धि होती है जिसने 
कारण मृल्य और अभिक बढ़ते चलने जाते हैं। इसमे कोड सन्देह नहीं ब्रि स्येक्तियों 
के बेतत भी वढाय जाते हैं भौर मंहगाई भत्ता भी दिया जाता है परन्तु इनमें इतनी 
वृद्धि नही होती जितनी मूल्या में होती है और इसतिमे मृल्या की प्रत्येत वृद्धि से 
समाज में चसन्तोष बढ़ता जाता है । इसलिये भूल्या वी अधिक वृद्धि भौर बढ़ते हुये 
अमन्‍्तोप को रोकने के लिये भी सृल्या वा नियन्श्रित करवा आवश्यक हो जाता है । 
श्राथिक नियोजन (80090070 900४2) ---युद्ध की भाति मूल्यों मे वृद्धि 
उस स्थिति में भी होती है जब वि विसी वेश की सरदार देश के ध्ाथिकः विधास के 
तिमे मोगनाएँ कार्यास्वित करती हैं) ऐसी योजनाशो को शा रुप प्रदात करने के 
लिये बहुत बड़ी मात्रा से व्यय करता होता है ठीक उसी प्रसार जंता कि युद्ध सचालन 
में किया जाता है। जिय प्रकार युद्ध म देश के साधनी को सामात्य उपमोगो से विवात 
बर युद्ध सम्बन्धी कार्यों में लथाया जाता है उसी प्रवार आधिव नियोजन में भी देश 
कै साधन इधर उधर ने सारे उपयोगी से तिकाल वर उने उपयोगों मे लगाये जाते हैं 
जिनसे मौजना के लक्ष्यों की प्रति होती हो । प्रस्तर वेक्‍्ल इतता है कि युद्धकात मे 
बस्तुयो गौर सेवाओं का विनाश भी होता है जबबि झाथिक निमोजनकाल मै ऐसा नही 
होता ( श्राभिक नियोजन म पूँजीगत वस्छुध्रो के तिर्माण को प्रायभिक्रता मिलते के 
जगरण उपभोवगता वस्ठुओं का उत्पादय कम होता है ठीक उसी प्रवार जैगा कि मुद्ध 
काल में । परुतु दोनों स्थितियों में झन्तर ढ़ है वि युद्धनाल मे उपभोक्ता चस्टुओ 
वा उत्पादन पहुले की श्रप्ेक्षा बंदता है परन्तु इनबा अ्रधिकाश भाग सैनियों के 


वस्तुओं के मूल्या, पूर्ति तथा यूणो पर राज्य का नियन्त्रण १०७ 


उपयोग म आता है फलस्वरूप जनसाधारण के उपभोग के लिए बहुत कमर मात्रा मा 
बघ्तुएँ उपलब्ध हो पाती हैं एक ओर तो बरतुआत्रा की कमी होती है दूसरी आर वस्तुओे 
का लिये माय निरन्तर बढती जाती है । वस्तुझ की माग बढने का पहला कारण तो 
यह है कि नियोजन काय के लिय श्रत्यक प्रकार के कच्च माल की आवश्यकता होती 
है जिससे कि उनका मूल्य वढ जाता है| इसका दूसरा कारण यह है कि लियोजन काय 
के सचालन का लिए सरकार को अधिक मुद्रा छापनी पड़ती हू । परिणामतया 
व्यक्तियों को अधिक क्रय शकित अ्राप्त होती है । परन्तु उनको वस्तुओं की प्राप्ति 
उतने अनुपात मा नहीं होता और इसलिये वस्तुआ। के मूल्य बढ जात हैं । इसके 
अ्रतिरिक्त युदक्षाल म सरकार को तुरन्त ही व्यय करना होता है जिसका प्रभाव 
मूल्या पर एकदम पडता है परन्तु नियोजन काय भ यह न्‍्यय घीरे घीरें क्या जाता 
है । साधना को नियन्त्रित रूप म॒ उपयाग म्र॒ लाया जाता है इसलिय प्रारम्मिक अवस्था 
भ तो मूल्य अवश्य ही बढग परन्तु बुछ वर्षो बाद मूल्या म बहुत्त अधिक वृद्धि नहा 
होती है क्माकि नियाजन का उद्दश्य मूल्या को कम करना भी हा सकता है | इसीलिय 
मूल्यों की वृद्धि जब कि युद्ध कालीन वित्त व्यवस्था का एक स्वाभाविक गुण है आर्थिक 
नियोजन से यह वबल एक सम्भावना सात्र ही हे । फिर भा यह झतुभव किया गया 
है कि आर्थिक नियोजन म हीताथ प्रवन्धन (0०00 8/037००४) के फलस्वरूप 
बस्तुआआ और सवाआ का पूर्ति और उनकी मांग भ असतुलन उत्पत हो जान के कारण” 
वस्तुओं के मूल्य बढत जात हू श्लौर इसलिय यह आवश्यक हो सकता द्व कि प्रारस्सिक 
दक्षात्रा म सरकार मद्रा प्रसार विरोधी उपाय करेयथा मूल्यों को प्रत्यक्ष रूप से 
कियन्त्रित करे । यह ध्यान रह कि जैश्व जसे नियोजन की सफलता होगी और 
उत्पादन बढता जायगा मूल्या क बटन का डर कम होता जायगा ओर मूल्य सम्बघी 
निगन्त्रण भी टील होते जायेंग । 
स्थानोप कारण (,०८७४ ०७७४०७)--यह सत्य है कि ससार के प्रत्येक दश 
को भौगोलिक सीमाए ग्रलग ग्रलग हैं सरकार झलग अलग हैँ, बोली, भापा, घम 
सामाजिक व्यवस्था भ्रादि सभी अलग अलग ह परन्तु राजनीतिक और आशिक क्षत्रा म 
प्रत्येक देदा एक दूसरे से प्रभावित हाता रहता है। यह असम्भव है कि एक देश म 
उपद्गव होने का या दो देशो क दोच युद्ध होने का या किसी देश म फाला के नप्द हात 
का प्रभाव दूसरे दक्शा पर न पडे) मद्यपि यह कारण स्थानीय हात ह परन्धु इनक प्रभाव 
की भप्रह्कति अन्तर्राष्टीय होतो हू । एसे कारणा रो भी मूल्या म वृद्धि हाती हू । ऐसो 
स्थिति म साधारणतमा सरकार मूल्य वियनन्‍्नण के लिये बोई उपाय नहा करती 
परूनु यदि मूल्या की प्रवृत्ति निरतर बढता रहने की हो या मूल्यो पी चूद्धि केवल 
अनिवाश वस्तुआ के राम्बन्ध म ही हा तब सरकार को मूल्य नियन्त्रण के प्रत्यक्ष उपाय 
करने हो पडते हू! 
एकाधिकारी व्यवस्था (एश०5०००७३४८ ०ः2०४७5०9४०४ ) ---एकाधिकारी का 
मुख्य उद्देश्य अपन लाभ को अधिकतम बरना होता है | चह अपने उद्द्य को पूत्ति के 
लिय मूल्यो को ऊंचा करता चला जाता है । आधुनिक औदोगिक संगठन की मुख्य 





ख़्ब्द मनुष्य के झ्राथिक जीवन मे राज्य का स्थान 


विशेषता यही हूं कि श्रधिकतर उद्योगो का संगठन एकरापिकारी सभो हारा किया जा 
नहा है। ऐसे सगठता से समाज को जो हातियाँ होंती है वह सर्वे विदित हैं। 
इसीलिये सरकार को एकाधिकारी मूल्यों को नियन्वित करना पडता है ।* 

बदते हुए मूल्यों को नियस्यित फरने के उपाय---बढते हुए मूल्यों को रोकते 
के तिय साधारणतया दी उपाय बताये जाते हैं । पठला उपाय तो यह द्वो सकता है 
कि सरकार वस्तुपो के वास्तविक मूल्यों को निश्चित कर दे भ्रौर दूसरा उपाय यह हो 
सकता है कि वस्तुश्ना के अधिकतम सूल्य निश्चित कर दिये जाये जिनसे अधिक मूल्या 
पर कोई भी वस्तु को वे बच सकेगा । पहुंचा उपाय इतना सरछ नहीं है जितना कि 
ऊपर गे दोखता है, स्योकि बस्नु के वास्तविक मूल्य वो विश्चित करता कोई साधारण 
बात नहीं हैं | पहने वा यह पता लगाना ही सरत नही हैं कि कौत सा सूल्य वास्तविक 
मूल्य होगा ? दूसरे यह कि वस्तु का वास्तविक मूल्य किस झ्राघार पर निश्चित किया 
जाय ? कूछ लोगो का यह (विचार है कि वास्तविक मुल्य निर्धारण का रावसे उत्तम 
आधार वस्तु का उत्पादन व्यय द्वोता है इसीसिये इसी ने श्राघार पर मूल्य निश्चित 
दिया जासा चाहिये । परव्तु जया उत्पादन व्यम का पा लगाता सम्भव है ? एक 
तो उत्तावत व्यय मे निरन्तर परिवतन होते रहते है जैमा कि युद्ध काल में होता 
है. दुसर, जब कोई उत्पादक कई ग्रकार की वस्तुएँ एक साथ उत्पन करता है तब 
यह पता लगाना कठिन हो जाता है कि उतम स किसी एव वस्तु की लागत यया है! 
इसीलिए इस कठिताई को दूर करने के जिये बहुधा ग्रगुमान से ही सर्प निश्चित 
डिय गय हूं । यह नोति श्रधिरवर बोप महायुद्धा मं झ्पताई गई थी । 

वस्तु के वास्तविक मूह्या को निर्धारित करते मे जो कठिनाइवा अनुभव 
हुई उनको दूर फरते फे ल्िय्रे अविकतम मूल्य निश्चित किए जाते हैं। यह मूल्य, 
मूल्य बृद्धि की अधिकतस सीमा होती है जियसे पश्चिक मूल्य नही बढ़ाय जा सकते । 
इस जिवि म न तो सरकार को ही कठिलाई होती है और न उत्पादव वो ही कोई 
भ्रापत्ति होती हे ! इसमे परिस्थितियों के भनुधार अर्थात तामता में वृद्धि होते के 
साथ साथ अधिकतम सीमा तक मूल्या को बढ़ान के लिए पूरा स्थान रहता है। इसके 
अतिरिबत इग विधि मे खागढ़ा के सानुम करने को कोई आवश्यकता नही होती 
और इसीलिए लागता ते विस्तृत और सही झनुमात भी नहीं लगान पढ़ते । परन्तु 
व्यावहारिक जीववे में यह देखा गया है कि उत्पादक अधिकतम सीमा का श्रतुचिते 
अयोग वरते हैं और यह ग्रधिक्तस मूल्य उनवा वास्तविक मूल्य धन जाता है श्रघांव 
लागतो के कम होने पर भी वह अधिकतम मूल्य पर वस्तुएं बेचते हैं भौर इस प्रकार 
उपभोवनाओं का ओपण वरते है । 

कठिनाइया--उपरोक्त रीतिया मे से मूल्य नियस्त्रित करने की कोई थी भी 
रीति बयो न ब्रपताई जाएं कुछ न कुछ करिनादयाँ अवश्य ही उताच्न दागी । इन कढि- 
आयी के उत्पन होने का पहला कारण यह है कि वस्तु के मूल्य निर्धारित करने वा 


३ इसकय पूर्ण विवरण हम पिछते ग्रध्याय मे दे चूबे हैं । 





बस्तुओ: के मूल्यो, पूर्ति तथा गुणों पर राज्य का नियन्त्रण श्न्श 
कार्य ही कोई साधारण काये नही है, क्योकि एक ही वस्तु अनेका प्रकार और अनेको 
गुणो की होती हे । प्रत्येक वस्तु को अलंग्र-अलग किस्म तथा अलग-अलग ग्णो 
के अनुसार मूल्य निश्चित करता कोई सरल बात नही है। यदि वस्तु का मूल्या 
निश्चित भी कर दिया जाय तव यह भी तो सम्भव है कि उत्पादक अपने लाभ को 
पहले हो जैसा रखने के लिए वस्तु के गुणों में कमी कर दे और पहले की अपेक्षा 
घटिया वस्तु बनाने लगे। यदि ऐसा होगा तो मूल्य निमनन्‍्ब्रण का उद्देश्य ही समाप्त 
हो जाएगा । इसीलिए कुछ देशो में सरकार ने वस्तुओं के उत्पादद और उगकी 
किस्मी पर निमन्त्रण लगाने आरम्भ कर दिए हैं ॥ सरकार ने केवल वस्तुश्नो विशेष 
की कुछ प्रमापीकृत किस्मो ( 5छछमठउ६4 एथ्धव्पव5 ) को ही उत्पन्न करने की 
आजा दी और इन वस्तुओं के मूल्य और किस्ग को निश्चित कर दिया । परन्तु इस 
उपाय मे यह्‌ कठिनाई उत्पन्न हो गई कि उपभोक्‍ताओो की स्वतन्नता कम हो गई 
और उनके लिये वस्तुओं के चुनने का क्षेत्र भी सीमित ही गया। मूल्य गिश्चितः 
करने की विधि मे, एक कठिनाई यह भी उत्पन्न होती है कि किस समय पर और 
किश स्थान पर चस्तु का कितना मृल्य निर्धारित किया जाम और समय या मौसम के 
परिवर्तनों के साथ-साथ मूल्यों में किस हिसाब से परिवर्तत किय जाये । हम रोजाना 
ही यह देखते हे कि एक शहर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक वस्तु के मूल्य 
अलग झलग होते हैं श्नौर फिर भिन्न-भिन्न शहरों में भी यह भिन्‍नता पाई जात्ती है । 
सामान्य परिस्थितियों में ता मूल्यों की भिन्‍तता स्वाभाविक ही है ओर मोसम और 
स्थान के अनुसार मूल्यों में जो परिवर्तन होते हे वे मूल्य यन्त्र की स्वथ्॒ क्रियता का ही 
परिणाम है । परन्तु मूल्य नियन्त्रण की विधि म सदय क्रियता का मुण वही पाया जाता 
है इसलिए इस प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है । इस प्रकार की 
कठिनाइयो को दूर करने के लिए ऐसा किया जा सकता है कि स्थानीय बाज़ार की दशा 
का गहन अध्ययन करने के पदचात्‌ भिन्‍्य भिन्न क्षेत्रों एवं भिन्‍न-भिन्‍न सौरामों म भिन्‍न- 
सिन्त मूल्य निद्दिवत कर दिए जाये । साथ ही साथ यह भी ब्यवस्था की जाय कि एक 
द्षेत्र से दूसरे देन को वस्तुओं का आवागमन न हो और वस्तुआ का आसचन भी से 
ही । जैसा कि सन्‌ १६५० के अन्त म और इस वर्ष के शुरू म खाद्य अन्त की 
समस्था को सुलकाने के लिए भारत में सरकारों ने किया था । गेहूँ और चाबलो के 
दाम को कुछ प्रान्तो म॒ निश्चित कर दिया था और उनके आ।वाग्रमन पर नियन्त्रण 
लगा दिए गए ये । परन्तु बह नही छममक लेना चाहिए कि यह नीति दोष रहित है । 
अ्न्‍च्छा तो गह होगा कि स्थानों और मौसमो सम्बन्धी भिन्‍नताझो को जहाँ ठक हो 
सके न्यूनतम रखा जाये। अन्त में मूल्य नियम्पण करने की विधि उसी समय 
सफल हो राकती है जबकि वह सव्वागी हो अर्थात कच्चे माल से लेकर अन्तिम 
उपभोकषता तक पहुँचने को सभी अवरथाओं पर मूल्य सिबन्तित किए जायें अर्थात यदि 
सल्य नियन्त्रण की नीति प्रभावयुकत बनानी है तो यह आवश्यक है कि सभो थोक और 
फुटकर सभी प्रकार की वस्तुओं तथा कच्चे साल के मूल्य नियन्नित किए जायें, जिसके जिए 
यह आवरयक होगा कि मजदूरी वी दरे, सूद की दरें, भूमि वा यगान, मश्ीना के मूल्य 


व 
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न्ह्१्‌० मनुष्य के आथिक जीवन म॒ राज्य का स्थान 


आदि सभी निज्चित हा 4 स्पष्ट ही है कि यह सम्पूर्ण क्रिया कितनी जटिल होगी १ 
मूल्य नियनण सम्बन्धी रीति म॒ उपरोक्त कठिनाइया के अतिरिक्त कुछ 
दूसरे प्रकार की कठिनाइया भी उत्पन्न होती हैँ । यह कठिनाइयाँ इस कारण उत्पन्न 
होती हैं कि माग और पूर्ति म साप्तान्य सतुलन स्थापित होने वे लिए क्षेत्र अति मीमित 
हो जाता है। यदि यह कहा जाय कि माग और पूर्ति के बीच सन्तुलन स्थापित ही 
नही होता, तो बिलकुल सच होगा, उलटा भग और हो जाता है । सरकार वस्तुओ 
के मूल्य नीचे रखती है जिसका परिणाम यह होता है कि उत्पादक नियनित 
मूल्य वाली वस्तुग्ना को उत्पन्त करने के लिए प्रोत्साहित नहीं होते । यह कठिनाई 
इस प्रकार दूर की जा सकती है कि सारी ही श्रौद्योगिक या सारी ही हृपिक वस्तुप्ना 
के मूल्य नियन्त्रित कर दिए जायें । फिर भी ऐसा अवश्य होगा कि प्रत्यक गस्तु के 
मूल्य समान नहीं होग और उत्पादक केवल उन्ही वस्तुप्ना को उत्पन्न करेंगे जिनवे 
आत्म अधिव होगे इसलिये मूल्य निबन्‍त्रण करने की नीति अपनाने वेट साथ-साथ 
सराार का यह भी निश्चित बरना होगा कि आवश्यक बस्तुझ की उत्पत्ति म कोई 
कमी न हु। । यह्‌ सबबिडित है कि स्व॒तन्त्र उपच्तम प्रणाली म मुल्य यंत्र ही मॉस 
और पूर्ति म समायोजन स्थापित करता है। मूल्य कम होने से पूर्ति घटती है और 
आग बढती है । इस प्रकार मूल्या के परिववना द्वारा माग मे भी परिवतन होते हैं । 
६६ मूल्य नीचे निश्चित किए जाय तो धनी व्यक्ति उस वस्तु को अधिक सात्रा मैं 
ख़रोद कर अपने पास रख लेंगे । परिणामतया उनको अनुचित लाभ प्राप्त होगा । 
दूसरी और निधन व्यक्तिया को वस्तुए मिल भी त पार्येगी और उनके उपभोग का 
स्वर मिर जाएगा । उस्ललिय यह झावश्यक है कि मूल्य नियन्त्रण के साथ-साथ वस्तु 
की यूर्ति को भी इंस भ्रकार नियमित क्या जाय कि सभी व्यक्तिया को समान मात्रा 
म वस्तु प्राप्त हो सके । अन्तिम और सबसे वडी कठिनाई इस प्रकार की नीति से यह 
होती है कि ब्यवितया वा चैंतिक स्तर गिरता जाता है और चरित्रहीनता बढती 
जाती है। पूर्ति की अपेक्षा गाग अ्रधिक होने क कारण वस्तुओं वी बिक्री चोरी से 
होने लगती है और इस प्रकार घोर बाजारी और नफा खोरी बढती जाती है । किन्तु 
आइचय की बात यह है कि प्रत्णक वग या व्यक्ति एसी स्थिति के विएद्ध शिकायत भी 
करता है और भाग भी लेता रहता है । उघर मूल्य नियत्रण सम्बधी प्रबन्ध कर्सा 
तथा श्रन्य सरकारी कमचारी रिइ्वत लेना आरम्भ कर देते हें और ऐसी कार्यवाहियो 
की और घ्यान ही नही देते । हम सब ही एसो स्थिति से पश्मचतया परिचित हू क्याकि 
द्वितीय महायुद्ध काल में ऐसी ही स्थिति थी। इसलिय नीचे स्तर पर मूल्य निशिचत 
करन का काय कोई सरल नही है और सरकार उपभोकताञा तथा उत्पादको सभा 
को अपना २ सहयोग देता होगा और सतकता से काम करना होगा । 
(ब) नीचे गिरते हुये मूल्यों पर निम्स्थ्रण--बढते हुए मूल्यों की भाँति गिरते 
हुए मूस्य भी समाज के लिए हिठकर नही होते 4 मुद्रा प्रसार स मूल्य बढते हैं और मुद्रा 
नसकुचन था मदी काल से मूल्य गिरते है। गिरते हुए मूल्यी वे कारण उत्पादको के 
"लिये लाभ की दर कम हो जाती है, व अपन उत्पादन को कम करने शगते हे, 


चरसुओ के सूस्यों, पुि तथा सुणों पुर राज्य का नियन्त्रण शहर 
+कारखानो में छटनी होने लगती है ओर इस श्रकार समाज मे वेकारी उत्पन्न हो जाती 
है | ऐसी स्थिति सारे समाज के लिये ही कष्टदायी होती है । इसमें उत्तादको को तो 
ह्वा्मि होती ही है, परन्तु उपभोक्‍ताग्रो को भी इससे लाम नही होता है क्योकि बेकार 
होने के कारण वस्तुएँ सस्ती होते हुए मी वे उनको नही खरीद पाते हैँ ॥ इसीलिए 
विभिन्‍न देशों मे अवराद और गदी क्लो रोकने के लिये ताकि मूल्य न गरिरने पाये और 
बेरोजगारी से बढने पायें सरवारों ने मूल्य नियन्त्रण की नीति द्वारा मूल्यों को ऊंचे 
स्तर पर निश्चित करने का प्रयत्न किया है । इस नीति के अनुसार सरकार वस्तु वी 
ऊँचे मूल्य पर खरीदना झ्रारमभ्भ कर देती है ताकि मूल्य नीचे न ग्रिरने पाये श्रौर 
वस्तुओं की उत्पत्ति पर प्रतिबन्ध लगा कर उनकी पूत्ति को भी बढने से रोकती है । 
ऐसी नीति सन्‌ १६३० के मदी काल म सयुक्‍त राज्य वथा अन्य देझों में अपनाई गई 
थी १ यह ध्यान रहे कि इस रीति से मूल्यों के गिरने की समस्या पूर्णतया नही सुलम 
वगातो । चाहे सरकार कितनी ही कोशिश करे मूल्य गिरते है और गिरते ही चले 
जाति है ॥ 

(स) मूल्य स्थिरता--बहुत ऊँच मृत्य और बहुत नीचे मल्य इतने हानि- 
चपरक नही हैं जितने कि निरन्पर गिरते हुए या निरन्तर बढ़ते हुए या कभी गिरने 
हुए या कभी बढनते हुए मूल्य धुरे होते है । क्योकि ऐसी स्थिति म कोई भो निश्चित 
निर्णय नहीं लिया जा सकता । इसलिये श्राथिक एुब व्यवसायिक क्षेत्रों म श्रनिश्चितता 
रहती है । यही कारण है कि बहुत वार मूल्यों को स्थायी रखने का भ्रयत्त किया 
अया है। इसी को मूत्य स्थिरता कहते हे । इस नीति में भूल्यो को एक निश्चित 
सीमा से न तो ऊपर ही और न नीचे ही जाने दिया जाता है 4 परन्तु व्यवहार म यह 
नीसि इतनी सरल नही होती जित्तनी कि सिद्धान्त मे । मूल्यो को स्थिर रखने के लिये 
अधिकाश्य सरकारों ने मूल्य बटने की दशा मे बस्तुओ को बेचा है और मूल्य गिरने 
की दशा में वस्तुओं को खरीदा है और इस प्रकार माँय और पूर्ति म समायोजन स्था- 
पिठ करने का प्रयत्न किया है | गरन्तु प्रश्न यह है कि सरकार मिस सीमा तक वस्तुओं 
को खरीद सकती है और किस सीमा तक वस्छुओ को बेच राकती है । क्योंकि गरकार 
“की क््याओं का क्षेत्र और साधन सीमित ही तो होते है ! इसलिए यह नीति उसी समय 
सफल हो सकती है जबकि इसके साथ-साथ अन्य प्रकार के उपाय भी अपनाये छायें॥$ 

मूल्य नियन्त्रण को परोक्ष रोतियाँ---उपरोकत विवरण से रपष्ट है कि मटः 
अविनिमन्तण की प्रत्यक्ष रैेततियों मे कुछ न कुछ कीठनादयी अवश्य है। उत्पस्त होते 
उनको प्रभावयुक्त बनाने के लिये यह झष्वदयक है कि परोद्ष रीतियों को भी उनके 

साध-साथ अपनाया जाय । यह नीतियाँ तीन भ्रकार को हो सबती है अर्थात्‌ सुद्रा एवं 
सास में परिवर्तेव करके, करारोपण के रत्तर म॒ परिवतेन करके और विदेशी आयातो 
एवं निर्यातों को नियन्वित करके | हंस सभी इससे परिचित है कि किसो भी देश स 
आूल्य स्तर एक बदी सीणा तक खुद्रा और साख को माता से प्रभावित्त होता है ॥ 
मुद्दा वी अधिक निकासी से मूल्य बढ़ते हैं या बैको से अधिक याख यूजन से भी सूल्यो 
सम वृद्धि होती है और इसलिये ऐसे समय मे सरकार देझ की केन्द्रीय वेंक द्वारा साख 
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श्श्र मनुष्य के श्राथिक जीवन में राज्य का स्थान 


नियन्तण की नीति अपना कर मृल्यो को वढन से रोकती है। ठीक इसके विप- 
रीत मुद्रा सकुचन और झवसाद की स्थिति में करती है ॥ विदकज्ञी वितिमय दरों को 
नियन्नित करवे शोर मुद्रा का अ्वमूल्यन करके विदेशा झ्रायाता ओर विर्यातों को 
भी सरकार नियन्नित करती है और मूल्या क परिवर्तता को रोकती है | इसी प्रकार 
पुरान करा की दरा म वृद्धि करक या नय कर लगा कर या ठीक इसका उल्टा करके 
मूल्या को नियन्त्रित क्या जाता है । इसी श्रकार विदेशी झामातों पर कर लगा कर 
था पुरानी दरा म॒ वृद्धि करके धायाता को घटाया जाता है गौर निर्यात करो को 
कम करके निर्माता का वढाया जाता है। फ्लस्वस्प मूल्य बढ़ने लगते हैं । इसी 
प्रसार आयात करा को कमर करके और निर्यात करा को वढा कर मूल्य गिराये 
जात॑ हैं मूल्य गिरने की स्थित्ति म वस्तुओ पर उत्पादनों एव उपभोग कर लगा बर 
मूल्य ऊँचे क्ये जात है और ऐस करो को कम क्रके मूल्य कम जय जाते हैं। कभी 
कमी दस्तुआा वे आयात निर्यात पर प्रमाणात्मक नियन्‍नण मी लगाये जाते हें जेंस, 
आयातो और नियतिः के अभियज्ञ निश्चित कर देना या वस्तुप्नो के स्वतन्त्र व्यापार 
पर नियन्त्रण वर देना । इसी प्रकार दश स वस्तुओ की कीमतों की कम करने के 
लिये उत्पादवी को आर्थिक सहायता देता एवयधिदारिया वो वारयबाहियों यो निय- 
औ्थित वरना, सद्ठे बाजारो की क्रियाआ पर नियस्त्रण रखना इत्यादि उपायो से भी 
मूल्य मिसस्चित किये गय हैं । 
उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि मूल्य नियन्त्रण नीति की सफलता वे लिए: 
प्रत्यक्ष और परोक्ष दोना प्रकार वी रीतियाँ अपनाई जायें । 
भारत में मूल्य नियस्त्रण सम्बन्धी नीतियाँ--भारत में भी श्रन्य देशों वी 
भांति मूल्या में समय समय पर परिवर्तन हात रहे हैं परन्तु मूल्य सम्बन्धी समस्याप्रो 
पर केवल द्वितीय महायुद्ध के काल में ही सरकार का ध्यान प्रात हुआ था। 
प्रथम महायद्ध के काल में मुद्रा प्रसार के कारण मूल्य मैं बहुत स्रधिक वृद्धि हुई और- 
सन्‌ १६२१ के बाद ही मूल्य गिरने आरम्भ हुए ये श्रीर भ्रन्त में सन्‌ १६२६ में 
महान मदी काल आरम्म हो ही गया था । वैसे तो सारे सखार में ही व्यापारिक 
श्रौर झ्रौद्योगिक क्षेत्रा में मद्दी आई थी परन्तु इसका प्रभाव सबसे अधिक 
आरत जैसे ढृषि प्रदान देशा पर पद्म था जिससे समाज के सभी वर्गों को कापी वष्द 
सहन करने पडे थे । यह मदी सत्‌ १६३८ तक चलती रही । सन्‌ १६३६ में युद्ध 
आरम्भ होत ही मूल्य ऊपर चढ़न लगे । यह झवद्य है कि सन्‌ १६४० में मूत्यों में 
कुछ कमा अवदय झैपर्गइ था परन्तु सन्‌ १६८२ म मुल्या के। वीद्धाफर स धारम्भ 
हुई भ्ौर सन्‌ १६४३ तक मूल्य कापी ऊंचे हो चुत थे । इस मूल्य वृद्धि के मुख्य 
कारण इस प्रकार थे । प्रथम, खरकार की युद्ध सम्बन्धी वित्तीय सीसि उचित न थी । 
प्रिटिश सरकार की ओर स भारत सरझार ने भारत से बहुय सामान खरीदा था 
[ज़सत बदले मे भारत को केबल स्टलिय प्रतिमूतियाँ (इाव्यशाड् 8९८णछापल्ड) 
ही प्राप्त हुई थी । यह प्रतिभूतियाँ भारतीय रिजव वेक में जमा करादी थी जिसको 
आड पर रिदर्व वैंक ने कांग्रडी मुद्रा छाप दी थी। सन्‌ १६३८ ३६ में केवल 
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१२१६ १० करोड़ रुपयो को हो मुद्रा चलन में थी परन्तु सन्‌ १६४५-४६ में इराकी 
मात्रा बढकर १२१८ ७७ करोड रुपया हो गई थी । इसी प्रकार अनुसुचित बैंको की 
जमा में भी बहुत वृद्धि हुई थी। रातू १६३८-३६ में बेक जमा को सात्रा २२७११ 
बारोड रुपये थी और सन्‌ १६४५ में घह चढफर ६५८३२ करोड रुपये हो गई थी । 
इस प्रकार मुद्रा और वैक जमा में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण ही मूल्यो मे वृद्धि 
हुई थी । साथ ही साथ वस्तुओं का उत्पादन साँग की अपेक्षा बहुत कम था । जितना 
उत्पादत हो रहा था उसमें अधिकाश सैनिको के लिए भेज दिया जाता था । साधारण 
जनता के उपभोग के लिए बहुत कम साना में बस्तुये प्राप्य हो रही थी। एक झोर 
क्रय शक्ति खढ़ रही थी और दूसरी ओर वस्तुग्रो की पूर्ति कम हो रही थी जिसके 
कारण मूल्य बढते ही गये । वस्तुओं की कमी का एक कारण यह भी था कि जैसे 
जैसे शुद्ध में प्रगति होती गई सट्टेदाजी भी बढती गई और ब्यक्तियों की आरसचन 
प्रधृत्ति में भी वृद्धि होती गई । इसके अतिरिक्त याताधात के साघनो कौ कमी ने 
नगएज जी जक्तुओ वा उत्यित वब्यात्त न हो छा) शत शा आएं; खे शुल्य 
बढते ही गए । 
सरकार को मूल्य बृद्धि का आभास सर्वश्रधम सन १६२६ में हो हुआ । मूल्य 
इतने अधिक वढ थयए. थे कि सरकार के लिए स्थिति पर पूर्ण निमन्त्रण रखता 
असम्भव होता जा रहा था और व्यक्तियों गें अशान्ति भी उत्पन्न ही रहीथी। 
समस्या की विपमता को समझ कर सरकार ने तीन प्रकार के उपाय किये | प्रथम, 
सरकार ने मूल्य नियन्त्रण नीति निर्मित की और वस्तुग्री के न्‍्यायपूर्ण वितरण के 
लिये राक्षनिंग प्रणाजी चालू की । प्रमुख वस्तुओं के मूल्यों को नियपित करके सरकार 
ने उसका राशनिंग कर दिया। सरकार ने जो दूसरा उपाय किया उसका सम्बन्ध 
मुख्य रूप से मंद्रिक श्रौर वजट सम्बन्धी क्षेत्रों से था। कुछ समय के लिये नोटो की 
निकासी को घीमा कर दिया । रिजर्व वैक ने सोने को बेचना आरण्म कर दिया, 
केन्द्रीय तथा प्रान्तीय यरकारो ने ऋण प्राप्त किये और बचत श्रान्दोलन श्रारभ्म 
किया और सरकार ने अपने खर्चो में भी बहुत कमी की । तीसरे प्रकार के उपायों 
में सरकार से भ्रोश्योगिक एवं कृपिक बस्तुनओं के उतसादन को बढ़ाते के लिए प्रभत्न 
किए | सन्‌ १६४३ में अधिक अन्न उपजाझ्रो आन्दोलन आरम्भ किया । 
परन्तु सरकार को इन प्रयत्नो में आज्ञातीत सफलता प्राप्त न हो सको। 
बहुत ख्धिक मात्रा में कर को चोरी हुई और रारकार को अपनो झाझा से कम हो 
ऋण प्राप्त हुए । चोर बाजारी ने तो सरकार की मल्यथ नियन्तण नौति की कमर 
ही त्ोड दी थी । युद्ध समाप्त होने के बाद यह आजा की जादी थी कि मूल्य कम 
होये परन्तु ऐसा तु हुआ और सन्‌ १६४१ में थोक मूल्यों का सूचक अक ४६२ हो 
“गया था । मूल्पो के इस्र प्रकार निरन्तर बढते जाने के भी चई कारण यथे। इन 
कारणों के सुविधाजनक अध्ययन के लिए सन्त १६४५ से १६५५१ तक के काल को 
निम्न दो भागो में विभाजित कर सकते है --- 
(श्र) अवमूल्यन से पहले का काल--अगस्त सन्‌ १६४५ से सितम्बर सन 


जान 
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आयात नीति को अधिक उदार कर दिया, अधिक अन्त उपजाओों आन्दोलन की ओर 
अधिक ध्याय दिया और विकास योजनायें चालू थी । परन्तु इन सभी प्रयत्नों से 
उत्पादन में कोई विशेष वृद्धि न हुई और मूल्य कम न हो सके । सरकार को फिर से 
कन्दोल लागू करने पड़े | साथ ही साथ सरकार ने अन्य उत्पादक व्ययों को तुरन्त हो 
बन्द कर दिया, विकास योजना को स्थगित कर दिया, सम्मिलित पूँजी कम्पनिया 
से व्यक्तियों को प्राप्त होने वाला लाभा को विबल्नित कर दिया और अश्रयातो म 
वृद्धि की । इन सबके परिणामव्य गूल्या मं कुछ कमी अथश्य हुईं और मार्च सन्‌ 
१६४६ में सूचक झक गिरकर ३७० रह गया । 

(थब) झवमूल्यत के बाद के काल म॒ मूल्य वृद्धि के निग्त कारण थे -- 

(१) रुपए का झवमूल्यन--मिततम्वर सन्‌ १६४६ मे रुपए का झवमूल्यत हो 
जाने से अमेरिका, पाकिस्तान झौर जापान से आने वाली बरतुआ के मूल्यों में बहुत 
अधिक वृद्धि हो गई | साथ ही साथ देशी वस्तुश्ना के निर्यातरों म वृद्धि होने से उतके 
मूल्य भी देश स बढ गये थे और इस प्रकार अवमूत्यन से सप्मान्य मूल्य स्तर से वृद्धि 
ही हुई । 

(२) श्रापात्त नियसत्रण---उस समय व्यापार सस्तुलन भारत के विपक्ष स 
था। भारत के विदेशी विनिमय कोप कम होते जा रहे थे इसलिये सरकार को 
विदेशी आयातो पर कडे प्रतिबन्ध झगाने पड़े | परिणामस्वरूप भूल्यों सम और भी 
बृद्धि हुईं 

(३) कोरियाई पुद्धकोरियाई युद्ध का प्रभाव भारत पर भी पडा और 
भारत के निर्यातों म वृद्धि होने से वस्तुश्नो के मूल्य प्रौर भी वढ़ गये। २४ जून 
सन्‌ १६५० को मूल्य सूचक झक जो ३६७ १ था वह अप्रैल सन्‌ १६५१ को ४६२ 
हो गया था। स्पप्ट ही है कि कोरिया युद्ध से सूल्यो म कितनी अधिक वृद्धि हुई थी । 

(४) भारत-पाकित्तान व्यापार सम्बन्धी फठिताइबाँ--भारतीय रुपया के 
अवमूल्यन से भारत श्रौर पाकिस्तान के दीच होने वाले व्यापार म बहुत कमी हो 
गई थी । जिसके फलस्वरूप कपास्त और जूट के गूल्य काफी बढ गये थे । 

कोरिया युद्ध के छिछ्ते हो रानु १६५० म चस्तुओं थी पू्ति एव मूल्य 
सम्बन्धी 0:9788४0० निकाला गया जिसके झाधीस १६१ आवश्यक वस्तुश्रो के मूल्यो, 
उनकी पूति एबं विप्तरण को नियन्त्रित करने की च्यचस्था की,गई। भारतीय निर्यातों 
को वम करने के लिये ताकि श्रान्तरिक मूल्य कम हा जाये, निर्मात करा मे भी बुद्धि 
कर दी सई, ओर फरवरी सन्‌ १६४१ से भारत और पाडिस्तान के चीच व्यापार 
फिर से झारम्भ हो गया | इसके अतिरिक्त नवस्थर सन्‌ १६५१ म रिजवे बैक ने बैंक 
दर को ३ से ३३%, कर दिया | उन सव अयत्नो से मूल्य गिरने शुरू हुये । मूल्यों 
के गिरने म सब से अधिक सद्दायता दो कारणों से प्राप्त हुई । एक तो केन्द्रीय तथा 
प्रान्तीय सरकारा ने घाटे के वजटो के स्थान पर लाभ के वजट बनाये भर दुसरे 
इसी थोच से कृपिक एव औद्योगिक उत्पादन से भी बुद्धि हुई वी, जिसका परिणाम 
सह हुआ्ला कि सन्‌ १६५४२ म मूल्य इतने गिर गय थे कि सरकार को मूल्यों को और 
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ही मूल्य बढते हैँ । इसीलिये युद्धधाल और विकास योजना काल में मूल्यों मे विशेष 
वृद्धि होती है । परन्तु कठिनाई तो इस बात की होती है कि ये तो कय-आकिति को 
कम करने की कोई प्रभावयुक्त विधि होती है और त उत्पादन मे अनुपाततिक वृद्धि 
करना ही सम्भव होता है । जिसका परिणाम यह होता है कि चोर-वाजारी और 
अधप्टाचार बढ जाता है | इनको रोकने की एक-भात्र विधि यह ही है कि सरकार 
नियन्त्रित मूल्य पर वस्तुओं का बटवारा स्वय करे ताकि उपभोक्‍ताओो को मूल्य भी 
अधिक न देंने पडे, वस्तुएं भी प्राप्त हो जाएँ, चोर-बाज्ञारी भी कम हो जाय और 
मस्तुओ का आसचन भी बन्द हो जाय । स्वतन्त्र उपक्रम श्रणाली मे माँग और पूर्ति 
की सापेक्षिक शक्तियाँ मूल्य निर्धारित करती है और स्वय मूल्य द्वारा निर्धारित 
होती है परन्तु मूल्य नियन्त्रण की अवस्था मे भाग और पुर्ति मे स्वत्तन्त्र सामन्‍्जस्प 
नही हो पाता और वस्तुओ का वितरण भी प्राकृतिक रूप से नहीं हो पाता | जब 
मूल्य कृत्रिम उपायो से निर्धारित न होकर स्वतन्त्र रूप से निश्चित होता है प्रत्येक 
व्यक्ति को इस बात की स्वतन्त्रता होती है कि वह जितनी मात्रा में चाहे वस्तु को 
खरीदे, जिसका परिणाम यह होता है कि वस्तु की पूलि तुरन्त ही समाप्त हो जाती 
है । परम्तु जब कृत्रिम विधियों से मूल्य नीचा रखा जाता है, तब गह स्वभाविक ही 
है कि माँ़ पूर्ति की भ्रपेक्षा अधिक हो जाय । उपभोक्‍ताओं को बस्तुओ की प्राप्ति 
या तो उनके अपने प्रभाव से हो या उनको अपना अमूल्य समय नष्ट करके लम्बी- 
लम्बी लाइनो में खडे होकर वस्तु को प्राप्त करना पडे | इसलिये उपभोकताओ को 
इस कठिनाइयों से बचाने के लिये, और उनके उपभोग स्तर को न गिरने देने के 
लिये, यह्‌ श्रखण्यक है कि मूल्य नियन्त्रण के साथ-साथ वस्तुश्नो के वितरण को भी 
नियमित किया जाय । दुसरे शब्दो मे राशनिग प्रणाली स्थापित की जाय । परन्तु 
यह समझ लेना एक बडी भूल होगी कि राह्मनिग सदैव ही मूल्य नियन्त्रण के साथ 
ही चलता है | यद्यपि इसमे कोई सदंह नहीं कि मूल्य नियन्त्रण की सफलता के लिये 
राशनिय अनिवार्य है, परन्तु व्यवहार मैं मूल्य नियन्त्रण के बिना भी राशनिंग 
व्यवस्था की ग्रावश्यकता हुई है । ऐसा उस समय हुमा है, जबकि सरकार ने किसी 
वस्तु के उपभोग की नियन्वित करना आवश्यक समझा है। 
राशनिंग व्यवस्था का प्रयोग लगभग प्रत्येक समम में ही, वस्तुओ की कणगी रे 
उत्पन्न होने वाली कठिनाश्यों को दूर करने के लिये किया गया है, परन्तु इसका 
विस्तृत उपयोग प्रथम महायूद्ध में ही हुआ था। युद्ध-काल में वस्घुओ की कमी हो 
जाना स्वाभाविक ही है, इसी लिये प्रथम महायुद्ध मे भाग लेये वाले लगभग प्रत्येक देश 
गे ही राशनिंग व्यवरथा चालू की गई थी । दूसरे मद्दायुद्ध काल में तो इसका उपयोग 
और भी बढचढ कर किया गया ! परन्तु यह केवण कुछ ही देशो जंसे प्रेट-ब्रिटेन में 
ही रुफल हुई है । सच तो यह है कि राशनियग व्यवस्या की याय विधि बहुत्त ही 
जटिल होती है और तनिक सी लापरवाही से सब कुछ चौपट हो सकता है । इसलिये 
इसकी राफलता निम्न बातो पर निर्भर करती है “- 
4. 8५ 0. छ8०७, 09- टे+॥ | फब४८ राइ- 
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(अ) सर्वे प्रथम, प्रशासत से पुणे समचय होना चाहिये और वस्तुओ का 
वितरण एक पूर्वे निद्िलिल योजना के अनुसार होता चाहिये ताकि ठीक संगय पर 
उचित स्थानों पर वस्तुओं को सेज दिया जाय । 

(ब) इूसरे, उपभोक्ताओं की आवश्यकतायों का उचित ज्ञान होना भी 
आवश्यक है, ताकि उसी के अतृसार यह निर्धारित किया जा सके कि किस क्षेत्र में 
वस्तु की कितती माना भेजी लाव। सभी व्यवितयों की आवज्यवताओं का सही 
जान उसी समय हो सकता है, जबकि प्रत्येक सकान में रहते वालो की संख्या 
सम्बन्धी सूचना प्राप्त को जाय । इस सूचना को प्राप्त करके एप राशतफार्ड बनाया 
जाम और प्रत्येक घर मे एक काई दे दिया जाय, जिसको दिखाकर वह वस्तु खरीद 
ले (व्यवहार मे यह ही रौति अपनाई गई है । बहुधा सरकारों ने बस्तुओं के न्यायपुर्ण 
वितरण के लिये प्रत्यक व्यक्ति के लिये वस्तु की मात्रा निश्चित की है, परन्तु फही- 
कही पर एक भ्रधिकतम सीमा निश्चित करके उपभोक्ताओं वो पह भी स्वतन्त्रता दी 
गई है कि अपनी इच्छातुसार जितनी वस्तु चाहे खरीदें | 

(स) तीसरे वस्तुओं की पूर्ति को ध्याव सम रक्षकर प्रत्येक व्यक्ित के हिसाब 
से वस्तु की गिलने वाली मापा निर्धारित की जाय) यह मात्रा ऐसी होनी ्ाहिये, 
जी औसत व्यक्ति की आवश्यकता से न तो कम हो और ने अ्रधिक, वयोकि यदि कम 
होगी तो व्यक्ति का जोबन स्तर गिर जाने से उसको कर्य्य कुघलता पर बुरा प्रभाव 
पडैगा और अधिक होने से बस्तु की बर्बाद होने की सम्भावना रहेगी । 

(६) श्रस्त से राशलिय कर्मेंचारी श्रौर जनला दोनों ही पे ईमानदारी रहनी 
चाहिये । यवि राशनिंग श्रधिकारियों में बेईमानो और पूँखखोरी की भावना जाश्रत 
हो जायगी तो जाली राशन काई बनेंगे और बल्तुएँ चौर-बाजारी से विकेगी। इसी 
प्रकार यदि व्यक्त अपने परिषार के सदस्यो वी सख्या को वढाज्वढाकर घताता ह्दे 
तो इससे सारे समाज को ही द्वाति होशों और वेस्तुध्ी का स्यायपृर्ण वितरण भी 
नही हो परागैगा । 

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि राशतिग प्रणाली की व्यवस्था कोई सरल 
बात नहीं है। साथ ही साथ पह भी ध्यान रहे कि इस प्रणावी में उपभोक्ताओं की 
स्वतन्त्रता बहुत कुछ कम हो जाती है । वे अपनी इच्छानुसार वस्तुओं का उपभोग 
वही कर पाते | उतको उन्हीं वस्तुओं का उपभोग करना पडता है जोकि उन्हे राश्षतिग 
प्रणाक्षी में दी जाठी हैं। ग्रेट किदेस से उपभोक्ताओं को अधिक स्वतस्त॒ता प्रदान करने 

के लिये श्रवत्त किये गये थे। वहाँ पर सरकार ने श्रत्वेक वस्तु के कुछ बिन्दु 
(४०४४७) विर्धारित कर दिये थे और हर पुक व्यक्ति के लिए इन विन्दुओ की एक 
अधिकतम सख्या निर्धारित कर दी थी जिसके भ्रन्तर्गत वस्तुओं को जिस यरकार चाहे 
खरीद सकता था । भरत कुछ सीमा तक राशनिय प्रणानी से उपभोक्ताओं को होने 
वानो असुविधायें कम भ्रवर्य हो गई थी परन्तु राशमिंग प्रणावी की व्यवस्था में 
प्रबाध्‌ सम्बन्धी कडिनाइयाँ तब मी उपस्थित रही। परन्तु इन कडिनाइमों को दूर 
नही किया जा सकता और कितने ही प्रथत्त इस ओर क्यों व किये जायें फिर भी इस 
पु 


हर 


वस्तुओ के मूल्यो, पूर्ति तथा गुणों पर राज्य का नियन्त्रण श्१् 


प्रणाली में अनुमानों से काम अवश्य ही लेना पडेगा और यह प्रणाती कभी भी सरल 
और दोष रहित नही वनाई जा सकती। इस सम्बन्ध में केलत ने बहुत ही स्पष्ट | 
शब्दों मे अपने विचार प्रकढ किये हैं जिनको प्रो० पोयू ने अपनो पुस्तक में दृहराया 
है ! बह कहते हैं कि “समान आय वाले परिवार जिन अनुपातो में विभिन्न जीवन 
की अलनिवायंताओ का उपभोग करते हैं वे अलग-अलग होते हैं ॥ साधारण समयो मे 
ये अपने व्यय को विभिन्न अनिवार्यताओं मैं इस प्रकार विभाजित करते हैं जिसे वे 
सबसे अच्छा रामशते है, कुछ रोटियाँ अधिक प्राप्त करते हैं, कुछ माँस और दूध 
आदि-आ्रादि ) राशनिंग कर देते से इस प्रकार की भिन्मत्तार्ये समाप्त हो जाती हैं, हर 
परिवार को हर वस्तु की, प्रति व्यक्ति समान माना दी जाती है, झआयू लिंग, पेशा 
आदि बातो पर बडी कठिनाई से ही ध्यान दिया जा सकता है ।”* इसलिये ग्रच्छा 
तो पही होगा कि राश्षनिग प्रणाली केवल आंथिव सकट काल म ही स्थापित की 
जाय । 
भारत में राशनिग प्रणाली---मारत मे राह्मतिग का आरम्म द्वितीय महायुद्ध 
काल मे हुआ था । युद्ध के प्रारम्भिक वर्षों मे सरकार ने केदल मूल्यों कौ नियन्त्रित 
करके ही स्थिति की ठीक करने का प्रयत्न किया था परन्तु स्थिति को विगडता देख 
कर सरकार ने सन्‌ १६४३ से बम्वई शहर म राशनिंग व्यवस्था की । धीरे-धीरे मार्च 
सन्‌ १९४४ तक भारत के बडे बडे दाहरो में भी राध्यतिग व्यवस्था चालू कर दी गई 
और मद्रास श्रौर बम्बई में तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी राशनिंग व्यवस्था लागू कर दी 
गई थी । फिर भी जो कुछ प्रयत्न किये गये थे वे देश की आवश्यकता के अनुद्यार 
नही थे और राशनिंग का क्षेत्र रदफी सकुचित रहा | सरकार ने प्रत्येदर व्यक्ति के 
लिये एक पोंड और प्रत्येक बच्चे के लिये है पोड की मात्रा विर्धारित की थी परन्तु 
बाद मे समय-समय पर इस माजा को घटाया गवया था । 
यह्‌ ध्यान रखने योग्य बात है कि भारत में राग्मनिंग केवल खायात्न के 
सम्बन्ध मे ही किया गया था । जहाँ तक ग्रन्य उपभोक्ताओं की वस्तुत्रों का राम्बन्ध 
भर उनकी पूर्ति को भी लियसिस करने के लिये प्रगत्त क्ये गये थे। कुछ क्षेत्रो 
क्रौर शहूरो में चौनी का भी राशन कर दिया गया था। कपड़े पर भी कट्रोल 
लगाया गया था और कुछ स्थानो पर कपडे का राशतिग भी कर दिया गया था। 
इसी प्रकार मिट्टी के लेल का भी राशन कर दिया सया था। परन्तु भारत वी 
राशतिग व्यवस्था की सबसे बड़ी विश्ञेपता यह थी कि राशन की मात्रा धत्येक स्थान 
पर झलस श्रलग थी, जिसको क्सी दैज्ञातिक आधार पर विश्चित नहीं किया गया 
था | इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण देश के लिये राय्निंग की समुचित ध्यवस्था भी नहीं 
थी भई थी। कुछ क्षेत्रों में राहनिंग व्यवस्था लागू कर दी गई थी और कुछ को 
बिलकुल ही छोड दिया गया था । यद्यपि भारत में राशनिंग को झाशातीत सफलता 
प्राप्त न हो राजी थी फिर भी इतना अवश्य था कि कुछ क्षेत्रों में वस्तुओ का वित्तरण 
अधिक न्‍्यापसगत हो गया था । हमारे देश में इस व्यवस्था का सबसे बडा दोष बह 
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भा कि यह घूल्यों को बम नही कर पाई थी । सच तो यह है कि हमारे देश की 
राशरतिंग प्रणाली अन्य देशो की तुलना में एक कोरा पजाक ही थी। भ्राज भी कुछ 

पर वस्तुओं का तिथन्त्रित्त वितरण किया जा रहा है जैसे कोपला प्रादि और गेहूँ का तो 
सरवार थे एक प्रकार वा राशनिग फिर से चालू कर दिया है। पिछले रुछ महीनो 
शे सरकार ने गेहूं वे वितरण के ज़िये सरकारी गल्‍्ले ती दुकानें प्रत्येक नयर में चालू 
कर रखी हैं । इन दुकानो से उचित मूल्यो पर गेहें की एक निश्चित मात्रा तिम्त 
आय बाले न्यवितयों को दी जाती है । सरकार ने जनता की सुदिचा के लिये राशन 
काड़ों की व्यवस्था भी कर दी है । 


बस्तुओ में मिलावट (84१४० पा (0गरप्ावता0८६)-५ 

अभी हफने सरबार द्वारा बस्तुओरों बी पू्ति एवं मूल्य नियन्त्रण राम्बन्धी बातो 
का अध्यमन किया है । साधारणतया वस्तुन्नो के मूल्यों एवं पृ्ति वो नियच्खित करने 
की नीति गुर्णठया सफल नहीं हो पाती । इस ग्रसफपलता का एक कारण यह हो 
सकता है कि व्यापारी सोग लाभ कमाने के लालच से अस्तुओं मे मिलावड कर देते 
हैं, जिससे वस्ठुपो के गुण कम हो जाते हैं ौर वह घटिया हो जाती हैं। ऐसा उस 
समय होता है जबकि सरकार वस्तुप्नो के नीचे मूल्य निड्चितत करती हूँ । व्यग्पारी 
लोग वस्तु में घटिया किस्म की बल्लुएँ मिलाकर बचने लगे हें यत वर्षों में 
मिज़ाबट बारने को आदत लोगो में वहुत उत्पन्न हो गई है । श्रन्‍्य वस्तुओं की अपेक्षा 
खाने की वरतुओझं एवं दवाइयों सें मिलावट करना एक साधारण सी बाद समभी 
जाने लगी है। इस प्रथा स यारे गाज को ही हानि पहुँचली है । इसलिए राज्य का 
यह भी क्तव्य है कि वह इस सामाजिक बुराई को रोके और समाज को ऐसी 
कू रीतियो से बचाये । 

वस्तु में सिलावट करने को प्रभिप्राय यह है कि किसी “प्रमापोकृत' 
(8000:49) वस्तु मैं जियके गूल्य काफो ऊँचे हो उसी से मिलती-जुलगी ऐसी 
सस्ती बस्तु को भिल्ाभा जाय जिससे वस्तु के गुणो में कमी हो जाय परन्तु उसके दाध 
उतने ही ग्राप्त हो जितने कि प्रमापीकृत वस्तु के । यह मिलावट कई प्रकार से की 
जा सकती है प्रथम प्रकार की मिलावट एसी हो सकती है जिससे वस्तु के युणो को 
कम कर दिया जाग, या उत्तकी शक्ति को कम कर दिया जाये जैसे, येहूँ के घाटे में 
मकक्‍का था जौ का ध्राटा मिलाना, सरसों के तेल मे लाहा का तेल मिलाना दूध में 
चानी मिल्ाता इत्यादि। दूसरे प्रकार की मिलावट ऐसी हो सकती है जिस्म किसी 
घटिया चस्तु को मिलाने के स्थान पर वस्तु के पूल्यवान मौजिक भुणो को किसी 
विधि द्वार कम कर दिया जाय जैसे दूध मे से मक्खन निकालने के पश्चात उसे 
सालिस दूध के स्थान पर बेचवा 4 आ तस प्रकार की मिलावट ऐसी हो सकती है 
जिसमे किसी मूल्यवान वस्तु के स्थान प्र घटिया वस्तु को मूल्यवान वस्तु की तरह 
बेचा जाय, जेसे बनस्पति घी को देसी घी की तरह बेचना या लेबिय बदन देता या 
पंकिंग बदल देना या असली क्यूटीकोरा पाउडर के डिब्डो में स्ेतम खरिया भर कर 
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बेचना । स्पष्ट है कि इन सव विधियों से उपभोक्ताओं को कितनी हानि होती है । 
एक ओर तो उन्हे दाम पूरे देने पर भी झसली “वस्तु नदी मिल पात्ती दूसरी ओर 
घटिया बस्तु के शेवन से स्वास्थ्य और खराब होता है। खाने की वस्तुओं झौर 
दवाइयों में सिलायट करना तो बहुत ही घातक हो सकता है । इसलिए यह वितान्त 
आवश्यक है कि इस प्रकार की रीतियो को बन्द क्या जाय | यदि दूसरे दुष्टिक्रोण 
से देखा जाय तो यह सरासर बेईमानी और घोखेबाजी हे । उपभोक्‍ताझों को घटिया 
वस्तु देकर असली वस्तु जेसे मूल्य ले लेना धोखा नहीं वो और क्या है ? इसके 
अतिरिक्त खाने की वस्तुओं मे मिलावट करने से अनेकों प्रकार की वौमारियाँ हो 
जाती हैं । दवाइयों मे गिलावट करने से तो गरीज़ की मृत्य्‌ तक हो राकती है । 
बस्तुओ में मिलावट करने से केवल उपभोकताग्रों को ही हानि नहीं होती 
खल्कि उत्पादको को भो हालि होती है ।जो उत्पादक ईमानदार होते हूँ, और मिलावट 
करना बेईमानी समभते हैं, वे मिलावट करके बस्तुओ को बेचने दाले उत्पादकों से 
प्रतियोगिता नहीं कर पाते हे क्योकि वे असली वस्तुओं को उतने सस्ते मूल्यों पर नहीं 
बेच सबते शिन पर कि मिलावट की हुई वस्तुएँ ब्िकती है । उतकी बित्री कम होती 
है और उन्हें हानि होती है और श्रन्त मे या तो उन्हे भी मिलाबट करने पर विवश्य 
होना पडता है या अपना उत्पादन बन्द कर देना होता है। यदि बे मिल्लाबट करना 
आरम्भ कर दें तो फिर इस दूषित चक्र (४८०४३ (४८४६) का कभी भी श्रन्त न 
हो पायेगा और यद्ि के ऐसा नही करते तो उरह्‌ अपना उत्पादन बन्द करना पडेगा 
जिससे समाज को सालिस वस्तुओं का मिलना ही कठिन हो जायेगा । दराके अ्ति- 
रिकत्र जब प्रमापीकृत बस्तुओ के डिव्दों मे लकनी वस्तुये भर कर बेची जायेगी, तो 
इंससे जनता का विश्वास डिण जायगा और उनकी प्रसिद्धि भी समाप्त हो जाथगी । 
यह भी नहीं बल्कि जनता बा विश्वास फिर असली वस्तुओं पर से भी उठ जाता है 
हर व्यापारी और उत्पादक वेईमान समझा जाने लगता है। इस प्रकार ऐसे ट्रधित 
वातावरण में न तो व्यक्तियो मे असली और मिलावट की हुईं वस्तुओं के बीच भेद 
करते वी रुचि हो रहती है और न परिचान करने को शक्ति ही और दूसरी ओर 
ईमानदार छत्पादकों को नतो कोई प्रोत्साहन द्वी मिलता है और न उनके लिये 
व्यापारिकजमत में कोई स्थाम ही रहता है । 
ब्राधुनिक मनुष्य ने वेईमाली करने के लिए अपनी बुद्धि का बडा ही उत्तम प्रमोग 
किक्षपा है. "यह बात बस्तुओ। में वमलावट करेने के सम्बन्ध म ते और से सही उतरसीि 
हैं । मिलावट करने वालो ने वस्तुओं से मिलावट करने ग बडे ही निराले श्र अदुभुत्त 
ढेगो का प्रयोग किया है, जैसे खाने की बस्तुसो मे मिलावट करने मे सफल होने क॑ 
लिए वस्तुझो में भिन्न-भिन्न प्रकार के रग दिये गये हैं, बनावटी खुशबू दी गई है 
दवाईयो के डित्यो पर गलत लेवदिल लगाना या असती दवाई के डिब्यो स नकली 
दवाई बेचना या किसो छ्यात वाली फर्म को प्रसिद्ध दवाइयो के लेबिलों को गैर का- 
नूनी ढंग से छपवी कर सक्‍ली दवाइयो के डिब्यों पर चिपकाना या इस प्रकार के 
डिब्बे चतवाना जैसे कि प्रसिद्ध वस्तु के हो ओर उनसे नहुली वस्घुओं को भर कर 
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बेचना या प्रमापीइत वस्तुआ। के पुराने टिब्यो में रास्ती घटिया बस्तुओं। को प्रमापी* 
शत बस्तु बी तरह बेचना, इच्यादि ऐसी विधियाँ हैं जिनरे द्वारा मिलावट करने बाते 
बड़ी सुप्रमता से उपभोक्‍ताग्रा को बेबदूफ बयावर अपगी बरतुश्नो को निवाशी परते 
में सफल हो णा।ते हैँ । 
मिलावट करना बोई नई जिया नहीं है। वेईमानी झौर धोवेबाजी बहुत 
पुराने रामय से हो वैधानिक जुम माने गये हैं श्रोर इसी प्रतार यस्‍्तुओं मे मिलावट 
क्ना भी बहुत प्राचीन समय से हाता चला आया है। भारतयपं, यनाज, चीन, 
इगलेड भ्रादि देशों म इस कुरीति को रोवत व लिये प्राचीन समग्म से ही प्रयत्त होते 
श्राय्रे हैँ और सरकार को उतम सफलता भी प्राप्त हुई थी। परन्तु बराजजल यह 
कुरी लि ग्रपनी चरम सीमा पर है भौर विज्ञान की उनति वे गाथ-स्ाथ मिलाबट 
करने की नित नई विभिय्याँ देपने म भा रही हैं। आजकल इस सभस्या का रूप और 
झाकार इतना विस्तृत हो गया है कि उपभोगता के लिये न चो फोई गुजाबश ही है 
और न उपभोक्ता के पारा ऐगी कोई विधि है जिससे बह वस्तुप्रो स थी गई सिलावंद 
को पहिचान राबे भोर न उसके पास इतनी शक्ति ही है जिमसे वह इस छुरीति को 
रोक सके | श्रत स्पप्ट है कि इसका झन्त करने का सम्पूण दायित्व सरकार पर ही 
है। उन्नतिशील देशों म सरकार ने भ्रपनौ जिम्मदारी को समभ कर समाज की 
सुरक्षा बरने वे लिये इस तिपय मे बाचुन बनागे हूं और राद्य पदार्थों के लिये एय 
निरिचत मान (5904) निर्धारित क्या है। 
भारत में बस्छुप्नो की मिलाबट को रोकने के उपाय--भारत में भी बस्तु 
मे प्िलाबट करने भी प्रथा ग्राजबल बहुत बढ गई है श्रौर थ्राश्चर्य तो यह है कि 
गरामूली रे मामूली चस्तु मे भी मिलावट बी जा रही है। घी और द्वध जैसी वस्तुयो 
का ती हुछ ठिकाना ही नहीं है। यह अनुमान लगाया गया हैकि १६ से ६६% 
लग दूध स मिलावट परते हैं शोर थी म, ७ से ६५%, तक मिलाबद करते है ।? सन्‌ 
१६५४ राव लगभग प्रत्येक प्राप्त खाद्य पदार्थोंस शिलाबड को रोकने में लिये 
बाूव बने हुए थे। परन्तु मह मिलावट को बन्द करने ग॑ राफल गही हुए थे, बयोत्रि 
निरीक्षण तथा प्रवस्ध करने दे लिये इनके वास लिखे पड़े व्यवितिया थी कमी थी। 
इसके झतिरिबत कानूना म भी वमिर्या थी इसलिये, भारतीय सतद ने सन्‌ १६४४ मे 
'सांध पदार्थों म मिलावट तिरोधक प्रधिनियम बयाया। यह अभ्रधिनियम' सारे ह्दी 
राज्यः मे दागू कर दिया गया है भौर यह प्रादीय अधिनियमा बी अ्षपक्षा अ्धिव' 
विस्तृत है भौर भ्रच्छा निरोधव भी । इस भ्धिनियम के अनुसार अत्येत्र साद्य पदार्थ 
मिलावट की हुई समभी जायगी यदि उसको प्रकृति श्रवृत्तिया व गुण इस प्रकार की 
नही हैं जैसे कि बताये जाते है, यदि उसम वाई ऐसी वस्तु मिला दी गईं है जिससे कि 
बह हानिकारक वस्तु घन ग है, यदि उसने स्थान पर बाई ऐसी सस्ती बस्छु पूर्णतया 
या झशतया मिला दी है जिमस कि मुख्य वस्तु हानिकारक हो गई है यदि वस्तुगौ वे 
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बस्तुओ के मूल्यो, पृूत्ति तथा गुणों पर राज्य का निमन्त्रण श्श्रे 


मौलिक गुणो को पूर्णत था अशाव: कम कर दिया गया हैं, सदि उसे गन्दे स्थानों पर 
तैयार झिया गया है या गन्‍्दे डिब्बों मे वन्‍द किया गया है, यदि उसमे किसी जहरीली 
बस्तु का मिश्रण कर दिया है, यदि उसमे किसी यन्दी या सडी हुई वस्तु को मिलाया 
गया है, यदि उस वस्तु का डिब्बा किसी हानिकारक वस्तु का बनाया गया है, 
यद्दि प्रमाणित रगा को अपेक्षा उसमे अन्य रगो का प्रयोग किया गया है और यदि 
उसके गुण अथवा विशुद्धता प्रमाणित स्तरों से नीचे है इत्यादि। इसके अतिरिक्‍तर 
अधिनियम के अनुसार क़िसी वस्तु का अन्य व्यापार चिन्हों (879705) के नाम से 
बेचना भी जुमें है और इसके अन्तर्गत हर वह वस्तु सम्मिलित होगो जो या तो चकली 
है या किसी श्रन्य खाद्य पदार्थ से इतती मिलती जुलती है कि घोका होने को 
सम्भावना है, या उसको क्सी ऐसे स्थान या देश से सम्बन्धित कर दिया सया है 
जहाँ की बह नही है या लेबुल पर या किसी अन्य प्रकार से उसके गुणो की झूठी 
झौर गतत व्याल्या की गई है । अधितियम में कुछ खाद्य पदार्थों के लिये विशेष 
मान भी निश्चित कर दिये है क्लौर यह आवश्यक है कि बरतुएणे उसी प्रमाण कौ 
बेची जायें । यदि फोई व्यापारी प्रमाणित मान से कम की वस्तुएँ वेचता है तो 
उसफो दइ दिया जायेगा | अधिनियम में यह स्पप्ट कर दिया गया है कि यदि राज्य 
सरकारे चाहे तो वह खाद्य पदार्थों के निरीक्षण के लिये निरीक्षक नियुक्त कर सकती 
है जिनका काम व्यापारियों एवं उत्पदको से खाद्य पदार्थों के तमूते इकठ्ओे करमा 
हीगा । यह नमूने सरकारी विश्लेषण कर्ता (?७०॥८ 8४495) के पास भेजे जा 
सकते है । यदि नमूनो में किथी प्रकार की मिलाबट मिलती है तो उत्पादक एबं 
व्यापारी पर मुकदमा चलाया जा सकता है। यह निर्क्षक उन स्थानों का भी 
निरीक्षण कर सकते हे जहाँ पर कि खाद्य पदार्थों का उत्पादन किया जा रहा हैया 
बेचा जा रहा है या गोदामो में भरा जा रहा है। करता भी वस्तुओं के नमूने 
सरकारी विश्लेपण कर्त्ता के पास भेज सक्तते है परन्तु उनको इसके लिये कुछ शुल्क 

द्वेना पढेगा यदि नमूने मे कसी प्रकार की भी मिलावट मिलती है तब यह शुल्क 

वापिस कर दिया जायेगा । यदि किसी व्यापारी का चालान प्रथम बार हुम्मा है तो 

उसको एक चर्ष की सजा था तो २,०००) रुपए के जुर्माना या दोनो क्या दड दिया 

जा सकता है और यदि किमी व्यापारी का यह पहला जुर्म नहीं है तत्र उसको चार 

वर्ष की सज़ा और जुर्माना दोना का दद दिया जा सकता है। 

बडे खेद की बात है कि इस अधितिण, के दोके, कूएे की, >्यत्य ्य्त्युफरे पी, 

पिल्नावट अभी तक चल रही है इसका सुर्प कारण यह है । कि ऊर्मेचारियों के श्रमाष 

मे यह सम्भव नहीं है कि सव कारखानों और सस्थाओ वा निरीक्षण किया जावे । 

इसके अतिरिक्त क्‍मंचारिया से घृसखोरी और अ्रष्ठायार बहुत प्रचलित है। और 

सबसे महत्वपूर्ण बात मह है कि अधिनियम से अभी भी इतनी कमियाँ है कि वकील 

खोग झपनो बुद्धितानी से मिलावट करने चालो वो बचान की कोई न कोई विधि 

अवश्य ही गालूम कर लेते हैं । 

हमारे देश में नक््सी इस्जेबशन और दवाइयो के बनाने में भी उत्पादको की 


पुस्तक-दूसरी 


कल्जज्--+ 


राजस्व 


राजस्व का परिचय 


(ॉण्उंप्रलाठ्त 70 
एच ए+४9०७०९) 


अध्याय 





“राजस्व की परिभाषा-- 


राजस्व अर्थशास्त्रीय विज्ञान का एक महत्त्वपूर्ण भाग है। इस शब्द का 
आभिप्राय राज्य की वित्तीय ब्यवस्था के विज्ञान एवं कला से है। राज्य किस प्रकार 
अपनो आप इकट्ठा करता है ओर किरा प्रकार उसका व्यम करता है, यही मुझुय में 
“राजस्व का विषय है । वास्तव में राजस्व अग्रेज़ो भाषा के शब्द 000! 8970० 
ला शब्दार्थ नहीं है । इसवा सही शब्दार्थ तो “जनता बित्त' होता । हम इस विपय में 
जनता सम्बन्धी थातो का ज्ञान तो क्रते हे परन्तु हमारा जनता की वित्तीय व्यवस्था 
से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नही होता । सही मालो मे तो हम जनता का प्रतिनिधित्व करते 
'चाली सस्था 'राज्य' की वित्तीय व्यवस्था का अध्ययन 'राजस्व' के भ्न्तर्गत करते है । 
“इसी लिये हिन्दी म अ्रग्रेजी भाषा के शब्द का अर्थ “राजस्व” किया गया है ( “राजस्व 
“एक विस्तृत शब्द है, जिसम सारी राजकीय सस्थाओ्रो एवं पदाधिकारियों वी वित्तीय 
व्यवस्था का अ्रध्ययन सम्मिलित है । इस प्रकार राजस्थ म हम व्यक्तियो का अध्ययन 
ज्पक्ितगव रूप में न कस्के सामूहिक रूप में करते हें ॥ राजस्व की अनेकों परिभाषायें 
देखने में आती है । हम उनमे से कुछ अधिक महत्वपूर्ण परिभाषाग्रों को यहाँ पर 
लेंगे --- 
प्रो० सी एफ. बेरटेबिल (० &. 899:50)6) के शब्दों गे, “सब राज्यों के 
लिये, चाहे--वे अच्छी तरह विकसित हैं या चुरी तरह--किसी न किसी श्रवार के 
साधन आवश्यक होते है, श्र इसीलिये राजकीय साधनों की पू्ति एवं उनका उपयोग 
अध्ययन का एक विपय बन गये हैं, जिरो अग्रेजो में “राजस्व! कहते हे ।” कुछ 
लेखको! को इस परिभाषा सम कुछ आपत्तियाँ हैं। इसके अनुसार साधना शब्द 
अस्पप्ट है । यह सब ही प्रकार के साधनों--चाहे मौद्धिक हो या प्रमौद्धिक, भौतिक 
हो या अभौत्ति॑--को राम्बोधित करता है, जब कि इन लेखको का विचार है कि 
राजस्व में केवल राज्य के मोड़िक तथा साख सम्बन्धी साधनों को ही राम्मिलित करना 
चाहिये । परन्तु यहाँ पर गह बता देना उपयुक्त होगा (जैसा कि इन लेखको 





व सेंसश्भा4. बहते 2४ एस्ब्स्बो,.. 22०४८ किलाय्याट०-किण्जऊ काप्ये सिकमल८र गम, 
छिप 


है राजस्व 


ने स्वय ही माना है) कि विभित्र भौतिक एवं अभौतिक या मौद्विक एवं झ्मौद्धिक 
साधनों के बीच भेद करना सरल नही है। दूसर राज्य अपने दाय सचालन के लिया 
सभी प्रकार के साधनों से काम लेता है और फिर आज का युग मुद्रा का युग है। 
म॒द्रा का आजकल वह स्थान है जो किसी भी वस्तु का नही है। श्रात के युग में देश 
प्रभ॒ मा का प्यार, सच्चाई ईमानदारी सब ही अमौतिक वस्तुआ का भ्रस्तिव समाप्त 
हो गया है और इनका महत्व मुद्रा मही सिमट वर रह गया हैं। इसलिय 
साधन शब्द का प्रयोग बेस्टबिल ने बहुत ठीवा किया है। इस बात पर किसी भ्रकार 
को आपत्ति करना अनावह्यक है । 

खीमती उसलाहिक्स (प्रा ए छू पम्ाण्ऊ) ब्यक्षिगत मामलों तथा 
राजकीय मामलो के भद को स्पष्ट करते हुय कह्दती हं कि दूसरा समह उन सेवांग्रों 

(ग्रौर कुछ स्थितियों म वस्तुओं) की व्यवस्था वरवे म व्यस्त रहता है तिनका क्षत्र 
और विविधता उपभोक्‍ताओ की प्रत्यक्ष इच्छाओं द्वारा नहीं बल्कि रारकारी रास्थाओं 
के निणय द्वारा निर्धारित होते हें अर्थात प्रजातञ्॒ स नागरिकों के प्रतिनिधियों 
द्वारा राजस्व म॒ हम केवल दूसरे समह की क्रियाझा स ही सम्बीधित हूं। * 

श्रीमती हिक्‍्स के इन शब्दों से राजस्व के विपय म एक बात के अतिरिफ्त 
और कुछ नही चात होता श्रर्थात राजस्व मे केवल रातकीय सस्थाओ की क्रियाओ्रो का 
अध्ययन होता है ! यदि देखा जाय तो यह राजकीय अ्रथगास्त्र (?प॥6 छे००४० 
7००४) की परिभाषा हुई । राजस्व गे हम राजकीय अथश्यारत्र के केवल उस भाग से 
सम्या तह मास जिसमे राज्य द्वारा एकत्रित धन ग्रोर उप्तके उतयोग का अध्ययन किया, 
जाता है। श्रीमती हिक्स ने भी कदांचित इंस पर च्यान दिया हो। इसीलिय श्राग 
चलकर उहोने कहा है कि राजस्व का मुक््य विषय उन विधिग्रो कय--निसीक्षण-छक्‍-- 
मूल्यापन करना दै जिनके द्वम्य सरकारी सस्थाएँ आबश्यकताश्ा_ की सामूहिक 
राकुष्टि करने का भ्रबघ करती हैं औरे र अ्वने उद्देश्यो वी पूर्ति के लिय आवश्यक कोौप 
प्राप्त करती हूँ । * 

7 प्रोफसर फितल शिराज के अनुसार सक्षप म राजस्व उन सिद्धान्तों का 
अध्ययन है जिनके अनुसार राजकीय पदाबिकारियो के कोपो का एकत्रीकरण एव 
व्यय होता है । एक वास्तविक विचान के रूप मे इनका सम्बंध उन तथ्यों से है 

'मा कि वे होत ह । यह उन वित्तीय घटनाओं के जटिल प्रयाह मे खोज फरता है 
और घेययुवत् और क्मव्र खोज दैजसवे। हम अनुसघान कहेते हे से उनम क्‍छपे 
हुई एक्रूपता का पता लगाता है और एकलशूपता के वाक्यों को नियमा को भाति 
बताया जाता है | $ 

इस परिभाषा में पिराज ने राजस्व के विषय एवं क्षत्र पर अथ लखको की 
अपेक्षा अधिक विचार किया है । उहोने इराक्ो कुला और दिचान दोनों हो माना 
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है। इसलिये पह परिभाषा अधिक स्पप्ट और दैज्ञानिक है । कुछ लेखकों ने इसे 
मसतोषजनक तो माना है परन्तु इससे पूर्णतया सतुष्द गही है। उतका कहना है कि 


“राजकीय सस्थाओ्रो” जिसके लिये श्विराज्ञ ने अग्रेजी के अब्दो (9ए०॥०८ 2पफेणा- 


७८३) का प्रयोग किया है, के अन्तग्रेत, श्रमण्डल श्रादि सस्थाएँ भो सम्मिलित हो 
जाती है, जबकि राजस्व में हम केवल राज्य को क्रियाओं से ही सन्वन्धित रहते केवल राज्य की क्रियाओं से ही सनन्‍्बन्धित रहते है । 
यह लेखक यह ही भूल गये कि प्रग्नेजो भाषा के शब्द #एशण्रापरधंदड और 000/65 से 
ऋहुत प्रन्त्र है । जबकि _एप०॥८ बरपच००६७०५_ पूर्णच॒य] -५७0॥0. 092५ दो सकते अपप्य००६६७2३ पूर्ण: (५) त्ती 
मु कल दम है बस मन कक हर रियति मे 9७७0८ 255४७80::५४5 नहीं हो सकती । प्रमण्डण 
ऋरणण॥९ ४७०७४ अवश्य है परन्तु क़षछ॥० बरतमष्यछ नही ॥ 2०५3९ उचछीए0४७६5 
के श्रन्त्गत हम केन्द्रीय सरकार, भान्तीम सरकार, ,नगरपालिका्री, तगर सुधार भ्रन्तगेत हम केन्द्रीय सरकार, प्रान्तीय सरकार, नगरपालिका, तगर सूघार 
उस्ठ, वैधानिक ग्राम पचायतो, जिला बोई आदि जो राज्य की श्रोर से काम करती 
है ओर जिन्ह तज्प ने कंधानिक अधिकार दे रखा है, उन्ही को सम्मिलित करते है । 
अमण्डल और कम्पनी 5ऋााठ छठ्कछ मे शास्मलित होगी । इसलिये इस विषय पर 
आपत्ति करना अन्यायपूर्ण है । 

ड(० इालूटन का कथन है कि राजस्व उन थिषयो में से एक है, जी श्रर्थ- 
अस्त कौर राजनीति-छास्त्र की सीमाओं पर स्थित है। “यह राजकीय पदाधि- 
करियों की आम और व्यप से सम्बन्धित है, ओर इनके पारश्परिक समन्वय से भी । 
राजस्त्र के गिद्धान्त सामान्य सिद्धान्त है जो इन मामलों के विपय म॒ प्रतिपादित क्ये 
जा सकते हैँ ।"$ 

शिराज और डालटन की परिभाषाओं से, स्पष्ट ही है, कोई अन्तर नही है । 

आमिटेज स्मिथ (4000०४८ अकतएा) के अतुसार, “राजकीय न्यय तथा 
'राजबीय आ्आाय की प्रकृति दथा उसके सिद्धान्तों की खोज को राजस्व कहते है (”* 

लुदज (,७2) के शब्दों को दुहराने के लिगे, “राजस्व उन साधनों वी 
व्यवस्था, सुरक्षा तया वितरण का अध्यथन करता है, जो राजकीय अथवा प्रशासन 
सम्बन्धी कार्यो को चलाने के लिये श्रावश्यक होते कप 

उपयुक्त परिभाषाओो के अध्ययन से यह ही विंदित होता है फि इनमे केवल 
शब्दों का ही हेर-फेर है बरन्‌ अ्रभिप्राय सब का एच समान है, अर्थात्‌ राजस्व, 
“राजकीय सस्यात्रो के आय और व्यय का एक अध्ययन है । 


'सर्बस्व का चिपय एवं क्षेत्र-- 
हु राजस्व की परिभाषा से इसको विपय सामग्री भली भाति विदित है । राज्य 


और उससे सम्बन्धित सस्थाए प्रशासन एवं सामाजिक कल्याण के लिये क्सि प्रकार धन 
एकप्रित करती है और उसको किस प्रकार व्यय करती हें---यही राजस्व के अध्ययन 
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का विपय है। इस प्रवार राज्य की कियाओ के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि 
उसके घन के सोतो और खर्चों को मदो वा भी ज्ञान प्राप्त हो । यह ध्यान रहे कि 
हम राज्य वी केवल उन क्रियाओों वा ही अध्ययन नहीं करते जिनका सम्बन्ध 
आवश्यवताभो_ की सामूहिक संतुष्टि से होता है, वल्कि उनवा ग्रध्ययन वित्तीय 
दुष्टिकोण से करते हैं श्रौर उनकी वित्तीय जटिलताआ पर भी दृष्टिपात करते हैं। 
बल्याणकार्सी राज्य के विचार के उदगम के बाद से तो यह निश्चित करना हो दुर्लभ 
हो गया है ति राज्य की क्नि क्ियाग्रों से सम्बन्धित वित्तोय जठिलताझों का अध्ययन 
राजस्व में किया जाय, क्योंकि आजकल तो लगभग सारी ज़ियाएं एक दूधरे से झापस 
मे ऐसी गृथी हुई हैं कि किसी एक कवियों कौ अलग करना या उसके किसी भी पहलू 
की ओर सर्केत करना सम्भव ही नहीं है। हा, इतना झवश्य है कि राज्य द्वारा सम्पन्न 
की जाने वाली सामाजिक जियाओ की वाठनीयता झर्थात्‌ बुराइया तथा ग्रच्छाइया के 
सम्बन्ध से खोज करना राजस्व का विपय नहीं है। यह तो राजकीय प्रर्थशास्न का 
विपस है। राजस्व मे केवल वित्त एकत्रित करने और उसको व्यय करने से सम्बन्धित 
क़ियाओों का ही भ्रध्ययत क्या जाता अध्ययन क्या जाता है। इन क्रियाआ की वाछतीयता के विधय से 
खोज की जाती है भ्रौर उचित सिद्धान्तो को प्रतिपादित किया जाता है और समाज 
तथा देश पर पडने वाले प्रभावों का अ्रध्ययन किया जाता है। चाहे इन वित्तीय 
क्रियाप्नों का सम्बन्ध राज्ये को आधिक क्रिया से है या राजबैतिक क्याओ से, या 
सामाजिक तियाओं से इसने विषय में सोचने वा काम राजस्व का श्रध्ययन करने 
वाले का नहीं है । 
ऊपर से देखने में तो राजस्व का क्षेत्र बहुत ही छोटा लगता है, अर्थात्‌ 
राज्य की झाय और राज्य का व्यय | वास्तव म यह तो राजस्व के दो वडेबछे भाग 
हैं । इन ; भागों को निम्न प्रकार अन्य उपविभागों म विभाजित किया गया है। इस 
प्रकार राजस्व के सम्पूर्ण क्षेत्र के अन्तर्गत निम्न विषयों कया अध्ययन क्या: 
जाता है -- र 
(अर) राजकोय व्यय--राज्य को किन-क्नि मद्ठों पर कितता-क्तिना व्यय 
करना आवश्यक है यह व्यय किन हिद्धान्तों के अनुसार क्या जाय, इससे सम्बन्धित 
क्या कठिताइयाँ हैँ, इत्यादि बादो का अध्ययन इस भाग म किया जाता है । 
हे (क्षा) राजकीय श्राप-- इस भाग से हम यह अध्ययन करते हैँ कि राज्य 
अपनी श्राय क्नि-किन ख्रोतो से प्राप्त करता है, करो का क्‍या महत्व है, करारोपण 
ने नया सिंड्ान्त है, करो के क्या प्रभाव होते हैं, इत्यादि 
४“(६) राजकीय ऋण :---वैंसे तो राजकीय ऋण भी, राजबीय आय का एक 
स्रोत है, और इसका अध्ययन भी उसी के अन्तर्गत किया जाना चाहिये। परन्तु 
इसने अध्ययन बिल्कुल अलग रूप से किया जाता है । इसका कारण यह हैकि 
राजकीय भाय के जो पाल्तविक लोच छत हैं, आयात न कती धन को आय के जो वास्तविक स्रोत होते हैं, उनसे प्राप्त क्ये हये धन को लौटाने 
का प्रश्न नही उठता, परन्तु राज्य ऋण द्वारा जो धन शप्राप्त करता है वह तो झाय 
“जहा ऋण है जितवा जगतान राज्य को कसा ही होगा। इस जात के बनते भुगतान राज्य को करना हो इस भाग के अन्तर्गत 


























राजस्व का परिचय ् 


हम यह अध्ययन करते हैँ कि राज्य किन सिद्धान्तों के आधार पर ऋण प्राप्त करता 
है, ऋण क्यो लिये जाते है, किस प्रकार के लिये जाते है, इनके क्या प्रभाव होते 
हैं और इन ऋणो का भुगतान किस प्रकार किया जाता है इत्यादि | 
(ई) दित्तोय प्रबन्ध :--इस भाग में हम यह अध्ययन करते हैँ कि राज्य 

की ओर से सरकार वित्तीय क्रियाओं का प्रबन्ध किस प्रकार करती है ! बजट किस 
प्रकार बनाया जाता है, बजट बनाने के क्‍या उद्देश्य होते है, घाटे के बजद झौर लाभ 
के बजट का कया महत्व है, इत्यादि बातो पर खोज इस भाग में की जातो है । 

पछ) सथधोय बिच “-भ्राजकल सघीय वित्त का महत्त्व, राजस्व के एक 
भाग के रूप से, काफी बढ गया है । कुछ देशो में हल ममता नमूने का सरकारी संगठन हैं, 
जैसे कनाडा, आस्ट्रेलिया, सुइटजरलैण्ड, भारतवर्ष इत्यादि । इन देशां मे समस्याएँ 
यह हैं कि सघ सरकार और उसके आ्रावीन इकाई सरकारों (छम४ (0एशकशाधश्प5 
मे कैसे वित्तीय सम्बन्ध हो, विभिन्न क्रियान्नों का विभाजन कैसे हो, सधीय वित्त के 
वया सिद्धान्त हैं इत्यादि $ इन्ही का अध्ययन इस भाग में किया जाता है । 


राजस्व एवं व्यक्तिगत वित्त व्यवस्था में भेद 
(ए)३फ्ाटपका 7_जढणा एप्री।र ब्यवे ऐप भार शिएश८ट७)-- 


यद्यपि राजकीय झौर व्यक्तियत ससस्याएँ लगभग एक समान है, दोनों ही 
क्षेत्री मे आय और ब्यय के बीच सामजरम स्थापित करता पडता है, और दोनों 
ही क्षेत्रों म वित्त व्यवस्था का रूप एक सा ही होता है, फिर भी दीनो-राज्य श्रौर 
ब्यक्ति--हो की स्थिति एवं वित्तोय व्यवस्था में कुछ मौलिक भेद बताये जाते हे । 
यह भेद निम्नाकित हें । यही पर हम यह भी निर्णय करेगे कि यह भेद कहा तक 
न्याय सगत है +- 

(१) राज्य का अपेक्षाकृत अधिक प्रभुत्व--यह स्वीकार करने मेँ किसी को 
भी कोई आपत्ति नहीं होगी कि राज्य का व्यक्ति की ज्लपेक्षा अधिक प्रभुत्व होता 
है। वह अधिक डावितशाली है । यद्यपि दोनो के खोत एव से हैं---दोनो हो अपनी 
आय प्राप्त कर सकते हे, दोनो ही दूरारो से दान ले सकते हैं और दोनो ही अध्ण ले 
सकते हँ--फिर भी राज्य झबितशालो होने के कारण व्यक्तियों की सम्पत्ति पद शपना__ 
अधिवार जमा सकता है और उसको आवश्यकता होने पर हड़प भी कर सकता है, 
जो #प्तरित के हाथ को बात नहीं । एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यकित को सम्पत्ति 
हडप नहाँ कर सकता ॥ ऐसे तो राज्य भी किसो दूसरे राज्य को सम्पत्ति हडप 
नही कर राकता | परन्तु बात यह है कि वह अपने ही नागरिकों की सम्पत्ति पर 
अधिकार जमा सकता है, क्योंकि वे उसके आधीन हैं । यह विचार कुछ ठोक नही 
है क्योंकि राज्य नामरिका वा ही एक सामृहिक रूप है । नागरिक राज्य का एक 
अंग है सागरिवोी की स्पत राज्य की सम्पत्ति राज्य की सम्पत्ति है और राज्य की सम्पत्ति 
नागरिको की । इस ज्वार जब राज्य किसी नागरिक की सम्पत्ति हड्प करता है तो 
ऐसा करते मे उसका यही प्रयर्व होता है कि वह नागरिव को अपेक्षा उसका अधिक 











श्र राजस्व 


प्रच्छा उपयोग करे। श्रत ऐसा करते में राज्य वेबल श्रपनी शाय के एक भागी 
एक व्यय को सह से लिवालकर इसी सह में लगा देता है, जंसा दि व्यक्ति भी 
करता है | इसलिये राजकीय झौर ब्यवितगत वित्त व्यवस्था में इस प्रवार भेद बरया 
न्याय सगत नहीं है । 

(२) राजकीय भाष को भनियाय॑ भ्रकृति--झुछ खेखको वा विश्वास ऐ कि 
बिना श्राथ के दाज्य का वोई अस्तित्व ही नही होता क्‍्याकि यह जब चाहे आय 
प्राप्त कर सकता हैँ । बह व्यक्तियों वो कर देने पर बाध्य कद सकता है। इसी 
कारण दोनौ--राजबीय और ब्यवितणत वित्त व्यवस्था--म श्रन्तर होता है। एक 
ब्यूवित बिसी दूसरे व्यक्ति को रुपया देने के लिये मशबूर नहीं वर सरता ! राज्य 
ऐसा कर सकता है। परत्तु इस प्रकार का भेद भी अमपूर्ण है। एक राज्य 
उझरे राज्य को की धन देने मे जिये थिवश नहीं कर सकता, जंसे कि एक व्यवित_ राज्य को भी धन देते वे जिये बिवश नहीं कर सकता, जँसे दि एक व्यक्ति 
हसरे ध्यतित को मजबूर नहीं कर फाता । राज्य केयल भ्रपने नागरिका से ही धत ले 
सत्ता है। परन्तु बह इंग घन ने बदसे भप्रत्पक्ष या पप्रत्यक्ष एप से सेयाये 
प्रदान करता है । व्यक्तियों से प्राप्त घन राज्य पूरा मा पूरा ब्यक्तिया को ही सौदा 
देता है । यह हो संकता है कि जिस व्यक्ति से घन प्राप्त क्या गया है, या बर वौ 
रागि बसु को गई है उसको कोई प्रत्यक्ष सेपा न प्राप्त हो। इसलिये इस प्रगार 
का भेद भी ठी नहीं है । 

(३) राजकोय ऋणों,का भ्रनिवार्य चरिश्र--यह भी वपिदइ्वास किया जाता 
है जि राज्य भ्रपने नागरिकों को ऋण देते के लिये वि्ण कर सकता है, जयकि 
छा व्यक्त दुसरे व्यतित वो ऋण देगे के लिम्र विश सही ' बुमरे व्यकित भो ऋण देगे वे लिये विचर्श नहीं कर सयता । परत्तु यह 
बिचार भी क्षमपूर्ण है। हम ऊपर कह चुने है कि जिस प्रकार एक ब्यहित दूसरे 
व्यक्ति को विसी भी कार्य वे लिये विवश्ञ नही कर समता उसी प्रवार एक दाज्य 
छूमरे राज्य को भी बाध्य तदी झर सकता | एक बुद्धि मात व्यक्ति मो सर्दव समान 
प्रशति थाली बरतुओं की ही भापस मे तुलना करती चाहिमें। दराबे प्तिरियत सह 
भी सोचना अनुचित है कि राज्य नागरिगो को ऋष देने पुर विवज्ञ कर सनता है। 
यह बेवल तानाशाही मं ही हो सकता है प्रजातत्त मे नहीं; जहा राज्य अपने 
नागरिकों का सामूहिक रुप होता है। 

(४] राशयीय हाय री सोच--राजरीप प्राम ब्यविरित गाय वी पका 
ब्रधिक थोचपूर्ण होती है। यह सच है। राज्य अपनी भाय को अधिक सरलता 
से बढा सब्ता हैं। डुछ थोगों का कहना है कि जैसे जेके राज्य अपनी आप 
बढ़ाने का प्रयास करता है, व्यविवरष्रा को ब्यवित॒गत श्राय कम होती जाती हे । इरा 
प्रहार 'राज्य केवल उस भनुपात को बदल ला ह। अल कल थे को बह है जिस म देश वी थे आग्र... 
नागरिकों झौर राज्य के बीच विम्माजत रहती रहती है । श्रीमती .हिक्स का नी यही 
विचार है। वह कहती है कि व्यक्त अपनी झाय का एक भाग रबय खर्च 


करते हैं. और दूसरे मय पाता रत सर दे प्रावश्यकताओ बी सामूटिन_ सन्तुष्टि से ख़च बरते हैं ( 
दस दूसरे भागे हम दसरे भाग मैं सुगमता से परिवर्तेत क्यों जा सकता है। यह ध्यान रहे वि कुछ 
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अआाम में भी वृद्धि हो सबती हे । एक तो राज्य घन का विनियोग उल्तादक योजनामो 


व्म कर सकता है और दूसरे व्यक्तियों की झसमचित क्रियाप्ता की अपेक्षा राज्य की 
समचित क्रियाओं से कुल आय में सरलता से वृद्धि हो जाती है। और इस प्रकार 
सत्य ही व्यक्ति पी अपेक्षा राज्य की ऋाय अधिक लोचपूर्ण होती है + 
(५) राज्य की झाय उसके व्यय से निर्धारित होतो है--वहुधा यह कहा 
जाता है कि राजवीय एवं व्यवित॒गत वित्त से यह सब से वडा भेद है कि जबकि 
व्यजित्‌ अपले व्यय का सामंजस्य झपनी आय के माथ करता है, दूसदी झोर राज्य _ 
अपनी झाय को व्यय के झनुसार प्रात करता है। इस प्रकार दोनो एक दूरारे के 
विपरीत हैं ॥ व्यक्त का व्यय उसकी व से कि व्यक्ति का व्यय उप्तकी आव से निर्धारित होता है । इसके विपरीत 
राज्य पहले यह निडिचित करता है कि उसे विभिन्न महों पर कब, कितना और कंसे 
सत्च करना है तत्पल्यात्‌ वह ऋय के साधन निश्चित करता है। यह ध्यान रहे शि 
यह जद _दूृढ नही है ! बहुधा ऐसा होता है कि राज्य तथा व्यक्त्रि दोनों ही भ्रपमे 
अपने क्षेत्रों मझपनी अ्रकृति रो_बिल्कूल विपरीत दिद्या.मैं कार्य करते है । बहुत से 
अवसरों पर व्यवित अपनी आ्राय से कहा भ्रधिक खर्चा करता है ज॑से स्वोहारो पर, 
भादी में, जन्म तथा मृत्यु झरादि ३ में, जन्म तथा मृत्यु थ्रादि अवसरों पर | यही कारण है कि भारतीय कृपन एव 
श्रमिक इतने ऋण ॥ बाक बह है । यदि उनमें इस प्रकार की भावना जाग्रत हो जाए 
तो भारत की आधी कठिवाईया दूर हो जाएँ । तो, व्यक्ति इस प्रकार श्रपत्ती निश्चित 
एब्‌ स्थायी श्राय से अधिक खर्च करके, अपनी आस को बढ़ाने का प्रयत्व करता है । 
"राज्य के विषय में भी ऐसो होता हे, कि यह आवश्यक नही कि राज्य रादव ही 
सपने व्यय के अनुसार झ्ाय श्राप्त करने मे सफल हो जाए । यहुत बार सरकार को 
अपने खर्चे कम क्रते पड़ जाते हे जैसे आजकल ही लीजिये, भारत सरकार को झपमे 
सागरिक प्रशासन सम्बन्धी खर्चोंको कम करना पड़ रहा है ठीक इसी प्रकार इस 
वर्ष (१६५६) में भारत सरकार ने सुरक्षा व्यय से भी कर्मी कर दी है। कभी कनी 
सो यहाँ तक स्थिति पहुँच जाती है कि सरकार को अपनी उत्पादक योजनाझों को 
स्थगित कर देना पड़ता है जैसे ग्राज कल भारत सरकार और प्रान्तीय सरकारे अपनी 
बहुत सो मोजनाओञो मे कमी कर रही है । भ्रत व्यक्ति और राज्य की वित्त व्यवस्था 
में यह भेद केवल नाम भाव ही है। परन्तु यह बात कभी कभी ही सत्य होती है । 
अधिदेतर वही होता है जो हम पहले कह चुके हैं ) 

(६) राज्य का उद्देश्य लाभ प्रए॒प्ति महं होला-- यह विद्वारा कर लिया गगा 
है कि व्यक्षित सदैव ही निजी लाभ की दृष्टि से कार्य करता है, परन्तु राज्य के सम्बन्ध 
नम ऐसा नहीं कहो जा सकता । व्यनित अधिकाश अबसरो से यदी प्रयत्त करता है 
कि बह अपनों आय में से कुछ न कुछ भ्रवश्य बचाले श्र इस बचत को सदैव ही 
वह झ्ृधिकयम करना चाहता है । परन्तु प्रवन यह है कि क्या यह सारे ही व्यवितयों 
की भ्रवृत्ति होती है ? वास्तव में ऐसी बात नहीं है। अधिकाद व्यवित_झपनी वर्तमान 
आवश्यकताओं को पूरति करके अधिक झवन्द आराप्त करते हें अपेक्षाकृत बेको मे जमा 
बूदने के । कुछ वो अ्पनो आय से भी अधिक व्यय करने के आदी हो जाते हैं और 
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फिर क्‍या राज्य सर्दद ही लाभ रहित उद्देदयों से कार्य करता है ? जिस प्रकार 
व्यवित अधिकतम सततुप्टि करने का प्रथत्व करता है उसी प्रकार राज्य भी प्रधिकतम 
लाभ ज्राव्त व रसे का प्रयत्न करेंता है । राज्य वा उद्देश्य यह ही होता है कि वह 
सामाणिय लाभ को अधिकतम करे । अधिकाधिक व्यक्तियों को अधिवाधिक मात्रा 
से सेवाए प्रदान करै। इसो उद्देश्य की पूति स वह निरन्तर यलग्न रहता है। इस 
प्रवार इस श्राधार पर भेद करना भी न्‍्यायसगत नहीं है । 


उपर्युक्त विवरण से यह स्पप्ट है कि राजकीय और व्यक्तिगत वित्त म केवल 
अश व ही अन्तर है ॥ 


राजस्व का उद्देश्य अर्थात्‌ अधिकतम सामाजिक 
कल्याण का सिद्धान्त'-- 


हम प्रभी वह रह ये कि एक व्यक्ति थी भाँति राज्य भी अपनी आप झौर 
व्यम॑ का सामंजस्य इस प्रपार करता है कि वह सामाजिव कल्याण वो अश्रधिव्तम 
बर सके । अत अधिकतम सामाजिय कल्याण वा प्राप्त करना ही सरकार का मुस्य 
उद्दश्य होता है और यह उसकी समस्त त्रियाप्रा जैसे श्राप प्राप्त करना, ब्यप करना; 
ऋण लेना झौर सुरक्षित रोप रखना इत्यादि म विद्यमान रहता है । दूसरे शब्दा मं 
हम यह भी मह सकते हे कि राज्य की वित्तीय क्ियाआ का नियमत अ्रधिए्तम 
रामाजिक कल्याण निमम द्वारा होता है | 


से नियम के अनुसार राजकीय व्यय हर दिद्ा नियम के राजवीय व्यय हर दिद्या म॒ उस बिन्दु सेब बढ़ते रहता 
चाहिय जब तक कि इस व्यय 


के क्टत कल के पदक करता जद, जब तक कि इस व्यय से उल्तन होने वाता सतोप राज्य द्वारा लगाये हुये 
बरा_ में उन हाने वाले असतोप के बराबर ने हड्डी एु॥ इस प्रकार सामार्जिक 
बल्याण स्थिति में ऑवकेतम हागा जद कि सतह्लोप अमदीप पूर्ण सतुलन 
कौ स्थिति म हाग्रे। भ्रत यह नियम उन सोमाओ के निर्धारित करने मे सहायता 
दता है, जिन तक राज्य कर लगाता जाय और अपनी क़ियादों वे क्षेत्र को बढ्ाता 
जाय । आधुनिक समय मे इन विपया का बड़ा महत्त्व है । इसीलिये ग्रधिततम 
सामाजिक कल्याण के' नियम का भी विद्येप महत्व है। प्राचीत ग्रथेशास्थिया वी _ता 
हा प्र | कस्त 5.। उनना वि 
बात हैं. मोर थी। ये राज्य हाल की वर डी ही और भी । थे राज्य हस्तक्षेत्र को पसन्द ही नहीं । उनका _विज्ञार 
अह था वि राज्य को प्रजा के कार्यों म॒ श्रनावश्यव बब्यक हरतक्षेप वही करता न सही करना चाहिय। 
उदाहरणा्, जे बी रो. का विचार था कि, * वित्त को_ सारी मोजेनाओं मे. .सवस 
अच्छी योजना यहें हैं कि बम खर्च करे और सब करो गे वह कर सबसे अच्छा है 
जिसकी राशि सबसे कम हो ॥” पुराने विचायकों का यह भी कहना था कि / संस 
श्रच्छी सरकार वही हैं जो सवश्षे कम. सरकार वही है जो सबसे झासन करे ।” इन लोग के इस नारा कि 
इस कर एस दुराई एक बुराई है” या “दब्य को व्यकितिया की जेबो मे चढने के लिये छोड देना 
चाहिये गा स्‍व्ये्वितया ढाय व्यय किया हुप्रा दब्य उलादक है और सरबार द्वारा 
व्यय किया गया प्रनुत्पादक, का परिणाम यह हुश्रा कि प्राधीन समय मे यजस्थ 
का आकार वेहँतें ही छोटा रहा | परन्तु आजकल राजस्व वा क्षेत्र बहुत ही विस्तुत 
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हो गया है और यह सभी का विश्वारा है कि राज्य की अवेक्षा व्यक्ति कभी भी ध्ाय | 
और व्यय से संतुलन इस प्रकार नहीं कर सकता जिससे साम्जिक कल्याण अधिकतम नही कर सकता जिससे सामरजिक कल्याण अधिकतम 
हो । सरकार अपने व्यय को पूरा करने के लिये जनता से करो द्वारा धन प्राप्त 
करती है और उसको अपने निर्देशन मे व्यय करती है । 

यह्‌ नियम “उपयोगिता छास नियम पर आधारित है। जंसे-ज॑से मनुष्य के 
पास घन जमा होता जाता है घन के प्रत्येक वृद्धि के साथ उसकी उपयोगिता मनुष्य 








के लिग्रे घटती जाती है । इसके विपरीत मनुष्य के पास घन की मात्रा कम होने 
के साथ साथ उपयोगिता बढती जाती है। इसीलिए सरकार घनी व्यक्तियों पर 
ऊँची दर पर कर लगाती है श्रौर निर्धत व्यक्तियों को कर से मुक्त कर देती है । 

इस प्रकार करारोपण द्वारा सरकार धन की असमानताशों को कम करने का 
प्रसत्त करती है । दुसरी ओर वह घन प्राप्त करके खर्च करती है और कुल 

उपयोगिताओं को अधिकतम करती है और सामाजिक कल्याण अधिकतम करन के 
ध्यय की पति करती है । सुन जब पक जि ब्य ह नाप कस उनयोकाए सरकार को उर्ा सोमा तक कर लगाकर भ्पनी 
मी को बाते बा वा व व सं के कलाकार को बढाते जाना चाहिये जब तक कि व्यय से प्राप्त कुल उपयोगिताए 
अधिकतम ने हो जाये। इसी विचार को एक चित्र द्वारा प्रदर्शित किया आए 
सत्ता है ) 
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आय ओर व्यय 
उपयुक्त चित्र मेश्र ब रेखा पर झाय व व्यय की इकाइया ली गई हैं और अ स 
पर उपयोगिता एवं श्रनुपयोगिता की इक्ाइया ॥ “सी० उप०! रेखा सरकारी व्यय घी 
सीमान्त उपयोगिताओों को प्रदर्शित करती है और 'सी० अनुप' रेखा कर हारा उत्पन्न 
अनुषयोगिता दिखाती है। सरकारी व्यय बढ़ने के साथ साथ सौमान्त उपयोगिता 
कम होती जायेगी जँसा कि सी० उप० रेखा से स्पप्ट होता है । कर दाता 
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को कर का भुगतान करने शे अनुपयोगिता बढती जायगी जैसा कि 'सी० भनुप० 
रेखा से सपप्ट होता है। दोना रेपायें र बिखु पर एक दूसरे को काटती हैं। यह 
अवुकूलतम बिन्दु है जिस पर कुल उपयोगिता अधिकतम होगी। यदि सरकार 
के तक कर लगायेगी तब कुल उपयोगिता कम होगी अपेक्षाइत उस स्थिति के 
जब कर 'क,' तक लगायगी यह मसतत (4०५८०) रेखा से दिखाया गया है । यदि 
सरकार कर को 'क.' तक बढाती जाय तब कुल उपयोगिता कम हो जायेगी क्योंकि 
अनुपयोगिता भी बढती जाथगी जैसा कि दूसरी सतत रेखा (4०#धव ॥एघ८) से 
दिखाया गया है। 

व्यवह्ारिफ कठिनाइयाँ--परन्तु यह ध्यान रहे कि यह कोई सरल बात नहीं 
कि करो से उत्पन्न होने वाली सीमाल्त अतुपयोगिता ओर ब्यय से प्राप्त होने वाली 
सीमान्त उपयोगिता मे सस्तुलब स्थापित किया जा राके | पहले तो यह ही सम्भव 
नही कि अनुपयोगिता आर उपयोगिता को गापा जा सके । फिर जब केवत एक 
व्यूक्ति के जिए यह बताना कठित है कि उसको त्याग से श्राप्त होने वाली 
अनुपोगिता और प्राय से प्राप्त होते वाली उपयोगिता कब बराबर होगी तो राश्य 
गैर भी चठित होगा । वयोंकि राज्य को तो ग्त्यक्ष रूप से कोई 
होती नहीं है . जो कुछ खपयोगिता प्राप्त होती है बह व्यक्तिया 
सो ही होती हूं और जब व्यक्तियों वो यह ज्ञात नद्ी ही प्राता ती राज्य को कॉंये 
हो सकता है | दूसरे राज्य को बहुत सो बातों में भविष्य का अनुम्ात लगाता 
बता है। करो से जा! अतृषयोगिता व्यक्तियों को आप्त होती है वह कई कारणा 
से उत्पन होतीं है-- प्रथम कर के रूप मे प्रत्यक्र व्यक्ति को कुछ न जुछ मुद्रा अपने 
पास से देनी पढ़ती है जिसकी उसको बुछन छुछ उपयोगिता श्रवर्वय होती हं। 
अं जिदमा कर बढवा घाता है उतनी हो उपयोगिता की हानि कर दाता कौ 
बढती जाती है | दूसरे कर का भुगतान करने रो नकल तन हे रेत 
कम करना होता है या वचत कम बरनी होवी है । दोनों ही परि' स्थितियों प्रें देश 
की उत्पादन शॉ्क्ति कम होगी। हां यदि लोग भावश्यकता से अधिक बचा रहे थे तय 
तो करारोपण से हानि के स्थान पर लाभ होगा। तीसरे क्रारापर्ण व्यक्तियों मं 
अश्यान्ति उत्पन्न करता है जिसके कारण अनुपयोगिता से वृद्धि होती है। इसी प्रकार 
राणकॉरय वैयेय से भी कई श्रकार से समाज को लाम ब्राप्त होता है। प्रथम, व्यक्तियों 
यो वस्तुओं और रोेवाओं का भ्र्यक्ष उपभोग करने को सिलता है। पूँजीयर्त वरतुप्रो 
के प्रयोग से भी समार्ज को छा होता है। व्यक्तियों की सामान्य उत्पादेव झष्ति 
म्‌ वृद्धि होती है और प्रत्त मे घव का समान वितरण हो जाहा है, जिससे झ्गेकों 
सामभे प्राप्त होते है । डा 

परन्धु राज्य के लिये यह सम्भव नही कि यह अ्रनुपमो गिताओ झौर उपयोगिताओं 
का प्रूण ब्यौरा तैयार करके उनमें सतुलन ध्यापित कर सके ! इसलिये यह निर्शिचत 
खरने के लिये कि राज्य फी वित्तीय क्रियाप्रों से सामाजिक कल्याण अधिकता हम 
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यथा नही डालटत ने निम्न आधार बताये हूँ? --- शा 
प्रथम, देश बाह्य आक्रमण और आन्तरिक भमशड़ो से सूर्रा कान है, या, नहीं। 
यह राज्य का मोलिक कर्तव्य है कि ही को इन आपत्तियों से सुरक्षित 5 बिना 
शान्ति के किसी भी क्षेत्र में श्रगति के मे.सोचना भर अ्रम होगा ।आशथिक जीवन _ 
के लिये तो शान्तिमय वातावरण और भी आवश्यक है -ईसीलिये राज्य द्वारा पुलिस, 
जेच, न्यायालयों, सैतिको, और सैनिक उद्योगों पर किया गयो:डयय प्रत्यक्ष रूप से 
अनृत्पादक होते हये भी न्याययु होते हये भी व्याययूकत है ॥ डालटन ने तो यहा तक कहा है कि राज्य क्की 
नीति ही ऐसी होनी चाहिये, जिससे न तो विदेशी आक्रमणो को प्रोत्साहन मिले और 
न अन्दरूनी भगडे बढें । विदेशों को उत्तेजित करने वाली नीति ना केवल विदेशी 
आकमणो की सम्भावना हो बढाती है बल्कि देश में भी रोनिको आदि पर व्यय बढ 
जाता है । इसी प्रकार यदि देश में श्राधिक, राजनैतिक ओर सामाजिक मभीतिया 
बुद्धिमानी से निर्मित न की जाये ता देश मे श्रान्तरिक श्रझ्मान्ति बढेंगी प्रौर शान्ति 
व्यवस्था पर व्यय भी अधिक होगा । 
डालटन के अनुसार सामाजिक कल्याण अधिकतम करने के लिये दूरारी महत्व- 
पूर्ण वात यह है. कि देश के आर्थिक कल्याण मे वृद्धि हो। इसके प्रन्तर्गंत दो मुख्य 
बातें श्राती हँ-- (श्र) प्रथम यह कि देश की उत्पादत शक्ति म वृद्धि हो और (झा) 
दूसरी यह कि जो कुछ उत्पन्न किया जारहा है उसके बित्रण में उचित सुधार हो । 
इसका अभिप्राय यह है कि वित्त ब्यवस्था ऐसी होनी चाहिये जिससे चाहिये से उत्पादन 
चढे । यदि राजस्व के अन्तर्गत सम्पन्न की गई किसी भी क्रिया से उत्पादन मै वृद्धि 
होती है या उत्पादन को हानि नही होती, तो वह्‌ क्रिया उचित है, झन्यथा अनुचित 
कहलायेगी । इसीलिये, अनिवार्य वस्तुओ या जीवन रक्षक वस्तुओं पर लगाया गया 
कर न्याययुक्त नही कहा जाता, क्योंकि ऐसी वस्छुओं के मूल्यों मे वृद्धि हो जाने से 
व्यक्तियों कौ उनेका उपभोग बन्द कर देना होता है जिससे उनकी कार्यक्षमता कम 
हो जाती है | किसी उद्योग विशेष पर लगा हुआ कर उसके विकास को 
करेगा । विदेशी वस्तुओं के आयाठों धर कर लगाने से देश के उद्योग विकसित 
होगे अत यह न्याययुक्त होगा । इसी प्रकार धन के वितरण में आवश्यक सुधारो का 
अभिप्राय यह है कि धन के वितरण की असमानताए कम हो, साथ ही सार्थ व्यवितयों 
और कूटुम्यो की आय से होने वाले परिवर्तन भी कम से कम हो । धन के वितरण 
की अ्समानताओ को कम्र करना इसलिये आवश्यक है कि एक तो व्यक्तियों और 
कुटुम्बो को आय झपनी आवश्यकताओं के श्रवुसार प्राप्त हो सकेगी ओर दूसरे उनकी 
आम उपयोग करने को दक्ति के अनुसार भी होगी। आय के परिवर्ततो को कम 
करना भो बाछनोय हे ताकि समाज का आथिक जीवन अधिक स्थायी बने, विशेषरूप से 
व्यवितियों की आय और रोजगार स्थिति । अ्रत राजस्व को प्रत्येक किया जिसवय 
उद्देश्य धन के वितरण बी खसमानताओं को कमर करना हो, झाय के परिवतेनों करे 
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ज्यनतम करता दो भौर देश से रोजगार और श्राय के स्तरों को उन्नत करना हो, करना हो, 
जिसके परिषामब देश का-ग्राथिक जीवन_भ्रधिक स्थायी बने, धह न्यादोचित होगी 
और सामाजिक कल्याण में वृद्धि भी करेगी । इसके अतिरिक्त राजघ्व के अन्तर्गत 
कोई नीति न्याय सग्रत है या सही इस बात पर भी तिर्भर करेंगो कि उस नीति दे. 
अविष्य में बया प्रभाव होगे / यदि कोई कर भविष्य्‌ में या दीर्थकाल में तोगो वी 
कार्य करने को दर्छा भर शक्ति को कम करता है तो बह उचित तही और उससे 
सामाजिक कल्याण कम होगा। इसी प्रकार यदि कोई ज्यय वर्तमान में न करके 
अविपष्य में व्यक्तियों की उत्पादत भक्ति में वृद्धि करता है तो उसको केवल इसी 
थपरण स्थगित करने का विचार नहीं करना चाहिये । भ्रत सामाजिक कल्पाणथ का 
अनुमान करते समय बतेमान और भविष्य दोनो ही प्रभावों को प्राकगा चाहिये 
और उनकी तुलता करके निणय लेता चाहिये। डालटन ने ठीक ही कहा है कि 
फकियी भी विक्तोय प्रस्ताव को विकेचना करते समय इस अस्ताव से उत्पन्न होने वाले 
अभावों को ध्याग. मे. रखया चाहिये, समाज को होते बाले लाभो तथा हानियो के 
यीच पत्मा लगाया जाये कि कौन श्रधिर हे, इसकी तुलना अन्य प्रस्तावों के लाभ 
सथा हानियों से करके जो निष्कर्य प्राप्त हो उसी के झनुसार कार्य करना चाहिये ।९ 
इस प्रकार के कार्य बहुत ही कठिन होते है, क्योकि एक तो यह ही सरल नहीं वि 
भत्रिष्य के बारे गे सही अनुमान लगाये जा सकें और दुसरे अधिकाश जिर्णय प्राथिक 
और ख्नाधिक उद्देश्यों से प्रभावित होते हैं। परन्तु यदि ग्रधिक्तम सामाजिक 
क्रहयाण वे सिद्धारत के भ्रमुसार काम करना है तो यह प्रयत्त करने ही होंगे । यह 
ध्यान रहे कि हम किसी भी क्रिया को झकेले ही नही देख सकते और यह निर्णय 
नही कर सकते कि किया विशेष उचित है या भ्रनुचित । हगे देश नी रापुचित राजस्थ 
व्यवस्था को ध्यान गे_रख कर ही. कियी किया विशेष के अभावी शा अष्ययय कहना 
होगा । यह हो नहीं, बल्कि राजध्व गीति का स्यायपूर्ण अध्यपन करते के लिये हमे 
देश की ग्रायिक नोति को भी ध्यान में रखता होगा । इसलिये विसी भी एक किया 
की भच्छाई घौर बुराई का ज्ञात उसकी सम्पूर्ण देश के आर्थिक ढाचे से भ्लय करके 
प्राप्त नही किया जा सकता । यही बात्त सामाजिक नल्याण का पता लगाते समय भी 
ध्यान में रखती होगी । 
ओमती हिक्स के विचार/?--श्रीमती उर्मता हिक्स का पिचार है फ्रि 
राजस्व की किसी भी नीति को निर्मित करते समय दो बातों को आधार बनाना 
चाहिये, एक तो “उत्पादन स्तर' (श०व०एणा ०ृप्णण्ण्ण)े भौर दुसरे, *उपयोगिता 
स्तर [099 ०फ४ज०७फ) । १४२७४ का 
7“ “यह ध्यान मे रखकर कि प्रत्येक वीति का उद्देवय झादस्यकदामो की सवुब्दि 
है, हमारी खोज का पहला पमर, स्पष्टतया यह बताना है कि आवश्यकताश्ों को सतुष्ट 
करने के साधतों कौ--उत्पादन--अधिकतम क्या जाये । यह स्पप्ट ही है कि साघनी 
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के स्थिर रहने घी दशा मे यदि उत्पादन को श्रधिकतम न किया जाये तो वस्तु का 
वितरण क्सी प्रकार क्यो व किया जाये, सतुष्टि कम ही प्राप्त होगी। उत्पादन को 
अधिकतम करने या “उत्पादन स्तर का, इस प्रकार, साधनों के बट्वारे से सम्बन्ध 
है । उत्तादन को अधिकतम करने की झर्ते यह है कि वस्तुओं को व्यवस्था के सामान्य 
रहने की स्थिति मे यह अमम्भव होगा कि साधनों व पूर्ण वितरण करके एक वस्तु क! वितरण करके एक वस्तु का 
न वस्तु के बिना कम हुए बढ जाय | यद्यपि “उत्पादन स्तर का आधार 
बहुत पहले ही साधनों के समान सीमएत उत्पत्ति के नियम के रूप-में शगट हो चुका 
था और यह कोई नया विचार नही है, परन्तु एक तो यह अधिक सूक्ष्म है और दूसरे 
“इसमे वस्तुओं का प्रस्थापन मूल्य के आधार पर नहीं किया जाता और इसलिये यह्‌ 
सभी क्षेत्रों गे लागू होता है ।” 

“यहाँ तक तो तर्क सम्बन्धी कोई कठियाई नहीं है, परन्तु जब हम उन 
समस्याश्रो की ओर ध्यान देते हैं जो साधनों की अविभाज्यता, _ बाह्य वचती झौर 
साधनों की पूरकता जँसी जा की पूरकता जँसी जटिलताओं के कारण उत्पन्न होती हैं तव उत्पावन स्तर तक 
को प्राप्त करने की नीति को कार्यान्दित करने म स्पप्ट रूप से बहुत सी विशेष 
प्रकार की कढिनाइया उत्पन्न होती हैं । दूसरा पग तनिक अधिक जटिल है । उत्पादन 
स्तर म हमको ऐसी व्यवस्था का चुनाव करना है जो सतुप्टियों को श्रधिकतम 
करेंगी । और यहा पर एक व्यवित की सतुप्टियो की दूसरे व्यक्तियों की सवुष्टियो 
के तुलना करने की कठिनाई अनुभव होती है । इस कठिनाई को हम क्षति पूति द्वार ति द्वारा 
दूर कर सबते है । यदि बस्तुओ का कोई विश्येप पुनवितरण पहले ब्यक्ति को ' को पहले 
से इतनी अधिक साध प्टि प्रदान कर दे कि यह दूसरे व्यवित की क्षत्तिपूर्ति कर सके 
डी इससे सहमत होगे कि यह परिवर्तन पहली स्थिति पर एक सुधार होगा | इस 
अकार सलुध्टियो को श्रधिकतम करना या “उपयोगिता स्तर! भी ठीक उसी प्रकार 
परिभाषित किया जा सकता है जैंस कि 'उत्पादन स्तर' । उपयोगिता उस समय 
अधिकतम होती है, जवकि एक व्यक्ति की सतुष्टि को बिना दूसरे की सतुप्टि कम 
अरे हुये वढाना (स्थिति को उन्नत करना) असम्भव हो ॥/77? 

श्रीमती हिक्स ने अपने विचारों वी व्यवहारिकता पर अविक ध्यान नही 

दिया । सच तो यह है कि श्रश्चिकलस सामाजिक कल्पाण के सियम की भात्ति श्रीमत्ती 
हिक्‍स दारा_ बताये गये आधार भी केवल सैद्धापन्तिक दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण हे, 
क्योकि इनको काये रूव दान करने के लए बड़ी सतकंता बी आवश्यकता है ( 
इसके झतिरिकत मनुष्य को बहुत छी निप्पक्ष भौर हिसाव किताब में निषुणर 
होना चाहिए। इतना अवश्य है कि इन ओआा अवश्य है कि इन आधारो पर यदि राजस्व नीतियों 
थो निर्मित किया जाय दो इसमे कोई सदेह नहीं कि अपेक्षाइत अधिक लाम 
समाज को प्राप्त होग्रा । इसमे कोई सदेह नहीं कि इनकी सफलता में इतनी 
कढिनाइया हैं फ्रि सरलता से दूर नही की जा सकती 

37 बधाई ए ॥५ प।छऊ, शिव, 29 उडए झड 



































श्द् रजस्ब 


राजस्व का मह॒त्त्व-- 

आधुनिक समय ये राजस्व के महत्त्व के सम्बन्ध में बहुत सी दतीलें देगा 
बेकार ही हैं क्योकि हम सभी इस से भली-भाति परिचित हूँ। राजस्व के क्षेत्र 
और महत्व का विद्वास लगभग १७वीं झताब्दी के झ्नन्‍त से आरम्भ होता है । उन्ही 
थर्षों में जर्मन अर्थेशास्त्री वैगनर (७७३९७४८०) ने भ्रपता “राज्य को बढ़ती हुईं क्रियाओं 
का नियम प्रतिपादित क्या था । राज्य वी क्रियाओ्रो मे तो, वैसे उस समय तक काफी 
चूद्धि हो चुनी थी परन्तु पिछने लगभग ७० वर्षों म और विशेषकर बैगनर नियम के 
बाद तो राजकीय कार्यों की घृद्धि इतनी तीव्रगति से हुई है कि वैशनर नियम पूर्णक्षप 
से सिद्ध हो गया है । राजकोय क्रियाशों की वृद्धि के साथ साथ ही राजस्व के क्षेत्र में 
भी वृद्धि हुई है । भ्रव तो राज्य केवल नागरिकों और देश की सुरक्षा करने का काम हीं 
सही करता बल्कि नागरिकों के जीवन के प्रत्येक पहलू पर झपना नियन्तण रखता है । 
अपनी इस बढती हुई कियाझो ती वित्तीय व्यवस्था करने के लिए राज्य को झाय के नय॑ 
लपे..प्ोत ढूढने पड़ते हैं ओर झपने ब्यय को भी सतर्कता से करना होता है । यदि 
आय कम होती है तो झ्ाान्तरिक तथा वाह्य ऋण भी भाप्त करने होते हैं । राजकीय 
आय, ब्यम और कण सम्बन्धी नौतियों पर देश के आशिक जीवन की व्यवस्था 
निर्भर करती है । देश के ग्राथिक जीवन की व्यवस्था सरकार की ग्राथिक नीति पर, 
मिर्भर करती है । झत राजस्व थ्रौर प्रशासन एक दूसरे. पर झवल म्बित है। इसीलियें 
अर्थद्ास्त्र भौर राजवीति शास्त्र और समाज शास्त्र म राजस्व को मुख्य स्थान प्रदान 
किया गया है । 

अ्रधिकाश प्राचीन श्रथंशास्त्री निर्वाधाबादी गीति (7.6382224/0 9०८५) 
के समर्थक थे ! उनके अनुसार नागरिकों के जीवत म राज्य को हस्तक्षेप नहीं करता 
चाहिए । एंडमस्मिप ने तो केवल सुरक्षा, शिक्षा सार्वेजनिया निर्माण पार्प श्रादि जैसे 
महत्वपूर्ण कार्यों में ही हस्तक्षेप देश के लिए उत्तम बतामा था। बोसवी शवाब्दी 
के प्रारम्भ तक यहो विधार-धारा चलती रहो, धीरे-धीरे इसबा अल वाम होता गया 
है भ्रौर श्राज केबल इने-गिने लोग ही इस नीति का समथन करते हैं। गत वर्षो 
में ग्राधितर राष्ट्रीयाद (82०98०%४० [४७४००४/४४४) की बढ़ती हुई लहर ने 
राज्य को कार्यो तथा दृष्टिकोणो को बदल्र ही रख हिया और गोद्विक प्रय॑-व्यवस्था 
तथा साख प्रणाली के विकास ने तो राज्य के कायंन्क्षेत्रकों और भी विस्तृत कर 
दिया ) पूंजीवांदी प्रथाली की बढती हुईं वुराईयो ने तो राज्य की जिया के क्षेत्र वो 
यहाँ तक बढा दिया है कि अव राज्य नागरिकों के आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक 
शभी क्षेत्रों में नियमत करने लगा है। 

हमारे आर्थिक जीवन में श्लौर देश के श्राथिक ढाचे मे राजस्व का महत्त्व 
इसलिए भी अधिक होता जा रहा है क्योकि हमारा दृष्टिकोण पहले की अपेक्षा 

झुत्॒.विस्तृत- हो गया हैं ओर अब यह विश्वास किया जाने लगा है कि बरारोपप 

हारा धन और झाय के वितरण को झुधारा जा सकता है और साणाजिक बुराईयो 
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को दूर किया जा सकता है। इसी प्रकार दारब आदि हानिकारक वस्तुओं के 
उपभोग को भी नियन्त्रित किया जा सकता है 4 राजकीय व्यय द्वारा नये-नये उद्योगो 
आर व्यवुसायों का निर्माण हो सकता है रोज़गार तथा मजदूरी को दरो से बाद 
हो सकती है और मजदूरों को सामाजिक वुराइयों से सुरक्षित रंकजा जा सकता-है । 
राज्य अपनी राजफोपीय नीति (75८० ?एथाटए) छारा विभिन्‍न्‌ सापनों के विभिन्‍न 
व्यवसायों मे वितरण को निर्धारित कर सकता है और देझ का संतुलित विकास 
कर सकता है । शिशु उद्योगो को सरक्षण पशदान करके विदेशी प्रतियोगिता से बचा 
सकता है ॥ इसी नीति द्वारा राप्ट्रीय उपक्रमी का विकास कर सकता है और 
साघनो का ऐसे उद्योगों मे प्रयोग कर सकता है जो देश के लिये हितकारी होगा 
राज्य अपने ब्यय द्वारा देश में वेकारी दूर कर सकता है और नागरिकों की उत्मादन 
शवित में दुद्धि कर सकता है। झाघुनिक युग में राज्य की क्रियात्मक वित्तीय व्यवस्था 7 
के कारण ही राजस्व का महत्त्व है। आधुनिक अर्ंश्यास्वियों का विचार है कि 
राज्य की राजकोपीय नीति वा मुख्य उद्देश्श आथिक जीवन के ढाये मे इच्छानुसार 
अर झावश्यकतानुसार परिवर्तत करना है । राजस्व द्वारा अर्थव्यवस्था मे क्रियात्मफ 
चरिवर्तन (छघ्रटाण्याग॑ एक्गाष्ट०3३) किये जा सकते हें) इसीलिए राजस्व का 
महत्त्व है ।? 
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अध्याय ऐ ५ 
प्रकरति एवं सिद्धान्त 
[रिश्गबापएर गाते फएंकलसंएछी९ड 
गा एप्क्रॉट ए”ए०त०7(ए7९०) 
प्राक्‍कथन-- 


राजकीय व्यय, राज्य की क्रियाओं का आदि झीर अन्त, दोनो ही है। जिन 
उद्देश्यों की पूर्ति के लिय सरकार विभिन क्रियाएं रुम्पन्न करती है, उन उद्देश्यों का 
अध्ययन हम राजस्व के इसी विभाग मे करते है और राजकीय व्यय के परिणामा 
और आकार से ही हम को यह ज्ञात होता है कि राण्य का क्या स्थान मनुष्य के 
जीवन में है शऔर राज्य क्सि सीमा तक नागरिकों के सरक्षक के रूप में कार्य कर 
रहा है । हम देख ही चुके हैं कि राज्य पहले अपने व्यय को--देखता है तत्पश्चात्‌ 
व धाय के के कान के सत्नौता को खोजता है । इसी लिये राजस्व की प्रत्येक पुस्तक में राजकीय 
व्यय का झध्ययन राजकय ग्राय से पहले क्या जाता है । जिस प्रकार अर्थशास्त्र में 
उपभोग का महत्व है उसी प्रकार राजस्व में राजकीय ब्यम्न का महत्व है । 

पिछले अध्याय म हम देख ही चुके हैं कि गत वर्षो में राजस्व का क्षेत्र 
बहुत अधिक विस्तृत हो गया है। गत राजकीय व्यय के श्राकार में भी वृद्धि हुई 
है | इस वृद्धि के वैसे तो अनेकों कारण हैं, परन्तु मुख्य यह ही है कि राज्य की 
क्रिया्रा का क्षेत्र पहले से कई गुना बढ़ गया है। यदि हम श्रायुनिक राज्यो के 
व्यय की झौर ध्यान दें और उन ग्लाकडो का अध्ययन करे तो ज्ञात होगा कि राज्य 
के कार्यों में केवल विस्तृत वृद्धि ही नहीं हुई है बल्कि गहरी वृद्धि भी हुई है ।? 
विस्त॒त वृद्धि (एंडाधएआए6 वय८7८०४८) से हमारा अभिप्राय यह है कि राज्या के 
चायों की सख्य पहले से अधिक हो गई है और कई गुन्री बढ गई है, अर्थात्‌ राज्य 
एफ है , यबज़ण, 766 हिव्शाशात व रीडर गीमक्आा०2५ 9०8०० 48 0० 68 
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के कार्यों का क्षत और आकार गत वर्षों म बहुत बढ गया है। गहरी वृद्धि 

(4४/८०॥४७ 7707८) से हमारा आशय यह है कि पहले जो कार्य राज्य के मौलिक 

कार्य समझ जाते थे उनमें पहले की अपेल्ता अब अधिक व्यय की आवश्यकता है। 

और पहले की अपेक्षा वे गत वर्षो भ वहुत व्ययन्यूर्ण हो गय हैं। सक्षेप से हम यू 

कह सकते हैँ कि राज्यों के कार्यों म॒ वृद्धि होने वे कारण राजकीय व्यय म वद्धि हुई 

है और राज्य वे कार्यो म दी प्रकार की बुद्धि हुईं है--गहरी झौर विस्तृत | सिम्द 
“सम हम इन दानो प्रकार को वृद्धिया का अध्ययन करेगे | 


सरकार के कार्यों मे गहरी वृद्धि 
([79९087ए९ रिशएश्वा900 ए (30एशएशश९णँशे गिप्ाएाए३8) -+ 


एक लम्बे काल से सरकार की यह जिम्मेदारी रही है कि बह देश को 

विदेशी अत्याचार के विरुद्ध रोनकिक व्यवस्या द्वारा श्तुरक्षित रकख, सड़कों इत्यादि 
को बनबायें और नायरिको के लिए शिक्षा का प्रबन्ध करे। गत वर्षों म इन तीर 
चार्यो फे कारण हो राजकीय व्यय म पृद्धि हुई है और पिछली एक हाताब्दी वी 
सुलना में इस का रूप ही बिल्कुल बदल गया है। झ्राजकज के युद्ध इतने महंगे 
और खर्चीते ही गये हैँ कि साधारण मनुप्य इसका अनुमान ही नही कर सकता है । 
सैनकिक कला और विज्ञाना की इतनी तीज प्रगति हुई है कि युद्ध के यन्त्रो का 
क्रय  भ्रत्मधिक खज्ोला हो गया है और दिन ख्चोला हो गया है और बिनाझ की दर अत्यधिक ऊँची हो गईं है । 


सरकार छारा, युद्ध पीडित व्यक्तियों क्लौर उनवे कुटुम्वों की देखभाल करने बा 


ओर उनको योनस, शिक्षा और पुनर्वास शझ्राद्ि के रूप म लाभ प्रदान करने का 
दायित्व स्वीकार कर लेने से सरकार की युद्ध सम्बन्धी लागते तो बहुत अधिक 
चढ़ गई है ।”५ यह हिसाब लगाया गया है कि सन १७८६ और १६२० के वर्षों 
मे अमेरिका को सघ सरकार के कुल खर्चो म ७८६% खर्चे केवल युद्ध सम्बन्धी 





ब्ये ॥६ 

इसी प्रकार सडका और प्रधान सार्गों को वतवाने और उनका प्रबन्ध करने 
का व्यय भी वहुत अधिक हो गया है । प्रथम महायुद्ध से, स्वचलित (0(छक68/९5) 
गाडियो के विकास से अच्छी किस्म की और अधिक सडको की माँग भ॒दिन प्रति 
दिन वृद्धि होती गई है । अधिक भारी गाडियो और अधिक गति वाली गाडियो 
से तो नई सडक्ो की सख्या म बहुत वुद्धि हुई है भौर पुरानी सडको के स्थान पर 
अब नई प्रकार की मजबूत सडकें बनाई जाने लगी है । पहले की श्रपेक्षा अब अधिक 
चौड़ी सड़को की भी आवश्यकता बढ गई है। इन्ही सब कारणों से संडकों का 
चनदाना पहले की अपेक्षा ऋबद बहुत अधिक खर्चीला हो गया है । जनसंख्या को 
चूद्धि के कारण अब अधिकाधिक व्यवितयों को शिक्षा भ्रदान करने की झवेश्यकता 
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है | इसके अतिरिक्त गत वर्षो में प्रारम्भिक ओर उत्तर माध्यमिक पविशुल्त शिक्षा 
प्रदान करत के विचार का बहुत प्रचार हुआ्रा है। ग्रत परिणाम यह हुमा कि 
शिक्षा सम्बन्धी व्यय भी पहने से बहुत अधिक हो गया है । 
नागरीकरण (ए70०पाञ्यध००) --गत वर्षों म यह प्रत्रत्ति रही है कि व्यतित 
गाँव छोड छोड कर शाहरा म आने लगे हैं। वुछ तो शहरी की रोसक से भ्राकपित 
होकर और अधिकतर दहरा म रोजी बमाने वे लिए लांय ग्रामा से यगरा मं झ्रात 
हैं । इसके अतिरिक्त शिक्षा के बिकाश और यातायात के साधनों की उनति ने भी 
इस भप्रवुक्ति म और भी अधिक वृद्धि को है । परिणामस्वरूप नगरों की सस्या लगभग 
प्रत्येक देश म ही बढ गई है। इस प्रवृत्ति न भी सरकार क व्यय को बढाने में 
सहायता की है । नगर म भीड-भाड बढने के कारण सरकार का जन-स्थास्थ्य और 
कल्याण की देखभाल करने का दायित्व पहले से कई गुता थ्रधिक हो गया है। खाने 
की वस्तुझा और उत्तके वितरण का निरीक्षण श्रस्पताला की सख्या म वृद्धि श्रोर 
उनवी उचित व्यवस्था करना, निर्धना के जिए नि शुल्क्र स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदात करवा, 
खेल के मंदानों और मवोरजन के स्थाना एवं साधनों की व्यवस्था करना इत्यादि ( 
आवश्यकताओं को बढते हुए नागरीकरण ने ही जन्म दिया है। तागरीकरण से 
सरकार के कार्यो की गहरी झौर विस्तृत वृद्धि दोना ही को सहायता मिली है। 
इसमे कोई सदेह नही कि अप्टाचार और अपव्यय के कारण इन खर्चों का श्राकार 
और मी अधिक ही गया है, परन्तु इतना निश्चय है कि व्यक्तिया के व्यक्तिगत 
प्रयत्नों की झ्रपेक्षा इसकी सामाजिक लागतें (3०८०७॥ (१०४७) फिर भी बहुत कम है । 
सरकार के कार्यो में विस्तृत वृद्धि 
(:४६४०५०९ एडएथ)शण) ० (४०एशापा7९०६४ िप८०४०१४) १ -- 
पिछले तीस वर्षों मे सरकार को बहुत से नए-नए कार्म करने पडे हें । इसका 
मुख्य कारण यह है कि जनता को ओर से इन कार्यों की सरकार द्वारा किए जाने 
की माँग रही है श्ौर यह माँग दिन प्रतिदिन बढती ही जा रही है। इन कार्यो की 
अ्रकृति श्लौर कारणो का विवरण निम्नाकित है -- 
महान्‌ झवसाद से उत्पन्न होन बाल काय (06क/रइडा०ण्ठ एठथा िफाट- 
त०्त5) -+ 
सन्‌ १६३० के महात्‌ अवसाद ने सरदारी हस्तक्षप की आवश््यपता वो 
बहुत स्पष्द कर दिया था। बिभिन स्तरों पर--सघीय प्रास्तीय और रभानीम स्तरों 
पर उदार सरकारें स्थावित होना आरम्भ हुई । सरकारो ने सुझुष रूप से तीन क्षेत्रों 
में नए-नए दग्भित्वों को स्वीकार किया। यह क्षत्र निम्न प्रकार हू -- 
(ग्र) उद्योग, इृपि तथा श्रम को प्रोत्साहन देना 
(ब) अथ-व्यवस्था पर बढती हुई माता सर नियन्त्रण रखना 
(स) जन-कल्याण में दृद्धि करना १ 
ड वक्त एड2९5 56 68: 














राजकीय व्यय की प्रकृति एवं सिद्धान्त २१ 


यद्यपि सन्‌ १६३० के महान्‌ झवलाद से पहले भी इसी किस्म के कार्य 
आरम्भ हो गए थे, परन्तु अवसाद काल में तो इनमे आइस्रेजनक बूद्धि हुई। उद्योगों. 
की सहायता के लिए सरकार ने अनेकों सार्वजनिक योजनाये निर्मित की, श्रमिकों के 
लिए मकानों की व्यवस्था सम्बन्धी नये-नये कार्यक्रम बनाये, कृषि के क्षेत्र. में ऋप्रिको 
को साख सम्बन्धी सुद्िधाये-देने-के लिये वस्तुओं के मूल्यों को ऊचा करने के लिये, 
भूमि के क्टाद को व करने के लिए, सभी देझो में विभिन्न प्रकार के कानून 
खनाये गये । इसी प्रकार श्रम की सामूहिक सौदा करने की शक्ति को बढ़ाने के लिए 
अधिनियम बने, सरकारी रोजगार सेवाएं स्थापित हुई, बेकारी मुआवजा और वृद्ध 
अदबस्था पेन्शन तथा झस्य प्रकार की सुविधाएं श्रमिकों को दी जाने की व्यवस्था की 
गई । 

“महान्‌ अवसाद से पहले सरकार के नियमन झथवा नियन्तण सम्बन्धी कार्य 
अधिकतर अपनी प्रकृति मे श्रनाथिक थे । पुलिस और न्याय सबत्धों बारयों का मुख्य 
रहेश्य विस्तृत और मौलिक सामाजिक अधिकारों की रक्षा करना था। शझ्ार्थिक 
शझ्षेन में सरकार यातायात और जन उपयोगी सेवाओं के गूल्यों तथा उनके सचालन, 
शुद्ध भोजन भ्ौर दबाइयो का विरीक्षण, एकाधिकार निरोधक सबस्धी क्षेत्रों का 
लियमस करती थी । वास्तव म यह दुद्धि इतने अधिक क्षेत्रों स हुई थी भर इतती 
अधिव तिजी से हुई थी कि बहुत से व्यक्तियों के मस्तिष्क मे यह प्रदन उठ न्‍हे थे 
कि सरकार की ग्रवसाद सम्बन्धी नीति का उद्देदय पुरानी स्थिसि की पुन स्थापित 

(ए८८०४०५) करना था या पूर्ण रूप रे एक नई रिथिति स्थापित (छणछाम्य) 
करना था ।/ 

“सामान्य रूप से इन वर्षो मे नियगन कार्य का उद्गम भोपण (8#छे0- 
६०0०) की एक. विस्तृत पश्िभाषा-शे हुआ है । जहां कही भी आथिक शक्ति का 
उपयोग जत-हिठत के बिरुद्ध हुआ है या विभिन्‍न धर्गो के कल्याण के लिए हानिकारक 
रहा हे, सरकार को उसी क्षेत्र भे उचित कार्य सचालत के नियमो को ति्मित करने 
के लिए वियज्ञ होकर प्रवेश करना पड़ा है 7 7 “*** नियमन कार्य छुलनात्मक 
ऋूप से कम खर्चीलि होते है । इलमे प्रबन्ध करने वाले कर्मचारियों की एक बही 
खछपा की ऋवदेयक्ता तो हो सकती है परन्तु इनमे चरतुओ और झाथिक सहायता 
कै रूप में एक वडी सात्रा सें धन लगाने वी आवच्यकता नहीं होतीट****« विकास 
कार्यों से सासास्य रूप से ऋणो तथा अन्य प्रयार के भुसतातो के रूप से अधिक 
धन की आवश्यकता होती है । तीसरे क्षेत्र मे---जन कल्याण की वृद्धि--मौद्विक 

सहायता झौर सार्वजनिक सिर्माण कार्य तो सममग अनिवार्य ही है और इसलिए 
सामान्य रुप से यह कार्य प्रत्यक्ष सहायत्त प्राप्त ऋरने वाले व्यक्तियों की सख्या को 
तुलना में अधिक व्यय पूर्ण है ॥!४7 
हि 
(“इसमें कोई सदेह नहीं कि शत यर्षों गे सरवार ते सामाजिक सुरक्षा सबन्धी 
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खक्दू शगजस्व 


तथा जन-कल्याण के क्षेत्र मे इतने अधिक कार्य करने ग्रारम्भ कर दिए हैं कि सरकार 
का व्यय पहले से कई गुना अधिक हो गया है | उपर्युक्त विवरण में सरकार के कार्यों 
की वृद्धि का एक सामान्य उल्लेख किया गया है*, परन्तु कुछ लेखको ने इन्ही कारणो 
को श्रलग अलग भागो म विभाजित करके दिया है।” इनकी हम बहुत सक्षेप में 
निम्न मे देते हैं 
रन (१) भ्रावध्यकताओं की सामूहिक संतुष्टि--बहुत से कार्य ऐसे है जो पहले 
“४ व्यक्ति ही करते थे परल्तु श्रव वे राज्य द्वारा किए जते हैँ, कदाचित इसलिए कि एक 
सो सरकार दारा उनका क्या जाना अधिक सितत्ययी हो गया है, और दुसरे 
इसलिए किः जनता वी यह माग रहो है कि इन कार्यों को सरकार ही करे। नगरो 
में पानी, विजली, मातायात आदि की ब्यवस्था करना दसी प्रकार के कार्य है। यदि 
ये कार्य व्यक्तियों हारा किए जाए तो एन तो सेवातों की हुल्वरें सैवाभों को दुबारेंगी (49970०७०४) 
के कारण अपव्यय बहुत होगा, दूसरे बडे पैमाने वी उत्पत्ति के लाभ प्राप्त 
गे, और अन्त में जत उपयोगी सेवाझे से एकाधिकार स्थापित होने की सभावता 
के कारण समाज का सोपण होने का भी भय रहता है। इसीलिए नागरिक भी 
चाहते हूँ कि ये काप सरकार द्वारा किए जाएँ। परिणामस्वरूप राज्यो के वार्यों 
मे वृद्धि हुई है । 
(२) उद्योगों का सलाजीफरण---तिर्बाधावादी नीति की अ्रसफलताओ्रो श्रौर 











समाजवादी विचारधारा की प्रगति के साथ-साथ राज्यों नै श्रनेको उद्योगोका , 


राप्ट्रीयकरण करना आरम्भ कर विया है, जिस कारण भी राज्य वे वार्यो मे वृद्धि 
हुई है ! 

(३) उत्पादन में सहायता--छोटे-छोटे कृषकों और उद्योगपतियों को राज्य 
ने विभिन्‍न प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान करता झारम्भ कर दी है, ताकि वे 
विदेशी प्रतियोगिता से टक्कर ले सकें भ्रौर देश का औद्योगिक बरिकास ही सके । 

(४) कल्याणकारी श्ियाएँ--आधुनिक सरकारों ने कल्याणकारी तथा 
सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी क्रियाये भी सम्पस्त करना आरम्भ कर दी हैं, जैसे बेकारी 





बीमा, स्वास्थ वीमा, प्रसव लाभ, बीमारी बीमा, वृद्धावस्था पैन्‍्शन देना आदि । पहले 


राज्य इत क्रियाओं को सस्पस्न नही करता था। रोज्य की य कियाएँ पूर्णतया 
नवीन है । 

(५) आथिक अवसाद सम्बन्धो कार्म---हम ऊपर बता झाय हैं कि 
सन्‌ १६३० के आथिक अवसाद के दोपो को दुर बरने के कारण भी राज्य को अनैकी 
अ्रकार की नई क्रियाओ को अपने कार्य-क्षेत्र ग राम्शलित करना पडा है। गरिणाम- 
स्वरूप उमका कार्य क्षेत्र और भी विस्तुत हो गया है । 


(६) झाथिक नियोजन--जओरावी शताब्दी के आरम्भ रो ही आधिक मियोननी 





8 जर्मन ग्र्यशास्त्री वैगतर ने भी यह ही कारण बताए है । 
9 सिक्रव्टणन खार्त ऐैजिफिएर, विक्रेकिट मिठमठफाट३ एडट४ड 7778 


। 


राजकीय व्यय की प्रकृति एव सिद्धान्त श्र 


सम्बन्धी विचारधारा ने बहुत जोर पकडा । विद्येषकर रूस मे आथिक नियोजन की 
सफलता के पदचात्‌ तो प्रत्यक देश कही सरकार ने इसको किसी न किसी रूप स 
अवश्य ही अपनाया है | अविकसित देझ्ो मे तो इसका बडा ही वोलबाला है 

(७) युद्ध सम्बन्धी व्यय-- पिछले चालीस वर्षों म॒ ससार को दो विश्व यूद्धो 
की कठिनाइयो को सहन करना पडा है । आधुतिक युद्ध अत्यधिक खर्चीले होते -हें । 
सैनकिक व्यवस्था भी वहुत महँगी हो गई है । यही कारण है कि आजकल प्रत्येक देश 
में राजकीय आय का एक बहुत बडा भाग सुरक्षा सम्बन्धी बातों पर खर्च किया जा 
रहा है 

(८) सागरिक प्रशासन--गत वर्षो म नागरिक प्रशासन पर भी, जे राजकीय 
व्यय की, सुरक्षा के बाद, दूसरी महत्वपूर्ण मदद हैं, व्यय वढता ही जा रहा हैं! इसका 
एक कारण तो यह है कि रासार में प्रजातन्तीय सरकारो की सख्या बढ जाने के 
का रण प्रजातार्तिक सस्थाझो बगी स्थापना एवं व्यवस्था १२ सरकारों को बहुत अधिक 
व्यप करना पड रहा है। चुनाव, सभाओी, ससद-आगदि-पर बहुत अधिक व्यय किया 
जा रहा है। पिछले वर्षो म ससार म स्वतन्त राष्ट्रा वी सख्या बहुत ग्रधिक हो गई 
है । प्रत्यक राज्य को अपनी मित्रता वनाय रखने के लिये दूतावास आदि विदेशों म 
स्थापित करते पड़ते हैं जिनम बहुत अधिक ब्यय होता है। इसके अतिरिक्त जनसब्या 
को बृद्धि के कारण रेक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था भी बहुत खर्चौली हा गई है | 
श्रन्‍्त में प्रशासन सम्बन्धी दफ्तर भी इतने अधिक हो गय हैं. कि पहले की श्रपेक्षा 
दफ्तरो और श्रफूसरों व्‌ क्‍लको की सख्या कई गुणी बढ गई है. फलस्वरूप प्रशासन 
कार्य भी अधिक देरी से होने के साथ-साथ ख्चीला भी देरी से होने के साथ-साथ खर्चीला भी अधिक हो गया है ॥ 


इन्ही सब कारणों से राजकीय व्यय म गत वर्षो में इतती अ्रध्िक वृद्धि 
हुई है । 


राजकीय व्यय का सिद्धान्त 


आधुनिक समय मे, हमने अभी देखा कि, राज्य का कार्य-क्षेत्र वितना बिस्तृत्त 
हो गया है । स्पष्ट ही है कि राज्य को कितनी बडी गात्रा म व्यय करना पड़ता है 
और वितने झअधिक भद्दो के लिय घन एकच्रित करके उन पर बाटना भी होता है। श्रतत 
राज्य के लिये यह आवश्यक है कि व्यय करने रो पहले और बाद म॑ यह विधार करे 
कि व्यय की पूरा करते के लिय किन स्पोज़ो, से धन, प्रपत्र, जाए, उप, आए: प्फंये 
बाद मे यह सोचे कि विभिन्न भद्टों पर व्यम ठीक प्रकार से हुआ या नहीं । राज्य के 
पुराने कार्यों मे प्रत्येक वर्ष ही कुछ न कुछ नये कार्य बढते ही जाते है, इसलिये राज्य 
के लिये यह आवश्यक है कि वह आय और व्यय दोनों का ही एक शाथ जिचार करे, 
और इस प्रकार नियोजन करे कि अधिक से अधिक उद्देश्यो की पूर्ति ही तभी राज्य 
अधिकतम सापाजिक लाभ के सिद्धान्त का पूर्णठप्योग कर पराथमा | व्यवहार भ 
सरकार यह ही करती है । इसी उद्देश्य से आजकल बजट बनाये जाते हें । वजट बन 
जाने के बाद सरकार के लिये एक नयी समस्या उत्पन्न होती है--वह है जनता 








राजनगेय व्यय की प्रकृति एवं सिद्धान्त रथ 


चविश्ञेप या सस्था विश्येप पर उसो समय व्यय क्या जाये जबकि (श्र) व्यय वी 
अनराश्ि कम हो (आ) वह न्यायालयों द्वारा वसूल किया जा सके, और (इ) वह 
किएोी एक निश्चित नीति एवं सामाजिक रिवाज के अनुमार हो॥ अत स्कूल 
अस्पतालो आदि ससस्‍्थाओ को तो आथिक सहायता दी जा सकती है परन्तु मन्दिर 
था पिरजों आदि को कोई भी सहायता देना न्‍्यायोचित नही द्ोगा ) 

(२) सितद्धयिता का नियस ((वक्ठत्त 68 &8००४०प्रा४)--सरकार जिस 
चन को जनता से प्राप्त करती है वह एक प्रकार की घरोहर होती है, जिसका 
उपयोग सरकार को बडी सतर्कता से करना चाहिय । मितव्यथिता का अर्थ यह हे 
कि सरकार को बेवल उस्ही-महा पर और उरगि-सम्म-व्यय-करना-नाहिय-जहान्खह्‌ 
आपश्यव हो । इसके भ्रतिरिक्त सरवार को व्यय के अन्तिम परिणामों और प्रशावा 
बने और भी ध्याल देना आवश्यक है | वही व्यय मित्तब्ययी समभा जायगा, जिसके 

_परिणामवत्त नागरिकों की उत्पादन शक्ति स वृद्धि हीती दै। आ्राजकल सरकारी 
असस्‍्याग्रो के विरुद्ध सामान्य शिकायत यह है कि वे बेहद अ्रपाअयी और लापरवाह 
है | व्यय करते समय उचित नियोजन नही करती और दूुरदर्शिता से तनिक भी काम 
नही सेती । दफ्तरा और झफसरा की सख्या ता दिन प्रतिदिन बढती जाती है परन्तु 
सरवार का वित्तीय नियन्त्रण एवं नियमन उतना ही ढीला होता जा रहा है ॥ भारतवर्प 
को ही लीजिय, रोजाना रारकारी दफ्तरा ग॒ गबन के मामले सुनने मे आते हैं । बहद 
के सूर्य अधमर म छोउ दिय जाते हे । अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन” गर करोडा 
स्पये” का ब्यय हुआ परल्तु झ्वन्‍्त की स्थिति पहले ही जैसी रही । प्रत्यक वर्ष वन 
महोत्सव' पर करोडो रपया का व्यय होता है परन्तु मुश्किल से दस प्रतित्मत पड ही 
जीबित रहते हैँ | अनेको सभाम्रा श्लौर सम्मेलना वा आयोजन प्रत््पक वर्ष होता हे 
'परन्तु ँ्राभ तविक भी नहीं होता और इतना धन येकार ही जाता है । इस प्रकार 
अध्यक्ष सरकार को अविज्तम सामाजिक लाम उाष्त करने के लिय यह झावश्यक है 
दि वहू इस सिद्धान्त का पालन करे 

(३) अनुमोदन का नियम ( (02605 ० 5आटतठा )--इस नियम के 
अनुसार भत्येक अधिकारी को व्यय करत समय अपने उच्च अधिकारी से अतुमोदल 
आप्त कर लेना चाहिये। ऐसा करन से बहुत से बेकार सर्चे कम हो जाते है । इस 
नियम से रिम्म मुख्य बातें सम्मिलित है --(अ) कसी भी सरकारी झफ्सर को 
“उस 'राससि से झधिक ब्यय करने की मन्जूये नहै। देनी चाहिये, जतना कि उसे स्वय 
अधिकार है। (ब) ऋण बवल उन्ही महा पर खच करना चाहिये, जिनके लिये 
चह्‌ प्राप्त किया गया है। साथ ही साथ ऋण को उचित समय पर लौटान की भी 
व्यवस्था करते जाना चाहिये । (स) सारी व्यय की गई राशिया के हिसाव क्ताव 
का उचिते निरीक्षण (20०ाधगए ) भी होना चाहिये ताकि अनुचित ढग से श्र व्यय 
न किया जा सके और विभिन्‍न अफ्सर अपने अधिकारा का अनुचित उपयोग और 
अपनी सीमाझो छूपर उल्लघन न बर सके । इस प्रकार आजक्ल अनुमोदन कार्य का 
रूप्र अति विस्तृत हो गया है! स्प्रय सरकार कौ विधान सभा स प्रत्येक व्यय की 
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अन्‍्जूरी लेनी होती है हूुर विभाग को अपने मन्‍्त्रालय से, और हर विभागम 
अफसरो को अपने उच्चतम्त अधिकारी से भाज्ञा लेती पडत्ती है। यद्यपि इससे भ्रमावश्यक 
देरी जरूर होती है परन्तु सामाजिक द्वित को प्रधिकतम करने के लिये यह मूल्य कोई 
अधिक नही है । 

(४) श्राधिवय सिद्धान्त (एब8०5 ०६ 5छकराए३)--प्रो० शिराज़ के दाब्श 
में “आधिक्य भिद्धान्त का अभिप्राथ राजकीय व्यय भ हीनता ( तच्कट्ा5 ) या 
घाटो को टूर करना है। राजकीय सस्थाओं को पश्रपनी आय की प्राप्ति एव 
व्यम साधारण व्यक्तिया के समान करता चाहिये । व्यक्तिगत व्यय के समान सतुलित 
चजद ही सामान्य नीति होनी चाहिये। प्रो० शिराज ने सन्‌ १६२० मे ब्रुतेल् 
(8:055९) के अन्तर्राप्ट्रीय वित्तीध सम्मेलन के एक श्रस्ताव को अपनी पुस्तक में 
दुहराया है कि, जो देश बाटे के वजटा को नीति को स्वीकार करता है बहू उस 
फिसलने वाले साग पर चल रहा है जो सामान्य विनाश की और ले जाता है, उस 
मार्ग से बचने के लिय कोई वजिदान भी बहुत बडा नहीं है । यह बात सही भी है 
बयाकि घाटे के बजटा रा जनता का कण भार बढ जाता है और देण तथा विदेशों 
से, सरकार का विश्वास कम होता जाता है । परन्तु इसका यह झथ नही कि सरकाद 
को घाटे के बजट बनाने ही नहीं चाहिय । देश के झ्राथिक विकास की स्थिति में तो 
ऐसे बजट नितान्त आवश्यक होते हैं । इसी प्रकार युद्ध काल मे भी सरकार को 
घादे के बजदों के बिना काम नहीं चलता। सामान्य रूप से सरकार को 
संतुलित बजट बचाने चाहिय 3|झ्राधितय बजट भी ठीक नहीं होते क्योंकि ऐसे चजटा 
से नागरिकों के भस्तिष्क थ यह आपत्ति उत्पन्त होती है कि उ् पर कर भार बहुत 
अधिक है। यह कहना अभिक उपयुक्त हांगा क़ि कब तैसा बजट बनाया जाये, 
परिस्थितियों पर निभर करता हैं। झ्वसाद काल म घाटे के बजट मुद्रा स्फीति म 
आ्राधिकय बजट भर सामान्म परिस्थितियों म मतुलित बजट बनाते चाहिये । 

इस प्रकार सरकार को अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य की 

|] करने के लिये उपयुंकतत तियमो का पालन करना चाहिये । 


राजकीय व्यय का वर्मीकरण 
((38शगि८क६00 ०7 एऐप्[।रट ए5ए०चत(चा९] --- 

राजकीय ध्यय का वर्गीकरण भवका भ्रकार से किया गया है । प्र॒त्रेक लेसक ने 
अपसे श्रपने ढुय से यह वर्गकरण किया है और झलस अलग श्राधारी पर आालित 
केपा है निम्न मे हम इस वर्गीकरणों का अध्यपन करेगे ) 


» (हर) कोहन तथा प्लेहन का वर्भोकरण (0०कप गावे एोदायाड एवडशद4- 
300) --जर्मंस अथशास्त्री कोहन ओर अमेरिकन अ्थशास्त्री प्लैहन ने राजकीय व्यय 
गे निम्न चार भागा मै विभाजित कया है -- 


(१) पहला, बह व्यम जिसका लाभ सामान्य रूप से सारे समाज को 





राजकीय व्यय की अकृति एवं सिद्धान्त र्फ 


पहुँचता है,.जँसे सुरक्षा सम्बन्धी व्यय, शिक्षा, स्वास्थ, यातायात आदि पर किया 
गया व्यय | 

(२) दूसरा वह ब्यय जो कुछ विश्येप स्थकितियों अथवा वर्गों के लाभ के हे जो कुछ विद्येप व्यक्तियों अथवा वर्गों के लाभ के हेतु 
छिया जाता है, परन्तु यदि देखा जाये ता यह लाभ सामान्य हो लाभ होता है, बयोकि 
यह व्यय उन व्यक्तियों के लिये किया जाता है, जो स्वय अपनी सहायता नही कर 
सकते । जैसे वेकारी वीमा, बीमारी बीमा, वृद्धावस्था पन्‍्यन झादि । 

(३) तीसरा, वह व्यय जिससे कुछ व्यक्तियों को विशेष लाभ पहुचाने के 
साध साथ सारे समाज को भी लाभ पहुंचता है जसे, पुलिस, न्यायालयों आदि का 
भ्रवन्ध एवं व्यवस्था । 

(४) चौथा, बहु व्यय जिससे केवल कुछ विशेष व्यक्तियों को ही लाः केवल कुछ विशेष व्यक्तियों को ही लाभ 
पहुंचता है, जैसे, राजकीय उद्योगों पर व्यय । 

उपर्युक्त विवरण से यह्‌ स्पष्ट है कि यह वर्गीकरण इन अर्यशज्नास्त्रियो ने 
“लाभ' को आधार मान कर किया है । वैसे तो यह वर्गीकरण अत्यधिक सरल श्र 
न्या्यपूर्ण भी है क्योकि यह प्रत्येक व्यकवित्र को प्राप्त होते वाले लाभों के झतुसार 
किया गया है परन्तु इसमें सबसे वडा दोष यह है कि यह चार वर्ग एक दूसरे से 
पूर्णणया अलग नही है । यह रारलता से एक दूसरे के क्षेत्र गे सम्मिलित क्ये जा 
सकते हे । वास्तव सें इस प्रकार के आरधार पर सरकारी व्ययों मे भेद करना सरल 
नही होता, क्योकि लगभग प्रत्येक प्रदार का राजकीय न्‍्यम एक ओर तो सामूहिक 
लाभ भ्रदान करता है ओर दूसरी और वही व्यय कुछ ब्यवितयों एवं वर्गों को भी 
लाभ पहुचाता है 

“(ब) भो० निकलसम का वर्गोकरण (उएत्यठाइ5०४5 0025ड7ट4४०8)--+ 
राजकीय ब्यय के लिये राजकीय द्याय साथने भी है, और साध्य भी | इसीलिये 
निकलेसन ने अपने वर्गकरण को आय के आधार पर आधारित किया है अर्थात्‌ 
उन्होंने अपना वर्गीकरण इस आधार पर किया है कि राजकीय व्यय की, आय 
उत्पन्न करने की शक्ति कितनी है या राजकीय व्यय से कितनी ग्ाय प्राप्त होने 
की आता है । इन्होने भी राजकीय व्यय को चार वर्गों मे विभाजित किया है -- 

(अ) अथम, वह व्यय जिससे राज्य को किसी प्रकार की भी श्राय प्राप्त नही 
होती, जैसे यूद्ध व्यय, बेंकारो को सहायता, वद्धावस्था पैन्दान झादि । 

(आर) दूसरा, वह्‌ व्यय जिससे राज्य को कोई प्रत्यक्ष आय नहीं प्राप्त होती 


परन्तु सदी डाल मा तन अदा तय 
शिक्षा, क्योंकि झिक्षा व्यक्तियों की कुशलता तेया उत्पादन शवित मे बृद्धि 
करती है, जिससे अत मे जनता की करदान शकित वड़ जाती है ॥ 

(इ) तीसरा, वह व्यय जिससे राज्य को केवल थोडी सी ही झ्ाय प्राप्त होता 
है श्र्थात्‌ जिसमे झुल्क को दर सेवा के मूल्य से कम होती है, जैसे झुल्क सहित शिक्षा 
प्रदान क्ण्ना ॥ 
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(६) चौथा, वह व्यय जिससे राज्य को व्यय पूतति के बाद अतिरितत झाग 
प्राप्त होती है । राज्य द्वारा सचालित सब ही जन उपयोगी सेवाबे (90छा८ एपा।तः 
डक ज्ा८८४) तथा उद्योग इसी वर्ग से आते हैं, जैसे रेत, डाज, धार आदि को 
व्यवस्था । 

यह बर्गोक्रण भी वैज्ञानिक नहीं है । यह केदल वित्त सत्री के लिप्रे लाभग्रद 
हो सकता है नयोक्ति घराको यह जानना जहूरी है कि कसि मद से क्तिनी गाय 
होगी । ब्यय के उचित अध्ययन के लिये यह आवश्यक है कि वर्गीवरण ऐसा हो 
जिससे राजयीय व्यय की तिसी विश्येपता का सपप्टोकरण होता हो। इसके 
अतिरिक्त विभिन्न अर्य का क्षेत्र भी अस्पप्ट है क्योकि क्दाचित कोई भी ब्यग ऐसा 
सही होगा जिससे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आय गे बूद्धि न हो । 

गट (स) एडम का वर्गीकरण (202क्ा5 ट9ड्गल्शप००)--भो० एडम ने 
राजकीय व्यय का वर्गीकरण, व्यक्तियो पर पहले वाले प्रभावा वे झाधार पर विया 
है । उनके श्रनुसार राजकीय व्यय तीन प्रकार का हैं, श्र्यात्‌ सरक्षात्मक, ब्यापारिव' 
झऔर बिकास्तात्मक व्यय। कुछ व्यय तो राज्य नागरिको वी जाव झौर मात वी 
रक्षा करने के लिये वरता ही है, जैसे सैनिको तथा युद्ध सम्पन्धी हथियारों की व्यवस्था 
करना, पुलिस झादि छा प्रवस्ध करना इत्यादि । इस प्रकार के खर्चे एडम ने प्रथम 
वर्ग म सम्मिलित ये हैं। दूसरे वर्ग में उत ब्यमों को सम्मिलित क्या है जो 
व्यापार और वाणिज्य की उन्नति के लिय शिये जते हैँ उसे रेल, तार, डाव की 
व्यवस्था सम्बन्धी ब्यम। श्रन्तिम वर्ग मर राज्य के सामाजिक कार्यों पर किया जाये 
थाला व्यय सम्मिलित किया गया है अर्थात्‌ वे सपर्चे जिनके वरने से नागरिकों का 
और देश वा वियास होता है जैसे शिक्षा, स्वास्थ, सामाजिक बीमा, गूदद निर्माण 
इत्यादि पर विया गया ब्यय । 

परन्तु थ्र्थेशास्त्री इस परिभाषा से भी सतुप्ट नही हो पाये हैं । उतके प्रनुसार 

यह भेद झरना कठिन है कि कौन सा व्यय किस वर्ग से रम्खा जाये, कयोकि एक ही 
ड्यय विकासात्सके और वाशिज्यक हो सकता है या रक्षात्मव्त और विकासात्मक ही 
सकता हे । प्रप्नत्मक्ष रूप से प्रत्येक व्यय देश और नागरिकों के विकास मे सहामता 
अरता है । इस तर्क पर स॑तिममैन, वेस्टेबिल और मिल ने इसकी आजोचना की है । 

१ (९) मिल का वर्गीक्श्ण (एज़्ता'& (0559828७०8)--+मिल ते घो० एडस 
की ग्रालोचना करते हुये राजकीय व्यय को दो भागों म विभाजित किया है, श्रर्थात्‌ 
शबद्यक झौर इच्छानुलार ([घ०८९८६६४८ए 2घ० (09६०७०।)। परन्तु यह स्पष्ट ही दैकि 
यह निर्णय करता क्तिता कठिन होगा कि कौन सा व्यय राज्य मे अपती इच्छागुसार 
किया है। वास्तव में आजकल राज्य का प्रत्येद्न ध्यय ही श्रावदयक है। इसके 
अतिरिंवत राज्य कोई भी ध्यय बेकार कर ही नहीं सकता । एक बाई ब्यकित ऐसा 
कर सकता है परन्तु राज्य से ऐसी आशा सही की जा सकती । 


-(६ >[ह) रौशर का वर्भीकेरण ( उरकता९एंड टीएडशस्‍एशएण )-जर्मग अर्थ- 
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शास्त्री रोशर ने राजकीय व्यय वो आवश्यक, उपयोगी और बेकार--तीन वर्गो म 
विभाजित किया है। क्दाचित्‌ रोशर ने व्यय की अविलम्बता के अर (0०7९८ 06 
परष््ठ८००७) के ञ्ाघार पर यह वर्गाफ़रण किया है । पहले वर्ग मे जो खर्च हे वे तो 
किसी प्रकर भी टाले नही जा सकते । दूसरे प्रकार के खर्चे उपयोगी हैं परन्तु उनको 
थोडे काल के लिये स्थवित विया जा सरता है और अन्तिम' प्रकार के व्यय तो 
अ्रनावश्यक और ब्रेकार होते हे । इस वर्यीकरण के विरुद्ध भी वे सभी आलोचनाएँ 
की गई हैँ जो उपरोक्त वर्मीकरणो के विरुद्ध की जा चुकी है । 

« ये) शिराज्ञ का वर्गोकरण (5/पक्‍क०5” (955780/008)--प्रो० शिराज 
ने राजकीय व्यय वो दो भागों में बाँटा है--प्राथमिक्‌ (977०9) व्यय शौर गौण 
(56८०४८०:) ब्यय । प्रायमिक व्यय वे हैं जो नितान्त आवश्यक हे, जिन्हे अन्य 
व्यय से पहले करने को राज्य सोचता है जैसे, रक्षा, शान्ति व्यवस्था इत्यादि ॥ ग्रौण 
व्यय वे व्यय है जिन्हे राज्य बाद म करता है या बजट मे जिनको पहली प्राथमिकता 
नही दी जाती जैसे, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य प्रकार की जन 
उपयोगी सेवाएँ आदि सम्बन्धी खर्चे 

प्राथमिक और ग्ौण व्यय म राजकीय व्यय का वर्गीकरण ऊपर से 

देखने पर स्पष्ट और सरल दीखता हे परन्तु यह भी सतोपजनक नहीं है । प्रथम, तो 

यह्‌ ही कठिन है कि प्राथमिक झऔौर गौण व्यय में भेद किया जा सके क्योंकि राज्य 

4 का कोई भी व्यय स्थायी रूप से न तो प्राथमिक ही है श्र न गौण ही । समयानुसार 

खर्चों की प्रकृति से परिबर्तेश होता रहता है । जो इस वर्ष प्राथमिक व्यय है यह दी 

दस वर्ष बाद गोण व्यय हो सकता है। इसके अतिरिक्त प्राथमिक और गौण व्यय वे 

ब्यय हैं जो अपनी परिभाषा के लिये एक दूसरे पर श्राघारित हैं । इस प्रकार यह 
वर्गीकरण भी उपयुक्त नही है । 

!! >(र) डालठन छा वर्गोकरण ( 9030०४४ (]95श9०४७०४ )--डाक्टर 
डालटन ने राजकीय व्यय के दो भाग किये है-- (१) अनुदान (05०४०) झौर (२) 
क्रय सूल्य (707८४०४८ 77०४) !। जब सरकार को कढिसी व्यय के बदले मे न तो 
कोई वस्तु और न कोई सेवा प्राप्त हो तो ऐसे व्यय को अनुदान कहेगे जंसे, श्रकाल 
या बाढ़ पीडितो को आथिक सहायता, वृद्धावस्था पैल्शन इत्यादि। श्रनुदान को 
निर्यात श्रव्याज (8०७०७) और अर्थ-राहायचा (5एछड्तारड ) के रूप म भी दिया 
जा सकता है। झनुदान दो प्रकार के बताये गये हें--प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष । प्रत्यक्ष 
अनुदान वे है जे। उन्हे व्यीक्तये को लाभ पहुँचाते है जिनको वह दिये गये हे । 

अप्रत्यक्ष अनुदान वे हें जो किसी एक व्यवित को दिये जाते है परन्तु उनका लाभ किसी 
दुसरे ब्यवित था व्यक्तियों को प्राप्त होता है । जब सरकार क्लो किसी व्यय के वदले 
मे सेवा या वस्तु प्राप्त हो जाती है तो ऐसे व्यय को क्रप-मूल्य कहते है । परन्तु जैसा 
कि डाल्टन ने स्वथ ही कहा है कि व्यवहार से कभीकर्ी ये दोनो एक साथ हो 
उपस्थित हो सकते हैं । उदाहरणार्थ सरकार किसी सेवा के लिये जो मूल्य दे रही है 
बह यदि उस मूल्य से ऊँचा हो जो निजी व्यक्ति हारा दिया जायेगा तो यह जो- 
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आधिकय है अनुददन वहलायगा । न्यवहार म दस आधिनय को आकना सरल नही है ( 
डाक्टर डालटन का विचार है कि ऋण पर दिया गया सूद अनुदान भी है और कय 
मूल्य भी । जिस समय पूद का भुगतान किया जाता है, उस दृष्टिकोण से तो यह 
अनुदान हुआ और ग्रतीत के दृष्टिकोण से यह क्रय मूल्य हुआ क्योंकि वास्तविकता सम 
सूद ऋण कया मूल्य नही तो और क्या है ? परन्तु डाक्टर इलटन के विरुद्ध इतता 
कहना पडेसा कि सूद अतुदात नहीं होता केवल कय-मूल्म ही रहता है। उस समय 
भी जब सूद का भुगतान किया जाता है वह क्रय मल्य ही रहता है बयोति सरफार 
ऋण से बराबर लाभ प्राप्त करती रहती है। 
(ल) प्रो० पीगू का धर्मोकरण (9,295 (55आ7९४४०४) प्री० पीगू मे 

अनुझार राजकीय व्यय दो भागों मे बाटा जा सकता है-- हस्तातरित होने बाला 
(एुडआारईईटए) और हस्तातरित न होने वाला (ए68 ध०४४6७) व्यय । डाही के 
दाल्दों मै हस्तान्तरित होने बाला व्यय वह है जो नागरिकों के लिय. या तो नि शुल्क 
किय जाते हूं या उपस्थित सम्पत्ति अधिकारों का क्रय करने के लिय. किय जाते हैं । 
हस्ता-तरित न होने वाला व्यय वह है जो “राष्ट्र के साधलो की वतमान सेबाश्ना को 
खरीदने के जिय किय जाते हूँ । प्रथम प्रकार के व्यय के अवगत --क्ण पर शिया 
गया ब्याज पंन्मन घीसारी बोमा बेकारी लाभ झथ सहायता इत्यादि सम्मिलित 
हू शोर दूसरी धेणी में सेना, जहाजी बडा वायु शक्ति नागरिक हासन जन 
उपयोगी सेबाप्री झ्ादि का व्यश सम्मिचित है। इन दोनों प्रकार के व्ययों के बीच 
औेद करन के सम्बंध स॒ पीगू वा कहुना है. कि जब कि हस्तान्तरित होने वाले व्यय 
का एक दम यह प्रभाव नहीं कोना कि साधन व्यक्तिगत उपयोगी मे से एक दम 
बाहर आजाय हस्तान्तरित न होने वाले व्यय का यह प्रभाव होता है। किसी भी 
साय राष्ट्र के साधनों का उपयोग सरकार द्वारा भी किया जाता है भर ब्यवितयों 
डारा भी और जब हस्तान्तरित न होने वाले व्यय म वृद्धि की जाती है तो साधन 
व्यक्तिगत उपयोगो से निकलकर सरकारी उपयोगो में ग्राने लगते ह। प्रो» पीगू 
के मतानुसार जबकि इस्तान्तरित होने वाला व्यय व्यक्तिगत और सरकारी उपयोगा 
सम साधनों का पुनवितरध तो नहीं करता परन्तु विभिन वस्तुप्नो या सेवाझो के 
उत्पादन में अवश्य करता है । क्योकि जब कर दाताओं से धन लेकर वृद्ध व्यकितिया 
था बेकार व्यक्तिमी को दिया जाता है तो कुछ बस्तुप्रो को माग तो बढती है और 
कुछ की गिरती है और पहले प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन म अधिक साधनों का 
उपयोग होने लगता है । 

“ब) जे० के० मेहता का चर्मोकरण (८७४७ (॥98आगिएश्वापघ०ए) --भारत 
के प्रसिद्ध अथशास्त्री प्रो+ मेहता ने राजकीय व्यय के दो भाग किय हैं --(१) 
अप रिवर्ती व्यप ((०४४४३४६ छ&४9८४५९७४४४) और परिवर्ती व्यय (ए५४990॥९ 
प्रकए४४9॥४7६)। इन के अनुसार पहले स्रण् स वे व्यय आते हं जो उपयोग मे 
बुद्धि होने पर भी समान रहते हें जैसे रक्षा सस्बधी व्यय, हवाई झडडा पर प्रकाश 
्तम्थ पर व्यय इत्यादि! दूसरे भाग मे वे व्यय झाते हैं जो उपयोग बढते के साथ साथ 
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ढते हूँ और उपयोग घटने वे साथ साथ घटते हैं जैसे डाक सेवाओं, शिक्षा आदि पर 
व्यय । प्रो० मेहता का कथन है कि इस वर्गीकरण से यह सिश्चय नहीं कर चेना 
आवाहिये कि सरकार का प्रत्येक व्यय इनमे से केशल किसी एवा ही वर्ष मे श्रा जायेगा । 
उनके कहने का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यय इन दोना ही भागों में पूर्णतया 
या श्रशतया सम्मिलित किया जा सकेता है जैसे डाक मेवाश्ो का वहुत सा व्यय 
'प्रियरलित व्यय है | अत यह स्पष्ट है और प्रो० मेहता ते स्वय भी स्वीकार किया है 
कि उनके वर्गीकरण भ भी एक वर्ग को दूसरे वर्ग से अलग नहीं किया जा सकता । 
४>(क्) अन्य वर्मीकरण (ए९उ८९८७ग्र९००७ ९४इशमिट्थायणा) --कुछ लेखक 
ने राजवीय व्यय के उत्पादक और अनुत्यादक, दो भाग क्ये हूँ | यद्यपि यह सोचा 
भी नही जा सकता कि राज्य कभी अनुत्पादक ब्यय कर भी सकता है, परन्तु 
व्यवहार म ऐसे व्यय देखने म झाते है। भारत म सच्यनिरषषष सस्वन्धी सर्थे इसी प्रषार 
के है। एक और तो सरकार का व्यय बढ रहा है और दूसटी ओर प्रावकारी कर की 
आय कम होती जा रही है | 
उपर्युक्त बर्गीवरणा के अध्ययन से स्पप्ट है कि सब ही किस्री वर किसी 
दूष्टि से दोपपुर्ण हैं । इसका मुख्य कारण यह है कि इन लेखका ने झ्पने सामने 
“राजकीय व्यय वी किसी विज्ञेपता को रखकर धर्गीकरण तही किये हैं। सच तो यह 
है कि राज्य का स्थान व्यक्ति की उन्‍तति में इतना महत्थपूर्ण हो गया है श्लौर उसके 
4वार्यों से इतनी अधिक बुद्धि हो गईं है और विभिन्न कार्यो का क्षेत्र इतना अ्रष्पप्ट है 
कि व्यय फो भी स्पष्ट रूप से अलग अजग वर्गों में यहीं वाँठा जा सकता ! जो भी 
अयत्त इस सम्बन्ध में क्यि गये हैँ वे सराहनीय है । 


राजकीय व्यय 
के 





अध्याय है 
घाव 
हक ण एफ्ज(उए 
ऊऊए0९०००ीाछ४०) 
प्रावंकथन-. 


हम विछले श्रष्याय मे देस चुके हें. कि गत बर्षों मे राजकीय ब्यय में कितनी 
अधिक बृुद्धि हुई है और उसके कारणों की भी विवेषना हम कर चुके हैं। इग 
अध्याय में हम राजकीय ब्यम्र के विभिन्न प्रभावी का स्पप्टीकरण करेंगें। राजकीय 
व्यय के प्रभावों के अध्ययन के सम्वन्ध में हमे दो दृष्टिकोण मिलते है--सकीर्ण झौर 
विस्तृत । परम्परावादी लेखक एुड़म स्मिय और उसके अनुयायियों के विचार: उपेक्षा 
कृत प्रधिक सकीर्ण थे भ्रौर श्राधुनिक लेखकों के विचार श्रत्यघ्तिक विघ्तृत हैँ।* 
एडम स्मिथ से लेकर झाण तक राजस्व के मुर्य मुख्य लेखको ने इस विचार की पुष्ठि- 
की है कि राजस्व को जितनी भी क्रियाएं हें उतका सम्जन्ध केबल व्यक्तियों के धन 
कौ प्राप्त करके राज्य के उपयोग में लाना है ताकि वह उपभोवताओं को सेवाएँ 
प्रदान कर सके । इस बात की ओर किसी का भी ध्यान नहीं गया क्षि राजकीण 
व्यय एक भ्रकार की झ्राय है जो उन लोगो को प्राप्त होती है जिन पर उसका व्यय 
होएा है। सब ही लेसको ने करो की राशि को राष्ट्रीय श्राय में से घटाया है श्रीर 
उराके आय उत्पन्य करने बाले पहलू को ओर बिल्छुग भी ध्यान नहीं दिया। 
एडम स्मिथ का विचार था कि सरकारी खर्चे अनुत्पादक श्रम के लिये किये गए 
भुगतान होते हें? श्रौर इसलिये इनसे राष्ट्रीय उत्पत्ति में वृद्धि नहीं होती ॥8 इसी 
प्रकार रिकार्डो, मिल, वैस्टेबिल और एच- सी एुडम्स ने भी अपने विचार प्रस्तुत किये 
हैं और क्रो को निजी झाय की धारा में से निकाले हुए कोप समझा है | वे यह 
नही समभते ये कि इन कोपी को निजी आय वी घारा मे डालकर नई आप उतान्त 
की जाती है । क्या एक व्यवित का व्यय दूसरे की ग्राय नही होवी ? यदि व्यक्तिगत 
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राजकौय व्यय के प्रभाव झ्चृ 


व्यय के सम्बन्ध में यह सही है तो राजक्लीस व्यय के विषय म भी यह सच हैं। हम 


८. नो हो दृष्टिकोणो से राजकीय व्यय के श्रभावो को निम्न में अध्ययन करेंगे । 


2ंजकीय व्यय और उत्पादन स््ा 
(#ाजऑंट #िडएकावि।एा8 कोते शि706प८४09०)-- 
राजकीय व्यय राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि बरता है या उसको कम करता है ? 
- इसके द्वारा व्यक्तियी की उत्पादन दाक़ित प्रोत्साहित होती है या निरुत्साहित 
होती है ?--बडे ही विवादग्रस्त विषय हैं। हम अभो कद्द ही चुके हैं कि प्राचीन लेखक 
सब ही राजकीय व्ययों को अनुत्पादक मानते थे ) परन्तु यह विचार सही नहीं है ॥ 
सही तो यह है, कि न तो सभी व्यय अनुत्पादक होते है और न सभी उत्पादक--- 
यदि हम व्यय के प्रत्यक्ष परिणामों की दुष्टि से देखें | यदि हम व्यय के अप्रत्यक्ष 
परिणामों वो दृष्टि से देखें तो सभो व्यय दीघे कात में उत्पादक होते हे ! ग्रन्तिम' 
विचार सबसे उपयुक्त है । डाल्टन के अनुसार उत्पादग पर राजकीय व्यय के प्रभावों 
को तीन शीर्षको मे वाट कर अध्ययन किया जा सकता है -- 
४(क्) व्यक्तियों की कार्य करने की क्षमता और बचाते की क्षमता पर 
प्रभाव । 
<(ब) व्यक्तियों की कार्य करने और बचाने की इच्छा पर प्रभाव, और 
«(स) विभिन्‍न स्थानों भौर उपसोगो में आर्थिक साधनों के स्थानान्तरण पर 
४ व्यय के प्रभाव । 
हि (श्र) राज्य दारा किया गया ब्यय व्यक्तियों की कार्य करने की शक्ति को 
कई प्रकार से प्रभावित कर सकता है। प्रथम, इरा ब्यय से अनेको व्यक्तियों को आय 
प्राप्त होती है और उनकी ऋपष शवित बढती है । पैन्शन,_भत्ते, बेकारी व बीमारी 
लाभ वस्तुओं ओर सेवाझो पर किया गया व्यय--सब हो व्यवितयों की ऋयशवित से 
बूद्धि करते हैं । व्यनितयों में अधिक बस्तुओ को खरीदने और झपने उपभोग-स्तर 
को ऊँचा करने की सामर्थ आती है। उसकी डा्े-धामता मे बद्धि होती.है और 
दीर्धुकाल में उत्पादन को बढ़ाता है । इस प्रवगर राजकीय व्यय देश मे उत्पत्ति को 
० आना 3 निर्घन 
अप्रत्येक्ष रूप से श्रभावित करता है । इस श्रकार का व्यय निर्धन व्यक्तियों के लिये, 
और बच्चो के लिये तो बहुत ही लाभप्रद होता है। बच्चो को आरम्भ से ही 
पौष्टिक भोजन मिलने से उनका स्वास्थ्य ठोक रहता है और वह अपनी युवा- 
चस्था म्‌ अ्रधिक कार्येकुशइल हो जाते हैँ। ठीक इसी प्रकार निर्घन व्यक्तियों की 
भी फार्यकूयलता मे वृद्धि होती है । यद्यपि यह्‌ भी सम्भव हो सकता है कि इसका 
उलटा प्रभाव पडे, इन व्यक्तियों मे बुरी आदते पड जायें, और श्रपव्यय की प्रवृत्ति 
आरम्भ हो जाये और कार्यक्षमता बढने के स्थान पर कम्र हो जाये । ऐसी झका 
स्वाभाविक है क्योकि पक नकाज य कया रत ह अल्पकाल म तो 
कार्येक्षमता न भी बढे परत दीवेकॉल में कार्यक्षमता झवइः- बढ़ेगी. इसके 
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चेड राजस्व 


अतिरिष यह इस वात पर भी विनर करेगा कि राज्य अपना व्यय किस प्रकार 
करता है | यदि मिर्थंनों को आर्थिक सहायता एकदम नकदी के रूप में दी जाती है 
तो सम्भव है कि ये इस राशि को जुए और दाराब पर लगादें। यदि शज्य इस 
सहाषता को घीरे धीरे देता है और उस्तुओं अथवा सेवाझ्ो के रूप में देता है 
सो सम्भव है कि इस प्रकार की बुराइया उन मे उत्पन्न नहा। 
दूसरे, राज्य अपने व्यय द्वारा व्यक्तियों, विशेषवर निर्धन व्यक्तियों, को 
वस्तुएँ और सेवाये प्रदान करवे, उनकी वार्येक्षमतठा को बढ़ा सबता है। राज्य इस 
संबाद्रों और वस्तुओ को या तो मुफ्त बा कम मूल्य पर दे सब॒ता है जैसे, नि शुल्क 
शिक्षा, ओऔपधिक सहायता, सस्ते श्र कम क्रिय वाले मक़ात इृत्यादि। इन समी 
व्यक्तियों को कार्यक्षमता से वृद्धि होती है। इसीलिय दिन प्रतिदितव आाधुतिक 
सरकारें अपना ब्यय इन महा पर बढ़ाती जा रटी है ) 

तीसरे, राज्य अपने व्यय द्वारा कुछ ऐसी सुविधायें प्रदान बार समता हैं 
जिसरो व्यक्तिया को अपनी उत्पादक कियाओं को सम्पस्त करने सें सहायता सिले 
और अधिकाधिक व्यक्तियों म उत्पत्ति करने की रुचि उत्पन्न हों। रेली भौर सडको 
जे उन्नत होने से या भ्रविकसित क्षेत्री मे इत साधनों कौ उपलब्धता से व्यक्तियों की 
उत्पादन शक्ति मे कई गुनी बाद्ध होती हू और सम्यता का विकास होता है ।_शिचाई 
के साधनों को वृद्धि से इपि उत्पादल मे बृद्धि होती है और जत विद्युत द्ववित के 
विकास से उद्योगों को भ्रौत्ताहने मिलता है ॥ 

इसी प्रकार राजतीय व्यय से व्यनितयों की बचत तरने की धावित में वृद्धि 
होती है । किसी भी व्यक्ति की झाय दो भागा म विभाजित होतो है--इपभोग एवं 
खचचत्त । बचत या तो उपभोग को कमर करके या झ्राम को बढावर बढाई जा सकती 
है । राजकीय व्यय से व्यक्तियो की आय म॑ बृद्धि होती है और उनमें अधिक बचत 
करने पी सामथ्य उत्पन्‍्त होती है । 

(ब)] झभी हसने देखा कि राजकीय व्यय से व्यक्तियों यो कार्य करते ओर 
जचाने की झावित पर अच्छे प्रभाव पडते हैं। इस भाग मर हम राजकोय ब्यय के, 
व्यक्तियों के कार्य करने भ्ौर बचाने की इच्छा पर पढने वाल प्रभावों का अध्ययन 
करेगे । राजकीय व्यय दो भ्रकार का होता है, एक तो वर्तेमान सम्बन्धी और दुसरा_ 
अदिष्य सम्बन्धी । व॒र्तमाग व्यय से तो व्यक्तियों के वाय करने और बचाने की 
इच्छा में वृद्धि होती है। हम पिछले भाग गे अध्ययन कर ही चुके हैँ कि राजबीय 
उमय से अधिकतर व्यवितयों को अपना जीवन स्तर ऊँचा करने के लिए प्रोत्साहन 
दुमलता है । ०६ सप्सक है कि कुछ वयकिपणे जे चुर। ऋषयते उत्यन्‍्त हो। जे, जिनको, 
ने होने देते के लिए सरकार को वस्तुओं और सेवात्रों वे रूप में सद्ठायता देनी 
चाहिये ! व्यक्तिय में सर्द अगति करते रहये जो इच्छा रहती है।ये अपनी इस 
ड्च्छा कौ कप किस उन का है" अत राजकीय ब्यय से ब्यवितयों 
में अपना उत्थान करने की इच्छा उन्पन होती है। इसी प्रकार यदि सरकार भविष्य 


सम आखिक लाभ देने का वायदा क रले त्ता सम्भव है कि व्यक्तियों के कार्य करने की 























राजकीय ब्यय के प्रभाव श्ध्‌ 


_ इससे व्यवितयों के कार्य करने और बचाने की रूलि में युद्धि होनी है ५ जैसे बीमारी 


स्तथा बेंकारी लाभ, जिसमे राज्य अपना अशदान उसो समय देता है, जब कि लाभ 
आप्त करने याला अपना अदयदान (0०म्रध्मः०००घ) देने को तैयार हो जाता है। 
आदि सरकार काम की मात्रा में वद्धि के सा्न साथ साम की दर भ वृद्धि कर दे तो 
'भी कार्य करने वी इच्छा म वृद्धि होगी । शक नये हर 
(स) राजकीय व्यय आथिक साधना के उपयोगों मे भी परिवर्तन कर 
खकता है। यह दो प्रकार का हो मक्ता है--प्रत्यक्ष, और परोक्ष | प्रत्यक्ष रूप से 
“राजकीय व्यय र्वय साधनों का स्थानास्तरण है। राज्य व्यक्तियों के धन को स्वय व्यय 
ऋरता है यदि राज्य ऐसा न करें तो यही घन व्यक्तियों द्वारा बिल्कुल हो भिन्न 
अकार से खर्च किया जायेगा । झत राज्य प्रत्यक्ष : स्थानान्तरेंण हारा ब्योक्तया को 7 
'उत्पावकु,वावित को बढाता है । वह उन कार्यो वो वरता है जिन्ह व्यक्ति अप्रगे 
व्यक्तिगत रूप मे नहीं कर सकते हँ---जैते, धिचाई योजनाम्रो को वार्यान्वित करना, 
रक्षा सम्बन्धी व्यय करना, न्यायालय) पर व्यय इत्यादि $ परोक्ष रूप से राजकीय 
|] छप्रय॑ ब्यक्तियो मे इस दात क्ले लिये रुचि उत्पन्न कर सकता है कि वे अपने धन के 
स्ठप्रय के ढय को बदल दें---जैसे जत विद्युत श्क्ति के विकास से व्यक्तियों म यह 
रूचि उत्पन्न हो सकती है कि वे अपना रुपया थ्रन्य प्रकार से खर्च न करके उद्योगों मे 
| व्यय करे ॥ 
५ प्राचीन लेखकों का मत था कि मरकारी व्यम हारा साधथनो का स्थानान्तरण 
सदैव ही हानिकारक हाता है । उससे व्यविदगत हित अग्रसर नही होता । इस विपय 
मे राज्य को हस्तक्षेय करना ही नहीं चाहिये । स्व॒तन्त्र प्रतियोगिता से मूल्य यन्त्र के 
संचालन से और व्यवितयो के स्वय हित से प्रेरिव होने के कारण साधनों का वढ्वारा 
आर्वोत्तम होता है | इस प्रकार राज्य हस्तक्षेप से यह सर्वोत्तम बटवारा भग हो जाता 
है गौर समाज उसके लाभो से वचित रहता है | परन्तु समय ने यह सिद्ध कर दिया 
पके स्व॒तन्त्र प्रतियोगिता मैं सदैव ही साधनों का अधिकतम उपयोग नही होता होता झौर 
इसीलजिय राज्य_ हस्तक्षेप मावश्यक प्रतीत हुआ । परन्तु यह भो सल् हुआ । परन्तु यह भो सत्य नहीं है कि 
राज्य हारा साधतो क्य प्रत्यक स्थानान्तरण लामभत्रद होता है का प्रत्यक स्थानान्तरण नाभप्रद होता है और न यह कहना ही सही 
हीगा कि प्रत्पक स्थानान्तरण हानिकारक होता है । ये परिस्थितियों पर निर्भर होगा हे 
के साधनों का स्थए्नसन्‍्तरण लाभप्रद है झ्थवा हानिकारक | उद्दाह्रणा्थ, सुरक्षा 
सम्बन्धी व्यय को लीजिये ॥ आजकल लगभग प्रत्येक देश म सुरक्षा व्यय बढ हो 
“रहा है और वजट सम व्यय की मद्दो मं इसका प्रमुख स्थान है। बसे तो यह व्यय, जो 
व्यक्तियों स्रे प्राप्त किया हुआ धन ही है, आवश्यक है क्योकि शान्त बातावरण में हो 
उत्पादन कार्य सम्भव हो सकता है, परन्तु यदि दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाय और 
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होगा, इसलिये रक्षा व्यय तो परम आवश्यक है । यह भो तो आावश्यत् नहीं कि रक्षा 
पर. इतनी बडी माता व्यय की जाय / यदि सब देश आपस में समभ्दरद्वा-करलें...और 
घुक ही अनुपात में शपदा सुरक्षा ब्यय-ढूस ड़ दे तत भी व्यवित उठने हो सुरक्षित 
रहेंगे जिनने आज हैं। यदि आज गुद्ध छिड जाये तो यही व्यय कई गुता ओर अधिक... 
हो जायेगा । इसी प्रकार जितना व्यय आजपल सरकार सरक्षण [7ण6८४०म) 
सम्बन्धी नोतियो पर कर रही है उतना पिछलो शतान्दी म॑ नहीं किया जाता था 
और न आने दाली शताब्दी मे होने री आशा ही थी जा सवती हे) सामातिकत 
सुरदा सम्बन्धी व्यय के बारे म भी यही कहा जा सवता है । समाज वी उन्नति के 
साथसाव इस व्यय में अवश्य ही बसी होगी, परन्तु आजक्त यह व्यय अत्यन्त ही 
आजश्यक है, विशेष रुप से सि्घंत गौर अविकस्ित देशों म। रेलो तथा यातायात के 
अन्य साथनों को प्रभति, शवित केः साधनों का विकास साधनों के स्थायास्तरण मे परोछ्त 
रूप से सहायक होता है ) गये नये प्राविष्कारों और वैज्ञानिक खोजों का भी यही 
प्रभाव होता है। 

बर्तमात से भावों उपयोगो में और विभिन्‍न स्यातो सें साधनों का 
स्थानान्तरण--सरकार के कुछ व्यय इस प्रकार के होते हैँ कि व्यक्तियों को भविष्य के | 
लिसे अपने साधनों को दचाकर रखता ही पढ़ता है--जंसे वेकारी व स्वास्थ बीमा, 
बृद्धातस्था पैशन इत्यादि । इसी प्रकार व्यवितर्षों ने साधनों का स्थाताल्तश्ण सरकारी , 
व्यय द्वारा अपने झाष ही वर्तमान उपयोगों से भावी उपयोगी मे हो जाता हैं जरसे मे हो जाता हैं कई / 
आधिक विज्यत अस्वस्धी योजनाएं जिनये देश को स्था्यो वूजी मे दृद्धि होती है 
अब पा होने पी मो को मात्रा बढती है । सच त्ती यह है कि 
पूंजीगत वस्तुओं पर किये गये बाय की ही यही प्र्धत्ति होती है। उत्पादना 
कार्यो में श्रम का महत्व सक्रिय साधन होने के नाते वहुत अधिक है। झत यह भी 
आवश्यक है कि मानव पूँजी (ऋष्धा००9 ध्थूश्राओ) की भी भविष्य के लिए बढाया 
जाये । जब सरकार स्वास्थ्य मकान, सामाजिक सुरक्षा पर व्यय करती है या बच्चा 
को लि शुल्क शिक्षा प्रदान करती है, उतके लिये ति शुल्क दूध का प्रवन्ध बरती है तो 


ठीक " बनी ही क्षती है जता पजेग्त उस्पुओ कर किये सथे। ही होती है जंसी पूंणीगत वस्तुओं परे गंध ध्ययों की होती है । बभी 
बंभी यह भी झावद्यक होता है कि रारकार अपने व्यय द्वारा देदा बे! उत्पादक साधनों 
का रुथानास्तरण एक स्थान से दूसरे स्थान को करें अर्थात्‌ू, जब सरकार विकसित 
क्षेत़ो पर कम व्यय करे झौर ग्रविक्सित या पिछड़े हुए भागों पर अधिब व्यय करें 
सो इस च्यण दास चहु स्थल जा स्वानान्तरुण विकछ्ित छोतो से अधिक मित्त लेजो है 
को कर रही है ! 

उपर्युक्त विवरण से भ्यह स्प्ट है वि सामान्य रुप से राजकीय ब्यय का ॥ 
उत्पादन पर अच्छा प्रभाव पडता है । 





राजकीय ब्यय के प्रभव झ्् 
“राजकीय व्यय और वितरण हु 
[?फ्र।र #एश्गवे।प्पा९ बाते >ि50सं>प्णा)-- 
_धत का असमान वितरण, आधुनिक समाज की एक अ्रमुख विद्येपता है । 
घन के असमान वितरण का पक्षपात किसी भी आधार पर नहीं किया जा सकता $ 
गही कारण है कि आधुनिक सरवारो ने राजस्व की क्रियाआ हारा धन की 
आखशमानतलाझ। को दुर करते के विद्येंप प्रथल्ल किय' हैं ! यथपि प्राचीन लेखक इस 
और भी राज्य हस्तक्षेप बुरा समभते थे, परन्तु आजकल तो सव हो इससे सहमत 
है । सरकार धन के वितरण म समानता स्थापित करने वे'_ लिये करारोपण करती है 
और विशेष दिद्याओं म व्यय करती है । करारोपषण द्वारा धनी व्यक्तियों के म्राय 
के धन को कम करती है और व्यय द्वारा निर्घनों के धन को बढाती है | सद्मपि यह 
दोनो क्रियाएं एक दूसरे पर अचलम्बित्त है विन्तु यहां पर हम केबल राजकीय ब्यय 
के प्रभावों का ही अध्यमन करेंगे । 


५८ अ्तिगामो (एेट्ट्ा्ष्ड्आए८) भ्रतुषात्तिक (फाएएण7०००) और प्रणतिशोल 
9:०४४६४७४८) ध्यप--.धन वे ठित्तरण पर राजकीय व्यय के पष्दते बारो प्रभावा 

| सी विवेचना करते समय डालटन ने राजकीय व्यय को करो की भाति तीन प्रकार 
खा बताथा है--प्रतिगामी, अनुपातिक और प्रगतिशील ।* कोई भी राजकीय 
ड्यय प्रतिगामी होगा, यदि लाभ प्राप्त करने वाले ब्यक्ति वी जितनी झाय कण है 
झतना ही कम अनुपात में लाभ प्राप्त हो, अवृपरातिक होगा, यदि लाभ प्राप्त करने 
खाले व्यवित को आय के अऋवुषात म ही साभ प्राप्त हो, और प्रगतिश्षोल होगा, थदि 
लाश प्राप्त करने बाले को आय जितनी कम हो उतना ही अधिक लाभ या अतुपात 
उन प्राप्त हो । उदाहरण क्ष लिय, थदि महंगाई भत्ते की दर भ्राय बढ़ने के साथ 
साथ बढती जाय तो यह प्रतिगामी व्यय होगा, यदि सभी व्यक्तियों के लिय समान 
अतिशत्त है त्तो यह अनुपरात्तिक व्यब होगा और यदि आय बढने के साथ साथ दर 
कम हीती जाय और एक लिश्चित ग्राय के बाद सहगाई भक्ता न दिया जाये तो यह 
व्यय प्रगतिशील होगा । यह स्पष्ट ही है कि प्रतिगामी व्यय या ग्राथिक सहायता से 
असमानता दूर होने की अपेदा और अधिक होगी । अनुपातिक व्यय भी असमानताओा 
को दूर करने मे अधिक सफ्ल नहीं होता । प्रशतिशील बव्यम ही घन के वितरण की 
असमाततलादो करे बहुत सीमा तक दूर वर सकता है। बुछ सीमा त्तक त्तो अनुपातिय 
झीर योद्य प्रतियामों व्यय (म्थावाए इण्छए०5०ए८ ९४७९०१८प:०८) भी असमानताओं 
“तु का कस कर सकता है। परन्तु अधिक उपयुक्त यही होगा कि तीज प्रयतिद्ञौल न्‍्यय 
4 प्रगतिशील व्यय वे कई रूप हो सबते हें जैसे, नकदी के रूप सम आधिक 
् सहायता, नि शुल्द्र या सस्ती सेवाब्री और वस्तुओं को उपलब्ध रुरना, इत्पादि। 
नकदी के रूप म आर्थिक सहायता झेँसे, दृद्धावस्था पेंशन, दुर्घटना लाभ, प्रसवलाभ, 
अकारी एवं बीमारी लाभ, विर्धन ब्यजितयों को उस समय प्राप्त होती है जबकि 
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उन्हें उसकी बहुत आवश्यकता होती है । लगभग अत्येक्ष देश में इन सहायताओं को 
अब प्रमुख स्थान दिया जा रहा है।_इसी प्रकार सवार तिर्धन व्यक्तियों की 
नि ध्ुल्क' सेवायें और मुए्त दस्तुझँ प्रदान बरती है जैसे, निदुल्त शिक्षा, विफित्ता 

_ मुविधाएँ सस्‍्ते सकान, मुफ्त दृध इत्यादि) ऐसी सेवाग्रो और दस्तुमो से धन क्कै 
बितरण की मुछ भ्रसमानतायें श्रवश्य ही बम द्वोती हैंभौर लिर्धन व्यक्तियों को 
अच्छा जीवन व्यतीत करने का भ्वसर प्राप्त हांता है। यदि यें सेवाये जो गवुष्प 
की भ्रयति के लिये इतनो ग्रावश्यर हैं, मुफा या सस्ते मृल्यों पर मिलती रहे तो आय 
की अप्तमागताएँ इतनी कप्टदायक नही होती । 

«4 स्पक्तितमत धराजर्पकत्म्रों के भ्रनुसार राजकीय ब्येप--यदिं राजकीय व्यय, 
व्यक्तिगत ग्रावश्यकताओ या कुद्म्य बिशेष है ब्रतुखार क्रिया जाये तो भी धन के वितरण 
भी धसमागताएँ बहुत सीमा तक कम की जा राक्‍्ती हैं। अत एक व्यक्ति जिसके 
बुदुम्ब म सदस्य वी. सख्या अधिक है भ्रधिक सहायता का भ्रषिकारी है अ्रपैक्षाकृत 
उस व्यक्त के जियफे कुट्म्व मे सदश्यों को स्छ्या कम् है। इसी भ्रकार आय समा 
रहे बी दशा में याँदि एम व्यवित को दूसरे की श्रपेशा अपने कुदृम्म मे अधिक 
बीमारो का इलाज कराना होता है बह भ्रधिक निर्धेत हैँ सो डसे अधिक प्रायिक 
सहायता की ग्रायश्यकशा है। वास्तव में व्यक्तिगत ग्मोवश्यकताथों झौर राजेत्रीय , 
उपय मे समायोगन ( ॥0)5७८००६ ) करना कोई सरक्त बात नहीं है । इसक्िगे , 
उपयुक्त यही होगा कि शिक्षा, चिनित्सा भादि सामान्य रुप से निशुल्ता प्रशन की 
जामे, और सामात्य रूप से बृद्धावस्था पैसशत, प्सव व बीमारी लाभ तथा अन्य प्रकाएँ 
के सामाजिक लाभ प्रदान किये जाये ! 

भ्रु लेखकों का विवार है कि ति शुल्क सेवाये प्रदाय करने से व्यर्तितगों वी 
कार्य करने की इच्छा पर बुरा ग्रशाव पढ़ता है। धन का वितरण तो समानता की 
ओर मअग्र॒स॒र होता है परन्तु उत्पादद पिरत लगता है और राष्ट्रीय श्राय कगे ह्दो 
जाती है और प्न्त म॒ न्यक्तिगत ग्राय भी कम होता जाती है। दूसरी भोर इस 
व्ययो को पूरा करने के लिये बहुत बडो मात्रा मे घन की आपस्यकता होगी) जिसे 
प्राप्स करने के लिये सरकार को करारोपण वरता होगा ! यह करारोपण् थी उत्वादकों 
को तिरत्ताहित करेगा । साधतों के इस प्रकार के पुववितरण से तो “समृद्धि का 
वितरण” नहीं दीता अत्कि 'तिर्धावा का विवरण होता है। परन्तु दस अकार 
बाय प्रभाव सदंव ही नहीं पह्ता। एक तो सरकार इस्र बात का सर्दथ ही ध्यात' 
रखती है कि करारोपण तीश प्रतिगणी (४००४॥-३८०हककपडा मे हो जाये कोकि 
केबल तीन अतिणमी वरो से ही देश मे इलादन निरत्साहित होता है। दूसरे, 
कभी कभी धन के वितरण की भयमानताओ का कस करन के बिये ऐसे कर लगाते 
आवश्यक हो जाते हैं। इस्तजिये श्रोषक चछ्छा उेपादन या ग्रथित श्रन्धा धन का 
वितेरण इन दोनों मे से सरकार को कोन सा उद्देश्य भपनी नीति का बनाना चाहिये. ! 
क्लेबल परिस्थितियां ही बता स॒रती है। सच तो यह है कि सरकार वी सफलता तो 
उसी मे हैक दाना मे ित संतुलन रह नया मर्द कक दाना में उचित अतुल रह तयानि त्यायपरर्ण वितरण दे! अभाव में 





राजकीय व्यय के प्रभाव इ््६ 


अधिक उत्पादन का कोई महत्व नहीं और जब उत्पादन ही न बढेगा तो वितरण 
मे व्यक्तियों को प्राप्त क्या होगा । ग्रत- दोनो उद्देश्य साथ साथ, चचने-जाहियें । 
अन्य प्रभाव--्यह ध्यान रहे कि इस प्रकार के पुनवित्तरण का एक अच्छा 
प्रभाव यह भी होता है कि आथिक जीवन अधिक सतुलित और स्थायी हो जाता है । 
कोल्स ने सिद्ध किया है कि लिर्घनो मे धनों व्यक्तियों की अपेक्षा अपनी आय में से 
अधिक भाग उपभोग पर व्यय करने की भ्रवृत्ति अधिक होती है । अत धनी व्यक्तियों 
पर कर लगाकर जब धन लिया जाता है और निर्धनो पर उसको खर्घे किया जाता 
है. तो देश थे कट किये हे बल की लाया वो सकता ये कुल खर्च किये हुये घन की मान! में वृद्धि होगी झोर देश सें कुल 
रोजगार की स्थिति उनन्‍तत होगी | इस प्रकार की नीति अवसाद काल म वहुत 
अच्छी सिद्ध हो सकती है । अवसाद काल से जबकि निजी_व्यापारों एवं उद्योगों मे 
लगे हुये व्यक्तियों की छटती शुरू दो जाती है तब सरवपर रेस, सडक, सहर बववा- 
कर तथा श्रन्य्_सार्वजनिक निर्माण कार्य अपने हाथ मे लेकर और कुछ उद्योगो को 
आर्थिक सहायता प्रदान करके रोज़गार के स्तर को गिरते से रोक सकती है। 
करारोपण हारा इतना लाभ अवसाद काल मे नही होगा जितना कि मुद्रा स्फीति मे 
क्योकि करारोप्ण से केवल धन का-स्थावास्त-रय-व्यवित-से--सरकार-को-ही होता _ 
है । म्धिफ महत्व तो राजक्रीअ-व्यय-का है । इसके अतिरिक्त सरकार ऋण लेकर 
करारोपण की अपेक्षा अधिक अच्छा बार्य कर सकती है, कि: का या करने प्राप्त करने 
की नीति मेँ, चाहे नोट प्रकाशन करे, चाहे व्यक्तियों से प्रत्यक्ष ऋण भ्राप्त करे या 
* विदेशी ऋण प्राप्त करे, परन्तु हर स्थिति मै उसे श्रतिरिकत क्रय राक्ति व्यक्तियों के 
हाथो में पहुचाने का अवसर मिलेगा, जिससे आर्थिक क्रियाओ का स्तर ऊँचा क्ीक्म* 
तथा और अधिक तौब्नता से होगा। 














6. इसकी विस्तृत विवेचता एक अलग अध्याय में दी गई है ॥ 


भाग २ 


भारत में राजकीय व्यय 


(एफ%%॥० फुल प्री।प्रार 
प 0:28) 





अध्याय. हद, 





भारत में राजकीय ब्यय को मुम्ष प्रवृत्तियाँ-. 

बिसी भी दश मे राजवीय व्यय की प्रह्ति एवं भ्रावार डस देश वी 
आधिक एवं राजनैतिक दक्शा्रा और सरवार वी श्राधिर नौति वे लद्ष्यों पर निर्भर 
करत हूं । प्रविवस्ित या कम वितमित देगा में विकसित्त दक्ष की भ्वेक्षा राजकोय 
हि नि लि मन का आवार बहुत बडा छाना छहिए । अवनाद काले में समा बाल की बअपैशा बहुत बड़ा हाना चाहिए । अवसाद काले में समर बाल की 
शाग्य फी-प्रथिर व्यप करता होगा । इसी प्रवार युद्धफाल और भान्तरिष भगडा 
मी भ्रवसस्‍्था भ शात्तिमयी वातावरण की ग्रवेश्षा राजत्रीय व्यय बहुत भ्रधित होगा । 
राजतीम ध्यम को प्रभावित बरतने बाली दुमरी मृदय वात सरकार वी धराधिक गीति 
के उद्द्य हैं । एक दंग म॑ राजकीय प्र का झ्ाकार बा 4 होगा यदि 
शरकार का उद्ृष्य मबत रक्षा वरना और गाव स्थावित करता ही है परतु बुगरे 
देश भे यहा विस्तृत होगा यदि सरकार का उहृबय उल्याणकारी राज्य... स्थापरित- 
बरता है । इन्ही यय बातो से राजकीय व्यय सम्बन्धी मौतियाँ तिर्धारित होती हैं 

आय में भी राजताय व्यय इफ़ी सब बाता से श्रभावित होता रहा है । 
भारत एक विद्यात क्रपर देश है। यहां कि कृषि भी पिछड़ी हुई श्रवत्था महै। 
श्रौद्योगिव' जियास बहुत यम्र हुआ है। प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है जीवमस्तर 
क्यून है। समय समय पर स्थितिया के रदेखने के साथ साथ राजकीय व्यय वा 
आदार भी बदयता रहा है। फिर भी झ्ाज भारत एप अ्रविय्तित देश है ! भारत 
म्‌ राजरीय व्यय पर जितता प्रभाव सरवारी बीति का पश्च उतना कसी थौर बात 
बाय गद्दी पठा है। सत १६४७ में ही भारत स्ववन्त हुआ । उससे पूर्व भारत मे विदेशी 
सरकार का मुस्य पहश्य देगा में ध्वान्ति बनाए रखना था तादि यह दीक प्रवार से 
शामम करती रहे । इसीविए वह निर्बाधायादी नीति यो ही अपनाती रही। स्यतअत्ा 
आ्राष्ति दे पदचात राष्टीय सरकार कया उद्श्य भारत मे एवं कल्याणकारी राज्य 
स्थापित करना हु ( समाजवादी समाज वी स्थापना ने हँतु शारते ने आन 
निर्यौजन को मास अपनाया] इही सब मारणा से भारत के राजकीय स्यम का 
आवार दिछले दस वर्षों में बहुत ही विस्तुत हो गया है । इसके श्रतिरिक्त! भारत में 





भारत में राजकोय व्यय डर 


सथीय-वित्त व्यवस्था से भी राजकीय व्यस का आकार समय समय पर वदलता रहा है। 
भारत सें राजकीय दयय पर एुक दृष्टि--सत्‌ १६३६ से पूर्व भारत से विदेसो 
सरकार की नीति देश के झाथिक विकास के हित में न थी और इसीलिए राजकीय 
आआआय का बहुत थोडा सा भाग ही सामाजिक और विदास कार्यों पर खर्च क्या जाता 
था और अधिकाद भाग रक्षा शोर नागरिक प्रनासन पर खर्च होता था। राजकीय 
ज्यब का उद्देश्य धन को असमानताओं को दम करना भी नहीं था । निम्न तालिका! 
असम स्थिति का स्पष्टीकरण वरती है -- 
(करोड स्पयो में) 
व्यय को सईद. १६००-०१ १६१३-१४ १६२०-२१ १६२६-३० १६३२-४० 
भौतिक सुरक्षा (रक्षा, 
पुलिस, जेलें, स्वाय- 
अ्यवस्था, ऋण मेवाएँ 
इत्यादि ) #5:, हक: है प्रध्ड श्र ६. रडंडफ १५६६ 
आजिक सुरक्षा (रेल, 
कार्वजनिक निर्माण 
कार्य, उद्योग एव 
नियोजन, क्ृपि एव 





आमीण विकाम) द््श्ष द्र््ड भ्र्न्८ डेप ७ शब्द 
#सामाजिक. सुरक्षा 
५ (शिक्षा एव स्वास्थ) ६२* छ्न्डे श्३ १ जेट श्प्श्‌ 


उपयुक्त दाविका से स्पप्ट है क्रि आधिक विकास और सामाजिक योुरक्षा 
पर कितना कम खत्र हो रहा था। इसके श्रतिरिकत जबकि भौतिक सुरक्षा पर 
स्यम सन्‌ १६००-१६४० व बोच भर लिनुने से भी अधिक हो यया था, झाथिक सुरक्षा 
चर लगभग सम्रान था और सासाणिक्र सुरक्षा पर दो गता हो गया था | यही बारण 
का कि राजबीय व्यय का आकार इतना सकीण था । सन्‌ १६१८ के एक्ट में राजकीय 
व्यय में कुछ परिवर्तेन अबस्म हुए थे परन्तु वे अधिक प्रद्ममनीय नदी थे। सन्‌ 
१९३४ स्‌ बुछ धान्ता सम राष्ट्रीय सरकारा के भा जाते के कारण कुछ समय के लिये 
सामाजित सेवाग्ना पर अधिक व्यय हुआ परन्तु सन्‌ १६३९ से स्थिति प्र दिगटने 
लगी ३ 








सन्‌ १६३८ से दूसरा गहायुद्ध आरम्भ हुआ । भारत सरवार से ब्रिटेन बरी 
सरकार की ओर से बहुत से युद्ध सम्बन्धी खर्चे किए। इन वर्षों में रक्षा व्यय, जो 
सानू १६३६-४० मे ४६ ५४ करोड रुपये था, वरत्र सन्‌ १६४४-४५ में ४५८३२ 
क्रोंट रुपए हो गया । इसी प्रक्षर नागरिक प्रशानन पर भी ब्यय में बहूत बद्धि 
हुईं कयाकि सरकार को अनेक नए विभाग खोलने पढे ओर धुरावे विभागा को 
बटाना पडा सुद्दा प्रसाद के कारण धरकार को सुद्रा प्रसार निरोधक उपाय करने 


5 ३ चत्. ठकने | फरगेदा शेप सादा ०8 , 20फफ्थणर अपणछच फिन, 
399०). 





राजस्व 


पड़े । उपभोग; मूल्य। भायाव, निर्यात्‌, विदेशी विविमय उत्पादन धादि पर नियन्त्रण 
लगाने पड़े । परिणामस्वल्‍्प सटकार के व्यय में बहुत वृद्धि हुई परन्तु इस वृद्धि से 
देश को कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ ! 
मुद्ध स्राप्ति वे बाद और युद्ध वे श्रन्तिम वर्षों गे सरवार मे विर्वाभाबादी 
नीधि को त्याग दिया भर दामोदर घाटी योजन्य जँसी योजनागा को निमिय करता 
आरम्भ पिया । सन्‌ (६५० वे संविधान से तो सरवार वो नीति कौ रुप रेखा दी 
बंदर गईं और शरद सरवार की सीति का मरय लक्ष्य समाजवादी समाज की स्थाएता 
वरना हो गया था। इसी बोच भूल्या की वृढ़ि मे करेगे सर ह के संर्चो म बहुत... 
वृद्धि हुंई। झा ही साथ यहुत सी योजताओं के स्थगित करता-पडा-या उतगा 
आवरि कस कर दिया यया और अपिश झज़ उपजापो झारोलन पर व्यय वा 
दिया गया । उधर देश के विभाजन से भी राजकाय व्यय का राशि में वृद्ध हुई । 
गरणायिया के पुनवासन पर सरशार को बहुत बंदों मोँता मैं व्यय करना पढा। 
दर म भाडा और दो के कारण भी झान्ति स्थापित तर्मा बहुत महूँगा दें। गया 
4 और बरर को छुछ वर्षों तक इन महू! पर बहुत अधिक खच केरेता पड़ा धा ) 
देश के विभाजन से क्ाद्यात समस्या बढ़ यई झौर जूट झोर कपास को कभी दर्श 
हि कक 30 0029 5] 
से झ्रतुभम होने थंगी। परिणामपश् सरकार को इते वस्तुओं ने झायात पर बहुत! 
व्यय करो पडा भ्ोर यह व्यय भ्राजकूत भो चल रहा है । 
भारत सरवर को स्वतन्त्र देश होने के नाते कुछ तय पर्चों को प्रारम्भ 
करता पद्द और पुराने ख्चों को बढ़ाना पडा।ग्रतद झा्बस्धी व्यम, कूदनीतिक « 
सम्बन्धों (0900:४20८ प्डॉ3४णछ) झौर रक्षा पर* पहले की श्रपेक्षा कई गुता 
अधिक ब्यम करता प्रदा--य व्यम तो स्वरात्पता सम्बन्धी थे और स्थायी थे। 
इसके अतिरिक्त उस समय ये व्यम विकास सम्बन्धी व्यय थे भी भ्रधिक महत्वपूण 
भरें और इसीलिए इतकों प्राथमिकता मिली ! ग्रत राजपीय व्यय पिछले दरा बर्षों मे 
बडी तीमता से वढा है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के तुरत्त बाद के कार वर्षों मे यह व्यय 
अ्रधिकतर रक्षा मरागरिक प्रशासन भरणावियों धौर खाद्यान्न पर हुआ और 
तत्पश्वात्‌ सन्‌ १६४१ से विकास संग्बन्धी कार्यों और रागमाजिक सुरक्षा पर सरकार 
को झौर व्यय करता पडा । निम्न तालिका ते केस्द्रीय भोर राज्य सरकारों वे स्थय मे 
[गाय के हिसाव से) जो बुद्धि हुई है बह स्पष्द हो जाती है --* 








(करोड रुपया में) 
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इस निरन्तर बढते हुए व्यय के मुख्य कारण--वढते हुए मूल्य, नागरिक प्रशासन के 
डोत्र में सरकार की वढती हुई जिम्मेदारिया और आशिक विकास सम्बन्धी कार्यक्रम 
थे आशिक विकास कार्यो पर कितना व्यय सरकार कर रही थी इसका झअनुमास 
निम्न आकडो से लग सकता है --- 
केन्द्रीय सरकार * (करोड रुपयो मे) 
१६२१-२२ ।१६३६-२७ !१६२८-३६ [१६५०-५१ १६५७-५८ 
गैर-विकास सम्बन्धी | | | 








व्यय श०्ड ०३ | छड€थड | ७६०२ (२६५०२ । रद रर 
॥॥ 
चिः त 
[बतस (सामा- | 
जिक सेवाओं 
सहित) सम्बन्धी । 
व्यय ५६० ५६७ ) ४०८४५ | ४०१०२ 
| 
। 


योग | १०६९&३ | झ० ६१ । सर ०३ रे३५८घ७ | ६६७ रहें 





जबकि विकास राम्बन्धी रार्यो पर व्यय का प्रतिशत ११ स २० (सन्‌ १६३८ 

से सन्‌ १६५३ तक) ह्वो गया, रक्षा पर व्यय ५४% से घटफर ४०%, (सन्‌ १६३८ 
से १६५७ त्तक) रह गया था $ 

राज्य सरकारों * (करोड रुपयो में ) 








॥ 
१६२१-२३१६३६-३७(१६३८-र३६| __ १६४०-४१ (१६४७-४८ 
धर राज्य। 'बो राज्य | सब राज्यो 


का 
गैर-विकास 
सम्बन्धी 
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सहित) । 























योग ७०*१२( ७६६६| ८5०“५३।| २६३*०८। £६१९"५३| ६६७ २४ 








उन उशिव फडढ 36 
जन गछव 998० 36- 


रानत्व 


उपर्दुगत तालिकाप्रो से स्पष्ट है कि विकार सम्बन्धी कार्यों में व्यय बढ़ता 
जा रहः है और गेर विकास सम्बन्धी व्यय उसकी भपेक्षा गिरता जा रहा है| परन्तु 
कर जाच आयोग से सिद्ध कर दिया है कि गैर विकास सम्बत्धी व्यय झवब भी विवास 
व्यय की झपेक्षा अधिक है ॥ अपने निष्कर्ष निकालते हुमे आगोग ने बताया कि केस्द्रीय 
तथा भस्य राज्य सरफारो द्वारा किये गये कुल व्यय मे--एक रुपया में से £ आ* 
६ पाई गैर विकास कार्यो पर व्यय किया जाता है, ३ भ्ा० २ पाई सामाजिक सेवाओं 
पर भौर ३ भा० ४ पाई आधिक विकास पर । यदि प्रतिशत में इस व्यय को व्यवत्त 
करें तो यह प्रतिशत ऊमानुसार ६०, १६ और २१ होगा ।६ यह आकड़े बेवल उत 
व्ययों पे सम्वन्धित हैं जो कि ऋण के अतिरिक्त झाय में से किये जाते है। प्राप्त 
किये गये ऋण के व्यय सम्बन्धी आकड़े अलग हैं । इस प्रकार का व्यय सन्‌ १९३५० 
३६ में १३४ करोंड रुपये था जो बदवर सत्‌ १६५३-५४ में २५७ करोड़ रुपये भर 
सन्‌ १६५७-५८ में ८३३ करोड़ रुपये हो गया था ! विकास कार्यो पर इस व्यय में से 
सन्‌ १६४३-५४ में कुल १७१ करोड रुपये व्यय हुये थे और सब्‌ १६५७-५८ मे ६१६ 
वरोड रुपये व्यय किये गये ये । 
उपर्युबत विधरण तथा झ्ाकझे के आधार पर हस इस विप्कर्प पर मुगमता 
से पहुंच सकते हैं कि मारत में विकास कार्यों पर राजकीय व्यम बढ़ता जा रहा है 
और गैर विकास कार्यों पर कम होता जा रहा है, फिर भो यह बहुत प्रपिय' है। 
सामाणिक कल्याण पर झव भी बहुत कस व्यय किया जाता है। आयो की 
अप्तगानतायं अब भी पहले ही जँसी हैं ॥ हमारे यहाँ राजवीय व्यय क्री एक बुरी 
विशेषता यह है फि प्रभातन मे भ्रष्टाचार भौर फ़िजूतखर्ची बहुत भधिक बढ गई है। 
इसका प्रमुख कारण यह है कि एक तो हमारे देशवासियों य राष्ट्रीयता की भावना 
भी बहुत कभी है और दुसरे, व्यय में इतनो यूद्धि हुई है कि उस पर उचित निमल्लण 
रखने मे सरकार एवं प्रधिवारीगण पूर्णतया ग्रक्षम्य रहे हैं। इस फिजूलसर्ची और 
अपम्यमता की कडी आलोचना फई बार भारतीय संसद से की णा चुकी है। 
अनुमान समितियों (छड्न/ताग्रट$ (०फ्राा/0८०७७) भौर राजकीय हिसाब समितियों 
(एफडार र०००प४७ (०छग्णाताव८४) ने भी सरकार का ध्याय इस झोर ब्राकर्पित 
करते का प्रयत्य किया है, परन्तु स्थिति में तुघार होता नही दीखता । 
महाँ पर यह बंतावा अनुचित न होगा कि व्यय सम्बस्धी उपर्युक्त भ्राकडी 
कय भारत की ग्राथिक नियोजन नीति से घनिष्ठ सम्पन्ध है । प्रथम योजता के काल 
म॑ राजकीय क्षेत्र मे कुल व्यय २०१२ ४ करोड रुपयो का क्या गया था | दूसरी योजना 
के भी उद्देश्य, सप्ट्रीय ग्राम की यृद्धि, रोजगारों म वृद्धि और आय की अतध्रानवामो 
को कम करते है । आरम्भ मै इस अवधि (सन्‌ १६५६-६१) में कुत ४६०० करोड़ 
व्यय करने का विश्वय किया गया था परन्तु आवश्यक घन न श्राप्त होने के कारण 
मौजना को संग १६४८ में दो भागों में विभाजित कर दिया गया है--(भ) अति 
आवश्यक योजनायें-८४५०० करोड २०, और (ब) दीप मोजाये--३१०० करोड़ र०, 
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यदि धन अ्ाप्त हो जाये तो। इस प्रकार सन्‌ १६५६९ की तुलना में केन्द्रीय 
सरकार का व्यय सन्‌ १६५८ से ३५१४४ करोड रुपयों से वढकर ६७६३६ 
करोड रुपये होगया भा । 
राज्य सरकारों वा व्यय भी इस काल से ३६३ ६ करोड रुपयो से बढकर 
६६७ २४ करोड़ रुपये हो गया था । 
अब हम सघ तथा राज्य सरकारो के व्यय की मुख्य मद्दा का अध्ययन सक्षेप म 
करेंगे और यह बतायेंगे कि समय समय पर इन भद्ठी पर किए गए व्यध पर किन- 
किन बातो का प्रभाव पडा और इन व्ययो का देय पर क्या भअ्रभाव पडा। पहले हम 
सघ सरकार के ज्यप की मुझ्य मद्दा को लेंगे तत्पक््चात्‌ राज्य ससकारो के व्यय वी 
मुख्य महो की विवेषना करेगे । 
भारत के संविधान में संघ. तथा राज्य सरकारों के बोच कार्यों का 
वितरण---हमारे देश के सविधान मे मुख्य २ कार्यों का संघ एवं राज्य सरकारों के 
बीच वितरण किया गया है | इसके अतुसार संघ सरदार के व्यप थी शुख्य-भुस्य 
महँ--रक्षा, नागरिक प्रशासन, रेले, डाक व तार इत्यादि है । इसी ग्रकार राज्यों के 
व्यय की मुरुय महं--शान्ति, पुलिस, स्थानीय सम्धायें, स्वास्थ एव सफाई इत्यादि हे । 
कुछ मद्दो जैसे, आथिक एवं सामाजिक नियोजन, श्रम कल्याण प्रादि पर दोनो सरकारे 
मिलकर व्यय करेंगी 
संघ सरकार के व्यय को मुख्य महें--भारत में सथ सरकार का व्यय दो 
खातो द्वारा किया जाता है--प्रथम, आय सम्बन्धी खाता (:६४६४४८ 8९८००७7) 
और दूसरा पूँजीगत खाता (०००धथ २०८००७००) प्रयम खाते में ध्यय की पूछ्ति, 
करो की आय, रेलो, डाक व तार और नागरिक कार्यो (लंणां ७०८८४) के अशदानो 
द्वारा की जाती है । इस हिसाब से व्यय को गुरुय मरहे--रक्षा और नागरिक प्रशासन 
है । दूसरे खाते मे व्यय की पू्ि ऋणो द्वारा की जाती है। इसमे व्यय की मुख्य 
भहों--ऋणो का भुगतात्त करना, राज्यो को ऋण देवा, रक्षा, बन्दरगाहों, हवाई 
यातायात्त, रेलो, डाक व तार, सिंचाई, जल-विद्युत तथा झ्ौद्योगिक विकास से 
सम्बन्धित पूजीयत वस्तुओं का क्रय आदि हे। अब हम इन भद्दो की ऐतिहासिक 
विवेचना करेंगे । 
(१), रघ्था>व्यूय, (५२२८४०७८ एं >बुकपर्ये्टपार)+ 
भारत सरकार के व्यय की मद्दो मे रक्षा-ब्यय का प्रथतग स्थान सर्दव ही रहा 
है । सन्‌ १८६१ में यह कुन व्यय ता ६३ २६५ या, सन्‌ १६२१ में 5२३१४, 
सन्‌ १६४३-४४ में 5२ १५६, सत्‌ू १६५८-५६ में ३४०४ ओर सन्‌ १६४६-६० से 
इसका केवल २६५० का ही अनुमान है। इन आँकडो से यह सिद्ध होता है 
कि भारत सरकार आरम्भ से ही रक्षा पर बहुत अधिक व्यय करती शञ्ना रही है। 
स्वतत्॒ता प्राप्ति के प्रारम्भिक वर्षों मे तो निस्सदेह ही बहुठ अधिक व्यय हुआ परल्तु 
चीरे-घीरे अब यह घटकर २६५ रह गया है । प्रथम युद्ध काल को देखते हुए जबकि 


है] सजस्व 


रक्षा व्यय 4७९ से सी भविक था, प्राजकल बहुत कम है फिर भी व्यय की महों म 
इसका प्रथम स्थान है । 
स्व॒तस्त्रगा प्राप्ति से पूर्व, जैसा कि अ्रक्डि] से विदित ही है यह व्यय बहुत 
अधिक था । इसके कई कारण थे । प्रथम, भारत सरवार को केदल भारत की ही 
रक्षा नही करनो पड़ती थी बल्कि भारत के पास-पडोस के देशों में शान्ति स्वाफित 
करनी पड्ती थी। बहुत थार भारत की फौर्ज विदेशों में मुद्ध लड़ते के लिए भेजी गई 
थी प्रौर सेना का कुल खर्चा भारत सरकार ये ही भुगंतन! पडा था। दूसरा कारण 
यहे था कि अप्रेजां सरकार भारत मे इधतिए भी अधिक सेना रखेती थी ताकि वह 
देश में उत्पम्त होते वाले कली भी विद्रोह को आसानी से दवा सके। तीसरा 
कारण यह था, कि सेना मे जो अ्रग्रेजी सिणाही प्रोर अफक्षर थे उनको बहुद प्रधिक 
वेलम दिया जाता था | चौथा कारण यह था, कि भारत को ब्विडिश युद्ध दफ्तर 
(8फ9थी एऐं४४ 0८6) को जो भारत की सेना वे लिए सिपाही रखता था और 
“झक्झू शिक्षा देता था, एक बडी रकम चुकानी पढ़ती थी । इसके अतिरिक्त भारत 
सरवार नो स्रग्नेनी श्रफसरों की भ्रदता बदली २ ऋाषा व्यय भी देना पढता था। 
इक्ही सव बारणों से भारत का रक्षा व्यय बहुत प्रधिक था । उस समय में इसके 
विरुद्ध कटी बढ़ प्रायोचनायें की जाती थी ) लोगो का कहता था कि भारतीय प्ैना 
में झग्रेजी सिवाहियों तथा झफद्रों के स्थाव पर मारतीयों की रखा जाये तयोकि 
बे देश के लिए ग्रपव्यमी थे । प्रो० के ० टी? छाह मे ठीक ही कहा था कि भारतीय 
सना उतनी ही व्ययपूर्ण है घिवगी कि बेकार है, और जो कुछ भी सेवा यह भारतीयों 
की करती है वह ग्रपती लागतो की दुलना में बहुत कम है । * इप्चके भ्रतिरिकत कुछ 
बोगा का गहं भी कहता या कि भारत में जितनी सेता रसी जाती थी वह केवल देश 
ही रक्षा के लिए मही बल्कि वह प्रग्नेणी शासन को बढाने के लिए रखी जातो थी। 
शूं० के० के भूतपुर्व अधानमन्‍्ती श्री सेकेडोनल (03८4०: ) ने इसी बात को एफ 
बार कहा था “कि भारत में सैना का एक बढ़ा भाय--तिश्वय ही झ्राधा--शाही सेना 
है जिसकी हपकी भारत के अतिरिक्त भग्य उद्देश्यों के लिए आवश्यकता द्वोती है 
गौर इसलिए उसका व्यम भारतीय कोपो से नहीं बल्कि भ्ाह्दी कोषो ये पूरा होना 
चाहिए !” कुछ तोगो वे इस वात की भी भ्रातोच्षका की थी कि सारतीय रोना तथा 
उससे सम्बन्धित नीति भारत सरकार द्वारा निर्धारित नह्ढी होती थी बल्कि ब्रिटिय 
ग्रुद्ध दपतर उसको निर्धारित करता था 3 
ट्वितीय महायुद्ध के छिब्ते ही भारत को भी युद्ध में भाग लेना पडा और 
परिणामस्वर्स भारत झा युद्ध व्यय हर वर्ष बढ़ता दी थया | जंसा कि विस्‍्न॑ ग्रॉकटो 
से बिद्दित होता है+-+ 
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कलज्ज-पप्म-+ौकफजक-न--++ 
युद्ध छिटते ही भारत और यू० के० सरकार में एक वित्तीय रामभीता हुम्ना 
जिसके अनुसार रक्षा-व्यय को दो भागों में वर्भाजत कर दिया गया था, अथाव्‌ 
एक बह भाग जो भारत को सहन करता था और दूसरा ब्रिटिश सरकार को। 
यहाँ पर हम इस समभौते का पूर्ण वेत्तान्त देना उचित नहीं समभने इसलिए केवल 
इतना हो कहते हें कि व्यवहार में भारत को युद्ध पर इतना अधिक ब्यय करना पड़ा 
था जिसकी कभी झादय भी नहीं करी जा सकती थी 
देश के स्वतन्त्र होने पर यहि आशा की जाती थी कि भारत वा रक्षा ध्यय 
कम ही जायगा क्योकि युद्ध समाप्त हो ही चुका था और देश के विभाजन हो जाने 
मे झब कम क्षेत्र की रक्षा का भार 'ह गया था और अग्रेजी शासन काल में भारत 
ओ जो अ्रनुचित से देते पडते थे वे भी झब समाप्त हो गये थे । परन्तु यह श्रागा 
पूरी न हो सकी श्रौर हमारा रक्षा व्यय बढता ही गया / इसके कई फारण थे--- 
हु १ आरम्भ में भारत को बहुत अधिक सेना रखनी पड़ी थी क्योंकि श्रग्नेजी 
सेना से पहले जैसी सहायता नही मिल रही थी ! 

२ स्वत जता प्राप्त होने पर भारत में इतने आरान्तरिक उपद्रव हुए जिवको 
डीक करने के लिये भी एक वडी सेना रखनी पडो थी। 

३ भारतवर्ष का सेना ब्यप काशमीर और हैदरशवाद के कारण भी बहुत 
अधिक था । यद्यपि हैदराबाद सम्बन्धी व्यय तो भ्रब समाप्त ही गया है किर भी 
चाशमीर पर अब भी काफी खर्चा दो रहा है । 

४. विभाजन के कारण भारतवर्ष को स्थल सेना बहुत बढ गई है । उसयी 
सीमा पाकिस्तान से मिली हुई है । पाकिस्तान ने अमेरिका, इगनेड तथा मुतलमान 
देशों से सममौते कर रखे हैं ! पाकिस्तान छे सिपाही समय रूंसय पर सीमाओं का 
अन्‍लचल ऊप्डे, हैं, ५ इस रू मिणई+ ओो, अप्त्क ऊत्प्े के ल्लिणे कूणक यहीयसस्‍्कानी 

» आक्षमणो को रोकने के लिये सेना पर बहुत अधिक व्यय करना पड रहा है । 

४ भारतवर्ष से उच्च प्रकार की संनिक सिक्षा प्रदान करने के लिये कई 
केन्द्र खोजे गये हे जिन पर काफी ब्यय होता है। 

६ भारतवर्ष मर युद्ध का समान्‌ वनाने के लिये भी कई कारखाने खोले 
गये हैं । 

७. सेना के रहते के लिये स्थातो का प्रबन्ध करते के लिये भी सस्कार को 

बहुत सा घन खर्चे करता पड़ा । 





डद राजस््र 


८ सेनाग्रा को पूर्ण रुप से झायुथित छस्त्रो ओर यन्‍्ञरा से घुसज्जित विया 
गया। साथ ही समुद्री बेंडे को तैयार करने तया बायु झबिंत का विवास करने पर भी 
काफी व्यस हुश्ना । 

६ अतेव प्रकार की सहायक सैनिक सेवाग्रा जँरो--मप७॥ण्छथी (एबप6४ 
(०००७ वढ्त्ताक्ााओं.. कैक्यए के पसगठन पर भी सरकार को काफी व्यय 
करना पडा । 

इन्ही भव कारणों से स्वतन्यता प्राप्ति के बई दर्पों बे बाद तब रक्षा-ब्यय 
मे निरन्तर वृद्धि होती ही गई । परन्तु पिछले तीन चार वर्षो से हमारे रक्षा व्यय म॑ 
कमी ही रही है | इसका भ्रमिप्राय यह नही कि रक्षा पर व्यय होने वाली घन राधि 
मे कोई कमी हो रही है वरनू्‌ इसका झ्रभिप्राय यह है कि केन्द्रीय सरकार के कुल 
व्यय म्‌ रक्षा-व्यय का अनुपात कम हा रहा है अर्थात्‌ कुल व्यय म वृद्धि हो रही है 
परन्तु रक्षा-व्यय उस अनुपात भ नहीं वढ़ रहा है जिसम कि केन्द्रीय सरवार का व्यय 
बढ रहा है । यह गिम्न श्रॉग्डो से स्पष्ट हा जाता है ++ 

(करोइ रुपया मं) 


१६५६-५७ | १६५७-५८ | १६५८-५६ १६५६-६० 
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रक्षा-व्यय का लगभग तोन चौथाई सना पर खर्च होता है श्रौर बहुत कम 
समुद्री बेंडे और बायु शक्ति पर ब्यम तिसा जाता है । अभी हाल ही स (मार्च सन्‌ 
१६५६) राजकीय हिसाव समिति (एल७॥० 2८००छ्घाड 0०खप्याध०८) ने जाँच 
करन के पश्चात्‌ यह्‌ बताया कि 0/6७/+घ०९ &3०६०४०४ तथा श्न्य सँनिवा सम्बन्धी 
स्थाना पर बहुत सी माटर गाडिया के इजन बेकार खरीद लिये गये थौर पूरी गाडी 
तैधार न ही पाने के कारण बेकार पडे हुए ख़रतब हो रहे हे ! स्पप्ट ही है कि भारत 
जैस निधन देश के लिये विशेषकर जब क़ि उसका विदेशी विनिमय की इतनी अधिक 
कमी ग्रतुभव हो रही है इस प्रयार वे खर्चे देश के हित में नहीं हें और उनके 
शीघ्र हो वन्दर बर देना चाहिये । भविष्य से रद्षा-म्यम मे कमी तो अवश्य वी जाय॑ 
परन्तु यह कमी उसी सोमा तक टीवी चाहिय जब तक की देश को स्वृतस्थवा झरि 
सुरक्षा जोखिम मैं नही पडती । क्दाचित इसलिये सन्‌ १६५६-६० के वजट में 
वित् मंत्री श्री देसाई ते, रक्षा सम्बन्धी व्यय में कमी कर दी है। पिछले बर्ष की 
तुलना में इस वर्ष में रक्षा पर २५6 कम ज़्यय किया जायगा । सह कमी भुख्य रुप 
से सेना और वायु झक्ति के खर्चों में बमी होने वे कारण हुई है। इस वर्ष माल 
(४८०८४) भी कम खरीदा जायगा और विदेशा से क्रम वायुयाव खडीदे जाने भी 
झादा है । 


भारत मैं राजकीय व्यय डछ 


(२) नासरिक व्यय ((>क्ता #िफध्णठ:६छच्टड) 

इस मद पर सतू १६५७-४८ म ४५५ ५३ करोड रुपये व्यय हुए ये, सन्‌ 
१६५८-५६ में ४५२१ २८ केरोड और यह अनुमान है कि सन्‌ १६५६-६० मे 
५६६ ५ करोड रुपयो का व्यय होगा ! इस मद्ट स निम्न मद्दों के व्यय सम्मिलित 
किये जाते है. -- 

(भर) नागरिक प्रशास्तन (व) विकास एवं सामालिक सेवाणे (स) आय पर 
शत्यक्ष भागें ओर (द) ऋण सम्बन्धी सेवाएं । 

सत १६०६ तक गवनंर जनरल तवा उसके कर्मचारी वर्य का चेतन, भत्ते 
इत्यादि, प्रान्तो कै गवर्नर और उनके कर्मचारियों का वेतन त्तथा भत्ते, विधान 
समाओ के खर्चे, इगलैंड म स्थित इण्डिया आफिस का ब्यय, भारत मनन्‍्त्री का बेतन 
सथा भत्ते--यह सच खर्चे नागरिक प्रशासन के भ्रस्तर्गत संम्मिलित थे। परततु सन्‌ 
१६२१६ से प्रान्तीय सरकारो फा हिसाव अंग कर दिया गया और इस महू ग केवल 
कन्द्रीप रारकार का हो व्यय दिखाया जाने लगा । सतू १९४३७ से इस मह मे लिम्त- 
जिखित व्यय सम्मिलित किये जाने लगे -- 

१ इण्डिया द्वाउस से सम्बन्धित व्यय । 

२ सरकारी विभागो का वेतन तथा अन्य व्यय १ 

३. भज्नी भडल़ का व्यय । 

४ केन्द्रीय विधान सभा का व्यय । 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ इस मदद के श्रन्तगंत अब चनिम्तलिखित व्यय 
सम्गिलित किये जाते हैं -- 

१ मत्री सडल का ब्यय । 

२ लोक सभा को व्यय १ 

हे सरकार के विभिर्त मंत्रियों के दपत्रों का व्यय | 

स्वतन्वता के पश्चात्‌ यह आशा की जाती थी कि नागरिक प्रशासन पर व्यय 
कम हो जायगा परन्तु कम होने के स्थान पर यह व्यय और भी बढ गया। यह निम्त 
झीका्षों से स्पष्ट होता है --- 

(लाख रुपयो मे) 


बे | व्य्य । बर्षे लक 
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उपयुक्त झोकडो से स्पष्ट है कि हमारे देश म नागरिक प्रशासन पर च्यय 
बढ़ता ही जा रहा है। ब्रिटिश काल मे तो इस व्यय के अधिक होने का दकारण यह 
था कि सरकार को शाति स्थापित करने मे बहुत अधिक खर्चा करना पडता था और 


जग राजस्व 


भारतीय सिविल सबिप्त तथा अन्य विभागा के कर्मचारियों के वेतन बहुत ऊँचे थे। 
साथ ही साथ विकास और सामाजिक सेवाग्रो को कोई भी महत्व नहीं दिया जाता 
था। स्पतन्यता प्राप्त होने के बाद हमारे देश म दृष्टिकोण ही बदल यथा झौर अब 
हमारे देश म वल्याणशारी राज्य को स्थापना वो झोर प्रयत्न हो रहे हें। अत 
सरकार के कार्यों म बहुत बद्धि हा गई है जिसके वारण नागरिक प्रशासन ब्यय भी 
बढता जा रहा है । दस व्यय के बढने से निभा बारण हैं -- 
१ बहुत से नय-नय सत्रालय स्थापित हो गय॑ हैं । 
३ मत्रिया बी सम्परा बढ़ गई है । 
३3 लाफ सभा का व्यय पहले से अधिक हो गया है | 
४ क-्ब्रीय बेतन झ्ायोग के सुभावा वे अनुसार वर्गचारिया तथा श्रफ्सरों 
से बेतग बढ गम हैं । 
४ बगचारिया झतोर झफ्सरा की सख्या भी बढ गई है । 
&€ दूताबागा नी स्थापत्ा तथा उनकी सख्या में वृद्धि हो गई है । 
इसमे कोई संदेह नहीं कि दुतावासों को सख्या और उनसे सम्बन्धित 
श्वर्चों वो कस किया ला सकता था परन्तु अतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत के रथान को 
दसते हुए इस ब्यम को कम करना सरव नही है । 
झबतन्नता प्राप्ति दे पदच्‌ सरवार को बहुत सी नई-नई राष्ट्रीय निर्माण 
'बबिकारा और सामाजिक सेवाग्ो जैसे शिक्षा, चिकित्सा, सावजनिक्र स्वास्थ्य, कृषि, 
सामाजिक वल्पांण संगठन, पिछडी हुई जातियो का बल्याण, प्राकृतिक आपत्तिमों से 
पीडित ब्यतितया कौ सहायता, शरणार्थियों को फिर से वसाने वा कार्य, राष्ट्रीय 
'विवास सेयाये और समूदायिक विकास योजनायें इत्यादि का व्यय भी नागरिक व्यय 
के अम्तगत ही आता है ५ इस सेचफ्ए पर भी व्यय थे घटले थी कोई आछझा नही है) 
इसी प्रल्‍र कर एक््रितत करत के व्यय म भी वृद्धि हुई है । 
आदधिक नियोजन कार्य के भ्रारम्भ हाने से भारत क्ये विदेशों से भी बहुत ऋण 
लेने पड हैं भौर देश में भी श्रान्तरिव ऋणा को भ्राप्त कया है। इसलिए ऋण 
सम्बन्धी सैयाओ्रो पर मी खर्चा कम होने का प्रश्व नही उठता । 
श्री मुरार जी देसाई ने २७ फरवरी सच्‌ १६५६ को ससद भ सन्‌ १६५६-६० 
के बजट पर भाषण देते हुए घोषित किया कि अगले वर्ष नागरिक व्यय म॑ ७५२२ 
करोड रुपयो थी वृद्धि पी आया है । उन्होंने इराके निम्नलिसित कारण दिये हैं -- 
(१) ए 7.-४5० कार्यत्मम के अन्तर्गत आ्राप्त की गई सद्यायतायें जो » 
आपसरम्म में भ्राय मे सम्मिलित वर सी गई थी उनको विशेष विवास बोप (5फ९छट 
प)०र००ए्ाध्ण 7४४४) को स्थानाततरित वी गई थी और उनका उपयोग बाद के 
खर्चो के लिये क्या गया था । इस बर्ष एक करोड रुपय ने स्थानान्तरण की व्यवस्या 
थी गई थी और अगले वर्ष १५ करोड झूपये स्थानान्तरित किये जायेंगे। 
(२) ऋष सेवाद्ो पर अगले वर्ष १५४८२ बरोट रुपये श्रघिक व्यम विये 
ज्जाथर्ग । 


भारत में राजकीय व्यय 5% 


(३) प्रशासन सम्बन्धी सेवाओं. (#पक्ंफ़ांडतशधए० उध्यश ०८५) पर अगले 
न्वर्प २५ करोड रुपये अधिक व्यय किये जाने की आज्ञा है । 

(४) विकास और सामाजिक सेवाओं पर अगले वर्ष कुल १६८5 करोड रुपयों 
के खर्च किये जाने का अ्नुमात है जबकि इस वर्ष कुल १४५३ करोड रूपये. खर्च हुए 
हैं सामुदायिक विकास पर ६-१७ करोड रुषये अधिक व्यय होने की आजा है । 

(५) इस अकार अगले वर्ष में नागरिक व्यय से कुल ७५ २२ करोड रुपया 
की वृद्धि हीने की आश्या है ॥7 


(३) पूँजीगत व्यय (08ए॑ंध्ग ए5.9००ग्रपा:४)-- 
भरत सरकार का व्यय इस मह पर सन्‌ १६४०-५१ में ७१०३ करोड 
ऋपया था परन्तु यह बढकर सन्‌ १६५८-५६ में ४६१*३५ करोड रुपये हो जाने का 
अनुमान था / पूजीगत व्यय किसी भी भ्रकार से भारत सरकार की आय पर भार 
नहीं होता और यह व्यय ऋण तथा प्रन्य कोपो द्वारा धरा होता है। 
चसाधारणतया इसी प्विद्धान्त का पालन किया जाता है परन्तु हमारे देश में सन्‌ 
२६४८-४६ से सरकार पूँजीगत व्यय का कुछ भाग झाय बजट से प्राप्त करती है 
पजेसका परिणाम यह हुआ है कि कर दाताओ पर कर भार वढता जा रहा है प्लौर 
देश मैं बचतो की मात्रा कम हो रही है और पूजी निर्माण की गति भी कम है । 
इस मदद के ऋन्दर्मंत पूँजीगत यस्तुओं को खरीदने के लिये सरकार जो व्यय 
ऋरतों है उत्त व्यय के अतिरिक्त वह ऋण भी सम्मितित रहते हैं जो सरपार राज्य 
सरकारो तथा झ्न्य सस्थाग्रो को देती है | गत वर्षो में पूँजोीमत बस्तुओ पर ब्यय में 
चट्ठृत वृद्धि हुई है ॥ सत्‌ १६५२-४३ में इस मद पर ३६ १३ करोड रुपयों का व्यय 
हुप्तला था और १६५७-५८ से यही व्यय खढ़कर ४६१ कह फरोड रुपया हो गया। 
इस वृद्धि का सुख्य कारण यह है कि सरकार को बहुत अधिक ब्यय विकास कार्यों 
चर फरना पड रहा है। भारत की श्रये-ज्यवस्था वहुत ही पिछडी हुई अवस्था मे है । 
राष्ट्रीय श्राय, उत्वादन, रोजगार और जीवन स्तर न्यूनतम स्तर पर है | इनमे वृद्धि 
ची झाणा उसी सभय थी जा सकतो है जवकि सरकार अधिकाधिक पूँजीगत योज- 
नाम्रों पर व्यय करे ज॑से नदियो पर वॉध वधवाना, जलविद्युत शक्ति को उत्पत्ति 
की व्यवस्था करना, देश में याताय[त व सम्वाद वहन के साधनी का विकास करना 
» पैया मशीन उद्योग को उत्तत करमा । हमारी विकास योजनाश्ो में इस सभी के 
लिये भ्रवन्घ किया गया है और इसीलिये हमारा पूँजीमत व्यय इत्तना बढ़ गया है। 
इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि विक्रास कार्यक्रमों के कारण व्यय में वृद्धि हुई है ! 
साथ ही साथ यह भो मानता पडेगा कि अपव्यय और लापरवाही के कारण भी 
ज्यम मं कोई कम वृद्धि नही हुई है । इसलिये यदि इस महू में थोड़ी सती भी मित्त- 
व्ययिता तथा होशियारी से काम लिया जाय तो खर्चे में काफी कमी हो सकती है ॥ 


के 





चेन सिरवैगनीदा पंडाल फैडबस्क ॥ 2959 


श्र राजस्व 


सध सरकार के व्यय में राज्या को दिये गये ऋणों वा भी एक महावपुप 
स्थान है । देश में विकास कार्यक्रम के ग्रारम्म होने से इन ऋणा में सौर भी प्रधित' 
यूद्धि हुई है। सन्‌ १६५२-५३ में कुस व्यय इस सह पर १११७६ वारोद रुपये था 
जो सन्‌ ६६५७-१८ से बढकर २८७ ८५ करोड़ रपप्रे हो गया था । 
सन्‌ १६५६-६० का बजट भारतीय ससद में प्रस्तुत वरते हुए वित्त मश्ता 
श्रीदेसाई ने बताया वि अगले वर्ष पूंजीगत वस्तुझा में ४२० करोड रुपयो के व्यय थी 
सम्भावना है ) इस राशि में ६५२४ करोड रपयो की वह राशि सम्मिलित है जौ 
भारत वो भ्रत्तर्राप्ट्रीय मुद्रा कोष के लिये अतिरिक्त चादे ये एप में देती है। यह 
चन्दा इसलिये देता है क्याकि सामान्य रूप से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप के सदस्यों पे 
अम्यन्शों (९७०:७७) में ५०%८, की वृद्धि कर दी गई है । विल मन्त्री ते बताया 
कि अगले वर्ष रेलो के लिये १२२ करोद रुपया की व्यवस्था की गई है जबति' दस 
वर्ष केवल १२१ करोड रुपये ख्चें किये गये हैं प्र्थात इस मद पर भी एक करोदः 
रूपया और ग्रधिक व्यय होगा । 
यह झनुमान है कि रदग सम्बन्धी मणीनों, यश्ना तथा प्रत्य पूँजीगत बस्तुप्री 
पर इस यपे की श्रपेक्षा अगले बर्ष ५ करोड रुपए का अधिक व्यय होगा अर्थात्‌ 
सन्‌ १६५९-६० में इस भद्द पर बुल व्यय ३२ ७४ करोड रुपया होगा। इसी प्रकार 
डाफ थे तार पर इस यर्षे की तुलवा मे झ्गले वप ४ २५ रुपयो का और ल्ाह्यन्यन 
खरीदने पर २ करोड रुपयों फा और अधिक व्यय होगा । श्री देसाई ने बताया किए 
अशले थर्ष के बजट से श्रॉ्योमिक सस्थाओ, चागरिक उल्डचन (05 8९३०७), 
चागरिय तिर्माण कार्यों (2:४0 एए6/05) तथा विकास सम्गन्वी अनुदानों (0९ए९- 
40एथ्व्प५ 372०७) के लिए प्रधिव व्यवस्या की गई है । 
जहा तक राज्यो को ऋण देने का सम्बन्ध है अगले वध कुल ३१३ करोड 
रुपए के ऋण दिये जाने का अतुमान है । इसके अतिरिक्त पोे दुस्दो, बैँधघासिक 
अमदलो, सहकारी कम्पनिया इत्यादि को २१२ करोड रुपयो के ऋण दिये जाने वर 
अनुमान है जबकि इस वर्ष केवल १२३ करोड रुपए दिये गए हैं। हिन्दुस्तान स्टील 
को इस चर्ष ५२ करोड स्पयो का और सन्‌ १६५६-६० में १२२ करोड रुपयो का 
ऋण दिख जाने कौ व्यवस्था की गई है । इसो प्रकार रेतो को इस वर्ष १० ६५. 
करोड़ रुपया का ऋण दिया गया है और अगले वर्ष १० ८5 करोड रुपयो वी 
व्यक्तर्थाए की चर्ड है ९ इसा अपर दसा वो करी तुलना ने अगले वर्षों वुजीगता व्यवाक 
कमी ह। जाने की आशा है । 
राज्यों के व्यय की मुख्य मद्दे- 
पिछले पृष्ठो म हमते देखा कि सघ सरकार के पास व्यय की ऐसी महें हैं 
जिनमें चूड्ि तो अवश्य हो रही हैँ परन्तु इस वृद्धि वी गति तीत्र नही है। प्राथ ही 
एक विशेष वात यह भी है वि जैसे जैसे उन मद्दो वा विकास होता जात्ता है चह 











8. [उाशवंप्रअबा: प हाहहड रैचैडक्टक 7, 7959 


भारत में राजकीय व्पय भ्र्रे 


स्वावलम्धी होती जाती है और सघ सरकार वा व्यय कम होता जाता है। दुर्भाग्य 
च्ी बात यह है कि राउप्रो को जो कार्य सौपे यए हैं उनसे से अधिक पर खर्चा होने 
का ही प्रश्न है, आव का प्रश्न हो नहीं उद्धा, और यदि कोई झाय होतो भी है 
तो उशका फीई विशेष महत्त्व नही है । राज्यो पर इतन्ति व व्यवस्था रखते का 
और राष्ट्रीय निर्माण कार्पों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा, सहकारिता झादि 
ज्गी व्यवस्था करने का दायित्व है | स्पष्ट ही है वि राज्यो बे जाय ऋधिक ब्ययपूर 
हैं । राज्यो के ब्यय को निम्न दो भागो म वॉटा जा सकता है -- 

(अर) प्रारम्भिक वार्यों पर व्यय जैसे राज्य के सवालन का व्यय, झान्ति 
व्यवस्था तथा नियम अनुशालन का व्यय जिसमे न्‍्यायालघो, जेलों और पुलिस 
हवा व्यय सम्मिलित है और ऋणो से सम्बन्धित व्यय । बचट में इन तीनो व्ययो को 
जामश 'आ्राय पर प्रत्यक्ष माँग,” 'सुरक्षा सेबाए ” ऋण दायित्व” लिखा जाता है । 

(ब) गौण कार्यो पर व्यय, जिसम शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सिंचाई, कृषि, 
उद्योग, ग्रामीण विकास, सहकारिता झ्ादि सम्मिलित है । इन सभी सेवाझ्ा दा बजट 
मे शामात्रिक तथा विकार रोजाएँ या राष्ट्रीय निर्माण सेबाग्नों के नामों से व्यक्त 
कया जाता है । 

राज्य सरकारों के व्यय का झनुगान निम्न तालिका से लगाया जा सब्ता है --० 
सारत में राज्य सरकारो के आय खातो ([२९८९८४०४ /५०००७४६५) 

में विकास एव गैर तिकास सम्तन्धी व्यय 


॥॒ 













(श्र) पिकास सम्बन्धों व्यय को तालिका-- (करोड़ रुपपों में ) 
च्यय की मद. १६५१-४२ हे ६५५ ४६ । ई (बजट), १६५७ भ८ बजट) 
का, शिक्षा ६०३० | २०४ >४ | ११६६३ | १३० ८० | १४२७८ 





२ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य 
3 फ्षि, पशु चिक्त्सा 
तथा सहकारिता 

अं सिंचाई 
४ विजनो योजनाए 


* पग्राभोण त्तथा साभुदाथिक 
विकास योजवाए 


७ नागरिक निर्माण कार्य 
रे उद्योग एव पूत्ति 
€. अन्य विकारा कार्य 
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(व) गैर विकास सस्दस्धी व्यय कहो तालिका--- 
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सम्बन्धी व्यय 
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“प्रथ हम राज्य सरकारों की ब्यय की मुल्य सुल्य सदा का विपरण सक्षेप में 
निम्न पृष्ठों म देश -- 

(१) साथरिक प्रश्मासन ->जब तर भारत म विदेशी राज्य रहा उप समय तक 
राज्यों का मुख्य कत्तंम्य दर्श मं झान्ति एवं नियम प्रतुशासत की ही व्यवस्था बरता 
था झौर इसखिये गा्गरिक प्रशासन जिराम सरकारी दफ़तरो, जितो म प्रशागत कार्य, 
पुलिस, जेल और न्‍्यायालयां पर सबसे अ्प्रित ज्यय होता था। स्वतस्त्रता प्राप्ति 
के बाद भी श्राशा के बिलकुल विपरीत इस व्यय म कमी होने के स्थाग पर वृद्धि 
ही हाती गई । इस वृद्धि के बदाविय दो कारण हो सकते हैं । एफ तो सरकारी कार्य' 
सचालत की वहीं परम्परागत विधि और दूसरे रारकार ने बार्यक्षेत्र म वृद्धि होना । 
आरश्मिक वर्षो मं तो कुछ वृद्धि इस कारण भी हुई क्योत्रि' देश मे विभाजन से वडी 
गडंगठी हुई और सरकार को उन उपद्रवों को दबाने म॑ बहुत अधिक ण्यय वरना 
पड़ा । इसके अतिरिक्त देश मे ससदात्मक सरकार के विकास से सरकार के खर्चों मः 
और भी वृद्धि हुई । इस प्रकार जबकि सन्‌ १६३८-६८ भ केवल २७ करोड रुपया 
इस महू पर खर्च होता था सन्‌ १६५१-५२ भ तगमग ८८ करोड रुपया सच हो 
इहा था । यह ध्यान रहे कि सन्‌ १६६८-३६ स जबकि नागरिक प्रशासन व्यय 
शाज्यो के कुल ब्यय का ३३% था सन १६४१-५२ मे २६% रह गया सा $ 
शर्न्‌ १६४७-४८ म॑ लायरिक प्रशासन व्यय की बुझ़ राश्षि १३६४० करोड रुपया 
थी, अर्थात्‌ कुल व्यय का १६% । इस प्रकार हपने देखा कि यद्यपि ध्यय वी राशि 
सन तो बुद्धि हो रहो हे परन्तु नागरिस व्यय वा राज्य। के कुत व्यय म प्रतिशत कम 
होता जा रहा है । यह एक अच्छा चिन्ह है 

(२) शिक्षा-- हमारे देश म शिक्षा का स्तर तथा झिल्षित ब्यक्षितमों की 
माता कितनी कस हैं इस सम्भन्ध भ यहों घर वाद विवाद बरना उचिद ने होपा 
सख्तारी झनूमसानों के भनुसार भारत म शिक्षित व्यक्तियों का प्रहिश्त केबल १६६ 
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है। हमारे देश के भ्राथिक और सामाजिक उत्थान में शिक्षा की कितनी आवश्यकता 
है हम सभी इससे परिचित हैं । इसी दृष्टि रो भारत के सविधान में भी इस वात 
घग् उल्लेख किया गया है कि सविधान लागू होते के १० वर्षो के अन्दर १४ बर्ष को 
आयु तक के बच्चों को नि.शुल्क तथा अनिवायें शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था राज्य 
की ओर से की जायगी । यद्यपि चारों ओर से यही प्रयत्त हो रहे हैं कि सविधान 
द्वारा निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हो जाय परन्तु यह सम्मव नही है कि इस उद्देश्य की 
पूर्ति हो सके । प्रथम योजना काल में सामान्य शिक्षा प्रदान करने के लिये प्रारम्मिक, 
माध्यमिक और यूनिवर्सिटी शिक्षा के विकास तथा वृद्धि के लिये राज्यों वी झोर से 
१२५ करोड झायो की और सघ सरकार को ओर से ४४ करोड रुपयो की व्यवस्था 
की गई थी । यह भी स्पष्ट है कि हगारे देश मे वेबल सामान्य शिक्षा से ही काम 
नही चलेगा । सामान्य शिक्षा के साथ साथ विशद्येप ब्यवसायों के सम्बन्ध में भी शिक्षा 
भ्रंदान करनी होगी । प्रथम पेंचवर्धीय योजना में यत्रात्मक तथा व्यावसायिक ( पर ८करयां- 
८गे परत ५०८४४०४४) शिक्षा के विकास के जिये नय नये शिक्षालयो फो खोला 
गया झौर शिक्षा प्राप्त करने वालो को आथिक सहायता देकर प्रशिक्षण की व्यवस्था 
की गई । इसी प्रकार द्वितीय पचवर्षीय योजना म भी शिक्षा के विकास पर काफी 
ध्यान दिया यया है और राज्यो की ओर से २१२ करोड रुपया ग्रौर सध सरकार 
की ओर से &५ करोड रुपया खर्च किया जायवा । 


(३) स्वास्थ्य--भारत से स्वास्थ्य का स्तर भी न्यूनतम है। भारत में 
प्रति हजार व्यक्ति सन्‌ १६५० में मृत्यु दर १६ थी जो कि ससार में सबसे 
अधिक है । भारत में झौसत आयू को झाद्य २७ दर्ष है जबकि स्वोडन में ६८, 
इगलैड मे ६६, सयुकत राज्य अमेरिका मे ६४ और मिस्र में ३६ है। ग्राशा है कि 
इतने ही तथ्यों से यह स्पध्ट हो जायेगा कि भारत की स्वास्थ्य स्थिति बहुत शोचनोय 
है। प्रथम पचवर्षीय योजना मै इस मद्द पर राज्यों द्वारा ८३ करोड रुपयो के व्यय 
किये जाने की व्यवस्था की गई थी। इस कार्यक्रम में पानी तथा नालियों की 
व्यवस्था करना, भलेस्ियि की रोकना, ग्रामीण जनता के लिये स्वास्थ्य सुविधाएँ 
प्रदान करना, औरतों तथा बच्चों के जिये स्वास्थ्य सेबाओ की व्यवस्था करना, 
डावंटरो, नर्सो इत्यादि के लिये प्रशिक्षण का प्रबन्ध करना, दवाइयों के दधोच में 
अनुसंधान कार्य की व्यवस्था करना और /०४०४०४०८५ बनाने था एक कारखाना 
तथा डा० डी० टैा० बनाने के दे। कारसान स्थापत करने थे। इसी प्रकार की 
ज्यवस्था दसरी योजना में भी को गई है । 

(४) कि, सिचाई, प्रामीण विकास इत्पादि---भारत एक क्रषि प्रधान देश 
है | यहाँ पर कृषि सम्बन्धी समस्याझ्रो को सुलभ्सने की शवित कृपक में नहीं है 
इसीलिये भारतीय कृषि बहुत पिछडी हुई अवस्था में है। प्रथम पचवर्षीय योजना में 
कृषि विकास पर तथा सिंचाई योजनाप्री पर सदसे श्रघिक घन व्यय किया गया था। 
दूसरी योजना मे औद्योग्रिक विकास की ओर भ्रधिक ध्यान देने के कारण व्यय की 


जद राजब्व 


'राशि दुछ कसम हो गई है | दूसरी योजना में हपि सम्बन्धी कार्यक्मों पर ३०२६२ 
सरोड रुपया और सिचाई कार्यक्रमों पर ३८० ६७ करोड रुपयो का व्यय होगा। 

हमारे देश से ग्रामीण विदास वायेत्रम की मुख्य विश्येपता सामुदायिक विवास 
योजमायें हैं जिनके हार प्रामबासियों से श्पत्री उन्नति श्राप बरने वो भावना उतभन 
की जा रहो है । दूसरों विशेषता यह है कि कृषि एवं ग्रामीण विकास के बलिसे 
सह्यारी आन्दोलन को बढाने की ओर सरकार बहुत अधिक ध्यान दे रही है। 
स्टेंट थैक की स्थापना से ग्रामो म वैक की शाखाएँ ग्रामीण वित्त व्यवस्था में भाग 
लेना आरम्भ कर देगी । इसकी भ्रय पूर्ण ग्राद्ा हो गई है । इसके भ्रतिरिवतत सरकार 
ने श्राथिक सम्रानता स्थापित करने के लिये जम्रीदारी तथा जाग्रीरदारी व 
उन्मूलन पर दिया है श्रीर भूमि को उच्चतम सीमा भी निर्धारित करने बा 
विचार है । कुछ राज्यों मे पह सीमा निश्चित भी कर दी गई है। इस प्रतार राज्य 
जान्वितारी भूमि सुधारा को अपना कर क्लिानो म स्वयं सहायता (56४ पछाऊ) 
वी भावना उत्पन्न बर रहे हैं। इसीतिय इन कार्यक्रमों पर राज्या फो काफी खर्चा 
करना १८ रहा है । 

(४) उद्योप--अपने अपने राज्या म स्थित उद्योगी को विकसित करने का 
डापित्व राज्य सस्कारो पर है | राज्य सरकारों को विशेष रूप से कुटीर तथा लघु 
उधोगं का विकास करना है और साधारणतपा बड़े और मध्यम उच्योगो को सहायता 
देना है । फुटीर तथा लघु उद्योगों भें विवास के लिये प्रशीक्षण, पित्त और ज्यग 
शम्बन्धी सुविधाओं की ओर ध्याग देना राज्य सरकारों या परम कर्त्तज्य है। प्रथम 
पच्ररर्पीय मोजना भ इस कार्य ने लिये राज्यों के हारा १३ करोड रुपयों के व्यय 
चरने की व्यवस्था वी गई थी | दूसरी योजना वाल में राज्यों को बड़े तथा भाध्यम 
बर्य के उद्योगो पर २१ ०६ करोड रुपये और ग्रामीण तथा लघु स्तरीय उद्योगों पर 
११६ ६८ करोड रुपया का व्यय करता है | दुसरी मोजना मे कुटीर तथा लथु 
उद्योगों के बिज्यस के लिए सायो का मुरूष उद्देश्य यह होगा कि थे ऐसा प्रबन्ध 
करे कि छोटे पैमागे के उत्तादता की भ्रतियोगिता करने की शक्तित मैं वृद्धि हो, 
विकेन्द्रिव क्षेत्र (० 6्ल्माए४चटछ 5००७०) इतनी शक्ति प्राप्त करते कि 
आअवावलम्बी हो जाथ झौर बड़े पैभाने के उद्योग ने साथ साथ उसका विकास मो 
होता णाय । इस प्रकार राज्यों को मुप्य रूप से चार प्रकार के काम करने हैं --(१) 
अन्नात्मक शिक्षा त्तथा अनुसघान सम्बन्धी सुविधाएँ उपलब्ध करता, (२) उत्पादन की 
पाईलट (2॥/०४) सोजनायें इस उद्देश्य से चालू करना कि बाद में थे श्रौद्योगिक 

हकारी समितियों या निजी उप्कतों से बदली छा चरो, (३) निदी सरथाओ को 
ऋण देना, और (४) सचाचन झकितर की धूत्ति के लिए उचित यौजनायें बसाना। 
इंग कार्यक्रम की एव विशेषता यह है कि हर राज्य अपने यहाँ औद्योगिक क्षेत्र 
(जठप्छयल ह9:9:05). स्थापित करेगा जहाँ पर पायी, बिजली, भाष, गैस, रेल 
इत्यादि की सामान्य सुविधायें प्रदान की जायेंगी । इन व खर्चा राज्य सरकार 
बेन्द्रीय सरकार से ऋण प्राप्त करके पूरा करेपी । 





आरत में राजकीय व्यय द्र्छ 


(६) सार्वजनिक निर्माण का्ये---इस भद्द मे मुस्यतवा सउको के दतवाने का 
ज्यय सम्मिलित है। हमारे देश से जहाँ लगभग ८०% जनता ग्रामों मे रहती है 
सडको का जो महत्व है उसको हर कोई जानता है । परन्तु दुख की बात यह है कि 
भारत के स्थतन्त्र होने से पहले सडको की ओर कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया। 
आशिक ग्किस कार्यक्रम की प्रयति के साथ साथ तो सडको का महत्व और भी 
अधिक होता जा रहा है । इसलिये प्रथम योजना मे राज्यो द्वारा 8३ करोड रुपयो 
के व्यय दी व्यवस्था की गई थी झौर दूसरी योजना से सब राज्यों को मिलक्तर 
१६२ क्पेड रुपय्रे सर्थ करने है । दूसरी योजना काल मै ग्रामीण सडको की झोर 
विशेष रूप से ध्यात दिया जायया । हर 
यदि राज्यों के व्यय का अध्ययन उसी प्रकार दो भागो से विभाजित करते 
करे जैसे सघ रारकार के व्यय का अध्ययन हम पिछले पृष्ठो मे कर चुके हैं तो ल्थिति 
न्‍का ग्रधिर अच्छा स्पप्टीकरण हो सजेगा । अत राज्यो के खर्चे दो प्रकार के हीते है, 
अथम, झाय सम्बन्धी व्यय, और द्वितीय पूजीगत व्यय ! 
(१) श्राय सम्बन्धी व्यक्म-- इस खाते में कुल राज्यों का व्यय १६५१-४२ ग 
३६२ ६८ करोड़ रुपये था जो १६४८-५६ मे बढ़कर ७४५ ७५ करो रुपये हो गया 
आ। परन्तु विकास सम्बन्धी व्यय जो १६६२१ करोड रुपयो से बढकर ४३४२५ 
करोड रुपये हो यथा था उसमे बहुत अधिक बृद्धि हुई झपैक्षाकृत गैर विकास 
सम्बन्धी व्यय के, जो १६६४७ रूरोड रुपयो से बढ़कर ३११४० करोड रुपये हो 
गया था | यह पृष्ठ ५३-५४ की तालिका से स्पष्ट होता है :-5 
इन तालिकागरीं से स्पष्ट है कि यद्यपि गैर-विकास सम्बन्धी व्यय में 
अशुपातिब फ्मी होती जा रही है फिर नी मह व्यय बाफी अधिक है, जिसके परिणाम- 
स्परुप राज्य सरकारें दसरी (पचवर्षीय योजना के व्यय को पूरा करने में अरामर्थ 
है श्रौर ऊनता को रूरकार के व्यय से प्रा लाभ श्राप्त नही दो रहा है । जितनी श्राशा 
को जाती थी, राज्य सरकारे अपने गैर-विकास सम्बन्धी व्यय में उतमी कमी नहीं 
कर पाई है । गैर-विकास सम्बन्धी व्यय नागरिक सेवाओ तथा अन्‍य महो पर वढया 
गया है किन्तु ग्रकाल सम्बन्धी व्यय में अपेक्षाइत कम वृद्धि हुई है । 
जहाँ तक विकास सम्बन्धी व्यय का प्रस्न है इन वर्षो से सबसे अधिक वृद्धि 
करे ४ेंेा करोड़ रुपयो की, शिक्षा सग्बन्धी व्यय में हुई है । इसके वाद ग्रामीण और 
आसामुदाधिक विकास योजनाओं, चिक्ित्या एवं जन स्वास्थ्य, कृषि, पश्चु सम्बन्धी सथा 
सहझयरिता का नम्बर है, जिनमें कऋरमानुसार ३६ ०६ बरोट, ३१९४२ करोड झऔौर 
३०*३६ करोड सपनों की वृद्धि हुई है । उद्योग, सिंचाई और विदली सम्बन्धी विवास 
क्षेत्री में अधिक वृद्धि नही हुई है । 
(२) पूंजीगत ध्यय---राज्य सरकारो का विकास एय गैर-विकफास सम्बन्धी 
अद्दो पर कुल पूंजीगत व्यय सन्‌ १६५१-५२ में १२७ ५७ फशोड रुपया था जो सन्‌ 
१६४८-५६ मे २६५७२ करोड स्पए हो गया। पूंजीगत ब्यय की मुल्य मह्दों में 
अहुउद्देशीय नदी घाटी योजनायें, सडक यातायात, झौद्योग्रिक योजनायें, राजकीय 





भ्र्द राजस्व 


व्यापार और जल-कल (७०६८८ छ०४०३) सम्मिलित हैं | यदि हम पूँजीगत व्यय पर 
पूरी दृष्टिपात करे तो राज्य सरकारो द्वारा ऋणो, स्थायी ऋणों का भुगतान, केंस्द्रीया 
सरकार को ऋणो का भुगतान इत्यादि मद्दों को मिला कर कुल पूँजीगत व्यय सन्‌ 
१६५१-५२ मे जो श्८ए ७२ करोड सपए था वह वढ कर सन्‌ १६४८-४६ में 
४३६००४ करोड रूपए (अनुमानित) होने की आशा थी । 

द्वितीय पचवर्षीय योजना काल से राज्यो वो कुल २२५ करोड रुपयो का 
व्यय करना था परन्चु श्रतिरिक्त करो के लगाने पर भी राज्य सरकारों वी कुल 
आय का श्रनुमान १७३ करोड रुपयो का है, और इस प्रकार वेल्द्रीय सरकार से 
करो का अधिक हिस्सा मिलने पर भी खगमभग ४२ करोड रुपयो की कमी होगो। 
सितम्थर सन्‌ १६४८ म दूसरी योजना के पुल व्ययम जो परिवर्तन हुए थे उतमे 
झौर झ्णिक परिवतंत कर दिए गए हैं। पढले परिवर्तवों बे अनुसार दूसरी योजना 
के ब्यय को दो भागों में बिभाजित कर दिया गया था। प्रथण आवश्यक योजनागों पर 
४५०० करोड़ रुपए और स्थगित की जाने वाली मोजनाझो पर ३०० करोड ₹० । परन्तु 
प्ितम्बर १६५४८ मे प्रथम भाग का व्यध ४५०० करोड रुपयो से वडा कर ४६५० 
करोड़ रुपए छर दिया गया भौर दनमे श्४० करोड रुपयो का प्रबन्ध राज्य सरकारो 
को योजना के शेप दो वर्षों म करना है ग्रर्थात्‌ ६० करोड रुपए अतिरिक्त करारोपण 
से, ५० करोड रुपए ऋण तथा अल्प बचत द्वारा और ३० करोड रुपए गैर-विकरास 
सम्बल्धी व्यय मे मितव्ययिता द्वारा । स्पष्ट ही है कि राज्य सरकारी की स्थिति ऐसी 
नह है कि ये इतने रुपयों की व्यवस्था कर सके और यदि बे अधिक करों ब्वारा , 
घन भाष्त करने का प्रयत्व करती भी हैं तो जनता मशद्यान्ति फैलने का वहुत 
भग है । 


भाग॑-३ 


राजकीय आय 
श्र राजकीय आय 


के 








अध्याय 
स्नोत 
श्र (850घ57९९5 ० 
एपफपट इरटएटमफ्2ट) 
प्रावकथन-... 


पिछले अ्रष्यायो में हम यह देख चुके हें कि राज्य के कार्यक्षेत्र 
म कितनी तीक्र गति से पिछले वर्षो में वृद्धि हुई है। अत राज्यकीय व्यमर की राशि 
भी बढती गई । यदि हमारे सामाजिक, आथिक और राजनेतिक जीवन में राजकीय व्यय 
महत्वपूर्ण है तो राजकीय श्राय का महत्व स्वय स्पष्ट हो जाता है, वथोकि भ्राय 
के श्रभाव में व्यय हो ही नहीं सकता। परिणामवर्श गत वर्षो म व्यय बढये के 
साथ साथ राजकीय राय का आकार भी वहुत विस्तृत हो गया हैं । राजकीय झाय फो 
प्राप्ण करने के ढगों मे इतने तीव्र परिवर्तेत हो गये है कि राजकीय आय के 
आध्ययन का भहृत्व दित्त प्रति दिन थढता ही जाता है । 


राजकीय आय के स्रोत-- 


राज्य अपनी आय निम्त स्रोतों से प्राप्त करुता है -- 

(१) कर (79%)--कर राज्य की झाय का मुख्य स्रोत है। प्जैहन! 
(ए6॥9) के झब्दो से, “कर घन के रूप में दिया गया वह स्यमात्य अचिदायें 
अशदान है, जो राज्य के निवासियों को सामान्य-लाभ पहुँचाने के लिये किये गये 
व्यय को पूरा करने के लिये, व्यक्तियों से लिया जाता है ॥। कर सामान्य लाभ 
पहुँचाने के कारण न्याय सगत वाहा जा सकता है, परन्तु उस से मापा नही जा 
खकता (४ डोक इसी प्रकार की परिभाषा संलसिगमेन! ने दी है। इनके झनुसार 
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द्‌० रावस्व 


घर एन ज्यपित या, सरकार के लिये झनिवाय ग्रश्दाव है, उन खर्चों वो पूरा करने 
के लिये जो सप्॒ ये सामान्य हिंत में किये जाते हें, जिसनभा सवेत विज्षेष लाभों 
यी आाष्ति वी शभ्रोर नहीं होता!" फिल्िप्स- इ टेलर* ने भी ऐसा ही बढ है कि 
“ के अ्रविवाय भुगतान जो रारवार को, बिना बरदाता को किसी प्रत्यक्ष लाश की 
भ्राह्म ने किये जाते हैं तर हैं ।” इन वरिभाषाम्रों मे कर को निम्न विश्येषतामों को 
झोौर सवेत किया गया है --- 

(श्र) कर एक झनिवाय भुगतात है। भत्येश व्यक्ति की किसी न किसी 
झूप मे बार गा भुगतान भ्रवइ्य ही करना होता है। बोई भो व्यवित, सरवार हारा 
लगाये कर बा भुगतान बरने शो सना सहों कर सबता है। देश से कदाचित 
ही कोई व्यवित ऐसा हो जिस वर कर मे लगाया जाता हो । घोई अपाहिज या 
पागत व्यक्ति भी पर दले को सना नहीं बर सकता ; प्रत्यक्ष कर तो समाज के 
चुछ ही व्यक्तियों वो देना पड़ता है परन्तु परोक्ष कर तो सब ही व्यक्तियों को 
चस्तुप्री को खरीदते सप्तय देता ही पडता है । कर का भुगतान मना करने पर या बर 
की चोरी करत पर व्यवित की सजा दी जाती है | प्राचीन समय में तो किसी ध्यकित 
जो यह भी अभिक्षार नहीं था कि यह किसी भी वरवे विरुद्ध वृछ फह सवे । 
आजकत प्रजातस्त का युग है और ससद के सदस्य, जो ब्यवितयों का प्रसिसिधिर्व 
करते हैं. ग्श की दर भुगतान वी विधि और समय झादि की भालोचसा कर 
संत्रते हैं। इसके अतिस्वित ध्यक्तिगत रूप में भी स्यक्ति आलोचना करते हैं । यह 
ध्यान रहे कि सरकार के लिये यह कोई श्रावग्यक नही कि बह इन झावोचनाग्रो 
से भ्रभावित हो । यदि सरकार किसी कर को  अदाए परत समभती है ठो बहू उसे अवश्य 
ही जगाग्रेगी श्रौर फिर प्रत्येक ब्यजित को उसका ले अ्तियारय रूप से करना 
होगा चाहे उसकी इच्छा द्वो था नहीं। 

(य) फर की भाय का उपयोग साम्रास्य खान के लिये किया जाता है। 
राज्य यब ही सागरिकों का प्रतिनिधित्व करता है। यह भ्रधिकतर ऐसे कार्य करता 
है जिगसे सत्र हो को लाभ हो । थ्ृत कर का उपयोग ऐसे ही वार्यों को सम्पत्त 
आरने ग किया जाता है। शरकार इन करो थी प्लाप को किमी ब्यक्तित या कसी 
शक जाति या समूह पर व्यय नही कर सकती ! बेसे को श्राजक्ल इस विशेषता 
या उत्लेख करने का कोई विशेष लाभ नहीं वयोफि राज्य कोई भी काम शाजका 
ऐसा नहीं करता जिससे सब ही व्यक्तियों को लाभ न होता हो । 

(पत) सरकार फरदाता को कर के बदले में कोई विशेष लाभ प्रदान नहीं 
करती प्रस्येव प्यूयू सामान्य लाभ के लिए किया जाता है । व तो वरदाता को 
किसी प्रत्यक्ष लाभ वी भझाशा ही करनी चाहिए शर न सरकार ही_विसी करदाता 
को विश्येप साभ प्रदान वरले का प्रयत्न ही चर सकतो है । प्रो एटानिये के बब्दो मे, 
“आय मैं अन्य खोतो की तुलना से कर बासार इसी बात में है दि शजकीय 
अधिकारी और करदाता के बीच मे कोई प्रयत्त' जैसे को तैसा' (बम 27० 4४०) _.. 
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राजकीय आय के ख्रोत च्च्ृृ 


के मं इक का झभाव होता है / £# परन्तु यह वात प्रत्येक कर के सम्बन्ध में सही 
नही हैं। कमी कभी कर की श्राथ केवल व्यक्तियों के उत समृह पर ही व्ययू कर 
दी जाती है जिन से वह प्राप्त की गई है, जैसे, पैट्रोल से वसूल किया गया करू 
यदि राड्प को छोक करवाने पर ही खच्चे कर दिया जाया परन्तु यहसब्यानरहेकि 
यह उदाहरण भी कर की उपरंजत विशेंषवा वा अपवाइ गहीं है । क्या सडको का 
केवल वे ही लोग उपयोग करते हैं जिनके पास मोटर ग्राडियाँ है ? इसके अतिरिक्‍ता 
प्रत्येक व्यक्ति पर कर की दर उस अनुयरात में निश्चित नहीं की जाती जिसम वहा 
सडक का उपयोग करता है। यदि ऐसा होता तो कर की उपर्युक्त विशेषता पर 
ऑपर्सि करना अनुचित नहीं होता । परन्तु पुराने अ्र्थशास्त्रियों एवं विचारकों से 
इस झोर छ्यान ही नही दिया । प्राचीत लेखको में से कुछ का तो विचार यह या 
कि कर का भुगतान राज्य की उम्त सेवा के_ लिए किया जाता है _जो वह व्यक्तियों. 
को सुरक्षिन रखने के लिए करता है? परन्तु हम सभी जानते है कि राज्य रक्षा 
के झतिरिलत अन्य बहुत रे बहुत से कार्य और भी बरता हे झ्ौर कर का भुगताव बेबल 
राज्य को सामृथ्य प्रदान वरने के लिए किया जाता है क्ताकि बढ़ इन सब कार्यो को 
उचित रुप से सम्पन्न कर सके | साय ही साथ यह भी ष्यात रहे कि राज्य को जो _ 
कुछ भी कर के रूप से दिय( जाता है वह परोक्ष रूप से फिर व्यक्तियों को ही लौटा 
दिया जाता है। राज्य नागरिकों का ही साम्‌हिक जज ॥ उसका झस्तित्व व्यक्तियों 
के भरितत्व से श्रलग नही है ! आवुनिक लेखकों ने भी इस विपय पर सोचने मे 
त्रुटि की है। वे यह सोचते हैं कि राज्य और व्यक्तियों में कर का भुगतान एक 
प्रकार की विनिमय त्रिया हैँ चक्ितत भुगतान करते हे और राज्य उनको इस 
भुगतान के बदले में सेवायें प्रदान करती हे । जैसे कि झाघुनिक लेखक भो० डि० 
मार्को वा विचार है कि “कर वह मूल्य है जो प्रत्येक लागरिक राज्य की, सामान्य, 
राजकीय सेबाभा, जिनका वह उपभोग करेगा उनको | _लागती में अपने भाम को 
अीक्तयक अज ह द के लिए देता है ।”९ यह निष्कर्ष उसने इस आधार पर निकाला है कि 
पुनिक राज्यों मे करारोपण का निथम वितिमस सम्बन्धो की भान्‍्यता पर 
आधारित है : अर्थात्‌ राज्य को एक भुगतान का विनिमय, शाज्य हारा प्रस्तुत की 
गई राजकीय सेवात्य वी व्यवस्था के लिए ।”7 परन्तु साधारण से साधारण व्यक्ति 
इस बात को बता सकता है कि डि० मार्कों के ये विचार केवल अनुचित ही नहीं 
चौल्क अ्मपूणे भी हैं । धत्येक दश से अंनेकं! एसे बच्चे होंगे जिनको राज्य की 
सेवायें उपलब्ध होती हैं जिनका सम्पूर्ण भरण पोषण राज्य करता है परन्तु वह वोई 
भी कर नहीं देता जैसे लाखो अनाथ खो अनाथ व्यवित, पागल, भ्रपाहिज_ व्यक्ति, लाखा बेकार 
व्यक्ति, बूढें ब्यवित, विघदा आर अर नव-शिशु जिनके णाज्पय से सारी सेवायें 
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प्राप्त होती है । इसके ग्रतिरिक्त इन लेखको को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि 
करारोपण का उद्देश्य केवल मागरिको के लिए सेवायें उपस्थित करना ही नही है, 
बत्कि घन की असमानताओो को दूर करना भी है । 

« (२) राजकीय सम्पत्ति तथा उद्योग--भ्राजजल राज्यो को उद्योगों के 
सचालन एव सम्पत्ति के उपयोग से भी काफी झाय प्राप्त होती हैँ । अब राज्यो को 
सम्पत्ति से इतनी आय प्राप्त नहीं होती छजितनो पिछली शताब्दियो में होती थी 
आजरल जगलो को ठेके पर देकर या भूसि और खानो को किराये पर देकर सरकार 
को कुछ झाय प्राप्त अवच्य होती है | 

गद्ध वर्षों में राज्यो ने उधोगो का सचालन भी अपने हाथ में लैना आरम्भ 
कर दिया है और धीरे-धीरे यह ग्राय का एक बहुत बडा स्रोत वनते जा रहे हैं। यह 
ध्यान रहे कि उद्योगों के सचालन में राज्य का उद्देश्य आवश्यक रूप से आय प्राप्त 
करना नहीं होता। राज्य उद्योगो का सचालल थनेको दूसरे महत्वपूर्ण कारणो से 
करता है । 

कुछ उद्याग तो सरकार इसलिये चलातो है क्योंकि वे यदि निजी व्यक्तियों 
द्वारा चलाये जायें यो उनमें उपभोकक्‍ताग्रो का शोषण होने का भय रहता है, जसे 
जनोपयोंगी सेबायें-- यातायात, पानी, बिजली, डाक तार आदि की व्यवस्था । कुछ 
उद्योग राज्य इसलिये चलाता है क्योकि निजी व्यक्ति उनको चलाता नहीं चाहते या 
उनमे सामर्थ नही होती, जैसे रेलो की व्यवस्था । कुछ उद्योग राष्ट्रीय महत्व के होते 
है या जिनकी सूचना गुप्त रखने की आवश्यकता होती है, यह्‌ आ्रावश्यक होता है कि 
राज्य ही उनका सचालन करे जैसे युद्ध सम्बन्धी उद्योग । कुछ उद्योग राज्य केवल 
उपभोग को निममित्र करने के उद्देश्य से घल्पता है जैसे अफीम, गाजा इत्यादि का 
उल्मादुन एवं बिकप। राज्य उद्योगो का सचालन सामाजीकरण की नीति के आपषीन भी 
अलाता है। चाहे जो भी उद्देषप हो राज्य को इस स्रोत से काफी आम प्राप्त होती है । 

इस प्रकार के ल्लोतो मे “जैसे को तैसा” का भश होता है। नागरिक, राज्य 
से प्रत्यक्ष सेवाएँ और वस्तुएँ प्राप्त करते हैं और उतके लिये मूल्य चुकाते हैं। यह 
मूल्य सेवा की मात्रा के अनुसार उपभोकताओ्रो को चुकाने पढते हैं । जैसे बसो भौर 
मोटरों के किराये भील के अनुतार लिये जाते हे श्रौर विजली की शक्ति का मूल्य 
भ्रत्ति १००० वाट की एक इकाई मान कर लिमा जाता है। इस भ्रकार को सेवाओं 
का मूल्य सुगमता से निश्चित हो सकता है । 'क्र' और “मूल्य में यहो भन्तर है । 
राज्य को इन सेवादो का कितना मूल्य लेना चाहिये ? इस प्रइन पर काफी 
मतभेद दीखता है । वास्तव में इसमें मतभेद की कोई गुन्जाइश नहीं है । मूल्य 
लागतो से न बहुत अधिक ऊँचे और न कम होने चाहिये । यदि मूल्य अधिक ऊँचे होगे 
तो उपभोक्ताग्रों को झोपण से बचाने का उद्देश्य ही पूरा न होगा, और यदि कम होगे 
दो सामान्य आय के स्रोतों पर यह्‌ उद्योग एक प्रक्तार का भार हो जायेंगे भौर 
अनके घाटे की पूर्ति सामान्य सोतो की आय में से करनी होगी । पहली स्थिति में 
को उपभोवनामो को कोई लाभ प्राप्त नही होगा और दूसरी स्थिति में वस्तुँ वो 


राजकीय आय के सख्नौत श्रे 


अवश्य ही सस्ती मिलेंगी पर देश में कर भार बढ जायेगा, क्योकि उद्योगों के घादो 
को पूरा करने के लिये कर की दर बढानी पडेंगी। भरत दोनो ही स्थितियाँ ठीक 
सही है । इसलियें सबसे उत्तम स्थिति यही द्वोगी कवि उद्योगों का सचालन हत_ प्कार 
हो कि न लाभ हो ओर न द्वाति | यदि कुछ लाभ प्राप्त हो जाये वो इसमें कुछ 
हामि भी नहीं है. । पसत्छु किस प्रकार की नीति अपनोई जायें--गह परिस्थिंतियो 
पर निर्भर करेगा । यदि दुरदर्शिता यह चाहती है कि देश _के कल्याण में बरतुओं को 
सी सरकार को यह ही नीति 3 
लागत से भी कम बेचा जायें पी सरकार को यह ही नीति श्रपवानी_पडेगी। लाभ 
दी अगैक्षा समाज का कल्याण भ्रधिक स्वच्छ उद्देश्य है। परल्तु जनोपयोगी सेवाओं में 
शक नये प्रकार की समस्या उपस्थित होती है । इन सेवाओ्नो को प्रकृति एकाधिकार __ 
बी होती है इसलिये मूल्यो और करो से भेद करना सरल नहीं होता । ऐसी बस्तुझो 
के मूल्य के उम्त भाग में) ज्वे लायती से अधिक होता है, और ऐसी वस्तुप्रो के कर 
अं --इन दोनो में भेद नहीं किया जा सकता ॥£ 
(३) प्रशासन सम्बन्धी आय--फीस, विशेष निर्धारण (5700 888685- 
आध्या४) जुर्माना व दण्ड, आदि खतोतों से सरकार की जो आय प्राप्त होती है वह 
अशासस सम्बस्धी जाय कहलाती है | चारतव से इत सब आगो को मोदे त्तौर पर एक 
ओऔर्षेक मे सम्मिलित कर देता ठीक भी है क्योकि थे सब आय रारकार के प्रशयमन 
चार्या के कारण उत्पन्न होती है १ 
हु ७८) फीस--जव किसी व्यकित से, सरकार द्वार प्राप्त होगे घाले किसी 
विशेष लाभ के बदले, पूरो ऋझ्ता आशिक लागत ले ली जप्ती है, तो इस प्रकार के 
अनिवार्य भुगवान को फीस कहते दे । फोश भी 'कर! की भाति एक अनिवार्य भुगतात 
है, परन्तु यह एक विश्वेष लाभ की लागत होती है, जबकि “कर” के बदले में कोई 
विशेष लाभ प्राप्त नही हौता। फोस किसी व्याधारिक सेवा का भुगतान नहीं वरन्‌ 
अगासन सम्बन्धी या न्याय सम्बन्धी सेवांसों का भुगतान है। फीस के सम्बन्ध मे एक 
विश्ञेप वात यह भी है कि यह सेवा के मूर्य रो अधिक नही होती । जो फीस सेवा के 
मूल्य से भ्रधिक होती है उसमे फीस तथा विशेष निर्षारण भी सम्मिलित होता है। 
सेलिगरसन, के शब्दों में फीस, ' * सुक भुग्रतान जो सरकार ६ जो सरकार द्वारा प्रदाव की गई 
आरम्भिक रूप से जनहित मे, परन्तु फींदाता को विश्येप लाभ पहुँचाते हुए, बारबार 
इत्पन्त होने बाली प्रत्येक सेवा को लागत को प्रा करने के लिये दिया जाती है।* 
अ्लैहन के अनुसार, “फीस घ॒त्‌ ये रूप मे बह अविवाय अशदान है जो कि कसी 
व्यक्ति को, चाहे वह प्राकृतिक हो या मिलकर बताया गया हो, राजकीय अधिकारी 
की ग्ाज्ञा से सरकार के किस्री कार्य मे लगे खर्चे के किसी अश या सबका भुगतान 
करने के लिए देनी पठती है, यह जहाँ सामान्य लाभ पहुंचाती है... बरद्धाँ एक विशेष 
लाभ भी पहेंचाती है ।”7० 
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(थ) लाइसेन्स फोस--कुछ देखको ने फीस और लाइसेस फीस सम भेद 
किया है । साधारण वोल-चात स क्षीर वपरवहारिर जीवन मे भी इस प्रकार का भेद 
देखो में नहीं आता । इन लेसक्षा रे अनुसार फीस उस मासवा म्‌ 2 जाती. है जबकि: 
बास्वव मे कोई सेदा सम्पस्न वी जाती है अर्थात्‌ जब वास्तव भ सरबारी क्मंचारी 
कोई किया करता हे । ग्रौर लाइसेन्स पी उन सामता मे दी जाती है जबतिः सरक्षारी 
अधिकारी स्वय क्रिया न करते ज़िसी व्यक्षित को गझ्राज्ञा दे देता है था श्रवित्ञार सौंप- 
देना हैं ॥! लाइसेन्स फी मं नियमन एवं नियस्त्रण दा झ्य भी छिपा हुआ है। समाज 
द्विंत म कुछ सेवाग्मा को सम्पन्न करन के लिए ववल दुछ ही व्यक्तिया को अभिक्ार 
दिया जाता है और लांइमेन्स द्वारा इन ब्यक्तितमा की क्िय्राझ्ना को नियमित किया 
जाता है जँ॑स मादव पया एवं अस्तुप्रा वे क्रिक्रय व॑ लिये या बन्दृत प्रयोग बरते 
बा लिये वाइसेन्स दिय्रे जात हैं और लाइसल्स पीस ली जाती है। इसीलिए यदि कोई 
व्यक्ति लाइसेन्स पीस वा भुगतान परना भूल जाय तब बह उन _ त्रियाम्रा बोनहीं- 
कर सकता जिसके लिए उतरा श्रधिकार प्राप्त था। 

(स) विशेष तिर्धारण--जब किसी राजकीय अधिकारी वी क्रियाओं के 
परिणागस्वरूप क्सी ध्यकित वी सम्पत्ति या मूल्य बढ जायें तो ऐसो मूल्य युद्धि को 
बिना कमाई हुई बृद्धि (४४९८७४०८४० 3४८ए८४९८४() कहे । यदि राजनीम श्रथित्रारी 
की पर क्र लगा दे तो उस विशेष निधारण कहगे। सैलिगमैन के अ्रनुसार 
हे सास मच क कक कर अनिवाय भ्रशदान है जा प्राप्त हुए विश्येप लाभा के ग पात 
से सगाया जाता है ताकि जनहित स सम्प्रत्ति पर विज्ञेप सुधार करन बी लासते पूं 
हो जायें । ४ उदाहरणार्थ यदि विसी शहर मे नगरपालिका कोई नई सडव बना दे 
गा पार्क बसा दे तब ब्यनितिया को इरासे विद्षेष लाभ प्राप्त होगा, जिसके लिए 
संगरपालिका विशेष निर्धारण करेगी । 

बिशेष निर्वारण झोर कर में कुछ सोलिश समतताएँ हे--दोनो म जनहित _. 
बा अड्य विद्यमान है और दोना ही अनिवाये हें। इसके श्रतिरिक्त दोनो भ कुछ 
महत्वपूर्ण भिन्‍नतायें भी होती हैं। कर रो प्राप्त आय सामान्य लाभ से व्यय की 
लाती है, जबकि विशेष_निर्धारण की झाय वेवल विशेष स्थानीय सूधारो के ही काम 
मे आती है । विशेष निर्धारण से प्राप्त लाभ को आका जा सकता है जबकि कर के 
जॉभ वो ज्ञात चही क्रिया जा सव॒ता। इसके अझत्तिरिफत क६ या निर्धारण विसी 
निरिचित झ्राघार पर होता है जंसे, आम, राम्पक्ति, उपभोग परन्सु बिशेए निर्धारण 
साभ के झनुपात में लगाया जाता है । इन दोनो म एक भेद यह भी है वि कर की. क्र 

शाय को कसी प्रकार भी खतरे क्या जा सकता है, परन्तु विज्येप तिर्वारण केवल _ 
समाज की स्थायी पूँजी की मात्रा बढ़ाने के लिये ही व्यय जिया जा सकता है। श्रत 
मे, कर कीई विशेष खास प्रदात सही करता, जबकि विभ्ष निर्धारण बरता है । 

इसी प्रकार विशेष निर्धारण पीस से भी भिन्‍न है| प्रथप, निर्धारण वैवल' 
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राजकीय झाय के स्रांव ध्श 


विज्ञेप स्थानीय सुधारो के लिये लगाये जाते हें परन्तु फीस प्रशासन सम्बन्धों कार्यों 
के लिये ली जातो है । विज्येप निर्धारण कुछ व्यवितयों पर एक साथ किये जाते हे, 
अर्थात्‌, जब अ्रचल सम्पत्ति पर सुधार होने से एक स्थान पर. रहन याले लोगों को 
लाभ पहुँचता है तो सब हो पर विद्येप निर्धारण हागे, '__परन्तु पीस व्यक्तियों पर 
व्यक्तिगत रूप में लगती. है और इसमें केवल व्यक्ति विशेष को होने वाले लाभ के 
अनुसार फीस का भुगतान करना होगा । इसके अतिरिक्त फोस को दर निश्चित 
रहती है परन्तु विशेष निर्धारण में सुधार से प्राप्त होने वाले लाभ के श्नुपातों में 
अुगतान की राशि निर्धारित होती है। विद्येष निर्धारण देवल सम्पत्ति के मूल्य 
में बुद्धि होने को स्थिति म ही देना होता है परन्तु फीस किसी भी प्रकार के प्रवन्ध से 
उत्पन्त होने वाले लाभो के लिये दी जाती है । विश्येप निर्धारण केवल एक बार 
ही देना पडता है परन्तु फोस का भुगतान बार बार होता है । 
विने प निर्धारण वहुघा मन माना होता है । इसलिये विशेष निर्धारणके सम्बन्ध 
मे कुछ समसस्‍्याएँ, उस्चन्न होत्ती हैं । इन समस्पाग्रो को दूद करने के लिये कुछ सिद्धान्त 
प्रतिपादित किसे गये हे १रन्‍्तु उनका केवल सँद्धान्तिक महत्व... ही है। व्यवहार मे 
अत्येक देस में स्थानीय अधिकारियों ने श्रपनी अपनी सुविधानूरार नियम बना लिये 
है । प्रयम समस्या तो यह उत्पन्न होती है कि क्सि भ्रकार झोर क्रिस सीमा तक 
व्यक्तियो को विज्येप निर्धारण का भुगतान करने के लिये,वाध्य किया जा सकता है ? 
इक्ष प्रकार की सीमा का निर्धारण तो बहुत कठिन है परन्तु सामान्‍य रूप से विशेष 
पूर्घारण से न्याय का अ्रश लाने के लिये, सुघार सम्बन्धी योजना के वारे में. स्थान 
विशेंध पर्‌ रहने वालो को बता दिय्रा जाता है। मदि स्थान के अधिकाद व्यक्ति 
उत्त थोजना, को स्वीकार कर लेते हैं ठो.योजन्य कार्यल्वित की जायेगी वरना नहीं! 
जिने व्यवितयों की सम्पत्ति को हाति होती है उन्हे _मुझावजां _दिया जाता है ओर 
जिन को लाभ होता है उन पर विशेष लिर्घारण कर दिये जाते हें। इस सम्बन्ध मा 
दूसरी समस्या यह है कि यदि सुधार सम्बन्बी किसी योजता से सारे नपर्वासियों 
को भी लाभ होता हैं और सुघार होने वाले स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों को 
विशेष लाभ प्राप्त होता है तब विद्येप निर्धारण कैसे किया जाये ? जैसे, यदि किसी 
झूथान पर पके बन जाये. था किसी सडक को पक्का मोटर चलाने योग्य बना दिया 
जाये तो ऐसी स्थिति में सुधार के खर्चो को कुछ तो स्थानीय अधिकारी सहन 
करेंगे और कुछ विद्येप निर्धारण के रूप मे लाम प्राप्त करने वाले व्यवितयो से वसूल 
किया जायेगा । दोनों मे क्‍या झनुपात होगा, यह निर्धारित वरना कठित है, श्रौर 
४ श्रधिक्तर स्थानीय परिस्थितियों पर निर्मेर करता है। अन्तिम समस्या यह है कि 
कुल व्यय को व्यवित्ियों मे कस अनुपात में दाटा जाये २े यह भी एक गम्भीर 
समस्या है और इस में मतमानेपन का अन्न बहुत अधिऊ होता है। प्रत्येक स्वत पद 
अलग झलग झाधार निश्चित कर लिये जाते हैं ॥ कही पर लामस प्राप्त करने वाली 
सम्पत्ति के मूल्यानुसार, कही पर सुधार विद्येप से निक्टवानुसार, कही पर ज्ञाभ की 
मात्रानुत्तार, इसी प्रकार के अन्य आधारो पर विद्येप निर्धारण की मात्रा निश्चित 
































्् राजस्व 


कर ली जाती है । ग्रद्मति विज्वेप निर्धारण म मसमानेपत वा काफी अश्ञ हैं, और कभी 
कभी तो केवल लालच से ही स्थानीय भ्रधिकारी खुधार की सोचते हैं और अनावश्यक 
व्यय कर देते हूँ, या कमी कमी स्व्॒य व्यक्ति मूमि सरीद कर विशेष निर्धारण द्वारा 
सुधार करवा कर ऊँचे मूल्यों पर लाभ कमाने के लालच ने घेष सकते हैं झौर इसी 
अकार की अन्य बुराहयाँ हैं । परन्तु आजकल पिशेष निर्धारण का विजद्येप महत्व है| 
और इसी को अनेकों प्रयार वे चयीन स्थानीय सुधारों का ल्रेय प्राप्त हें । 

(द) जुर्माना एबं सम्पत्ति को उप्त कर लैना --जब देश के नागरिक 
सरकार द्वारा बनाए हुए नियमा को तोडते हैं था उल्लधन करते है तो सरकार उन पर 
जुर्माना लगाती है | यह आम या बहुत ही भामूली सा साधन है और इसका उद्देश्य 
लाभ कमाना होता भो नहीं है । यह तो केवल व्यक्तिया को कानून तोडसे से 
रीकन के लिए लगायः जाता है ! इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति बिना उत्तराधिकारी 
के या बिना वसीयततामा लिख मर जाता है तब ऐसे व्यक्ति की सम्पत्ति सरकार 
जप्त कर लेती है । सरकार इस अधिकार के अन्तगत अन्य प्रकार की सार्वजनिक 
अम्पत्ति जिसका कोई भी वारिस या देखभाल करने वाला न हो, भी जप्त कर लेती 
है ॥ भ्राय यह श्राय का स्लोत केवल नाममात्र ही है। 


(४) उपहार एव भ्रनुदान (0705 >एव 0:205)--सरकार को कुछ 
आय उपहारो एवं झनुदानों रे भी भ्राप्त हो जातो है। प्रत्यक देश म कुछ उदार 
हृदय वाले व्यवित कुछ देश भक्त, कुछ सरकार से सहानुभति रखने बाते 
व्यक्ति होते हैं जो सरकार को उपहार भेंट करते रहते है । यथ उपहार रानकीर्य 
कार्यो के लिए नही दिम्र जाते हैं बरन्‌ विज्येप कार्यो के लिए दिय जाते है--- 
जैंस युद्ध सचालल अकावपीडितो बी भहायतता के लिए स्कूल खोलने के लिए, 
अस्पताल बतवाने के लिए इत्यादि । यह उपहार स्वेच्छा से दिय जाते हैं और 
व्यक्तियों पर किसी प्रवार का दबाव नही होता । परन्तु युद्ध तथा प्रन्य राप्ट्रीय 
आपत्ति भ इनभ दबाव वा भ्रश विद्यमान होता है, चाहे ऊपर से देखने मे यही 
मालूम हा कि उपहार देने वाला अपनी इच्छा से दान या उपहार दे रहा है। 
आधुनिक काल म॑ इसका कोई भी महत्व नही है ! 

अनुदान एक सरकार को दूसरी सरकार से प्राप्त आथिक सहायता होती है + 

- अनुदान देश की मुख्य सरकार आधीन या डितीय सरकार को भी दिये जाते है । 

'दनका महत्व प्रधिवतर सघीय संविधान बोले देशों ते अधिक है। ब्रश्विकाश देशो में 

यह स्थानीय सरकारा की आय का एक महत्वपूण खोत है। आजकल अन्तर्राष्ट्रीय 

क्षेत्र भ ऐसे अतुदानों का महत्व बहुत अधिक हो गया है । अधिकतर उद्नत देश 
आनुल्तत या कम विकसित देशो को अनुदानों के रूप मं आथिक सहायता देते है । यह 

मैनिक सहायता, विकास सहायता, या अन्य रूपो मे भी दी जाती है । 

अब हम कुछ अन्य लेसका के मत। का अध्ययन करेंगे 


राजकीय आय के स्रोत ७ 


“राजकीय आय का बर्गीकरण-.. 
राजकीय आय का वर्गीकरण भिल्‍न भिमन्‍न प्रकार से कया गया है। हर 
ब्लेखक ने प्रलग-झलग दृष्टिकोण अपनाया है । सबसे सरल वर्गीकरण निम्न प्रकार 
किया जा सकता है - 
राजकीय झाय 


कर-सम्बन्धी आय गैर कर सम्बन्धी राय 


| 
| [ [ 


अत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष बर राजकीय उपह-र अनुदान वस्तुओआा 
(जैसे, श्रायकर, सम्पत्ति. (जैसे, उपभोग, सम्पत्ति से एव जुर्माने. एवं सैवाझो 
ऋर, मृत्यु कर इत्यादि ) उत्पादत्त, बिद्ली आय का विक्रय 
आदि कर) 

प्रौ० सेलिगर्मेंस ने राजकीय आय को तिम्त भागो से बाटा है --- 

(श्र) स्वय इच्छा से दी गई आय ((_्शा/०एड र२६एथ्य७८) जैसे उपहार, 

न्चन्दे इत्यादि ॥ 

कक (व) प्रसवदिक आय ( ए०श्ध००ए०० २०ए०७०९ ) जैसे भूमि, सम्पत्ति के 
फक्िरियो की आय, व्यापार तथा उद्योगा के मुनाफो की आय श्रर्थातु रेल, डाक व 
जार, टेलीफून, नहरें, बिजली घर, लोहे, कपडे आदि के कारखाने, आदि के मूल्य 
छुव मुनाफे । 

(स) श्रनिवार्य आय (0०८४७७5००ए ए२८ए८८०९) जैसे जुमानि तथा दण्ड से, 
बीस, विशेष निर्धारण से प्राप्त आय 

बेस्टेबिल ने राजकीय आय के दो भाग क्यि हु? 

(क) वह झाय जो राज्य को एक बडा प्रमण्डल होने के गाते तथा जबता 
च्ये वस्तुएं अथवा सेवार्ये उपलब्ध करने के कारण प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त 
जब राज्य न्यायाधोद के रूप में कार्ये करता है और इस कार्य से उसे जो आय प्राप्त 

हे ड्होती है वह मी इसी के अन्तर्गत सम्मिलित है ६ 

(ख) वह भ्राय “जो राज्य अपनी रुत्ता के कारण समाज की झाय में से ले 
लेता है ।” 

एडम्स ने राजकीय आय को निम्न प्रकार विभाजित किया है -- 
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राजकीय आय के स्रोत च्छ्‌ 


/रॉजकीय आय के ज्लोतो का वर्णन करते हुये डाल्टन ने निम्न वर्गों मे राजकीय आस 
बो विभाजित किया है -- 

(१) कर । (२) उपहार तथा हर्जाने (क्ण व्रत ग्रातंध्णाएंफ), जो 
युद्ध था अन्य कारणो से उत्पन्न होने हैं। (३) बलावू-ऋण (#07०८6 0575) जैसे 
कि प्राच्रीनकाल में राजा जनता पर दबाव डाल कर लेते थे । (४) न्यायालयों द्वारा 
लगाये हुये दण्ड । (५) सावंजनिक सम्पत्ति, जैसे खेतों, मकानों आदि से प्राप्त आय 
«(६) राजकीय उद्योगों से प्राप्त आय । ५७) फीस तथा अन्य भुगतान जो उन 
सेवाओं के लिये दिये जाते हे जो सरकार केवल व्यवसायिक दृष्टिकोण से ही नहीं 
करती वरन्‌ जिनका सम्पन्त करना उसके लिये, एक प्रशासक के नाते आ्रावश्यक होता 
है । (८) स्वेच्छा से दिये यये राजकीय ऋणो से प्राप्त आय । (६) ऐसे उपक्रमो 
की आय, जिनमें सरकार अपनी एकाथिकारी शवित का प्रयोग करके मूल्यों को 
स्पर्धा-स्तर से ऊँचा रखती है, जँसे मादक पेयो या वस्तुओ का उत्पादन एब विकय, 
बिद्युत शवित, एवं अणुशक्ति का उत्पादन एवं वितरण । (१०) विशेष निर्धारणो 
से प्राप्त आय । (११) छापेखानो का मुनाफा जबकि इनका उपयोग सरकारी खर्चो 
को पूरा करने के लिये पन्न मुद्रा छापने के लिये किया जाता है। (१२) अपनी 
इच्छा से दिये गये नजराने (ए०४४८४४ हपीड) 

ऊपर हमने विभिन्‍न लेखको द्वारा प्रस्तुत किये गये राजकीय आय के सत्रोतो का 
अध्ययन किया, परन्तु सबहो ने झ्रधिकतर उन्हीं मुख्य खोतों का उपविभाजन कर 
दिया है, जिनका वर्णन हमने आरम्भ में किया था, अर्थात्‌ जो टेलर ने प्रस्तुत किया 
है । हमने यह भो देखा कि इन सब हो स्रोतों से कर का प्रमुख स्थान है । हम कर 
सम्बन्धी अन्य बातो का अध्ययन झगले अध्यायों में करेगे । 


करारोपण के सिद्धान्त 
अध्याय & एवं रूप 
(एजॉंफलंए९५ शात [7ठक्‍ता5 
णावयबडगा07) 


करारोपण के उद्देश्य-. 

पिछले अध्याय मे हमने यह देखा कि राज्य की आय के स्रोतों मे से करो 
का प्रमुख स्थान है । राज्य करारोपण केवल आय प्राप्त करने के उद्देश्य रो ही नहीं 
करता वरन्‌ उसके और भी अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हे। करारोपण के निम्न 
तीन उद्देश्य होते है --- 

(प्र) घन एकत्रित फरना--इसमें तो किसी को भी सदेह नही होगा कि 
प्राचीन काल म कर मुख्यतया राजकीय कार्यो के लिये धन एकत्रित फरने के उद्देश्य 
से लगाये जाते श्रे । अत कर लगाते समय इस बात की ओर विशप ध्यान दिया 
जाता था कि लगाये भये कर से कितनी आय राजकीय खज़ाने म आती है। सरवगर 5 
केवल उसी कर को लग्राती थी जिससे ग्रधिक आय प्राप्त होने की आशा होती थी । 
परन्तु आधुनिक काल मे करारोपण रीतियाँ अश्रधिक वैज्ञानिक हो गई ६। सरकार 
कर विश्वेप लगाने से पहले उसके श्राथिक और नैतिक प्रभावों का अध्ययन करती है 
तत्पश्चात् कर लगाने का निश्चय करती है ॥ 

(ब) लियमत करना---कर लगाने का दूसरा उद्देश्य नियमन एवं निमस्त्रण 
करना है| करो द्वारा लाभो, उपभोग,-झायाता, तनिर्यातों श्रादि को नियन्त्रित किया 
जा सकता है। यदि सरकार तम्बाकू का उपभोग कम करना चाहती है तो वह 
तम्बाकू पर उत्पादन कर लगा देगो ओरेथदि अआयात्तो को कम करना चाहती है तो 
आयात की बस्तुआ पर आयात कर लगा कर उनके मूल्यों को वृद्धि करके उनको 
निरुत्याहित कर सकती है । यह याद रहे कि नियन्त्रण के हेतु जो कर लगाये जाते 
हैं उनका मुख्य उद्देश्य नियन्त्रण करना ही होता है, आय प्राप्त करना नहीं । यदि 
सरकार को इन करो से कुछ आय भ्राप्त होती है तो ठीक है बरना सरकार के 
प्राथमिक उद्देश्य की पूर्ति तो हो ही जाती है । 

(स) आय का वितरण समान करना---आरजकल सरकार का किसी भी 
कर को लगाने म आय प्राप्ति के अतिरिक्त यह्‌ भी उद्देश्य रहता है कि देश में आय 
की असमानताएँ दुर हो जाएँ । कर लगाने से व्यक्तियों की आय का एक भाग 

सरकारी खजाने म चला जाता है। उत्की त्रय शवित कम हो जाने से उनके उपभोग: 





करारोपण के सिद्धान्त एंव रूप छ्ट 





तथा विनियोग की रूप रेखा ही ददल जाती है । इसोलिये समृद्धि काल में सरकार 
करो की दरो में वृद्धि कर देती है और नपे कर लगाती है । इसके दिपरीोत झवसादे 


काल से करो को बम कर देते तह... 
“करासोपण के सिद्धान्त -- 
इन उद्देश्यों की पूति के हेतु प्रत्येक सरकार देख म करारोपण करती है ॥ 
“करारोपण, जैसा कि हम अ्रमी कह चुके हे, आजक्ज नक्षमवद्ध और वैत्ानिक हो 
गया है | इसीलिये कुछ सामान्य निद्धान्तों की रचना हुईं है । कोई कर उचित है या 
नही इसरो इन्द्रो सिद्धान्वा को कसोटी घर करके देखा जा उचता है + 
प्रथम चार सिद्धान्त एडम स्मिथ द्वारा अस्तुत क्यि गव थे “८ 


“एडम स्मिथ के सिद्धान्त-- 

(१) समानता (849०००७)--स्मिथ का क्हन्था कि “हर राज्य की 
प्रजा को सरकार के पालन प्रापण के लिय, ज्हाँ तक सम्भव हा अपना अनम्नदान, 
अपनी अपनी योग्यताआ के अनुपात में देना चाहिय, अर्थात्‌ उस आय के 
अनुपात म जिसका श्ानन्द ये राज्य की सरक्षता म॒ प्राप्त करते हूँ ॥” यद्यपि यह 
सबसे अधिक स्वीकृत सिद्धास्त है, प्रि भी इसको व्यवद्टारिक रूप देवा सरल 
नही है। स्मिथ के बह शब्द 'यस गाय के अनुपात गे जिसका प्लासन्द के 
राज्य जो मरक्षता म प्राप्त करने छे ओर फ्रपनी अपनी योस्यताम्र के पझ्नुपात स' 
इस द्ात की ओर सक्तेत करते है. कि हट व्यक्ति को ऋपन अपने ४न के प्लनुपात में 
कर देता चाहिये, प्र्थात घनी_व्यक्तिया को नियनों की_प्रपक्षा अधिक कर देना 
चाहिये । क्षागें चलकर स्मिथ ने इतको स्पष्ट रूरते हुये बह्या है कि घनो व्यक्तियों 
को 'अनुपात से अधिक! देता चाहिये । एयम स्मिथ प्लौर चंपमेन दोनों ही समानता 
को करारोपण का सही छिद्धान्त मानते है । सैलियमैन और कोहन इस भी लिडधात को 
स्वीकार करते है और इससे उनका झभिय्नाय प्रगतिशील (277०27०5४।५६) करारोपणथ 
से है, पस्तु दूसरी ओर बार ठया अन्य प्राचीन अ्थ॑दास्तिया बा यह विचार है 


कि सनावता का आइय अनुपातिक (77०0० घ०्ड)_ (7:०7०४००७) ) करारोपण से है । कुछ मी हो, 


इस सिद्धान्त को सभो स्वीकार करते है 


















(२) निश्चितता (७घछामा9)--स्मिय के अनुसार करारोपण कय दूसरा 
सिद्धान्त यह है कि प्रत्यक्ष कर की राक्षि, भूगनाव वर समय और चगतान की 
'तिधि सव हो न विवि न को मर र करदाता क्यो स्पष्ट हो। एजम स्मिव के सब्दी स्पष्ट हो । एंडम एवम स्निय के दाब्दो 
में “हर ब्यक्ति वो जो वर देना है, निश्चित होना चाहिये) मंनमाना नहीं ! मुगतान 

« बा समय, भुगतान की विधि, मुम्रतान की जाने वाली राशि, करदाता तथा हर 
दूसरे व्यक्ति को लूपप्ट और साधारण होना चाहिए ********< क्रारपण मे इस 
बात की निद्दिचतता कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या देना चाहिए इतने अधिक सह की 
है कि अससातता के एक बहुत बडा अच्, सभी यप्ट्रो के क्‍्नूभव से प्रतीत हैं, 

3... फरव्गशे ण >र2घ०१७, 4933 छे००% २, (४. पा 9३४८ 3०7० 











रे राजस्व 


मुझे विश्वास है, इतनों बडी बुराई नहों है जितनी कि झनिश्चितता का. एक - बहुत 
छोटा अध है ।£ हेडले ने भी इस सिद्धान्त को स्वीकार विया है । वास्तव में कद 
की निदिवतता करदाता और राज्य दोनो ही के लिए लाभप्रद होती है । करदाता 
अपने बजठ के बारे में निश्चित रहता है और उसको कर भुगतान ब्यय बस होता 

जाता है। इसी प्रकार राज्य अपने वजद के वारे म निश्चित रहता है और उसको 
आऋर एकत्रित करने का व्यव भी कम द्ोता जाता है । इन सब बातों का परिणाम 
अह होता है वि झआाथिक कल्याण बढतर जाता है । 

(३) चुविधा (0०४ए८मा८०८०८)--एडम स्मिव के अश्रतुसार करारोपण का 
तीमरा निद्धान्त 'सुविधा' हे । उसके क्थनानुसार, प्रत्यक बूर ऐसे समय पर या 
इस दंग शे लगाया जाय, कि करदाता को भुगताव करने के लिए अत्यधित्त सुविधा 
जनक हो |? दूसरे दब्दा में कर का सुगतान करने की विधि या रमय ऐसे होनी 
चाहिए कि कर देन वावा को कम से कम झसुविधा हो । मदि अर ऐसे ढग से या 
शमे समय एक्थित क्या जाता है कि करदाता नो भुगतान करने में कठिनाई होता 
है ता वह कम से कम कर क भार को भी बहुत ग्धिक महसूस करेगा । इसी कारण 
कर को उसी समय पर वसूल किया जाये जवकि उसे भाग प्राप्त होती हो । 

१०(४) मितब्यपिता (छ८०म०प्ता9)--एडम स्मिथ द्वारा दिये .गए करारोपण 
के सिद्धान्ता भ मिलब्ययिता वा झ्न्तिम रपान है । उनके अनुत्तार, “प्रत्येक कर की 
फ्चना इस प्रकार को जाए कि जो भी राजकोय खजाने को प्राप्त हो उसके भतिरिकत्‌ ,/ 
च्यक्तिया वी जेब से कम से कम निकले ।४ स्मिथ वा झाशय यह है कि कर वर्धुच 
करन का व्यय कस से कम हो । यदि कर एकत्रित करने मे बहुत प्रधिक व्यय शिता 
है तो ध्यक्तिया पर जितना कर भार पडता है उतने झ्नुपात में राज्य को झ्राव प्राप्त 
नहीं होगी । स्मिथ क अनुसार कर एकत्रित करने मे श्रपव्ययिता के चार कारण हो 
सकत॑ है --प्रथम, कर यो एउत्रित करने मे इतवे-सधिरू-म्य क्तियों. को सोइर रबखा 


जाए कि कर ता का कम वन पा राशि का ख्रधिकाश ५ देव. खर्च हो जाए । 
चूमरा, करें व्यक्तियों को ऐसे व्यवसाथों में विवियोग करने के लिए प्रोत्साहित 
करे जिनसे बड़ी मात्रा म व्यक्तियों को रोजगार मिलता हो | तीसरा, कर की चीरी 
करने वाले व्यक्तियों पर जुमोने लगने या उनकी सम्पत्ति जप्त कर जाने से, 
वे नप्ठ हो सकते हैं और उसकी वूओी के उपयोग से समाज के जो लाभ होते ये भी 
अमाप्त हो जाते हैं । अन्त में, धर अधिफारियो के बार-वार चक्कर काटने से भौर 
पूछताछ करने से करदाताओो की बहुत परेशानी होती है, जो एक भ्रकार का व्यय ही 
समभना चाहिएं। हॉबसन, विकस्टीड, वैगनर भर रोबर्ट जोन्स भी मितव्ययिता 
को करारोपण का उचित सिद्धान्त मानते हे । 
करारोपण के ग्न्‍्य बिडान्त- न च छिम: के पश्चात्‌ अन्य अर्थशास्वरियों 


2 उछाय; 22४५ 3०7 3०३ 
3 इशियें; ०१००, ३०8 
3 शिव, ९०४९५ 3०8 





करारोपण के सिद्धास्त एव रूप डे 


जे करारोपण के अन्य सिद्धान्तो का ,विद्लेषण और किया है। ये विद्धान्त निम्न 
खजकार हे ->- 

भर ) उत्पादकता “[४०००७८४४४)-+यह भी करारोपण का एक महत्व- 
पूर्ण सिद्धान्त है । किसी भी कर के उत्पादक होने का आशय यह्‌ हैं कि राज्य को कर 
से खूब झ्ाय प्राप्त होती रहे । उत्पादकता, वर्तेमान और भविष्य दोनों दृष्टिकोणो 
से होनी चाहिय, अर्थात्‌ वर्तमान की आय के श्रतिरिकत भविष्य म भी आय का प्रवाह 


“जारी रहे । इस सिद्धान्त को वस्टेविल ने प्रतिदादित किया था। छोई भी कर 


हत्यादक उसी समय समभा जायेगा जबकि उसको वसूल करने के ऊपर राज्य को 
खूब आय प्राप्त हो अर्थात्‌ कर सेँ.बुसूली अधिक हो और खर्चा कम द्वो। इसोलिये 
अनेको छोटे-छोटे करो की अ्रपेक्षा एक बडा कर अधिक अच्छा समझा जाता है। 

'रन्तु क्या यह श्रायश्यक है कि जो कर राज्य को पर्याप्त श्राय दे वह अ्रच्छा ही हो ? 
चास्तव में सदंव ऐसा नही होता। यदि कर भार करदाताझों की उत्पादन शक्ति 
को भप्ट कर देता है, उनके उपभोग का स्तर ग्रिर जाता है और काम करने व बचत 
करने की शक्ति पर उलटा प्रभाव पड़ता है तब ऐसे कर को उत्पादक नहीं कह 
सकते, क्योकि ऐसा कर वर्तमान म॒ तो उत्पादक होता है परन्तु भविष्य में इसकी 
उत्पादकता कम होती जायेगी | इस प्रकार यदि ध्यान से देखा जाये तो यह सिद्धान्त, 
मितव्ययिता के सिद्धान्त की ही भाति है । रोवर्ट जोन्स ने इस सिद्धान्त पर वैस्टेबिल 
ज्ञा वडा मज़ाक उडाया है। उसके अनुसार यह एक वेकार तथ्य है । 

» (२) लोच (82500+9)---समाज की हर प्रगति के_साथ-साथ राजकीय- 
व्यय भी, बढता जाता है । अत बढते हुय व्यय की पूर्ति करने के लिये राज्य की कर 
प्रणाली भी ऐसी होनी चाहिये कि आय म आवध्यकतानुसार उसमे -वृद्धि-की-जा- 
सके | कर प्रणाली की लोच का अभिप्राय यह ही है कि करो से प्राप्त होने वाली 
आय को परिस्थितियों के अनुसार बढाया और घटाया जा सके। यदि कर प्रणाली से 
लोच का अभाव है तो सरकार को सर्दव ही सकटो का सामना करना होगा। झ्ांय. 








कर इस सिद्धान्त के पूर्णतया अनुकूल है । >20८००४9- 
+ (३) विविधता (0।४८:आ9)--कर श्रणाली में हर प्रकार का कर होना 
चाहिये अर्थात्‌ प्रणाली इतनी बी हो और उतमे इतनी प्रकार के कर हों, जिससे हर 


व्यवित से झशदान प्राप्त किया जा राके । परन्तु विविधता का अभिप्राय यदि करो 
की सख्या को बढाते जाना है त्तो यह सिद्धान्त गितब्ययिता और उत्पादकता के 
पसिद्धान्तों के विरुद्ध प्रभाव डालेगा, क्योकि अधिक करो से कर प्रणाली मे अ्रपव्यथिता 
बढती जायेगी । इस प्रकार विविधता का प्रयोग केवल निश्चित सीमाओं के अन्तगेंत 
ही होना चाहिये । 

४(४) सरलता (5०97थ०9)--कर प्रणाली सरल होनी चाहिये अर्थात्‌ 
कर प्रणाली में ऐसे कर हो जिनके निर्धारण राम्बन्धी उद्देश्यों तथा उनके प्रभावो तथा उनके प्रभावी को 
समभने में कठिनाई न हो और उनकी दरो सथा एकजित करने की मशीनरी को 
भी समभा जा सके । सरलता के अभाद में न तो करदाता सरकार से सन्तुच्ट हो 





ड़ राजस्व 


इहगे और न कर ही पूरी मात्रा परे वमूल हो पायगा । 
शक श्र कर अणाली के गणु--एक श्र्च्छी कर प्रणाली में, नकुमानता, 
क-तिश्वितता, सुविधा, मितेन्दैयिता उत्पादगता, सोचो विविधता और सरलता होनी 
चाहिम ( हम ऊपर इनकी विवेचना वर हो चुके हूं। परन्तु दुछ लेखका का बहमा 
है कि इनक झतिरिकत एक अच्छी बर प्रणाली म कुछ और भी गुण होन चाहियें + 
ख्कसे किनले शिराज से कहा है कि लचकः ([्ेष्इाए॥७) और पर्याप्तता (80% 
मर आज कर श्रणाली के आवश्यक गुण हूँ ) शिराज का अभिपष्नाय 
लंचक से यह है कि कर प्रणाली इस प्रकार की हो कि बिता कसी उयल-पुयतर के एव 
नम कर को फ़गाली म बढाया जा सकेशौर पुराने कर को तिकाला जी सेंके । हम 
ऊपर लोच के भिद्धान्त बी विवेचता कर ही चुके ह्‌ वास्तव म लूचक श्रौर लोच के 
सिद्धान्त म काई विद्यप भद नहीं है । जहा तक पूर्याप्तता का प्रश्न है यह वडा हूं 
अ्रस्पप्ट गुण है क्‍्याकि पर्याप्तता का सम्बन्ध ग्रावध्यक्ताओं से हें । दुसरे शब्दा मे 
आय पर्याप्त है कि नहीं, इस बात्त पर निश्चित करता है कि राज्य की आवश्यक्ताए 
कितनी हू । राज्य बा वायक्षत्र्‌ पिछले वर्षोंस निरन्तर बम़्ता ही रहा हे। जो 
श्राय पिछले बप ह्र्याप्त थी यह ग्रावश्यक नही है कि इस बप भी र्याप्त हो क्योकि 
राज्य के कार्यों मे बूद्धि होने। स्वार्माविक हो हैं। मृल्यों की वृद्धि श्राजकाल के 
आ्राथिक जगत की एक साधारण घटना है । मूल्या का वृद्धि स ग्ावश्यकताएं समान 
रहते हुए भी राजवीय व्यय्य म वृद्धि हो सकती हु और पिछल वध की पर्याप्त श्राथ 
इस वध अपर्याप्त हो सकती है | इसलिए पर्याप्तता एक तिर्षेक्ष शब्द नहीं है। इसका 
सम्बन्ध भ्न्‍्य परिस्थितिया से है । इसलिए जवें तेंक-“उत पंरिस्थितिया काब्उल्लेख 
न क्रिया जाय, तव तक यह गुण वक्‍ार है । 


लिटो और कोनाड खिल तए अगव (26 ) का विचार है कि एदरूपता 
(एफ्रप्रशाए) या साप्रास्यता [ इध्गधप0॥00) करारापण का सही सिद्धान्त है 
इसलिए एंक अच्छी कर श्रणाली म जितने भी कर हा उत सभी म एकरुप्ता 
होनी चाहिए । एकरूपता का अभिप्राप यह है कि सभी करो के लगान की विधि 
सुम्राव दो और उन सभी की दुसे का-विध्र/्ए्य शासन -जद्या-से- किया जाय । 
यह वाँछनीय है कि कर श्रणाली में सामान्यत्ा का ग्रुप छो कक्‍्याकि कर प्रणाली 
अधिक साधारण हो जाती है और अधिक हिसाव किताब की जटिलताये भी समाप्त 
है जाता है 

इस प्रकार एक अच्छी कर प्र णाली स उपयुक्त गुण होने चाहिए। भझब हम 
विभिन्‍न प्रकार की कर प्रणालियों का एवं करो को विवेचता करगें -- ४ 


“एक तथा बहु कर प्रणाली 
($फ्ह्ाश्थैंडित छ9छ€ 85 छप्र5७४७) +-+ 


_प्राचीस समय से ही इस विषय पर बडा वाद विवाद चलाशग्ा रहाहैकि 
किसी देश की कर प्रणायी मे केवल एक ही कर हो या अनेका कर हुं। ? निर्बाधा- 














करारोपण के सिद्धान्त एव स्फूँ ज्श 


चादियों (905 ७०८६०४४४) विशेषकर क्वेसने: (0०८४०८ए) और तुर्गों (पफड़णण) 
(शिचग ही ब० साध यह कऋ कि एक कर प्रणाली सर्वोत्तम होतो हैं और इसी लिए वे केवल 
भमि पर ही कर लगाते के पक्ष में थे । उतका विचार था कि सरकार बे न्याय के 
किसी सिद्धान्त के आधार पर केवल एक ही वस्तु पर कर लगाना चाहिये ।_ उनके 
अनुसार भूमि ही उत्पत्ति का एक मात्र साधन था, जियकी अतिरिक्त ($ध्पछाएड) 
उत्षत्ति से भ्राय भ्राप्त होती है और उसे लगान कहेते हे । इव लोगों का मत था कि 
क्योकि सभी प्रकार के करो का भार अन्त में लगान ही पर पडता इसलिये केवल 
अग्रान पर ही कर ही कर लगना चाहिए । ऐसा करने से बहुत सी कठिनाइया श्र ग्रलत- 
फमी दर हो जायेगी ॥ इसी प्रकार रिक्‍्ूरडी आदि लेखक लगाने को बिना कमाई 

232 
हुई आय (घ०९०४४९७ २0०0:0८2) मानकर केवल उसी पर कर लगाने का सुकाब * 
थे । अमे ले हैनरी जाप्ज ने लगात पर कर लगाते 

देते थे । अमेरिकी लेखक हैनने जाओ (छल्क्र> ०78०) गत्र पर 

का प्रस्ताव एक और कारण से भी दिया था वह यह कि लगान पर कर लगाने से 

उद्योग भी हृतोत्साहितु नही होगे । एक कर प्रणाली का पक्षपात करने बालों का 
जउधोग भा ह 
_ विचार था कि ऐसी नीति से ससार म सम्पत्ति वा न्यायपूर्ण वितरण किया जा + 

सकता है |. 

केवल भूड्ि.पर-ही-कर--परन्तु इस सम्बन्ध मे यह कहा जा सकता है कि 
केवल भूमि पर कर लगाने में एक तो आजकल सरकार के कार्यों म इतनी अधिक 
चृद्धि ही गई है कि फेवल भूमि पर कर लगाने से इतनी आय प्राप्त नहीं दो सकतो वि 


सुर कार्यो को वह सम्पन्त कर सके । दूसरे, यह न्याय-पूर्ण भी नहीं है, क्योकि यह कर 


करदांन घ्लै।पता सिद्धान्त के विरुद् न्त के विरुद्ध है। एक तो छोटी छोटी भूमि पर लेती करने 
चालो पर कर लग्रेगा जबकि लखपति और करोडपति ब्यापारी कर से विमुक्त रहेगे, 
परिणामस्वरूप भूमि के भालिक अपनी भूमि बेच बेचकर अन्य सम्पत्ति खरीदते जायेगे 
और एक स्थिति ऐसी आयेगी जबकि भूमि पर लगान प्राप्त होना बन्द हो जाएगा। 
ततीरारे, यह कर लोचपूर्ण भा नहीं हे । सरवार के खर्चो म॒ वृद्धि के साथ साथ इसकी 
दर में वृद्धि नही की जा सक्तततु।श्वीये, यह निर्णय करना भी कठिल है कि भूमि 
से प्राप्त आय से से कितती बिना कमाई हुई है बिना कमाई हुई हे झ्लौर कितनी कृपक की दूरद््थिता, 
परिश्रम और जोखिम के कारण प्राप्त हुई है। पुँचवे, इस प्रणाली में बहुत सी 
शासन सम्बन्धी कठिनाईया उत्पन्न' हो सकती हैं, जैसे मूल्य गिरने के राध साथ या 
बंढने के साथ साथ कर की दरो मे परिवर्तन करना, हिसाव क्ताव रखना, पसजो- 
के ठप्प हो जाने पर कर वसूल करने को समस्या । अन्त में यह कर अनिश्चित भी, 

है क्योंकि सरकार को कभी यह निड्िचत हो नदी हो पायेगा_ कि उस्धकी_झ्ञाय क्तिनी 

ै। #पि स्वयं एक अनिश्चित व्यवसाय है, इसलिए उसकी झायमी श्रनिश्चित 

रहते है । इस भ्रकार यह कर हर दृष्टिकोण से उचित नही है । 

४“ केवल झाय पर ही कर:-समाजवादी विचारों की प्रगति के साथ साथ कुछ 
समाजवादियो का थह्‌ विश्वास है कि केवल आय पर ही कर लगाना चाहिये । क्योकि 
एक तो सरकार को बड़ी मात्रा मे ग्राय प्राप्त हो सकेगी, दूसरे, विभिन्न प्रकार को 
न लक लक अडकलल हज 
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प्रमतिशील॒ (76०म९८३००८),. प्रतिगामी_ (एेटटथ्ष्डण्ट) और अ्रधोगामी 
(0८४7०४४४ए७) । झव हम इनमे से प्रत्यक की विवेचना निम्न पृष्ठो म करेंगे | 
अत्यक्ष एव अप्रत्यक्ष कर (८८६ भव उग्रद्माष्द: प्रक्‍:८5) -- प्रत्यक्ष 

एव अप्रत्यक्ष करो का वर्गीकरण तो साधारण सी बात है परन्तु इन दोनों करो 
में भेद करने के सम्बन्ध मे इतने मत हैँ कि किसी एक को स्वीकार करता और 
दूसरे.को स्वीकार न करना सरल कार्य नहीं है । प्रत्यक्ष कर वे कर है जो पूर्णत 
उसी व्यकिति हारा चुकाए जाते हैं, जिस पर वे समाये जाते है, ग्र्यात्‌ वह कर” 
का भार (॥४०0०४८८) किसी दूसरे पर नहीं टाल सकता। इस प्रकार कर का 

2/प्जान्‌ करने का पायल पलक) पत्र करने का दायित्व ([779०८६) एवं भार दोनों उसी ब्यवित पर पड़ते हे, जो 
आरम्भ में कर को चुकाता है। ऐसे कर के भार को दूसरे पर टाला नहीं जा सकता ४ 
दूसरी ओर अप्रत्यक्ष करो मे कर ऐसे व्यक्ति पर लगाया जाता है जो उसके भार 
क्री किसी दूसरे पर टाल सकता है । श्रत कर के भुगतान करते का दायित्व उस 
व्यक्ति के ऊंपर है जिसके ऊपर कर लगाया गया है, परन्तु क्योकि वह कर की राशि 
किसी दूसरे व्यक्ति से वसूल कर लेता है. इसलिए कर का अलच्तिम भार दूसरे के 
ऊपर पडता है| प्रते करंदांता, वस्तुओ एव सेवाश्रो के मूल्य म कर के अनुसार वृद्धि 
करके कर के भार को उपभोक्‍ताझों पर टाल देता है। वस्तुओं झौर सेवाओो पर 
लगाये गये कर अप्रत्यक्ष कर होते है ॥ 

+ कुछ लेखको ने प्रशासन सम्बन्धी मामलो को ध्यान में रख कर प्रत्यक्ष ग्रौर 
अप्रत्पक्ष करो में भेद किया हे । इनम से कुछ के झनुसार प्रत्यक्ष कर वह है जो 
व्यक्तियों की झ्राय पर उरा समय भार डालता है जब कि उत्पादन हो रहा होता है 
ओऔर अप्रेत्यक्ष कर व्यवितयो के निजी उपभोग छुब सम्पत्ति के हस्तान्तरण के समय 
भार डालते हैं। दूसरे शब्दो मे प्रत्यक्ष करो में उत्पत्ति के समय होने बाली राय परः 
कर सगता है और पप्नत्यक्ष कर उपभोग के समय व्यय किसे जाने वाले धन पर 
लगते हैं । परन्तु कुछ कर ऐसे होते है जिनका भुगतान न तो उत्पादन के समय किया 
जाता है और न उपभोग के समय, तो इस परिभाषा के अनुसार, ऐसे कर कही भी 
नही रबसे जा सकते--न तो प्रत्यक्ष करो मे और न अप्रत्यक्ष करो में ही। भ्रत 
इस परिभाषा का दोप स्पष्ट ही है ) द्वूसरे लेसको के अनुसार “प्रत्यक्ष कर वे हे जो 

सूचियं! के अनुसार एकन्र किए जाते हे जिनमे करद्धाताओ- के नाम होते हे श्रौर 
जो निश्चित समय के अवकाश के दाद वार-वार उपस्यित होते हे ।” जबकि अप्रत्यक्ष 
कर वे हे जो “कुछ झिपम्तेप निश्चित कार्यो. के अवसर पर एकत्र किए जाते हैं जो 
फिश्चित समय की अवधि के बाद वार-बार उत्पन्त नही होते और जो उस विधि 
के अनुसार नही एकल किए जाते, जिसमें नाम की सूचियों की आवश्यकता होती 
है (४६ 
५.९. _. वस्टेविल के अनुसार प्रत्यक्ष कर वे कर हे “जो स्थायी तथा बार वार उत्पल 


इन. शैकाला॥० वा अप्ता-ठेह. फशैंबार0, फपिरश क्‍ातदाक्ो 2६. थी. क्‍िकोपर क्फबा८र, 
0438९ 73०० 

















च्ड्द राजस्व 
के हर जो "कभी - प्रत्पन्‍्न 
होने वाले अवमरा पर लगते है और अप्रव्यक्ष-कर दे कर हैं “ जो व्भी- 
होने वाले विशेष झवसरा पर लगाये जाते हैं ५९ परन्तु यह परिभाषा पूर्णत अस्पष्ट 
है क्याकि इसका धार ही स्पप्ड नही है. प्र्थात्‌ वैस्टेविल वार-वार उत्पन्त होने 
वाले और विशेष झवसरा से क्या समभत हैं स्पप्ट सही है । ६ 
कुछ लेखका के अनुसार प्रत्यदा कर वह है जा उयी व्यक्ति पर सगाया जाता 
है, जिशंसे सरकार इरादा कर वपयूल करने का होता है मा जिम व्यक्ति से 
खाहती है वि वह ही कर का भुगतास करे, झोर अप्रत्यक्ष वर बह है जब सरकार 
का इरादा यह हो कि पहला भुगतान करते वाला व्यक्ति कर की राशि को भअशतः 
या पूर्णत विसी दूसरे व्यवित पर टाल दे। मिलु का भी यही विचार है।? इस 
परिभाषों सम भी पिछली परिभाषाओं की भाँति ग्रस्पप्टता का दोप है। साथ ही 
साथ, यह भी कोई झावश्यक नहीं कि व्यक्तियों पर कर भार सरकार के इरादे 
मा इच्छा के अनुसार ही पड़े । व्यवहार म यह भी देखा गया है कि सरकार के न चाहते 
हुप भी बर भार दुमरा पर टाल दिया जाता है झौर सरकार के चाहते हुय भी कर 
आर दूसरा पर टाला नहीं जा सकता [ इस प्रकार की परिभाया भी उययुक्‍त नही है । 
प्रो० डि० सार्को का बिचार है कि प्रत्यक्ष कर बे होते हैं जो उरा समय 
लगाय जाते हैं, जब कि व्यवित की आय का प्रत्यक्ष ग्रनुमान लगाया जा सकता है 
और झप्रत्यक्ष कर वे होते हैं जो उस समय लगाय जाते हैं, जब कि व्यक्त की आय 
का प्रत्यक्ष अमान _ सम्भव नही होता। उसका कहना है कि कुछ मौको पर तो 
व्यक्ति की आय को सीधे ही पता लगाया जा सकता है और इन आयो को प्रत्यक्ष 
रूप से कर के क्षत्र सम लाया जा सकता है। परल्तु कभो कभी ऐसा! होता है कि 
प्रत्यक्ष कर द्वारा साय प्रूथ रूप से कर के क्षेत्र मे नहीं झ्रा पाती अर्थात्‌ कर की 
चोरी हो जाती है या श्राय का प्रत्यक्ष अतुसान सम्भव तही होता, इसलिये उस बची 
हुई श्राय को भी कर के क्षेत्र मे ताने के लिय अप्रत्यक्ष कर रागाय जाते हैं ।९ परन्तु 
सह विचार भी उचित नहों है वयोकि सरकार के लिय' यह सरल नहीं कि यह कर 
की चोरी को रोक सके 9 अत्येक क्ातूव में ही कुछ न कुछ कमी अवर्य रहती है झौर 
बेईमानों करते वाले उसी कमी का लाभ उठाते हैं। सरकार कर की चोरी को 
रोकने के इरादे से कभी भी अप्रत्यक्ष कर नही लगाती है। यद्द विचार भी सतोष 
जनक नहीं है । 
हक प्रो० शिराज के ग्नुसार पत्यक्ष कर वे हें जो, 'डीघही _ब्यूज्तियों को 
सम्पत्ति और आय पर लगाय जाते हूं और जितका भुगतान उपभोक्ताओं हारा 
सरकार को सीधा ही होता है। इस प्रकार, आय एक सम्पत्ति कर मृत्यु कर, व्यक्ति 
कर (प०४ १४७४) और उपभोग कर जो सीधे सरकार को दिम जाते हैं प्रत्यक्ष करो 
के समूह के अन्तर्गत हैँ, जब कि और सब कर अप्रत्यक्ष करो के समूह में रक्ले 
ह. ऊन फीफक्मान्स फिड8० का 


व] 8 का) उक्त थी छेव्लगापव्य ठग 9 00 3 
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ज्जायेंगे, अर्थात्‌, जो व्यक्ति की आय और सम्पत्ति तक उनके कार्यो वथा भोग द्वारा 
और वस्तुओं के उपभोग द्वारा भी पहुँचते हे - व्यवसाय पर कर, मनतो- 
“रुजन पर कर, बिनी कर इत्यादि १ इस परिभाषा में भी वही कठिनाई है जो पिछली 
परिभाषाओं मे थी । एक तो उपभोग करो वो दोवों ही करो में सम्मिलित क्या 
गया है।_ सभी” उपभोग कर अप्रत्यक्ष कर होते “हुये भी प्रत्यक्ष हो जाते दे । इसके 
अतिरिक्त इस परिभापा से केवल भुगतान करने की विधि के अनुसार ही प्रत्यक्ष 
सथा अप्रत्यक्ष करो में मेंद किया गया है, जो अवास्तविक है. (क्योंकि प्रत्येक कर 
का भुगतान सीधे सरवार को ही होता है इसलिये प्रृत्येक कर प्रत्यक्ष कर है) । कर 
भार की शोर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है ९५ 
ण ब्ास्तव से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष करो के बीच भेद करना सरल नही है । 
जखपर्यूकत विवरण से तो मह पूर्णत स्पप्ट हो ही गया है ! हमारे विचार में पहली 
परिभाषा हो सब से उपयुक्त है। एक तो वह व्यवहारिक है और दूसरे कर भार के 
आधार पर दोनो करो में भेद करना सरल भी है और वैज्ञानिक भी क्योकि इसी 
बात वा ज्ञाचय अधिक महत्त्वपूर्ण है कि वर का भार किया व्यक्ति पर पडता है, 
अपेक्षाकृत भ्रन्य वात्तो के । 
प्रत्यक्ष करों के युण--प्रस्यक्ष तया अप्रत्यक्ष करो के तुलनात्मक महत्व क्‍य 
ज्ञान करने के लिए यह आवश्यक है कि इन दोनो के गुणो तथा अवगुणो की विवेचना 
पहलले,की जाये । प्रत्यक्ष करो के यूण निम्न प्रकार है -- 
(१) प्रत्यक्ष कर झरू-दान योग्यता के अनुझूल होते है, क्योकि इनको-अगति- 
अपूल बनाया जा सकता है। अर्थात्‌ इन को इस प्रकार लगाया जा सबता है कि 
कर या भार घी व्यक्तियों पर अधिक पड़े और विर्धेच व्यक्तियों पर कम पड़े । 
(२) ये कर म्तिव्ययी भी होते है, क्योक्ति इनको इक्टूठा करने का व्यय बहुत कम 
होता है । बात यह है. कि इन करो मे अधिक्राश धन ती स्रोत पर ही इकट्ठा कद 
लिया जाता है । (३) ये कर निश्चित होते है। (४) थे कर उत्पादक भी है, 
क्योकि देश की आथिक उन्नति के साथ-साथ इन में स्वय वृद्धि होती जाती है । 
(५) ये कर लोचदार भी होते है, क्योकि इनकी दर, आवश्यकतानुसार वढाई-घटाई 
जा सकती है ।($) अन्त गे व्यक्तियों में जागृति तथा नागरिकता की भावना उत्पन्न 
होती है | क्मोकि हर व्यक्तित को यह पता रहता है कि बहू सरकार के खजाने से 
कितना घन दे रहा है, इस कारण वह अपने अधिकारी को भश्राप्त करने की तथा 
-कक्तेब्यो को समझते को चेष्डा करता है $ 

प्रत्यक्ष करों के दोप---प्रत्यक्ष करो में निम्न दीप बताये जाते हैं--- 

(१) प्रत्यक्ष कर असुविधाजनक होते हैँ | कर दाताझ्मा को भनेक्ये कठिना- 
इयो का सामना करना पर्डता है, जैसे, हिसाव-क्तात्र का पूरा ब्यौरा तैयार करना, 
उसका निरीक्षण कराना, बार-बार क्र दफ़तरो को आना जाना इत्यादि । इसके अ्रति- 
रिक्त कर के मुम्तान करने मे भी कठिताई होती हैं, क्योकि आय तो थोदी- 

9. डतमाहन थी शिपसन फंछासपन०, 28० 729- 
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थोडी प्राप्त होती है परन्तु कर राशि का भुगतान एक दम करना होता है। 
(२) ऐसे करा म चोरी की सम्भावना बहुत अधिक होती है | वास्तव में यह ,कर 
ड्यकिति वी ईमानदारी पर लगाया जाता है। परन्तु वास्तविक जीवन म बडी बेईम्रानीः 
होती है श्रौर व्यापारी लोग भूठे बहीसात बताकर कर वी चारी कद लते हैं। 
(३) एसे वारा म बर। वी दरा भेत निर्धारण पूर्णत कर अधिकारी वी इच्छातुसतार 
हांता है भर्थात्‌ वर वी दर मनमान हग पर निर्धारित की जाती है। (४) श्रन्त 
भ बुछ लोगा वे प्रनुमार ये वर व्यमपूष भा होत हूं क्पाकि कर भ्रफसरा को व्यक्ति- 
गत रूप से प्रत्यक ज्यवित्र बे! थास जाना पइता है 

प्रप्रत्यक्ष करों के गुण --अ्रप्रत्यक्ष करा के गुण निम्नाकित हूं -- 

(१) मे बर न्यायपूण होते हैं क्‍्याकि यह निधन तथा धनी, सभी प्रकार वे 
व्यक्तिया पर ही लगाये जाते है शरीर श्रपनी ग्रपनी शियति अनुसार सभी इसका 
भुगतान करते हैँ । यह कर वर्तुओ झौर रोवाम्रा पर सगाय जात हैं, जिनको सभी 
व्यक्त अपनी श्पनी हैसियत दे भनुश्तार खरीदते हैं झौर कर का भुगतान करते 
है ) इस दृष्टि से तो ये कर अनुपातिक हुय परन्तु इनको प्रगतिशील भी बनाया जा 
सकता है यदि विलास की वस्तुआ पर भ्रधिक ऊँचा वर लगाया जाय, मौर दूसरी 
वस्तुम्ना पर कम कर लगाया जाये । (२) इन करासे देश का कर झाधार बहुत. 
ही विस्तृत हो जाता है । (३) मे फर सुविधापुण होते हूं। वास्तव मे कर दाता 
को यह शान भी नही होता कि वह कर का भुगतात फर रहा है कक्‍्यांकि कर पस्तुगप्री 
बे मूल्या मं ही मिला होता है । उपभोवता त्तो यह समझता है कि पह उस्तु वे 
मून्प दे रहा हे परन्तु बह उसके साथ साथ कर भी देता रहता है। (४) इस प्रकार 
के करो की चोरी करना सरल नही होता क्योकि कर दाता मर का भुगतान वस्तु, 
के मूल्य कै साथ साथ कर देता है ! (५) दा करा को लोचपूर्ण भी बनाया जा 
सकता है क्याकि श्रावध्यक वस्तुओं पर तनिक्सा कर भी लगे जाने पर बहुत श्राय 
प्राप्प हो जातो है । कुछ लांगो के भ्रतुतार ऐसा करने से कर की न्‍्यायशीलता कम 
हां जायगी क्‍्यांकि आवश्यक वस्तुझआा पर कर लगाने स कर का भार निर्धना पर 
अधिव' पडता है और कर प्रगतिशील होने ये स्थात पर प्रतिगामी हवा जामगा । परच्चु 
यह विचार अमपूर्ण है। आवद्यक वस्तुश्रो पर कर लगये से श्रगृतिशीलत्रा मे कोई 
कमी नहीं होती, उस समय तक जब तक कि बिलास की वरतुपझ्नो पर बहुत ऊंची 
बर से कर लग रहा है भौर भावश्यक वस्तुझ पर बहुत ही नीची दर से कर 
ज्षगॉगा गया है । झ्रावश्यव वस्तुआ पर कर लगने से निर्धत व्यक्तियों से भी बर 
लिया जा सकता है और इस (3 पर कर प्रणाली पूर्णल्प से कद-दान योग्यता के 
सिद्धान्त के अनुकूल हो जाती है. 'शेवम इन करा से हानिकारक वल्तुम के उपयोग .. 
कु रोका जा सकता है। हानिकारक वस्तुओं जंसे, मच तम्बाकू भादि पर कर लगाकर: 
तथा विलासिता की वस्तुगरा पर कर लगाने सन मूल्य ऊँचे ही जाते हैं प्रौर उनका 
उपभोग भी कम ही जाता है । 

अप्रत्यक्ष करों फे दोष--अप्रत्यक्ष करों के निम्न दोप बताये जाते हैं .--- 


करयारोपण के सिद्धान्द एवं रूप सह 


(१) ये कर समानता तथा करूदान योग्यता तथा करूदान योग्यता सिद्धान्त : का उल्लप्रन करते 
है । इन का मार अधिकतर लिधेत_ व्यक्तियों पर पडया है क्योंकि इनको अधिक 
उत्पादक बनाने के लिये जीवन तथा उपभीग की झावश्यक वस्तुओ पर लगाया जाता 
है | यह स्पष्ठ ही है कि निर्मेन व्यक्ति अपनी शाय के अधिकाझ भागू अनिवाये 
चस्तुओ पर ही व्यय करते हैं, जबकि घनी व्यक्तित्‌ अपनी आय का बहुत थोड़ा प्रति- 
शांत इन वस्तुओं पर ख करते हैं, इसलिये कर भार निर्घन व्यक्तियों पर अधिक 
और धनी व्यकतियो पर कम पडता है। झत अप्रत्यक्ष करे अधिकतर प्रतिगामी 
होते है । (२) ये कर लोचपूर्ण भो यही होते, यदि य केवल विलारा की वस्तुओ 
पर ही लगाये जायें । (रे) इसके अत्तिरिक्ा ये कर कम उत्पादक होते हे श्रौर इनमे 
निरश्चितता का भी झभाव रहता है ! सरकार यह्‌ निश्चय ही नहीं कर सकती कि 
उसकी इन करो से कितनी आय आप्त होगी। (४) ये कर मितव्ययी भी नहीं 
होते । इनको इकट्ठा करने में बहुंत खर्च करना होता है जबकि इनसे उतनी आय 

प्राप्त नही हो पाती । (५) अन्त मे, इनकी चोरी भी-की जा सकती है, झूठे 
बहीखाते बवाकर इत्यादि । 

सद्यपि काफी लम्बे काल“सैं इस वात पर वाद विवाद होता चला आया है कि 
इन बोनो करो में रो कौन अच्छा है ? फिर भी उपर्युक्त विवरण के पश्चात्‌ यह 
स्पप्ट ही है कि किसी देश की कर भ्रणाली को न्याय पूर्ण बनाने के लिये तथा कर 
प्रणाली को करूदान थोग्यता सिद्धान्त पर झाधारित करने के लिये, दोनो ही करो _ 
को लगाना चाहिये दोनो कर एक दूसरे के दोपो को दूर करते हैं। इनमे से 

किस्‌ कर का भ्रधिक श्रयोग किया जाये यह देश विश्येप की आ्राथिक एवं सामाजिक 
उन्नति पर निर्भर करता है। किसी देक्ष मे प्रत्यक्ष कर अधिक श्रच्छे रहेगे और किसी 
मे अप्रत्यक्ष कर । परन्तु दोनो वग साथ साथ प्रयोग होता अमिवाय है। ग्रेट स्काटमेंद 
(६ 07६8६ 8८०५०७७० ) के शब्दों से, “मे प्रत्यक्ष राधा अप्नत्यक्ष करो के विषय मे 
और कुछ नही सोच सकता, अतिरिक्‍त इसके कि में उसको दो झाकपक बहितो के 
समान मानूं जो कि जन्दत के सुन्दर ससार में आई है। दोनों हो विषुल-भाग्य- 
शालिनी हैं, दोनों के माता-पिता एक है--मेरा विश्वास है कि दोनों के भाता-पिता 
“अआवश्यकवा/ झोर “ग्राश्िष्वा्र' हं-“उनसे अन्तर केवल इतना ही हो सकता है कि 
जितना दो बहनो में होता है......।!" हस स्काटमैन के विचार से खहमत नही हैं 
क्योकि कर के रूप मे तो यह दो बचहनो की भाँति है, परन्तु अपने मार की दृष्टि से 
दोनो एक दूसरे से पूर्णत भिन्‍न है । इसके अतिरिक्त नन्‍्यायशीलता तथा व्यवहारिक्ता 
के जिये दोनो बहनो का होना इतना झावश्यक नहीं जितना कि इन दोनो करो का 
इस प्रकार भत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर भाड़ी के दो पहियो के समान है ॥ कर प्रणाली 
की गाडी बिना दूसरे पहिये के चल हछ्वी नही सकती 
डिसार्को के चिचार--प्रो० डिमाकों ने इन दोनो करो के रुम्वन्ध में दो घाने 
कि हूं । प्रथम, यह कि अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर एक दुसरे के पूरक ((0०एणए- 
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4९क्ा८7०79) हैं? और दूसरे इससे अधिक महत्वपूर्ण वात यहू है कि प्रत्यक्ष करो 
द्वारा उत्तन्त होने वाले रमडात्सक प्रभावों (£307०४४ 7८९४) को अप्रत्यक्ष कर 
कम बरते हूं ।#अ्रत किसी भी कर प्रणाली में दोनो करो का समन्वय होना 
आाहिये। 
डिमार्को वा विचार है कि सम्राज में कुछ ठ्यक्तियों की श्राय तो इतनी प्रत्यक्ष 
तथा स्पष्ट है विः उसको सही तौर पर माजूम किया जा सकता है जँसे, वेततमोगी 
व्यक्ति तथा वुछ व्यक्तियों वी आ्राय ऐसी होती है जिसका अनुमान ही नहीं लगाया 
जा सपता अंसे ज्यापारी | भ्त्यक्ष करा का भार पहले प्रवार वे व्यक्तितया पर अधिक 
पैंडगा ओर दूसरे प्रवार थे व्यक्तियों पर व । वरभार की इस श्रसमागता को दूर 
ऋरने व लिए अप्रत्यक्ष कर लगाए जाते हैं । पनी व्यक्तिया और ब्यापारियों के पार 
बार पस जग पान के कारण आय का बहुत अधिक भाग खच करने के विए रह 
जायेगा । अप्रत्यल मट धाय औ- दस भाग पर भी बर बसल वर लेंगे और सभी 
ब्यवितया मं कर भार समान रूप से बट जायगा | झत अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष करी की 
इस कमी को दूर बरते ह झौर उनके पूरव (। एब दूसरी प्रवार से भी अभत्यक्ष 
कर. प्रत्यक्ष करा के पूरझ होते हूं। व्यक्तिया वी धाया में थोडे थोडे समय बाद 
परिवतन होते रहते हूं जिह निश्चित करना कठिन होता है ! परन्तु इतना शवश्य 
है कि आय बढने से उपभोग ब्रढुता है और श्राय घटने से उपभोग कम होता है। 
अप्रत्यक्ष बर प्राय मैं इस प्रकार के परिवतगों को भी अपने क्षेत्र मे जे लेते हैं । 
इसी प्रकार प्रत्यक्ष-कऋर भी अप्रत्यक्ष करो वे 'पुंरके होते हं+-ै2क तो अप्रत्यक्ष 
कर उन बस्तुम पर नहीं गाय जा सकते जितका उपभोग स्वय उत्पादकों हारा 
या जाता है) दूसरे अप्रत्यक्ष कर सभी प्रकार की वस्तुग्ना और सेवाप्रो पर भा 
नहीं लगाय जा सकते और अन्त मै ग्रपत्यक्ष करो मे भी कर वी चौरी हो सकती है । 
डून सब कारणों से अप्रत्यक्ष करो बे साथ साथ प्रत्यक्ष बर भी होने चाहिएँ । 
डिमार्को के विचार म॒ श्रप्नत्यक्ष कर एक महत्वपूर्ण कार्य और भी करते ह, 
वह यह है वि थ कर के एकल करने में और आय का भ्रनुभात लगाते म जो 
रगडाप्मक शक्तिया [7ग्रप८॥०७2 07८८5) उत्पत होती हैं उन्तको न्‍यून करने में 
सहायता देते दूँ । कर बडी ही अरुचिकर वस्तु है । कोई भी इसका स्वागत सही 
करता ) अत कर लगते ही कुछ लौग इसका विरोध करते हैं और ऐसी क्रियाएं 
आरम्भ हो जाती हैँ जैसे कर भार दूसरे व्यवितयों पर टालना (#ए0४ष्ट ), कर वा 
सम्मिश्रण. (4#0७०॥), पूजोकरण (०भृश/5३४0००) ओर कर को चोरी 
(८4७०४) । ये सेब करियाएँ उस समय तक चलती रहती हैं. जब कि भ्रायिक 
अणाली में कदर द्वाशा उत्तन होने बाला असतुत॒व दूर नही हो जाता और फिर से 
सतूलन स्थापित नहीं हो जाता । उसका विश्वास हैं कि इसी असतुलन द्वारा ये सब 
क्रियाएँ उत्पन्न होती है ) उदाहरणाथ, यदि मजदूरी पर कर न लगकर उसी अनुपात 
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अ लाभो के ऊपर कर वढ जाता है तो वेतनभोगियो को कर से उसी समय तक छूट 
फलेगी जब तक कि मजदूरियों और लाभों से तया रातुलन स्थापित नहीं हो 
जाता ४४ इसी प्रकार छीज प्रतिगारी वर द्वारा यदि सरकार बडी बडी सम्पत्तियो का 
अन्त करना चाहती है तो यह भी उसी समय तक हो सकेगा जब तक कि पुरानी स्थिति 
चुन स्थापित नही हो जाती झर्थात्‌ वचत़, नया उच्यादन, नये केता इत्यादि संब पुरानी 
स्थिति म नहीं हो जाते ४ इसीलिए डिमाकों का विचार है कि, “पहले 5 क्षण 
से, करो का बटवारा ऐसा होना चाहिए जिससे उपस्थित आर्थिक सतुलन या 
भुग न हो या जहाँ तक सम्भव हो कम हो ॥४४ कर लगने से इस 
असतुलन उत्पन्न होता स्वाभाविक है 3 प्रत्यक्ष करो का भुगतान करते समय प्र॒त्येः 
ब्यवित को ज्ञान होता है थि वह कर के रूप में कितने धन का भुगतान कर रहा है 
और जिसका भुगतान करने के/लिए उसको अपनी क्वितनी आवश्यकताएँ कम करनी 
पडी है । इसीलिए वह सर्देव यही प्रयत्व करता है कि किसो न किसी प्रकार उसको 
कम कर देना पढे । एक ओर सरकार कर द्वारा आय प्राप्त करना चाहती है, दूसरी 
ओर करदाता कर का भुगतान नहीं करना चाहते --ये दोनो ही कार्य एक दुसरे के 
विपरीत हूँ | यह्‌ स्वाभाविक ही है कि आर्थिक प्रणाली.में कुछ रगड उत्पन्न हो, 
जिससे सरकार का उद्देश्य पराजित हो जाये । अप्रत्यक्ष करो के लग जाने से ये रगड़ 
“बहुत कुछ कम हो जाती है । एक तो अप्रत्यक्ष वरो का भुगतान करते समय कर- 
दाता के मस्तिप्क म वह विरोध की भावना उत्पन्न नहीं होती जो प्रत्यक्ष करो 
का भुगतान करते रामय होती है । इसके दो कारण हो शाकते हें--पहला यह कि 
“करदाता को महू ज्ञान हो नहीं हो पाता कि बह कर का भुगतान कर रहा है, क्योकि 
'कर वस्तुओं झौर सेबाझ्ो के मूल्य के साथ ही मिला रहता है। दूसरा यह कि करे 
का भुगतान  उस्म समय होता है जब के उपभोक्ता अपने व्यय से कुछ सतुप्टि सी 
आप्त करता है । उपभोक्‍ता को प्रत्यक्ष रूप से अ्रपनी आवश्यकताओं म कमी नही 
करनी पडती है, जेँसा कि प्रत्यक्ष करी स होता है। साथ ही उपभोकता अपनी 
आवश्यकताओो को सतुप्ट करने के लालच से कर का भुगतान करने के लिये बाध्य 
है, क्योकि वह यदि कर के भुगतान से वचना चाहे तो उसे आवश्यकत्ताओो 
की सदुप्टि का त्याग करना होगा, जो कोई भी उपभोवता नहीं चाहेगा । उपभोक्ता 
के हृदय सम विरोध करने की भावना इस कारण भी उत्पन्न नहीं होती वयोकि कर 
न्का मुगताल एकदम नहे।_ करना हेता वील्क भरे धार थेडिी_ थोड़े मात्रा उसको 
देनी होती है | अन्त म आय का प्रत्यक्ष अनुमान भी यही लगाया जाता और इस 
"प्रकार करदाता और सरकार म कोई मतभेद का श्रश्ग ही नही उठता | इस प्रकार 
अप्रत्यक्ष कर उन वुराइपो को भी कम करते हैं जो प्रत्यक्ष करो द्वारा उत्पन्त होती 
हैं भौर जिनका वर्णन हम अभी कर चुके हें | इसीलिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर 
दोनों एक दूरारे के पूरक होते हें ॥ 
33 छे> कह एबड८ #65 
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ड्ड राजस्व 


अ्नुषातिक, अ्रयतिशील, पतिगामी तथा श्रघोगामी क्रारोपण--पारा का एक 
दूसरे प्रकार से चार भागा में बाॉँटा गया है--अनुपातिक, प्रगतिशील, प्रतियामी थौर 
अधोगामी ! यह वर्गीकरण मुख्य रूप णे करो को दर और कर दाताग्रा की ग्रायिज्ञा 
शक्ति के पाइस्परिय सम्बंध धर आधारि है | शनुपातिक कर यह है जिसकी दर 
सारे करदाताग्रा क विए समान हा ज॑स १०० रुपय की झाय वाले व्यकित पर भी 
४४६ की दर से कर तगाया गया है और १०००० रुपय की झाय पर भी वही दर 
है । इस कर के गुणों फा वर्णन करते हुए कुछ लोगा का कहना है कि कर में एक्तो 
गुण यह है कि यह धन के वितरण को पूर्ववत रसता है; दूसरे यह सरल बहुत है? 
इसका हिसाव कोई भी व्यक्ति लगा सकता है। इस सम्बन्ध म जे०वॉण्से ने 
कहा है कि अनुपातिक कर की परिभाषा करने की आनश्यकता नहीं है, पह साधारण 
श्रेणशिक नियम (६४९८ ०१ १४४६९) है । ' परन्तु केवल, सरणतता पर कर प्रणाली पी 
स्यायशीलता को दलि नही चढाया जा सबता । यह बर न्याय सिद्धात्त के विलकुल 
विरुद्ध है । हमारे उदाहरण में १७००० रुपए की आय वाले ब्यत्वित का सुद्रा बी 
सीमान्तू उपयोगिता श्रपेक्षाइ्त १०० रुपय वाल के बहुत ही कम होगो, इस कारण 
पहले व्यक्ति पर कर भार कम होगा झौर दूसरे व्यक्ति पर अधिक ! झत यह आरा 
न्यायपूर्ण नही है । 

५ प्रगतिशील कर--आय बढने के साथ-साथ जब कर की दर भी बढती जाती 
है, तब ऐसे कर को प्रगतिशोल कर कहते हैं । इसके भवुसार विभिन्‍न ग्रायों को कुछ 
सामान्य वर्गो म बाँट दिया जाता है और वर्गों के अनुसार कर लगाया जाता है। 
आय के ऊँची होने के साथ-साथ कर की दर भी बढ़ती जाती है, जैसे ३००० से 
५००० स्पये तक दी पैँस प्रति रुपया, ५४००० से १०००० रुपये तक ५ पैसे 
प्रति रपया , १०००० से २०००० रुपय तक १० पैसे श्रति रपया इत्यादि) श्राय 
को इस प्रकार के विभिन्‍न भागो मे बाटने प्रौर कर लगाने की विधि को प्रतिगामिता 
(67:30४७४०४) और ऐसे कर को प्रतिगामित कर (5:3वंघ७४८९४ १७%) कहते 
द्दे। 

पक्ष सें---ससार के सगभग सभी देशो ने प्रगतिशीय कर को ही उचित श्र 
न्यायरागत माना है। इसके सिम्न यूण बताएं जाते हैँ -- 
“77 (१) प्रगतिश्ोल करा द्वार धन का वितरण अधिक समान किया जा सकता 
है । एक ओर तो समाज के घनी वर्गों की कय द्वाक्ति कम हो जाती है और 
दूसरी और निधन वर्गों को विभिन्‍न प्रकार की सहायताओ को प्रदान करके उनकी 
ज्य्क्ति को बढाया जाता है । आय पर भी सीमान्त उपयोगिता 'ह्रास-नियम लागू 
होता है । जैसे जैसे श्राय मे वृद्धि होती है श्रप्मक्ष अतिरिक्त इकाई से प्राप्य होने 
बाली उपयोगिता कम होत्ती चली जाती है। इस प्रकार व्य/ बिलयो. की सामान्थ 
मनोवृत्ति त्तवा दृष्टिकोण यथास्थिर रहते की दशा स एक ति। न व्यक्ति को आय 
व अपेक्षाकृत एक धनी व्यक्त के | यदि धनी 


च्यंकित को आय मे से एक बुकाई विकालकर निधन व्यक्ति: को दे दी जाये तो घन... 


पराराषण के सिद्धान्त एव रप द्भ् 


ज्यवित्-को हान वाले नुक्सान को तुलना में निर्धेन व्यक्ति को ज्राप्त होने चाली 
सतुष्टि कही अधिक होगी और यदि इसी प्रकार हस्तान्तरण किये जाते रहे तो समाज 
को कुल सतुष्टि में बहुत अधिक चूद्धि होगी। श्ो० सार्थकका भी यही विचार 
चहै। 

(२) प्रगतिशील कर, कर-दान योग्यता के सिद्धान्त के-श्रगुकूल है । हम ऊपर 
कह आये हैं कि घनी व्यक्तित को दब्य बी सीमान्त इकाई की उपयोगिता_ अपेक्षाकृत 
एक निर्धन व्यक्ति के बहुत कम होती है । अत घनी व्यक्ति को तिर्धन व्यक्तित वी 
छुलना ग कर बेने से कग हानि होती है । धनी व्यत्तित कर भुगतान करने के लिश 
अपनी कम आवश्यक शावद्यनताओ को ही कम करेगा परन्तु निर्धेन व्यक्ति को तो 
अपनी अनिवार्य झावश्यकताझो को कम करना पडेगा | ईगे कारण यह कर उपयोग" 
पगित्ता हास नियम पर आधारित है। परन्तु प्रो० पीगू का विचार है कि डपयोगिया 
जहास नियम से केबल इस बात का पता चलता है वि १००० पौड वाली झाय झे 
गन्तिम पौड की उपयोगिता १०० पौंठ वाली झ्ाय के अन्तिम पौंड की उपयोगिता 
जे कम है। परन्तु प्रगतिशील कर को न्‍्यामसगत बनाने के लिये यह जानना 
आवश्यक है कि १०००.पौड़ वाली आय ने अन्तिम १० पौंड की उपयोगिता 

१०० पौंड वाली श्राय के अन्तिम एक पोड़े की उपयोगितिं से कस हैं, जो उपयोगिता 
“हास नियम से पता नहीं लगता 

77 (३) उपयुक्त दलील के आघार पर ही यह कह्दा जाता है कि ऐरो कर से सगात' 
को संतुष्टि रा छास न्यूनतम होगा क्योकि घनी व्यक्तियों को ऊेँबा कर देने 
"पर भी इलनी असतुष्टि नहीं होगी जितनी नि निर्धत व्यक्तियों को। झ्रत चिर्घेन' 
चउपक्तियो को कर मुक्त कर के और घनी व्यक्तियों पर ऊँचा कर लगाकर समाज 
के बलिदान को न्यूनतम किया जा सकता है। साथ ही, जैसा पीगू मे कहा है कि 
धहु& से घनी व्यक्तियों को जो सतुष्टि प्राप्त होती है वह इसलिए नही कि थे घनी 
हैं बगन्‌ इसलिए कि वे दूसरो से अधिद घनी हैं । इसलिए इन सभी धनी व्यक्तियों 
की थ्राय को एक ही झनुपात म कम कर दिया जाये तो इन लोगो को सलुष्ठि की 
'कोई विद्येप हानि नहीं होषी । थे निर्धन तो पहले को अपेक्षा हो जायेंगे परन्तु वे 
'रहेगे उतने ही घनी (द्रसरों की तुलना में) जितना पहले थे और इस प्रकार इनको 
सतुष्टि वी इतनी भझंधिक क्षति नहीं होगा । 

(४) प्रगतिशील कर सितव्ययों होते हे बयोकि इनको एकत्र करने का ब्यय 
अधिक नहीं होता | आय बढने के साथ साथ भी इक्टूठा करने का व्यय पूर्बबत 
रहता है । इस कारण यह कर सितब्ययी होते हे ६ 

(५) _हो० हॉयसन ने श्रगति्यील कर को टूसरे ठग से उचित बताया है। 
'उन्हा। प्रत्यक व्यक्ति की आय दो दो भागों में वि वेभावित किया हे--लाकीकाअग-- लागत का झ्ग _ 
आर बचत वा अंग | पहले अय पर कर लगाता हानिकारक होगा क्योक्ति ऐसा करने 
से आय ही समाप्त हो जायेगी । इसलिए सव कर बचत के ऊपर ही लगने चाहिएँ+ 
इनके अनुसार जितनी आय कम होगी उतना ही उसमे लागत ऋण झषिक होगा और 























ही] शाजत्य 


जितनी ग्रप्य श्रधिव होगी उतना ही लागत झग कम होगा और बचत अगय झधिक 
होगा । अत ऊेँची झ्राय पर प्रभतिशील वर लगाना चाहिये क्योवि उनमे बचत भग 
अधिक होता है । १र तु हाॉवसत ने यह स्पप्ट नही किम कि आप वी ज़ापदी का ग्रभुपाल 
क्स प्रकार किया जाए और भ्रत्येक्त आय में लागतो वा अग अधिक और वचतो का 
झथ कम या इसका उलटा किस अकार मालूम किया जा सकेगा. क्योकि बिना इस 
के ज्ञात वे करो की दर निर्धारित तही की जा सकती | 

(६) आाधुतित काल मे सरकारो के व्यय दिन प्रति दिन बढ़त जा रहे है ४ 
अगतिश्नील सिद्धास्त द्वारा धतों व्यक्तिया पर ऊँचे कर लगाउर स्तरकार श्रपती आव- 
श्यक्तानुसार आय बडी रारतता से प्राप्त कर सकती है । 

(७) प्रगतिशील कर अधिक लोचपूण हते हैँ। सरकार अपनी ग्रावश्यकता 
के समय वेवल धनी व्यक्तियों पर कर की दर थो वढा कर आय प्राप्त शर सकती 
है। भनुषातिव' प्रणाली भ यह सम्भव नही है, क्योकि उसमे पर की दर बढाने रो 
निर्धना पर ही कर भार अधिक रहता है । 

(७) वीन्‍्स ने प्रगतिशील करो को पू्ण रोजगार की पृष्दि से महत्वपूर्ण. 
बताया है । श्रवसाव वाल म यह आवश्यक है क्रि सरकार अधिक व्यय गरें और 
व्यक्तियों पर कम बर लगाये ताकि स्वय उसके पास भी कुछ कय-शतिति रहे जिससे 
थे खर्च करते रहे भौर मूल्य ऊपर उठने लगे और रोजगार पहले ही जैसा रहे। यह 
ध्यान रहे कि केवल बम करें लगाने से ही रोजगार म होने वाले परिवर्तन नहीं रुक 
जागंगे, क्योकि धनी ब्यक्तिया पर कर भार कम होते ही.मह अपने भन को व्यय 
करन के स्थान पर उसको सचित कर सकते है । उपभाग करने की प्रवृत्ति (270- 
ए०४४॥9) वैसे ही कम होती है । इसलिये कर को कम करने का ध्येय ही। परोर्जित 
हो जायेगा । निधन व्यक्तियों कौ उपभोग यी प्रबुत्ति अधिक होने से वें अपनी झाय 
का ग्धिक भाग उपभोग पर ही व्यय करते हैं। झत यह झावहयक है क्रि धनी 
व्यवितिया से भारी कर लगा कर धन प्राप्त किया जाय, उसे निर्धनी पर खर्च किया 
जाय या उनको आध्िक सहायता के रूप म दे दिया जाय ) समाज में उपभोग को 
माता पहले वी अपेक्षा श्रधिक होगी और रोजगार वृढता जायेगा । 

अ्रगतिशील कर के विपक्ष में--आ्राज कल प्रगतिशील करारोपण को सर्व- 
मान्यता भ्राप्त हो चुकी हे परन्तु प्राचीन लेखका को अवश्य ही इसक विरुद्ध कुछ 
आपत्तियाँ थी । हम इन पत्तियों के आलोचनात्मक अध्ययस सिस्‍्न से करेगे -- 

(६) कुछ लेखका ने वो नियम के आधार की ही श्रात्रोचना की है। हम 
ऊपर बता आगे है कि प्रगतिशील वराशैपण निग्न सान्यताझों पर भाधारित हे >> 
अथभ, सामान्य रूप से स्लाथ की उपयोगिता सभी व्यक्तियों के लिये समान रहती है ॥ 
दूसरे, आथ की प्रत्येक वृद्धि के ल्ञाथ साथ प्राप्त होने बाली आय की उपयोगिता घट्ती 
जाती है और विलास की वस्तुश्रा पर व्यय अधिक हाता जावा है) और तीसरे, 
बिलास की बस्तुप्रो की श्रपक्षा अनिवार्य वस्तुओं वस्तुओं पर किया गया व्यय कार्यक्षमता 
की वृद्धि के लिये ऋधिक आपस्यक है । परन्तु यह सारी मान्यताएँ अमात्मक बताई 
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गई है । यह तो हो सकता है कि आय की वृद्धि विसी व्यक्ति विज्ञेप को घटती हुई. 
मात्रा में सतुषिटि प्रदात करे, परन्तु इससे यह निष्कर्प नहीं निकालना चाहिये कि एक 
व्यक्ति को प्राप्त होने वाली सीमान्त उपयोगिता दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा कम होगी 
या अधिक । संतुष्टि एक मानसिक स्थिति है, जिसका _कोई माप नहीं किया जा 
सकता । झत. घनी व्यक्तियों से निर्धोनो को घन के हस्तान्तरण से यहे आवश्यक 
नही कि कुल सतुष्टि मे वृद्धि हो ही जाये ।१ परन्तु इन लेखकों की त्रुटि मह है कि 
इन्होंने यह ध्यान नही दिया कि करारोपण में उपयोगिता छास नियम को इस 
मान्यता पर प्रयोग क्रिया गया है कि मानव व्यवहार समान _प्रिस्थितिया में समान 
रहता है । इस मान्यता के झपवाद हो सकते हैं परन्तु साधारणतया यह्‌ ही देखा गया 
है कि ब्यवह्वारिक जीवन म यह मान्यता सही उतरती है | यही कारण है कि प्रगति- 
झील कर ससार भ सफलतापूर्वक कार्य कर रहे 
(२) कुछ लेखको का विचार है क्रि प्रगतिशील करारोपण के कारण बचें 
कम होने लगती हे, पूजी का प्रवाह देश के वाहर होने लगता है और देय म उत्पादन 
गिरने लगता है। व्यवितयों को अधिक उत्पादन करके आाय में वृद्धि करने के लिये 
कोई भी प्रेरणा नही मिलती, वपोकि वे जानते हे कि जो भी आम उन्हें प्राप्त होगी 
चह्‌ उनके पास नही रहेगी और कर के रूप में सरवार को चली जायेगी। परन्तु 
वास्तविकता यह है कि कर का प्रभाव प्रत्येक वर्ग पर समान नही पडता। कुछ 
व्यक्तियों की तो न ने और कारय॑ करने की इच्छा पर बुरा प्रभाव पडता है, कुछ पर 
बिलकुल भी प्रभाव नहीं पडता और कुछ को कर द्वारा श्रधिक बचत करने और कार्य 
करने के लिये प्रेरणा प्राप्त होती है। व्यक्ति वचाने भर कार्य करने के लिये 
निरुत्साहित उसी समय होता है जबकि कर श्रति तीव्र प्रमतिज्ञी 
(३) कुछ लेखको का यह विचार है कि प्रगतिशोज कर एक_ प्रकार की 
चोरी है श्लौर ईमाददारी एव-बुद्धिमाना को सजा दी जाती है। थे लोग जो भ्रपव्ययी _ 
हैं और बेकार हैं. वे कर मुक्त रहते हैं, दूसरी ओर जो मेहतत और ईमानदारी से 
कार्य करते है, फिजूललर्ची न करके बचत करते है और इस प्रकार समाज की सेवा 
करते हूं उन्हे सबसे अधिक कर भार सहन करना पडता है। मिल लो इस कर को 
अति अन्यायप्रर्ण समभते थे और करो की प्रगंतिशीलता उनके लिये प्रगतिशील चोरी 
थी ॥? यह झालोचना अधिक महत्वपूर्ण नही है, क्योकि किसी भी कर को चोरी या 
डकैती कहना बुद्धिमानी नही । सरकार का कोई स्वय का हित नहीं होता ।॥ वह सारे 
समाज के लिये हो घन का पुनवितरण करती है । दसके अतिरिक्त सारा घन मेहनत 
के कारण ही जमा नहीं होता । सरकार को ओर से जो सुविधाये प्राप्त होती है वह 
भी घ॒नी व्यक्तियो को घन एकत्रित एव सुरक्षित रखने म सहायता करती हे । 
(४) कुछ तेखको का विश्वास है कि प्रग्गरतिद्यील करो को दर निर्धारण मे 
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मनभाने ढदगों से काम जिया ज्यता है। प्रभद्िछीलता का क्या क्राघार होना 
आहिए ? इसका कोई निड्चिचत भाषदण्ट तो है. नहीं, इसो कारण अन्याय होने की 
गुन्जाइग भी वहुत है। इस सस्वन्ध स महुपा मैकवलो (एल ८जाएला) दे वन 
को दोहराया जाता है कि “हुब आप साधारण सिड्धात्त अनुगात्ििक बजा) को छोड़ 
४* रत हैं तो भाप सम भ विना पतवार और कुदवनमा ने छोते हैं. और कोई भी. 
माना अन्याय की नहीं होगी, नो शाप सम अं,” परततु प्रथम यह है दि वरारोपण 
में दस के निर्धारण से भनमाने काम विश स्थान पर नही होता ? हर कर भ ही यह 
दोप निवाला जा सकता है क्याकि दरो के निर्धारण ने लिये कोई प्रमपीटत 
(इछ४१३४०) माप लो भी तक निश्चित नहीं क्रिया जुद्धू सका है । रहो न्याय और 
अन्याय वी बात सो भी बड़ी विचित्र और हास्पप्रद है। एफ व्यज्ति के साथ 
स्थाय परत मे किसी दूसरे रे साथ श्र्याय अवश्य ही होगा। स्याय और ब्न्याय 
बी बात व्यक्ति सर्देव स्वद्नित दो दृष्टि से करत हैं । इसके अतिरिवत सामाजिक 
लाभ धधिरतस बरो से उुउ लागा के साथ धन्याय होना कोई युरी बात नही है । 
(५) बुछ लचए नो दा घर को ब्यवहारिक ही नही मानतत हैं) मुलिपरपत.. 
का कहता ऐै वि, यदत्रि इस प्रकार हम सारे याद विवाद का परिणास निकाले, तो 
हम देखत हू कि, जवरी प्रगखितील कद को हम एक सिदधास्त बे रूप म किसी सीमा 
तक उसिल कह सकल < सौर पक्ति वी योग्यता के अनुसार कर नीति को बयाने 
नी सैद्धान्लिफ माग का मथन सह सबते हैं, यह बात निस्तय करती अति घटित हाली 
है, कि किस सीगा तप सौर जिस दवा से इस शिद्धाल्त को व्यवहार मे कार्योस्वित 
किया जाये ६ 
(डिसरर्सों झे विघार--डिसार्को कि भरनुसार करो भ अगतिश्लीलता, आर्थिक 
कारणा स नहीं वरत साउ्पैतिद कारणों से स्थापित की जाती है। उसे अनुसार 
अनुयातिक और प्रगतिणात करा सम्बन्धी विदेचना वरतुमत (00८८८) धौर 
भावात्गर (509 ४ ९०) दृष्टिकोणा से नही की घट सकती है ४४% डिसार्को का 
विचार हैं कि यर वह भुग्तप्न है जो कोई व्यक्ित राजकीय शवाओआ का उपभोग 
फरने थे बदतें भ करता है । हर व्यक्ति राजकीय सेवाझी का उपभोग अपनी आय के 
अनुपात म करता है ) तिस प्रकार व्यक्तिगत मूल्य मिर्धारण सम होता है. कि जो 
व्यक्ति जितनी बस्तुएँ खरीद उतता ही मल्य दे, उसी प्रकार यहाँ पर भी यह होना 
आहिये कि जो व्यक्ति चितनी झाय कपाता है उत्तना ही कर दे । भ्र्थात्‌ करारोपण 
अजुवातिक होना चाहिये पेरन्द कैयोकि राज्य एक एकाधिकारी की स्थिति में होता 
डै इसलिये वह अत्येक व्यक्ति से भिन्न भिन्न सूल्य अपनी सेवाओं का ले सकता 
है। झत राज्य धनी व्यविययों औे-मपिक सूल्य और निर्धत व्यवितयों से कम मूल्य ते 
सकता है । ' इहलिये अवुषातिन_ करारोपण वा आधार न सो उसका बस्तृगत महत्व 
(99६७:४६ १००६) है और ने आधिक समानता ही | २शं०८) है और व्‌ प्राथिक समानता ही । 
डोफ इसी भ्रकार डिमार्का प्रगतियील करा को विवेचगा करता है। नह 
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उन लेखको से सहमत नहीं है जो बलिदान सिद्धान्त को प्रगतिशील करारोपण का 

आधार मानते हैं । उसके अनुतार विभिन्न कक नह माय जाय आन व्यक्षितयों को सेंवप्टि मा बलिदानों की 
तुलना वही की जा सकती । उसका मत है कि आय की बुद्धि के साथ झ्ायः ब्राव्सिकी 

गत म भी वृद्धि होती जाती है, इस कारण यह आवश्यक नहीं कि एक धनी 

ब्यवित ली कुल सदुप्टि एक निर्धन व्यक्ति की अपेक्षा अधिक हो ॥ केवल यही नही, 

कि रीमान्त उपयुगगिता कम- होते-के-साथ राथ राजकीय सेवाशो_ की उपयोगिता भी 

यम झेत्ती जाती है जाती है । इसलिये सोमान्त_ उपयोगिता कास_ नियग और र॒ बलिदान वा 
भावात्मक सिद्धान्त प्रगयदिभील करारोपण के उचित श्राघार नद्दी हैं! पे लि 

डिगार्को के विचार में इन दोनों प्रकार के करों की विवेचना राजनैतिक 

आधार पर होनी चाहिये ।2? फ्रास की क्राति से पहले विपरीत अनुपातिक करा विपरीत तिक क्रा- 

“रोपण था, जिसके अनुसार उन वर्गो पर क्रोई कर न था णो भ्रवल थे या कर भार 
देवल कुपका और औद्योगिक धनी व्यक्तियों पर ही था । ड््सके बाद, तृतीय राप्य 
(एव ०६६१०) मम 'प्रनुषातिदा कर उन सिद्धान्तो के ऋनुकूल बनाया गया जिनका 
प्रचार ऋन्ति म क्या गया था| अन्त ग॒ प्रजातन्त्र स्थापित हो जाने से झव प्रगति 
शील कर का पलउा भारी हो पया । 

** - . श्रो७ सार्को ने अपने विचार प्रस्तुत करते समय प्रगतिशील करो के राज- 
नैतिक इल्हास का विश्लेपण क्या है । उनका दृष्टिकोण झाथिक के स्थान पर 
गेतिशासिके है । उनके बिचारो को सिढास्त कदापि भी नही बहा जा सकता। दसके 

* आतिर्बित, जैसा कि हम पीछे देख चुने हैं कि म्रार्छ- कग्ररयोषण को तथा व्यय को 

अच्य योर फफस्कि के वीच एक विनिमय सम्बन्ध के जय में देखता 4, एक विनिमय सम्बन्ध के रूप 

जो विचार व्यवद्धारिक जीवन के श्रनुकूल नही है । स्पष्ट ही है कि जिस विचार का 

/ आधार ही उज्ित-चही-है-क्वार स्क्य ही अनुचित हीगा। इसतिये डिमार्फों ले 
विचोंरो का हम्‌ समर्थ कसने में श्रसमर्थ कै 

>> प्रतिगासों कर--यह कर प्रगतिशील कर का ठीक विपरीत है। इसके 
अनुरार अधिक आय वाले ध्यक्तिया पर कर की दर कम होती है और कम साय 
जालों पर भ्रधिक । यद्यप्रि मह कर अनुचित और प्रन्यायपूर्ण होते हैं, फिर भी आधु- 
निक समय में इसर्की प्रयोग करना ही पडता है । एक तो राज्य को श्रपना व्यय पुरा 
करने के कारण इन करो का सहारा लेन ही होता है, दूसरे यह कर जान बून्‍्कर 
नही लगाया जाता वरन्‌ करदाताओो द्वारा इसका भार दूसरो पर टव_जाने के कारण 

, यह कर ऐसे हो _जाः र्ह। आधुनिक समय म इन करो का कोई विद्येप महत्व 
नहो हू । क्याकि एक तौ इन मे न्यायज्यौलता नही हे, दूसरे यह मितव्ययी नही है और 
उत्पादक भी नही हैं । 

झधोगामरे कर---इस प्रकार का कर आय के दढते के साथ साथ बटता है 
परन्तु कर की दर कम होती जाती है । एक निश्चित समा तक श्रगतिशील रहता 
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अध्याय 84 ॥ 
समस्या 
(?+०ए[८९क्ा रण ह०5४एट 
घर व छरूणांण्ग) 
प्राककथन-... 


हमने पिछले अ्रष्याय मे करारोपण के सिद्धान्तों का श्रध्ययन किया था। 
समानता सिद्धान्त के अतिरिक्त वाकी जितने भी सिद्धान्त्रों की विवेचना की है. 
प्रबन्ध सम्बन्धी सिद्धान्त है। समानता का मिद्धान्त करारोप्रण का नैतिक सिद्धान्त 
है परन्तु कठिनाई यह्‌ है, क्रि इस सिद्धान्त को व्यवहार म किस प्रकार लागू किया 
जाधे, ग्र्थात्‌ कर प्रणाली को न्‍्यायसगत किस प्रकार बनाया जाय ? किसी भी 
कर प्रणाली को न्याय सगत होने के लिप यह झावश्यक है कि करारोपण का भार 
>झतन व्यक्तिमों पर पडे जो उसे सहन कर सके | दूसरे शब्दों मे, प्रत्येक ब्यवित पर 
कर उसकी आशिक दशा के अनुसार लगाया जाय । परन्तु झ्राथिक दशा था कर 
दान अष्यवा-का बया- बाप दोवा-जाएिये- ४ इस वप्ास्ध मे धनेक सिद्ा/त मतिपादित से थ्नेक सिद्धानल ग्रतिपादित 
किये गए है । तिम्न में हम कुछ महत्वपूर्ण सिद्धान्तो की विवेचना करेंगे । 
बित्तोप सिद्धान्त (छभाटरओ परशरु०079)--भ्राचीन लेखकों और राजस्व 
सम्बन्धी विशेषज्ञों का मत था कि करारोषण का परम कर्तव्य आय प्राप्त करना होना 
चाहिये | इस सिद्धान्त के प्रतिपादिकों का कहना था कि कर दस प्रकार लगाया जाये 
कि जनता उसका विरोध कम से कम करे झऔर राजकीय खजाने को भ्रधिक से 
अधिक आस प्राप्त हो । फान्णीयी वित्तमन्त्री कालबर्ट वे श्रनुसार धलुब को इस. वित्तमन्ज्ी काल॒बर्ट सार “व 
५9 प्रकार नोचो कि बह कम से वम विरोध के साथ अल्लम्पे+ इन लोगों के 
अनुरापर करारोपण का उद्देश्य यह देखना सही है कि कर भार का वितरण किस प्रदार 
हो रहा है, वरन्‌ केवल अधिक से अधिक आय प्राप्त करना है। परन्तु यह उद्देश्य 
या तो केवल ऐकिक शासन मे या निदेशी शासन मे पूरा होता सम्भव है । प्रजा- 
लान्व्रिक झासन से सरकार का कभी भी यह दृष्टिकोण नही होना चाहिए । इस 
बृष्टिकोण से तो समाज का बहुत अहित होगा, क्योंकि कर भार मुख्यत उन 
निधन और नि सहाय व्यक्तियों पर पड़ेगा, जिनमे विरोध करने को शवित बहुत 
कम होती है | झ्राबुनिक सरकारे प्रजातन्‍्त्रीय सिद्धान्तों पर आधारित हैँ और बह 
न्याय तथा समाज कल्याण की ओर पूरा ध्यान देती हे और करारोपण मे वित्तीय 











श्र राजन्व 


असद्धान्त था पावन नहीं करती ! यही कारण है कि झाज इस सिद्धान्त वा कोई भी 
व्यवहारिब महत्व नहींह है । 

लाभ सिद्धान्त [छल्णली६ प्रक्रटण४)--इस सिद्धान्त के श्रतिपादकों के 
अनुसार कर की दर एवं राशि उस लाभ वे अनुसाह होनी चाहिये, जो कि प्रत्येता 
नागरिक वो राज्य वी सरक्षता में प्राप्त होता है। राजकीय सेवाशो से जिग ध्यवित 
को जितना लाभ अ्राप्त होता है. उसको उसी अनुपात में राज्य के खचों को पूरा 
करने के जिय कर देता चाहिय। राज्य यी कुछ सेवाएँ ऐसी होती हैं जिनसे, 
कुछ व्यक्तिया को विश्येप लाभ प्राप्त होते है ग्रौर कुछ सेवाओं से सम्पूर्ण समाज 
को समान साभ प्राप्त होता है । वॉन (८०मप्त) ने इस मोदे सिद्धान्त के आधोर 
पर 'राजवीय व्यय वा वर्गकिरण क्या हे। परन्तु इस सिद्धात्त मे भी अनेक दोष 

। प्रथम यह कैसे निश्चित क्या जाय वि पूठुंयक व्यवित को कितना लाभ प्राप्त 

हुप्ना है ? विशप रुप से उत संवाप्रा ये सम्बन्ध सम जहाँ समाज सामाग्य 
लाभ भराप्त होगा है.) क्योकि समाज को प्राप्य द्वोगे वाले कुल लाभ और किंगी 
व्यकित विशप के लाभ स्‌ क्या बणुवाव है. यह निश्चित किया ही यही था सबता । 
गसजिगर्मन के अवुसार सरकार भोई भी काभ बिगी ब्यकति पिशेष-के. लाभ से 
लिय नहीं बरती बरिकि व्यक्तित को रामाज वा एक भाग छ्ेकरकरती है। 'इस्र 
प्रकाण जिशुण ला सागान्म लाथ से विलीन हो जाता है 07 इसके अतिरियत 
राज्य वी कुछ सेवाये ऐसी होती हू जिनसे प्राप्त लाभो का आसायी से ज्ञान प्रोप्त 
किया जा सक्‍ता है जैंगे सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी ाथिक सहायता । परन्तु इन 
सेबाप्रो का मूल्य लेता एक मजाक होगा | 

शेबा की लागत का छिडान्त (005६ ०६ 867श०० 7/6०५७)--उपर्यृक्त 
सिद्धान्त। की भाति यह झिद्धान्त भी सुकीण ब्यवितवादी जिचारो पर आध्षारित 
है। इस सिद्धांत क अतूसार राज्य जो शेजायें नागरिकों के लिय प्रदान करता 
है उनकी वास्तविक लागत के_ झभुसार कर कौ दर निद्दिचत होनी चाहिए । #पर 
से देखने म तो यह सिद्धान्त बडा उचित जान पडता है, परन्ठु इसका व्ग॒वहारिकि 
महत्व कुछ री पही हे । यट्‌ भ्रवन्‍्य है कि जब राय कुछ विशेष सेवायें करता है तब 
इस सिद्धातका उपयोग जिया जा सच्ता है जैतते डाक महसूल निश्चित बरने मे। 
रेजा का तिरामा निश्चित करने भे, इस सिद्धान्त का पालन किया जा सकता है 
परन्तु अधिराद बरो म्‌ इस सिद्धान्त से काम नहीं तिया जा सकता है।* यह भी 
शाभ रिद्धान्त ही की भाति है । जब सभी गागरिको के ज़रिए, समान रूप से एड साथ 
सेवा सी जाती है तब भहें निश्चिकत करना कठिन होता है कि विश ब्यक्ति को कित्ननी- 
मंदा-धाप्त हुई पौर उसकी लागत कितना हुई। आजक्त प्राधुनित सरकारें अधिव- 
ल* ऐसी सेवायें प्रदात करती हैँ जिनसे निधनो व्गो अधिक लाभ होता है जैंसे नि शुल्क 
दूध वितरण, शिक्षा; सामालिक सुरक्षा इत्यादि। यदि यह सिद्धान्त लागू किया जाये 
व... छिड23 8 शा 7बजलातत 248९ ३३7 गज की 
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बारारोपणय म न्याय की समस्या हरे 


हो इन व्यक्तियों को न केवल प्राप्त की हुई वस्तु का मूल्य ही चुकाना होगा, यः 
पआस्स वी हुईं घनराश्ि चुकानी होगी, वरन्‌ उसरी व्यवस्था करने मे जो व्यय हमरा 
है उरावा भी भुगतान करना होगा।? इस प्रज्ञार साभ ड्िद्धान्त की भाति यह 
सिद्धान्त भी अब्यवहॉरिक हैं। 
डिसार्को का झ्ाय सिद्धान्त (96 [ए७४८०४ प9५०ए४ 7४९०7७)--डिमार्को 
ने अपना आय सिद्धान्त्र प्रस्तुत किया है, जो लाभ सिद्धान्त का ही एक दूसरा रूप 
है। गह तो पिछले अध्यायों से बता ही चुके हैं हि मार्कों के अनुसार नागरिकों और 
राज्य में एक विनिमय सर्ुन्०घ रहता है--राज्य सामान्य सावंजनिक सेवाशों का 
उत्पादक है झोौर नागरिक इन सेवाओं के क्रेता_ एवं उपभोक्ता है। सागरिक इन 
सेवाओं का उपभोग अपनीन्भ्पनी झाय के अतृपात में करते हैँ । उसदे झवुसार राज्य 
को सेवाग्रो से निजी ब्वक्तियो द्वारा वस्तुओं के उत्पादन में सहायता मिलती है। 
साथ ही ये सेवायें इन वस्तुओ के उपभोग को सम्भव करन के लिए भी गझ्रावश्यक 
होती है। ये सेवार्ये सभी व्यक्तियो को लाभ पहुँचाती हे--प्रत्यक्ष रूप स, वस्तुआझा 
ऊी उत्पत्ति में सहायता करके झौर अप्रत्यक्ष रूप से, राज्य सहायता द्वारा उत्पोदितेंए 
वस्तुओं के उपभोग दाद । दसलिए जितनी अधिक आय किसी व्यक्तित वी है उतना 
ही अधिक कर उसे देना चाहिए, वयोकि उतनी ही अधिक राजकीय सेवाये उसने 
“प्राप्त की है । एक तो आय के उत्पादन में राज्य ने उसे सहायता दी है और दुसरे 
| उत्त श्राय के उपभोग मे उसे राज्य सहारदता प्रदान वरेगा। इंस प्रकार करारोपण 
प्रत्येक व्यक्ति की आय के अनुपात में होना चाहिए। 
यदि देखा जाय तो डिमार्को का स्पप्टत सकेत प्रगतिशील झाय कर की ओर 
है, परन्तु उसके सिद्धान्त को इसी कारण स्वीकार नही किया गया है,* ब्योकि उन्होंने 
बहुत ग्धिक बल इस बात पर दिया है कि प्रत्येक व्यक्त राज्य की सेवायें अपनी 
आय के अनुपात में श्राप्त करता है । उनके सिद्धान्त का यही पहलू उचित नही है, और 
इसी कारण यह करारोपण का आघार नही बनाया जा सकता | कल्यायकारी राज्य 
का विचार तो इराके बिलकुल ही विषरीत है। क्योकि इन्होने भी राज्य द्वारा प्ेस्तुत्त 
को गई सेवाग के लाभ की चर्चा की है, इसलिए, यह सिद्धान्त भी लाभ सिद्धान्त की 
ही भांति है । ० ४9 । 
कर दान पोग्यता सिद्धान्त (# छाए (० 9०99 7४९ण७)--इस सिद्धान्त 
का चर्चो हम एडम स्मिथ -के करारोपण सम्बन्धी नियमों का वर्णन करते समय कर 
चुवे हे । इस सिद्धान्त के अनुसार कर भार, व्यक्तियो पर उनकी करदान योग्यता के 
अनुसार होना चाहिए । यह सिद्धान्त बहुत ही उचित और त्यायसगत है परन्छु इसको 
ब्यवहार में लाता इतना सरल नहीं है ॥ पहली कठिनाई तो यहद्द हैं कि प्रदान 
योग्यता कैसे तथा क्सि आधार पर निस्चित की जाए और दूसरी कठिनाई यह है 
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सूंड राजस्व 


कि शरदान योग्यता क्सि प्रकार मापी जाए २ व्यक्ति विज्ेप की करदान य्रीग्यत्ता 
जानने के लिए उजित घाधार को खोज रुस्‍ने के लिए हमे दो दृष्टिकोशों से समस्या 
कप अध्ययन करना होगा। एक तो भावात्मक (5ए/ं८ला्थॉा/) झोर दुसरा वस्तुगत 
(0छ5फल५).॥ प्रथम दृष्टिकोण से हम करदाता विश्वेप वा निजी दृष्टिकोण लेंगे 
और दूसरे में बाह्य पदार्थों कौ दृष्टि से अध्ययन करेंगे । 

आव्मक दृष्दिकोण (50०0)९९४२९ #977०2०४0)--यदि हम करदाता की 
व्यक्ष्तात दुष्टि से कर भुगतान करने को सम्रस्या पर विचार करें तो हमशो फर 
भुगतान करने मे छुपे हुए त्याग और बलिदान को दृष्द्धिल रखना होगा। भर्यात्‌ 
फरदात़ा पर बितना भार पढ़ता है ? यह ज्ञात करना होगा। इस अध्ययन में हमें 
करदाता नी मानूसिक स्थिति का अध्ययन करना होगा । स्पष्ट ही है कि यह विधि 
कितती कठित है क्योकि करदाता कर का कितना भार महमूस बरता है, यह एुक 
म्ानसिद्र त्रिया है। यह जानना ग्रत्यन्त कठिन है--कि किसी व्यक्ति के सस्तिष्क में 
क्या विचार उठ रहे हें था क्तिता कप्ट हो रहा है मा कितनी प्रसन्‍नता हो रही 
है ? ये सभी मुज़सिक दधायें है और इनक्षा निश्चित माप नही हो सक्‍ता। यह 
भी सम्मप नही कि विभिन्‍न व्यक्तियो की मातस्िक दंशाग्रो का तुलनात्मक अच्ययत 
विया जा सबे । इस सिद्धाग्त को कार्यरूप प्रदान करने के लिए यह मान लिया जाणा 














हुए वि व्यक्तियों वे_ स्वभाव ओर_ भ्रद्ृति म॒ भिन्‍नता होतो है, जातीय भिन्‍नतायें, 
आदतों, प्रश्चिक्षण आदि की भिन्‍नतायें होनी हैं,, हप सर्देद ही पह मान लेते हैं. कि 
प्रत्यक्षद्प से एक से ही व्यक्तियों के समूईँ पर समान परिध््यित्ियों का बगभग समान 
मानसिक प्रभाव पड़ेगा ।/९ यह ध्यान रहे कि यदि करारोपण प्रूर्णत छसी सिद्धान्त 
पर प्राधारित होगा तो वह करो के श्रडुंठे श्र बुरे परिणा्रों गी ओर बोर्ड भी 
ज्यान नही देगा । जैसे, मादक पेयो पर कर से व्यतितयों को अधिक त्याग करना 
होगा, इसलिए त्याग थी दृष्टि से तो यह कर बुरा है, परन्तु जहाँ तक ये इन वस्तुओ 
के उपभोग को निरुत्साहित करेगा, यह अ्रच्छा है । वास्तय में ऐसे वर के ध्म्वन्ध में, 
करो के अच्छे परिणामों वी ओर अधिक ध्यान देना चाहिए, अरपेक्षाइत त्पाग के । 
ओ० पीयूका भी मही विद्यार है। भावात्मक दृष्टिकोण से कद रोपण के विभिन्न 
आधार बलायें गए ई--समान व्याग, समानुपातिक त्याग और न्यूनतम सुपाग ॥ 
समान त्याय का सिद्धान्त (2:0006 ० 80०० 58८४०४)--इस सिद्धात 
के प्रतुसार प्रस्पेत व्यवित वे लिए त्याप की मात्रा समान होनी चाहिए तभी बररखा- 
रोपण न्यायग्रयत हो सकता है। मिल गे वरारोपण म समानता वा अर्थ बताते हुए 
लिखा है कि “राजनीति के एक छिद्धान्त के रूप मे करारोपण कौ समानता का भर्य॑ 
है कि सरकार के व्यय में श्रत्येक व्यक्ति का भाग इस प्रकार निर्धारित करना वाकि 
उसे ग्पने भाग से, न तो अधिक झौर वे कम हो असुदिधायें अनुभव ही, अपेक्षाइत 
6. 4 हाप्व3 पा शिव्काध्र सफाक्ा८६, 2386 4०. 
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चउराके जो कि हर व्यवित को अपने-अपने भाग से अनुभव होगी १४१ सक्षेप में इसका 
अभिप्नाय समानुपातिक करारौपण से है। इसकी अच्छाइयों और बुराइयो का अध्ययन 
हम पिछले अध्याय में कर हो चुके हे । 
॥/ समानुपातिक त्याय का सिद्धान्त (फएटाए८ ०६ 2:०ए0:ध0फढ0. 98007- 
86०४)--इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी-अपनी आशिक दाकित के 
पनुपुत में बर देना चाहिए | जिन व्यक्तियों में अधिक त्याग करने की शक्ति है वे 
अधिक घनराशि कर के रूप में दें, जिनमे चुलनात्मक कम द्क्ति है वे कम धनराशि 
दें और जिनमे बिल्कुल नहीं हैं वे छू मुक्त रहे । इस सिद्धान्त के अनुसार 
करारोपण न्‍्यायसयत होने के लिए श्रमतिझील होना चाहिए। इसके लागम तथा 
हानियों की भी विवेचना हम पिछले अध्याय म कर चुके हैं । 
न्यूनतम स्थाग का सिद्धान्त (घटाएं ० शाफ्राकणर 54९वथव०)-- 
यह सिद्धान्त कर भार की समस्या वा अध्ययन व्यत्ितयों को सामूहिक रूप में लेकर _ 
करता है न कि व्यक्तितत रूप म। इसके अनुसार सम्पूर्ण समाज पर कस से कम 
कर भार होना चाहिए । इसके मूल्य प्रतिपादक ऐजवर्य (29४८ए४०::४) और 
का्वेर (095९०) थे । ऐजवर्य इस सिद्धान्त को कायरोपण का सर्वेश्रेष्ठ सिद्धान्त _ 
मानते थे । यह श्रूधिक्तम_ सामाजिक_ लाभ के सिद्धान्त पर ग्राधारित है | इसके 
अनुसार प्रत्येक करदाता का सीमान्त त्याग बराबर होना चाहिए अर्थात्‌ कर इस 
प्रफार लगाया जाये कि प्रत्येक करदाता को मुद्रा की अन्तिम इकाई देने से समात 
क्याग का अनुभव हो । यह सिद्धान्त सम-सीमान्त स्याग सिद्धान्त भी कहलाता है। 
आह सिद्धान्त सीमान्त उपयोगिता छास मिग्रम पर ग्ाघारित है, जिसके अनुसार झाय 
बढ़ने के साथ उसकी उपयोगिता कम होती जाती है । इस कारण भदि बड़ी-बड़ी 
आय. वाले व्यवितया की झन्तिम इकाईयाँ कर के रूप से ले ली जाएँ तो करदाता 
“को कोई विशेष त्याग नहीं करना पड़ेगा । साथ ही न्यून श्ाय वालो को कर 
कर दिया जाय । सरकार को, इस प्रकार, हर व्यक्ति पर कर नही लगाना चाहिये, 
'कैवल बडी बडी आया पर उस समय तक कर लगाते जाना चाहिए, जब तक कि 
सटकार की द्यावश्यकता पूरी न हो जाये । यह सच ही है कि अनिवार्य आवश्यकता- 
ओ का धनी और निर्येन ब्यक्तियों के लिए समान महत्त्व होता है और दोनो हो 
व्वगें उनकी पूर्ति पहले करते हैं, परन्तु क्या यह सच नहीं कि एक _वगिरिचित सीमा 
के बाद घनी ब्यतितयों को आय का अधिकांश भाग विलास सम्बन्धी वस्लुन्नो पर 
खर्च होता है ?े इस कारण बढती हुई आय के साथ साथ अधिक कर दने म करदाता 
को कम त््याय करना पड़ता है । अत यह निष्कर्यं लिकाला जा सकता है कि ऊची 
आयो पर कर लगा कर समान स्तर पर ले आया जाये और इस प्रकार प्राप्त घत को 
निर्धेन व्यकितयों की आय को ऊपर उठाने के लिए खर्च किया जाय ताकि समाज 
स सब व्यक्तियों नी आय लगभग रामान हो जाये । परन्तु इस प्रकार की विधि को 
व्यवहार में लाना सरल नहीं है । पीगू भी इस विचार से सहमत है, यद्यपि बह इस 
4. फीमावफ्रॉए गण #गोप्नव्वों सिपमाएच्ाऊ छ०णे: 9, 98४९ बा 
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को बरारोपण वंग अन्तिम सिद्धान्त मानते हैं । 

यह ध्यान रहे जि त्याग सिद्धान्त स केवज दर्तमान त्यागी वी झोर ही ध्यान 
दिया गया है । इसके भावी परिणामों की झोर तनिक भी ध्यान नहीं दिया गये है। 
ये सिद्धान्त तीघ्र प्रगत्तिझील क्रारोपण को महत्व प्रदान करते हैं, परन्तु इस प्रकार 
के करारोपण से बचत निरुत्सहित होती हैं । यूजी का एकत्रीकरण भी बम होगा 
श्ौर श्रन्त म देश म उत्पादन और रोजगार का ल्तर भी अपेक्षाइत ग्रिर जानेगा। 
परिणामस्वरूप धती व्यक्तिया को और भी अ्रधिक त्याग करना पड़ेगा | केवल 
यही नही बेरोजगारी की स्थिति मे निर्धन व्यक्तियाँ के त्योग की मात्रा भी बढेंगी। 
अत कुल त्याग की साजा भविष्य में वर्तेसात की अपेक्षा अधिक हो जायेगी और 
समाज का वल्पाण भी अधिकतम हीने के ह्थात दर स्यूनतम हो जाएगा। 
सरकार बा उद्देश्य ही इस प्रयार पराजित हो जाएगा। परन्तु यह सेब विचार करने 
से पहले मह कठिनाई भी दूर करनी होगी कि इन त्यागों का माप फंसे किया जाए ? 
भावात्गक दृष्टि से तो यह कठिनाई दूर नहीं होती इंगालिए अ्रबेशास्थियों ने वम्लुगतः 
दृष्टिकोण को अधिक उपपुकक्‍त बताया है । 

बस्तुमत दृष्टिकोण (0७/९०४ए७ 9997००८०१)--ग्रभी तक हमने करदाता 
के भाव एवं भावताओं को दृष्टि म रखते हुए कर मार ब उचित बटवारि की श्र 
ध्यान दिया था, परन्तु हम को अ्रनेक कठिनाइयो के कारण बह दृष्टि कोण व्यवह।रिकः 
नही लगा । कुछ श्र्यशास्तिया ने, विद्येषकर श्रभेरिका स, करदान योग्यता का _ 
उचित आधार निएचय करने वे लिए वस्तुगत दृष्टिकोण अपनाया है | इस दृष्टिकोण 
रे अ्रध्यपल करने मे वे मनुष्य वी भावनाओ एवं त्याग की झोर ध्याव वही देते 
चरन्‌ भनुष्प की करदान शक्ति उसकी कृत्य वातों से पता लगाते हैं। इन्होने 
बर्दान योग्यता के स्थान परे करदाव सामथ्य_ (8८४७) शब्दों का प्रयोग किया 
है । इन लेखक्य के अनुसार मनुष्य की करदान सामेस्य तीन बातो से जाती जा 
सकती है -- 

(श्र) मनुष्य का उपभोग स्तर (व) सपति और (रस) आय ! 

(श्र) कुछ लेखवो के अनुसार उपभोग स्तर या व्यय को कर दान सामश्ये 
का अच्छा प्रमाण विचार क्या गया है । इन लोगा था मत है कि शिस व्यवित का 
उपभोग स्तर ऊँचा है श्र्थात्‌ जो अधिक व्यय करे उसको झधिक कर देना चाहिये । 
स्पष्ट ही है कि उपभोग को आधार मान कर हम करारीपण को स्यायसगत जही-. 
वन सकते १ एक व्यक्ति जो विटकुल श्लकैला है दो सौ रुपये सहावार कमा रह है, 
परल्लु उसका उपभोग पर व्यय केयल सौ मपका है। दूसरा उ्पेक्ति की दो सो रुपये 
कमा रहा है, उसे बुटुम्ब के छ सदस्यों वग पट पालना पढता है और उसका महाचारी 
व्यप् दो सो रुपये से अधिक है। सोचिये किस की करदान सापर्थ्य अधिक, है-+पहले 
की मा दूसरे की ? यदि उपभोग को स्तर मानते हैं तव तो डूसरे व्यत्तित को अधिक 
कर देना चाहिये, परन्तु चास्तव मे पहले व्यक्ति को अधिक कर देना चाहिये + 
उपभोग को आधार मानने में यही नुदियोँ होगी। वैसे भी उपभोग को आधार 
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मानने के बहुत बुरे परिणाम होगे । उपभोग अतुसार कर लगाने से व्यक्तियों को 
आअपना उपभोग कम करना पड़ेगा, जिसका प्रभाव यह होगा कि व्यक्तितयों की कार्य- 
न्यायसगत नहीं कह सकते ॥ 

(ब) सम्पत्ति को, कुछ लेसको ने कर दान सामर्थ्य का अधिक झच्छा 
आधार बताया है। सम्पत्ति के आधार पर किसी व्यक्ति की केर-दान सामर्थ्य तुरन्त _ 
ही पता लग सकती है। जिस ब्यवित के पास अधिक सम्पत्ति है उराम अधिक कर- 
दाने सामथ्य है) परन्तु वास्तव म सम्पत्ति को भी उचित आधार नदी मान सकते 
क्योकि, समाज में कुछ व्यक्ति ऐसे होते ह॑ं जिनकी श्राय बहुत अधिक होते हुये भी 
से अपने पास नकदी रखना अधिक पसद करते ये अपने पास नकदी रखना अधिक प्सद करते हे ्रपेक्षाइत सम्पत्ति के, य अ्रपेक्षाकृत सम्पत्ति के, या जिन्‍्ह 
सम्पत्ति एकत्रित करने की ग्रपेक्षा ऊंचा जीवन स्तर रखना अधिक रुचिकर होता है । 
थदि सम्पत्ति के अनुसार कर लगाते हैं तब ऐसे व्यक्तिया पर कोई भी कर नही 
जगाया जा सकता । इसके अतिरिक्त सम्पत्ति का वास्तविक मूल्य भी आँकना सम्भव 
नही है । फिर यह भी सम्भव है कि सम्पत्ति के आधार पर व्यक्ति की कर-दान सोमर्थ्य 
का झनुचित अनुमान भी लग राकता है। उदाहरणार्थ, यदि कसी व्यकित के १० 
मकान है, जिसका भाहवारी क्रिया १०० रुपय है, दूसरे व्यक्त के वास कैंवल एक 
मिलता किराया जिसका किराया १४० रुपये है । स्नमन्‍्कत्त के श्राघार पर पहले व्यक्त की 
अधिक कर-दान दूसरे की कम जब कि वास्तव मे दूसरे ल्यबित को 
अधिक कर देना चाहिये क्प्रोकि उसको सम्पत्ति से भ्रधिक आय अ्राप्त होती है | 
अन्त म इसे प्रकार के आधार का एक परिणाम यह भी हो सकता है कि एफ श्रोर 
तो करारोपण गन्यायपूर्णं हो जाये और दूसरी मोर व्यक्ति देश म सम्पत्ति एकत्रित 
करने के लिये हसोप्साहित हो । इस कारण यह झ्राघार भी न्‍्यायसगत नही है । 

(सं) अन्त मे आय को कर-दान सामथ्यें का उचित झाघार साना गया । 
आजकल करारोपण का यही श्राधार है। ऊँची झाय वाले व्यक्तियों पर अधिक कर 
लगाया जाता है और नीची आय वालो पर यथा तो कर लगता ही नहीं और यदि कर 
लगता भी है तो बहुत कम । परन्तु मोौद्रिक आय (एा0श€ए एाए०सा८) भी कर-दान 
सामथ्य का _सद्योपप्रद भ्रमाण नही कहा जा सकता । दो व्यक्तियों को मौद्रिक आय 
दराबर होते हुये भी, _ऋर-दान सामथ्यं अलग अलम हो सकती है। एक के दायित्व _ 
डूसरे की अपेक्षा अधिक ; ही सफते हैं । एक को छोटे कुटुम्व॒ का जत्र कि सकते हैँ । एक को छोटे कुटुम्व॒ का जब कि दूसरे को 
एक जड़े कुटुम्ब॑ का भार सहस करना पड रहा हो । अत क्या इन दोनो व्यक्तियो 
पर एकटद्दी-दर से कर लगाना ठोक होगा ? कदापि भी नही । इसी प्रकार एक 
व्यक्ति को आय उसको उत्नराधिकार में प्राप्त सम्पत्ति से प्राप्त हो रही हो, जब कि 
दूसरे व्यूविति को अपने प्रयरनों से आय प्राप्त करनी पड रही हो | दोनो व्यक्तियो पर 
भी कर को दर समान नही हो सकती है। इन्ही कठेनाइयो नही हो सकती है। इन्ही कठिनाइयो को देखते हुये ला स्टाम्प 
ने बताया है कि सामर्थ्य या योग्यता का उचित श्रमाण जानने के लिये ब्यक्तिया 
की मौदिक आयों के अतिरिवत हमे मिम्म बातो पर भी विचार करना चाहिये -- 
























पर राजस्व 


(अर) आयकर उत्ती समय तम्नाया जाये जबकि श्रायकर्ता को आय श्राप्य 
हो रही है । यदि ऐसा नहीं होता तो बरदाता को बहुत कष्ट होगा ।सबही 
देशों म साधारणत आयकर वे सम्वन्ध में यह बात अचलित है कि पिछले वर्ष की 
आय पर अगले वर्ष मे कर लिया जाता है । श्रव यदि इसी वर्ष करदाता फो घादा 
हो गया है तो उसकी भुगतात करने की शक्ति कम हो जाने से, पिछले चर्ष का 
मुगत्तान करन में बहुत कठिनाई होमी । कभी वभी तो यह भी देखा गया है वि 
बुर की राशि लासा करोड की सरमा_में होते वे कारण, पिछले कर का भुगतान 
बने ने लिय व्यर्तियों का दिवाला तब निवल जाता है। इसलिये यह प्रावश्यव 
है कि कर शाय प्राप्ति बे समय ही वसूल बर लिया जाये । 

(व) आप का वास्तविक अनुभात लगाने के लिये मह भ्रावश्यम है कि 
स्थायी पूजी घिसावट उस आय के प्राप्त नरने ने सामबन्ध में होती है, उसकी 
ओर भी उचित ध्यान दिया जाय | ग्र्थात्‌ बुल ग्याय में से इस घिसावट वे मूल्य 
बे बस कर दना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो प्राण का ग्रनुमान सर्दया 
अयास्तविक होगा । साथ ही भविष्य म पूँजी के निर्माण पर भी बुरा प्रभाव पडेसा, 
क्याक्ति बदि स्थायी पुजी की टूट फूट की व्यवस्था उत्पादन के साथ ही साथ न 
होती जायेगी तर भविष्य में मशीनों को खरीदने के लिए नई पूजो_ का विनियोग 
करना होगा। अन्त में इसका प्रभाव राष्ट्रीय आय पर भी पडेगा । 


(शा) आयबर लिश्चित वरते समय इस बात पर भी घ्यान देता चाहिए दि 
अऋरदाता क्यो आय अपने निजी प्रय॒त्नों द्वारा प्राप्त हुई है या उत्तराधिदार में प्राप्त 
सम्पत्ति से प्राप्त हुई है । यदि श्राय गिजी परिश्रम से श्राप्त हुई है तो उस पर कर 
की दर कम होनी नाहिए और यदि झ्राय राम्पत्ति से प्राप्त हुई है तो उस पर 
ऊँची दर से बार लगाना चाहिये । 

(द) श्रायकर की दर निश्चित करते समय यह भी देखना भ्रावश्यक है कि 
व्यवित के बुद्॒म्ब के सदस्पो की सख्या कितनी है। यदि किसी व्यक्त के कुद्ुम्ब के 
सदस्या बी सख्या, दूसरे लमान आय चाले व्यक्ति की अ्रपेक्षा अधिक है तो उस पर 
दुसरे व्यक्ति की अपेक्षा ऊँची दर से कर लगाना चाहिये । 

(य) प्न्त में यह भी ध्यान मे रखना चाहिए कि भ्राय में कुछ शतिरिफ्त 
आय शागित है या नहीं | यदि है तो भ्रतिरिकत भ्राय पर ऊँची दर से कर सगाना 
जाहिए और शेष झाय पर नीचो दर पर कर लगाना चाहिये । 

आधुनिक ग्ायकर प्रणाली से इन सब बातों की ओर साधारणत ध्याव 
दिया जाता है 

कर-दान सामर्थ्य सिद्धान्त की सबसे बडी कमी यह है कि बह करारोपषण और 
चर-दान योग्यता के बीच समत्मय स्थापित फरने के लिए कोई उचित विधि नहीं 
प्रदान करता । इसी अकार न्यूचतम त्याग का सिद्धान्य भी इस दिशा मे श्रपूर्ण है 
दोनों ही सिद्धान्तों मे यह कमी है परन्तु उपर्युक्त विषेचना रे यह स्पष्ट है किये 
दोनो सिद्धान्त एक बात की ओर अवश्य ही सवेत करते हें--वहू यह कि बर प्रणाली 

े 








करारोपण म न्याय की समस्या ध्छ् 


अयविशील होनी चाहिये अर्थात्‌ कर भुगतान करने की शक्ति के बढने के साथ साथ 
चक्र की दर भी बढती जाये | आ्राधुनिक कर प्रणालियों मे सभी बातों को ओर ध्यान 
झुक साथ दिया जाता है, श्र्थात्‌, सर्म्पत्ति, व्यय और जाय सभी प्र व अर्थात्‌, सम्पोत्त, व्यय ओर आय सभी प्र बर लगाये 
जा रहे है । परन्तु सामान्य रुप से दो वादा की झोर ध्यान देना नितान्त आवश्यक 
है। प्रथम, कसी भी एक कट के भार पर अकेले ही विचार नहीं करना चाहिए 
समूचित कर प्रणाली की ओर ध्यान देना चाहिए क्योंकि कोई भी कर अपने 
ज्यक्तिगत रूप में कभी भी उचित नही होता । एक कर की बुराई दूसरे कर दूसरे कर से दूर 
होती है। श्रलग खलग करो में अगगानता हो सकती है किल्त्रु सम्पूर्ण कर प्रणोली में 
ओंचित्य हो सबता है । अत किसी नये कर को लगाते सगय केवल उग कर के भार 
के वितरण की ओर ध्यान नही देना चाहिए, वरन्‌ यह देखना चाहिए कि नये कर 
और पहले से लगे हुये करो के भार का एफ साथ वितरण किस प्रकार किया जाये ? 
करारोपण के भार का अनुमान उस समय तक ठीक प्रंगारं से नहीं लगाया जा 
वसकता, जब लक कि राजकीय व्यय के _प्रिणामो का अध्ययन न किय किया जाये । श्रतः 
दूसरी घ्याव देने वाली बात यह है कि करारोपण के भ्रमावो का उचित ज्ञान प्राप्त 
करने के लिये, राजकीय व्यय के परिणामों का भी अध्ययन करना चाहिए ॥ कर 
अपाली की अधश्मशाववाणयों को राजकीय व्यय द्वारा हुर किया_जा सकता है ! सबसे 
अधिक कर भार महन करने वाले व्यक्तियों को राजकीय व्यय द्वारा अनेक लाभ 
खेर करन बगल सिकात जे पप करके कर भार को न्यूनतम किया जा सकता है । इस स्थिति में लाभ सिद्धान्त 
« और कर-दान गौग्यता सिद्धान्त को एक साथ लागू किया जा सकता है । जहाँ तक 
आअयवहार मैं करारोपण नीतियो का सम्धन्ध है, वे किसी एक कर सिद्धान्त के आधार 
पर निर्मित नही की जाती । अतंग अलग समय तथा स्थिति मे सरकारों को अलग 
अलग उद्देश्यो से काम करमा पडता है । कही पर लाभ और करदान योग्यता को 
शक साथ मिला दिया जाता है । कही पर केवल आय प्राप्त करने के उद्देश्य को ही 
महत्त्व प्रदान किया जाता है और कर-दान योग्यता सिद्धान्त को पूर्णरूप से मुक्त 
कर दिया जाता है। झत बव्यावहारिकता को दृष्टि से सभी सिद्धान्त उचित हैं और 
सभी अनुचित । हाँ एक बात और है वह यह कि किसी कर प्रणाली को न्यायशीलता 
केवल इसी बात पर आधारित नही होती कि कर भार का वितरण कैसा है वरन्‌ 
डस बात पर भी निर्भर करती है कि करारोपण का उत्पत्ति, वितरण और देश में 
न्टोज़यार के स्वर आदि पर कैसे अभाव पड़ रहे हु।.... ३-57 
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अध्याय ८ 


धरावकथत-. 

ही झब्दन क॑ शब्दा म, “भाथिक दृष्टिकोण से गत से. उन्म-य-म्यपवी: 
करारोपण श्रच्छा है, या व॒रा इसका निर्णय करन के लिय हम कर। के झायिके 
परिणामा का श्रध्ययत करते हैं। यद्यपि क्सि भो कर प्रणाली को न्‍्यायमगत होते 
के लिये यह भावस्थक है कि कर आर का वितरण प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता के 
अनुत्तार हा परलल्‍्तु श्रदेश चर भार के समान दितरण पर ही पर प्रणाली को 
न्यायभ्ीलता निर्भर तहीं करती वरन्‌ बरारोपण के भावी... शया-बर्तमान- 

प्रभावा पर भी । इन प्रभावा कया श्रध्ययत करता इसलिये अआवश्यव है कि, 
व्यवहार ये सरकार किसी भी एक सिद्धास्त का निश्वित रुप से पालन तहीं करती, 
वल्कि भ्रधिवतर पपनी आवश्यता्रा के अनुसार कर नीति पिर्धारित करती है। 
प्रत क्रारोपण के प्रभावों में क्‍्वत व्यक्तिगत कटों वेट भ्रमाव ही सम्भितित नही 
होते बल्कि बर सम्बन्धी नौतियों के प्रज्नाव भी पस्मिलित होते है। हमने 
पिछले श्रष्याया म विभिन्न प्रदार के करा और करारोपण के न्याय" 
भोलता सम्बन्धी विभिन्‍न सिद्धान्तो का अध्ययन किया । इत विवेखनाझा मे हमने 
रामयसमय पर करो के आधिक प्रभावा की वात भी वी है। करो के प्रमाव देश के 
डत्तादन, चन के वितरण तथा आिक क्रियाआ की दिशाझा पर पटते हैं। क्‍टो यो 
दो तथा मावी करा के लगने की आश से उपयुगत सभी साथिक मियाञ्रा की 
दिश्लान्ना म परिवतन हात्ष रहत है। उत्पादन में कमी होती हैं और बुद्धि भी, धन 
का वितरण समात भी होता है और ग्रसमान भी, _सृल्य स्तर डसर भी उठ्ला है 
भी गिरता है, रोजगार श्रौर उपभोग, वचते ठथा पूंजी मे भी वृद्धि होतो' 

है और नमी भी । श्रत सक्षेप सम बररोपण वे प्रभाव बुरे ओ होते- हैं मोर अ्रच्छे 
शी | यदि अच्छे प्रभाव अधिक स्‌ अधिक हे झरेर बुरे श्रभाव बम से कम ता ब्रा 
प्रणाली राब-से-अच्छी रामकी जानो चाहिपे--यही वो डाल्टन ने भी कह है। 
बरारोपण किसी भो उद्देश्य से क्यो न किया जागे इस अकार के प्रभाव ता अनिवार्य 











3५. ४६ हि॥इदए०९, 39.2, ऐग्शट ॥02 
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ही है । परन्तु जँसा कि हम पिछले अध्याय से ही कह चुके हे इग अध्ययन का क्रेवल 
सैद्धान्त्रिक महत्व ही है । क्योकि सभी व्यक्तिगत प्रो के प्रभाव एक दूसरे के 
अ भावों पर झआषारित रहते है श्रौर आपस मे मिले होते हे, और करारोपण के झुहे 
दावों को राजकीय व्यय द्वारा कम किया जा सकता है, इसलिये इस प्रकार फे 
अध्ययन से व्यवहार में लाभ तो प्राप्त किया जा सकता है परन्तु वास्तविक प्रभाव 


विभाभो मे के है। सपका अनमाः वि 
किन दिद मे होते है, इनको अनुमान लगाना कोई सरल काम नहीं। इसका 
सबसे मुख्य कारण यह है कि मनुष्य की मनोव॒त्तियाँ समय-समय पर बदलती रहती 


डे और मनोवुत्तियों के परिवर्तनो के साथ गाथ किसी भी नीति में अच्छाई झौर 
बुराई उत्पन्न होवा स्वाभाविक है जो कर पिछली छाताब्दी मे बुरा था वही कर आज 
अच्छा है | ्रत हम यहाँ पर वेवबल सँंद्धान्तिक दृष्टिवोण से द्वी कर भार के झाथिकऋ 
अभावा का अ्र्ययन करगे । 
डाल्टन के अनुसार इन प्रभावों दा निम्न तीम दीर्पको के अन्तर्गत श्रध्यया 
क्ष्या जा सकता हैं ---(१) उत्पादन पर प्रभाव, (२) वितरण पर प्रमाव, और 
4३) अन्य प्रभाव । 
“करारोपण के 
हि 








उत्पादन पर प्रभाव- 

डाल्टन ने उत्पादन पर पड़ने वाले करारोपण के प्रभावों को तीन भागा 
में विभाजित श्या है --- 

(१) व्यक्तियों क्री काम करने तथा बचत करने की योग्यता प्र प्रभाव: 
(२) व्यक्तिया की काम करने तथा वचत करने की इच्छा पर प्रभाव, और 
(३) विभिन्न उपयोगो और स्थानों मे आशथिक साधनों के वितरण पर 





हर 


अनाव । 
एल (१) व्यक्तियो की काम करने तथा बचत करने की योग्पता पर प्रभाव-- 
साधारण रूप म करारोपण से व्यक्तियों के काम करने तथा बचत करने की 
योग्यता कम हो जाती है । यह दो प्रकार से होता है । एक तो कर लगने से व्यक्ति 
की झाय का एक भाग कर के रूप मे निकल जाता है। आय मे कमी हो जाने से, 
व्यक्तियों की क्रय याक्ति कम हो जानी है । वे अपने उपभोग को कम करते हैं । 

_ अहले की अपैक्षा, अनिवार्थ आवश्यक्ताओ, आराम कौ वस्तुओं और बविलारयुक्‍त 
अस्तुओ पर कम व्यय करने नगते है ॥ परिणामस्वरूप उनकी कार्यक्षमता पर बुरा 
चभाव पहता है ।_ यदि प्रतिध्ठा सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं पर कर लगाया जाये तो 
भी यही प्रभाव होगा क्योंकि इस सस्तुओ, जैसे, तम्बाकू, पान, शिग्रेट के उपभोग 
के दिये तो -अवुष्य ऋपनी कार्यक्षमता सम्बन्धी वस्तुझो तक को छोड देता है 
निर्घन व्यक्तिया पर तो इसका बहुत हो अधिक दूर प्रभाव पडेगा। इस प्रकार 
ऋरारोपण विशेष कर, निर्धन वर्गों की. कार्य क्षमता को _गिराकर उनके कार्य करने 
की योग्यता पर बुरा प्रभाव डालेगा । अत. निर्धन व्यवितियों वर कम से कम कर 

रु. एछाब 
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भार हीना चाहिय और उन वस्तुआ पर जिनका उपभोग निर्धना द्वारा किया जाता 
है कम से कम बर लगाना चाहिये ताकि उनका उपभोग का झतर कम न हो भौर 
उनवीौ कार्यक्षमता स्वास्थ्य भर काम फरन की योग्यता पर कूरा प्रभाव न पड़े 
उुसरे व्यक्तिया वी बचत करत की चोच्यता पर नी वरारोपषण के प्रभाव पडतते हैं 
_करारोपषण सउस्तुप्रो के मूल्या म वृद्धि हो जाती हुँ। व्यक्ति का झपने उपभोग पर 
हले फी झपक्षा अधिक खच करना पडता हूँ परिणामस्वरूप उसको बचत बी सारा 
क्षम होने लगेगी । यथपि पह मच है कि करारापण का प्रभाव प्रत्येक व्यक्त पर 
समान नही होगा १ पिसी वा खचा बहुत अधिक घढेगा त्तो किमी का बहुत कस 
सिर्चन व्यक्तितया का तो प्रत्त ही नहीं उठता वयाकि उसके पास तो करारोपण से 
पहले भी बचत करत की दाज़ित नहीं थी। दस प्रबार करारोउण से धनी व्यवित््यों 
पर अधिक प्रभाव पडय। । जितना अधिक घनी हागा उतती ही श्रधित' उसकी बचत 
करने की योग्यता कप होगी । 


(२) व्यक्तियों के काम करन तथा बचत करने की इच्छा पर प्रभाव--- 
फिसी भी भमनृप्य की इच्छा सम्बन्धी बाता वा अ्रष्यवच बर् ही. कठित_हीवा 
है क्योकि इच्छा एक मानसिक दशा हैँ। यह यो अ्रवेश्य हूँ कि करारोपण से 
व्यक्तिया वी काम करते तथा बचत करन की इच्छा पर प्रभाव वो पड़ता हैं परन्तु 
इन प्रभावा का निश्चित माप सम्मव नहीं है । साधारणत यह अर्ुभव किया गया 
हैँ कि कर की पूव द्याशा माज से ही ब्यकितिया की काम करते तथा अधान बी इच्छा 
कम होते लगती है । यह भी सम्भव है कि कर भुगतान करने वी जिन्‍्ता मनुष्य की 
झधिक बचत करन और कस विनियोग बरन के लिये वाघ्य तरे बराक उसको 
बता के बिनियोग मरने से उतनी आय प्राप्त नहीं होगी जितनी मिं पहल होती + 
व्यक्तिया के बचत करने तथा काम करने वी इण्छा को किस सीमा तक करारोपण. 
हवात्साहित करेंग्रा.पा प्रोत्प्रद्धित करेगा, बह एय रो कर बता भी गाउग्रिक अति- 
लिधाशा और दूसरे लागू कवि गय कर की प्रक्ति पर विभेर करेगा । हंस इन दोनों 
बाता का अध्ययन ज्रमानुप्तार निम्न पृष्ठों में करेंगे 





क्रारोपण से उत्पन्न होने बरलो सवोवज्ञानिक प्रतिक्रियाएं (9590ण०४ए४ 
८4८०७०॥४३ [0 ॥9६8॥090 )---क रारोपण से किसी भी व्यक्ति के मत म क्या प्रत्ति- 
ज़्याएँ उत्सन्न होती € बहुत सीमा तरू उस व्यक्ति की श्राय कौ मांग को लोच पर 
निर्भर करती हैं ब्र्थात वह अधिक आय आप्त करते के लिये क्तिने प्रवत्य करते को 
सैंयार है? वह कितना इच्छुक है ? यदि क्सी व्यक्ति ने यह निश्चय कर लिया हैं 
वि उसे एक विदिचत आय प्राप्त करनी है चाहे उसे कितना भी परिश्रम क्यो न 
करना पड॒ तब अओोय के जिंये उसकी भाग वलोच होगी । उदाहरणाथ यदि किसी 
व्यक्त ले यह निश्चय कर लिया हैँ कि उसे एक श्रुल्छा जीवन स्तर जीवन भर 
बताय रखना हूँ और इसके लिय उस ६०० रुपय माहबार की आवश्यक त्ता होती है । 
झब यदि उसवी भ्राय पर दस सरुपय माहवार का कर लग जाता हैँ तो बह झपके 
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जीवन स्तर को वनाये रखने के लिये अब (६१० रुपये कमाने का प्रबन्ध करेगा अर्थात्‌ 
अधिक परिश्रम करेगा ! यदि वह ऐसा नहीं करता, तो वह अधिक _ बचत करेगा 
आऔर उस बचत को विनियोग्र करेया और इस प्रकार अपनी आय में ब॒द्धि करने का 
प्रयत्न करेसमा । इस प्रकार यदि किसी व्यक्ति की भावी आय की माग बलोच है, तब 
करारोपण से उम्र काम करने तथा बचाने की इच्छ कम नही होगी । दूसरी शोर 
यदि किसी व्यक्ति की आय की माग लोचदार हैँ, अर्थात्‌ वह इस बात के लिये 
इच्छुक नही है कि जो आय उसकी क्रारोपण से पूर्व थी वही रहे, या वह अपनी 
आय वबढागे के लिये अधिक परिश्रम नहीं करना चाहता, तो उसकी काम करने तथा 
बचत करने को इच्छा पर बुरा प्रभाव पडेगा | वह यह जातते हुये भी कि कर लगने 
से उसका चास्तवक आय में कमी हो गई हैं, हो गई हैँ, परिश्रम नहीं करेगा और न अपनी 
आवश्यक्ताझो में और झ्रधिक कमी बर के कुछ बचाने वी ही चिन्ता करेगा, क्योकि 
उसके मस्तिप्क में यह्‌ वात जम कर बैठ गई है रि इतनी मेहनत करके आय प्राप्त 
ऊरने से भी कोई लाभ नहीं होया। 

प्रत्येक देश में ऐसे व्यक्तियों के समूह मिलते हे । भ्रधिकतर यह विश्वास है 
कि बह व्यक्ति ऋधिक सख्या में होते हैं जिनकी माँय आय के लिए लोजदर होती 
है । दूसरे शब्दों मे सामान्य रूप से करारोवण से व्यवितियों की कार्य करने को तथों 
बचाने की इच्छा कम ही हो जाती है । क्‍या वाघ्तव मे यह बात सही है कि समाज 
में अधिकतर ऐसे ही व्यक्ति होते हैँ जिनकी आय की माग लोचदार होतो 











आशा निरन्तर बचाते रहने के लिए दाध्य करती है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते है. जो 
अच्छा जीवन व्यदीत-करना चाहते है जिसके लिए वे निरन्तर कॉम मे लगे रहते है) 
कुछ को अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक शान से रहने को जिज्ञासा होवो हैं । 
कुछ प्रतिष्ठा एवं समार में बड़े बनने के लालन से अधिकाधिक धन एक्च्रित करना 
सनम तय दि पा: 7 मर है--ऐसे व्यक्तियो पर करारोपण का ब्रा प्रभाव नही पडता अत “आय: 
कर की दर की प्रत्येक-वद्धि से उन प्रयत्नो 

से सफल हुए है, जिसमें स बडे हुए कर का भूगतान क्या जाये [7२ है, जिसमें स बडे हुए कर का भुगतान कया जाये (3 ब्रत समाज से 

अधिकाश व्यकित ऐसे होते है जिनकी ग्राय की माग वेलोच होती हे। वे अधिक' 
परिथ्रम करके या बचत करके अपनी पुरानो आप ओर जीवन स्तर को बनाये रखना 
चाहते है ! औौर यदि यह चक्र एक बार आरध्भ हो जाता है तो फिर चलता ही रहता है ॥ 
जब एक मिल ली माता, का एकत्रित घन, उस सीमा से अधिक हो जाता है जो उसके वच्चो 
की सरक्षता के लिए आवश्यक है, तब और अधिक एक्रोक्रण का उद्देश्य ही वदता 
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जाता है | तब वह काम करने तया झक्त प्राप्त करने के प्रेम से व्यवशापों _गे भाप 
लेना सारस्भ कर देता है। एकत्रित की हुई पूँजी तब इस खेल का एक औजार का 
रूप धारण कर लेती है । जब तक कि खिलाडी का इस झौजार पर अधिकार है, 
और यदि वह खिलाडियों में से एक है तो वह एकनीकरण के लिए केवल इसी बात 
से हतोत्साहित सही होगा कि उसके मरने के वाद उत्तराधिकारियो की अपेक्षा सज्य 
को बहू धन प्राप्त होगा ।* झत समाज के अधिकाश व्यक्तियों को काम करने तथा 
बचत करने की इच्छा पर कयारोपण का बुरा प्रभाव नही पडता । अन्त में कुछ लौग 
शमान से ऐसे भी होते है जिनवी घाय की साँस की छोच इकाई पर होती है। दुसरे 
शब्दा में चाह उनको भावी आय की आाश्षा वैसी हो हो, उतकी काम कारने तथा 
बचत वरने वी इच्छा लगभग यगान रहती है। इसके दो कारण होते हैं, प्रथम, कुछ 
व्यवितया की काम वरने और बचाने की आदत ही हो जाती है! वे काम करते ही 
रहते है और बचाते ही रहते हैं चाहे कर लगें या न लगें, चाहे कर की दर नीची हो 
या ऊँची । उनके लिमे क्रारोपण तविक भी चिन्ता फी वस्तु नहीं होती। वे कर 
कम रहने पर सी उतना ही कार्य करते हैं जितदा कर लगने थी झवरुथा से । इसका 
दूसरा कारण यह है कि व्यक्ति म प्रकृति से प्रतियोगिता करने को श्रादन होती है । 
चुह केवल उच्चति ही करना नहीं चाहता बल्कि दूसरों की अपेक्षा भ्रधिः भ्रधिक _उनति _ 
करता चएता है बढ इमेया अपनी नुलना दूसरे मे करता रहता है कौर दूसरों णी 
अपेक्षा अधिक बस्तुएँ प्राप्त करना चाहता है, अधिक महंगी वस्तुएँ सरीदगा चाहता 
है। झत वह बेवल घनवान बनना ही नहीं चाहता बल्कि अपने प्मूह के अन्य 
व्यक्तियों को तुसना से ग्रधिक धन एकवित करना चाहता है? इसी कारण “धुनो 
लि कम न सनक को अपनी निरपेक्ष (8980002) आय की गी वुलना मैं _सावेक्ष (रेशआ।४८), मैं सापेक्ष (रेट)3४८ 
या की बढ से मठत्टि का अधिकाश भा प्राप्त दोता दे ।.यदि सभी घनी व्यवित्यों आम प्राप्त द्ोता है । सदि सभी घनी ब्य वितयो 
की आयी का एक साथ कम कर दिया जायें तो गतप्टि का यह भाग नष्ट नहीं 
ता ५ 

उपयुबत्र विवरण ये यह सिद्ध हो गया कि चाहे व्यक्ितयी की ग्राय के लिए 
आँग, बेलोच है या इकाई है उन पर करारोपण का बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा । उनकी 
कार्य करने तथा बचाने की इच्छा पर कोई विशेय दूरा प्रभाव नहीं होगा। अपनी 
पिवेचगा को समाप्त करने से पहले एक बात बतानी और भावश्यक है । वह यहू कि 
सदि बर पी दर बहुत उँची है या करारोपण बहुत प्रगतिशील है तो मनुष्य की कार्य 
करने पथा बचाने की 5चछा अवश्य हो केन हो ज्तवेगी, वयोकि उनको पुरानों आय 
को बताये रखने के लिए बहुत अधिक परिश्रम बरना पडेगा, जो उनके लिए रुच्िकर 
सही होगा । झत सामान्य एप से यह बहा जा सकता है ति जब तक कर वी दर | 
अधिक प्रगति्रील नहीं होती, भ्रधिकार व्यक्तियों की काम करने और बनाने की 
शक्ति करासपण से बम नहीं होती ॥ 


4. ए एकररटा, 82298 मा शि0 करों ॥धडाप८७ कब2० 3238५ 
5, (4 रश०७ खैब्लबटणान कफ्रियकिय 2ब४० 90 
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यह ध्यान रहे कि करारोपण क्सि सीमा तक करदाता की कार्य करने तथा 
च्वचाते को इच्छा को प्रभावित कर सकती है, इस वात पर निर्मर करता है कि 
कृद्रोपण किन परिस्यितियो में किया गया है | यदि करारोपण समृद्धि काल से किया 
जया है तो व्यापारियों पर कोई भी प्रभाव नही पड़ेगा यहाँ तक कि कर की ऊँची 
दर भी उनको काम बरने से हतोत्साहित नहीं करेगी, क्योकि उनको सर्दंव ही ऊँचा 
लाभ प्राप्त करने बी आशा रहती है । इसके विपरीत मन्दीकाज में एक हल्का 
कर भी उनको उत्पादन करने तथा बचत करके विनियोग करने के लिए हतोत्माद्वित 
करेगा, क्यानि उनको सदा हानि का ही सय रहता है | प्न्त में यद्धि कोई कर केवल _ 
कुछ ही दिना के लिए या थोड़े ही-समय- के लिए लगाया गया है तो भी व्यक्तियों 
लो काम करने या बचाने की इच्छा कम नही होगी, क्योकि वे जानते हैँ कि कुछ 
समय बाद वह कर हट ही जायेगा। 
करो की प्रकृवि---अभी तक हमने करारोपण के प्रभावों को, मरुप्य के 
मनोवैज्ञानिक प्रतिक़ियाश्रो के दृष्टिकोण से देखा था, अब हम विशेष क्रो की प्रकृति 
के अनुसार करारोपण के प्रभावा का अध्ययन करेगे । इसमें तो कोई सन्देह्‌ नहीं कि 
क्योकि सब करो की प्रकृति एक समान नही होती, इसीलिए सबके प्रभाव भी एक्से 
नहीं होते | कुछ कर व्यक्तियों के क्राम करने तथा बच्चाने को इच्छा को बहुत प्रभावित 
करते है, कुछ कम झौर कुछ बिल्कुल भी प्रभावित नही करते । हम इनका झलग- 
अलग वर्णन निम्न से करेये -- 
कुछ कर ऐसे होते है जो! बचत करने तथा काम करने की इच्छा पर 
बिल्कुल भी प्रभाव नही डालते, जैसे, उन आया प्र कर जिनकी पहले से भ्रांशा न हो, 
जो अकम्मात ही.श्राष्त हो जाये. (५०४००/७॥७) यूद्ध काल से झतिरिक्त लाभ 
चर कर (8०८५५ 270० -्‌७४) या उत्तराधिज्ञार में प्राप्त की हुई सम्पत्ति या 82८८५5५ ?70०॥5 73») या उत्तराध्ि में भ्राप्त की हुई सम्पत्ति या 
भूमि के मूल्या में वृद्धि होने पर कर इत्यादि | ये के मुल्या में वृद्धि होने पुर कर इत्यादि | ये सब कर ऐसी वस्तुझो पर लगते है, 
उजनकी पहले से कोई भी श्राज्ञा नहीं होती, इसीलिए कर-दाता को इन करो का 
नभुगतान करना बुरा नही लगता । श्रत ऐस करो का व्यक्तियों के काम करने तथा 
अचत करने की इच्छा पर काई भी प्रभाव नहीं पडता । इसी प्रकार एकाथिकारी लाभ 
चर कर या ज़य विक््य कर भी व्यक्तियों के काम्र करने भौर बचत करने की इच्छा को 
कम नहीं करते। एकाथिकारी अपने लाम को अधिकतम करने के लिए, उतना 
“यरपएएल मरतण कि। फिफ्ले; ऋए झा शुणत्तान ने; घर सके और सलाम मी अफ्विकतम 
रह्टे | यदि वह झपना उत्पादन बन्द करदे तो कभी सी अपने उद्देश्य (अपना लान 
अधिकतम करना) ही पूर्ति च॒द्दी कर परायेभा | ठीक डसी तरह क्रब कर तथा बित्री 
कर से, उपभोग तो अवश्य कम हो जाता है, परन्तु काम करने तथा बचाने की इच्छा 
कम नहीं होती ! 
हम यह कह ही चुके है कि असक्स्टोंउन व्यक्तियों की कार्य करने तथा 
6 आयकर सम्बन्धी समस्याग्रों का अध्ययन एक अलय अध्याय में किया गया है । 
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बचत करने की इच्छा पर बुरा प्रभाव डालता है, जिनकी आय की मांग बहुत लोच- 
दार होती है। इती प्रकार यदि श्रायक्रर बहुत ही अधिक प्रणतिश्ञील है ती सामान्य 
रूप से प्रत्येक व्यकित की काम करने तथा बचाने की इच्छा कम हो जाती है, क्योकि 
प्रद्येक अतिरिव प्रय-न के बदले में बहुत कग साचा आप की प्राप्त होती है। इसी- 
लिये व्यक्ति दार्म करने हे लिय हलोत्साहित होते हैं । 

छस्वात्ति कर) कुछ दणाझ्ाा मे उत्पादन को श्रोत्साहित करता है और कूछ 
दक्षाओं में हतोत्याहिय करता है । घच रूर (फ्ट्गेप प७४) या सम्पत्ति कर बचतो 
को भी निरुत्साहित करत हैं, परन्तु आयकर की श्रपेक्षा इनके प्रभाव कम बुरे होते 
है इसी प्रकार्ग मृत्यु कर'छी हर दशा म वचतो को हतोसाहित नहीं करते | इसी 
प्रजार पूजी कर ((७७॥७| ।९३४०७) जो किसी विश्वेय बार्ष बे सिय ही लगाया गषा 
है, काम करने तथ/ बचाने की दच्छा पर बुरा प्रभाव नहीं डालता, बपीकि करदाता 
जानता है कि उसे इसका भुगतान वार बार नही ररना होगा । 

वृस्‍्तुगा धौर सेवाशा पर जो वर लगाय जाते हे, उनसे उपभोग कम हो 
सकता है गौर उत्पादन पर भी वराक्ष रूर से प्रभाव पडता है। बल्जुओ के मूल्य ऊँचे 
है। जाने से, उपभीकताओझ की माग कस होती है श्रौर श्रन्त मे उत्पादकों फो भी 
अपना उत्पादन कस अर्ना पडधा। यही प्रभाव किक्ली कर का भी होता है। सीमा 
च्त्र्‌ दूसरी ओरेर देशीय उसोगा णो सरक्षण द्वारा प्रप्साहल देते है ५ परन्तु सीमा कर. 
री हानि भी हो सकती है यदि सरक्षण अदुशल उद्योगों को प्राप्त हो जाता है। भ्रत 
सीमा कर उसी समय हितकर सिद्ध ह। सकते है जवकि देश के कुआअल उद्योगा को 
सरक्षण प्रदान किया जाता है। 

धरारोपण का सामान्य श्रुआाव नव स्थापित उद्योगा पर बुरा होता है सौर 
पुराने उद्योगो पर इनला बुरा प्रभाव नही पडता, बधानि पुराने उद्योग तो कर के 
भार को सुग्मत। से सहन कर सकते है परन्तु नय उद्योग की अपनी ही ब्यवस्था 
कठिनाई से हो पाती है, व कर भार को क्या सहन कर सपते है । इसी प्रकार जब 
उपस्तित उद्योगों का विकास करना है तब भी करारोपण अछितकर सिद्ध हो सकता 
है । इसीलिये व्यवहार म नम उधोगय को कर की छूट देनी चाहिय और उन पुराने 
उद्योगों पर जिनका विकास करना है हल्का कर लगाना उचित्त होगा । 

कुछ लोगा न क्रारोपण को पूर्णत सित् दृष्टिकोण से देखा है | इत लोगी के 
अवृसार करो से प्राप्त आय भी एक अवार को बचत है। यह सामूहिब बचत है । 
आदि नागरिक फिजूल खर्च है, देश म बचतो की मात्रा बदुत कस है, वितियोग बहुत 
कप है, देश में बेबगरी वहुत है, भ्रौद्योगिय' विस्न प्रगति स्तर पर है, तो करारोपण द्वारा 
सरकार आय भाप्त कर सकती हैं और उसका विनियोग करके उद्योगों को प्रोत्साहन 
दे सकती है, या पूजीगत वस्तुप्रो (099६४ 8०००४) वे उत्पादन से उसका पिनि- 
योग कर सकती है | यह झ्वश्य है कि करारोपण से व्यक्तियों वी कार्य करने तथा 
बचाने को शक्षित और इच्छा, दोवो ही कस हागो, परन्तु इसकी ज्षतिपर्ति, सरकार 
हारा उतलादित पूंजीगत वस्तुओं वे! उत्तादव से हो जाती है, ब्योकि समाज की सामू- 
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हिक उत्पादन शवित मे वृद्धि होती है, राष्ट्रीय आय मे भी वृद्धि होती है और अन्त 
मै व्यक्तियों वे बचाने और काम करने की झक्ति और योग्यता, दोनो ही मे वृद्धि 
हो जाती हैं । इसी कारण झाथिक नियोजन के वाल मे इस नीति का इतना श्रधिक 
महत्व होता है । 
५०(३) करारोपण का श्राथिक साधनो के पुनवितरण पर प्रभाव--अभी तक इस 
अध्याय मे हम करारोपण के व्यवितियों को कार्य करने तथा बचाने की शक्ति एवं 
«योग्यता पर पडने वाले प्रभायों द्वारा उत्गादग पर जो प्रभाव पड़ते हे उनका अ्रष्ययन 
कर रहे थे। झब हम उत्ताइत पर साधनों के पुनवितरण से जो प्रभाव पदते हैं 
अध्ययन करेंगे। प्राचीन लेखको का विश्वास था कि कोई भी साधन अपने 'प्र। 
उपयोगो' से निकलकर जब नग्रे उपयोग में प्रयोग किया जाता है तो वह इतता 
लाभप्रेद नहीं रहता जितना कि बह पुराने उपयोग से था, क्योकि उनका विश्वास 
था कि स्वतन्प्र प्रतियोगिता भौर 'स्वय हित” से साधनों का भर्दैत्र ही सर्वोत्तम उपयोग 
होता है। यदि इन उपयोगी म कृत्रिम उपायो से कोई भी उलटफेर कर दी 
जायेगी तब उत्पादन की मात्रा पहले नो अपेक्षा अवश्य ही कम हो जायेगी । झ्रावुनिक 
लेखकों में से अधिकाद की भी यही राय है, परन्तु अनेकों ऐसे उदाहरण मिलते है, 
जो इसको सिद्ध नहीं बरते। वास्तविकता यह है कि साधनों का पुनरवितरण या 
रथानान्तरण न तो उत्पादन के लिए संदंव ही हानिकारक होता है और न लाभप्रद । 
कभी उत्पादन को हानि होती है तो कभी जाभ ॥ 
जहाँ तक साधना का विभिन्‍न उपयोग में स्थावान्दरण या सम्बन्ध है, कुछ 
बर ऐसे है जिनके पक्ष में यह कहा गया है कि ये जिसी प्रकार का भी पुनवितरण नहीं 
बर' 
जो जे पा बन भएज कण गुत्य मे नसिततय करत के जल ब्ार्त- तो उसको ऊत्पादन अर 
करत है, और ऐस करजों सम्पत्ति के सभी उपयोग मे समान भार डालते हो । 
कुछ कर ऐसे होते हे जो साधनो का स्थानानन्‍्तरण इस प्रकार करते हैं कि उत्पा- 
दन म्‌ वृद्धि होती है, या समाज को सामान्य रुप से लाभ होता है । उपभोग की हाति 
2 व उनकी न लगने हुए करो की यही प्रकृति होती है । ऐसी वसच्तुश्ना के मूल्य 
ढने से उनका उपभोग हतोत्साहित होता है और उसमे लगी हुई पजी व श्रम अत्य 
'उद्योगा को स्थानान्तरित होने लगते है । इसी प्रकार जो घन उपभोक्‍ता इन वस्तुओ 
के उपभोग पर व्यय करता था, अब या तो उसे बचायेगा या श्रच्छी और लाभप्रद 
बस्तुआ पर खर्चे करेगा | बयतो मे पूद्धि होने से भी देश को लाभ होता है और अन्य 
खाभप्रद वस्तुओं का उपभोग बढने से भी लाभ होगा । दोनों ही दक्षाओं में विनियोगा 
को प्रोत्ताहन मिलेगा और देश की आथिक उन्नति होगी । साथ ही व्यक्तियों की 
कार्येक्षमता मे वृद्धि होगी और देश को उत्पादन णक्ति बढ़ेगी। इस प्रकार यह 
स्थानान्तरण लाभप्रद है । ठीक इसी प्रकार यदि विलास की पस्युओ_पर कर. जगाया 
जामे तो उससे भी साधनों का स्थानान्तरण समाज के हित में होगा । स्रक्षण कर का... 
भी यही प्रभाव होगा । अ्रन्‍्य उद्योगो से निकलकर साधन उस उद्योग मे संगरने लगेंगे 
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जमवा गा तक विरेगी प्रतियायिता के कारण वित्रान नहीं ही सका था परतु 
उजसका भविष्य सरक्षण प्राप्त होने से अब उज्जवज है 
यह ध्यान रहे कि साधवो का पुतरवितरण हर स्थिति म॑ देश था समाज वे 
पाए लाभप्रद नहीं होता । कुछ गसे भी हस्तावरण हूं जो हातिकारफ होते हूं) कभी 
कभी सरक्षण वर ही हायिकारक चिद्ध होता है। यदि सरक्षण बर से प्राप्त झाय 
इसे 'उच्चोगा को आर्थिक सहायता देने मे उपयोग की जाती हू जो अकुाल ह या जो 
दंग के लिए आवश्यक नहा ह या जिसके लिए देश की प्राहृनिक परिस्थितिया उचित 
मही हू ता एसे >्द्योगा से लाभ के स्थान पर हानि होती है । कर ह्वारा जो साधता 
कार प्रनवितरण होता है अर्थात प्र ये वाभषद उद्योगा से साधन निवलवर संरक्षित 
उद्याग। म जो जगने लगत है. उससे दाग वा हित अग्रसर नहा होता । गसे उद्योग 
कदापि भौ अपने परा पर नही खड हो पावग भर जसे ही उन पर से सरक्षण हठाया 
जायगा वह टप्प हो जायस । शत जो साधन अ्रथिक उपयागी उद्योगा से वितलबर 
डॉक्टाल मरदधित उद्योगा म स्थाना-तरित हुय थ उनका अपययी उपयोग ही हुआ जो 
असरक्षण के अभाव म कभी भी नहीं होता । इसी प्रकार अनिवाय श्रावश्यकताशा वी 
अस्तुओ पर कर लगाने से यह सम्भव है कि एसे उ्योगी से पी प्रौर श्रम नितलकर 
अनावश्यक उद्योगो मे उपयोग से ग्रान तंग । यदि एसा होता है तो भ। साधनों का 
पमवित्तरण हानिकारक होगा। 
कुछ कर एसे होते है जो साघनों का स्थानातरण सतमान उपयीगा से 
आवी उपयोग के लिय कर देते हू 4 यबित अपने उपभोग को कम कर देंगे हैं श्रौर 
जचाने के लिए लिबस हो जाते ह। बचत द्वारा यक्तित को भविष्य सश्रफ्नी 
शय का उपयोग करम का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अत यकक्‍्ति बतमाल 
आवश्यकताप्रों पर सच न करके अपनी आम को भविष्य म खनन करने के उद्दश्य से 
अचावर रखता है। विक्नी कर आयात निर्यात कर एसे रा का उदाहरण हू | 
साधनी का रथानातरण देश के हित गया महित मे यह बहुत कुछ सरकारी व्यय 
पर निभर करता है। यदि कर हारा प्राप्त राधि अतत्पादक कार्यो मे खच किया 
जाता है और दा के! गजीगत वस्तुआ के बहाने के काम से नही लाया जाता तो 
साधनों का स्थानातरण जौ वतसान से भावी उपयोगा के खिय हुआ उससे देध को 
वनिर भी लाभ नहीं हुआ । 
क्रो भे साधनों का पुनवितरथ एसा भी हीता है वि साधन एक स्थान से 
दूसरे स्थाम को स्थाना तरित होने लगते हू । यदि किसी दशा में आय या मनाफ़ा कर 
बहुत ही प्रगतिशील है तो व्यवित उस देश से अपनी पजी सकाल कर किसी एसे 
देर भ विनियोग करने उगंम जहा कर भार कम है | यदि देगा के भिन मिल भागी 
मे विशय कर सघीय वित्त -यबस्था (एश्क्ट्टव हार व एक शकाध्याएफ) भृ 
करा की दर मिन भिन हूँ तब तो पजी का स्थानातरण बड़ी ही संगमता से होगा 
आवाहे विदेशा म यह स्थान तरण इतना सरल न हो । सघीय वित्त “यवस्था म इसची 
सम्भावना इसलिए झधिक होती है कि उसम अनेकों राय (503८5) होते हूं 
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और हर राज्य में अलग भ्रसन सूद की दर हो सकती है। भारत में विभिन्‍न राज्या 
स बिती कर की दरों के भिन्‍न-भिन्‍न होने से देश को काफी हानि हो रही है। यदि 
सब ही स्थाना पर कर वी दरें समान हा तो सब ही क्षेत्रा दा समान विकास होता 
है और देश को लाभ होता है। 
“करारोपण केंवितरण पर प्रभाव-- 
६ इस अध्याय म हेमने ग्रभो तक करारोपण वे उत्पादन पर पडने वाले प्रभावा 
की विवेचना की थी । भ्रव हम यह अध्ययन करेगे कि करारोपण के वितरण के क्षेत्र स 
क्या प्रभाव होते है । हम सभी, बढती हुई धन की असमानताओं के सामाजिक, आशिक 
और राजभीतिक फरिणामो से भल्री भाँति परिचित हे | वास्तव में पत्र के प्रित्रण को 
असमानताओं के कारण ही आज राज्य (578/€) की ल्परेखा इतनी बदल गई है । 
मानव_जीवन में राज्य का महत्व जितना आज है उतना पहले कभी न था । हम दख 
चुके है कि राज्य अपन व्यय को इस प्रकार सम्पन्त करता है कि घन को झ्समानताये 
न्यूनतम हो जायें ।_युदि राजकीय ज्यय का उद्देश्य धन की झसमानताझो को कम करता 
है तो करारोपण का भी यही उद्देश्य होता है । प्राचीन लेखक इस विचार से बिलकुल 
भी सहमल न थे कि क्रारोपण द्वारा घन की ग्ममानताये टूर हो सकती है । हम पहल 
भी कह चुके है कि पुराव लेखक केवल यही गानते थे कि करारोपण आय प्राप्त करय 
का एक साधन है, झोर इसके भ्रतिरिक्त न तो उसका कोई कतंव्य है और तन कोई लाभ 
पी १ यदि देखा जाय तो एडम स्मिथ से करारोपण सम्बन्धी जो अपने नियम दिये थे 
उतका भी यह उद्देश्य था कि राज्य को पर्याप्त आय बिना नागरिकों को तग क्ये 
ही प्राप्त हो जाये । यही विचार रिकार्डों मिल वैस्टेबिल और एडम्म का भी था | 
य लेखक करो को नागरिकों की जेबो रो धन निकालने का एक साधनमात्र भानते 
थे। बंस्टेविल ने कहा हे कि क्रारोपण को 'घन की असमानताझ्ना को ठीक करते 
का एक साघन मानत की एक बड़ी दृढ़ घारणा है । यह तो वित्तीय कला की शक्ति 
के अन्दर ही सम्भव है कि करो की दरो और रूपो को इस प्रकार चुना जाये कि 
बिना किंभी वर्ग पर अनुज्ित दबाव के भरावश्यक धन प्राप्त हो जाये, परन्तु यदि 
घन के वितरण के प्रभावो की प्रोर ध्यान देना है श्चौर इस दिल्ला स कुछ विशेष 
उद्देश्यों की पूर्ति के लिय कोई तरतीब करती है तो इस कायें की कठिनाइयाँ ग्रत्य- 
घिक हो जाती है । यदि उद्देश्य समाजवादी प्रणाली स्थापित करना है तो करारोपण म 
चालाकी से व्यवस्था करने की अ्रपेक्षा अधिक प्रत्यक्ष और प्रभावशाली विधिया 
उपस्थित है /? परन्तु भ्मय की प्रगति के साथ-साथ अब अधिवादा लेखको का यही 
उत है कि राजकीय व्यय और करारोपण--दोना ही घन की अ्समानताओ्रो को ड््र 
करने के शवितश्याली अस्च्र हे । यह समाजोफरुण के अत्य प्रत्यक्ष डउपायो की भाँति 
कान्तिकारी भी नहीं है और उद्देश्य की पूर्ति भी कर देता है । हम पिछले अध्याय 
_ यह कहु चुके हैं कि घन वी असमानताझो को दूर करने के उद्देश्य से करारोपण 
_की दशा म उलट फ़ेर की जाती है। दरो की दुस्‍्दि से हमने पहले, करा को - 
7. पिनब्व छज७ 89:४७०७ १०१ 3चृबकरण रीपशाए डिपणाएता6, 3958, एबरड० 703 0०५ वा 








अभसवात्तिक, प्रगतिशील, प्रतियामी और अघोगामी करों मे विभाजित दि 

यह तो स्पष्ट ही है कि प्रतिगामो क्रो से धव बी गअसमानताये और आाच् 
हागी, वयोकि इनका भार घनी वर्गों वी ग्रपेक्षा निर्धेन वर्गों पर बहुत ही अधिक 
पइता है । जैसे व्यक्ति कर (7०॥ 7०४) इसी प्रकार अनुपातिक कर भी भ्रसमान- 
ताप्रो को दूर नही कर पाते, और करो की दर समान रहते के कारण घन वी 
अममानताये पूर्ववत्‌ ही रहती हे । केवल प्रगतिशील करो से ही ये अ्समानतायें कम 
होती है, बयोकि ऐसे करो कय मार निर्धन व्यक्तियों की अपेक्षा धनी व्यक्तिया पर 
अधिक पडता है | हम इसके दारे में पहले भी कह चुके हैँ कि धन की वृद्धि के साथ 
स+थ द्रव्य की सीमान्त उपयोगिता कम हो जाने से धनी व्यक्तियों वी कर-दान 
गोगिता बढती जाती है मोर धनी व्यवितयों ढगोे बर भुगतान करना बुरा थी नहीं 
जगता । धन की असमानताआ को दूर करने के लिये मही सर्वोत्तम उपाय है । श्रायकर, 
सप्पत्तिकर पृत्युतर सथा भ्रन्य॒ बिलाग की वरतुओ पर लगे हुए करो की दरें 
प्रगतिशील रक्‍्खी जाती है । ग्रायकरो को और सम्पत्ति करो कौ प्रगतिशील बनाना 
शडा ही सरल होता है | म्राय को विभिन्‍न खण्डी (5)30$) मे बाटकर, आग यढते 
के साथ-साथ दर को बढ़ाते जाते है । इस प्रकार पूरी आ्राय पर समान दर से कर 
नही लगता । कम श्राय पर कर की दर नीची टह्ोती है और ऊंची झ्ाय पर दर ऊँची 
हो जाती है । अधिफतर देशो में यह ही प्रचलित है । वही कही पर कर को अधिक 
प्रगतिशील बनाने के लिये दो और उपाय किए जाते है। एक तो ऊँची शायो पर 
अतिरिकत कर तगा दिए जाते है, जैसे सतिरिक्त लाभ कर (छ#०८४४ ए:०ह७छ हक) 

या झति कर ($४७७९४४ 725) लगा दिए जाते हैं झौर दूसरे न्यूनतम कर रहित सीमा... 
बो बहुत ऊँचा कर दिया जाता है और निम्त आय वाले व्यवितयो क्यो अनेक प्रकार 
वी रियायते दे दी जाती हैं जैरो, उन व्यक्तियो को जिनके निर्भरकर्ताग्रा की सल्या 
अधिक है उनको कुटुस्‍्ब भत्तों (प्रथा टैश७फम्पण्टड) के रूप में कुछ सह्यता 
देगा । इसो प्रकार सम्पत्ति करो से भी धन को असमानयाओं के कम होन म॑ सहायता 
मिलती है। बडी बटी सम्पेत्तियों के एकाब्नत होने के कारेग ही समाज भे असमानतावें 
उत्पन्न होती है । इन असमानताओं को दो प्रकार से दूर किया जाता है । प्रथम, केवल 
सम्पत्ति बालो पर ही कर लगाया जाता है, भौर दूसरे अधिवः सम्पत्ति बालो प्र ऊँची 
दूर पर कर लगाया जाता है और कम सम्पत्ति बालो पर नीची दर से कर लिया जाता 
है । आवुनिक समय म॑ व्यय कर को भी महत्व प्रदान किया जाने लगा है। यह 
स्थय सिद्ध है कि निर्धनों वी अपेक्षा घनो व्यक्ति श्रघिक व्यय करते है! अतः 
जितना जिस ति का व्यय हो उसके अनुसार कार लगाया जावे । इसी प्रकार 
विलामसयुकत वस्तुओं पर वर लगने से भी घन की झसमानतायें दूर होती हें | परन्तु 
“यदि आवश्यक झावश्यकतादो की वस्तुओं पर कर लगाया जाता है तो उसये घत को 
असमानवायें कम होते के स्थान पर और अधिक बढ जाती है इसी कारण ये कर प्रति- 
भाभी बह जीते हैं, क्योकि आदश्यक वस्तुओं पर निर्धनो को धनी व्यक्तियों की अपेक्षा 
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अधिक खर्चे करना पटता है, परिणामस्वरूप उन पर कर का भार अधिक पडता हे ॥ 
इसी तरह बिक्री कर भी सामान्य रूप से प्रतिगासी होता है । 
उपयुबत विवरण से स्पप्ट है कि सामान वितरण के लिये अति प्रगतिशील 
कर आवश्यक है, परन्तु हम यह भी देख चुके हे कि ऐसे करो से उत्पादन हतोत्साहित 
होता है । इसलिये यहू आवश्यक है कि करारोपण इस प्रकार किया जाये कि 
उत्पादन ह॒तोत्साहित न हो क्योकि यदि उत्पत्ति हो कम होती जायेगी तो 
पविवरण किस वस्तु का होगा और फिर समान वितरण से क्या लाभ होगा २ झत कर 
अणाली का निर्माण इस प्रवार करना चाहिये कि दोनों उद्देश्यों की पूर्ति होती रहे 
श्रर्थात उत्पादन भी हनोत्माहित न हों और घन का वितरण भी यमान रहे । 
जो कर धनु के पुन॒चितरण म सहायता करते हे व आथिक जीवन को स्थायी 
चलाते है । मद्दी काल म्‌ जबकि वस्तुओं के मूल्य गिरते जाते है और ब्लेकुरी फैलने 
लगती है, उम्र समय निर्धन व्यक्वियो पर क्र लगाना सामाजिक हित म्‌ हीता है ! हम 
समी जानते ६ कि निधन व्यक्ति घनी व्यक्तियों की शअ्रपेक्षा अपनी ग्राय का एक 
चहुत बडा झनुपात उपभोग पर व्यय करते हूँ | यदि निधन्नों पर कर लगाये जाये तो 
'डनका उपभोग कम होने से जो कुछ वस्तुझा की माग बाजार में थी. उसम भी कमी 
आयेगी और वेकारी झौर्‌ उत्पन्न होगी। इसलिये निर्धनो पर कोई भी कर नही लगाना 
आाहिये, बल्कि घनी न्यक्तियों से कर बसूल करके ऐसी सेडाओ पर खर्च करना 
चाहिये जिनसे निर्धन व्यक्तियों को लाभ पहुँचे ओर उनकी ब्रप. शक्ति में वृद्धि हो, 
उपादन बढे और वेकारो कम हो। अत कर, धन के पुनवितरण द्वारा, देश मे 
आदिक जीवन को स्थायी बनाने है । 
'करारोपण और उपभोग--- 
करारोपण व्यक्तियों के उपभोग को भो प्रभावित कर सकता है। साधारणत- 
ड्यक्तियों के उपभोग रतर को व॒म.करता है, परन्तु यदि आयकर बहुत ही 
अगतिशील हो और प्रतिभामी भी हो तो इसके प्रभाव समाज के लिये बहुत घातक सिद्ध 
होते हैं! इसीलिये छोटी आय वाले लोगरे बी आथ्र पर कोई भी कर नहीं लगाया 
जाता, क्योकि इसका भार निर्धना पर पडने के कारण अन्तिम ददा मे देश के उत्पादन 
प्पर प्रभाव पडता है । हम पहले भी कह चुके हैँ कि आवइयक और प्रतिष्ठा सम्बन्धी 
आवध्यकताओ की वस्तुझो पर कर लगाने का भी यही परिणाम्र होता है । ऐरी बस्तुझओ 
के मुल्य बढ जाते हैं, और उनकी माग बेलोच रहते के कारण, कर का भार गरीबो पर 
अधिक पडता है । उनको या तो ग्रपता उपभोग कमर करना होता है या ऋणग्रस्त रहना 
 'पड़ता है । ये दोनो स्थितियां खराब होती है । ठीक इसी प्रकार की स्थिति उमर समय 
उत्पन्न होती है, जबकि उन वस्तुप्रो पर कर लगता है जो क्र्यक्षमता बढ़ाती है । ऐसी 
' अस्तुओं की साग की लोच अधिक होने के कारण, व्यक्ति भूल्य बढने पर या तो उनका 
उपभोग कम कर देते हैं या उनका उपभोग विल्कुल बन्द ही कर देते हैं । इसीलिये 
'ऐसी वस्तुओ पर कर लगाना बुरा समझा जाता है | दूसरी ओर ब्रिलाशिता को. वस्तुओं 
अर फर लगाना ग्रच्छा समभा जाता है । इसका अभिप्राय यह नही कि करो से ऐसी 
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बह्तुओ का उपभोग कम नहीं हता । उपभोग कम तो होता है, परन्तु ऐसी वस्तुमो: 
का उपभोग कम हाने से समाज को लाभ होता है। व्यवितयां की नो कार्यक्षमता इन 
बस्तुओर के उपभोग से कम होती थो बह भरत नही होगी । दुसरे ठत्का भार घनी 
व्यक्ितया पर पडता है इसी प्रद्यार हानिकारक तथा नशीती वस्तुग्रा पर कर सागाने 
से भी स्रमाज को लाम होता है क्योंकि इनके मूल्य बढ़ने से जो उपभाग म॑ कमी 
होठी है धह व्यक्तियों के लिय लाभप्रद होती है । 
यदि करारोपण के व्यक्तिया वीं सूतुष्टि पर पते वाजे प्रभावों की झोर ध्यान 
दिया जापे तो यह ज्ञात हागा कि करारोपण द्वारा वस्तुओं का उपभोग कम हाने से 
व्यक्तिया की सतृष्टि स्देव ही कम नहीं होती । यदि बस्तुआ की मॉग लोचदार है 
तो कर लगने से वश्तुप्ना का जो उपभोग कम होगा, उसका अभिप्राय मह होगा कि 
या नों व्यक्तियों को उस वस्तु से सतृष्टि नहीं श्राप्त होती है मा उस वस्तु क हयात 
पर कोई दुस री सस्ती वस्तु का उपभोग क्या_ जा सबता है या उसका उपभोग 
आवश्यक नहीं है और भविष्य के लिये स्थग्रित किया जा सक्तता है। इंसीलिये ऐसी 
बस्तुआ पर कर जगाने से व्यक्तिया की सतुष्टि कम नही होती । यह ध्यान रहे कि 
ऐसे करा से सरकार को कोई विशेष आ्राय प्राप्त नहीं होती । वस्तुआ की सांग 
लोचदार होने के करण मूल्य बढन के राय राय माग भी कम होती जाती है और 
बाजार मे वस्पुप्रो को वित्ी की मात्रा भी कम होती जायेगी। यदि वस्तुओं की 
विक्री पर कर लगा हुआ है तो बिक्री कम ह्ोत जाने से सरकार की झ्राय_भी कम ' 
होती जायेगी भौर यदि कर वस्तुओं वे उत्पादन पर लगा है, तो उत्पत्ति कम' हँंते 
या (क्यीफि बाजार मे वस्तुश्रा की माग कम हो रही है) सरकार की झाय भी कग 
होती जायेगी। प्रत जब सरकार लाचदार मॉँग वाली वस्तुमा पर कर लगाती है 
तो उसका उद्देश्य आय प्राप्त करना नहीं होता । सरकार को बैलोच माय वाली 
बहलुम्री। पर कर लगाने से ही श्राय प्राप्त होती है । परन्तु इन वस्तुआ पर केर 
लगाने से व्यक्तियों को सतुष्ठि बहुत कम हो जाती है। झायकर से ब्यकितियों की 
सहुष्टि इतनी कम नही होती जितनी वस्तुओं पर कर लगते से, क्योंकि आ्रयक्रर-- 
से कैवल ग्राय ही कम होती है, वस्तुप्रा के गूल्यी में वृद्धि नही होती। व्यवितयों 
की सतृष्टि मूल्यो को वृद्धि से भ्रधिक बुम होती है । 








५“ करारोपण और आर्थिक स्थिरता-- 


हम राजकीय व्यय के प्रभावा का पध्ययव करते समय यह स्पष्ट वर चुके हैं 
कि राजकीय व्यय द्वारा आथिया जीवन को स्थायी बनाया जा राकता है ! राज्य करो 
द्वार भी देश से प्लाथिक क्रियाओ का वियमत कर सकता है और देश में रोजगार के 
स्तर को स्थायों बता सकता है और पूर्ण रोजगार की स्थिति स्थापित कर सकता है। 
प्रो० लेरवर! (7.ढ८४७) का तो यह विचार है कि राज्य को आय के स्रोत के रूप 
म करो की देखता ही नहीं चाहिए वरन्‌ करारोप्ण का एकमाय उद्देश्य देश मे श्राधिक 
्रियाओं भ्र्थात्‌ उत्पादन, वितरण एवं उपभोग सम्दन्धी ज्ियाशो के आकार को नियमित 
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करना ही होना चाहिए । इनको विश्वास्त है कि आय तो अन्य नोठो से भी प्राप्त की 
जा सकती है, जैसे नोट प्रकाशित करके । कर द्वारा व्यक्तियों की ऋय गवित्त तथा व्यय 
इक्ति कोकम करना चाहिए । सरकार बस, करारोपण का कोई भी उद्दंश्य क्यो न हो+ 
यह निश्चित ही है कि आर्थिक क्रियाश्रो पर करारोपण का प्रभाव अवरय ही पडेगा । 
नकरारोपण, व्यक्तियो के उपभोग और विनियोग करने की शक्ति को प्रभावित करके 
देदा के व्यापार, उद्योग और रोजगार की स्थिति को प्रभावित करता है। यह तो 
स्पष्ट ही है कि देश में सभी झाथिक क्रियाएँ, उपभोग के स्तर से निर्धारित होती 
है । वस्तु विशेष का उपभोग बहने से उसकी माग बढती है, मूल्य वढता है, उत्पादन 
बठता है और उस उद्योग विशेष में अधिक ब्यवितयों को रोजगार मिलसे 
लगता है | उपभोग के कम होने से स्थिति बिल्कुल विपरीत हो जाती हे । विनियोगं 
द्वार पूंजीगत वस्तुझो की उत्पत्ति बढती है, जिनसे अन्य वस्तुओं का उत्पादन बढ़ता 
है और इस ग्रकार देश में रोजगार से वृद्धि होती है । अत जिन करो से उपभोग 
ह॒तोत्साहित होता है और घन विनियोगो मे लगने के स्थात पर सचित्र कोपो 
(स्लू०४४१४) में जाने लगता है वे बेरोजगारी बढायेगे और बुरे होते हैं । 
मुद्रा स्फीति के काल में करारोपण का प्रभाव व्यक्तियों की क्रम शक्ति के 
कम करना होता है| मुद्रा स्फोति में मूल्यों की वृद्धि से समाज के अधिकाश वर्गों को 
हानि होती है । अत व्यक्तियी की क्रय दाक्ति को कम करके मूल्यों को बढने की 
प्रवृत्ति को रोका जाता है। ब्यक्तियों की अतिरिक्त क्रय-शक्ति व्यक्तियों के पास से 
करारोपण हारा सरकार के पास पहुँच जातो है। झाय कर तथा व्यय कर इस सम्बंध 
म अ्रधिक प्रभावशाली सिद्ध होते हे । आय कर आय को कम करके क्रय-शक्ति को 
कम करता है और व्यय-कर व्यय करने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करता है। 
मुद्रा-स्फीति मे झायो फी अपेक्षा उत्पत्ति में वृद्धि नहीं हो पाती है इसीलिए मूल्य 
बच्ते जाते हैं । उत्पादन को श्रोत्साहित करने के लिए, कुछ करो की छूट भी 
लाभकारी सिद्ध होती है। चए उत्पादको पर कोई कर न लगाया जाये ताकि उन्हे 
उत्पत्ति बढाने के लिए प्रोत्साहन मिले । वस्तुओं की मात्रा श्रायातों द्वारा भी बढाई 
जा सकती है। अ्रतः मुद्रा-स्फीति मे झ्ायात करो को कम करने से आवातों को 
प्रोए्साहन मिलेगा और देश में सामान्य मूल्य स्तर भी कम होगा । इस प्रकार 
करारोपण द्वारा, मुद्रा-स्फीति में, मूल्यस्तर में स्थिरता लाई जाती है। 
मुद्रा सकुचन या मदी काल में आर्थिक स्थिति मुद्रा-स्फीति के विलकुल 
विपरीत होती है । मदीकाल से विनियोगो में मन्‍्दी झआ जाती है, उत्मादन बन्द होने 
लगता है, और बेकारी बढने लगती है । चारो ओर निराशा की एक लहर दौडने 
लगतो है ॥ ऐसी स्थिति मे यदि नए कर लगाये जायेंगे तो वे क्रय-इक्ति और 
विनियोगो को हतोत्साहित करके स्थिति को और भी बिगाड देगे । परिणामस्वरूप 
'रोजगारो की स्थिति और भी अश्रघिक खराब हो जायेगी । इसलिए यह आवश्नयक है 
कि कर की मात्रा पहले से कम कर दी जाए | राजकीय व्यय में वृद्धि कर दी जाए 
ओर ऐसे उद्योगो को चालू किया जाये, जितमे श्रधिक व्यक्तियों को नौकटी मिले॥ 


६44 4 राजस्व 


ऐसी स्थिति में अ्रपिकतर घाटे के बजट वी व्यवस्था की जाती है। महू घ्याव रहें 
पके बाश को इस प्रकार रूम करना चाहिये कि कर भार निर्घनों पर कम हो जाए। 
जिग करो का भार धनी व्यक्तियों पर भधिक पहता है, उनमें अ्रधिक कमी करने 
वो आवश्यकता नहीं ववाकि उरगोग की माता में, कैवल निर्धतों का करूमार कम 
करते से ही, वृद्धि होती ) भरत मरा द्वारा जो धन का पुतरक्तिरण होता है, वह भी 
मदी को रोकने में सहायता ररता है। कभी-क्मी यह प्रस्ताव दिया जाता है कि 
हपभोग को बढाने के लिए बचता भौर धत को चित फरने पर कर लगाना 
शाहिएं। साथ हो उन करो को कम कर देना चाहिए, जिनसे विनियोग हतोत्साहिए 
होते हैं। नए विनियोगा को प्रोल्वाइन प्रदाव करने के लिए कुछ प्रकार की रिपाय्ते 
ओ देनी बाहिए । यदीकाल में करारोषण दारा इस प्रवार हम, आवक क्रियामो 
को स्थायोए्प प्रदान कर सकते हैं और टोजयार को स्थिति दो सुधार सकते है। 
प्रत्त संक्षेप मे हम कह सकते है कि मुद्रानस्फोति मय नए करा को सगावर 
और पुराते करो की दरा को बढ़ाकर व्यक्तिया वी जेबो से भरतिरिकत क्य-छक्ति 
को कम करश्ना और मुद्र पकुचन मे करों को हटा कर या दर कम करके और न 
आरा का विचार स्वगित करके मूल्या को स्थिर और रोजगार की स्थिति को स्थायी 
अताया जा रकता है। इसी उद्दे श्य की पूर्ति वे लिए राजस्व सम्बन्धी तियाझों का 
उपयोग आधुनिक सरकारों द्वाशं किया जाता है भौर करारोपण हर सरकार की 
आधिक तीति का सुख्य प्रय बन गया है / प्राधुलिक लेखक इसी को वार्ये-सग्पदत 
सम्बन्धी वित्त-थ्यवस्था (#७70७0| 62706) पहते हैं ।'” यही राजस्व का 
अद्ृत्व भी है । राजस्व विश्लेप रूप से करारोपण का, कार्य-सस्पादन सम्बन्धी महत्व 
((७70४०४म उया9०८००८४) वो इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। हसके भोर 
भरी फर तगा कर उत्पादग सस्व्थी क्रियाओं को तिथमित कर सकते हैं, कुछ 
हानिकारक एब क्लास की वरतुप्रो पर छर सयाकर उसके उपभोग को वियर्मिर 
किया जा सकता है । करो द्वारा वस्तुओं और सम्पत्ति के विनिमय को 'भी तियर्निय 
किया जा सकता है । घत, आय वथा सम्पत्ति पर कर लगाकर घन को भ्रसमावतामा 
की दूर किया जा सकता है ! व्यक्ति तथा यात्री कर द्वारा, व्यक्तियों के ग्रावागमा 
को नियन्त्रित किया जा सकता है पर अत्य में करी द्वारा मु यो तथा रोजगारां 


को स्मायी रबला जा सकता है। उसी कारण करारोपण सरकार की तीति कया एक 
अगयंसाघक अग बन गया है 


कर भार एवं कर बिवर्तन 
(फलतर्ा८ट ब79 5फ%क्षिंलप्ट 


है ॥ पृ'्चर८5) 


अध्याय 





प्रावकृथन- 
पिछले अध्यायों में हमने अनेका वार 'कर-भार' छाब्द का प्रयोग किया है। 
“इस अध्याय में हम कर-भार सम्बन्धी समस्या का विस्तृत अध्ययन करेंगे । कर-भार 
की समस्या का अध्ययन व्यवह्ारिक दृष्टिकोण से नितान्त आवश्यक है, क्योकि 
करारोपण की न्‍्यायशीलता इसी पर निर्भर करती है कि कर-भार क्विस व्यक्ति को 
सहन करना पडता है २ कर का भार उसी व्यक्ति पर पडता है जिस गर कर 
लगाया गया है या बह्द व्यक्तित किसी अन्य व्यवितयो पर कर का भार डाल देता 
है ? कर-भार सभी व्यवितयों पर समान है या असमान ? इन्ही प्रश्नों से सम्बन्धित 
अंद्धान्तिक वाद विवाद की विवेचना हम इस अ्रध्याय में करने जा रहे है । 
कर-भार की मुख्य समस्या यह मालूम करना है कि “कर का भुगतान वास्तव 
न्में कौन कर रहा है! ? हम जानते हे कि कर का भार सदैव ही उस व्यक्ति पर नहीं 
'चडता, जिससे वह वसूल किया जाता है । अधिकतर वह अन्य व्यक्तियों को सहन 
कंरना पडता है | वित्त मत्री के लिए यह जानना आवश्यक है कि कर का प्रन्तिम 
"भार किस व्यक्ति किस व्यक्त नो सहत करना पढ़ रहा है। अत कबले वह हो मालूम करना 
आवश्यक नहीं हे कि कर का भार आरम्भ में किस पर पड रहा है, वरन्‌ यह जानना 
भी आवद्यक है कि अन्त में कर का भार क्सि व्यवित पर पडता है। इसके ग्रति- 


रिक्त इसका भी ज्ञान प्राप्त करमा आवश्यक है कि कर का मौद्रिक भार (गाण्म८ए 


'9४४१५४) तथा अमौद्रिक भार (प्रष्म-क्रण्पगढागऊ 507069) क्सि-क्िम पर. पड 
रहा हैं । कर का प्रारम्भिक मार मालूम करना तो सम्भव हैं; किन्तु करना तो सम्भव है; कर का अन्तिम 
“भार निश्चित करना अत्यन्त कठिन होता है | कर के भार से हमार अ्भिष्नाय, प्रत्यक्ष 
नऔद्विक भार से है । 
__बहुंब्चों करूदबाब (79070: ०६६४४), कर-भार (उत्रत्वव॑ध्व०० ० पट) 
और कर-विरवृतत (580घ४ ०६ उ७) में भेद किया जाता है । 
जब किसी व्यक्ति पर कर लगाया जाए, और कर का भुगतान वह हो करे, 
अर्थात कर कौ राशि उसी व्यक्ति को अश्य में से सरकारी खजाने में जाये तो कर 
का दबाव उसमे व्यक्ति प्रर पडता है | सरकारो रजिस्टरो में उसे का नाम कर- 
नदाताओं की भूची मे लिखा होता है | इसको एक उदाहरण द्वारा समभा जा सकता 





१्श्द्द राजस्त्र 


है । अभी बरी भारत सरवार न सण्टसारी राकर पर ५६०%६का उत्पांदा कर 
लगाया है | यह बर उत्पादित धवर के वजन के ब्नुसार उद्यादरों स ही कयूना 
किया जायेगा इसलिय कर दबाव सण्रमारी उत्पादतों पर पडगा / तड़का आर उस 
ड्प्रबित पर पडता है, जिसको ता मर रा सोदिय भार सहन वरना पड़ता है. 
कर-भार मातूम परसे वे लिय उप परे इतना कमी मि यदि कर मे लगाया जाता 
को कर हे रूप में दी गई धन राध्ि किस ती झब मे रहती) हमारे उदाहरण में 
सदि सण्डसारी उत्पादव शकर के मूल्य बढ़ाकर उपभोक्ताओं से कर वसूल वर सेन 
में राफल हो जाते हूँ तो कर भार उत्पाद पर ने रहू कर उपभोक्ताओं पर रहेगा, 
क्योकि भ्रन्‍्त में कर का सौद्धिए आर उपभाक्‍षताग्रा का ही सहत करना पड़ता है। 
परदि उत्पादरों को अपने इस श्रणास से सफप्ता नहीं होती अर्थात यदि थे मूल्य 
बढ़ाने में सफल नहीं होते तो कर भार उत्पादकों पर ही रहेगा। घत कर भार 
उसी व्यक्त पर पढ़ता है जो अन्त में उस भुगतात बरता है। अजीजमी 
एसा भी हो सपता है कि उत्पादक मूल्य बढ़ाने भ सफल तो हो जाये परन्तु इतना 
नही पि जिश कर राध्ति का उन्हाने भुप्तान किया था वह पूरो हो जाएं, तो शरमा 7 
भार शुछ उत्पोदर्कों पर पढ़ेया भोर कुछ उपभोकताग) पर ! इस्‌ प्रकार यदि कर- 
दाता भपने कर भार को किसी बस्य ब्यक्ति पर ठासने में सफल हो ऊाये तो इस 
विधि भी कर विवतन (3]40ए02४ ० ८०) कहते है । उायकत उदाहरण से सण्डसारी 


उत्पादक यदि उपभोकताओ्ों गो कर की राशि वसूय उरने # सफ़त है| जाते है हो 
बह कर का भार उपभोजताओञ्ना पर डाक्त टेते « * 


घर नार एवं कर दिवतन श्श्छ 


के उत्पादक आरम्म म ही कुछ घन, वर के रुप म सरकार को दे दसे है, जो बाई 
वर्षों बाद, जबकि शक्र का झारा स्टाक विक जाता है, वसूल होता है, तो इस 
स्थिति म उन्हें पहले से ही दे दिय गये घन पर ब्याज की हानि होती है । यह हानि 
कर का प्रोद्ष मौद्विक भार है जो उत्पादक को -ही....सहन वरना पता है ॥ इसको 
हम कर भार ने अ्रध्ययन के क्षेत्र स सम्मिलित नहीं वरते / करारोपण से मूल्य 
बड़ शाते के बारण सिर्धनों को घनी ब्यक्िया--बये--अपेक्षा--झपनी-आय्र-का अधिक _ 
भाग सच करना पड़ता है झौर इस प्रकार उन पर कर का प्रत्यक्ष-अस्तजिक अर 
पुदता है । बह भी कर भार के अध्ययन ने क्षेत्र म सम्मिलित नहीं होता । करारोपण 
'क॑ कारण मूल्य वह जाते से या तो उपभोक्‍ता शक का उपभोग क्रम कर देंगे और 
यदि ऐसा नही करते तो अन्य वस्तुआ का उपभोग उन्हे कस करना होगा। दीवा 
ही स्थितिया मे उसका कुत सतोप कम होगा । यह कर का परोक्ष वास्तविक भार 
है और इसलिए कर भार के अध्यवत के ल्लेज से बाहर है। अत कर भार के 
अध्ययन मे हम केवल प्रत्यक्ष मौद्रिक भार को ही सम्मिलित करते है । 
श्रीमती उसेता हिक्‍्स ने उपस्यि (46:छा)_ कर भार तथा प्रभावयुत्रा 
(पथी९८५७४८) कर भार के बीच भेद दिया है। यह पहती है कि ' हम अर्थशास्त 
न केरदाताशर पर पड़न वाले करा या रया के नार के दो विचारा से सम्बन्धित हू 
प्रथम उस विधि कली साख्यिकीय गणना से जिसके द्वारा क्सी विजेप श्रवधि (प्राप 
एुक वष ) में कसी विद्येप कर से आय प्राप्त की जाती है, अथात्‌, वस्तु का बाजारू 
मूल्य, जिस पर रूर नियारित किया जाता ह और उसक्री उत्पादन लागत, के बीच 
का अन्तर, नागरिकों क बीच विभाजित किया जाता है । या वैकल्पिक रूप से, 
व्यक्तियों को आया का बहू अनुपात, जो उच लोगा को आय प्रदान वही करता, जो 
जनन्‍्ह्‌ पस्‍्लुएु अथवा सेवयए प्रदान करता हे, बरन्‌ प्रशासक सस्थाओं ((०एथ#कण्छ 
%०ता८५) को सामूहिक सँंतुप्लिया के अर्थ प्रबन्ध के लिए दिया जाता है । इस ग्रणना 
के परिणाम क्षो उपरिक भार कह सकते ह ॥7? सक्लेप म हम कह सकत है कि 
अीमतो >िक्‍स के अनुसार कर का प्रयश् सौद्धिक भार ही कर का उपरिक भार है । 
परन्तु क्याकि इस प्रकार के अस्ययन स ज्रदाता पर कर की दरों के परिवतता 
से जी प्रतिक्रियाएं लथा परिणाम उत्पन्त होते है उनका बुछ भी ज्ञान प्राप्त नही 
डोता इसलिए प्रभाव युक्त नार के अयबन को आवब्पब्ता होती है। श्रीमती 
हिक्स से लिखा है कि किसी +र२क सम्पूर्ण आ्थिक परिणामा का पता लगाने के 
लिये, हमको दो चित्र बनाने और उनको तुलना करनी हाती है एफ बह आशिक 
स्थिति (ठय्मोतताञ्रा की ग्रायच्यक्षवाम्ाा तथा आया का वितरण और साधना ऊा 
बटवारा) जो कर विश्येप के लागू होने स उत्पन होती है, और दुसरी बह झाथिर 
स्थिति जो कर वे श्रभगव म उत्पश्न होती है । इन दोना चित्रा के अन्तर को कर जग 
अ्भाजयुक्त्र भार कहना सुविधाज्नक है । **ै 












2. #४७॥८ फिमावशवढ, ९१2०, 358 
3. व8३०, 9१2०, 759 


श्र झजस्व 


कर भार के अध्ययन का महत्व-- 
ब्राधुरिक यूग में कर भार का अ्रध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है। झाजकता 
वरारोपण का उद्देईय केबल राजबीय वर्तेब्यो थी प्रूति के लिये पन झद्ठा 
करना ही नही है वरण्‌ समाज भ घन वा वितरण समान करना तथा उत्पत्ति 
पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों को रोकना ,भी है। विभिन्‍न व्यविद्ययों पर बर 
भार के न्यायपूर्ण वितरण पर ही वरारोपण्त को स्यायप्नीसता निभर होती 
है। परस्तु पह पता लगाने मे लिये कि कर वा्र भार सभी वर्गों पर स्यायपूर्ण है 
गा सही वित्तम॑स्त्री को यंद्र पत्ता लगाना होगा कि विन-व्रिग वर्मा पर विभिल 
करो का सौद्ििक भार कितना पट रहा है; अयोवि तभी यह निश्चित हो सवेगा 
कि कर प्रणाली कर दान योग्यता के सिद्धान्त के श्रनूवूल है। वाल्तव में कर 
विव॒र्तन के कारण समस्या तनिव जटिल हो जाती है। रारकार वा उद्देश्य बिसी 
विशेष वर्ग पर कर भार इालने वा हो सकता है. परन्तु यदि इस पर था व्लतेतु 
कर दिया जाता है, तो सरडार का उद्देश्य ही पराजित हो जायेगा । इसोलिये कर- 
भार और कर ब्िक्‍तेन के ्ध्ययन कय महत्व है । ऐसे अध्यदत से हम यह पता चल 
जाता है कि क्सि ब्यवित पर कसी कर का कितना भार पड़ेगा और गह्‌ बात पता 
लग जाते वे बाद कोई भी कर ग्रनचित हूप से नहीं लगाया जा मेगा । प्रत्यक्ष करो 
का करूमार तो झआासानो फ्े पत्ता लग जाता है, परन्तु ध्रत्यक्ष करा का कर-भार 
पता लगाना इतना सरल लहो होता, इसोलिये कर भार का अध्ययन ग्रावश्यक है? 
यदि यह अ्रध्ययन नही किया जामेगा त्तो सम्भव है कि ऐसी वस्तुओं पर कर लग 
जाये, जिन्दा उपयोग निर्यन व्यक्त भ्रिक बरते है | पदि सरबार पिशी विशेष परे 
पएर कर भार डालता चाही है तो उस इस अध्ययन से उन बिधियों जा ज्ञान प्राप्त 
हागथा, जियको अपताकर बट प्रपन उद्दे श्य की पूदि कर सते + 
परन्तु बर-भार की समस्या का अध्ययन दतता सरल नहों है जितना की 
ऊपर रे प्रतीत होता है। इस प्रकार ते अ्रध्ययन मर प्रनेको वढिनाइयाँ उत्पन्न होती 
है । प्रथम, सूल्या के निरत्तर उतार चढद्राव के कारण सर्देव ही बर-मार का 
वास्तविक जात प्राप्त करवा सम्मव नहीं होता। कंसरोषण के अतिरिक्त सूल्य 
अन्य कारणों से भी बढ राणते है । अब गर,#से, पत्ता, लय, जाय जि स्गूए५ प्फुद शिस 
कारण वा परिणाम है । थदि मूल्य वृद्धि अशव करायेपण का श्रमाव है और बुछ 
अन्य कारणी का तो यह कंसे निश्चित क्या जाप्रे कि करारीपण के करण मूल्यों 
से कितनी बृद्धि हुई है! दूसरे बर-भार ओर कर प्रभावों के वीच गेंद करना, 
व्यवहार से दढित होता है । तीसरे कर-भार का अध्ययन एक सुलवात्मक अध्यमत 
है, पशर्धात्‌ कर-भार का सही अध्ययन उसी ससब हो सकता है जवकि एक कर 
. का भार अलग झलग व्यवित के सम्बन्ध मं अतर अलग सालूस किया जाये औद 
सब तुलेवात्मक अध्यमत किया जाये और पता सगाया जाये कि किस पर कर वः 
आर कम है और क्सि व्यवित पर अधिक | वयोकि किसी एक वर्ग पर पउते बाले 
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कर-भार का अध्ययन यह सिद्ध नही कर सकता कि एक व्यकित दूसरे की अपेक्षा अधिक 
कर भार सहन कर रहा है । “जो व्यक्ति कर का भुगतान करते है, उनको कर के 
लगने से कम चोट पहुँचती है अपेक्षाकृत उन व्यक्तिया के जो कर का भुगतान नहीं 
करते | एक व्यक्त जो पुल पर लग हमे व्यक्ति कर को बचाने के लिये रोज दो 
मील वा चबकर-लगार र जाता है, उसको इस कर के हटने से अधिक लाभ होगा 
अपेक्षाकृत उत “व्यक्तियों के जो कर का भुगतान करते है । * अ्रतः कर भार के 
अध्ययन से यह्‌ आवस्यक नही कि कर भार का वितरण न्यायपूण हो ही जाय, 
परन्तु फिर भी इसका अध्ययन अन्य प्रभावों का ज्ञान करान म सहायक हो 
सकता है ।१ 
कर बिवर्तन के सिद्धान्त-- 
कर विवनन उस क्रिया को कहल है जिसके द्वारा कर का भार प्रन्य 
ज्यक्तितयों पर ठाला जाता है । प्राय राभो व्यक्तिया को कर भुगतान करने वी इच्छा 
नही होती । हर व्यवित यही चाहता है नि उसे वर कर भार न यड॒ । इसनिश 
प्रवक व्यक्त का यही प्रयास रहता है कि वह कर क्तो कसी दूसरे व्यक्ति पर 
ढकेन दे | कभी तो वह सफ्ल हो जाता हू और कभी वह अमफल रहता है । 
वास्तव म॒ कुछ कर होव ही ऐसे हू कि उनको अधिक बार एक य॒ दूसरे व्यवित पर 
नहीं गाल सकते, जैसे यदि एक स्थानीय दुकानदार प्र कोई कर लगाया गया है 
तो वह उसको उपभोक्ताओं से बलूज कर लगा परन्तु उपभोवता उसे किसी दूसरे 
व्यक्ति पर नही उकेंच सउते। इस भ्रवार एसी स्थ्रिति म कर बिवतन केवल दो 
ही विन्दुश्रा तक सोमित रहा । इसके विपर्तेत घदि विसी_श्रुमिक पर, कर लगाया. 
जाता हैं तो वह अपने मित्र सालिक्‌ स ऊँची मझदूरी मागेगा। यदि मिल मालिक 
मजदूर की मजदूरी बढा देंता है लो चह अपनी वस्तुझ के मूरय बढा कर थाक 
व्यापारियों से बमूल कर लेगा थोक व्यापारी फ़ुटकर व्यापारिय। से वसूल करेग्रे, 
जो अव में उतभोक्‍ताग्रों से वसूल करते का प्रयत्न करेंगे । इस उदाहरण से कर 
विवत्तन झनकों बिदुआं पर कया गया है। कर भार के अध्ययन म॒॒प्रारम्मिक 
सीढी कर विवततेन का हो अध्ययन हे । इस अध्ययन म कई बाता का ज्ञान प्राप्त 
करना आवइयक है जेंसे, कर विवतन किस दिशा स हो रहा है उसका रूप 
कया है और वियतन की साप किस प्रकार की जाय २ 
जहाँ तक कर विवर्तत की दिद्ञया का सम्बन्ध है. यह आगे भी हो सकता है 
_ भर पीछे भी ) जब कोई व्यापारी अपने ऊपर सगे हुये बर के उपभोवताआा पर 
डाल देता है तो इसे कर को आगे ढकेलना कहते हैं। यदि व्यापारी ऐसा नहीं कर 
पाता, कदाचित उसे यह डर हो कि मूल्य बढन पर वस्तु न बिके तथ बह कर को 
पीछे ढकेलने की कोशिश करता है अर्थात बहू सिल मालिक से कर के अनुपात म 
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बम मूल्य देवर वस्तुएँ खरोदना चाहेगा। इस प्रकार दर को आगे (छप्नोकाएे 
घर) दवा (फठछवर्ट हक) जा संता है और पीछे टकेला (फटाफाग्ते 
890) जा सवता है। कभी वभी यह भी सम्भव है कि कर त्िवर्तत बिल्कुल नी 
मे हो सके । यह अभ्रधिकतर उन बरलुझ्नो मे हाता है. जिनको साँग लोचदार होती 
है । बर्द्गाता कर वा विवर्तन दो प्रवार से कर सकता है, मा तो,वस्तुओं के मूरपो 
को करण अनुपाद म बढ़ा कर पा वस्तुमी के भुणो को बम बरतें । पही नर 
वधदतन थे रुप हूं! कर विवतन ने माप से हमारा ग्रभिष्राय यह है कि कर पई 
किलता भार किस व्यक्ति पर पड़ रहा है, अर्थात्‌ वेबल उपभोक्ता पर भा व्यापारी 
तर था दोनो पर । 
कभी कसी लोग कर विवतन प्रो कर छै बचना छ७४श०४) रूप बेथे 
$ । +* सगे बचने भ तो बर की चोरी होती है। सरवारी खजाने से जो 7र राशि 
पहुँननी चाहिए थी यह व्यक्तियों बी जेंबो ही म रह जाती है गर्थात्‌ व्यक्ति उसी 
गोरी कर सेल है । “से हलियिगिंस साथाद को हानि होती है। इुसरी घोर कट 
विवनन भ कर की चोरी नही होती अर्थात्‌ कर की पूरी राशि सरकारी सजानैमे., 
बहुच्मी है, परस्तु कर उस व्यक्ति की जेब म गे नहीं निकलता, जिसकी जैब से से 
सरकार निकतवाला चाहती है. बत्कि बह अ्म्य व्यवितया से उसबा भुगतात वे सवा 
जैज है। इस प्रकार कर विवतन और कर से बचना एक दूसरे से पूर्णतया 
किन है । 
बार विवतत के सम्बन्ध म प्राचीत बाल में दो सिद्धान्तों गो रचना हुई 
शी | एक तो नियोधायादियों (8छुड०्लआ७) का केन्द्रीयकरण सिद्धान्त [एिणान 
स्याप्रणा०४ 73९०9) झौर दूसरा फास्योसी केसबों वा प्रसार सिद्धान्त [्रीए० 
जशणा पा८०ा७) । हम इत सिद्वान्तों वी कैसानुसार विवेशणा बरेंगे । 
केन्द्रोयफरण सिद्धात--यह सिद्धान्त निरवाधावादियो द्वारा प्रस्तुत किया गया 
था। उती अलुसार सभी कर झन्‍्त में गूमि पर सिदते है इसलिये बेवल भूमि पर 
ही एप बर तगया चाहिये । अन्य किसी भी वस्तु पर जो कर सगामा जायेगा उसका 
बिवतन होगा, फिर वियतन होगा ओर श्रल्ठ से यहे भूषि पर ही आफर ठिकैया | 
गअ्नावश्यव कर विवतन मखुतिधाजतर होता है इसलिये बेवल भूमि के मालिकी प९ 
हो वर सगाना चाहिये । बास्‍्तव से इन लोगों का यह बिहबास था वि' वेबल कृषि 
ही एक उत्पादेक व्यवसाय था। निर्माण उयोगो को बे श्रनुत्पादक सानेते थें, कर्षोंवि! 
यह श्सी सई वस्तु वो उसने नही फरते हैं केवल पहले से ही स्थिति वस्तुओं ना 
रूप बदत देते हैं ! केवल एप सात जयोग मछली उद्योग इत्यादि ही नई वस्तुप्री 
ने इसन रे हें । इन्ही मे उत्तादन लागत की प्रपेक्षा छुछ भ्राधिकय (8०फ्राण्ड) 
उपज वे रुप मे प्राप्त हाता है, इसवजिये यह वर दे सकते हुं और इस पर तरणशगाना 
लाहिये । यही कारण था कि चे केवल एक कर अर्थात्‌ भूमि पर ही कर सगाने के 
यूल म्‌ थे । इसको थे उक्कूर प्रपक्षय० जह्ंते थे । 


ह्रूर सिद्धाल्ल--इस सिद्धान्द के अचुंमार कर विवर्दन उस समम तक होता 
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जहूता है, जब तक कि बह साई समाज पर न्‌ छा ज़ाये,अर्थात्‌ घीरे धीरे वर का भार 
सारे समाज पर फ्ल जाता है और किसी एक या कुछ ही व्यक्तियों पर नही रहता ! 
कदाचित फ्रान्सीसी अर्थैद्यास्ती- कलाई (0०४59) ने सर्वश्रथम इसकी विवेकशील 
विवेचना की थी । उसने अनुसार केवल भूमि ही से श्ाधिक्य उत्पन्न नहीं होता, शम 
सथा व्यापारी भी यह झआधिक्य उत्पन करते है । जुब कमी भी कोई वस्तु बेची जाती 
है या खरीदी जाती है, कर का कुछ भार टाल दिया जाता है और यो एवं वस्तु का 
केता है बह दूसरी कया बिन ता होता है। इसौलियें कर सारे समाज पर फैलता है । 
सर हैमिल्टन ने क्िटिश ससद म बह्या था कि, “प्रसार के आशावादी सिद्धान्त से भी 
कदाचित अधिक सच्चाई है, वह यह कि करो की प्रवृति फैलने तथा मान होने वो 
होती है और यदि ये निश्चितता तथा एक्सारिता से लगाये जाये तो वह प्रसारित 
होकर प्रत्येक्ष सम्पत्ति पर ही अपना भार डालेंगे ।”४ इगो प्रकार लाड मेसफील्ड से 
कहा शा कि, ' एक कर उस पत्थर के समान है जो कोल म गिरते हुये एक गोला 
बनाता है, जो दूसरे गोल को बनाता है और गति प्रदान करता है और इस प्रकार 
सम्पूण परिधि ((:०७फ्ाशथटटप्रप्ट) मं हलचल उत्पन्न हो जाती हे ।7 कनार्ड ने का। 
प्रमार की तुलना किंग (0999788) की 'चीर-फाड (0&7४00०) से की हे। 
उनके अनुसार “यदि मनुष्य के दरीर गे किसी नस सम से खून निक्नाल लिया जाने 
तो केवल उसी नन म ही खन की कमी नहीं होती बल्कि सादे शरोर ग खून की 
कमी हो जाती है” अर्थात, यदि समाज के केवल एफ व्यक्ति से कर लिया जाये तो 
कर भार बेयल उसी व्यबित पर ही नहीं पड़ेगा, वल्कि सारे समाज पर क्योक्रि 
अत्येक व्यक्ति समाज के घरीर वा एक अग है। अत इन लेखकों के अनुसार कसी 
वस्तु पर या कितनी ही वस्तुश्रा पर कर लगाया जायें, उसका भार सारे ही समाज 
“पर प्डगा और कसी भी प्रकार कर भेदभाव नहीं रहया | 
उपर्युक्त विवरण से स्पप्ट है कि दोना निद्धान्तो म॒ कुछ समानता है । 
दोनों सिद्धान्त इस बात का स्वीकार करते हैं कि कर का मुगतान आधिक्य प्राय 
(597ए908 ४४८००४९८) म॒ से किया जाता है। मन्तर केवल इतना है कि निवरधिबादी 
लेखक केवल भूमि वी उपज को हो आधिक्य आय मानते थे, परन्तु फ्रास्सोसी लेखक 
यह मानते थे, कि प्रत्येक वस्तु से आधिक्य आय उतलज्न होती हे । निर्वाधा- 
वादी केवल भूमि पर ही अकेले ऋ॒र के पक्षपाती थ और फ्राल्नीसी लेखक न एक 
कर के विपक्ष म थे और न अनेक कर के विपक्ष म थे। बे तो प्रत्येक कर को ही 
अच्छा मानते थे । यदि हम भगमि चब्द का धयोग केवल घरामसल और उद्यसे सम्बन्धित 
४ बस्तुओं के लिय ही बरे, अर्थात्‌ यदि हम भूमिवा अ्रभिष्नाय उन्हीं वस्तुओं से ते 
जिनको पुराने लेखक सममते ये तब तो निर्वाघावादी लेखको का विचार झतिसीमित 
था, परन्तु यदि हम भूमि का व्यापक झर्थ ले, झर्थात्‌ सभी उत्पत्ति के साधनों सर 
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गा भर क्ठिना विक्लेता को ? 

इरा बात पर निर्भर होगा कि इस दोनो के लिये मॉग तथा पूत्रि,की लोच कैसी है । 

यदि माग की अपेक्षा पूर्ति बहुत लोचदार है तो स्पष्ट ही है कि विक्रेता कर का एक 

-बडा भाग क्रेताओो के ऊपर डकेल देंगे, परन्तु जहा स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है, 

विक्रेता कर का केवल एक छोटा सा भाग ही क्रेताओं पर ढकेल सकेंगे अर्थात्‌ कर को 

अधिक भार विक्रेताओं पर ही पडेगा । इस प्रकार कर भार वस्तुओं की माग राथा 
पूत्ति की लोच पर निर्भर करता है। 


कर-भार वस्तुओ की माग एवं पूति की लोच पर निर्भर होता है-- 
सदि अन्य बाते समान रहे, तो वस्तुओं की माँग जितनी अधिक लोचदार 
होगी उतना ही अधिक कर भार विक्रेता पर पड़गा और वस्तु की पूर्ति जितनी 
अ्रधिक लोचदार होगी उतना ही फर भार उपभोकताओं पर अ्रधिक होगा । वस्तु को 
माँग बेलोच होने का श्रभिप्राय यह है कि सूल्य घटने या बढने का वस्तु भरी मास पर 
जाई प्रभाव नहीं पडता श्र उपभोक्‍ता लगभग पहले ही जैसी घस्तु की मात्रा 
खरीदता रहता है | इसलिये यदि करा द्वारा मूल्य बढ जाता है, तो भी क्रेता उत्तती ही 
बस्तुएँ खरीदता रहेगा जितनी पहले खरीदता था । इस प्रकार कर का अधिक भार 
उपभोक्ता पर होगा । वस्तु की माग अधिक लोचदार होने का अभिप्राय यह है क्रि 
/ मल्य वढने के साथ साथ माग कमर होगी झौर मूल्य घटने के साथ साथ माग बढेगी । 
एुसी परिस्थिति में कर ह्वारा जो बस्तु के मूल्य म वृद्धि होगी उससे माग कम हा 
लायी । यदि केता झपनी सारी वस्तुप्रो को बेचना चाहता हैं तो वह कर का भार 
स्वय सहन करेगा और मूल्य नही बढायेगा । अत सामान्य रूप से माँग बेलोच हांन 
को दहशा में कर का भार उपभोकक्‍ताझो पर पडता है और माँग लोचदार है तो कर 
का भार उपादको पर पडता है । 
अ्रभी तक हम मॉग की लोच की दृष्टि से कर भार का अध्ययन कर रहे थे 
जज हम पूर्ति की दृष्टि से कर-भार की विवेचना करेगे। पूर्ति लोचदार होन का 
प्रभिष्राय यह है. किक्रालगानेसे भंग मे जो कमी होती है. उसके अन॒सार पूर्ति 
को कम क्या जा सकता हूँ । इस स्थिति म॒ विक्रेता कर का भार क्रेताआ गर हकेलल 
डे। पूर्ति के निर्धारण पर समय की अवधि का भी प्रभाव पडता हैं । अत्गकाल भ 
पूति माँग के बणणवर नहीं की ज्ते सक्ष्ती और मूल्य माँग से ही प्रभावित होता है । 
» दीर्घक्ाल में पूर्ति को मॉग के ग्रनुसार बढाया या घटाया जा सकता है, इसलिये मूल्य को 
| पूछ्ति प्रभावित करती है । दूसरे झब्दों म अल्पकाल स वस्तु की युति साधारणतया 
वेलोच होती है और दीर्घकाल म लोचदार होती हैं । अत अल्यकाल म कर-भार 
विशताओं पर अधिक पड़ता है और दीर्घेकाल में केताओ पर अल हम यह निष्कर्ष 
निकाल सकते है कि कर-भार वस्तु की मांग तथा पूर्ति की सापेक्षिक सोचा पर 
लिर्मेर होता है । यदि दोनो की लोच समान है तो कर भार दोनों सर सयान पडढेया । 
यदि धूरति की लोच माम की अपेक्षा अधिक है तो कर भार क्ेताआ पर अधिक हागाः 


है या बेलोच २ै कर का कितना, भाग क्रेता को देना होगा भौर क्तिना 


श्र्ड राजस्य 


भौर पदि माँग वी सोच पूलि जो अपेक्षा अधिर है तो वार भार विक्रेताओं पर 
अधिक होगा । यह उत्पत्ति पी दशाओं पर निर्भर करता हूँ। जिनका अध्ययन हम 
अब करेगे । 

घूणे प्रतिमोगिता की दक्ाप्रो में कर भार--पूर्ण प्रतियोगिता दी दक्षाओों भ 
यह मान लिया जाता है कि पिकेवाशो और तेताझों में स्वतन्त् प्रतियोगिता होती 
है मौर विद्वेनाओं तथा क्रेताझा ती सख्या इतनी अधिव होती हैं कि विभी भी पर 
व्यक्त की अपनी वियाप्रा से मूल्य प्रभावित नहीं होता झर हर व्यक्त वी वाजार 
मे प्रचलित मूल्य पर हो कार्ये करना होता हूँ, मर्थात्‌ टेहापो को प्रचलित मह्य पर 
खरीदना पहला है और विद्ेताओों की प्रचलित मूल्य पर बेचना पडता हूँ । विसी 
अस्तु विशेष पर लगे हुये कर का विसलेन उत्पादक ठस्तु के मूल्य को बढानर, कर 
मक्ते है । परल्तु सत्य उसी समय बढ़ाया जा सकता है जब हि या दो वस्पु बी 
पूर्ति कम की जा से या मांग बढ़ाई जा सने । उत्पादक माग को ती प्रभावित दर 
ही वही सकते इसलिय केवल पूलि ही को प्रम करके उत्पादक बर विवततेस करने सम 
सपा हों सभते है । 

दस अध्याय के प्रारम्भ म॑ हमने, सण्दसारों शवर पर लगे हुये कर का ॥ 
उदाहरण लिया था, उसी शो लेकर हम उपर्युक्त विचारों कर विश्लेषण गरेंगे। 
सरबार इस कर को उत्पादकों से वसूल करेगी। इस कर के लगने से शक्र बी, 
उत्पादन लागत बढ़ेगी । परत्तु श्र के उत्पादको की यख्या बहुत हूँ झौर शप्ट हो/ / 
है कि प्रत्येक उत्पादक री काये कुशलता ग॒क समान नहीं है । कुछ उत्पादत अधिक 
बुशत हैं और कुछ बस और बुलक्व तो ऐसे उत्पादक है झि उनरी उत्पादन लागत 
बहुत ही अ्रधिण होते के कारण उनको कोई विशेष लाम प्राप्ति ही होती और 
को कठिताई से ही वे उत्पादन कर रहे हे। कर लगने से जो उनकी उत्पाएन 
लागत भर वृद्धि हुई हें उसके कारण वह अपना उत्पादन बन्द कर देने के लिये _. 
बाध्य हागे, क्याकि के प्रवलित मूल्य पर झकर नही बेच सवते ) ऐसा करने में उस्हे 
ताभ थे ह्थाव पर हानि होगी । थन्य उत्पादको को भी अपना उत्पादग कम करना 
महया । एम कराराषण की थ्रासान्‍्य प्रभाव यह होगा कि बाजार मे शकर तो पूर्ति 
कम हो जायेगी भर मूत्यो मं वृद्धि होने लगेगी (मदि यह सान ले कि उपभोक्ताओं 
के लिय प्ण्ठसारी अकर वी माय की लोच कम हैं।]) परिणामत्यहूप करवा 
अधिकाश गाय उपशोकताशा को देवा पड़गा। जितनी अधिक पूर्ति लोगदार होगों 
उतना ही अधिक वर, उपमोकतशा शो देता पड़ेया । पूर्ति वी लोच भी ई बाला 
१र निर्भर होती हैं । जिन उद्योगो से स्थायी तथा अ्रवल सम्पत्ति बहुत अधि 
होती है उनकी वस्तुओं वी पृतति की लोच कम होती है । इतमी सधिक पूँजी रोगी। 
होने के कारण उत्यादक वस्तु का उत्पादन कुछ हानि पर भी करता पघसः + 
बरेंगे । ऐसी रिप्ति मबे कर बिवर्तन तहीं कर पायेगे। परन्तु दीर्ख गाल 
लगभग सभी पस्तुओो को पृ योचदार होती हैं, अर्थात्‌ दौषेकरात में सब द्दी 
शाखुओ्ी की पूर्ति अवश्य ही कमर छाते लगती हूँ। फलस्थरूप सूल्य बहते है और 











कर भार एवं कर विवतन श्२५छ 


आर उपभोक्‍ताझा को सहन करना पडता हूँ । इसी कारण हमन पहले कहा था 

कि जितनी पूर्ति अधिक लॉचदार होगी उतना ही कर विवततंन अधिक हा सब्गा । 
कर-भार झौर स्थानापन्न वस्तुएँ---कर-भार की समस्या के ग्रेघ्ययन का एक 
पहलू यह भो है कि जिन वल्तुओ की स्थानापन्न वरतुएँ होती है उनका कर भार 
कौन सहन करता है ?े इसी का अ्रध्ययत हम यहाँ करेंगे । यदि विसी वस्तु की स्थाना- 
वन्‍न बरतुएँ मौजूद है और यदि उस पर कर लगने से उसका मूल्य बढ़ जाता है तो 
“उपभोक्ता तुरन्त ही ऐसी बरतु का उपभोग आरम्भ कर दँगे जिस पर ज़िस पर कोई कर नही 
है या जिसका मूल्य कम है । ऐसी स्थिति म कर-भार विकेताओं पर पडेंगा। परन्तु 
यह सदैव ही नहीं होता । कभी-कभी ऐसी वस्तुओं का कर भार उपभोवताओ्रो को 
भी सहेने करना पड़ता है । यह विशेषकर उन वल्तुझ के विषय म अधिक सत्य है. 
जिनका उपभोग करने की झादत व्यक्तिया म पडी हुई है । उपभोक्ता कर का भार 
उन समय तक सहय करते रहेगे जब तक व स्थानापन्त वस्तुयो के उपयोग करने की 

आदत उत्पन्न नही कर लेते । 

कर-भार और उत्पत्ति के तियस--फिसी वस्तु की पूत्ति उन नियमा की कार्य- 
झोलता के ऊपर निर्मर करती है, जिनके झआधीत उसका उत्पादन हो रहा है । 
उत्पत्ति के तीन नियम होते है--क्रमागत-उत्पत्ति ह्लाल नियम, तनागत-उत्पत्ति- 
समानता नियम और क्रमागत-उलत्ति-वृद्धि नियम । प्रथम नियम के आधीन वस्तु की 
_पूलि बढाने के साथ-साथ उत्पादन व्यय बढता जाता है। दूसरे नियम के भ्राधीन वस्तु 
का उत्पादन ज्यय समान रहता है और यदि उत्पादन तौरारे नियम के आधौन होता है 
तो प्रति इकाई उत्पादन व्यय कम होता जाता है। जब किसी ऐसी बस्तु पर कर 
लगाया जाता है, जिसका उत्पादन क्रमागत-उत्पत्ति-हास नियम के अन्तर्गत हो रहा है 
तो कर लगने के कारण, मूल्य म जो वृद्धि होती है वह करं-राशि के अनुपात में नही 
होती, वल्कि कम होती है । मत कर का कुल भार कऋ्रेताश्ों पर ही नही पडता । 
ऐसा इसलिये होता है कि वस्तु का मूल्य बढने से माग कम होने लगती है और 
उत्पादक को-उत्पत्ति कयी मात्रा भी कम करनी पडती है, जिसके कारण प्रति इकाई 
उत्पादन व्यय, पहले की अपेक्षा कम- होता जाता है। उत्पादन व्यय कम होन के 
कारण ही बस्तु का मूल्य कर को मात्रा के अनुपात म नहीं बढता । यदि कर लगी 
हुई बस्तू का उत्रादेन क्षमागत-समानता नियम के अन्तर्गत हो रहा है तो कर का 
भार क्र ता को ही सहन करना होगा, क्योकि मूल्य बंढने से माण के कम होते पर 
उत्पादन व्यय म कोई परिवर्तन नहीं होता | उत्पादन व्यय पूर्ववत्‌ ही रहता है । 
(उत्पादक उत्पत्ति को कम करके, पूर्ति को भाग के बराबर करने का प्रयत्व करता है 
ओर इसलिये उपभोक्ता को ही भार सहन करने के लिए बाघ्य कर देता है । यदि 
|केर उस बस्तु पर लगाया जा रहा है, जिवका उत्पादन क्रमामत-उत्पत्ति-वृद्धि निसम 
के आधीन हो रहा है तो वस्तु का मूल्य, कर की_राशि से भी अधिक अनुपात म बढ 
जूता है और क्रेता पर कर भार, कर की राि से भी अधिक पड़ता है | कर लगाने से 
चस्तु के मूल्य से जो वृद्धि होगी वह वस्तु को माग को कम कर देती है और उत्पा- 
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दन भी कमर होते लगता है । परिणामस्वरूप प्रति इपाई उत्पादन व्यय घटने ने स्थान 
पर बढ़ना शुद् हो झाता है और मूल्य कर के अनुपात से अधिक बढ जाता है | 

अत पुण प्रतियोगिता मंबार भार व सस्वन्ध स हम सक्षेप से दस प्रकार 
चह्ट सकत हैं वि, किसी भी वस्तु पर लगे हुए कर मा प्रत्यक्ष मौद्धिक भार क्रेताया 
और किनेताणा म उसी खनुपरात से बट जाता है, जो कर लगी हुई वस्तु की पूर्ति की 
लोच अथवा उसवी सास को लाच द्वारा निददिचत होता है 6 

एशाधिकारिक दशाझों में कर-भार--एसशाधिकारी का वेवल एक ही उद्देश्य 
हाता है वह यह वि ग्रधिक्तम लाभ प्राप्त करेगा । क्योंकि वह अकेला उत्पादक 
होता है, इसलिय वह उत्पति और मूल्य झ ऐसा सन्‍्तुलन स्थापित करते म सफत हो 
जाता है कि उसका उद्देश्य पूरा हो जाय | यदि एकाथिकारी उत्पादक पर एक मुश्त 
कर लगा दिया जाता है. ग्रधात्‌ बिना कसी निश्चित आधार के एक निर्चित राधि 
निधारित बर दी जाती है तो इस कर का विवतन यह उपभोक्‍कताग्रा पर नहीं कर 
सपता । हाता यह है कि एकापिकारी का सदंव यही प्रयास रहता हैं कि बह झपया 
साभ झधिवतम करे और इसी उद्देश्य से वह अपनी वस्यु थी उत्पत्ति या उसके 
गूल्य को निगन्भ्रित करता है। यदि बह वास्तव मे एक एकाधिकारी है, तो क्दावित 
अपनी शक्ति का प्रयोग करत उसने कर लागू होने से पहले हो ऐसा मृल्य या 
उत्पादन निधारित विया हापा जिससे वह अधिज्तम लॉभ प्राप्त कर सवे | बर 
लागू हान के बाद यदि बह अपन उत्पादन को कमर करता है या मूल्य बढाता है तो 
उसता कुल लाभ कस हो जासेगा बप्रावि उसको कर की राश्षि अपने लाभ म से देती 
पढ़ेगी । इसके विपरीत यदि वह कर लागू होने से अपली पुर्वेनिश्चित योजता में कोई 
खरिबतग वही करता और उसी प्रक्‍्र उत्पादन करता रहता है ज॑ता पहले कर रहा 
था और उसी मूल्य पर बस्तु को बेचता रहता है जि पर उसने वस्तु को बेचय वा 
निश्चय किया था ता कर का भुगतान करने के वाद उसे अधिकतम लाभ प्राप्त 
होगा । इसी प्रकार यदि कर एक एक्ाधिकारी के छुख लाभों या कुज विकी के 
अनुसार लगाया जाए तो उसका भी विवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि कर राशि तो 
कुल लाभ श्राप्ति या कुल विठी हो जाने के पश्चात्‌ निर्धारित होगी, इसलियें बह 
उपभोजताप्ना पर घर विवर्तत कर ही नही सकता | ऐसी अवस्था मे भी उसके लिये 
यह ही अच्छा होगा कि चह कर का भार स्वय सहन बरे । 

परन्तु व्यवहार से पूर्ण एफाथिवार की अवस्था नही मिलती भ्रोर एकाप्रिकारी 
के लिए अपने एकााशिक्टरी शबित बह प्रयोग करना किन ही होता है श्र्थात्‌ वह 
साधारणतया क्रेताओं से एक्ाधिक्तारी मूल्य से नीचा ही मूहय लेता है, और जब 
कर लागू द्वीता है तो एकाधिकारी अपने श्राहका को एकाधिकारी मूल्य पर बस्तु 
बेचना आरम्भ कर देता हे । परन्तु यह कर बिवतंन नहीं है । यह तो उसे केवल 
एक अवसर प्राप्त हम्मा है जवकि वह एकाघिकार मूल्य प्राप्त कर शके क्योकि अब 
बह मपने ग्राहकों को यह समझा सकता है कि कर लगने के कारण भूल्य ऊचे हो गये 
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कै । हॉ कर विवर्ेन उस अवस्था में श्रवर्य हो सकेगा जबकि एकाधिकारी पर उसकी 
“उत्पत्ति के भनुपात मं कड-जगाया जाता है। उत्पत्ति बढने के साथ साथ कर बढता 
जायगा और उत्पत्ति कम होने के साथ साथ कर की राशि भी कम होती जायेगी । 
_अत कर, उत्पादन व्यय का एक भाग बन जाता है | यह स्पप्ट ही है कि कर लगने 
प्रति इकाई उत्पादत व्यय बढ जाएगा । सीमान्त उत्वादन व्यय में वृद्धि होने से 
अब उसझो पुरानी उत्पत्ति की माता पर तथा पुराने मूल्य पर वस्तु को बेचने मे 
अधिकतम एक्ाधिकारी लाभ प्राप्त नही होगा बल्कि उसे ग्रपनी उत्पत्ति कम करके ऊचसे 
मूल्य पर बेचने मे ही अधिक्रतम एकाधिकारी लाभ प्राप्त होगा। एकाधिकारी को 
अधिक्तम लाभ उसी समय प्राप्त होता है जवक्रि उसका सीमान्य उत्पादन व्यय, 
सीमान्‍्त लाभ वे बराबर होता है भ्रौर श्रब जबकि सीसान्त उत्पादन व्यय में वृद्धि 
कल गई है, एस्ाधिकारी का अपना सीमान्त लाभ, सीमान्त उत्पादन व्यय के बराबर 
करने के लिए मूल्य को वढ़ाना ही होगा इस भ्रक्तार एकाधिकारी कर का वित्र्तत अपने 
आहक। पर कर देता है । एकाथिकारी क्तिनी मात्रा म या किस अश तक कर का 
-विवतेन कर सकेगा या अपन ग्राहुको से ले सकेगा, यह वस्नु की पूर्ति की लोच और 
आग की सोच के अनुपात पर निभर करेगा। 
“ कक्ाधिकारिक प्रतियोगिता की दहाग्रो में कर-भार--एकाधिकारिक ग्रति- 
च्योगिता की दक्षा म वरतु का न लो केवल एक ही उत्पादक होता है और न पूर्ण 
< अतियोगमिता की भाति बहुत रो उत्पादक होते हे, वरन्‌ यहाँ पर वस्तु के केबल दो चार 
उत्पादक होते हे जो एक दूसरे से प्रतियोगिता करते है। इनमे से प्रत्येक उत्पादक 
की उत्पत्ति को मात्रा और वस्तु को गूल्प सम्बन्धी नीति दोप उत्पादकों की मीतियो 
के प्रभावित होती रहती है । अत ऐसी दसाओो सम बंसे सो कर भार का विवर्तत 
साधारणतया वस्तु की भाग धथा पूति को लोचों के श्रनुपात पर तो विर्भेर करेगा ही, 
परन्तु इसके श्रतिरिक्त कुछ अन्य बातें भी अपना भ्रभाव डालेगी । हम एकाधिकारिक 
अवियोगिता की दह्याओं में कर भार बी समस्या का अ्रध्ययन नीचे करेंगे । 
एकाधिकारिक प्रतियोगिता यो दशाओं म यदि फर्मो पर एक मुश्त कर 
लगा दिया जाय, शो जैसा एकाधिकार की दशाओं म हम देख चुके हैं, कि ऐसा कर 
लगाने से उत्पादका के सोमान्त उत्पादन व्यय मत फोई भी वृद्धि नहीं होगी झौर 
इरालिए न तो बे अपनी उत्पत्ति हो कम करेगे और न मूल्य ही बढायेंगे । यहाँ पर 
एक शझौर बात का भी प्रभाव पडता है और वह द्ैै--फर्मों के पारस्परिक सम्बन्ध । 
'फमों के पारस्परिक सम्त्रन्ध से दो सम्भावनाएं उत्पन्न हो सकती है प्रथम, कुछ 
उत्पादक उत्पादन क्षेत्र से बाहर निदाल जाए और दूसरे यह कि वे एक दूसरे प्रति- 
ययोगियो की नीतियो को घ्यान भ रखकर, सभी सूल्य बढ्ादें और कर विवर्त॑न करदें 
"परन्तु ऐसा करते मे वे कहा तव सफल हो सकेग्रे, इस बात पर निर्भर करेगा कि 
बस्तु की माँग को लोच कैसी है । जहा तक पहली सभावना, अर्थात्‌ कुछ उत्पादकों 
डारा उत्पादन छोडे जाने का भ्रदन हैं, बदि ऐसा होता है तो जो फर्म बाहर चली 
ज्ञायेगी, उसके आहक अपनी वस्तुएं विसी दूसरी फर्म से खरोदेगे । परिणामस्वरूप 
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नही बढाया है, उतको कर का पूरा भार सहन करना होगा | तीसरे, कुछ उत्पादक 
उत्पादन क्षेत्र से बाहर जा सकते हैं अर्थात्‌ अपनी दस्तु का उत्पादन ही वन्द करदे। 
इस स्थिति का अध्ययन हम अभी ऊपर कर आये हूँ । 

सदि कर वस्तु की बिक्री के अनुपात मे लगाया जाता है, तव कर विव्तंन 
वस्तु की माँग की लोच पर निर्भर करेगा | वेलोच माँग वाली वस्तुओं के मूल्य तो 
बढ जायेगे, परन्तु लोचदार माँग वाली वस्तुओ के मूल्य बढाकर विवरतेत नही किया 
जा सकेगा । 

उपयुक्त विवरण रो स्पष्ट है कि कर विवत्तन, पूर्ण प्रतियोगिता झौर पूर्ण 
एकाधिकार की दशा की भाति एकाधिकारिक प्रतियोगिता में भी वस्तु की माँग श्रौर 
पूर्ति की लोचो के आपसी अनुपात पर ही निर्भर करता है । परन्तु यहाँ पर यह इतना 
निश्चित नही होता जितना अन्य दो दक्षाओ मे होता है, क्योकि इस झवस्था में 
अतियोगी उत्पादको की उत्पादन तथा मूल्य सम्बन्धी नौतिया भी एक दूसरे को 
प्रभावित करती रहती हैं । 

हम पहले कह चुके हें कि कर वियतेन या तो आगे की ओर किया जा सकता है 
या पीछे की ओर । उपर्युक्त परिस्यितियों में हमने देखा कि कर विवर्तन केवल आगे 
की ओर ही किया गया है) उदाहरणार्थ यदि फर्नीचर बनाने वालो की वस्तुप्रो पर 
कोई कर लगता है तो ये लोग यदि इस कर को उपभोक्‍ताओ से बसूल कर सकते 
है तो यह कर का विवर्तेत आगे की ओर होगा और मेदि ये लोग लकड़ी. के.उत्पादको-.. 
को सजबूर कर देते हैं कि चह अपनी लकड़ी कम मूल्य पर वेचे तो यह कर विवर्तेन 

पछे की बोर होगा । इस भ्रकार यदि प्राप्त किये गये मूल्य को बढाकर लिया 

जाये तो कर विवर्तेत आगे की ओर होगा और यदि भुगतान क्ये जाने वाले मूल्पो 
को कम करके दिया जाये तो कर विवरंन पीछे को और होगा । दूपरे शब्दो मे यूभी 
कहे सकते है कि यदि कर उत्पादको से उवभोवताओं की ओर ढकेला जा रहा है तो 
कर विवर्तन आगे को ओर हो रहा है और यदि कर उपभोक्‍ताश्रो से उत्पादको की 
ओर ढकैला जा रहा है तो कर विवततेन पीछे की ओर हो रहा है । 

आगे की ओर होने वाला कर विवर्तन, बेची जाने वाली वस्तु की माँग एवं 
पूर्ति वो लोचो पर निर्भर करता है। उसी प्रकार पीछे की ओर होने बाला कर 
विवर्वन खरीदी जाने वाली कड्छी सप्मग्री या भारम्भिक सवा की मांग एवं पूति की 
लोचो पर तिर्भर करता है। यदि कच्ची सामग्री की पूर्ति की लोच, भाँग की 
अ्रेपेक्षा कम है तब उत्पादक वर्ग कर विवर्तन पीछे की और कर सकेगा, ग्रर्थात्‌ 
उत्पादक खरीदी हुईं वस्तु के गूल्य कम दे सकेगे । दुसरी ओर यदि कच्ची सामग्री 
की पूर्ति लोचदार है, अर्थात्‌ यदि फर्नीचर वाली लकडी बेचने वाले लकडी को 
किसी और कार्य के लिए उपयोग से ला सके तो फर्नीचर बनाने बाले लकडी के 
2 कमर करवाने में सफल न हो सकेंगे अर्थात्‌ कर विव्तेन पोछे की ओर नहीं हो 
सकेगा। 

कर विवर्तद झाथिक स्थिति पर भी निर्भर करता है | यदि समृद्धि काल है 
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तो फर विवर्तन सरलतापूर्वक श्ाये को ओर किया जा सबेगा भौर यदि मदी काम 
है तो कर विवतंन या तो पोछे को श्रोर होगा या उत्रादक बर-भार स्वयं सहत 
करेंगे । 
ग्रभी तबा हम कुछ सामात्य परिस्थितियों मकर विवर्तन की समप्याका 
अध्ययन कर रहे थे भ्रव हम कुछ विश्येप करो मेंकर बिवर्तन की समस्याओ्ो का 
अध्ययन बरेगे । 
भूमि पर लगायें गमे कर का भार--भूमि एर कर यदि आशिक लगाने के 

आपार पर लगाया गया है तो उसका भार जमोदारों पर परता है, क्योकि ग्राधिक 
लगाने भूमि वी उपज वे मूल्य मसे उत्पादन व्यय निकाल कर बचता है। इस 
उत्पादन व्यय मे केवल साग्रान्य लाभ [205र्भ 97०१७) ही होता है। किसान 
मर भार सहन करते को तैयार न होगा, क्योकि उसे बोई भी आाधिक्य ($99/95) 

प्राप्त नदी होता । यदि जमीदार वाश्तरार से पूरा लगान ने ले रहा हो तव वह 
से कर के प्रनपात से बढ़ाकर गर बाग भार प्राइतगार प्र डाल सबता है। यदि 
भि पर कर किसी एक विशय फसल वे अनुसार, जैते कपास, गसना झादि पर 
रागाणा जाप तो कर भार उस्त विशेष फसल बे उपभोक्‍ताग्रों पर डाला जा सकता 
हूं क्योकि यदि उपभोक्ता कर भार महत करते को तैयार मही हांगे तव उस फसल 
के स्थान पर पत्यादद दूसरी फल करने लगेंगे परस्तु यह भी कई बातो पर निर्भर 
करेगा । यदि वाषास को भाँग ब्ेलोच है तो कर विवतन गरलता से हो जायगा धोौर 
यदि पूर्ति बेलोच है तब कर विवतन नही हो सकेगा । थदि यह मान लिया जाय कि 
'उल्धादफ कर विवतन मे सफल न होकर उस फसस बो में फरने वा निःचय करते हैँ 
तर मे कौनसे फसल करये या दूसरी फसक्ष करेंगे भी या नही, इस ग्रात पर निर्भर 
परेगा कि उस भूमि मे दूसरी फसल की कितभी माता प्राप्त होगी तथा दूसरी फसल 
का पूल्य क्या है। यदि दूसरी फसल की कम भात्रा भ्राप्ता होतो है तो किसात को 
हानि होगी और सअप्रत्यक्ष हुए से पहली फसल पर लगाये गए कर का भार उन्ही 
वो सहत फरना पहता है । यदि दूसरी फसल का मूल्य अधिक है तब उस फ़प्तल्न को 
जरने घाले उत्पादफों की सड्ष्या बढ़ते तथा उसकी एुति बढ़ने से उसका मल्य वीघा 
ग्रा जायेगा भौर इस स्थिति म भी कास्तकारों को पहली फसल की अप्रेक्षा हानि होगी 

भौर इस प्रकार बह यही प्र्रद करेंग कि बह पहली ही फसल करते रहे भोर कद 

का भार स्वप सहन कर । परन्तु क्योकि काइतकारो को कोई श्राधिवय श्राप्त मही 

होश इसलिए बह पर भार सद्दन न करडे सेती करता बन्द कर देंगे और इरालिए 

अन्त मे जमीदारों को ही कार भार सहन करना होगा। यदि कर भूमि की उपज 

या मात्रा के भ्रनुपात्त में लगाया जाता है तो उसका विवतन वस्तु की माँग तथा 

पूर्व की लोचो के धनुपात पर निमर रहेगा। यदि माँग वेलोच है तो कर भार 

उपभोतता सहन कर लेंगे और यदि वे मांग लोचदार है तो उपभोगता उत् बसु का 

उपभोग कम बार देंगे। काइदशार माँग कम होने से उस भूमि पर सेती करना 

जद फर देंगे भोर इससिय जमीदार उस कर का भार लगाव से वृद्धि त करवे स्पय 
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सहन करेंगे परन्तु व्यवहार में ये सब बातें एक कल्पना मात्र है । 
झायात तथा निर्यात करों का भार---प्रायात तथा निर्यात करो का भार 
इस बात पर निर्भर करेगा कि व्यापार की जाने वाली वस्तुओ की माँग की लोच 
कैसी है अर्थात आयातकर्ता देश को मिर्यातकर्ता देश की वस्तु की माँग कसी है। 
यह तो हम जानते हो हैँ कि जब दो देशो में व्यापार होना है तो दोनो देश 
एक दूसरे की वस्तुएँ मेगाते हैं ॥ इसलिये हमे दोनो देशो को एक दूसरे की वस्तुओ 
कौ माग कौ लोनो का तुलनात्मक अध्ययन करना होगा ॥यदि भारत और 
पाकिस्तान स॑ व्यापार हो रहा है, और भारत को पाकिस्तान की कपास की माँग 
बेलोच है, परन्तु पाकिस्तान के लिये भारतीय कपडे की माँग लोवदार है तोइस 
अकार के करो का भार भ्रधिकतर भारत के लोगो को सहन करना होगा स्पष्ट है 
कि भारत को पाकिस्तान से कपास मगाना ही होगा चाहे पाकिस्तान कितना ही 
निर्यात कर क्यों न लगादे दूसरी ओर भारत कपडे पर आयात कर लगा नहीं सकता 
डरालिमे भारत के लोगों को झायात करो से प्राप्त होने बाला लाभ प्राप्त नहीं 
होगा। यद्यावि कुछ लोग इस बात पर जोर देते हैं कि इन करो का भार सदेव ही 
उस देश पर पडता है जो उसे लगाता है और उस भार को विदेशी लोगो पर नही 
हकेला जा सकता, किस्‍्तु यह मत सही नही है ॥ यदि कोई देश ससार में उत्पन्न 
होने वाली किसी एक वस्तु का अधिकाश भाग उत्पन्न करता है या किसी वस्तु के 
उत्पादन से उसे एकाधिकार प्राप्त है तो यह देश उस वस्तु पर लगाये गये निर्यात 
कर के भार को विदेशी लोगो पर ढकेलने मे सफल होगा तथा विदेशी जो वस्पु 
इस वस्तु के बदले म निर्यात करेंगे उसका आयात कर भी विदेशी हो सहन करेंगे । 
आदि विदेशी भी किसी वस्तु का अधिकाश भाग उत्पन्न नही कर रहे हे तो । वे देश 
जो प्रधिकतर पक्‍के माल का निर्यात करते हे तथा कच्चे माल का आयात करते है 
ओर झायात तथा निर्यात कर सगाते हे तो इनका कर भार भी इन्ही देशों पर पडेगा 
अर्थात कर का भार एक दूसरे पर नही पडेगा । यदि कसी वस्तु का अप्रन्तर्राष्ट्रीय 
चयाज्ार है तो उस बस्तु की पूर्ति किसी एक देश के लिये लोचदार होती है इसलिये 
शऐसी बयस्तु पर लगाये गये झ्ायात तथा तिर्यात कर का भार उसी देश के लोगो 
चर होगा । 
श्राय कर फा भार--आरय कर के भार के सम्बन्ध में मुख्यतया दो विचार- 
घारायें मिलती हे । एक विचारधारा के झनुसार व्यापारी अपनो बस्तु का मूल्य 
निश्चित करते समय ग्राय कर को ध्यान मे रखता है, और मूल्य इस प्रकार 
निश्चित करता है कि उपभोक्ताओं पर कर भार डाला जा सके। दूसरी विचार- 
खारा पहली के विल्कुल विपरीत है । इराके अनुसार आय कर के भार का विवतेत 
हो ही नही सकता | पूर्ण प्रतियोगिता को स्थिति में दीघेकाल में कर विवर्तत नही 
हो सकता क्योंकि मूल्य की श्रबृत्ति सीमान्त उलादन व्यय के बराबर होने की होत्ती 
है, और सीमान्त उत्पादक को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता, इसलिय मूल्य म आय कर 
सम्मिलित नही होता | बदि कोई उपाइक ऐसा वरता भी है तो उसके देशीय तथा 
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विदेशी प्रतियोगी, जो भय कर नहीं दे रहे हैं, उठे ऐसा नही करने देगे, ययोडि वे 
वस्तुओं वो सस्ती बेचेरे ! प्रतियोगिता के मय के कारण व्यापारी कर को वस्तु के 
मूल्य में नहीं गिलाते भौर स्वग ही सहन करते हैं। एकापिवार में भो ऐसे ही होता 
है । एकाधिकारो पहले हो इस प्रकार कर मूल्य निश्चित करता है जिससे उत्तका 
लाभ थथिकितम हो। यदिं वह मूल्य बढायेगा तो वस्तुओ पी कम माजा बिकते से 
उप्तको लाभ फ्त प्राप्त होगा और इसलिये वह वर भार स्वय ही सहन करेगा ई 
सम्पत्ति कर का भार--सम्पत्ति दो प्रवार की होती है---एक तो वह जो प्रत्मक्ष 
उपभोग दे काम मे श्राती है ओर दुसरी वह जो उत्पादन के वात में झराती है। उपभोग 
में झाते वाली सम्पत्ति जैसे रहने का मकात, जेवरात इत्यादि प९ जब कर लगाया 
जाता है तब उसका विव्तत आगे की श्रोर नही हो सकता बयोकि उसका विनिमय 
नही हूं। सकता है भौर दसलिये मूल्य बढाया नहीं जा सकता । इसलिये कर भार 
था तो सम्पत्ति के उपभोक्ता को सहत वार्ता पढ़ता है या उत्तम विवर्तन पीछे की 
ओर होता है । दास्तव मे कर लगने से सम्पत्ति से प्राप्ल होते वाली शुद्ध आर्य घट 
जाती है जिसके कारण उसका मूल्य भी कम होता जाता है। इसलिये सम्पत्ति को 
सरीदते सप्रथ ही कर का विवर्तन सम्प्रचि के पिक्रेता पर किया जा सकता है श्र्थातू 
उस सम्पत्ति का कम मूल्य देकर भविष्य में दिये जाने वाले कर को क्षत्रि पूर्ति पहले 
हो कर ली जाती है । सक्षेप में कर विवर्तत पीछे की झ्ौर किया जाता है। इसकी' 
कर का पूंजीकरण (७६४ 09 ७089०9७) भी कहते हैं। पूजीकरण, कापिक श्राप 
डे पूंजीग्रत मूल्य की गणना है / वापिक भाग को अतिशत दर से भाग देकर इसे 
प्राज्कूम किया जा सकता है। उदाहरण के लिये, १०%, गो दर पर ८० रपये वाली 


बापिक प्राय का पूँजोगत मूल्य स्ट्डा १६०० रुपये होगा झर्थात्‌ १६०० 


रुपये की पूंजी १०% वारपिक दर से ८० रुपये की वापिक आय प्रदान करेगी !| 
व हम यह देखेगे कि कर का पूँजीकरण किस पकार होता है। मान लीजिये एक 
मकान है जिसका मूल्य २००० रुपयें हे, जिसका वापिक करिरासा १०० रुपये है । 
इस भयाने पर २० श्पये साल का कर लगा हुआ है ) इस तरह सवान की शुद्ध आय 
कुल ४० रुपये हुई 4 यदि कोई व्यक्त २००० एपये लगाकर १०० रुपये की वा्धिक 
आय प्राप्त करना चाहता है तो धह दस सक को, २००५ रूज्ये थे नही ग्लरीदेगए, 
वंयोकि इससे तो उसे केवल ८० रुपये, गर्थात्‌ २० रुपये कम, प्राप्त होते हैँ और वह 
किसी अन्य व्यवक्षाय में अपनी पूँजो लगाने का गिश्यय करेगा या कस मूल्य पर 
मकान खरीदेगा । परच्चु बढ़ कितना मूल्य देगा ? स्वाभाविक ही है कि वह उतना 
मूल्य देगा कि २० रुपये का वापिक कर देने के बाद उसे १० ९४६ प्राप्त होता रहे ४ 
यह उसी समय सभव॒ होगा जब वह उस मकान का मूल्य केवल १६०० रुपये दे । 
यदि वह इस प्रयल मे सफल हो जाता है दो वह सारा कर भार मकान के! विक्रेता 
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पर डाल देता है | उसके लिये सम्पत्ति सदव के लिये भार मुब्त हो जाती है ॥* 
यह ध्यान रहे कि कर का पूँजीकरण इतना सरल नही होता जितना समभा 
जाता है| इसके लिये निम्न बातो की विशेष झ्ावश्यकता होती है ॥ इन बातों की 
अनुपस्थिति मे कर का पूँजीकरण नही हो सकता ॥ प्रथम, वस्तु दिवगऊ होनी चाहिय, 
तथा उसको पूर्ति सरलता से न बढाई जा सके और न घटाई जा सके जैसे भूमि । यदि 
औुंसा नही होगा तो कर भार उपनभोक्ताओ पर पड़ेगा ॥ दूसरे, कर का जीकरण 
केवल उसी समय हो सकता है, जब कर दी काल-के-लिये-लगाय्रा जाये । यदि कर 
केबल अस्थायी रूप से थोड़े से समय के लिये लगाया गया है तो सम्पत्ति का मालिक 
उसको नही बेचेगा और वह इसी इन्तजार में रहेगा कि कर हटे और बह सम्पत्ति को 
बेचे क्योकि सदि बह सम्पत्ति को कर की उपस्थिति में बेचेगा, उसको सम्पत्ति का कम 
झूल्य प्राप्त होगा। इसलिये बह सम्पत्ति का पूरा गूल्य प्राप्त करने के लिये उसको 
उसी समग्र ब्रेचेगा जब कि कर हटा दिया जायेगा। अझ्रत कर का पूँजीकरण केवल 
“तभी होगा जब कर दीचें काल के लिये लगाया गया है । तोसरे, कर का पूंजीकरण 
उसी समय होगा जब कर केयल किसी एक ही वस्तु पर लगाया गया हैं। यदि कर 
सभी वस्तुओं पर लगा हुम्रा है तब पूंजी का विनियोग करने वालो को सब स्थानों 
"पर समात लाभ प्राप्त होगा । यदि कर केवल एक ही वस्तु पर लगा है तो उस वस्तु 
से श्रपेक्षाइत कम लाम प्राप्त होगा इसलिये इस वस्तु के स्वामी को पूँजीकरण करना 
होगा अर्थात्‌ उसको कर के अनुपात मे वस्तु का मूल्य घटाना होगा । यदि वह ऐसा 
नही करेगा _तो उस वस्तु को कोई नही खरीदेगा और सभी व्यक्त भ्रन्य वस्तुओं में 
अपनी पूँजी का विनियोग करेंगे। चोये, उन्‍्हों बस्तुब्रों वर लगे. हुये_ कर का पूँजी- 
करण हो सकता है जो बाजार म॒ वेची श्र खरीदी जा सकें झौर झनन्‍्त म जिस वस्तु 
पर कर लगाया जाता है उसका स्वामित्व छीज़ बदलते रहना चाहिये,_ बेचने और 
खरीदने म वस्छु का मूल्य कम होता रहे । इसी कारण सैलिग्रमैन ने भूमि कर के 
पूँजीकरण का पद्क लिया ॥ परल्तु प्रश्न यह है कि पूँजीकृत कर का भार किसे पर 
पडता है क्रेता पर या विक्रेता पर ) साधारणतया यह्‌ विश्वास क्या जाता है कि 
पूँजीकृत कर का भार विक्रेताओों पर पडता है क्योकि उसको मूल्य कम करना 
"पडता है, परन्तु दूसरी झोर डाल्टन का विचार है कि इस कर का मार क्रेता पर 
होगा क्योक्ति उसे कर हटने के बाद लाभ होगा । 
जिस सम्पत्ति का उपयोग उत्पादन कार्यों के लिये होता है उस पर लगे हुये 
कर के नार की प्रकृति ठोक उसो प्रकार होगी जैसे किसी व्यापार पर लगे हुये एक 
समुश्त कर के भार की होती है | यह भी उत्पादन व्यय का एक स्थायी झग बन जाता 
है | परन्तु ऐसे कर से वस्तु का स्रीमान्त उत्पादन व्यय बढता नही है । मूल्य उस 
समय तक नहीं बढ सकता जब तक कि मांग न बढे या पूति कम न हो । सम्पत्ति कर 
से यह दोनो ही बातें वही हो पाती + मूल्य में भी बृद्धि नही होती और इसलिये कर 
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श्र रम्जस्व 


का विवतन भी नही हा धकया है ! बाद यह है वि उत्पादकता को उत्पत्ति कम करने म॑ 
तभी लाभ होता है जब वि उत्पक्ति बढ़ाने से प्रति इबाई उत्पादन व्यय बढ़ते लगता 
है। सम्पत्ति कर स उत्पादन व्यय म वृद्धि गही होती इसीलिये पूर्ति कम करने भा 
सम्पत्ति के मालिकों गो बोई लाभ वही होता । सम्पत्ति की माग बढाना राम्पत्ति के 
मालिकों के वस वी बात नही है। इसी कारण सम्पत्ति कर का विवतन नही हो 
पाता । हा यह अवश्य हो राक्ता है कि दीध काल ग सम्पत्ति के मालिक जब कर का 
भार अधिक हो जाय तो उत्पादन बद कर द जिससे पूर्ति कम हो जायगी ग्रौर मूल्य 
बढ़ने स कर का विवतन हो जायेगा। इस प्रकार सम्बत्ति करा का भार आगे को झौर 
इकेलला इतना सरव नही है, यद्यपि इनका पूजीकरण थ्वद्य ही किया जा सफता है। 

उपयुक्त विवरण स स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष कर का भार ग्रलम ग्रतम विधिया 
स तथा भिन्न भिन्न परिस्थितिया स मित्र मिन्‍न रीति से दकेला जाता है । कर भार 
का समस्या का ्रभ्ययद यद्यपि बहुत ही महत्त्वपृण है परन्तु व्यवहार रे कदाचित 
इंगकी श्रोर कम ध्यान दिया णाता है क्योकि व्यवहार म वित्त मंत्री कवल सामाजिक 
उद्दक्यों से हा करारापण नीति को निर्मित नहीं करता वरत राजनैतिक श्रौर आर्थिक 


परिस्थितियां का थी उसे ध्यान करणा होता है । श्रत इस प्रवार दे प्रध्ययन का 
कंबल सैद्धाशलिक महू 4 ही है । 


कर-दान नसमता 


(प्र5चग्फोार (:बफ़ुबटा(ए) 


अध्याय. 0० 





प्रावकंथन--- 

करारोपण राज्य की आय का आजकल घुल्य सोत है। राज्य के व्ययों में 
बुद्धि होने के साथ साथ करारोपण का क्षेत्र भी विस्तृत होता चला गया है । नित्य 
ने, कप, रपब्ण रुएए ऋप्जए घल्ए जाए गरए है ५ जिएएनए मनप्य इन करो रो दूर भागता 
है उतता हो उनमे धह्‌ जकडता जाता है। निर्षक्ष होकर्ट यदि देखा जाय तो राप्प 
भी च्रुढि पर नहीं है। लगभग एक शताब्दी में राज्य वी दृष्टिकोण ही बदल गया 
है। झ्राज राज्य केवल मुरक्षा सम्बन्धी कार्य ही वहीं करता बरन्‌ आजकल राज्य 
का मुख्य उद्देश्य एक कल्याणकारी समाज स्थापित करता है, नजरिक के कल्याण 
कौ प्रत्येक बात की शोर ध्यान देना है श्लौर श्राज शीज्य नागरिक के जीवन के 
प्रत्येक पहलू से सम्बन्धित है | युदि राज्य को हम अपना सहयोग दान नहीं-देने, 
अपना प्रशदान नही देंगे राज्य हमारे कल्याण के लिये इतने सारे कार्य किस प्रकार _ 
पूरे करेगा । कर न देते का इस प्रकार यही अ्यभिप्राय होगा जि या तो छुछ लोगो 
बी हक शिक्षा या चिकित्सा या व॒द्धावस्था पैन्शन नहीं प्राप्त होगी। यदि सभी 
नागरिक ऐसा करते रहे तो कदाचित एक दित ऐसा आयेगा जबकि घन को 
असमानतायें मुंह फाड कर निर्धनों को निगल जायेंगी। इसके श्रतिरिक्त कर देकर 
हम राज्य पर कोई एहरान नही करते । जो कुछ हम राज्य को देने हैं वह वास्तव 
में हम स्वये को दे रहे हैं, क्योकि झ्ज्य सभी वाग्गरिकी का एक सामूहिक रूप-ही 
तो है श्ौर इस तरह करारोपण सामूहिक बचतें प्राप्त करने का एक साधन है । 
व रारौपण द्वारा उन व्यक्तियों को भी बचत केरनी पंडती है जो कभी भी नही 
बचाते | फिर जो कुछ हम करो के रूप मे राज्य को देते हे वह राज्य की जेब मे 
ही नही रह जाता । राज्य उसी को हमारे पास सेवी, वढो हुई _ रोज़यारो, 5 
हुई आय-नि शुल्क शिक्षा एवं चिकित्सा आदि के रूप, मे हमको वापिस कर देता 
है । इसमें तो कोई सदेह नही कि करारोपण आवश्यक है भौर हर व्यवित को कर 
देना चाहिये । परन्तु प्रदन यह है कि करारोपण की कोई सीमा भी है या नही ? 
किसी व्यवित को वितना कर देना चाहिये ? निर्धत व्यक्ति कर कौंस दे ? यह सब 
बातें केवल करारोपेश के न्याय सम्बन्धी सिद्धान्त से सम्धन्धित है । करारोपण न्याय- 








कर-दान क्षमता श्३७ 


अध्यायो में कर ही चुके हैं, परन्तु इस प्रकार के परिणाम नकारात्मक है। यह 
सम्भव है कि किसी विज्ञेप समय पर किसी राष्ट्र की कर-दान क्षमता का प्रति- 
निधिर्व करने के लिये एक निश्चित घनराश्ि या राष्ट्र की आय के सही अनुपात को 
निर्धारित किया जा सके ।£ इस बात को च्यान में रखकर अब हम करूदान क्षमता 
.. ्ावपहलअर पहल हा 

पर्र व्यक्त किये गये विभिन्‍न विचारों का अ्रध्ययन कर सकते है । शिराज, जिन्होंने 
'इन दोनो प्रकार की कर-दान क्षमताओं का वर्णन किया है, निर्षेश्ष करदान क्षमता 
के बिचार को भी महत्व देते हैं । वह कहते हें कि “जब किसी देश के आधिक टॉचे 
का निरीक्षण इस बात को जातते के लिये किया जाये कि वह कर के भार के रूप 
“मे कितना बोभा सहन करे सकता हे, 


, तत कर दान क्षमता 
पक ग्रमत्न किया ज हि 
नापने का प्रयत्न किया जाता है।”ड झलः निपक्ष 





















» तो ऐसी स्थिति में निः 

कर दान क्षेमवा कर लेने की 
अन्तिम सीमा होती है । कुछ व्यक्तितयो ने सर्वोत्तम कर दान क्षमता के इब्शें का 
प्रयोग किया है | सर्वोत्तम कर दान क्षमता वह झधिकतम राशि है जो समाज के 
अधिकतम ग्राथिक कल्याण के लिये उत्पन्त की जा सकती है। निर्षेक्ष तथा सर्वेत्तेम 
कर दान क्षमताओं म भी अन्तर है। निर्षेप्त कर. द्ाव क्षमता अतिरिक्त उत्पादन 
(8040०09] 9795७८४०४७) से उत्पन्न उत्पन्न होती हैं। अतिरिक्त उत्पादन का केवत 
अह ही भाग कर दान क्षमता को निर्धारित करते समय सम्मिलित करना चाहिये, 
जो मशोनो की घिसावट एवं टूट-फूट के व्यय को निकालने के बाद झोप रहता है। 
अर्थात मशीनें इत्यादि पहले ही ही अवस्था में रहते हुए गितनो अतिरिक्त आय 
आप्त होती है वह हो कर दाच क्षमता को निर्घारित करेगी 


हुप्ला कि हम एक हल नाम गाज की बात कार वित (50902) प्रणाली बात कर रहे 
है। हम जानते हे कि परिस्थितिया कभी भी स्थायी ह_ रहती, इसलिए एक 


परिवर्तनशील (॥! 297०7४१८) प्रणाली चात करना अधिक व्यवहारिक होगा । ऐसे 
समाज में लोग सदा ही उन्नति की प्लोर अग्रसर होने का प्रयत्न करते हैं। जीवनस्‍्तर 
उच्च करने का प्रयत्त करते है । बडवी हुई जवसख्या के लिये भी ्रवर्न्ध करते है, 
इत्यादि । इन सब बातों के लिए, इस प्रक्लर यह आवश्यक है कि इस भाधिक्य का 
कुछ भाग व्यक्तियों के पारा हो छोड दिया जाये और इसके वाद जो कुछ भी बचे 
चही सर्वोत्तम कर दान क्षमता कहलायेगी | 
जिर्षक्ष कर दान क्षमता का भाप--शिराज मिर्षेक्ष कर दान क्षमता कट 

माप के सम्बन्ध में अपने विद्यर प्रकट करते हुए कहते है कि कुल राष्ट्रीय ज्ञाभाश 
में से मशीनों की दुट-फूड, घिसावट आदि की व्यवस्था करने के परस्चात्‌ जो शुद्ध 
झाय शेप रह जाय, उसी पर कर दान क्षमता निर्भर होगी | शिराज के अनुसार, 
“हम बे विज्ञेप म उत्पन्न कौ गईं तमाम बस्तुओो ओर सेवाओं के बाजार मूल्य का 
योग कर लेते है, उसमे से देश की वस्तुओं, (छच्ची सामग्री तथा पूजीयत बस्लुओ) 
के उस भाग को घटा देवे है, जिसका व्यय कुल उत्पादन में हो चुका है, जो झेप 
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श्द्दद राजस्व 


रहता है वही उस वर्ष की राष्ट्रीय ब्राय है ।”* परन्तु यह ध्यान रहे कि शिराश 
द्वाश बताई गई विधि के श्रनुसार राष्ट्रीय आय का झनुगान बहुत बुछ गलत और 
बढा चढ़ा होगा क्योकि उन्हाने इस उत्तत्ति के उस भाग बी ओर कोई ध्यान नहीं 
दिया जो उत्पादद अपने उपगोग के लिये रख लेते हैं. या वस्तुओं वो बेचने से पहले 
ही जिसका उपमोग कर लेते है । इसलिये कुल राष्ट्रीय आय में से इस भाग को भी 
घटाना चाहिए । शिराज ने यह भी ध्यान मे नहीं रखा कि जिस वर्ष में दये 
बिनियोग होये उस वर्ष म कुल आय म कमी हो जायेगी। इसलिये कूल गाय में 
से जो ऋण प्राप्त किये गये हैं उतके सूद तथा मूलबन का जो भुगतान किया जाता 
है उसको भी शुद्ध राष्ट्रीय लाभागश तिकालने समय दर करना होगा ओर जो कुछ 
बिदेशा से प्राध्य द्रीता है उसे के आय म॑ जोदता होगा। श्रत शुद्ध राष्ट्रीय भय 

मालग गरके कर दाग योग्यता को जात किया जा समता है। श्रधिक विवसित 
देशा म राष्ट्रीय साभाश मालूम करे के लिये प्रधिषरतर दो विधियाँ ग्रपनाई हैं। 

प्रथम प्राय योगकरण विधि (8ह88८8०८४४ ०६ !7८००८ श८/६०४) और दूसरी 
उत्पत्ति गणना विधि (0835885 छा 76०09८॥०४ श/०4) ।! 

पिभिन्न परिभाषायें--वास्तव मे क्षमता जैसी मतोवेश्ञानिश बातों का कोई 

निर्षेक्ष माप नहीं होता । इनका तो बेब सावेक्षिक्र प्रष्ययन ही जिया जा सकता 

है। यही कारण है कि भ्रधिकतर लेखकों को वर-दान क्षमता थी परिभाषा करने मे 

कठिनाई हुई है। वैसे तो अनेक परिभाषायें दी गई हे परन्तु उससे से श्रधिकाश 
अध्पष्ट है। हम कूछ महत्वपूर्ण परिमाषाग्रो का अध्ययन यद्वां एर करेगे -- 

सर जोसिया स्टाम्प (98 ]ठअगा 5209८) के श्रवुसार कर-दात क्षमता 

बहू अधिकतम धन राशि है जो एक देश के नागरिव', राजपोय प्रदाधिकारियों के व्यम' 
की श्रोर अपने श्रशदान के रुप मे, विना आनव्द रहित तथा पददरलित जीवन विताये 

प्रौर झ्राधिक सगठत में बिता बहुत प्रधिक उथल-पुथल विये,” दे सकते हैं। इसी 

प्रकार ड्रमन्ड फेजर का बाचन है कि “जब कर-दाताओ को कर का भुगतान करने 

के लिये वेका से उधार सेना पड़े तो करूदान क्षमता की सीमा था जाती है।”* 

औ० फिलले शिशाज के शब्दों में, “कर दान क्षमता स्थूततम उपभोग के ऊपर उत्पा- 

दन का बह कुल प्राधिक्य है जो उतने ही उत्पादन की प्राप्त करते बे लिए चाहिये, यदि 


जीवन-स्तर पूर्ववत रहे ।”* प्रो० शिराज ने कर दान क्षमता कौ “निचोढ भी सीमा” 
भी कहा है । 


कस में यह परिभापायें बहुत ही अस्पष्ठ प्रौर सदिग्ध हैँ। स्टाम्प वा सह 
कहना कि व्यक्ति प्रातस्द रद्धित एवं पददलित हुये बिना ही कर का भुगतान कर 
सकें, स्पष्ट नही है, क्योकि कोई भी ऐसा माष नहीं है और ने कोई कसौटी ही 
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कर-ओदान क्षमता श्ब्ट 


ऐसी है जिसके आधार पर यह पता लगाया जा सके। झाननद और पददलितता 
मानसिक परिस्थितियाँ है, .ज़िदका कोई निदिचत माप नहीं। यह हो नहीं, यह 
सापेक्षिक भी है और इसलिये यह पता लगाना कि किस व्यक्ति की कौस सी सीमा 
है, जहाँ बह झाननद रहित वथा पददलित नही होगा, असम्भव है । इस श्रकार यह 
क्ेबल सैद्धान्तिक दृष्टि से तथा दूर से ही उचित लगती है क्योकि इस श्राधार पर कर- 
दान क्षमता का माप ही नही किया जा सकता । फ्रंजर का विचार तो और भी ग्रस्पप्ट 











है । कदाचित उनका यह्‌ विचार था कि व्यक्ति वैक से केवल उसी समय उधार 
लेता है, या बैक उसे केवल उसी समय ऋण देता है जब वि उसकी कर-दान क्षमता 
समाप्त हो जाती हे । क्योकि यदि ऐया नहीं था तो फेजर ने इतनी निश्चिन्ताई 
से बेक से उधार लेने को ही कार-दान दामता की ग्रन्तिम सीमा क्यों माना है ?ै हम 
सभी जानते हे कि श्राज-कल जब कि पग-प्रग पर व्यापारियों को वैको वी आजश्य- 
कंता होती है, जब व्यक्ति उनसे धत उधार लेते हे, तब फ्रेजर के झनुसार रर-दान | 
क्षमता की माप करना ग्रसम्भव ही नहीं वरन्‌ हास्यप्रद सी भी. दीखती _ है । इसके 
अ्रतिरिक्त क्या यह सम्भव नही कि व्यक्ति कर भुगतान करने के लिए केवल बैंको 
से ही ऋण प्राप्त करे झौर भन्‍्य व्यक्तियो से न लें ? यही कठिनाइयाँ झिराज की 
परिभाषा में भी मिलती हैं झर्थात्‌ न्यूनतम उपभोग को किस प्रकार परिभाषित 
किया जाये ? निर्षेक्ष कर-दान क्षमता को परिभाषित करते हुये शिराज़् एक स्थान 
/ पर कहते है कि “यह कर लेने कौ वह सीमा है और करारोपण की 
उम अधिकतम मात्रा को सूचित करती है जो रामाज के अधिकतम कल्याग के दुष्टि- 
कोण से उत्पन्न तथा व्यय की जा सकती है ।” इरा परिभाषा की अस्पप्टता के राम्बन्ब 
में अधिक कहेना उचित न होगा बयोकि समाज का अधिकतम कल्याण करारोपण की 
कितनो गाता के आय तथा व्यय पर निर्भेस होगा, इसको निश्चित करने की विधि 
का शिराज़ ने कही भी वर्णन नही किया है । डा० डाल्टन ने ऐलिंगर के जिचारो का 
भी विश्लेषण किया है । ऐलिंगर का जो वाक्य उन्होने दोहराया है बह इस प्रकार 
है कि कर दान क्षमता की सीमा उस समय झा जाती है, “जब (ताझों की 
से इतना निकाल लिया जाये कि उनका उत्पादन करने का उत्साह कम हो जोये 
ओर जब क्षय की पूत्ति करने तथा वढती हुई जनसख्या से नये श्रमिकों को काम पर 
लगाने के लिए आवदयक पूजो उपलब्ध वरने के लिये अपर्याप्त धन बचे ।”? 
परन्तु इन सभी परिभाषाओं में एक सबसे बडी कमी यह है कि. राजकीय 
व्यय की ओर कोई भी ध्यान नही दिया गया है । कर दान क्षमता पर सम्पूर्ण वाद- 
जिबाद निर्थक होगा यंदि हम रौंजकीय व्यय के महत्व को भुला दे, क्योकि _राज- 
बीय व्यय से सनुख्यो की कर दान क्षमता बढती है और इस प्रकार करारोपण-राज- 
कीय ब्यय-फर दान क्षमता-अधिफ कर-अधिक राजकीय व्यय-और फिर अधिक करू 
दान झमता--क्रम यो ही चलता रहता है । डा० भार्गव ने इसो बात पर आबार्ति रहता है डा० भाग ने इसी बात पर आधारित्त 
करके अपने विचार प्रवंट किये हैं । उनके अनुसार“करारोपण की सीमा और राजकीय 
पर व, ६०३2८ १64 


























च्‌ड० राजस्व 


ज्यय को भी, राजस्व के सिद्धान्त से व्यवत्र होती है और राजस्व का आदझश कहां जा 
सकता है ।”* डा० भागंव के कहने का अभिप्राय यह है कि करारोपण का सोमान्त 
स्याग, राजकीय व्यय की सौमान्त उपयोगिता के बशबर होना चाहिये! कदाचितो 
उनके कहने का आदशय यह होगा (यद्यपि उन्होंने इमे स्पष्ट नहीं किया है) कि 
जिस पर राजकीय व्यय की सीमान्त उपयोगिता करारोपण के सीमान्त त्याग 
के बराबर हो, वही कर दाने क्षमता की सोमा होगी। अर्थात्‌ जब करारोपण का त्याग 
व्यय से प्राप्त उपयोगिता से अधिक है, तब कर दान-क्षमता की ऊपरी सौमा का 
उल्लघत हो रहा है यों करदात क्षमता कंमाप्त हो गई है झ्ौर यदि व्यय की उपयोग 
गिता करारोपण के त्याग की अपेक्षा अधिक है तो कर दान क्षमता की ऊपरी सीमा 
अभी प्राप्त नही हुई है । जब ये दोनो स्प्म्य की स्थिति में हो तब राप्ट्र की कर 
दान क्षमता की ऊपरी सीमा पहुँच जाती है। यद्यपि यह विचार बडा ही_विवेकशील 
दीखता है, विन्यु डा० भागेंव ने यह नही बताया कि कर-दान क्षमत्रा का माप केसे 
क्रिया शाबे ? उसने वर्णन से भी झुछ स्पष्ट नहो होता, क्योदि त्याम और उपयोगिता _ 
दोनों ही मानसिक परिस्थितियां हैं, जिय को मापा नहीं जा सकता। झत उनका 
विचार भी कर दान क्षमता को सापने से सहायता नही करता । 
कौलिन बला ((०॥७ ९!७४) ने इगलैड के सम्बन्ध मे बतागा था कि, 
+क्वरारोपण की सुरक्षित ऊपरी सीमा राष्ट्रीय उत्पादन का 25९५ भाग है।” हो 
सकता है कि यह इगलैंड के लिये उचित हो, परन्तु यह कैसे कहां जा सकता है कि 
यह सीमा प्रत्मेक देश के लिये ठीक है । प्रत्यक देश की आर्थिक, राजनैतिक तथा 
सामाजिक परिस्थितियाँ पूर्णतया भिन्न होती हैँ । जो स्वीमा एक देश के लिये अधिकतम 
ढ्रो भक्ती है बह दूसरे देश के लिये न्यूनतम भी हो सकती है, ओर ऐीसरे देश के लिये 
ऊपरी सीमा रे भी ऊँची हो सकती है । इसके प्रतिरिक्त इगलैड के लिये भी यह वया 
निश्चय है कि यह सीमा प्रत्येक सगय के लिये ही सुरक्षित सोमा हहे। वास्तव भ 
कर-दान दाक्ति देश की आशिक परिस्थितियों पर अधिक निर्भर रहती है। और 
आशिक दण्मा कसी देश की सर्देव हो समान नही रहती । इसलिये यह कैसे कहा 
जा सक्तता है कि राष्ट्रीय उत्पादन का 25% सांग इगलेड के लिये, सभी समयो के 
जिये सुरक्षित ऊपरी सीमा होगी । 
इन सब विचारा का अध्ययन करने के पश्चात्‌ हम इसी तिप्कर्ष पर पहुँचते 
हैं ।क कैसे देश को कर-दान क्षमता मापने का विचार ही एक कल्पना है। हम॑ते 
ऊपर जितने भी विचारों का विश्लेषण किया है वे सभी एक दूमरे से भिन्न है।वे 
अस्पष्ट भौर सविग्ध है । डाल्टन ने ठीका हो कहा है कि यदि हम राजस्व सम्बन्धी 
पविचार में स्पप्ठता लाना चाहते है तो हमे कर-दान क्षमता के प्रइन पर विचार 
जही करना चाहिये । डाल्थन निर्षेक्ष कर-दान क्षमता को तो एक कोर अरम और 
चोखा मानते हैं । प्रो० एडारकर ने भी डाल्टन जैसे विचार प्रकट किये है। उनका 
कथन है कि अधिकाण अ्र्थशास्त्री कर-दान क्षमता का स्पप्ट अर्थ बताने में असमर्थ 
8 (१७०६७० 89 5<६९७३ ३0ते फैडितक + र५७४:८ 8८ठफग्जाप८8 0898 732 

















बार दान क्षमता श्ड््‌ 


रहे है । कर दान क्षमता वाक्य का दुरपयाग किया गया है | यह वाक्य ही गलत है। 
डाह्टन कहते हैं कि “मेरा साधारण निप्कप यह है कि सापेक्षिक कर-दान क्षमता 
शव राच बात है. जो उस्तित रूप से दूसरे शब्द राच बात है जो उचित रूप से दूसरे दाब्दों म व्यक्त वी जा सकती है परन्तु 
नि्षेक्ष कर-दान क्षमता एक कल्पना है जिससे करदान क्षमता एक कल्पना है जिससे भयानक भूल होने की सम्भावना है। '? 

करूदान क्षमता कित बातों पर निर्भर करतो है --कर-दान क्षमता अनेवी 
कारणों पर निर्भर करती है ॥ 

(१) कर प्रणाली का रूप एव प्रकृति --किसी देश की कर दान क्षमता 
काफी झश सक इस वात पर निर्भर करती है कि उस देश म कर प्रणाली का रूप 
क्या है ? भिन्न-भिन्न प्रकार की कर प्रणालिया मर व्यक्तियो की कर दान क्षमता भी 
भिन्‍न-भिन्‍न होती है । वास्तव मै प्रणाली का रूप समुचित होना चाहिये। उसमे वीच- 
बीच में खाली स्थान न हो अर्थात्‌ करो का मिश्रण इस प्रकार क्या जाये कि प्रत्येक 
व्यक्ति पर किसो न किसी रूप म कर लग जाये । सदि किसी कर म॒ व्यक्तियों के 
बच जाते की सम्पावना है तो दृगया कर इस जाने की सम्भावना है तो दूसरा कर इस प्रकार लगाया जाय कि बचे व्यक्ति भी 
उसमें आ्राजाय । इससे कर की चोरी बची रहेगी झ्ीर सरकार को आय भी पर्याष्त 
प्राप्त होती रहेगी । साथ ही कर भार का बितरण भी न्यायपूण होगा। झ्राय बार 
सम्पत्ति या वस्तु करो की अपेक्षा बहुत ही उत्पादक होता है और राष्ट्रीय सकट 
काल में उससे आय भी खूब बढाई जा सकती है । परन्तु इससे यह झ्राशय नहीं कि 
देश मे केवल एक ही कर--भाय कर---लगाया जाये ! एक या थोडे से करो पर निर्भर 
करना ठीक नही होता । कम॒ कर हो या अधिक, आवश्यकता इस वात की है कि इन 
करो का मिश्षण्‌ एव व्यवस्था इस “आ स्यण ही. झा को -च हो और 
व्यक्षियों में कर भार का वितरण भी नया नागरिकों को कर का 
भुगतान करना कष्टदायी न हो प्रभात उनको कर के भुगतान करने म असखुविधायें न 
हो | प्रत हम कह्‌ सकते हैँ कि एक देश जिसम कर प्रणाली का रूप अधिक समुचित 
है, उस देश की कर दान क्षमता अधिक होगी अपेक्षाकृत उस देदा के जहाँ कर 
प्रणाली समुचित नहीं हे । जितना कर का भार एकसार होगा या अधिक से अधिक 
ब्यक्तो पर प्रसारित होगा उतनी ह्वी देर म कर-दान क्षमता अपनी अन्तिम सीमा 
तक पहुंचेगी । 

(२) राजक्षीय व्यय का श्राकार एबं उद्देइ्य --कर-दान क्षमता पर 
राजकीय व्यय का मी प्रभाव पडता है पार बस जो मय लय के 

अं किया किया जा सकता है | इसके अतिरिक्त कः ण द्वारा जो धन व्यक्तिया को 
जबो से निकाला जाता है वह नप्ट नही हो जाता है या उसे ऊुएँ म नही डाल दिया 
| जाता वरन्‌ बह व्यक्तियों को ही लोटा दिया जाता है और उस पर फिर कर लगाया 
जाता है । यह धन राजकोय व्यय दया लौटाया जाता है। जितना अधिक भाग, 
करारोपण की आय का उत्पादक कार्यो म लगाया जायेगा अर्थात्‌ ऐसी योजनाओं म॑ 
लगाया जायेग्रा जिनसे व्यक्तियों की उत्पादन झक्त मे वृद्धि होती है, उतनी ही उस 
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देश की ढर-दात क्षमती अधिक काल की पकर यदि कोई देश विदेशी ऋणो का 
यूज चुकाने मे बहुत अधिक व्यय करता है, व्यक्तियों की कर दान क्षमता कम हो 
सकती है | अत जिस देश में जितमी अधिक माता मे राजकीय व्यय उत्पादक कार्यों 
पर लगाया नकल पद गेल सजतिर व दी उमर देश वी कर दान क्षमता भी अधिक होगी। 
कल कद गहन सजकिय - व्यय के उद्देश्य का होता है। 
जब व्यय का उद्देश्य शनदा का क्ध्याण होता है अथवा कप्ठो_ का निवारण करना 
होता है, जंसे ग्रकाल पीडिता भी गहायता करना, निशुल्क शिक्षा एवं चिकित्सा 
प्रदान करना तब व्यक्तियों की कर दान क्षमता म ही बेवल बुद्धि नहीं होती बरन्‌ 
व्यवितया में बर दने की इच्छा भी उत्पन्न हो जाती है श्रीर वर पी चोरी भी रुक 
जाती है। परन्तु यदि व्यय अ्धिकारिया के वेतन में बूद्धि करने, विदेशियों को 
सहायता देने, सेनिको पर सर्च करने के लिये क्या जाता है तो एक. तो जनता के 
चर देने की इच्छा बम होती जायेगी झौर दूसरे भविप्य म कर दान क्षमता भी कम 
हो जाबगो । अत राजकीय व्यय का उद्देश्य उसके श्रावार से कही अधिक महत्व" 
पूर्ण है । ५ 
(३) करदाताश्रों की म्रनोदृत्ति--करदान क्षमता करदाताओो की मनोवृत्ति 
पहली निर्मए- होती है । व्यक्ति कितना कर दे सकते हैं, इस बात पर निर्भर करत| 
है. कि सरकार क प्रति जनता को श्रद्धा कितती है। भ्रर्थात्‌ जनता सरकार की 
नीतियो का समर्थन करती है या विरोध । यदि वह सरकार वी नीतियो का समर्थन 
करती है तो सरकारी ब्यपर, बे लिये अपना झशदान स्वेब्छा से देते को त्ैघार होगी 
और यदि वहू सर तीतियों का विरोध करती है तो सरदार को नीतिया केवल 
असफल ही नहीं होगी और ध्यय बेकार ही नही हो जावेगा वरन्‌ भविध्य में करदान 
क्षमता मे भी कमी होगी । विदेशी सरकार के होने से जनता की उराके प्रति इतनी 
श्रद्धा लही होती जितनी श्रपनी राष्ट्रीय सरेकार के प्रति हाती है। भारत रो अच्छा 
उदाहरण ससार म और कही नही मिल सकता। अत विदेशों राज्य मे व्यवितयों 
की फरदान धोरता अपेक्षाइत उन शा जहाँ स्वराज्य होता है, कम होती हे । 



















सकटकाल म॒ज॑से लडाई, प्लेग, दि से व्यकित अधिक कर देने देः लिये 
तत्पर रहते है । इसी भ्रकार मदी काल की. अपेक्षा समृद्धि कान से ब्यज्वितयों की 
कर दान क्षमता भ्रधिक होठी»है और फिर उनको कंर का भुगतान करने मे सकोच भी 
नहीं होता, क्योकि हु अर 7 हल! भी .बुद्वते रहते हैं. भौर व्यक्तियों को रोजगार 
भी प्राप्त होते रहते है।ी सच तोप्यः कि मन्दी काल से वातावरण निराशाजनव 
होता है और समृद्धिनालें भ भ्राशाजनक, इसीलिये व्यक्ितयों की मनींवत्ति में भें 
प्रिदर्तव होते हैं । 

(४) देश फी जनसर्या झर राष्ट्रीय श्राय का श्रभुपात--कुछ चेखको हा 
विचार है कि जनसख्या जितनी श्रधिक होगी उतनी ही उस देश की करदाम क्षमता 
अधिक होगी ४९ परन्तु यह विचार अमात्मक है । केवल जतसख्या के हो भ्रधिक 
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होने से करदान क्षमदा अधिक नही होती ॥ जनसस्या के वढने के साथ चाथ रएट्रीस_ 
आय में भी वृद्धि होनो चाहिये । सच तो यह है कि जनसख्या वी अपेक्षा राष्ट्रीय आय 
जितनी अधिक तीव्रता से वटेग्ी उतनी ही करदान क्षमता अबिक होती जावेगी। 
इसके विपरीत यदि किसी देश कौ जतसस्या राष्ट्रीय आय की अपेला श्रथिक तेजी 
ओे बढ रही है तो करदान क्मता क्ष्म होती जाती है। राष्ट्रीय आय स्थिर रहने 
की स्थिति में जनसस्या वी वृद्धि होने से करदान क्षमता कम होती जाती है। यह 
यान रहे कि जनसस्या देश की श्रम आद्चित्-होती है जो देय के साघूनो के अधिकतम 
>उपयोग मर राह्ययता करती है जिससे कि राष्ट्रीय आय मे वृद्धि होती है । परन्तु यदि 
आनतरूपा के बढन के साथ-याय देश से साधन पर्याप्त मात्रा मे नहों तो, न ता 
“राष्ट्रीय आ्राय में ही वृद्धि हागी और न बरदान क्षमता ही अधिक होगी, झपक्षाकृत 
उस देश के जहाँ प्राकृतिक खाघग पर्याप्त मात्रा म है। अत कसी देश को करदान 
ज्षमया जनसत्या और राष्ट्रीय आप के अनुपात पर निभर करती है । जब जनसस्या 
राष्ट्रीय आय से अधिक है, शो करदान क्षमता कम होगी, जब जनसख्या राष्ट्रीय आय 
से कम है तो करदान दोमता अ्रधिक होगी और जय दोनो _साम्य की स्थिति म होगे 
सो करदान धूमता विचरोड-समि-स्तीस-पर. होगी या अपनी ऊपरी सीमा पर होगी १ 
“परन्तु इन झनुपातो का भी केवल त्तापक्षिक महत्व है । 

(५) देश में घम का वितरण--देया की करदान क्षमता इस बात पर भी 
निर्मेर फरती है कि उस देश म घत का वितरण कैसा है ॥ फिनले शिराज तथा अन्न 
लेखकों के अनुमार देश म जितना अ्समान वितरण होगा उतनी ही करदान क्षमता 
अधिक होगी झौर जितना घन कय िवरण- सख्त होगा उतनी ही. करदान क्षमता 
कम होगी । दूसरे क्यों में इन लेखकों के विचार को यो कह सकते हू कि यदि देश 
अबकी _ल थोड से ही व्बक्तियों के हाया म केन्द्रितुहै तो सरकार अधिक घत्न.. - 

कर सकेंगो, क्योकि एक तो कर वसूल करने भ व्यय कम होगा दुसरे खूब 
धर्नी व्यक्ति कर का भुगतान सरलता से कर देंगे, अ्रत करदान क्षमता अ्रधिक होगी । 
इसके विपरीस यदि घत का वितरण समान है अर्यात्‌ू सभी व्यक्तिया के पास धन 
की मान्ना समान है तो छोटी छोटी शझ्राथ वाले व्यक्वियों से कर वसूल करने का 
व्यय भी अ्रधिक होगा और कर के आधार के सम्बन्ध से अधिक व्यक्तियो को 
अन्तुप्ट करना सरल नहीं होता और इसलिये विरोब होने की_ भी सम्भावना 
अधिक रहती है ॥ परन्तु यह विचार दश्यहीन है । घन के समान वितरण से यह ही 
अर्थ क्या लिया जाये कि देश न सभी व्यक्तिया की आय छोटी होगी। समान 
वितरण की स्थिति म्र-द्याय वडी-्बड्ी भी हो रूक्‍ती हे अर्थात्‌ सभी व्यवितयों को 
आय बडी मात्रा म प्राप्त हो रही हो । इसके अतिरिक्त घन के ससान वितरण दा 
सकंपूण अर्थे यही है कि देश मे आय प्राप्त करने के लिए जअत्पेक व्यक्ति को समान 
अबरार त्ाप्त हो तथा उनति करने के लिये समान सुविधाये. उपलब्ध हा। यदि 
सभी व्यक्तियों को राज्य वीं ओर से शिक्षा, चिठित्ता, रोटी, कपडे, मकान त्था 
कार्य करव के तिये समान सुविधायें प्राप्द हो रही हैं तो सभी व्यक्ति सन्चुप्ट रहेगे हेये 
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और अपनी स्वेच्छा से कर का भुगतान करने के लिसे तैयार होगे । ऐसी व्यवस्था 
में कोई भी पूँजी तथा सम्पत्ति एकत्रित नहीं करेगा क्योंकि सभी का भविष्य सुरक्षित 
रहता है। राज्य वी ग्रध्यक्षता म सभी समान होते हैँ । ऐसी व्यवस्या को चलाने 
के लिये सरकार जो कुछ भी व्यय करेगी उम्रको पुर्य करने के लिये प्रत्येक नागरिक 
अपना झयदान देने को लेबर रहेगा । सरकार को कर वसूल करने के लिये अधिक 
कर्मचारी नही रखने पडेगे और कर की चोरी भी तलहीं होगी । ऐसी परिस्थितियों 
देश की करदान क्षमता उन देशों की अप्रेज्ा जहाँ ऐसी व्यवस्या नहीं होंगी, 
अधिक होगी । वास्तव में नागरिक जितने अधिक राज्य से सन्तुप्ट होगे उतना ही कर 
देने को भ्रधिक तैयार रहेगे। यह समझ मे नहीं भाया कि येह्‌ लेखक इस निष्कर्ष पर 
किस प्रकार पहुंचे कि धन के असमान वितरण म करदान क्षमता अ्रधिक द्वोगी ! 
यह भी ध्यात देते योग्य दात है कि धन के श्रसमान वितरण से केवल कुछ ही व्यवित्र॒ 
समृद्धिशाजी होगे, अ्रधिषाश व्यकित निर्धन होगे या वैकार हांगे । सरकार वो उस 
मद्दी भर नी व्यक्तियो-से इतनी राशि भी ज्राप्त नही होगी _जिंतनी उत्तकों निर्षत 
व्यक्तियों को सामाजिक सेवाये प्रदान करये से ब्यय फरेंनी पडेगी। देश के झ्राभिक 
बिकास की बात तो बिल्कुल अलग रही । क्‍या ऐसी स्थिति से हम कह सकते हैं 
कि देश की करदान क्षमता अधिक होगी ?े सच तो यह है कि राष्ट्रीय श्राय का 
ऊँचा स्तर और समान वितरण दोनो हो पर कर दान क्षमता निर्भर करती है। 
ऊँची दाप्ट्रीय श्राय, परन्तु ग्श्ममान वितरण से करदान क्षमता कप होगी पवेक्षाकुति 
ऊँची राष्ट्रीय झ्राय और समान वितरण के । दूसरी ओर नीची राप्ट्रीय आय भौर 
असमान वितरण म फरदान क्षमता अधिक होगी अपेक्षाकृत नीची आथ और समान 
विवरण के। असमान वितरण में बहुत ऊँची दर पर कर लगाने पर भी 
कड आय आधष्ट नहीं होगी जितनी समाच वितरण मे नीची कर की दर से प्राप्त 
हागी । 

उपर्यक्‍त ग्रध्ययन रो स्पष्ट है कि कर-दात क्षमता किसी एक कारण पर 
विर्भर नहीं होती । ऊपर के सभी या अधिकाश कारणो बे किसी देश की वारदान 
क्षमता का ज्ञान प्राप्त करते समय ध्यान में रखना होगा । करदान क्षमता का ज्ञान 
अकेले करारोपण के अध्ययन से या अकेले राजकीय व्यय के अध्ययन से प्राप्त नही 
हो सबाता । यह भी ध्यात रहे कि. जैसा डाल्टल ने कहा है कि केवल सापेक्षिक कर 
दान क्षमता है। का बिचार व्यवह्यारिक है, निर्षक्ष कर दान क्षमता तो केवल कल्पता 
मात्र है। डाल्टन ने इस प्रश्न के उतर में कि करदान क्षमता कैसे मापी जाये ? 
कैवल कैवन के शब्दो--कोई कैसे, नही (7० 90७) का समर्थत किया है ।*? अर्थात्‌ | 
कौनन की भाँति डाल्टन भी इस वात से सहमत हैं कि करंदोन क्षमता को मिश्चित 
रूप से मापा ही तही जा सकता इसलिए 'कैस' का प्रइन हूँ नहीं उठता और न 
कोई उत्तर द्वी दिया जा सकेता है | इसीलिये तो डाल्टन ने निर्षेक्ष करदान क्षमवा के 
विचार का विरोध किया है क्योकि उसमे माप करने को श्रावश्यकता होती हैं 
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सापेक्षिक करदान क्षमता को हम विभिन्‍न देझ्ो की करदान योग्यत्ता की छुलना करके 
मालूम करते हैं । 

भारत में करदान क्षमता--भारत की करदात द्वामता के सम्बन्ध में वहुघा 
यहू कहा गया है कि थर्तमात करभार्‌ असहतीय है. क्योकि भारत एक निर्षेन देश है, 
आर भारत की करदान क्षमता अयनी सीमा तक पहुँच गई है वास्तव में यह 
विचार अ्रमात्मक है। यदि सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से, घन के वितरण को ध्यान में 
रखकर, हम भारत को करदान क्षमता की बात करें तो यही कहना होगा कि अभी 
करदान क्षमता अपनी भ्रन्तिम सीमा तक नही पहुँची है, क्योकि भारत मे घन का 
वितरण बहुत अधिक असमान है । भारत में स्वदेशी सरकार है, इसलिए लोगो को 
कर देने में भी कोई आपत्ति नहीं है और आश्ञाजकल सरकार स्रामाजिक कल्याण 
सम्बन्धी कार्यों पर भी खूब व्यय कर रही है ॥ इसके अतिरिक्त मारत में मुद्रा-स्फीति 
का भी काल चल रहा है और व्यक्तियो को खूब लाभ प्राप्त हो रहे है । इसलिये 
भारत को करदान क्षमता की अन्तिम सीमा झभी नहीं पहुँची है--इसी विचार से 
भारत में राज्य एव केन्द्रीय सरकारें नित हुये कर लगाती जा रही हैं। पुराने करो वी 
न्यूबतम कर-रहित सोमा को कम करती जा रही हैं झोर दरो को वढ़ाती जा रही 
हैं । पिछले कुछ ही वर्षो में राज्य सरकार ने बिक्ली कर के क्षेत्र को बहुत अधिक 
विस्तृत कर दिया है। यहाँ तक कि भ्रनाज, मिट्टी का तेल आदि आवश्यक वस्तुओं पर 
भी कर्‌ लगना झारम्भ हो गया है । केन्द्रीय सरकार ने पिछले दो तीन वर्षों मे चार 
नए कर लगाने झारम्म कर दिये हें । धास्वय मे जँसे जँसे विकास सम्दन्धी व्यय मे 





वृद्धि हो रही है कर का भार भी बढता जा रहा है । दूसरी लडाई से अब तक के 


काल में भारत की सरकारों की झाय में पाँच गुनी से भी अधिक वृद्धि हो गई 
है | भोरत सरकार को जो शग्राय सन्‌ १६३८-३६ में ८४४७ करोद रुपये थी वह 
सन्‌ १६५८-५६ में ६८५ करोड रुपयों से अधिक थी, अर्थात्‌ रू गुनी से भी अधिक 
चूद्धि हो गई है । सन्‌ १६५८-५६ में करो से कुल ४५७२-३४ करोड रुपये प्राप्त हुए 
थे ॥ इसी प्रकार भारत म राज्यो की कुल आय सन्‌ १६३८-३४ मे ४०५ करोड 
रुपयो से अधिक थी जिसमें करो से प्राप्त आय श्८श्‌ करोड रुपये को और 
सन्‌ १६५८-५६ में ७४२ करोड रुपयो को कुल आय मे करो से प्राप्त आय की कुल 
, राशि लगभग ४७७ करोड रुपये थी । इस प्रकार देश म करारोपण में वृद्धि राष्ट्रीय 
आय की चुलना में बहुत श्रधिक हो गई है ओर व्यक्तियों पर कर-भार वढता जा 
रहा है । करारोपण की नई नीतियो का समर्थन करते हुए श्री देशमुख, देशमुख, भूतपूर्व 
वित्तमन्त्री ने एक वार ससद में कहा था कि भ्यरत में करारोपण का कुल राष्ट्रीय-आय 
में प्रतिशत केवल ७०१ था जब_फिलिपीन्स में ६ ५५, ब्राजील में १४“घट्रे, क्यूवा मे 
१४ ३५८, मिल में १६०४ और लका में २९-४% था । उनके कहने का अ्भिप्राय यह 
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जग विवेधना कर चुके है जिन पर करदान क्षमता निर्मर करती है। उन्हीं कारणों 
को विवेचना अब हम भारतीय परिस्यितियो की लेकर करेंगे । 

(१) प्रथस, किसी भी देश बी कर दान क्षग॒ता देश की घन साद्चि श्रथवा 
राप्ट्रीय भाग तथा राष्ट्रीय आय को उत्पन्न करने वाले साधनों पर निर्मेर करती है । 
इसमें दिसी को भी आपत्ति नहीं होगी कि भारत में कुल धन की राशि बहुत कम 
है । बचतो और पूँजी निर्माण की गति बहुत घीमी है । प्रति ब्यक्धि आय बढ़त कम 
है । हमने ऊपर राष्ट्रीय आय की गणना के लिये दो विधियों का वर्णन किया है। 
आरत मे क्याक्ति आँकड़ों की बहुत कमी है, इसोलियरे किसी भी विधि का राष्ट्रीय 
आय को पता नगाने के लिये उपयोग नही क्रिया जा सकता है। सन्‌ १६४८-४६ में 
भारत सरकार ने राप्ट्रीय आय की गणवा करने के लिय “राष्ट्रीय श्राय जाँच समिति _- 
नियुक्त की थी । इस समिति न विश्वसनीय अनुमानो को प्राप्त करने तथा पूरे 
आर्थिक क्षेत्र का ग्रध्यवत करने के लिय दोनो ही रीतियों का उपयोग किया था ॥ 
समिति ने यह आरम्भ म ही स्पप्ट कर दिया है और लिखा है कि, “भारतीय आझाव . 
का अनुमान लगाने के लिये, निश्यस ही, सभी रोतियो पर सूचवाप्नो की- प्राप्ति... 
के लिये निर्भर नरना पडा है । इस कारण न तो तालिका प्रणाली (फर्म 
४०९॥१०४) या बनाई हुई वस्तुआ के मूल्य की रीति का ही उपयोग सम्भव' हो सका 
है और न 'प्राय रीति! (]7८०ए्7/८ 7४८४०००) का हो उपयोग स्र्थ-व्यवस्था के 
राम्पूर्ण श्षेत्र की जाच करने म किया जा सका है ।”? समित्ति ने देश की कुल 
कार्यशील दाकिति का झनुमान लगाया है और यह भी मालूम किया है कि इस शक्ति 
का वितरण विभिन्‍न व्ययसायों में किस प्रकार किया गया है। यह वर्गकिरण देश 
में स्थापित उद्योगो के झराघार पर किया गया है। उद्योगों में कृषि उद्योगों को भी 
सम्मिलित किया है १ समिति ले अनुमातित युक्तियों तथा भान्‍्यताओ का वहुत प्रयोग 
फिया है। जिन क्षेत्रों में यह प्रणाली काग नहीं कर सकी है वहाँ “भ्राय प्रणाली” 
का प्रयोग किया है। प्रत्येक वर्ग के सदस्यो की सल्या “व्यवसायिक वर्गीकरण” के 
अतुसतू, ऋुस 'प्रपार५ 'एपीमित सूत्पपरओ। वे, अतायथत्र पर "मालूम की गई है और तब 

उनकी कुल आय का अनुगान लगाया गया है । इस योग में, विदेशों से प्रष्त झाय 
को जोडकर राष्ट्रीय आय को निकाल्मा-ग्रया है। समिति ने सन्‌ श&४फ-४६ में 


अत्येक व्यस्त व्यक्ति पर शुद्ध उत्पत्ति ( प्र८४ ०णाफ्४: ) की गणता को निम्न 
शालिका दारा प्रदर्शित किया है? -- 








२. इरेब्क०7४+ ९. २७५ 
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उद्योगी का योग १५० श्८घ७ ०फ 
५. रेलें तथा सम्वाद 
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७. वाणिज्य याता- 
बात तथा सम्बाद 
बहन का योग १७० १०७ १६ 
द+ व्यवसाय तथा 
उदार कलाएँ इ्२ घू० ण्् श 
६. सरकारी नौकरिया। ४६ ३६ श्रे 
१०. घरेलू सेवाएँ श्श डरे ण्डे 
११, मकान सर्म्पात्त 304 जा नी 
१२. प्रन्य सेवागं का 
योग श्ब्ेक श्र ईद 
१३. शुद्व गृह उत्पत्ति क्र७दे १३२७ ०६६ 
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ये आँकड़े देने के खाद समिति ने यह स्पप्ट कर दिया है कि इन आकडो के 
आधार पर, लम्बे चोड़े निर्णय सेना ठीक नहीं होगा, क्योकि न तो बे प्रत्येक व्यवन्ताय _ 
मु अति व्यक्ति उ्तादकता को हो ठीक ठीक व्यक्त करते हैं भर न ही प्रतित्यस्त 
व्यक्ति शत प्राय को । सम्रिति था अनुमान है कि सत्‌ १६४८ की जन-सख्या कै 
घाधार पर प्रति व्यक्षित प्राय २५४ रुपये है + 


सनू १६४८-४६ में जो जन-सख्या ३५ करोड से कुछ अधिक थी वह. 
सन्‌ १६५६-५७ मे ३८ करोड ८० लाख के लगभग हो गई थी। इसी काल मे 
शष्ट्रीय आस ८६५० करोड रुपयो से बढकर ३१०१० करोड रुपये हो गई थी । अ्रतः 
भ्रत्ति व्यवित आय २६७६ रुपयो से २८४ रुपणे हो गई | परन्तु कया भौद्विक आग के 
साथ साथ वास्तविक आय में भी वृद्धि हुई है ? यदि प्रचलित मृर्यों वे आधार पर 
अनुमा लगाया जाये तो राष्ट्रीय आय २६५० से बढकर ११,४१७ क्रोड रुपये ही 
गई है और यदि सत्‌ १६४८-४६ के सूट्यों के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना 
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न्की जाये वो ६८६५० करोड से वढकर ११०१० करोड रुपये हो गई है । वास्तविक 
आय घा ज्ञान प्राप्त करने के लिये हमको मूल्यों और मौद्धिक आय को प्रवृत्ति की 
और ध्यान देना होगा । चालू मूल्यो के आधार पर श्रति व्यक्तित आय सन्‌ १६५३- 
अष्ट मे २८६ स्पये होकर सन्‌ १६५४-५४ में २५४ रुपये रह गई और १६५५-५६ 
नम फिर २६१ रुपये और रानू १६५६-५७ से २६४ रुपये हो गई। इस प्रकार 
इन आकडो से सिद्ध होता है कि सूल्यो के बढने रे सामान्य रूप में आय का स्तर 
'ग्रिरता ही रहा है और इसलिये यह स्पप्ट है कि लोगो की वास्तविक आय मे वृद्धि 
जही हुई है । श्रत बढती हुई जन सख्या, ऊपर चढता हुग्नमा मूल्यस्तर और स्थिर 
रहने वाला आय स्तर इस वात को स्पष्ट करता है कि व्यक्तियों की करदान क्षमत्ता 
अपनी ऊपरी शीमा का उल्लपन कर चुकी है| 

(२) कर दान क्षमता को प्रभावित करने वाला इसरा महत्वपूर्ण कारण 
देश की जनसरया होती है। देश का धन समाग रहने की स्थिति मे जनसख्या बढने 
मे व्यक्तियों को करदान क्षमता कम होगी । करदान क्षमता केवल जनसख्या के 
आजा प्र ही निर्भर नही करती वरन्‌ जनसख्या की प्रकृत्ति पर भी तिर्भर करती 
हैं। यदि जनसख्या में बच्चों, बुड्ढो तथा स्त्रियो की सख्या अधिक है तो लोगो की 
करदान झक्ति कम हो जायेगी, क्योकि यह लीग एक तो कुछ कमाते ही नहीं और 
अगर कमाते भी हैं तो अपने भरण पोषण के व्यय से बहुत कम । बहुत से परिवार 
ऐसे हे जहाँ कमाने वाला तो केवल एक है परन्तु खाने वाले एक दर्जन हैं । परिणाम 
स्परूप उनकी करदान छ्लेमंता कम होती है । भारत में सथुकत परिवार भ्रणाली के 
कारण करदान क्षमता वहुत कम है । 

(३) व्यक्तियों मर जाग्रति और राप्ट्रीयता की भावना भी उनकी करदान 
झ#मता को प्रभावित करती है। जितनी ञ्रधिक राष्ट्रीयता की भावना होगी, देश 
प्रेष होगा उतना हो व्यक्ति स्वदेशी सरकार वो सहयोग देंगे। हमारा देश स्वतन्न 
होते हुए भी व्यक्तियों म्‌ राष्ट्रीयता की भावना इतनी कम है और गागरिकता की 
इतनी कमी है कि बह अपने देश के लिये त्याग नहीं करना चाहते भ्रौर साथ ही 
'कर की चोरी करते हे । श्रत उनकी करदान क्षमता कम हो जाती है । 

(४) हमारे देश में कर श्रणाली भी समुचित नही है। केलडौर ने झपने 
अस्ताव इसी के लिये प्रस्तुत किये थे । परन्तु सरकार ने अभी तक उन प्रस्तावों को 
चूर्ण रूप से कार्यरोपित नही किया है और कर प्रणाली म जो वमी पहले थी, वह 
अब भो विद्यमान है ! ऋब भी देक्ष म प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करो से सन्तुजन नहीं 
हो पाया है। परिणामस्वरूप कर प्रणाली न्याय संगत नहीं है। हमारे देश्न में 
अधिकत्तर प्रतिगामी कर हैं, जिनसे आय मी उतनो प्राप्त नही होतो, उल्टा कर 
मार अधिक पडता है। इसका भी हमारे देश की करदान क्षमता पर बुरा प्रभाव 
पडता है। 

(५) हम पहले ही कह चुके है कि करदान क्षमता को केवल करारोपण 
के दृष्टिकोण से ही नहीं देखना चाहिए, चरन्‌ राजकोय व्यय को भी दृष्टि मे 
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रखना चाहिए । यदि व्यक्तियों को उपयोगी सेवाझो के रुप में कुछ मी प्राप्त नहीं 
होता तो एक्त हलक्षा कर भी वोक मालूस होगा | इसके विपरीत यदि सरदार 
सामाजिक सेवार्द तथा स्लामाजिक क्‍ल्याथर क्षी सुविधायें प्रदान करती है तो लोग 
भारी कर का बोर सहन करने को तेयार रहते हैँ । ऐसी स्थिति से केवल यही स्पष्ट 
होता है कि व्यक्ति अपनी झावश्यक्ताओ की सतुष्टि सामूदिक रूप से करना चाहते 
है इनी कारप तो वे ऊँचा कर भी सहन करने को तैयार हे । यदि राज्य निशुल्क 
लिक्षा ठतवा औपधिक सहायता प्रदान करता है, भृतक व्यक्तितियों के निर्भरफर्ताओ बे 
भरण पोपण का भार झपने ऊतर लेता है प्रयक्त लिये नोवरी का प्रदग्ध 
बरता है तो वह गारिका बी आय का शधिक्राश भाव भो यदि कर 
मसले लेतो काई भी चिस्ता नहीं करेग्ग । अन्य विक्रमित देशा में राज्य निर्धतों 
जी यहायता प्रदान करता है दीमारो तथा बेहारी दोमा की सुद्रिधायें प्रदान क्रेता 
है बद्घातस्था पैन्गना की व्यवस्था करता शिक्षा शव चिक्रित्सा सम्बन्धी 
सुद्रि्ार्वे प्रदान करता है। इनी कारप वहा कर भार भी अधिक है, परन्नु व्यक्तियों 



















को नार मालूम नही होता ॥ भानत में मरक्षार को अधिकाश झाय सैनिको, नागरिक 


प्रशासन, क्टण सन्वन्यों सेवाएँ आदि सैर-विक्रास सम्बन्धी कार्यों पर व्यय होती. 
है ॥ सामाजिर सेयाओ के लिये बहुत कम ऋाय रोष रहतो है इसो कारण पनिता 
जार नी बहुत अधिर मालूम पयता हैं। पिछले दस वर्षों से स्थिति काफो 
सुपर स्टों हैं। हमारा ब्यय घाम्ाजिक सेबाआ पर बदता जा रहा है और विकास 
सम्दन्पी कार्यक्रमों पर भी सरक्तार का स्पय बहुत हो रहा है। परन्तु स्थिति पूर्ण 
रूप भ सन्‍्तोप्जनक् नहीं है। अब भी गैर-विकास कार्पों पर व्यय बहुत ग्रत्रिक है 
देश के ऋाक्ार एव जनसख्या को देख कर सामाडिक लुर्षा सम्बन्धी सेवाएँ बहुत 
बन है मूल्य स्तर ऊँचा है और जीवन स्तर बहुत नीचा है। जनसरया वटवी जा 
रते है और राष्टीप झ्रायथ म इतनी वृद्धि हो नहों रही है । इन सव क्ारघों से यही 
दिद्ध होता है कि भारत की करदान ध्ामता बी सीमा का उत्तघन हा चत्रा है। 


५ 


| 


क्र जाँच भायोग पीर कर-दान क्षरता--कर जाच झायोग ने क्रायोप्ध _ 


+म्बन्धी जो नुम्ताद दिये है, यदि उनका कायरोपित कर दिया ज्वय तो भारत में 
त्तरकारों की आय म एकदम १०० से १४० रुंप्रया की वृद्धि हो जायगी और 
दी्षे क्राल म तो और भी अधिक वृद्धि होगी । इस मर तो कोई संदेह नहीं कि विकास 
कार्पक्र्म को पूरा करने के लिये अधिद धन थी आवश्यकता है। परन्तु यह भी एव 
निश्चित सीमा अर्थात्‌ करदान क्षमता से अधिक बजाया जा सकता । और यदि 
ऐसा ज्षिया जाता है तो व्यक्तिया क्यो बहुत दष्द हाये । आयोग को रिपोर्ड से 
विद्धित होता है त्रि वह नी इससे सहमते है । परन्तु न खाने उनके मस्तिष्क म 
डौत सी लटर उठो कि दाद में उन्होंने अपने प्रारमस्मिक सत्र को_ अवहलनता करते 

हुए लिछा दि (अ) राष्ट्रीय आय में चुराासेप्य की आव दा जो झवुपात है वह 


पास्चात्य देशो म जिन थे कुछ दक्षिणी पूर्वी एशिया के देझ् भा सेम्निलित हैं, भारत 
को झपेक्षा बहुत ऊँचा है; भौर (व) यत वर्षो मं भारत ही करदान क्षमता से 














कर-दान दामता श्श्र 


में बहुत वृद्धि हो गई है, क्योकि सामाजिक तथा विकास सम्बन्धी सेवाशो की शोर 
राजकीय व्यय बढता जा रहा है । 

भारत में जो स्थिति है, उसकी तुलना विदेशो_ से करना_ बिल्कुल _वेकार 
होगा । उन देशो की करदान शक्ति बहुत ऊँची है । करदान क्षमता सोचने या कल्पना 
करने को बात नही है । यह इदनी मनोवैज्ञानिक दशा नही है जितनो भौतिक दाक्ति' 
है । हमारे देश ग उपयोगी सेवाओओ पर व्यय तो वढ गया है परन्तु धन का वितरण 
दोष पूर्ण होने के कारण इससे व्यक्तियों वी करदान क्षमता म कोई वृद्धि नहीं हुई 
है । व्यक्तियों की मनोवैगानिक दज्ञा पर परिस्थितियों का प्रभाव पडता है । जब 
तक वास्तविक, परिस्यितिया नहीं खुधरती तब तक मनोवृत्ति भी व्यक्तिया की नहीं 
सुधरेगी । जहा तक भौतिक परिस्थितियों का सम्वन्ध है, भारत म इनम कोई भी 
सुधार नही हुआ है श्रौर इसीलिये व्यक्तियों की क्रदान_ क्षमता मे कोई वृद्धि नहीं 
हुई है । पाइचात्य देशो स॒ व्यक्तियों की वास्तविक आय, प्रति. व्यक्ति औसत आय 
से कही अधिक होती है । इसीलिये उनकी करदान क्षमता अधिक है। भारत में 
अधिकाश व्यक्तियो की वास्तविक झाय प्रति व्यक्ति औसत झाय से वहुत कम है । 
बहुत से व्यक्तित बेकार है । इसीलिये हमारी करदान क्षमता बहुल कम हैं और उस 
समय तक नये करो के लिय कोई गुन्जाइश्च नहीं है जब तक कि देश म॒वेकारी दूर 


_न हो, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि न हो और वास्तविक झाय प्रति ब्यतति औसत आय 
/ से अधिक न हो । 
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22 संघीय वित्त-व्यवस्था 
के 
अध्योरग * ही सिद्धान्त 


(एचंग्रलंफ़ोरड 06 
फऋल्वल्त्च) 379०४7०९) 





प्रावक््थन--- 


राज्य व्यक्तियों के सामूहिक्र जीवन का प्रतिनिधि है और मनुप्या के सुमगठित 
जीवन का प्रतीक है। चर मनुष्य न झगठटें और लडाईया गुटवन्दी श्रौर श्रमम्यता 
रू ग्रत्त करके एक संगठित एवं व्यवस्यित जीवन ध्यतीत करना आारम्म कर दिया 
जा उन्होंने ध्यवस्थां एव प्रयसश्य तरल वा काय सरतार यो सौंव दिया ) परत भरपार 
ही राज्य को सावार बनाती है और वह गसागरिजों वी द्वास है परन्तु प्रयन्य एज 
प्रशासन में बह सायरिका पर शायन भी करती है और नाग्श्कि वा यह बर्तब्य है 
कि बह उसके हारा बसाप हुये नियमा के झनुसार कारये करें अन्यथा वह उन्हें सजा 
दे सकती है ) राज्य केवल ग्पन नागरिक की इच्छानुमार कार्य करता है और 
संरजार ब्यक्तिया सी इच्छाया रो साकार रूप प्रदान ररती है ॥ यह कहता अनुचित 
न हागा कि जिंतन भी नियम सरकार बताती है और एउतको कार्यान्वित दरन के 
लिय जो प्रयत्न तरती है बह एक श्रद्ारुस व्यक्तिया के ही सामूहिक प्रयत्न होते 
हैं! एस प्रकार राज्य व्यवितया क सामहिक्र जीवन का प्रतीक है, जिसको यनाये 
रखने के लिए बह एक सस्टा बना छेत हैं, जिसे सरतार बहने हैं) एक ही राज्य के 
सासरिक, वेवल एक सरकार द्वारा ही काम चला सतते हें या अनेक्रो सरवारें बना 
सत्ते हैं। जब एक देश में कयव एक ही सरकार होती है तो उसे एक्क शासन 
(एशा४्रपए ७०ए०००7०९४९) कहते हैं। जब एक से अधिक सरकारें--व्यवहार में 
अधिकनर ठीन---होती हूँ तद डसम्रे मघीय आसन (प्लब्छा ईण्फ्चप्ण््ध्या) 
कहते हैं। भारत म॒ भ्रत्य देशा को माँति सघीोय स्ासन है और वेन्द्रीय, राज्य तथा 
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अथानीय सरकारें है । एकक शासन प्रणाली का यह अभिप्राय नहीं कि किसी एक 
स्थान पर बैठकर कोई शासक कुछ अफसरो के हारा शायन प्रबन्ध करता रहता है । 
हाँ यह सम्भव है कि राज्य को कुछ क्षेत्रों में विभाजिय कर दिया जाये और हर 
क्षेत्र को एक दासक के आधीन छोड दिया जाये, जो सम्पूर्ण देश के शासक के आधीन 
रहे और उसकी इच्छानुसार उसके द्वारा बनाई हुईं नीतियो का पालन करे | अकबर 
मे अपने राज्य को कई प्रान्तो म ब्रांद दिया था और प्रान्तीय झासक पूर्ण रूप से 
बादशाह के आ्राधीन ये । इसके विपरीत, सघीय शासन म राज्य को जितने भायो सम 
विभाजित किया छाता है, उन सभी को कुछ विपयो के अतिरिक्त अन्य मामली म 
निर्णय लेने म पूर्ण स्वतन्त्रता होती है। जैसे भारत मर रक्षा, डाक व तार, मुद्रा व 
टकशाल के लिए राज्य पूर्ण रूप से केन्द्र के आधीन है। अन्य क्षेत्रो म राज्य पूर्ण 
रूप से स्थतन्त्र होते हैं । बे अपनी इच्छानुसार आय प्राप्त करते हैं और झपनी 
इच्छानुसार व्यय करते हैं) सत्‌ १६३७ से पहले हमारे देश में भान्‍्तों को कर लगाने 
का भ्रधिकार नहो था । वे बडे वडे अ्रधिकारी भी गियक्त यही कर सकते थे झौर न 
से किसी बड़ी योजता को अपते हाथ म ले सकते थे। सक्षेप म, प्रान्त, केन्द्र के 
आधीन थे [ 
सधीय झासन प्रणाली मं ग्रधिवतर तीन प्रकार की सरकारें होती हैं जो 
“एक दुसरे के समासान्तर होती हे । केन्द्रीय सरवार, जिसे सघ सरकार बहते हैं, के 
अधिकार धघ्रान्तीय सरकारो, जिन्ह राज्य सरकारे कहते हू से किसी प्रकार भी उच्च 
'नही होते । राज्यों की अपनी भौगोलिक सीमायें होती हे भौर वह पूर्ण रूप से स्वतस्थ 
होते है । यदि देखा जाये तो विभिन्न सरकारों के भ्रधिकारो एवं कर्तेब्यो में टक्कर 
होने को सम्भावना रहती है। इसी लिये इन सब सरकारा के अधिकारों और कर्तव्या 
को स्पष्ट रुप से परिभाषित कर दिया जाता है, और सरकार दन अधिकारों और 
क॒तन्या की पूर्ति करने के लिये अपने अपने क्षेतर म॒स्वतन्त्र होती हे । बंसे तो एकक 
शासंत प्रणाली तथा सपीय शासन प्रणाली, दोना दह्वी म राजस्व के सिद्धान्त 
खगभग समान होते है | परन्तु सघीय झासन भ्रवन्ध म कुछ ऐसी विशेषतायें होती 
हूं जो एकक नासन प्रणालीम नही होती । इसलिए विभिन्‍व क्रियाओं को सघीय, 
राज्य और स्थानीय सरकारों म विभाजित कर दिया जाता है। सघ सरकार वो 
वे विषय सौंपे जाते है जो अन्‍्तर्राप्ट्रीय होते हैं और जो स्रामान्य रूप से सभी राज्यों 
अर्थात्‌ सम्पूर्ण देश से सम्बन्धित होते है । जिन्हे अगर किसी एक राज्य को सौप दिया 
जाये तो यह सम्भावना हो सक्तती है कि झन्य राज्यो का हित अग्रसर न हो । देश 
४ की झ्ान्तरिक शान्ति को बनाय रखने तथा सामाजिक जीवच को उत्सत करते के 
काम राज्यों वो सौप दिय जाते हैं । इनके अतिरिवत जो विपय नेप रहते है उनम 
से कुछ को सघ सरकार अपने हाथ मे ले लेती है और कुछ पर राज्यो को दे देती 
है । इस विभाजन का आधार भूत सिद्धान्त यही है कि कुछ कार्य तो ऐसे है जिन्हे 
सघ की इकाइयाँ सामूद्विक रूप से मिलकर अधिक कुझलता से कर सकती हैं, झौर 
कुछ ऐसे होते हे जिन्हे प्रत्येक इकाई स्वतस्त्र रूप से अच्छी तरह कर सकतो है ) 
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इसी सिद्धान्त के झ्राधार पर एक्क झासन प्रणाली में भी केन्द्रीय और प्रास्तीय' 
सरवारों में कार्यों का विभाजन होता है। सघीय तथा एक्क शासन श्रणाली 
में बार्मों के विभाजन मे केवल इतना ही झच्तर है कि जवकि सधीय प्रणाली मे 
इकाइयो की स्वतन्त्रता होतो है एशक प्रणाली में इवाइयाँ स्थायी रूप से स्वतत्न 
नही होती | केन्द्रीय सरकार जब भी चाहे इकाइयो से स्वतन्त्रता छीन सफती हैं । 
इस भेद के श्रतिरिकत शेप सब बाते समान होती हैं । सच सरकार बे दार्य, इस 
प्रकार, ऐसे होते हैं जिन्हे विभिन्‍त राज्य एक साथ मिलवर या आपसी सहयोग 
द्वारा करना अधिक पसत्‌द करते हैं जैसे डाव व तार व्यवस्था रेलो की व्यवस्था, 
देश को सुरक्षा इत्पादि । जिय कार्यो बे लिए इस प्रकार ने सामूहितरा प्रयत्ता की 
आावश्यवत्ता नही होती उन्हे राज्यी को सोप दिया जाता है। कुछ लोगों का विश्वास 
है कि जो सफलता सामूहिक प्रयत्नों से प्राप्त होती है वह स्वतस्त्र रूप से कार्य 
बरने मैं नही होती भ्ीर क्‍्याक्ति सघ सभी राज्यों की इच्छाग्या वा प्रतिनिधित्व 
बरता है इसीलिए सभी कार्य सघ सरकार वे द्वारा ही होने च्याहिये। परन्तु कार्यों 
का विभाजन केवत इसी उद्धेष्य से नही किया जा सकता कुछ वाते और भी हैं जिन्‍्ह 
ध्यान में रक्‍्खा जाता है। 
इस प्रकार के सापूहिक प्रयस्तो मे यह झाजइ्यब हैवि प्रत्मत्र राज्य संघ 

सरकार के आधीन रहे । वह अपनी स्वतन्त्रता को देश के या झन्य राज्यों के हित मे 
समर्पित करदे और क्सी भी क्षेत्र मे वह स्वतन्त्र निणय न ले। तभी एक संघ सभी 
कार्यों को सफलतापूर्वक सम्पन्न कर सकता है । परन्तु इस ससार में बहुत कम ही ऐसे 
होगे जो अपनी स्वतन्त्रता बी रद्ाा न करे या दूमरो के आधीम रहकर कार्य 

करना पसन्द करे । हर कोई स्वतवन्तर रहना चाहता है। इसौंलिये प्रत्येक कार्य 

सप सरकार सफलतापूर्वक नही कर सकती, क्योकि सामूहिक प्रयत्नों से जो भी लाभ 
प्राप्त होगा बह राज्यों की व्यक्तिगत स्व॒तन्ञता समाष्व होने की क्षति से समाप्त हो 

जामेगा। यह पूर्णतया सत्य है क्योकि राज्य गघ रारकार को प्रत्येक द्षीज् में अपना 
सहयोग प्रदान करने को तैयार न होंगे । यद्दों कारण हैं कि रास्वार के सारे कार्य 

सघ सरकार को नही सौपे जाते । राज्यों को यह स्पतम्त्रता देश के संविधान हारा 

प्रदान की जाती है और स्थायी होती है । देश के झासन प्रबन्ध म इसी स्वतन्त्रता के 

कारण कुशलता भ्ाती है । 

उपयूवत विवरण से स्पष्ट है कि सघ सरकार तथा राज्य सरकारो मे कार्यों 

का विभाजन करते समय दो बातो में से किसो एक को आधार बनाना ही होगा । 

अर्थात्‌, या तो यह झाधार शानना होगा कि ग़ामृहिक प्रमत्त स्व ही व्यक्तिगत 
प्रयत्नो की झपेक्षा अधिक अच्छे होते हैं या इस सिद्धान्त को स्वीकार करना होगा 
कि पराधीनता से स्वाधीनता सदैव ही अच्छी होती है ॥ यदि हम दूसरे मिद्धान्त को 
स्वीकार करते है तो यह्‌ निश्चित करना होगा कि कौन से कार्य ऐसे है जिनके लिये 
सामूहिक सहयोग या प्रयत्त आवश्यक हैं या जो सामूहिक भ्रयत्नो से सबसे ग्रधिक 
कुशलता से सम्पन्न किये जा सकते हें। यह निश्चय सघ की इकाइयो अर्थात्‌ राज्यो 
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को ही करना होगा । इसमें कोर्ड सन्देह नही कि ऐसा करने मे राज्यों को श्रपनी 
स्वतन्नता की कुछ वलि देनी होगी । परन्तु यदि सामूहिक प्रयत्न से अधिक लाभ 
प्राप्त हो जाता है तो इस त्याग की क्षति पूति हो जायेगी । अतः यह निर्णय करना 
होगा कि किन क्षेत्रों में सामूहिक प्रयत्त से अधिक सफलता प्राप्त की जा सकती है। 
संघ सरकार छुक प्रकार का बडे पैमाने का संगठन है । जिय प्रकार बड़े पैगाने के 
संगठन मे लाभ प्राप्त होते हूँ उसी प्रकार संघीय शासन अ्रणाली में भी बहुत से वह 
लाभ प्राप्त होते हूँ, जो एकक प्रणाली में भ्राप्त नही हो ऊकते | सघ सरकार के ख्लोत 
बहुत अधिक होते हैं । वह बहुत बडी वडी योजनाओं को अपने हाथ म ले सद तो 
है । बड़े पैमाने की उत्पत्ति के लाभ प्राप्त हो सकते है, और व्यक्तियत साधनों का 
अधिकतम उपयोग हूं सकता है । केवल उत्पत्ति में हो नहीं वरन्‌ नियोजन तथा 
झन्य क्षेत्रों मे भी यह प्रणाली उपयोगी सिद्ध होती है॥ स्रथ सरकार के नेतृत्व 
तथा निर्देशन में, विभिन्न राज्यों हारा सिरमित योजनाओं से समचय स्थात्रित्त हो 
सकता है, ज॑से सडको तथा रेलो में इस प्रकार के समचय की बहुल झावश्यकता 
होती है । हर प्रान्त्र सडको के विकास के लिये अपनी अपनी योजनायें बनाता है | 
यदि सघ सरकार उनको समचित (८० ०४॥७०४४) न करे तो बे सारी योजनायें देश 
के समुचित विकास में राहायक सिद्ध नही होगी। इसी प्रकार देश की सुरक्षा म भी 
राज्यों बाग सहयोग श्रावश्यक होता है । श्रत कुछ कार्य ऐसे हाते है, जिनको 
राज्य स्वृतन्त्र रूप से सम्पन्न नही कर सकते क्योंकि या तो उनका कोई एक सामान्य 
उद्देश्य नही होता या उनके व्यक्तिगत हित एक दूसरे से टकराते है ! इसीलिये ऐसे 
कार्य संघ सरकार द्वारा किये जाते है । 
कुछ लोगो का पहना हैं कि सघ सरकार तथा राज्यों म॒ कार्यों का विभाजन 
इस कारण भी होता है कि सरकारी कार्य दो प्रकार के होते हैं--प्रथम बह कार्य 
जिवका महत्त्व सम्पूर्ण देश के लिसे होता है और दुमरे वह कार्य जिनका केबल 
स्थानीय महत्व ही होता है। पहली प्रकार के कार्य सघ सरकार द्वारा क्ये जाने 
चाहिए और इसरी प्रकार के कार्य स्थानीय एव राज्य सरकारो को करना चाहिए । 
परन्तु इस अकार का सरकारी कार्यो का वर्गीकरण एक झति सकीणें दष्दिकोण को 
प्रदर्शित करता है ( वास्तव मे सरकार जो भी काम करती ड़ (चाहे वह, केस्द्रीय 
सरकार हो या राज्य सरकार) उसका प्रभाव सम्पूर्ण जनसख्या पर ही पडता है । 
इस दुष्टि से तो प्रत्येक कार्य संघ सरकार द्वारा ही होवा चाहिए । यहि ह्ुम केइन 
बाद विवाद के क्षेत्र रो परे हठा कर सत्यता के निकट आयें तो यह एक कटु सत्य 
है कि वास्तव में कुछ वाय ऐसे हें जिनका क्षेत्र अधिक विस्तृत होता है और कुछ 
ऐसे है जिन का क्षेत्र श्रपेज्ञाकृत सकुचित होता है) प्रत्येत्र कार्य के क्षेत्र से कुछ न 
हे अन्तर भ्रवस्‍््य ही होगा) गत हम सामान्य रुप से कह सकते है कि जिन 
कार्यों का क्षेत्र अधिक विस्तृत है, झर्थात्त॒ जिनसे अधिक व्यक्तियों को लाभ होता 
है, उन कार्यो को केन्द्रीय सरकार को करना चाहिए गौर जिन का क्षेत्र अपेक्षाइल 
सकीणें है उनको आान्तीय सरकारें करे । 
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(ित्तोष खोसों का विभारन-सरवक्तारों को जो कार्य सौपे जाते हैं उमको 
पूरा करते के लिये उन्हे साधनों को आवश्यकता होती है। ये माघन कई प्रकार 
से एच्जित क्यें जा सकते हैँ। एक विधि तो यह हो सकती है कि स्घ सरकार 
सब धन को एकचित करे झौर राज्यों को उसरा एक भाग दे दे। दूसरी विधि 
यह हो सकती है कि राज्य सरकारे सारे वित्तीब साधन जुटायें प्लौर प्राप्त आय 
का एक भाग सघ सरकार को दे दें ताकि वह अपने कार्यों को सम्पन्न कर सके। 
अन्तिम विधि यह हो सकती है कि अपने क्षैत्रों में दोनो सरवारें कर इत्यादि धारा 
आय प्राप्त करें और अपने कार्यक्रमों वो पूरा करे । अन्तिम विधि में या तो यह 
हो सकता है कि दोनो सरवारे सभी प्रकार के कर इत्यादि लगायें भौर श्राय प्राप्त 
करे या यह हो सपता है कि वित्तीय स्रोतों को दोनों सरकारो के बीच बाँठ दिया 
जाये भौर जो सरकार एक प्रगार को कर लगाये वह दूसरी सरकार न समाये। 
अत भाय के खोत दोनो सरकारों के प्रूर्णतया श्रलण अलग हो, और कुछ कर 
ऐसे निश्चित कर दिये जायें जिनको दोनो सरकारें लगाये । जब दोनो सरकारो को 
कर लगाने का अधिकार हो तो वह या तो अपने अपने क्षेत्र म॒ प्राप्त आय को 
अपने लिये रफ्वे और झपने उपयोग म॑ लाये गा दोनो अपनी झपनी पझ्लाय को एक 
स्थान पर इकट्ठा कर ले श्जौर फिर अपनी श्रावश्यकताझों के अनुसार उसे बाट ले 
या अपनी अपनी झाय अ्रपने पास रखकर कसी एक सरकार को झ्पनी आय मेसे 
दूमरी सरकार फो दे दे। सरकारी वित्त व्यवस्था मे एकरूपता लाने के लिसे 
बहुधा यह प्रस्ताव दिया गया हे कि आदर्श्ष व्यवस्था वही होगी जिसमें सब सरकारें 
अपने क्षेत्रों में उत करा को लगाये दथा सेवाद्यों को प्रदाग करें जिनके जिये उनमे 
कुशलता है भ्रीर इस प्रकार एकत्रित आय को अपनी अपनी झ्ावश्यकताभो के 
अनुसार वाट ले । परन्तु इस प्रकार कौ व्यवस्था में अनेफो कठिनाईमाँ उत्पन्न 
होती हैं, जैसे यह कैसे निर्धारित किया जाये कि कोई सरकार किस बिन मरो को 
लगाने या सेवाये प्रदान करने म कुशल है? कौन सी सरकार बम कुशल है, और 
कौन अधिक ? कुशलता का भाप किस आधार पर किया जाये ? राज्यों की कौन 
सो भ्रावश्यकताएँ उचित हैं, और कौत सी अनुचित ? श्राथ के वितरण का क्‍या 
आधार हो * इत्यादि) यह भी सम्भव है कि जिस आधार पर हम यह निर्णय 
करें कि एक राज्य विशेष एक कर पिश्येप कुझणता से लगा सबता है, उससे बह्द 
राज्य सहमत न हो या उस कर का तगाने के लिये तैयार न हो । गह भी हो सकता 
सी कि। भा सज्याफतो उस +किसी -न्‍्तक्रोलगायोंलो धियों अकुशमासममतोंहा वह 
उसी कर को दृढ्ता से लागू करके सबसे अधिक आय प्राप्त कर लें। कर एकत्रित 
करने वी कुशलता इस बात पर निर्भर करती है कि उस कर से प्राप्त आय का 
उपयोग कौन करेगा ? यदि प्राप्त आय को यही सरकार उपयोग मे लायेगी जिसने 
उसको लागू कर रनखा है तो वह बडी कुशलता से कार्म करेगी ओर यदि कोई 
दूसरी सरकार उस आझाय का उपयोग करतो है तो कर लगाने बाली सरवार 
हतोत्साहित हो जायेगी और उसकी कुशलता ही कम हो जायेगी । इसीलिये प्रायः जो 
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सरकार कर लगाती है वह ही उसकी आय को अपने उपयोग में लाती है । यह भी हो 
सकता है कि जब सध तथा राज्य सरकारों से आय के स्रोतों का विभाजन किया 
जाय तब उत्तकी आय झावश्कताश्नो के अनुकूल न हो झौर फिर कुछ स्लरोतो को दोनो 
सरकारो के बीच टुकडे करके वाँटना पडे । लगभग प्रत्येक सघ शासन प्रणाली में 
इसकी झाजश्यकता अनुभव हुई है ।॥ यद्यपि किसी भी एक स्रोत को दटुकडो में 
विभाजित करना सरल नहीं होता फिर भी सभी सघ शासत प्रणालियों मे ही ऐसा 
करना होता है औौर इस स्थिति में एक सरकार को दूसरी सरकार पर झपनी आय केः 
थोड़े से भाग के लिये निर्भर करता पडता है । 
संघीय वित्त-ब्यवस्था के सिद्धान्त--डपर्युवत विवरण के पदचात्‌ हम सक्षेप 
में कह सकते हैं कि सधीय वित्त को मुख्य रूप से दो समस्‍्याये होती हैं। प्रयम, 
विश्निन्न सरकारो में आय के स्रोतों का विभाजन किस प्रकार हो ? और क्योकि यह 
सम्भव नहीं है कि प्रत्येक सरकार को आय उसकी आवश्यकताश्रों के अनुकूल हो 
इसीलिए दूसरी समस्या इस बात की है कि प्रत्येक रारकोर की आय झौर आवश्यक- 
ताओ में सन्दुलच किस प्रकार किया जाय ? इन दोनो स्रमस्याझ्रो का अ्रध्ययत करने 
से पहले यह आवश्यक अतीत होता है कि हम सघीय वित्त-ब्यवस्था के सिद्धान्तो को 
बता दें वैसे तो हम इनका वर्णन कही-कही पर पहले कर हो आये है । यह सिद्धान्त 
निम्न प्रकार है --- 

(१) एकरूपता (ए4४०:७४७४७७)--राघीय वित्त-व्यवस्था का पहला सिद्धान्त 
सह है कि राघ की प्रत्येक इकाई, सघ सरकार को, किसी सामान्य महत्त्व वाले भार को 
राहून करने में समानता के श्राघार पर प्रपता-अपना अश दान दे। अर्थात्‌ सघ 
सरकार द्वारा लगाये गए करो का भुगतान करने के लिए किसी एक राज्य के 
व्यक्तियों की दूसरे राज्य के व्यक्तियों की अपेक्षा कोई विशेष रियायतें या कटौतियाँ 
न की जायें | सभो सागरिको के साथ समाय व्यवहार किया जाये। परन्तु ब्यवहार 
में इस प्रकार फी समानता स्थापित करना सम्भव नही होता क्योकि सघ की प्रत्येक 
इकाई के पास समान साधन नहीं होते और न ही उनका व्यय रामान होता है । अपने: 
ही देद में देखिये कि यदि आसाम से यह झाझ्या को जाय कि बह उतना ही भ्रश दान 
दे जितना कि बम्वई राज्य देता है तो यह अन्यायपूर्ण होगा, क्योकि एक तो झआसाम 
मैं बम्बई जैसे साघन नही हैं झौर दूसरे झआासाम को बम्बई की अपेक्षा अपना विकास 
करने में आरधिक घन का व्यय करना होता है॥ झतः राजकोपीय-नोंति (फपड्व्बा 
9०0०४) में समानत्ता स्थापित करना असम्भव ही होता है। 

(२) स्व॒तस्त्रता (]966एट/पैंटा।०८)--सघीय वित्त-ब्यवस्था का बूसरा 
सिद्धान्त यह है कि सघ म सम्मिलित होने वाली प्रत्येक इकाई आशिक क्षेत्र मे 
स्वतन्त यो । दूसरे शब्दों मे प्रत्येक राज्य के पारा अपने कामो को पूरा करने के लिए 
अपने-अपने साधन हो । वह अपनी इच्छानुत्तार कर लगा सके व ऋण उगा सके और 
आंय को खर्च करने के सिये पुर्णल्‍्ष से स्वततन्थ हो । सघ की एक इकाई अपनी आय 
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के लिये किसी इसरी इकाई पर निर्भर न हो। परन्तु ब्यवहार स सम्पूर्ण स्वतन्त्रता 
सम्भव नही होती ) यह तो सच है कि एक इकाई किसी दूसरी इकाई पर निर्भर 
नही होती, परन्तु प्रत्येक इबाई को संघ रारतार पर निर्भर रहना होता है ॥ इसपे 
दो कारण हं--एवं तो यह्‌ वि भ्रधियतर सध सरकार अपन लिए प्राय के झधिफ 
स्रोत रख लेती है, साथ ही ये सोत लोचपृण होते हैं. दूसरे शुछ स्रोत ऐसे होते हैं 
जिनको टुकटों मे दाँठा नहीं जा सकता, इसलिए संघ सरकार उनपो शअ्रपने पाप 
ही रफ़ती है शौर उनगी भाव भे से एक निश्चित प्रतिशत राज्यो को दे देती है । 
इसके अ्रतिरिक्तर राज्या की खघ से बुछ ग्राथिक सहायता भी प्राप्त होती रहती है। 
एक प्रवार से राज्या यो इस सहायता वे लिये भी सघ सरकार कया मुँह तावना 
पड़ता है । 

(३) पर्पाप्तता (84९4४२०७)--भघीय वित्तव्ययस्था वा तीसरा सिद्धान्त 
थट है वि प्रत्येक सरवार पो झाय के जो भी ख्रोत दिये जाये बहू उनके बारयों दे 
पूरा होते वे! लिये पर्याप्त हा । साधना की पर्पाप्तता में केवल यही अभिप्राय नहीं है 
वि सरकारा वो नैबल वर्तमान आवद्पवताग्रा वी ही धूति हो साव वरन्‌ भविष्य मे 
उत्पन्त होने थाली ग्रावश्यक्ताआ की भी पूर्ति भरी जा सके । दुसरे शब्दों गे, प्राय 
के साधन लोचपूर्ण होने चाहिये झथात भविष्य म झ्रावस्यत्ततान्रा पी यूद्धि वे साथ- 
साथ उन साधनों से प्राप्त आय भी बढाई जा सरे 4 बहुधा ऐसा होता है कि राज्यो 
को ऐस मदद दे दिये जाते हैं. जिन पर भपिष्य म सर्चा तो बढ़ता जाता है परन्तु 
उनके साधनों से उसी अनुपात में झाथ नहीं बढती । मारत म बिल्कुल यही स्थिति 
है। राज्यों ते पाम शिक्षा, ध्रान्तरिव शान्लि सामाजिक सेवाये भादि ऐसो मद्दे है 
जिन पर व्यय प्रत्येश चप बढता या रहा है परन्तु उनके झाय बे खौता से प्राप्त 
आय सम कोई पिद्यप वृद्धि नहीं हुई है । दुसरी भोर केन्द्रीय सरकार को ऐसी महें 
दे दी जाती हैं जिन पर सामान्य परिस्थितिया में तो व्यय समाव रहता है, परन्तु 
सयटकाल से व्यय मे वृद्धि हो जाती है और उनके पास ऐसे साधन होते हैं जिनकी 
आय को आवश्मकतानुरार बढाया जा सकता है। ऐशी स्थिति मै राज्यों बसे अपनी 
आवश्यकतांग्ी की पूर्ति करना कठित हो जाता है। इसी कारण विभिन्‍न सरफारो 
में आय के स्रोतों वा विभाजन इस प्रकार किया जाये कि (अभ्र) विभिन्‍न सरकारों 
को अपनी झशश्यरुतामों की पूर्ति करने के लिये श्राय वे ऐसे साधन दिये जाये वि 
साधारण परिस्थितियों म पर्योष्त आय श्राप्ता होगे के बाद भविष्य के लिये कुछ बचा 
कर रखा जा सके, विशेष रुप से वेन्द्रीय सरकार के सम्बन्ध में ऐसा होता चाहिये । 
दाज्यी को आपस के एसे स्रोत दिये जायें कि बे साधारण परिस्थितियों मे झपनी 
आवश्यकताओं को पूरा कर लें और #विपष्य में श्रावश्यकता होते पर उनको धतिरिवत 
आय प्राप्त हो सके और (ब) वित्तीय ढाचा ऐसा हो कि आवश्यकता के समय 
ज्साधनी में पुतवित्रण या उलटफेर की जा सके । 

(४) भशात्तव की कुशचता (॥5ःंणंडएआा० छिप००८०४७)--सपीय वित्त 


सधीय वित्त-व्यवस्था के सिद्धान्त १५६ 


ब्यवस्था का अस्तिम सिद्धान्त यह है कि वित्तीय प्रश्नासत मे कुडलता बनी रहे झौर 
करदाताश्रो का द्वित सुरक्षित रहे । कर इस प्रकार लगाये जायें कि उद्योग वथा 
व्यापार पर उनका बुरा प्रभाव न्‌ पडे बल्कि वे उन्हे प्रोत्साहित करे। करो की 
व्यवस्था ऐसी घी जाये कि कर को चोरी कम से कम हो, झर्थात्‌ सरकारी खजाने 
में बिना व्यक्तियों पर करमार वढे अधिक धन एकचित हो और सघ को सभी 
इकाइयो पर करो का भार एकसा पडे । ऐसा न होने पर कुछ राज्यो की ऑऔद्योगिक 
उन्तति अधिक हो जायेगी और कुछ पिछडी हुई अवस्था स ही रह जायेंगे। इसके 
ग्तिरिक्त यह भी आवश्यक है क्वि जो राज्य जिस कर को लगाये शौर वसूल करे वही 
उसकी आय का उपयोग करे । ऐसा न होने पर एक तो क्र का भ्रवन्ध करने म 
कुशलता नही आमेगी और दूसरे कवल खचे करने वाले राज्य, दूसरे राज्यो हारा 
कमाई हुई श्राय को बडी लापरवाही मे खच करेगे । 
प्रत्यक देश म॑ साधनो को इसी प्रकार विभाजित करने की चेष्टा की जाती 
है परन्तु यहू विभाजन एक टेंढी लीर है। यद्यपि साधना के विभाजन से प्रत्येफ 
सरकार स्वावलम्धी हो जाती है और अपनी कर प्रणाली को अपनी आवश्यकनाआा 
के अनुकूल बनाने के लिय वह्‌ प्रत्यक प्रयत्न कर सकती हू। साथ ही, कोई नी 
हस्तक्षेप न होने के बारण प्रत्यक सरकार कुशलता तथा पूरी ज़िम्मेदारी से काम 
करती है। परन्तु राधनों के विभाजन म सर्देव ही वठिनाईयाँ उत्पन होती है और 
इसका न्‍्यायसगत होता अयम्भव हो जाता है। प्रथम, राधना के बीच ऐसी कोई 
बिभाजन रेखा खीचना कठिन हे जिगसे यह कहा जा सक्के कि य साधन संघ सरकार 
के लिये ठीक रहेगे और य राज्य सरकार के लिये। दूसरे, राज्य तथा संघ सरफार 
के बीच सम्पूर्ण विभाजव, अर्थात्‌ ऐसा विभाजन कि प्रत्येक सरकार को बिल्कुल 
अजग्रन्अलग आय के स्रोत सिल जायें, सम्भव नहीं है । विभिन्‍न सरकारो को आय 
के जो भी साधन मिले वह या तो उनकी आवश्यकताओआा के अनुकूल हो सकते है या 
उससे कम या अधिक । कुछ साथव तथा कार्य ऐसे होते है जिन्‍्ह प्रुर्णे रूप से या तो 
राज्यो के क्षभ के लिये सौपा जा सकता है या सघ सरकार के लिये और कुछ ऐमे 
होते हैं जिनम दोनो सरकारा को ही काम करन या कानून बनाने वा अधिकार है । 
सघ शासन पवन्ध म॒ ऐसे कार्यो को समवर्ती (००४८७7९८७/) कार्य कहते है, अर्थात्‌ 
इनमें दोतो सरकारों को ही नियम बनाके का अधिकार होता है । कार्यो की भाँति 
स्रोत भी समवर्ती होते हें ॥ समवर्ती क्षेत्रो म बहुघा लडाई भूंगड़े होने का भय रहता 
और व्यवहारिक जीवन मे तो यह कंगडे और मतभेद प्राय उत्पन्न होते ही रहते 
हैं। यद्यपि ऐसी विधि से अधिकारों तथा झक्तियों म सन्तुलन रथापित करने का 
प्रयत्त क्या जाता है, परन्तु यह स्थिति को सन्तुलित बनाने के स्थान पर उसे विगाड 
और देती है । एक ही क्षेत्र मे जब दोनो सरकारो को कानून बनाने का अधिकार 
डोता है, जब दोनो को कर लगाने का अधिकर होता है तो भंगडा होना स्वाभाविक 
ही है । ऐसे कगडो को सविधान ढारा तय किया जाता है। किसी देश में ऐसा भी 
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होता है कि सघ सरकार का यह अधिकार दे दिया जाता है. कि वह राज्यों के लिये 
अपजूद दंसाल को विधि, दानून वो प्रहलि एवं स्व॒रुप निश्चित कर दे। इसी 
प्रकार कर का रुप, कर वी विधि एवं व्यवस्था व लिये सामान्य शर्ते निर्धारित कर 
द और राज्य उत झर्तों के अनुसार दाम बरें। अत सप भरकार ढाँचा तेयार करती 
है धौर राज्य सरवारे उसो के अन्तर्गत नियम बनाती हैं तथा कर निर्धारित 
करनी हूँ । 
बसे तो साधारणतया, प्रतीक्ष सरवार को ग्रपन-अपने क्षेत्र म कर लगाने, 
आर वी दर निर्धारित बरत तथा वयूल करत वी पृूण स्वतन्त्रता होती है, परन्तु 
जैंसा हि हम ऊपर कह चूके हूँ कि प्राय सरकारा को आावश्यक््ताओआ और उनकी 
आय म सब्तृवन नहीं होता ॥ इस सन्तुवन को स्तावित करत के लिये बित्तोय साधनों 
से बिभिन्‍त प्रबार की उलट फेर सथा फेर बदत बारती होती है | श्रत्र हम उन 
जिधिया बा वर्णन करेंगे शिवका उपयाय साथता की उसेट फेर करके सम्तुलस स्थापित 
बारत मे विया जाता है। 
दित्तोय धाधरनों में ध्रादइपकतानुस्तार फेर-बदल--वित्तीय साधनों की उलदा 

फेर, सघ तथा राज्य सरवारा के वीच, कई प्रकार स की जा सकती है / बण से 
प्राप्त श्राप को सघ तथा राज्य सरपादा म बाँटा जा मक्त्रा है राज्य सरकारों द्वारा 
लगाये हुये करों पट सथ सरकार भ्रतिरिक्त कर लगा सजती है, या सघ मरफार दायरा 
लगाये हुये करों पर राज्य सरकारें भ्रपते श्रपन राज्य सम अतिरिक्त कर लगा दें, 
राज्य श्रपला श्रशशात सं सरकारा का दें और सघ सरकार कुछ अनुदान राज्य 
सरकारों को दे । 


(१) फर-आाय का वितरण-- जब एक सरकार (प्राय यह संघ सरवार 
ही होती है) कर लगाती है ग्रौर उसकी श्ाय को अन्य सरकारो स विभाजित जिया 
जाता है वा ऐमी व्यवस्था कौ समर्पण (53०छध्पा:) भी विधि कहते हैं। इस 
विधि का भपनाने से पहणे यह निदिचत करना होता है कि झाय बा विवरण विस 
दग पर कया जाये ? सिद्धान्त तो अतक हैं और हरएक गिद्धान्त को व्यधह्दार मे 
अपनाया गया है । श्रो० वी० प्री० श्रदारक्र न इत विधिया की बड़े ही सुन्दर एच 
रोचक ढग से विवेचना की है । कर को आय वा वित्तरण चई ढगो से क्या जा 
सकता है * (१) एक सरकार के लिय एक निश्चित घन राशि नियत करदी जाये 
और झेप को श्रन्य सरकार मे वौंट दिया जाय, (7) कूल आय को एक निड्ियत 
अनुपात से विभिन्न सरकाय म॒ वाट दिया जाये, (३) एुक सरवार वा एक - 
निश्चित धनराप्षि देकर शोप आय का श्रन्य सरकारा मे एफ निश्चित अनपात मे 
चाँट दिया जाये । थाय कया वितरण वा तो जनन्मस्या या क्षेत्र या दोनो के श्राघार 
पर क्या जा सकता है, या उनवी अन्य ख्रातों से प्राप्त आय के झनुपात से दिया 
जा सकता है । ध 

प्राय व्यवहार य समर्पण वी विधि अविंद सपच नहीं हुई है। इसके कई 
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कारण होते हें जब तक उस सरकार को, जो कर इकट्ठा करती है, प्राप्त हुई श्राय 
को स्जय उपयोग में लाने की पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं होती, उस समय तक वह कर 
इकट्ठा करने मे रुचि से काम नही लेठी ओर जब उसका हिल्या मनिश्चित कर दिया 
जाता है तब तो वह और भी लापरवाह हो जाती है। यदि यह्‌ वितरण विभिन्‍न 
सरकारो को श्रन्य स्रोतों से प्राप्त आय के अनुपात मे किया जाता है तो ओर भी 
कटिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं, अर्थात्‌ कम आय वाली सरकार को कम और श्रधिक 
आय बाली सरकार को अधिक हिस्सा मिलेगा ॥ जिसके दुष्परिणामों को भली माँति 
सोचा जा सकता है । इसके विपरीत यदि कम झ्ञाय वाली सरकार को अधिक और 
अधिक प्राय बाली को कभ हिरणा दिया जाता है तो अन्य प्रवार की कटिनाइयाँ 
उत्तन्त होगी । अधिक श्राय वाली सरकारें विरोध करेंगी और कहेगी कि उनका झश- 
दान अधिक होते हुये भी उनको कम दिया जाता है, जैसे भारत म वम्बई और 
मद्रास को सर्दव ही आय कर के वितरण पर आपत्ति रही है, और यह भी हो 
सकता है कि वह कर को इकट्ठा करने म पहले जंसी रुचि लेना बन्द करदे । इसके 
अतिरिक्त यह भी हो सकता है कि कर झाय का अधिक भाग प्राप्त करन के लिये 
बह भनन्‍्य स्रोतो से भाप्त आय को लापरवाही से इकट्ठा करें भौर आय को कम करने 
का प्रयत्न करे, जिससे सम्पूर्ण देश का ही अहित होगा । किसी किसी देश में कर 
आय को विभिन्‍न सरकारों के व्यय तथा आवश्यकताओं या विभिन्‍न सरकार द्वारा 
इकट्ठी की गई कर राशि के अनुपात मे भी वाँटा जाता है। चाहे कोई भी विधि 
क्यों न अपनाई जाये सभी में कुछ न कुछ कठिनाईयाँ भ्रवश्य ही दृष्टिगोचर होती हैं । 
इसलिये विभिन्‍न सरकारों को नैराइय (£:४५४८४४००४) से बचाने के लिये यह नितान्त 
आवश्यक है कि कोई स्थायी आघार या सिद्धान्त निश्चित कर बिया जाये, क्योंकि 
मनमाने ढग से विभिन्‍न सरकारो का हिस्सा नियत करना न्याय सगत्त नहीं है । 
साथ ही यह भी झ्रावश्यक हे कि परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ साथ विभिन्‍न 
रास्कारो के हिस्सों मे भी परिवर्तन होते रहे ॥ भारत मे वित्तीय व्यवस्था मे इस 
ओर विशेष घ्यान दिया गया है। हर पाँच वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की 
जाती है, जो परिस्थितियो का अध्ययन करके, यदि झ्ावश्यकता होती है, तो कुछ 
परिवततेवन कर राकता है ॥ 

(२) भतिरिकत कर (509ए०शश्यधापए उर3ड९७) -- इन कठिनाइयों को 
दूर करने के लिये, एक और विधि अपनाई जाती है, वह यह कि जब कि एक 
सरकार (प्राय सघ सरकार) को एक कर विद्येप लगाने का अधिकार होता है, अन्य 
सरकारें उस करके ऊपर झतिरिक्त कर लगा सकती है । केन्द्रीय सरकार किसी कर 
विश्येप को लागू करे और राज्य सरकारें उस पर अतिरिक्त कर लगाकर आय प्राप्त 
करे सा विभिन्‍न राज्य सरकारें कोई कर लगायें तो उस पर सघ सरकार अति- 
रिक्त कर लगा कर आय प्राप्त करलें । दूसरी विधि अधिक रुचिकर नहीं होती, 
क्योकि, राज्य सरकारो दया लगाये गये करो की दरें प्राय असमान होती हैं। उन पर 
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व्यह निश्चित करना भी रारल नही होता । इसके अतिरिवित यह भी आवश्यक है कि 
जिन राज्यों को श्रधिक घन की श्रावश्यकता है, वह सहायता प्राप्त करते ही प्नपनी 
आय के साधनो को बढाने के लिए उदासीन न हो जायें | इसके अतिरिक्त, प्रत्येक राज्य 
का हिस्सा निर्धारित करते समय दो बातो को ओर ध्यान देना आवश्यक है--प्रथम 
राज्य विश्ञेप की आय और दूसरे जनसख्या । यद्यपि इसके कई आधार हो सकते हैं, 
जैसे, प्राकृतिक साधनों का वितरण, क्षेत्र की आथिक उन्नति की दशा, जनमख्या का 
भऔशगोलिक धनत्व, प्रति ब्यवित आय, उनकी झावश्यकतायें इत्यादि | बिन्‍्तु ब्यवहार मे 
अधिफ्तर प्रथम दो रीतियाँ ही अ्रपनाई गई ह्‌ । राज्य विश्येप के आकार एव जनस या 
से उसकी झावश्यक्रताओं का कुछ अनुमात लग सकता है और झाय से यह पता लग 
सकता है कि राज्य की वितनो झावश्मकताएँ पूरी हो रही हैँ और क्तिनी पूरो नही हो 
रही हैं। राज्य के आकार एवं जनसस्या के साथन्साथ राज्य की भीौगोलिश तथा बनस्पति 
सम्बन्धी परिस्यितियों की ओर भी ध्यान देना चाहिए, । भ्र्शथक सहायत्ता की राक्षि 
इस बात पर नी निर्भर करेगी कि राज्य की औद्योगिक उन्नति की क्‍या स्थिति है ? 
राज्य कृषि प्रधान है या औद्योगिक उन्नति के लिए अधिक गुजादइश है। इस सब 
कडिनाइयों को दूर करना सरल नही है। जहाँ तक दूसरी प्रकार की सहायताओं का 
सम्वन्प है, इनसे लचसे चडा दोप यह है कि राज्य को स्थ सरकार के झाधीन रहना 
पडता है । वे न तो व्यय की महा को ही और न व्यय करने की रीति को ही चुन 
सकती हैं । परन्तु ये सव आरोप केवल वादविवाद की दुष्टि से ही उपयुक्त है । व्यवहार 
में सघ रारकार इतगी सतकंता से काम नहीं लेती और में राज्य सरफारों द्वारा 
अनुदानों को व्यय करने के ढग पर ही कड़ी तिम्राह रक्‍्सी जाती है । 
यह ध्यान रहे विः इन अनुदानों और शझ्राथिक सहायताओों की राधि को 
सनमाने ढग से निश्चित नही करना चाहिये । इनमे प्रत्येक वर्ष परिवर्तन भी नही 
होने चाहियें, अन्यथा, राज्यों में आपस में बडा द्वेष उत्पन्न होगा और बहुत 
अनिदिचतता भी रहेगी । राज्य असन्तुप्ट भी रहेगे । भारत म यह सहायताये वित्त 
आयोग की सिफारिशों के अनुसार दी जाती है, जिसकी नियुक्ति हर, पाँच वर्षो के 
चाद होती है ॥ 





(४) राज्यों कप सघ सरकार के लिए झदय दाव--जिस प्रदार सथ्र सरकार 
राज्यो को आर्थिक सहायता प्रदान करती है उसी प्रव्वार राज्य भी अपना-अपना अण 
दान सघ सरकार के व्यय मे देते हे । यहाँ पर भी लगभग उसी प्रकार की कठिनाइयाँ 
अनुभव होती हे, भ्र्थोत्‌ क्सि राज्य को क्षितना अद्य दाग देना चाहिए ? परन्तु सबसे 
चडा दोप इस प्रणाली मे यह है कि सघ सरकार को राज्यों पर निर्भर रहना पडता 
है । सघ सरकार को बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करने होत है ॥ यदि वह अपनी आय 
के लिए राज्यो पर निर्भेर रहेगी तो बहुत अज्म तक उसकी कुशलता कम हो जायेगी । 
इसके अतिरिवत राज्यो के पास अपने लिए ही आय के स्रोत कम होते हैं, यदि 
उनको भी अश्य दान देने परे तो राज्यो की स्थिति और भी खराब हो जायेगी । यह्‌ 


श्द्र४ड राजस्व 


प्रथा सर्वप्रथम अमेरिका में चलाई गई थी । भारत र भी यह सन्‌ १६१६ मे॑ चालू 
हुई भी परन्तु थोडे वर्ष वाद ही इसे समाप्त कर दिया गया । 

श्रत उपर्युक्त विवरण से रपप्ट है कि सघीम शासन प्रणाली में बिस व्यवस्था 
का काय वढा हो वठिन काबय है । झाय ने साधना 77 विभाजन करना तथा संघ 
और राज्या म आाधथिक सतुत्न स्थापित करना पंग-पंग पर नई कठिनाइया उत्पन्न 
करता है । यह कठिनादर्यां बहुत सीमा तब समाप्त हो जाये यदि संघ सरकार झौर 
राज्य सरकारे, एक टूमरे ने सहयोग से कार्य करतो रहे | 


भारत में संघीय 
वित्त-व्यवस्था 
300 4 का उद्गम 
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प्रावककथन-- 
आरत में सधोय वित्त व्यवस्था के इतिहास को हम सन्‌ १७६५ से आरम्भ 


करते हैं, जिस वर्ष ईस्ट इन्डिया कम्पनी को बंगाल की दीवानी मिली थी । उस 
समय मालगुज्ञारी ही राज्य की आय का सबसे अधिक महत्वपूर्ण खोत था ९ 
जमीदार किसानों से मालगुजारी बगूल ररते थे और सरकारी खज़ानों में जमा कर 
देते थे जिस कार्य के लिये उन्हे मालगरुज्ञारी का एक निश्चित प्रतिद्मत दे दिया जाता 
था । परल्तु मालगुजारी जमा करने में एक शो कठिनाई वहुय होती थी दूसरे इसकी 
आय भी निश्चित न थी। अत इन कठिनाइयो को दूर करने के लिये लार्ड कॉले- 
चालिस ने सन्‌ १७६३ मे बगाल तथा बिहार के कुछ भागों में स्थायी वन्दोबस्त लागू 
किया जो आज तक चला झा रहा है। जमीदार प्राप्त की हुई मालगुजारी म से 
अब भाग अपने पास रखते थे और शेप है एक निश्चित तिथि तक सरकारी खजाने 
में जमा कर देते थे । भालगुजारी के अतिरिक्त ईस्ट इन्डिया कम्पनी, नमक कर, 
सीमा कर (८५$४०८४७) तथा वस्तुओझ के आन्तरिक हस्तान्तरण पर कर लगाकर 
अपनी आय प्राप्त करती थी | परन्तु इन सब सत्रोतो म से मालगुजारी ही कम्पनी 
की आय का सबसे बडा स्रोत था। उस समय कम्पनी की आय उसके व्यय की 
अपेक्षा बहुत कम भरी और इसलिये उसको निरन्तर ब्रिटिश सस्द से ऋण 
प्राप्त करने पडते थे। कम्पनी के व्यय अधिक होने के कई कारण थे । एक तो 
कम्पनी उस समय बहुता सी लडाइयाँ लड रही थी और दूसरे कम्पना के कमचारेयो 
में धन एकत्रित करने की लिप्सा बहुत अधिक थी | जिसका परिणाम यह हुआ कि 
ब्रिटिश ससद ने यह समभना आरम्भ कर दिया कि कम्पनी का प्रवन्ध एव शासन 
बहुत ढीला है और अपव्ययी है। इसलिय उन्होने कम्पनी पर धीरे घोरे अपना 
नियन्त्रण बढाना आरम्भ कर दिया। इसी उद्देश्य से सन्‌ १८३३ म ब्रिटिश सरकार 
ने चार्टर अधिनियम (0०७४४८४ 4८८) बनाया जो भारत के वित्तीय इतिहास में एक 
“महत्वपूर्ण घटना थी और जिसने न केवल सरकार के चरित्र को ही बदल दिया 


१-६ राजस्व 


बल्कि सरकाही अथ प्रवन्ध को एकागी बनाने की चेप्टा की । इस अधितियम के 
अनुमार बयाल के गवनर को भारत का गबनर जनरल बना दिया गया श्रौर उसको 
यह झधिवार दे दिया गया कि वह सम्पूर्ण भारत के लिये कानून बनाथ तथा उप्तगे 
शझशोधन कर राके | इत झअधितियम से पहले मद्रास और वम्बई ये गयर्मर वित्तोय 
मासला मे पूणतया स्वतस्त थे परन्तु सन्‌ १८३३ के बाद प्रव यह भारतीय गववर 
जनरल के आाधीन थे । इस अधिनियम से पहले य लोग अपने अपते दीजो म स्वय 
कर लगात थे झौर तोगी के लिप ज्ञात और स्याय की व्यवस्था करते थे | परूतु 
इस प्रपिनिय्रम के बाद से सारी श्राय मारत भरकार के नाम भ जगा की जाती थी 
भर उसी के नाम थे सन वी जाती भी । इगब्े ग्रतिरिय्त मद्रास और वम्बई प्रान्तो 
ने जो ऋण सन १८३६ से पहले ते रघ थ वे भ्रव भारत सरकार के ऋण थे । इस 
अकार सते १८३३ के झ्धितियम से इतना अधिक केन्द्रीयकरण हो गया था कि 
किसी ग्रस्त को कानूत बताने का पृथक अधिकार न था जे ही अ्जग वित्तीय साधन 
भ था राजकीय सेवाड्रों के लिय «यक्तियों को सौकरी देने का अधिकार ही था, 
प्रौर इस अत्तिम प्रधन्ध के झाधोत भारत की सरकार से जो छोटी छोटी बातों के 
लिग पूछता पठता था उससे गरारत सरकार को प्रात्तीय शासन प्रबन्ध की प्रत्यवः 
बात मे हस्तक्षेप करने का ब्धिकार प्राप्त हो गण था। ! दसणमे कोई सन्देह नहीं 
कि धामन प्रबन्ध की खुदा श्र मिप्ष्ययितः सी दृष्टि से तो अधितियम बहुत ही 
अच्छा था परग्तु इसके कई दोप भी थे जैसे-- 

(अर) भ्रान्तीय झासन प्रवध मे भारत को सरकार के निरन्तर हमाक्षेप से 
प्रान्‍्तीय शासक निरस्माहित रहत थे क्योकि उतको किसी क्षेत्र भ्र भी निणय तेते की 
स्वतन्त्रता न थी । छोटी मै छोटो बात के लिय भो उतको भारत सरकार से आजा 
प्राष्ठ करनी होती थी ४ 

(प्रा) हूमरे प्रान्ता का शासने प्रव थे पहने पे अधिवः अ्रवव्ययो हो गया था, 
वयाक्ति ग्रत प्रा तो को केबल बेजट बसा कर भारत सरवार को मेज देवा होता था । 
उनको अपनी झाप के स्रोतों को ढंढने की अब ओई भावश्यक्ता न थी । स्पष्ट ही है 
लि भास्त सश्कार विसी प्रवार थी स्थानीथ परिस्थितियों का ज्ञान मही रद पाती 
थी झ्ौर इस बात का पता लगाने में भो श्रधमथ रहती थी कि थान्तो मे बजट मे जो 
मारे रक्सी हें वे उचित भी थी या तही। सच तो यर है कि इस अधिनिमरग से 
प्रधिनियम बनाने का दामित्व तो भारतीय गरबार पर या झौर उसके झतुसार प्रबन्ध 
करने की जिम्मेदारी प्रान्तीय सरकार की थो ट स्पष्ट ही है कि दस विभाजव 
से देश की वित्तीय व्यवस्था पर कितना बुरा श्रभाव पडा रहा होगा । 

_  (ँइ) जंसे कि हम पहले कहे चुद ह उस समग्र प्राउगुजारी से सरकार को 
सबसे अधिक झाय प्राप्त होती थी परन्तु यह कर बहुत ही प्रतिगामी (एव्काछडएट) 
५. रि्फणह६ ॑ (१6 /3व टंऋष ढाका ० 9७पफाक्ओ् फ अमाओं कक 
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भारत में सघीय वित्त-ब्यवस्था का उद्यम १६७ 


था और गरीवो पर इसका इतना भार था कि इसका भुगतान करने के बाद उनके 
पास कुछ भी नही बच पाता था । इसका परिणाम यह हुश्ना कि भारतीय कृषि की 
स्थिति दिन प्रति दित खराब होती गई और जिसका प्रभाव भारत सरकार की झाय 
पर भी इतना अधिक पडा कि लगभग २४ वर्षो में भारत रारकार को १७वार 
चाटे के बजट बनाने पडे । इसी प्रकार नमक कर भी प्रतिग्रामी था ! बस्तुओ के 
आन्तरिक स्थानान्तरण पर जो कर लगा था उससे देल की औद्योगिक उस्नति को 
नुकसान पहुँच रहा था और सीमा कर रो भी देश के उद्योगों को कोई लाभ भाप्त 
नही हो पा रहा था। 

(ई) इस पद्धति से प्रान्तो में ईर्प्पा और आपसी प्रतिदवत्द्रता भी बढ रही 
थी क्योंकि राबरों अधिक लाभ उन्ही प्रान्तो को प्राप्त हो रहे थे जो खूब विराध 
करते थे और घाटे के बजट बनाते थे । उन प्रान्तों की ओर कोई भी ध्यान नहीं 
दिया जा रहा था जो शान्तिमयी थे और ईमासदारी से झ्रपनी मागा को प्रस्तुत करते 
थे । इसीलिए प्रान्तो मे आपसी भेदभाव बढ रहा था। 


सघीय चघित्त का विकेन्द्रीयक रण--- 


पहला प्रयास (सन्‌ १८६०-१८७७)--एक ती भारत रारकार का वित्त 
सन्‌ १८३३ के अ्रधिनियम के वाद दौसे ही वहुत कम हो गया था दूसरे सन्‌ १८५७ 
की क्रान्ति ने दशा को और भी अधिक जिय्राइ दिया था । इस क्रान्ति के परचात तो 
भारत सरकार के खर्चो में बहुत बृद्धि हा गई थी। सन्‌ १८४८ म भारत के 
राजनैतिक शारान प्रवन्ध में एक बहुत वडा परिरर्तन हुवा | इसी वर्ष ईस्ट इन्डिया 
ब॒म्पनी नाग जीवन रामाप्त हुमा श्लोर भारत का ज्ञासन ब्रिटिश सरवार को टाथी म 
ख़ला गया । कुछ लोगो ने इस झ्रयसर का पूर्ण लाभ उठाते हुए फिर से पुरानी पद्धति 
को स्थापित करने की चेप्टा की । उन्होंने नई पद्धति के बिरुद्ध प्रभावशाली शब्दा म 
आलोचना की और इस बात पर ज्ोर दिया कि भारतीय वित्त व्यवस्था म स्थानीय 
सरकारो को भी क्षाक्रेदार बना लिया जावे ताकि उनका पूर्ण सहयाग प्राप्त हो 
सके | उनका विचार था कि वित्तीय मामलो म विवेन्द्रीयक्रण ही उच्नित नीति 
रहेगी क्योंकि कठिनाई के समय म प्रान्त, भारत सरकार के लिए आय क नये नये 
ख्रोत खोजने का प्रयत्न करेंग। इसके झतिरिकक्‍त प्रान्त अपने ख्चों को बडो सतरकता 
से करेंगे और केखे्रीय सरबार यो प्रूरा सहयोग देंगे। उनके वियार म सघीय वित्त 
व्यवस्था (छब्वंधाग 595० ० पग०८८५) न्यायपूर्ण भी थी, क्योकि इसके 
अ्नन्तगंत प्रान्‍्तो को समान व्यवहार प्राप्त हो सकेगा। यह दलीले मुल्य रूप से 
सर हैनरी भेन, सर धिलयम्स मैस फील्ड, जो दौसिल के सदस्य थे और तत्कालीन 
वित्त मत्री विलसन द्वारा प्रस्तुत की गई थी। विदसन का विचार था कि जेल, 
चिकित्सा, शिक्षा तथा सडको आदि की व्यवस्था एव प्रवन्ध प्रान्तों को सौप देना 
चाहिये और इनका खर्चा पूरा करने के लिए कानून और न्याय से प्राप्त सारी आय 


भारत मे सघीय वित्त व्यवस्था का उद्मम श्च् 


“किसी धानत की कितनी आवश्यकता थी यह निश्चय करना असम्भव ही था। और 
"फिर यह सम्मावन्ा भी तो थी कि प्रान्त अपनी आवश्यकताझों को बढा चढा कर 
ददिखा सकते ये । इस योजना का एक दोष यह भी था कि साल के अन्त में प्रान्तों 
के पास जो कुछ धन बचता था वह उनको भारत सरकार फो लौटा देना होता था 
जिसका सबसे बुरा प्रभाव यह था कि एक तो प्रान्त किसी न किसी धकार उलठा 
सीधा खर्च करने का प्रयत्न करते थे और इस प्रकार मितव्ययिता की अपेक्षा 
अपव्ययिता पहले से भी अधिक हो गईं थी । 
विकेम्द्रीयक्रण को झोर दूधरा प्रयास (सन्‌ श्यछ७ से १८८२) --यद्यपि 
भेयों योजना से केन्द्रीय और प्रान्तीय रारकारो के आ्रापसी सम्बन्ध पहले की अपेक्षा 
अच्छे हो गये थे फिर भी प्रान्तीय सरकारों की यह व्यवस्था सतोपजनक न थी। 
इसका मुख्य कारण यह था कि इस योजना के आधीन प्रान्तो को प्राप्त होने वाली 
ऋाधथिक सहायता की राशि तो निश्चित थी परन्तु उनका खर्चा दिन प्रतिदिन बढता 
जा रहा था । योजना की इस कमी का उद्य रामय के वित्तमंत्री सर जॉन स्ट्रेवे 
(8॥7 [०0४०७ $5:घ८॥६५५७) को भी ज्ञान था। इसलिये उन्होने भान्‍तो की आय बढाते 
के लिय एक योजना रखी, परन्तु सरकार ने उसको स्वीकार नहीं किया। तत्पश्चात 
स॒त्‌ १८७७ मे जब लाड लिटन भारतवपष के वाइसराय हुए, उन्होने स्ट्रेचे की 
सहायता से विकेन्द्रीकररण की ओर एक नया प्रयास किया । इस योजना के अनुसार 
उत्पादन कर, स्टास्प, कानून और न्याय, सामान्य प्रबन्ध इत्यादि विषयो को प्रान्तो 
को सौंप दिया ओर कुछ महू की आय को भी प्रान्तो को दे दिया । परन्तु इन भद्दो 
के मिलने पर भी प्रान्तों का व्यस पूरा नही हो सकता था, इसलिये सरकार ने प्रान्तो 
को ग्राठ देना भी जारी रबखा | अब प्रान्तीय सरकारों की झ्राथ के तीन स्रोत थे -- 
१ सन्‌ १८७१ मे प्रान्तो को हस्तान्तरित किये गये मद्दो की झाय । 
४२ नई थोजना ये आधीन प्रान्तो को हस्तान्तरित किये गये नये स्लोतो की 
आमइसी । और 
३ क्च्रोग सरकार से प्राप्त सहायता । 
परन्धु सन्‌ १८७० स्‌ ही एक प्रस्ताव के अनुसार प्रान्तीय सरकारों पर कुछ 
भ्रतिबन्ध लगा दिये गये थे जो निम्नाकित हे -- 
१ श्रास्ताम सरकारें न ते। कोई नया कर है| लगा सकती थो और न पुराने 
करो मे कोई परिवर्तत ही कर सकती थी । 
> वे कोई भी नई योजना उस समय तक नही बना सकती थी जब लक 
पक उनके पास योजना को पुरा करते के लिये पर्याप्त धन न हो । 
है वे २४०) रुपयो से ग्रधिक मामिक देतन पाने वाले वमचारियों को 
चौकरी से नही हटा सकती थी और न उय नौकरी को हो समाप्त वर सकती थी । 
४ राजकीय हिसाब किताब (०४७॥८ &८८०८मा७5) के रूप म वे कोई भा 
परिवर्तन नही कर सकती थी । 
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५. उसको सरवारी खजाने मे एक न्यूनतम धन राशि रफनों पडती थी। 

६ वे अपने खाते मे जम धत से अधिक रास खज़ाने से नहीं निकाल 
सबतों थी! लाई लिटन छी योजना से यद्यप्रि मारत सरपार को बहुत लाभ हुमा 
परस्तु प्रातीय सरकारो वो अब भी अपने खचचों के अनुसार गाय प्राप्त नहीं हो पा 
रही भी । 

विफेस्रीयपरण फी झोर तौशरा श्रपाप्त (सन्‌ १८८२ से १६१६) -- भारत 
सरफार को इस बात का पूर्ण आभास हो गया था कि लिटय योजना से भारत की 
जित्तीय व्यवस्था की बठिनाइसों दूर होना असम्मव था। इसलिये लाई रिएन्र (०१ 
छए०) के ग्राते ही सन्‌ १८८२ में एक नई योजना तैयार की गई । इस मोजना 
वी मुख्य विशेषताये निस्न प्रकार थी -- 

१ यह योजना सारे हो प्रास्तो के जिये एक ही निधि ग्रौर एए ही काल ने 
जिसे लागू की गई। 

२ प्रारम्भ मे यह केवस ४ साल ने लिय ही थी परन्तु प्रत्येक पाँच वर्ष के 
बाद इसमे आवश्यक परियतंन विये जा सकते थे । 

३. इस योजवा के गनुसार श्राय वी महँ तोल भागा में विभाजित करदी 
गइ -- 

(प्र) पूर्ण रूप से केस्द्रीय--इसम सीमा कर श्रफीम की झाय, डाकसताने की 
आग, रैला की ऋय, उपहार, तार वो धाय, मैतिक सावेजनिक कार्य (88५ 
90७॥० 9४०तं७) विनित्तय से लाभ आदि सम्मिलित ये । 

(ब) पूर्ण रुए से प्रास्तीय -- इनम प्रास्तीय कर, कानून और ब्याय, शिक्षा, 
युनिरा, प्राल्तीय रेलें, स्टेशनरी और छपाई प्रास्तीय प्रतिभृतियों पर ब्याज प्रादि 
सम्मिलित थे । इनफे झतिर्कित कुछ विशेष ग्रान्ती को आय वे कुछ अन्य सोत झौर 
भी सौष दिये थे जैश वर्मा को मछलिया को आय, भ्रवंध को तशाई, भाटर तथा 
दूदी सम्पत्ति व! ग्राय, बस्वई को भ्रावाममन्‌ सेत्रा से प्राप्त प्राय इत्पादि । 

(प्ष) प्रात्तोय तथा फेद्रीय -- इनमे मालगजारी वन उत्पादन फर, स्टाम्प 
रजिस्ट्रेनन भ्रादि सम्मिलित ये / 

४ उपर्युक्त वर्गी में सम्मिलित की गई महर वो धघरत्येक प्रान्त के लिये समान 
रखा गया । १हले इस प्रकार को समानता न थी । 

५ इस घोजना में देन्द्रीय ससकार द्वारा प्रान्तो यो मिलने वाली बापिक 
आद भी बन्द करदी गई और यह विश्चित कर दिया गधा डझि थदि भ्रावश्यकता हो 
तो प्रान्त मातयुजारी मे से कुछ भाग प्रपने लिये ले सकते थे । 

योजना के प्रनुसार अत्र हर पाँचवे बप नये प्रमविदे (८००४७८७) होते भी 
प्रथा चालू हो गई थी। यह प्रशविदे सन्‌ १८८६-८७, १८६१-६२, १८६६०६७, 

१६०४-०५ भे बदले गये । इनसे भ्रान्तीय शासन विज्येप रूप से अमतुप्ट था, क्योकि 
इनके कारण उनकी भाथिक तीरतियों के सचालन मे वड़ी अडचने उत्पन्द हो रही थी ॥ 
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इसका कारण यह था कि केन्द्रीय सरकार प्रान्तो की सारी बचत ले लेती थी । इसके 
अतिरिक्त आय का बटयारां केवल केन्द्र ओर प्रान्तो के बीच ही असमान न था बल्कि 
प्रान्तो मे आपस में भी अससान था । इसलिये प्रान्तो मे भी आपस मे बडी ईर्ष्या रहती 
थी। इन प्ररुविदों से प्रान्तीय द्यासन मे एक बडा दोप यह उत्पन्त हो गया था कि प्रान्तीय 
शासन बडा अपव्ययी हो गया था। इसके दो कारण थे । पहला कारण यह था कि हर 
पाँच वर्ष बाद प्रान्तो को जो बचत होती थी वह केन्द्रीय सरकार के काम में आती 
थी और प्रान्त उसका पूरा उपयोग नहीं कर पाते थे, इसलिये वे इस वचत को 
क्रेन्द्र के पास जाने से रोकने के लिये उल्दा सीधा खर्च करते थे। दूसरे प्रत्येव 
४ वर्ष के वाद जब प्रसविदा बदला जाता था तव पहले पाँच वर्षो में किये गये खर्चों 
को ध्यान म रख कर ही दूसरे पाँच वर्षो के लिये उनको बचण का भाग दिया 
जाता था । जिसका परिणाम यह या कि जो प्रान्त अधिक खर्च करता था उसको 
बचत का अधिक भाग मिलता था और जो कम खर्च करता था उसको कम भाग 
मिलता था । इन दोपयो के होते हुए भी यह मानना पडेगा कि प्रान्ता की तिजी 
स्वतन्तता पहले से अधिक हो गई थी और वे अपने शासन प्रवन्ध में पहले से अधिक 
दिलचस्पी लेने लगे थे । 
सम्‌ १६०४ के बाद इन प्रसविदो को आभास-स्थायी ((९एक-7८४॥9ग्र८०६) 
चना दिया गया । झ्व इनमे केवल उसी समय परिवर्तन हो सकते थे जब उनकी 
आवश्यक्ता हो । यह्‌ भी निश्चित कर दिया गया कि भविष्य म के-द्र और प्रान्तो 
में वटने वाली आय का लगभग ग्राधा भाय उन प्रान्तो को उन्नत करने के लिये 
दिया जागस्रेगा जो अविकसित और पिछड़े हुए थे । सन्‌ १६०५४ तक प्रान्तों को भारत 
की कुल आय का लगभग्र है भाग प्राप्त होता था । इसके झतिरिक्त उन्हें आय को 
बुछ ऐसे मद भी मिले हुए थे जो लोचपूर्ण थे परन्तु फिर भी प्रान्त सलुप्ठ महीं 
थे उनके ग्रसतुष्टि के कई कारण थे | भारत सरकार का उन पर बडा कडा नियन्त्रण 
था । भारत सरकार उनके बजटा को केवल उसी समय मजूर करती थी जबकि बह 
अपनी इच्छानूमार उनमे परिवर्तन कर लेती थी । प्रान्तो को यह भी झ्धिकार नहीं 
था कि वे २४५ हार स्पया से अधिक की शक बर्य से कोई भो रथायी स्थापना करले । 
प्रान्तीय सरकार बिना भारतीय सरकार की आज्ञा के नये कर नहीं लगा सकती थी । 
बह लोक कार्यो (एप्रणा८ क०४४७) में १० लाख रुपयो से अ्रधिक सही खर्च कर 
झकती थी झौर ज़द्ि त्षे क्रपा दाम कोई ऐरगए कृफ करता आती की जो उसपफयो 
भारत सरकार की अनुमति प्राप्त करनी होती थी | 
विकेसद्रीयकरण कमोशन ( 06८७फ्गाड्वपत्ध  (०घफ्राइ्थव्म )--सन्‌ 
१६०६ से केन्द्र और प्रान्‍्तो के वित्तीय सम्बन्धों की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिये" 
विकेल्द्रीयकरण कमीशन नियुक्त किया गया । इस कमीद्ञन का प्रस्ताव था कि प्रान्तो 
को निश्चित ग्राट न दिये जाये ॥ इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने 
सन्‌ १६९१२ मे प्रान्तीय प्रसविदो को स्थाथी रूप दे दिया । ग्राय के साधनों को पहले 
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के समाग गीन भागो म ही विभाजित किया गया परन्तु इनगे बुछ परिवर्तन कर 
दिये गये थे । यह प्रवेन्‍्ध १६२६ सके रहा! 
विरेख्ीयकरण को प्रोर चौथा श्रयास (सम्‌ १६१६-१९४३४५ तक)--प्रथम 
महापुद्ध के बाद ब्रिटिदा सम्राट ने यह धोषणा की दि उतकी इच्छा थो कि भारत में 
स्वगासित सस्वाग्रा बी उन्तति हो तथा भारतवासी प्रशासन को हर शासाम 
अधिप से प्रधिक आभास लें जिससे उनको राज की जिस्मेदारिया वा ज्ञान हो। इस 
जर्देंब्य स उस समय के भारत मत्रो म मोल्टेग्पू तथा भारत के वॉइसराय चैम्सफोर्ड 
जे भारत का स्ममण किया और झपनी एक रिपोट दी जिसम उन्होंने इस बात पर 
जोर दिया कि प्राल्ता को जासत प्रवन्ध मं भधिक भाव भौर आशिक क्षेत्र मे प्रधिर 
स्वतन्तता दी हागी ताकि वे उचित रुप से झपने दायित्व को पूरा कर लरकें । उनका 
विधार था कि इस उदृत्य को पूरा बरतने के लिय यह आझावइभक हांगा कि केन्द्रीय 
और प्रातीय सरकार के ग्राय के महू एक दूमरे से पूर्णतया अलग कर दिये जागे | 
इसलिय उनका प्रस्ताव था वि पहले केन्द्रीप सरकार वी आवश्यवताग्रों के लिये 
दयय निश्िचत हाना चाहिये श्ौर इस व्यय की पूति वे! लिये बेन्द्रीय सरकार को 
पर्याप्त साधन मित जाने चाहियें। बचे हुए राधना को प्रान्ता वो सौप देना चाहिये 
और साथ ही साथ प्रान्तीय सेनाझ्मा का दायित्व भी ऊरही पर रहता चाहिपे। 
प्रिभागित भद्दा म से बुठ तो पूर्णतया बेन्द्रीय गरबार वो दे दिये जायें ओर मुछ 
पूर्णेतया प्रात्तीय सरकारों को मिल जाये । इग प्रकार ग्राय के केवल दो ही वर्ग 
होंगे एक कल्द्रीय भौर दूसरा प्रान्तीय। बेस्द्रोय सरकार की आय के महों मे, 
सीमा कर आ्राय यर ज्पक अ्रपीम रेले डाक और तार आदि थें। प्रान्तीय 
सरशारा की आप के सद्दा माज्णुज्री स्टास्प रजिस्ट्री ग्रावकारी वर, जगल 
इत्पादि थे । इस प्रकार इन सुधारा क बाद भारत से जो वितीय प्रणाली स्पावित हुई 
चह ने तो शंकर (एप्ा/आ9) भौर न संघीय (६ 8८४८०) ही थी बल्कि एन दोनों 
के बीच की थो | जहाँ तक आय की अहो के बटवारे जत्र सम्वन्‍्ध यथा, चह पूर्णतपा 
सधीम थी, वैयातरि पसम केन्द्र श्र थान्ता की आय के मद एक दूसरे से पृथक्‌ थे । 
सह ध्यान रहे कि ग्रद भी प्रान्त हिसाव बनाने तथा जाँच कराने और ऋण प्राप्त 
रन भाद्वि के सम्बन्ध में भारत सरकार पर ही निर्भर थे । इन सुधारों के परिणाम 
नस यह आादा थी वि भारत सरकार को १३६३ करोड़ रुपयो का घाटा होया। 
रिपीर्ट मे इस घादे हो पुरा करके के लिये यह सुझाव दिया गया था कि प्रास्त श्रपती 
सापान्य बचत (प्रत्यक्ा 8णए०५) के अवुभार भारत सरपार को े श्रश्य दाते दें ) 
इस व्यवस्था के अनुसार गद्रास और सयुक्‍प प्रान्‍्त को त्रमण ४२८ करोड़ तथा 
३ ७४ करोड़ रुपया देना पढा था शोर वगाल और बग्वई को क्रमश ६६ ऊाख और 
+४८ लाण रुपय देने घड़े ये 
पैस्टन एबार्ड (इ600॥ #फ्र०४6)--उपयुक्त योजवा की बहुत आलोचना 
हुई । विश्ञेप रूप से कृषिय प्राव्तो जैस यू० दी० और भद्भास ने तो इसका बहुत ही 


खड़े छब्दों म विरोध किया क्योकि इनका अगशदाद झओेप प्राल्तों के बुल अद्ादान के 


भारत में सघीय वित्त-व्यवस्था का उद्गम श्छ३े 


भी अधिक था । अत रासद को वित्तीय सम्बन्ध समिति नियुक्त करनी पडी जिसका 
मुख्य कार्य प्रान्तीय अमदानो को निर्धारित करना था झौर वम्बई प्रान्त हारा आय 
कर में से अधिक माग मांगे जाने के सम्बन्ध में सलाह देना था। इस समिति के 
अध्यक्ष लोड मेस्टन (,07० [श०5४०७) थे। मेस्टन रिपोर्ट माचे सन्‌ १६२० में 
प्रस्तुत की गई। इस समिति ने साधारणत माल्टेग्यू-चेम्स फोर्ड को सिफारिशो 
का ही समर्थन किया । यद्यपि इसने आयवर से प्राप्त आय के विभाजन का विरोध 
किया परन्तु साथ ही साथ यह भी बताया कि प्रान्तीय सरकारो को स्थायी रूप से 
बहुत दिनो तक प्रत्यक्ष करारोपण से वचित नहीं रखा जा सकता। भरत इसका 
सुझाव था कि सामान्य दिकट कर (52८7० 4०४८४) को आन्तीय सरकारों की आय 
का एक स्त्रोत बना देना चाहिये । मेस्टन समिति ने यह स्वीकार किया कि प्रान्तो के 
अद्यदानो के सम्बन्ध से न्याय नहीं हुमा है। समिति कौ उपयुक्त सिफारिशों के 
अमुसार यह अनुमान था कि सन्‌ १६२१-२२ में केन्द्रीय बजट में लगभग ६ ८३ 
करोड़ रुपयो का घाढा रहेगा जिसको पूर्ति भ्रान्तीय अ्रशदातों द्वारा ही की जायेगी। 
इसलिये समिति ने भविष्य के अशदानो के लिये एक आदर्श आधार तलाश किया 
अर्थात्‌ यह्‌ निश्चित किया कि भान्तो के अशदानो की राशि उनके व्यय करने की 
शत पर निर्भर होगी । आल्तों के व्यय करमे की झकिति को निर्धारित करते गमय 
दो बातो को ध्यान मे रखना होगा । एक तो यह कि प्रास्तो के पास काम चलाने के 
लिये एक न्यायोचित कोपो का आधिक्य रहे और दूसरा यह कि प्रान्तो के प्रश्नदावो 
की राश्षि इतनी अधिक न हो कि उन्हे नये कर लगाने के लिये विवश होना पढ़े | 
इस प्रकार बिहार और उडीसा को बिल्कुल सुक्त कर दिया गया था । झ्रासाम और 
बर्मा के झशदानों की राणि बहुत थोडी थी और सवसे अधिक अशदान क्रमानुसार 
मद्रास, यू० पी०, पजाब, बंगाल और दम्बई के थे । यह अशददाव प्रारम्मिक वर्य 
अर्थात्‌ सन्‌ १६२१-२२ के लिये थे जिनमे कि बाद में सशोधन किया जायेगा ताकि 
वे एक प्रमापीकृत अनुपातों के अनुकूल हो जाये ! इस प्रकार आरम्भिक वर्ष सन्‌ 
१६२१-२२ में प्रान्तोय अशदानो की स्थिति निम्न प्रकार थी* :--- 














24» बढी हुई ब्यय का बची हुई व्यय 
ज्ान्त शक्ति अशदान दल 
(लाख रुपयो ग्रे) | (लाख रपये में) / (लाख रूपयऐ के) 
मब्रास्त घ७६ बढ र्रफ 
वस्वई धरे श्र 4४ 
बाल श्ण्ड ३ 84 
सयुक्‍त प्रान्त इ्द् रड० श्र 
पञाब रद६ १७५ श्श्ड 





3. ४ 8. ]. पर०0०३७, सड्ठेशवों क्‍कद्ासटढ सन उेमव2, 938० 326 


शए४ राजस्व 





यर्मा २४६ द्दढ श्षर्‌ 
बिहार और उश्यैसा अर कुछ नही भरे 
मध्य प्रदेश भर श्र डरे 
अआसाम डर १५ र७ 
कुन योग | १,८५० &ष्३े | ६७ 
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सन्‌ १६२२-२३ ने बाद इन अश्यदाना म जो भी परिवर्तन होगे उनका 
निर्धारण गवर्नर जनरल द्वारा होगा और निम्न प्रस्तावित अनुपातों में निर्णय के 
श्रनुसार परिबदन कर दिये जायेगे -- 














ब्ान्त ! भार वा श्रनुपात 

भद्वास १७/६० वाँ 
बम्बई १३/६० वां 
बगाल १९/६० बाँ 
संयुक्त प्रान्च १५८/६० बॉ 
परजाव ६/६० वा 
बर्मा ६३/९० वॉँ 
मध्य प्रदेश और बगर श€० वा 
आमाम २/६० वा 
विहार और उड्दीसा कुछ नही 





जप आर पक अत कक 

इन भ्रमाणिक झ्रशदानी को तिर्धारित करने के लिये समिति ने प्रान्तों की 
चार-दान योग्यता के बारे मे पूरी जानकारी ज्ञात की जिसके लिये इन्होने प्रान्तों की 
इपिक सम्पत्ति, उसी सामान्य आशिक स्थिति और उतम अकालो की स्थिति वा 
ज्ञान प्राप्त रिया । समिति ने कर-दान योग्यतापओं के बारे भे पूछताछ केवल इसी 
दुष्टिकोण से नही की थी कि कर-दान योग्यता उस सप्तय क्‍या थी और भविष्य में बगा 
हो जाने की आजा थी बह्कि इस दुष्टिकोण से कि प्रत्पेक प्रान्त मे सचिण पदार्थों प्रौर 
जगलो इत्यादि को दृष्टि गे रखते हुए कितनी औद्योगिक और कृषि विकार एवं 
विस्तार की गुजामश थी। यह भी निश्चय किया गम कि जब केन्द्रीय सरकार को 
आशिक स्थिति सुधर जायेगी तो यह गशदान समाप्त कर दिये जायेंगे । 

मेस्टव समिति के सुख्यवों कया भी बडा विरोध हुप्ता, विश्ेषर मद्रास, 
बम्मई और बगाल आदि प्रास्तों की ओर से | अम्बई प्रान्त का सुख्य शवरोध 
यह्‌ था कि उसके द्वाररा केन्द्रीय खज़ानों मे जो अप्रत्यक्ष ढग से झगय भाष्त होती है 


भारत में सघीय वित्त-ब्यवस्था का उद्गम श्ज्श्‌ 


उसकी श्रोर कोई भी ध्यान नही दिया गयः है | उन्होंने यह भी बताया कि यद्यपि 
अम्बई पर उच्च कोटि के औदोगरिक प्रान्तो के सारे ही दायित्व थे फिर भी उसे 
छोटे किसानो पर कर लगाकर प्राप्त आय के द्वारा ही अपनी वित्तीय आवश्यकताओं 
“की पूरा करने के लिये छोड दिया गया था । | इसलिय उसने आय कर की झाय भ 
से एक बडे भाग की साय को । वगाल ने भी इसी प्रकार की मांग रखी भर साथ 
ही साथ यह भी बताया कि स्थायी बन्दोवस्त के कारण मालगरुज्ञारी भ वृद्धि न हाने 
के कारण उसको वित्तीय स्थिति बहुत खराब थी। उसका यह भी बहना था कि 
जूट जो कि उसकी मुल्य वस्तु थी उस पर भी केन्द्रीय निर्यात कर लगा हुआ था। 
अत वगाल का यह कह कहना था कि वहाँ से प्राप्त आय कर को उसे ही दे दिया 
जाय और इसके अतिरिक्त उसक्गे जूट निर्यात कर का भी कुछ भाग मिलना चाहिये । 
मेस्टस समिति के इन सुभावा को ससद ने स्वीकार करके सन्‌ १६१६ के 
अधिनियम म॑ सम्मिलित कर लिया और इनको सुधारे हुए नियमों (0८एण०७७०5 
फरएॉ८७) का साम दिया गया । इन नियना के अनुसार निम्न बातें मिद्िचत हुई -- 
(अर) रस्दन सिफारिया के अनुसा” केन्द्र और प्रान्ता मश्राथ के ख्रोतो 
वा बटवारा । 
(थ) मेस्टव सिफारिशा के श्रनुसार केन्द्र को प्रान्तो से प्राप्त होने वाले 
अश्नदानों की रालि । 
(स) आवश्यकता के समय म प्रान्तीय सरकारों को अधिक अशदान देने 
चड़ेंगे ॥ 
(द) कुछ भर्तों मा आय बार की आय का एक माग प्रान्तों को दिया जायेंगा। 
(ह) गवर्नर जनरल दझुछ सीमा तक प्रान्दीय पित्त पर नियन्‍तण रखेगा। 
यद्यपि भेस्ठग सुझाव यह॒त द्वी महत्वपूर्ण थे परन्तु इनमें बहुत से दोष थे -- 
१ भान्‍ता को आय क जो स्रोत दिय गये थे वे पुणतया बेलोच थे । दूमरी 
ओर उनको जिन महा पर खर्च करना था उनका झाकार दिन प्रतिदिन बटता जा 
“रहा था। इसके अतिरिक्त प्रान्तों को आयकर का जो भाग मिलना निर्चितत हुआ था 
उनम झनेकों प्रकार की छा्तें थी । 
२. दन सिफारिश के परिणामस्वरुष विभिन वर्गों पर पडने वाले करभारो म 
“भी झसमानता थी । उदाहरणार्थ सार्वजनिक निर्माण कार्यों तथा शिक्षा आदि को 
प्रगति देः लिए वगाल मुक्द॒मेबाजी से प्राप्त आय पर निर्भर था । विहार और उद्दीसा 
शराब की झाय पर निर्भर थे और वम्वई प्रान्त अत्यधिक ऋणगुस्त इृषकों से 
आप्त की गई झाय पर निर्मेर या ॥ 
३ प्रत्येक मह से धाप्त आय भी एक श्रान्त से दूसरे श्रास्त सम भिन्‍न थी। 
फलस्वरूप विभिन्‍न प्रान्तों म भी श्रसमानता थी। 
सत्‌ १६२६ से व्यापारिक सदी आरम्भ हुई जिसके कारण य्रान्तीय तथा 
केन्द्रीय सरकारो को बहुत सी कठिनाइयाँ झ्ारम्म हुई । कृषि वस्तुओं का मूल्य ग्रिरते 
4 95 8. २. )जींडाब . उ्ठाठत केबल सफ्रवत००, ए०४९ 83. 
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प्रान्तोय सरकारो के आय को स्त्रौत निम्न प्रकार थे -- 

(१) शान्ति और न्याय (२) पुलिस (३) प्रान्तो का राजकीय ऋण 
(४) प्रान्तोय पेशनें (५) चिकित्सा (६) शिक्षा (७) सडक पुल अथवा छोटी 
छोटी रेखें (८) सिंचाई (६) कृषि तथा उसकी शिक्षा और अनुसधान (१०) बाँध 
(११) खाने तथा लेल के क्षेत्र (१२) प्रान्तीय व्यापार (१३) उद्योगो की उन्नति 
(१४) नशीली वस्तुए (१५) जुआ (१६) मालगुजारी (१७) कृषि आय कर 
(१८) कूषि भूमि का उत्तराधिकारी कर (१६) विक्रम तथा विज्ञापन कर (२०) 
मनतोरजन कर (२१) प्रान्तीय स्टाम्प कर झादि । 

सग्रामी (0०9८ए77८४४)---सगामी स्रोत निम्न प्रकार थे -- 

(१) कृपि-भूमि को छोड कर अन्य सम्पत्ति पर उत्तराधिकारी कर (२) 
चैक बिल झादि पर कर (३) मुसाफिरों तथा वस्तुओं पर सीमा कर (४) किरायो 
तथा महसूल पर लगाये हुए कर--यह कर सघ द्वारा लगाय तथा एकत्रित किये जायेंगे 
परन्तु इतका कुछ भाग प्रान्तो को भी भिलेगा । इनके अतिरिक्त आयकर (क्‌पि 
आमकर को छोड कर) केन्द्रीय सरकार का उत्पत्ति कर और जूट निर्यात कर से 
प्राप्त होने वाली आय का भी विभाजन केन्द्र तथा प्रान्ता म होगा। केन्द्रीय 
सरकार को यह अधिकार था कि यदि उसकी ग्राथिक स्थिति अच्छी न हो तो वह 
भ्रान्तों को कोई भी हिस्सा न दे । 

सन्‌ १९३५ के विधान के अनुसार केन्द्र था आन्तों को राजफोय ऋण 
भ्राप्त करने का पहले से भी अधिक अधिकार मिल गया था। प्रान्तीय सरकारों को 
विदेशी ऋण प्राप्त करने के लिये केन्द्रीय सरकार से आज्ञा लेनी होगी। श्रव भारत 
सज्नी भारत के आाथिक मामलो मे हस्तक्षेप न कर सकेगा। 

झोटोनीमियर रिपोर्ट (090 [्रा८०ा८ए८ए एेटए०८)-सनु १६३५ के 
विधान के अन्तर्गत यह आवश्यक था कि सरकार एक विद्येपज्ष समिति नियुक्त करे, 
जो झायकर, जूट निर्यातकर तथा उत्पादन-कर का केन्द्र तथा ध्रान्तो मे बटवारे की 
विधि के सम्बन्ध मे श्रपनी राय देगी ॥ अत भारत मन्‍्त्री ने सर झोटोनीमियर को 
इस कार्य के लिय नियुक्त किया । अपनी रिपोर्ट मे नीमियर ने दो बातो पर विज्येप 
ध्यान दिया । प्रथम, यह कि भारत सरकार की आशिक स्थिति और साख को कोई 
हानि न पहुँचे, दूसरे, यह कि प्रान्तो को ऐसी आथिक सहायता दी जाये जिससे कि 
वहू स्वशासन की स्थापना के समय 'वैत्ताय क्षेत्र स स्वावलम्धी रहे। नोपियर का 
विश्वास था कि भविष्य मे न तो भारत सरकार की आय मे वृद्धि होने की आझा थी 
और न उसके व्यय में ही कमी होने की गुन्जाइश थी इसलिये यह राम्भव नही 
था कि केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय सरकारों को कोई बडो आशिक राहायता दे सके 
इसके अतिरिक्‍त कुछ प्रान्तो को तो आथिक सहामता की झावश्यकता भीन थी) 
केवल कुछ नये बने हुए प्रान्तों और कुछ धुराने निर्धन प्रान्तों को ही केन्द्रीय सहायता 
की आवश्यकता थी ॥ इस प्रकार इन्होंने दो प्रकार को सहायता देने को सिफोरिश 
को । पहले प्रकार की सहायता को “प्रारम्भिक सहायता! कहा, जो ग्रद्मास, वस्बई 


श्७छ८ राजस्व 


और पजाव वो छोड कर प्रन्य सभी प्रान्तो को प्रदान की गई । यह सहायता मद्रास 
और बम्बई को भी प्राप्त हुई । मद्रास को कुछ सहायता इसलिये दी गई क्योकि 
उसम से उडिया भाषा बोलने वाला भाग प्ललग कर दिया गया था । और बम्बई 
को यह नसहायता इसलिये प्राप्त हुई, क्योकि उम्से से सिंध अतग कर दिया गया 
धा। विभिन्न प्रास्तो वो प्राप्त होने वाली प्रारस्मिक सद्वायता निम्न प्रकार थी -- 





प्रान्‍्तों के नाम 0.7 (माल काया गे 
ना ७५ 
प्रहार न 
मध्य प्रान्त १५ 
आसाम 34 
उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्त श्१० 
यम्बई २० 
सद्दास र्‌० 
डडीसा घ० 
सिन्ध श्ण्श्‌ 
सयूकत प्रान्त २४५ (४५ वर्षों तक) 





उपर्युक्त प्रान्‍्ता को यह सहायता प्रति वर्ष दी जाने की सिफारिश की गई 
थी | इसके अ्रतिरिका उड़ीसा को १६ लाख झौर सिन्ध को ५ लाख रुपयों की 
अझनाबर्ती राहायता ([उर्मच८८छयाग् उमा) भी दी गई थी । 

प्रान्‍्ता को सहायता देने दे लिये रिपोर्ट मे क्वीन ढग बताये गये थे जो 
निषम्नाकित हैं -- 

३ भान्तों द्वारा केम्त्र रो लिये गये ऋण को समाप्त करके--रिपोर्ट गे 
सुभाव दिया गया था कि भ्रासाम, बंगाल, बिहार, उड़ोसा तथा उत्तरी पर्चिमी 
सीमा भ्रान्त फा भ्रप्रैल सन्‌ १६३६ के पहले का सब ऋण समाप्त कर दिया जाय । 
सध्य प्रान्त का सन्‌ १६३६ के पहले का तथा सन्‌ १६२१ के पहले का २ फरोड रुपयों 


का ऋण समाप्त कर दिया जाबे । इन ऋणो को समाप्त करगे पर प्रान्तो को 
निम्नलिखित वाधिक बचत होगी*-- 

उचत _| अल्ल [बचत | पथ बाधिक | ,. | वापिक 7 
| | बचत | आप बचत 


बचत 
&*४ लाख 


कहर... रिश्ता ३३,००,०००| झासाम १५५ लाख। उडीसा 
विहार /२२,००,२००| उत्तरी बहिन भध्य प्रात ० 
सीमा प्रान्त १२,००,००० 


प्रान्त | घ्रान्त 





६४५,००,००० 








भारत में सधीय वित्त-व्यवस्था का उद्गम श्छ्ह 


२ जूद निर्षत कर का भाष--जूट का उत्पादन करने बाले प्रान्तो को पहले 
ही से जूट निर्यात कर का ५० प्रतिशत भाग मिल रहा था| नीमियर का सुकावब 
था कि उनको ६२३ प्रतिशत भाग दिया जाये ॥+ उन्होंने यह्‌ स्पष्ट कर दियाया कि 
यह सहायता इसलिए नहीं दी जा रही है कि इस पर प्रान्तों का कोई विद्येष 
आकृतिक अधियार था वल्कि इसलिये दो जा रही है कि उनको सहायता की 
आवश्यकता घी । 

३ श्राथिक सहायता--ओटो नोमियर का सुझाव या कि उपर्युक्त दोनो 
सहायता के अतिरिक्त प्रान्तो को कुछ वापिक सहायता भी दी जाये। अत सयुकत 
आत्त को ५ वर्षों तक २५ लाख, आसाम को ३० लाख, उड़ीसा को ४० साख, 
उत्तरी पद्चमी सीमा प्रान्‍्त को १०० लाख, और सिनन्‍्य को १०४५ लाख रुपये 

(१० वर्षो के लिय) देने झा सुकाव दिया गया। 

अन्तिम सहायता---ओटो नोमियर की सबसे महत्त्वपूर्ण सिफारिश आयकर 
के वितरण के सम्बन्ध मे थी । इस सिफारिश के अनुसार प्रान्ता को आयकर का 
३० प्रतिझ्चत भाग मिलना था । यहाँ यह बता देवा झावश्यक है कि झायकर मेँ 
कॉर्पोरेशन कर सम्मिलित न था। यह सिफारिश करते समय उन्होंने केर्द्र को 
प्रान्तों की झ्रायकर को झाय का कुछ अथवा आशिक भाग ५ वर्षो तक उस स्थिति 
से अपने पास रखने ऊा अधिकार दिया जब तक केन्द्र का आयकर का भाग तथा रेला 
का भाग मिलाकर १३ करोड़ झपया न हो जाये। इन ४५ वर्षो के वाद अगले ४ वर्षों 
मे केन्द्र प्रान्‍्तों को श्रपते पास जमा किया हुआ आयकर का भाग धीरे घीरे 
लौदायेगा । इस प्रकार स्पष्ट ही है कि ब्रान्तों को स्व ग्लासन के ११वें वर्ष में अपनी 
आपगकर का पूरा भाग मिल सकेगा । 

आयकर के तिभाजन के सम्बन्ध मे उन्होंने इस बात को ध्यान मे रखा कि 
आउ्त बिशेष से कितना आय कर इकट्ठा किया जाता है तथा उसकी जनसस्या कितनी 


है ।॥ इम बातों को ध्यान म रखकर उन्होंने हर प्रान्त को निम्नलिखित टग से आय 
कर बाटने पी सिफारिश की -- 





घ्रान्त | अ्रतिग्रत | घ्रान्त | प्रतिद्मत । प्रान्त | प्रतिशत 
गद्गांस । १४ | संयुक्त प्रान्त | १५४ [उत्तरी पक्ष्चमीय। 
बम्बई २० | बिहार १० | सीमा प्रान्त १ 
बंगाल रे० सध्य धान्त ५४ | उडोसा २ 
पजाब | आमाम २ सिन्ध 











र्‌ 
झोटो नौमियर रिपोर्ट पर एक दृष्दि--ओठो नीमियर को रिपोर्ट से कोई 
"भी भान्त खुश नहीं था | लगभग सभो भ्रान्तो ने अपनी अपनी शिकाबत भारतमत्री 
के पास सेजी । बस्बई ग्ान्त का दावा था कि अकेले बम्बई पन्त से ही झायकर 
स्का समभगय २५ प्रतिशत भाग जमा होता है, इसलिये उसको उसी झनुपात में आम 


श्दव० खजस्व 


कर वा भाग भी मिलना चाहिए । उसका यह भी कहना थावि जिस प्रजार वगाल 
को जूट निम्राग कर म रो आधिक सहायता दी जा रही है उसी प्रकार उसको कपास 
कर म॑ स भी सहायता दो जाये। मद्रास प्रान्त भी चुप नहीं रहा । उसवा कदना था 
वि झ्रायवर ना विभाजन जनगरथा कंग्राथार पर ह'ना चाहिय और इस भ्रकार 
उसको झ्राषवर वा २४ प्रतिशत भाग दिया जाये | विहार न भी मद्रास वा समर्थ 
क्या | वह झायपर बा अधिक भाग इसलिये चाहतः था क्योकि बह सब से श्रधिका 
निधन था। समुक्त प्रास्त का भी कहना था कि जब वस्वई और वाल का झायकर 
का शक थडा भाग दिया जाता है तो उराफ़ों भो एक बढा भाग मिलना चाहिए | इस 
अ्रकार लगभग भत्येव' प्रार्त व किसी न किसी आधार पर झायकर का अधिक भाग 
ज्राष्त करते का प्रयास दिया । 
इसमें योई सदेह नहीं कि प्रान्ता को राष्ट्रीय बिकास सम्बन्धी महा को सौंप 
दत्त के वारण अधित आधिन सहायता वी आवइपकता थी इसीलिए उनकी माँ 
व्यायौषित ही थी । इसबे झतिरिवत यह क्त त्रि जब तक केन्द्र के पास आयकर 
और रेल का लाभ भिसावर १३ बरोड रुपया से हो जाप, प्रान्ती को आकर का 
भाग नहीं मिलेगा, भी अनुवित थी । यह भी सही है कि भोटोनोमियर ने श्राथकर का 
कम भाग प्रान्ता को बाटन वी सलाह देरूर, प्रान्तों के साथ घोर अन्याय किया था । 
परन्तु इन सब बाता के साथ-साथ यह भी कहा जा सकता है कि वेस्द्रीय सरकार वा व्यय 
लगभग स्थायी रहने पर भी उगको धन की बहुत आवश्यकता थी, क्योबि, उसकी 
रामरत देदा की रक्षा वरनी थो विंदेशा म झपनी सास चढानी थी और देश स शान्ति 
स्थापित करना भी तथा श्रन्म महत्त्वप्रूण काय करने थे । 
आिक सहायता के कारण प्रान्ता का झापर्ती सब भेद बहुत बढ़ गया था ४ 
यदि निणक्ष हााकर देखा जाये तो यह सहायता प्रात्ता की श्रावशयकतानूमार दी गई 
थी। जो प्रॉन्‍्त धनी और मितव्ययी भे उनको कम सहायता दी गई झौर जो फिजूल 
खच थे उनको ग्रसिवः सहायता प्राप्त हुई। यह सहायता प्रान्ता को बेवल कुछ ही 
वर्षी तक दने के लिए सुभाव दिया गया था परन्तु श्रीटोनोमियर ने यह निर्चिचत 
नही क्या था झि यदि इस गद्यवधि म प्रान्ता की स्थाओ रूप से उन्‍्नतति न हो पाई 
तब घासत्ता को अपनी आ्राथिर स्थिति सुधारने क लियथ कौत सा उपाय करना चाहिये | 
इसके अतिरिक्त पहन १० वर्षों म तो आयकर का कोई भाग मिलन की आशा थी 
ही नहीं और उसब दाद जा कुछ आद्या थी भी बहू केवल अधिविधि (8८७१८॥॥८) 
ही थी । इस वीच म तो प्रान्त श्रपनी श्रायिक स्थिति को परिस्थितिया के अनुकूल 
कर ही लेंगे । 
परन्तु इन सब भ्रालोचनाआ के रहते हुए भी यद्ध मावता पड़गा कि ब्रोटों- 
नीमियर का काय सरल न था । वह सब प्रान्ता वो सपुप्ट नहीं कर सकते थे। णहां 
क्व प्राधिष सहायता का सम्बन्ध है बढ भी निष्पक्ष हांवर ही निश्चित की गई था 
और यह भी ध्यान रहें कि स्द झासय आरारम्भ होने के पहले वष मे ही बेन्द्र की स्थिति 
इतनी सुधर गई थी हि प्रान्ता को झायवर वा भाग मिलने लगा था। यह इस 


>> 


भारत से सघीय वित्त-ज्यवस्था का उद्यस श्ब्श 


अकार थाः--वम्बई २५ लाख रू०, मद्रास १८७५ लाख २०, बगाल २५ लाख 
रू०, स॒पुकत प्रान्त १८७५ लाख रु०, पजाब १० लाख रू०, बिहार १२४० लाख 
झऋ०, मध्य प्रान्त ६२५ लाख रु०, सिन्ध २१५० लाख ०, झसाम २९५० लास रू०, 
उडोसा २५० लाख रुपये और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्त १९२५ लाख रू० । इस 
अकार कुल १२५ लाख रुपयो की राशि विभिन्‍न प्रान्तों म विभाजित की गई थी 

द्वितीप सहायुद्ध * :-- द्वितीय युद्ध के आरम्भ होते ही देश के साधनों को 
युद्ध कार्यो को ओर सचालित किया गया । युद्ध राचालन के लिए सरकार को बहुत 
अडी मात्रा मे वित्त की आवश्यकता अनुभव हुई । सन्‌ १६३६ में आयकर से प्राप्य 
आ्राय में भी वृद्धि हुई | सरकार ने युद्ध सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक 
सशोचन किया जिसके भ्नुसार सरकार झ्ायकर का प्रान्तो को सिलने वाले भाग में 
से ४3 करोड रूपया अपने पास रख सकती थी। सरकार ने झ्यकर, कारपोरेशन 
कर और सीमा कर की दर मे वृद्धि करने के साथ माथ कुछ नये करों को भी लगाया, 
रेल के किरायो मे भी वृद्धि की, और तार डाक इत्यादि की सेवाओं के मूल्य में भी सामान्य 
बुद्धि की । सरकार की धन सम्बन्धी आवश्यकतायें इतनी भ्रधिक बढ गई थी कि 
इतनी आय बढसे पर भी उतको और अधिक घन को आवश्यकता थी, जिराकों पूरा 
करने के लिए यरकार ने ऋण प्राप्त किये और अधिक पत्र मुद्रा छापी । जिसके 
कारण झ्नेको प्रकार की आधिक और सामाजिक कठियाइ्याँ उत्पन्न हुई। सुद्ध काल 
में ही राजनैतिक परिस्थितियों मे परिवर्तन होता आरम्भ हुआ जिसका विवरण श्गले 
अध्याय मे दिया गया है। 








३. युद्ध सम्बन्धी वित्त व्यवस्था का पूर्ण विवरण एक अलग #अध्याय मे दिया 
चया है । 





भारत में संघीय वित्त- 
व्यवस्था (कऋमशः) 
स्वतन्त्रता और उसके 
मक हि न्‍ पहचात) 
८ पा झफ़ब्णणंग 598फ 
8222: 


क्‍क्ठा4 ((०मा0.) 
(कच्कुच्कउल्लार्ल था6 400 





युद्ध काल म ही कॉयेस न सटवार यो युद्ध सचालन मझ्पता सहयोग ने 
देन वी घोषणा वी और सभी राजन॑तित दलो न दस वात की भाग की कि 
केस्द्र पर एक जिम्मेदार सरबार वी स्थापना पी जाये | प्रिटिश सरकार ने प्रवेकोी 
प्रदत्त किय सेकित उनकी सीति स ईमानदारी का अभाव था और दसलिय राज- 
सैतिक स्थिति प्रिगलली गई । उधर ब्रिटेन मं श्रम सरकार स्थापित हुई और ब्रिटिश 
प्रधान मस्त्री थी ऐटली न म्रारत को एक कौविनट मिश्व भारत की राजन॑तित 
स्थिति का अव्ययन करते का भेजा । वैंविवेद मिय्न भारत में £ मई सन १६४६ 
में श्राधा जिसते विभिनर राजतैतिक दला के विचारा का भ्रष्ययन वरके एप योगना 
प्रत्तुत की, जा सभी दवा को मानवीय ने थी। तत्पेशचात १६ मई को यविनेट 
म्रिम्न न प्रपन नए ग्रस्ताद प्रस्तुत क्रिय जिनया सभी राजनतिक दलों है स्थीश्रार 
कर लिया । इत प्रस्ताया के अनुसार भारत ने १५ अगस्त सन्‌ १६४७ को स्यवसस्‍्तता 
प्राप्न की । 
स्वतन्त्रता प्राप्ति वे पश्चात्‌ भारत का संविधान बनाने के लिये (00758प- 
॥0६४६ /5८:709) डा० ग्रम्वेदकर की ग्रध्यक्षता म॒ नियुक्त की गई और भारत 
का गंणतस्त संविधान सत्‌ १६५० से आरम्म हु । इसी वीच दझ्य के विभाजन के 
फलस्वरूप सिस्घ श्रोर उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्त प्राक्रिस्तान को चले गये भ्रौर 
बगाल तथा पजाब का भी विभाजन हां गया। झत इस बात की गझ्ावश्यक्ता 
अनू मव हुई कि धान्ता मं आयकर के माय के वाटन वे लिये एक नई योजना तैयार 
की जाये। १७ सा सनू १&४८ को एक नई यीजूना घोषित वी सई जितके 
अतसार निम्नाकित परिवर्तत क्ये गय --- 
१. भविष्य में प्रास्तो को आयरर म से (प्राप्त होने वाले भा दा वट्वारा 
निम्न प्रचार होगा -- 
बम्बई २१%, पद्चिमी बगावत ३२% पूर्वी पजाद ५४%, सद्राज १६९६, 
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शिहार १३%, सयुक्त पान्‍्त १६%, मध्य प्रदेश ठथा वरार ६%८, आसाम झौट 
उड़ीसा ३९७। 
२- ओटोनीमियर योजना के अनुसार जूट उमराने वाले प्रान्तों को जूट निर्यात 
करे का जो ६२३% भाग मिल रहा था उसको घटा कर २०९६ कर दिया गया । 
३- केवल आसाम और उडीसा को ही आर्थिक सहायता देने का' निरचय 
किया गया जो निम्न प्रकार थी:--- 











वर्ष | आसाम | उडीसा 
ग६४७-४८ | १८ ७५ लाख रुपय | २५ लाख रूपय 
१६४८-४६ | ३० लाख रूपये | ४० लाख रुपये 


४ यह भी निश्चित किया गया कि आयकर की कुल आय का १% चोफ 
कमिइ्नर, के धान्‍्तों को दिया जायेगा ॥ 

झायकर को जनसखझ्पा के आधार पर विभाजित क्या गया था । इस योजना से 
भी कोई प्रास्त प्रसेप्त न था और पहले ही की भाँति उसम आपमो ईर्प्पा बनी रही । 

सरकार समिति (83837 0०ग्राण्पात९९)--मार्ते सन्‌ १६४८ की योजना 
केबल दो वर्षों के लिए ही थी इसलिए प्रान्तीय आयकर के भाग को किस प्रवार 
विभाशित क्रिया जाय, यह निश्चित करते के लिए भारत सरकार ने श्री एन० झार० 
सरकार की अध्यक्षता मे एक समिति नियक्‍्त की । इस गशिति वे प्रस्ताव भात्तों के 
हित में थे परन्तु सरबार ले इसको स्वीकार नहीं किया । तत्पश्चातू सन्‍कार ने 
श्री देसमुल्ष को नियुक्त किया । दनके सुझाव केवल १६४०-५१ झऔौर १६५१-४२ 
के ही लिए थे और सरकार ते इसको स्वीकार कर लिया था। 

श्री देशमुख ऐवाई (50 0०फकमणकत ऑजथा१व)-न्‍्यद एवांड़े लिम्त 
प्रकार था -- 

आयकर का विभाजन--देशपुख ने इस सम्बन्ध मे अपना कोई नया सिद्धान्त 
प्रस्तुत नही किया था। क्योकि उन्हे ज्ञाच ही था कि नये संविधान के झनुसार 
सन्‌ १६५२ म वित्त आयोग (इक्रन॥०४ (०फ्र्माउआ००) नियुक्त ही होगा जो 
समस्या का विस्तृत अध्ययन करेगा, इसलिए उन्होव ओटो नीमिपर एवाईड मे उतने ही 
भज्योधन किये जो देश के विभाजन हो जाने के कारण आवश्यक थे । उनके अनुसार 
झायकर का विभाजन निम्न प्रकार किया जाये -- 

बम्बई २१९४, उत्तर प्रदेश १८%, सह्भास १७३ %,, परिचसी वगाल १३६१५ 
बिहार १२३%, मध्य प्रदेश ६%८ पूर्वी पजाव ५३-%, आलाम और उडीसा ३ फू । 

जूद निर्यात कर--तये सविधान के अनुसार जूठ निर्यात कर पूर्ण रूप से 
केन्द्र के हिससो म था। केन्द्रीय सरकार, यदि चाहे तो, जूद उगाने वाले प्रान्तो को 
आधिक यहायता दे सकती थी | देशमु ने इस आधिक सहायता की राध्षि को 
जिम्व रूप दिया.--- 


श्पड राजन्व 


पदिचमी यगाल १०५ लास रपण झ्ायाम ४० लाख रुपए, बिहार दे५ लाज़ 
सपा और उद्दीसा ५ लाख एपए । 
देशसल ऐवार्ड पर एक दृष्टि--इस ऐवाड का भी प्रान्तों ने कोई स्वागत 
नहीं दिया । वम्बई विद्ार, बगाल, सद्रास दादि प्रान्तो ने इसकी आलोचना नौ, 
वयावि उतरों तो यह श्राणा थी कि इस नये ऐंवार्ड से पुराने ऐवार्ड को कमियो को 
दूर किया जायगा । परन्तु जैसा कि हम वह हो चुक हैं देशमुख का काम किसी नए 
ससद्घाग्त पी इचना चरना नहीं था दल्कि विभाजन से उत्पनत हाने वाली गड़बड़ी के 
जपरण बचे हुए अतिरिक्त कोष का उचित वितरण मरना था। इसवे अतिरिवत इन 
सुझावा को स्थायी रुप देग का ता इरादा था ही नहीं, इसलिए देशमुल ऐवा्ई रो 
डाएगूण ठहराना श्रतुचित हागा । 
भरत के गणतन्नीय विधान वे' श्रन्तगेत राज्यश्ोर सघ सश्कार के पारस्परिक 
वित्तोष सम्बर्ध 
३६ जनवरी सन १६५० को नया सबिधात लागू किया गया जिसने अनुसार 
भारत राज्या का एक रष था। यारत मे तीन प्रकार के राज्य थे--त्र, व श्रौर स । 
व! राज्य व ये जो सतिधान लायू हाते से पहले प्रान्त बहलाते थे । बा प्रकार के 
राज्य थे थ जी पहले रियासतें कहलाती थी और 'स! प्रवार के राज्यी म वे सत्र थे जो 
पहने चीफ कमिश्नर के झावीन ये । इसम अन्य क्षेत्र भी सम्मिलित ये । नए संविधान 
 प्राग्ता झौर सघ सरवार के चीच जो कार्यों का विभाजन किया गया था बह ठीक 
उसी प्रतार था जैसा कि सनू १६३५ के ऐक्ट म था । 
श्राप स्रौतों का वितरण--नए संविधान वी प्रमुस विद्येपता यह है. कि झ्ाय 
के लोता का वितरण बड़े ही स्पष्ट दग ते किया गया है और झाय वे खोतो को दो 
भागा मे विभाजित क्या गया है--सघ सम्बस्धी और राज्य सम्बन्धी । इसबी 
दूसरी क्लोपता यह है कि कुछ कर सघ सरबार द्वारा समाए जायेगे भर वगूल किए 
जायँंगे परन्तु उनकी श्राय राज्या को प्राप्त होगी) हमारे सविधान की तीतरी 
विशेषता यह है कि कुछ कर सभ सरकार द्वारा लगाय जायेंगे और वसूल भी किये 
जामगे परन्तु उनकी आय राज्या चौर सघ दोना ही स॒ बॉटी जायेगी । भाय के सोती 
का बध्वाश निम्न प्रकार किया गया है -- 

(अं) संघ रारकार को श्राय के खोत--रेलें डाक व सार, टेजीफून थे ताझ 
का तार (एए८८८५५) प्रसारण (8:030०55४छ६) तथा प्न्य प्रकार के सवाद- 
बन, सीमा वर परपोरेशतन बर इत्यादि सूप सरवार के झाय के शुरूप लोत हैं । 

(ब) राज्यों की श्राप के स्ोत--मालगुशारी, दृषि आय कर गशीली वस्तुओं 
पर उत्पादन कर विक्रय कर मतोरजन फर इत्यादि राज्यो वी आय के मुख 
स्रोत हैं। 

(य) वे कर जो सघढ़ाय लगाए जायेंगे और जमा किए जायेंगे, परन्तु 
झनको झाय छा बटवारा राज्य और सथध दोतों मे ही होगा--हइसके भ्रन्तर्येत कृषि 
आय के झअतिरिबत आ्राय पर कर और कैन्द्रीय उत्पादन वर । 
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(द) थे कर जो सप द्वारा लगाए जायेंगे और एकनित होगे परन्तु उनको 
सारी झाय राज्या को हो प्राप्त होगी--इनके अन्तगंत मृत्यु कर, कृषि रास्पत्ति के 
अतिरिक्त अन्य सम्पत्ति पर, गेल, समुद्र तथा वायु मार्गों से जाने चाजी वस्तुआ तथा 
आतज्रियो पर कर । 

(य) वे कर जो सघ द्वारा लगाये जायेगे परन्‍्त जिन्हे राज्य बसूल करेगे 
और जिनकी आय राज्यो को प्राप्त होगी---इनके अन्तगंतत स्टाम्प कर और दवाइया 
तथा खाज्जार करने की रामग्री पर लगाय हुए कर सम्मिलित हैं । 

यह निरचय विया गया हैं कि सघ सरकार तथा राज्य रारकारो की आय 
अलग झलग सचित कोपा म जमा की जायगी । सघ सरकार वी सारी आय को 

“मारत के सचित कोप' (0०050॥ठभद० एपप0 ण॑ ]00:2) में और राज्या वी 
सारी झाय को 'राज्य के सचित कोप (0055णतगर्प एप्णत 6 प्राद 5806) म 
जमा किया जायगा । 

अब हम इस स्थिति म है कि सगू १६३४५ के ऐक्ट में सघ सरकार झौर 
आ्रान्तीय सरकार के वित्तीय साधना के वटवारे की जो व्यवस्था की गई थी उसकी 

लुलना उस व्यवस्था से कर सके जो कि सन्‌ १६५० के भारतीय सविधान में की गई 
है । सन्‌ १६३४ के ऐक्ट के आधीन केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों म आयकर का 
चटवारा, जूट निर्यात कर की आय का जूट उगाने वाले प्रान्ता को हिस्सा देने और 
परन्तो को केन्द्र से प्राप्त होन वाली झआथिक सहायता देन की व्यवस्था की गई थी; 
सन १६५० के सविधान म॑ तीन वाता के द्वारा सतुलन स्थापित किया गया है अथात, 
प्रथम गैर कृषि आयकर और सघ उत्पादन करा को बाँटठ कर। दूसरे सघ हारा 
“राज्यों को आथिक सहायता देकर--यह आश्िक सहायता भारत के सचित कोप में 
से उन राज्यों को दी जायगगी जिनको कि उसकी आवधद्यकता है और भिन भिन 
“राज्यों के लिए भिन भिन्‍न राशि निश्चित की जा राकती है। राज्यो को यह राहायता 
उन योजनाञ्रा को पूरा करने के लिए भी दी जा सकती है जिनका उद्देश्य अनुसूचित 
जातियो (5०ब्प८व प्र५घ०८५) के वल्याण की वृद्धि वरना है । संविधान म यूद 
गाने बाले राज्यो को जूट निर्यात कर म से फोई भी हिस्सा देने की व्यवस्था मही 
की गई है । परन्तु यह स्पप्ट कर दिया गया है कि इसके बदले मे उत्तको आथिक 
सहायता प्रदान की जा सकती है | भारतीय सविघान में श्रन्‍्तिम व्यवस्था यह की 
“गई हैँ कि सघ सरवार राज्यो वी सूची म निश्चित किय गए करा पर अधिभार 
(5फ्८०४६५) लगा सकती है। इन अधिभारा से जो आय प्राप्त होमी वह पूर्णतया 
बेन्द्रीय सरकार की होगी 
विधान म॒ दो चर्ष के भीतर ही एक वित्तीय आयोग नियुक्त करने का नि३चय 
क्या गया था | इसके पश्चात यह श्रयोग हर पाँचवे वप या यदि राष्ट्रपति चाहे 
सो पहले भी नियुक्त क्या जा सकता है।यह आयोग इन बाता पर अपना मत 
अगट करेगा --(अ) सघ और राज्या म आय कर के वटवारे की विधि (ब) भारत 
के सचित कोप म से राज्यो को आथिक सहायता देने के सिद्धान्त (स) मारत 


श्द६ राजस्व 


सरवार तथा 'ब' श्रेणी के राज्यों में हुए सममौते को बैसा ही! बनाये रखा जाये 
या उसमें कोई परिवर्तत किया जाये ) 


देशी रियासतो का एकीकरण 
(7छ्ाबधणा) ० ऐरिा५८ 5४6६३) -- 

भारत से स्वतत्तता प्राव्यि के पश्चात्‌ ४०० से अधिक देशी श्यिासतों के 
एकोक्रण की घटना वह हो सहत्वपर्ण है। इसे घढ़ना से पूर्व इतने रियासतों में 
विभिन्न प्रवार को विन्तोद प्रणालिया प्रचलित थो। छुक्तीकरण के ५इचात्‌ मुख्य 
समस्या एक ऐसी विनय प्रणालो स्वापित करने की थो जो दशा के सभी भागों में 
समान हा । इन रियासता की वित्तोय और कर भ्रणाती में जाँच करने के लिये 
भारतीम स्थिमदा के वित्त सम्बन्धी जाँच ममिति (4509७9 58 श्िछ३9७०८ 
एप्नवषाप्ए (०८्०७८८९) नियुक्त को गई थी। दसकी शिपार्ट सन १६४६ में तैयार' 
हो गईं थी | इस समिति से तीन निष्कर्ष निकाले थे। प्रथम, सघ सरकार को 
दिपासतों मे भी उतने ही क्षेत्रा म अभिवार होना चाहिये जितने क्रि प्रान्तो म है 
डूसरे सघ सरकार अपनी छकितिया का सचालत अपनी हीं प्रशासन सस्याझो द्वारा 
रियासती मे भी उसी प्रसार करे जिस प्रकार प्रान्तों म करती है । और तीसरे, सघ 
सरकार और रियासता स बँँस ही वित्तीय सम्दन्ध हा जैसे कि प्रान्तो से हैं । 

उसे समिति के सुमावों के अनुसार सध सरकार न राज्यो से वैसे हो वित्तीय 
सम्बन्ध स्थापित कर तित्रे जैन कि पग्रान्ता से थे। ब्त सभी रियासता से १ अप्रेंस 
१६५० का संघ सरकार न आयकर, सब सत्पांदत कर रेलें इत्यादि जितन भी 
सपीय शक्राथ के खोत थे ले जिपे। इची प्रक्षर सघ सरकार ने व्यय की मद्दे भी 
स्वीकार कर ली | 'व क्षेत्र की रियाक्षता को प्रोन्या की भाँति अनुदात और झआाथिक 
सहायता संग्बन्धी सुविधायें देये वी व्यवस्था भी वी गई और संघीय दरों के वठवारे 
की भी उसी प्रकार व्यवस्था हुई। इस प्रक्वर के परिव्तता से बहत से राज्यी मा 
द्वित्तीय गद्वरी उत्पन हुई और घोरे घीरे स्थिति सन्तुलित होती गई। इस प्रकार 
देशी स्थिलता के एकीकरण से अनक्नो साभ देय को प्राप्त हुए | पथम सम्पूर्ण देश 
के लिये एक सी ही वित्तीय प्रणाली की स्थापना हो सकी ॥ दूसरे, सघ सरकार सम्पूर्ण 
देश पर एक सी ही कुशलता से निवन्‍नण रम्द सक्गी। तीसरे, देशी रिबिलती को भी 
सध सरकार के व्यय से उतने ही लाम प्राप्त हो सकेंगे जितने कि प्रान्ती ये हीगे । 
प्रथम वित्त आयोग 
(पाऊ कपिशबए००९ (०शा5चएण्ा )--- 

कप संविधान के अनुसार सनू १६५० म श्री के० सी० नियागी वी अध्यक्षता 
में स्वतन्त भारत के श्रथम वित्त झ्रायोग की नियुक्ति हुईं ; हम पिछले पृप्ठो में बित्त 
आयमोग की नियृक्ष्ति के उद्देश्या की गणना कर ही चुके हैं । यहाँ पर हम शायोग के 
सुभादी वी ओर हो ध्यात देंगे ! आयोग ने जाँच पदताल के बाद यह निष्कर्ष प्राप्त 
किया था कि राज्यों को आय को बहुत आवश्यकता है भौर यह अति आवश्यक है कि 





रु भारत में सघोय वित्त-व्यवस्था (क्रमश ) श्द्न्छ 


उनकी आय मे वृद्धि हो । आयोग ने इस वात पर भी ध्यान दिया (के केन्द्र किस 
सीमा तक राज्यों को अपनो आय में से सहायता दे राकता है। आयोग ने मुख्य रूप 
से तीन बातो को ध्यान मे रखा था । प्रथम, केन्द्र के क्षेत्र मे से झ्ाय के जो अतिरिक्‍त 
स्रोत राज्यो को दिये जायेंगे वह ऐसे होने चाहियें जिनके अलग होने से केन्द्र की 
वित्तीय स्थिति विगडने न पाये, क्योकि उस पर देश की सुरक्षा और भ्र्भ-ब्यवस्था के 
स्थायीत्व जैसी महत्वपूर्ण बातो की जिम्मेदारी है । श्रायोग ने दूसरी वात जो घ्यान 
में रखी वह यह थी कि ग्राथिक सहायता के वितरण सम्बन्धी सिद्धान्तों को भा और 
“बा” श्रेणी के राज्यो मे समान रूप से लागू क्या जाये | भ्रन्तिम महत्वपूर्ण बात यह 
थी कि दितरण की ऐसी ग्रोजना तैयार वी जाये, जिससे राज्यों में श्रममानताए 
न्यूनतम रहे । 
वित्त आयोग फो सिफारिशें--वित्त अयोग की मुख्य सिफारिश्ें निम्न प्रकार है -- 
१. श्रायकर फो ध्राय का बितरण--अभी तक प्रान्तो को आयकर का ५०% 
भाग ही प्राप्त होता था, परन्तु कमीशन का सुमाव था कि अब प्रान्तो को आय कर 
वी आय का ५५९/, भाग दिया जाना चाहिये, क्योंकि एक तो उनकी भावश्यकताओं 
में काफी वृद्धि हो गई थी ओर दूसरे, 'व' श्रेणी के राज्य भो अ्रव हिररा बढाने 
वाले हो गये थे । आयोग ने, पिछले वर्षो मे श्रायकर की आय मे से एक बडा भाग 
प्राप्त करने के लिये राज्यों ने जो अपनी अपनी दलीलें दी थी, उमर सभी का अध्ययन 
किया | उसके अनुसार श्रायकर का वितरण निम्न'बातों पर झाधारित होना चाहिये --- 
(प्र) जनसब्या द्वारा प्रस्तुत की गई श्रावप्यकताये । 
(ब) प्रत्येक राज्य से एक्चित की गई आयकर की राशि । 
आयोग का प्रस्ताव था कि आयवर को आय का जो भाग राज्यों में बाटना 
था उसवा ८०%, भाग जनसख्या के आधार पर बाटा जाय और २०% भाग 
एकत्रित किए गयें आयकर की राश्वि के अनुपात में बाठा जाय । श्रायोग के झनुसार 
विभिन्न राज्यो मे आयकर का बटवारा निम्न प्रकार होता चाहिये -+ 














राज्यों को आय राज्यों को आयकर 
राज्य कर मे से प्राप्त राज्य में से प्राप्त होने 
७ क होने वाला प्रतिद्मत वाला प्रतिशत 
बम्बई १७४५० सजस्थान ३ ४० 
उत्तर प्रदेश १५०७५ पजाब ३२५ 
मद्राय १५२५ द्राववको र-फोचीन २४० 
पह्चिमी बगाल ११२५ आसाम र्र५ 
बिहार & ७५ मैसूर २२५ 
मध्य प्रदेश श्र५ मच्य भारत श््छश 
हैदराबाद ४४० सौराष्ट्र श्ण्ण 
उडीसा ३५० पटियाला तथा पूर्वी 


पंजाब रियासती 
यनियन ०७५ 





श्ष्फ राजस्व 


सधके उत्पादन करो फा वितरण--यद्यपि आयोग को सघ उत्पादन करोंके 
वितरण मे जिए अपने प्रस्ताव नहीं देने थे परन्तु उसन राज्यों को आर्थिक सहायता 
प्रदान करन के लिये जो योजना प्रस्तुत वी थी उसम उसने उत्पादन करा के वितरण 
के लिग्रे भी अपने प्रस्ताव दिये | आयोग ने तीन उत्पादन करो--तम्वाकू, दियासलाई, 
ओर बवस्पति--तो राज्या म बाटने बे लिये उपयुवत समभा, क्योंकि मह वस्तुये 
सामान्य उपयोग की हैं ओर इतसे आय भी बहुत प्राप्त होती है । श्रायोग वी सिफा- 
रिएत थी कि इत उत्पादत करो की झुद्ध प्राष्वि (८८ ए:७८८८७५) वा ४० प्रतिशत 
भाग राज्या में जतमरप्ा के श्रनुपात भ बाटा जाय । आयोग का यह भी प्रस्ताव था 
कि विभिन शज्या मर इत वस्तुझआ के उपभोग सम्पन्धी झायडे जम्मा बिये जायें ताबि 
दुमरा वित्त आयोग उपभोग के थाधार पर उत्पादन करो का वित्तरण कर सके । 
आयोग के अतसार उत्पादन करा म राज्यों का भाग इस प्रवार होना नाहिए -- 
29044 23222 752 >04000:%:30 487 रे 04०- 5५० ०७६/क ८ 45452: 56 ; 43 ५-2 











राज्या की राज्यों का 
प्राप्त होने वाले प्रापा होने वाले 
शक उरपादत करो राज्य उत्पादन व रो 
के भाग का वे भाग का 
प्रतिशत | प्रतिशत 
उत्तर प्रदेश | शुक्ष रह उद्दीमा | अरर 
मद्राश श्ध््थढ ॥ पजाब ३६६ 
बिलार ११६० ट्रावनकोर-कोचोन आप 
बम्बई १०३७. | मंयूर ३२६२ 
पश्चिमी बगाल ७१६ आयाम २६१ 
मध्य प्रदेश ६ १३ मध्य भारत र्र२६ 
हैश्गबाद भर सौराप्ट्र श्श्६ 
राजस्थान है3.44 पटियाला तथा पूर्वी पजाव| 








रियासतो अिज+-+-+--...त.....#0/ह/ह7३ सियासी युनियत____ ९ ०० 
जूड निर्यात कर फे स्माव पर झाविक सहायता (ईमबपाड-फ-कते ॥0. ७ 
० उ/6 ६29०: ऐपए)--सन्‌ १६५० के संविधान से जूट उगाने वाले राज्यों बे 
जुट निर्यात वर के वितरण के सम्बन्ध मरे कोई भी व्यवस्था वठी की गई है / परन्‍छे 
इराके स्थाग पर आर्थिब' सहायता देने का प्रबन्ध विया गया है। आयोग ने निम्ध 
चार क्रान्तो को घापिक झ्राविफ सहायता देने की सिफारिश इस प्रकार नी है -- 
पश्चिमी वगाल १५० लाख रुपए बिहार ७५ नाख रुपए 
उड़ीसा ७४ लास स्पए आसाम ७४५ लाख रुपए 
आ्रायिक सहायता (6095७ घा ७१)--आयोग ने बेन्द्र द्वारा राज्यो को 
आर्थिक सहायता दिए जाने के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण युक्राव दिए हैं । इसने आर्थिक 


भारत में सधीय वित्त-त््यवस्था (क्रमश ) श्प्& 


सहायता देते के विभिन्न कारणों का विश्लेषण किया और उन रिद्धास्तों वी विवेचना 
की है जिनके आधार पर ऐसी सहायता दो जाए। झायोग के अनुसार झर्ते सहित 
आर शर्ते रहित दोनो ही प्रकार को आथिक सहायता दी जा सकती हैँ । शर्ते रहित 
सहायता का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकारो की आय मे वुद्धि करना होना चाहिए और 
राज्यो को पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए कि वे इस सहायता को जिस प्रकार चाहे 
उपयोग मे लायें। झर्ते सहित सहायता केवल विशेष प्रकार की सेवाझों के विस्तार 
को प्रोत्ताहन देने के लिए ही दी जाये । 

आयोग ने विभिन्न राज्यों को आथिक सहायता किस सीमा तक दी जाये। 
इसके लिए कुछ आधार बताए हैं । इनमे से मुख्य आधार. निम्न प्रकार हे --- 

(ञ) राज्य किस सीमा तक अपनी सहायता स्वय करने का प्रयत्न करते हें । 
यह बडा ही उपयुक्त आधार है, क्योकि यदि राज्य सरकारों को यह्‌ विश्वास दिला 
दिया जायगा कि केन्द्र उनके बजट के घाटो को पूरा करने के लिये प्रत्येक वर्ष इसी 
प्रकार की राहायता देता रहेगा तो यह निश्चित ही है कि राज्य रारकारों वी फिजूल 
खर्चो तथा अपव्ययीता बढ जायगी 

(व) प्रारस्मिक सामाजिक सेवाओं के स्तरो को समान करने के लिये। 
आयोग ने कुछ सामाजिक सेवाओं के विस्तार के लिये और सभी राज्यों मे समात 
स्तर प्राप्त करने के लिये विशेष आर्थिक सहायता देने का सुझाव दिया है। इस 
प्रकार की सामाजिक सेवाओ मे प्रारम्भिक शिक्षा का एक उपयुक्त उदाहरण है ॥ 

(स) सम्पूर्ण देश से सम्बन्धित विशेष ज़िम्मेदारियाँ | ऐसी समस्याये, यद्यपि 
पूरे देश से ही स्रम्वन्धित क्यो न हो, कुछ विशेष राज्यो के अपने क्षेत्रों मे ही उत्पन्न हो 
सकती हैँ--उदाहरणार्थ देश के विभाजन से उत्पन्न होने वाली समस्यायें। ऐसी 
विशेष समस्याओं के लिये विशेष आर्थिक सहायता प्रदान की जाय 

(द) प्रारम्भिक महत्व की उपयोगी सेवाओं की व्यवस्था के लिये भी कम 
उब्नत राज्यो को राष्ट्रीय हिंत में आथिक सहायता दी जा सकती है 

आयोग का यह भी सुझाव था कि एक ऐसी रास्था स्थापित की जाय जो 
राज्यों की झर्थ व्यवस्था का निरन्तर अध्ययन करे ताकि यदि भविध्य से वित्त आयोग 
निमुक्त किये जायें तो उन्हे अपनी जांच के आरम्भ म ही आवश्यक आँवडे भराप्त हो 
जायें । 

विल्न चामोग, की. जिले पल, एस च्ील--त्फिि आए्पेए५ बी: स्सभी त्पिश्वत्टिशि 

भारत सरकार ने स्वीकार कर लो थो | यह भी स्वाभाविक है कि वित्त आयाग द्वारा 
प्रस्तुत को गई आय के वितरण की योजना से सभी राज्य सतुप्ट नही हो सकते थे । 
फिर भी अधिकतर राज्यों ने अपनी सपुप्टि प्रकट की और सामान्‍य रुप से झ्रायोग 
की रिफारिशों वा हादिक स्वायत्त हुआ | आयोग का मुख्य उद्देश्य राज्यों की आय 
के ख्रोतो मे वृद्धि करता था जो कि उसने वडे ही सुन्दर ढग से किया। जिन 
उत्पादन करो वो आय को वबॉटने के लिये आयोग ने चुना था ये भी अनुचित 
न थे। जनसल्या के आधार पर आयकर का बटवारा भी सरल और उपयुक्त था 
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आयोग की सिफारिना म सबसे उत्तम बात यह थी कि इसने राज्यों और केन्द्र 
दाना हो का स्थिति का ध्याव म रखकर अपार सुझाव दिय थ। परन्तु त्याय को 
दृष्टि से इतना कहता ही पडगा कि आयोग ने राज्या को श्राप्त होने वाली बवित्ताय 
सहायता मे जो वद्धि की थी उसका बुद्या प्रभाव यह भी हो सकता है कि राज्य 
अपने आय के साधनों को गढाने के लिय स्वय कोई प्रयत्न वरने के लिये उदायान 
ही जायें श्रीर अ्रपने खर्चो को कम करने का प्रयत्त ही नही कर । वास्तव में बहुत से 
राज्य केन्द्रीय सद्यायता "र ही निभर करते चले आय हूं और उन्‍्हाने श्रपने सातों 
की बढान का काई प्रयण ही नहीं किया । कभा कभी अधिक उदारता भी स्थिति 
को बिगाठ दती है| उ_सलिय एसा हो सकता है कि राज्यों के लिय भी यह 
उदारता हानिकारक सिद्ध हा। फिर भी यह्द सम्भावना तो हर एक योजना मै ही रहगी, 
जब तक कि केन्द्रीय सरकार की राज्य सरकारों बी. यीतियो म बलपूवक हह्तक्षप 
करमे का श्रधिफार न हो । 

दूसरा वित्त अयोग 

(8९९०४५ ४0०९ (:०एशए3900 ) --+ 


मई सन १९४५६ भ श्री के० सन्‍्थातम वी अध्यक्षता मं दूसरा वित्त भ्रायीग 
नियुक्त किया गया । इसे आयोग का कायक्षत्र पश्ले श्रायोग की झपेक्षा अधिक बिरतृत 
था। इसबो सघ झौर राज्य सरकार के बीच वितरण हाने वाले करो के बटवारे म॑ हर 
राज्य को मितते वाला भाग और केन्द्र से राज्यो को प्राप्त हाने वाजी झाधिक 
महागता को निर्धारित करने वाले मिद्धा तो के सम्बन्ध में अपने सुझाव देने के अति- 
रिक्त निम्न बाता पर भी झपने सुझाव दने थे +- 

१ झासाम बिहार उद्दीसा भौर पश्चिमी बगाव यो जूट निर्यात कर के 
भाग के बदले मे झाथिक सहायता की राशि 

३ राज्या को दूसरी पचवर्षीय योजना सम्बन्धी श्रावश्मकताओों की पूर्ति बे 
लिये प्रारथिक महाशता । ् 

३ गैर कृषपिक सम्पत्ति पर ऋजगे हुए मुत्यु कर से प्राप्त वास्तविक आय 

(४८६ 707००८९०४) को राज्यों स बादे के लिय सिद्धएतों की रचना। 

४ भारत सरकार द्वारा राज्यो को सच १६४७ भोर सन्‌ १६५६ ये बीच 
के ऋणों की सूद की दरो ओर भुगदान की शर्तों में सशोधल (यदि झ्लावश्यकता हो 
चेऐ;े ५ 

५ राज्य सरकारों द्वारा बिक्री कर हटायें जाने पर भारत सरकार ने कपड़े, * 
चीनी और तम्बाकू पर जो अतिरिक्त उत्पादत कर लागू क्षिया था उसकी झाय के 
बटवारे के लिये उचित सिद्धांत का निर्माण करता । 


६ रेल किययों पर बये हुए कर कौ वास्तविक आय के बटवादे के लिए 
सिद्धान्त बनाना । 


आयोग ने झपनी अच्तिम रिपोर्ट सितस्थर सन्‌ १६४७ में प्रस्तुत की थी $ 
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आयोग ने सुरप्र रूप रो इस बात की ओर घ्यात दिया कि झाज्यों के पास श्राव के 
इतने साधन हो जाये कि वह अपते सामान्य सर्चो को पूरा कर ले और अपनी दूसरी 
पचवर्षीय योजना सम्बन्धी झावइ्यकताओ की भी पूर्ति कर सकें । आयोग से राज्या 
की श्राधारभूत आवश्यकताओो ओर विकास सम्बन्धी आावश्यकताओ्रों को साथन्साथ 
ख्यानम रुख कर अपने सुफाव दिये थे, क्योकि उनका विचार था कि पचवर्षीय 
योजनो के, सघ और राप्यो के वजटो वा एक मुख्य अय बत जाने के, कारण राज्यों 
की श्राधारमूत झ्रावश्यकताओं की ओर अलग ध्यान नहीं दिया जा सकता। आयोग 
के मुख्य सुझाव निम्न प्रकार थे -- 

(१) झायरूर का बितरण ---भायोग का सुभाव था कि आयकर की झाय 
मे से ६०%, भाग राज्यों मे घाठा थाय। यह ध्याग रहे, कि प्रधम वित्त श्रायोग के 
अनुसार बह प्रतिशत ५५ था। दूसरे आयोग से ५% की वृद्धि केवल इसीलिए 
की कि राज्य मन्तुप्ट हो जाये । आयकर के वितरण के सम्बन्ध में बित्त श्रायोग ने 
जनसरपा को ही सुरय आघार माना । पश्चिमी वगाल श्ौर बम्वई का जो यह 
अस्ताव था कि 'प्रायकर का वितरण प्रत्येक राज्य से एकत्रित की गई राशि के जनु- 
बात में होला च।हिये इस सुभाव पर वित्त आयोग ने अपने विचार प्रकट करते हूये 
रहा कि देश का आथिक एकीकरण हो जाने के झारण अब अन्दर-क्षेत्रीय व्यापार 
पर कोई भी प्रतवन्य नहीं थे, दसक्तिये व्यापारिक आया पर लग्रे हुये कर से जो 
आम भाप्त होती है वह सारे ही देश से प्राप्त होने बाली श्राथ समझी जाती चाहिये 
ादे यह किसी भी राज्य से एकब्षित क्यो न की गई हो । इसके अतिरिक्त बिकी 
कर, मौटर य्राडिया पर लगे हुए कर, मनो रजन कर, बिजली फर इत्यादि की प्राय 
ने श्र श्रौद्योगिक दृष्टिकोण रा उन्नत राज्यो की वित्त रिथिति को पहले की प्रपेक्षा 
अधिक बलपूर्वक बना दिया है। इसलिए अब राज्यो से एकत्रित की गई राशि वे 
आधार पर आयकर के वितरण का प्रन्‍रव ही नहीं उठता । फिर भी इस विचार से 
कि तार एक दम न दूट जाये आयोग ने यह सुभाव विया कि, राज्या को आयकर का 
१०९, भाग तो एकत्रित की गई घनराश्ि पर बाटा जाय और €०%६ भाग जनसरया 
के आ्राधार पर बाटा जाय। राज्यों को आयकर का हिस्सा निम्न प्रकार दिया जाये? - 











राज्य ॥ प्रतिशत | राज्य अतिशत 
आ््र प्रदश रूर१र | मैसूर श्युड 
झासाम श्डेड उड़ीसा ३७३ 
बिहार हद पजाब हार्ड 
बम्बईज १५६७ राजस्थान ड०8 
केरल 53.34 उत्तर प्रदेदा १६ ३६ 
मध्य प्रदेश च्छर पश्चिमी बयाल शृ०ा०७ 
मद्रास पड जम्मू तथा काशमीर १११३ 
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(२) सध उत्पादन क्रो का वितरण --श्रायाय का यह विचार था कि 
भविष्य म ग्रायकर को आय म कोई विश्लेप वृद्धि हान की आगा नहीं थी । इसलिए 
राय्या का सघ उत्पादन कटा मस अधिक भाग मिजना चाहिये । गत वर्षों से 
उत्पादन करा क क्षेत्र और उतवी आय म बहुत अधिक बृद्धि हुई है। उत्पादन करा 
की झाव पिछले ४ वर्षों की तुलना मं डे युना अधिक हो गई है । सन १६५२-५३ म 
जा झाव ८३ ०३ कराट रुपया या वह मनू १६५७ ४८ मे २४६ ४७ करो&£ रुपए 
हा गईं | 

आयाग वे झनुनार सभी उत्पादन कशा वी आप वा वित्तरण बरना तो अभी 
सम्भव न था, परन्तु इनकी मात्रा मं पहल की अपन्ञा वृद्धि अवश्य हानी चाहिय। 
इसलिए उसने सुभाव दिया कि दियासलाइ, ततस्वाफ और दनस्पति के उत्पादन करा 
के अतिरिक्त चानी चाय कटवां, वामज और वनस्पति कम झ्ावश्यक तेला (एट्ट्ट्घ्रशट 
४०४-८5३६;४८८४ 005) % उत्पादन करा की आय का भाग भी राज्या को दिया 
जाय । झायोग के अनुसार यह भाग २५९७ हाता चाहिए। यहाँ यह बता देना 
आवश्यक है कि प्रथम वित्त श्रायोग न यह भाग ४०९ निर्वारित किया था, परन्तु 
१५% नी जो कमी हुई है उसको उत्पादत करा की सघ्प्रा मे वृद्धि करवे पूरा कर 
दिया गया है | उत्पादव करा क॑ वितरण के लिए प्रथम वित्त श्रायोग ने जनसंख्या 
को आधार मानत हुए यह्‌ प्रस्ताव दिया था कि भविष्य स जनसख्या के स्थान पर 
उपभाग को आघार बताता अधिक उपयथुवत रहया | दूसरे वित्त श्रायोग का यह 
विचार था वि उपभाग सम्बन्धी रुद्दी श्राक्डे मिलना एक तो कठिन है दूसरे जनसस्या 
हो अधिक उपयुक्त भ्राघार है क्याकि उपभोग क आधार पर वितरण करने म 
नायरीइव राज्या (ए:5उ्ता5्थ्य 3:0९$) का अधिक लाभ प्राप्त हांगे । झ्त आयोग 
बः झमुसार उत्पादन करा का वटवारा राज्या म निम्न प्रवार किया जामू -- 




















प्रतिशत राज्य प्रतिशत 
आध्च प्रद् & ३८ मंसूर ६ ४२ 
श्रामाप्र झ्डइ उर्ीसा डे ४६ 
विहार १० 43 पजाव है 4] 
लस्ब्ई १२१७ राजस्थान डे ७१ 
क्न्ल डब्डे उत्तर प्रदण र५€६४ 
सब्य प्रद्श 3 डच पश्चिमी वगाल उभद 
मद्रास छडच जम्मू तथा कासमीर १७५ 


क७?₹७ओ जज" -+++तहतह--......कईकई6.ड............. 
(३) जूद निर्यात कर ये बदले सें श्रॉयक सहायता--भारत क संविधान व 
अनुसार जूठ उयाव वाल प्रान्ता को जूद तिर्यात कर का जो भाग सन १६३४ से 
प्राप्त ते रहा था वह बन्द वर दिया ब्रया और उसक स्थान पर राज्या कीझआाय म 


3. किट, बडच्थ | ा 





भारत म सघोय वित्त-व्यवस्था (क्रमश ) श्श्र 


होने बाली कमी को पूरा करने के लिये सन्‌ १६६० तक आशथिक सहायता देने की 
व्यवस्था की गई है ॥ आयोग के अनुसार आथिक सहायता की राश्षि प्रत्यक राज्य के 
लिए निम्न प्रकार थी --- 
आसाम ७५ लाख रूपए उडीसा १५ लाख रूपए 
बिहार 3: 8 ६ का लक पश्चिमी बगाल १५२६६ ,, » 
(४) राज्यों को श्राविक सहायता--राज्यो को विकास सम्बन्धी आवश्यक- 
ताझो को ध्यान मे रख कर आयोग ने यह सिफारिश की कि राज्यो को पहले 
की अपेक्षा अधिक आर्थिक महायता प्रदान की जाय । साथ ही साथ उसने यह भी 
स्पष्ट कर दिया कि यह राशि केवल दूसरी पचवर्षीय योजना के कारण बढाई गई 
थी और इससे यह नही समझ लंना चाहिए कि थ राज्यों की स्थायी आवश्यक्ताए 
थी। प्रत्येक राज्य की झावश्यकताओों को ध्यान म॑ रख कर आयोग तले निम्न 
आशिक सहायताझो की सिफारिश की -- 











राज्य [१६५७-५८ १६४५५ ५६|१६५६-६० [१६६०-६१ १६६१-६२ | कुल योग 
आकर हिल हम किम डग० डर ४०० । ४ ग्ग ४०० | २००० 
आमसाम ३७५ ३७५ ३७५ ॥ डे प्र्० डे ५० २०२५ 
बिहार ३ ५० ३४० इश० डर२५ डर५ | १६०० 
केरल | १७५ श्छ््‌ श्ज५्‌ १७५ १७५ | ८७५ 
मध्य प्रदेश ३२०० ३०० ३०० ३०० ०० १५०० 
मैसूर ६०० द्०० ६०० च६०० ६०० | इ००० 
जडीसा रै२५ ३२५ ३२५ 3:86 हे ४० | १६७४५ 
पजाब २२५ २२५ २२५ २२५ २२५ ११२५ 
राजस्थान २५० २४५० २४५० २४५० २४५० १२ ५० 
पश्चिमी- 

बंगाल रे२५ ३२५ २५ ड७५ ड७भ १९२५ 
जम्मू तथा ३०० च््ढ्ण ड््०्० ०० इ््०्० श्ध्ूण्० 
काहइमार 
कुल मोग | ३६२५ | ३६२५ | ३६१५ | ३६५० | ३६५० [१८७७५ 














ल--++--त++तल_ाला... 
बम्बई, मद्रास और उत्तर प्रदेश को आयोग ने आर्थिक सहायता देने की 
सिफारिश नहीं की थी। क्योकि उसका विचार था कि इन राज्यो के पास अपने 
खचों को पूरा करने के लिए काफी आय थी | झ्स्ताम, विहार, उड़ोरा और पश्चिमी 
बंगाल को प्राप्त होने वाली आधिक सहायता से तीन वर्षों वाद वद्धि होनो भी, 
क्याकि सन्‌ १६५६ ६० के बाद उनको जूट निर्यात कर का भाग मिलना बन्द हो 





भारत में सधीय वित्त-व्यवस्या (क्रमदा ) श्ध्र 


वित्तीय सम्वन्धा के समन्वय म॒ बहुत सी जटिलताये उत्पन्य हो गई थी । झतः आयोग 
का विचार था कि यदि इन सब ऋणो को एक साथ मिला दिया जाय और सूद वी 
चरो और भुगताग की झर्तो का उचित नियन्त्रण हो जाय तो अनेका कठिनाइया से 
छुट्टी मिल जायेगी। १५ अगस्त १६४७ ओर ३१ माच सन्‌ १६५६ के बीच में 
केन्द्र ने जो ऋण राज्यो को दिये ये उनके सम्बन्ध म ग्रायोग्र ने निम्न सुभाव दिये 
3: 

(ञर) राज्या को जो ऋण झरणाथियों को देने के लिये दिये गये थे उनम से 
राज्य बेवल उन्ही #णो को लौटायेंग और उतना ही सूद देंगे जोकि उन्ह्‌ शरणाथिया 
हो वापिस मिलेंगे आर्थात शरणाथियों ने जिन ऋणा का मुगतान नही क्या है राज्यों 
की उन ऋणों वा भुगतान केन्द्रीय सरकार को सही करना होगा। यह सुभाव 
2 अप्रेल सनू १६५७ से लागू होगा। 

(ब) जो सूद रहित करण राज्यों को शिक्षालया की इमारतें वनवाने करबा 
उद्योग तथा कुटीर उद्योगा इत्यादि के लिये दिये गये थे उनकी सूद की दर या 
भुगताय की शर्तों म॑ किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए । 

(स) शेप ऋणों को दो भागों म विभाजित कर दिया था--( १) ऐसे ऋण 
जो १ अप्रेल सन्‌ १६७७ को या उसके वाद भुगतान किये जाने योग्य हो जायेंगे, 
अर्थात दीघकालीन झण | (२) व ऋण जो ३१ मा्चे सन १६७७ को या उससे 
पहले भुगतान वरन यो"्य हाग अर्थात सघ्य-कालीन ऋण । आयोग का सुझाव था कि 
सब दोघकातीन ऋण जिनकी सूद की दर ३७ या अधिक है एक अकेले ऋण में 
परिवरतित हो जाने चाहिये, जिन पर सूद की दर ३५८ ही रहेगी और जिसका भुगतान 

३१ भार्च सन्‌ १६८७ को हो जाना चाहिये । जिन दीध कालीन क्रणों की सूद की 
दर ३५६ थी उनको भी मिलाकर एक ऋण कर दिया जाय और सूद को दर २६% 
वकर दी जाये, और उनवा भुगतान भी ३१ माच सन १६८७ को हा जाना चाहिए। 
इसी प्रकार सारे मध्यकालीन ऋणा को जिनकी सूद की दर ३५०४ या ३४ से 
अधिक है उनको तीन प्रतिशत की सूद की दर वाले केवल एक ही फ्रण म॑ मिला 
“दिया जावे जिसका भुगतान ३१ माच सन्‌ १६७२ सम होना चाहिये झौर हे प्रतिशत 
से कम सूद की दर वाले सारे ऋण मिलाकर देवल एक ही २३ प्रतिशत की रा्‌द के 
जण में मित्रा दिये जाये जिनया भुगतान भी ३१ भार्च सन्‌ १६७२ को हो जाना 
चाहिये | आयोग ने यह भी सिफारिश की कि मावी ऋुणों के लिए मी यही योजना 
अपनाई जाय । श्रायोग कय सुझाव था कि राज्यो को नियमित रूप से ऋण नही दिये 
जायें और उनको ग्रावश्यकता के समय कुछ घन वैसे ही सहायता कै रूप म दे दिया 
जाये । प्रत्येक वपष के अन्त म इच सप्र धन राशिसा को मिलाकर २ ऋूणा म बाँढ 
दिया जाय--दीघकालीन व मध्यकालीन और उन पर बही सूद की दर ली जाप जो 
ऊपर बताई जा चुकी है । 

(७) अतिरिश्त उत्पादन करों का बटवारा--केन्द्रीय सरकार ने राज्य 
नरकारो के परामझें से यह निश्चय किया था कि यदि राज्य सरबारे वित्री कर हटा 


$५49॥ राजस्व 


दें तो केद्ीय सरकार मिल के बने हुए कपड़ा, चीनी और तम्बाकू पर अनिरिक्त 
उत्पादन कर लगा देगी और उनसे प्राप्त वास्तविक आय को राज्या म बाट देगी $ 
वित्तीय आयोग को इन अतिरिक्त उत्पादन करा के वितरण के लिए झपने मुझाव 
देन थे | आयोग ने इस सम्बन्ध म॒ दो प्रकार क सुझाव दिए ह॒ अ्र्थात तीन वस्तुओं 
की आय को अलग अलग बाटते के सम्पन्ध म श्रौर एक साथ बाटने के सम्बन्ध में + 
अम्मू और काश्मीर राज्य म इन वस्तुम्ा पर कोई बिक्री कर लागू नही क्या गया 
था फिर भी यहाँ की जनता को अतिरिक्त उत्पादन कर का भार सहने करना 
पड़गा । इसलिए आयोग का सुकाव था कि इस राज्य को भी इसमे से भाग मिलना 
चाहिए और उसवा भाग १३६०८, निश्चित क्रिया । इसके अतिरिक्त संघ क्षत्रों 
(एंगराणण प्रध्प्माणा८5) को प्राप्त हान वाला भाग सूघ सरकार अपने पास 
रखेगी। श्रायोग ने पहले तो प्रत्यक् राज्य को बिप्रीकर से प्राप्त होते माली झाय को 
मालूम विया और उसके बाद प्रत्येक राज्य का भाग सिश्चित किया । 

विभिन्न राज्यों को इन वस्तुआ पर बिछीकर से प्राप्त होने बाली बतमाद 
आय निम्न प्रकार थी -- 














(लाख रुपयो में ) 
राज्य ज्य | सलकावना जाती तम्बाकू | योग चीनी |] तम्बाकू योग 
_| हुमा कपड़ा | हू 
आंध्र प्रदेश श्र० ० ५ २३५ 
अ्रासाम ० १५ ३० ६५ 
बिहार ० ३३० २० १३० 
चस्यइ ३०० रेड५ ११५ हद 
केरल कदर २० ३७ ६ 
मब्य प्रदेश ३ ] शेर | १५५ 
मद्रास ड्द ० घ्७ श्पभ 
मंसूर रद र्ष् २७ १०० 
उडीमा घ्र्ढ २० श्५्‌ भू 
प्जाब ६५ थ्र्ग ३० १७५ 
राजस्थान ५० २५ श्र &० 
उत्तर प्रदेश ४०० ११२ । ६. भकभ 
पश्चिमी बगाल रेण्४ड डे ० र्‌घ० 
योग श्च्ज्द छ्१८ | ५५६ इ२४० 














भारत से सघीय वित्त-ब्यवस्था (कम ) १६७ 


सदि कुछ शेप बच्चे तो उसका बटवारा निम्न प्रतिशतों के अनुमरार किया 
जाम -- (अ्तिदल) 




















सारी बस्तुओ गिर एक वस्तु को अलग अलग लकर 
राज्य को छुक साथ का बना।. की सम्पाक 
्ा | मिला कद हुआ कपड़ा ऐ £ 

| । 
आंध्र प्रदेश ! पर । छद्देव. । इ६श | १०४७ 
आयाम २७३ श्छरे | २५५ रःश८ 
बिहार | श्ण्ण्ड १११९ घ२० सूह७ 
अम्बई १७ भर १६४६ २० १७ शृछन४ ५ 
केरल ३१५ ३१० इ्ण०्३ 8 $ 7 
मध्य प्रदेश ७१६ | ६६७ ७६७ छ+३१० 
द्राण 3७४ ७२६ ७ ४ ९] 
मैयूर श१३ू | डंह्थ ४१३ श्ध्प 
सडीसा । इेए०ण० । ३३२ | २८७ झ्‌न२१ 
जा, 2७ ५५६ ज्र्र्‌ ४३६ 
राजस्थान ४३२ ४३६ डढर ३५९ 
उत्तर प्रदेद १७१०. श्ू१३. १५.३ | १६१३ 
भश्चिमी बंगाल झ्झेरै ८५१२ ६ छह 
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(८) रेत किराणे पर चग्रे हुए कर का बितरण--रेल यात्रिया के किरायों 
पर सन्‌ १६५७ म कर लगाया गया था | यह कर सघ सरकार हारा लगाया गया 
हैं और बही उस एकत्रित करती है परन्तु इसकी सम्प्रुण झाय राज्यो म विभाजित 
कर दी जाती है| श्रायोग वा विचार था कि इस कर की थ्राय का वट्यारा प्रत्येक 
'ाज्य म छ्थित रेलो पर व्यतितयो द्वारा की गई वास्तविक यात्रा के आधार पर होना 
बाहिये । इसकी उत्तम विधि यह होगी कि प्रत्येक राज्य म रेल सार्गों की लम्बाई 
के आनुगाए प्रन्पेक टिकट से प्राप्त किये रपे कर क्षो थट दिया जाय) परन्तु बर्षाकि 
यह ब्यावहारिक नहीं था इसलिये आयोग ने एक दुसरी विबि ्रिप्रित की। छोटी 
और बडी लाइनो को अलग झलग लेकर प्रत्येक राज्य म स्थित रेल मार्गों की 
लम्बाई के अनुसार त्रत्येक क्षेत्रीय रेल (2०52 छरश्ोप्ा०9) की आय को भी बॉँद 
दिया जाय तो प्रश्येक च्यवित द्वारा की गई याना से आप्त आय को सालूस किया 
जा सकता है और कर की आय को शी, इस प्रद्गर, पत्येव राज्य को मालूम को 
गई कुल झाय के अनुपात में बाँटा जा खबता है ॥ आयोग ने पिछले ३ वर्षो की 
आय को मालूम करके, ऊपर बताये हुऐ आधार पर प्रत्येक राज्य का भाग विश्वित 
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किया । दत भागा का तिरिचित करते से पहले कुछ आय का 3% सेघ क्षेत्रों क' 
जिते लिबरात लिया गया था। रटाज्या को इस कर से प्राप्त होन वाल भाग का 
प्रलिशल निम्त प्रकार है. --- 





ग्ाज्य | अतिशन | राज्य | प्रतिद्वत 
82] प्र मंसूर । ४४४ 
आमाम ४७३१ ,ै उद्दीमा १७८ 
प्रिशर हर पजादि प्रैर 
वम्बई १६ २१८... राजस्थात | ६७७ 
फ्स्त १८१ उत्तर प्रद्ण | १८ ७७ 
शेप प्रदश & ३८ । पश्चिमी बाज | ६३१ 
मद्रास द्४६ ॥ 





फ्पारि राज्य वित्त व्यवस्था मे अवाव, बाढ़ आदि जैसी प्राहतित झ्रापत्तियाँ 
बहुत मो गहबदी उत्पस्त कर दती हैं इसविय आपाग का विचार था कि राज्या 
नो इग आपत्तिय स वचन व्‌ लियें तियमित रूप से कुछ कांप झलग रखेन चाहियें । 
आपाग ने इस झथ[ का भी गिरित्र किया कि विकास याजना के ग्रतिरिक्त ग्रन्य 
बोपक्मा बार पूरा बटन के लिप जितन धत को आरेश्यक्ता | उस पने म यदि 
राज्य भी हिस्सा बढाग था बरदीय सरशार सहामता दर्गी। क्योंकि राज्या मं इतनी 
सामथ्य नहीं थी कि वह याजना स बाहर रू कायत्मा का पूरा कर सक्‌ इस लिये 
यदि व॑ ऐसा चरनी ता उनका घाटा अवध्य हागा ६ आयोग का यह भी सभाय था कि 
दिगिन्ने राज्य! म हिसरेण विलरण रखत वी जिभि थे! समान ही हाती चाहिये ४ 
ब्राथाय का समय समय पर उचित और पयाप्ट भ्रॉय्द से मिलन से बदी बठिनाइयाँ 
अनुभव हुए । एसजिय उससे सभी सम्बन्धित सस्थाप्रा से थह सिफारिश की कि 
पर्याप्त झाँग डा बंध जप बरन को सेरप व झधित्र ध्यान दओऔर पित्त मत्राजय 
को यह सुभाया कि बह आरडे एकत्रित करन तथा अन्य अझनुसधान वार्यों बे लिये 
उचित व्यवस्था कर क्यांसि भावी वित्त झाणेगर का इन आँविडा को आहुत 
आवश्यकता हागी। प्रायाग के सभावा वे अनुसार ए। बंध में लगभग १४० वर्ड 
स्पया बा बटबार[ राज्या में हुवा जायया जवलि पहल वित्त आयोग व॑ अनुसार 
सह राधि केपल ६३ वराड रपये थी ( जिस्त ताजिया मे उन दाशिया का दिखाया 
गया है जिनका प्राप्त कश्न की मभा प्रत्येर राज्य बर सता है। इंग लाखिबा 
में कया वा भाग केवर झनुसानित है शोर इसस सम्रव समय पद परियतन हो 
सबने हैं. -- 
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इसके अतिरिवत्र राज्या को अतिरिक्त उत्पादद वरा और देख किरयो पर 
लगे हुए कर की झाय म से लगभग १५ करोड रुपया प्रतिबषण और आप्स होगा । 





बूपरे बित आयोग को रियोर्ट पर एक दृध्टि--टरूसरे खित्त आयोग की सभी 
प्िफारिशें सरवपर न स्वीकार कर ली । केवल उस सिफारिश को ही अस्वीकार किया 
है जो कि केन्द्र से रण्ज्या को दिय गय ऋणा के भुगतान के सम्बन्ध मं थी। आयोग 
ने राज्या की प्रावश्यकताआ पर बडी उदारता से विचार किया है। यद्यपि अम्बई 
आर पहिचमी बगाल अब भी मतुप्ट नहीं है फिर भो अन्य राज्या ने इसका हार्दिक 
स्वागत क्या! । इसके अतिरिक्त आयोग में आथिक सहायताझी सम्बन्धी दर्तो 
को अधिक उदार बना कर केन्द्र और राज्यो के बीच म निरतर उत्पन्न होने वाले 
भनमुदाव को कस वर दिया । आयोग ने जनसस्या को कर वितरण का ग्राधार मान 
कर समस्या को बहुत ही सरल बना दिया है। वम्जई और पश्चिमी बगाल ने 
आयोग के सुकाठों की विदा की है और उन्होंने अपनी पुरानी दसीलों को ही दृहराया 
है । परन्तु यहाँ पर इतना कह देना ही उचित होगा कि वोई भो योजना सभी 
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व्यक्तिया को प्रसल नहीं कर सकती और कोई न कोई ब्यवित ऐुरा अवदय होगा 
जिसको उसके विरुद्ध आपत्ति होगी। 

कुछ लोग। का कहना था कि आयोग ने राज्या के पास जो केन्द्रीय ऋण 
थे उनका एकीकरण करके ठीक नहीं किया। ऋणो वी सूद की दर, अवधि, 
आुगतातव की खझर्ते आदि सभी भिन्न भिन्‍न होती हैं और हर ऋण एवं निर्दिनित 
उद्देश्य मे लिया जाता है | झआालोचक्। के अनुसार यह भिन्‍नतायें राजकीय ऋण नीति 
यो मुख्य विशेषता है शोर स्वाभाविक गुण है । बहुत अधिक सरलता भी लाभप्रद 
नहीं होती । इसके अतिरिक्त पुरान समभौवों और वायदा को इतनी सरलता से 
नही बदलता चाहिए। इस झालोचनाओं के विरद्ध और वित्त आयोग के पक्ष से 
केवल इतना हा कहना उचित होया कि ऋणो के भुगतान के सम्बन्ध में वित्त श्रायीग 
ने जो भी सुझाव दिये ह बह राज्या और केन्द्र बी स्थिति को ध्यान में रखकर दिखे 
हैं, जिनसे दोना पक्षा म॑ से किसी को हानि नहीं होगी | 

यह ध्यान रदे कि वित्त आयोग ने बडी ही असाधारण परिस्थितियों मे अपने 
काम को पूरा किया है। देश म नियोजन कार्ये के भारम्भ हो जाने से राज्यो को जो 
कुछ भी सहायता दी जाती है उस्तम अन्लिम निर्णय नियोजन श्रायोग (ए4"6/09 
(०कामा5४०४) का होता है. और यह आवश्यक नद्वी कि वित्त श्रायोग ने जो 
सिफारेश को हैं बे पूरी नी पूरी नियोजन श्रापोग द्वारा स्वीकार कर लो जायें भौर 
'उनम कोई संशोधन न हो । इसके झ्तिरिवत केबल इस कदु सत्य से (सियोजन झायोग 
के हस्तक्षेप की बात) क्या वित्त आयोग को अपने काम करत मे अडचते उत्सन्स 
न हुई हएगी यए वित्त आयोग वेखटके काम कर सका होगा ? स्पष्ट ही है कि इन 
अश्ना का उत्तर नहीं स होगा ! इसक अनिरिक्त शुक कठिनाई यह भी थी कि 
राज्या जा सघ सरवार से जो सहायता प्राप्त हाती है उसके एक छोटे से ही भाग के 
वितरण के सरबन्ध भ कह बित्त आयोग की सिफारिशें माँगी गईं थी ) प्रत यह केवल 
एक प्रकार का दिखावा है और देश को बिल झायोग को सहायता था पूरा बाभ 
नहीं मिल पाता । स्थय वित्त श्रायोय ने इन कठिनाइया को अपनी रिपोट भे व्यक्त 
किया है और अपना सत प्रकट करत हुए कहा है कि जब तक विस आयोग भौर 
नियोजन आयोग को एक ही क्षेत्र म काम करना है तव तक सफलता प्राप्त करने 
के [दिए यह आवश्मक है वि दोना के बार्यो म उचित समचय स्थापित हो । 


भाग ४ 


भारतीय कर प्रणाली और 
उसके सुख्य अंग 


पर कर प्रणाली 
अध्याय 7४ 


(पक्रलवछ्छंबय पर'छरछ 57567) 





पिछले भ्रध्याय म हमने भारत म सघीय बित्त व्यवस्था के इतिहास पर एक 
दृष्टिपात की थी | अब हम भारतीय कर प्रणाली की मुख्य विद्येपताओों शौर मुख्य- 
सुझ्य करो का अध्ययन करें । इससे पूर्व कि हम भारत म॒ केन्द्रीय तथा जान्तीय 
सरकारों के मुख्य-मुख्य करा की व्याख्या करें हम भारतीय कर श्रणाली के दोपो 
तथा कर प्रणाली को सुधारने कै लिए समय-समय पर दिय गए प्रस्तावा की विवेचना 
करेंगे । इस ग्रध्याय पी यही विषय साम्री है । 

६.४ भिारतोय कर प्रणाली की विश्ञेषतायें श्रथवा दोष--मारत एक झर्धघे-विकसित 
देश है । हमने अपना बिकास कार्यक्रम आरम्भ कर दिया हैं और आज आठ वर्ष हो 
चुके हे । पहली योजना म तो आय के साधनो की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया 
जा सकता था। इसके कई कारण हो सकते हे । प्रथम, पहली योजना मे व्यय 
राशि वहुत अधिक निश्चित नही की गई थी, इसलिए कोई चिन्ता नहीं थी। 
स्वतन्धता के तुरन्त बाद ही साम्यबादी तया पूंजीवादी, दोनो ही क्षेत्र भारत को 
सिंतुबत केन्द्र बताना चाहते थे । स्वय मारत क्री भी अपनी नीति ऐसी ही है। 
एशिया था नेता होने के नाते भारत दोनो ही क्षेत्रों का मित्र बनकर रहना चाहता 
है । अत हर देश उसको नियोजन कार्य म अपना राहयोग देना चाहता था और 
इसीलिए उसे आशा से भी अधिक विदेशी सहायता भ्राप्त हुई। दूसरे भारत के स्पय 
अपने साधन भी बहुत थे । उसके पौडपावने एकत्रित थे ही, इसलिए विदेशी मुद्दा 
की उसे कोई चिन्ता थी नही । युद्ध काल म॒ प्राप्त क्यि हुए लाभ व्यक्तियों के पास 
एकत्रित ये और कृषि ज्था औद्योगिक क्षेत्रो मे मूल्य वृद्धि के कारण लाभ का अन्य 
निरन्तर बढता ही जा रहा था। इसलिए सरकार को देद के भीतर से ही करो, झल्प- 
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बचता तथा ऋणो ढारा काफी धन ब्राप्त होने की आशा थी। हुमा भी यही, सरकार 
को ऋणा तथा अन्य लोता से झआाणा से भी अधिक धन भाप्त हुआ । तीसरे, 
अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र म विश्व बैक तथा मुद्रा कोष की स्थापना और उनकी सदस्यता 
प्राप्त कर लेने के बाद भारत वो यह आजा हो ही गई थी दि विदव वेज से दग के 
आतरिक विकास के विए और अ्रस्तर्रोष्टीय मुद्रा कोप से व्यापार रातूवस की झसमताय 
दूर करने मे सहायता प्राप्त हो ही जायगी | श्रन्तिम एच समस्त अधिय सहवपुण्ण बाल 
यह है कि भारत को उस समय तक आर्थिक नियोजन की प्राथिक कठिनाइवा का 
स्पष्ट ज्ञान भी नहीं था । निगौजन झायोग न भ्रधिकतर सेद्धा।तिक बातो के आधार पर 
और विभिन धारणाग्ा पर ही सपना कायक्रम ब्राधारित किया था । उस समय हेंर 
दिशा स्‌ स्फूर्ति तथा आशावादी दृष्टिकोण था और व्यक्ति नियोजन का फजा 
बे छग्रा समभे हुए थे उन्हें गुलग्ब क बाटा का ज्ञान नही था । यही कारण है कि 
दूसरी याजवा मे सरतार न काफी सावधानी बरती है. फिर मी बाजना 
अत्यन्त झआाणावादी है दूसरी योजना को सफ्ल वनान जब लिए सरकार को घने 
चाहिए किन्तु बह श्रावश्यक माया मे प्राप्त नही हो पा रहा है। पिछली योजना 
की श्रपक्षा यहे योजना अधिक विशाल है। कदाचित पहली याजना की संपरयतागओा 
से फूलकर ही नियोजन आगीग न इतना आद्यावादी दध्टिवोथ अपनाया हागा । हम 
आन्तरिक ऋण प्राप्त नही हो पा रह हू। अल्प बचता _स प्राप्त होने बाली राशि 
प्रतिवष्ष कम होती जा रही है | क्रारोपग से भी आश्यातीत आय ध्राप्त नहीं हो रहा 
है भ्रौर विदेशी सहायता मे पहल हो कगी हो गई है। दसविए अब कंबल झतिवास 
बचते प्राप्त करती हागी अर्थात क्रारोपण को ही अपनाना होगर । किम्तु कसरोवण ः 
मे बद्धि करत के लिए कर प्रणाली से उचित संशोधन करन हाग भर आर्थिक बिकास 
बे जढ्या व अवुक्ल कर प्रणारी को बनाता होगा । हमारी बतगान कर प्रणाली 
का जो ढाचा है उससे विकास कार्यों की पूति क लिए आवश्यक धन प्राप्त होते को 
आया वरना निरधक होगा! भारतीय कर प्रणाली भ इस समय निम्न दोष ह -- 
(१) भारतीय कर प्रणाली बहुत ही छितरी बितरी है ग्रथात इसका विकास 
बैज्ञानिना दुष्टिकोण से नही हा पाया है। भारत की जं॑सी स्थिति है उसम कर प्रणाली 
वा आश्राय प्रदान करने बाली भा हानो चाहिय और साम्राजिक असगरानताञझ्रा का दूर 
बरत बाली भी होती चाहिय। किन्तु हमारी कर प्रणात्री में मह दोनों भुण ही 
अनुपस्थित है । वर्तमान प्रणाली का जन्म एवं विस्तार केवल समय समय पर उत्पन्न 
होन वाली आयिक वर्ठिवात्या को दूर करने व उद्दय से क्या जाता रहा है विशेष 
रूप से वजट को सतुलित करने क उद्क््य से | विभिन्न करा क भार एवं उत्पादन 
आर उपभोग पर पडने वाल प्रभावा को ओर कोई भी ध्यात दही दिया गया है। यही 
कारण है कि विभिन्न करा में न तो समचय हो है गौर न व एक दूसरे के सहायक 
ही ह। वास्तव में हपारी कर प्रणाली का अभम्युदय तथा विस्तार प्राचीन विचारधारा 
के अनुसार हुमा है। भव हमारा मुख्य काय यह है क्षि इसका नवीन विचारधारा के 
अनुकूल बनाना है। 


भारतीय बर प्रणाली श्ग्र 


५३) हमारी कर प्रणाली की बूरारी विशेषता यह है कि इससे प्राप्त होने वाली 

भ्राय देश की वरतेमान श्रावश्यक्ताओं को देखते हुए बहुत कम है और विकास के 
जक्ष्यों के लिये अपर्याप्त है। साथ ही वर्तमान कर वेलोच्‌ भी है । यही कारण है कि 
गत वर्षो मे जब हमारा व्यय शिक्षा, स्वास्थ, सावंजनिक निर्माण कार्य आदि सामाजिक 
बैवाझो ज़्था विकास कार्यो पर बढता रहा है रूसकार अपनी झाय में पर्याप्त बृद्धि 
करने में असमर्थ रही है । 

४“ (३) भारतीय कर प्रणाली का तीसरा दोष यह है कि, यहाँ पर करारोपण से 
प्राप्त कुल आय मे प्रत्यक्ष करो का माग झधिक नही है, अर्थात्‌ अप्रत्यक्ष करों से 
अधिकाद आय प्राप्त होती है। विकसित देशों मे स्थिति बिल्कुल इसके विपरीत है । 
सन्‌ १६३८-३६ मे केन्द्रीय सरकार तथा “अर राज्यो की आय मे प्रत्यक्ष करा से 
बेवल १२% प्राप्त होता था, सन्‌ १६४४-४५ में यह प्रतिशत ४५ ही गया झौर 
सन्‌ १६४३-५४ मे केसद्रीथ सरकार, राज्य सरकारों और स्थानीय सरकारों की 
बरारोपण से प्राप्त कुल आय मे यह भ्रतिशत केवल २४ था । इसके दिप्रीत्त इसलीफपड 
मे यह भ्रतिद्षत ५५ था, कनाडा में ६१ से अधिक, स्यूजीलेण्ड म ६५, जापास 
मे ७०, सयुक्त राज्य अमेरिका भे 55, लका में ४०, प्राकिसतान मे २४ और अश्रर्घ- 
विकसित देशों मे २० से भी कम था।? 

*०» (४) हमारी कर प्रणाली का चरितन प्रतिगामी है। इसमें न्‍्यायशीलता का 
पूर्ण ग्रभाव है। इसका भार लिर्घन और निम्न आय वाले लोगा पर भ्रधिक होना 
है । यदि हम व्यक्तिगत करो को लें तो जात होगा कि झ्ाय-कर, सम्पत्ति-कर, व्यय- 
मर, उपहार-कर, मृत्यु-कर और पूर्जाकर को छोडकर ज्ञप जितने भी बर है, वे सभी 
प्रतिगामी है । प्रो० के० टी० शाह के झब्दा मे, ' धनी वर्गों पर श्रपेक्षाकृत बहुत कम 
कर भार है, यद्यपि उनकी कर भार सहन करते की श्षक्ति बहुम अधिक है जबकि 
निर्धेव व्यक्ितयों को कर भार मे झेर या भाग सहन करना पडता है, यद्यपि उनको 
भार सहन करने की दक्ति गेट के बच्चे से भी कम है |” 

४“(५) नियोजन श्रायोग के अनुसार हमारो कर प्रणाली का एक दोष यह भी 
है कि यह केवल बहुत थोडे से व्यक्तियों को ही प्रभावित करती है, अर्थात्‌ जनसरया 
की दृष्टि से बहुत थोडे त्रे ही व्यक्तिया को कर का भुगतान करना पडता है। उदा- 
हरणार्थ, प्रत्यक्ष कर देश की कार्यक्षील सवित (कण्यण््ठ एणए८) के केवल ३3%, 
को ही छूते हे । 

(६) कुछ लोगो के श्रनुसार भारत मे करो द्वारा प्र।प्त आय कुल राष्ट्रीय 
आझाय का केवल ७ प्रतिशत है जब कि इद्धल॑ण्ड गे ३५, आस्ट्रेलिया मे २२, सयक्‍त 
डाज्य अमेरिका तथा जापान में २३, कनाडा में १६९, लका से २०, मिस्र मे १६, 
बयूबा में १५४, चिली में १४४ तथा ब्राजील मे (४ ४ प्रतिशत है। अत इससे 
स्पष्ट है कि यहाँ पर जितने कर लगने चाहिये उतने नही लगे हुए है श्रीर कर बढाने 
वी अभी बहुत गुन्जायश है । 
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(3) आखुनिक लेखका के अनुसार कर प्रणाली के भ्रव्ययम के साथ साथ 
ज्ाजवीय व्यय का भी अव्ययन करता आवश्यक होता है । बात यह है कि कर प्रणाती 
के दाप राजेक्रीय ब्यय द्वारा टूर जिए जा सकते हैँ। यदि हम इस दृष्टिकोण से 
मारतीय कर प्रणाली जी आर दृष्टि डालते है ता हम और नी झमताप हाता है | 
ज्यय के छेत्र मं अधिक्राश आय नागरिक प्रशासन और सरकला पर खब की जाती है। 
कन्द्रीय सरकार के व्यय मे य दा गे कृत आये को लगभग 350४ भाग खत्म क्र 
देनी हैं भौर राज्य सरकारा क व्यय मे लगभग ३०९७ । दूसरी आए राष्ट्रीय निर्माण 
अशबा्ना पर बहुत कम रच जिया जाता है । दस प्रकार न्‍ाजकीब ब्यव या नी हमारी 
चर प्रणादी क दापा से उन्पन्त हान बाली क्षति की पूलि नहीं होती । 

फसल विवरण स स्पष्ट है कि हम्तारी बर प्रणानी क्रारोपण ये आ्राधुनिक 
सिद्धान्ता के अनकत नहीं है । हमारी कर प्रणाली म प्रशतिशीलता का अश अपरिव 
ने होकर प्रतिगामित्रा का अप्म आाषक दै। प्रगतिनीलता का श्रभ बडाने के लिये 
अबरा पहता उपाय यह किया जाय कि कुल करारोपण म प्रयश करा के झनुपरात 
का बढाया जाय | यह सतोपगप्रद है कि परिछते दा तीन बजटा म्‌ प्रत्यात करारोपण म 
बहव बुद्धि हो गई है, जेस उपहार कर, सम्पत्ति कर पूर्जी लाभ कर व्यय कर भ्रादि 
जाग कर दिय' गय ह। इसके श्रतिरिकत आयबर के क्षेत्र म स्यनलम कर रहित सीमा बा 
कम करक' अबिव ब्यक्रितया का सम्मिविय कर तिथा गया है तथा कर को दरा का 
मो बड़ा दिया गया है । झायकर से अब अधिक चुद्धि होन वी गुस्जायण नहीं ह | 
चैंस भी बतशान दर अमरिया और कनाडा से ना ऊँची है और इगर्जण्ट स भी प्रछ 
अधिक नीची नहीं ह | दग समथ कर टी चारी की नी बहुत बरी समस्या है किन्‍्तु यदि 
प्रोौ० क्लझर के प्रस्ताओ का प्रण रूप से काप्ररापित कर दिया जाता ता कर बारी 
भी थमस्मा समाप्त हो जातो औ्लौर हमारी कर प्रणाती भी समचित तथा समखित हा 
जानो | अब भी समय है सरकार को इस झार पूरा ध्यान दना चाहिय १ हि 
आयकर की दरो मे भी प्रगतिश्ञोतता जाई जहर सकते है । पिछने ब्यों म जा नथ वस्तु 
कर भागू किय गये हैं; उतरा हमारी कर प्रणाती की प्रतिगाप्तिता और भी अधिक शत 
गई है | वास्तव से जीवन को आवश्यय बस्तुझा पर जैम, वनस्पति घी, तैछे, चीनो, 
अनाज आदि वस्तुओं पर जिभो वर लगान से निर्दन व्यविनया पर ही कर भार और 
अधिक हा गया है| ठीक यही स्थिति व्यापारिक सवाआ की मूल्य वृद्धि के कारण 
सन डर, है (.तिफद्ल वर्षों ये रेस, व; फिस्पस, से, व्यकनच्यफ- ताप, क्‍.। ब्रज 
के मूल्य बहुत बट गय हू । सम्कार कौ कर प्रणाती म भ्रातिश्नीलता कया अ्रम खान के 
लिम और करारोपण का घन का पितरण समान करत कय पब अस्थ्र बनाम के जिय॑ 
बिलासिना की वस्तुग्रा पर अधिकाधिक माता से बर लगाव चाहिय । इस उद्देश्य स 
उत्पादन कर तेथा विती करा मे उचित परिवतत करन अति आवश्यक हूं । 

भारतीय कर प्रणालो का सुधार-- स्ववस्वता भाव्ति के पश्चान्‌ दाप्ट्रीय सर 
अर ने यह अनुभव किया कि कर प्रणाली म॒ सुघारा की बहुत अधिक झावश्यकता 
थी | उनरा जिडदास था कि कर प्रणाली के टाने को जब तक पूण्णंवया बदव नहीं 











भारतीय कर प्रणाजी र्०्४ 


दिमा जायेगा उस समय तक यह विकास सम्बन्धी आ्थिक नियोजन के योग्य नहीं 
बन पायेगी । इसीलिय अप्रैल सन्‌ १६५४२ में क्षी जॉन मथाई की अध्यक्षता से कर 
जॉवय आयोग नियुक्त किया गया। 
कर जाँच धायोग को सिफारिशें---कर जाँच आयोग, निम्न समस्याओं का 
निरीक्षण करने के लिये नियुक्त किया गया था -- 
जे (श्र) भारत म कर प्रणाली का भार। (ब) देश के विकास कार्यक्रमों के 
> गज झावश्यक पित्त जुटाने तथा आय एवं धन को असमानताझो को कम करने के 
उद्देश्य से कर प्रणाली का औचित्य | (स) पूजी निर्माण तथा उत्पादक उपक्रम पर 
आयकर के प्रभाव, और (द) मुद्रा सकुचन तथा मुद्रा स्फीति को रोकने मे करारोपण 
का उपयोग । आयोग की रिपोर्ट फरवरी सन्‌ १६५४ में प्रकाशित हुई थी जो तीन 
पुस्तकों में बिभाजित की गई थी--प्रथम पुस्तक में भारतीय कर प्रणाली के सम्बन्ध 
म सामान्य सिफारिशें भरी, दूसरी पुस्तक म॒ केन्द्रीय करारोपण झर तीसरी पुस्तक में 
राज्यों रथा स्थानीय सस्थाग्रो को सरकारो के करो से सम्बन्धित सिफारिश थी । 
आयोग का विचार था कि यद्यपि युद्ध के पहले ही से सरकार की झाय में 
वृद्धि होनी आरम्भ हो गई थी, किन्तु यह वृद्धि केवल मुद्रा स्फीति के कारण थी। 
यहापि करारोपण से प्राप्त कुल आय, राष्ट्रीय श्राय की ७% ही चली प्रा रही है, 
फिन्तु यदि लडाई से पहले के वर्षो में कर आय और राष्ट्रीय श्राय सम्बन्धी ऑँकडो 
को प्राप्त करके अध्ययन्त किया जाय तो यह स्पप्ट हो जायेगा कि पहले की अपेक्षा 
इस श्रनुपात में बहुत कमी हो गई है । किन्तु कठिनाई यह है कि विश्वसनीय झाँकडे 
उपलब्ध नही हैं | इसलिये इस निष्कर्प की पुष्टि करना कठिन है । यद्यपि झायोग ने 
राष्ट्रीय आय मे करारोपण के अनुपात के सम्बन्ध मे यह नहीं बताया कि यह कितना 
होना चाहिये ? किन्तु आयोग ने उन देशो के उदाहरण अवश्य दिए हे जहाँ पर यह 
अनुपात बहुत ऊँचा है और ऐसा प्रतीत होता है कि आयोग को इरामे कोई आपत्ति 
नहीं होगी यदि यह अनुपात ६३%से १०३% हो जाये । यद्यपि भारत की कुल कर 
आम म प्रत्यक्ष करो का प्रतिशत सन्‌ १६३८-३६ मे १२ से १६४४-४५ में ४५ हो 
गया था, कितु सन्‌ १६५३-५४ में फिर घट कर २४ रह गया ! उस वर्ष वस्तु करो 
तथा ऐसे करो से, जिनका भार सुख्यतया घरेलू उपभोग पर पड़ता है, प्राप्त आय 
कुल कर आय में लगभग ४५५६८ थी। राज्य सरकारों द्वारा बिक्री कर लागू होते 
तथा केन्द्रीय उत्पादन करो में वृद्धि होने से भारतीय कर ढॉँचे मे श्रप्रत्यक्ष करो का 
प्रमुख स्थान हो गया है । 
भूतकाल में भारतीय कर श्रणाली का एक बहुत गम्भीर दोप यह था कि 
राज्यों की आय बहुत अपर्योप्त और बेलोच थी | किस्तु जब से राज्य सरकारो को 
केन्द्रीय श्राय में से एक बडा भाग प्राप्त होने खगा है और केन्द्र से काफी अनुदान 
प्राप्त होने लगे हैं, केन्द्रीय सरकार की आय में उदकी दिलचस्पी बढती जा रही है । 
इसलिए झब राजकोय वित्त के समुचित अध्ययन की आवश्यकता बहुत बढ गई है । 
यह ध्यान रहे कि इन परिवतेनों के कारण राज्यो की आय पहले की अपेक्षा अधिक 
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लोचपूण और पयाष्त ही गई है । पिन्चु पह बात स्थानीय सरवारा के बिपय में 
सच नही है। स्थानीय विस वी प्रमुख विद्यपता यह है कि उनकी प्रगति बहुत 
धीगी हो रहो है और जबकि नगरपालिकाग्रा तथा नगर वार्पोरिशनों की जाय के 
अर्य खोत सम्पत्ति मर सीमा कर और चुगी रर ह॑ जिला बोर्डों की श्राय ता 
मुख्य खोत भूमि उपकर (८९5५) है । इसी कारण स्थासीय सस्थाय्रो वी झाय 
अपर्याप्त और बेलोच है । 

आशिक नियोजन के कारण अ्रब॒भारत के राजवीय ब्यय में उत्पादक ब्यय 
का भाग अनुत्यादक व्यय फी अपेक्षा अविक हो गया है। सन १६३८-३४ से सन्‌ 
१६५३-५४ क्षकः आयोग ने बताया कि केल्द्रीय न्‍्यय म गुरक्षा ब्यय ५४% से 
४४६०, रह गया था और नार्गारक प्रशासन सम्बन्धी व्यय ११',७ से ६"५ रह गया 
ला । आज भी यही स्थिति है कि राजकोय व्यय में गैर तिकास सम्वधी वार्यों पर 
डागम का प्रमुख हाथ है और यदि हम केन्द्रीय लथा राज्य सरकारा वे बुल व्यय वो 
देखे तो ग्राय सम्ब॒धी व्यय (श८एशाएट ९४ए८८१७७४८९) में प्रति रुपया गैर विकास 
कार्यों पर व्यय लगभग €३$ श्राते सामाजिक संवाझा पर ३ आने २ पाई और शभ्राथिक 
विषास पर ३ आने ४ पाई है । कितु यदि हम पूजीगत व्यय की शोर ध्यान दे तो 
स्थिति सतोपजनक है । राजकीय ब्यय वा राष्ट्रीय आय से श्रनुपात इतना कम है 
कि उससे थहू आझा करना कि झाय की अरासानताय तुरन्त ही कस हो जायेंगी 
यकार होगी । भारत म सभी सरकारों का व्यय सन १६५३-५४ मे कुल ११७० 
करोड़ रुपया थ। जी कुल राष्ट्रीय श्राय का ११०६, था और इसम सामाजिक कल्याण 
पर क्थि जात वाचे ध्यय का महृत्त्व तो बहुत ही कम था 4 

कर भार वे सम्बन्ध से आयोग का विचार था वि यह नही कहा जा सकता 
फ्िि दुसरे महायद्ध ने आरस्म से अब तब श्राय या वोर्क विशेष स्थप्नास्तरण शहरों से 
गाँवों को या गाँवो से झाह्रा को हुआ है । हाँ इतना झमण्य हे कि अ्रपते ऋ्पगे क्षत्रो 
सै एक वग से दूसरे वग को यह स्थानान्तरण अवश्य हुथ्ा है। इसके अतिरिक्त 
आराघोग का यह भी विचार था कि (अर) यद्यपि शहरी क्षात्री में ग्रामीण क्षेत्रों वी 
अपेक्षा लगभग सभी अकार की झायो पर कर भार अधिक है क्ल्तु म्यभ तथा 
निम्न वंग फी झ्राया पर कर भार म इतता श्रधिक अन्तर नहीं है। (ब) झहरों भे 
गाबों की अ्रणेक्षा अप्रत्यक्ष कर कुछ अधिक प्रगतिशील है ) (स) गाँबनो मर शहरो की 
अपेक्ष। ऊचों आयो पर कर लगाने की ग्रभी काफी गुनायश है। (श) भालगुजारो 
का भार ग्रब कोई विशप नहीं है। (ह) ग्रामोण क्षत्र मे एक बहुत बडा भाग ऐसा 
है जहा मुद्रा का भ्रयोग होता है जो करारोपण का सीमाशों की योतक है और 
इस बात का सूचव है कि इस क्षत्र म कराराषण क्रे वृद्धि करने वा अभी काफी क्षेत्र 
बाकी है । 

भावी करारोपण नीति के राम्बन्ध में श्राथोग वे अपने विचार प्रकट करते 
हुए बताया कि कर प्रणाली का उपयोग घव और झाम की अरामानताम्ो यो दूर 
कर्ने के लिये किया जाय | इसके लिये उन्होने प्रत्यक्ष करो को ग्रधिक प्रगतिशील 
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जनाने और वर लागू करने म अधिक कठोरता लाने की सिफारिश की है । उतका 
सुझाव है कि सम्पूर्ण कर प्रणाली को ही अधिक गहरा तथा विस्तृत बनाने की 
आवद्यकता है और इस उद्देश्य से उन्होने विकास युक्त वस्तुओं की एक बहुत बडी 
अआख्या पर और अर्ध विकास युक्त वस्तुओं पर अतिरिक्त कर लगाने का श्रल्ताव 
दिया है श्र करारोपण के झाधार को और अधिक वडा बनाने के लिये सामान्य 
उपभोग की वस्तुआ॥ा पर नीची दरो पर कर लागू करने का सुभाव दिया है। 
आयोग का विचार था कि विकास कार्यो के लिये आवश्यक धम प्राप्त करने के 
उद्देश्य से राभी प्रकार की झास वाले व्यक्तियों के उपभोग को कम करना श्रावश्यक 
है। किन्तु यह वी ऊँची आय वाले वर्ग के उपभोग में अधिक हो झौर निम्म झ्राय 
वाले वर्गों म कम । 
आयोग ने अपले निष्कर्ष निकालते हुये बताया कि (अ) उपभोग की वतंमान 
असमताझो से श्रमिकों पर बहुत अरन॑तिक प्रभाव उत्पन्न होता है और झतिरिकत 
क्रारोपण से ऊँची झ्लाय बाले व्यक्तियों पर विनियोग्र निरोधक प्रभाव नही पड़ेगा । 
इसलिय आमोगय का विचार था कि व्यक्तिगल झाया वो एक अधिकतम सीमा 
निश्चित कर दी जायें, जो करों का भुगतान करने के बाद वर्तमान प्रति परिवार 
आय की ३० गुनी से अधिक न हो । किन्तु इसको कार्यान्वित करने म पं से काम 
लेना होगा । अतिरिक्त आय इन खोतो से प्राप्त की जा खती है --(१) आय 
कर मे वृद्धि करके तथा कार्पोरेशन कर म्र॒ कुछ थोडी सी कमी करके और वचततों 
सना विनियोगो को प्रोत्लाहित करने के लिये कुछ अतिरिक्त रियायनते करबे, 
(२) छत्पादद बरो म वृद्धि करके, (३) गैर कर आय में एक उचित मूल्य 
निर्धारण नोति द्वारा बुद्धि करके, (४) मालगुजारी पर एक मामूली सा उपकर 
लगा कर (५) कृषि आयकर की दरो तथा क्षेत्र म वृद्धि करके (६) सम्पत्ति 
करारोपण के उपयोग को अधिक विस्तृत करके (७) स्थानीय सस्याओं द्वारा 
सम्पत्ति के हस्तान्‍्तरण पर कर लगा कर भ्रौर (८) वित्नी कर की दरा तथा क्षेत्र 
सम वृद्धि करके । 
आय कर के क्षेत्र में झायोग का विचार था कि झाय कर और अत्ति कर दोनों 
ही के नीचे खड्ो मे करदाताम्रा की स्रघा बहुत अधिक थी इसलिए कर भार स 
अधिक समानता उत्पन्ध करने के लिए खन्‍डों की रास्या और वढा देसा चाहिय 
और खण्डा की दरो तथा राशियों गे उच्चित सस्ोधन करने चाहियें। आयोग का 
अस्ताव था कि न्यूनतम कर रहित सीसा को ३ हजार स्पयो पर निर्चित करने 
के अतिरिक्त निम्न जाय वाले वर्गो पर प्रत्यक्ष करारोपण के भार मेँ वद्धि करने 
का भ्रयास नहीं करता चाहिए । इसके श्रतिरिक्त आयोग ने झयकर की दरो के 
सम्बन्ध भे और भी बहुत से सुकाव दिब थे जिनका वर्णन हम विस्तार म बाद में 
चल कर एक अलग अध्याय म॒ करेंगे । आयोग ने कर चोरी को पहत्त्वपूर्ण समस्या 
पर भी अपने विचार प्रग्रट क्ये थे और उनके प्रस्ताव थे कि .-- (१) जनता को यह 
समभाया जाये कि कर चोरी से ईमानदार करदाता पर पडने वाले कर-भार में 
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बद्धि हो जाती है। इसलिये उनको कर को बरी नही करना चाहिये (२) विशेष 
क्षेत्र (89००७! एप्ट०) सम्बन्धी प्रणाली म इस प्रकार विस्तार कया जाये कि 
आय कर सम्बन्धी कठिन मुकदमों, जिनको श्राथ कर कभिव्नरों को ते करना है, वे 
चुने हुए अफसरों ढ्वारा ते किये जायें (३) आयकर झ्फमरों को 'यह शवित होनी 
चाहिये कि वे कमिइनरों से प्राज्ञा प्राप्त करवे कर दाताझों के व्यापार सम्बन्धी 
स्थानों मं घूस कर हिंसावो की जाच पढताल ॥र सकें (4) जु्माते की झ्धिकतम 
सीमा चोरी की गई राहि की तिंगुनी होनी चाहिए!। (५) करदाताशों के लिये 
सह अनिवार्य कर दिया जायें कि वे तौन वर्षो वाद अपने आदेयों तथा दायित्वो 
का एक ब्यौरा झ्ाय कर विभाग को भेजत रह । (६) कर चोरी सम्बन्धी मामलो 
को तै करने के लिये आय कर जाच श्रायोग नियुवत कर दिया जाय जिसकों कुछ 
विशेष शक्तियाँ दे दी जाये । 
इसी प्रकार झायोग ने केन्द्रीय कर प्रणाली भे कई प्रकार से उत्पादन करो में 
वृद्धि करने की गिफारिश की थी तथा झाग्रात करो सम कमी करने के सुभाव 
दिये थे ॥ 
राज्य करारोपण के क्षेत्र म आयोग ने बिक्री फर का विस्तत अ्र्ययन विया 
था और झपत्ती सिफारिशें दी थी। आयोग ने मोटरगाडियो तथा मोटर स्प्रिद 
सम्बन्धी करोरापण तथा स्टाम्प कर, सालगुजारी, कृषि श्राय कर, मनोरजन कर 
तथा उपकर पर भी श्रपते विचार प्रकट किय थे ।* इसके अतिरिक्त स्थानीय करारोपण 
तथा वित्त की समस्थाप्नों का प्रष्ययन करने के पश्चात्‌, श्रायोग ने अपने सुकाव 
स्थानीय सरकारो की झाय के स्रोतों मे वृद्धि करने के सम्बन्ध से भी दिये है ।* 
श्रालोचना--आयोग ने आय को बढ़ाने के सम्बन्ध में अपने जो सुझाव दिये 
थे, उन पर देश के आथिक विकास से उत्पन्न होने वाली विभिन्न आवश्यकताञों का 
बहुत प्रभाव पड़ा था। भारत एक पिछडा हुआ देश है और बविनियोग म तथा 
पूजी निर्माण में वृद्धि करने के लिये बजट के खोतों रो अधिक आय प्रष्प्त करना 
नितानत झावश्यक है । इसी उद्देश्य से आयोग ने अपने सुझाव दिये थे। इसमे 
कोई सन्देह भी नही कि जैसा अनुमान था यदि आयोग की सारी सिफारिशों को 
कार्यरोपित कर दिया जाता तो तुरन्त ही भारत म बेन्द्रीय तथा राज्य सरकारों वी 
आप में १०० रो १५० करोड रुपयो की वृद्धि हो जाती और दी्घंकाल म यह वृद्धि 
“और भी अधिक हो जाने की आशा थी। देश के भ्राधिक साधनों का विकास करने 
के महत्व का कोई भी विरोध नहीं कर सकता । किन्तु भारत जैसे पिछड़े हुये देश में 
करारोपण ढ्वारा विकास कार्यो के लिये आवश्यक घन प्राप्त करया सामाजिक और 
आर्थिक दृष्टिकोणों से अन्यायपूर्ण समझा जाता है। करारोपण की एक सीमा होती 
है, अर्थात्‌ व्यक्तियों की करदान क्षमता, किन्तु करदान क्षमता की सहो परिभाषा देते 
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हुये और यह स्वीकार करते हुये भी कि करदान क्षमता बह सीमा है, “जिसके वाद 
करारोपण में वृद्धि करने से उत्पादक प्रयत्त और क्षमता दोनों ही ग्रिरते लगते हे ।” 
उन्होंने भारतवासियों की करदान क्षमता की ओर कोई भी घ्यान नहीं दिया है, जो 
आयोग की सिफारिशो का सबसे बडा दोप है / इसके अतिरिक्त आयोग का यह 
विचार कि उपभोग में कमी होने से जो वचतें होगी उनसे विनियोगों में वृद्धि होगी, 
अमपूर्ण था । वास्तव में यह पुराने लेखकों के विचारों से तो उपयुक्त था किस्तु 
कौन्स आदि नये त्रिचारको ने अब सिद्ध कर दिश्य है कि बिनर उपभोग बद्दे विनियोगो 
में वृद्धि हो ही नही सकती । इस दिशा मे भी आयोग ने बहुत बडी चुटि की थी ॥ 
कुछ लोग यह्‌ पूछ सकते है कि फिर शराथिक विकास के लिये सरवार को श्रावश्यक 
पूँजी कहाँ से प्राप्त होगी ? कीन्स ने यह सिद्ध कर दिया है कि सस्ती मुद्रा नीति 
स्वय अपने लिये आवश्यक बचतें प्राप्त कर लेती है (कीन्म का गुणक सिद्धान्त) ।* 
इसके झतिरिक्त श्रायोग ने एक और बडी हास्यप्रद बात कही है । उन्होंने यह नही 
सोचा, कि विनियोगो से जो वस्तुओं का उत्पादन बढेगा, यद्धि उपभोग कम कर दिया 
गया, तो उसकी खपत कैसे होगी ? यद्यपि आयोग ने चेतावनी दी है कि व्यक्तिया 
बी उपक्रम दाक्ति सथा काम करने की इच्छा में किसी प्रकार भी कमी न झाने पायें, 
किन्तु उन्होंने अपने ही करारोपण सम्बन्धी प्रस्तावों से अपने ही विचारों को काट 
दिया है । उनका यह सुझाव कि सालिक झपन सोफर को जो लाभ पहुँचाये, उस 
को भी आाय कर क्षेत्र मे सम्मिलित लेना चाहिये, और अनियार्य बचत योजना 
मे अतिकर लागू करना इत्यादि लोगों में काम करते को जिज्ञासा एव दिलचल्पी को 
समाप्त नही करेगा तो क्या उसको यढायेगा २ 
इस प्रकार स्पप्ट है कि आयोग ने अपनी सिफारिशों हारा एक रूढिवादी 
तथा प्रतिगामी करारोपण प्रणाली पुन स्थापित करने की चेप्टा की है। आयोग ने 
जो विकास कटोती (7७४८०एप्यथ्णा (रे८०४०) और “कर छुट्टी. (७४८ ४०5०४) 
को सिफारिदशे दी हे उतसे निजी उपक्रम को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। इसी प्रकार 
आय कर में थोडी सी रियायते देने से भी गिजी उपक्रम प्रोत्साहित होगा। किम्तु 
ऐसा भ्रतीत होता है कि विकास काल मे होने वाले हीनाथे प्रवन्धत के आकार के 
सम्बन्ध मे आयोग के विचार यहुत ही अनिश्चित एवं अस्पप्ट ये | ऐसा होना सभव 
है बयोकि झायोग दूसरी योजना को प्रकृति एवं आकार से पूर्णतया अ्नभिज्ञ था। 
आयोग का यह कथन कि अल्प वाल में थोडा सा हीना प्रवन्धतन का पक्ष लिया जा 
सकता है, दूसरी योजना में जो नीति निर्मित की गई है, उसके पूर्णतया विरुद्ध है, 
क्योकि दूसरी योजमा में तो हीनार्थ प्रवन्धन को एक महत्वपूर्ण स्थाल दिया गया 
है / फिर भी आयोग को सिफारियमों विकास सम्बन्धी वित्त व्यवस्था के लिये बहुमूल्य 
रन है । “आयोग के प्रस्ताव समानता दृष्टिकोण (€4७३॥६८७ 9995०9०॥), प्रोत्साहन 
दृष्टिकोण. (रष्थ्यधए८ 39797०2८७) और विकास दृष्टिकोण (त€एटा090९०६ 
बन ह०० (0०३ ६न ०० पिच टेक्‍डमनाओ। 
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अ997०३८॥) पर आधारित है, जो उचित दिशा म॒ है, यद्यपि इनसे उन्पन्न हाने वाली 
लीति से श्रापवश्यकता अनुार समय पर परिवतेस किए जा सकते हैं / यदि इस 
सिफारिश को थोडे से सशोधतों वे साथ कार्यान्वित किया जाये त्तो हमारी विकास 
सम्बन्धी विचीय कियाहयाँ बहुत कुछ दूर हो जायेगी ! 
ज्ो० कलडोर के कर सुधार सम्बन्धी प्रस्ताव--जनवरी सन्‌ १६५६ में भारत 
के वित्त मस्त्रालय ते कम्निज यूनिवर्सिठी के प्रो० निकोलस कलडौर को भारतीय कर 
प्रणाती म दुसरी पचवर्षीय योजना की वित्तीय आवश्यकतामा के झवुसार अ्वश्यक् 
सुवार सम्बन्धी प्रस्ताव देव के लिए निमन्कित किया था कर जाँच आधोग ने विकास 
सम्बन्धी नियोजत की सालान्‍्य आवश्यवताओों की दृप्टि में रखकर अपने प्रस्ताव 
रखे थे, किन्तु क्योकि दूसरी योजना विज्ञालक्ाय थी और उसके लिए एक बहुत 
बड़ी मात्रा म पूंजी चाहिय थी इसलिये यह आवक््यवा था कि कंरारोवण सम्बन्धी 
लय ख्रात पता किये जाय और पुराने खाता मे इस प्रद्मार सुधार किये जायें शि 
दूवरी योजना की आवश्यकताओं वी पूर्ति हो सके कतडौर ने करारोपण के हर 
क्षण से अपने प्रम्ताव सही दिपे है केवल प्रस्यक्ष करारोपण पर ही आपनी दृष्टि 
क्रेन्द्रित की थी और श्रमेक्रो भ्रावश्यफ परिवर्तनो की घिफारिश की थी। कलडौर 
रिपोर्ट के अ्रनुसार, भारत मे प्रत्यक्ष करारोपण वी वर्तमान प्रणाली अबुदल और 
अत्यायपूर्णे, दोना ही हैं । यह अन्यायपूर्ण इसलिए है कि करारापण ब्राय का आधार, 
जैतता थैधानिक दृष्टि से परिभाषित किया जाता है, कर दाने क्षमता के एक माप के 
रूप म्‌ दोपपूर्ण भौर पक्षपानी है और करदाताप्रो के कुछ विरोष अर्गों द्वारा उसमें 
अपने हित के लिये फर बदल हो सकती है । क्योकि करदाताओ्ो द्वारा दी गई सूचना 
बहुत सीमित होती है, इसलिए यह झकुणल है, ओर सम्पत्ति सम्बन्धी सौदा तभा 
आय के राम्बन्ध म एक विस्तृत सूचता प्रणाली के अभाव के कारण, या तो छुपाकर 
या लाभी ओर सम्पक्ति आय को तप बत्ताकर एक बडी मात्रा मे कर की चोरी 
करना भ्रपक्षाकत सरल हो जाता है । ' इस विष्कर्प के आधार पर और हमारी 
कर प्रणाली के दोषों को दूर करने के लिए कलडौर ने निम्त सुझाव दिये थे -- 
(१) कलडौर का मुख्य उद्देशर भारत म पत्यक्ष कशरोपण के श्राधार को 
चौड़ा करना गा, जिसकी पूति के लिए उसने प्स्वत्ति पर एक वाधिक कर, पूँजी 
लाभ कर, सामान्य उपहार कर और एक व्यतितगत व्यय कर (जो अ्रशतया उसे 
क्षति की पूर्ति करेगा जो आय कर पर जगा हुआा गति कर हटा देने के कारण 
होगी) लागगू करने के प्रस्दाव दिय थे ! एँच करी--प्राय कर और ऊपर बताय 
गय चार करी का निर्धारण, एक विस्तृत हिसाब किताब लेखें के आधार पर, शुक 
साथ किया जाना चाहिए रिनन्‍्तु आयकर की अधिकतस दर ४५%, से अधिक नहीं 
होनी चाहिए । 
(२) कलडौर ने व्यक्तिगत झाय पर करारोउण के छेज भर काफी विस्त्त्त 
झुधार करने का अयत्न किया है। उन्हाने व्यक्तिगत व्यय पर प्रगतिशील कर लायू 
& ला डे छत फ्रमिका हिट०ाणाफ पछ उरडेक्षापाल दावे शिव्णेशवड, 0826 333 
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करने का भस्ताव दिया है ! यह कर २५४८ से आरम्म होकर घीरे-घौरे ३००९८ तक 
बढ़ता जायेगा । इसके अतिरिक्त पूजी लाभो को उन्होंने करारोपित आय मे सम्मिलित 
कर लिया है। शुद्ध सम्पत्ति या धन पर एक वापिक कर, जिसकी दर $% से १६% 
ज़्क होगी और उपहारो तथा उत्तराधिकार पर कर लगाने के प्रस्ताव दिये है । साथ- 
साथ उन्होंने आय कर की अधिकतम दरो को केवल ७ झाने प्रति रुपया पर निर्धारित 
करने की सिफारिश को है ताकि उपर्युक्त करो से होने वाली क्षति दूर हो जाये । 
व्यापार करारोपण के क्षेत्र मे भी उन्होने काफी परिवर्तनों के लिये सुकाव दिये है । 
उनका प्रम्ताव था कि कम्पतिया के वितरित एवं अवितरित, भभी प्रकार के लाभो 
चर, बिना लौटामे जाने वाले, ७ भ्राने प्रति स्पया की समान दर से कर लागू होने 
आाहियें और व्यापार पर लग हुये अन्य प्रत्यक्ष करो को हटा दिएा जाये । यदि यद्‌ 
चरिवर्तन कार्यरोपित कर दिये गये तो खनू १६५४-५५ के झाधार पर कर आय में 
<० से १०० करोंड रुपये तक बाधिक बूद्धि हो जायेगी । 

(३) अ्रति प्रतिगामी आयकर से उतम्त करते, बचत तथा विनियोग 
करने की इच्छा एवं शक्ति पर जो बुरा प्रभाव पड़ेगा उसको शुक व्यक्तिगत व्यस कर 
झौर धन पर बाधिक कर दूर करेंगे । इस प्रकार ज्यय तथा घन पर केवल 
अधिक श्ाय प्रदान करने में ही सफल नही होगे, वरन्‌ अति प्रतिगामी श्रायकर से 
चचतो, वित्तियोमो तथा काम करने की इच्छा एवं शक्ति को हतोत्माहित करने वाले 
अभावों को भी दूर करेंगे । 

(४) बर की चोरी को रोकने के लिये श्रो० कलडौर का प्रस्ताव है कि 
५०,००० रुपयो से अधिक व्यापारिक झाया की, और १ लाख रुपयो से अधिक की 
व्यवितगत आयो की डानिवार्य जाच पड़ताल होनी चाहिये ) इस प्रफार कर चोरी 
को रोकने से दूसरी योजना के लिये अधिक धन प्राप्त हो सकेगा । 

प्रो० कलडौर के कर सुधार सम्बन्धी प्रस्तावों का सावधानी से ग्रध्ययन 
ऋरने से भह ज्ञात हो जाता है कि उनका उद्देश्य एक ऐसी कर प्रणाली का निर्माण 
करना था जिससे बचतो को प्रोत्साहन मिले और साथ ही कर सम्बन्धी असमानताओं 
को बढावा न मिले तथा उन व्यक्तियों पर कर का भार अधिक पड़े जो बडी बडी 
'सम्पत्तियों के मालिक हें | किन्तु यह ध्यान रहे कि १३% की दर से वाधिक घन कर 
०९%, की अधिकतम दर का उपहार कर तथा मृत्यु कर सब मिलकर सम्पत्ति वाले 
व्यक्तियों की गर्दन ही तोड देंगे और उनपी किवियोय करने की इच्छा को पूर्णतया 
लप्ट कर देंगे | यह भी क्या ठीक है कि आयकर की अधिकतम दरो को ७ आने प्रति 
रुपया पर गिराने से उस क्षति की पूति हो जायेगी । विल्तु इसका यह श्रमिप्राय नही 
कि हमारी कर प्रणाली मे पूंजी लाभ कर और उपहार कर के लिये कोई स्थान नहीं 
है । एक बढती हुई अर्थ-ब्यवस्था स॒ दित्त प्रतिदित पूजोगत वस्तुओं की मात्रा से वृद्धि 
होगी, इसलिये पूजी लाभ कर के अमाव मे हमारा प्रत्यक्ष करारोपण का ढाचा पूर्णरूप 
औ प्रतिगामी हो जायेगा । 878 मर मुद्रा स्फीतिक श्रवृत्तियो के कारण अधिकतर 
सूजोपति पूजीगत वस्तुआ से ही विनियोग करेंगे शौर उदका क्रय विक्रय करके लाभ 
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कमारयेंगे । यदि इत लाभा को कर ढारा उनकी जेदा से चिक्राल नहीं लिया जायेगा 
तो उतके पास अतिरिक्त क्रय झक्ति रहन से मुद्रा स्फीति को और भी प्रोत्साहन 
मिलेगा । इसके भ्रतिरिक्य आय की अश्समासनताये भी और अधिक हो जायेगी । इस 
प्रकार पूजी लाभ कर से हमको वास्तविक जाभ होने की झाओ्या है, विज्येप कर वर्तमान 
मुद्रा न्‍्फीतिक परिस्थितियों में तो यह अत्यन्त लाभप्रद सिद्ध होगा। इसी प्रकार 
मृत्यु कर से सम्बन्धित कर चोरी को रोकने के लिये उपहार कर भी नितान्त आव- 
श्यक है | जहाँ तक व्यापारिक करारोपण का सम्बन्ध है, कलडौर के प्रस्तावों को 
कार्य रोपित करने से निजी विनियोगो को प्रोत्साहव नहीं मिजेयां, इसके साथ-साथ 
कुछ कर सम्बन्धी कटौतियाँ भी वरनी हाग्री, कर छूटे तथा कर सम्बन्धी 
छुट्टियां भी देनो होगी, कुछ घिसाई सम्बन्धी छूटे देवी हागी तथा इसी प्रकार के 
अन्य उपाय करने आवश्यक होगे । 

प्रथम थोजना काल में बजठो को मसुस्य प्रवृतियाँ--- प्रथम योजना बहुत 
सीधी साधी और कम जटिल थी तथा उमका प्राथमिक उद्देश्य वित्तीय स्थाप्रित्व 
बनायें रखनां था। इस कारण उसको कार्यारोपित करने मं कोई विशेष कठिताई 
नही हुई | पहली मोजना काल मैं जो वजट प्रस्तुत क्रिय गये थे बे बहुत ही सीधे 
साधे थ्रे श्रौर इसलिये राजकीय विनियोग सम्बन्धी नीति म वरारोपण को उचित 
महत्त्व भ्रदात नहीं किया गया था । इन बजटो म केन्द्रीय उत्पादत करो और निर्यात 
करो में कुछ मामूली उलट फेर होती रही थी तथा कुछ ग्रति करो को लागू किया 
शया था और इधर उधर कुछ कर सम्बन्धी रियायते की गई थी । इन सबका परि- 
जाप यह हुआ कि योजना के अन्तिम वर्ष सम सरकार राष्ट्रीय आय के ८६ 
भाग को करो के रूप में एकत्रित कर लेने से ही सतुप्ट थी। योजना काल म 
भारतीय कर भ्रणाली के सयुक्तिकरण की ओर कोई गम्भीर प्रयत्त नही किये गये 
और परिणामस्थरूप कदारोपण और झ्ाथिक नियोजन भ सामजस्य स्थापित करना 
कठिन हो गया । इन बजटों का निर्माण अधिकतर परम्परावादी विचारों के ग्राधार 
पर हुआ था और इसलिये इनमे उस निर्चितता तथा उस विचारशीलता का 
अभाव था जो विकास भस्वस्धी नियोजन काल म बजट बताने के लियः आवश्यक 
है । अतिरिक्त करारोपण से जो आय भ्राप्त हुई थी उससे केबल गैर विनियोग 
सम्बन्धी कार्य ्रमो को ही पूरा किया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि सरकारी 
क्षेत्र में जितने भी विनियोग किये गय उन रुबकी व्यवस्था वजट के घाटों ढारा की 
गई भौर दन घादो का रतर इतना ऊँचा था कि योजना बनाते समय इसका 
विचार करना भी असम्भव था। परन्तु वजट के घाटा तथा मुद्रा की पूत्ति मे वृद्धि 
होने से जो मुद्रा स्फीति उतन्न हुई थी उसको गरच्छी फसनो के हो जाने के प्रासानी 
से टाला जा सका था । इसीलिये चालू उपभोग को कम करने के लिये लये प्रकार 
के करो को लागू करने की आवश्यकता अनुभव नही हुई | झ्त प्रथम योजना काज म 
जो वजट प्रस्तुत किम गये उनमें निश्चितता तथा साहस का अ्रभाव था और उसयी 
बवावट समरचित भी न थी, दो केन्द्रोय तियोजन वी अवधि म॒ तीव्र प्रगति के लिये 
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आवश्यक हे तथा विकास सम्पन्धी वित्तीय व्यवस्था के आधार स्तम्म माने जाते है । 
इूसरो योजनाकाल म वजढ-- योजना के प्रथम वर्ष मे थरायिक रिथति के 
सम्बन्ध में अधिक निश्चित तथा रातुष्ट होने के कारण सरकार ने सीधा साधा 
परम्परागत बजट प्रस्तुत क्या । आय मे वृद्धि करने के लिय मोल के बने हुए कपड़े 
पर उत्पादन कर में वृद्धि कर दी गई, पूजी लाभ कर लागू किया गया । फिर भी 
- २४० करोड रुपयो का घादा वजट में था । योजना का दूसरा वर्ष आरम्म होते ही 
कठिनाइयाँ आरम्भ होने लगी और अर्थ व्यवस्था पर भिन्न भिन्न प्रकार के दवाव 
भिन्न भिन्न दिज्ञाओं म पडने लगे जिनका मुख्य वारण विभिन्न प्रकार की वस्तुओं 
की कमी थो। विकास कार्यक्रम की तीत्र गति से उत्पन्न होने बाली कठिनाइयों 
के बीच श्री क्ृष्णामाचारी ने बजट प्रस्तुत किया । वित्त मज्ी के सामने दूसरी सोजना 
के कित्तीय साधन की कमी को पुरा करने की विपम॒ समस्या थी। इसीलिये उन्हेंति 
पुराने सिद्धान्तों को त्याग करा करारोपण के क्षेत्र में उपभोग को कम करने तथा 
व्यक्तियों की जेबों से क्रय झकिति को निकालने के लिय' अत्यधिक कड़े उपाय 
अपनाय । थोक मूल्यों का सूनक अक जो सन्‌ १६५५ म ३४१ था वह मार्च सन्‌ 
१६५७ में ४२० के लगभग हो गया था । इससे स्पष्ट होता है कि देश मै मुद्रा स्फीतिक 
प्रबुत्तियाँ काफी प्रबल थी । सन्‌ १६५७ मे जो अन्तरिम (39060709) वजद प्रस्तुत 
किया गया था उसमे ३६५ करोड रपयो का घाटा था और मई सन्‌ १६५७ में जो 
नई निर्वाचित ससद के सम्मुख दुसरा वजट श्रस्तुत किया गया उसमें नये कर प्रस्तावों 
से घाट को ६० करोड रुपयो से कम करके केवल २७५ करोड रुपये कर दिया था । 
बजट म सामान्य रूप से सभी वर्गों पर काफी कर दबाव डाला ग्रया था और कर 
पस्ताव बहुत कडे थे । किन्तु इसके अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं ॥ इस 
बजट म॒ द्ाकर, वनस्पति तेल, मोटर स्थ्रिट, सीमेंट, तम्बाकू , दियासलाई, कागज 
आऔर इडिज़िल तेल पर उत्पादन कर बढ़ा दिये गये थे । इसके अतिरिक्त घन तथा 
व्यय करा को भी लागू किया गया था जो भारत के लिये बिलकुल नये थे । यद्यपि 
नये करो को लागू करके श्री कृष्णामाचारी ने विकास मम्बन्धों कार्यो के लिये आव- 
डयक्‌ धन एकलित करने के लिये उपाय निकाल लिये थे, किन्तु इन्होंने घर तथा 
व्यय कर लागू करते समय कलडौर के प्रस्तावों की ओर पूरा ध्यान नही दिया था। 
कुलडौर का प्रस्ताव था कि आय कर की अधिकतम सीमा ४५%, कर दी जाये 
थ्रो कृष्णाघाचारी ने कलडीर के अस्तावों में से बन तथा व्यय करो को लागू 
करने का प्रस्ताव तो अपना लिया किन्तु आय कर को केवल €२% से घटा कर, 
बिना बसाई हुई आय पर ८४१४ और कमाई हुई झाय पर ७७९ ही किया, जबकि 
चऋलडोर का भ्रस्ताव दोनों प्रकार के करो की दर अधिक से अधिक ड५%, 
निक्चिवत करने का था| 
कजडौर के भ्रस्तावों के बिपरीत अतिरिक्त करारोपण म अप्रत्यक्ष करारोपण 
को अधिक महत्त्व दिया गया था । यह ध्यान देने योग्य बात है कि कंलडौर 
योजना के अनसार अप्रत्यक्ष करारोपण मे दूसरी योजना में अतिरिक्त कर आय 
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कया केबल २०% भाग ही एक्जित होना था किन्तु बजट से अतिरिक्त कर झाय का 
७० से भी श्रधिक प्रतिशत भाग अप्रत्यक्ष करयारोपण से एकत्रित करे वा प्रस्ताव 
रखा गया था | सन्‌ १६२७-४८ के बजट में भी उत्पादन करों को उतना ही 
महत्त्व प्रदात किया गया था जितना पिछले वर्षो म किया जा रहा था । वदाचित 
इसलिय कि ऐसे करो से अल्प काल में ऋचच्छी आय प्राप्त होती है और उपभोग स् 
भी कमी हो जाती है | यद्यपि इस वष से पहल रेला का बजट अबग हुझा करता 
था किन्तु इस वर्ष वित्त मन्‍्त्री ते परम्परा को तोड़कर रेल मे किरामामभ स्वय 
बुद्धि की । यह वढ़ि १५ मोल से ३० मील तक के फासला के किरामो वर ५९ 
थी। ३१ भील से ५०० मीत तक के फासला पर १५% थी झौर इससे झ्धित 
लम्बे फाततों पर १०%, थी । वित्त मन्‍्त्री दी यह किया बडी ही अ्जीच थी और 
सबसे झजीब तो यह बात थी कि उन्हान रेल क किराबा म॒ वृद्धि द्वारा ब्राप्त होफ 
वाली झतिरिकत आय म॑ से ८ व रोड रुपय राज्या म॒ विभाजित कर दिय थ | इसक 
श्रतिरिक्त एक और महत्वपूष्र पएव उनके इस काय से उत्पन्न होता है. हि भविष्य 
में वाणिज्यिक सेवाग्रा का सचातन एवं व्यवस्था उनने असली रूप मे हा का 
जायेगी या उनका उपयोग करारोपण के एवं अस्त्र के रूप में किया जायगाः २ 

श्री कृष्णामाचारी ने अपने बजट से वरारोपण तथा आय वृद्धि के सम्बन्ध 
म जो ग्रन्य श्रस्ताव रख ये उतमें से कुछ निम्व प्रकार हू -+ 

(झ्र) आय कर के भ्राघार को अ्रधिंक विह्तृत बनाने के लिय न्यूनतम कर 
रहित सीमा को ४२४० स्पया से घटा कर ३००० रुपय कर दिया । (व) कम्पनिव 
की झाय पर कर की दरा को ४ आत प्रति रुपया से बढ़ा कर ३००५ कर दिया 
अगा और कार्पोरेशन कर को २३ झान प्रति रुपया से बढ़ा कर २०% कर दिया । 
(8) अन्तर्देशीय पै्चो तथा तारों के मूल्यों मं वृद्धि कर दी । (4) बोनस नियासिया 
वर कर की दर कर १२३५८ से वढा कर ३०१५९, कर दिया । यद्यपि बजट प्रस्ताव 
अत्यन्त क्छोर थे किन्‍्तू मोजना को बचाने के लिए इस प्रवार के उपाय अनिवाय थे 

सन्‌ १६५८ ५६ मे प० नहर ने अपना बजट प्ररतुत किया जिनवा विचार 
था वि नथ करारोपण के लिए नए ध्रतावों की कोई अधिक गुजायश नही थी और 
यहू कुछ श्रद्ध तक ठीक भी था वयावि सुरुष काय तो पिछले वप श्री कृप्णामाचारी 
ने कर ही दिया था । नहरू जी न उपद्वार कर एक नया कर लागू किया। यहाफि 
क्लडौर का प्रस्ताव उपहार कर को मृत्यु कर क स्थान पर लग्रान का था किम्तू चय 
उपहार कर का उहूृश्य इस समय केवल मृत्यु कर की चोरी का रोकना था हि यह 
बात इससे भी स्पप्ट हो जाती है कि नथ उपहार कर की दरे भी मृत्यु कर की दय के 
समान हैं और केवल सरकारी कम्पनियों को कर मक्‍त रखा गया है । साथ ही साथ 
मृत्यु कर की न्यूनतम कर रहित सीमा को एक लाख रुपया से घटा कर ५०००० 
श्यय कर दिया गया है और मृध््य कर की दरा म उचित सबोधन भो कर दिये गये । 
ऐसा! करने से अब सृत्यु वर वा क्षेत्र पहले वी झगेक्षा अधिक विस्तृत हो गया था 
इंशके अतिरिक्त प्रत्यक्ष करारोपण के क्षेत्रण दो और दिलचस्प प्रस्ताव रखे गये 
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थे। प्रथम, कम्पनियों के अत्यधिक लाभ कर में कुछ र्यिायते प्रदान कटी गई थी 
तथा जहाजी कम्पनियों की विकास छूढ की दर २४ प्रतिशत से बढा वार ४० प्रतिशत 
कर दी गई थी ) अप्रत्यक्ष करारोपण के छोन में सीमेठ पर उत्पादन कर की दर को 
२० रपये प्रति ठन से बढा कर र्‌डे रुपए प्रति टन वर दिया गया था । साथ ही 
साथ राजकीय व्यापार प्रभडल हारा सगाये जाने वाले भ्रति कर को हटा दिया गया 
था और इस प्रकार सीमेट के मूल्यों सम कोई विशेष वरिवर्नेन नहीं हुए थे । सीमेंट 
दर उत्पादन कर को वृद्धि से जो अतिरिक्त आय प्राष्त होगी उसको एक विशेष कोप 
में जमा कर दिया जायगा जिसका उपयोग सडको के विकास के लिए किया जायगा | 
इसके झतिरिक्त दक्ति से सचालित करबो के लिए कुछ रियायते कर दी गई थी, 
चनस्परति बस्तुओं के उत्तादद कर स कुछ कमी कर दी गई थी तथा सीमा करो मे 
कुछ मामूली से परिवर्तन किये गये थे । किन्तु करारोपण सम्बन्धी इन नए भस्तावा 
का कोई विशेष महत्त्व नहीं था। यह इससे स्पष्ठ होता है कि नए प्रस्तावों से 
बुल ६ करोड रुपये की अतिरिक्त झाय प्राप्त होन की आशा थी जब क्कि उपहार 
कर से इस अतिरिक्त आराम को आधी से भी अधिक राक्षि प्राप्त होने की ब्राश्ना 
थी । वजट की मुख्य विशेषता यह थी फि एक तो विकाम सम्बन्धी व्यय म बुद्धि 
कर दी गई थी किन्तु साथ ही स्राथ सुरक्षा व्यय मे भी वृद्धि की गई थी। इसके 
अतिरिक्त एक और विशेषता यह थी कि बजट के नये प्रस्तावों से श्रौचत व्यक्ति की 
स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पडा था । 


सम्‌ १६४६-६० का बअजद--इस वर्ष का बजद श्री दसाई ने ससद से प्रस्तुत 
किया था और इसका मुख्य उद्देश्य देश के आर्थिक त्रिवास के लिये झ्लाय के नये 
राधनों को निर्मित करने तथा जुटाने का था । किन्तु इस दृष्टिकोण से भी बजट में 
कोई खास बात नहीं थी और ऐसा जतोत होता है कि केवल पिछले वर्मो म किए 
गए प्रयतनों में समचय स्थापित करने का ही प्रयास किया गया है । इस बजट में 
भारतीय करारोपण के ढाचे को सरल बनाने का प्रयत्न क्या गया है किल्तु खेद यह 
है कि दूसरी योजना के लिए यह बजट नए साधन जूठाते से अधिक सफल नहीं 
हुआ । इसके अतिरिवत पिछले वर्ष वी तुलगा में आय सम्बन्धी खाते में केवल 
८१*६७ करोड स्पयो का ही घाटा रखा गया है। वरारोपण सम्बन्धी नए प्रस्ताबो 
से केवल २६ करोड रूपयो की ही अतिरिक्त थाय प्राप्त होगी जिससे घाटे की राशि 
का केवल २५% भाग ही पूरा हो पायेगा । पिछले वर्यो म जो निम्न तथा मध्यम 
आय वाले वर्गो पर कर दा दबाव बढता जा रहा था गए बजट में उसको वस करने 
के लिये कोई भी प्रयत्त नहीं क्या गया। यह ही नही देश के क्रारोपण ढाचे के 
आधार को भी अधिक चौडा करने की शोर कोई प्रयास नहीं किया गया है । भारत 
में कृषि आय कुल आय की लगभग ५०% है किन्तु इस क्षेत्र में कोई भी प्रत्यक्ष कर 
लागू नही किया गया । कम्पनिया पर घन कर को समाप्त कर दिया गया है तथा 
बोनस निकासियों पर जो कर लगा हुआ था उसमे भी सज्नोधन कर दिये गये है। हिन्दू 
सयुक्‍त परिवारों पर लगे हुए घन कर के प्रत्येक खण्ड से ३९६ की वृद्धि कर दी गई 
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है भौर व्यवित पर घन कर की दरें इस प्रकार हागी २ लास से श्रधित्त और १२ 
लाप से कम के धन पर १९६ १२ लाख स अधिक और २२ लास से कम वाले 
घने पर १३% और इससे भ्रधिक घन पर २% | व्यय वर से जो आय प्राप्त हुई 
थी वह सनन्‍्तोपजनक नहीं थी इसलिए नए वजट म॑ बुछ छूटा को समाष्व चर दिया 
शपा है और अ्रत्॒ पति-परिल या भावालिग अच्चे बे हजार रुपया वी कर रहित 
सीमा वे लिए केवल १ ही इकाई साने जायेंगे । अप्रत्यक्ष वरारोपण के' क्षेत्र मे जो 
नए प्रस्ताव रखें सये ह॑ उनवा सुरय काय पुराने उत्दादन बरोंगी दर से बैवल 
उनठ फर ही करना है । वनस्पति वस्तुओं पर उपादत कर ७ रुपये प्रति हन्डेंडबेट 
से वढ़ा बर ८ ७४५ रुपय कर दिया गया है। इससे «4 जाख म्पया तो अतिरिक्त 
आय प्राप्त होगी । खड़सारी गकर पर ५ ६० रुपए प्रति हल्डवेट की दर से उत्पादन 
कर जामू किया गया है तथा वित्री कर व स्थान पर ७० नए पैसे वी दर से अति- 
रिक्त कर लागू कर दिया गया है ५ इन प्रस्तावों स क्रमश १८२ करोड तथा २५ 
लाख रपये श्राप्त हांगे । चाय उद्योग को कुछ अ्रधिव सुविधाय दी गई हूं तथा कुछ 
क्षत्रा म उत्पन होने वाली चाय के उत्पादन करा को कम क्र दिया गया है और 
निर्यात कर को २६ नय पैसे प्रति पोडल घटा कर २४ नय पैस कर दिया 
शया है । 





भारत सें संघ सरकार की 
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भारत में राजकीय श्राप की मुल्य प्रवृत्तियाँ--राजकीय व्यय की भाँति 
राजक्रीय झ्राय भी किसी देश मे आर्थिक दक्ष तथा सरकार थो आधिक नीति के 
उद्देशयो पर निर्भर करती है | राजकीय आय का आकार एव प्रकृति देश की आशिक 
दक्मा पर निर्भेर करते है । एक पिछड़े हुए देश में अपेक्षाकृत विकसित देशो के, 
राजकीय आग का झाकार बहुत ही कम होता है। इसी प्रकार युद्ध काल में राजकीय 
आय के झाकार को बह॒त विस्तृत करना पडता है । राजकीय आय पर सबसे झधिक 
प्रभाव राजकीय नीति तथा उसके उद्देश्यो का पडता है । भारत म भी राजकीय आय 
पर इन सभी बातो का प्रभात्र पड़ा है। भारत एक पिछड़ा हुआ देश है । कृषि यहाँ 
बग भुख्य व्यवसाय है ॥ अभ्रहुत थोडी सी जनता उद्योगों से सम्बन्धित है और इसमें से 
भी अधिकाश छोटे पैसाने के उद्योगा म व्यस्त हैं । यहाँ की वेकिग प्रणाली पिछडी 
हुई अवस्था म है और मुद्रा बाजार अभी तक पूर्ण विकसित नहीं है। व्यक्तियों की 
आय तथा जोबन स्तर म्यून है । बेरोजगारी भ्रपनी चरम सीमा पर है। भारत के 
स्वनस् होने से पहले सरकार निर्बवाधावादी नीति की पक्षपाती थी, इसी लिए बह जनता 
के कल्याण के लिए कोई कार्य करमा पसन्द नही करती थी और झाय भी इसी दृष्टि 
से एकन्नित की जाती थी । नरारोपण का रूप तथा ढॉँचा भी इसी उद्देश्य से निर्मित 
किया यया था। आथिक समानता स्थापित करना सरकार की करारोपण नीति का 
उद्देश्य मही था। देश में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना होते ही सरकार की आर्थिक 
नीति के उद्देश्य पूर्णतया बदल गये और अब राज्य का सुख्य उद्देश्य एक कल्याणकारी 
समाज स्थापित करना हो गया । स्वतन्त्रता से पहले हमारी आर्थिक नीत्ति की मुख्य 
विश्वेपतायें इस प्रकार थी--बजटो को सतुलित करना, साम्राजिक सेवाओों तथा 
विकास कार्यो पर सौमित ब्यय और आवश्यक सेवाओं के लिए आवईयक घन प्राप्त 
करना, तथा घन की असमानताओं को दूर करने की ओर कोई घ्यान न देसा । आय 
सम्बन्धी मुख्य प्रवृत्तियाँ दूसरी लडाई तक निम्न प्रकार थीर--निम्न तालिका में 
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आय की केदल मुख्य मुख्य मदा वो ही लिया गया है । (प्रतिशन ) 
१६००-०१ १६१३-१४ १८२०-२१ १६२६-३० १६३६-४० 
प्रत्यक्ष कर ॥ है 
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राजकीय व्यय वी भाँति, जैसा कि उपयुक्त तालिका स स्पप्ट है राजकोय झ्राय भी बहस 
कम थी | आय कर से प्राप्त प्राय अपक्षाइत कम थी। इसक अ्रतिरिकत झ्राय बर प्रगनि- 
हीव भी नहीं था। भूमि कर वेलखाच तथा प्रतिगामी या। क्रारोपण क क्षेत्र मे श्राय 
की दृष्टि मे उत्पादन तथा सीमा कर सयप्त अधिक महत्वपुूण थ । विन्तु समय समग्र पर 
परिस्थितिया के प्रभाव म राजफीय झाय के झ्राकार व स्राता म॒ भी परिवतग हाते ही 
रह । दूसरे महायुद्ध काल में राजनीय ब्यय प्रतिवष वढ़ता ही गया और इसीलिय 
राजकीय झाय भ बृद्धि होना स्वाभावित ही थी । जहाँ तक करारोपण से प्राप्त होत 
वाली आय का सम्बन्ध था श्राय कर को अधिज प्रयानता दी गई । आय कर, अतिकर 
तथा कारपोरेशन कर की दरा को वढडा दिया गया । अधिक लाभ कर लागू कर दिया गया 
और सीमा वरा तथा उत्पादन करा म॒ वृद्धि कर दी गई । प्रिणामस्दम्प भ्राय करा 
तथा उत्पादन करा से होत वाली आय बढती गई। विदशी व्यापार के कम हा जाने 
से सीमा करो वा महत्व चुछ कस हा गया | यद्यवि करारोपण से प्राप्त हान बाली 
आ्राय में काफी वृद्धि हो गई थी किल्तु यह बढ़ते हुय व्यय के अनुपात मे बहुत कम थी 
और युद्ध सम्बन्धी वित्तीय व्यवस्था में करारोपण स प्राप्त आय का महत्व बहुत ही 


भारत म सघ सरकार की आय के खोत--आयकर र्श्द 


कम था । कृषि आय कर तथा मृत्यु कर के लागू होने के लिये कर प्रणाली मेः 
अभी काफी क्षेत्र था ) युद्ध काल में जो विभिन्‍न क्रारोपण सम्बन्धी उपाय कियर गया 
उनस भारतीय कर प्रणाली पहले की अग्रेक्षा अधिक प्रगतिशील हो गई। गैर कर 
सम्बन्धी झाय के स्रोतों मे रेलो का भाग सराहनीय था । इसके अतिरिक्त युद्ध काल 
की प्रमुख विशेषता हीनायथें प्रबन्धन थी और युद्ध वे छ वर्षो में नोटो को मात्रा में 
६६४ ५३ करोड़ रूपयो की वृद्धि हो गई थी । इसका परिणाम मीषण मुद्दा स्पीति थी । 

युद्ध समाप्त होने से पहले सरकार को अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ा। 
सरकार ने निर्बाधावादी नीलि को त्यागकर अब व्यक्तियों के श्राथिक जीवन म हस्तक्षेप 
बरना आरम्भ कर दिया । देश म अर्थ-ब्यवस्था के नियोजित विकास तथा पुनर्निसाणि 
के हतु योजनायें बचाई । देश में राष्ट्रीय सरकार के स्थापित होते ही राजकीय व्यय 
लथा आय का वास्तविक रूप ही बदले गया । नये संविधान में आर्थिक नीति के 
लक्षणो को पूर्णतया स्पष्ट कर दिया गया । भ्राथिक नियोजन की ओर एक सुदृढ 
पथ उठाने के लिय, सरकार ने छुक नियोजन झायोग नियुक्त किया और देश सम 
कल्याणकारी राज्य स्थापित करने का निश्चय क्या और औद्योगिक क्षेत्रम अधि- 
काधिक भाग लेना आरम्म क्रिया । युद्धोत्र काल स्‌ कैन्द्रोय रारकार की आय का 
अनुमान निम्म त्तालिकां से लगाया जा सकता है ।॥2 
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रु० में | शत | रु० मे | झत | रु० म॑ | शत शत 
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रेल किरायों पर कर ता --+ ००३००४ 
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सम्पत्ति तथा नह । हम 
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पूँजीयत कर 
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_ राजकीय सैयाप्रो | 
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कुल भ्राय__ ८० ००३००८२६० १००३६८२५ १०० ६७१६६ १०० 
इस तॉलिका से स्पष्द है कि पिछले बीख वर्षों म केद्रीय सरबार की 
आय मे अ्पर्धिक वद्धि हुई है।सल १६१८-३६ भ ८० करोष्ट रपयो से बढर॒र कुल 
ग्राय १६५७-४८ ग ६६१ ३४ करोड हो रपए गई । यह बढ कुछ तो मल्‍्या के बढ़ते 
में उत्पन्न होने पाल जाभो वे कारण प्लौर कुछ रस्कार की आवश्यवतातो ने कारण 
हुई थी । कितु इस वॉढ़ि का मुख्य कारण देश म विकास योजनाप्रा का आरम्भ होना 
था । झाज भी सरकार की अपनी भ्राय का ग्रधिकॉय भाग करारोपण मेंही भाष्त 
होता है । पिछल वर्षों मे ब्यकितिगत करो के सापेक्षिय सहव मे कुछ फर बटज अव्य 
है! गई है । जबकि आय कर से भ्राप्त आय का कून कर झास मे प्रतिशव सन 
१९३८ ३६ म १६१५ था सन १६४४ ४५ से द६ ३ सन १९४२-५४ मे २७३ 
और गन १६५७-४८ गे २० के लगभग था । यद्यपि यद्ध के पहल तथा बाद के वर्षो 
भ मीमा कर से प्राप्त होते बाली झ्राय तो लगभग समाव ही है विखु कुल वर प्राय 
मे अरब इतका स्थान उपपादत करो ने ग्रहण कर लिया है। उपादन बरोका 
कुल भास मे प्रतिशत मद १६१८-३६ मे १६८ मे अदफर १६५७-५८मं ३३ ३े 
हो गया । सव १६५६ से अर्थात दूसरी पचरवर्पीय योजना के आरम्भ होते ही भारतीय 
कर भ्रणावी मर कुछ भहृत्वपूण परिवतन हुय ह। पिछले तीम वर्षों म॒ प्रयक्ष करी की 
सत्या एवं धाय मे वद्धि करने के सचेत प्रयथर किय गय है। सत १६५६ मे पूजी 
जाभ कर सत्‌ १६५७ मे घन कर तेथा ध्यय कर और खत १६५८ म उपहार कर 
लागू किय गय । इन करो को लागू करने के लोभ मुस्य उद्द्य थ॒ प्रथम दूसरी 
योजना के लिप अधिक आप प्राप्त करता । दुसरे कर ढांचे शो अधिक प्रमतिपौल 
करना और तीसरे कर की चोरी को निमीजत करना । पिछल वर्षों स उ'पादन बरा म 
भी बहुत वद्धि हुई है तथा अनेको नई वस्तुग्रो पर उत्पादन कर लाग कर दिय गय है 
परिणामस्वरूप अब के दौय सरकार को सबस अधिक आय ग्रकेस उत्पादन करो से 
हो प्राप्त हाती है। इनम वद्धि करने के गरुप कारण--उपभोग को कंघ करना 
मध्यस्थो के लाभो को कम करवर तथा सरकार की बढ़ती हुईं प्रावश्यकतामों के 
लिमे पर्याप्त धन प्राप्त करना इत्यादि है। 
राज्यों की आय का अनुमान तिम्न तालिका से किया जा सकता है? -- 
9. 89888 ०७ ४५४ ६० श छह फिछका७ 82 थे 9० 4०४ 2५ 0०७ गाते स्वर 
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श्र्र राजस्व 


शाज्या वी ग्राय भी सन्‌ १६३८-३६ मे ७६ ४३ करोड सुपग्रा स उद्धार 
रानू १६५७-४८ मं ६६१३४ करोड रपय हो गई थो । यह वृद्धि वास्तव मे संस 
हतीय है । यह वृद्धि भी कुछ तो मूल्य स्वर की वृद्धि वे वारण शोर कुछ सरवारी 
आवश्यवक्षाया की वृद्धि वे बारणभ हुई थी। पिछते वर्षों मे श्राप मे भिन्न 
सिप्त स्रोत! के सापेक्षिक महत्व में कुछ फ़ेर बदव अवश्य हुई है। यधपि मालगुजारी 
मे प्राप्त राक्षि तो लगभग उतनी ही है विन्तु कुड झाय मे उप्तवा प्रतिशत रातू ६६४४ 
मे ११६ से गिर बर सते १६०७-५८ में बेबत १२ रह गया था। इस्तो प्रशार 
आवबयादी वर की गाय का प्रतिशत भी संत १६४४-४५ म २२४ मे पिग्कर 
सम १६५७-४५ मं ६३ रह गया था । भाव की दृद्धि बे! मरने सोत बिछी कर, 
केल्द्ीय अनुदान तथा बे द्ीय करा मे से प्राप्त होगे वाले भाग हैं। वित्री कर का 
महत्व दूसरे युद्ध है याद ही अधिक हुथा है। इसका प्रयुपात कुज़ आय से सन 
१६४४-४५ मे ४ १ से वदकर भव १६५७-४८ मे १४५८ हो गया था और यह 
कशशेपण की खबसे महत्वपृण मंद थी ! ब्राज् इस वा महत्व माजएुदारी की 
अपेक्षा बहुत अधिक है। पिछते वर्षो मे राज्या की झ्ाय मे सबसे महूँतवपूण संद 
केस्त्रीम मरकार मे भ्रशदान है जो भनुदाना तथा केद्रीय करा की भ्राय वे कुछ 
भागा वे हुप मे श्राप्स होते हैं। सन्‌ १६५३-४४ मे इनका कुब प्राय मे प्रतिभत 
४० € था । पिछले वर्षों भ वर्ष इनसे प्राप्त कुत राधि मे यृद्धि दो गई है रिन्‍्तु 
राज्या की ध्ाघ बढ़ते के दारण इनबा अनुरत सन १६५७-४८ मे ४४२ % था। 
स्पानीय सरकारा को बाय मे भी वृद्धि हुई है। इनब्री कुल भाग सम 
१६११-२२ से २३ ८६ बरोर फपया में दढकर सन्‌ १६४१-४२ में ८६७८ करोड़ 
रुपये हो गई थी ।* ग्रह वृद्धि मुरय रूप रे मूल्य वृद्धि वया स्थानीय सस्थामा वी 
यरुया थी बृद्धि रे कारण हुई है । 
पदि हम तीता प्रकार की सरवारा की समुक्त स्थिति दा विचार कर तो 
दा लक कर अं हु रत हेड करोड़ रपप थी वह वह कर 
न्‌ हो गई थी झोर कुल आय सन्‌ १६३८- 
६ मे १७६ ०२ करोड स्प॒या से बहार सत १६५४-५५ में ६६७ &१ वरोठ रपये 
हो गई भी । 
यह ध्यान रहे कि राजकीय भ्राय सम्द थी 
दिय हैं तथा जिन प्रवृत्तियां वा उल्वेख हम 
हमारी पच्रवर्षीय योजताप्रो वे दायरोपण से 
कार की भाय के सुर मुख्य त्ोतो वा बणन 


थी जो तव्य विछल्ले पृष्छो में हमर 
ने कया है उतका घरनिष्ठ सस्पन्ध 
है। हम भव केन्द्रीय तथा शाज्य सर 
नर अगले धृष्डा में कर्गे । 
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भारत में सघ सरकार की आय के खोत---झयकर र्श्३ 


आयकर 
(उस्टम्घ्य्थ्ना 95) 
आक्कथन- 
आय-कर के अन्तर्गत ब्यक्ितयों त्तथा कम्पनियों की झुद्ध आयो («६ 
47००त्ता८) पर लगने वाला कर सम्मिलित किया जाता है! परन्तु अ्रश्न यह है 
कि शुद्ध आय किसे कहते हैँ ? करारोपण के उद्देश्य से शूद्ध झाय की एक सही 
नपरिभाषा देना उतना सरल नही है, जितना ऊपर से देसने पर प्रतीत होता है। 
बुद्ध आय का माप भी व्यवहारिक कठिनाइयाँ उपस्थित करता है ॥ सच तो यह है कि 
शूद्ध आय पर कर लगाने की बात केवल एक सँद्धान्तिक सत्य ही है। अर्थवास्न से 
ब्राय' दाब्द का अभिप्ााय उन सतुष्टियों के “प्रवाह! (£!07 ०£ इन०४०४७) से है 
जो श्रम अथवा पूँजी से उत्पन्न होता है। वास्तव से व्यक्तियल हिल या कल्याण के 
चूप्टिकोण से श्राय का यह सब से सही अर्य है । परन्तु करारोपण के उद्देश्य से हम 
आ्राय' दाब्द का उपयोग इस सझ्र्थ म नहीं कर सकते ।/ इस अर्थ को मानने भ कई 
ऋटिनाइयाँ है, जैसे पहली कठिनाई तो यह है कि सतुष्टिया का मौद्धिक माप कस 
» प्रकार किया जाए ?े जो करारापण के लिए अत्यन्त ग्यावज्यक है) यदि हम 
चसुष्टियों को मुद्रा मे मापने का अयत्त करते हे तो एक कटिनाई यह है कि वास्तत्रिक 
आय (7९३ 39007086) श्रौर मौद्धिक झाय (ग्ा०म्८+४ ग्ा८ण००८) में सही सही भेद 
नही किया जा सकेगा । क्योकि, यदि वास्तविक आय सतुष्टिया कय प्रवाह है, लो 
औद्विक झ्राय इन सतुष्टियो को प्रदान करने वाली वस्तुओं एवं सेदाओ का बाज़ार 
मूल्य है । परन्तु इस वात का क्‍या विश्वास है क्रि प्रत्येक व्यक्ति को मुद्रा बी भमान 
मात्रा खर्च करने से समान सदुष्टि प्राप्त होगी ? इसलिए समान आय वाले व्यक्तियों 
से एकसी राधि कर के रूप मे ले लेने से हम यह निरचय नहीं कर सकते कि इनसे 
में हर व्यक्ति ने सतुप्दि की समान माया का त्याय किया है। यदि सतुष्टियो का 
कोई बस्तुगत या भीतिक (097९८ए४०) माप होता, नो क्रारोपण का उससे 
अधिक उचित झाधार मिलना सम्भव नहीं था| परन्तु ऐसे माप के अभाव में हम को 
उसके निकठतम आधार को अर्थात्‌ मौद्धिक आय को हो झाय-करारोपण का श्राघार 
सानना पड़ता है, यह जानते हुए भी कि यह एक उचित आपार नही है) 
यादि हम शुद्ध आय को वत्स्तविक व्यव के अर्थ मे लेते है तो दूसरी काठियाई 
यह है कि क्रारोपण के लिये इसका माप क्सि स्थिति (४028९) पर क्या जाय ? 
इसको हम उस समय तो नाप नहीं सकते, जबकि यह प्राप्त होती है, क्योकि उग 
समय तो सनुप्टि का अनुमान ही नहीं लग सकता ! सतुष्टि तो उपभोग करने के 
चबच्चाल्‌ प्राप्त होती है | परन्तु उपभोग कर लेने के बाद फिर व्यक्तित के पास क्या 
डहुगा जिससे वहू कर का भुगतान कर सके $ यदि हमर मौद्रिक आय को आधार 
मानते हैं तो प्रन्‍्व यह है, कि क्‍या हम उसका माप उस सत्य हरें जबकि उसका 
उपयोग, उपभोग कार्यों के लिये किया जाता है ? कुछ लेखकों का मत है कि यदि 


र्र४ राजस्व 


हम वास्तविक झ्ाय को करारोपण का आधार बनाने म वास्तविवा कठिनाइयाँ हे 
ती हम मौद्विक ग्राय का माप कम से कस एस विन्दु पर चरे जो वास्तविक श्ाय 
प्राप्ति के निकटतम हो । श्रत हमारी वास्तविक आय वा अनुमान उसी समय लग 
सकता है. जब हम उत बवस्तुआ और सवाञ्रा का मौद्धिक मूल्य मायूस कर जे 
जिससे वास्तविक आय प्राप्त हाता हे । यदि हम थोडा सा ध्यान द तो ज्ञात हागा 
कि किसी भी व्यक्ति को अपनी सतुष्टि बेवन वतमान उपभोग से ही प्राप्त नहीं होती, 
घरन्‌ भविष्य के उपभोग क॑ लिय बचत करके एव दूगरे व्यक्तिया को मोद्रिक आय 
का कुछ भाग देकर भी, यावुष्टि प्राप्त होती है। झत मौद्धिक झाय वा सर्वोत्तम 
शाप उसी समय हागा, जबकि व्यक्ति उसे प्राप्त करता है--जिसक॑ पडचात वह 
उसको उपभोग तथा बचता मे बाटने वा निशफुचय करता है। वुछ व्यक्रितया वा 
विचार है कि बचते आय नही होती । यह हमारी वास्तवित् आय वी परिभाषा पर 
निभर करता है कि श्राय म॒ बचत गथ्याती हूं या नहीं । यदि हम बास्तविक प्राय का 
केवल उपभोग से प्राप्त श्रानद के रूप म स्वीकार करते हुं तब तो बचत ग्राय नहा 
हैं परन्तु यदि हम इसका अ्रथ मोौद्रित प्राय से प्राप्त खारी ही सतुप्टिया से तगाव हूं तय 
बचें श्राय के अस्तगत ही झायगी । कीन्‍्स न भी दचता को भविष्य स प्राय ब उपभाग 
करने का श्रधिफार बताया है। श्रत आय की यह विस्तत परिभाषा श्रवश्य है पर तु 
यह ही प्रत्यवा ज्यक्ित की कर दान योग्यता वा उचित माप है। यह ध्यात रह कि यह 
तो ब्यकित की कुल झ्राय (57055 77००घ८) है। शुद्ध श्राय प्राप्त करने के लिय 
इरागें से कुछ राशि निकालनी पड़ेगी अर्थात इस श्राय वो श्राप्त करने म पूँजीगत 
वस्तुप्रो का जी ह्वास हुप्ला है वह भी काटता चाहिय जो कुछ श्प रहे यह शद्द 
आय होगी। उस पर कर निधारित करना चाहिय। गुल राष्ट्रीय आय (छकछ5 
पपश्रा०्णश्ी 78205९) म॒ से शुद्ध राष्ट्रीय ग्राय (०४ [ए79०कवे उ॥००फ्र८) या 
राट्रीय लामाज ([ए४७०छथ 0।ए७06४6) मालूम बरने के लिये हमको कई प्रवार 
की कटौतियाँ करनी पड़ती हे--जंस, करा का भुगतान पूजीनी दास पूविवी 
राशि तथा विदेशिया फो उनकी पूँजी का उपयोग करन का शुद्ध भुगतान ।* जिस 
विधि से दश फी शुद्ध राष्ट्रीय श्राथ वा अनुमान हम जगात है उसी प्रकार हमे 
ब्यक्तियों की शुद्ध राय को पता लगाना चाहिये | यदि हम ऐसा नहीं करगे तो 
ब्यक्तित की उत्पादन करने की पूजीगत बस्तु झर्थात कार्यक्षमता कया ह्वास दाता 
रहेगा । इस दृष्टि से बचते पूजी हैं और राष्ट्रीय आय का भाग नहीं ह । करारोपण 
के उद्ृश्य से हम हिक्‍्स (पाल वह पर) की परिभाषा क्तो ही उचित मान सफ्ते 
हैं. । एक व्यक्ति की आय वह है जिसका वह एक सप्ताह म उपभोग कर सकता 
है और तब भी सप्ताह के अन्त म बह उतवा ही समृद्धिश्ावी रहने की आादा बर 
सकता है जितना वह आरम्म म था । * 

किसी व्यक्ति की आय पर कर तिघारित करते समय यह भी आवश्यक 
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भारत सम सध सरकार की आय के खोत--आयकर २२५ 


है कि केवल व्यक्ति की आय की रात्ि को ही ध्यात मन रख कर यह भी देखवा 
चाहिय कि उप आय का उपयोग करने वाले व्यक्षिययो की सख्या कितनी है । भ्रय बात 
समान रहते पर एक अकेमे व्यक्तित की एक परिवार वाले व्यक्ति की अपेक्षा 
अधिक कर-दान योग्वता होगी । 
व्यक्षि को आय एक दम ही प्राप्त नहीं होती। उसको वोडी थाड़ी करके 
एुक निश्चिल अवधि में आय प्राप्त होती हे । झ्राय प्राप्ति की अवधि तथा राशि 
लगभग निश्चित ही होतो है (अधिकतर ब्रेतन भोगी व्यक्तिया को) परन्तु कभी 
कभी उसम परिवतन भी होते रहते हू (व्यापारिया के लिय) 4 अत यहूं आवश्यक 
है कि प्रत्यक व्यकित की एक निश्चित अवधि के आदर की आस पर ही कर लगाया 
जाय | यह काल अधिकतर एक वय होता है। सयुकत्र राज्य अमेरिदा मे कोई 
भा बारह सहीगों बी आय का ब्यौरा दिया जा सकता है| यह आवश्यक नहा है कि 
कलण्डर ((28८79०३८) या ही एंक वप हो । 
आयकर साधारणतया प्राप्त की हुई नकद आय पर लगाया जाता है और 
अविप्य मे जितनी श्ाय के प्राप्त होने की आया हो उस पर नहीं लगाया जाता ) 
वास्तव म॒ झाय वही है जो प्राप्त हो गई हो । वेतत भोगी व्यक्तिया के जिय तो 
यह बात सच है परन्तु व्यापारिया के लिय यह ठीक नही है क्याक्रि झ्रारम्भ मत्ता 
अपनी रूयाति स्थापित करने के लिय वहुत खचा करना पत्ता है इसलिए कुछ भी 
जाभ नही होता । जब उसे कुछ वर्षो वाद बहुत लाभ होता है तो उने एक दम कर 
चुकानः होता है जबकि उसे यह झाय कई वर्षो के परिश्रम के बाद ग्रप्त हुई है । 
इस तरह उसको कर भी अधिक देना पडता है । यदि पिछले सब बपा का झौसत 
निकाल कर कर लगाया जाता तो उद्को बहुत कम कर देना होता । परतु श्रायकर 
अधिनियम कही पर भी कर-दान योग्यता की इन सभिनताम्ना का ओर ध्यान 
नही देते । 
भविष्य में जिस आय के प्राप्त होने की आरा है यदि कर उस आय के 
खनुमार लगाया जाय तो भी ठीक नही होगा | एक तो यह निश्चित रूप से कहा हा 
नहीं जा सकता की भविष्य मर कितनी भाय आआप्त होगी । दूसरे यह कि प्रारम्भिवा 
वर्षो म करदाता का कर भुगतान करना इतना सुविधाजनक नही होता क्याकि 
आय प्राप्त होने से पहल ही उसको कर का भुगतान करना पड्ता है। इसके अतिरिक्त 
झ्राय में परिवतन भी होते रहते हू । एक वकील की जो आय एक महाने मे होगा 
ग्रह आवश्यक नहां कि उत्तती ही आय दूसरे महाने म भी प्राप्त हो। इन सब 
कृठिताइयो को कम करने के लिए प्राप्त आय क्यो या तो थवीछ के वर्षो म बाटा 
(८४७५७ ०००६) या झाग के वर्षो को ले जाया जा सकता है (टब्वान> एश्य) । पहली 
विधि के अनुसार ग्राय को पिछले वर्षो (जितने वर्षों तक उस आय को प्राप्त करन क 
लिये निरतर प्रयत्त किय गए हू) म एसे वाट दिया जाय जसे कि वह बराबर वराबर, 
किदतों म पिछले वर्षो मे प्राप्त होती रहो है तत्पड्चात उस पर कर निर्धारित 
किया जाया। दूसरी विधि मे एक बप की हादि को दूसरे वप के लाभ सम स काट कर 


२२६ राजरव 


तब कर लगाया जाय । इसमे तो वोई संदेह नहीं वि विसो एवं बंप वी हानि स्देव 
अश्रगले वर्ष वी झाय में सो ही पूरी की जाती है । यदि हानि नहीं भी होती है तो भी 
अ्रपृत्ति यही होतो है दि अधिक झ्राय वाले वर्ष वी भ्राय को बाद ने! बम झ्राय वाली 
मर्पो में उपयोग किया जाता है। श्रत दोना ही स्थिति सम वर निर्षारण के सिए 
एक बर्ष की अ्रवधि स्थायसगत नहीं है। झाय बार बी न्‍्यायशीलता वे लिए यह 
झावश्यव है वि वर निर्धारित वरते समय बई वर्षो वी हानि ग्यौर लाभो का उचित 
ज्ञात प्राप्त वर लिया जाय । 

आय कर तो न्‍्यायसगत बनाने वे लिए प्रधिवाद देगो मे शाद्ध आय वा 
अनुमान लगाते समय वुल प्राय में कुछ रियायत तथा क्टौतियाँ बर दी जाती हैं । 
यह छठे तथा पटीतियों या तो पर दान याग्यता क विचार से था प्रशासन बी सुविधा 
को दृष्टि से की जावी हैं। फ्रत्पत़ देश में ही न्यूनतम कर रहित सीमा निश्चित वी 
जायपी है -- पेयत प्रशासन की सुविधा दे तिय क्योकि छोटी छोटी श्राधो पर कर 
वसयूत परते में यठिनाई भी बहुत होगी है श्रौर उनका पता लग्राता भी इतना 
सरन पही होता । इसी प्रवार यरदान योग्पता वो उचित भ्ाधघार बनाने वे लिए, 
चभी ब्यक्तिमत कठियाइयो वी ओर भी ध्यान दिया जाता है और बुल प्राय मे से 
उचित पटोतियाँ पर दी जाती हैं ज॑से व्यवित विश्षप के बच्चों या निभरकर्ताप्रा 
नी रास्या शिक्षा एवं चिवरित्सा व्यय भ्रादि। इत सव कटौतियो के बाद ही शुद्ध 
गाय मालूप पी जाती है शौर उस पर पर लगाया जाता है। 

झायनर वे भार ने राम्बध सम साधारणतया यही विश्वास विया जाता दँ 
कि गह रिसी दुसरे व्यतित पर नहीं डाला ला सकता और उसी व्यजित को करभार 
सहन घरता पडता है जिगती आप पर कर सगाया गया है। हम पहले भी कह चुने! 
है पि चरभार उसी समय दूसरे ब्यवित्र पर डाला जा सबता है जब करदाता नी 
व्यापार सम्बन्धी गागतों मे वद्धि हो रत्रती है। परन्तु झ्ायवर तो झद्ध 
आय पर लगाया जाता है । व्यापारी झपनी वस्तुप्रो वा मूल्य वर वा भगतान 
बरते वी पूथ झाशा मे बढठा भी पही सकता क्योकि मूल्य तो भाग्र और प्‌ति बौँ 
शवितयो द्वारा निर्धारित होता है । यदि कोई व्यापारी भ्पनी वस्तुप्रों को ऊँचे मूल्य 
पर बेचता है तो यह ऐसा उसी समय वर सकता है जब कि बाज्ञारो मे मूल्यों भी 
सामास्य श्रवृत्ति बढ़ते वी हो -- चाहे झानदर तगा हो या नहीं । यदि वह मूल्य 
बढाने की स्थिति मे है तो झवश्य ही मूल्य बढायेगा। भरत भावकर का मी बर 
दाता के भ्रतिरिफत रिसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं पड़ता क्योंकि झायदर वस्तुओं 
भी उत्पादन चागतों को प्रभावित नही बरता । 

भायवर, पर दाग योग्यता के भी धनुदल बनाया 
थी दरो वो प्रगतिशील बरवे बुल आय मे से क्टौतो 
अतिवर ($0[८४ 7०५) सगाकर इत्पादि उपायो हारा । 

हम उधर देख चुके हें वि एए निद्दितत स्तर से नोचे की झ्ायो जो बर 
भुदत घर दिया जाता है, जिससे कम झ्ाय दासे व्यवितयों पर कर का भार कम 


जा सकता है। इस कर 
करके या कुछ छूट देकर, 


भारत में सप सरकार की आय के सोत--श्रायकर रर२७ 


चअड़े | इसी श्रकार कर को कर-दान योग्यता सिद्धान्त के गरनुकूल बनाने के लिये, दरोे 
को प्रगतिशील बनाया जाता है । ऊँची झ्रायो पर ऊँची दरो से कर लिया जाता है और 
जीची श्रायो पर नीची दरो से कर लगाया जाता हैं और बहुत नीची झायो को कर 
से मुक्त कर दिया जाता हे।कर की दरो मे प्रगतिशीलता लाने के लिये भिन्‍न- 
पज्विन्तन देशों में भिन्‍व भिन्‍न रीतियाँ अपनाई गई है । अधिकतर देशो में खण्ड प्रणाली 
(8890 $ए5ए८क्र) प्रचलित है । झ्रायकर पर अति कर (599०४-+४) लगाकर भी 
ऊँची आय बालों एर कर का भार अधिक डाला जाता है। झतिकर, एक निश्वित 
स्तर से ऊपर बाली झायो पर साधारण आयकर के अतिरिक्त लगाया जांता है । 
अतिकर भी प्रगतिशील होता जाता है । जब आय बहुत अधिक होती जाती है और 
लाभ की दरे बहुत ऊंची होती जानी है, तब सरकार अधिक लागफर (८८७५ 
79:०5७ 755) भी लगा देती है । यह्‌ बर अत्यधिक ऊँची आयो पर लगाया जाता 
है। यह कर पधिकतर युद्धकाल म अत्यधिक लाभो पर लगता है, क्‍्वांकि 
युद्धकाल में व्यापारियों को ऊँचे मूल्यो से अतिरिक्त लाभ बहुत ऊँची दरों से प्राप्त 
होते है । झ्रायकर को छूट देकर तथा कटदौतियाँ आदि कर के भी न्‍्यायसगरा बनाया 
जाता है । जैसे बिया कमाई हुई आयो (छ/€छग्यट्प॑ क्ाट०तार5) पर ऊँची दर से 
कर लगाना और कमाई हुई आयो पर नोची दर से कर देना ! भ्म द्वारा प्राप्त आम 
और सम्पत्ति द्वारा प्राप्त आय म भी भेद किया जाता हे । श्रम एबं प्रयत्तों से जो 
' आय प्राप्त होती है, वह उसी समय तक मिलती है जब पक व्यक्ति कार्य करने योग्य 
रहता है श्रर्थात्‌ वीमारी, चोट, बेकारी आदि की अ्रचस्था मे उसे कोई आय नही 
प्राप्त होती, जबकि सम्पत्ति द्वारा प्राप्त आय नियमित रूप से प्राप्त होती रहती है । 
आता पिता की मृत्यू के बाद श्रमिक के बच्चे भूखे भी मर सबते हैं, परन्तु सम्पत्ति 
चालो के बच्ची को सम्पत्ति मे आय सदा ही प्राप्त होती रहती है । श्रमिक को भविष्य 
के लिय' अधिक बचोया पडेता है, जबकि सम्पत्ति वालो को भविष्य की कुछ भी चिन्ता 
चही होती | आयकर निर्धारित करते समय करदाता कौ व्यक्तिगत परिस्थितियों 
का भी ख्याल रक्‍्खा जाता है जैसे व्यक्तियों बी, करारोपण के लिये, शद्ध श्राय का 
अनुमान लगाते समय बच्चो की गस्या के अनुसार कुल झ्राय मे से कटौती कर दी 
जाती है । गयुकत राज्य अमेरिका म तो चिक्त्ला सम्बन्धी व्यय भी काट दिये 
जाते है ५ 
आयकर का प्रशासन भी सरलतम रकक्‍्सा गया है | व्यवहार में दो रीतियाँ 
> अपनाई गई हँ--पहली विधि म, आयकर झ्राय के स्रोत (50प7०९) पर ही एकचित 
कर लिया जाता है और दूसरी विधि में करदाता स्वय अपनी आय का ब्यौरा 
अल्येक वर्ष आयकर विभाग वो भेजता है। पहली विधि के अन्तर्गत सेवायोजक 
(77:०३ द७) अ्रपव सेवकों को, वेतन से से कर की राध्ति की कटौती करके भुगतान 
करते हैं और सम्मिलित पूँजी कम्पतियाँ लाभ वॉटते समय अत्येक हिल्सेदार के लाभ 
अप गज कर दब, हा विधि भ करदातता को स्वेय अपनी साय 
शी में यह दोनो विधियाँ साथ साथ चलती है 


भारत म सघ सरकार की आय के खोल---आयकर र्र्ह 


अध्याय के प्रारम्मिक पृष्ठा में हम कह चुके है कि वास्तव में आय कर को न्यायश्ील 
चताने के लिय आय से प्राप्त सनुष्टियों के अनुसार कर निर्धारित होना चाहिए। 
परन्तु इस प्रकार के आधार में जो कठिनाइयों , होती हे उनका भी बर्णन हम कर 
चलुक छू । इसी कारण हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि व्यक्ति की मौद्रिक आय पर 
ही कर लगाना चाहिय, क्योकि सतुप्टियो तथा वास्तविक् आय को डचित रूप से 
आपा नही जा सकता । 
कारपोरेशन कर--व्यापारियों, कम्पनियों तथा प्रमडलो वी आप पर जो 
कर लगाया जाता है उसे कारपोरेशन कर बहत है। यह कर उस बर स बिल्कुल 
भिन्न होता है जो कि कम्पनी के हिस्सेदार अपनी आयो पर दते हैं। कारपोरेशन 
कर भी बिल्कूल व्यवितिगत आय कर के समान ही है और इसके सिद्धान्त इत्यादि 
आयवबर जैसे ही हक्ू। कभी कभी इरा विषय पर बडा दाद-विवाद होता है कि 
क्कम्पनियों की झ्राय पर दो बार कर लगता है । एक तो कम्पनी की आय पर दूसरे 
हिस्मेदारा द्वारा प्राप्त श्राय पर। बहुत से लोगो था विचार है वि ब्यापाॉरिय 
कम्पनी हिस्तेदारो की ही सस्था होती है जो हिस्सेदारा की ओर से व्यापार करत्ती है 
और जो कुछ आय प्राप्त करती है वह हिस्मेदारों वी ही होती है। श्रत इस मत के 
अनुसार हिंस्सेदारा को दो बार कर का भुगतान वरना पडता है जो श्रन्यायपूर्ण 
इसलिय झावश्यकता इस वास की है कि इन दोना करा में से केवल एक ही कर 
लिया जाय, या तो कारपोरेशन कर या आयकर । परन्तु यह तर्क आधारहीन है । 
अ्यापारिक कम्पनी हिस्सेदारा की ओर से झअवदय काम करती हू परन्तु उसका अपना 
अस्तित्व होता है । इसलिये कारपोरेशन कर केम्पनी की आय पर लगता है और 
अयकर हिस्सेदारा की आय पर लगाया जाता है । न्‍्यायालया ने भो यह स्वीकार 
कया हे कि कारपोरेशन कर रो हिस्सेदारा पर ठबारा कर नहीं लगता । 
भारत में आय कर- 
भारतीय संविधान के झनुसार सघ सरकार हारा निम्न कर लगाय जा सकते 
ग्रे कुपिक आय पर कर, सीमा शुल्क, वस्तुआ पर उत्पादन कर, कार्पो- 
रेशन कर, पूत्री कर क़पिक भूमि के अतिरिक्त अन्य सम्पत्तिया पर जायदाद 
खबर , रेल्न के फिस्ठय कण शा“+ य+ स्टान+ ऋर, समाचार घत्रा बी जबित्री इत्यादि पर 
चर इत्यादि | परन्तु इत करा की आय का एक बहुत थोदा भाग ही सघ सरकार 
क। प्राप्त ड्डो सकया अयात्‌ क्वल आय क्र दवाइया तथा हजठगार सम्बन्धी वरसुआ 
के अतिरिक्त बस्तुओ पर लग हुए उत्पादन कर वी आय का ही एक भाग प्राप्त हो 
आ्कगा ॥ झंप करा की आय राज्य सरकारो को प्राप्त होगो 
भारत में झाय कर का इतिहास--भारत म्र सबसे पहले सन्‌ १८६० सम 
आय कर लागू कया गया था । सन्‌ १८४७ की अशान्ति से भारत सरकार को धन 
कौ बहुत ही आवश्यकता श्री, इसलिय सरकार ने इस कर कया आशय लिया । 





र्३० राजस्व 


आररम्मिक वर्षों म यह केन्द्रीय सरकार वी आय का सोत था, परन्तु बाद भ इसकी 
झाय केन्द्र और राज्यो के बीच विभाजित होते लगी । सनू १६१८ के विधान सम्बन्धी 
सुधारों के आघीन यह केन्द्रीय सरकार की ही आय वा स्रोत चना रहा परन्तु यह 
निश्चित हुआ नि इसका एक भाग राज्य सरकार को भी दिया जाय। इसी प्रकार 
सन्‌ १६३४ के अधिनियर्म के आधीन भी झाय कर की आय का कुछ माग रफ्ज्य 
सरकारा को त्ाप्त होता रहा। बह कवल झौडोनीमियर की छिफारिशो का ही 
वरिणाम था कि आय कर बा राज्या दा मिलने वाला प्रतिशत पहली बार निश्चित 
रुप से निर्धारित किया गया। झऔदोनोमियर क सुकावो के झनुसार आय कर की 
आप का ५० प्रतिशत भाग राज्या मे बाँठा जान लगा। सन्‌ १६५४२ के वित्त प्रायोग 
से इस भ्रतिशय को बढाया कर ५५ दर दिया ग्रौर दुसरे वित्त आयाग न ६० कट 
दिया । 

सन्‌ १८६० मे २०० से ५०० रुपथ माहवार तक की झाग पर २४ की दर 
स॑ और ५०० रुपये से ऊपर वी सव आया पर ४% की वर से कर लगाया गया 
था । ५ बप के परचात इसको समाप्त कर दिया गया। परन्तु १८६६ म फिर लागू 
ब्िया गया । इसी प्रकार उलट फेर हात हाते सन्‌ १८८६ सम इसको स्थायी रूप 
प्रदान किया गया । यह जान कर आशय हागा जि संस १०६० से सन १८८६ तक 
लगभग २६ वर्षो क प्रत्दर २३ कानूत वनाय ग्रय ये। सन १८८६ का नियम 
भारतीय झाथ कर के इतिहास मे पहला महत्वपृण पार था। इसभ इपि आया पर 
काई कर नहीं लगाया गया था। यह नियम भारत म लगभग रे२ वर्षों तक लाग 
रहा | सनू १९१८ भ भारतीय आब कर म बहुत ही महत्वपूर्ण परिचतन हुए । इसे 
नियम का मुख्य उद्दृश्य व्यक्तिगत करदाताआ के बीच म॑ उत्पत होने बाली उत 
असमानताआ था टूर करना था जां कि सन १८८६ में निय्रम से उत्पन्न हा गई थी । 
इसका उद्यम यह भी था कि आय तथा लाभा को मालूम फ्रने की विधि को 
पूणतया स्पप्ट कर दिया जाव॑ क्योंकि विभिन्‍न प्रान्ता के करारापण सम्बन्धी प्रमापः 
(डा2प0475) मे बढुत सी भिन्‍नताएँ उत्पन्य हा गई थी। सबस पहला बार इसी 
नियम मे यह व्यवस्था वी गई थी कि सभी खोता से प्राप्त कुल आप पर ही कर 
निर्धीरित कया जाय। इसर झतिरिक्त कर बततमान बपष की झाय पर ही लिया 
जान रागा । यह अवश्य था वि पिछल वर्ष वी आय के आधार पर कर की दर 
तिर्धारिध कर दो जाती थी परन्तु, वत्तमान व की शद्घ ग्रायथ क पत्ता, व्यफे,क् 
बाद इस दर सम परिबतन कर दिया जाता था ॥ यह नियम सभो प्रकार को आय पर 
लागू होता था। 

सन्‌ १६२१ मंश्याय कर नियम को जाच करन दे लिय अखिल भारतीय 
आय कर समिति के सामने नियम कया रा गया ॥ समिति के युभावा के अनुसार 
उन श्ध्ररेम बतंमान आप्र कर बनाया यया और सन्‌ १६३६ म इसम बहुत महत्व 
पूर्ण परिवर्तन किस गये । इस अधिनियग के अवुसार भारत क निवाशिया की विदेशा 
से प्राप्त आय पर भा कर लश्ना आरम्भ हा गया इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी 


भारत मे सघ सरकार को आय के स्ोत--.त्रायकर २३१ 


परिस्थितियों का वर्णन भी किया गया था जितके अनुसार कर के दृष्टिकोण से 
करदाताओं को तीन वर्गों मे विभाजित कर दिया गया था अर्थात्‌ भारत के निवासी, 
गुर निवासो और थे व्यवित जो निवासी तो है परन्तु साधारणतया निवासी नही हैं । 
अन्तिम वर्ग पर पहले वर्ग की अपेक्षा कर का भार अधिक रखा गया । इस नियम 
में पहुली बार व्यापारिक कम्पनियों की ६ साल तक की हानि को अगले वर्षो तक ले 
जाने की आराज्ञा प्रदान की । इसके अतिरिक्त और भी वहुत से परिवर्तन किये गये 
थे । परन्तु इस नियम से बराबर सशोधन होते ही रहे | दुसरे महायुद्ध छिडने के 
कारण आय कर के समुचित ढाचे म और परिवतंन क्ये गये । अर्थात्‌ आय कर तथा 
अति कर पर अतिरिक्त कर (ड0४८४४72८) लगाय गये। कर रहित सीमायें नीची 
कर दी गई ) कोरपोरेशन क्रो की दरो को बढा दिया गया और अत्यधिक लाभ 
कर भी लगा दिये गये । साथ ही अनिवार्य बचत योजना भी चालू कर दी गई। 
कर की दरें बहुत अधिक प्रगतिशील कर दी गई थी ॥ सबसे ऊँची दर ५००० रुपयो 
के ऋषिक करायितता ऋप्य एर भरी ऋर्शाह १४३ अरे अछि सएया ? आय कर की दर 
की प्रगतिशीजता का अनुमान इस बाद से लगाया जा सकता है कि आय कर से जो 
झाय सब्‌ १६३६ में १५ २४ करोड रुपये थी वह सन्‌ १६४६ में €१ १२ करोड 
रुपये हो गई थी । इसी अवधि में कारपोरेशन कर २ ०४ करोड रुपयो से बढ कर 
७४० करोड रुपये हो गया था । यह ध्यान रहे कि यह बुद्धि केवल कर की ऊँची 
दरो के कारण ही नहीं थी बल्कि युद्धणल म आयो म बुद्धि भी बहुत हुई थी । 
युद्ध के बाद आय कर की दरो को कम कर दिया गया और विभिन्त प्रकार की 
रियायरतें भी दे दी गई। अत्यधिक लाभ वरो को समाष्य कर दिया गया और कर रहित 
सीमाझो को ऊँचा कर दिया ग्रया। सन्‌ १६४७ म एक नया कर पर्थात्‌ पूँजी लाभ 
कर लगाया गया था । परत्तु यह सन्‌ १६४६ से समाप्ल कर दिया गया । 
अ्ाय कर का वत्तंमाव ढांचा निम्त प्रकार है -« 
अविवाहित व्यक्तियो, हिन्दू सबुक्त परिवार और उन कम्पनिया के लिये जो 
पी त (६२९४१४८४९५) नही है आयकर की दरे निम्न/कित है -- 
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इसके श्रतिरिवत निमत वात ध्यात देते योग्य हु +- 

(१) विवाहित व्यक्तिया के लिय कुल आये के पहले ३ ०००) रुपयो चर 
कोड कर नहीं है अगल २ ०००) रुपयो पर ३९५ कर है और "ाप खड़ो पर 
उपयक्त तालिका के अनुसार ही कर की दरें हूं । 

(२) इसके अतिरिक्त दो बच्चों तक्‌ ३००) रुपयो प्रति बच्च की दर से 
कुत आय म से कटौता की जाती है । विवाह और वच्च सम्बबी कटौतियाँ केवल 
उसी समय क्रा जाती हूं जबक्षि ब्यकित की आय २० ०००) रुपयो से कम होती है 

(३) हिंदू सयकत परिवारा के लिय भी यह कटौतिया की जाती हैं| व्नके 
जिय ६ ०००) मूपबा से नीच की झायो पर कोई कर नहा लिया जाता । 

(४) पजीक्षत फ्मों क लिय कर की दर निस्‍्न प्रवार है -- 


कुल आय के प्रथम ४० ०००) रुपयों पर कुछ नहा 
अगल ४ ०७७) ५ ज्तिगत 

७४०००) ह 

आप भाग पर श् 


(६) कम्पनियों के लिप कुल आय पर कर वी दर ३० प्रतिदतत है । 

(६) १ लाख रपया से नीची आया पर सामाय रूपसे ५ प्रतितत झौर 
१ जाल स ऊपर वो झाया पर १० प्रतिशत की दर से श्रतिरिवत बर लगाया जता 
है । बिया कमाई गई झाया पर इल करा के अतिरिक्त एक विद्यप अतिरिक्त कर 
१४ प्रतिषत वी दर स लगाया जाता है ) थअ्रतिरिक्त क्र उड्डी आया पर छगते 
हे जो हि सम्मि।लतत परिवारों के सम्बघ म १५ ०००) स्पयो से अधिक होती हूं 
भौर व्यविधया के सम्बंध स्‌ ७ ५००) रुपया से अधिक होता ह। सामाय अतिरिक्त 
कर नी झाय संघ सरकार को घ्ाप्त होती है परन्‍्त विप्रप अतिरिक्त कर (5$्प्छा 
80 ८078८) से प्राप्त श्राय राज्य और सघ सरका रा के बाच म बट चानी है । 

(७) कम्पनिया क॑ आय कर पर ४ प्रतिशत का दरस अतिरिबत कर 
जगाया जाता है ॥ २० ०००) ल्पमा से अधिक आयो पर आय करके अतिरिक्त 
अति कर (8०79७ प%%) भी लगाया जाता है जिसकी दर निम्न प्रकार हू -- 
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भारत म सघ सरकार की आय के स्रोत---प्रायवर रहेरे 


उएक लाख रुपया से नीचे की आयो पर अति कर के अतिरिक्त ५ प्रतिशत की 
दर से और एक लाख से, ऊपर की आय पर १० प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर 
(5७:८०४७०४४८) लगाया गया है । इसके अतिरिक्त बिना कमाई हुई आ्राय पर 
१४ प्रतिगत पर विद्येष अतिरिक्त कर (5फल्लथ $फतल्पबाू०) भी लगाया 
गया है । 
मारतोय श्राय कर को मुख्य विशज्ेषतायें---उपयुकक्‍तत विवरण के बाद हम इस 
स्थिति म हे कि भारत म झाय कर की मुख्य विशेषताआ की गणना कर सके । 
यह विशज्ञपताये निम्त प्रकार हे -- 
भारत में आय के सबसे ऊँचे सण्ड पर कर का दर बिना कमाई हुई झय के 
लिए ८४५८ है और कमाई हुई आय पर ७७०८। सन १६४५ म कर जाच आयोग 
ने भारत मे आय कर की दरो की नुलना अन्य देशा से करते हुए बताया कि भारत 
म प्रारम्भिक दरें अन्य देशों की तुलना म नीची थी और प्रगतिशीलता का श्रश 
अहुत्त ढॉँचा था । उदाहरण के लिए १०,०००) १६,०००) ग्रौर २४,०००) 
“रुपयो तक के खण्डा पर कर की दर बहुत से देशा की तुलना म बहुत कम थी परन्तु 
२४५००० ) के बाद एक दम बढना झारमस्भ हुई और ४०,०००) रुपया पर बहुत 
ऊँची द्वा गई और यहा तव' कि ७० ०००) रुपयो तक कर की दर इतनी ऊँची हो 
"गई कि यू० के० के पश्चात्‌ भारत का ही स्थान था। कर जाच आयोग का यह 
सुभाव था कि आय कर ठाचे को अधिक मभ्यायरगत करन के लिए श्राय को अधिक 
खण्डी ग विभाजित किया जाय, वयाकि प्रारम्भिक खण्डा म॑ करदाताश्रा की सख्या 
सबसे भ्रधिक थी ॥ इस सुझाव को मानत हुए सन १६५७ तक झाय को ८ खण्डा 
से विभाजिल कर दिया गया | आ्रायोग ने अपनी खोज करने के बाद य्रह भी पता 
जयाया कि भारत म व्यक्ति उस समय तक झास कर के क्षत्र म नही आता जब तक 
कि उसकी श्राय, राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय स्वर ([प्४छाव एस (0४फ़ाछ ॥0006 
१.6ए८) रे लगभग १५ गुती नहीं हो जाती और इस स्तर से ५०० भनी अधिक 
आय पर बार की दर सबसे ऊँची हो जाती है जबकि दूगरे दशा म यहृ गुणक 
(7शणवाफ९5) बहुत नीचे है । इसके झतिरिक्त भारत में केवल १४५ व्यक्ति ही 
झाय कद का भुगतान करते है। दन कारणा से आयोग ने झ्राय कर को, 
उपस्थित अश्रसमानताओं (जो कि आय कर का भुगतान करने वाले व्यक्तियों तथा 
उन व्यजिययों से जिन पर आय कर सही लगता उपस्थित है) को दूर करने का एक 
शक्तिशाली अस्त्र बताया है । आयोग ने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रारम्मिक 
खण्डो पर कर की दर न बढ़ा कर न्यूनतम कर रहेत सीमा को नीचा कर दिया 
जाय । आयोग की इस सिफारिश को स्वोकार करके सरकार न सन १६५७ में कर 
“रहिंत सीमा को कमर करके ३०००) रुपया पर निश्चित कर दिया था। यह ध्यान 
“रहे कि कर रहित सीमा को कमर करने से प्रारम्भिक खण्डो के अ्रन्तगत आने वाले 
बकरदाताझो को बहुत अधिक मात्रा म कर भार सहन करता पड़ रहा ४ 
कर रहित सीमा को नीचा करके छोटा छोटी आय चाज पल के 2250 
ले ब्यक्तिया से क इकट्ठा 


र्शे४ राजस्व 


करन वा खर्चा भी बट जायया | अत इस उपाय खे कोई भा लाभ नही हागा। 
इसलिए यह आवश्यक है कि प्रारम्भिक स्तर पर ग्राय को गौर अधिक खण्डा रे 
विभाजित कर दिया जाय । आमोग न यह भा बताया कि क्‍्याकि ऊँच खण्डा भा 
८५% की दर स अधिक कर लगाने का विचार उचित नहा है. इसलिय मध्यम 
खण्डा या दीच के खण्डः की आय पर कर व्ही दरा को बढाया जा सकता है । 
आपास का इस सम्बंध मं झतिम सिफारिश यह था कि आय कर को दराक्य 
बढ़ाते के अतिरशियिा २५०००) रुपया स झवित्र वा ग्राया ने लिए एक विध्षप कर 
एवं झ्रननिवाय बचत योजना [5प/लीम्ड० एप्प ए०काएशॉज०9 089०६ 5०02708) 
चालू की जाय । इस योजवा वी पहनी विश्वपता तो यह है कि २४०००) रुपया स 
अधिक श्रायर पर प्रभतिशीय दा से विश्वप कर लाग कया जाय । परतु करदाता 
क्य यह प्रधिकार होगा कि यह सरबार से एव दाघवालान ऋण बहुत नोचा सुद का 
दरा पर प्राप्त वर सके और उसका विनिषेम सरकार द्वारा स्वीकहृत उपयोगा से वर 
सके । इस योजना की दूसरा विए्रपता यह होगी कि २५०००) स्पमा से अधिक 
आय प्राप्त करने वाल व्यक्तियां स प्रगतियाल दरा पर भ्रनिवाय रूप सा जमा प्राप्त 
दा चाय जिसयय भुगतान «० वर्षो क बाद बॉड का रार्म किया जाय और बह 
बॉँड अगले २५ बषों बे बाद भगाएं जा सक! इस याजना से आयोग का यह 
उद्दरय था कि घना व्यक्तिया की खच करन वी हाबिंत कम हा जाए जिसत्त बत्तमाव 
च «वें ठप मूल्य बस होत दंग शौर आप का ऋ्गमातताय भी कम हा जाय। 
हम पहले कह चुक हैं कि झ्ाय कर के भार वो समान बनाने के लिए विनिन 

प्रकार की क्टौतिया तथा रियायत दा जाती हैँ । भारत से भा रद्ध आय वो गणना 
करत खमय इस प्रकार की बठौतिया की जाती हू। सबस पहने सन १८४५ मे 
जिना कमाई हुई आय और कमाई हुद गाय + बीच भद वियया गया था। बर 
जाच आयोग का (सन्‌ १९५५) यह राय थी कि कपरकि आय बहने के साथ साथ 
आया के बाच स दस प्रवार का भद करवा कठित हा जाता है और इसवा महदव 
भा नहीं रहता इसलिय एक विश्नित सीमा जैसे २४०००) स्पय स॑ कम का आय 
पर एक कमाई हुई आप का भत्ता (8375:6व _700:०८ 8)0७७म८८) दे दिया 
जाय । इन सिफारियों के वाद सन्‌ १६५४५ मे ४५०००) रुपया स सीचे का झास पर 
यह भत्ता दिया गया था | परन्तु कमाई हुई तथा विना कगाई हुई आय के बाच का भद 
किर आरम्भ कर लिया गया । आय/ग्र की यह भी मिफारि' थी कि विदेशों की भाँति 
भारत सम भी नियमित रूप स कुटम्व भत्ता (छए:ख्/५ #ग0७३४८६७) की व्यवस्था 
ह वर्षो के अन्दर होना चाहिए | उसका प्रस्ताव था कि इस उदृश्य की पूर्ति क लिए 
विवाहित व्यक्तिया के लिय कर रहित मीमा २०००) रुपय और गअ्रविवाहित 
व्यक्तिया के लिय २०००) सुपय कर दा जाम | सन ३६५५ म दन सिफारिशा का 
व्यावहारिक रूप श्रदान कर दिया था परतु सन १८४७ मे विवाहित व्यक्तिया के 
लिया कर रहित सीमा को पुन वडाकर ३०००) रुपय कर दिया गया । साय ही दा 
बच्चा तक ३००) रुपय प्रति बच्चों सी दर लत बच्चा का भत्ता (टक्लाताडतत 


भारत में सघ सरकार की आय के स्तोत--आ्रयकर श्श्थ 


०णनए८९) भी दिया जाने लगा ।॥ 

इसमे तो कोई सदेह नही कि आयकर का वचतो और पूजी निर्माण पर 
बुरा अभाव पडता है । इसलिये आयकर के बुरे प्रभावों को. कम करने के लिये अन्य 
प्रकार की कटौतियाँ मी की जाती है जैसे प्रावधात कोप और बीमा सम्वन्धी भत्ते 
(ए7०णंतध्म६ सदात बताते. पेधर्पतव्ध०७ :20एछण्य०४५) इत्यादि ॥ भारत में कुछ 
ऐसी व्यवस्था है कि जो भुगतान आवधात कोप में किये जाते हे या बोमा सम्बन्धी 
किश्तो से किये जाते है (यदि यह कुल आय का हूँ या ८,००० रुपयो, इन दोनो मे से जो 
भी कम हो, तक हे) उनको कर निर्धारित करने के लिये ब्यक्ति की आय में नही 





ब्गी 
जोडा जाता ) इसी प्रकार की अन्य कठौतियाँ सन्‌ १६४६ के आयकर अधिनियम म 
भी प्रस्तुत की गई थी । मशीनो इमारतो आदि की घिसावट आदि की कठौतियाँ भी 
फर्मो तथा कम्पनियों की छुद्ध आय की गणना करते समय कुल झ्ाय मे से कर दी 
झाती है । इसी प्रकार की कुछ विद्ेप कटौतियाँ बी सन्‌ १९४६ से १६५१ तक के 
काल मे ग्राज्मा दी गई थी । कर जाँच आयोग ने उत्पादन तथा पूजी निर्माण को 
प्रोत्साहित करने के लिय एक सामान्य योजना थस्दुत की थी । इस योजना के अनु- 
लार उपकमो को ३ भागी में रक्खा गया था । प्रथम भाग मैं सभी उद्योगों में काम 
करने वाली कम्पनियों को सम्मिलित क्रिया गया था। दूसरे वर्ग में कुछ चुने हुए 
उद्योगा को सम्मिलित किया गया था। यह उद्योग या क्षो राष्ट्रीय विकास की दृष्टि 
से महत्वपूर्ण होने चाहिये या एसे उद्योग हो जिनका विज्ञस स्वय अपने प्रयत्ता से न 
ह। सके । यह उद्याग उत्पादको की वस्तुओ वा पूजीगव बस्तुग्रो से सम्बन्धित होने 
चाहिये और इनका चुनाव आयकर विभाग द्वारा न हो कर फिसी अन्य सस्‍्या ढारा 
हो । तोसरे वर्ग मे केवल वहो थाडे से उद्योग लिये झाये जिसका चुनाव सरकार 
समय-समय पर राष्ट्रीय महत्व की दृष्टि से करती रहे ॥ क्मीणन की सिफारिश थी 
कि पहले वर्ग के उद्योगा को जो झ्रभी तक लाभ दिया जा रहा है बहों भविष्य म भो 
दिया जाये, अर्थात्‌ बिना बॉदे हुए लाभो पर १ आना प्रति रुपये की दर से कटौती । 
दूसरे वर्गे के उद्योगो को एक विकास कठौती (0८एट०फाप्शाए ९७३० )की 
खुविघा प्रदान वी जाये । इस चर्ग वी सभी क्म्पनिया को यह सुविधा स्थाग्री पू्णी 
को वस्तुएँ खरीदने के लिये दी जानो चाहिये और तीसरे वर्ग में चुने हुए उद्योगा से 
स्थापित होने बाली नई कम्पनियों से उत्पादन आरम्भ होने चाले वर्ष से ६ वर्षों तक 
कोई भी कर नही लिया जाये । इसके बाद ५ बर्यो तक साधारणलया धिवावढ या 
डुमने तक बी कठीती की सुविधा दी जाये । इन रिवायतों के प्रभावा का हर ५४ बर्षो 
के बाद अध्ययन किया जाय और जो भी स्थिति हो उसे भारतीय ययद के सामने 
'रक्खा जाये । इन सब सुकावो से उद्योगो को मश्षीनें झ्ादि खरीदने के लिये मणोन्रा 
की कुल लागतो का २५९८ तक का एक विकास क्ठौनी का प्रस्ताव स्वीकार क्र 
लिया गया ) 

_. कर जाँच आयोग न आयकर विभाग को प्रशासन सम्बन्धी कुशचता को 
बढ़ाने के लिये भी अपने सुलाव दिये थे। कमीशन का सुभाव था वि आ्रायकर 


र३६ शत्रस्द 


'दिभाग के अफसरा वो जनता के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिये और कर भूग- 
सास की राक्षि गिर्धारित करने म तथा जाप्त किये हुए घन को लौटाने म अनावश्यक्र 
देरी नही करनी चाहिये इत्यादि इयादि। उसका प्रस्ताव था कि इस कास कै 
लिय विशेष भ्रफसर नियुक्त किय जाय । 

पिछले कुछ वर्षों म झायकर से प्राप्त आय की राशि इस प्रकार है -- 


(करोर रुपयो म) 
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आयकर दी चोरी भारत के विए कोई श्रनोखी बात नहीं है। यह तो भ्राष 
सभी देलों म प्रचलित है। कर जाँच आयोग के अनुसार यह चोरी लगभग ३० और 
४० करोड़ स्पथ का होती होगी । परन्तु प्रो० क्लडौर का भ्रनुमान था कि भटदत म 
२०० में ३०० करोड रुपया के बीच भ आय कर की चोरी की जाती है । कुछ भी 
हो ग्तगोां अवष्य है कि आय कर की चोरी को जाती है और इस चोरी वो रोकता 
आवश्यक हैं क्याकि इससे केवल सरकारी आय ही फम नहीं ह्लीती बल्कि ईमानदार 
कर दाताओं पर कर का भार भी अधिक हो जाता है। कर जांच आथोंग न इसकी 
रोकने के लिए बहुत सी रातिया बताई हू जिनम से एक यह भी थै कि एक झाष 
कर पूछ ताछ झागोग जैसी स्थायी सस्‍्या स्थापित की जाथ जिसका अध्यक्ष हाईकोट 
के जज से नौची हेसियत का व्यकित न हो । इसने यह भी सुझाव दिया कि आपपर 
निरीक्षण भो अधित "जित प्रदान वी जाए ताकि वे व्यापारियों के दफ्तरों पर 
छापा मारे सक और उचित आयकर सम्बधी कागजा को वरामद कर सक । 

कारपोरेद्नन कर -- कम्पनियों की आय पर जो झतिकर (50]ढ# परब्४) 
लगता है उसे कारपोरेगन कर कहते है । आजकल कम्पनियों पर अतिकर की दर 
बुल आय पर ५००८ है। इसके ऊपर कोई प्रतिरिक्त कर (5णफ्तेग्र्ट८) नहीं 
लिया जाता है । डुछ बर्ते पूरा कर लेने पर क्टोतिया भी दी जाती हू । कर जाच 
आयोस के अवुसार कास्पोरेशन कर की दरें इस प्रकार हु --प्रथम २४००० ४] 
रुपया पर एक प्राना प्रत्ति रुपया और च्प आय पर २ आते € पाई प्रति रुपया । 
इस कर से सन्‌ १०५७-४८ में ५०९ करोड रूपए प्राप्त हुए व और सन १८४५-५६ 
ग॑ ५५३ करोड रुपय प्राप्त होने की आशा थी । 

अधिक लाभ कर (8५६७७ 0000 १+5)-- सन १९४० से एक अधिक लाभ 
कर लागू किया गया था । इसके अनुसार सामाय वर्षों की भरेक्षा प्राप्त होगे वाले 
अधिक लाभी पर ५०% वी दर से कर जिया जाता था। सरकार ने सन १६३१- 
३६ या सन १६३६-३७ या सन १९३५-३६ से सन १६३७-३८ का औसत या 
सन्‌ १६३६-३७ व १६३७-३८ के औसत--को अधिक लाभ का अनुभानत लगाने 


आरत स॒ सघ सरकार की आय के स्रोद--आयक्र र३३ 


के लिय सामाय काल घोषित कर दिय थ और व्यापारिया को यह रचतन्व्रता थी कि 
वे इन अवधियो से जिसको चाह चुन ल | सन १६४१ म कर की दर को बढाकर 
६६३%, कर दिया गया था। सन १८४२ म यह घोषित किया कि यदि कोड 
व्यक्ति कर के अतिरिबत अपन सलाभा बा १३१ भाग सरकार के पास जमा करा 
देगा तो सरकार उस पर अपनी आर से अधिक लाभों का ६३% देगी और यह 
दोना (अर्थात १३३% व्यापारियों द्वारा दिया हुआ और ६३%, सरकार का श्र 
दान) युद्ध के बाद वापिस कर दिय जायरेंग। साथ ही करदाता जो धन राशि 
जमा करेगा उस पर २०८ की दर से सूद भा दिया जाएगा। सन १६४१ मे जमा 
करन की योजना को अभसिवष्य घोषित कर दिया गया और झत म एक एसी अवस्था 
पहुँची जबकि कम्पनिया का कुल अधिक जाम किसो न किसा कर के रूप म॑ सरकारी 
खजानों म जमा होने लगा यद्यपि इसका कुछ भाग युद्ध कै बाद लौटाया जाना 
था। यह कर केबल युद्ध के वर्षो म हा लाग किया गया धा और इसलिए सन 
१८४६ म॒ युद्ध समाप्त होते हा इसको भा समाष्त कर दिया गया । 
सन १६४७ म॒ श्री लियाकत अली खा न॒ व्यापारिक लाभा पर कर लप्म 
किया था परन्तु यह भा सन १५४० मन समाप्त कर दिया गया । 
प्रो० कलडौर न भारताय कर प्रणाली पर अपन सुधार सम्बन्धी बिचार 
प्रकट करते हुए यह प्रस्ताव दिया था कि भारत म॒ आय कर झर अति कर के 
स्थान पर केवल आय कर ही लागू क्या जाय जो व्यक्तिया और साभदारा 
इत्यादि के दिय २५ ०००) रुपया की बापिक आय तक प्रगतिशील हो और उसक 
ऊपर का सभी झाया पर कर ७ आने प्रति रुपए वी दर स समाम हो । इस प्रकार 
कर का सबसे ऊँचा दर ४५०, होथा। प्रो० कतडौर का प्रस्ताव था कि कम्पनिया 
पर बतमान आ्राय कर और कारपोरेशन कर के स्थान पर केयल एक हा कर उनकी 
कुल आम पर लूगाया जाथ जिसकी दर प्रत्यक आया के लिए ७ आझान प्रति रुपया 
हो | प्रो० कतडौर के यह प्रस्ताव उनके द्वारा प्रस्तुत की गई करारोपण की सम 
चित योजना का हा एक मुख्य अग था। परतु जब कि सरकार न उनके द्वारा 
प्रस्तावित सभी नय कर। को लागू कर दिया है आय कर को दरा को ग्रभी तक कम नही 
क्या है। इसका मुख्य कारण यह है कि झय कर को दरा को कम करते से जा आय 
की हानि होगी वह नय करा द्वारा पूरी नही हो सकेगी) इसके झतिरिक्त प्रो० 
कलडौर की समुचित योजना के अनुसार सारे करा (पूँजो लाभ कर, वापिक धम 
कर व्यय कर और उपद्वार कर) स सम्बीबत हिसाव क्विताव एक साथ ही देना 
पड़ेगा । परन्तु क्याक्ति यह सब होता इतनी जल्दी सम्भव नहीं था इसलिय प्रो० 
कलडौर द्वारा प्रस्तुत श्राय कर सम्बधी सुझवा की ओर अभी तक कोई भी 
ध्यान नही दिया गया झाज्मा है. कि तीसरी पचवर्षीय योजना के श्रस्त तक कर. 
प्रणाली को प्रो० कलडौर के प्रस्तावों के अनुसार सुधारा जावेगा । 





संघ सरकार की आय के 
स्त्रोत (क्रश.)- 
सम्पत्ति करारोपण-(मृस्यु-कर ) 
अध्याय श्ध््‌ $0फ7८९5 ता करे९एशाचट ता 
फल एंफरॉका 50ए०एा- 
# इ७९७६ (९:०5६७ )-- 


न छएफफ्घाए ॥०४रनशाणाि + 
(छए6४00॥७) 





प्रावकथन--. 

झाजकल पूंजीगत यस्तुझो पर बर लगाने की प्रथा सामान्य रूप से ससार 
के प्रत्पन देश मे ही प्रचलित है । श्राथित शब्दा से पूँजी घन थे उस भाग यो कहते 
हैं जी अ्रधिव्रा घन की उत्पत्ति करता है अथात भजीते शृत्यादि। परन्तु फरारोपण 
वी दृष्टि से पूजी शब्द का श्र्थ काफी विस्तृव है श्रौर इसके श्रन्तय्त सभी प्रकार 
की बस्तुप्रो के बिस बिके कोपो (50०८४) को सम्मिलित किया जाता है। इसव 
अन्तर्गत भ्रचल सम्पत्ति जैश्े भूमि तथा इमाग्त और चल सम्पत्ति जैसे फरनीचर, 
जैवर श्रादिप्रतिमूतियों (5०८७४७८६) और मुद्रा सम्मिलित होती है । 

प्राची समय से ही यह एक विवादग्रस्त विषय चला जा रहा है कि पूजी 
पर कर लगाया जाय या नहीं। प्राचीन लेखको का कुछ ऐसा विचार था कि पूजी 
वी अपेक्षा भ्राय पर कर लगाना अधिक घाभपद होया क्‍्यांकि पूजी कर एक तो 
उपस्थित पूँजी की मात्रा बो कम व< देता है और दूसरे भविष्य भ॑ पूंजी के विकास 
म वाधा उत्पन करता है। परन्तु कुछ लखको वा विचार है कि पूँजी कर हानिकारक 
नहीं होता है क्योति यह अन्य करो की भाति समाज वी चानू उत्पत्ति से से ही दिया 
जाता है !! परन्तु वयोकि चालू उसत्ति का झुछ भाग बचतो मे चला जाता है. और 
कुछ भाग उपभोग ग झाता है. इसलिए प्रइन यह है कि पूजी कर का भुगतान कुल 
उछपत्ति के बचता वाले भाग सम से होगा या उस भाग म से जिसका उपयोग उपभोग 
कार्यों में होता है, यह कई बातो पर निभर करेगा, जैसे कर की प्रकृति ग्र्थात्‌ कर 
बार बार उत्पन्न होने वाला है या केवल एक थार ही उत्पन्न होने बाला है, बर- 
दाठ़ा की मनोबूत्ति इत्यादि । यदि कर का भुगतान केवल एक बार ही करना डे तो 
चह घचतो मे से किया जा सकता है श्रौर यदि कर का भुगतान बार बार होना है 


्ई 


तो भविष्य में करदाता की आय सम्बन्धी माँग पर निर्भर करेगा । यदि झाय सबन्धी 
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आँग लोचपूण है तो बचतो स से मुगतान किया जायगा अन्यथा उपभोग को कम 
करके कर का भुगतान किया जायगा । श्राचीच लखको का यह विचार, कि सम्पत्ति 
कर उत्पादत को कम करेगा उचित नही है क्योकि उत्पादन धिनोयोगो द्वारा प्रोत्सा 
« हिंत होता है और सम्पत्ति कर केवल बचतो को ही निरत्माहित करता है। इसलिय 
उत्पादन पर कोई बिशष बुरा प्रभाव नही पडेगा। 
च्यक्तियों की कर दान योग्यदा को आकने के लिए भी सम्पत्ति केवल झाय 
को छोडकर अथ वस्तुओं की अपेक्षा अधिक अच्छा आधार है, वंयोकि सम्पत्ति से 
क रदाताओं की तुलनात्मक आथिक शक्ति का झनुमात भली भाति लगाया जा 
सकता है । इसके ग्रतिरिकत सम्पत्ति कर द्वारा समाज म घन के वितरण को अधिक 
सामान्य किया जा सकता है । अधिकतर देशों ग जो सम्पत्ति वर लगाय गय' है उनम 
मुख्य मृत्यु कर, पूँजीगत वस्तुम्नो पर कर, घन पर कर और उपहार कर हैँ ॥ हम इनम 
मे प्रत्यक का वणन निम्न पृष्ठो स॒ करेंगे -- 
मृत्यु कर-- 
गृत्यु कर बह कर है जो मुत्यु के पश्चात्‌ व्यवित द्वारा छोडी हुई सम्पत्ति 
के हस्तान्तरण पर लगाया जाता है ! अत यह कर भृतक व्यक्तियों के 
उत्तराधिकारियो से प्राप्त किया जाता है । इस कर के साधारणतया दो रूप हात हु । 
प्रथम भू-सम्पत्ति कर (850908 ४७७) और दूसरा उत्तराधिकार कर। भू-सम्पत्ति 
अऋर मृतक ब्यवित द्वारा छोडी गई कुन सम्पत्ति चल हो या अचल के उत्तराधिकारिया 
'म॒ बाठ जाने स पहले ही कर वसूल कर जिया जाता है । इसम इस बात को कोई 
महत्त्व नही दिया जाता कि मृतक व्यक्ति की सम्पत्ति किसको प्राप्त हो रही है, इस 
ड्यूक्ति का मृतक व्यक्ति मे वया सम्बन्ध है इत्यादि | दूचरी ओर उत्तराधिकार कर 
जे मतक व्यवित की सम्गत्ति का बटवारा हो जाने के बाद सम्पत्ति प्राप्त करने वाले 
उत्तराधिकारिया पर अलग अलग कर लगाया जाता है। अत इसम केवल यही नही 
दखा जांता कि किसी विगेष उत्तराधिकारी को क्तिनी सम्पत्ति मिली है बरन यह 
भी दखा जात है कि सम्पत्ति प्राप्त करने वाले व्यवित का मृतक व्यक्ति से कैसा 
सम्ब घ है--निकढ का या दूर का उत्तराधिकारी की अपनी निजी सम्पत्ति तथा प्राप्त 
की हुई सम्पत्ति का सामूहिक मूल्य क्या है इत्यादि | व्यवहार म उत्तराधिकारी का 
सम्ब व मृतक व्यक्त से जितना दूर का होता है उतनी ही कर की दर अधिक होती 
है और जितना निकट का होता है उतनी ही कम होतो है । प्रबन्ध थे: दृष्टिकोण से 
सृत्यु पा कय धहला रूप इूसरे की अपक्षा अधिक सरल तथा मितव्ययी होता है ॥ 
साथ हू साथ उत्पादक प्र ह्टोत जत्तरा। 
मैं सम्पत्ति के हिस्सा को सर विजारित केस ज्चर। थ पल टिक हि 
पूछताछ करने म अधिब व्यय होता है और कर की दरें रि तिल करे पर जी अधिक 
हर ह ि गेड्िचित करने मे भी अधिक 
सनमाने ढग से काम लिया जाता है। साथ ही साथ उत्त राधिकार कर म करः 


सा दान योग्यता 
को अधिक महत्त्व दिया जाता है जिसका सही रूप से पता लगाना सामूली काम नही 
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लेती है इसलिये उसको अधिकार है कि वह सभी जायदादो के वितरण मे से हिस्सा 
प्राप्त करे ? झत मृत्यु कर न्‍्यायस्गत है ॥ परन्तु इस सिद्धान्त के आधार पर 
आधुनिक मृत्यू करारोपण को उचित सिद्ध करना ठीक न होगा ।॥ प्रथम, जिस प्रकार 
यह सिद्धान्त मृत्यु कर के राम्बन्ध गे लागू किया जाता है उसी प्रकार यह आय कर 
के राम्बन्ध मे भी लागू किया जा सकता है ) इसका अभिप्राय यह हुआ कि जब किसी 
देश में आय कर जागू कर दिया गया है तो उसके साथ-साथ मृत्यु कर नहीं लगाया 
जा सकता । परन्तु व्यवहार मे ऐसा नही होता । यदि ऐसा किया जाये तो आधुनिव 
सरकारो को पर्याप्त श्राय भी प्राप्त नही होगी । इस सिद्धान्त को स्वीकार करने से 
णुक कठिनाई यह भी है कि छोटी बडी सभी जायदादो के हस्तान्तरण पर कर लागू 
किया जाये । क्योकि सरकार सभी प्रकार की जायदादो की उत्पत्ति में सहायता 
करती है । इस प्रकार यह समझ मे नहीं आता कि यह सिद्धान्त, मृत्यु कर की 
प्रगतिशी लता और छोटी जायदादो के कर मुक्त रहने के तथ्यों का स्पप्टोकरण क्सि 
प्रकार करता है। साथ ही यह इस को भी स्पष्ट करने में असगर्थ रहता है कि जब 
रारकार ब्यापारिक लाभो में रो हिस्सा बटाती है तो व्यापारिक हानियों में हिस्सेदार 
क्‍यों नही होती ।* 

(३) पिछला-कर सिद्धान्त--इरा सिद्धान्त के प्रतिपादको का विश्वास है कि 
मृत्यु कर एक ऐसा अस्त्र है जिसके ह्वारा उन करो को एकत्रित कर लिया जाता है 
जिनका भुगतान मृतक व्यक्ति ने अपने जीवनकाल में मही किया था ।* इस सिद्धान्त 
को स्वीकार करने मे पहली कठिनाई तो यह है कि यह कैसे निश्चित किया जाये 
कि उपस्थित जायदाद का कितना भाग पिछले करो के भुगतान न करने के कारण 
जमा हुआ्ला है । इसके अतिरिक्त यदि मृत्युकर केवल चोरी किये गये करो को एकत्रित 
करने का एक साधन मात्र है, तो फिर यह सम्पूर्ण जायदाद और सभी प्रकार की 
सम्पक्तियों पर क्यों लगाया जाता है ? यह केवल उसी सम्पत्ति पर क्यो नहीं लगाया 
जाता जो करो की चोरी के कारण उत्पन्न हुई हें। यह सोचना भी मूर्खता है कि 
इतनी बडी सम्पत्ति करो की चोरी करके जमा की जा सकती है और यह्‌ भी झ्रनुमान 
इसलिये उचित नहीं है कि सम्पत्ति का होना इस बात का प्रमाण है कि भूतकाल मे 
करो की चोरी की गई थी ॥९ 


९७) 'कष्छत्स 'योष्यततन त्सिफत्त---यहुय। मृत्यु कर का समभैन इस आधार पर 
जछ्या गया है कि यह कर व्यक्तियो की करदान थोग्यता के सिद्धान्त के अनुकूल है । 
यह सिद्धान्त इस बाद की ओर ध्यान दिलाता है दि व्यक्तियों में अन्य करो के 
भुगतान करने की योग्यता म सम्पत्ति के हस्तातरण से जो अतिरिक्त करदान योग्यता 
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अउत्जन होती है उस याग्पता पर सुख कर लगाया जाता है। दूमर किसी व्यक्त के 
अधिवार भ सम्पत्ति होत बी बात स्वय यह सिद्ध बरी है वि उसकी आविव शवित 
उन हयकतियां की झऐेदा अ्रधिर है. जितक प्रास दाई भो सम्पलि नहीं है ॥ इसलिये 
उनकी बर देन जी ग्रास्यता अधिर है $ तीसरे, मृत्यु कर ऐस समय पर एक्सित क्या 
जाता है जब कि व्यक्ति को सम्पत्ति प्राप्त राग है और एस व्यक्ति म उस समय 
कर का भुसतान करन की सागस्य हाती है। अस्त मे मृथु कर, विश्येपसुप से 
उत्तराधियारी परो का प्रगतितीत बनाया जा सकता है झौर बरमार का उचित 
वितरण किया जा सकता है । 

योग्यत्ता सिद्धाल्व के अनुसार सूख दरा वी दरा का दा दिशा से प्रगलि- 
झील बनाया जा सकता है । प्रथम जावदाद के ग्राज़ार के बिस्तार कू अनुसार और 
दूसरे मृतक व्यक्ति और वारिया कु झायया सम्बन्ध नी दूपे हु झतुसार । जायदाद 
के ग्राकार के ब्नुसार दर का प्रगतिशोल जिम्न थ्क्षार से बताया जा सकता है -- 

(१) प्रथम, मृतक व्यक्त द्वारा छोडी हुईं सम्पत्ति + मूल्य के झनूसार, अ्र्धायू 
ऊंचे मूल्य वाली मम्पृत्िया पर ऊँची दर और वम मुत्य वादी सम्पत्तिया पद नीची 
दर और एव' गिस्थित सीखा से नोची सम्प्ति का वर मुक्त करक । इस प्रयार मी 
अगतिशीलता भू-सम्पत्ति कर (8$98 700७) मे स्थापित वी जानी है । परल्तु एक 
ही सम्पत्ति के विभिन्‍त वास्सि मे कर जो दर व प्रगतिशीय नहीं बनाया जा सकक्‍ता। 
च्रात्रि साप्ूर्ण सम्पत्ति का मूल्य एफ साथ हो औरौद्ा जाता है और कर की राणि 
वा धटवाधय विभिन्‍न वारिमा म प्राप्त की हुई सम्पत्ति वे अ्रतुषात में बर दिया जाता 
है। इस प्रकार भू-सग्पक्ति वर प्रयुषपातिद' झाता है | 

(२) इसरे, रर वी दरा को वारिस विशेष द्वारा प्राप्त की गईं सम्पत्ति दे 
अनुसार प्रगतिशील बताया जा सत्ता है। जिद वारिया का बदी सम्पत्ति प्राप्त हे 
उन पर छोटी सम्पत्ति प्राप्त बरन वाला यी अपसा ऊँची दर पर कर लगाया जाये । 
यतराधिकार वर की दर म इसी प्रद्ार प्रगतिमीलता लाई जाती है। इस प्रवार 
क बर की प्रगतिशीलता क्‍सधिक न्याय सगत है, क्शाकि यहे पूर्णर्ष से बरदान योग्यता 
के झनुकूल होती है ) परन्तु जायदाद बर की अपेक्षा इस कर का प्रदत्थ यरवा सरल 
नहीं हवा। कभी-वर्भी उत्तराधिकार कर का अधित न्याय संगत वनाम के लिय 
उस सम्पत्ति को भी सम्मिवित कर विदा जाता है जा कि किसी ब्यकितिब पास 
उत्तराधिकार म प्राप्त हुई सप्पत्ति के पहने स उपस्वित वी। ग्रत जिसी घनी व्यप्ित 
को उत्तराधिकार मे प्राप्त होत वाली सो र्म्पॉत्ति पर ऊँची दर से कर लगाया 
जा सकता है भर कर को झधिर प्रगतिशील बताया जा सकता है। 

मृतक व्यक्ति भोर उस्तराबिकारी के आपसी सम्बस्था ती निक़ठता या द्व्री 
के अनुसार भी सूत्युकर ही दरा को प्रगतियोन बताया जा सकता है। विभिन देशों 
से उत्तराधिक्ाय को तीन वर्गों म॒ विभाजित किया ग्रया है। प्रथम वां म॒प्रत्यक्ष 
उत्तराधिकारियों जैसे, प्रति अयवा पत्नी, दस्च, माता, पिता, दादा अथवा दादी और 
पाता पभवा पोती । दुसरे बर्ये मे अपन्‍्यक्ष ((एगरागध) उत्तराधिकारी सम्मिलित 





संघ सरकार की आय के खोत् (त्रमश ) रडरे 


किये जाते हैं जैसे भाई, बहन, रुम्बन्धित भाई बहन, चाचा, चाची, मामा, माई 
डत्यादि । और तीसरे बर्ग में वे सभी व्यक्ति सम्मिलित किये जाते है जिनका मृतक 
व्यक्ति से कोई खून का सम्बन्ध नही होता ॥ प्रथम वर्ग के व्यक्तियों के सम्बन्ध में 
कर रहित सीमा ऊँची रहती है और कर की दर अपेक्षाकृत नीची होती है । दूसरे 
बर्ग के व्यक्तितयों के लिये कर रहित सीमा नीची होती है और ऊँची प्रगतिशील दरें 
होती हे और शीसरे वर्ग के व्यवितयों के लिये न्‍्यूगतम कर रहित सीमायें होती हे 
आऔर उच्चतम प्रगतिशील कर की दर होती है । 
अन्त में मृत्यु कर को इस आधार पर भी प्रगतिशील बनाया जा सक्तता है 
कि एक ही सम्पत्ति कितने उत्तराधिकारियों के हायो में से निकल चुकी हैं। यदि 
कोई सम्पत्ति १० पुश्तो से उत्तराधिकारियो को प्राप्त होतो चली आ रही है तो 
'प्रुतों की सख्या बढने के साथ साथ मृत्यु कर की दर भी प्रगतिग्ील होती जायेगी । 
(५) धन का पुनवितरण --मृत्यु कर मृत्यु के कारण होगे वाले सम्प्ति 
हस्तान्तरण के समय लगाये जाते है । स्‍्वय सम्पत्ति ही कर का झाधार होती है 
अ्ौर कर की दर प्राय सम्पत्ति से प्राप्त होने वाली श्राय से श्रधिक होती है। इसलिए 
रपप्ट ही है कि मृत्यु कर का उद्देंधय घन पर कर लगाना है। गत वर्षो में निजी 
सम्पस्ति के विरुद्ध काफी प्रालोचनाएँ हुई हैं । सबसे महत्त्वपूर्ण आजोचना यह है कि 
निजी सम्पत्ति के अधिकार से धन श्रौर झाय का वितरण बहुत असख्रमान हो गया 
है, जिसके कारण सामाजिक कल्याण दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है । इसके 
अतिरिक्त अधिकतर सम्पत्ति उन व्यक्तियों द्वारा एकत्रित की गई है जिनवो अधिक 
आय प्राप्त होती है परन्तु जिनकी उपभोग करने की प्रवृत्ति कक होती है। इसलिए 
लगभग सभी ब्यवित इस बाद से सहमत हे कि निजी सम्पत्ति प्रणाली को नियस्त्रित 
ऋरके छूर किया जाए) परम्परागत विचारधारा के अनुस्तार मरकार को धन का 
वितरण इसलिए भी समान करना चाहिये क्योकि समाज के अधिकाद व्यक्त पूर्ण 
रूप से निजी सम्पत्ति द्वारा दुकरा दिये जाते हे और उनका आशिक कल्याण नहीं हो 
पाता । इन व्यक्तियों के आथिक कल्याण मे वृद्धि करने के लिये एक न्यूनतम मजदूरी 
निश्चित की जाये, काम के चण्टे कम कर दिय जाये, सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था 
बी जाये, आदि प्रस्ताव दिये गए है । पिछले वर्षों मे आथिक आधारो पर भी आय 
की असमानतताओ की ग्रालोचना की गई है| नई विचारधारा के अनुसार व्यापार 
चक्रो की उत्पीत्त, उपभोग का नोंचा स्तर और नोचो राष्ट्रीय आय तथा बेरोजगारी, 
सभी बातें निजी सम्पत्ति के कारण उत्पन्न हुई हे। निर्धनता केबल सामाजिक 
दृष्टिकोण से ही बुरी नही है चरन्‌ झाधिऊ दृष्टि से भी दोषपूर्ण है, क्योकि नीचे 
जीवन स्तर द्वारा यह आशिक प्रगति में बाधक होती है। इस प्रकार भ्राथिक्र 
प्रगति के लिये विनियोग और आय का स्तर ऊँचा होना चाहिए । यह उसी समय 
सम्भव हू सकता है जवकि उपभोग का स्तर ऊंचा हो । यह एक नग्न सत्य है कि 
हि. थक का स्तर बढना बन्द हो जाता है तो वड़ी झाय प्राप्त करने वाले 
व्यक्तियों को बचते लचित कोपो (प०३:८$) में चली जानो हैं और श्राथिक प्रगति 
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स्थिर हो जाती है 7 

उत्तराधिकारी प्रथा उच्च बहुत स कारणा मय शुक कारण है जो घन वी 
असमानतादों का जन्म देते ह गौर धन की अ्समानताओा से आय की ग्रसमानतायें 
उत्पन्न होती ह। उत्तराधिकारी प्रथा बी बराइया को दूर करन वी इच्छा स प्रेरित 
होकर ही जायदादा श्रौर तप्पत्तिया पर प्रमतिशाल करारसापण की प्रोर ध्याव दिया 
गया है । इसबा यह झशिप्राम गही कि मृत्यु करा व ही कारण उत्तराजिवारी प्रथा 
का अन्त हो जायगा | हाँ इतना अवश्य है कि झाय की प्रसमासताएँ कुछ सीसा तब 
अवश्य ही कम हो जायभी । धन वे पुनवितरण के उद्दश्य श्रौर कर दाल योग्यता के 
अनुसार क्रारोषण के उद्द्थ जिन दोना पर मत्यु कर आधारित है एक दूसरे से 
क्रिसी प्रकार भी टकरातते नहीं है। साधारणतया उत्तराखिकार मे जितना भ्रधिव' प्राप्त 
होता है उननी ही व्यक्ति की वर दान सोग्पता बढती है और सामाग्य रूप से उत्तरा- 
घिकारी सम्पत्तिया पर प्रगतिशील दरा मे कर जगाना कर दान योप्यत्ता सिद्धान्त क 
भी शतुकूल है प्रौर भाथ ही घन के अ्रसभाव वितरण वी बुराइबवः को भी दुरू 
करता है । 

(६) भुत्यु फ़र भ्रौर बचतें--बहुत वार यह कहा गया है कि मृत्यु कर देश 
मे बता को निरत्ताहित करते हू । पहिणामस्वस्प देश मे पूँजी का एकक्‍्नीकरण 
कम होता जाता है | देश की बचत्ता पर मृत्यु कर हारा पचने वाले प्रभावा का दो 
दिशान्ना भ भ्रध्ययन किया जा सकता है. एक तो मृत्यु कर के प्रभाव देश म उपध्यित 
पूजी के झ्टाको पर गौर दूसरे मृत्यु कर के प्रभाव पूजी क विकास एवं एकत्रीकरण' 
पर) 

बुछ लोगी का विचार है जि मृत्यु परो से देश पी कसी समय विशेष पर 
उपस्थित पूजी का हारा होता है। वहुत से व्यक्तियों को कर का भुगतान करने के 
लिए झपनी सम्पत्ति बचनी पठती है । थोडा सता ध्यान देने परु यह जाना जा राकता 
हू कि यह तक कितना सोखला है । अपनी दवील दते समय आतोचक यह भूल जाते 
हे कि जबकि व्यवितगत्त अधिकार म सम्पत्ति की मात्रा कम हो जाती है उरा समष 
देश को कुल पूँदी म कोई भी कमी नही आती है । जब कोई व्यक्त अपनी सम्पत्ति 
फिसी दुसरे को दचता है तो यह अवस्य है कि उसक अधिकार से सम्पत्ति सिकक्‍ये 
गई परद्धु वह पूजी देश भ ही रही | केवल स्वामित्द क अधिरार के हस्तान्वरण से 
ही पूँजी गष्ट नहीं हो जाती । इसलिए यह कहता कि मत्यु चर देश ची पूजी भ कमी 





बरो हैँ अनुचित है । मृत्यु करे से देश की पूजी तो पहल ही जैसी रहती है परन्तु 
प्यक्तिगत अधिकारों रू पूजी की मात्रा अवब्य कम हो जाती है श्रौर यही त्तो मृत्यु 
कर का उद्दृश्य भी है। वास्तव में इस विचार से एसा प्रतीत होता है कि इन लोगा 
ने घन ओर घने के स्वामित्व को एक ही समझा जिया है? और यही इनकी 
बचुटि है 
2. शिगक्र मे प्रककोंग 09 वक 9 इग 
8 ]छव॑ 28४६ ६०९ 








सथब सरकार की झाय के स्रोत (क्रमश ) र४ड५्‌ 


मृत्यु कर की इस आधार पर भी झालोचना की गई है कि इससे भविष्य मे 

चजी का शुकत्रीकरण निरुत्साहित होता है | इन लोगो के अनुसार जो धन राशि कर 
के भुगतान मे दी जाती है यदि मृत्यु कर न लगे तो वही बचाई जाती और पूँजी वा 
'एज्रीकरण होता । यह विचार भी पूर्णतया सत्य नही है । क्योकि इसका क्या प्रमाण 
है कि जो घन राशि कर के रूप मैँ दी जाती है वह कर न लगने पर बच ही जाती ! 
वास्तव में इस घन राशि का कुछ भाग तो उपभोग में ख््चे हो जाता और कुछ 
बचाया जाता । इसके अतिरिक्त करो से प्राप्त आय को सरकार निरथ्थक कार्यो पर 
व्यय तही करती $ श्राजकल सरकार का अधिकाश व्यय पूंजीमत योजनाम्रों पर होता 
है और परिणामस्वरूप जो धन व्यक्तियों से इकट्ठा किया गया है उसको केवल देश में 
चूँजी की मात्रा को बढाने के ही काम मे लाया जाता है । इस अ्रकार मृत्यु कर से देश 
सम पूँजी की मात्रा किसी प्रकार भी कम नही होती ॥ मृत्यु कर व्यक्तियो की बचाने की 
इच्छा पर मनोवैज्ञानिक परिवर्तेनो ढारा भी प्रभाव डाल सकता है / यह भी सर्बंथा 
सत्य नही होता । किसी व्यवित विश्येपष के बचाने की इच्छा पर किस सीसा तक बुरा 
अभाव उत्पन्न होगा इस बात पर निर्भर करता है कि भावी आय के लिए उसकी 
माँग की लोच कैरी है । यदि किसो व्यक्ति को माँग की लोच भावी आय के 
लए कम है तो उसके बचत करने को इच्छा गिरने के स्थान पर बढ जायेगी गर्थात्‌ 
आदि व्यक्ति को यह इच्छा है कि वह अपनी मृत्यु के बाद एक निश्चित आय देने 
चाली एक निश्चित आकार की सम्पत्ति छोडे तब वह मृत्यु कर लगने के बाद अपनी 
इच्छा की पूर्ति के लिए पहले से अधिक बचायेगा | इसके अतिरिक्त, कुछ व्यक्तियों की 
आदत ही बचाने की होती है श्रौर जो मृत्यु कर की तनिक भी चिन्ता नहीं करते। 
इस प्रकार मृत्यु कर बचतों को बहुत भ्रधिक निरुत्साहित नहीं करता। परन्तु उन 
व्यक्तियो की बचत करने की इच्छा अवश्य हढ्वी कम हो जाती है जितनी भावी झाय की 
माग की लोच ऊँची होती है । परन्तु इन व्यक्तियो की बचत करने की इच्छा पर बुरा 
प्रभाव न पड़ने देने के लिए धो० रिगनानो ने अपती योजना प्रस्तुत की है जिसका 
वर्णन निम्नाकित है -- 

पिंगनानो योजना? 

(९9800०00'8 ?9]४७) -- 

रिगनानो एक इटेलियन भअर्थप्रास्त्री था जिसने मृत्यु करो का दो दृष्टिकोणो से 

अध्ययन किया था । प्रथम, बचत करने की इच्छा पर पडने वाले बुरे प्रभाव और दुसरे, 
घन के वितरण पर पडने बाले प्रभाव के दृष्टिकोणो से | रिगनाना ने मृत्यु करो के लिए 
एक ऐसी याजना प्रस्तुत की है जिसके द्वारा तीन पीढियो के अन्दर ही राम्पत्ति पूर्णतया 
सरकार के अधिकार मे झा जाती है ॥ उनका मत है कि सम्पत्ति के हर अग्रले 
हस्तान्तरण के साथ-साथ मृत्यु कर की दर भी बढतो जानी चाहिए ॥ इस योजना के 
अनुसार यदि “अर ने अपनी सम्पत्ति स्वय अपनी मेहनत से बचाई है तो उसको मृत्यु के 
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पश्चात ब' को, जा “अ्र' का उत्तराधिकारी है, भ्र' को सम्पत्ति का केवल दो तिहाई 
पिलना चाहिए और झेप एक तिहाई सरकार को ले लेना चाहिए | “ब' इस सम्पत्ति 
को श्रपने प्रयन्‍नो से वढा सकता है परन्तु 'ब” की मृत्यु पर 'स' को उत्तराधिकार मे जौ 
“ब' को सम्पत्ति प्राप्त होती है उसमें से 'अ' की सम्पत्ति (जो “ब' को प्राप्त हुई थी) 
दो तिहाई सरकार को ले लेनी चाहिए और जो राम्पत्ति ब' ने स्वयं अपने प्रपत्नो से 
उम्पन्न की थी उसका वेवबल एक तिहाई भाग सरवार को लेता चाहिए । इसी प्रकार 
नस! की मुत्यु के पश्चात अ' बाली शेष साझे सम्पसति सरक्यर को ले लेनी चाहिए, व 
बाली सम्पत्ति का दो विहाई भाग और यदि “'स' ने स्वय कोई सम्पत्ति उत्पन्न की है तो 
उसका एक तिहाई भाग सरकार को ले लेना चाहिए । दस प्रकार तीन पीढियों वाद 
एक व्यक्ति की उत्पन्न की हुई सम्पत्ति सरकार के हाथ में पहुँच जायेगी । 

(रिगनानों योजना पर एक झालोचनास्मक दृष्टि---रिसनानो यौजना नेः पक्ष 
और विपक्ष मे बहुत कुछ कहा जा सकता है। पहले हम योजना हे श्रोचित्य पर 
ध्यान देंगे तत्परचात्‌ योजना की बुराइ्यो की विवेचना क्षरेंग -- 

रिगनानो योजना म सबसे पहली अच्छी बात बह है कि इससे सम्पत्ति को 
उत्पन्न बरने और एक्जित करने की इच्छा पर चुरा प्रभाव सही पडता, क्योकि स्वय 
उत्पन्न की हुई सम्पत्ति का केवल एव तिहाई भाग ही सरकार को मृत्यु कर के रूप 
भ प्राप्त होता है ! परन्धु जो सम्पत्ति पुरानी है और एक उत्तराधिकारी से दूसरे को 
और दूसरे से तीसरे को मिलती जाती है उराम ये सरकार दो तिहाई भाग लेती है । 
साधारणतया मनुष्य को यह गनोवृत्ति भी होती है, कि वह्द दूसरे से प्राप्त वी हुई 
वस्तु को झधिक महत्व नहीं देता इसलिय उसको उत्तराधिवार से प्राप्त ये हुई 
सम्पत्ति का अधिक भाग मृत्यु कर के रूप में देने मे कोई भी आपत्ति न होंगी। 
इस प्रकार पूजी का एक्जीकरण निरुसाहित नहीं होगा दूरारे बोजना एक मनौ- 
चैन्नानिक तथ्य पर आधारित है । मनुष्य प्रकृति से ही दूर के सग्बन्धियों सं उत्तरा- 
घिछार म प्राप्त होने बाली सम्पत्तियों के लिये चिन्ता नहीं करता और उसके बारे 
सर सोचता तक नहीं है। इस कारण यदि निकट सम्बन्धियों को उत्तराशिकार से 
प्राष्त सम्पत्ति पर कम सृत्यु कर लगाया जाय और द्वर के सम्बन्धियों की भाहे पूरी 
ही सम्तत्ति ले ली जाय तो इसका सम्पत्ति उल्तन्न करते वाले की इच्छा तथा शक्ति 
वर कोई भी बुरा प्रभाव नही पडेगा। तीमरे, संद्धान्तिक दत्टिकोण से रिगितानों ने 
अपनी योजना म यह्‌ भी स्वीकार क्या है कि सम्पत्ति वर सरकार का श्रधिकार है. 
और एक निश्चित ग्रवधि के बाद सारी सम्पत्ति सरकार के ही पास जानी चाहिये । 
इस प्रकार रियनानी निजी सम्पत्ति की प्रथा को ऋन्‍्तिकारी ढग से समाप्त नही करना 
चाहता बल्कि वह उसका अन्त धीरे घीरे करना चाहता है। श्रन्द भ रिपनागा ते स्वयः 
झपनी योजना के बारे म॑ बताते हुए कहा है कि उस्रकी योजना म॑ सम्पत्ति उत्पन्न 
करने तथा एक्प्रित करने को ग्रोत्साहव देने वी ओर क्यफी ध्यान दिया गया है । 
क्योकि पहले उत्तराधिकारी को उत्तराधियार मे प्राप्त हुई सम्पत्ति का अधिक भाग 
नहीं लिया जाता इसलिय हर व्यक्ति इस बात की चप्टा करेगा कि वह सम्पत्ति 
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को इतना एकत्रित कर से कि उसके उत्तराधिकारी का जीवन स्तर ठीक रहे और 
उसको मृत्यु कर से कोई हावि व हो । 
रिगनानो योजना के मुख्य दोप निम्न प्रकार वताये गये है 
प्रथम, कुछ व्यक्तियो का विश्वास है कि रिगनानो योजना अव्यवहारिक है । 
एक तो सम्पत्ति का मूल्य पता लगाना ही सरल नही है और दूसरे इसके प्रशासन में 
अनेकों प्रकार की कठिनाइया उत्पन्न होगी । यहाँ यह बता देना अनुचित न होगा कि 
इस्लैंड की आय समिति के विचार में यह योजना अव्यवह्ारिक नही है ) दूसरे, कुछ 
लोगो ने यह भी बताया है कि यदि कोई व्यवित यह जानता है कि उसके मरने के 
वाद उसकी सारी सम्पत्ति रारकार के पास चली जायेगी तो बह एक ठो सम्पत्ति 
बचाने का प्रयत्न ही नही करेगा और दूसरे जो कुछ सम्पत्ति उसने बचा भी लो है 
तो उसको अपने जीवन काल मे ही समाप्त करने का प्रयत्न करेगा । श्रत योजना 
का उद्देश्य ही पराजित हो जायेगा । इस कमी को दूर करने की दृष्दि से डाल्टन ने 
रिंगनानो योजना को सझ्योधित करने के लिये अपना एक सुझाव दिया है। उनके 
अनुसार जब कोई सम्पत्ति किसी ऐसे व्यक्ति को उत्तराधिकार मे श्राप्त हुई है 
जिसका कोई उत्तराधिकारी नही है तो सरकार को चाहिये कि वह्‌ उस व्यक्ति की 
सारी सम्पत्ति उसके जीवन काल में ही ले ले और उसके बदले मे उसके लिये वापिक 
वृत्ति (8४४७७) निद्दिचत कर दे । तीसरे, कुछ व्यक्ति इस योजना का बहिष्कार 
नैतिकता के आधार पर भी करते हैं। उनका कहना है कि कोई भी मनुष्य अपनी 
राम्पन्ति इरालिये एकन्ित नही करता है कि मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों 
को उसनी मेहनत से लाभ उठाने का अवसर भी प्राप्त न हो। हर व्यक्ति यही 
प्रथत्न करता है कि उसके द्वारा बचाई हुई सम्पत्ति की सहायता से उसबी मृत्यु के 
बाद उसके उत्तराधिकारी भ्रच्छा जीवन ज्यतीत कर सकों । यदि सरकार मृत्यु कर के 
रूप में उस सम्पत्ति को हडप कर जेती है तो मृतक व्यवित राधा उसके उत्तराधिकारियों 
के प्रति घोर भ्रन्याय होगा । वास्तव मे यह आलोचना रियनानों योजना के विरुद्ध ही 
नहीं है ब॒ल्फि मृत्यु करो के विरुद्ध है । 
आश्चयें की बात है कि अभी तक किसी भी देश में रिगनानो योजना को 
ज्यवह्यरिक रूप अ्दात वही किया यया है ? 
इस भ्रकार, जद्दों तक उत्तराधिकारियों की मनोवृत्ति का सम्बन्ध है मृत्यु कर 
उप काना पारते जप उाकजा आरने करी इज्छा। को छाती ही हो। फ्यरोक्ति एक तो 
यह जानते है कि उत्तराधिकार से प्राप्त होने वाली सारी सम्पत्ति उन्हे नही मिलेगी, 
क्योक्ति कुछ सम्पत्ति कर के रूप मे सरकार. को दे दी जायेगी, इसलिए उ-ह्‌ अधिक 
काम करने और बचा करने के लिए प्रेरणा मिलती है । मृत्यु कर के भ्रभाव में 
उनको सारी सम्पत्ति प्राप्त होने का विश्वास होने के कारण बहू काम करने और 
बचाने की चेप्टा नही करेगे। इस प्रकार सामान्य रूप से हम कह सकते है कि मृत्यु 
करो का व्यक्तियो की बचत करने पर बुरा प्रभाव नहीं पडता। सच तो यह है कि 
आय कर की अपेक्षा मृत्यु कर, करारोपण का एक अच्छा रूप है । 
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मृत्यु कर का भार--कर मार के सस्वन्ध में वैसे तो वहुत से सिद्धान्त हैं, 
परन्पु मृत्यु कर के सम्बन्ध में अधिक स्वोइत चिद्धान्त मह है कि, मृत्यु कर का मार 
उत्तराधिकारियां पर पदना चाहिये । इस सिद्धान्त के अनुसार बयोवि दर सम्पक्ति 
उत्पन्त बरने वाले की मृत्यु के वाद लग्राया जाता है ओर इकट्ठा किया जाता है 
और मृतक व्यक्ति कर मार को सहन नही कर सकता, और क्योकि उत्तराधिकारी 
में आगे कर मार को डालने की कोई विधि नही है, इसतिए कर का साश॑ मार 
उत्तराधिकारी को ही सहन करना पड़ता है। मृतक व्यक्ति की इच्छानुसार कुल 
सम्पत्ति कर दा मुबतान करने के बाद उत्तरायिक्ारियों में वाटने के लिये उपलब्ध 
हो जाती है । यदि इस सम्पत्ति पर काई भी कर नहीं लिया जाता तो प्रस्वेक 
उत्तराधिकारी के हिस्से म दृद्धि हा जादी। इसलिए यह नो सप्ट ही है कि 
उत्तराधिकारी कर दा भुगतान झपन अपने हिस्सा में से बरले हैं $ 
इस सिद्धान्त को स्वीकार करने स काई नी बटियाई न होती यदि यह सास 
सकते कि सम्पत्ति उत्पस्त करन चाले एक ता सृत्यु कर की और कोई ध्यान ही नहीं 
देते और दूसरे अपन जीवन काल स॒ सम्पत्ति बसाने के लिए जो कुछ भी बचा पाते 
हैं, निरन्तर दचाते रहते हैं । व्यवहएर स ग्रनक्ा उदाहरण ऐसे मिलते है जिनसे यह 
सिद्ध दी जाता है कि सम्पत्ति एक्वित करन पर मृत्यु कर का कोर्द भी प्रमाव नहीं 
पयता । समा में कुछ ब्यक्तित तो ऐसे होते हैं जो सृत्यु बर के बारे में पूर्णतया 
अनजान होते हैं और जिनका एक निश्चित श्राक्ार की सम्पत्ति जमा करने वा उद्देंदय 
होता है और वह इस उद्देश्य की पूति करने के लिये निरन्तर प्रयत्त वरते रहने हैं । 
कुछ व्यक्ति ऐसे होने हैं जो थपने निर्मरकर्ततात॥ की और प्रपने कर्तन्यों के 
सम्बन्ध से निरल्तर सोचते रहते है ग्रौर उनके लिए ग्रधिक सम्पत्ति बनाते का प्रयत्न 
करने है। ऐसे व्यक्ति अपनों दच्ठाओा का दसव कन्‍ते है और वास्तव मे जितना बह 
बचा सकते हैं बचाने हैं और मृत्यु कर के भार से सम्पत्ति का प्राकार कम नहीं हो 
पाता । ऐसी स्थितियों में कर का केवद 0फ ही प्रभाव टरोवा है वह भी यह कि कर 
का भुगतान उत्तराधिकारिया के हिस्से मे से हाता है । 
है बहूत से उदाहरणा म यह भी देखन में प्राया है कि सम्पत्ति एकचिन करने 
का कर्पत्रम सूयु कर की पूव झामा (#पए८(३7०5) पर निर्मेर करता है । यदि 
सम्पत्ति उत्पत्त बरसे का उद्दे इप्र यह है कि उत्तराधित्राश्यों को कर भगतान करने 
के याद एक निश्चित आकार की सम्तत्ति प्राप्त हो ठद यरह सोचना उचित हों होगा 
कि झुक डफक्ित ने ऋपत जीक़ठ का # उम्र स्किकि की अप्रेशा ऋफिफ वकच्यया है 
'जदकि मृत्यु वर नही था । मतक व्यक्ति ने अपने उत्तशविद्वरी के किये केचल 
फम्पत्ति ही एकत्रित नही की बल्कि कर मुयतान करने बर भी ब्यवस्या वी। झतः 
कर मार मृतक व्यक्ति पर ही रहा । इसलिये यह बहता पूर्णतया रान्‍्य नहीं है कि 
कर मार मृतक व्यक्ति पर नही पडता | इस प्रकार सस्लना से यह जिप्कर्ष विवालर 
जा सकता है कि मृत्यु क्र का भार मृतक व्यक्ति और उत्तराधिवासे दोनो पर द्दी 
पड़ता है । परन्तु मृत्यु कर का मार निडिचत करना कोई सरल बात नहीं है और 
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व्वास्तव में भार विस व्यक्ति पर पडा है पूँछ-ताँछ करके यह निश्चित करता भी 
सम्भव नही है ।९* सक्षेप मे मृत्यु कर के भार के सम्बन्ध मे हम कह सकते हे कि 
व्यृत्यु कर का भार सम्पत्ति एकच्ित करने वाले व्यक्ति या उसके उत्तराधिकारी, या 
दोनो पर ही पडता है | यदि कर भुग ताव की पूर्व झ्राशा रे सम्पत्ति एकन्नित करने 
की गति पहले से अधिक तीज हो जाती है तब मृत्यु कर का भार सम्पत्ति बचाने वाले 
पर पड़ता है ॥ यदि सम्पत्ति उतनी ही है जितनी कि मृत्यु कर की अनुपस्थिति में 
होती तब मृत्यू कर का भार उत्त राधिकारियो पर पडता । जब सम्पत्ति बचाने वाले 
को मृत्यु कर की पूर्व आागा तो हो जाती है परन्तु वह्‌ उसका उचित प्रबन्ध नही कर 
पाता है तो मृत्यु कर का भार दोनो को ही अर्थात्‌ सम्पत्ति बचाने वाल और उत्तरा- 
घिकारी, को ही सहन करना पडता है। अत मृत्यु कर के भार को सहन करने 
की बात पूर्णतया सम्पत्ति बचाने वाले की इच्छा पर निर्भर करतो हे । 
मृत्यु कर के पक्ष और विपक्ष में एक सक्षिप्त श्रध्ययन--उपर्युक्त विवरण के 
पदचातू हम इस स्थिति में है कि मृत्यु कर के पक्ष णुव विपक्ष में कुछ कह सके। 
मृत्यु कर के यक्ष से निम्न तक दिय जासे हैं -- 

१ मृत्यु कर का भार किसी दूसरे व्यकित पर नहीं टाला जा सकता और इस 
प्रकार उन्ही व्यक्तियों पर पड़ता हे जिन पर भार डालने का उद्देश्य होता है, 
अर्थात्‌ उन ब्यकितियो पर जिनके पास बडी सम्पत्ति होती है । बास्तव में यह सही 
भी है क्योंकि चाहे कर भार उत्तराधिकारी पर पडे या सम्पत्ति एकत्रित करने वाले 
पर पड़े, दोनो ही, घनवान व्यज्ित होते हैँ । इस प्रकार यह कर न्यायपूर्ण है । 

२ दूसरे, मृत्यु करो द्वारा धन के वितरण की श्रसमानताये सरलता से कम 
की जा सकती है । इसके विपय में हम ऊपर काफी कह चुके है । 

$ तीसरे, मृत्यु कर एक उश्पादक कर है 

४ मृत्यु कर कर-दान योग्यता सिद्धान्त के अनुकूल है । यह उन्ही व्यक्तियो 
'पर लगाये जाते हैं और ऐसे समय पर एकत्रित क्ये जाते हे जबकि उनमे करदान 
योग्यता होती है । 

मृत्यु कर के विपक्ष में निस्‍्न सके दिये जाते है -- 

१ यह कर देश मे पूँजी के सचय को हतोत्माहित करते है । परिणामत देश 
भी उत्पादन शक्ति कम होती जाती है और आर्थिक विकास तथा आथ्िक सम्पन्नता 
की गति शिथिल हो जाती है । परन्तु यह आलोचना पूर्णतया उचित नही है। इसका 
निरीक्षण हम ऊपर विस्तार मे कर ही आये है । 

२ कुछ लोगो का यह भी विरोध है कि यदि उत्पादन कार्य केवल एक हो 
व्यक्ति ह्वारा सम्पन्न किया जा रहा है तो उसको मृत्यु कर का भुगतान करने के 
लिये अपनी सम्पत्ति को आश्विक था पूर्णे रूप से बेचना होगा। इस श्रकार देश म 
केवल सम्पत्ति की मात्रा ही क्म न होगी वल्कि उत्पत्ति की मात्रा भो कम हो 
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जायगी । इस सम्बन्ध म श्रभी हम देल चुने हे कि सम्पत्ति को बेचने से व्यक्तिगत 
सम्पत्ति अवश्ष्य ही कम हो जाती है, राष्टीय सम्पत्ति कम नहीं होती । 

३ यह भी कह्मा जाता है कि मृत्यु कर होशियार मेहनती गितागयी तथा 
(द्वमान व्यक्तियों के लिय एबा दण्ड है | इस सस्वन्ध मे कंबल इतना ही वहा जा 
सकता है कि सम्पत्ति का एक्‍्त्रीकरण फेचल चुद्धिमानो एक भितव्यग्रिता वे कारण हो 
उत्पत्न नही होता । उसकी उत्पत्ति म सामाजिक आथिक राजनैतिक एवं वैधातिक 
परिध्थितियों भी सहायक होती हैं। इसलिय मयु कर का बुरा बताना यचित ना 
होगा ॥ 

४ यह भी कहा जाता है क्रि मृत्यु कर का भार सवस अधिक विधवांग्रो 
बच्चा तथा तिभरकर्त्ताआ पर पड़ता है । परन्तु यह भो पूणतया ठीश नहीं है। 
क्योकि मत्यु कर वी दर भृतव व्यक्ति और उत्तराधिकारी जे सम्बन्ध वी तिकटया 
या दूरी के अनुसार निर्धारित बी जाती है । 

५ मृत्यु कर के विपक्ष सम एडस स्मिथ न यह तक दिया है वि जिस कुटस्थ 
में थोड़े थोड समय के बाद मृत्यु वे. कारण सम्पत्ति का हस्तान्तरण होता रहता है 
उस कुदुम्ब पर मृत्यु कर का भार एक एसे कुटुम्ब की अपक्षा अधिक पड़ता है जिस 
मे भृत्यु देर मे होती है । अल मून्यु कर न्‍्यायसगत नही है । इस तक का प्नुरणण 
फिलले 'शिराह ने भीफिया है। यह ध्यान रहे कि आछुनिक सण्ण मे पृत्तु कर 
सम्व धी ढाचे में इसके विरुद्ध उब्चित प्रबध कर दिया जाता है । 

& मृत्यु कर में इम बात वी ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता कि 
सम्पतति क्सि प्रकार प्राप्प की गई है ग्रर्थात सम्पत्ति को प्राप्त करने मे व्यक्तित 
को भ्रधिक कठियाढ झनुभव करनी ही हे या सम्पत्ति आसानी से ही खरीद ला गई 
है । इस तक म॒॒वैज्ञानिकता का अभाव है । सम्पत्ति खरीदने मे यह निश्चित करता 
कि खरीदन वाले व्यक्ति ने झासाती से सम्रत्ति खरीदी है या कठिनाई स असम्भव 
है क्योकि यह मानसिक दक्शाय हू मिनको साप करना सम्भव नहीं होता । 

७ भृत्यु कर लगाने के लिय सम्पत्ति का मल्य उस समय आका जाता है 
जबकि व्यक्ति की मत्यु होती है जो उचित नहीं है | हो सकता है कि उस समय 
सम्पत्ति के मून्य ऊच हा और उत्तराधिकारी को कर की अधिक राशि का भुगतान 
करना पई + स्थिति इसके विपरीत भी हो सकती है और सरकार को हानि हो सकती 
है। यह तक इंग झाधार पर दिया गया है कि सम्पत्ति के मृल्या म साधारणतया 
उतार चढाव होते ही रहते हु और सृयु के समय सम्पत्ति के मूल्य शवने स सरकार 
को भी हानि हों सकती है और करदाता को भी । इस त्तक की प्रस्तुत्त भरने वाति 
व्यवितया ने यह नहीं बतायए कि सम्पत्ति के म्रय क्सि समय स्थायी हो सकते है ताकि 
उसी समय मम्पत्ति का मूल्य भ्रॉका जाये | दूसरे उनको कर की राशि की ओर ध्यान 
नही देना चाहिय वल्कि मुद्रा इकाई के वास्तविक मुल्य की और ध्यान देना चाहिये । 
यदि देश मे सूल्वय स्तर ऊँचा है तो कर को राशि झधिक होते हुए भी सरकार के 
खज़ाने भ कम कर एकत्रित होगा श्रौर यदि सासा-य मूल्य स्तर ऊँचा है तद कर की 


ऐ9॥ ७  :। 
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राशि कम होते हुए भी सरकारी खजाने में वस्तुओं के रूप में श्रधिक कर एकत्रित 
होगा। इसलिये इन लोगो की मृत्यु कर के विरुद्ध यह आपत्ति बिलकुल निराधार है । 
छ्. झन्‍्त मे कुछ लोगो ने यह भी बताया है कि मृत्यु कर की चोरी बहुत 
होती है। राबरो अधिक चोरी उपहार तथा दान के रूप में होती हैं। परन्तु यह 
सोच लेना कि सभी प्रकार के उपहार कर को चुराने की दृष्टि से दिये जाते हैं उचित 
न होगा । क्योकि जो उपहार व्यक्ति अपने जीवनकाल मे ही देता है उसमे चोरी का 
अजश बिलकुल भी नही होता । परन्तु जो उपहार मृत्यु के समय दिये जाते हैं या मृत्यु 
की पूर्व आशा में दिये जाते हे इनमे कुछ सीमा तक चोरी का अश छुपा हुआ 
हो सकता है। परन्तु इस प्रकार की कर की चोरी को रोकना सरल नही है और 
फिर चोरी और बेईमानी तो व्यवित के अपने चरित्र के ऊपर गिर्भर करती है, किसी 
कानून द्वारा इसको नहीं रोका जा सकता । हाँ, इतना अवश्य है कि व्यक्ति के जीवत 
काल में जो उपहार दिये जाते हैँ उनके लिये एक ममथ की अवधि निश्चित की जा 
सकती है जिसके ग्रन्दर दिये जाने वाले उपहारो पर कर लगाया जा सकता है । इसी 
वजिय बहुत से देशो में आजकल उपहार कर लागू कर विया है । 
भारत में मृत्यु कर-- 
भारत के सविधान के अनुसार क्ृपि भूमि के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की 
सम्पत्तियों पर जायदाद कर भागू किया जा सकता है। भारत मे जायदाद कर सत्‌ 
१६५३ से पहले लागू नही था । वैसे तो हमारे देश मे पहले से कुछ ऐसे कर चले 
था रहे थे जिनको प्रकृति मृत्यु करो जैसी थी जैसे उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र कर, 
तथा उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र शुल्क (77098 फेप्रसंलड #यठ एर6३ तर 5फ९९९- 
$809 (2९६४६८३४/०७) । परन्तु यह न्‍्यागशील नहीं थे, बयोकि यह सभी उत्तरा- 
घिकारियों पर नहीं लगाय जा सकते थे और दूसरे, यह केवज एफ प्रकार की फीस 
थी, कर नही थे । सन्‌ १६२४ में भारतीय बर जाँच समिति ने सर्वप्रथम मृत्यु कर 
लगाने की सिफारिश की थी | सनू १६४४ में भारत सरकार के वित्त मत्री ने यह 
घोषणा की थी कि सरकार का इरादा मृत्यु कर लागू करने का था और सन्‌ १६४६ 
मे एक बिन पेश भी किया गया परन्तु वह्‌ पास न हो सका । इसके बाद सन्‌ १६४७ 
डंथ में श्री लियाकत झली खो मे झपने वजट भावण मे इस कर की शोर सकेत क्या 
था परन्तु कर के विषय में विस्तृत अध्ययन करने का काम एक समिति को सौप दिया 
गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट रान्‌ १६४६ में श्रस्तुत की, परन्तु कुछ कारणो से 
उस रामय उग रिपोर्ट पर विचार नहीं क्रिया जा सक्य। सन्‌ १९५४२ मेश्री देश 
मुख ने एक तरया बिल लोकसभा से प्रस्तुत किया जो झावश्यक सझोघनों के 
बाद सितम्बर सन्‌ १६५३ में पास हुआ | 
यद्यपि भारत मे मृत्यु कर की आवश्यकता बहुत लम्बे काल से अनुभव हो 
रही थी, परन्तु कुछ कठिनाइयो के कारण यह लागू नहीं किया जा सका | प्रथम, 
भारत में हिन्दू मुसलमान भ्रादि सभी जातिया की उत्तराधिकारी प्रणानियाँ मिन्‍न- 
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भिन्‍न थी । इसके अतिरिक्त, भारत छुक तिधधन देश होने के कारण यह भी विधार 
किया जाता था वि मृत्यु करो से उचित झाय प्राप्त न हो सकेगी । परन्तु धीरे-धीरे यह्‌ 
सब विचार समाप्त होते गये और अन्त म मारत म भी जायदाद कर लागू हो ही गया । 

भारतीय जशयदाद कर अधिनियम--इस ग्रधिनियम की विज्ञपताथें निम्न 
प्रकार है +- 

१ जायदांद कर मृतक ब्यक्षित द्वारा छोडी हुई कुल सम्पत्ति वे मूल्य पर लगाया 
जायेगा । यह वर जम्मू और काक्षमीर राज्य को छोडकर समस्त भारत में लग्रेगा 

२ यह कर सम्पत्ति वी वाल्‍्तविक कीमत पर लमाया जायेगा और मृतक 
व्यक्ति के 'ऋणा तथा दाह सस्कार सम्बन्धी खर्चो को सम्पत्ति के मूल्य भ से निकाल 
दिया जायेगा । सम्पत्ति का मूल्य बाजार भाव पर ही निर्धारित किया जायेगा । 

३ ग्रह कर उन सभी व्यक्तियों द्वारा छोड़ी गईं सम्पत्ति पर लगागा 
जाएगा जी १५ अक्तूवर मन १६५३ के बाद मरेग । गह कर केवल मनुष्य द्वारा 
छोडी गई सम्पत्ति पर लगामा जाता है. और कम्पनी, फर्म तथा प्रमण्डल द्वारा छोडी 
हुई सम्पत्ति पर नही लगाया जाता ) सम्मिलित परिवार के किसी सदस्य की पृत्यु 
पर कंबल मुतब' व्यक्तित के हिस्से की सम्पत्ति पर कर लागू क्या जाएगा। अधि- 
नियम भे उत्तराधिकारियों की सख्या पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है और मृत्य 
कर मम्पूण सम्पत्ति पर लगाया जाता है। इसी कारण यह जायदांद बर है उत्तर 
विकार बर नहीं है । 


पद (४) मृतक व्यकित के सभी उत्तराधिकारी कर चूबाने के उत्तरपायी 
होते है 


(५) भारत म मृत्यु कर एक प्रगतिशील बर है । न्‍्यूनतम बर रहित सीभा 
सम्मिलित परिवार सम्पत्ति के लिए ५०,०००) रुपया है और श्रस्य सम्पत्तियों वे 


लिए १,००,०००) रुपया निश्चित की गई है। कर की दरो का विवरण निम्न 
प्रकार है -- 
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(६) अधिनियम मे सम्पत्ति सम्बन्धी मुख्य बाते निम्न प्रकार है -- 

(१) राग्पत्ति झब्द से चल या अचल पूजी सम्मिलित है । (२) इस सम्पत्ति 
या उसके फिसी हिस्से की विक्री रो प्राप्त राशि (३) यह राशि या उसमे से पहले 
ही विनियोग की गई राशि (४) किसी भी प्रकार से एक राम्पत्ति से बदली गई 
दूसरी सम्पत्ति (५) किसी व्यक्ति का ऋण या उसवी मर्जी से उसके द्वारा ओठा 
हुआ ऋण (६) कोई और ऐसा अधिकार जिसका मूल्य द्रष्य मे श्राका जा सके । 

अधिनियम मे कुछ ऐसी सम्पत्तियों की मी सणना की गई है जो वास्तव मे 
मृत्यु के पश्चात हस्तान्तरित नहीं होती किन्तु उनको ऐसा समभ कर ही उनके लिए 
व्यवस्था कर दी मई हैं । यह निम्न प्रकार है -- 

(१) वह सम्पत्ति जिसे मृतक व्यक्त वैधानिक रूप से बेंच सक्‍ता था। 
(२) वह सम्पत्ति जिसमे मृतक का हिस्सा हो और जो उसकी मृत्यु पर समाप्त हो 
जाता हो. (३) वह सम्पत्ति जो क्रिसी अन्य व्यक्ति को मृतक की मृत्यु के बाद दाव 
मे प्राप्त हो (४) मृतक की मृत्यु के ६ महीने पहले ले दो साल दक की अवधि में 
जो सम्पत्ति उपहार स्वरूप दी गई है उमर पर कर लग्रेया ) विवाह के लिए ५,००० 
रुपया तक कोई कर नही लग्रेगा (५) वह सम्पत्ति जिसको मृतक ने श्रपनी कुल 
सम्पत्ति वा बटबारा करने के बाद, दसकी जीवन काल के लिए प्रपने बास्ते रख 
लिया हो। (६) बीमा पालिसी (७) मृतक की मृत्यु के समय तक जमा बापिक 
वृत्ति (८) ऐसी कम्पनी की लेनदारी जिसका प्रवन्ध ५ से अधिक व्यक्तियों के हाथ 
म्‌ न हो और जिसमे मृतक व्यक्ति की सम्पर्ि लगी हो और जहाँ से मृतक को मृत्यु 
से पहले के तीन वर्षो मे लाम प्राप्त हुआ हो या लएुभ प्राप्त करने का अधिकार उस 
के पास रहा हो ॥ 

कर रहित सम्पत्ति--निम्न प्रकार की सम्पत्तियो को कर के क्षेत्र मे सम्मिलित 
नहीं किया गया है 

(१) वे सभी अचल सम्पत्तिया जो भारत के बाहर स्थित हैँ तथा वे चल 
सम्पत्तियाँ जो विदरशों में लगी है, यदि मृतक मृत्यु के रामय भारत का नागरिक नहीं 
था। 

(२) ऐसी पुस्तकों जिन्हे मृतक ने बेचने के लिए एकत्रित नही किया था। 

(३) वह सम्पत्ति जिस पर सृतक का अधिदागर केचल ट्रस्टी के रूप में था ६ 

(४) घरेलू सामान तथा औजार केवल २५०० रपयो तक के मूल्य के । 

(५४) पहनते के कपड़े, परन्तु गहने और बहुमूल्य पत्थर बदि इस कंपडो से 

लगे हुए हैं तो वे कर रहित नही हैं ॥ 

(६) चित्र तथा अन्य प्रकार के व्यक्तिगत सचय जो केवल झ्ौक के उद्देस्व 

से किये गये हो बिक्री के लिए नहीं ॥ 

(७) ऐसी सम्पत्ति जिस पर हिल्दू विधवा का अधिकार है। 

(८) ऐसी सम्पत्ति जिंस पर ३ महीने पहले ही मृत्यु कर दिया जा चुका हो 

परन्तु दूसरी मृत्यु के कारण अब फिर कर लगाया जा रहा हो । 


श्श्४ट राजस्व 


(&) वे समस्त दान तथा उपहार जो मृतक द्वारा दिए गए है परच्तु 
केवल ५,०००) तक ही 

अधिनियम में कुछ ऐसी सम्पत्तियो की गणना कौ गई है जो कर रहित तो 
हें परन्तु जिनको सम्पत्ति का कुल मूल्य मालूम करते समथ सम्मिलित कर लिया 
जाता है और फिर कर नी दर निश्चित कर ली जाती है। 

(१) उन राज्यो मे स्थित कृषि भूमि जिन्होंने सघ सरकार को वृषि भूमि 
पर जायदाद कर लगाने का अ्रधिकार नही दिया है । 

(२) मृत्यु बे & महीने पहले तक २५०० रुपए के सूल्य के उपहार जो किसी 
सार्वजनिक कार्य के लिए, दिए गए हो । 

(३) बीमा पालिसियो द्वारा प्राप्त हुआ स्पया केवल ५,०००) रुपए तक । 

हम्पत्तियों के मूल्य में से कुछ कटोतिय॑ं--मृत्यु कर के लिये सम्पत्ति वा 
चास्तपिक मूल्य आँकते समय बाई प्रकार के ऋषणो एवं खों की राशियों को छोड 
दिय जाता हैं जैसें-- 

(१) क्िया-कर्गे का खर्च, १००० रुपये तक, (२) वास्तविक "रण जिसका 
भुगतान करना है, (३) पति की सम्पत्ति मे पत्नी का भाग, (४) विदेशों में स्थित 
सम्पत्ति के प्रबन्ध या आय की वसूली मे होने वाला खर्च, जो सम्पत्ति के मूल्य के 
५ भ्रतिशत से भ्रधिक नही होना चाहिए ! 

कभी कभी ऐसा होता है कि क्सी कुट्म्ब से तिरन्तर कई मृत्यु हो जाते के 
कारण सम्पत्ति कुछ ही सभय से बहुत से व्यवितयों के हाथों में से गुजरती है। यदि 
हर बार मृत्यु कर दिया जायें तो राग्पत्ति बहुत थोड़े ही शमय में सरकार के हाथ 
म॑ चली जायेगी और यह गन्यायपूर्ण भी होगा। इस कारण अधिय्रियम में इसके 
लिये भी व्यवस्था कर दी गई है। यदि दूसरी पृत्पु, पहली मृत्यु के एक वर्ष बे 
अन्दर ही हो जाती है तो मृत्य कर ५०९६ रह्‌ जाएगा यदि दो वर्षो के अन्दर होती 
है तो ४०९८, अगर तीन बर्षो के अन्दर होती है तो ३०९, यदि चार वर्षो के 

अन्दर होती है तो २०% और यदि ५ वर्षों वे भ्रच्दर होती है तो १० ५ वी कमी 
हो जायेगी। यदि पहली गृत्यु के तीव महीने के अन्दर ही दूसरी मृत्यु हो जाती है 
तो कोई भी मृध्यु कर नही लिया जायगा । ऐप 

मृत्यु कर का प्रशासन--मृत्यु कर का प्रशासन केन्द्रीय आय बोर्ड (एच्ाघना! 
8024 ०६ रेथशश्गा८) को सौप दिया गया है जिसके आधीन नियस्शक 
((०7४एणं८४३), सहायक उप नियल्त्रक (9 (०5५०००७) और सहायक भियत्रद 
(2डछडागग( 0०ग्रधणे८ा5) तियुक्त कर दिये गए हैं ! आयकर विभाग के अफमरी 
को ही निमस्त्रक नियुवत्त कर दिया गया है। नियस्त्क सम्पत्ति का मृल्य निश्चित 
करता है और सम्पत्ति का उतना दी मूल्य निश्चित किया जाता हट जितना कि 
मूल्य बाजार मे वेचने से प्राप्त हो सकता हो। मूल्य ऑँफते समय सभी प्रक्‍्यर की 
साववानियाँ बर्ती जाती हैं । यदि निम्रन्त्रक आवश्यक समके तो सम्पत्ति का मत्य 
आँकते के लिये मूल्य आँकते वालो को नियुक्त कर सकता है ( सूल्य ऑँकने बाले 


सघ सरकार की आय के स्तोत (क्रमण.) २५५ 


'ऐसे व्यनित्र होगे जिनका इस विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं होगा । करदाता को 
अधिकार है कि बह नियसन्त्रक द्वारा सगाय गए कर के विरुद्ध अपील कर सके 
व्यदि सम्पत्ति के मूल्याँकन के सम्बन्ध मे कोई मतमेंद है तो उसके निषदारे के लिये 
आय बोर्ड उस ऋंगडे को दो मूल्य आँकने वालो को फैसले के लिये सोपष सकता है 
जिनमे से एक तो बोर्ड द्वारा और दूमरा करदाता द्वारा नियुक्त किया जायेगा । 
अदि इन दोनों मूल्य आकने बालो म कोई मतभेद है तो मगडे को तीसरे मूल्य झ्ाकने 
बाले के सुपुर्े किया जायेगा, परन्तु हर दया में सूल्य झाँकने वालों (शथणबा४) 
का ही पैसजा अन्तिम रहेगा । यदि कानून के विषय में कोई मतभेद है तो उसकी 
अपील हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट मे वी जा सकती है । 
मृत्यु दर का भुगतान करने से बचने के लिये कई प्रकार के अयत्न फिये 
जा सकते हैं जैसे मृत्यु से पहले उपहार के रूप म॒ सम्पत्ति को देना आदि | भारतीय 
अधिनियम में कर की इस प्रकार चोरी के विरुद्ध भी व्यवस्था की गई है! 
उदाहरणाय्े यदि कोई उपहार मृत्यु की पूर्व आग्या मे ही दिया गया है तो उस पर 
कर लगागा जायेगा । इसी प्रकार यदि मृत्यु से दो वर्षों के अन्दर यदि कोई सम्पत्ति 
उपहार के रूप में दी गई है तो भी उस पर कर लागू किया जायेंगा। यदि मृत्यु 
के छ महोने के अन्दर कोई राम्पत्ति दान के रूप में दी गई है तो उस पर भी कर 
लिया जायेगा । करारोपण जाँच समिति वी यह सिफारिश थी कि णीवन काल में 
दिय गये उपहार, जो मृत्यु से पहले ५ वर्ष के अन्दर दिये गय है उनको, भी कर क्षेत्र 
मे सम्मिलित कर लेना चाहिय । 
भारतोय अधिनियम में सन्‌ १६४८ में किये गये सशोधतत--अ्रधिनियम मे 
संत १६४८ में कुछ महत्वपूर्ण सशोधन किये यये थे जिनका मुख्य उद्देश्य कुछ तो कर 
वी चोरी को रोकना था और कुछ कर से भ्राप्त आय को बढाना था। यह सशोधन 
निम्न प्रकार हे --- 
१ न्यूनतम कर रहित खीसा सभी के लिये ५०,००० रुपये कर दी गई 
२ कर की दरा में निम्न प्रकार परिवर्तन क्यि गय हैे---५०,००० रुपयों 
से १ लाख रुपयो तक की सम्पत्ति पर कर की दर ५०, स घटाकर ४०५ कर दी 
गई है, १००,००० रुपय से १,५०,००० झरूपयो तक की सम्पत्ति पर ७३% वे स्थान 
पर ६% कर दी गई है। २,००,००० गें ३,००,००० रुपयो तक सम्पत्ति पर 
१२९३% से घटा कर १२% कर दी गई थी । 
हे पहले मृत्यु कर का भुगतान 5८ वाघिक या १६ छमाही बिदतो मे 
किया जा गकता था परन्तु अब ४ वाधषिव या ८ छमाही क्दितो में ही किया 
जा सकेगा । 
४. विवाह सम्बन्धी उपहारों के मूल्य वो सीमा ५००० रुपया से बदाकर 
१०,००० रुपये कर दी गई हे । 
५. अपील करने की विधि में भी परिवर्तेन कर दिय गये हैं और सब ग्ाय- 
कर घन या राम्पत्ति कर, झौर ब्यय कर तथा मृत्यु कर छत सभी की अपोल करने 


सघ सरकार की आय के स्त्रोत (क्रमशः) श्५्७ 


है । वास्तव में हिन्दू सयुक्त परिवार के सम्बन्ध मे तो यह कठिनाई मुख्य रूप से 
अनुभव होती है | परन्तु अधिनियम मे इस कठिनाई को दूर करने की व्यवस्था की 
गई है । एक तो उत्तराधिकार कर के स्थान पर जायदाद कर लागू किया ग्रया है 
और मृतक व्यक्ति हाय छोडी गई पूरी सम्पत्ति पर ही कर लिया जाता है। इसमे 
तो कोई सदेह्‌ नही कि यह उतना न्यायश्यील नही है जितना कि उत्तराधिकार कर 
होता है | परन्तु फिर भी कुछ समानता अवश्य प्राप्त हो जाती है । त्तोसरे भारतवर्प 
में ग्रौद्योगिक सगठन अधिकतर शुकक्‍ाकी उत्पादन प्रणाली के रूप में किया जाता है। 
यहाँ पर सम्मिलित पूजी कम्पनियाँ बहुत कम स्थापिन हुई है अतः अन्य उन्नत देशो 
की अपेक्षा यहाँ पर मृत्यु वर बचतो और कार्य करने की घक्ति को अधिक हतोत्ता- 
हित करेगा । सम्मिलित पूंजी कम्पनी में यह सुविधा रहती है कि किसी भी अश- 
घारी (58276 ४०0९०) की मृत्यु के बाद मृत्यु कर का भुगतान कम्पनी के हिस्सा 
को बेचकर प्राप्त किया जा सकता है परन्तु एकाकी उत्पादन प्रणाली या सामेदारी 
में मृत्यु कर का भुगतान करने के लिए व्यक्ति की सम्पत्ति को बेचना पडता है। 
अत जबकि सम्मिलित पूजी कम्पनी का जोवन स्थायी बना रहता है सामेदारी 
या एकाकी उत्पादन व्यवस्था वा चणीघ्न ही अन्त हो जाता है जिससे उत्तराधिक्ा- 
रियो को भी हानि होती है और देझश्न में व्यापार तथा उद्योगा को बहुत घकका 
पहुँचता है ॥ चौथे, जब कि अधिनियम मे जीवन बीमा से प्राप्त धन पर कर नही लिया 
ज्यता, फिर भी कर की दर को निश्चित करते समय उस राशि को भी सम्मिलित 
कर लिया जाता है | यह बिलकुल भी न्यायपूर्ण नही है। एक सो परोद्षा रूप से 
बीमा की राशि पर कुछ न कुछ कर तो इस प्रकार लग ही जाता है दूसरे जीवन 
बीमा से प्राप्त राशि को पूरी छूट न देकर जीवन बीमा के महत्त्व को ही समाप्त कर 
दिया गया है। यद्यपि श्रन्तिम क्रियाकर्म के ववर्चों को भी कर के क्षेत्र से बाहर 
रखा गया है परन्तु एक बडी कमी अधिनियम मे यह है कि बच्चो की शिक्षा आदि 
के व्यय पर किसी प्रकार की भी छूट नही दी गई है । झन्‍्त म॑ झधिनियम की इस 
बात पर भी आलोचना को गई है कि कर रहित सीमा बहुत ही नीची है जिससे 
सबव्यम बर्गे के व्यक्तियों को बहुत अधिक कर का भार सहन करना पडता है, परन्तु 
दूसरी ओर कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनके अनुसार कर रहित सीमा बहुत ऊँची 
है । इन विरोधात्मक विचारो को यूही छोडकर हम कह सकते है कि समय की 
प्रगति के साथ जैसे ज॑से अनुभव बढते जायेंगे वैसे ही मृत्यु कर प्रणाली म उचित 
सप्योधन होते जायेंगे । वास्तव मे मृत्यु कर को लगे हुय अभी इतना थोडा समय हुग्ना 
7 है कि उसके बारे म किसी भी प्रकार की आलोचना करना ठीक नही होगा ! 
इस श्रकार भारत मे मृत्यु कर के लागू होने से एक ऐसी आवश्यकता की 
* पूर्ति हुई जो एक बहुत लम्बे समय से अनुमव हो रही थी। भारत मे घन बी 
श्रसामनताएँ बहुत अ्रधिक होती जा रही थी झौर इसलिए यह झावश्यक था कि इन 
असमानताओं को कम करने के लिए मृत्यु कर लगाया जाम । साथ ही मृत्यु कर आय 
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कर की अपेक्षा बचतो को भी कम हतोत्साहित करता है। इसके अतिरिक्त मृत्यु 
कर से राज्यो को अपनी विकास योजना को पूरा करते के लिए अऋतिरिक्त आय 
भी मिल जाती है । अ्रत भारत में मृरपु कर परिस्थितियों को ऐेखते हुये ठीक समय 
यर ही लागू किया गया है । 


संघ सरकार की आय के 
स्रोत (कमशुः)--- 
सम्पत्ति-कर, उपहार-कर, 
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अध्याय. ९५ 


पिछले अ्रच्याय में हमने सम्पत्ति करो के वश का एक अत्यधिवा महत्वपूर्ण 

कर--मुत्यु कर->का अ्रध्ययन किया था । इस अध्याय में हम सम्पत्ति कर के तीन 

९४४४ १ और, रूपों का श्रध्ययन करेगे । ये उपहार कर, विज्ञेप पूंजी कर, और घन कर हे । 
इनकी विधेचना हम इसी क्रम से करेगे । 


उपहार कर (४0८ 7५४5४)--उपहार कर उस सम्पत्ति पर लगाया जाता 
है जिसको व्यक्ति अपने जीवन काल में उपहार के रूप मे दूसरे ब्यक्तियो को देता 
है । हमने मृत्यु कर का अध्ययन करते समय मृत्यु कर सम्बन्धी इस कठिनाई की 
ओर सकेत किया था कि मृत्यु कर की चोरी सम्पत्ति को उपहारो के रुप में देकर 
चंगे जा सकती है | वास्तव म मृत्यु कर की चोरी को बचाने वे लिये ही उपहार कर 
लगाया जाता है । ग्रत उपहार कर इस दृष्टि से मृत्यु कर का पूरक है । इस प्रकार 
यदि मृत्यु कर श्रावश्यक है तो उपहार कर भी उतना ही आवश्यक हो जाता है। 
भारत में उपहार कर सर्वप्रथम १६५८ म लागू किया गया था और इसलिये यह 
अभी एक नया कर ही है। यद्यपि कर जॉच समिति ने उपहार कर लागू करने के 
अ्स्ताव को स्वीकार नहीं किया था परन्तु अग्रेजी अर्थंज्यास्त्री प्रो» कलडौर 
(८०७००) ने बड़े ही प्रभावद्याली शब्दों में इसको लागू करने का सुभाव दिया था 
और भारत में यह कर उन्ही के सुझावों का परिणाम है। उस समय कर जाँच 
समिति का यह मत था कि पहले मृत्यु कर के कार्य सचालन से उचित माता सम 
आुनभव प्राप्त किय जायें तत्पएचात्‌ उपहार कर लगाया जाय । अनुभवों क भश्रभाव 
से उपहार कर का सफल होना असम्भव सा ही प्रतीत होता था $ समिति के अनुसार 
उपहार कर के लिय यह भी आवश्यक था कि मृत्यु कर की दरें बहुत अधिक प्रगति- 
ज्ञील हो और क्योकि उस समय मृत्यु कर की दरें बहुत नोची थी इसलिय समिति ने 
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उपड्ार कर सम्बन्धी प्रस्ताव का अस्त्रीवार कर दिया या । 
आरु्त सरकार ने प्रो» कठ॒टौर को भारतीय कर प्रगाती म॒ प्राव्रम्यत्र सुबार 
करने के लिया निमत्रित किया था। श्रो० क्लडौर ने श्व्रत प्रस्तावा मे एक्त यह भी 
प्रस्ताव रखा कि जास्त म उपहार रे उ6स्राया छाझ। उनकब्ना प्रस्चाद था क्ि 
१० हृद्धार रुपयो मे अधिक मूल्य क उपहार पान दावा पर यह करें लगाया जाये 
और धीरे घीरे मृत्यु कर के स्थान पर सार दक्ष में उप्रह्मार कर सामान्य रूप मे लागू 
किया जाय, व्रोकि मृत्यु कर का विचार बहुत ही पुराना है । इसके भ्रतिरिक्त उतक 
अनुसार जीवन काव में दिय गय उपहारा और उत्तरायिकार में प्राप्त सम्पत्ति म 
कोई मी अन्तर नही है, इसलिय प्रगतिभीर उपहार कर ही काफी हीगा । 
प्रो०क्लडौर के प्रस्ताव के अनुसार सन्‌ १६४८ से उपहार कर लागू कर दिया 
गया । डास्तद में प्रायद् वराशप्त से जा महदपू्े कटी सायव थी दह उपहार कर 
के लगने में धराप्त हो गईं। साप ही सृत्य कर की चोरी भी झप्रिक कठिन हो जामगी 
आर वर भार का वितरण भी आ्रिक समान हो सवैगा । यह वर प्रत्यक प्रतार के 
उपहारा पर लागू किया जायेगा और उपहार दन दावे व्यक्ति से कर वसूल किया 
जायगा । यह कर उत सभी उपहारा पर लगाया जाया डा कि पिटल वर्ष मे दिये 
गरश्न थे । परन्तु कर की दर निर्धारित करने के लिय पिछले पाँच वर्षों के उपहारों 
का जाड़ कर जो दर उस राशि दे लिय लागू की जायेगी वही उस वर्ष वी दर भी 
हागीो जिसका भुगठान हाता है । 
उपहार कर की दरें उिन्बुद् पथ कर जैसी ही है। केवल इतता अन्तर है कि 
जब कि प्रथम खण्ट पर मृत्य कर प्राप्त किया नहीं खाता, उपहार कर लिया जाता 
है यह दर लिम्त प्रकार है. - 
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क्र से छूट--क्िसी मो वर्ष मे २०,००० रूपया के मूल्या के उपहारों तक 
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कोई भो कर नही लिया जायेगा । यदि राशि १०,००० रुपयों से अधिक हो जाती 
है तो जितनी राशि अधिक होगी उतनी पर ही कर लिया जायेगा । यदि व्रिसी एक 
खवयक्ति को ३,००० रुपयो से अधिक मूल्य के उपहार प्राप्त होते हे तव कर रहित सीमा 


_ १०,००० रुपयो के स्थान पर ५,००० रूपये होगी ४ केन्द्रीय तथा राज्य सम्बन्धी सरकारा, 


स्थानीय पदाधिकारी और दान सम्बन्धी सस्थाओं (८४४ए८क€ पखथ्पाए्०्णड) को 
दिए गए उपहार क्री निर्भरकर्ता स्त्री की ज्ञादी के अवसर पर १०,००० रुपयो तक 
के मूल्य के ऊपहार, धर्मेपत्नी को १ लाख रुपयो तक के उपहार, निर्भरकर्त्ताओं को; 
चीमा पालिसियो के उपहार (१०,००० रुपये प्रति निर्भरकर्त्ता के हिसाब गे); 
विदेशों में स्थित श्रचल सम्पत्ति के उपहार, विदेशियों द्वारा ऐसी चल सम्पत्ति के 
उपहार जो विदेशो मे स्थित हैं, वसियतनामों द्वारा दिये गये उपहार, सरकारी 
कम्पनियों द्वारा दिए मए उपहार, सरकारी प्रमडलो द्वारा दिए गए उपहार, जनता 
डारा प्रबन्धित ऐसी कम्पनियों के उपहार जिनका नियन्‍्नण ६ से कम व्यक्ति नहीं 
करते है तथा दान सम्वन्धी सस्थाओं हारा दिए गए उपहारो पर कोई भी कर नही लिया 
जाएगा । यदि कोई व्यक्ति कर लागू होने वाले उपहार को देने के १५ दिन के अन्दर 
ही अन्दर स्वेच्छा से कर की राशि का पूर्णत या भ्रशत भुगतान कर देता है 
तो उसको कर की राशि में कुछ छूट प्रदान कर दी जावेगी । यद्दि एक पति कोई 
उपहार अ्रपनी पत्नी को देता है और पन्‍नी उस उपहार को किसी दूसरे व्यक्ति को 
दे देती है तो ऐसा माना जायेगा फि वह उपद्वार पति द्वारा ही दिया गया है और 
उस पर कर ले लिया जायेगा । इसी प्रकार यदि कोई भम्पत्ति बाजार म अचलिद 
मूल्य से कम पर बेची गई है तो उसके वास्तविक मूल्य की राशि और प्राप्त की गई 
राशि मे जो अन्तर होगा उस राशि पर सरकार उपहार कर ले लेगी । उपर्युक्त दोना 
उपाय इसलिए क्ए ग्रएं है कि जिससे कर की चोरी न होने पाए ॥ 
कर का प्रवन्ध आयकर विभाग द्वारा किया जायेगा और सभी बातो में यह 
आयकर के समान होगा । कर की राशि निश्चिचत करते समय सम्पत्ति का मूल्य 
बाज़ार मे प्रचलित मूल्य के हिसाब से लगाया जायेगा | 
आशय है कि उपहार कर भारत की अर्थव्यवस्था म एक महत्वपूर्ण स्थान 

प्राप्त कर लेगा । इस कर से कई लाभ शआप्त होगे जैसे मृत्यु कर तथा आयकर की 
चोरी कम हो जायगी । अन्य सम्पत्ति करों के साथ साथ उपहार करे भी घन के 
वितरण की ग्रसममानताओं को कम करने में सहायता करेगा ॥ यह ध्यान *है & यद्यपि 
उपहार कर भारत से क्लडौर के गस्ताव के आधीन लगाया गया है परन्तु यह 
कलडौर योजना से पूर्णतया भिन्न है । उसके अनुसार कर उपहार पाने वाले व्यक्तित 
पर लबना था और कर की दर उपहार के मूल्य के अनुसार नही वरन्‌ उपहार प्राप्त 
करने वाले के वास्तविक घन (उपहार को सम्मिलित करके) के अनुसार प्रगतिशोल 
डोनी थी | इसके अतिरिक्त उसका प्रस्ताव था कि भारत झे मृत्यु कर के स्थान पर 
सामान्य उपहार कर लागू किया जाये। परन्तु भारतीय उपहार कर मृत्यु कर के 
अतिरिक्त लागू किया गया है। यह कर उपहार देने वाले व्यक्ति पर जगाया गया 
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है और इसको दर को उपहार के मूल्य के अनुसार प्रगतिशील बनाया गया है। 
अधिकतर व्यक्तियों का यही विचार है कि भारत से उपहार वर की 
सुफदता की सम्भावना कम ही है । इसके कई कारण बताये जाते हैँ । प्रथम, यह पता 
लगाता ही कठिन हो जाग्रेगा कि उपहार किस फ्िसि रूप म और कक्‍व दिये जाते है । 
इसके अभतिरिकत प्रचलित बाडारो दरो के हिसाव से सम्तत्ति का सूल्यांकन भी कठित 
हागा झौर इसमें मृकदमेबाजी को की प्रोत्माहन मिलेगा । परन्तु यहूं विनाइयाँ ता 
सम्पत्ति घरो वी विशेषतायें हे जिनको किसी प्रतञार भी दूर नही कया जा सकता ! 
अबूभष प्राप्त होने के सायन्साय इनको कस ता किया जा सकता है परन्तु पूर्णतया 
दर नहीं क्षिया जा सकता 3 
घन यथा सम्पत्ति कर (छो८्यफ [2४)--यह वर एक व्यक्ति वी सम्पत्ति 
या पूजी के कुल मूल्य पर लगाया जाता है। यह वापिक होता है और ब्यापारिक 
कशनियों तथा प्रपटला की सम्पत्ति क मूल्य तथा घन पर लागू विया जाता है । 
यह कर बहूत ही पुराना है । श्रन्य सम्पति बसे स बह कर इस बात से मिन्‍न है कि 
जबकि अन्य सम्पत्ति कर कुछ विश्येप श्रवसरा पर ही लागू किये जाते है घन कर 
प्रत्येक्ष वर्ष ही लाएू क्या जाता है | यह एक सामान्य वर है क्याकि यह सभी प्रकार 
की सम्पत्तिया पर लगाया जाता है और टसीलिये इसही दरें ग्रन्य सम्पत्ति करा वे 
अपेक्षा अधिक नीची रहती हैं । 
इस कर का लागू करन मं दा सस्य समस्याये उत्पन्त हांती है ब्र्थानु सभी 
प्रकार की सम्पत्तिया का पता लग्राना प्रौर उनका मूल्य श्रॉक्ना। करदाता की 
सम्पत्ति के भ्रनक रुप हा सकते हैं और यह सम्भव नहीं है कि वह ग्रपनी सभी प्रकार 
थी सम्पत्ति के बारे म पूर्ण लूचन। द द । जेवर इत्यादि का तो बडी सरलता से हो 
छुताया जा भकता है। फिर सम्पत्ति के ग्राकार से भी समय-समय मे परियतत होते 
ही रहते है । श्रत कर दाता की वास्तविक सम्पस्ति वर मालूम करना वहुत ही कठिन 
हाता है | सम्पत्ति के मूल्द ऑन के सम्बन्ध मं छक दूसरी कठिताई गौर उत्तन्न होती 
है। यदि सम्पत्ति का मुल्य बाज़ार म॒प्रचलित दरा के अनृसार सालूम करना है तो 
बाजारी दरा बे निरल्‍्तर उत्तार चटाव से समस्या और भी विषम हो जाती है। यहे 
भी सम्भव है कि झ्रारम्भ म जिस मूल्य पर सम्पत्ति खरीदीगई थी या बनवाई 
गई थी उसी मूल्य का स्वीकार कर लिया जाये और कर सरगया दिया जाये । 
परन्तू यहा यह कठिताई हागी कि समय के साथ-साथ सम्पत्ति के प्रारम्भिक 
मूल्य में से कुछ कढीती की जाये या नहीं । क्याकि समय बीतन के साथ-साथ मम्पत्ति 
पुरानी होती जाती है और उसका मूल्य कम हाता जाता है । इसके अतिरिक्त कुछ 
सम्पत्तियाँ ऐसी भी होती हे जिनके मूल्य ऑज्ने सरल नहीं होते। दशनिय यह 
स्वाभाविक ही है कि घन या पूँजी पर कर लगाते सग्य किसी न विसी सीसा तक कर 
अधिवारी मन माने ढग से क्षाम करेंगे । उपहार कर सम्बन्धी अधिवियम मे अपील 
इयादि की ओऔ व्यवस्था करनी होगी और जिन नम्पत्तियो वा मूल्य ऑकना सरल 
नही है उत पर कर वी छूट भी देनी होगी । 


संघ सरकार की आय के स्रोत (क्रमशः) रच्३ 


यह विश्वास किया जाता है कि वापिक सम्पत्ति करो से बचतो की मात्रा 
देश में कम होने लगेगी । यह अवदय है कि अन्य सम्पत्ति करों की प्रवृत्ति बचतो पर 
चरा प्रभाव डालते की नही होती परन्तु क्योकि यह कर प्रत्येक वर्ष लगाया जाता है 
और पूजी की प्रत्येक वृद्धि से कर का भार बढता जाता है इसलिये यह्‌ सम्भव है कि 
बचत ह॒तोत्साहित हो । परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि उतससि पर इसका बुस 
प्रभाव अवश्य ही पड़े । उत्पादन किसी भी देश मे विनियोगो की मात्रा पर निर्भर 
करता है ग्रीर विनियोगो की मात्रा लाभ की दरों द्वारा निर्धारित होती हे ॥ इस- 
लिये जब तक लाभ की दर ऊँची रहेगी विनियोग बढते ही रहेगे और उत्पादन भी 
चढछता ही जायेगा । अत बाधिक सम्पत्ति कर का इतना बुरा प्रभाव नही होता 
जितना आय कर का, क्योंकि आय कर की दरे बहुत ही प्रगतिशील होती हैं, जबकि 
इस कर की दर बहुत नीची होती है। यह कर वितरण की असमानताझों को 
दूर करने का श्रस्त्र है । इसका सबसे बडा गण यह है कि कर दाता की सम्पत्तियों मे 
जो वार्षिक वृद्धियाँ होती हैं वे मी कर के क्षेत्र मे आ जाती हें जबकि अन्य प्रकार के 
सम्पत्ति कर ऐसा नही कर पाते है । यह कर करदान योग्यता को ज्ञात करने का 
भी एक झच्छा आधार है । इसके अतिरिक्त इस कर को प्रगतिशील भी बताया जा 
सकता है । यह कर अन्य सम्पत्ति करो की अपेक्षा अ्रधिक क्रिधात्मक है, क्योकि यह्‌ 
बार-बार उतन्न होता है । भारत मे यह कर सन्‌ १६५७ में लागू किया गया था । 
इसका प्रस्ताव भी प्रो० कलडौर ने दिया था। उन्होंने इसका पक्ष समानता के 
आधार पर झाथिक प्रभावों तथा प्रशासन सम्बन्धी कुशलता के आधार पर जिया था। 
उनका विश्वास था कि श्रकेली झाय ही कसी व्यक्ति की बर दान योग्यता का 
अच्छा साप नही है । यदि आय करो के साथ-साथ सम्पत्ति करो को लायू कर दिया 
जाय तब कर प्रणाली करदान योग्यता के पूर्णतया अनुकल होगी । इसके अतिरिक्त 
जो कर सम्पत्ति के मूल्यः पर लगाये जाते है वे जोखिम वाले विनियोगों और 
जोखिम रहित विनियोगो के बीच उस प्रकार भेद नही करते, जैसा कि आय कर 
द्वारा होता है। अर्थात्‌ सम्पत्ति करों से बचत हतोत्साहित नहीं होती और जोखिम 
बाले उपक्मो की भी प्रगति होती रहती है । झाम कर मे, जोखिम वाले उद्योगों से 
आय की मात्रा अधिक होने के कारण अधिक कर वसूल किया जाता है परल्सु सम्पत्ति 
करो में ग्रह दर लगभग समाम ही रहती है । आय कर और सम्पत्ति कर दोनो की 
उपस्थिति में कर प्रणाली की व्यवस्था अधिक कुशल हो जाती है और कर की चोरी 
भी बच जाती है। इन्ही कारणों से प्रो०ण कलडौर ने श्रपत्ती समुचित बोजना 
(77/०४:०६८० 5८८०८) में धन कर को सम्मिलित किया था । 
भारत में धघत कर सन्‌ १६५७ में लागू किया गया था। यह व्यक्तियों, 
कम्पनियों तथा हिन्दू सयुक्त परिवारों के वास्तविक घन पर एक वापिक कर है। 
प्रो० कजडौर के प्रस्तावों और भारतीय धन कर अधिनियम में यह अन्तर है कि 
भारतीय अधिनियम में कम्पनियाँ भी कर क्षेत्र में सम्मिलित कर ली गईं हैं । कर 
की दरें, श्रो० कलडौर के श्रस्ताव के अपेक्षा नीची हैं और कर की छूटें भो अधिक 
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उद्दार हैं। न्यूनतम कर रहित सीमा व्यक्तियों के लिए दो लास रुपए हैँ झौर हिन्दू 
शम्मिलित परिवारों के लिए चार लाख रुपए हैं । व्यकितयो के लिए कर को दरें 
निम्न प्रकार है 

कर रहित सीमा के बाद प्रथम ३० लाख रुपए पर & परतिशत 

अगले १० लाख रुपयो पर शक ध् ९ प्रतिशत 

शेप पर ३४६ कर के “४. १३ प्रतिशत 

हिन्दू सयुक्ध परिवारों के लिए कर की दरें निम्न भ्रकार हैं-- 

कर रहित सोमा के ऊपर & लाख रपयो पर ह प्रतिशत 

अग्ले १० लाख रप्यो पर “* “१ पतिशत्त 

शेप पर नग्न. ०० ३ **. १ह प्रतिशत 

कम्पनियों वे लिए ५ लाग् रूपयो के आदेयों (855८७) पर कोई कर नहीं 
है, शेप वर & प्रतिशत की सामान्य दर से कर लगाया है । घन कर का प्रशासन भी 
आय कर विभाग को सोप दिया गया है | व्यवितयों और हिन्दू सम्मिलित परिवारों 
की यम्पत्ति का मूल्य बाजारी दरो के अनुसार आंका जाता है । व्यापारिक सस्थाग्रो 
सथा कम्पनियों पर कर का निर्धारण उसके हिसाब के चिट्ठो (820209०2 50८४७) के 
आधार पर क्या जाता है। 

कर से हूदें--कुछ सम्पत्तियाँ कर से मुफ्त हैं, जैसे कृषि सम्पत्तियाँ, ग्रामों 
से रहते के मकाल घामिक तथा दात सम्बन्धी सस्थाओो की सम्पत्तियाँ, कला कौमल 
की वस्तुएँ, व्यक्तिगत सम्पत्ति जैसे फरवीचर, गहने केवत २५ हजार रुपयों के मल्य 
तक के, और प्रावधान कोष (?०श४वंटघ४ फष्घए) और बोसा पालिसियों की राशि 
इत्पादि । यदि कोई कम्पनी नई स्थावित हुई है और जो पहले से स्थित व्यापार 
सम्बन्धी इमारती मश्नीनो इत्यादि के हस्तान्तरण तथा रूप परिवर्तन द्वारा स्थापित 
नहीं की गई है तो उसके ग्रादियों पर पहले ५ वर्षो घर कोई धन कर नहों लगाया 
जायगा । यदि ज़िसी वर्ष मे हानि होती है तो उस वर्ष म कोई कर नहीं लिया 
जायेगा । यदि किसी बर्ष लाभ ड़तते कम हुए हैं कि हिस्सेदारा को लाभादश घोषित 
नही किया गया है सब कर केबल लाभ की राश्चि त्क ही सीमित रहेगा । यदि क्सो 
कम्पती के कुछ आदिय भारत में हैं और कुछ विदेशो में हैं तब विदेशों में स्थित 
आदेयो पर ५० पतिश्ञत की समानुपातिक कटौती कर दी जायेगी । इसी प्रकार यदि 
छिल्ेडिएग की पुरी भारत थे ब्फए रुरई है, नऐो, यण पर की, ५० अफ्त्सद भी आरती भो 
जायेगी | इस कर का पक्ष लेते हुए भूतवूत्र वित्त मन्‍त्री शी क्रष्णामाचारी से कहा था 
कि वर्तेमात आय कर सम्बन्धी नियम तथा व्यवस्था इस योग्य नही है कि व्यवितयों 
की कर दान क्षमता का सही माप कर सक और आयकर की चोरी कौ बचाने के 
लिए यह आवश्यक है कि किसी न किसी प्रकार का घत या सम्पत्ति कर लागू किया 
जाये | उनके अनुसार यह वि नेयोगों को भी कम हनोत्साहित करेगा । 

कित्त मन्‍्त्री के आइवासनों के पदचात्‌ ही बहुत से ब्यवितयों ने धन कर की 
आलोचनाएँ की ! इसके विरुद्ध पहली आलोचना यह की गई है कि क्योकि यह काचिक 





संघ सरकार की आय के खोत [(क्रमञ.) र्६५ 


बर है और प्रगतिशील है इसलिए यह वचतो को हदोत्साहित करेगा; परन्तु जैसा 
कि हम पहले कई बार कह चुके हें आयकर की तुलना मे इसके प्रभाव कम बुरे 
होगे । कर के विरुद्ध दूसरी आलोचना इस आधार पर को गई है कि जब विदेशों मे 
यह कर कैवल व्यक्तिगत सम्पत्ति एव घन पर लगाया जाता है, भारत में कम्पनियों 
नके आदेयो पर भी लायू कया गया है । परन्तु यह ध्यान रहे कि भारत से अधिकतर 
कम्पनियाँ थोड़े से व्यक्तियों के हाथ में होने के कारण इस कर का लगना आवश्यक 
था ) कुछ लोगो ने आलोचना इस आधार पर भी की है कि धत कर के लगते से 
आरत मे विदेशी पूँजी के विनियोग को प्रोत्साहन नही मिलेगा ॥ परन्तु इस समस्या 
को दूर करने के लिए विदेशी कम्पनियों तथा व्यक्तियों के लिए कुछ रियायतें कर दी 
गई हे । अन्त में सम्पत्ति के मुल्य ऑकने के सम्बन्ध से जो कठिनाइयाँ हम पिछले 
“पृष्ठों में अन्य सम्पत्ति करो के सम्जस्ध में दे आये हैं उठ कठिनाइयो के आधार पर 
इस कर की भी आलोचना की गई हे, और जो वास्तविक भी है । सन्‌ १६४६-६० 
का बजट प्रस्तुत करते हुए श्री देसाई, वित्त मन्त्री, ने चोषित किया कि अगले वर्ष 
अध्रन कर से सम्बन्धित सभी खण्डो पर < प्रतिक्षत की दर से कर मे वृद्धि कर दी 
गई है | 
पूंजी लाभ कर (८३9८० 5873 2४)--मूल्यों में वृद्धि के कास्ण सम्पत्ति 
के क्रय विक्रय से जो लाभ प्राप्त होता है उस लाभ पर जो कर लगाया जाता है 
“उसे पूँणी लाभ कर कहते हैं. अर्थात्‌ यह बर उन लाभों पर ज़गाया जाता है जो 
किसी व्यक्ति को कम्र मूल्य पर सम्पत्ति खरीद कर अधिक मूल्य पर बेचने से प्राप्त 
होते है । इस प्रकार यदि किसी व्यक्ति ने ५०,०००) रुपयों मे भूमि खरीद कर 
३,००,०००) ग्रपयों मे बेची है तो उसको ५०,०००) रुपयो का पूँजी लाभ प्राप्त 
हुआ्ना । यह्‌ ध्यान रहे कि यह लाभ कभी कभी ही प्राप्त होते हैं और अनिश्चित 
या झाकस्मिक होते है । साथ ही साथ यह व्यक्ति विद्येप के मुख्य व्यवसाय से प्राप्त 
नही होते । उदाहरणार्थ यदि क्षिसी व्यक्ति का व्यवसाय यही है कि वह भूमि खरीदे 
और बेचे और जो लाभ प्राप्त हो उससे जीविका उपाजंन करे तो इस प्रकार के कर, 
इस कर के अन्तर्गत नही आयेगये + दुरारो ओर यदि कोई शिक्षक भूमि को बेचता है 
तो जो लाभ उरोे प्राप्त होगा अवश्य ही उसा पर कर लिया जायेगा। सम्पत्ति के 
विभिन्‍न रूप होते हे जंसे अचल सम्पत्ति तथा चल सम्तत्ति जंसे इम्रारते, भूमि, 
जेवरात, बॉड, प्रतिभूतियाँ इत्यादि 
व्यक्तियों भें इस याद पर बडा मतभेद है, कि पूजो लाभ सम्पत्ति से घ्राप्त 
लाभ नही है वरन्‌ आय है और कुछ लोगो का विचार ठोक इसके विपरीत है। 
विभिन्‍न देशो म इस कर को लागू करने के लिये विभिन्‍्न्र रीतियाँ ग्पनाई गई हू । 
अमेरिका में इसको आय कर का ही एक भाग माना गया है । इस कर के सम्बन्ध में 
सुख्य कठिनाई यह है कि जब लाभ पर कर लिया जाता है, तो क्‍या हामि के समय 
नसरकार ब्यक्तियो को कुछ आशिक सहायता देगी ताकि हानि की ज्षतिपूर्ति हो सके ॥ 
अभी तक तो व्यवहार मे ऐसा नही हो पाया है । 


रद राजस्व 


भारत में यह कर सन्‌ १६५७ में लागू क्या गया था| आरभ्म मैं यट कर 
सन्‌ १९४७ में लगाया गया था झौर यह एक प्रगतिशील कर था जो १५०००) 
रुपयो की न्यूनतम मूल्य से अधिक की सम्पत्ति पर लगाया गया था। १५०००) 
रुपयो से ५०,०००) रुपयो तक कर की दर एक झ ाने प्रति सपया थी और १० लाख 
रूपया से अधिक के लाभो पर कर की दर ५ झाने प्रति सपया तक थी । व्यापार की 
वस्तुओं के विक्रय, व्यक्तिगत उपभोग की वस्तुए और कृषि भूमि पर कोई कर नहीं 
था । जो हानि होती थी वहू ६ वर्षों तऱ वे लाभो म से पूरी की जः मक्‍ती थी और 
कर उस लाभ पर लगता था जो हानि को पूरा करन के बाद वचता था। यह कर 
केवल इसीलिये लगाया गया था कि उस समय युद्ध के कारण सम्पत्ति के मूल्यों म बहुत 
वृद्धि हो गई थी और सम्पत्ति के विक्रप से व्यवितया को वहुत लाभ प्राप्त हो रहे थे । 
परन्तु सत्‌ १६४६ में ही इसको हटा लिया गया था । 

कर जाँच म्रायोग इग कर के महज से भली भाँति परिचित था परनन्‍त 
उसने उस समय इस सर को लगाने की इसलिए शरिफारिश नहीं को थी क्याकि 
उसके निचार में विनियोगों को प्रोत्साहित करने के लिय एक अच्छे वातावरण की 
आवश्यकता थी, जिसको इस कर के लगाने में भग होने वा भय था। साथ हो 
उसने यह भी बताया कि विकास सम्बन्धी कार्यो के प्रभाव स जब्र सामान्य मल्‍्म-- 
स्तर, लाभो तथा पूँजी के मूल्यो में बुद्धि होगी तब इस कर को लगाना अधिक लाभ- 
प्रद होगा । प्रो० कलडोर ने अपनी कर सुधार योजना म इस कर को लगाने का 
प्रस्ताव दिया था । उनका विचार था सभी प्रकार के लाभों तथा श्रायो पर जो 
कम्पनियों को प्राप्त होते है, ७ झाने प्रति रूबया की समान दर से कर लगाधा जाय 
(यदि यह राशि २५,००० रुपयो से अधिक है तो) । यदि व्यक्तियों को आय तथा 
पूँजी लाभ २५,०००) स्पया से कम है तो उन पर नीची दरो से कर लगना था। 

भारत मे पूँजीगत वस्तुओं के भ्रसाधारण विक्रय, विनिमय तथा हस्तान्तरण 
से प्राप्त होने चाले लाभो पर यह कर लगाया गया है। पूंजीगत वस्तुग्रो के अ्रन्तगत 
राधारण व्यापार राम्बन्धी बस्तुएं उपभोग की अस्तुएँ या कच्ची सामग्री जो 
व्यापारिक कार्यों के लिये होती है, व्यक्तिगत उपयोग की वस्वुए औौर कृषि भूमि के 
ग्रतिरिक्‍त ग्न्‍्य सभी प्रकार की सम्पत्तियाँ सम्मिलित की गई है। कुछ प्रफार के 
पूँजीगत लाभो को करुनझ्षेत्र मे सम्मिलित नहीं किया गया है जैसे उपहार में 
सम्पत्ति के हस्तान्तरण के कारण प्राप्त होने वाले लाभ या हिन्दू सम्मिलित परिवार 
बी सम्पत्ति ने बटबारे से उत्पन्न होने वाले लाभ रिहाइश के मकान को बेचने रे 
प्राप्त होने वाले लाभ झादि को कर मुक्त रला गया है। हमारे यहाँ यह कर 
आय कर का ही एक भाग है । क्र की दर आय कर के दरा के ही समान है 
क्रेवल उन्ही पूजी लाभों पर कर लगता है जो ५,०००) रुपयो से अधिक होते हैं ! 
इसके ग्रतिरिक्त यदि पूंजी लाभो को सम्मिलित करके कुल लाभ १०,००० ) रुपयो 
से अधिक नही है तब कुछ भी कर नहीं लिया जायेगा । 

वास्तव में इस कर के समने से व्यक्तितगत करारोपण (ए८5३०४ग प्रऋत्आा०9७) 


संघ सरकार को आय के स्रोत (क्रमन ) रद 


का ढाँचा भारत में अब पूरा हो गया है ॥ निरन्तर बढते हुए मूल्यो की स्थिति में वह 
कर बहुत ही उचित है । यह कर ओ० कलडौर के श्रस्तावों के अनुकूल भी नहीं है । 
क्योकि उन्होंने तो चार करो को एक साथ लगाने की एक समुचित योजना प्रस्तुत 
की थी ॥ फिर भी यह विकास सम्बन्धी व्ययों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होमे वाले 
मूल्य वृद्धि को रोकेगा और आस की असमानताओं को भी कम करेगा। 


संघ सरकार की आय के 
स्तनोत (क्रमशः) 
(वस्त्र तथा व्यक्तिगत व्यय 
अध्याय. #८ फरारोपण ) 
$0च7९९5 ० २९एटएएट ० 


घाट एफरांता ५०0एटएशरा। 
((००7४4.) 


अत (एम्फ्रापण्मंत बण्ठ एशचणा 


छाए शावाए्ाह 985म07) 
) 





वस्तु करारोपण 

प्रावकथन- 

वस्तु करारोपण के अन्तर्गत हम उन करो का अध्ययन करेंगे जो वस्तुआा के 
उत्पादन, क्रय एवं ब्िक्रय, श्रायात, निर्यात आदि पर लगाए जात॑ हूं। दस गअ्रध्याय में 
हम केवल उन्ही वस्तु करो का अध्ययन करेंगे जो भारत सरकार की झ्याय के जोत 
हे, श्र्थात्‌ उत्पादन कर (एछेड0७८ 000८५) गौर सीमा शुल्क ((ड009 त0ध९६५) | 
शद्यपि बित्री कर (5268 ०७४), चुगी कर (0त67० ०79) और मार्गान्त कर 
(7४:०४।४०३ ६७४८४) भी वस्तु कर हे, किन्तु हम ब्रिक्री कर का अध्ययन राज्यों की 
"वित्त व्यवस्था (5090९ ए:597८९5) का अध्ययन करते समय करेंगे और झन्तिम 
दो करो का पग्रष्यवत हम स्थानीय वित्त व्यवस्था (,0८०) ए7997०९४) के अध्ययन 
के साथ करेंगे । 

वस्तुओं पर जो कर लगाये जाते हैं वे अप्रत्यक्ष कर (वश्नकाव्ल ६३365) 
होते है । झाधुनिक कर प्रणालियों मे इनका प्रमुख स्थान है और लगभग प्रत्येक देश 
के वित्तीय साधनों मे इनका विशेष महत्त्व है। ये कर सोने के शझ्ण्डे देने बाली मर्भी 
के समान है । सरकार को इनसे बहुत झाय प्राप्त होती है। करारोपण के सिद्धान्तो 
अथवा न्‍्याम को दृष्टि से तो इन करो का इतना महत्त्व नही है जितना कि इनका 
आश्िफ एंव सामाजिक महत्त्व है! आथिक दृष्टिकोण से सरकार को इनसे आय 
प्राप्त होती है और सामाजिक दृष्टिकोण से इनके द्वारा हानिकारक बस्तुझो वा 
उपभोग मियमित किया जा सकता है । परन्तु ऐसे कर देश मे वस्तुओं के उत्पादन 
को प्रोत्साहित नहीं करते, क्योकि मूल्यो में वृद्धि होने के कारण वस्तुओं का उपभोग 
“कम होता जाता है। में कर भ्रतिगामी भी होते है, यदि ये ऐसी वस्तुओ पर सगाय 
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जाते है जिनका उपभोग अधिकतर किया जाता है। निम्न से हम इन करो का 
विस्तार मे अध्ययन करेगे *-- 
उत्पादन कर 
(5टा३७ 72ए६४5)-- 
जा यह्‌ कर देझ्य से उत्पन्न की हुई वस्तु पर लगाया जाता है। यह कर या: 
तो उस्र समय लगाया जाता है जबकि वस्तुएँ वचन रही होती हे, या यह उनके उप- 
मोकताओो तक पहुँचने से पहले ही लगा दिया जाता है) यह एक अप्रत्यक्ष कर है 
और क्योकि यह वस्तुओं तथा सेवाओं पर लगाया जाता है, इसलिये इसका भार 
उपभोक्ताओं पर पडता है| इस उहृश्य से कि; इसका भार निर्घन व्यक्तियों पर कम 
डे, यहूं कर भ्रधिकतर विलापयुक्‍त या प्रतिप्ठा सम्बन्धी वस्तुओ पर लगता है ॥ यह 
कर जीवन की परम आवश्यक वस्तुओ पर नहीं लगता ( विलासयुक्त वस्तुओ से 
सजसे उपसुक्‍त, मोटर भ्ाडियाँ तथा उनसे सम्बन्धित बल्छुएँ, रेडियो इत्यादि बस्लुएँ 
है । प्रतिप्ठा सम्बन्धी वस्तुओं पर जैसे, तम्वाकू, सिगरेट, अफीस, मादकपेय आदि 
पर केवल इसीलिए कर लगाया जाता है ताकि व्यक्ति इन वस्तुग्रो का उपभोग कम 
कर दें और रायममी, सदाचारी और गम्भीर बने | हमारे देश में लगभग राभी धर्मों 
मे मशीली बस्तुओ के उपभोग को बुरा बताया गया है और आध्यात्मिकता को बल 
प्रदान किया गया है, इसीलिए त्ो प्राचीन समय से ही इन वस्तु पर उत्पोदन कर 
लगाया जा रहा है । 
यह कर कई प्रकार से लगाया जा सकता है। श्रथम रीति, तो यह हो सकतो 
है कि वस्लू विश्येप की वास्तविक उत्पत्ति की मात्रा पर लगाया जाये। परन्तु इस 
रीति में कर की चोरी होने की बहुत सम्भावना है । यदि कर की चोरी कस करना 
है तो बहुत ही सम्बी चौडी व्यवस्था करनी होगी ॥ वस्तु के उत्पादन की हर दना 
मस तथा हर स्थिति पर निगाह रखनी होगी और प्रत्येक दिन के उत्पादन का ब्यौरा 
रखना होगा, ताकि उत्पत्ति को सात्रा मे कसी प्रकार की उच्चट फेर न हो सके । 
यदि एक ही बस्तु के बहुत से छोटे छोटे उत्पादक हैँ और सरकार को वास्तविक 
उत्पादन का पता लगाना कठिन हो तथा अपव्ययी भी हो, तो दूसरी रोति यह होती 
है कि सरकार यह झनिवायें करंदे कि व्यक्तियों को उम वस्तु के उत्पादन के लिये 
लाइसेन्स लेने हगे और लाइसेन्स जारी करते समय इनसे कुछ पैसा ले ले । इसकी 
अन्तिम रीति यह होती है कि सरकार किसी वस्दु का उत्पादन स्वयं एकाधिकारी 
के रूप में करे और कर को वस्तु के मूल्य में मिज्ञाकर उपभोक्ताओं से वसूल 
कर ले । 
उत्पादन कर का मार उपभोक्‍ताग्यों पर ही पहला है, जिसका परिणाम यह 
होता है कि उपभोग का स्तर नीचा होता जाता है । इसीलिए ये ऐसी वस्तुओं पर 
अधिक लगाया जाता है, जिनके उपभोग को सरकार कम करना चाहती है। यदि 
'जिना सोचे समक्रे, बिता कर के प्रमावो की झोर ध्यान दिए हो उत्पादन कर छगा 
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दिए. जायेंगे तो उपभाग रुम हावे से व्यक्तिय्य वौ शायक्षमता गिरती जायेंगी। 
साय ही उत्पादन भी बम होता है और वस्तुप्ा का उपपादव च्यय बदन संगता है | 
विदेज्ञी वस्तुओं के श्राघ्रात एसी स्थिति मं श्रोत्माहित होते हैं॥ इसीलिए देश बे 
उद्योगों की हानि से बचाने के लिए विदेशों वस्तुग्रा पर झामात कर लगा दिए जाते 
हूं। जो उत्तादन कर विलागयुकत वम्वुआ पर लगाए जाते हैं व प्रगतिशील भी हांते 
हू भौर पत्ती ब्यकितिया पर इसका भार पड़ने व वारण धन की अप्रमानताभा वी भी 
बम बरते हैं। अत देश के औद्योगिवा विदए्स पर बुर प्रभाव ने द्ले देन वे विए 
यह भी झावश्यक है. वि बर का भार सहायक्त वस्तुआा गर न पदवर उपभोग को 
इस्तुओ पर पडे। इसी ग्रक्ार यह उत्पादन वी प्रन्तिम अवस्था में ही लागू क्या 
जाय ताकि इसका भार उद्योगपतिया यर न पड़ । इसका एक लाभ यह भी होगा 
पके वस्तुमो म पुथात्मक भद भाव (वष्णेप्याएर पीक््वाए॥007 ) किया जा 
सतेगा “० झर्थात झधिक ग्रुण थाली वस्तुश्ो वर ग्रधिक कर और बच्चन गुण बाजी 
अस्तुम्रा पर कम कर । प्व हम इस स्थिति म ह वि उत्पादन बारों के लाम तेया 
प्रवुणा की सक्षप मे गणना कर सके । उत्पादन वर वे निस्न लाम है -८ 
करदाताप्रा को एस बरो का भार मालूम नहीं पड़ता क्यावि ये वस्नुआ बे 
मूल्य मे ही मिले होते है इगलिए ये अति सुविधाजनक होते हैं । टूबरा लाभ यह 
है हि यदि य॑ विलाशयुकत वस्तुप्रा पर लगाए जायें तो यह भाव की भ्रसमानताप्रा 
वो भी दूर कर सकते हूँ। तीसरे ४ ३२ उत्पादक होते है भौर प्रन्त मे य हातिवारत 
वस्तुओं के उपभोग वी नियमित वरने में सफल होते हू । इनके विरुद्ध थ तक दिए, 
जाते है “प्रथम क्योंकि ये स्धिवतर सामान्य उपभोग की बल्लुप्ना पर खगाए 
जाते हैं इसलिए इनफ्ा भार निघत व्यक्ततिया पर अधिक पडता दै। दस प्रकार यह 
कर प्रतिगागी द्वोते हैं । दूसरे य देश में वस्तु के उत्पादन को हृतोत्सादित करत 
हूं और कभी वभी तो देसी वध्तुआ के लिए यह असम्भव ही जाता है कि वे विदेशी 
जस्तुओ से प्रतियोगिता कर सक। अस्त में इन करा मे न्याय शौर लोचपूणता ने 
मिद्धान्तों बा प्रालन एक ही समय पर नहीं किया जा ककता क्योंकि यदि ये न्याय 
की दृष्टि रे लोचदार माय वाली वल्तुण्ो पर बयाए जाते हूं तो नम लोचपूणता 
नही रहती और यदि य लोचपृणता की दृष्टि से बलोय माय बाली वस्तु (जा 
अधिकतर सामात्य उपभोग वाली वस्तुए होती हू) पर लगाए जाते है. ऐी निधगा 
वर इसका भार ग्रधिक पइने से टनवी स्वायप्रूणता समाप्त हो जाती है । 
आरत में सध सरकार द्वारा खगाएं गये उत्पादव कर “-- हमारे देश मे 
>उत्पादत कर वी इतिहास मुंसलमानी शासन से आरम्म होता है जबकि मादक पया एर 
उत्पादन कर लागू किया गया था। उस समय नमीली वस्दुष्ल वी वित्री का अधिकार 
इस व्यविंत को दिया जाताथा जो नौलाम मं सबसे अधिक बोली बोलता था । 
ज्िटिश माआज्य की स्थापना के बाद उत्पादन कर ग्रणाली में बहुत से परिवतत कर 
दिए गए। गन १६०६ मैं गशीली वस्तुश्नो पर उत्पादत कर लगाने का अधिश्षर 
प्रात को सौप दिया गया । आजकख जो भारत सरकार के उल्तादन कर हैं. उनका 
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चतिहास मन्‌ १६१६ के एक्ट से आरम्भ होता है। इस एक्ट के आधीन उत्पादन केर 
चदो भागो मे विभाजित किए गए थे। प्रयम, प्रान्तीय उत्पादत कर और दूसरे केन्द्रोय 
उत्पादन कर 4 यह विभाजन किसी प्रकार भी वैज्ञानिक आधार पर नही किया गया 
था घरन्‌ इसका मुख्य उद्देश्य प्रशासन सम्बन्धी सुविधा को प्राप्त करता था। मादक 
चेयो के उत्पादन तथा विक्रय पर कर लगाते और वसूल करने का अधिकार भ्रान्तों को 
सौप दिया गया था और अफीम, आयात की हुई स्प्रिट, शकर, दियास नाई पर उत्पाइन 
आर लगाने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को दिया गया था ) सन्‌ १६३५ के एक्ट म 
इन चस्तुआ की सख्या में और मो अधिक बृद्धि कर दी गई थी और नए सविधान के 
अनुसार सघ सरकार, एचकोहल राम्वन्धी दरावों और झ्रफोम, भारतीय भाँग और ग्रन्य 
“निद्राकारक ओऔपधियों (ए७४८०४०८ [07प९83) के अतिरिबत सभी वस्तुओं पर कर लगा 
सकती है ॥ उपर्युक्त वस्लुझो पर उत्पादन कर लगाने का अधिकार राज्य सरकारा को 
ही होगा । प्रथम वित्त श्रायोग की सिफारिश के अनुसार तम्बाकू, दियासलाइयो और 
वनस्पति वस्तुओ पर लगाए हुए उत्पादन क्रो की आय का बटवारा केन्द्रीय सरकार 
झौर राज्य सरकारो के बीच होगा । दूसरे वित्त आयोग मे इन बस्तुझओ वी संख्या 
की और बढा दिया और अब शकर, चाय, कहवा, कागज झौर वनस्पति अनावश्यक 
लेलों की आय भी राज्यों और केन्द्रीय रारफारो मे बेंडेंगी | 
आजवल केल्द्रीय सरवगर निम्त घस्तुओ पर उत्पादन कर लगाती है--- 
चम्बाकू, ऊई और उससे उत्पादित वह्तुए, चाय, कोयला, दियासलाई, चीनी, टायर, 
"निभरेट, सुपारी, सावुन, वनस्पति वस्तुए, वनस्पति अनावश्यक तेल, मोटर, स्प्रिट, 
कागज, स्पात पिंडक, रेशमी क्पडा, सीमेट, जूते आदि | सन्‌ १६४३ में कपड़े पर ३ पाई 
पी गज़ की दर से उपक्र (८९४४) लागू किया गया था जिससे प्राप्त आय मे से करघा 
सथा खादी उद्योग को आ्थिक सहायता प्रदान की जानी थी । 
झन्य करो की भाँति उत्पादन करो की दरो में समय समय पर परिवर्तंत द्वोते 
॒है हैं। सन्‌ १६५७ में उत्पादन करो में बहुत अधिक परिवर्तन फिय गये थे । सन्‌ 
१६४४५ में कर जाँच आयोग का प्रस्ताव था कि मिट्टी का तेल, चीनी, दियासलाई, 
चाय, कपडे पर करो की दर बढा दी जाये । आयोग ने तम्बाकू, सिगरेट माठ्र, 
स्प्रिट, स्पात पिडक (ऊघ्ब्द 720०७) . टायर. वनस्पति वस्तुझओ पर कर की दर न 
चअडाने का सुझाव दिया था । आयोग का यह भी सुझाव था कि कपड़ा सीने की 
मशीन, ऊनी क्पडा, विस्कूट, कागज, देद्रयों, पेन्ट और वानिंद, बिजली के परे, 
लेम्प तथा चीनी के बरतना पर भी उत्पादन कर लागू कर दिया जाय। आयाग झा 
विश्वास था कि कॉच और चौची के वरतनो के अतिरिक्त अन्य सब बस्तुआ पर नोची 
दर से उत्पादन कर लगाना 'उपयुक्‍त होगा 
सन्‌ १६५७ का बजट अस्तुत करते हुए वित्त मत्री ने यह घोषिद किया था 
कि योजनावद्ध आशिक विकास से सम्बन्धित करारोपण नीति कय भुख्य उद्देश्य 
उपमोग को नियन्त्रित करना होना है ताकि मूल्यों के बढने को प्रकृति कम हो और 
विनियोगो की ग्रवृत्ति में वृद्धि हो । स्पष्ट हो है कि इस उद्देश्य वी पूर्ति केदल 
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अप्र यक्ष करारोपण द्वारा हा हा सकता है। इसतिय वृछ उपभाग की वस्तुगा जस 
मटर स्थ्रिट वनस्पति तत॒ बना हुई तम्बाक तथा दियासलाइबा आदि वस्तुओं पर 
उत्पाटन करा की दर बहा दी गड । इसकु॒ अतिरिक्त प्रजागत बस्तआझा तथा कच्चा 
सामग्रा चस सीसट स्वात पिलक पर भा उत्पातन कर बहा टिया गया। यद्यपि पित्त 
मत्रा न यह बिचबास लिवाया कि उपभाग का वस्तुझा पर बटाय हुए उयाहन कर 
कय भार विक़वाग्रा पर हा पह्या और ययाप्रारिया तथा उ््यागपतिया वा खाभ का 
दर कम हा चाययी पररतु यह कहता बठिग हा टागा कि जित्त मता का झागा किस 
सामा तक पूरा हा सकगा । वस ता इसका भार उपभाक्‍षताझा पर हो अधिक पत्गा । 
वास्तव म ग्राजकतव हमारे देश स परिस्थितिया कुछ एसा है कि याहत करा की 
वद्धि का ग्रालोचता करना ठीक नहा तगता हनार दहा से झ्ाथित विज्रास के लिये 
गरवार वा बहुत अधिक घन का आवः्यस्ता है। विट॒गा ेम॑ हमका झाजकल ऋण 
नहीं प्राप्त हा पा रह है । झत यदि ठग व सभा व्यवित कुछ वजिटान करन को 
तयार नहा हाथ ता दश का आथिक विकास कदाषि भा सम्भव ने हा सतगा झौर 
हमारा दर कभा भा यमद्धिशावा नही बन राफ्या इसत्रिय इब करा को बलिदान 
क्य हा एन रुप समभकर राहत करना चाहिय । दूसर हम प्रावग्यव' घन झल्प बचता 
स भी प्राष्त हां सकता है। पर तु जब तरु लोग अपनी झाय कया उपभाग पर खच बरत 
रहग उस वक्‍त तक व कुछ भा नहीं बचा सकक्‍ग इसतजिय यह्‌ ग्रावश्यक है कि करा 
हारा वस्तुझा के उपभोग को कम क्या जाय । इसम काट सतह नहीं कि ब्सके 
विरुद्ध भा कापी झ्रालोचना की जा सतती है क्‍्याक्ति एक ता उपभोक्ता पहल से ही 
ऊच मूल्या के दवाव स मर रह ह उनका उपभाग वा स्तर पहत हो बग़फा गिर 
चक्ा है और करा की इस वद्धि ब बाद ता और भा अधिक कमी हां जायगी । यह 
सब कुछ सच है परतु जैसा कि वित्त मना न स्वय बताया था इन बद्धिया हि 
कर भार म कोई विशय वद्धि नहा होगा । उनका श्रयमान है कि प्रामीण क्षत्रा म 
० ७२% की ओर टहरा क्षता म १ ५९७ का वद्धि होगी। हम तो दस वद्धि से 

घबराता हा नद्ठी चाहिय बरन हम सभा म वलिदान करन का भावना उप होना 

चाहिय ताकि हमारा दशा अनितिचित कठिनाइया स बच सर । परत यह ध्यान रद्द 

कि व्यवहार मे इन करा की वद्धि स काइ विद्वप लाभ नहा हुम्ना । क्याकि एक ब्रार 

वा फ़्टकर मल्या म॒ वद्धि होती चवा जा रही ह॑ और टूसरी आर सीमट तथा स्पात 

क मूल्य बढ जाने स मरना तथा झय योजनाओा क्य जागत बहता चत्री जा रहा हू । 

सन्‌ १६५८-४८ मे सीमट झौर हरकत द्वारा सचवित करघा से वन हुए क्पह्ा पर 

उत्पाटन कर और थढा दिया गया और वनस्पति वस्नुआ पर उत्पात्न बर का कम 

कर दिया गया । यहा पर यह बताना अनप्रयक्त न होगा कि भारत सरकार को कर 

ख्लोतो म सबसे अधिक आय उत्पादन करा रा ही श्राप्त हाता है और इन करा रा 

प्राप्त आ्राय प्रयक्न वप बढती हा जा रहा है । यह निम्न झ्ाका से स्पष्ट हो जाता 

है । तिम्न तालिका म राज्या का हिस्सा निव्रातन के बाद कहाय सरवार का जो 

श्राय प्राप्त होती है उसके आावडे दिय गय हू -- 


सघ सरकार को झगय के स्वोत (क्रमश ) श्र 


न (करोड झूपयो में) 








वर्ष | आय वर्ष | आब | द्प आय 

हैं | 
डै३. १६५५-५६ | शरूव इक... १६५०-४८।. शरण ३३ 
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सन्‌ १६४६-६० का बजट अस्तुत करते हुये श्री देसाई ने यह घोषित क्रिया कि 
रेशमी कपड़े पर पुराने ६ पाई के स्थान पर नय ६ नय पँस प्रति गज की दर से 
उत्पादन क्र लगेंगा और रेशमी सूत पर ७ प्रतिशत की' दर से उधादन कर मवृद्धि की 
जावेगी । इसी प्रकार खडयारी शकर पर ५ ६०५ के उत्तादन कर के अतिरिक्त बिक्री 
कर के स्थान पर ७० मे पँँसो की दर से उत्पादन कर मे वृद्धि कर दी गई। विशेष 
क्षेत्र म॒ उत्पादित चाय पर उत्पादन कर कम कर दिया गया है । डीजल लेल पर उत्पा- 
दन कर को दर ४०) रुपये प्रलि टग से बढाकर ५०) रुपये प्रति टन कर दिया गया है । 
खमक फर---तमक उपभोग की एक झावश्यक वस्तु है! दसलिय इस पर 
कर लगान से अत्पन देश की सरकार को बहुत आय प्राप्त होती है । अन्य देशा की 
भाँति भारत म भी वहुत प्राचीन समय से नमक पर कर लगता आ्राया है। ब्रिटिस 
साश्राज्य काल में तो नमक करारोपण की मुख्य वस्तु थी परन्चु सन्‌ (६४७ मे 
भमय' कर समाष्व कर दिया सब्रा। नमक कर की समय समय पर बहुत कड़ी 
आलोचना होकी रही है । उडछक उपभोग की एक झावब्यकः वस्तु है। भारत के 
निवासी अत्यधिक निर्षत होन के कारण कर का आर उन पर बुत ऋषिक प्रा 
है। यह केबल व्यक्तियों के लिये ही नही बरन्‌ जानवरा के लिये भी झ्रावश्यक है + 
बहुत से ससायनिक उद्योग भी इस पर आधारित है । नगक पर कर सगते से न 
केक्ल मनुध्यों और जातवरा क्ये ही हानि होती है बल्कि उद्याया को भी क्षति 
पहुँचती है । इसी कारण देथे के प्रमुख नेताआ से इसबा बडा किरोब क्रिया था । 
दादा भाई नौरोजी, गोखले, महात्मः यौधी आदि सभी नताओ ने इसके विरुद्ध ग्रावाज' 
ढाई थी। गहात्मा याधी ने असहयोग आन्दोलन में नमक कर नियम को तोडने का 
निश्चय एक मुर्य अंग था। महात्मा गाँवी के शब्दा स॒ यह बर “तनि्थंग व्यक्तिया थे 
दृष्टिकोण से सबसे अधित झन्यात् धूर्ण है ।” महात्मा गाँधी कौ डी यात्रा चिर- 
स्मृणीस रहेगी । स्व का परिणाम यह हुआ कि सन्‌ १६४७ म स्वतन्तता के 
परचकात्‌ इस कर को हटा दिया गया | 
भावुकता को परे रखनर यदि हम सत्यता और व्यवहारिक्ता दी दृष्टि से 
देखें तो प्रतीत होगा कि नमक्त कर का भार जितना अधिक बुरा समका जाता हे 
उतना अधिक है नहीं | यह प्रनुमान लगाया गया था कि एक वर्ष मर एक व्यक्ति कय 
तीन से चार आते दने पतले थे । इस धक्तर नमत कर को हटाव से एक व्यक्षित को 
अधिक से अधिक चार आने का लाभ [पूरे एक वर्ष म प्राप्त होता था। इसके 
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अतिरिक्त चार आनो बा गह लाभ कभी भी किसी एवं समय पर प्राप्त नहीं होता, 
वयोकि भ्रत्येक व्यवित ससक को समय समय पर थोडी थोटी मानत्रा में खरीदता है। 
इस तरह नमक कर के हटाने से न तो व्यक्तियों के पास चार आगे बचने से बहुत 
लाम प्राप्त होगा भौर न नमक कर वे लगते से व्यक्तियों फी जेब में से एक वर्ष से 
चार झाने निकल जाने से उतको कोर्ट हानि ही होगी, साथ ही सरकार को बहुत 
अधिक नुकसान हीता है | आजकल जब कि सरकार को विकास कार्यों के लिये घन 
थी इलनी झ्लधिक झावस्यकता है नमक कर को फिर से लागू करना अनुचित न 
होया विश्येप कर जब कि कपडा साबुन, अनाज और मिट्टी का तैस आदि आवश्यक 
अस्तुगा पर उत्पादन और बिक्री कर लगे हुये ह। देखा जाय तो इस अस्तुझों पर 
खर लगन से नगक कर की अपेज्ञा नि्धंस न्यवितयों पर झ्धिक्त भार पड़ता है । 
अयाकि निर्धंन ब्यड्ति इन बस्तुझ पर अपनी आय का बहुत बडा भाग खर्च करते 
है। नमक कर से उद्योगा को भी कोई विशेष हानि नहीं होगी। उद्योग सम्बन्धित 
अहुत सी ऐसी वस्तुओं पर कर लगे हुये हें जो नमक की अपेक्षा अधिक आावइयब हैं। 
इसलिये यद्ध समझ म नहीं भ्राता कि नमक कर लगने से ही उद्योगों को कौन सी बडी 
हानि पहुँचने की सम्भावना हो सकती है । झत नमक कर का विरोध केबल भावुकता 
के भ्ाधार पर ही किया जा सकता है वरन्‌ झाथिक दष्टिकोण से इस प्रकार के 
विरोध स कोई भी तथ्य नहीं है । 


सीमा-शुल्क 
((प४८०क७ (009९४) -+ 
ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सीमा शुल्क ससार म॒ सबसे पुराना कर है। ग्रारस्भ 
से यह कर व्यापारियों के व्यापारिक लाभो पर तगाया जाता था, परन्तु झाजकल, 
उत्पादन कर की भाति यह कर वस्तुओं पर लगाये जाते है । सीमा शुल्क दो प्रकार 
के होते ह-- भ्रायात कर, जो उत्त वस्तुआ पर लगाये जाते हैं जो देदा की सीमाओं 
के अन्दर बिदेशो से आती हे, और जियल कर, जो उन वस्तुश्रो पर लगाये जाते हैं 
जी देश की सीमाप्री से बाहर विदेशों को भेजी जाती है । 
निर्यात कर--भारम्भ मे यह कर बहुत ही लोकप्रिय था क्योंकि अधिकतर 
यही विचार था कि उनका भार आयातकर्त्ताओं पर पडता है । परन्तु रादंब ही ऐरशा 
नही होता, तयोकि जैसा कि हम कह चुके है कर भार, आयातकर्ता एब लिर्यातरर्ता 
देशो की वस्तुओं की माँग एवं पू्ि वी खापेज्षिक सोचो पर निर्भर करता है। निर्यात- 
कर सर्चप्रथण ऊन और खालो पर इगल॑ंण्ड में सन्‌ १२७५ में लगने श्रारम्भ हुये थे । 
१७ वी शताब्दी तक निर्यात कर योरोफीय देझो में बड़े हो लोकप्रिय रहे, क्योकि 
इनको देद्य म अनाज की पति को बनाये रखने का एक साधन सममभा जाता था। 
चाणिकवादी त्तीतियो (छिल्कल्क्रताडतट &णा८९३) की प्रगति एवं विकास के साथ 
साथ, इनका सूर्य भी अस्त होता गया, क्योकि यह विदेशी व्यापार मे बाघा समभी जाने 
ब्लग्गी । स्व॒तन्त्र व्यापार की दोति से तो इनके महत्व को पूर्णतथा समाप्त कर दिया। 





सच सरकार वी आय के खोतय (कम ) रज५ 


चरन्तु यह स्थिति बहुत्त वर्षो तक ने चल सकी झौर समय ने भी करवट ली ) निर्यात 
ज्करो का महत्व फिर बढने लगा । रारक्षा सम्बन्धी विचारों सथा राष्ट्रीयता की 
नमावना की उन्नति के साथ साथ और प्रथम महायुद्ध के बाद निर्यात करो का प्रमोग 
फिर आरम्भ हुआ । आजकल यह अधिकतर पिछड्े हुये देशो में कच्ची सामग्री, 
खनिज पदार्थों और देश के प्राकृतिक साधनों को सुरक्षित रखने के लिये इन्हीं 
वस्तुओं के निर्यात पर लगाये जाते है । यह उन वस्घुओ पर भी लगाये जाते है, 
जननी साय बेलोच होती है, परन्तु इन वस्तछुआ पर निर्यात कर जगाने का उद्देश्य 
इनको सुरक्षित रखने का नहीं होता, बल्कि अपनी श्रेप्ठता का प्रदर्शन करना होता 
है । कभी कभी यह केवल श्राय प्राष्ति के उद्देश्य से ही लगाये जाते हे, जबकि ये 
उत्पादन पर लगाय जाते हे और केवल उसी भाग पर लगाये जाते है जिसका निर्यासि 
होता है । यह्‌ ध्यात रहे कि इस प्रकार के कर बडी सावधानी और सोच-विचार के 
जाद लगाने चाहिये, क्योकि इनके लगने से देशीय उत्पादक इस स्थिति मे नही 
उहते कि विदेशियों से प्रतियोगिता कर सके | 
झ्रापात कर---जब से लोगो का यह अ्षम दूर हुआया और उन्हे यह मालूम हुआ है 
६ वि निर्यात करा का भार झाप्रातकर्ताओं पर नहीं पदता तब से आयात करो का बहुत 
अधिक प्रयोग होने लगा है ॥ इनका उपयोग विदेशी आययातों को रोकना और देशीय 
उद्योगा को विदेशी प्रतियोगिता से सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। जब से सरका रो 
4 से न्ञागरिको के श्राथिक कल्याण के लिए नियोजन कार्य आरम्भ किया है और नांगरिको 
के आशथिक जीवन म अधिक साता मे हस्तक्षेव करना झारस्म किया, उस समय से आज 
तक इनका उपयोग विरन्तर बढ़ता ही गया है / इतका उपयोग भी प्रथम महायुद्ध के 
बाद बहुत बढा है । सनू १६३० के मन्‍दी काल तथा रूस मर आर्थिक नियोजन की 
सफलता ने तो आयात करो के गुणा को और भी अधिक प्रदर्शित कर दिया और 
यह सिद्ध कर दिया कि ये देश्व के उद्योगो को विदेशी धतियोगिता से बचाने के लिये 
एक दाक्तिशाली अस्त हैं । इन करा को लगाने के मुख्यतया दो उद्देश्य होते है--प्रथम 
सरक्षण और दूसरा, झाय प्राप्ल करना ) कुछ लोगा का विश्वाय है कि आयात करो 
ड्वारा विदेशी प्रतियोगिता को भी रोका जा सकता है. और साथ ही आय भी प्राप्त 
की जा सकती है। परन्तु यह केवल एक भ्रम है, वधोकि सरक्षाताक करो से विदेशी 
आयाते कम होगी और सरकार की आय भी कम होगी । अत या तो सरक्षण ही 
प्रदान किया जा सकता है था आय प्राप्त की जा सकतो है । दोनो उद्देश्या की पूर्ति 
णएुक् साथ नही की जा सकती है। है तो यह वात सही, परस्तु सत्य यह भी है कि परोक्ष 
रूप से दोनो ही उद्देश्यों की पूर्ति होती है। यह असम्भव है कि सरक्षण हेतु जो 
सौभा झुल्क लगाये जाये उनमे ग्याय प्राप्त न हो या आय के उद्देश्य से सीसा शुल्क 
« चगाये जाये और उनके फलस्वरूप उद्योगो की रक्षा व हो | व्यवहार से सीमा शल्क 
इन दो उद्देदयो के अ्रतिरिकत गौर भी उद्देश्यों की पू्ि के लिए लगाये जाते हूँ । 
उत्पादम करो के बुरे प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से भी सीमा शुल्क लगाय जाते 
हूँ । इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं कि उतल्तादन करो के फलस्वरूप चस्तुओं के मूल्य 
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बढ ही जाते है, जिसके कारण देशीय व्यापारिषो एवं उत्पादका को विदेशों से 
प्रतियोगिता करना यस्नम्मव हो जाता है। विदेशी वस्तुओं पर कोई कर जो नही 
होता इसीलिये वह मस्ती हाती हें ॥ सरकार इस भेद-भाव का अन्त बरने के लिए 
विदेशी #स्तुप्रो पर आपात कर लगाकर उसके मूल्या को देशीय वष्तुओं वे मूल्य कै र्‌ 
वराबर ले भात्री हें। इसबे झ्तिरिवत सीमा शुल्क द्वारा सरकार दश के मल्य-स्तर क्कोः 
औ प्रभावित कर संकती है | आपात कर कम फरवे सरकार झायाता को प्रोत्साहित, 
करे दक्ष के मूल्य स्तर का नींचा कर सकती है और गिरत हुए मल्य स्तर को बहुत - 
बुक भौमा तक आयात तरा को बढ़ा कर ऊँचा कर सकती है। इसके विपरीत 
निर्यात करो को वृद्धि द्वारा निर्मातों म कमी हो जाने से मुल्य स्तर गिरने लगता 
है, श्रौर निर्यात करो की कभी द्वारा निर्यावों के भोत्साहित होने से मुल्य स्तर की 
ऊँचा किया णा सक्‍वा है। शत ग्राधुतिक कर प्रणालियों मं सोमा का बहुत 
महत्व है । 

सीमा शुल्क था सूल्यावुसार लगाये जाते हैंया परिसाणानुमार | जब ये 
मूत्यानुगार लगाये जाते है तो इन्ह यथा मृल्य (84५2०ए०७) कहते हैं बौर जब 
ये परिमाणानृध्तार लगते है तो इरह परिमाणिय [50०८/6८) कहे हैं । प्रथम प्रकार 
के सीमा शुल्क की परे यस्‍्तुप्रो क्वे मूल्यों पर निर्भर करती हैं श्ौर ये प्रगतिशील 
होते हैं । दूरी प्रकार के सीमा शुल्क वस्तुभो की सात्रा सस्या, आकार एवं भार 
के झबुततार रागते हैं और प्रतियायी होते है क्याक्ति जो कर थरतुझों की सात्रा एंव 
आर के अनुस्रार लगाये जाते है वे उपभोकताओं से वयूल कर लिये जाते है। प्रथम 
प्रकार के कर को निश्चित करता सरल नहीं होता, क्योकि झधिसाश वस्तुएँ ऐसी 
होती हैं जिनना मूल्य नही झ्राका जा सबता । इसीलिये इनकी व्यवस्था भी बहुत 
कठिन होती है | इसरी ओर प्रमाणित सीमा शल्क बडी छुग्मता से निश्चित क्ये 
जा सऊते हैं और इनेरी व्यवस्था भी इतती जटिल नहों होती ।साथ ही दनकी 
दरें भी गिश्वित होतो है । ः 

सीत्ता-शुल्क्र फा भार (]92व0्क०6 ण॑एंपश०च 0एप65 )-सीसा शुल्ता 
का भार, वस्तुझो पर लगे हुए भनय क्रो की भाँति, आयात कर्ता एवं निर्यात कर्तों 
देझों की वस्तुझो की माँग और पूर्ति की सापेक्षिक लोचो पर निर्भर करता है । यदि 
ऐसी वस्ठुओ पर सीमा शुल्क लगाये जाते हैं जिनका उत्प्रादत कम तट हिया कर 
सकता अर्थात्‌ जिनकी पूर्ति वेलोच होती है तो इसका भार उत्पादक। पर पढ़ता ड्बै। 
बर भार निदिबित सरते समय यह देखना होगा कि किन वस्तुओ पर निर्यात कर 
या आयात कर नगाये जा रहे हैं। कुछ वस्तुएं ऐसो होती है जिनकी उत्पत्ति ब्रेलोंच 
होठे हुए भी उसवी पूर्ति किसी क्षत्य देश विशेष के लिये लोचदार होती है। यदि 
प्रावात कर्ता देश ऐसी वस्तुआ पर ग्रायात कर अगाते है तो निर्षात बर्ता देश को २ 
निर्या्तें कम हो जायेगी और द्रायात कर। का भार दायान दर्ता देश बे उपभोक्ताओ 
पर पड़ेगा, क्योकि ग्र्याते कम होने से वस्तुओं के मूल्य बढ़ जागेंगे। कर भार 
आयाठ कर्ता देशों के उपभोक्ताओों पर झौर भी अधिक पड़ेगा यदि निर्यात कर्ता 
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देश ऐसी वस्तुओं बा उत्पादय कर रहा है जिनके उत्पादन में उम्र एुकाधिकार 
भ्राप्त है । 
इसी प्रकार यदि किसी देंश के लिय, किसी अस्तु विश्वेप को मॉग बेलोच है, 
>तो सीमा शुल्क का भार आयात कर्ता देश के उपभोक्ताओं पर पड़ेगा । अधिकतर खाद्य- 
पदार्थ एबं कच्चे माल पर लगें हुए करो का यही परिणाम होता है, चाहे ये सीमा 
ज़ाल्क आयात कर्ता देख ढारा लगाये जायें या निर्यात कर्ता देश हारा, इनका भार स्देव 
डी उपभोक्‍ताओ्ा पर पढेगा + यह ध्यात्त रहे कि जब कि साथारणतया आयात कर्ता देश 
को किसी वस्तु को माय बेलोच होती है, किन्तु किसी विशेष निर्यातकर्ता देश के सम्बन्ध 
जे उसकी मॉग लोचदार भी हो राकती है, ग्र्थात्‌, यदि कोई देश निर्यात कर लगा देता 
है तो आयात कर्ता देश वो यह स्वतन्‍्तता होतो है कि वह उन बस्तुप्ना को किसी 
अन्य देश से मगा सकता है। उदाहरणा्थ, भारत अनाज, कनाडा, अमेरिक्य, 
आस्ट्रेलिया आदि देशा से सगा सकता है पर वह कनाडा से ही मंग्राता है । यदि 
कनाडा यह्‌ समभकर कि भारत के लिय झनाज की गमॉँय बेलोच है निर्यात कर 
लगा देता है, जिससे अनाज के सूल्य ऊँचे हो जाते है तो भारत कनाडा से अवाज 
संगराना बन्द करके आस्ट्रेलिया तथा अन्य देशों से समगा सकता है। इस प्रकार जब 
कि भारत के लिये अरवाज की माँग बेलोच है, किन्तु कनाडा के सम्बन्ध में या कसी 
भी देश विशेष के लिए भारत की माग लोचदार है। 

3 उपर्युकत्र बिबरण से स्पष्ट है कि सीमा शुल्फ या भार प्रत्येक देश के सौदा 
करने की झत्िति पर निर्भर करता है। अत सक्षेप म हेस कह सकते हैं कि, यदि 
किसी देश की माग दूसरे देशा क्री वस्तुआ! के लिए, अपनी वस्तुओं के लिए विदेशों 
की भाग की ग्पेक्षा, अधिक लोचदार है तो सौमा शुल्क का भार दूसरे देशों पर 
भडेगा झौर थ्रदि बेलोच है तो इसी देश पर पडेगा । 

भारत में सोमा शुल्क (चडाणण 72प्रधटड 70 7_वा३) --- मुसलिम काल 
मे हमारे देश म सोमा शुल्क की दर बहुत ही नीची थी और साधारणतया यह कहा 
जा सकता है कि यह दर मूल्यानुय्रार ५९५ थी । जब अग्नेज् हिन्दुस्ताव म आय तो 
उन्होंने तत्कालीत प्रणाली म कोई भी परिवतन नहीं किया। उन्होंने केवल कुछ 
खस्तुओ के लिए सीमा शुल्क की दरें बढा दी और अग्रेजी वस्तुझो तथा भैर पग्रजी 
अस्तुओ के बीच में इस प्रकार भेद भाव करना आरम्भ कर दिया कि झग्रेजी वस्तुगो 
को लाभ प्राप्त हो। सन्‌ १८५७ की अशान्ति तथा विद्रोह को दवाने के लिए 
सरकार ने जो व्यय किया था उसकी पूर्लि करने के उद्देश्य से सीमा शुल्क की दर 
* से बढा कर १०% कर दी । विलासिता की वस्नुओ पर तो २० ९ तक की 
दर थी। १६ थी शताब्दी के वाद के वर्षों मे स्वतन्त्र ज्यापार की प्रगति से सीमा 
झुल्क को सयाप्त करने की भ्रवुत्ति आरम्भ हुई, परन्तु सन्‌ १८७४ से सरकार की 
वित्तीय को म इसनी कठिनाइयाँ आरम्म हुई कि उसन सीमा झुल्क्र की दरो को 
फिर से बढ़ाना आरम्भ कर दिया | उस समय सीमा शुल्क मारतोय कपडा व मूत, 
जहा तथा स्पात पर लग हुए थे । इसके अतिरिवत झन्य बस्तुओं पर तड 
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(प३क्श क८5) कर लग हुए थ। प्रथम महापद्ध क आरम्भ होते ही सरकार 
का सौमा झूल्द ती दरा को बढाना फटा ॥ परत इस वृद्धि ना सुरुय डहय ग्राय 
प्राप्त करता था सरक्षण प्रदान करना नहां था अभी तब भारतीय सरवार के 
मस्तिष्क मे सरक्षेण प्रदान वरने की बात नहीं उपन्न हो पाई थी। सन (६२२ केश 
बाद भारतीय उद्यागा को सरक्षेण प्रदान कपल का योजना का करीगणश हुप्ला 
आर शाधारणतमा झायात करा स ४%, की वद्धि कर दा गई। झाठावा व्यापार 
समभौतें की स्वीकृत से भारतको सन १६ २ म शाहा अ्रधिमान ([क्तडल्त 
एथव्टथ४००) नी नाति झपनाना वडी । फलस्वरूप भारत को प्रपती सोसा शुहक 
का दरा मे कुछ विशय परिवतल करत पड़ जा टग्लेंड क पक्ष म थ | इसी प्रकार 
सन्‌ १६३५ झौर ३८ म भी ब्रिटन रु समभात हुय_ तथा जापान ब्रह्मा आदि दशा 
स भी व्यापारी समभौत हुये ( ब्रिटन स जा समझौता सन १६ < म हुआ उससे 
भारतीय सं कर भीनि की घोषित स्वत बता केबेल दिखाबट। ट थी । दूसरी 
लड़ाई म सामाय रूप स सभी वस्तुझर पद सीमा दल्क बढा दिय गय थ | सन श&४७ 
मे हमारे देश के सीमा बुल्क से फिर से परिवतन हुए ( द़राद सूपारी साना चादी 
डयादि वस्‍्तुआ पर सीम। शुत्क बढाए गए श्रौर मिट्टी के तेल इत्यादि वस्तुओं पर 
कम फर दिय गए । सन १९४८ ४< म॑ भी बहुत सी वल्तुआं पर सोमा शुल्प' की दर 
कम कर दी गठ । पर तु अगल व ही बढ़ते हुए सूल्या का राकत के लिए सीमा, 
करा को फिर से बढा दिम्ा गया। कुछ वस्तुआ प्र नये निर्यात गर लगाय गयई 
और कुछ पर नय झायात कर लगाय गये । 

यह ध्यान रहे कि भन १८३७ ३८ से पहल सीमा दल्क से जा आय 
दिखाई जाती थी उशत केद्राय उत्पादन करा का आय भी सम्मिलित होता थी । 
इूसरी लंदाई से सीमा "लक से श्राप पिर्ती ही गई क्‍्यांकि दूसरे यद्ध कात भा 
आरती निर्णात और आय ही बहुत बस है| ऋछ थ $ १रच्ठे लडाइ श्व-प्न होते ही 
इस झ्ाय से फिर से बद्धि हात लगी औोर जब कि देश के विभाजन स भारतवप- 
को जूट नियति कर स्‌ बहुत त्म आय प्राप्त हो रही थी तब भी सामा शुल्क से 
आय बढ़ती ही गई । योसा घुल्क स इस बढती हुई झाय का मुख्य कारण यह है चि 
इन बर्षों स सीमा चल्क वी दरा मे विशपकर विलाणिया की बस्तुआ मसामाय वद्धि 
हुई थी । परिणामस्तरूण सरवार को सामा णुल्क सम कापो आय प्राष्ठ होती गई: 
और आज भी भारत सरकार को सीमा झलक से बहुत आय प्राप्त हो रही है। सन 
१६४२-४३ मे सीमा झलक स भराप्त आय कुत आ्राय की केवल २१% था जो सन 
१६५१-५२ मे 4२% हो गई थी । फिछते वर्षो म इस आय ग कमी हाती रही 
है और सते १६५७-५८ भे यह क्वल २८२ प्रतिशत थी। आजकल हमारी 
सामान्य झ्रायात कर लगभग २५% है| यह सभा वस्तुआ पर लागू होता है फरस्तू 
कुछ विजासिता की दस्तुआ। पर कद की दर भणिक है ६ कुछ वस्तुएं छुछ्ती हू जिन पर 
ऊनी दर से सरक्षण के उद्दय से आयात कर लगाय जाते हु और कुछ चल्चुए एसी. 
हू जिन पर आयात कर नही लग्रायथ जात हुं। विलायिला क्‍ये बस्तुआ पर कर की 
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दर ७५९६, से १००% तक है । आजकल सीमा शुल्क मुख्य रूप से इन उर्देझ्यो की 
चूर्वि के लिये लगाये जा रहे हें! प्रथम, आय की प्राप्ति, दूसरे, मुद्रा स्फोति को रोकना, 
तीसरे, देश की प्रमुख निर्यातों पर देश के मीतर तथा विदेशी मूल्यों के अन्तर से लाभ 
प्राप्त करना और चौये भ्रावद््यक कच्चे माल को देश से बाहर जाने से रोकना ताकि 
देशीय उद्योगो की माँग पूरी हो सके | यद्यपि सीमा ज्ुल्क भारत सरकार के बजढ 
गे आय का प्रमुख खोत रहे है परन्तु पिछले वर्षो म आयात्ता पर कडे नियन्त्रण लग 
जाने से इनकी झाय कम होती जा रही है श्रीर सघ सरफार के बेजेढो में इनका 
स्थान उत्पादन कारो ने प्रहण करना आरसम्म कर दिया है। पिछले वर्षों स सीमा 
शुल्क से इस प्रकार आय प्राप्त हुई थी सन १९५३-५४ स॑ १८६७१ मरोड, 
१६५४-५५ म १८४ ८६ करोड, सन्‌ १६५५-५६ मे १६६ ७० करोड सन्‌ १६४६० 
४७ से १७३ २३ करोड सन्‌ १६५७-५८ म १०३ करोड़ रुपये और सन्‌ १६५८-५६ 
मे १७० करोड़ रूपय का अनुमान था 

सीमा शुल्क के सम्बन्ध स कर जाँच आयोग से निम्न सिफारिशों दी थीर -- 

(अर) आय'त करो की दरो को बढा वर अधिक आय प्राप्त करना सम्भव 
नहीं है । 

(ब) प्रायात नियन्त्रण नीति म्र निरन्तर परिवर्तन होत रहने चाहिये ताकि 
उनमे अ्रधिक आय प्राप्त हो सके 

(स) विदेझो से व्यापारिक समझौते करते समय सरकार को चाहिय कि 
बहू कंबल व्यापारिक दृष्टिकोण को ही सामने न रस्खे बल्कि ग्राय पर भी विचार 
करे। 

(<) निर्यातों म विविधता उत्पन्न करके नियात करो से प्राप्त आयो का 
बढाया जा सकता है । 

(है) निर्मात करो को निर्यातो के नियन्वण के साधन के रूप मे प्रयोग किया 
जा सकता है झरर विदेशी मूल्य वृद्धि से देशी अर्थव्यवस्था को बचाया जा सकता 
है) 

(य) निर्मात करो से प्राप्त आय को सरकार केवल कुछ विशेष उद्योगों फ॑ 
बिकारा के लिय ही उपयांग न करे | 
व्यय-कर 
एमिशुज्ा्जैएदारः पवट)प-- 

व्यय कर लश्यू करते का विचार कोई नया नहीं है । विछली शताब्दी से भी 
इसकी चर्चा हॉब्स, मिल, मार्शल आदि सेखको से वी थी विन्धु उनको व्यय कर 
की व्यवहारिकता के बारे म सन्देह था । मार्शल तो प्रगतिशील ज्यय कर का अन्य 
करो की अपेक्षा साबसे अच्छा समभते थे १ कोन्स भी इस वो सँद्धास्तिव' दृष्दि- 
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कोघ से अच्छा समझत थे परतु उतरा विश्वास था जि इसको व्यवहार रूप 
देना ग्रसम्भव था । गत वर्षों मप्री० कलतौर ने च्यय बर वा बहुत पक्ष दिया है 
और झजकत व्यप्त कर वी और ध्यान झार्जपित करन सा श्षेय इन्हीं को ग्राप्त है 
व्यय वर, जमा इसके नत्म से ही विदित है व्यक्ति विशेष द्वारा ब्िये गये 

चुल व्यय पर लगाया जाता है । इस बर वे पक्षपाती व्यक्तिगत व्यय को चाप वी 
अपेक्षा करारीपण का अधिक उच्तित आबार भानत हैं। उनसे प्रनुसार व्यय बर, 
प्रापवर वी अपेक्षा अधित स्यायपृण है झोर इसये प्रभाव उत्पादन पर इतने बुरे 
नहीं होने जितने कि आय कर ब' | प्रा७ बाजतौर से झ्ाय यो करारोपण बा उलित 
आधार मातत से भ्रापत्ति वी है ! वह आय को व्यर्वित ती कर-दान योग्यता का माष 
नहीं भानत । उनने बिचार मे व्यक्ति जितता उर द सता है इस वात में विश्चित 
अही विया जा सकता नि उसी प्राय मिलनी है बरस इस बात से निदियत हो सता 
है फि बह वास्तव म॑ स्तिता व्यय बरता है । उतडौर ने तक देत हुये बताया कि इसके 
धारे मे लेखक 0कगत नहीं ह्‌ वि बगरोपण ये रहिये कौन वो से स्रोता से प्राष्ठ 
आप वी व्यक्ति की बुत श्राय भें सम्मिसित किया जाय नयाकि एक ब्यवित झपनी 
श्राय श्रनत खबोतो मे प्राप्त करता है। बुछ प्राय ऐसी हानी है जो झ्राय कर क्षेत्र 
म सस्मिलित बही की जाती जँगे पूँजी नाम (छापा 8भए६) ! इसीलिय भिन्न भिन्‍न 
सोता मे प्राप्त करने जाल व्यकितिय। पर मिन्‍तर भिन्‍न रूप से बर लगाया जाता है, 
चाह उनरोी कूल आय समात हो और उतकी व्यय शवित भी समात क्यों ने ह्ो। 
यदी नही बरन एर व्यवित शी व्यय करने री झावित इस बाव पर भी हिर्भर बस्ती 
है कि उसक पाल सम्पत्ति रितती है । यदि एक व्यवित ने पास दूसरे की अपेक्षा 
प्रविक सम्पति है ता एसी व्यय वरने वी शक्रित भी ग्रधिक' होगी। भरत उस मग 
भे जिसे मनुष्य सच सस्ता है और बह धत जिसने आधार पर कर लगाया जाता 
है बहुत ब् परधर होता है | परिणामस्वरूप तु व्यकितिया को श्रपती बुल मौद्िय 
शाय पर पर देता पड़ता है और कुछ को अपनी बुढ मौद्िक द्याय ये बैवल एव 
आग पर ही बर देता पहला है। उदाहरणार वेतग भोगी व्यवितया को श्रषनी बुल 
भ्राय पर कर देना द्वोता है जबकि बची बह्ी सम्पत्ति बाला यो केवल भपने व्यापारिक 
ताभा पर ही कर देता पहता है. (सम्पत्ति वे कम विक्रय से जो सलाम होता है बह 
आय इर मे सप्मवित सही किया जाना) । वयोवि सभी घरदार की भाव ध्न्‍्त म 
लत की जाती है इसलिय आस की श्रपेक्षा व्यय बरारोपण का भ्रधिव ग्यायमंगत्त 
आधार है| 
शक व्यय दर का पक्ष इस आवार पर भी जिया जाता है कि यह उत्पादन, 
बचता तथा विनियोगी को इतसा ह्वोल्पाहित नही परता जितना आय कर करता 


है। पिढने भ्रष्पायों में हम यह कह ही चुके है कि भ्राय कर बचतों चौर विगियोगो 


को हृचौत्साहित बरता है। व्यवितियों री रुचि वितियोग करने की इसलिये नह्ी होती, 
क्योकि ये जानते हैं कि विनियोगः से जो आग प्राप्त होगी उस पर भीमर 
देना पड़ेगा । इस प्रकार ज़क्ष विनियोगा वी ओर उत्तवी डदामीनता बढतो जाती है 
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जे बचत भी कम करते जाते हैं और अपना खर्चा बढाते जाते है | यदि व्यय के ऊपर 
कर लगाया जाये, तो व्यक्तियों म व्यय कम करने वी रुचि उत्पन्त होगी, वे बचायेगे 
परिणामस्वरूप बचतो को प्रोत्साहन मिलते से विनियोग भी बढेगे ॥ अत झाषकर 
जब कि वचतों और विनियोबों को हतो-साहित करता है व्यय कर उन्हे प्रोत्साहित 
बरता है | व्यय कर जोखिम महन करने की झविति को भी कम नदह्ही करता | जब 
कि झ्रायकर वी उपस्थियि म व्यकित नये उद्योग स्थापित करना नही चाहते, क्योकि 
ये जानते हे कि यदि आय होगी तो सरकार कर तो ले लेगी, परन्तु हाति होने की 
स्थिति म कोई मुआवजा नही देगी । इसरी ओर व्यय कर से इस तरह की भावना 
व्यक्तियों मे कभी भी उत्पन्न नहीं होगी, क्योकि व्यय कर तो व्यक्तिगत व्यय पर 
च्गता है व्यक्ति जितनी चाहे झाय प्राप्त करें, कर केवल उसी धन राशि पर 
लगेगा, जिसका वह्‌ व्यय करेगा । इसी कारण व्यय कर से व्यक्ति कार्य करन के 
लिय भी हतोत्माहित नही होता । 


व्यय कर के गगर्भका का यह भी विचार है कि व्यय कर व्यक्तिगत उपभोग 
को नियमित करता है। यह झूगार, सजावट, विलामसयुक्‍त तथा बेकार सी बस्तुप्नो 
के उपभोग को निय-्न्रित करता हैं। घन्नी व्यविव अधिकतर ऐसी वस्तुगो पर ग्रपनी 
आय का बहुत बड़ा भाग खच करते है क्‍लबों श्रौर नाचधरो म, घुडदौडो झ्ादि मे 
धन बर्बाद करते हैं ॥ व्यय कर इस प्रकार के सभी अ्रना्थिक व्ययो को कम करेगा 
और व्यक्तियों को सदाचारी बनायेगा | साथ हो बचे हुये धन का उपयोग अधिक 
“उपयोगी तथा उत्पादक कार्यो मं होने लगेगा | आयकर तो इन खर्चों को प्रोत्साहित 
करता है । जब व्यवित यह देखते है कि सबसे ऊँचे खण्ड पर उनको रुपये म तेरह्‌ 
या परद्रह झाने कर के रूप मे देने पडेंगे तो वह कर की चोरी करते हैं और इस धन 
को उल्टा सीधा खर्च करते हैं । इस प्रकार व्यय कर में कर की चोरी भी नहीं 
होगी । प्रोण कजडौर ने तो इस बात पर बहुत ज़ोर दिया है । 


व्यय कर के विपक्ष मं बहुधा यह कहा जाता है कि इस कर का प्रबन्ध एव 
व्यवस्था एक टेढी खीर है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यय का पूर्ण ब्यौरा रखना 
सरल नहीं है । बहुत से व्यय जो मनुष्य करता है, वे इतने मामूली होते हे कि थाद 
ही नहीं रहते, कुछ व्यय ऐमे होते है जिनको व्यक्ति किसी दूसरे ब्यतित को वताना 
नहीं चाहता । अत पूरे खर्चा को लिखना और उनका हिसाव रखना व्यक्ति के बस 
की बात नही । इसके अतिरिका कर अधिकारियों को भी व्यक्तियों के व्यक्तिगत 
जीवम भ हस्तक्षेप करने का ग्नुचित अवसर प्राप्त होगा जिसका बे दुरुपयोग भी 
कर सकते हूँ । इस सम्बन्ध म॒ प्रो० अलडौर आदि अथंशास्नियों का विश्वास है कि 
व्यक्लिगल व्यय का विस्तृत ब्यौरा तैयार करना आवश्यक नही है | यदि हम व्यक्ति 
की कुल आय म से उसकी बचतों को घटा दें (जो गाल के अन्त म उसवे पास 
होगी) तो हमको उस ब्यकिति के कुल व्यय का अनुमान हो जायेगा। इस अनुमान 
को श्राप्व करने के लिये हमको एवं तो, ब्यक्ति की सादे खल्रोतो से प्राप्त कुढ 
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ग्राय थो पता करना होगा और दूसरे इस आय म से उस धन राशि को घटाना 
होगा जिसका उपयोग व्यक्तिगत व्यय के लिये नही हुआ है जैसे पूजीयत वस्तुओं पर 
व्यय और साल क ग्रन्त म बैंक जमा तथा नकदी । यह उस व्यक्ति का कुल व्यय 
होगा | इस व्यय मसे कूछ वह क्ठौतिया करनी हागी जिनकी सुविधा सरकार ने 
दान कर रखी है | इस प्रकार जो धन राशि आयेगी उत्त पर क्वय कर लगाया 
जायेगा । यह घ्यान रहे क्वि चाह जो विधि भी श्रपनाई जायथ वरारोपण बे सिये 
व्यय वो राशि कर पता लगाने के लिये व्यक्तिया के हिमावो वो जाँच पड़ताल करनी 
हागी जो बर अधिकारिया ग्लौर करदाताप्रा दाना क लिये श्रसुविधाजनव' होगी । प्न्‍्य 
बरा की भाँति इस बर से भी एक स्यूनतम कर रहित सीमा निश्चित वी जाती है । 
सदि किसी व्यक्षि। का व्यय इस सीमा से अधिक है तव ही उसे कर बा भुगतान 
करता होगा शन्यथा नहीं । कर को न्‍्यायसगत बनवाने के लिय्र उस कारणा वी और 
भी ध्यान देना होगा जो व्यक्िित क व्यय को बढ़ान म॑ सहायता करते हैं, ग्र्थातू 
परिवार में सद्रस्थों बी सल्या, बीमारी, दुर्घटना आदि पर ब्यय ६ ऐरो--ब्यूया को भी 
कर मुक्त करना होगा। यह भी देखता होगा कि यदि कोई व्यकित स्थायी पूंजी 
पर व्यय करे तब उस व्यय पर कर लगाया जाय या नहीं । यदि उस पर कर लिया 
जाता है तब व्यबित पर बहुत अधिक कर भार पडगा। इसलिये यह प्रावश्ष्यक है 
कि इस प्रकार के व्यय को कई वर्षो म त्रिभाजिद कर दिया जाये और जो औसत 
राशि झ्ागे उसे कुल व्यय भ सम्मिलित बरवे व्यय वर निर्धारित क्या जाये । 
भारत में व्यय कर -- सं प्रथम व्यय वर भारत मे ही लागू किया गया 
है। इसलिये भारत ही का व्यय कर को व्यवहारिक रूप देने का श्रेय प्राप्त हुप्ना है । 
इसका प्रस्ताव प्रो० कलढोर ने दिया था। सन १६५४६ म एक व्यय कर प्रधिवियम 
वैनाया गया जो जम्मू और बसश्मीर राज्य का छोडकर पूरे देश मे ९ गझप्रैल सन्‌ १६५४८ 
से लागू हो गधा । इस प्रकार सन्‌ १६५८-५६ व्यय ऊूर का प्रथम वर्ष है। यह कर 
केवल व्यक्तियों और हिन्दू सम्मिलित परिवारा पर ही लगाया गया है श्रौर इसके 
प्रन्तर्गत वह क्म्पतिया, फर्मे इत्यादि जित पर भाप कर लागू है नहीं सम्मिलित की 
गईं है । यह कर व्यक्तियों और हिन्दू सम्मिलित परिवारा पर भी उसी समय लाग 
होगा जबबि उगकीो वाधिक आय सब करो का भुगतान करने के बाद ३६,०००) 
सुपयो रो अधिक होगी । व्यय कर अधिनियम के पाचवे भाग मे उन क्टोवियों की 
गणना की यई है जो कर लगने योग्य व्यय राशि को निर्धारित करते समय की जाती 
है । इनके अन्तर्गत ऐसी भहे सम्मिलित को गई है जैसे व्यापारिक जर्चे सम्पत्ति 
सम्बन्धी खें, दिनियोग, करो का मुगतान, उपहार भूगतान की हुई बीमा फिश्तें। 
अधिनियम के छटे भाग मे कुछ ऐसी कटौतिया की गणना की गई है जो कि उस 
कुल व्यय राशि में की जाती है जिन पर कर लगाया जाता है। ब्यवितयों के लिये 
३०,०००) रुपयो से श्रधिक के व्यय पर कर लगेगा और हिन्दू सम्मिलित परिवारों के 
लिम्रे, केवल परिवार के 'कर्ता” उस्तको पत्नी और बच्चों के लिये ३०,००५ ) रुपयो 
की कर रहित सीमा त्तिश्चित की गई है. और इसके अतिरिक्त प्रति सम्पत्ति के 
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साभदार (009०2४४४८४०) के लिय ३०००) रुपया कौ छूट दी गई हैं और एक 
परिव/र के लिय अधिक से अधिक ७ ०००) रुपया की छूट दी जा सकती है ॥ कर 
की दर निम्न प्रकार हू - 


कर लगने योग्य व्यय के प्रथम १० ०००) रुपया पर १० प्रतिक्षत 
अगले १० ०००) २० 
१००००) ० 
१० ०००) दल 
#. है० ०००) ब््० 
शप भाग पर श्ब्० 


कुछ अय प्रकार की कटौतिया भा सम्मिलित की गइ हजसे भुगतान क्या 
हुए कर विवाह सम्बधी व्यय जिराकी प्रत्यक निभर कर्त्ता की शादा के लिय अधिक 
सम सीमा ५ ०००) रुपया की होगो माता पिता के पालन पोषण के लिय. कटौती 
की अधिकतम सौमा ४ ०००) रुपय होगी चिकित्सा सम्बन्ी व्यय का कंटौती की 
अधिकतम सीमा ५ ०००) रुपय विदेशी झिक्षा के व्यय क लिय कटौती की अधिक 
तम सीमा ८5०००) रुपय श्रति बपष इत्यादि निर्घारित की गई ह। अ्रत 
पाचदे भाग सम जिन फ्टौतिया के लिय श्रात्ा दी गई है और कर के छट भाग म॒ से 
जो जा कटौतिया लागू होती हूं उनको काट क* जा व्यय की राशि होती है उस पर 
उपयुक्त दरा रो कर लगाया जामगा । उपयकक्‍त कर की दरा स स्पष्ट है कि पहल 
१० ०००) रुपया पर १०% से लकर कर की दर ५० ०००) रपया से ऊपर 4 
व्यय पर शत प्रतिशत हो जाती है । 

भारत म व्यय कर को लागू करन के लिय प्रो० क्लडौर ने जो अपनी 
रिपोट दी थी उसम उहान कर के पक्ष म यह तक दिय ह । प्रथम जसा किः उहान 
खद ही बताया है करारोपण म समानता स्थापित करत के लिय तथा उसका याय 
पूण बनाने के लिय व्यय एक अधिक अच्छा आधार हैँ क्याकि यह आय तथा धन की 
असमानताश्रा के स्थान पर उपभाग की असमानलाआ को ध्यान गे रखता है दूसरे 
गह कर बचता को प्रोत्याहित करेया क्‍्याकि कर केवल उसी राचि पर लगगा जा 
ब्यय का गईं है और इस प्रकार भारत के औद्योगिक विकास के लिय अधिक घन 
उपलब्ध हा सकेगा और अन्त म यह कर की चोरी को कम करेगा क्योकि इसस कर 
सम्बधा ढाचा अधिक समुचित हो जायगा और कर झधिकारी क् क्षत्र बिस्तुत हा 
जायगा ॥ 

व्यय कर के विस्द्ध भा तक दिय गय है । यह त्तक निम्न प्रकार हं - प्रथम 
व्यय कर केबल उही थाड से व्यवितया द्वारा दिया जायगा जा इस समय झाय कर 
बाय भुगतान कर रहे ह। सरकार के लिय यह सम्भव नहा हो सकता है कि वह 
अ्राय आर झति करा पर ४५९८, की कमा करदे जैसा कि प्रा० क्लडौर न कहा था। 
भर भी इस करा की अधिकतम दर बिना कसाई हुई आाव पर ८४% और 
कमाई हुई आय पर ७७%, है और कयाव्रि सरकार वे लिय यह भी सम्भव नही हा 5 
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सका है कि यह उत्पादन बरा आयात करो वित्रीवरा आदि स्रप्रत्यक्ष करो को 
कप कर सबे इसलिय कर का भार केवल थोटे मे ही व्यवितया पर बहुत श्रधिव 
हो गया है और इसतिय स्रन्यायपूर्ण है। दूसरे यदि यह मिश्चित है दि व्यय कर 
बचता को प्रोत्याहित करेगा नो यह बेवल साबसे ऊँची आय प्राप्त वरने वाले 
व्यक्तिया बी ही बचता को बढायगा, निधन व्यक्तिया को बचते इस कर मे प्रभाव 
से नहीं बढ पापेगी । झ्त यह कर एक वल्याणकारी राज्य के उद्देश्यों के अनुकूल 
नहीं हूँ और ग्रन्त म व्यय कर गनेको प्रबन्ध सम्बन्धी समस्‍यायें उत्पन करेंगा। 
यह क्ठिनाइयाँ विशेप रूप से उस व्यक्तिया को अधिफ हागी जिनको बर अधि 
कारिया को सतुष्ट करने के लिय अपन व्यय का पूरा ब्यौरा रखना पड़ेगा । 

उपयुवत विवरण से स्पप्ट है कि भारत म व्यय कर से जब कुछ कठिनाइयॉ 
दूर हवागी। तो कुछ कठिनाइया उत्पन्न भी हामी । इसम कोई भदेह नही कि आरम्म 
मे इय कठियाइयों की तीव्रता कुछ भ्रधिक होगी किन्तु जैसे जैसे समय बीलेगा 
अनुभव बढ़त जायेंगे और प्रो० क्‍्लडोर द्वारा बताई हुई समृचित योजना जो 
ज्यवहारिव रूप प्राप्त होता जायेगा, व्यय क्र देश के लिये हितकर सिद्ध होगा । 





न्‍ सरकार के सर-कर 
सम्बन्धी आय के स्रोत 


(उा०त-[ 85 50प्7ट८३ 
उर९एश९ाए९ एाी प96९ एफांणा 
(८०एथ्फााशला ) 


अध्याय 





प्राककथन- 

अ्रभी तक हमने भारत सरकार के कर सम्बन्धी श्राय वे ख्रोता से प्राप्त 
होत बाली आय तथा उसके महत्व का अध्ययन किया है। इस अध्याय 
में हम भारत सरकार के गर कर सम्बन्धी झाय के स्रोता का अध्ययन करन 
जा रहे ह । गौर-कर सम्बन्धी आय के साधनों म आधुनिक सरकारो की उस आय 
का सम्मिलित किया जाता है जो उन्हे विभिन्‍्त औद्योगिक उपक्रमा कों सचालित 
करन से प्राप्त होती है। अर्थात्‌ झ्राधुनिक समय मं सरकारों को जो आय व्यापार, 
औद्योगिक उपक्रमो, डाक व तार रेलो तथा यातायात के श्रन्य साधना झ्ादि के 
स्वामित्व से प्राप्त होती है उसी का गैर कर सम्बन्धी आय कहते है । आय के इन 
स्नोतो का महत्व पिछली शताब्दी के अन्तिम चतुर्य से, विशेषकर प्रथम महायुद्ध के वाद 
बढना आरम्भ हुआ है । १९वीं शताब्दी के अन्तिम चतुर्थ तक बल्कि उसके बाद के 
थोडे हो वर्षों तक आर्थिक क्षिद्रिजस तिर्बाधावादी विचारा की गज बविलोस 
नहीं हो थाई थी और व्यक्ति आधिक क्षेत्रस स्वतन्त्त था। व्यवितगत सामलास 
राजकीय हस्तक्षप की बात किसी को भी सही भाती थी। फिल्ििश्रोत्रलस का अनुकरण 
करते हुए एडम स्मिथ ने घोषित किया क्रि, ' व्यापारी और राजा दोना चरित्र एक 
दूसरे के असग्रत थे ।१ उसके अनुसार सरकार औद्योगिक केन्द्रा स इतनी दूर स्थित 
है कि वह उन पर घूरा ध्यान नहीं रख सकती और इसलिए स्मिथ न सरकार के 
लिए कंचल तीन क्ाय करने का ही सुझाव दिया था अर्थात--न्याय रक्षा और कुछ 
विद्यप सावजानिक कार्यों तथा सस्थाआ की स्थापना । परन्तु २०वी शताब्दी के आरमस्म 
होत ही इन विचारा की शक्ति का हास आरम्म हो गया और प्रथम महायुद्ध 
विज्ञपकेर १६३० के महामन्दी काल के पहनचात तो इन विचारा का पूर्ण झन्त हो 

गया ! ब्यक्तियत उपक्रम हारा उतल्नन्‍न बकारी, व्यापार चक्ता तथा घन के वित 
तरण की घोर झसमानताआ के कारण निजी उपक्तम की निन्‍्दा दिन प्रति दिन बढती 
ही गई ॥ चारा ओर राज्य हस्तक्षेप के पक्ष म आवाजें गूँज उठी और राज्य न 
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ओऔद्यौगिक उपक्रमो की व्यवस्था करमी भी आरम्भ कर दी। आजकल सभी देशो में 
मरकार जनोपयोगी सेवाह्यो की प्यवस्था कर रही है। रेलो, सिंचाई, जगल, डाक व 
लार, खान उद्योग, विदेशी व्यापार दत्यादि वी व्यवस्था एवं नियन्त्रण कर रहो है । 
इन ख्रोतो से सरकारो को बहुत आय अआाष्त होती है । इसी भ्रकार राज्य अपने पास 
वस्तुओं के उत्पादन तथा वित्तरण वा भी एकाधिवार रखता है, जैसे इटली म 
तम्बाकू, नमक, सिगरेट, दियासलाई भ्रादि वस्तुओं का उत्पादन एवं विक्रय सरवार 
द्वारा होता है, भारत सरकार अ्रफीम के उत्पादद शव विक्रय पर पूर्ण खियन्‍नण 
रखती है। ऐसे एकाधिकार आजक्ल सरकारों वी आय वा मुख्य अ्रग धन गये हैं । इन 
स्रातों का सरकारों की आप म जो महत्व है. वह निम्न झआकड़ो से स्पष्ट होता है । 
निम्न तालिका म॒ हम कुछ देशो को कुल आय मे इन खांतो द्वारा प्राप्त श्राय के प्रति- 
द्ात को देते हैं -- 











गे अतिलता । देण थ | प्रतिग्मत देश | प्रतिश्ञल देश | प्रतिशल 
॥ 
| आप 
भारत ३७६ जापान ३५३ फ्राम | २७२ 
सयुकत राज्य २६१ [द० भ्रफीका | ३०७ कनाडा | श्ड्र 


उपर्धूक्त त्तालिका से स्पप्ट है कि लगभग सभी देशो म॒ गैर-कर सम्बन्धी आस 
की बहुत बडी राशि सरकारों के प्रपप्त होती है। भारत मे गरकारों को दुल आम 
का ३७ ६९, इन ख्रोतों से प्राप्त होता है। भारत सरकार को यहे हाय जनोपयोगी 
सेवान्नो जैसे रेला डक तार, टकक्‍्साल तथा अन्य औद्योगिक उपक्रमो से प्राप्त होती 
है । भ्वीडन म यह आय भरनो, रेले, डाक व तार तथा कुछ ग्रौद्योगिक वम्पनियों 
के श्रशो से प्राप्त होती है। इसी प्रकार हालैड म तथा भ्रन्य देभो मे भी लगभग यही 
गैर-कर सम्बन्धी आय के स्रोत हे । '्रत स्पप्ट है कि झ्राजजल सरकारा यो इनका 
बहुत महृए्व है। परन्तु सह महत्व सापेक्षिक है और हर देश म भिन्न-भिन्न है। झाधुनिक 
राज्यों के प्रारम्भिक काल म शाही सूमि तथा सम्पत्ति राजकीय आय का मुख्य खोल 
थी किन्तु समय राथा समाज की उन्नति के साथ-साथ इनका महत्व कम होता गया ॥ 
भारत म जमीदारी तथा ताल्‍्लुकेदारी लगभग सभी राज्यों म समाप्त हो गई है और 
भूमि फिर से श्राय का एक महत्वपूर्ण खोत बनती जा रही है। भारत में सरकार को 
जगलतों से भी काफी आ्राय प्राप्त होती है, इसोलिए सरकार बन क्षेत्र दिन प्रति दिन 
बढाने का प्रयत्त कर गही है ओर भत्पत चर्ष बन-महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है 
और पेड लगाये जाते हे १ इसी प्रकार सरकारों को सिंचाई के साधनो, नहूरो इत्यादि 
से भी बहुत आय प्राप्त होती है । भारत थे सरकार औद्योगिक उपक्रमो की व्यवस्था 
से भी झाय प्राप्त करती है। खानें तो आरस्भ से ही ग़ावंजनिक सम्पत्ति रही है । 
सरवार कुछ आवश्यक बस्तुओ का उत्पादन भी करती है तया कुछ महत्वपूर्ण जनोप- 
योगी रोवाएँ भी प्रदान करती है, जैसे डाक व तार, रेलें, हवाई जहाजो तथा पानी 
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के जहाज़ों की ब्यवस्था इत्यादि । भारत में भी सरकार को इन स्तोतो से बहुत आप 
आप्त होती है। झापुनिक सरकारें कुछ अन्य प्रकार की सेवाएँ भी अपने नागरिको 
को प्रदान करती है, जिसके लिए भी वह शुल्क (7०८5) वयूल करती है। ये शुल्क 
उन्ही व्यवितयों को देना पड़ता है जो सरफार से उन सेवाओं की प्राप्त करना चाहते 
है । य शुल्क कई प्रकार के होते है, जैसे वन्दुको के प्रयोग करने का शुल्क, सम्पत्ति के 
चैधानिक स्वामित्व को निश्चित करने का झुल्क इत्यादि | इनसे भी आजकल सरकारो 
को बहुत आय प्राप्त होती है। भारत में यह राज्य सरकारों को आय के स्रोत है । 
आझजक्ल अधिक्तर सरकारें अपनी आय के गैर-कर स््रोतो को बढा रही है, क्योकि 
अपबित नए करो का विरोध करते है और अधिक करारोपण के प्रभाव भी बुरे 
होते है । 
सध सरकार कौ श्राय के गर कर सम्बन्धी खोत--भारत सरकार को 
व्यवसायिक सेवामो, जिन्हे जनोपयोगी सेवाएँ भी कहते है, रेलो, डाक व तार, करेसी, 
डक्सास आदि से बहुत बडी मात्रा मे आय प्राप्त होती है। सन्‌ १६३८-३६ म इन 
स्रोता से कुल आय केवल २ करोड रुपये थी, परन्तु सन्‌ १६८५-४६ म यह झाय 
छुया दम ६० बरोड रुपये हो गई थी । इस वृद्धि के मुरय कारण य थे--(१) युद्ध- 
काल में रेल यात्रा में बहुत कृद्धि हो गई थी, और (२) डाक द धार शुल्क भी 
बहुत बढ़ गये थे । गत वर्षो में इल खोलो से आय लगभग २० करोड सुपये के निकट 
ही रही है, क्योक्ति वेतनो तथा बच्ची सामग्री के मूल्यों में बहुत घृद्धि हो गई है । 
यद्यपि इन सेवाझ्नो की दरे मी प्रहल से अधिक हो गई है, किन्तु यह वृद्धि उतनी 
नही हुई है जितनी कि इन सेवाआ की लागतें बढ गई है । फिर भी सन्‌ १६५५-५६ 
से इनकी आराय फिर से बढनी छुरू हो गई है । सनू १६५४-५५ में इनसे कुल श्राय 
२७ करोड रुपये थी, जो मन्‌ १६५५-५५ मे २६ करोड रुपये, सन १६५६-५७ 
में ३१४ कराड, सन्‌ १६५७-५८ मे रे७३ करोड और १६५८-५६ (यजट झनुमानो 
के झनुसार) में ३६६ करोड हो गई थी । भविष्य में इन खोता से और भी अधिक 
आय ग्राप्त होने की आझ्यमा की जा सकती है। हम निम्न में इन तीनों स्रोतों को 
पृथक-प्थक विवेचना करेगे --- 
रेलें--प्रारम्भिक वर्षो में, हमारे देश में देगी पूंजी न मिलने के कारण रेले 
बनाने का काम अग्रेजी कम्पनिया को सौपा गया था। यह ठेका रनू १८४५३ में 
दिया गया या झीर हर्त यह यी कि चाह कम्पनियों को कोई लाभ होयथा न हों, 
सरकार उनको लगी हुई पूँजी पर ५९५ की दर से भुगतान करेगी / इस आरवासय 
से निश्चिन्त होकर कम्पनियों ने रेलो की व्यवस्था में बडी लापरवाही से काम विया। 
असम्तुप्ट होकर सरकार ने सन्‌ १८६६ में स्वयं छोटी छाइनो बी रेलो के 
विकास करने का काम अपने हाथ मे ले लिया । आशथिक कठिनाइयों के दारण दस बर्प 
खाद पुत सरकार ने निजी कम्पनियों को रेलें बनाने का काम सौंप दिया। सन्‌ 
१६०६ में रेलवे बोर्ड, रेलो की उचित व्यवस्था के लिये स्थापित किया गया और 
सन्‌ १६०० से १६१४ के काल में सरकार ने मैके कमेटी के सुझावों के अनुसार 
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रलो के विकास पर बहुत सा धन खच क्या। भारतीय रेला को सर्व प्रथम यसू्‌ 
१६०० मे लाभ प्राप्त हुए और केवल सन १६०८-९६ वो छोडक्र यह लाभ निरन्तर 
बढ़ते ही गये । इस बप रेलो को बहुते हानि हुई और उसवा मुख्य कारण यह था 
कि इम बष कृषि फसले वहुत बुरी तरह नष्ट हुई थी। प्रथम्त महायुद्ध और उसवकः 
बाद बे वर्षो मे रेलो को बहुत श्रधिव ताम हुए परन्तु सन १६२०-२१ स स्थिति 
फिर बदली और रेलो के लास पुन्त हानि मे बदल गए ॥रला की आधिकर स्थिति 
की इस अनिश्चितता से तग भ्राकर एक बर्थ कमेटी के सुभावा पर भारतीय बजट स 
रेला के बजट को सन्‌ १६२४ म ग्रलग क्षर दिया गया। वास्तव म उस समय 
भारत सरकार के बजट का प्राधिक्य या घाटा रेला के लाभ तथा हानिया पर निर्भर 
करती था । भारत सरकार की आथिव स्थिति भी बड़ी झनिश्चित सी रहती थी। 
साथ ही रेला की आर्थिक उन्नति तथा विकास भी भारत सरकार मे बजट से 
बधी हुई थी | एक व्यवसायिक उपक्रम क अपने खोल होन चाहिये और उसको पूण 
स्वतन्त्रता होनी चाहिए कि वह अपने साधना का जैसे ताहे उपथोग करे ॥ इसीलिए 
भन १६२४ में रेलवे बजट को साम्राम्य बजट मे अलग कर दिया गया। यद्यपि 
इसकी ओर पहले भी कई बार ध्यान दियाया गया था परन्तु सरकार ने इस नीति को 
केवल इसी बप स्वीकार किया । सत १६२४ मे केन्द्रीय हरकार और रलने विभाग 
के बीच एक समझौता हुआ जिसके अनुसार रेखवे अथ प्रबन्ध को सामान्य अर्थ- 
प्रवर्ध से श्रलस कर दिया गया । इस समझौते की मुख्य बातें इरा श्रकार थी -- 

(१) रल उद्योग न व्यवसायित खाइना पर लगी हुईं कुल पूंजी पर १९% व 
दर से सामान्य झ्राय को अपना ग्रशदान देने का निश्चय किया तथा यह्‌ भी स्वीवार 
किथा कि बचे हुए आधिक्य का 3 भाग भी सरकार को देगा । 

(२) यदि बिसी वप इसने लाभ नहा कि रल उद्योग लगी हुई पूँजी पर 
१५७ की दर से सामान्य झ्ाय को झपना अशदान दे सके ता इसकी पूर्ति अगले वर्षो 
के लाभो से से की जायेगी । 

(३) ऐसी रेलवे लाइना को चालू रखने में जिनका फोजी महत्त्व है. यदि 
कोई हानि होगी तो उसको सरकार मामान्य आय में से पूरा करगी और उसयी 
कठौती रेलो के अद्यदान म से की जायगी। 

४) एक़ ीचसादे काप (ए७एररल३७०्प एच ) भो स्थापित क्या जायेगा, 
जिसम वास्तविक लागत और रेलो के सामान्य जीवन अवधि के आधार पर लाभां 
का एक भाग छुकेज़ित किय€ जायेगा। इसे ज्ञी एक प्रवार या रेतों का खर्चा 
सम्रभा जायेगा । 

(५) जो कुछ आधिज्य वचेगा उसम सह साय रेलबे सुरक्षित कोप को 
ओर $ भाग सामान्य बजट को दिया जायगा 

(६) एक रेलवे सुरक्षित कोप स्थापित किया जायगा जिस्म ३ करोड 
रुपयो तक की राशि ही (यदि उपयुक्त भुगतान करने के बाद बचे) स्थानान्तरित 
की जायभी 3 
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इस समझौते के वरद सन्‌ १६३०-३१ तक रेलो को निरन्तर छाम होते रहे 
और उनकी आर्थिक स्थिति टोक रहो | थे बराबर अपने लाभो का एक निश्चित भाग 
सामान्य आय मे देती रही, परन्तु सन्‌ १९३०-३१ से रेलो के भाग्य ने फिर पजटा 
खाया और लाभ पूर्ण हानि मे बदलने लगे । आरम्भ में सुरक्षित कोष, फिर घिसाई 
कोप से ऋण ले लेकर रेलो ने सामान्य आय में अपने अथ दिये। इन घाटों के 
मुझ्य कारण ये थे कि मन्दी के कारण मूल्य गिर गये थे और रेलो का प्रयोग कमर हो 
रहा था, राठक यातायात रो प्रतियोगिता आरम्भ हो गई थी और श्रम लागत बढ 
रही थी । फलस्वरूप सन्‌ १६३१-३२ से १६३६-३७ तक सायान्य झाय मे रेलो 
ने कोई श्रदंदातव नही दिया | वह इस काल में ३५४४१ करोड रुपये के भारतीय 
सरकार को ऋणी हो गई थी । साथ हो १७ ६६ करोड रुपये, उन्होंने सुरक्षित कोप 
से उधार ले रक्‍ते थे और भब केवल ४७ लाख रझ्णये सुरक्षित कोप में रह गये थे । 
परन्तु दूसरी लडाई प्ारम्भ होते ही घियिति फिर बदली झौर सन्‌ १६३६-४० में 
रेलो को १०२७३ करोड रुपयो कौ कुल प्राप्ति हुई जो सन्‌ १६४५-४६ म बढ 
कर २२५ करोड़ रुपप्रे हो गई । इस अवधि मे रेलो की आय में ११६ प्रतिशत वी 
वृद्धि हुई थी । इसी अवधि से रेलो का आधिक्य ४३३ करोड रुपयो से बढ कर 
५० ८४ करोड रुपये हो गया था। इस प्रवार रेलो को इतने लाभ हुए कि सासात्य 
बजह के जो पिछले ग्रशदान उन्हे देने थे बह भी उन्होने चुका दिये झौर सुरक्षित 
कोप से जो ऋण से रक्से थे उसका भी भुगतान कर दिया और साथ ही सामान्य 
बजट में १५८"४३ करोड रुपयो के अशदान झौर दिए। सन्‌ १९४६-४७ स एक 
रेलवे उपकारी कोप (एेएन७ छ८प्रथ्प्याव्म: छ५४०) स्थापित क्या गया जिसमे 
३ करोड रुपये जमा किये गये । 
सन्‌ ११४३ मे लडाई के कारण रेनो को जो लाभ हो रहे थे उसके कारण 
यह आवश्यक समझा गया कि सन्‌ १६२४ के समम्ोते से समयानुसार परिवर्तन किये 
जाये, गौर यह निरचय विया गया कि सामान्य वजट में रेजो के अन्नदात का मिर्णय 
रेलो तया सामान्य बजट की सापेक्षिक आवश्यकताओं को प्रतिवर्ष ध्यान म रखते 
हुए किया जाये। सन्‌ १६४६ में एक गझन्दर्वर्ती (ध८ं 9८ ) व्यवस्था की गईं गौर 
यह निश्चय किया गया कि रेलें सामान्य बजद को व्यवसायित्र लाईनो (000छशा- 
८० १.7८3) में लग्री हुई पूंजी पर १% देगी, झौर यदि फौजी महत्त्व वाती लाईनो 
(50720९४॥० ॥.फा९४) पर कोई हानि होती है तो उसको इस राणि मे मक्ले घटा व्तर 
भुगतान करेंगी । इसके अतिरिक्त वह रेलवे उपकारी कोय स॑ ३ करोड रुपयों को 
जमा करामेगी और उसके बाइ जो कुछ भी बचेगा उसका झाया ऋाग सामान्य बजट 
को देगी । इस सममौते के अनुसार केवल १६४६-४७ म ५६९ करोड़ रुपया 
सामान्य बजठ को दिया गया था। तत्प्चातू १६४७-४८ से घाटा हो जाने के 
कारण रेलों ने सामान्य वजद म कोई भी अग दान नहीं दिया और न कोई गन 
दान उपकारोी तथा सुरक्षित कोपो को ही दिये। सन्‌ १६४६ में ढा० जॉन मथाई 
ने रेलवे बजट प्रस्तुत करते समय घोषित किया कि उन्होंने श्री मबलाकर की 
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अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की जिसका कार्य सामान्य बजट मे रैलो,.के अशदान 
अम्बन्धी प्रभन की जाच पडताल करनी होगी और रेलो के विभिन्न कोपो की व्यवस्था 
की भी जाँच करनी होगी । इस समिति के सुझगवों के प्रनुतार सन्‌ १६५०-४१ म 
एक नया समझौता हुआ जिसके अनुसार 

१ जबकि रेल तथा सामान्य वजट अलग अलग रहेग्र रेलें सामान्य बजट को 
४ वर्षों तक लगी हुई पूँजी पर ४ प्रतिशत की दर से अपना अजशदान देगी श्र उसके 
बाद यह दर ससद द्वारा नियुक्त गुक समिति हारा सश्योधित की जामगी। यह 
प्ननुमान था कि रेसतो को लगभग २६ करोड रूपए प्रति वष सामान्य बजट मे देने 
होगे । 

४२ घिसाई कोप जिसका नाम ग्रब प्रतिस्थापन तथा पुन निर्माण कोष 
(२९७०]००९घाढ्य: ४70 रथय्थछओं ल्‍िणाव) कर दिया गया था, में कम से क्रम 
१५ करोंड रुपए जमा किय जायें । 

३. इन भूगतानो को करने के वाद जो कुछ शेष रहेगा वह रेलवे सुरक्षित 
कोप तथा विकास कोप मे बट ज थगा । रेलवे सुरक्षित कोप का नाम केवल आय 
कोप (]२८ए८४७९ रि८5८7ए८) रख दिया गया था और यह केवल झावधिक सन्धुलन 
सुथापित करने के लिए उपयोग म लाया डायमा । उपकारी कोष को विकास नोप में 
'मिल्रा दिया क्या था और विकास कोप का प्रयोग यात्रियों को अधिक सुबिधायें 
अ्रदान करने, श्रमिक कल्याण थ्ाद्वि के काभो में क्या जायगा। 

४ प्राय और पजी म व्यय के बटबारे के मम्बन्ध में जो पुरान नियम थ 
उनको सशोधित कर दिया गया था । 

५ रेलो की व्यवस्था वरने क॑ लिए एक वित्त समिति और एक केन्द्रीय 
झलाहकार सप्तिति की नियुक्ति की गई । 

यह्‌ समभौता रेल वित्त के विकास की ओर गुक सहत्वपूण पय था । सामान्य 
बजट को जो आय श्राण होगी उसको निरिचत कर दिया गया। रेलो झौर सामान्य 
बजट के पारत्परित सम्बन्धा को स्थामित्य प्रदान कर दिया गया था और रेलो के 
भावी बिकारा के लिए उचित व्यवस्था बर दी गई थी । 

रानू १६४६ वा रामऋ ौता ५ बंप वादे सन्‌ १९५४ में समाप्त हुआ । इस वर्ष 
छुक नया समझौता हुआ जिसके झनुगार पुराने समकक्षेते से केवल नाममात्र को ही 
परिवतन हुए | यह परिवतन निम्न प्रकार हू -- 

१ रेतो का वापिक अद्दान पूववत रहा। 

२ घिसाई कोष म रेलो का वाधिक अशदान ३० करोड रुपया से बढाकर 
३४ करोड रुपए कर दिया गया जो दूसरी पन्वर्षीय योजना स्‌ रेलो कौ श्रावरयक- 
ताप्रो को ध्यान म रखते हुए बाद में ४५ करोड रुपया कर दिया गया । 

३ विकास कार्यों के क्षेत्र म ऐसी व्यवस्या कर दी गई जि सभी प्रकार के 
यात्रियी के लिए सुविधा प्रदान की जामगी । तीमरे दर्जे के कर्मचारियों के लिए 
मकानो का भ्रबन्ध किया जायगा + यदि श्रावश्यकता होगो तो रेलो को सामान्य 


सथ सरकार के ग्रेर कर सम्बन्धी आय के खोल र्र्श्‌ 


चच॒ट से ऋण भी दिये जायेगे । 

४ से रेल मार्गों के निर्माण को लागत, पूँजी में से पूरी होगी और उसका 
भुगतान विकास कोप से ये नही होगा । 

५ जिन सार्यों से कोई लाभ नही हो रहा है और जिन पर लगभग ३ लाखे 
रुपयो का व्यय हो रहा है उसकी पूर्ति विकास कोष में से की जायेगी + 

रेलो की वर्तंमात स्थिति तिम्त तालिका से स्पथ्ट होतो है? -- 


(करोड रुपयो में) 
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डाक व तार---भारत सरकार का यह दूसरा महत्त्वपूर्ण व्यवसायिक विभाग 

है । रेल। के विकास, व्यापार और उद्योग की उन्‍नति तथा जनता मे शिक्षा के प्रचार 
के साथ साथ डाक-तार बिभाग का निरन्तर विकास होता रहा है। सन्‌ १६१२ 
से पहले यह दोनों विभाग अलग अलग थे झौर हर विभाग की ब्यवस्था एक डाइरे- 
बटर जनरल द्वारा की जाती थी। खन्‌ १६१२ म॒ इन दोनो विभागो को मिला दिया गया 
और इस दोनो की देख रेख तमी से केवल एक ही अफसर द्वारा होती है, जिसे डाक 
सार विभाग का डाइरेक्टर जनरख कहते हैं ! पहले यद विभाय उद्योय तथा वाणिज्य 
गरालय के झाधोन थ्रा किन्तु अब यह सवादवाहन मनालय के आधीन है। 

डाक व तार की दरो म समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं /। जब सबसे 
पहली बार पोस्ट्कार्ड व लिफाफे चालू किए ग्रये थे तक इनका पूल्य कमा एक छू 
दो पैसे था । इसके बाद इनका मूल्य बढकर कमश दो पैसे और एक झाना हो गया। 
महा सदी काज में लिफाफे का मूल्य ५ पँसे हो ययो । दूसरे महायुद्ध म पोस्टकार्ड 
का मूल्य | पैसे श्रौर लिफाफे का मूल्य ६ पैसे हो गवा। सन्‌ १६४६-५० में 
लिफाफो क्य मूल्य २ आने हो गया । परन्तु सन्‌ १६५०-५१ म इन मूल्यों सम कमी 

है. प़ाएवेधश्चकत पु फछक 82७, 39. २959 हु 
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कर दी गई थी । सन्‌ ३६५७ म मुद्रा के दशामलबीकण से पोह्ठ काद तथा लिफाफो 
दोनों ही के मूल्य य बुद्धि हा गई और इनका मूल्य ५ नये पँसे और १५ नये पे 
क्रमश हो गया है । यह विभाग झपने खर्चों को प्राप्त आय से पूरा करता है। यो 
कुछ बचत होती है वह माशान्व बजट मे चलो जानो है। माधारणवया यह बचत 
२ से ४ ब्रोड स्पय प्रति वर्ष रही है । संवेसे अधिक यचत सत्‌ १६४३-४४ और 
१६४४-४४ म्‌ हुई थी जबकि इसकी राशि १०स ६२ बरोए रुपयो के बीच में थी + 
गतवर्षों म इस विभाग क खर्चे बढ जान के कारण झ्रायस बहुत सधिर वृद्धि नहीं हा! 
प्राई है । सन्‌ १६५३-५४ मे इसकी कुल बचत २ ४० करोड रुपय॑ सन्‌ १६५४-५४ 
से २६० करोड़, सन्‌ १६५४-४६ म ३ ५७ करोड, और सन्‌ १६५७-प८स ४ इंड 
करोट रुपये प्रपप्त होने कर अनुमान था ! वैस तो बचत म वृद्धि ही हुई है, परन्तु जिस 
हिसाब से इनके मूल्या म॑ बृद्धि को गई है यह वचन उस अनुपात मे नहों हो पाई। 
जिसता सुरुप कारण यह है कि शहरी तथा ग्रासीण क्षेत्रा म बहुत से नए डाबखाने 
खोल दिये गए हे । 
मुद्रा भ्लोर ढकताल--सग १८३५ से पहले भारत भ विभिन्‍न हिन्दू तया 
मुसलमान राजाओ हारा निफाल हुए लगभग १००० सिवत चलन मं थे जिसस देश 
के आन्तरिब' व्यापार पे विकास मे बहुत दावा उत्पन्न हुई । इस बंप ईस्ट इन्डिया 
कम्पनी ने चादी दे रुपण्ट का प्रमाणिक मिकक्‍के के रूप मे चावू किया। उस समय भाश्त 
में स््रतस्त मुद्रा झवाई की व्यवस्था थी । सन्‌ १८९३ मे हरभले कमेटी की सिफारिशों 
पर स्वगन्त्र मुद्दा हलाई की प्रथा को समाप्त कर दिया गया। सन्‌ ६ (25 मे 
फौरल आयोग के सुझाव पर देश में स्वथ विनिमय मान चायू क्षिया गया झौर 
सत १६३१ से स्वर्ण मान जाने से झाज तक भारत में पत्र गुद्दा का चलते है। 
सन्‌ १८६८ से भारत भरकार को टकसाला से निरन्तर ग्राय प्राप्त होतो रही है। 
प्रारम्भिक वर्धो हे तो यह ग्याय बोर्द विशेष नहीं थी परन्तु सन्‌ १६९३५ में रिजये 
वैक की स्थापना से इस आय में वृद्धि होती रहो है। रिजव बैंक प्रारम्म्रिक वर्षो 
हिल्‍्थदारो का वैक था, इसीलिए इस मद्ध स सासात्य आय से बहुत ब्धिक 
अज्नदान ध्राप्त नहीं ही रह थे । परन्तु सत्‌ १६४६म रिजर्व वेक के राष्ट्रीयकरण 
के फलस्वल्प इस झाय में निरन्तर बुद्धि हा रही है | क्यारि अ्रव रिजर्व बैक को 
जो कुछ भी लाभ प्राप्त होते हैं वह सब सरपारी खजाने में हो जाते हैं। सन्‌ १६५३० 
४४ में इस महू से कुल आय १४७४ करोट, सत, १६४४-२४ में १०६५ करोड़, 
सन्‌ १६४४-५६ में २३ ०६ करोड, सन्‌ १६५६-५७ म २४ ४झ करोड रुपये प्राप्त हुई 
भी झीर सन्‌ १६५७-५८ से ३६ ०२ करोड (वजट) रूपये प्राप्त होने की आ्राझा थी । 
ऊपयुंक्त्र मद्दा के अतिरिक्य भारत सरकार की आप्र की झअनक्ता छोटी छोटी 
मभह और भी हैं किन्तु इनका महत्व कम होने के कारण हम इनका विवरण विना 
दिए ही भारत सखार की झाय के बोता सम्बन्धी बुतान्त को सप्ताप्त 
करते दे । 





राज्य सरकारों की आय 


टी, के स्रोत-मालयुज़ारी 


अध्याय > तथा कृषि आय-कर 
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प्रावकथन--- 


हमारे सविधान के अवुसार राज्य सरकारें निम्न मुख्य करो को खगा सकती 
है और उनकी झाय को जमा कर सकती है -- 

(१) मालगुजारी, (२) कृषि आय कर, (२) कृषि भूमि सम्बन्धी 
उत्तराधिकार कर तथा जायदाद कर, (४) भूमि तथा इमारतो पर कर, (५) 
खथानों से सम्बन्धित अधिकारों पर कर, (६) अफीस, भाग, विद्वाकारक दवाइयों 
(दवाइयों तथा ४ गार वस्नुओ के अतिरिक्त) तथा ऐलकोहल वाली झराबों पर 
उत्पादन कर, (७) मार्यात कर, (८) बिजली के क्रय एव उपभोग पर कर, (&) 
शमाचार पन्नों के अतिरिक्‍त अन्य वरतुओं पर क्रय, विक्रय कर, (१०) समाचार 
भतों म भ्रकाशित होने दाले विज्ञापनों पर कर, (११) व्यक्तियों तथा वस्चुओं के 
यातायात पर कर, (१२) गाड़ियो, जानवरों तथा नायो पर कर, (१३) व्यवसायों 
ड्याप्ररो आदि पर कर (१४) विलारूब॒क्त दस्तुश्लों पर कर जिसमे मतोरजन 
और जया भी सम्मिलित है (१५) स्टाम्प कर, इत्यादि ! 

अब हमसे इक करो मे से बुछ मुख्य मृत्य करो क्‍य विस्यूत प्रश्ययत 
चरेंग । 

मालपुज्चारोी (7.39व उरेटए८श5६)--मालग्रुजारी ससार के सबसे प्राचीन 
करा मर से एक है ) कहा जाता है कि यह ईसा के जन्म से २,००० वर्ष पहले चीन 
और मिथ में ज्ञागू क्या गया था । आजकल मालगुजारी ज्गभग प्रत्येक देश मे 
ही ली जाती है। भूमि पर कर लगाने की कई रीतियाँ हो सकती हैं जैरो, भूमि के 
पूँजोगत मूच्य के अनुसार तो भगि के बाज़ारी मूल्य द्वारा निश्चित होता है | दुसरा, 
भूमि पर प्राप्त होच वाले वापिक लगान के अनुसार और तीसरा, भूमि के मूल्यों मे 
उिया चमाई हुई बुद्धि (ए:व्यए३ उ0टाध्माव्य:) ये झनुसार । सयुकत राज्य 
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स्ध्ड राजम्व 


अमरिका स प्रधम रीति ने अनुसार भूमि पर वर लगाया जाता है। इग रीति का 
सबसे बड़ा लास कर है कि यह भूमि की उपजाऊ पत और स्थिति, दाता हीं को 
च्यान मे रख कर निर्घारित कया जाता है। इसका दूसरा वाम यह है कि 
डुसम कशाई हुई तथा बिना बगाई हुई मूत्य बुद्धि क वीच भेद करन की आवश्यकता 
नहीं हाती । इग्लेट में दूसरी रीति अपनाई जातो है और भमि के वाधिक लगाने 
पर २५% को दर स क्र लगाया जाता है। परन्तु बह रीति इतनी अ्रच्छी नहीं है 
जितनी कि पहली रीति है । नयोकि यह सम्भव है कि मालगजारी सर्देक ही प्राथिक 
लगाने के वसबर न हा प्रर्यात्‌ मालगुजारी श्राथिक् लयगात से अधिक भी हा सकती 
है । इस प्रकार इस रीति में भूमि पर झगावा हुआम्ला कर प्रम्यायपूण भी हा सकता 
है ! तीमरी दीदि श्रास्ट्रेलिया और न्यूजीलैंट म अपनाई गई है । स्थानीय सूधारा वे 
कारण भूमि के मूल्य में वृद्धि हाती है जिसका छाभ भूमि क मात्रिव वा ब्रिता 
किसी प्रयत्न के ही प्राप्त हाता है। इस प्रकार के ठाभ का प्रक्नोति जिता कमाई हुई 
मूल्य बृद्धि की भाति हाती है। इसलिय राज्य या स्थानीय सरकारा का इस प्रकार 
की मूल्य वृद्धि पर पूण प्रधिकार हाता है । वास्नड में इस आभार पर भूमि पर कर 
लगाना कृपिझ आय कर की भ्पक्षा अधित न्‍्यायरागत है क्योति इस याभ का प्राप्त 
करत के लिय भूमि क गालिक का काई भी व्यय नहीं करना पह्ता और कर का 
भुगतान करन में उसकी मावताक्रा को काई भी रुस नहीं लगना चाह्िय | भूमि की 
बिना कमाई हुई मृत्य वृद्धि दर जो कर लगाया जाता है बह पूजी ताभबर (0०9 
2 (95 7४35) के ही समान है यौर इसलिय जा तक पूजी वाभ कर के पक्ष में 
दिय जाते हूं व ही इस ग्राधार पर भूसि पर लगाये हुऐ कर के पक्ष म॑ दिय जाने है । 
उपर्युकत तीना रीतिया के घनूसार भप्ति क्यो वा अलग अलग साम ये पुकारा जाता 
है | प्रथम रीति के अनुमार इसको माजगजारी कहत है दूसरी रीति व अनुसार इस 
हपिक झाय वर कहते है और तीसरी रीति के अनुरार इस अपि पर वजी लाभ 
बर कट्दते ह 
भारत में मालगुजारी का सक्षिप्त इतिहास--जहा तक आरत का गम्वन्ध है 
मलगुजारी बहुत प्राचान बर है| हिन्दू कात म बढ़ कर वस्तुआ। के रूप रे एक्नित 
किया जादा था प्रौर इसकी दर कुल पैदावार की हंस लेकर दर तक थो। हिन्दू 
राजा इस कर को वृद्ध तथा सकद काल से बडाकर बुल उपज का 3 तक कर दते 
आ है शतक का शएद्रक्ष फाफ्ट का आएटश्लिप्रा की भा सलघुजार्ी ज्ापि वल्तुआर के 
रुप भ ही एकत्रित होती रही। परन्तु जँस जैस उतक राज्य क्‍य पिस्तार हुआ माल- 
पुजारा भी द्वव्य वे लूप म वसूल को जान लगी। भारत म जब अग्रेज आय, उन्हान 
भी इसतो द्रव्य के टप म वसूल क्या। प्रारमस्भिव काल में बारेन हस्टिग्प ने पच- 
वर्षीय वन्दोबस्त क्या, किस्तु लाई कानवानिस न सन्‌ १७६३ मे स्थाी वन्दोबस्त वी 
दुनियाद रखी जो वगाल, बिहार, प्रामाम तथा उत्तर प्रदेश वे बुछ भागा स 
लागू हुआ । स्थायी वन्दोवस्त म मीदारा का मूसि का स्वामी मान लिया गया 
और उन पर सदा के लिये मालगुज़ारी निश्चित कर दी गई॥ यह ध्यान रहे कि इस 


राज्य सरकारो की आय के स्ोत--मालगुजारी तथा कृषि आय-कर २९५६ 


व्यवस्था मे किसानो का सगान स्थायी रूप से निश्चित नहीं किया गया था। जिसका 
परिणाम यह हुआ कि किसानों पर तो लगान बढता गया परन्तु ज़मीदारो के लिये माल- 
गुजारी पुर्वबत्‌ रही । उत्तर-प्रदेश के अधिकाश भागो में लथा पजाब, मध्य-प्रदेश आदि 
में अस्थायी बन्दोबस्त प्रचलित रहा। उत्तर-प्रदेश तथा पजाब मे ४० वर्ष बाद 
और मध्य-प्रदेश मे २० वर्षो के बाद मालगुजारी में परिवर्तन होते रहे हैं। वम्बई मे 
यह ३० वर्थो के बाद बदला जाता था । इसके अतिरिक्त मालयुजारी निर्धारित करने 
की विधि तथा उसकी दरे भी भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न रही है । हमारे देदा 
मे मालगुजारी की मुख्य विशेषतायें निम्न प्रकार हैं -- 

(१)भारत सें सालगुजारी विश्चित करने की विधि सवोपजवक नहीं है । भारत 
के सभी भागो में वास्तविक सम्पत्ति का अर्थ अलग अलग लिया जाता है और इसका 
निर्धारण मालगुजारी निश्चित करने वाले की इच्छा पर रहता है| इसमे सन्देह नहीं 
कि मालगुजारी निश्चित करते समय सरकार भूमि, जलवायु, स्थिति, प्विचाई 
सुविधाओं इत्यादि को ध्यान में रखती है फिर भी मालयुजारी निश्चित करने का 
ढंग बहुत झशों तक मन माना तथा अनुचित होता हूं । 

(२) प्रारम्भिक वर्षों में मालगुजारी भूमि की कुल उत्पत्ति के अनुसार ली 
जाती थी। परन्तु आजकल इसका निर्धारण घुद्ध आदेयों (7५८६ ७४८६७) के आधार 
पर किया जाता है। छद्ध आदेयों को मालूम करते समय कुल उत्पत्ति में से उत्पादन 
लागत घटा दी जाती है । यद्यपि यह ढग सेंद्धान्तिक रूप से अधिक अ्रच्छा है, फिल्तु 
इसमें एक दोष तो यह है कि यह कर व्यक्ति पर न होकर वस्कु पर होता है और 
इसीलिये यह प्रतिगामी है । भारतीय कर जाँच समिति (सन्‌ १६२४) ने कहा था कि 
“यदि सालगुजारी को करारोषपण की योजवा के रूप में देखा जाये तो यह केबल 
श्रपश्रगतिशील ही नही है वल्कि वास्तव मे उसके विपरीत है। * 

(३) अस्थायी बन्दोबस्त वाले भागो मे सरकार छझुद्ध ग्ादेयो का जो भाग 
मसालगुजारी के रूप में लेती है बह निरन्तर घटता जा रहा है । 

(४) जिन भागों में मालगुजारी घटती जा रही है किसानो पर लगान बढता 
जा रहा है । 

(५) १६ वी शताब्दी के झन्त तक मालगुजारी भारत सरकार की आय कप 
सुझ्य साधन था जैसे, देश को करो से प्राप्त होने बाली आय का सन्‌ १७६३-६४ में 
६६%७, १०५०-५१ में ६६ ५%५, १८६१-६२ में ४१-२९, मालगुज़ारी से प्राप्त 
होता था परन्तु २० वी शताब्दी के आरम्भ से हो इसका महए्व घटता गया है $ 
जैसे १६०१-०२ में भारत की कुल झाय का ४१%, १६१९-२० में २७८१, 

१६३६-४० से १६९६९%, भाग गालगुज़ारी से श्राप्त होता था। प्रथम पच- 
वर्षीय योजना के आरघ्म होते ही मालगुज्ारी की आय फिर से बढने लगी । इसकी 
राशि सन्‌ १६५१-५२ में लगभग ४८ करोड रुपयें थो, १६५४-५६ में ८० ३३ करोड 
रूपये थी शोर सन्‌ १६५८-५६ में &६ करोड रुपयो का अनुसान था । 

3. छष्एएत, एगएर प7 का 





रद्द राजस्व 


(६) हमारे देश म भूमि को झाय का छुक बहुत बडा भाग जमीदारा को जेव 
में जाता हैं. जो कि उन्‍्ह बिना दमाई हुई वृद्धि के लूप म मिलता है। शमीदारा की 
इस झाग पर पहल कोई कर नही लिया जाता था! गत वर्षों में कुछ राज्या ने इस 
आय पर वर लगाना आरम्म कर दिया। 

(७) ह॒मप्रारे देश मे हृपका क पास भी एस कालूनी अधिवार नहीं ये जिनसे 
थे जमीदारा हारा हीने ठाले शोषण का रोक सकक्‍त और अधिक्वर कश्तिकारा वा 
दवांपण ही हुआ करता या। परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्त होने के पश्चात जमीदारों बेः 
विल्द काफी श्रावाज़ उठनी आरम्भ हुई और बहुत स शज्या में जमीदारी प्रथा 
का य्न्त भी कर दिया गया है। धीरे बीरे भारतनयप म स्थायी वन्दोवस्त पूर्ण 
रूप से समाप्त हो जायगा । 

सानपुजारी त्या करारोपण के स्तिद्धागत--मालगुजारी भ निश्चितता का 
शुण पाया जाता है । जितने समय के लिय मालगुजारी तिश्चित थी जाती है उससे 
पहले सालगुजारी की दर से कोई भी परिवतन नही होने | इस प्रवार बिसान को 
यह पता रहता है कि उसको कितना भुगतान बरना है गौर सरकार को भी यह पता 
रहता है हि मालगुजारी स कितनी आय प्राप्त होगी। मतमुझारी में सुविधा का 
भो गुण पाया जाता है क्याति लगान कमाल से उस समय वसूत क्या जाता है 
जवकि वह झ्रपती फ्सल को बेदता है और इसलियें उसक्तो लगात दन में कोई 
प्रसुविधा नही होती । मालगुजारी का प्रवस्य एवं व्यवस्था अपव्ययी है क्याकि इसकी 
एकलित बरने के लिये एक बहुत बडा कमचारी वग रखा जाता है । यद्यपि कुछ लोगो 
का बह बहना है कि भालगुजारी एकत्रित करते के न्‍्यय कोअ्रधिक नहीं कहा जा 
सकता क्योकि मालगुजारी जमा करन वाले क्‍मचारिया को इसने अतिरिक्त और 
भी बहुच से वाभ बरन पहते हैं। कुछ भी हो इसमे कोई सन्देह नहीं है ति माल- 
गुजारी वसूत करते का व्यय बहुत अधिक है । झन्‍त में लगाते विसान की भूमि से 
प्राप्त श्राय के अनुसार वही तगसापा जाता और इसलिय यह चाश्गकार वी योप्पता 
के अ्रतुकूल नही द्वोता ( इसक विपरीत यह प्रतियाभी होता है | 

आजसुज्ञारी कर है या लगान ? -- हमारे देज्ञ म इस विपय पर काफी 
शाम्ते रामस से बाद विवाद ट्रोत़ा झा रहा है कि सालयुजारी बर है गा लगाने ? गह 
निरिचत करते है लिय हि यह लगान हे या कर हमको यह देखना होगा कि भूमि 
बाय मालिक बन है ककिसान या सरहार । यीठ भूस #े। मालिक सरकार है तव से 
सालगुवारी लगाम व रूप मंदी जाती है और यदि भूमि का मालिक क्यान है 
तब यह फर हो जाती हे । इस प्रश्ार भूसि का स्वासित्व इस समस्या कय केन्द्रीक 
पिन्‍्दु है भ्ौर इसके विरुद्ध तथा इसके पक्ष भ बोतने वाल ब्यवित अपन खझपने राग 
अलापते है | वे लोग जो इसको लगाने बताते हैं उतवय कथन है मानयूज्ञारी लगाव 
इसलिए है कि सरवार इसती देर को प्रावश्यक्तानुमार नही बदले सकती । साथ 
ही किसानो को सका बनवाने क लिए भूमि भुषपत दी जाती है और उनतो सम्मिलित 
'भूमि में पशुओो को चराने का श्रधिवार भी है | परन्तु यह ध्यान रहे वि सरवार वेः 
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पर कोई ऐसा नियन्त्रण नही है कि वह माजगुज्ञारी को न बढा सके ! सरकार तो 
ज्मालगूजारी वो दर को केवल इसोलिए नहीं बदलती क्‍योंकि ऐसा करते में बडी 
“क्रठिनाई होगी और कही कही तो जमीन के थ्रधिकार भी हर वर्ष बदले जाते हैं । 
जहाँ तक क्सिानों को मकानों के लिए मुफपत भूणि मिलने का राम्बन्ध है तो इसका 
भी कोई विशेष सहत्य नही है क्योकि सरकार भूमि से अपना महत्व स्थापित किये 
“बिना ही किसानो को इस प्रकार की सुविधाये प्रदान कर सकती है । इन लोगो 
का दूसरा तर्क यह हैं कि चाहे आरम्भ मेंजों भी स्थिति रही हो परन्तु अब तो 
मालगुजारी लगान ही है क्योकि भूमि के बार बार बेचे और खरीदे जाने से माल- 
गुजारी के रूप में की गई सरकारी मॉग का पूँजीकरण (&5०7४8४४०४) हो गया 
है । परन्तु इसका यह अशिष्राय नहीं कि कर कभी बढाया नही जा सकता, बल्कि 
इसज्ञा झ्रथे केवल यही है कि कर भार सम्पत्ति के बेचने वाले पर पडता है, क्योकि 
“उसको खरीदने वाला कर का घन निकाले कर भूमि का मूल्य चुक्पता है । यह भी ध्यान 
रहे कि पूरे कर का पूजीकरण भी बहुत कठिन है क्योक्ति सरकार की माँग का पहले 
न्‍से पता नही किया जा सकता। 

भारतीय कर जाँच ग्रायोग ने मालगुजारी को कर माना है और इराके पक्ष में 
निम्न लिखित तर्क दिये है -- 

(१) सरकार ने स्थायी बन्दोबस्त वाले क्षेत्रो मे जमीदारों को भूमिका 
स्वामी माना है और रैयतवारी क्षेत्रों में भी भूमि के बेचने तथा खरीदने पर कोई 
“पावन्दी नही लगाई है । 

(२) सरकार ने अपने श्राप को भूमि का स्वामी घोषित नहीं किया है | 

(३) भारत मे लगान झाथिक लगान से ऊँचा है और उसका भुगतान कर 
की भाँति झनिवाय रुप से करना होता है । 

(४) लगान राष्ट्रीय झाय का एक अय है । 

सच तो यह है कि इस वाद विवाद का झन्त करना सरल नही है । इसीलिए 
वसरकार ने ज़मोदारी उन्मूलन करके इस प्रकार वे वाद विवाद का भअ्रन्त ही कर 
दिया है । 

लगभग सभी राज्यो मे मालगुज़ारी बमूल करते सगय कुछ रियायतें तथा 
कटौतियाँ बर दी जाती है विशेष कर जब अकाल और वाढ के कारण फसले पूर्ण - 
तथा नष्ट हो जाती हैं | कभी कभी भदी के समय भी मूल्यों के ग्रिरे के कारण यह 
टोलियो की जाती है ! यद्यवि विभिन्न राज्यो म इन रियायसों को अदान करने के 

नियग अलग अलण है परन्तु अधिकतर सन्‌ १६०१ के अकाल आयोग की सिफारिशों 
का ही बालन किया जाता है। मालगुज़ारी में रियायतें होने के साथ साथ लगान में 
ज्भी कमी कर दी जाती है । 

प्याज यह सब कुछ होते हुये भी भारत को मालगुज्ारी प्रणाली वो सभो झोर झे 
चना हुई है | इसका भार धनी व्यक्तियो को अपेक्षा लिघेत कृषकों पर झधिक 
अडता है, क्योकि यह तो शुद्ध आदेयो या चापिक लगान के अनुसार निश्चित की जाती 
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है और भूमि के मालिक या किसान वी कर दात योग्यवा की ओर कोई ध्याव नही 
दिया जाता । श्रत यह झनुप्रातिक है प्रगतिशील नही और कृपको के विभिन्‍न वर्गों! 
पर इसका भार भी ग्रसमान हैं । कर जाँच आयोग ने इस प्रणाली को सुधारते के 
लिये निम्न सुझाव प्रस्तुत किये है --- 

कर जाँच भ्रायोग की सिफारिशें--कर जाल आयोग का विचार है कि पिछले 
बरयों म॒ विशेष रूप से दूसरो लडाई के बाद भूमि ब मुल्या मे इतनी बढ्धि हो गई हे 
कि मालगुजारी का भार दिल प्रति-दिन वम हाता जा रहा है । इसलिये झ्रायोग का 
विश्वास था कि माजगुजारो व्यवस्था का पूण संगठन हाना चाहिये । आयोग न इसके 
निम्त कारण दिये हैं -- 

(१) भ्रथम मालगुजारी व्यवस्था का तथा वम्दीबस्त का काम इतना विस्तृत 
और विशेष प्रकृति का है कि समथ समय पर भिन्न २ जिलों स भिन्न २ प्रवार से बन्दो- 
बस्त किये गये हैं। परिणामस्वरूप विभिन्‍न क्षता मे मालगुशारी के भार का वितरण 
असपान है इसके अतिरिक्त बहुत से राज्या ग शालघुजारी की दरें अभी हक नहीं 
बेदली गई हू और पहले ही जैसी चली आ रही हू । 

(२) वन्दोबरत की जा वतमान विधि है उसके द्वारा मालगुणारी म मूल्यों 
के परिवतना के साथ याथ हेर फर नही किया जा संझता है । बन्दोवस्त की श्रवधि 
बहुत लम्बी है और इसवी दरा म परियतन करन का ढंग अत्यधिक बिस्तृत है । 

(३) इतमान प्रणाली सर सालगुजारी को प्रगतिशील वनान के लिगे काई 
भी विधि भ्रस्तुत नहीं की गई है । 

(४) पुछ क्षेत्रों म त्ता ददोवस्त अभी तक वैज्ञानिक नौतिया के अनुसार 
नही हो पाये है । इसलिय आयोग्र ते निम्न सिफारिशी दी है -- 

(१) आयोग की पहली सिफारिश सह थी कि राज्य के सभी भागा मे 
मालगुजारी की दर समान तथा प्रमापीकृत हानी चाहिय । उसका प्रस्ताव है कि दरा 
की असमातता वर्तमान विधि का प्रयोग करने से टूर नही हो राकतो, क्याकि इसके 
लिये एक बड़ी सख्या म कर्मचारिया की आवश्यकता होगी और समय भी अधिक 
लग्रेगा | इसविय उनका सुझाव है कि जिन क्षत्रा मे मालगुजारी पिछली बार 
सत्‌ (८८० १८६० के काल में प्रचलित गूल्यों के श्रनुतार निश्चित हुई थी उसकी 
दरो म २५५६ की वृद्धि हानी चाहिय । जिन क्षेत्रा मं पिछला बन्दोबत्त सन १६०० 
और १६१६ के बीच के मूल्गा के आधार पर हुआ था उसम्रे १२६४ की और जिन 
क्षेत्री म सत १६२०-१६३६ के मूर्यों के अनुसार हुआ था उसमे ६ ई2£ की वृद्धि होनी 
बाहिये थी और यदि पिछला बन्दाबस्त १६४७ के दाद के मलपो पर प्राघारित था 
उसम कोई भी परिवतन नहीं हाना चाहिये । 

(३) झायोग का दूसरा प्रस्ताव था कि सालपुजारी वो दरा म प्रत्येक 

१७ वर्ष बाद परिवर्तन होना चाहिय। बतमान अवधि जो २० से ४० वर्षों तक 
है, बहुत सम्दी है और गासगुजारी की दरे चत्तमाल मूल्या के अनुकूल नहीं हैं। 
महू तो सम्भव नही है कि प्रत्यक १ ३ या ३ वर्षों के बाद मालगुजारी की दरों मे 
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वर्विर्तन किये जा सके क्योंकि एक तो इससे अबन्ध सम्बन्धी अनेकों कठिताइयाँ 
उत्पन्न होगी और दूसरे इससे किसानो की भी बहुत कष्ट होगा। इसके अतिरिक्त 
सालगजारी की दरो में परिवर्तत करने की विधि भी ऐसी होनी चाहिये जिसमे 
वर्दमात प्रणाली की भाँति विस्तृत पूँछ ताँछ करने की झावश्यक्ता न हो। इसके 
अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि मालगुजारी की दरें सम्पूर्ण राज्य में एक साथ 
(निद्चित की जाये, क्योकि प्रत्येक जिले या तहसील से अलग अलग मालगुजारी 
निश्चित करना सुविधाजनक नही होता। इसलिये झायोग ने यह सुकाव दिया कि 
मालगुजारी की नई दरे राज्य की मुख्य फललो के मूल्य सूचक अक के पनुसार 
निर्धारित की जाये । 

(३) झ्रायोग का तीसरा सुझाव यह था वि मालशुज्ारी वी दर म मूल्यों 
के परिवततो के अनुपात मे परिवर्तेन नही होना चाहिये बल्कि मूल्यों के परिवर्तनों के 
अनुपात से फम परिवर्तंत किये जाये । 

(५) डिशेय एरिस्थितियों में ससलगुजारी की दरे किसी समय मी बदली 
जा सफ्ती हैं अर्थात्‌ ज्ब सूखी भूमि मे सिंचाई की व्यवस्था हो जाये था सिंचाई 
वाली भूमि सूछी भूमि हो जाये या भूमि वी उपजायु शक्ति कम हो जाये या 
प्राकृतिक कारणों से भूमि खेती के योग्य न रहे ॥ 

(५) आयोग वी यह भी सिफारिश थी कि माजगुज़ारी प्र स्थानीय सरकाएरे 
जैसे हिला घोड़े, पच्रायते, अतिरिक्त कर (507८श६९) भी लगा सकती हैं और 
जो झ्राय प्राप्त हो वह 'पर्णे रूप से स्थानीय आवश्यकताओं की प्रूति के लिये उपयोग 
की जा सकती है ) यह अतिरिक्त कर या तो मालगुज्ञारी की राशि से अ्रदेसार या 
ज़िप्तान द्वारा बोई गई सफल के अनुसार तिर्धारित वी जा सकती है । 

(६) आयोग ते यह भी सिफारिश की है कि प्रत्येक स्थानीय क्षेव से 
एकत्रित की गई मालगुणारी का कर्म से कम १५% उस क्षेत्र की स्थानीय सरकारों 
को दिया जाय । यदि मालयुजार्य की नई दरो से किसी क्षेत्रम आय की वृद्धि हो 
ज'ती है तब इस बढ़ी हुई भय का छुछ भाग स्थानीय सरकारों को भी दिया जाय । 
पह या तो भाथिक सहायता के रूप से गा किसी विशेष स्थागीय थोजना को कार्योन्जित 
करने के लिये राज्य सरकारों की ओर से अनुदान के रूप में दिया जा सकता है । 

(७) आयोग का प्रस्ताव था कि गालगुडारो के भार की झसमानताझों को 
कम करने के लिये कृषि आय पर लायू होना चाहिये। 

कृषि ्लाप कर--भारत म कृषि आय कर राज्या की आग्राय का एक स्रोत 
है । झ्लाजकल सह कर बिहार, आसाम, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेदा, मद्रास, 
राजस्थान और केरल मे लगा हुग्रा है। सबसे पहले इसको विहार ने सन्‌ १६३८-३६ 
में लगाया था। इसके एक बर्ष बाद आसाम में लगाया गया। बंगाल और 
उड़ीसा में सन्‌ १६४४४ में और उत्तर प्रदेश में सन्‌ १६४5-४६ में लगाया 
गया । यद्यपि क्षृपषि आय कर हमारे देश से पिछले २० वर्षो स ही राज्य सरवारो ने 
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जगाना झारम्भ किया है परतु यह भारत के दिय कोई नया वर नहीं है। इसतरा 
इतिहास जगभग १ शत्ताब्दी पुराता है। यह वर सन १८६६० मे सामाप्य श्राय बर 
का ही एक भाग था जो सब १८८६ तय लगाया जाता है | ब्रिटिश साम्राज्य म यह 
इसलिय हटा दिया गया या क्याकि अग्रजा मे राजनैतिक तथा चायन सम्बधी सुविधायें 
प्राप्त करने के जिय एक नये वगस क्षा निर्माण कया था जिसे जमीदार बहा जाता 
है | जमीदर भमि का स्वापी बचाया गया और वयावि ब्रिदित ग्राग्राज्य बढे अच्च 
तक ऊगीटारों की सहायता पर निभर था इसलिय उससे बोई भी एसा व बरसा 
उचित नहीं समभा जिससे इस वग को रप्ट होना पड़ । इसीलिय कृपि आय कर 
कभी भी सही वगाया गया । सत १८८६ वे आयकर क नियम मे तया सन्‌ १८१६के 
सुधारा मे भी कृषि श्राथ को कर मकक्‍त रखा शा। परतु ने १६३५ के एक्ट ने 
प्रात को कृषि आय पर बर जगाने वा मधिवार दिया । इस एक्ट म भो छृषि झाय 
को सामाय झाय कर से अव संगभा गया और यहाँ तब कि हमारे सय संविधान से 
भी इस भव को बनाय रखा थया यद्यपि सरवार कमेटी तथा सत्‌ १६५५ के भारतीय 
चर जाच आमाग ५ भा अ्रपना मत अक्ट बरते हुए कह दिया भा कि झाथ खोता से 
प्राप्त आय पझौर भूमि से प्राप्त श्राथ म कोई भी सन्तर नही है। सन १६४४ ने कर जाच 
प्रापोध ने अपनी रिपोट से जिसा थाबि आय कर म से हृषि से प्राप्त श्राप वे वर 
सकते रहने को कोई भी एविहासिव या सद्धा/तद औचित्य नहा है। श्रौर सभा 
लियथि था कि एक व्यतित की श्रय झ्राया पर वर की दर निर्धारित करते समय उपि 
ख्रया को भी सस्धितित चरगा चाहिप यदि यह प्रदध के दप्टिकोण स उचित 
हा ओर ब्यवहारिफ्ता के हप्टिकोण से उचित हो । पर तु सद वी बात 
यह है कि झभा तक कि झ्रायथ वो अय प्रकार वी आया से गवेंगय समभा 
खाता है । 
हृपि भ्राथ कर को निर्धारिय करते समय कुछ विद्यप क्ठिताइयाँ उत्पन 
होती हू को कृषि भूमि स तंगी हुई सम्पत्ति जस मान मे धाप्त आय को श्षि 
आय म सम्मिलित क्या जाय या नही । वास्तद में भक्ान मा कराया बृपि साय 
नही है क्योकि उसम सूसि का लगान पजी का यूद जांखिग वा लाभ श्रौर भ्रम को 
मजदूरी सम्भिवित है । परातु जो आय जमीदार दूसरा को खती के लिय अ्रवनी 
भमि देकर प्राप्त करते हु और स्वय कृषि नहा बरते एसी झाय अवश्य ही हृषि आय 
है। ग्रत कराये आय को गालग करने को एक सरव पथ यह हूँ कि उन सभी 
मूमिया से जिन घर मानगुजारी दी जातो है जो माझ्ाय प्राप्त हाती है बह शॉप 
आप है| इसके झतिरिक्‍त एक समस्या यह भी है कि कृषि आय पर कर क्षयाने का 
आधार क्या होना चाहिय ” बया यह कर आय पते स्रोत पर जगना 
चांहिय या करदाता क रहने के स्थान पर २? झय कर म दोनो ही आ्राधाद अपनाय 
जाते हू । परवु इपि झाय कर मर एसा नही क्षिया ज़्य सबता क्योकि एसा करन से 
एक तो दो बार क्रारोपण होने का भय रहता है और दूसरे श्रातप्रातीय भगड़े होने 
की सम्भावना रहती है । उदाहरणस्वरूप यदि कोर्ड व्यक्ति उत्तर प्रदेश मे रहता है 
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जिसकी भूमि बगाल में है तव ब्याल सरकार ठो आय के ्लोत के आधार पर कर 
लगायेगी और उत्तर प्रदेश को सरकार रहते के स्थान के आधार पर कर लगायेगी ३ 
इसीलिये इन सब रगड़ो को दूर करने के उद्देश्य से सभी राज्य सरकारे केवल एक 
ही आधार मानती है, भ्र्थात्‌ आप के प्राप्त होने का ख्ोत। इसके अश्रतिरिकता भारत 
झहू इस प्रकार की भी व्यवस्था को गई है कि केवल उसी भूमि से प्राप्त आय को कृषि 
आय में शश्मिलित किया जायेगा जो भारत म स्थित है। यह भी प्रश्न उठता है कि 
कर किस आय पर लगाया जाये ? प्राप्त होने वाली वास्तविक आय पर या झनु- 
सानित आय पर ? भारत में रान्‌ १६३६ से प्रहले आय कर केबल उसी आय पर 
हूमता था जो प्राप्त होती थी । परन्तु क्योक्ति इसम कर की बहुत चोरी होती थी 
इसलिये अब आय कर अनुमानित आय के आधार पर लगाया जाता है। परन्तु कृषि 
आय कर वास्तविक प्राप्स आय पर ही लगाया जाता है क्योंकि कर केवल भूमि की 
प्थिति के अनुसार लगाया जाता है और कर दाता को कसी अन्य स्नोत से आय 
प्राप्त ही नही होती, इसलिये कर को बचाने या कर को चुराने का प्रश्स ही नहीं 
उठला ! कृषि थ्राय कर में भी खण्ड प्रणाली (520 5५४0८०७) झ्पनाई गई है। 
मद्रास में कर रहित स्यूचत्म रीमा २,०००) रुपये है तथा उडठीसा में ३,०००) रुपये 
है झौर गोप ध्रान्तो से १५००) स्पये है । साघारणतया कर की न्यूनतम दर ६ पाई 
या € पाई प्रति रुपया है परन्तु उत्तर प्रदेश मे यह दर १२ पाई है । सबसे ऊँचे 
खण्ड पर यह दर साधारणतया ४ झाने प्रति रुपया है. परन्तु राजस्थान में २८ पाई 
है और उड्ीसा मे १२६ श्राने है। बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, मद्रास और राज- 
रथान मे अति कर भी लगाया जाता है | राजस्थान मे ३०,०००) रुपयों से अधिया 
आ्राय पर भ्रति कर रूगाया जाता है श्रौर शेप राज्यो म अति कर २५,०००] रुपयों 
से अधिक पग्रायो पर लगता है । मद्रास और केरल मे अति कर की दर ६ ग्राने है 
आर अभय राज्यों में ५४ आने । 
भारत मे कृषि आय कर कृषि एवं कृपि से सम्बन्धित क्रियाओ्रों से प्राप्त 
आयो पर लगाया जाता है । कर निर्धारित करने से पहले कुल झाय म से कुछ 
कंटौतिया कर दी जाती है जैसे, राज्य सरकार को दी गई मालगुज़ारी या ज़मीदारों 
को दिया गया लगान, स्थानीय करो का भुग्रतात, सिंचाई शुल्क, छुँऐे, तालाब 
इग्यादि सरिचाई के साधनों की मरम्मत आदि का व्यम, कृषि कार्यों के लिये प्राप्त 
किये गये ऋणो का सूद, खेती करने के सम्बन्ध म किये गये खर्चे जँसे बीज, लाच 
इत्पादि का मूल्य, कृषि सम्बन्धी पच्चु तथा औज्ञारों की व्यवस्था दथा अब्य 
धातों पर व्यय और बीमा सम्बन्धी अदा दान । कृषि आय कर के आधीन करदाताओ- 
के लिये यह नितात आवश्यक है कि वे ग्रपनी झयो और क्रपि सम्प्रन्धी खर्चों का 
विल्तुत्र हिसाब रखे । परन्चु अधिकाश कृपकों के लिये यह सम्भव नही है कि वह 
अपना पूरा हिसाद रुख सकें। इसलिये कुछ सरकारों ने भूगि से प्राप्त लगान के 
आधार पर आय मालूम करने की विधि अपनाई है जंसे, उत्तर प्रदेश मे जिस व्यक्ति 
पर कर लग्राया गया है उत्तको यह्‌ स्वतन्त्रता है कि वह कर कय भुगतान यातो 
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ओऋपफे ड्विसाको वे झाखार पर करें या श्पते लगान के *ैन्‍्दढ युने की दर से करेंक 
कर्दाता जो भी दिथ्रि गफ बात चुत जया उसी उस समय ते तहीं बदव सकता 
जय सात जि शाप बोद [ऐ०मर्त फव्एध्यपट) में ग्राद्मा ब्रा ते कर ले $ विंग 
और बयाव राज्यों मं इस प्रकार वी स्ववस्वता नहीं दी गई है। विम्त ताविओ से 
कृषि प्राय कर से प्राप्त आय का विवरण दिया गया है। बुत्त आय में दि श्राय 
वर वी प्राय के धरतियत को कोप्डरा [उिस्स्ट््ट७) में दिखाया यया है “४ 

(लाख ध्ययी मैं) 
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युक्त ताजिका से स्पष्ट है कि राज्यों वो ढ्रपि आय बर से कोई विशेष 
आप प्राप्त नही हो रही है । दस कर के विरद्ध बहुत से आदोव लाये जाते हैं जैस, 
डुपि आ्राव कर से कृपत्री को दी बार कर दैना होगा / क्योंकि वे पहले से ही मात 
गुजारी दे स्हें हैं। परन्तु यह भालोचता ठीक नहीं है।॥ इसमें सनी गीई गसदेह नहीं 
कि कियी भी व्यक्ति पर एफ ही आभार के अवुसार दी बार बर नहीं लगन चाहिए । 
परुचु यदि बाई व्यक्ति शक कट वा सुगनात कस्ता है हो इसका महँं अभियाब 
नही कि वह किसी दूसरे कप का भुगतान न करें। मालगुजारी इृपि उत्पावन के 
अनुपार दी जाती है भौर हरि ग्राय कर कृषि से ग्राप्त आय के भ्रतुमार । ब्रत यह स्पस्ट 
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हो है कि शक ही आधार पर दो कर नही लगाये जाते हे | यह गडवडी इस कारण 
भी उत्पन्न होती है कि बहुधा लोग करापात ([#फथट)] और कर मार ([शर॑- 
4८०८८) के भेद को ठीक प्रकार से नही समक पाते । मालगुजारी का करापात तो 
व्ञमीदारो पर है परन्तु कर भार जगीन जोतने वालो या उपभोक्ताओं पर पडता है। 
केषल क्षि आय कर में ही कर भार जमीदारो पर पडता । यदि यह भी मान लिया 
जाये, जो कि संही नहीं है, कि मालगुजारी का भार जसीदारों कों ही सहन करना 
चअडता है क्योंकि वे इस स्थिति में नही है कि इसका विवर्तन वर सर्कें और इसलिये 
मालगुजारी का भार जमीदारो पर पडता है ) परन्तु यह तर्क भी कम से कम बतें- 
मान जमीदादो के सम्बन्ध मे सही नदों है। प्‌्जीकरण की विधि द्वारा यह भार 
भूमि को बेचते समय पहले जमीदारा पर अवश्य हो पड़ा होगा और क्योकि वर्तमान 
जमीदार पारम्भिक जमीदार नही हैं इसलिए मालगुजारी का मार उतर पर नहीं 
पडता झौर इसलिए दो बार करारोपण का तर्क निराघार है। इसके विरुद्ध दूसरी 
आलोचना यह की जाती है कि इस कर से कृपकों का कर भार बहुत अधिक हो 
जायेगा । परन्तु यह तर्क भी ठीक नही है क्प्रोकि, कृपि आय कर केवल उन्हीं कृपकी 
चर लगाया जाता है जिनकी झाय निश्चित न्यूनतम सीमा से अधिक होती है । वास्तव 
में इस कर से कृपको की झ्राय की असमानतायें दूर हागी। साथ द्वी प्रभतिशील 
कृषि आय कर का भार बडी बडी आयो पर अभ्रधिक पडेगा और छोटो छोटी आयो 
पर कम पड़ेगा ।। भ्रन्तिम भ्रालोचना इस कर के विरुद्ध यह की जाती है कि, इसका 
अबन्ध एंव व्यवस्था सरल नही होती । अधिकाश कृपक अपनी झाय और व्यय का पूरा 
हिसाब नही रख पाते और यह भी सम्भावना है कि कर अधिकारी अशिक्षित कृपको 
को परेशान करे ! इस सम्बन्ध में इतता बता देता उच्चित होगा कि ग्रैर कृपि आय 
के सम्बन्ध में भी यह आरोप लगाया जाता है । परन्तु झनुभव यह बताता है कि घीरे 
छीरे लोगो को झपना उचित हिसाव बनाने का ज्ञान बढता जा रहा है और झारम्भ 
"में जो कठिनाइयां थी वे अब बहुत कुछ दूर होती जा रही है। कृषि आय कर की 
व्यवस्था में जो कठिनाइयाँ आज अनुभव हो रही है वह घीरे घोरे कम होती जायेगी । 
कृषि आय कर के पक्ष में यह तक दिये जाते है * प्रथम यह कर मालगुजारी 
की ग्रसम्रनतामो को दूर करता है । हम कह चुके हैं कि मालगुजारी की दर कर- 
दाता की कर दान योग्यता के अनुसार निह्षिचत नहीं की जाती। यह 
कौ वार्षिक लगान या उपज के अनुसार निश्चित को जातों हूँ ऑर निर्धन तथा धनों 
के लिए शक ही दर रहती है। मानगुजारी से कृपको में कर भार वी जो असमानलाएँ 
जत्ानन होती है उनको कृषि आय कर दूर कर देगा । दूसरे, इस कर की अनु पस्थिति 
से कृपको और गैर कृपकों के वीच की असमानतगाये भी उपस्थित रहगी । एक व्या- 
भारी को एक निश्चित आय पर जबकि एक प्रगतिशील दरो से झ्राय कर का भगतान 
करना होता है उतनी ही आय वाले भूमि के मालिक को मालमरुजारी के रूप मे एक 
बहुत ही हलका भार सहन करना होगा । परन्तु यह स्थिति न्‍्यायसगत् नही है। 
इसलिए इस झमगानता को दूर करने का एकसान साथन छइृषि आय कर ही है। 
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प्रावकथन-- 

राज्य सरकारो को निम्न बस्तुओ पर प्रतिबन्धक उत्पादन कर लगाने का 
अधिकार भ्राप्त है। (१) देशी शराब, (२) ठाडी जो नारियल, खजूर आदि वृक्षों 
का रस होता है, (२) चावला या जौ की शराब, (३) देशी पेडो की नशीली 
पत्तियाँ जैसे चसं, भाँग, गाँजा और (५) भझ्रफीम । हमारे देश मे प्रान्तीय उत्पादन 
करा का इतिहास अनेका प्रयोगो और खोजा से परिप्रण है जिसका विस्तृत वृत्तान्त 
यहाँ पर देना सम्मव नही है । सामान्य रूप से सरकार का केवल यही उद्देश्य रहा 
है कि वह हानिकारक दवाइयो और मदिरा के उपभोग पर प्रतिबन्ध लगाएं। अपने 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए विशिन्न सरकारों ने कई प्रकार की योजनाआ को अपनाया 
जरे (१) निमन्त्रण के उ्दं इय से ऐसी बस्तुआा के उत्पादन का केन्द्रीयकरण, (२) 
लाइसेन्स तथा बियगा लाइसेन्स हारा ऐसी वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाना, 
(३) बविती के क्षेत्र को सीमित रखना, (४) चित्री के घन्टा को सीमित्त रखना, 
(५) उन उुकानों की सल्या को कमर करना जहा पर ऐुसी वस्तुओं की बिक्री होती 
है और (६) व्यक्तिया में ऐसी वस्तुझा के उपभोग के प्रति अरुचि उत्पन्न करना । 

ब्रिटिश साम्राज्य के आरम्भ होने से पहले यह कर वगाल में ध्वर्मीदारा द्वारा 
एकत्रित किया जाता था । परन्तु इस प्रभा को सन्‌ १७६० म समाप्त कर दिया 
गया। तत्परचात १० वर्षो के लिए दशदाब बनाने ओर बंचने के लिए लाइसेन्स 
प्रणाली की रथापना हुई झौर केन्द्रीय शराव बनाने के कारखाने कुछ बडे-बड शहरा 
म स्थापित किये गए। यद्यपि यह वीचम दन्द कर दिए गए ये परन्तु सन्‌ 
१८७रे से यह फिर चालू कर दिए गए जो आज तक चल रहे ह। मद्रास मे भी 
व्यकितिगव आधार पर प्रारम्भिक काल में खेती अ्थाली स्थापित यी / सन्‌ १२० से 
एक एक्ट बनाया गया जिसके अनूसार ताडी का उत्पादन एवं बिक्रय केवल अधिकृत 
व्यकितया द्वारा ही किया जा सकता था । २० वर्षो के दाद चवराबा पर उत्पादन कर 
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आप्त बरतने को झ्ावश्ययता अनुभव हुई और इसलिए नियोजन झायोग ने रानू १६४४ 
में श्ली श्वीमस्तारायण की अध्यक्षता में एक सदिरा निषेघ जाँच समिति नियुक्त की 
जिसने अपनी रियोर्ट सन्‌ १६५६ में दी थी । इसका अध्ययन हम वाद मे करेंगे । 
इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि मदिरा निषेघ नीति को इतनी सफलता प्राप्त 
नही हो सकी है जितनी कि आशा की जाती थी ! इस नीति से एक ओर तो राज्य 
सरकारो की आय कम हो गई और दूसरी ओर राज्य सरकारो को मदिरा नियेघ 
कार्यक्रम पूरा करने के लिए खर्चा भी अ्रधिक करना पड़ रहा है) जो नणे के आदी 
है उनकी आदत झभी तक कम नही हुई । गँर-काननी शराब वनाने तथा गीले क्षेत्रों 
(५४८४ /४५८०७) से पघाराब को चोरी करने की बुराइयो में और अधिक वृद्धि हो 
गई है । जहाँ तक राज्य सरकारों को इस क्र से आझाय प्राप्त होने का सम्बन्ध है तो 
सह आय सन्‌ १६५१ ५२ और सन्‌ १६५४-५६ के काल में लगभग ४५ करोड 
रूपयो के आस-पास ही रही है भर सन्‌ १६४६-५७ मे २२७६ करोड एपये, सन्‌ 
१६४७-४८ में ४१ ७८ करोड एपयें हो गई और सन्‌ १६५८-५६ में ४३५६ करोड 
रुपये प्राप्त होन की झाशां थी। राज्य सरकारो ने अपनी आय वी इस कमी 
को पूरा करने के लिए विक्री कर लागू किये है। इसके झतिरिवत केन्द्रीय 
सरकार हारा तम्बाकू, चीनी और कपडा पर लगाये गए शझ्रतिरिबत उत्पादत करो 
से जो आय प्राप्त होगी वह कापी भ्रम तक इस कमी को पुरा कर देशी, क्योकि इन 
करो से प्राप्त झाय में निरन्तर वृद्धि होती रहेगी । सन्‌ १६५८-५६ में यह भनुमात 
था कि इन करो से राज्य सरकारो को ६७४० करोड़ रुपए प्राप्त होय जबकि सन्‌ 
१६५७-५८ म ३७ ४२ करोड, सन्‌ १६५५-४६ भ १६ ६० करोड भर सन्‌ १६५१- 
५२ मे ० ७० करोड रुपए प्राप्त हुए थे । 
सदिरा निषेष नीति---मदिरा पीना सामाजिक, धामिक नैतिक और झाथिक- 
सब दृष्टिकोणों से ही बुरा बताया गया है । कुछ धर्मों म तो इसके उपयोग को पाप 
चलाया गया है और कुछ देशा म यह्‌ एक सामाजिक बुराई समभी जाती है । भारत 
जैसे निर्धन देश म जहाँ व्यक्तियों को पेट भर भोजमन प्राप्त नही होता मदिरा पीने 
के विचार का समर्थन कोई भी व्यजित नहीं करेगा । लगभग सभी बुद्धिमान व्यक्तियर 
तथा विचारको ने इसको बुरा वताया है। प्राचीन समया म एुक धार एक राजा ने 
कहा था कि ' मेरे राज्य म न कोई चोर है न बस्तुओ मे मिलावट करने बाला झौर 
नह शाठघा पति जाएता ।? दता कप्पा तो चाह स्पस्टा हुए जाता है।कि आचीना समय को 
राजा मदिरा पीने को क्तिना बुरा समभतने थ और इसलिये यह तो भारत की 
सम्यता का प्रमुख लक्षण है। अभाग्यवश् प्रावीन परम्परा टूटते देर नही लगी और 
मुग्रल राजाओं के काल में आनन्दगयी तथा भोगविलासी जीवन ब्यतौन करने की 
जिज्ञासान्वे तथा अग्रेजी श्ारान काल में विदेशी सम्यता की छाव लगने से हमारे देश 
मे मदिरा पान करते का शौक वढता गया और ग्राज बढले बढ़ते उसने, अधिकादश 
ज्यवितियों के लिये एक आदत का सा रूप घारण कर लिया । विदेशा की तो बास 
ही दूसरो है । वहाँ की जलवायु अपेक्षाकृत ठण्डी है और वहाँ पर मदिरा पान करना 
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कुछ झरश तका झावस्यक औी है। परन्तु हमारे देश म त्ती मह वेवल पाइचात्म _ सम्पता 
की नकल करते वए ही परिणाम है धौर विदेशिया की ही दन है। भारत जैस देश 
के लिये विलासयुक्त वस्तुओं का उपशोग क्दाधि भी लामप्रद नहीं हो सकता । 
मंदिश निषेघ कया शब्दमरथ दानून हारा मादत पयो के उत्पादन एवं 
विश्रय को रोकना है। परन्तु व्यावहारिक जीवन मे सभी प्रकार की नभीली 
बस्तुआ्ाा के विक्रय एवं डपादन को रोकने की बात मदिरा निषध क क्षेत्र मं 
स्षम्मिलित कर ली जाती है । मदिरा निषेध की नीधि पराइ्चात्य देशा मे भी अपनाई 
गई है और प्रव हमारे देश के लिये तो यह एक स्थायी नीति बन गई है। परन्तु 
व्यवित्यों को इसकी सफलता पिशेषरर भारत म व बार ग॑ बहुत सदह है । यहाँ 
तक कि एक शिक्षित और समय व्यविद्र जो मदिश नहीं पीता है उसको भी मदिरा 
निषेध नीति की त्यायशालता तथा इसकी याग्यता के बारे म सदेह है। बह इसकों 
एक प्रकार का दवाव समभता है। उसके झनुसार यह काय निदमाय और 
असम्प है वयाकि उसके विचार म प्रत्यक व्यक्ति का झपन सम्बन्ध मे सोचने तथा 
काय बरते की पूण स्वतन्त्रता होनो चाहिय । यह तो उसका जन्मांधिकार है । एक क्षण 
के लिये हम इस विचार से सह्रमत हो सवते है परम्तु जरा ग्रम्भीरता स सोचन के 
बएद यह स्पष्ट हो शाला है जि सलुप्प अस्वेन्छी कप्ण बेबल ग्राइशबादी तथा झऋब्या- 
वहारिक झधिकारा क॑ आधार पर हो नही चलते । स्वतन्त्रता फो केवल एक श्रधिकार 
ही नही समभना चाहिय । इसके साथ कुछ कत्तब्यो का भी पालन करता पडता है। 
हममें मे हर एक का झपन सम्बन्ध मं भोचन और काय करन का अधिकार तो श्रवश्य 
प्राप्द है परन्तु कुछ सीमाओं के झन्दर । हमारे लिय स्वतन्त्रता का अधिकार उसी 
समय तक सुर जित है जब तक हम उसका उपयोग ठीक प्रकारस करत हू। अर्थात्‌ 
हम अपनी स्इतत्जता को बनाय रखने के लिय समाज था विसी अन्य व्यक्ति 
अहित नहीं करते । सराव पांचा एक सामाजिक बुराई है और इससे अनेकों श्रकार के 
शारीरिक नैतिक और मानसिक दुष्परिणास उत्पन्न होते ह। इसलिये मदिरा 
निपघ को यहें समभता कि यह व्यक्तिया की स्वतन्त्रता महल्तलेपष है ठीक नही 
है. वरम इसके द्वारा व्यक्ति और उसके परिवार को नष्ट होने से बचाया जाता है। 
गाधी जी ने एक वार कहा था कि हम नोरा का चारी करने के लिय सुविधाये 
सही प्रदान करते । मै झराव पीने को चोरी और कदाचित वेश्याक्म (9708000- 
घ०छो) स॑ नी अधिक निद्दनीय समझता हूँ । 
भारत मर मय तिपध सोति प्राथमिक रुप से निषेयो के हित सर निमित थी 
गई है । हम भ से कोई भी यहे प्रइतन घूछ सकता है फि निधदा के शराब पीते मे क्या 
बुराई है ” आखिरकार उनका जावव भी मुसीदतो और कठिलाइया स परिपूर्ण है । 
हमको उनके झराब पीने से द्वाप नहीं करना चाहिए क्प्राक्ति उनके परॉस अपने 
शुप्क्त और प्रसमतारहित जीवन से दचन के लिए यही तो एक मात्र साधत है ६ 
झराबी के दृष्टिब्गेण से ता यह विचार पूणतया सय है। परस्तु उसको पा, बच्चे 
तथा भय निर्भरकर्साओआ का क्या होगा ? कया हमारा यह काय उचित है कि हम 


राज्य सरकारो को आय के स्रोत (क्रमज्ञ ) इेण्श 


उसको एक ऐसी प्रादत डालने मे प्रोत्साहन दे जिराके प्रभाव में बह उसके इतना आधीन 
हो जावे कि यह अपने बच्चों तथा पत्नि को भूल जाए और उसको चीरान कर दे । 
गदि मद्य निषेध उन हजारा दु खी औरतो तथा निस्महाय बच्चो को प्रसन्नता प्रदान कर 
राकता है और निर्धना को जीवन की अच्छी दह्मायें दे सकता है तो इसके विरुद्ध कुछ 
भी घहना एक मूखता होगी । इसके ठढारा न केवल छारादी को ही शराब वा त्याग 
करना पड़ता है बल्कि उसके परिवार के भरण-पोषण का अधिकार भी सुरक्षित 
रहता है । अत राज्य उस स्वतन्तता को रोकने म पूर्ण रूप से ठीक है जिसके उपयोग 
से समाज का अहित हो । क्र 
कभी कभी भद्य निषव के विरुद्ध यह तकं दिया जाता है कि क्या हम कानून 
के बल पर व्यक्तियों का नैतिक स्तर ऊँचा करने स॒ सफल हो सकते है ? हम पूछते 
हैं कि दस सम्बन्ध भग्र्थात अफीम जैसी नशीली वस्तुओं के सम्बन्ध में अ्रमेरिका 
तथा यूरोप के अन्य देशो की क्‍या नीति है ? क्‍या वहाँ पर इन बस्तुसों को बिक्री 
पर नियत्रण नहीं है ? सभी देशो मर ऐसी वल्तुओ क विक्रय एवं उत्पादत्त कातन 
द्वारा नियमित किया जाता है परन्तु कही भी यह बात सुतने म नहीं झाती कि 
व्यक्ति कानून हारा नैतिक नहीं वन सकते । सदिरा भी अब, सभी डाक्टरों और 
वैज्ञानिका द्वारा ग्रफीम की भाति एक निद्राकारक (]प००८०७८) वस्पु स्वीकार कर 
ली गई है । इतना सब होते हुए भी पाइचात्य देशो म शराब पीने को रोकना सम्मव 
नही हो सका है, क्योंकि उन देशो म दराब सामाजिक जीवन का एुक मुख्य अग बन 
गई है । हमारे देश भर जहा बहुत थोडे से व्यक्ति शराब पीते है और जहाँ श्रधिकाश 
जनमत शरातर पीने के विरुद्ध है मदिरा नियध करना अधिक सरल है । 
इगके झतिरिक्त दराब या नशीली वस्तुओ के उत्पादन, वितरण तथा उपभोग 
के विशद्ध कानून बनाने का अ्रभिष्राय यह नही है कि व्यक्तियो का नैतिक स्तर ऊँचा 
किया जा रहा हैं। उसका केवल एक ही उद्देश्य होता है कि, जिन लोगों ग शराब 
'पीने की आदत उत्पन्न नहीं हो पाई है उनम दराव पीने की झादत न पडे। हम 
लोग अपने वातावरण से ही बनते और बिगठते है | खुले हुए शराब घर एव दुकानें 
न व्यक्तियों को खुला निमन्‍्नण देसी है जो झराब के स्वाद तक को नही जानते और 
उनमे धीरे धीरे शराब पीने की आदत उत्पन्न कर देती है । यदि उन दुकाना को 
कानून की सहायता से बन्द कर दिया जाग तो अनेको व्यक्तियों को शराव पीने की 
बुराइयरे के कक्ताथर जा सफता है ४ इसके आतिरिक्त राज्य पर भी यह दायित्व है कि 
चह ऐसा वातावरण उत्पन्न करे जिससे उसके नागरिकों का हित अग्रसर हा । अत 
राज्य को वातावरण सुधारने मे उन हानिकारक बातो का अन्त करना होगा जो 
व्यक्तियों में ऐसी आदत उत्पन्न करती हे जिनके प्रभाव स बह झपने को भूल जाता 
है। यही मद्य निषेध का उद्देश्य है। मदिरा निपेघ शराब की खुली बिक्री का 
रोक कर झराव पीने को बीमारी को रोकला है। क्योकि दाराब पी खुली चित्री 
को अवस्था भ शराब विक्रेता विज्ञापनों द्वारा अधिकाधिक व्यक्तियो को फासमे 
का प्रयत्न करते हें । सयुक्त राज्य अमेरिका में सन्‌ १८६४४ में ४,५४,६३१, 
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७८८ डालर गराब पीने से सम्बन्धित विश्ञापनों तथा प्रचार पर सर्च हुए थे। इस 
व्यय में केवल बही विज्ञापत सम्मिलित हैं जो विभिन्‍न पत्र एवं पत्रिकाओं से दिए 
सयणु थे । इसके अ्रतिश्क्ति सड़कों तथा बाजारा म जो प्रचार की विभिन्न रीतियाँ 
अपनाई गई थी तथा रेडियो ढारा प्रचार करत म जी व्यय हुआ था वह इससे प्रलग 
शा $ छए० सारणिन (0६ छ प्र प्०७०) जिन्हाने कुछ वर्षो पहले अमेरिका में 
दराब बनाने तथा बेचने वाली फर्मो के विज्ञापन सग्बन्धो खर्चो का विस्तृत अध्ययन 
किया था, उसका अनुमान है कि झराब राम्बल्धी विज्ञापनों पर लगभग १० करोड़ 
डालर प्रतिवर्ष खर्च होने हें । व्यापारी वंग बा ही चालाक होता है और बहू एक 
भी डालर उस समय तक खज्े नही करता जब तेक कि उसको उस डालर वे बदले 
म भौर बहुत से डालर प्राप्त नही हो जाते और यही कारण था कि गाँधी जी ने 
सन्‌ १६३१ मे यस इन्डिया म लिखा था कि “दि मै सम्पूण भारत वे लिए बेवल 
एक घटे को एकक शासक (7)04007) नियक्‍त कर दिया जाऊँ तो पहला काम 
जो मैं करूगा बह यह होमा कि सब शराब की दुकानों वो बिना किशो सथावने के 

बन्द कर दूँ ॥7 

कुछ लोगों का विचार है कि हम व्यक्तिया! के निजी जोवन के सम्बन्ध म 
क्पनूत कैसे बता सकते हें ? हसको उनके व्यक्तिगत जीवस से हस्तक्षेप करने का 
कोई भ्रधिकार नही है । वास्तव भे किसी भी मनुष्य के जीवन का कोई भी भाग 
दुसा नही है जो घरेलू या निर्जर कहए जाय। वह ग्रन्य व्यवितियों से एमा बचा हुआ है 
कि वह जो कुछ भी करता हे उसका प्रभाव दसरो पर अवश्य पडता है। मदिरा सिषेध 
व्यक्तियों की! निजी स्वतन्त्रता का समाप्त नहीं करता बल्वि यह उत्तको उस बराय 
से बचाता है जो उनको अपना गुलाम बना लेती है, जिसके नदों में बढ अण्वे हो जाते 
है और उस स्वतस्त्रता व्तो खो बैठते ह जिसके लिम हम इतना ऊंचा मूल्य भी देने 
को तैयार रहते हे । शराव के नशे मे कोई भी मनृष्य अपने असली रूप मे नहीं रहता 
है। वह जुर्म करता है और क्‍झ्नेतिव बता से अधिक सरलता से फस जाता है । 
ज्षरात्र के प्रभाव में उसके निणम करने की नैंगिक शक्ति तथा बुरे भले की 
पहचान करने की दावित का अन्त हो जाता है / वैज्ञानिक का मत है लि यदि बारात 
को समझा उत्पन्न करने वाली मात्रा में पिया जाये तो इसके प्रमाव से व्यक्तियों की 
स्फूर्ति समाप्त होती जाती है, और मनुप्य वा बबदार ऐसा हो जाता है कि किसी 
भी शिप्ट जाति के व्यवितयो से उत प्रकार के व्यवहार की श्राशा नही की जा सकती ! 
संडकी पर दुर्घटनाएं, लिंग सम्बन्धी अरवैतिकता तिर्लज्जवा, शान्ति भग करना, 
सम्पत्ति को नष्ट करना, परिवार तथा पेशे सम्बत्धी जिम्मेदारी की और ध्यात न 
देना, धन तथा साख का दुश्पयोग और इसी प्रकार के अन्य जुर्म शराब के नर में 
मनुष्य करने की तैयार हो जाता है । 
परुच्तु कुछ लोगा का कहना हैं कि भ्रवार द्वारा मनुष्य को शराब की बुराययोः 

से परिचित क्यो न कराया जाये ? क्‍या न मनुष्य से हम शिक्षा ढारा इतना ज्ञाब 
उत्पल्न कर दें वि बह स्वय शराव पीने की बराइपा को समझने लग्रे ? जब हमे' 


राज्य सरकारों की आय के स्रोत (क्रमश ) क्१्१ 


ऐसी अहिंसार्मक विधियाँ उपलब्ध हैँ तो मय निपेव जैसी हिंसात्मक नीति का 
समस्या के सुलभाने में क्यो उपयोग किया जाये? क्योकि यह नौति जितनी समस्याझरो 
का समाधान नहीं करतो उससे अधिक रामस्याओ को उत्पन्न करती है। ऐसा इस 
लिये होगर कि जब कानूनत व्यक्तियों को शराव पीने को नहीं मिलेगी तो वे अपेनी 
इच्छा को चोरी से पूरा करेंगे । अपने अपने घरो पर ग्र कानूनी शराब बनायेंगे और 
चोरी से शराब का व्यापार चलायेगे । यह स्थिति तो और भी खराब है, क्योकि जब 
भद्य निषेध में भी व्यक्तियों को दाराव पीने को पिल रही है तो इस नीति को कार्यो 
न्वित करमे से हम दाराब पीने को तो बन्द कर नहीं पाये उसके झतिरिकत हमने 
अनेकों बुराइया और उत्पल्न कर दी जैसे गर कानूनी शराव बनाने का जुर्म, कानून 
की निनदा और शराब से जो आय प्राप्त होतो थी उसके स्थान पर इन जुर्मो को 
रोकने पर व्यय और अधिक करना पडेगा । यह तर्क दो वास्तव में बहुत बल पूर्ण है 
और हमको यह स्वीक्रार करना ही पड़ेगा ऊफ़ि शराब पीने के विरुद्ध शिक्षात्मक 
प्रचार नि सदेह ही आवश्यक है। परन्तु केवल प्रचार से ही काम नही चलेगा जैसा कि, 
अमेरिका के ग्नुभव से सिद्ध होता है । घराब पीना भी एक प्रकार का नशा है और 
लत है। अन्य नशो या लतो की भाँति शराबी भी तह की शोर ध्यान नहीं देता । 
एक युवक ने लिये तो इसका प्रभाव और भी उलटा हा सकता है और बह क्षराव 
बेवल इसीलिय पीने लय जाये क्योंकि उसको रोका जा रहा है। कुछ लोग तो 
शराब केवल इसीलिये पीते हूँ कि लोग उन्हें हिम्तत वाला कह और योद्धा कहे और 
उनको पुराने विचारा का न समके। इसलिय श्रकला प्रचार ही क्रियात्मक सिद्ध 
नही होगा । इसका क्षेत्रअति सीमित है और फिर यह तो केवल दाराव पीने के 
विरूद्ध जनमत उत्पन्न करने म साहयक हाता है। परन्तु हमारे देश में तो जनमत 
पहले से ही शराब पीने के विरुद्ध है ओर जो कुछ लोग शराब पीत भी हैं तो यह प्रचार 
की कमी नहीं है, बल्कि उन अवसरो एव सुविधाग्रों का कमूर है जो शराब की खुली 
बिक्री द्वारा उपलब्ध होती है ) इस प्रकार की विज्ञी से प्रचार के सारे लाभ समाप्त 
हो जाते है, क्योंकि दोनो एक दुसरे के विरुद्ध है । इस प्रकार अनुभव यह बताता है, 
कि शराब की दुकानों को बन्द बर देवा चाहिए । जो लोय इस बात का ताता 
देते हैं कि सथ निर्देश नीति से भी गैर कानूनी शरात्र बनती रहती है उत लोगों के 
लिये केवल इतना ही बचाना काफी होगा कि ऐसी नीति तथा ऐसे सुधारों को कार्या- 
“न्किक्त क्तरत्ते के जुछा शफयण जमएए दौ। दरट उक्त उापलतत्पा जज सती वाप्स्त नही हा है 
हो सकता है कि चोरी, कत्ल झादि वुराइयो की भाँति यह भी ग्नन्त समय त्तक 
चलता रहे । हाँ इतना श्रवश्य हैं, कि सदिरा निषेध नीति से यह बुराई केवल थोड़े 
से ही व्यक्तियो तक सीमित रहेगी और उसका क्षेत्र सीमित होने के साथ साथ उसका 
प्रसार भी नही होगा । 
कुछ लोगो के अनुसार मदिरा पान करने के विरुद्ध प्रत्यक्ष प्रयत्न करन के 
स्थान पर यदि हम आशिक तथा सामाजिक परिस्थितियों को सुधार दें, जिनसे व्यक्तियों 
मे क्षरात्र पीने की आदत पडत्ती है, तो हमारी समस्या बहुत अञ्य तक कम हो जावेगी 4 
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सि्ंत घ्यक्ति श्राव इसलिये दीते हैं कि उनता जीवन बडा भीरस, परेशानियों और 
बठिनाइया से भरा हुया होता है श्रौर वे श्रपने झछीदग को एक भार सा समसते हूं 
ओऔर उनसे बचना चाहते हें! यदि उन्हें भ्रच्छा जीवन स्तर व्यतीत करने वा 
आइवासन दे दिया जाये, यदि उनन्‍्ह आधित अयुरक्षा ये मुक्त करा दिया जाये उनकी 
नीरसता को दूर करने के छिये तथा काम की थकावट को दूर बरने लिये ममोरजनग 
के उचित साधनों वी व्यवस्था कर दी जावे उनकी पत्नो झौर बच्चा के लिये उचित 
प्रबन्ध कर दिये जाय ता उनका ध्यान शराब की झोर सभी भो न जायगा । इसी 
प्रदार एक बेकार भनुष्य भी वेकारी की नीरसता से बचने के लिये दराव पीता है । 
यदि उस काम दे दिया जाये क्रो बहु कभी भी छाराथ पीने की न सोचेगा । निवन 
श्रमिक्र अपन श्रपने घरो को छोड कर ग्रामो से झहूरा को भ्रात हूं बिना पत्नी व बच्चा 
ब गैर तथा नये नये लोगा के साथ छोट छोट तथा गन्दे स्थाना पर रहते हैँ। यदि उनको 
सामाजिक सुविधाम, वियटर पुस्तकालय खदा कूद श्रादि की सुविधायें प्रदान वी जायें 
तो हमारी समस्या काफी दूर हो जायेगी | इसम कोई सदह नही गि वेबल झ्राथिव 
व सामाजिन परिस्थितिया को सुपारने स ही वाम नहीं चलंगा । परसु यह भी ता 
राम्भव नहीं है वि केबल मदिरा निषेध नीति हो छाराव पीने नी आदत को समाप्त 
करदे । हारे देश भ जो कुछ प्रराफतता प्राप्त हुई है बह इसी नारण है । जैसे जँसे 
द्राथिक सामाजिक परिस्थितियों ग सुधार होते जायेंग न्यवितियों मे शराब पीने की 
झ्रादत कम होती जायेगी । 


पाश्चात्य द्वेशा भ भ्रधिकतर जनमत मद्य निषेध का पक्ष म नहीं है बर्त्‌ 
भामूनी झराब पीने के पक्ष म है। उन देगा में बराव सामाजिक जीवन का एक 
अग बन चुरी है। शाम की पार्टी, रात का खाना, नाच झादी खेल कूद, सभी बिता 
शराय के नीरस स लगेंगे । इसलिय वह यह नहीं चाहते कि शराब बिलकुल बन्द 
पर दी जापे | पह यह चाहते हैं कि शराब पीने वी लत वी कम कर दिया जाये। 
सह नशे को नही थरन सणवाजी को बुरा मानते हैँ। वे भामूती शराब पीने का नहीं 
बल्कि अत्मधिष शरात्र पीन को बूरा मानते हें | साम्यवश हमारे देश के सामाजिक 
जीवन सम पराब का इतना महत्य नही है! हमारे देश सम क्या मामूली शराब पीना 
भी बन्द हो जाना चाहिय ? इस प्रश्य वे उत्तर से हम निम्न बात वह सकते हैं --- 
प्रथम ग्रामूली टाराब पीने बाला बिसी भी प्रवार से झराब के बरे प्रभावा से मुक्त 
नहीं होता । यह दूसरी वात है कि उसके सम्बंध थ झराब दे दुष्परिणाम एक शराबी वी 
भाति दृष्टिगोचर भल ही न हा। टा० नामनवर (]ए०४४०क४०7४) जो अ्गेरिका मे 
शराब पीने बाला के अध्ययन वी समिति बे प्रधानाचाय थे उनका कहना है कि गुक इस 
बात को कहने मं कोई भी सकोच नही है कि मैने अपने व्यवसाय सम्बन्धी अनुभव से पता 
लगाया है हि बहुत अधिक ध्यवित मासूली शराद पीने वे नाम म निरन्तर अराव पीते 
रहने पर. शराब के जहर के वारण अपन जीवन को समय स पहले ही समाप्त कर लेते 
है उन तोगा की श्रपेक्षा जो एक बार म बहुत ज्यादा छराब परीत हैँ ।” झत 
मामूली शराव पीने की अपेक्षा एक बार बहुत अधिक झराव पीना बुरा नहीं है $ 


राज्य सरकारों की आय के ज्लोत (क्रमश ) शेश्शे 


देसरे यह गामूली यराब पीने वाला ही होता है जो समय बीतने के साथ स्नाथ शराब 
चीने का आदी होता जाता है । यदि शराब पीने की आदत को समाप्त करना है तो 
सामूली दाराब पीने का भी अन्त करना होगा । 
कुछ लोग सदिरा निषेध नीति का विरोध इसलिये भी करते हे, कि जब 
आजकल सरकार को विकास सम्बन्धी कार्यो के लिये तथा अन्य राष्ट्रीय विवास 
सेवाझ्ो के लिये इतने घव की झावश्यकता है तो मदिरा निपेव नीति समयातुक्ल 
नही है । इससे सरकारो को वहुत से घन की हानि होगी । परन्तु प्रशन यह है कि, 
क्या मदिरा निषेध से हमादी आय इतनो कम होगई है कि उसकी पूर्सि कसी सन्‍्य 
ख्रोत रे नहीं हो राकती ज्र लाखों व्यक्तियों तथा उनके परिवारों का जीवन नप्द 
बरके इस झ्राय को प्राप्त करता झावश्यक है ? इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमको 
पचवर्षीय योजनाआ को सफल बनाने के लिये एक एक पाई पो सुरक्षित रखना पडेगा । 
परन्तु क्या मदिरा निषध से जो आय की हानि होगी उसको हम अन्य ख्रोता से 
श्रूरा नही कर सक्‍ते ? वास्तव म ऐसा नहीं है। हम आर्थिक उन्नति के नाम भ 
हकारो लाखा ब्यक्तियों के नैतिक जीवन की बलि नही चढा सकते । हजारो औरतो 
के सतीत्व को लुटत नहीं देख सकते और हज़ारों बच्चा को चिथडो से लिपटा हुआ्ला 
भूख सरते नही देख सकक्‍त । यदि ऐसी परिस्थितिया को बनाये रख कर अपने देदा 
का आधिक उत्थान करना चाहते है तो हमारे ऐसे झआथिक विकास को घिककार है । 
इसके ग्रतिरिक्त राज्य क्दापि भी सामाजिक कुरीतियो के ब्यापार म राफेदार नही 
बन सकता । यह हमारे देश कौ सभ्यता झौर परम्परा के विरुद्ध है) जैसा कि गाँवी 
जी ने कहा था “यह हमारे लिये गये वी वात नही है वि हमारे बच्चो को उस धन म 
रा शिक्षा दी जाती है जो इस राधन (शराब) स प्राप्त हाती है ।” भोखले तो और 
भी दुढ थे । उनका कहना था कि नमक कर, जिसका कि म॑ इतना विरोध बरता 
हूँ तब भी उसका झाबकारी कर की आय वी अपक्षा अधिक पक्ष लिया जा सकता 
है. फ्याकि आबकारी कर म निधनो की जेँवा से इतता अधिक धन निकाल लिया जाता 
है और इस सौद से इतनी अधिक मूसीबते बढ़ जाती ह्‌ । 
मदिणा निषेध के आथिक पहलू पर हम एक और दृष्टि से भी निगाह डाल 
सकते है । अह ध्यान रहे कि दराब कर का भुगतान करने के लिये प्रत्येक शराब 
पीने वाले को सरकारी खज़ाने म एक रुपया देने पर सगभग तीस रुपये को शराब 
खरीदनी पडती है ! इसका अभिप्राय यह हुआ कि शराबी जितना धन राजकीय 
खजाने म देता है उसस तिगुगा खच्र करता है। दूसरे शब्दा सम जब करदाता त्तीन 
रपये सर्च करता है सरवार यो वेवल एव ही रुपया प्राप्त होता है और इस प्रकार 
जितना सरकार फो लाभ श्राप्त होता है उससे तिगुनी हानि विधेन व्यक्तियों को 
उठानी पडती है । अए यह वर न्यायसगत नहो है और कर भार फा वितरण भी 
स्यायपूर्ण सही है | श्री पी० के० राव जो मध्य भ्देश मदिरा निपेघ समितति के शअ्रध्यक्ष 
थे उनका बहना है, “आबवबारी कर का भार, क्दाचित सबसे अधिक है, उदाहरणा्ं 
मध्यप्रदेश मे जहाँ लगभग आधी जनसख्या आवकारी कर का भुगतान करतो है, सन्‌ 
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१६५० में एक गैज्षन शराब का लागत मूल्य २ म्पया था, परन्तु उसका बिक्री मूल्य 
१३ रुपये २ आने से ५२ रूपये ३ आने तक था ॥” इस प्रकार आंवकारी झाय 
अ्रन्यायपूर्ण होती है और ठेकेदारों द्वारा इस आय को एकत्रित करने की विधि तो 
और भी अधिक खराब है । अत मदिरा निषेध से सरकार को श्राप की जितनी हावि 
होगी उससे भ्रधिक लाभ जनता को प्राप्त होगा । नि सन्देह ही जब कि राज्य पहले 
की अपेक्षा एक रुपया कम खर्च पायेगा व्यवित के पास सर्च करवे के लिये ३ रुपपे 
हागे, और यह सौदा युरा नहीं है । क्योकि व्यवित इस अधिक क्रय शक्ति को अन्य 
बरतुओ पर खर करेंगे और झन्त म राज्य की हानि पूरी हो जायगी | इसके प्रति 
रिक्त गदिरा निषेध से बचता में तथा पूँजी गिर्माण मे भी सहायता मिलेगी। जो व्रधिकतर 
व्यक्त शराब पर खरे करते से उसमे रो बह कुछ पैसा अपने भविष्य के लिये बचा 
कर रखेंगे । इस प्रकार आधिक दृब्टिकोण से भी मदिरा निपेव ग्रमुचित नहीं है 
जिस प्रकार मदिरा निषेध के तुरन्त बाद ही राज्य सरवारो ने बिक्री कर लागू कर 
के भ्पनी आय को वहुत कुछ बढा लिया है ग्रौर मदिरा नियेध से उत्पन्न होने वाली 
हानि को बहुत कुछ धरूरा कर लिया है उसी प्रकार राज्य सरकारे और भी ऐसे करो 
को लागू फर सकती है जिनका भार सभी व्यक्तियों पर समान हो। यह थ्यात रहे कि 
बहुत से राज्यों म॒ जहा मदिरा निपेध की नीति अपनाई गई है भ्रावबकारी कर वी 
आग की हांति को अन्य करो से पूरा वरनेया श्रयत्त क्या हैं। बम्बई राज्य में 
जयवकि प्तनू १६४६-४७ से सन १६५१-५२ तक आबकारी कर की झाय € छड४े 
करोड़ रुपये से गि कर ० ६६ करोड रुपये रह गई उसी काल म बिक्री कर को 
आय १९१७ करोड रुपये से बढ़ कर १३ १ करोड रुपये हो गई। इसी काल से जब 
कि मद्रास में श्रावकारी कर की श्राय १६ ८ क्टोड रूपयो से घट कर ०४१ करोड 
रुपये रहू गई तव सामान्य विक्री कर की श्राय ५ ८३ करीड़ रुपयो से बढ कर 
१५९५९ करोड रुपये हो गई । 
मदिरा निषेध के विद्द्ध कभो-कभी यह भी ग्रारोप लगाया जाता है कि यहू 
एक झ्ना्थिक कार्य है क्योकि इसमे धत की दर्वादी बी अपेक्षा और कुछ भी हाथ 
नही लगता और क्योकि सरकार को अपली नीति को कार्यसाथक बताने के लिये बहुत 
अधिक कमंचारियों को तियुर्त करना पडता है । इस प्रकार एफ ओर तो झावकारी 
कर की आय कम होती चली जाती है और दूरारी ओर मदिरा निषेध पर खर्च बढता 
चलाए जाता है और फिर भी जिन लोगा को दाराव पौनो होती है, स्ज,लोशे को.नो, 
मिल ही जाती है ! इन सब तर्को के विरुद्ध यह कहा जा सकता है कि मदिरा निषेद 
का उद्देश्य इत लोगो को शराब पीने से रोकता नही है जो झाराब के प्रादी हो गये 
है । वरन्‌ उन व्यक्तियो को रोकना है जिनमे खुली हुई दुकानें देख कर भराब पीने 
बा लालच उत्पन्य होता है। इस प्रकार कुछ भी व्यय हीवा है वह बेकार नही जाता 
है। जब हम दात्रु के आक्रमण से बचने के मूल्य की झोर कोई भी ध्यान नहीं देते तो 
बबा यह आवश्यक नहीं है कि हम हर सम्भव रीति से उस झात्रु से लडने के लिये 
लैयार रहे जो भन्दर ही भ्रन्दर धीरे-धीरे राष्ट्र को खोलला कर रहा है ! क्‍या यह 
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उचित होगा कि हम इस कार्य के मूल्य की ओर घ्यान दें ? हमको तो इस बुराई से 
लडने के लिये हर त्याग के लिए तैयार रहना चाहिये । गाँधी जी ने लिखा या कि “मै 
आय की इस हानि को कोई भी महत्त्व नही देता ।” जितनी सरकार को हानि नही 
होगी उतना देश को लाभ प्राप्त होगा । हजारो व्यक्तियो को खान के लिये अच्छा 
भजन मिलेया, रहने के लिये अच्छे मकान होगें, अच्छे कपडे पहनन को मिलेगे, 
शिक्षा प्राप्त हो सकेगी और कार्यदामता म॒ बुद्धि होन से राष्ट्रीय श्राय म वृद्धि हो 
सकेगी । इसके अ्रतिरिक्त जबकि हमारे देश म लोग भूख मर रह ह तो क्‍या हमारे 
लिये यद्‌ उचित होगा कि हम ताट के वृक्षा के उस रस का जिसस गुड़ बनाया जा 
सकता है नज्नीली शराब बनाने म॒ रुष्ट कर दें। अत मदिरा निपेघ स हम क्वबल उस 
घन की रक्षा ही नही करेगे जो तराव पर खर्च किया जाता है बल्क्षि उन्त हजारा 
व्यक्वित को भोजन भी प्रदान करेंगे जिनके मुह म से केवल घराब वनाने के लिये 
भोजन निकाल लिया जाता है और फिर हम जुर्मो को भी राकेगे टूट मकान, भूखे 
बच्चे और बेकार व्यक्तियों की राख्या म भी वृद्धि नहीं होन दगे और सशेप मं हम 
ड्यवितयों की बुद्धि तथा विणय लेन की छझबित को वचायेगे। कितनी सही बात 
कही गई है कि मदिरा निषेघ को एक भहगा सौदा बहन का अभिप्राय यह है कि 
हम धी से भरे हुए ड्राम म एक छेद का वम्द करने क॑ लिये १) सपया खच नहीं 
करना चाहिये बल्कि घी को ग्रिरते ही रहने दते चाहिये, क्याक्ति इतन छाटे छद को 
बन्द करने पर एक रुपया खर्चे करना बहुत अधिक होगा । 

बहुघा मदिरा निपेघ की सफलता म॒ जिने व्यक्तिया का सदह है वह इसकी 
ग्रालोचना करते हुए कहत हैं कि ज्ब अन्य देशा म मदिरा निषेध नीति सफव नहीं 
हो पाई तो भारत स क्या सफल हागी * और वह सयुकत राज्य अमरिका का उदा- 
हरण दते है । आरचर्य की बात है कि सयुकत राज्य म कोई भी यह विरत्रास नहीं 
करता कि मदिरा नियेघ नीति वहाँ असफल रही है। अपनी पुस्तक “5006 
ए7०क्रा09०४७. ए€पउत्मा ग॒ (ब्ठ्श्टड८ 8 (णए/थ्ओ ने निम्न तथ्य मदिश निषेध 
नीति को पुन लागू करने के सम्बन्ध मे दिये ह -- 

“सन्‌ १६२५ म बाणिज्य विभाग के सेक्रेटरी परब्कला प्र००ए्था ना 
घोषित क्या था कि मदिरा नियेध ढारा नि सदेह हो उत्पादन शक्तित म १००, की 
वृद्धि हो गई थी । 

* घर बनाने की सस्थाओ में सदस्या क्षो सत्या पहले की अपक्षा टुगुनी से 
अधिक हो गई थी। यह सन १६२० म ४६ लाख स वलकर १६३० म १२३ 
लाख हो गई | 


“बचत्ता की जमा सन्‌ १६२० म प्रति व्यक्ति श्डेड डालर से बढ़कर 
सन्‌ १६२६ मे २११ डालर हो गई 


“जीवन बीमा सम विनियोगा की प्रति व्यक्ति रालि ३४२ डालर स बढकर 
४छू० डालर हो गई थी । 


“राष्ट्रीय मदिरा निषेघ काल में प्रति व्यक्ति दूध का उपभोग श१२ पौंडः 
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प्रद्धि व्यक्ति थी दर से बढ गया | 

जराबव के कारण मत्यु कौ दर म १६%५ की कमी हो यई। 

आअराव के प्रभाव भ होने वादे जुर्शों वी सख्या कम हो गई। स्निया पी 
पवित्रता को भग बरने वी बारबाता की सरया भी सहते रो घठ गई । 

बच राष्टीय मंदिरा यिपध से गलना बी सरथा म राराब पीने म 3६० 
की कमी कर दी थी और इस नीति का अत हो जाने से चराब दीने म ३००९ की 
वद्धि हां गई है । 

दुस प्रतार यह नही वहा जा सदता कि सयुकत राज्य सम मदिरा निषय सीति 
असफत हुई यो । भारत म बहुत स व्यक्ितों को थह भी चान नहा है कि यद्यपि 
राप्टीय पदिरा निफष्घ नीति को समाप्त कर दिया गया है फिर भी व्यक्तिगत राज्या 
का झब भी मदिरा निषध बरने कय पूण ग्रविकार है और कुछ राज्यो में तो आज 
भी मदिरा मिष्ध नीति जाग है।झते हम इस मत को स्वीकार नहीं कर राक्‍ले 
कि झमेरिका म सदिरा निपध झसफल हूथा है यदि गदिरा निपध श्रगफत हो 
भा गया झभौर सहि यह भविष्य म थी अस्रफल रहे तो इससे यह नहीं सम 
तैना चहिय कि यह नाति भारत भ भी झसफ्ल रहेगी वधानि (१) हमारा हराब का 
व्यापार इतना धनी झोर युसमठित नही है जितना अमरिफा का (२) हमारे यहा 
बहुत थोडे गे व्यवित्र ही गरात्र पीत हें श्रौर यदि शराब पीचे पर कड़े तिथ श्रण जगा 
टिय जाय तो यह बराई बिल्कुल समाष्त हो सतती है झ्लौर (३) हमारे टयम 
जनमत्त गशब पीने मे विरुद्ध है। वास्तव मे यति कोई देश संसार में एसा है जहा 
मदिरा विष नीति सपल हो सकती है तो वह भारत ही है और यदि हम सफक्‍्या 
प्राप्त हो जायगी तो हम मानने जाति के सम्मस उस पथ का प्रदान कर सके 
जिसव लिय बह अवत समय से हाराब के भल मे लड़ने का प्रयन वर ग्हदी है। 

भारत शौर सदिरा निषध नोति--हमन पिछले पप्ठा से उन सारी आरपत्तिया 
की दूर करने वा प्रम से किया है जा सदिर तिपध सीति के विरद्ध जगाई जानी हे 
ओर यह भी सिद्ध वरते हा प्रयन किया है कि भदिरा निधवध मानव जाति बे लिए 
एक सर्वोत्तम नीति है | जब दग स्वत ते भी नही हुआ शा उस सपय से ही नारत 
की राष्ट्रीय काग्रस वी देढ सामाय नीति का मटिरा नियध नीति एय' मरुप श्रग 
जहा है। सन १६११ मे बाश्रस से एक प्रस्ताव मं यह घोषित किया था कि उसकी 
ओर से जा कोई भां सविधान बनाया जाय उसम स्वेट्ली रास्कार को यह सामथ्य 
प्रदाल बी जाना चाहिए कि मादक पेया त्तथा आय चस्तुझ। का दबाइया के 
अतिरिक्त भय भ्रकार का उपयांथ पूणतया बट हो जायगा। बाप्नस ने अपने 
आदोजत म पदिरा पान का भी विरोध निरतर जाने रुखा। परिणामस्थरुप 
बहुत स ब्यक्तिया ने टारब पीना छोड दी और सरकार की झ्राय बहुत दस हो गई । 
सन्‌ ३१६३७ म बहुत मे श्रा ता म जब बाग्रस ने प्रगासन वी बागडोर सम्भांजी तो 
अद्वास अम्बर्द यू० पी० विह्वार मध्य प्रात और उत्तरी पत्चिमी सीमा प्रतस 
अद्विरा निषध की वीति लागू की । साथ ही मदिरा पान के विरुद्ध श्रचार भी आरम्भ 
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किया और गाने, ड़ासे इत्यादि के लिये मनोरजन केन्द्र स्थापित किये । औद्योगिक क्षेत्री 
में सोडे के पानी और दूध की दुकाने खोली और इन वेस्सुओं को लागत मूल्य पर 
बिकवाया । दिलीय सहायुद्ध मे काग्रेल सरकारा ने स्तीफा दें दिया और मदिरा 
निषेध कार्यक्रम का अन्ल ही हो गया । स्वतन्त्रता प्राप्ति के साथ ही कॉमग्रेस ते फिर 
राज्य राम्भाला और मदिरा निपेध का कार्यक्रम पुन आरम्भ किया। हमारे सविधान के 
घारा न० ४७ के अनुसार सरकारों नीति के निर्देशक रिद्धान्तो में यह स्पष्ठ कर 
दिया गया है कि सरकार भारत में मदिरा निषेध को सफल बनाने के लिये 
प्रयत्न करेगी । 


बर्तेमाल स्थिति---यम्बई, मद्रास, आऑघ्न प्रदेश म पूर्ण मदिरा निषेध की नीति 
अपनाई गई है और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पजाब, आमसाम, उडीसा झादि राज्यों मे 
पूर्ण मदिरा निषेध करने का लक्ष्य है। परन्तु अभी इन राज्यों मे आशिक रूप से ही मदिरा 
निपेध किया गया है | उत्तर प्रदेश मे ११ जिले तथा ३ तीर्थ स्थानों पर पूर्ण रूप 
से मदिरा का क्रय विक्रय बन्द कर दिया गया है । उन क्षेत्रों ये भी जहाँ पूर्ण भादिरा 
नियेध नही है वहाँ भी शराब के क्रप विक्रय पर कुछ नियन्त्रण जगा दिये गये हे, 
जजैसे विक्री के दित तथा घण्टो में कमी करना, आम स्थान्तो पर शराब का नम पिया 
जाता इत्यादि | इसी प्रकार उडीसा और देहली में भी आ्रॉशिक मदिरा नियेध लागू कर 
कर दिया गया है । बगाल भौर बिहार म केवल मादक पदार्थों के उपयोगो को 
नियमित करने की नीति अपनाई गई है अर्थात्‌ शराब पीने पर कोई रुकाबठ नहीं 
है परन्तु शराब की दुकानों को सख्या कम कर दी गई है । शराब बिकने के दिन और 
घण्टे भी कम कर दिए गए हे । राजस्थान मे भी मविरा निषेध नीति के सम्बन्ध में 
कानूनी प्रयत्न किए. जा रहे है । जम्मू और काश्मीर राज्य मे इस प्रकार का कोई 
मी प्रयत्न नही किया गया है और न किये जाने की श्राश्ञा ही है, क्योक्ति वहाँ पर 
मदिरा नियेध से विदेशी यात्रियों के झ्रावागसन पर बुरा प्रभाव पडेया। सन्‌ १६४४ 
की मदिरा निेध जाँच समिति के अनुसार कुल देश का २८ प्रतिशत भाग और 
३६ ग्रतिशत जनसख्या सम्पूर्ण मदिरा निषेध के आधीन भ्री । सच १६४७ के आरम्भ 
मे देश का ३२ प्रसिशत भाग और लगभग ४० प्रतिशत जनसर्या थूर्ण मदिरा निपेध 
से प्रभावित हो चुकी थी ) परन्तु यह स्थिति प्रशलवनोय नहीं है । भारत जैसे विशाल 
देश के लिये मदिरा पान का निषेध करने के लिये वहुत ही प्रमावयुक्‍त प्रयत्नो की 
आवश्यकता है यद्यपि कुछ लोग ऐसे हैँ जो मादक बस्युझो के उपभोग को कोई 
झेप समस्या नही मानते ।2 क्रिन्तु जैसा कि सदिरा निषेध जॉच समीति ने अपनी 
रिपोर्ट में लिखा है कि “एक स्वस्थ्य और चरित्रवान जनता कल्याणकारी राज्य के लिये 
एक निश्चित आधार है,” इसलिए समिति ने बडे ही जोरदार शब्दों में इस बात के 
महत्त्व को स्पप्ट करने का प्रयास किया है । 
मदिरा निषेध जाँच समिति की नियुक्ति श्री श्रीमन्नारायण की अध्यक्षता मे 


2 शिलएुणएम. एई ९ शिकाएशिमवा फिवपएऊ (्ाक्रप॥व९, केशाशप४2 थी व)छशार 8७ 
कि &. कट. #०५, 





१८ राजस्व 


नियोजन झागोंग ले दिसम्बर सत्‌ १६४४ मैं की थी जिसके कार्य निम्तॉक्ति थे “८ 

(१) राज्य सरकारों के उन प्रयत्नों के अनुभवों की जाँच पड़ताल करना 
जो उन्होने मद्दिरा तिपेष नीति को सफल बनाते के लिये क्यि थे शौर उनकी संफव- 
ताप्रो प्रोर व्यावहारिक कठिनाइयी का ज्ञान प्राप्त करना ! 

(२) राष्ट्रीय स्तर पर मदिरा तिपरेध के वार्यत्प्त के हेतु युभाव अस्तुत 
करना । 

(३) उन विधियों लथा संगठन को बतादा जिसके द्वादा इन कार्य्रमों को 
पूरा किया जाये । 

(४) पह्रन्य विषयो पर स्िफारिशें देना, जिन पर खुभाव देता समिति ग्रावश्यव 
समझे । 

समिति वा सुभाव था कि देश भर मे १ अप्रैल सनू १६५८ तक सम्पूण 
मदिरा निषेध हो जाता चाहिए और इस बाल से सरकार को बढ़ सब बिधि तैयार 
कर नेनी चाहिये जिससे कि भदिरा निषेध को वायंगीत बनाया जा सके । राज्य 
सरकारो को भी इस सम्वन्ध मे पूरों तैयारी कर लेनी चाहिये ग्लोर केन्द्रीय सरफार 
एक ऐसी रामिति नियुक्त करे जो राज्या द्वारा की गई तैयारियों की जाँच पदवाल 
करें| समिति के अनुसार यह प्रयत्त निम्न प्रक्तर थे -- 

प्रत्यक्ष सदिरा पान का पूर्ण तिषथ श्रर्थात्‌ होटजा, चाय घरो, क्लब परो, 
पार्ठिमा और उत्सव समारोह पर मदिश पान पर नियत्तण बगा देवा बाहिये । 
विदेशिया के लिये एक लग कमरे म शराव पीते का प्रबन्ध कर दिम्रा जाये। मरिरा 
सम्बन्धी सारे विज्ञापन समाप्त कर दियर जाये। एक नियम वगा दिया णाय कि 
सरपारी कर्गवारी दराब न पिये, शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्री म शराब वी दुकाने, 
शराब विशगे के दिनों, दुबगतां पर झराब की पूत्ति श्राव की तेजी आदि को कम 
कर दिया जाय भौर थो दुकानें श्रोद्योगिक क्षेत्रा या मुख्य रहने के स्थानों वे निकट 
हैं उनको वहाँ से हटा कर हरी पर स्थापित कर दिय जाय । सैन्य (70८/८ज८८ 
807९॥८७७) सेवांप्रो के लिये कोई विशेष रियायत की ग्रावश्यक्ता नहीं है, क्पोकि 
उन्होने पढ़ेले ही मदिरा निषेघ नीति को स्वीकार वर लिया है। जहां तक विछडे 
हुए क्षेत्रों का संस्वन्ध है समीति का शुकाव था फि सलीपुर, जिपुडा झौर तैका को 
छोडकर शेष सभी स्थानों पर मदिय निषेध लागू कर दिया जाय । समित्ति का सुझाव 
था कि  प्रप्रेल सत्‌ १६५८ के बाद स्वास्थ रक्षा दे बहाने भी झाराब पीने के लिये 
परमिद न डिये जाये । समिति ने मदिरा निषेथ नीति को लागू करने की विधि पर 
बहुत जोर दिमा है और उनका छुकाव है कि यह नोति दो ओर से चातू की जाये-- 
अथम सिक्षास्मक ग्रौर प्रतिवन्‍्धक ओर दूसरे वेघानिक तथा प्रशाप्तत सम्बन्धी । इस 
दोनो ही क्षेत्रों में उचित समचय स्थापित रहना चाहिये। श्रस्येक राज्य ममदिरा 
मिपेध का एक भ्रचन्धक नियुक्त किया जाये और मदिश गिप्रेध बोर्ड नियुक्त विया 
जायें । इस बो्ं में मदिरा निषेध संगठन तथा जनम, दोनों ही के प्रतिनिधि होने 
चाहिये। भप्रामो और मुहल्लो में म्दिया निषेध वीति समित्ियाँ भी स्थाएत की जाये | 





राज्य सरकारो की आय के ल्ोत (क्रमझ ) इ्श्द 


शिक्षात्मव कार्यक्रम के लिये समिति का सुक्ताव था कि नज्ञीली चीज़ो के उपयोग के 
विरुद्ध एक सुसगठित शिक्षात्मक आन्दोलन चालू क्या जाय जिसके लिये स्कूलो 
समाचार-पत्रो और अन्य सामाजिक सस्थाझ्नो की सहायता प्राप्त को जाय । इस 
पअकार के प्रयत्ना से नकली शराब बनाना कयफी वन्द हो जायगा । कड़े प्रबन्ध तथा 
ज्यवस्था के लिये समिति का सुझाव था कि सदिरा निषेध नीति को लागू करने वाले 
सम्पूर्ण सपठन को कडा किया जाय और शिक्षा प्राप्त व्यक्षिययों द्रा शव्तियाली 
बनाया जाय । इराके अतिरिकत मदिरा निषेध सम्बन्धी सभी जुर्मो म भजामत स्वीकार 
न की जाय और कातून का कडा पालत किया जाय | 
मदिरा निपध नीति के आ्थिक पहलू पर अपना गत प्रकट करते हुए समिति 
ने कहा कि चतमान आवकारी कर प्रतिगामी और गर सामाजिक है और इसलिए 
हमारी कर प्रणाली के इस घब्वें का तुरन्त ही दूर होना चाहिये ) समिति ने इस वात 
न्‍का स्वीकार किया कि कुछ राज्य विशेष रूप से आवकारी कर की आय पर निर्भर 
थे श्रौर इसलिये थे तुरन्त ही मदिरा निपेब न कर भके। समिति को झाशा थी 
कि सरकार इन राज्यों की आथिक स्थिति की ओर पूरा ध्यान देगी। 
बविभित राज्यों भू मदिरा निषेध नीति म जो सफलताएं तथा अनुभव प्राप्त 
हुए थे उतकी ओर भी समिति ने ध्यान दिया और गहन अध्ययन के परचात्‌ समिति 
को पूण विश्यास था कि भारत भ मदिरा निषेध कार्यक्रम को अन्य देशा वी भाति 
कटिनाइयाँ अ्नभव नही हागी, क्याकि यहाँ पर मदिरा पान की समस्या का रूप 
कोई भयकर नहीं है | यहाँ के नागरिफ लियमों का पालन करना जानत हैं। इस 
नीति के प्रति स्त्री जाति की पूर्ण सहानुमूति है और मदिरा हमारे सामाजिक तथा 
चाभिक जीवन म अभी तक कोई भी स्थान प्राप्त नहीं कर पाई है। इसीखिए यह 
आावइयक था कि द्वितीय पचवर्षीय योजना में मदिरा निपध को एक मुल्य स्थान प्रदान 
“पिया जाय | 
मदिरा निषेध कायक्रग के सम्बन्ध से समिति की सिफारिश निम्न प्रकार 
जी «६ 
(१) विज्ञापनों श्रादि को बन्द कर दिया जाय (२ ) खुले हुए जन स्थाना पर 
मदिरा विक्रय एवं पीने धर नियन्त्रण लगा दिये जायें । (३) कुछ विज्येप समितियाँ 
निमूक्त कर दी जाये जो ऐसा फायन्म निश्चित करें जिनके हारा (अ) झहरी तथा 
ग्रामीण क्षेत्रा म शराब की दुकाना को त्ीत्र प्रति से ऊम जिया जा चके 3 (ब) झरययब 
वो दुकाना को सप्ताह सअधिक दिन बन्द रखा जा सके । (स) दुकानों पर जो 
शराब बिक उसकी तेजी को कम क्यि जा नक्के (द) डुकानो को होने वाली पूर्ति 
को कसम क्षिया जा सके (य) औद्यागिक तथा विकास क्षेत्रा के निकट जो दुकाने 
स्थापित है उनको बन्द दिया जा सके और (र) झहरा तथा ग्रामा म मुख्य बाजारों 
स्था धने बसे हुए मुहल्जो तथा स्थानों पर से दुकाने हटाई जा भक्कें। (४) ऐसे 
अयत्न अपनाना जिससे सस्ते तथा स्वस्थ ग्ेया की उर्म्पत्ति को बढ़ावा मिल सके । 
६५) विजी सस्याओ को सनोरजन केन्द्रों को स्थापना म सहायता प्रदान करना और 


इेर२० राजस्व 


(६) शाप्ट्रीय विस्तार तथा सामुदायिक विकाय कार्यक्रम वाले क्षेत्रो तथा सामाजिक 
कल्पाण बाले क्षेत्रो म रचनास्मक (00फ5छ0७८४४०) कार्यक्रम म संदिशा निषेध को 
शामिल करना । 

इन सुझावों के अतिरिक्त समिति न और भी सुझाव दिय थे, परस्तु तियोजन 
आयोग ने, राज्यों तथा केन्द्रीय मन्‍्त्रालया से विचार विमर्प बरन के बाद राष्ट्रीय 
विकास परिपद की अचुमति से राज्य सरकारा को एक भारम्भिक प्रयत्त के रूप मे 
उपर्युवत्त सुझावों को कार्यान्वित करन की ही सिफारिश वी है। राज्य सरकारी से 
सह प्राथना की गई है कि वह इत खुभावा के आधार पर सदिरा तिपेध' के लिए 
अपना कार्यक्रम बताये ताकि मक्यि नियेध कार्य को उचित अवधि के अन्दर पूरा 
किया जा सके । अधिकाश राज्य सरबारो ने अपया संत प्रव८ करने हुए कहा है वि 
उनके लिए यह सम्भव न हो राकेगा कि बह सदिरा निषेध जाच मभिति हारा निर्धा- 
रिजत्र तिधि तक मसदिरा निषेध के काय को पूरा कर से | बुछ राज्य सरकारो जँसे 
मैसूर, राजस्थान इत्यादि न केन्द्रोय सरकार स दस सम्बन्ध मे वित्तीय सहायता के लिए 
भी प्रार्थना की है। बिहार, पश्चिमी बगाल तथा जम्मू और काशमीर के अतिरिक्त 
सभी राज्यों ने ऑशिक सदिरा निधेश की आर प्रयत्त करन आरम्भ कर दिय है । 
हाल द्वी मे भारत सरकार ने अपना निर्णय घोधित किया है कि बह देश भ मदिरा 
निपेध की प्रगति की जाँच करने वेश एक ससदीय समिति (एम्ाभफध्नाए 
(००प०:४४८८ ) नियुक्त करेगी | 


स्थानीय सरकारो को वित्त-व्यवस्था 53048 


शुसी झवदश्य होती है जिनके लाभो को अ्त्यक्ष सूप से नापा जा सकता है और उसी 
जे अनुसार व्यक्तितयों मे उनका मूल्य भी लिया जाता है, जैसे कही-कही पर पानी की 
चूत करन का मूटप्र नगरपालिकाएँ मीटर लगाकर उपयोग की गई पानी की माजा के 
अनुसार व्यक्तियों से बसूल करतो हे । यदि पानी के लिये शुल्क की दर का निर्धारण 
-भी सम्पत्ति के मूल्यानुसार हो तो यह शुल्क प्रगतिशील हो जायेगा, क्योकि छोटी 
सम्पत्ति बालो को भुगतात कम करना होगा, जब कि वह पानी का उपभोग अधिक 
खात्रा में करेंगे । 
साधारणठतया इन दोनो सिद्धान्तो को एक साथ एक ही कर के सस्वन्ध म॑ 
लागू करना सम्भव नही है क्‍्याकि दोनो सिद्धान्त एक दूसरे के विपरीत है | इसलिय 
हम अपने पिछले निष्कर्ष पर ही टिकते है, जो हमने इस अध्याय के आरम्भ में 
निकाला था । परन्तु यहाँ एक और वात को ओर छघ्यान देना आवश्यक है । स्थानीय 
अधिक्ारिया ग्रोपयोगी सेवाम्नों की दर विस सिद्धान्त के आधार पर निर्घारित 
करनी चाहिये ? ऐसी सेवाझ्नों की लागते दो प्रकार की होती हँ--- सीमान्‍्त लागतें 
और स्थायी लागतें । सँद्धान्तिक दृष्टिकोण स तो प्रत्यक व्यक्ति को सेवा का मूल्य सेवा 
थी सीमान्त लागत के अनुसार देना चाहिये, क्याक्रि स्थायी लागता को निददिचत 
करना सरल नहीं होता । इस कठिनाई से वचन के लिय बहुधा यह कहा गया है 
कि स्थायी लागतो को सामान्य झाथ म से पूरा किया जाये। किन्तु ऐसा करना 
पूणतया ग्रन्यायपूर्ण होगा, क्योंकि सामान्य आय म से स्थायी लागता को पूरा करने 
का अभिप्राय यह होगा कि उसका भार प्रत्यक व्यतित पर*पढडगा और प्रप्रत्यक्ष रूप 
से उन व्यक्तियों को भी रोवा का मूल्य देना पड़ेगा जो उरा रोवा का उपयोग नहीं 
कर रहे हैं । इसलिय प्रो० मिश्रा? का प्रस्ताव है कि सेबाओ का उपयोग करने बालों 
बे इस स्थायी लागतो वा भुगताल रोवा के उपयोग के अनुपात में करना चाहिय, 
अर्थात्‌ प्रत्यक्ष उपभोक्ता को सीमान्त लागत वात भुगताय करना चाहिय और जो 
चेजा की प्धिक माना का उपभोग वरें उनतो स्थायो लागता का अधिक भाग देता 
चाहिये श्रपेक्षाकृत उन व्यक्तिया के जो कम मात्रा का उपभोग करें । 
क्प्टकारक सेवायें केदल स्थान विज्ञेप को ही नही वरनू पूरे देव को ही लाभ 
पहुँचाती है यद्यपि उतका लान उन व्यक्तिया क्यो पहुँचता है जो उसका मूल्य कुछ 
भी नहीं देने, जैसे निर्धन व्यक्तियों बे बच्चो को नि झुल्क दिक्षा, क्रौर इसका व्यय 
उन दपक्तियों को पूरा करना होसा है जो घनी होते है या जिनकी सम्पत्ति होती 
है, जिनको कोई भी अ्रत्यक्ष लाम नही होता  स्पप्टदया यह न्‍्यायोचित नहीं है । 
-स्थानोय करारोपण को नन्‍्याबमयत बनाने के लिए छुसी सेवाओं का व्यय राज्य 
सरकारों तथा स्थानीय अधिकारियों को मिल कर पूरा करना चाहिय । इसका एक 
अच्छा परिणाम यह होगा कि स्थानीय भारो को राज्य कोपो द्वारा पूरा करके 
व्यक्तियों तथा विभिन्न स्थानों मं उचित रूप से वादा जा सकता है ७४ 


7 उछाक, ऐग्डर रा- 
3. उछाव, फेगड़र २२० 
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विकास को राज्यो की नीति का एक निर्देशक सिद्धान्त (फिकश्लाप्ट ?7गणफव) 
बनाया गया है और आज ग्राम पचायतें भारतीय झासन व्यवस्था की प्रमुख 
इुकाइया हैं । 
हमारे देश मे दो प्रकार की स्थानीय सस्थाएँ हे--- शहरी तथा ग्रामीण ! 
आहइरो मे कार्पोरेशन, सगरपालिवाएँ, नगर क्षेत्र समितिया, तथा अनुसूचित क्षेत्र 
समित्तिया (०चज्माए शैए८4. 00ऋरष्या/९९३ बे पप०धरिण्त 208४ ए०्त्।६९३) 
हैं और ग्रामीण क्षेत्रो में जिलाबोर्ड, स्थानीय वोर्ड और पचायतें हैं । 
स्थानीय सस्याय्रो के कार्य---स्थानीय सस्याओ्ो के कार्य भिन्न भिन्न देशों में 
भिन्न भिन्न प्रकार से निर्धारित किये गये हे । यद्यपि इनके कार्यो की प्रकृति सभी 
देशो में एक जंसी है किन्तु इनको निर्धारित करने के लिये अलग २ देशो में अलग २ 
सैद्धान्तिक श्राघार स्वीकार किये गये है। जमंनी में इनके कार्यो को नियमानुसार 
निर्धारित नही किया जाता वरन्‌ थह सस्थाएँ उतर सभी कार्यो को कर सकती हैं, 
जो कानून द्वारा किसी अन्य सरकार को नही दिये गये हे । अर्थात्‌ यह उन कार्यो 
को नही कर राकती जो किसी अन्य सरकार जैसे सघ सरक्वार, राज्य सरकार या 
अन्य स्थानीय सरकार हारा किये जाते हे । इग्लंण्ड गे यह रारधाएँ केवल उन्हीं 
कार्यो को कर सकती है जो इन्हे कानूग द्वारा सोप दिये है और इन कार्यो के झ्ति- 
रिक्त यह दूसरे कार्य नही कर सकती । रूस से स्थानीय सरकारों के कार्यो को न दो 
कानून हारा निश्चित किया जाता है और न उनके कार्य क्षेत्र पर साघधारणतया कोड़ 
प्रतिबन्ध ही होता है भर्थात यह्‌ सस्याणें सभी प्रकार के कार्य कर सकती है। हाँ 
इतना अवश्य है कि यदि ऊपर के अधिकारी इनके कार्यो को ठीक नही रामभते तो 
उनको उस कार्य के करने से रोक गकते हें । हमारे देश में स्थानीय सस्थाएँ इग्लड 
के नमूने पर ही स्थापित की गईं हैं श्र इसलिये इन सस्थाओरो के कार्य कातून 
द्वारा स्पष्ट कर दिये गये हैं। हम स्थानीय सल्यात्नों मे नगरपालिकाग्रो, नगर 
कॉरपोरेशन, (शण्कालएण ८०7छ०६०७०४), घिला वोडों तथा ग्राम पचायतो के 
कार्यो का सक्षेप मे वर्णन करेंगे । 
नगर पालिकार्पे--नगरपालिकायें नगरों की ब्यवस्था करती हे और इनके 
काये प्रत्येक स्थान पर लगभग एक से ही हैँं। इनके कार्यो को [दो भागों में 
विभाजित किया जाता है--अ्रनिवार्य राथा ऐच्छिक, परल्तु यह वर्गीकरण न तो 
लोकप्रिय ही हे और न सर्व व्यापी ही हे, केवल अध्ययन की सुगमत के लिए यह्‌ 
वर्भीकरण कर दिया गया है । झनिवार्य कार्य वे हे जिनको कानूनन नगरपालिकाग्रा 
को करना ही पडता है और जहाँ तक ऐच्छिक कार्यों का सम्बन्ध है वे उनकी स्वेच्छा 
पर निर्भर करते हैं । यह सस्थायें साधारणतया ऐसे कार्य करती है जिनसे नागरिवो 
का जीवन उच्चतग बनता है, उनकी कार्य क्षमता मे वृद्धि होती है और नागरिको 
को नगर सम्बन्धी आधुनिक सेवायें प्राप्त होती हें, जँसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई तथा 
सावेजनिक दार्य इत्यादि । यह समित्तियाँ नागरिकों के सिए प्रारम्भिक झिक्षा की 
व्यवस्था श्रत्तिवायं रूप से करती हैँ ओर कही कही पर माध्यमिक झिक्षा का भी 
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प्रबन्ध करती है और रुटूलो तथा कालिजों को स्थापित करती हूँ। कही कही पर 
सी यह राज्य सरकारों को ओर से निशुल्क तथा अनिवार्य श्रारम्मिक शिक्षाका 
भी प्रबन्ध करती हैं । इसके अतिरिक्त यह नागरिको के स्वास्थ्य की भी देखभाल 
करती हैं। वंगर में गनन्‍्दे पायी की नालियो को बनवाने और उनकी सफाई करवाने, 
लागरिको के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था करने, सडको वी सफाई, घोमारियो को 
रोक भाम के लिपे गन्दे स्थानों को साफ करवाने ठश्या टीके आदि की ब्यवस्था 
करने, गन्दी बस्तुओ के विक्रय को रोकने, नागरिका की चिकित्सा के लिए दवाखानो 
को स्थापित करने और उनको चालू रखने तथा नागरिकों को छूत की बीमारियों 
से बचाने आदि का प्रबन्ध करती हैं। सार्वजनिक कार्यों मे>सढकें, पुल बाजार, 
नगर सुधार थोजनाओ म॑ चगर मे शेश्ती करने, उतको साफ रखने तथा पानी 
छिइकना, वागों तथा पार्को को बचवाने, पशु-अध घरा को बनवाने, पुस्तकालगो, 
चिरघरो तथा अजायबंघरों को स्थापित करने, सडढको के किनारे पेड सवाते झादि 
की व्यवस्था करती हूँ। इमके भ्रतिरिकत मगह झप्रिय व्यवयायों, मेजो, तमाशों, 
आुगायद्यों आदि की निपन्वित करती हैं, पशु-चिकिस्सा और झ्ाग युकाते आदि का 
अबन्ध करती है । 
सगर फॉरपोरेशन--तग्ररपालिकाप्रो कौ भमाति नगर कॉम्पोरेशन भी 

शगभग ऐसे ही कार्प करते हैं, अन्तर केबल इतना है कि यह अधिक शबितशाली 
हाते हैं भर इतका कार्य लेत्र अधिक विस्तृत होता है । इन पर राज्य सरकार व 
उतना निमन्‍्त्र० नहीं होता जितना नगरपालिकाञों का होता है। इनकों बर 
लगाने तथा वम्ूल करने के अधिकार समितियों की अपेकज्ञा अधिक प्राप्त होते हैं 

भरत सै श्राजजल १२ नगर कॉर्पोरेशन स्थापित हें । 

जिला घोडे--जिला वोडों को भी तगव्पालिकाशों की भाति बहुत से कार्य 

करने हांते है जिनकी प्रकृति लगभग बसे ही होती है जैसो नगरपालिका के क्यो बते 

होती है । अन्तर केवल इतना होता है कि यह अपने कार्य ग्रागोण क्षेत्रों में करते है । 

अत्त यह मस्थाएँ ग्रामीण क्षेत्रो म रहने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, सुविधा 

सथा उन्नति के लिए व्यवस्था करती हैं । यह नई नई सड़बते को बतयाने, पुराती 

राडकों बी मरम्मत तथा देख गाल करने, सडक के क्लिरे पेड लगवाने तथा उनदी 

देख भाल करने, व्यक्तियों के लिए पानी का प्रबन्ध करने तथा उसको सुरक्षित 

रखने, शिचाई के तिए नहरो, तालाबों और कुएँ आदि का प्रबन्ध करने, क्रपि के 

लिए पाची का भवन्ध वरना, अस्पतालो, चिकित्सालथी, पश्ु-अस्पतालो, बाज़ार, 

पार्क, प्रारस्भिक शिक्षा सम्बन्धी स्कूलो और पुस्तकालयो, सडकी की सफाई तथा 

थओमारियों की रोक-याम करने, सालाबा, घाटा को व्यवस्था करता, अकाल तथा 

आाढ के समय मे निवारण कायों को व्यवस्था करना और कृषि को उन्नति तथा 

विकास के लिये इृपि-नुमायशों तथा आदर्श फार्मो की व्यवस्था करती हैं ॥ बिग्त 

धर्पों में राज्य सरवारो के सामाजिद' कल्याण सभा विक्रम कार्सों सें चड्धि होते से 

शथा ग्राम पच्रायतों के विकास से इन सस्थाझा का महत्त्व बहुत कम हो गया है और 
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कही कहीं पर तो इनको बिल्कुल वेकार समझा जाने लगा है | उत्तर-प्रदेश में वो 
इनको पूर्णतमा समाप्त कर दिया गया है । बयाल और आसाम राज्यो में चिकित्सा 
और स्वास्थ्य राम्बन्धी सेवाएँ और मद्रास में सडको के निर्माण का कायं राज्य 
सरकारो ने अपने हाथा म ले लिया है। इसी प्रकार अन्य राज्यों में भी जो कार्य 
जिला बोर्डो द्वारा किये जाते थे वे अब या तो राज्य सरकारों द्वारा या ग्राम पचायतो 
द्वारा या विशेष सस्थाओ द्वारा क्ए जाने लगे है । 
ग्राम पचायत--साधारणतया एक गाव मे एक प्रचायत स्थापित होती है, 
सद्यपि कभी-क्रभी एक ही पचायत कई ग्रामो की भी देखभाल कर सकती है। ग्राम 
खचायतों की स्थापना भारत मे लगभय सभी राज्यो म हो गई है । प्रथम पचवर्षीय 
योजना छाल में इनकी सख्या 5३०८७ मे वढ़ कर ११७५६३ हो गई थी और ग्राशा 
की जाती है कि इनकी सख्या दूसरी योजना काल म २४ं४५६१ हो जायेगी। ग्राम 
खचायतो को अ्रनेको कार्य रौपे जाते हे और यह आशा को जाती है कि वे न्याय, 
चुलिस, चागरिकरण सम्बन्धी और आर्थिक सामाजिक सभी कार्य कर सकती हैं। कर 
जाँच आयोग के विचारानुसार ग्राम पचायते छोटे-छोटे रगडो को तें कर सकती 
हूँ । सड़का, स्कूलों सथा ग्रामीण चिक्त्सालयो का प्रबन्ध कर सकती हे, पीने तथा 
पृश्चचाई के लिए पानी की पूर्ति की व्यवस्था कर सकती है श्लौर यहाँ तक कि खेती, 
फसल की बित्री आ्रदि जैसी उत्पादक और आश्थिक ज्षियायें भी सम्पन्त कर सकती 
है । परन्तु व्यवहारिक जीवन म पचायतें साधारणतया यह सारे काम नही करती। वे 
केवल प्रचायत घरो तथा फिर कुओ को बनान झौर उनकी देखभाल करने, गाँव की 
कुछ सडके तथा नालियो का प्रबन्ध करने, गाव म रोशनी करने तथा ऐच्छिक 
आमज़दूसे का सगठन करना, कभी-कभी स्कूलों तथा चिकित्सालयों की इगारतों को 
बनवाना और जन्म-मरण सम्बन्धी झॉकडो को एकल्रित करने के काये करती हे, परन्तु 
रराभी स्थानों पर ग्राम पचायर्ते यह सारे काम नही करती । झ्धिकतर बे इनमे से 
जो था तीन कार्य ही करती हैे। इसलिए आयोग का विचार था कि उनके लिए 
इतने अ्रधिक कार्य को सॉौंपने के स्थाव पर केवल कुछ महत्वपूर्ण वार्य दी दिय जायें 
और उनके कार्य क्षेत्र म से वे कार्ये निवाज दिए जायें जो सहकारी समितियों द्वारा 
4केए जा सवते हो । 
नियोजन आयोग के अनुसार ग्राम पचायतो को निम्न कार्य करने चाहियें। 
य्य कार्य द्वितीय प्रचवर्षीष योजना के अनुसार हे और इनका सम्बन्ध देश के श्रथिक 
पिकास से है *-- 
ग्रामो म उत्तत्ति कार्यक्रमा को निर्मित करना, इन कार्यक्रमों को कर्यान्वित 
करने के लिए सहकारी समितियों के सहयोग से वित्त तथा अ्रन्य आवश्यक्ताओ की 
चूची तैयार करना, एक ऐसे साध्यम का थारय करना जिससे कि अधिक से अधिक 
सरात्रा म सरकारी सहायता ग्रामों को प्राप्त हो सके, भामान्य भूमियो जैसे जगल, 
स्ताजाब, बिता खेती की भूमि झादि को उन्नत करना तथा जमीन के कटाव को 
“रोकना, खाम्रान्य ग्राम ड्म्ारतो, कुओ, तानाबो, सडको इत्यादि को बनवाना, 
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मरम्मत करवाना भर सुरक्षित रखता इन सभी क्रिपाआ वे लिय परस्पर सहायता 
आर सम्मिलित प्रयल्लो का सगठय करना, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना, 
सामुदायिक कार्यों के लिए ऐक्छिव' श्रम का संगठन करना, अल्प वचतों को बढावा 
देना और पशु धन को सुधारवा | इत कार्यो के प्रतिरिक्त पयायते कुछ भूधि सुधार 
तथा भूमि व्यवस्था सम्बन्धी काम भी सम्पक्न करेंगी जैसे सामान्‍य भूमियों के उपयोग 
को नियमित करना, प्रॉम समुदाय के लाभ के लिए जो भूमि अलय रख दी गई हों 
उन पर खेली करना, श्पने दोत्र स कृषि तथा व्यवस्था क उच्च स्तरों को अपनाना, 
उस भूमि की निर्धारित करना जिसका वितरण व्यक्तिगत सती करने के अधितारो 
के प्राप्ति के बाद भूमि के मालिकों तथा काइतवारों के वीच होगा, कृषि भूमियों 
की अधिकतम सीमा के निर्धारित होने के वाद जो अधिक भूमि बचेगी उसको 
निर्धारित करता और उस भूमि का पुतवितरण करना) इतके अतिरिक्त ग्राम- 
पंचायतों को कुछ नया सम्बन्धी काये भी करने होगे जैसे हृषिक मजदूरों के लिए 
न्यूवतम मजदूरी को तागू करवाना, भूमि सम्बस्धी साधारण रंगडो को ते करना 
तथा आन्य माल तथा फौजदारी के मुकदमा का ते करता ! 
स्थानीय सस्याश्रो की ग्राप के खोत--स्थातीय संस्थाप्रो बी आप के सुरुफ 
स्रोत निमत प्रकार हैं “- 
(१) कर जिसके श्रन्तयेत उद करा का भाग भी सब्मिलित है जो राज्य 
सरकारों द्वारा लगाए णाते है भोर बसूव भी प्रिय जाते हैं ! 
(२) कर के अतिरिक्त अन्य ब्ोत । 
(३) राज्य सरकारो से प्राप्त श्रनुदान 
(६) प्रत्मक राज्य में स्थातीय सस्याझ्रो के लिए कुछ विशेष करो को छोड 
दिया जाता है। यह बर निम्न प्रवार होते है --- 
सम्पत्ति पर कर जेंसे एकाना और भूमि पर कर तथा भूमि के हेस्‍्तान्तरण 
पर कर क्पि भूमि उप कर, बिया क्‍्साई हुई वृद्धि परझौर पूजी के हस्तान्तरण 
चर लगे हुए कर का अति शोधन (5४7८00४8०८) सम्मिलित है । इसके अतिरिक्त 
कुछ व्यवसायिक कर जैसे चुगी घाटो तथा नाव-पुलो की आय व्यक्ति कर श्रादि 
भी लगाय जाते हैं। स्थानीय सल्याये एक तीसरी प्रकार का कर भी लगाती है जो 
व्यक्तिगत कर कहलाते हैं जिनमे व्यवसायों व्यापारों श्रादि पर कर, परिस्थितियों 
ओऔर सम्पक्तियों पर कर, पात्रियों पर कर, कम्पनियों पर कर, मोटर यात्रिया पर 
कर, आंदि सम्मि|नत हैं । ये सस्थाऐ कुछ विज्येप सेवाग्मा का शुल् भी प्राप्त करती 
है जँसे व्यक्तिगत घरो से मेहतर का काम, मोटर तथा गाड़ियों, गा, वैलों 
बुच्ो आदि की लाईसेन्स शुल्त्र तथा अखातक व्यवस्राथों को नियन्त्रित करने का 
लाईसेन्स शुल्क । 
(२) इसके अतिरिवत स्थानीय सस्थाओ को कर के अतिरिवत कुछ अत्य 
स्रोतों से भी आय प्राप्त होती है जैसे -- श्श 
मूमि दथा भूमि की उपज को आस, शूमि का लंगान तथा मकानों, विधाम 
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अहो तथा डाक बगलो आदि वा किराया, शिक्षा से आय, चिकित्सालयो स प्राप्त 
आय , बाजारो फसाईवरो आदि की आय, विनियोगो से आय इत्यादि । 

(३) स्थानीय सस्‍्थाओ की श्राय का अन्तिम स्रोत राज्य सरकारो द्वारा विय 
शये झनुदान है । अब हम भिन्न-भिन्न स्थानीय सस्थाओ्रो के व्यक्तिगत झ्नाय के ख्रोत्तो 
ककी विवेचना करेगें --- 

नगरपालिकाएँ सम्पत्ति कर, वस्तु कर, व्यक्तिगत कर, तथा गाडियो, 
जानवरो, थ्येटर और चुमायथ्य आदि पर कर लगा कर आय प्राप्त करती हैं । बम्बई 
सध्य प्रदेश और उचर अदेश स चुग्ी तथा सीमा करो का, नगरपालिकाओ को आय 
के स्रोतो म एक प्रमुख स्थान है| पश्चिमी बगाल, विहार, केरल, मद्रास तथा झआसाम 
में सम्पक्ति करो का विशेष महत्त्व है। नगरपालिकाशो की वित्तीय व्यवस्था का 
अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि इनकी आय के स्रोतों मे सामान्य रूप से प्रत्यक्ष 
करो को चहुत कम महत्त्व प्रदान किया गया है और ऐसा प्रत्तीत होता है कि यह्‌ 
अ्रत्यक्ष कर लगाने की ओर से पूर्णतया उदासीन है ॥ 

नभर कॉरपोरेशनो द्वारा जो कर लगाये जाते है वे लगभग वही है जो नगर- 
चालिकाओं हारा लगाये जाते हे। हम पहले भी कह चुके हे कि कॉरपोरेशन अपने 
कार्यक्षेत्र मे पूर्णतया स्वत्तन्त्र होते हे और इसलिये वे बिना राज्य सरकारों की झाज्ञा 
के अपनी इच्छानुसार कर लगा सकते है । केवल इनकी भ्रधिवतम और न्यूनतम 
सीमाएं विभिन्न कॉरपोरेशन बानूनो में निर्धारित कर दी जाती हे फिर भी बॉर- 
चोरेशन के करा फी सूची म॒ सम्पत्ति करो का प्रमुख स्थान है । 

जिला बोर्डो के कर लग्राते की शक्ति अपेक्षाकृत सीमित रहती है । इनका 
सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण कर भूमि कर होता है जो मालग्रुजारी के अनुसार निर्धारित 
किया जाता है | इसके अतिरिक्त व्यवसाय कर, सम्पत्ति तथा परिस्थितिओ पर कर, 
और सम्पत्ति के हम्ठान्तरण पर भी कर लगाये जाते है । परन्तु ये कर भिन्न-भिन्न राज्यो 
म भिन्न-भिन्न हे । ग्राम पचायतो के विकास के कारण इन सस्थाआओ के कर लगाने का 
प्रधिकार तथा क्षत्र बहुत अश्य तक सीमित होते जा रहे है । 

लगभम प्रत्येक राज्य म ही ग्राम पचायतें स्थापित हो चुकी हैं | इनके कर 
जगाने का अधिकार भिन्न भिन्न प्रान्तो म भिन्न भिन्न है । यह सभी राज्यों म सम्पत्ति 
फर लगाती हे, अधिकतर राज्यो म व्यवसाय कर, भूमि कर, गाडियो तथा पशुओं 
घर कर इत्यादि लयाती है और केवल कुछ ही राज्यों म चुँगी, यात्री कर, 
वस्तुओं की बिक्री पर कर मेले, त्यौहार, शादियों इत्यादि पर कर लगाती हैं । इन 
करो के लगाने तथा बन्द करने या दरो को निर्धारित तथा राशोधित करने के लिये 
“राज्य सगकारो से आज्ञा प्राप्त करनी होती है । राज्य ररकारों ने वही कही पर उप 
नियमों की रचना भी कर दी है जिनके अनुरार यह कर लगाये जाते हें । बयोचिर 
घचायतो का विकास ग्मभी हाल ही म हग्ना है इसलिये उन्होंने अपने कर लगाने के 
अधिकारो का प्रयोग अधिक नही क्या है । कदाचित उन्हे व्यक्तियों के विरोध वन 
मी डर है । कर जाँच आयोग के अनुसार तो पचायतों को उस यमय तक कर सगाने 
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हो नहीं चाहिये जब तक कि वह पूष रूप से स्थापित ने हो जाये | उस समय ५५३४ 
बे अपना काय राज्य हारकारों से श्राप्त सन्‌दानों स चलाये श्ौर तत्पदचात यह ऐसे 
कर लगाये जिनका भार सभी व्यक्तियों पर पड । ग्राम पचायतों ने अभी तक भूमि 
कर, व्यवसाय कर सम्पत्ति वर तथा जानवरों और ग्राड़ियो पर कर ही अधिकतर 
चगाये हैं । 

7. स्थानीय वित्त जाब समिति [सत्‌ १६५१) की सिफारिशों के अनुत्तार 
स्थानीय सस्थाओ। के लिए कुछ आय के स्रोत तो पृथ् निश्चित होने ही चाहिएँ ज॑स् 
रेख, समुद्र तथा हवा के माजियों तथा वस्तुप्रो पर सीमा कर झौर भप्ति तथा इमारतो, 
सात सद्योग सम्बन्धी भ्रधिकारी पर कर एक विशेष स्थानीय क्षेत्र से उपभोग के 
लिए झ्ामे वाली वस्तुझों पर कर उनयो विक्री पर कर, बिजली की बित्नी पर कर, 
समाचार पत्नों बे झतिरिवत अत्य परमार क विज्ञापदों पर बर उते गाड़ियों धर कर 
जो मशीन द्वारा सचालित तही होती जातबरा तावों, व्यवसायो तथा व्यापारा, 
चौकरियो मतोरजन झ्रादि पर कर । 

कर जाच आयोग का भी यही विचार था और उनवी सिफारिश थी कि 
जो कर राज्य सरकारों द्वारा इस समय लगाये जा रहे हूँ उन पर से ये अपना 
अधिकार धीरे वीरे हटाल भौर स्थानीय यस्थाग्रा को सौप दे । आयोग का विचार 
था हि स्थानीय वित्त जाच समिति हारा मिपारिश किय गए सभी कर स्थानीय 
सस्याग्रो के लिए उपयुक्त नही होगे | इनके अवु्यार सम्पत्ति वे! हृस्वान्तरण पर कर 
तो स्थातीम सरथाएँ ही लगाएँ परल्तु राज्य संटशार उसको स्थानीय सस्थाओं वी 
सौर हे एकत्रित कर । इसी शकार रेल समुद्र तथा हमाई यात्रियों तथा 
अस्तुग्नों पर जो सीमा कर लगाय जाय उनको सध सरकार स्थातीय सस्थाओं की 
और से शगाय भौर क्सूच करे थादी करो को स्थानोय सस्थाय ही लाग बरें। 
आयोग का तस्ताव था पि स्थानोय संस्थाओं वी कर व्यवस्था को लोचपूण बनाने 
के लिए यह भ्रावश्यय है कि राज्य सरकारे करो की अधिकतम तथा न्यूनतम दरे 
निर्धारित वर दें । एसा करते से इतकों जैसी प्रया प्रचलित है हर कर लगाने से 
पहुँगे राज्य सरकार की झ्राज्ञा नही लेनी होगी । 

जहाँ तक उ् आय का सम्बन्ध है जो स्थानीय बस्थाओं को उन गुछ 
करो के हिस्से के हप में प्राप्त होती है जो राज्य खरकारो द्वारा लगाए तथा बशूल 
किये जाते हैं, उसकी राशि वहुत ही कम होती है । स्थानीय सस्थाय्रों फो मॉटर- 
गाडी कर के बदले में बुछ मुआवजा प्राप्त होता है । कुछ राज्यों मे ग्रगी हाल ही 
से मालगुजारी भ से भी इव सस्थाओं को हिस्सा देना आरम्भ कर दिया गया है 
और कुछ राज्या से भनोरजन कर मे से शी कुछ भाग दिया जाता है। कर जाँच 
आपधोंग इस प्रकार के बटवारे के अधिक पद्ष म नहीं था । उनका प्रस्ताव था नि 
मा्मुज्ञारी में से कम से कम १६% भाग भ्राम फचायतो को दे दिया जाये । 

स्थानीय सस्थाझो को कर के झतिरिक्त अन्य स्रोतो से भी ग्धिक झ्ाम आप्त 
नही होती है कुछ नगरपालिकार्यें तक कारपोरेश्नन पानी तथा बिजली की पूर्ति 
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आऔर सडक यातायात की व्यवस्था कर रही हैं । परन्तु इनकी सख्या बहुत ही कम 
हैं । कुछ राज्यों मे तो राज्य सरकारो ने स्वयं ही इन सेवाओ्रो को प्रदान करना 
आरम्भ कर दिया है ( कर जाँच आयोग का प्रस्ताव था कि नगरपालिकाओ्रों को 
विशेध रूप से कॉरपोरेशन को अ्रधिक से श्रधिक सख्या म इन सेवाओं को अपने 
हाथ में ले लेना चाहिए 
यद्यपि राज्य सरकारे स्थानीय सस्थाओं को अनुदानों द्वारा सहायता प्रदान 
करती हैँ परन्तु यह आय का एक बडा स्रोत नहीं है? यह सहायता सुरय रूप से 
विभिन्न योजनाओं की पूजीगत लागगो के कुछ भाग को पूरा करने के लिय दी छाती 
है, जैसे वाटर वक्स, नालियो सम्बषी योजना, प्रारम्भिया स्पूलोे की स्थापना तथा 
प्रबन्ध, अस्पतालों शिशु कल्याण केन्द्रो जन स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमों इत्यादि। 
यह अनुदान अभ्रधिकतर कुछ विशेष खर्चो के लिय तिश्चित अनुपात म॑ दिय जाते हू 
ओर इसलिये इनका किसी सस्था विशेष की आवश्यकताञ्र से कोई विश्प सम्बन्ध 
नही होता । स्थानीय वित्त म इन अनुदानो का कितना महत्व है, इसका उल्लेख हम 
स्थानीय सस्थाओं की समस्याझ्मा का अध्ययन करते समय करेंगे । नगरपालिकागझमा 
तथा कॉरपोरेशन को कुछ बदी बठी योजनाआ के लिय ऋण तथा आर्थिक सहायता 
भी प्राप्त करनी पढ़ती है। परन्तु वे अधिकतर अपने प्रयास म सफल नही होते । 
कर जाँच आयोग वा सुभाव था कि राज्य सरकारे इन सस्थाओं को ऋण दें झौर 
आधिक सहायता प्रदान करे । 
स्थानीय सस्थाओ्रों को आय के भुएप सुख्य खोतों की विवेचता--नगर- 
पालिकाओों को कुल झ्ाय का लगभग है भाग या ६८५५८ करो से प्राप्त होता है ४ 
जिला वोर्डो को लगभग $ भाग या ३२९४ करा से श्राप्त होता है। हम ऊपर कह 
क्षुके हैं कि स्थानीय सस्थाग्रों की आय के स्रोतो मर सम्पत्ति करो का बहुत ही महत्त्व 
पूर्ण स्थान है । इसलिय हम सबसे पहले सम्पत्ति करा का ही उल्लेख करगे --- 
सम्पत्ति कर--सम्पत्ति कर अधिकतर वे कर होते हैं जो श्रचल सम्पत्ति के 
क्रय, विकय, सुधार आदि पर लगाय जाते है । यह कर चार प्रकार के हो सकते हैं, 
भूमि तथा इमारता पर कर विना कमाई हुई वृद्धि पर कर, सम्पत्ति के हस्तान्तरण 
पर कर और भूमि तथा कृषि भूमि वी उपज पर कर । कर जाच आयोग ने अनुमान 
लगाया था कि सन्‌ १६५२-५३ म नगरुपालिकाझो को इस कर से ५२३ करोड 
रुपयो की झ्राय प्राप्त हुई थी | सम्पत्ति कर, जो भूमि तथा इमारतों पर लगाय जाते 
हूँ, दो प्रकार के हो सकते हैं. अर्थात्‌ सामान्य सम्पत्ति कर तथा सेवा कर । प्रथम 
अंकार के कर सम्पत्ति के वाधिक मूल्य पर लगाये जाते हैं । परन्तु सम्पत्ति का मूल्य 
निर्धारित करना सरल नही होता इसलिये स्थानीय वित्त जाच समिति का विचार था 
कि लगान को ही कर का आधार बनाए रखना चाहिए । हमारे देश मे सम्पत्ति कर 
की दर प्रत्येक भूमि के लिये समान होती है, परन्तु स्थानीय वित्त समिति का प्रस्ताव 
था कि इस कर को प्रगतिशील बनाया जाये और किसी प्रकार की भी छूट न दी 
जाये । कर जाँच आयोग इन छूटो के पक्ष मे था, क्योकि उसके अनुसार न्याय की 
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दृष्टि से विधेत व्यक्तियों को भूसि पर कोई कर नही लगना चाहिये । सेवा करो के 
अन्तर्गत पानी की पूति, नालियो, यलियों तथा सडको की सफाई, शिक्षा, रोडानी 
आदि का प्रवन्ध करने के लिये जो सम्पत्ति कर लयाए जाते हैं वे इसके श्रन्तर्गत झ्राते 
हैं। इनका निर्धारण भी सम्पत्ति के लगान के झनुमार होता है। सम्पत्ति करो में 
सदसे बडी बडिनाई दरो बे निर्धारित करने के सम्बन्ध म होती हे । अश्योग के 
अनुसार अधिकतर नगरपालिकाओं के कर निर्धारित करने के आधार दोपपूर्ण है ! 
इसके अतिरिक्त सम्पत्ति पर कई झोर से कर लग्राया जाता है। अर्थात्‌ राज्य 
सरबारें भी कर लगाती हैं और स्थानीय मसस्वयायें भी, जिससे कर दाताझ्ा पर कर 
का भार बहुत अधिक हो जाता है और दोनो में समचय भी स्थापित नही होता है । 
ड्सलिये कर जाँच आयोग कय भ्रुझाव था कि राज्य सरकारों को सम्पत्ति पर कर 
ही लयएना चाहिये । कभी २ लगर विकास या तगर सुधार योजनाडो वे कार्यान्वित 
होने से लगर म॒ स्थित भूमि या इमारतों के मल्य बढ जाते हैं । णित चगरो से नगर- 
आधार ट्रस्ट होते हे वहाँ पर सह ट्रस्ट सम्पत्ति की इस प्रकार मूल्य वृद्ध पर उपकर 
कर (फ्तढा/धाप्रा८०८ 73%) जगाते हैं प्रोर अन्य स्थागों पर चगरपाजिवाएँ और 
नगर कॉर्पोरेंडन को यह कर लगाने का अधिकार प्राप्त होता है। परन्तु इस बर 
को लगाने मै अ्नेको प्रक्रार को कक्‍ठिताइपाँ उपन्न होती हैं जैसे विभिज्न इमारतों 
तथा सम्पत्तियों म यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि किसको कितना लाभ 
हुआ है और क्सिके मूल्य मै कितनों वृद्धि हुई है। इसमे मुकदमेवाज़ों भी काफो 
| होती है । कर जाँच आयोग का मुभाव है कि अधिकतर इन्ही करा को लगाया जाए 
और इनकी दर सम्पत्ति की मूल्य वृद्धि की कम से कम झ्राधी होनी चाहिय। कुछ 
राज्यों में सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर भी कर नगाया जाता है। इस कर की दर 
पुर्द लिडिचत होगी है और राज्य सरकारें इम्ले एकत्रित करती हैं । कर जाँच आयोग 
क अनुसार यह बहुत ही उपयुक्त कर है श्रौर उतकी सिफारिश है कि इसकए प्रयोग 
अन्य राज्यों म भी किया जाय । जिला बोर्डो वी आय मुख्य रूप से भूमि उपकरो 
(7,००4 (०४४०७) ये भ्राप्त होती है । कुछ राज्यों म यह भी व्यवस्था की गई है, 
कि इनकी आय का कुछ भाग पचायता को भी दिया जाय भर कुछ राज्यों म 
पचायते स्वय इस कर को लगाती हे। यह कर मालगुजारी पर अतिरिक्त दर के रूप 
मभ लगाया जाता है औौर स्थानीय सरकारा की ओर से राज्य सरतरें इस कर को 
मालगूजारी के साथ-साथ वसूल करती हैँ। उत्तर प्रदेश म जमोदारी उन्मूलन से 
इस कर को मालमुजारी से ही मिला दिया गया था झीर राज्य सरकार जिला बोर्डों 
को केवल मुआवज़ा श्रनुदात देती यी । 
चुंगी तथा सीमा फर--भारत म॑ बहुत से राज्यो म तगरपालिकाओं वो 
आय का यह मुख्य स्लोत है । यह इतना लाभप्रद है कि ग्राम पचायत्ता ने भी इनको 
लगाना झारम्म कर दिया है। किसी विश्येप क्षेत्र म बस्तुमओं या यात्रियों के आएने 
जथा जाने पर सीमा कर लगाया जाता है और चुगी उन वस्तुओं पर लगाई जाती हैं 
जो विसी क्षेत्र में बिक्ती या उपभोग के लिए आतो है या उस क्षेत्र से बाहर जाती 
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हैं । सीमा कर प्रत्पेक परिस्थिति में वस्तुओं के किसी विज्ञेप क्षेत्र में से जाने तथा 
आने पर लगाया जाता है चाहे उस क्षेत्र मे वह वस्तु बिके या न बिके । दूसरी ओर 
-चुगी केवल वस्तुओं के आने पर लगाई जाती है और यवि वे हो वस्तुये दुबारा उस 
क्षेत्र से बाहर भेजी जाये तो चुंगी से वसूल की गई राशि को लौठाना पड़ेगा । जिन 
वस्तुओं या व्यक्तियो का हस्तान्तरण रेलो, समुद्री या हवाई यातायात द्वारा होता है 
उन पर राघ सरकार सीमा कर लगाती है और उनसे प्राप्त हुई राशि को राज्य 
सरकारों में बाट देती है | जिन वस्तुप्रो या यात्रियो का हस्तान्तरण सडको या नदियो 
द्वारा होता है उन पर सीमा हक 'राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है और उपभोग 
या बिक्री के स्थानीय क्षेत्रो म औने वाली या बाहर जागे वाली वस्तुओं पर भी 
राज्य सरकारे ही कर लगाती हैं । दोनों ही कर अपने-अपने स्थान पर अच्छे हैं । 
सीमा करो मे वस्तुओं के क्षेत्र से बाहर जाते समय कर की राशि को आपिरा करने 
का भगद़ा नही होता है ज॑सा कि चुगी मे है । वापिसी से वस्तुम्रों के आने जाते में 
केवल देर ही नहीं होती बल्कि भ्रप्टाचार को भी प्रोत्साहन मिलता है । इन्ही कारणों 
से चुगी वस्तुओं के स्वतस्न प्रबाह्‌ में रुकावर्टे उत्पन्न होती हैं। चुगी की अपेध्ण 
सीमा कर में एक गुण यह भी है कि रेलो से झाने जाते बाली वस्तुओ पर रेलो के 
भाडो के साथ-साथ ही सीसा कर भी वसूल किया जा सकता है और इस प्रकार 
एकत्रित की गई राशि को नगरपालिकाओ को दिया जा सकता है। नगरगालिकाओं 
को यह झाय बिना किसी खर्चे के ही प्राप्त हो सकती है। ऐसा होने से न तो 
व्यापारियों को ही परेशानी होती है और न कर वी चोरी ही होती है। इसके अतिरिक्त 
एक ज्ञाभ यह भी है कि सीमा कर लगाने के लिए वस्तुओ का वर्गीकरण मसनमाने 
ढग्र से करते की झ्रावश्यकता नही होती है । वस्तुओं का वही वर्गीकरण अपनाया जा 
“सकता है जो रेलो हारा किया जाता है। यह ध्यान रहे कि राडकों द्वारा बस्तुओं के 
'स्थानान्तरण पर सीमा कर वसूल करने के लिए विलकुल ही अलग व्यवस्था करनी 
होती है। साथ ही यह भी कठिनाई होती है कि यदि स्थानीय सरकारे वस्तुओं पर 
बहुत ऊंचा सीमा कर लगा देभी तो व्यवित रेलो से अपनी वस्तुओं को भेजना बन्द 
कर देंगे श्ौर इस प्रकार रेलो की आय भी कग हो जायगी। यदी कारण था कि 
सीमा करो को सघ सरकार के करो की सूचि म सम्मिलित किया गया है। भीमा 
करो में एक कठिनाई मह भी है कि सडक द्वारा दूर स्थानों पर वस्तुओं के जाने म 
एक ही वस्तुओ पर कई बार कर लग जाता है । इसके अतिरिक्त इन दोनों ही करो 
में कर चसूल करने में बहुत अधिक खर्चा होता है तथा व्यापारियों को बहुत सी 
असुविधाये होती है और अप्टाचार भी वढता है । क्र जाँच झायोग का विचार था 
कि चुँगो कर की ध्यवस्था को अधिक सरल बनाया जाय तथा संगरपालिकाओं के 
लाभ के लिए जहाँ वर उचित हो सघ सरकार और भी कर लागू करे । आयोग ने 
चुंगी कर व्यवस्था में निम्त दिश्ञाओ में सुधार करने को सिफारिश की है -- 
देरी तथा असुविधाओ को रोकने के सिये वस्तुओं पर मूल्यानुसार कर न 
लगाया जाय बल्कि वज़नानुसार लगाया जाये। चुँगो की आदर्श दर राज्य सरकारों 


ड्च्र राजस्व 


हारा निर्धारित कर दी जाये स्‍्रौर उत वस्तुश्नो पर करन लगाया जाय जिनमे 
असबिधा होने की सम्भावना होती हैं। छोटे कर्मचारियों प्र ऊंचे अफप्तरों द्वारा 
कडा निषन्तण रखा जाम ताकि अष्टाचार न वढे, खाद्य पदार्थों पर चुंगो को वर्तेमान 
दरा में वृद्धि के लिए साधारणतया राज्य रारकारा को आजमा नहीं देवी चाहिय। 
इसम कोई सदेह तहीं क्रि य दोनों कर वहुत उत्पादक है किन्तु यह भी सच है कि 
इनसे आन्तरिक व्यापार को हानि होती है शौर यह प्रतिगामी होत है! चुगी करा के 
यारे सम स्टाम्प का कहना था वि इसम लगभग प्रत्यक बुराई” है ।९ कुछ स्थानों पर 
यात्री कर भी तगाम्ा जाता है । यह यात्रियों पर स्पुमा कर होता है। यह भी रेला 
द्वारा लगाया जाता है झौर रेल के किराया में ही तैम्मिलित कर दिया जाता हैं। 
इस कर के लागू करन का मरय कारण यह है कि तोगों का विचार है कि 
यप्रालि स्थातीय संस्वाय बाहर में श्राव बाल यात्रिया को अतेको सुविधाय 
प्रदान करने म वहुत घछर्घा करती हे इसलिए इस छर्चे भ कुछ हाथ यात्रियों को 
भी बटाना चाहिय । कर जाच क्रायोग का विचार था कि लम्ब सफर वाल यात्रिया 
पर भी सीमा कर बहुत नोची दरो से लगाया जाय । 

व्यवप्ताय तथा पेन्नों पर कर--श्रासाम को छोड़कर अय राज्या में यह्‌ कर 
स्थानीय समस्याओं द्वारा लगाया जाता है। पास म इस कर को राज्य सरवार 
लगाती है । मद्रास आध्न और पश्षिममी बंगाल के अतिरितत अन्य राज्या म प्स करे 
का कीई विद्येव महत्व नही है | भिन्न भिनर व्ययमाथा तथा व्यापारों के लिय कर की 
दरें भिन्‍नव मिन्‍न होती हूं । परन्तु कुछ राज्यों म लगभग समान दर रखी जाती हू । 

गाड़ियी तथा नावो झोर प्मम्नों पर कर--यह्‌ कर ग्रामा तथा शहूरोस 
भी स्थानीय सरकारों द्वारा जगाय जाते ह। बम्बई को छोडकर अन्य राज्योभ 
मोदरों पर कर राज्य सरकार द्वारा लगाए उत्ता है परस्तु बम्बर्द मं यह रघानीय 
सरकार लगाती है । जित राज्या म यहे कर राज्य भरकार जगाती हैं बहा पर दे 
स्थानीय सरकारों को कुछ मृझ्नावजा देती हैं क्योकि मो?र कर की झ्ाय दिन प्रतिदिन 
बहती ही जा रही है इसलिय कर जाच आधोग का यूमाव था कि मग्रावज कौ एक 
निश्चित राप्ति के स्थात पर स्थानीय सरकारों को कर की झाय झा एक विश्वित 
भाग मिलना चाहिय । 

मार्ग शुल्क (पर०॥ 7५४5)--साग झुल्क भी व्यवसायिक बर परिवार का 
एफ सदस्य है और यह कसी विद्येप क्षेत्र था विशप स्थाना भ आले बाले या वहाँ 
शे गुजरने वाले व्यक्तियों शार्यों तथा जानवरा पर जगागा जाता है। यह कर 
प्रतिभागी होते हैं क्याकि इनकी दर गरीबों तथा अमीरो के लिय एक सी हो रहती 
है। उत्रतिशील देशों म इत कर को समाप्त कर दिया गया है परन्तु भारत स इस 
का प्रयोग लगभग सभी स्थानीय सरकार कर रही हें ॥ कर जाच आयोग का सुराव 
था कि इस कर को एक दाम बन्द कर दिया जाय और केवल ५ लाख रुपयो से 
अधिक लागत के पुल्तो पर यह कर लगाया जाय प्र पुल की लागत निकल आते 
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पर इस कर को बन्द कर दिया जाये । स्थानीय सरकारो की आय में जो कमी हो 
उसको पूरा करने के लिये राज्य सरकारे मोटर कर में से एक भाग स्थानीय सरकारो 
को देदे। 
स्थानीय संस्थाओं का ब्यय--सन्‌ १६४६-४७ के ऑँकडो के आधार पर यह 
निश्चित रूप से कहा जा राकता है कि नगर॒पालिकाओ की अपेक्षा जिला बोर्ड अधिक 
जनसख्या की सेवा करते हैँ । उस वर्ष नगर क्षेत्रों मे कुल जनयख्या २ करोड १८ 
लाख थी जबकि जिला बोर्डो के क्षेत्र मे कुल जनसख्या २० करोड ४५ लाखे के 
लमग्रभय थी। इसीलिये दोनो सस्थाओं के व्यय मे १० और १ का श्नुपात 
था । स्थानीय सरकारो के व्यय की मद्दों को तीन बडे-बडे भागो में विभाजित किया 
जा सकता है भ्रर्थात्‌ शिक्षा, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य और सवादवाहन । इनम से 
प्रत्येक का वर्णन हम निम्न पृष्ठो मे करेगे -- 
शिक्षा--हमारे सविधान के अनुसार राज्य सरकारों को सविधान लागू होने 
के १० वर्षो के अन्दर ही १४ बर्ष से कम आय वाले बच्चो के लिये मि शुल्क तथा 
अगिवाय शिक्षा प्रदान करना है। इस उद्दे्य की ओर अग्ररार होन मे स्थानीय 
सरफ्ार के व्यय में यूद्धि हुई है। उच्र-प्रदेश में सन्‌ १६१६ मे प्रारम्भिक शिक्षा 
एक्ट पास हुआझ्ला था जिसके अनुसार क्वल शहरी क्षेनोंस अ्रनिवाय शिक्षा की 
व्यवस्था की गई थी। सन्‌ १६२६ म जिला बोड प्रारम्भिक शिक्षा एक्ट वन जान 
के बाद ग्रामीण क्षेत्रा मे भी अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था आरम्भ हो गई। इस 
समय उत्तर प्रदेश के ३६ नभरो म लडको के लिये अनिवार्य शिक्षा चालू कर दी 
गई है और २६ जिला बोडेों के चुने हुए क्षेत्रों मे भी अनिवाये लिक्षा प्रदान की जा 
रही है । लडकियों के लिये अनिवार्य झिक्षा लखनऊ और इटावा के जिला बोर्ों के 
कुछ चुने हुए क्षेत्रो म तथा मिर्जापुर और मथुरा की नगरपालिकाओ्रो म की गई है । 
इटावा के जिला बोर्डो को शिक्षा का पूरा व्यय राज्य सरफार देती हैं जबकि ग्रन्य 
क्षेत्रों में खर्चे का दी तिहाई भाग राज्य सरकार देती है । पिछले १० वर्धों म कुल 
हुपयय में लगभग ११% की वृद्धि केवल शिक्षा के कारण ही हुई है । परन्तु खेद की 
बात यह है कि ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों म अनेको स्थान देखने गे ऐसे झ्राते हे जहा 
पर छोदे-छोटे लडको और लठकियों के लिय शिक्षा का कोई प्रबन्ध नही है । छोटे 
छोटे बच्चो को शिक्षा प्राप्त करने के लिये मीलों दूर जाना पडता है और फिर भी 
न तो स्कूलों गे उचिन शिक्षा ही प्रदान की जाती है और न वच्चों के चरित्र की ही 
ओऔर कोई ध्यान दिया जाता है । बात यह है कि इन स्कूलों मे शिक्षा वी उचित व्यवस्था 
नहीं है, इनके पास पर्याप्त रामान भी नहीं है और अध्यापक्रों वो इतना कम बेसन 
दिया जाता है कि उनको अपनी जीविक्ा कमाने के लिय' अन्य स्रोतों बो सोजना 
पडता है । इगलिये वे बच्चो को पढाने की ओर उचिय ध्यान नहीं देते और रुचि 
भी नही दिखाते | यदि देश में अच्छे नागरिको को जन्म देना है तो यह आवश्यक्ष है 
कि शिक्षा का उचित प्रबन्ध किया जाय और ऐसे अध्यापव रखे जाये जो उचित शिक्षा: 
अदान कर सके झौर इन अध्यापत्रों के चेतन का भी उचित प्रवन्ध होना चाहिये । 


३६० राजस्व 


चिकित्सा तथा स्थास्थ्य--यह्‌ स्थानीय सरकारा का दूगरा महत्वपूर्ण काय 
है । इस काय में कई कार्य सम्मिलित हें जैसे चिकित्सा के लिए अस्पतालों; दबाइसा, 
डाक्टरो आदि छा भ्रवन्च करना और रोग निवारण के लिए अन्य उपाय करने, गनन्‍्दे 
पानी की निकासी के लिए नालियो का उचित प्रवन्ध करना कूडे के ढेरा वो साफ 
कराना, सडको त्तथा मडिपा और मेलो के स्यात बी सफाई, खाते पीने की चस्तुझा 
क्री बिक्री का उचित प्रबन्ध, दाहरो तथा ग्राव में पानी की व्यवस्था इप्यादि। इस 
सह पर नगरपालिकाओ का कुल व्यय लगभग # करोड रप्या था। जिला बोर्ड 
का व्यय बहुत कम था क्योंकि उन्हे गनदे पानी की निकासी तथा कूडे की सफाई, 
सड़का की सफाई भर पानी की व्यवस्था नहीं करनी होती है। इसलिए इलका 
"कुल व्यय १ करोड ७७ लाख रुपयो से कुछ ही ग्रधिव था । जत साधारण के स्वास्थ्य 
की जिम्मेदारी भी इन्ही सस्थाओं पर होती है।यह बीमारिया तथा महामारिया 
को फैतने से रोकने का काम करती हैँ और इस सम्बन्ध म इनको बहुत स काम 
ऋणरने होऐेे हू जैसे अपने अपने खेत सर सफाई रखना, कूड और गदर को जमए न 
होने देना, नालियो नौचालया तथा मूत्रालया की व्यवस्था करता, ववरिस्ताना 
सथा झामश्यान घाटो की व्यवस्था करना छूत की बीमारियो को न फौतने देने के लिए 
“टीके आदि का प्रबन्ध करना, ग्रस्वतालो तथा चिक्त्सिालया की व्यवस्था करना 
इत्यादि । 
सबारबाहन--स्थानीय सस्थाग्रों का सडबः पुला पादों इत्यादि को बनवाना 
और उनकी भी मरम्मत करवानी होती है तथा सडको के बिगारे पेड भी लगवाने 
होते है । ग़नू १६४४-४५ म इन सरकारा बे प्राधीन बेवद १,६५,८५५६ मील लम्बी 
सइरे थी जिनकी देखभाल तथा मरम्मत पर लगभग २८१ लाख रुपया खच हो सहा 
आ । उसी वय ग सार्वेजनिक निर्माण विभाग के आधीन ४१,०३२ मील लम्बी सड़क 
आओ जिन पर यह विभाग ४३० लाख स्पया खच कर रहा था। ग्रत स्थानीय 
सारकारा का सठको पर औसत खच १६६ रूपया प्रति मील था जबकि प्रन्य सडको 
पर यह व्यय १,०४८ रुपया प्रति मौल था| रवाभाविक ही है वि सावजनिक निर्माण 
विभाग हारा बनाई गई सडकें अधिक मजबूत ग्जौर टिबाऊ हांगी और स्थानीय 
सम्थाप्रा इारा जिन सडको की व्यवस्था हो रही है उननी स्थिति अवश्य ही 
शौचनीय होगी इसलिए यदि सडको की स्थिति को शुधारगा है ती सडका की 
ख्यवस्था राज्य सरकार द्वारा ही होनी चाहिए । सवादवाहन के छिए राज्य सरदार 
स्थानीय सरकारा की दो प्रकार से सहायदा देती है एक तो अपनी आ्ाय म मे झ्लौर 
दूसरे उत्तर प्रदेश सडक विकास कोप म से । 


स्थानीय सस्थाओ को समस्याये-- 


हमारे देश मे स्थानीय सस्थाप्रो को जो कार्य सौपे गये हू दे बहुन ही विस्तृत 
औ। वास्तव म॒ ग्रामीय तथा शहरी क्षेत्रों के कल्याण तथा उन्नति थे लिये इन्ही 
सस्याआ को जिम्मेदार बनाया गया है । परन्तु उनकी आय के साधन बहुत ही 


स्थानीय सरकारों की वित्त-ब्यवस्या ड्ध्श 


सीमित है ॥ इनके साधन इतने कम है कि कही कही पर तो यह सस्याये अतिवारये कार्चो 
तक्र को सम्पन्त करने मे असमर्थे रहती है) स्थानीय सस्थाग्रों की आय कम होने 
के कारण यह अपने कार्यों को इतनी कुशलता से सम्पन्न नहीं कर पा रही है जितनी 
कुशलता से इनको करता चाहिए, और इसलिए इनसे देश को आज्जातीत लाभ 
भी प्राप्स नही हो रहा है । ऊपर से देखने पर तो इन मस्याप्रो की झ्ाय और व्यय 
सम्बन्धी आँकड़े काफी सतोपजनक प्रतीत होते हूँ परन्तु यदि भ्रति व्यक्ति झ्राय और 
आयय का अध्ययन किया जाये तो स्पष्ट हो जाता है कि इनकी दद्या अत्यन्त हो 
शोचतीय है । बात यह है कि प्रारम्भिक काल में जो साधन इनको सोफे गये वे 
बेलोच होते हुए भी इनके लिए उस समय पर्याप्त थे क्योंक्रि उठ समय झ्ाय को 
तुलना में इनका व्यय बहुल कम था। परन्तु जैसे जैसे समय की प्रगति हुई और 
राजकोय सरफारो का कार्य क्षेत्र विभ्तुत होता गया, इन सस्थाओो का व्यम भी बढठता 
मथा । किल्‍्तु इनके व्यय के बढने के साथ साथ आय में उतनी वृद्धि नहीं हुई। 
परिणामस्वरूप इन सस्याप्मों को बहेत ही बुरा समय देखना पडा और इन्होंने 
नागरिकों को भी बहुन कथा सुविधाये प्रदान की । इसीलिए यह ग्स्थायें अधिक लोक- 
प्रिय नहीं हो पाई ॥ एक अनुमान के भ्रनुसार नगरपालिकाशो की प्रति व्यक्ति प्राय 
केवल ७ रुपये १२ श्राने १ पाई प्रतिवप है और जिला वोर्डो की १३ आने २ पाई 
प्रति व्यक्ति है । इतनी कम आय होते हुए यह आशा करना, कि यह सरथाएँ अपना 
कार्य कुशलतापूर्वक कर राकेगी, निराधार है। स्थिति इतनी खराब है कि 5०% 
गाँव में प्रारम्भिक स्कूल नही हे, गाँव से शहरों तथा रेलवे स्टेशनों से मिलासे वाली 
सडके नही है श्र गाव मे भी जो सडकें है उन ए र वर्षा के दिनो में सफर करना 
सम्भव नहीं होता । गन्दे दानी के निकालने की व्यवस्था नही के बराबर है, और गला” 
त्तथा कूडा करकट उठवाने का उचित प्रवन्ध नही है । विगत घर्पों में इन सस्थाप्रो 
के कार्यो की सख्या तो बढती गई है परन्तु इनकी आय के साधन यथा स्थिर रहे हे । 
परिणामस्वरूप अ्रधिवाश्य सस्थारयें अपने कार्यों को राज्य भरकारो को दे देने पर 
विवद्य हो रही है । एक ओर तो स्थानोय रास्थायें निरा्म तथा हतोत्साहित 
होकर राज्य सरकारों को सौंपना चाहती हें और दूसरी श्लोर यह दृद्य देखने मे आता 
है कि राज्य सरकारें स्थानीय सस्थाप्नो को नये नये कार्य सोती जा रही हैं । एक 
यह भी प्रवृत्ति देखने म आती है कि तिक्षा, इंव्स्थ्प्, यातायात जैसी रुख्य सेवाओआा 
को राज्य सरकारों न अपने हाथो में ले लिया है। उत्तर प्रदेय मे छूत करे बीमारिया 
के भ्रस्पताल तथा शिक्षा सस्थाग्रो को सरकार ने अपने हाथ म ले लिया है और सउकते 
को रक्षा का कार्य भी सरकार स्वयं ही कर रही है । दूसरी ओर ग्राम पचायतो 
को बढावा दिया जा रहा है ओर उनके कार्यो वी सस्या को बढाया जा रहा है | 
क्योकि कुछ ऐसा विश्वास है कि पचायतें प्रजातान्त्रिक राज्य के लिए व्यक्ति क्यो 
कुशल नागरिक बना सकेगी । अत स्थानीय सस्थाझो के दित्तीय सगठन से सम्बन्धित 

निम्न समस्याओं को सुलभगना परम आावक्ष्यक है --- 
(१) स्थानीय सस्थाग्रो को क्यों को सोपते समय इस बाद को ध्यान मे 
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रखा जाये कि राज्य सरकारा तथा स्थानीय सस्याशों के बीच जा साधनी का 
वितरण हो उसम और कार्यों क्षे वितरण म किसी प्रकार का भी अमतुलब न 
रहे । 

(२) स्थानीय समस्याओ्ना के यत्तंमान सावना तया उनवी आय प्राप्द करने 
के अधिकार की एप्पल जए्च की जय ६ 

(३) स्थानीय सरकारों तथा राज्य सरकारा के बीच आय के साधनों का 
समुचित वितरण हा । 

(४) स्थानीय सस्थाओ्आ को राज्य मरदारा स प्राप्त होने वाले अवुदानां 
सम्बन्धी सिद्धान्ता की पूरी जाच को जाय । 

(५४) भविष्य में स्गादीय सस्याआ्रा री आय व साधना सम किस प्रक्ार बुद्ध 
हा सकती है श्ौर उनकी काय कुनतता म कस उन्नति की जा सकती है इन बातों 
की भी पूरा जाच की जाय । 

हम सभी इस बात से सहमत हे मि स्थानीय संस्वाय्रा की झ्राधिफक दसा 
बहुत ही खरात्र है श्लौर उन तुरन्त हा ग्राधिक् सहायता प्राप्त हानी चाहिए। 
चाम्तव म स्थानीय सस्थाप्र। क कुणलतापूवव काम हु कर पान बा प्रमुख कारण 
यही है कि उनक पास अपन कार्यों को सम्पन्न करत के लिए आवश्यक घन नहीं 
होता । हम सभी उनको श्रालाचना ता करत हैं परस्चु उनको जिवशता की और 
ध्यान नही दस । राज्य सरकारा म तो गरतवर्षों मे वुछ ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न हुई हैं 
कि वह स्थानीय सस्थाणा को ग्राथिक सहायता प्रदान बरने के स्थान पर उनके 
प्रबन्ध, अधिकार तया कसंब्या का टी अपन हाथ से ले सती है। ऐसी तीति 
न्याबराचित नही है । प्रजातान्तिक प्रशासन क लिये प्रशासन का विकेन्द्रीयक्रण 
अहुग हो झ्रावश्यक हाता है और यदि राज्य सरकारें इसी तरह धोरे घीरे स्थानोय 
सरकारों वो हप वरती गइ तो न तो अच्छे नागरिक ही उत्पन्न हो सर्वंगे और 
न दश सम प्रजातेस्त वा जीवन ही स्थायी वन सकेगा। स्थानीय वित्त जाँच समिति 
सन ठीक है। रहा है कि स्थानीय सस्थाग्रा स राज्य मरकारो यो सभो कार्यों कप 
हस्तानरण एक प्रतियामी काप है जिय बन्द हाना चाहिए ।” भारत जैसे देश 
का लिय नो सह परम झावन्यक है। भारत म प्रजातन्य अभा अपनी शिशु अवस्था 
म ही है। अभी भारतवायी श्रद्मासय सम्बन्धी कार्यो मे निपुण नहीं हं । बिना जनता 
के यहयोग के प्रशासभ सफ़्त नहीं हा सक्षठा और जनता का सहवाग उसी समय 
हाप्त हा सव॒सा हे जब॒क्ि प्रत्यक्ष नागरिक अपन कक्तब्या को समके। इसलिए 
अच्छ नागरित् उत्पात करत क लिए दया व्यवितिया को नागरिकता की सिक्षा 
अ्रदाल करन के जिय स्थानोय सरकारा कया होना बहुत आवश्यक है। इसलिए 
उ्ंका अन्त करन क स्थान पर उनकी आधविक दशा को इतना उन्दत कर दिया 
जाए कि वे झपन कत्तव्या का पालन सुचारू रूप से कर सर्वे । भारत में अधिकतर 
आय व स्रोत जो राज्य सरकारा को दिये गय है ये लोचदार है और जो रुथानीय 
सरकारा वा हिय गये है दे बेलोच हैं । पाइचात्य दशा में विपी कर, भमनोरजग कर, 
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सथा मूमि कर जो स्थानीय सस्थाओ की आय के मुख्य ल्रोत हे वे भारत में राज्य 
>मरकारो ने अपने पास रखे है इसलिए यह आवश्यक है कि आय के साधनों का 
“राज्य सरकारों सथा स्थानीय संस्थाओं में बेटवारा फिर से कया जाए या उन्हे आय 
सके और अधिक स्रोत सौप दिये जायें। 
स्थानीय सस्थाओ की हीन दशा तथा हीन कार्यकुशलता का एक मात्र कारण 
यही नही है कि उनके पास झाय के स्लोत नही हैं वरन्‌ इसका एक कारण यह भी 
है कि स्थानीय सरकारें अपने वत्तेमान श्राधिक अधिकारों तथा साधनों था उपयोग 
भली प्रकार नही कर रही हैं। इनकी आलोचना इस आधार पर बड़े कडे दाब्दो 
में की जाती है । यह मरथाये करारोपण में पक्षपात से काम लेती हैं और कर ब्सूल 
करने में भी ढीलापन दिखाती है। इस सस्वाओं के गहन अध्ययन के पह्यात्‌ इनके 
कुछ मौलिक दोप दृष्टिगोचर होते हैं, जेसे करो में पक्षपात करना तथा उनको 
वसूल करने में कुछलता का अभाव रहना; विरोध तथा आलोचना के भय के कारण 
उन करो को भी न लगाना जिनके लिए राज्य मरकारों ने आजा दे रखी है, शासन 
की भ्रकुशलता तथा शासव प्रबन्ध में निरीक्षण, नियन्त्रण तथा नियमितता का 
अभाव और आथिक सहायता के लिए सर्व ही राज्य सरकारो का मुँह ताकना । 
इसम तो कोई मन्देह नही है कि स्थानीय सरकारों के शासन प्रवन्ध भ्रकुछल 
है । परन्तु इसका प्रमुख कारण सह ही है कि इनको आराय के साधन पर्याप्त नद्दी ह। 
उरालिये राज्य सरकारो को चाहिये कि थे इन सस्थाओो को उन करा को लगाने 
के लिये बाध्य करें जिनका उपयोग वह श्रभी तक नही कर पाई है । राज्य सरकारा 
को यह भी चाहिये कि थे उन प्रतिबन्धो को भी हटा लें जो उन्होने स्थानीय सरकारा 
के अधिकारी तथा उनकी दत्तियों पर लगा रखे है । बारतब मे आलाय के किसी भी 
लग साधन को अपनाने के लिये स्थानीय सरकारों को राज्य सरकारो से आजा 
लेनी होती है । इस व्यवस्था का सबसे बुरा परिणाम यह होता है कि शासन प्रबन्ध 
नी अकुशलता तथा उन्तकी हीन दछ्या के लिये यह निईचय करना कठिन हो ज्ञाता 
है कि किसको ज़िम्मेदार बनाया जाय झर्थात्‌ इसकी ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों पर 
है या स्थानीय सरकारो पर २ बात यह है कि इस प्रकार फी व्यवस्था से उत्तरदायित्व 
राज्य सरकारों तथा स्थानीय सरकारा के बीच बद जाता है औ्लौर यह कहचा कठिन 
हो जाता है कि स्थानीय सस्थाओं की निर्धतता इस कारण है किये करो वा प्रयोग 
नही करती या इस कारण कि राज्य सरकारें उनके प्रस्तावों को रवीकार नही 
आरती | इसके अतिरिक्त करो की कोई ऐसी सूची भी नहीं है जिसके आधार पर 
यह निश्चित किया जा सके कि अगमुक कर स्थानीय सरकारों द्वारा लगाय जा सकते 
है । हारे सविधान में भी सन्‌ १६९३५ के एक्ट की भाति स्थानीय करो बी कोई 
अथक गणना नहीं की गई है | राज्य सूची सम जिन क्रो को सम्मिलित कया गया है 
उनके विपय में यह स्पष्ट नह्दी किया गया है कि उनमे से कौन से कर स्थानीय 
सरकारी के लिये उचित रहेगे । इसलिए स्थानीय सस्थाओं की वित्तीय दशा को 
सुवारना कोई सरल वात नही है । यदि हम भारत में विभिन्‍न सरकारो की तुलना 
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(5) राज्य सरकारो को मोटर गाड़ी कर की आय में से एक भाग स्थानीय 
सरकारो को देना चाहिए । 
(६) केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति पर जो स्थानीय कर नही लगाये जाते 
उसके बदले में स्थानीय सस्थाओ्रों को केन्द्रीय सरकारों से कुछ मुआवज्ञा मिलना 
चाहिये | 
यह अनुमान किया गया है कि यदि समिति के सभी सुभाव स्वीकर कर लिए 
जाते तो भारत में सभी स्थानीय सरकारों की आय में ४० करोड रुपयो की वृद्धि 
होने की आशा थी । यहाँ पर यह बताना अनुचित न होगा फ़ि समिति ने केवल 
७६७ स्थानीय सस्थाओं का ही अध्ययन किया था जिनसे छोटी-छोटी नगरपालिकाये 
तथा पनायतें सम्मिलित नहीं थी । इसके अतिरिक्त समिति के सुभावों में से कुछ 
सुभाव ऐसे हैँ जिमको कार्यान्वित करना कठिन है ओर जिनके सम्बन्ध मे यह भी भय 
है कि उनसे राज्य सरफारो की वित्तीय व्यवस्था खराब हो जायेगी । यह भी घ्यानः 
रहे कि समिति ने जिन करो को लगाने का सुभगव दिया है उनमे से कुछ तो इतने: 
छोटे-छोटे है कि उनकी व्यवस्था ही कठिन है । 
उत्तर प्रदेश की स्वशासन जाँच समिति ने निम्न सुझाव विये हैं .-- 
(१) शहरो झर गाव मे महाजनी का काम करने वालो पर कर लगाया 
जाए । 
(२) प्रान्तीय कोर्ट फीस में से कुछ हिस्सा स्थानीय सरकारों को दिया 
जाए । 
(३) मुद्रोंक कर पर ह के वराबर भ्रतिरिक्त कर लगाया जाय और उसकी 
आय स्थानीय सस्थाओरो को दी जाए । 

(४) ग्राम पचायतों के लिये इस समिति के निम्न सुझाव थे .-- 

(श्र) जमीदारी के लगाव प्र लगाये गए कर का ५ से ७३%, ग्राम 
पच्मायतों को दिया जाए। 

(4) राज्य सरकारों को प्राप्त होने वाली मालयुजारी का ५% ज्रास 
पचायतो को दिया जाएं । 

(स) मूमि उपकर का २५५०८ भाग जिला बो्ड ग्राम पचायतों को दें । 

(द) यदि आवश्यक हो तो श्रम दर ([.,39007 ६२४४७) के स्थान पर श्रम 
कर (७9०७ 735) तगाया जाय | 

कर जाँच आयोग के सुकाव--मारतीय कर जाँच आयोग ने भी स्थानीय 

वित्त का विस्तारपूर्वक अध्ययन क्या था। उसका विचार है कि स्थानीय वित्त 
की एक समुचित प्रणाली स्थानीय और प्रत्यक्ष करारोपण पर ही आधारित हो 
सकती है । आयोग ने अपना मत त्रकाट करते हुए कहा है कि राज्य रारकारों द्वारा 
स्थानीय सरकारों को कर लगाने की झक्तियो को हथियाने का प्रयत्ग न्यायोचित नही 
है। कुछ कर ऐसे निश्चित कर दिये जायें जिन्हे केवल राज्य सरकारें ही लगा सके। 
इस कार्य के लिये उसका विश्वास था कि संविधान में सथोधन करने की आवश्यकता 
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नही है बरन्‌ घोरे २ राज्य सरकारें स्थानीय सरकारों के अधिकारो को हथियाना 
बन्द कर दें और उन्हे उसको सौपे हुए साधना का उपयोग करने में प्रोत्साहन दें। 
आपीग इस वात से सहमत नहीं था कि स्थानीय सरकारो पों राज्य सरकारो के छुछ 
विशेष करो वी आय सम से हिस्सा दिया जाय, व्याकि ऐसा फरने से स्थानीय सरकारें 
बिना फ़िसी जिम्मेदारी के ही आय प्राप्त करेंगी । त्रायोग का मत था कि राज्य 
सरकार विभिन्न स्थानीय सरकारों की विद्येप आवश्यकताशो तथा उनकी व्यवस्था 
की कुशलता को ध्यान म रखकर यदि अनुदान द तो अधिक उपयुक्त होगा । परन्तु 
राज्य सरकारें जो भी क्रारोपण के अधिकार स्थानीय सरकारो को दें उनम दो 
बाता को अवश्य ही ध्यान म रखा जावे ॥ प्रथम करा वी स्थिरता और दूसरे करा 
की न्यायश्यीलता त्था पर्याप्तता के साथ लगान की कुशलता | इसके भतिरिकत 
आयोग का यह भी सुझाव था जि राज्य सरकारें इन सस्थाओं को ऋण झौर 
सहायता भी प्रदान करे । इन सब वाता को घ्योन मे रखकर आयोग मे निम्न सुभाव 
(दिए हैं -- 

(१) ग्राम पचायता के कार्य क्षेत्र को बढाने मे वडी सावधानी से काम लेना 
चाहिय। यह उचित होगा कि इन्ह कुछ निश्चित कार्य सौप दिय जायें और इनको 
स्थानीय विकास योजनातञ्रों से भी सम्बन्धित कर दिया जाय । 

(२) यह सम्भव नही है कि जिला बोर्डो का वतमान रूप सर्देव ही बना 
रहे। इनके काम क्षेत्रों के भूगोलिफ आकार को सीमित किया जाय और इनके 
कार्यों बित्त व्यवस्था तथा वरारापण का प्चायतों के साथ समचय स्थापित क्या 
जाए झौर इनको ग्रपनी ग्राय का अधिकाण भाग करो की श्रपेक्षा राज्य अनुदानो से 
आप्त होना चाहिय । 

(३) स्थानीय चित्त व्यवस्था की समुचित प्रणाली करारोपण पर आधारित 
होनी चाहिय । 

(४) ग्राम पचायता की सफलता तथा उनके विकास के लिये यह आवश्यक 
है कि प्रारम्भिक अवस्या म राज्य सरकार उनको इतनी आधिक सहायता दे कि उन्हे 
कर लगाने की आवश्यक्ता न हो ॥ 

(५) यह भी आवश्यक है कि कुछ करो तथा उनकी झाय को केबल 
स्थानीय सरकारा के उपयोग के लिय ही सुरक्षित रखा जाए । 

(२) आप है ऊप्यानए्तप्तो-ते तिपापिम्भ बस को वुराक्षेता रफनोवगा 
सुराव दिया है --(थ) भूमि और मकाना पर कर (व) चुगी कर, (स) ऐसी 
गाडिया पर कर जिनमें शक्ति का प्रयोग नहीं होता (द) जानवरों तथा नावो 
पर कर, (हु) व्यापार, व्यवसाय, रोज़गार भादि पर कर, (य) समाचार पत्रो मं 
प्रकाशित विज्ञापनों के ग्तिरिक्‍त अन्य विज्ञापनों पर कर । 

आयोग का सुक्राव था कि कुछ प्रकार के मनोरजन करो और सम्पत्ति वे 
हस्तान्तरण पर नगाय जाने वालो करो को स्थानीय सस्थाओ को दे दिया जाय ! 
व्यापोग ने यह भी सुझाव दिया कि सडको और आन्तरिक जल मार्गों द्वारा आने वाले 
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मल और सवारियो पर कर जगाने तथा माय कर (7०)॥ ४5) लगाने की झाज्ञा 
स्थानीय सस्थाम्नो को दी जाय 

(७) स्थानीय सस्थाओ के सम्पूर्ण विकास के लिये राज्य सरकारों को 
“निम्न प्रयत्न करने चाहियें --- 

(अर) राज्य सरकारे स्थानीय सस्याझो को कर लगाने के सम्पूर्ण अधिकार 
सौंप दे । 

(ब) यहे कर पर्याप्व लोचदार तथा विभिन्न प्रकार के हो । 

(स) सौंपे जाने वाले करो दाग घनिष्ठ सम्बन्ध उनको दिए जाने वाले 
अधिकारो से हीना चाहिये । श्नौर 

(<) ऐसे कर लगाने के अधिकार समाप्त कर देना चाहिए जो समयावुकूल 
नही है । 

(८) मोटर गाडी कर की आय का कमर से कम २५५८ भाग नगर- 
पालिकाशोो और जिला बोर्डो को और भूमि कर का कम से कम १५५ ग्राम पचायतो 
और ग्रास समितियों को दिया जाए । 

(&) नगरपालिकाशों के गैर कर आय के स्रोतों को बढाया जाए और 
व्यापारिक सेवा प्रो को अधिकतर इन रास्थाझ्रों द्वारा चलाने का अधिकार दिया 
जाएं। 

(१०) आयोग का मत था कि दूसरी योजना में पानी का प्रबन्ध करने 
तथा अच्य प्रकार के विकास के कार्यो के लिये नग्रपालिकाओ को ऋण तथा 
झाथिक महायता प्रदान की जाय ॥ 

(११) ग्राम पचायतों के लिये सामान्य सम्पत्ति कर, सेवा कर, भूमि उप-कर 
जलथा सम्पत्ति हस्तान्तरण कर ही श्रधिक उपयुक्‍त हैँ ! व्यक्तिगत पच्रायतो को उचित 
दशाझो मे सबारी कर, व्यवसाय कर तथा मनोरजन कर लगाने का भी अधिकार 
बईदिया"जाय । 

(१२) विभिन्‍न स्थानीय सरकारो की झाय को बढाने के लिये भिन्न-भिन्न 
अदत्नो की भ्रावश्यकता है । नगर कॉर्पोरेशन और बडी-बडी नगरपालिकाझों को 
अधिक कर लगाने के अधिकार मिलने चाहिये और छोटी-छोटी स्थानीय सस्थाओ को 
अधिक झनुदान मिलने चाहियें। 

(६३) कक्तायक अतुद्नो के सम्बन्ध में आयोग ने अपने सुम्माव देते हुए 
अताया है कि राज्य सरकारों को त्तिम्न सिद्धान्दो के आधार पर काम करना 
चाहिये 4 

(अ) नग्रपालिकाओ और कॉरपोरेल्न के अतिरिक्त अन्य स्थानोय 
नस्थाश्रो के लिये सामान्य उद्देश्य अनुदानो की व्यवस्था करमा होना चाहिये । 

(ब) अनुदान देते समय प्रत्येक सस्था के क्षेत्र आकार जनसर्या दया 
आधनो को ध्यान में रखना चाहिये । 


(स) अनुदानों की मात्रा कम से कम इतनो हो कि स्थानीय सस्या को 
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अनिवार्य तथा प्रशासन सम्बन्धी कार्य बरते में कोई कठिनाई न हो । 

(4) आरम्मिक झनुदाना म्‌ प्रति वर्ष परिवततत तहीं होने चाहियें। वें के 
में कम ३ वर्य से ५ दर्ष तत चलते रहे । 

(मे) वापिक झनुद्यनो के श्रतिरिक्त विज्ेष कार्यों के लिये भी विशेशा 
अनुदान दिये जाये । 

(१४) राज्य सरझारा को स्थानीय सरवारश के हार्य सचालन में! उचित 
सहायता प्रदान करनी चाहिये ओर राज्या वे नियन्त्रण तथा मलाह के! मुरय उद्देश्य 
यह होना चाहिये कि वे स्वशासन की ऐसी इपाइयो बा निर्माण करे जो नीति बना 
सकें और उम्बकों कार्यारिबित भी कर सके । 

(१४) क्मचारिया की पर्याप्त प्रशिक्षण मिलना चाहिये ब्लौर भव्छा बैतन 
भी । यदि यम्भब हो तो स्थानीम सरकारे दिन-अति-दिन के कार्य सक्ालत के व्यय 
का एक भाग गपती आप में से पूरा करें । 

सरकारी प्रनुदात --पिछले पृष्ठो मे हसन स्थानीय सरवारा की वित्तीय 
समस्याप्रा का विस्तारपृवक प्रध्ययत किया है शर विभिन्‍न समितियों भौर भायोगो 
को सिफारिशों को भी देखा है। सभी इस वात से सहमत ह कि सस्याओ की वित्तीय 
व्यवस्था सतोपजनक नहीं है और ग्रावम्धक्ता इस बगल की है वि उनकी स्थिति 
की तुरन्त ही सुधारा जाय । कर जॉच ग्रायोग तथा स्थानीय दिस समितियों आदि 
सभी ने एक भत होकर यह सुझाव दिया है कि राज्य सरबाय शोर स्थानोय 
सरकार के वित्तीय सम्बन्धों मे भावश्यक १रिंवर्तन होने चाहिये। परन्तु प्रश्य यह है 
कि यह परिवर्तन शिस प्रकार क्यि आये ? क्योवि' विसी भी व्यवस्था मे स्ये” 
प्रिवर्तत १रना एक तो सरल नही होता भर दूसरे चारो ओर से उसबी आलोचना 
होते लगती है । इस रम्वन्ध में हम इड्जतैन्ड मे स्थानीय सस्थाप्रा के वित्तोथ इतिहास 
से कुछ लाभ प्राप्त बर सकत हं। वहाँ पर उन्होने राज्य सरकारों और स्पानीय 
सरकारों के पारस्परिक वित्तीय सम्बन्धों को सुधारने के लिये अनुदातों का सहारा 
लिया है । सिंड्ती दंव (5:046५ ४४८७४) ने स्थानीय सरकारो को वित्तीय दाक्ति 
प्रदान करने के लिये तथा उनके भारो सम समानता साते ने! चार आषधारा पर 
अनृदानों को ग्रावरधक बताया है । यह झाधार तिम्ताकित है -- 

[अझ) अथम, विभिन्न स्थातीय सस्थाओं के भार की ग्रसमायताआ को रोके 
के लिये यह भनुदान बहुत थावश्यक है । 

(ब) ये अनुदान इसलिये भी आव्यक हैं वि राजगीय सरजाशा द्वारा 

ख़न्‍्ध में कुधझलता तथा मितव्यविता लाने के लिये जो प्रस्ताव ओर सलाह दी दादी 
तथा जो आलोचना स्थानीय सरकारा की वी जानो है उनको य अवुद्यत शवित 
दान करेगे। 

(से) मह अनुदान स्भावीय सरकारा को एक ऐसी व्यावहारिक रीति प्रदात 

रहे हैं जो उनकी स्वतम्जता वे! लिये श्रावशथक हे झोर जिसके द्वारा वे अपने शासव' 
"व में संसद द्वारा निर्धारित वी गईं सासान्‍्य नीति को रार्यान्वित करने से सतु- 
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अथो की बुद्धिमानी, ज्ञान और विस्तत दृष्टिकोण से काम ले सकते ह ! 

(द) इन्हीं अनुदानो द्वारा हम यह आद्या कर सकते हैं कि स्थानीय सेवाओं 
से राष्ट्रीय न्यूबतम कुशलता उत्पन्न होगी जो टाप्ट्रीय हित के लिये अत्यन्त 
आवश्यक है ) 

भारत में राज्य सरकारों ने इस ओर कोई विशेेप ध्यान नही विया है । इसमे 
नो कोई सदेह नहीं कि राज्य सरकारों की अपनी भी कठिनाइयाँ हैं परन्तु यह तो 
स्वीकार करना ही होगा कि स्थानीय सरकारो की अपेक्षा राज्य सरकारों की आय 
के ज्ञोत अश्रधिक लोचदार हैं । राज्य सरकारो को कुछ विद्येप परिस्थितियों के लिये 
तो पअनुदानों का प्रबन्ध करमा ही होगा जैसे राष्ट्रीय न्यूनतम स्तर (प्बपण्मम 
काशाशाएए 80975270) प्राप्त करने के लिये, जन उपयोगी रोबाओ के लिये, कार्ये- 
ज्लेन्र विस्तृत करने के लिये तथा विशेष परिस्थितियो और सकट के लिये । 

अनुदानों द्वारा राज्य सरकार स्थानीय सरकारो को केवल श्राथिक सहायता 

ड्वी प्रदाल नही करती वरन्‌ उसके शासन प्रवन्ध को कुशल बनाने के लिये उचित 
सलाह भी देती है और स्थानीय सरकारों की सामान्य नीति तथा व्यय को इच्छा- 
नुसार प्रभावित भी कर सकती है । इनकी सहायता से विशेध प्रकार की सेवाओं 
का विकास किसा जा सकता है तथा उनके व्यय में मितवब्यग्रिता लाई जा सकती है । 
परन्तु हमारे देश में एक बडी कठिनाई यह है कि कोई भी सस्था अपने ऊपर अआ्रातक 
और नियन्त्रण नहीं चाहती । हर वब्यवित तथा सस्था अपने-अपने क्षेत्र मे स्वतस्त् 
रहना चाहते हे । इसलिये जोगो पा विचार है कि अनुदानों द्वारा भ्थातीय शाससल 
पअ्रवन्ध पर राज्य सरकारों का आतक बहुत अधिक हो जायेगा श्रौर उतकी स्वतल्त्रता 
समाप्त हो जायेगी । परन्तु यह्‌ विचार एक सकीर्ण दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है + 
सिडनी वंब ते कहा है कि स्थानीय सस्थाओ्रो पर किसी प्रकार का भी केन्द्रीय श्ासम 
सम्बधी नियन्त्रण न होता उचित नही है, तथा उनको बिना किसी निरीक्षण तथा हिसावो 
की जाँच के स्वतन्त्र छोड देना, उनको केन्द्रीय अनुभवों तथा विशेष ज्ञान न प्राप्त 
हो पाने तथा सामान्य हित के लिये परम ग्रावइयक न्यूनतस स्तर न स्थापित हो पाने 
और स्थानीय करा की घोर ग्रममानताओ का उपस्थित रहने देना उचित नही है । 
राज्य सरकारों के विस्वृत ज्ञान और अनुभव का लाभ स्थानीय यरकारें केवल अनु- 
दान प्रणाली हारा ही उठा सकती हूँ । स्थानीय रारकारे अपने सकीर्ण झ्नूमव तथा 
ज्ञान रो केवल ऐसो ही नीति अपना यकती हैं जो स्थानीय जनता के लिये तो लाभ- 
दायक हो राकतोी है परन्तु यह आवश्यक नहीं कि सारे राष्ट्र के लिये हितकर हो 
और फिर क्योकि अनुदानों की राशि वा सम्बन्ध सर्देव ही स्थानीय सरक्षारों की 
मेबाओं से रहता है इसलिये अनुदान प्रणाली से स्थानीय दसन प्रवन्ध में मितब्ययिता 
सथा कुशलता का सचार होगा । 

भारत की वृत्तंमान परिस्थितियों मे यह सम्भव नहीं है कि सारे ही स्थानों 

घर स्थानीय सेवाग्रो में एक सामान्य राष्ट्रीय न्‍्यूबतम स्तर स्थापित हो सके । पिछड़े 
हुए प्रदेशों के पास साधन इतने कम हे क्रि वह शिक्षा, स्वास्थ्य और सवादवाहन के 


३७४ राजस्व 


विस पर उचित व्यय नही कर सकते, और यदि वे अपना विकाग करने का प्रयत्त 
करे भी तो व्यक्तियों पर कर भार बहुत अधिक हो जायेगा, इसलिये यह देखने के 
लिये कि निर्धन क्षेत्र, स्थानीय सेवाश्रो को, प्रदान करने के लिये कुशल बन राके और 
न्यूनतम स्तर प्राप्त कर सके, विना व्यक्तियों पर कर भार बढाये हुए तो अनुदान प्रणाली 
जी परम आ्रावश्यक है । अन्त म वर्सभान समय मे विभिन्न स्थाना भ इतनी घनिष्कता 
उत्पन्न हो गई है कि यह उचित न होगा कि एक क्षेत्र के नागरिकों को शहरी खुबि- 
धारँ प्राप्त हो और दूसरे क्षेत्र मे नापरिक इन सुविधाओं से वन्तित रह । ऐसी स्थिति 
को केवल गनुदानों हारा ही दूर किप्रा जा सकता है । 
अनुदानो फी वत्तमान प्रणाली में अनेकों प्रकार के दोप दृष्टिगोचर होते हैँ । 
यह्‌ आवश्यकताओं! के ग्रनुकूल भी नही है और सारे ही स्याता पर यह नीति समान 
भी नही है । कुछ नगरपालिकाओो तथा सस्थाओं को खूब सहायता मिल जाती है 
और कुछ को बिलकुल सी तही मिलती । परिणामस्वरूप विभिन्न सख्याध्रों में द्ोप 
भावना उत्पन्न हो जाती है और चारो ओर ते झालोचताएँ होन लगती हैँ । इसफे 
अतिरिबत यह अझगुदान विभिन्न संवार बे लागतो सथा महत्व वे अनुसार भी सही 
दिये जाते । इनका सम्बन्ध क्षण, जनरास्पा और क्षेत्र विशेष वे साधनों से ब्रिलकूल भी 
नहीं होता । आवुदानों का मुरझ्य उद्देश्य आशिक यहायता प्रदात बरता होता है तथा 
स्थानीय शासन धवन्ध झौर व्यय पर निषन्क्ण रसना होता है। भारत गे झनेका 
प्रकार के अनुदान प्रचलित है जैस अनियमित अनुदान, परिमाणिक (59००७8९) 
अनुदान, आ्ावरत्ती तथा प्रनावत्ती (२९८७शाण््ठ 206 ०४ २९०७४०७४ ) ग्रतुदान 
इत्यादि । इन श्रतृदाना का भ्रधिकाश भाय शिक्षा स्वास्थ्य तथा मवादबाहन को ही 
प्राषा होता रहा है परन्तु विगत वर्षो म इन सेवाओ का प्रान्तीय+रण होने की प्रकृत्ति 
उत्पन हो गई है और जिन जिन स्थाना पर इन सेवाओं का प्रान्तीयंकरण होता जा 
रहा है वहाँ पर स्थानीय मस्थाओ वी कआ्रावश्यकताएँ वम होती जा रही है । 
उत्तर प्रदेश की स्वरानीय सस्थाओ रे सम्बन्धित अगुदात समिति से प्रनुदानों 
की नियमित करने के अनेको सुफाव दिये थे । इस समिति के अनुसार अनुदान देके 
पे पहले दो झ्ाघारो पर स्थानीय सस्थायों की आवश्यरुताओोें की खूब जाच पडतात 
करनी चाहिये। यह जाँच पठत्ताल स्थानीय सस्थाग्रो के साधनों और उनकी आव- 
>३फ्फता प्रे, "एन की, अक्ती, न्यतिहिण "५ 'प्ररेपु5, स्श्पत्तीए५ स्सस्प, दी, अ्यक््परपफ्साप्। जार 
साधनो की एक सूची तैयार कर ली जाय जिसके अश्राधार पर राज्य सरकार उन 
संस्थाओं को सहायता दे । अनुदान प्रणाली से आवश्यक लोच भी द्वोनी चाहिये 
जिससे कि परिस्थितियों के बदलने के साथ साथ झनुदानों की राशि मे भी परिवततत 
किये जा राके। इन परिवर्तेनों के लिये समय समय पर अनुदातो तथा स्थानीय 
सस्याओं की झआथिक स्थिति और उनके कार्यक्रमों के उद्देश्यों तथा लाभो का 
समूचित अध्ययन करना होगा ) यदि स्थानीय सस्थायें उत्पादक कार्यों के लिये 
धन प्राप्त करता चाहती हैं तो उन्हे अनुदानो की अपेक्षा ऋण देने चाहिये, क्योकिः 
झनको कुछ समय बाद योजनाग्रों के पूरा होने से आम प्राप्त होने लगेगी । 





स्थानीय सरकारो को वित्त-व्यवस्था ३७५ 


जहाँ तक स्थानीय सरकारों द्वारा ऋण प्राप्त करने का सम्बन्ध है राज्य 
सरकारें स्थानीय सरकारों को जत उपयोगी सेवाआझ्नों, वाणिज्यिक सेवाओं इत्यादि के 
लिये ऋण देती हैं । दूसरे झव्दो में राज्य सरकारें स्थानीय सरकारो को केवल 
उत्पादक कार्यों के लिये ही ऋण प्रदान करती है । विदेशों में स्थानीय सस्थाओ को 
अनुत्पादक कार्यो के लिये भी ऋण दिये जाते हे । हमारे देश में स्थानीय सरकारों 
द्वारा खुले बाजारों मे ऋण प्राप्त करने की प्रथा कम ही है । इसका मुख्य वगरण 
यह है कि स्थानीय सस्याझ्रो की ऋण सम्बन्धी अधिकाश झावद्यक्ताओं को राज्य 
सरकारे स्त्रय अपने कोष मे ही पूरा कर देती है और खुले बाजार से ऋण प्राप्त 
करने की भ्राज्ञा नही देती है। स्थानीय सरकारों को राज्य सरवारा द्वारा 
ऋण प्राप्त होने से दो. केठिनाइयो का सामना करना पठता है । प्रथम, इतेकों आवब- 
इयकताओं के समय ऋण नहीं मिलता और ऋण प्राप्त करने म॒ बहुत समय लगता 
है भौर दूसरे इत ऋणों के व्याज की दर वाजारो की दर से वहुत ऊँची होती है श्रौर 
इनके भुगतान की दर्तें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है जो पूर्णतया 
अनुचित है । वास्तव में स्थानीय सरकारो के ऋण प्राप्त करन के अधिकारों पर 
किसी प्रकार का भी प्रतिवन्‍्ध नहीं होना चाहिये। इरा सम्बन्ध म उनको पूर्ण 
स्वतन्त्रता होनी घाहिये। यदि बे चाहे तो राज्य सरकारा से ऋण में और यदि 
उन्हे युविधाजनक हो तो खुबे बाजार से ऋण प्राप्त करे ) 

पिछले पृष्ठो में हमने स्थानीय सस्थाञ्ना की वित्त व्यवस्था से सम्बन्धित 
समस्थाम्रों का जो विवरण दिया है उससे स्पप्ट है कि इन सस्थाझ्रों का जितना 
महत्व है उतना इसके विकास की ओर ध्यान नही दिया गया। इन सस्थाग्रा की 
इतनी सामर्थ्य प्रदान करने के लिये कि यह अपने कार्यो को कुशलतापूर्वक सम्पन्न कर 
सके झौर देश में नागरिकता के स्तर को ऊँचा कर सके यह झ्लावश्यक है कि उनका 
पर्याप्त साधन उपलब्ध किये जाय और कर जाँच आयोग और स्थासीय वित्त रामिति 
की सिफारिशों को कार्य रूप प्रदान करन का प्रयत्त किया जाय । 


भाग द्‌ 
राजकीय ऋण 
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राजकीय ऋण के 
सिद्धान्त 
(व'पर्ण> एज ?5छस्‍८ 0650७ 


राजकीय ऋण, क्या है ? 
शावकीय ऋण, राज्य द्वारा प्राप्त जिप्रे गये क्रण होलेहें। ये राज्य की 
आय वा एफ लोत है श्रौर विगत वर्षों म ये राजयीय जित्त व्यवस्था का गक़ महत्व- 
पूष् श्रम घन गया है। व्यक्तित वी भाति राज्य भी सक्ट या श्रस्थ आवश्यकता के 
समय ऋण प्राप्त पस्ता है | परिछवे अध्याया में हृमतन राज्य की श्राप के विभिन्‍न 
खाता का श्रश्ययत किया घा। करण, राज्य की झाय का भ्रस्तिम ख्रातहै। डस 
अ्रस्याव मे हम राजरीय सस्पाडी दारा ऋण प्राप्त कतन से सम्बन्धित सिद्धान्नों की 





विवेचता करेंगे । हसत कण तो राजपीय आय का एक झ्ग बताया है, इसबा यह 
अभिक्राय नही वि राज्य वो इस लात से आय प्राप्त वरना अनिवार्य होना है। 
बारनत् से ऐसा समनता बेयल एत्र अमर हराया | इस सम्बन्ध म राज्य और व्यक्तित 
मे कोई मौलिक जद नहीं हाता। जिस प्रकार व्यत्रित के जीवन में अनेसतो 
ऐसे अवसर आते हैं जय उसे ब्रपनी आय ने अधिक राच करना पड़ता 
है और कर्मा कमी स्चे का राध इतने बदा होते है कि अपनो बचतों के ग्रोतरिक्त 
भो उसे झस्य स्थक्तिया से घन प्राप्त करना पडता हैं, उसी प्रत्नार राज्य को भी श्रपनी 
आय से अधिक खर्चे करना पहला है ओर ऋण प्राप्त पदते हैं। कमी मभी तो ” 
ऋण लेना तो इतना आवध्यक टोवा है जि यदि ऐसा न क्रिया जाय तो देश का 
- अस्तित्व जोखिम में पट सता है, जैसे थुद्धताल से या आविक नियोजन काल में। 
मधौय शासन प्रणाली में प्रत्येक ससकार के ऊणों की प्रह़ति, खोौच तथा उद्देइम श्रलग 
अलग हीते हैं । उदाहारणार्थ, सब सरकार बुद्ध के विये, ऋण प्राप्त कर सकती है, 
राज्य सरकार कृषि के विक्रास के लिये तथा स्थानीय सरकारें पानी तथा पिजली 
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आदि के सिये ऋण प्राप्त कर सकती हू । सथ सरकार विदेशी तथा प्रान्तरिक दोनो 
हो प्रकार के ऋण प्राप्त कर सकती है, किन्तु राज्य तथा स्थानीय सरकारे केवल 
आतन्तरिव ऋण ही प्राप्त कर सकती है | यद्यपि सभी ऋणो से तुरन्त प्रत्यक्ष लाभ 
आप्त न होता हो, परन्तु ऋण प्राप्त करते का प्राथमिक उद्देश्य, देश की भलाई 
नकरना ही होता है । 

सरकार, जो राशि ऋण द्वारा किसी वर्ष मे प्राप्त करती है, वह उसकी उस 
चर्ष की भ्राय का एक भाग होगा है| यह आय स्थायी नही होती, क्योकि इसको कुछ 
समय बाद लौटाना पडता है। इसलिय केवल अल्पकालीन दृष्टि मे ही हम इसे 
सरकार की आय कह सकते हे । दीर्घकालीन दृष्टि से यह झ्राय नहीं कही जा सकती 
और इस कारण राजकीय आय म॑ केवल उसी आय को सम्मिलित करना उचित 
होगा, जो सदैव ही सरकार के उपयोग में रहे और जिसे लौटाना न पडे | यद्यवि 
कुछ ऋण ऐसे होते है जिन्हे लौटाना नहीं पडता, केवल उन पर ब्याज ही देना होता है 
'किल्तु ऐसे ऋणों को भी झाय मे सम्मिलित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इगकों भी 
ब्याज के रूप म लौटाना ही होता है | 

राजकीय तथा व्यक्तिगत ऋणों में भेद--इसमे कोई सन्देह नहीं कि राज्य 
भी ब्यक्तियों की भाति ऋण प्राप्त करता है, परन्तु इन दोना प्रकार के ऋणों की 
ज्यवस्था एवं उपयोग के द्षोत्रम मौलिक भेद होते हें। हम यहाँ पर इन्ही भेदो 
बी विवेचना करेगे -- 

(१) व्यवितगत ऋणा का व्यय व्यक्ति केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के हेतु 
करता है। इसका कोई लाभ ऋणदाता को प्राप्त नही होता, वरन्‌ उसे अपनी 
चर्तमान आवश्यक्ताओ की सतुष्ठि से वचिल और रहना पडता है। दूसरी ओर 
राज्य जो ऋण अपने नागरिकों रो प्राप्त करता है, उसे उन्हीं के लाभाव॑ 
डयय करता है । राज्य व्यक्तिया का ही समूह होता है और इसलिये जो कुछ भी 
राज्य ब्यय करता है उसका अप्रत्यक्ष लाभ व्यक्तियों को ही प्राप्त होता है। कभी 
कभी सो व्यक्तियों को प्रत्यक्ष लाभ भी प्राप्त है और इन ब्यक्तियों में बे लोग भी 
होते है, जो राज्य के ऋणदाता है । 

(२) व्यक्ति अपने ऋण को पूरा लुकात़ा है, अर्थात्‌ ब्यक्तिगत ऋण म 
व्यक्तिगत ऋण दाता को ऋण की पूरी राशि वापस मिलतो है, परन्तु राजवीय 
ऋण मे ऋणदाता ब्यवितयों को प्रत्यक्ष सप से तो ऋण की पूरी रात्नि का भुगतान 
धमिल जाता है किन्तु अप्रयक्ष रूप भे उसमे से कुछ राश्षि कम हो जाती है ! बात यह है 
कि व्यक्ति अपने ऋणो का भुगतान अपनी थाय म से ही करता है और इसलिये 
ऋण का कुल भार ऋण नेन वाले व्यतित को ही सहन बारना पडता है।॥ दूसरी 
ओर राज्य जःण का भुगतान देह के नागरिको पर कर लगाकर जो आय प्राप्त होतो 
है, उसी के द्वारा करता है। नाग्रिको पर कर-भार बढ़ जाता है और उन लोगो को 
ली सहन करना पदता है जिन्होने राज्य को ऋण दिये हैं। ग्त राजकीय ऋण 
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व्यवस्था मे ऋणदाता को करूभार सहन करने के कारण, अपने ऋण का पूरा 
भुगतान नही मिलता । 

(३) ब्यकितियों वी आयु सीमित तथा अनिश्चित होने के वारण, तथा ऋण 
भुगतान करने का दायित्व केवल ऋणी पर ही होने के कारण. व्यक्तियों को दीर्घकालीन 
ऋण प्राप्त नही होते । दूसरी श्रोर राज्य व्यक्तिश्रा को भाति श्रस्थायी नहीं होता। 
डपक्लि आते रहते हैं और जाते रहते हें परन्तु राज्य सदैव ही झ्पव स्थान पर टिका 
रहता है, केवल सरकार का रूप तथा सरकार चलान वाले व्यक्ति ही बदल सकते 
हैँ  क्न्‍तु जो भी नय व्यक्त शासन कौ वागदोर समालत हैं वह अपने पूर्वजों के 
सथ दायित्दों को स्वीव्टार कर लेने है। इसीलिये राज्य का दीधवालीन ऋण प्राप्त 
हो जाते हैं । 

(४) राम्य क पास सत्ता होतो है। बह नागरिका को ऋण देने के लिये 
तथा रकम ब्याज लेने के लिये वाध्य भी कर सकती है । इसक प्रतिरिक्त स्वयं नागरिक 
भी देश प्रेम के जोश सम राज्य का श्राथिय सहायता प्रदान कर सकते है । जो ऋण 
जबर्दस्तो लिये जाते है उनस राज्य की साख खतरे म पड जाती हे । व्यक्तिगत ऋणों 
मे इस प्रकार नी जबर्देस्ती स काम नहीं लिया जा सकता । यह ध्यान रहे कि प्रत्येक 
सश्वार ही बागरिका स जबदस्ती क्रण प्राप्त नही कर सकती केवल बह ही सरवार 
जो नार्वभोमिक (50व्यथ्यट्रम) हो । 

(५) राश्य अपनी सत्ता के कारण ऋणा के भगतान करन से भी इन्कार 
घर सपता है । मद्यपि यह फम ही होता है और ऐसा करने के भीषण परिणाम 
हो सकते है। यदि श्रान्तरिक ऋणा के सम्बन्ध म गज्य ऐसा कर्ता है तो देश में राज्य 
थी साख को भारी धत्रवा पहुँचता है और व्यक्तिया का विश्वास खण्डित हो जाता 
है श्रीर यदि विदेशी ऋण! के भम्दस्ध मे इस प्रकार वी नीति अपनाई जाती है तो युद्ध 
तब्त नौबत पहुँच सकती है या फिर भविष्य में बिदेशो ऋण! क्ते प्राप्ल करने में चहुत 
कहठिताई हो सकती है ! व्यक्तिगत ऋण व्यवस्था से व्यक्ति एक त्तो ऋण का भुग्रतात 
करने से इन्कार नहीं कर सकता, क्याहि ऋणदाता को कासून की सहायता. प्राप्त 
होती है और दूसरे यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता भी है तो उसकी माख खत्म हो जाती 
है और फिर उसे कोई भी ऋण देने को तैयार नही होता 

(६) व्यक्ति वी अपेक्षा राज्य की साख बहुत अ्रधिक होती है। राज्य को 
कम सूद की दर पर और झधिक सरलता से ऋण प्रदान दर दिये जाते हैं, जबकि 
व्यकितियों की प्राप्त नही होते । सरकारी प्रतिभूतियों को कसी समय भी बेचा जा 
सकता है और ऋण वापिस लिया जा सकता है। परल्तु व्यक्तिगत ऋण म॑ यह सुविधा" 
नहीं होती । इसी कारण व्यतित अधिकतर अपने घन को सरकारी विपयों से ही 
लगाना पसद करते हैं । 

(७) राजकीय ऋण वेश के भीतर से भी प्राप्त किये जा सकते है और 
विदेशों से भी, बेवकि व्यवितगत ऋण क्वल देश के भीतर ही भाप्त क्यि जा सकते 
हैं, बपोकि राज्य की साल बिइद व्यापी होती है 
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७८) व्यक्तिगत ऋण केवल उसी समय प्राप्त होते हैं जब व्यवित कोई 
अच्छी घरोहर या ऊमसनत देने को दैयार होता है परन्तु राज्य के लिए ऐसी कोई 
भी कठिनाई नही द्वोती । राज्य को आधिक स्थिति तथा कार्य सचालन के थारे म 
सभी को ज्ञान होता है | इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत ऋणो की राशि राज्य को 
अपेक्षा बहुत कम होती है । 

«(&) राज्य झपने आप भी ऋण के स्रोत उत्पत्त कर सकता है, अर्थात्‌ 
नोठ छाप कर, परस्तु व्यक्ति के पारा ऐसी कोई भी सुविधा नहीं होती । 

(१०) राज्य परिस्थितियों वश ऋण प्राप्त करता है। उसके पास ऋण लेने 
के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं होता । दूमरी ओर व्यक्रित ऋण न लेकर केवल 
अपने खर्च को वम करके हो परिस्थितियों का मुकाबला कर सकता है । व्यक्ति का 
व्यय अ्रधिक लोचपूर्ण होता है, किन्तु राज्य क्रा व्यय इतला लोचपूर्ण नहीं होता १ 
राज्य केवल प्रशासन सम्यन्धी व्यय को ही कम कर समता है गौर झन्‍य ब्यया को 
कम करना न तो उचित ही होता है प्नौर न सम्भव ही । अत राज्य को ऋण प्राप्त 
करके ही झपता काम चलाना पडता है ! 

७११) व्यक्तिगत ऋण अनुत्पाइदक भी हो सकते हे विन्तु राजबोय ऋण 
साधा*णतया उत्पादक ही होते हें । 

४(१२) व्यक्तिगत ऋण केवल उसी समय लिए जाते है, जत्र व्यक्ति का घन 
की श्रावश्पकता होती दे, परन्तु राजकीय ऋण विना घन की झावश्यक्तता के भी 
प्राप्त करिए जा सकते हू ॥ राज्य ऋण लेने को अपनी नीति भी बना सकता 
है । मुद्रा स्फीनि काल म, राज्य ब्यक्तिया से ऋण प्राप्त वरवे उनत्री अतिरिबत 
कप्रणक्ति को कस कर सकता है और सामान्य मूल्य-स्तर को थीचे गिरान सम सफल 
हो सकता है । इस प्रकार राज्य कणों द्वारा देश के उत्पादव तथा वितरण पर प्रभाव 
डाल सकता है, परन्तु व्यबित नहीं । 

राजफीय ऋणो को श्रावह्यकता एशव सहत्व--आधुनिक यूग , साख का यूग 
है। व्यक्षविगत व्यापार, उद्योग एवं उपभोग बिना उघार लिए राफ्त नहीं हो पाते 
और यदि व्यक्ति अपने उत्पादन तथा उपभोग सम्बन्धी कार्यो को द्िस्ा ऋण प्राप्त 
किए कर भी सकता है तो भी वह ऐसा नहीं करता क्योकि उसके लिए सूद देकर 
दूसरों के घन से काम करना अधिक लाभकारक होता है । राज्प के विपय में भी 
यह वात सही उतरती है। हम उन उद्देश्यों वा वर्णव वाद स करेंगे, जिनसे प्रेस्ति 
होकर राज्य ऋण ध्ाप्त करता है, किन्तु यहाँ पर केवल इतना कह देना आवश्यक समभत 

है कि राज्य मुख्यतया दो क्ारणो से ऋण थाप्त करता है। प्रयम, जवात उसे धन 
की बहुत आवश्यकता हाती है जो उस अन्य ख्रातो से तुरन्त मिल नही पाता है तो 
उसे ऋणो का यटारा लेना पटता है | हम सभी जानत है कि कर को आय कुछ समय 
बाद प्राप्त होतो है और ऋण से आवश्यक घन झावश्यकता के समय तुरन्त ही प्राप्त 
ह्टो जाता है, इस करण राज्य कणों द्वारा आय प्राप्त करता है दूसरे, कुछ श्राथिक 
कारण ऐसे होते है जिनके कारण आपश्यक्ता न होते हुए भी राज्य क्षर लगाने की 
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अपेक्षा ऋण लेना अधिक लाभकारक समझता है । इन्ही दोनो कारणों से आजयल 
आधुनिक सरकारों के लिए ऋण आप्त करना आवश्यक हो गया है। विगत वर्षो 
अे राज्मी के कार्यो म इतनी अधिक बूद्धि हो गई है कि किसी भी समय उन्हे घने वी 
आवश्यकता अनुभव हो सकती है । कभी भी सकट उत्पन्त हो सकते हैं और उनका 
सामसा करने के लिए राज्य की झाय के साधारण सोत काफी नहीं होते। झाजे- 
बल राज्य उत्पादक और व्यापारी भी हैं झौर शासक भी दोनों ही क्षेत्रों मे घने 
की ब्रावश्यकता दित भ्रति दिन बढतों जा रही है। राज्य को अपनी बनतें तो 
होती नहीं जिनमे से वह दिन प्रति दित के खर्चों को प्रूद्धा कर सके, क्योंकि 
कार्यों की वृद्धि के कारण न तो उसके लिए सम्भव ही होता है और न बचत करना 
राजस्व के सिद्धान्यों की दृष्टि से उच्तित ही समझा जाता है, इमलिए राज्य को 
अ्धिफाधिक ऋणों की व्यवस्था करती पड़ती है। इसीलिए राजकीय ऋणों को 
ससख्या तथा प्राकार पिछले पचास वर्षों में बहुत विस्तुत हो गया है। अरणु झ्र्कित के 
अ्योग से तो राजकीय ऋणों के बढने को ही सम्भावता है, कम होने की कोई आशा 
नही की जा सकती । प्राधुनिक राज्यों दा दृष्टिकोण समाजवादी होता जा रहा 
है, इसलिए भी राजकीय ऋणों को महत्ता बहुत हो गई है। माचीन वील से त्तो 
दाजा प्रपने खजाने मे धन जमा करके रखते थे, उ् की प्राय मी प्रपेक्षा उनका 
व्यय बहुत कम होता या । परन्तु आज कल ऐसा वही हीता। ऐसा बरना प्ाघु 
हु बिक बजट शिद्धान्तों के विपरोत होता है। इसके भ्रतिरिक्त राज्य केयज धय भी 
| चावस्थरता की पूर्ति के लिए ही तो उधार नहीं लेता, वरन्‌ श्राथिक कारणों सेभो 
उधार लेता है | व्यक्तियों को राज्य खर्चे न करते देने के लिए, उनकी जेथों से 
ऋण द्वारा धन तिकाल तेता है | ऐसा करना देश के हित म होता है। इस सीति 
है बइता हुप्ता मूल्य स्तर नीच लाया जा सकता है । इस प्रकार राजकीय कऋणी का 
उद्देदय केवल धन सम्बन्धी श्रावश्यक्ताभों को पूरा करना ही मही होदा है ५ 
राफकोय ऋणो का उद्गम एक इतिहास--राजकोय ऋणो का इतिहास 
4७वीं शताब्दी के अन्त से आरस्म होता है। उससे पहले इस प्रकार के ऋणी कया 
रिवाज वे था । राजादं को ऋण लेते की कोई श्रावर्यकता ही नहीं होती थी। वें 
अधिकतर धने जमा करके रखते श्रौर उसका प्रयोग सकट काल में किया करते थ 
या परड़ौस के राज्या को लूट कर या परास्‍्त करके हर्जाना लिया करते थे या धर्नी 
व्यक्तियों पर विशेष कर लगाकर घन इकट्ठा कर लिया करते थे । वैस्टेबिल ने भपनी 
पुस्तक में बडा ही सुन्दर एच रोचक वर्णन दिया है। वह कह्दता है कि, फिर राजाओा 
ने बैकी से ह्वण लेता आरम्भ कर ठिमा, परन्तु ऋण न सौदाय जाने के वारणर 
अनैनो वैकें तथा कम्पतियाँ दियालिया हो गई । उसने बताया है कि सन्‌ १३४४५ से 
अलौरेम्ग से बार्डी नामक इटली की एक बडी कस्पयो, एडबर्ड तृतीय्र के शाश्वत काल 
मे इसी कारण फेल हुई कि राजा को ६०० हजार पजोरीन (सोचा था सिक्‍फ्का जो 
इटली मे उस समय प्रचलित था) देते थे। १६वी झताब्दी में एडवर्ड चतुर्य तथा 
ड्यूदर राजाओं ने शबदेस्ती ऋष प्राप्त किये। प्रारम्भिक काल में जेनिया तथा 
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वैनिस में राजकीय ऋण एकत्रित करने के लिए विशेष बेक स्थापित किए गए 
थे । यह भी कहा जाता है कि डच लोगो ने विदेशों को ऋण देना तथा प्राप्त करना 
आरम्म किया था । कहा जाता है कि हालैड पहला देश है जिसने नियमित रूप से 
राजकीय ऋण व्यवस्था स्थापित की थी रानू १६६४ में बैंक ऑव इयलैंड की 
स्यापता केवल इसी उद्देश्य से की गई थी । इस प्रकार पिछले रौ वर्षो में राजकीय 
“ऋणो का जितना विकास हुआ है, उससे यही सिद्ध होता है कि आधुनिक ढंग पर 
राजकीय ऋणो का इतिहास अधिक प्राचीन नहीं है और आज कल कोई भी राज्य 
ऐसा 82224] जिस पर कुछ न कुछ ऋण न हो । 

ऋण पशथवा कर--कुछ लेखको ने राजकीय ऋणो की बहुत निन्‍दा की है 
ओर करो द्वारा आश्लॉय प्राप्त करने को अधिक अच्छा बताया है। यह वाद विवाद कि 
कर या नऋ््वण इन दोनों म से आय प्राप्त करने का कौन रा स्नोत प्रधिक अच्ठा है, 
बहुत पुराता किन्तु महत्वपूर्ण है। इससे पहले कि हम इस वादविवाद पर दृष्टिपात 
करे यह झावश्यक है कि ऋण और करो के मौलिक भेद फो स्पष्ट कर दें “यदि 
राजकीय ऋण देश के भोतर ही भांगरिको से प्राप्त किया गया है तो ऋणों द्वारा 
प्राप्त राशि तथा करो द्वारा प्राप्त आय, दोनो ही देश म रहते हे श्ौर नागरिकों के 
प्रयोग में आते हैं ।करो द्वारा प्राप्त आय को लौटाने का प्रइन ही नही उठता, परच्लु 
ऋणो हारा प्राप्त राशि को लौटाना अनिवार्य होता है । किन्तु देश में ऋणो को 
लौटाने के बाद मुद्रा की मात्रा पूर्वत रहती है, क्योकि जो कुछ वापिस किया गया 
है यह उन्हीं से लिया गया हुआ होता है । यह ध्यान रहे कि कर हारा व्यक्तियों से जो 
भन लिया जाता है बह उसी प्रकार प्रयोग रही किया जाता जिस प्रकार व्यक्ित- 
गत कर दाता करते है। ठीक यही दात ऋणो के सम्बन्ध म भी सच है। परन्तु यह 
भी सच है कि करो और ऋणो द्वारा प्राप्त भ्राय भी एक से हो उपयोगों में नहीं 
लाई जाती, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार व्यक्तित इन दोनो धन राशियों को समान 
उपयोग में नहीं लाते । इसी प्रकार करा का भुगतान अधिकतर वर्तमान श्राय मे 
से ब्िया जाता है और ऋणों को व्यक्ति सदंव ही अपनी पूजी मे से खरीदता है। 
इसके अतिरिक्त करो के रूप मं भुगतान की गई राशि सदा के लिए व्यक्तिया के 
पास से चद्धी याती है, किन्तु ऋण म दी गई राशि कण दाता को लौटा दी जाती 
है । यह सच है वि खेरकार कणा का भुगतान करने के लिए कर लगाती है, इस 
लिए ऋणदाताप्रा को अपने मूलधन की पुरी राशि नही मिल पाती, क्योंकि इस 
सम्वन्व म लगे हुए करो का भुगतान उन्हे भी ठो करता पडता है । 

ल्‍ राजनीय कणा वया करो के नेद क्यो स्पष्ट कर लेने के बाद अब ह्म 
इस स्थिति म॒ हे कि इस्र वाद विवाद पर दूष्टिपात कर सके कि राजकीय ग्याय के 
ख्रोता म क्र अच्छा है या क्ण | हम जानते है कि राज्य ग्रपन दिन प्रति दिन का 
क्यर्यो के लिए #टण नद्ठी लेता | यदि राज्य ऐसा बरने लगे तो न तो वह उदण वा 
ही भुगतान कर पावेगा और न उन के व्याज को ही दे पाएगा और दोनो की 

हारतियाँ एकत्रित द्ोती जायपेंगो, जियका मुग्रतान करने के लिये अन्त मे बहुत 
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ऊचो दर से कर लगाने पढेये । यदि बार-बार उत्पन्त होन वाल व्यथों के निए 
ऋण प्राप्त किए जाते हैं तो ऐसे ऋणों को बार-बार लेना पड़ेगा शोर हर दार बार 
रागाने पडेंगे, क्याकि इसके ग्रतिरिक्त और बोई दूसरी विधि भी तो नहीं है। परत्तु 
ऐसा बारते से तो राजरद का सम्पूर्ण ढाँचा ही छित्र मित्र हो जायगा। इसलिए 
आवश्यक यही है कि सत्र वास्-धार उत्पन्न होते वाले ब्यया वो करो द्वारा प्राप्त 
आय म में पूरा करता चाहिए । यदि इस प्रवार का ब्यय किसी विशेष सकट के 
समय क्रगा पढ़ता है तो ऋणों द्वारा पूरा किया जा सकता हैं! साधारणतथा इसको 
आर-बार उत्पन्न होने वाला र्पम पुकारता नही चाहिए कयाकि सकटकाजीन परि- 
स्थितियाँ वार-बार उत्पत्न नही हाती ! जहा तक उन ब्यया का सम्बन्ध है, जो 
प्रोंच दस बर्षों मं एक बार उत्पत्न होते हैं या जो बार-बार उत्पन्न नही होते, उनको 
ऋणी द्वारा पूरा करगे मं बोई दुराई नहीं होती बच्राकि ऐसे ऋणा के मुगतान को 
व्यवस्था प्रा बाले दर्षो स रथ द्वारा ररलतापूर्ईक की जा सकती है। परन्तु क्‍या 
ऐसी ध्यपत्था करता उचित है ? इस सम्बन्ध मं प्रो० प्रीगू के बिचार विशेष सूप 
से उत्तेखनीय हूं । बार-बार ग उत्पत्त होने बाला व्यय एक >पक्ार का पूँजीगल 
उ्यूय होता है, इस दृष्टि से कि इस व्यय वा भार यई वर्षो म विभाजित हो जातों 
है भर्यातूं, श्स व्यय ते कई वर्षो त्तक लोगो को सलाम प्राप्त होता रहता है। यह ध्यान 
रहे कि यहू पूर्जीयत व्यय इस अर्थ में तही होता कि इससे सदैव ही पूँजी बस्तुआऋ 
जैसे नहर, कुएं फ्रेक्ट्री भादि का निर्माण होता है । यह इस अर्थ भ प्जीगत व्यय 
होता है कि एग यार इसका करने क बाद सरकार कुछ बर्षो तक निदिवन्त रहती 
है, और एक ही रुप की प्रत्यक बप नहों करना होता | आने वाले वर्षों के लोग 
उसी व्यय के शाम प्राप्त करते रहते है । जब आने याले वर्षों के लोगा को भी इस 
व्यय से लाभ पहुँचता है हो यह तो न्‍्यायोबित नही होगा हि इस व्यय का कुल भार 
बतमान व्यत्तियों को ही राहन करना पड़े । भरत यह आवश्यक है कि भविष्य मे 
ग्रावे याले लोग भी उस खर्चे का कुछ भार सहन ररे। करारोपण हारा खर्चे वो 
पूरा करने का प्रभिप्नाय यह है कि सारा भार वतमान व्यक्तियों पर ही पडेगा । इस 
लिए ऐसे व्यय को ऋणो द्वारा पूरा करना याहिए । जब नाग्ररिक राज्य को ऋण 
अदाग बरते हू तो बह अपनी बचता भ से देते हैं, अर्थात्‌ राज्य द्वार ऋण प्राप्य 
ऋरन मे व्यत्तिया की बचने कम हर जाएी है और इन बचतों से भाविष्य पे प्राप्ा 
डोने बाजी आम भी कमर हो जाथगी जिश्षका उपयोग पूर्ण रूप से भविष्य ग॑ झगे 
बाली संतान ही करती । इस प्रकार आय कप होने से, इन ऋणो का भार भविष्य 
के लोगा पर भी पडेगा। सक्षेप में ऐसे व्यय का लान वर्तमान झौर भविष्य' दोनो 
है के नोगो को पहुँचता है ! इसीलिए इस व्यय की पूछ्ि ऋण द्वारा होगी चाहिए, 
ज्ाकि व्यम का मार भी वर्तमान और भविष्य दोनो ही के लोग! हारा राहुन किया 
जा सबे । श्र जो व्यय उत्पाउक हैं, गर्थाल्‌.जितका लाभ बई बप्रों ठक ओोगो को 
आप्त होतो रहता है, उननी पति ऋणो.दारा-रोगो-चाहिए-मौर जिश्व व्यम्म का लाभ 
कंबल अत्पकान उक्ष ही मीमित रहता है उम्रकी यूति करारोपण द्वारा होगी चाहिए । 











राजकीय ऋण के सिद्धान्त 8 


उपयुंवत विवरण से स्पप्ट है वि आधुनिक सरकारो यो अपने विभिन्न प्रकार 
न्के व्ययो को (जो असीमित है) पूरा करने के लिये ऋण प्राप्त करने ही पटते है । 
ऋम पहले भी कह चके हैं कि राज्य द्वारा लिये गये सारे ऋण ही उत्पादक नही होते, 
या सारे ऋण ही उत्पादक कार्यों में नहीं लगाये जाते, इस लिये यह सोचना कि 
राज्य ऋणो को अनुत्पादक कार्यो पर व्यय नहों करता एक अम होगा। वर्तमान 
शताब्दी मे राजकीय ऋणों की प्रथा वहुत अधिक प्रचलित हो गई है और इसी लिये 
इसे ग्राधुनिक क्रिया (श00पट्ता फ़ाध्याठ्पाध्यण्य) कहते हे, क्याकि झ्राथुनिक समय म 
राज्यों को इतन कार्य करने पड़ते हे कि बिना ऋण लिये उनका काम ही नहीं चल 
सकता | जैसे-जैसे राज्यों के कार्यों म वृद्धि होती चली गई है, वैसे ही वैसे 
राजबीय कणों का आकार एवं मात्रा भी वटती गई है, यद्यपि इनका समय 
समय पर बहुत कडा विरोध होता रहा है। ग्लेडस्टय (९!808/02) राज्य हारा 
आप्त किये गये ऋणो को इसलजियें बुरा मानता था, क्योकि उसका यह्‌ विश्वास था कि 
“इनसे फ्जूल खर्ची बटती है, युद्ध को प्रोत्साहन मिलता है और उस राप्ट्र के लिये, 
जो इसका उपयोग करता है, हानिकारक झाथिकत परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हूँ | हयूम_ 
के अनुसार “बिना बाद विवाद के ही यह नीति नात्व करने वाली होती है” । प्राचीन 
आशिक लेखक एुडम स्मिथ एवं रिकार्डो भी राज्य द्वारा ऋण प्राप्त करने की नीसि 
को बुरा तथा देय के लिये हानिकारक मानते थे । एडम स्मिथ का दो विचार था 
कि इस प्रकार की नीति दीघेकाल में देश को नप्ड कर देतो है। दूसरी ओर कुछ 
लेसक ऐसे हुये हैं, जिन्होंने पूर्ण रूप से श्रति विरोधी विचार प्रकट क्षिये हु भर 
“राजवीय क्रणो का केवल पक्ष ही नहीं लिया है वरम्‌ उनन्‍्ह श्रावस्यक भी बताया 
है | जर्मन अर्यग्रास्त्री डिजल (70:ल्‍८८८)) के अनुसार असाधारण ब्यय को ऋण दारा 
'यूरा करना इसलिये उचित है “कि राज्य, समाज की ग्मभौतिक पूंजी का एक भान है 
और उसकी सेवा के लिये जो कोई भी असाधारण, घन का व्यय क्या जाता है, बह 
“वितियोग की भांति होता है ।! परन्तु य बिचार प्रति विरोधी है और इनमें से किसो 
“णुक को भी सर्वव्यापी कहना उचित न होगा, क्योकि कभी-कभी तो राज्य को अपन 
खर्नों को पूरा करन के लिये ऋण लेना आवदयक्त होता है और कभी वह वेवज ज्ूणा 
डार प्राप्त आय से ही काम चलाती है ॥ यही नहीं ऋण द्वारा ख्चों को पूरा करना 
ज्लाभप्रद भी होता है॥ हम इस वाद विवाद पर पहले ही दृष्टिपात कर चुके हैं । 
हार 22720 के आधुनिक काल म झनेको उद्देश्य होत है यह उद्देश्य निम्न प्रकार हैं « 
>> ५/#ऋणों के उद्देशम-- 

(१) राज्य ऋणा का राहारा उस समय लेता है, जब कि या तो व्वक्तिया 
जम कर देने वी सामथ्यं नही होती या अधिक क्रारोपण से झान्ति मग होने का भय 
होता है 4 राज्य, ये ऋण साधारण कार्यों को पूरा करने के लिये भी ले सकता है, 
परन्तु ऐसी नीति वेबल अज्पकातोीन हो होना चाहिये क्योकि अधिक समय तक इस 
नीति को अपनाने से देश की सत्ता को नप्ट करना होगा ॥ 

४(४) राज्य प्राइ्तिक सकटो को दूर करने के लिये भी ऋणो का सहारा लेता 
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है। ऐसी असाधारण परिस्थितियों म, जैसे, झवयल, बाद, महामादी, ज्वार भारः 
झादि के समय जब वि देश यो अर्थ व्यवस्था वैसे ही छित्न सिन्न हो जाती है, कर लगा 
कर भ्राय॑ प्राप्त करना तो झान्तरिवा पिद्रोंट यो ही जन्म देता होगा । इसलिये राज्य 
ऐसी परिस्थितिया म ऋण द्वारा वाम चलाता है। 

(३) राज्य, उत्पादक कार्यों के लिये भी ऋण धाष्त करता है जैसे, देश के 
प्राहतिक साघना वा अधिकतम उपयोग करन वे लिये या देश के आधिक विकास के 
लिये । एक झविकासित या क्ग विकसित दश क लिये ता यह झूण परमावश्यकव होते हैँ, 
क्योंकि इस देशों स वर लगाकर झाय प्राप्त करन की अधिक गुस्जादश नहीं होती । 

(४) राज्य, राजशीय उपय्ा वे लिये गया सार्वजनिर कार्यों (एप७॥८ 
०४४४) के लिये भी ऋण प्राप्य बरता है। यह काय भी उत्पादक होते हैँ भौर 
ब्त्येक वर्ष राज्य को इससे आ्राय प्राप्त होती है। इसी प्रक्ञार राज्य जनोपयोगी 
सवाएँ सम्पन्त करन के लिये भी ऋण लेता है, ज॑स नह रे, रेखे सड़कें आदि बनवाना । 
इन सेवाभो के मूल्य से भी राज्य को आय प्राप्त होतो है 

(५) आधुनिक काले मे अधिकतर राज्य वी प्रवृत्ति समाजवादी हाने वी 
ओर है । बे व्यापार तय उद्यागा कय राष्ट्रीयकारण कर रह हु श्रौर उनका सचालत 
स्वय करते जा रहें हैं। भाधुनिक उद्योगा म बहुत बड़ी मात म्‌ पूँजो को श्रावस्यक्या 

हाती है, जिसको पूति केवल ऋणों हारा ही हा सकती है | डसके अतिरिक्त स्थाय की 
दृष्टि से मी यह उचित होता है हम इसके सम्बत्ध मं पहल कह चुडे हैं । 

(६) कमी कभी राज्य ऐसी सबाये सम्पन्न करन क लिये ऋण प्राप्त करता 
है जिनमे प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन मे कोई वृद्धि नहीं होती, किल्लत दीथेकाल मे देश की 
उत्पादन शक्ति म बहुन बृद्धि होती है, जैस, थिक्षा, स्वास्थ्य झादि से सम्बन्धित 
सेबाम । इन रोेवाओो से चटुण की राशि तथा ब्याज की राशि का भयतान हरने के 
दिये तुरन्त ही घन प्राप्त वही होता बरतू सामराजिझ तथा आधिक उल्नति होती है | 

(७) झाघुनिक यमय म युद्ध तथा रक्षा सम्बन्धी व्यवस्था बहुत झधिक 
खर्चीची तथा गहरी होती हैं जिसको बिता ऋणा को सहायता के विया ही नहीं जा 
सााता । इसीलिए बड़े से बड़े देशा ने यद्धफाल मे ऋण प्राप्त किए हं। 

(८) हम पहले भी बह चुएे है, कि राजकीय ऋणा वा उद्देश्य झाजरुत 
केबल घन प्राप्त करना ही नहीं होता, वरन्‌ आाथिक तमा व्यापारिक दशां म॑ 
स्थायित्व उत्पन्न करना भी होता है। मुदा-प्रसार के काल थ॒ राज्य इन ऋणा द्वारा 
मुल्णे को स्थायी बडाते हैं । 

६) झल्ल मे राजकीय ऋणां से भाईचारे, पान्स्परिक सहयोगतथा भिेर्ता 
बी भावना उत्सल हाती है, इसलिए राजजोय हरघ व्यवस्था वा उद्देश्य रामनैतिक 
क्षेत्र में मिनता उत्पसरन क रना सो होता है । 

उपर्युक्त उद्दे स्मों को देखने से पता चलता है कि राज्य मुख्यतया, चाल व्ययो 
के लिए, राक्‍्टबालीन परिस्वितिया के लिए, उप्ाइरू कार्यो क लिए, सामाजिक 
सबाप्रों के लिए शौर आविक स्थिरता क लिए ऋण श्राप्त करने ई। साथासणतय+ 
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जुसा हम कह चुके हैं, चालू व्ययो को करारोपण हारा पूरा करना चाहिए, क्योकि 
ऐसा करने से भ्रपव्ययिता कम होती है और आने वाली सरकारों पर ऋणन्भार भी 
नही पडता । इसके अतिरिक्त ऋण द्वारा राष्ट्रों के घन उत्यादक कार्यो से निल्‍ल 
कर झनुतादक कार्यों म लगने लगते है जिसका बुरा प्रमाव राष्ट्रीय उत्पत्ति पर 
पडता है । अराघारण परिस्थितियों की बात दूसरी है | इनसे चालू व्यय को ऋणों 
द्वारा पूरा किया जा सवता है, किन्तु इसे हम स्थायी नीति का रूप नहीं दे सतते | 
* जहाँ तक सकटकालीन परिस्थितियो का प्रश्त है, उनके लिए ऋण प्राप्त क्रिए 
जा सकते हूँ । हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हे कि कर की उत्पादकता की नी 
एक सीमा होती है | कर की दर को हम झनिश्चितत सीमा तक नही बढा सकते और 
किसी न किसी बिन्दु पर अवश्य ही रुकना पडेगा । इसके अतिरिक्त कर की दर 
अधिब' बढाने से दीर्घकाल म करदाताझ की बचत वरगे तथा कार्य करने की शक्ति 
भी हतोत्साहित होने लगती है । परन्तु यह निश्चित करने से पहले, कि सकटकालीन 
परिस्थितियों का समाधान करने के लिए ऋण लेना करारोपण की श्रपेक्षा श्रधिक 
उपयुक्त होगा या नही, यह भी देखना आवश्यक है कि सकटो की अवधि कितनी 
है । यदि यह परिस्थितियाँ क्‍्क्‍ल्पकालीन हैं ठो ऋण द्वारा पूरा करने म कोई हानि 
नही झ्ौर यदि दीर्भकालीन है तब तो झवदय ही कर प्रणाली म उचित परिचर्तन 
करने ही होगे । युद्ध अर्थव्यवस्था को बात ही बिलकुल निराली है। युद्ध के लिए 
तो राष्ट्र के सारे गाघनों वो ही जुटाना पडता है । परन्तु युद्ध सचालन इतना अधिक 
खर्चीला होता है कि राष्ट्रीय ख्रोतो से काम नही चलता और ऋण प्राष्त करने पडते 
हैं और साथ ही कर भी लगाने पडते है । अ्रकेले ऋणो से भी काम नही चलता और 
अकेले करो से भी काम नही चल सकता | इनमें से किसी एक पर निर्भर रहना 
बुद्धिमानी नही होगी, इसलिए दोनो ख्रोतो के ग्रतिरिक्त, यदि और कोई अन्य उपय 
किया जा सके तो उसको भी अपनाना चाहिये । कुछ सार्वजनिक कार्य तथा गझ्राथिक 
विकास की योजनाएँ इलनी विस्तृत और विद्याल होती हे और उयम इतने अ्ररिक 
धन की आवश्यकता होती है कि इनको कार्यान्वित बरने बे लिय भी कणों का 
सहारा लेना झ्लावश्यक होता है । ऐसे ऋ्णों से देश की जनता पर कोई श्रनचित 
भार भी नही पडता, क्योकि ये सारे ज्यय उत्पादक होते हे और इनकी आय हा से 
ऋणा के मूलधन तथा ब्याज का भुगतान किया जा सकता है। ऐसे ऋणों के भुगतान 
के लिये करारोपण थी आवश्यकता नही होती । थे ध्यान रहे कि किमी भी योज्ना 
को आरम्भ करने से पहले श्रौर ऋण प्राप्त करने से पहले यह निर्चितत कर लेखा 
चाहिए कि क्या उस याजना को पूरा करना देझ के हित मे होगा या सही, और दूसरे, 
यह सिद्ध करना होगा कि कदा उस उपक्रम को सरवायर वे अतिरिक्त और कोई गाय 
सस्या सफलतापूबक चला नही सकती । यदि य दोनों वाते सरकार के पक्ष मे होतो 
सामान्य रूप से यह कद सकते है कि उत्पादव कार्यो कक लिय ऋणो दारा घन प्राप्त 
करना उपयुक्त होठा है ॥ सामाजिक सेवायें, एक प्रकार के चालू व्यय हैँ और दर- 
बार उत्पन्न होते है, ऐसे व्ययो को करारोपण छारा ही पूरछ करना चाहिये । आवक 
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जीवन को स्थायी बनाते के लिए ऋणों का जो महत्व है, उसको हम पहले कई बार 
स्पृष्ट कर चुके हैँ । लरनर (7,८77) का तो यही बहता है कि राजकीय ऋणों 
जा उद्देश्य घन प्राप्त करना नहीं होना शाहिए, वरन्‌ स्‍झ्ाथिक जीवन को संतुलित 
अवाने के लिय राजवीय फणो को प्राप्त करना चाहिय ! ऋणो हारा मुदा-स्फोति 
अल मे व्यक्तियों से अतिरिक्त घन प्राप्त करवे सुल्य-स्तर को स्थायी बनाया जा 
सकता है। इसी प्रकार मुद्रा सकुचन काल भ बैका से ऋण प्राप्त करके, सरक्ृर 
सई-नई बोजतापो को चलाकर उस घत को व्यक्तियों ग फैला सकती है, ताकि ..! 
उसकी दहष झक्ति बढे और गिरते हुए मूल्य बढन लगे । अत सुद्गा-ह्फीति तथा मुद्रा 
सकुचन, दोनों स्थितिया मं राजकीय ऋण साभकारक सिद्ध हो सकते हैं । 


राजकीय ऋणो का वर्गीकरण 


शजकोय ऋूणा के कई रूप हो सकते है 4 हम यहाँ पर इन विभिन्‍न रूपो 
का वर्णन करेगे । ये निम्न पर हे -- 

१. प्रास्तरिक तथा बाह्य ऋण--राज्प देश के भीतर भी ऋण प्राप्त करता 
है भौर बिदेशा से सी । जो ऋष देश के भीतर प्राप्त किय जाते हैं, उन्हे क्‍झ्रास्तरिफ 
ऋंण व्रदव है शरीर जों विदेशा से प्राप्त फ़िय जाते हैं उन्हे बाह्य ऋण कहते है । 
प्रथम प्रकार के ऋण राज्य नी देश के नागरिका एय सस्थाओ आदि से हो प्राप्त 
हो जाने हैं। साधारणतया राज्य देश के भीवर ही. ऋण घाप्त करना चाहता है, 
परन्तु जब वह अपने प्रयत्तों म अ्रधिक सफल गही हो पाता तो उसे विदेशा के झागे हाथ 
फैनाना पड़ता है। भ्रत बाह्य ऋण वे होते है जो एव राज्य को अन्य राज्या से या 
अन्य देंजा के व्यक्तिया मे प्राप्त होत है । दूसरे झब्दों म श्रान्तरिक ऋण उधार लेने 
ले राज्य को अपनी ही मृदा म श्रपने देश की स्लौमाओं के भ्रन्दर रहते पाले 
व्यक्तिया से प्राप्ठ होते हैं. तथा बाह्य ऋण देश के बाहर रहने वाले प्यक्तियों स 
विदेशी मुद्रा मे प्राप्त होते है । आन्तरिक ऋण लेना उसी समय झच्छा होता है, जब 
देश में व्यक्तियों के पा अतिरिक्त घन उधार देने को होता है. क्योकि थ्यक्षिगत 
व्यवप्ताथा और उपन्रमों में लगाने के लिय भी पूँजी उपलब्ध होती रहतो है और 
सरबार की भी धन रा्षि ध्राप्त हो जाती है| परन्तु यह निशिचत ब-रगा सर्दज ही 
सम्भप नही हीवा कि देश से अतिरिक्त घन व्यक्तियों के पास है या नहो | इसका 
केवल एक ही सचक हो सकता है ग्रौर वह है व्याज की नीची दर। किस्तु यहे भी 
कई निरिचत ग्राघार नहीं है, क्योकि ब्याज की नीची दर केवल घन की झधिकता 
कै कारण ही तो नहीं होती । यह ध्याव रहे कि आन्तरिक ऋण इच्छित तथा अन- 
इब्छित, दोनो ही हो सकते है, जब कि विदेशी ऋण फेवल प्रच्छित ही होते हैं । 
22720 52642: देश के आशिक साधना तथा राष्ट्रीय आय पर कोई भी प्रभाव 
नही पड़ता, क्योकि इते ऋण से केक्ले घन का उलट फेर ही होता है। बाह्य ऋणा 
में देश का घने देश से नहीं रहता। बाह्य ऋणो से ऋणदाता देश की हप्ट्रीय- 
आय॑ ऋण देते परमव करन हो जाही है; प्रेत कण चकाते समय ऋणी देदा से बाहर 
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धुन जाता है और राप्ट्रीय झाय कम हो जाती है। किन्तु सकट काल में बाह्य ऋणो से 
ब्वडी राहायता प्राप्त होती है, विशेषक्र जब देश के भीतर घल प्राप्त नही होता» 
अवधिकसित देझ् ऐसे ऋणो छारा अपने देश का आधिक विकास कर सकते है और 
“विदेशी बस्तुओ को भी प्राप्त कर राकते है । 
आए्तरिक ऋणो का भार--हम वह चुके हे कि आन्तरिक ऋणो में देश का 
जन देश के बाहुर नही जाता श्रौर केवल धन का पुनवितरण ही होता है, दरालिये 
से ऋ्णा का कोई प्रत्यक्ष मौद्विक भार नही पड़ता है । जहाँ तक वास्तविक भार 
नका सम्बन्ध है सो इस बात पर निर्मर करता है कि ऋण द्वारा प्राप्त किये हुय धन 
का उपयोग किस प्रक्रार किया जा रहा है। _सदि ऐसे ऋणों से देश में धन का 
पितरण झममान होता है तो इनका वास्तविक भार बहुत अधिक हग वत्रण अममान होता है तो इनका वास्तविक भार घिक होगा । यदि ऋण 
घनी व्यक्तियों द्वारा खरीदा गया है और उसका भुगतान करने के लिए सरकार छोटी 
आय वाले व्यक्तियों पर कर लगाती है तो इसका वास्तविक भार बहुत अधिक होगा, 
आर यदि ऋण को निर्धन व्यक्तियों ने खरीदा है और सरकार धनी व्यक्तियों पर 
कर लगाबर उसका भुगतान करना चाहती है तो उसका बार्तबिक भार बहत कम 
>_छोगा । दूसरी ओर यदि ऋण द्वारा प्राप्य धन राशि झनुत्पादक कार्यो म॒ लगाई गई 
है तो इसका वास्तविक ज्ञार व्यवितयों पर अधिक पड़ेगा और यदि व्यक्तियों पर झधिक पड़ेगा झ्लौर यदि उत्पादक_ कार्यों 
में लगाई गई है तो देश की अ्राय बढ़ने से व्यक्तियों प्र वास्टात्रिक भार कम_ होगा । 
परन्तु व्यावहारिक जीवन म श्रधिकतर ऋणो का वास्तविक भार बहुत अधिक होता 
है क्योकि, थे ऋण धतनो व्यक्तियों द्वारा खरीदे जाते हैं और कर लिन व्य्रक्तियो” 
को भी देने पड़ते है। इन ऋणो का एक दूसरी प्रकार से प्रत्यक्ष वास्तविक भार भी 77 
पत्ता है । निर्धत व्यक्तियो का घन, घनी व्यक्तियों के पास हस्तान्तरित होने के साथ 
साथ धन नवयुवको के हाथो से निकल कर वृद्ध व्यक्तियों के पास चला जाता है 
और सक्रिय उपयोगो से निकल कर निष्क्रिय उपयोगो को स्थान्तरित हो जाता है । 
अत को प्रयता वतन आय ये पक ऋण वृद्ध व्यक्तियों &(रा खरीदा जाता है, प्रनन्‍्तु कर का भुगतान अधिकतर 
लवयुव॒का को अपती वर्तमान आय मे से करना पडता है, जबकि वृद्ध व्यक्तियों ने 
मै ऋण पुरानी वंचतो में से खरीदा था। इसी प्रकार ऋण तो एकमित धनम से 
खरीदा जाता हैं, जबकि उसका भुगतान उस धन _म॒ से करना होता है जो उद्याय 
सथा व्यापार जैसे सक्रिय उपयोगों से लगा हुआ है ।? ग्रान्तरिक ऋणो का अप्रत्यक्ष 
आर भी देश के नागा सकी पर पडता है । ऋणो का भुगतान सरकार करो को लगा 
कर करती है और इस कारण व्यक्तियों को अधिक कर भार सहन करना पडता 
है । उनकी बचाने तथा कार्य करने की क्षमता पर वुरा प्रभाव पडता है। इसके 
अतिरिक्त ऋण चुकाने के लिय धन को कभी कभी ऐसे कार्यो ग लगाना पडता द्दै 
जिससे नागरिको का हित तुरन्त ही अग्रसर नही होता । अत एक तो देश मे उत्पादन 
कम हीने से और दूसरे धन के वितरण की गसमानता बढने से आस्तरिक ऋणगों वा 
आर देश के व्यवितगों पर अप्रत्यक्ष रूप से भी पडता है । यद्ध राचालन के लिये प्राप्य 
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फिये गये ऋणो का भार भी दंश के व्यक्तियों को हो सहन करता पडता है। युद्ध 
बाल म शुक्र तो वँस हू वच्तुओं के प्रभाव रहने स व्यवितया बा जीवन स्तर पिर 
जाता है और यही प्रभाव मूल्य! के बढने वे काश्ण भी होता है। युद्ध सम'प्त होने 
के बाद बेरोजगारी बढने मूल्यों भर ब्याज की दस के गिरने ने नारण वास्तरिक 
भार भी अधिक होता जाता है। इसवे झतिरिबत वाजार स॒ ब्याज बी दर घटने के 
खगरण सरकारी प्रतिमूतिया पर ऊँची ब्याज को दर होत के कारण उनका मूल्य ऊँचा 
होता जाता है जिससे ऋण का भार और भी अधिक हो जाता है । मक्षेप मं हम वह 
सफते हैं कि अप्तरिबा ऋणों का मौद्रिक भार ब्रयषि कुछ भा नहीं होता किन्तु 
वास्तविक भार बहुत झ्रधिक होता है । 

बाह्म ऋणों का भार--यह विश्वास विया जाता है कि बाह्य ऋणो व। भार 
उस देश के तागरिका को सहन मरना पडता है जो ऋण लेता है। ऐस क्रणो का 
मौह्ििक भाद धत की उस राशक्षि से नागर जाता है जो रूणी देश मृलधन भौर ध्याद 
के रुप मे विदेशी कणदाता को देता है और प्रत्यक्ष वास्तत्िद भार उप हानि से 
जाषा जा सकता है जो ऋणी देश मे से उतना घत तिबल जाते से वारण यहां के 
लागरिका फो सहन परनी होगी। यदि एसे ऋषणों को भ्रमीर लोग चत्राते है तो 
इत्पक्ष वास्तविक मार कम होगा अपक्षाइत उस स्थिति के जब गरीब लीग उस कर 
ऋषणों वा प्रप्रत्यक्ष भार तो ऋणी देश के ध्यक्तियों पर पड़ता 
है हैं। कारण यह है शी रूणों देश की सरकार उन ऋणा का भुगतान करने 
के लिप फर लगाती है जिसका भार तागरिको को राहन करता पडता है। 
परातु यह विचार पुणतवा सत्य नहीं है। बात यह है कि _जो ऋण हम | 
विदेशों से भाप्त करते हूं उनमे हम अपने देश से उत्पादन बढ।ते हूं भौर जो सूद या _ 





मूनधन दते करता है" बहू उसी लाभ मे से ता भुगतान करने हैं. जो उत्पादन मे वृद्धि करने 
ले प्राप्ण होगा ॥ ऊुछ वर्षों बाद हमे उस ऋण को चुंका देंतें है । हमारे देश में 
परधोगिक उनति भी हो जाती है, जिदेशी निभरता भी समाप्त हो जाती है शौर जो 
धत उन वस्तुओं को सरीदते के कारण हमे विदेशों को भजना पडता था वह भी शब' 
जैनना नही पंढेया | इसलिए यह सोचना वि धाह्य ऋणों से ऋणी देश के नागरिकों 
को ऋण का अप्रत्यक्ष भार महय करता पण्ता है अमपूण है। सच तो यह है कि 
दीघे काल भ ऐसे ऋणा से देश वे नागरित्रा वो कुछ भी भार नहीं सहन करना 
पडता यदि इत ऋणा को उत्पादक उपयोगो में लगाया गया हैं । वास्तव भ यह बडा 
विद्याद ग्रस्त विषय है झौर भिन्न भिन्न व्यक्तिया ने इसके पक्ष तया विपक्ष मं झतेक 
हक रखे हैँ । हम निम्न मे इन तकों को देते हू -- 

बाह्य ऋणो के पक्ष में तर्क--(१) अधविकसित या अविकस्ित देशों का 
आदधिक विकास बिना विदेशी ऋण श्राप्त विए हे! हो नहीं राकता । एसे देशों को 
केवल धुत ही नही चाहिए बचत वेजानिक, झौद्योगिक यान्त्रिक ज्ञान भी चाहिए शोर 
लिंदेशी मझीनें भी चाहियें। य सभी वस्तुये_बाछ् ऋणो ने रुप स प्राप्त हो 


्। 
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राजकोय ऋण के सिद्धान्त इ्पढ 


(२) युद्ध का सफल सचालन बिना बाह्य ऋणो के सम्भव ही नहीं। ससार 
का कोई भी ऐसा युद्ध नही है जिसमे युद्ध मे भाग लेने वाले देझो ने दूसरे देशो से ऋण 
न लिए हो। इज्धलैण्ड को ही देखिये, दूसरे युद्ध मे, भारत, मिश्र, अमेरिका आदि 
देशों से कितनी अ्रधिक मात्रा में ऋण लिए थे । 

(३) युद्ध काल में जिन देझ्यो की अर्थ व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है उन 
का पुनत्तिमाण भी विदेशी पूजी अथवा बाह्य ऋणों से ही किया जाता है। दूसरे युद्ध 
के बाद की स्थिति हमारे सामने है और पिछले पन्द्रह वर्षो मे विभिन्न देशों ने विश्व 
चैक तथा अन्य देक्षो से कितने ऋण लिए हे, सब हमारे सम्मुख हे । भारत को ही 
लीजिए, जो उन्नति हमारे देश ने की है वह कदापि भी विना वाह्य ऋणो के सम्भव 
चथी। 

(४) विदेशी विनिमय दर की प्रतिकूलता को भी बाह्य ऋणों द्वारा दूर 
कया जा सकता है। 

बाह्य ऋणो के बिपक्ष में--( १) जो लोग बाह्य ऋणों के पक्ष में नही है, 
खनका पहला तक यह है कि विदेशों से ऋण प्राप्त करने से, अपने देश का बहुत सा 
चन ब्याज तथा मूलधन के रूप में विदेशों के पास चला जाता है और अपने देश को 
चहुत हानि उठानो पडती है । 

(२) थे दूसरा तक यह देते हे कि ऐसे ऋणों से ऋणी देश दोषेकाल में 
ऋणदाता देय का एक प्रकार से दास बन जाता है । 

सच तो यह है कि विदेशी ऋण तनिक भी हानिकारक नहीं है यदि उनका 
अबध तथा नियन्नण स्वदेशी सरकार के ही हाय मे हो और उनका उपयोग इस प्रकार 
क्रिया जाए कि देश की उत्पादन शक्ति बढे ॥ 

२. उत्पादक या पुनणत्पादक, शझुनुत्पादक या भृत-भार ऋण--राजकीय 
ऋणों का दूसरा वर्गीकरण, उत्पादक, पुन्॒रुत्पादक, अनुत्यादक या मृत-भार ऋणो मे 
क्रिया गया है ॥ उत्पादक ऋण वे ऋण होते है, जिनकी धनराशि को ऐसे व्यवसायो 
नथा उपक्रमो म लगाया जाए जिनकी आय से उसके ब्याज तथा मूलधन को ऋण की 
परिपक्‍्दता (स्ागापाणए) के बाद लौटाया जा सके । अधिकतर सरकार इन ऋणो 
को उन उपक्रमो में लग्राती है, जिन पर उसका पूरा नियव्रण होता है और ये 
सधिकतर बे उद्योग होते हैं जिनका चलाया जाना देश के हित मे होता है या जो 
देश के लिये आवश्यक होते हे. परन्तु जिनमे निजी उपक्रम भाग लेने के लिए कस्षैयार 
नही होता जैसे रेलें, नहरें, बिजली घर इत्यादि । दूसरी ओर वे ऋण जिनको ऐसे 
कार्यो में लगाया जाए कि ऋण की परिपकक्‍वता के बाद ब्याज तथा मूलघन की राधि 
वा भुगतान उन उपयोगो द्वारा न किया जा सके, झर्थात्‌ ऐसे उपयोगों मे लगाया 
जाए कि उनसे कोई भी आय प्राप्त न हो, जैसे युद्ध सचालन पर खर्च करना, 
अकाल, भूकम्प, बाढ पीडितो को ग्लाथिक सहायता देना | ऐसे ऋणों के ब्याज तथा 
सूलधन की राशि का भुगतान कर लगाकर किया जाता है। यदि हम उत्पादक शब्द 
का श्र्थ केवल आशिक दृष्टिकोण से न लेकर साधारण दृष्टिकोण से लें तो हर व्यय 
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द्रीघेकाल मे उत्पादक होता है | भूकम्प, वाढ आदि पर किया हुआ व्यय भी उत्पादक 
हो सकता है और यदि उत्पादक नही तो रक्षात्मक (काणब्टाए८) तो अवश्य होता 
है । इसी प्रकार सामाजिक सेवाओं पर किया हुआ व्यय भी दीर्घ काल मे रक्षात्मक 
होता है, क्योंकि इतसे साधाजिक कल्याण म वृद्धि होती है। झनुत्पादक न्रद्द्णो को 
मृत-भार ऋण भी कहते है । 

|. मृतनभार बाला ऋण, सक्रिय एव निध्क्रिय ऋण--श्रीमत्ती हिक्‍स से 
शाजत्हीय ऋणों को तीन वर्मो म विभाजित किया है, अर्थात्‌ मृत-्भार वाला ऋण 
(फ८३व-जशहधा एटए), सक्रिय ऋण (4टपए८ 060४) और विष्किप ऋण 
(ए45छाए८ 70८0४) | पहले वर्ग मबे ऋण आते हैं जिनके व्यय से देश वी 
उत्पादत शक्तित में कोई वृद्धि नहीं होती । क्षीमंती हिक्‍्स न अनुत्याइक कणों को ही 
मृत-भार फ्ाण कहा है। उत्पादक ऋणा को उन्हाने संत्रिय ऋणा का सास दिया 
है | उनके अनुसार सक्तिप ऋण बे हुँ जिगके व्यय से झाय भी प्राप्य होती है और 
देश की उत्पादन शक्ति में भी वृद्धि होती है ज॑से रेल, नहरा झादि पर ब्यूथ । नि्किप 
ऋण वे हैं जिससे न तो कोई आय ही प्राप्त होती है और न देश की उत्पादन शक्ति 
म ही वृद्धि होती है फिन्‍्तु जिनके व्यय मे व्यवितयों को सतोप प्राप्त होता है, जैसे 
पार्क, हृदाघर, ग्रजापबघर आदि बनवाना । 

४ इच्छित तया भ्रवतइच्छित ऋण-राजकीय ऋणा का चौथा वर्गोक्रण इच्छित 
(एणण०८४:9) तथा भ्रनइच्छित या वलातू ([7ए०७७५३९७५ ०5 ए०7८९१) ऋषणों में 
किया गया है । जो ऋण सरकार को केवल घोषणा मान से हीं प्राप्त हो जाते हे, 
अर्थात्‌ जिर्हे नागरिक स्वय अपनी इच्छा से देते है और सरकार की ओर से कोई 
दबाव नही पढता, ऐसे ऋणो को इच्छित झण कहते हैं । थे ऋरूण शआ्लानारिब भी होते 
है और वाह्य भी १ जब सरकार को इब्छित ऋण पर्याप्त मात्रा म नहीं मिल पाते 
तब सरकार नप्त्मरिक्रा पर दबाव डालती है ग्यौर उनकी इच्छा न होते हुये भो उनसे 
ऋण प्राप्त कर लेती है | ऐसे ऋण। का प्र इच्छित ऋण कहूत हैं। सरकार ऐसे 
ऋणों को उस समय ही एकत्रित करती है जब सकट काल होता है या जब उसकी 
साम्ष इतनी कम हो मई होती है या लोगा वा जिज्वास इतना कम हो गया होता है कि 
वे सरकार को ऋण देना नही चाहते । सरकार अपनी राजनैतिक सत्ता वा प्रयोग वरती 
है ओर नागरिका को ऋण दने के लिये बाध्य कर देवी है ! सनहवी तथा अठारहवी 
झताब्दियों मै ऐसे ऋणो का ग्रधिक रिवाज था । ग्राधुनिक राजकीय जह्ण व्यवस्था 
में ऐसे ऋणो को कोई स्थात प्राप्त नहीं है । सरकार गेसे ऋणो के स्थान पर आज- 
कल कर लगाना अधिक उचित समभझती है, क्योकि करा म नागरिकों को उतनी ही 
नाराजगी होती है जितनी अच-इच्छित ऋणों म साथ ही एक अच्छी बात यह और 
होती है कि सरकार को प्राप्त किये हुये घन को छौटाना नहीं पडवा | यह पूर्णतया 
सच नहीं है कि अन-इच्छित ऋणो का ग्याजकत प्रयोग नहीं किया जाता। इनके 
केवल रूप मे ही पस्वित्तत हो गया है । उससे मिलते-जुलते ऋणों: का प्रयोग आजकल 
अ,ट्गीठा है दँसे प्रथम महायुद्ध मे जमीदारो तथा आयकर देने दाले व्यदसायियों को 
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युद्ध-बन्ध (५४४४ 8०075) खरीदने पडे थे । परन्तु ऐसे ऋण केवल भीषण सकट मा 
ही लिये जाते हैं । 

» 9. अनिर्चित कालोन अथवा दीधघेकालीन झौर निश्चितत कालोन श्रथवा 
अल्पकालोन ऋण--पाँचवें वर्गीकरण के अनुसार राजकीय ऋणों का अनिश्चित- 
कालीन (॥?ए76९१) अयवा निश्चितकालीन (एा्नाष्णित०8) ऋणा में विभाजित 
किया जाता है ॥ पहले प्रकार के रऋ्ूणो को दीवंकालीन था स्थायी ऋण श्र दूसरे 
प्रकार के ऋणो को अल्पकालीन या अस्थायी ऋण भी कहते ढे । इस वर्गीकरण पर 
लेखको म बडा मतभेद है । डा० डाल्टन के अनुयार “अगिदिचत कालीन ऋण का 
जब निश्चित कालीन ऋण से भेंद क्या जाता है, तब इषका अभिप्राय उस ऋण से 
होता है, जिसका मूलधत कभी भी लौटाना आवश्यवा नहीं होता, परन्तु जिसके 
ब्याज का भुगतान करने की गारण्टी दी जाती है, जैसे इग्रजैंड के ब्रिटिंग कौन्मलस्‌ 
(उत्ाएं। (०ग्रष्पां3ई) । इसी प्रकार निश्चितकालीन ऋग व हैं, जिनका भुगतान 
प्राप्त करने के एक साल के अन्दर करना होता हैुँ।”“” क्न्नु उनका निचार है कि, 
“अनिडिचतकालीन, निश्चितकालीन व झल्पकानीन (&[09:४8) छब्दा रू प्रयोग 
अकसर '्रमात्मक होता है ! इस प्रकार सन्‌ १६४१६ म ज्ञारी किये गये अनिश्चित- 
कालीन ऋण को, जो अ्रल्पकालीन ऋण के एक भाग के लिये घत इकट्ठा करने के 
हेतु था और जिसका सन्‌ १६६० और १६६० के वीच भगतान होना था भरकारी 
तौर पर निश्चितकालीन ऋण कहा गया है |” इसी विधय पर एडम स्मिथ लिखते 
हुये कहते हैं कि, “व्यक्ति के समान, राप्ट्र भी साधारणतथा अपनों व्यक्तिगत साख 
पर ऋण का भुगतान करने के लिये कोई कोप निश्चित या बनन्‍्बक कियें बिना ही 
उधार लेने लगे है, और जब उतकों इस प्रकार ऋण प्राप्त नहीं हुये ता थे कोप को 
निश्िचत या वन्धक करके ऋण प्राप्त करने लगे हे ।/* पहली प्रकार के क्रण निरिचित 
कालीन ओर दूरारी प्रकार के अनिश्िचित बालीन कण है । परन्तु इन श्रादा का 
प्रयोग झ्राजकल उस अर्थ म नहीं कया जाता जिसमें एडन स्मिय न क्या था। 
प्रो० चोहव (०७०) ने स्मिथ वे विधार बाय समयन नहीं किया है । वह स्मिथ 
ड्वारा बताय गय भेद वो पुराना बताता छुव कहते है कि अनिश्चितकालीन ऋण दीर्- 
कालीन होते हैं और निश्चित कालीन, अल्पक्नालीन ऋण हात ह्‌। इसके साथ साथ 
उनका यह कथन है कि, “यद्यपि ऋण के विभिन्न कारण तथा उद्देश्य समय की झअवधि 
पर सिभभंर करते है ।” हम इस अर्थ को ऊपर समझा ही चअके ह जिसमे आजकल 
निश्चित कालीन और अनिद्दितत कालीन ऋणो को समझा जाता है । बैगवर न इन 
दोनो के भेद को समभ्ान के लिये निम्त वानो का उल्लेख क्या है -- 

(१) निद्िचित कालीन ऋण झीज़ ही समाप्त होने वाली झावव्यक्ताओं के 
लिये भ्ाप्त विये जाते हें ओर सडाने के चालू द्रव्य का भुगतान करने के लिये होते है ॥ 
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दूसरी ओ्रोर श्रनिश्वित बातीन ऋण घव्थायी आवश्यकताप्रा वीं पृत्ति दे लिये पूँजी 
एक्वित करने के उद्देश्य से प्राप्त किय जाते हैं । 

(२) तिश्चित कालीग ऋण अ्रल्पदाल के लिये होते हैं धौर भ्रनिश्वित 
मालीन दीध काल के लिय द्वोत हैँ । 

(३) पहले भ्रतार के ऊण का भुगतान थोड़े समय बाव ही करना होता है । 
यह ऋण दर्शनी भी दोव हू । परन्तु दुबयी श्रकार वे ऋण निश्चित श्वर्तों के! अ्रगुतार 
चुकाया जाता है और ऋषणदाता देश का किसी प्रकार वा भी नियन्तण मूलघन पर 
नहीं होता । 

सच तो यह है वि इन दोतों प्रकार के ऋणों मं भेद वरता बहुत बाठित है। 
इनबा बाम्तव मत सापेक्षिक महत्व है और उपपुक्त तोन बातो पर तिमर करता है। 
ब्लेहेन का भी यही विचार हे । प्लेटन का ता यहा तक बहता है कि कौबसा ऋण 
फिस बसे भ रवस्रा जाग्न निश्चित €प से नही बहा जा सकता क्याक्ि यह अफसरों 
के भपने विचारा पर निभर वरता है । एक ब्रकसर तीन पाँच या दस यर्षों तक 
अछने बासे ऋण को अ्रस्थायी कह सकता है और हुसरा गेवल छ मांस तक चलने 
बसे ऋण को ही स्थागी कहू सकता है। उसके अवुभार निश्चित कालीन ऋण केबल 
उसी को बहता चाहिय जो उस ग्राथ्ििक बप थे बाद चतते बाल वे ही. जिसरे लिये 
जहर लिया गया हो | उप्तत तिश्ला है कि, परवधु इस प्रवार वी सीमा के लिय कोई 
निश्चिचत प्रथा नहीं है। इन दोनो बर्गों के बीच एफ गहरी रेखा सीचन के प्रयत्न से 
हमारे साभने वही कठ्िमाई भ्राती है जी प्रत्यक्ष तथा श्रपत्यक्ष बरा वे वीच भेद परने 
के प्रयत्न मे भाई थी । सरकारी कानूनी और वँशासिश प्रयोग इतने सित्र हैं ति' सब 
भ्रयों के मिलाते वे प्रथा में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा । * 

६ शोध्य तथा श्रश्नोध्य ऋण--राजकीय ऋणा का एक वर्गीकरण गौर दिया 
गया है जिसके झगुसार जोव्य (२९३८८8४७)८) तथा अग्योष्य (उत्तढठट्दयाारछां८) 
ऋण होत हैं। जो क्रण सरबार को एक निडिचत तिथि तक गये व्याज के चुकाते 
हाते है, उन्हे भोष्य ऋण कटने हैं श्रौर भो ऋण सरपार को केयत सूद देने की शर्त 
पर ही, सदा थे! लिय प्राप्त हो जायें, उतको अशोष्य ऋण कहते हैं ॥ इस प्रकार पहले 
क्रगा मे मूलघत और व्याज दोना ही का भुगतान करना होता है श्रौर इनका 
भुगवान एक गिश्चित तिथि तक के अन्दर ही करता पड़ता है । दूपरी प्रशार के ऋणो 
ग॑ भूलधन तो नहीं लोठाना पडता किन्तु व्याज का भुयतान सदा दे लिये निदिचत 
दरा के अनुसार चलता रहता है। आधुनिक सखबारें अश्योध्य ऋणों का वहुत कम 
ही भ्गोग करती हूं, क्योकि इत ऋणों का भार निरन्तर ही नागरिकों पर पद्ता 
रहेगा कर सरकार कसी भी ऋण मृवद नही हो पायगी । परन्तु इस दृष्टि से कि ऋण 
ाद्णि से जो सेवायें प्रदान की जा रही हैं उनका लाभ भविष्य में गाने वाली सन्तानों 

को मी प्राप्त होगा इसलिये ऋण भार उनकी भी सहत करना साटहिय अज्योष्य 
ऋण ही प्रधिक उपयकत होगे । इसके प्रतिरिवत जिन झ्ोता ये निरन्तर लाक्ष प्राप्त 

५. पमत्काकामा 40 हिट मिक्ादगव्ड मे. 4६8 
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होता रहता है जैसे रेले, सडकें, उनके लिये भी इन ऋणों को प्राप्त किया जा सकता 
है, क्योंकि ऋण के ब्याज का भुगतान उससे प्राप्त होने वाले जाभो से किया जा 
ब्सकता है । शोध्य ऋण दीघेकालीन या स्थायी और अल्पकालीन या अस्थायी भी 
हो सकते है! वास्तव मे निड्िचत कालीन, अनिश्चित कालीन, झोघ्य तथा अशोव्य 
ऋण--दो मोडे बर्गो मे रक्खे जाते हैं, भर्थात्‌ स्थायी तथा अस्थायी । आधुनिक 
सरकारो को दोनों प्रकार के ऋणो की आवश्यकता होती है और इनके अपने-झपने 
च्लाभ तथा हानियाँ हीती हैं । इनका वर्णन हम निम्न में देंगे -- 

अस्थायी ऋणो के लाभ--अस्थायी ऋणो के निम्न लाभ बताये जाते है--- 

(१) किसी अस्थायी सकट अथवा आ्ञावश्यकता की पूर्ति के लिये ऐसे 
ऋण ही लिये जाते है । कभी कभी सरकार इतको उस समय भी लेती हैं जब उसे 
कर की आय के इकट्ठ होने में देर लमने की सभावना होती है ॥ सक्षेप में अ्रत्प- 

ज्कालीन परिस्थितियो के लिय्रे अस्थायी ऋण लिये जाते हे । 

(२) जब बाजार में सूद की दर अस्थायी कारणों से ऊँची हो जाती है और 
उसके शीघ्र ही गिरने की आशा होती है सब अस्थायी ऋण झधिक उपयुक्त 
जीते है । 

(३) प्रस्थायी ऋणो को बडी सरख़ता से प्राप्त किया जा सकता है, क्‍यों 
इक ऋणदाता ऐसे ऋणो म अपना घन विनियोग करने में हिचकते नही हैं । 

(४) इनका देश के नागरिकों पर बुरा प्रमाव नही पडता । 

प्रस्थायोी ऋणो की हानिया--अ्रस्यायी ऋऋणों की हानिया निम्न प्रकार हे-- 

(१) ऐसे ऋणों मे अपना घन लगाने सम व्यक्तियों को कोई भी आपत्ति 
ही होती । वह इन्हे जाभप्रद तथा सुरक्षित विनियोग समभते हैँ जिसके कारण 
ल्यक्ति अपने धन को अन्य विनियोगो से निकाल कर इनमें विनियोग करता आरम्भ 
खर देते हैँ । परिणामस्वरूप उद्योग धन्‍्धों तथा अन्य उपक्षमा के लिये झल्पकालीन 
घन वी कमी हो जाती है और उनका उचित विकास नहीं हो पाता । 

(२) ऐसे ऋण बहुधा दीघेकालीन ऋण बन जाते है, क्योंकि सरकार एक 
ऋण का भूगतान करने के लिय दूसरा ऋण प्राप्त करती है और इस प्रकार न्ूण 
यभी समाप्त ही नहीं होता । 

(३) वार वार अस्थायो ऋण लेने से सरकार की साख कम हो जाती है, 
सयोकि जनता कया विश्वास सरकार पर से कम हो जाता है । विदेशों पर भी इनका 

अच्छा प्रभाव नही पडता और विदेशी ऋण प्राप्त करने मे भी कठिनाई होती है । 

(४) इन ऋणा पर कोई कानूती नियन्‍्ध्रण नही हीता और इनका भुगतान 
करने के लिये सरकार नोट छापती है । मुद्रा स्फोति मे मूल्य स्तर बढने से व्यक्तियों 
को ऐसे ऋणों का श्रप्न॒त्यक्ष वास्तविक भार सहन करना पडता है और हानि उठानी 
पड़ती है । 

(५) अधिक अस्थायी ऋण लेने के कारण आशिक सक्‍टकाल त्तक में 
च्सरकार क्यो ऋष प्राप्त करना कठिन दी जाता है । 


न] राजस्व 


स्थायी ऋणों के लाभ--स्थायी ऋणों गे लाभ निम्न प्रकार है-- 

(१) ऐसे झणो का भुगतान झीघ्न ही न करने के कादण, सदकाद इवकी 
उचित व्यवस्था कर प्तकती है । इन ऋणा को दी्घेकालीन विनियोगों में शगाने की 
मोजना बना सकती है तया ऐथी व्यवस्था कर सकती है जिससे नागरिकों पर ऋण 
भार कम से कम पड़े । 

(२) ऐसे ऋण बीमा रूम्पनियों, दैका तथा विनियोगर ट्रस्ठा के लिये 
बिनियौग का एक अच्छा साधन प्रस्तुत करत हैं । 

(३) जब बाजार स व्याज वी दर नोची होती है. तब स्वामी ऋण प्राप्त 
करना अ्रधिक उपयुक्त होता है । 

(४) ये झूण अधिक न्याय-सग्रत होते ह क्य्राकि इनका भार भविष्य में 
आने बाली सन्तादा पर भो एाजा जा सकता है ! 

(५) झधिक दाघ बाज ता चलने वाले सक्टा के तिय स्थायी ऋण झाव- 
दयक होते हैं । 

(६) एवं बार स्थायी ऋण ले लैने स सरशार बो बार बार ऋण लेने की 
आवश्यकता नहीं होती और इगलिय गरबार का विश्वास एवं रास भी खण्ठित 
नही होते । भे 

(७) ऐसे कणा से वर्ण की औ्रायरिक उन्नति एबं विवास मे सहायता मिलती 
है बयोकि उसको इन प्रयोग उत्पादन कार्यों म द्वी वरना होता है । 

स्थायी कणों की हालिप्रा--स्थाथी कणा वो तिम्त हानिया बताई भर हँ-- 

(१) ऐसे क्णा स सरकार म॑ पिजूलतसार्ची की प्रवृत्ति उपन्त हो जाती है, 
क्योंकि उन्हे टसकी फ्कि नहीं होती कि ऋण वा भुगतान सुस्त ही करना है. और 
इसलिये इन ऋणा का अ्रप्रायक्ष वास्तविक भार व्यक्तिया पर श्रधिक पता है । 

(३२) एसे ऋणा म व्यक्तिया ना धन एवं लम्ब नाल वे लिये फर्स जाता 
है झौर उत्के धन की फेर बदन (प्पशा०एथ०) ने होने थे कारण देश के उद्योमो के 
लिये पर्याप्त माता में भव नहीं मिल पाता । इस श्रवार दक्ष वी श्रीद्योगिक उन्नत्ति 
ठीक प्रकार से नहीं हो पाती । 

(३) ऊँची ब्याज की दरा की स्थिति म यह ऋण उपयक्त वही होते । 
बास्तव ग॒ स्थायी तथा अस्थायी करणा के लाभ तथा हानियों की इस विवेचना का 
वेंदडि व्यवहीरेक महत्व नही है क्यीक व्यवहारक नावन मे सरकार को ऊँचा 
ब्याज की दर म भो स्थायो ऋण लने पड़ते हैं और सस्ती ब्याज की दरो में भी 
अस्थायी ऋण लेने पडते हैं। यह केवल परिस्थितियों पर ही तिभर करदा है। यदि 
आवश्यकता इतनी अधिक है दि विना 7इज के काम ही नही चल सकता और यदि 
सरकार इस स्थिति में नही है कि लिये हुय ऋणा वो तुरन्त ही लोटा सके तो सरकार 
को स्थायी ऋण, हातिकारक होते हमे मी लेने पड़ेगे। अत कब सरबार त्हो स्थायी 
ऋण सेवे धाहियें और रब अस्थायी इगदे लिये कोई स्पष्ट, तथा कडा नियम वही 
बनाया जा सकता । 
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»- ७ पम्य वर्मोकरण--कुछ लेखको ने उपर्युक्त मुख्य वर्गों को ही उपविभा- 
जित कर दिया है और राजकीय ऋणो को निम्न वर्गों से और विभाजित किया है । 

(अर) बेचा जा सकने वाला कूण तथा वेचा न जा सकने वाला ऋण 
(ए३शत्ट्घ्णाल बचत पपृ०तन्‍्तात:८घ्वॉ0९ 70८0)--प्रथम श्रेणी में वह सरकारी 
प्रतिभूतिया (5९८४८४४८७) होती है जिनको बाज़ार से स्वतन्त्रतापूर्वक बेचा तथा 
खरोदा जा सकता है और दूसरी श्रेणी मे वे प्रतिमूतिया होती हे जिनको बाज़ार म 
नही बेचा जा राकता । यह केवल सरकार को ही पूर्व निश्चित दरो पर लौटाई जा 
सकती हैं । दूसरी प्रकार की प्रतिभूतिया सरकार केवल इसीलिये निकालती है, ताकि 
बाजार म अ्तिभूतियों के मूल्यो म बहुत अधिक उतार चढाव य हो ? 

(ब) सूद सहित तथा मसूद रहित ऋण--पहली प्रकार के ऋण वह है. जिन 
पर सरकार सूद देती है और दूसरी प्रकार के ऋण वह है जिन पर सरकार कोई 
भी सूद देने का बचन नहीं भरती । दूसरी प्रकार के ऋण अधिक प्रचलित नही है । 

(स) कुल ऋण और शुद्ध ऋण--किरों गी समय या अवधि विशेष पर 
नरकार के जितने ऋण होते हे उन सबके योग को कुल नदृण कहते है और यदि 
ऋराणों का भुगतान करने के लिए कोई विश्येप कोप सरकार एकत्रित रखती है तो 
उसभो कुल कण वी राशधि में से निकालकर जो कुछ शेप रहता है उसे शुद्ध करण 
कहते है। 
ऋण चुकाने के ढग-- 


(१) ऋण निधेघ--व्यक्ति की भाँति राज्य भी ऋण भार से दवा रहता 
है और इसलिए शीघ्य से शीघ्र इस भार से मुक्त होना चाहता है । इस भार से मुक्त 
होने के लिए दो ही मार्ग होते है--सरकार था त्तौ ऋण का भुगतान करने से इन्कार 
बरदे या ऋण को लौटा दे | पहला मार्ग ऊपर से देखने मं तो बद्य सरल प्रतीत 
हांता है परम्तु इसके बड़े घातक परिणाम होते है । यदि सरकार आम्तरिक कण 
का भुगतान करने से इन्कार करती है तो जनता उसकी चोरी और उदेती से सुलना 
करती है, विरोध करती है और भविष्य म कभी भी सरकारी प्रतिभूतियों मं धन 
सन लगाने का निश्चय कर लेती है । इसके अतिरिक्त यह मार्ग न्याय रगत भी नहों 
होता और समाज म अशान्ति उत्पन्न हाने का भी भय रहता है। वाह्म ऋणा ब॑ व 
चुकाने के तो पीरणाम औरर मो भाषण होते हैं ) ऋणी राज्य का माय झअन्तरीष्टीय 
क्षेत्र मे भय हो जाता है, और गौद्विक क्षेत्र मं उसकी साख समाप्त हो जाती है । 
कभी कभी विदेशी ऋणदाता युद्ध तक करये को तैयार हो जाते हे और यदि वे 
ऐसा धमक्ष रूप रो नही करते तो अप्रत्यक्ष रूप से ऋणी देय के विछद्ध अन्य राज्यों 
को भदकाते हे, उसने विरुद्ध प्रचार करते हे और व्यापारिक जगत से उसको निकाल 
वाहर करने का प्रयत्न करते हें। अत ऐसी नीति से केवल मान हो भग नही होगा 
वरन्‌ व्यापार को ठेस पहुँचतो है और युद्ध होने तक नौवत पहुँच जाती है | इस 
नोति को ऋण निपेघ (70८०६ ए८ए७१:४०००) कहते हैं। सन्‌ १६३० के मन्दीकाल 
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व्म ऋण मिपेध की अनेकों अन्य रोतियाँ श्रपनाई गई थी। जैसे, ऋण चुकाने की 
अवधि को चढ़ा देना ब्याज की दर को कम करना, मुद्दा प्रमार द्वारा मुद्रा के मूल्य 
को कम करना इत्यादि । 

(२) बाधिक वृत्ति--परनन्‍्तु ब्यवह्वारिक जीवन मे शेंसा बहुत कम ही होता 
है। प्रभी पिछले युद्ध मे ही चचिल और उनके साथिया न भारत के जो स्टटघधिंग 
ऋण इगलैड पर थे उतका भुगतान न करने के लिए बहुत जोर दिया था किन्‍्तु यह 
शाद रहे कि यह सरकार की ओर से प्रयत्व नही या, बरनू कुछ व्यक्तिया की अपनी 
निजी राय थी। हम तो प्रत्यक राज्य ही इस बात बा ग्रयत्व करता है कि वहू ऋण 
का भुगतान कर दे | ऋण का भुगताव केवल उसे समय किया जा सकता है जब 
आलू व्यय की अपक्षा सरकार की आब अधिक हो ) कभी कभी सरकार परिपकतता 
थबधि (ब्प्थाण्धकुः 026) से पहले भी ऋण का भुगतान किश्तों के रूप म, जैसे 
जौस झाय प्राप्त होती जाती है करतो जाती है या अपने वाड और अपनी प्रति- 
आठियो को वापिस लरीदती जाती है या उन्हें खत्म करती जाती है। यह सरकार 
केबल उसी रामय करता है जब उसको या तो आय प्राप्त होती है या जब वह मह 
देखती हे कि उसकी प्रतिभूतिया नौची दर पर लोग बेचने को तैयार है । ऐसा करने 
जे परिषक्शता तिथि पर सरकार को ऋण की कुल राशि का भुगतान करव वीं 
सिन्‍्ता सही रहती । इसके झतिरिक्त सरकार को ऋण के भुगतान बरने की बात्त मालूम 
भी नही पडतों क्याकि वह घीरे घीरे गुगतान करते रहने से एक दम मृक्त हो जाती 
है। जब गरकार ऋण का शुगतान किड्तों हे रूप ग प्रतिवष चुकाती रहती है तो इस 
रीति को बापिक बृत्ति या (पक्षक्ताछक। #ैघतज७९७) की रीति कहते है । इसम 
बआपिक किदतों की राशि समान रहती है और ब्याज तथा मृलघन दोनों ही सम्मिलित 
“हत है । यह ऋण भार से भृक्‍त होने की दूरारी विधि हे । 

[३) ऋण परिक्षन--यह ऋण चुकाये की दूसरी विधि तथा ऋण भार से 
मुक्त होने की तीसरी विधि है। इस जिधि के झनुसार गरबार पुराते ऋण का 
बआस्तव में भुगतान नही कश्ती बरन्‌ एक प्रकार मे उसका रूप बदल देती है। इस 
विधि म ऋण की छर्ते और सूद की दर आदि सम परिवतन किय जाते हैं जैगे ऋण 
की दर कम कर देना, या ऋण को अल्पकालीन से दवीर्घकालीन से बदल दना । 
अहुधा ऋण परियतन बब्द का ऋण पुन झोघन (८छत्न॒तफड़) के स्थान पर प्रयोग 
सें लाया जाता है, परन्तु मह पूणतया गलत है। पुन झोघन में तो तय ऋणो को 
आतध्त बरके पुराने ऋषो का भुरताव किया जाता है।नय ऋण पहली की श्रपेक्षा 
कम सूद वी दर पर प्राप्त किमे जाते हैं। नय ऋणों वी निकासों पर पुराने ऋण 
चाताओ के लिए दो माग होते ह---एक ता अपने ऋण को दापिस से सें या पुराने 
ऋण के स्थान पर नया ऋण ले लें । ऐसा करने पर अन्त मे केवत नया ऋण ही 
रह जाता है । जब ऋणदाता पुराने ऋण के स्थान पर नया ऋण स्वीकार करने को 
सैयार हो जाति हैं तो इसको ही ऋण परिवतन कह सकते हें। जी चहणदाता तय 
ऋण को स्त्रीकार नहीं करते उनको नय ऋण से प्राप्त घन में से पुराने ऋण का 
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भुगतान कर दिया जाता है । ऋण परिवतेन से हमारा अभिप्राय “साधारण सूद की 
दरो की कमी से लाभ उठाकर, सूद की राशि को कम करने के लिए, वर्तमान ऋणों 
को नये ऋणों से बदलने से है ।/”* इसकी व्यवस्था सरकार उसी समय करती है जब 
वह ऋण की परिपक्यता अवधि श्रा जाने पर ऋण के भुगतान का प्रवन्ध नद्दी कर 
पाती । इसके झन्तर्गत पुराने बौड़ो को रद्द कर दिया जाता है और उनके स्थान पर 
नये बौड चालू किये जाते है । इन नये वौंडो की शर्ते इतनी आकपित बनाई जाती 
हैं कि लोग नये बौटों को भी स्वीकार कर लेते है । सरकार या तो नये वौडो और 
अ्रतिभूतियों को वास्तविक मूल्यों की अपेक्षा कम मूल्य पर बेंचती हे, या यदि 
वास्तविक मूल्य पर बेचती हे तो परिष्रक्दता तिथि पर उसे अधिक राक्षि का 
भुगतान करने वा वचन देती है । डाबटर डाल्टन, इन दोनो रीतियो के ही पक्ष मे 
नही है | उन्होते इनकी आलोचना करते हुए स्पप्ट किया है कि पहली रीति में यद्यपि 
वतमान ऋण भार कम हो जाता है, किन्तु भविष्य में ऋणभार अधिक हो जाता है 
क्योंकि वाज़ार मे इन बौड़ों और श्रतिभूतियों का मूल्य बढता जाता है और यदि 
कही बाजार में सूद की दर कम हो गई तो ऋण भार और भी अधिक बढ जाता 
है क्योकि सरकारी प्रतिभूतियो पर सूद की दर अधिक होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति 
उन्ही में अपने धत को विनिधोग करना चाहेगा । उनके इाब्दो को दोहराने के लिए 
हम कह सकते हैं कि “इस प्रकार के ऋण, विनियोग कर्ताओ को, उनके ब्याज की दरः 
को देखने हुए बहुत प्रिय होते हैं, क्योकि उनमें पूजी का मूल्य बढने का व्यवहारिक 
विश्वास होता है" “परन्तु इसी बात के कारण बह सरकार के अ्रन्तिम भार 
को बढ़ा देते हे" * । अधिकांश विश्येपज्ञो ने इराकी अनुचित श्रर्थ व्यवस्था कह 
कर निन्‍दा की है।” 
इस बिचार में काई विशेष तथ्य सही है कि ऋण ०रिवर्तत से ऋण भार 

कम हो जाता है। इसका कारण यह है कि ब्याज की दरों में एक तो बहुत अधिक 
परिवर्तेन नही होते और यदि होते भी हें तो ब्याज की राशि की जो बचत होनी है 
वह कुल बचत का एक छोटा सा भाग होता है | दूसरे, सरकारी झाय लगभग पुर्ववतः 
ही रहती है, क्याकि जो लाभ सूद की राघि के बचने से होता है, वह करो के न लगाने 
से जो हानि होगी और उनसे प्राप्त आय मे जो हाति होगी उसमे समाप्त हो 
जायेगा | इसमे कोई सन्देह नही कि इस प्रयत्न से कर दाताओं को भले ही कुछ 
जाम है।, सरकारे। आय म बे।६ वीक सही। होती । इसीलिए औधघकतर केलको नथा 
विज्ञारक। न इसका पक्ष नही लिया है । ऋण परिवर्तन करते समय कुछ वालों को प्रोर 
ड्यान देना नितान्त झ्रावक््यक हो जाता है, जैसे मुद्दा बाजार की प्रवृत्तिया का गहन 
अध्ययन, अर्थात्‌ , मुद्रा की पूर्ति एव माय का सम्पूर्ण अध्ययन करते रहना चाहिये । 
दूसरे, यह मी आवज्यक है कि मविष्य में ब्याज की दर, कर झौर मूल्य स्तर की 
स्थिति कीसी रहेगी, इसका भी थोडा सा ज्ञान प्राप्त क्या जाय । तौसरे, नये ऋणो 
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जी मूलधन की राशि में उस समय तक कोई वृद्धि नहीं होनी चाहिए जब तक शेसा 
चखरना बहुत ही आवश्यक नहों। अम्त में ऋण परिवर्तन की रौति झ्र्थात्‌ विधि 
बहुत ही सरल हो तावि जनगाधारण की समभ में भो आ जाय | 
(४) निश्चित पीजन। के प्रनुशार--कभी कभी सरकार ऋण का भुगतान 
एक निश्चित तथा निधर्मित योजना ने अनुसार कर सकती है, अर्थात्‌ ऋषण के भुगतान 
या कोई छचित प्रच॒न्ध वर दे और परिपक्वता तिथि पर उस किसे स्रयें प्रतनस्ध के 
अनुसार क्रण का पूरा भुगताय कर दे । सरवार वई विधियाँ अपना सफतो है, जंसे, 
आक परिश्ाध कोष पहले से निश्चित करले, था बोडां का वाधिक भुगतान करे जिसका 
"तिणय या तो कमानुसार या लौटरी द्वारा करे । हम इन रीतिया का भ्रष्ययन क्रमा- 
लुसार करे | 
(झ) ऋण परिशोव कोए (8)96घ9 छ७७१)--ऋण परिधोध कोप बेवल, 
ऋण भुगतान करने के लिये ही स्थापित किया जाता है। प्रारम्भिक वर्षों मं 
अधिकतर पह प्रथा भी कि प्रत्पक दप कुछ निश्चित्त घन राशि विसी स्थान पर लगा 
दी जाती थी | दूसरे वप पिछले उप का मूलधन व ब्याज तथा इस वर्ष के मूलघन को 
फिर लगा दिया जाता था और हर वप ऐसे ही करते रहने पर मूलधन गौर ब्याज 
मिलकर ऋण के वराबर हो जाते थे। ऐसे कोप दो प्रकार से स्थापित क्यि जा 
सकते हें--वापिक प्राय म से या ऋण लेकर । तथ ऋण लेकर परिशोध बोष चालू 
बरना तो एक प्रकार का ऋण परिवतन ही होता है । ऐसे कोपो का उप्योग सर्वप्रथम, 
इ्यजेंड म सर वितियम पिट के समय मे हुआ था। उस समय, इसकी सलाह प्राइस 
नामक एक पादरी ने दी थी। उसके वाद परिशोव कोपों का प्रयोग एक साधारण 
सी बाते हो गई । परस्तु आधुनिक परिशोध कोपो का रूप बिल्कुल भिन्‍न है। 
आजकल परिश्ञोघ वीप एकन्रित नही होते या एद बे से दूसरे वर्ष को नहीं ले 
जायें जाते बरन्‌ प्रत्येक बएँ कुछ राणि अलग रख दी जाती है और उसी वर्ष ऋण 
के एक भाग का भुगतान कर दिया जाता है। यह राक्षि प्रास पूर्व निड्चिचत 
होती है। 
डावटर डाल्टन ने परिशोध कोपो ये चिक्चित लथा अ्निश्चितत कोपो म विभा 
ज़ित किया है ९ निश्चित ऋण परिक्षोप कोप सर हर बप शुक निश्चित धन राध्ति 
प्रनिवार्य रूप से जमा की जाती है जवकि दूसरे चोप म घत केवल उसी समय जमा 
किया जाठा है जब उस वप की आय म मे कुछ बचा हो । बचत न होने की स्थिति 
'म कुछ भी जेधा नही होगा । निड्चिचत कोच की स्थापना तीन आधारों पर की जा 
सकती है। प्रथम, ऋण चुकात्ते की अवधि के अनुगार ऋण कोप स्यावित किया जाता 
है। ऋण जितने कम्र समय के लिये लिया जाता है या ऋण भगतान करने की 
अवधि जितनी कम द्वोची है, उतनी ही स्थिति भाशिक दृष्टिकोण से ठीक रहती है! 
एक विद्येप कण भुगतान चर लगाकर, यदि ऋण वय भुगताव एक दम कर दिया जाय 
तो सबसे अ्रच्छा है, परन्तु साधारणतथा इतने सीमित अल्पकात की बात करना 
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व्यवहारिक नही होती । यदि ऋण मुगठाव अवधि इतनी अल्प न हो तो अपेक्षाकृत 
छोटी अवस्य हानी चाहिय । यह बात एक दूसरे दृष्टिकोण से भी सही हीती है । 
आदि ऋण किसी निम्नस्तरीय ( 5प्००7०72४0७ ) रारकार हारा पूँजीमत बस्तुएँ 
खरीदने के लिये प्राप्त किया गया है तो यह साधारण सी बात है कि उच्चस्तरोय 
(5७७८४०४) सरकार कुछ शर्तें निर्धास्ति कर दे | अर्थात्‌ रण भुभवान वी अवधि 
पिद्चित कर दे । यह स्वाभाविक है कि यह अवधि पूंजीगत वस्तु के जीवनकाल के 
अमृसार ही निर्धारित की जाय, अर्थात्‌ ऋण का भुगतान प्‌जीगत वस्तु के नष्ट होने 
तक चुका दिया जाय ताकि उसके नष्ट होते ही कोप के हारा फिर से नयी मशीन 
खरीदी जा सके । देखा जाय तो यह्‌ कोप घिसाई कोप के ही समातर होता है । यदि 
ऋण यद्ध के लिये लिया गया है तो युद्ध समाप्त होते ही, युद्ध सम्बन्धी साभान को 
बेचबर ऋण वा भुगतान करना चाहिये । कहने का अभिप्राय यही है कि ऋण कय 
>भुगताम कम से कम समय के अन्दर ही हो जाना चाहिय । दूरारे, ऋण भुगताम 
अवधि निश्चित कर लेने के बाद यह निश्चित करना चाहिये, कि भुगतान कोपो को 
इस झवधि पर किस प्रकार फैलाया जाय ? मुगतान कोपो का बटवारा इस समय 
अवधि पर तोन प्रकार से किया जा सकता है, प्रथम, वाधिक भुगतान जब बढता 
जाय, दूसरा जब सगान रहे और तीरारा जब घटता जाय ।* पहली रीति म निरन्तर 
जमा होने वाला ((०््रणॉं4४४८) परिशोध कोष स्थापित किया जाता है और व्याज 
चक्र वृद्धि (2007००४०) की दर पर बढता जाता है। हर वर्ष इस कांप में एक 
पनिश्चिव धन राशि जमा की जाती है और प्रत्येक वर्ष का ब्याज भी इसी म जुड़ता 
चला जाता है । दूसरी रीति में, कोप मे, वर्ष मे प्राप्त वी हुई ब्याण की पूरी राशि 
जमा नही की जाती, वरन्‌ उसका केवल एक भाग ही जमा होता है और झोप को 
आऋणदाताओं में बाद दिया जाता है । इस रीति से ऋण भार प्रत्पमेक वर्ष समान 
रहता है । तीसरी रीति में, कियी एक वर्ष में प्राप्त हुई ब्याज की राशि से भी 
अधिक राशि का भुगतान ऋणदाताओों को कर दिया जाता है, परिणामस्वरूप ऋण 
भार प्रति वर्ष कम होता जाता है । इन तीनो मे राजनंतिव दृष्टिकोण से, त्तीमरी 
रीति सबसे उत्तम है, यदि इसको कार्यान्वित करना व्यवहारिक हो ॥7? इन दोनो 
बाता को निश्चित कर लेने के बाद यह्‌ निश्चित करना चाहिये कि इन भुगताना 
क्य बटवारा विभिन्‍न प्रकार के ऋणों मे किस प्रकार किया जाय ? यदि राजकीय 
ऋणो की प्रह्नति एक जैसी होती तो कोई भी कठिनाई नही थी, किन्तु व्यवहारिक 
जीदन में राजस्वेय ऋणो में एक्सूपता नहीं होती ॥ उनम सूद व दर, भुगतान की 
अवधि व रीति आदि की इतनी भिन्‍नतायें होती हें कि ऋण परिशोध कोप का 
जटवारः करना बहुत ही वष्टदायक होता है । ऐसी स्थिति मे या यो परिशोध कोष वो 
सरकार के लिये पूर्ण रूप से स्वतन्त्र छोड दिया जाय, अर्थात्‌ सरकार जिस प्रकार चाहे 
उसका प्रयोग करे, जिस ऋण को उचित समम्छे उसका भुगतान करे, या दूसरी विधि 
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इढ्० राजस्व 


गह हो सकतो है कि कोप बये विशेष ऋणो के लिय एक निश्चित रौति से निश्चित 
चर दिया जाय श्रौर सरकार इस प्रकार निर्धारित कार्यक्रम के ग्रनुसार हथो का 
भुगतान करती रहे । या तीसरी विधि यह हो सकदी है कि कोप का कुछ भाग, कुछ 
विशेष ऋणो के लिये निश्चित कर दिया जाप और श्वप के उपयोग के लिये सरकार 
को स्वतन्त्रता दे दी जाय ताझि वह जिस प्रहार चाहे उसका उपयोग करें । पहली 

विधि वे झनुत्तार सरकार को रवतस्नता दनी इसतिय आवश्यक रामभी गई है ताकि 
वह कोप का अधिकतम उपयोग वर सव और उन ऋणा के भुगतान करने 
पर अपनी दृष्टि केन्द्रित कर सके, जितका नुगवान कसी विज्ञेप श्रमय पर लाग- 
कररक वथा सस्ता हो । दूसरी विधि क पस भद्दों तक दिय जा सकते हैँ। प्रथय, 
विज्ञप कोपों को विगप ऋणा के लिये निधारित कर देने से प्रतिवूतिया विश्येष के 
मूल्य ऊचे रहूदे हूं और कणी के दुष्दिकोण सं उनकी वास्तविक स्थिति सुधर जातो 

है और उनको बाद म परिवर्तित करना तरल हो जाता है। द्रसरा, धर यह विया 
है कि ऐसा हो जाने के वाद सरकार कोप का किसी और काम क लिये प्रयोग नही 

कर सकती । यह दूसरा तक झथिक मदृत्त्पूण है। परन्तु मद्ध दोनों दिब्विया दो 
सीणाये है ग्रौर नीति को व्यवह्यरिक बनाने के लिय झावश्यत्रा यह है झि सदेव ही 
बीच का रास्ता अ्पताया जावे अर्थात कोप के कुछ भागो को विधप ऋऋणों के लिये 

निश्चित कर दिया जाय झौर कोप के श्ञप भाग को प्रयोग मे छाते के लिये सरकार 

को स्वतन्त्रता प्रदान कर दी जाय (7? 

(ब) भुगतान की दूसरी विधि के अलतुसार सरकार ऐसी व्यवस्था करे 
सकती है कि यातू रियि गये दौंडा म से कुछ की परिएक्दता अदधि प्रत्येक हर्ष पूरी 
हो । ऐसे बोडो की संख्या क्रम वे अनुसार आरम्भ मर ही निश्चित कर वी जाती है । 
इस विधि के झनुसार ऋण का एक भाग प्रत्येक बय चुगता जाता है। इस विधि 
का प्रयोग अमेरिका में स्थानीय सरकारों द्वारा खूब हुआ है । 

(8) उपयुक्त रीति मं हो एक सशोधत कर दिया जाता है बढ़ यह्‌ कि 
बौडों की सख्या क्रमातुसार श्रारम्म मे ही विक्षितत न करके लौटरी के अनुसार प्राप्त 
कर ली जाती है । इस विधि म एक दोप यह है वि विनियोग कर्ताप्ा को यह तो 
निश्वित होता हा नहीं कि उन्हे ऋण कक वाविस सिलेगा इसलिये हो सकता है 
दिः उनको ऋण एसे समय पर वापिस दिया जाय, जबकि उसके विनियोग के प्रन्म 
साधन उनको उपलब्ध न हो और उतका धन बेकार पद्म रहे 

५ पूंजी कर (0०फधथ्ग .००७)--ऋण के भुगतान करव के लिय सरबार 
बोई विद्यप कर था पूजी बर भी लागू कर सकती है । यह बज कर है जो व्यक्तियों 
की संम्पि पर लगाया जाता है। एक निश्चित कर रत्ति सीमा निर्धारित कर दी 
ज्ञाती है और उसने! ऊपर की सम्पत्तियों १र कद जग्राथा जाता है। बहू मर प्रथति- 
शील होता हैं। यह कर प्रधम महायुद्ध के बाद एक वड वाद विवाद दा बिपय रहा 
है्‌ । रिहाड-का विचार विचार था कि एक देय का कठियाइया से बचने के लिय श्र के लिय धपने आप 
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राजकीय ऋण के सिद्धान्त ड० रु 


को ऋण से जल्दी से जल्दी सुक्त कर लेना चाहिये, चाहे ऐसा करने के लिये उसे 
अपनी सम्पत्ति के किसी भाग का बलिदान ही क्यों न करता पड़े। रिवार्डो के 
जितने भी भयुयायी हैं बे सभी: ऋण भुगतान के लिये पूंजी वार-उ्प-सम्ध्धंव करते है । 
परन्तु कुछ लोग इसकै। कडा विरोध करते ते है। पूँजी कर के पक्ष तथा विपक्ष म॑ दिये 
गये तकोँ का अध्ययन हम यहाँ पर करें: 
पूंजी कर के पक्ष में तर्क--पूँजी कर के पक्ष में निम्न तर्क दिये गये हैं -- 

(१) पुँजी कर हारा हम ऋण से मूतत हो जाते डे और झद्योगो तथा 
व्यापार को भो हानि नही पहुँचती वरन्‌ उनकी उन्नति होती है, क्योकि उन पर कर 
का भार नही बढता । साथ ही ब्याज के रूप म जौ धन जाता वह बच जाता है, और 
हम फिर उसका प्रयोग अन्य कार्यो में कर सकते है 

(२) युद्ध सम्बन्धी ऋणों को तो तुरन्त ही युद्ध समाप्त हीते ही पूजी कर 
लागू करके चुका देना चाहिए। युद्ध के बाद मूल्य-स्तर ऊँचा होता है । उस समय 
चअहुण का भुगतान करने से ऋण भार कम पड़ता है। षरल्तु यदि युद्ध के कापी 
समय वाद जब मूल्य-स्वर कम हो जाय तब ऋण क्या भुगतात करने से व्यक्तियों 
पर ऋण का भार अधिक होगा, इसलिये पूजी कर की सहायता से युद्ध ऋणो का 
सुरन्त ही भुगतान किया जा सकता है । 

(३) यह झनूचित होगा कि जिन लोगो ने लडाई में अपनी जान खतरे 
में डाली, मुसोबतें सहन की, उनको लडाई से लौटने के बाद अपनी चालू झाय 
से से ऋण सम्बन्धी ब्याज के भुगतान के लिये अन्य भुगतान करना पड़े और ऋण 
का भार सहन करना पड़े । इस प्रकार युद्ध के लड़ने वालो को युद्ध का भार बहुत 
अधिक सहन करता पडेगा । दूसरी ओर वे लोग जिन्होंने अपनी जानें लडाई मे 
भाग न लेकर खतरे में नही डाली, जिन्होंने व्यापार तथा उथोगो ते बहुत अधिक 
लाभ प्राप्त किये हैं, जिन्‍्होने केवल ऋण ही दिये हैँ और उनसे भी उन्हे व्याज की 
राशि प्राप्त होगी, उनको ऋण वा कोई भी भार सहन न करना पढेगा। इसलिए 
यह्‌ ग्रन्याय सगत होगा कि पूजी कर लगाझर ऊण का भुगताश करा जाय 


पूंजो कर के थिपक्ष में तर्क--पूँजी कर के विपक्ष में निम्व तक दिए गए 





हैं ८+ 
(१) इस कर के लगने से ब्यतितयों की काम करते तथा बचत करे बी 
शक्षित पर बुरा प्रभाव पडता है ॥ 
(२) इस कर के लगने के कारण विदेशों को पूँजी का स्थावान्तरण होने 
लगता है । 
(३) पूँजी के मूल्यों को आकने में अनेको कठिनाइयाँ उत्पन्न हीती हैं | 
(४) इस कर वे प्रवन्ध में, अधिक मनमाने ढग से काम लेता पडता है। 
यह सब कुछ होते हुए भी पूजो कर को सामान्य कर भ्रणाली मे आजकल 
एक महलवपूर्ण स्थान प्राप्त है। युद्ध काल के ऋण भार को कम करने के 


अढ्रे राजस्व 


तिय तो इग का विशेष रूप से प्रयोग हुआ है । स्लाधारणतया अस्थायी ऋण का 
भर कम वरन के लिय वो पूँजी कर बहुत ही लाभशारी सिद्ध ही सबता है। 


राजकीय ऋणों के प्रभाव-- 


राजबीय ऋणों की व्यवस्था इतती महत्वपूर्ण एवं प्रभाव परण्ण होती है 
कि इसम सरकार को बडी सतक्ता मे कार्य करना होता है । कसी भी देश वी अर्थ 
अवस्था, व्यापार, उद्योग तथा व्यक्रितयों ने उपभोग धन के वितरण झ्ादि सभी . 
चर राजवीय ऋण प्रवः्ध व' बड़े महत्वपूण प्रभाव पइते है ठीरू उसी प्रवार, जिस 
प्रकार करारोपण तथा राजवीय व्यय क प्रभाव होते ह । आशिक इब्दा मे ग्राय प्राप्त 
करना तथा उसको ख़ब करना दो भिन्न भिन्‍न उियाएँ हैं और इनके प्रभाव भी 
मित्र भिन्‍न होते हूं। इसीलिय करारोपण और राजकीय व्यय क प्रभाषों का 
अध्ययन पूणतया थ्रजग प्रलग क्या जाता है । राजकीय ऋण व्यवस्था वे सचालन 
में पुक थ्रदभुत वात यह है कि यहू एक ही रिया होत हुय. भी, दो क्रियाप्री प्र्थात्‌ 
आय प्राप्ण करना और व्यय करना, दोना का मिश्रण है। जय ऋण उगाया जाता 
है तो उमके प्रभाव प्रलग पते हे जब उस मे भुगवात के लिय कर लगाय जाते हैं 
तो उमके प्रभाव ग्रलग होते हूं श्रोर जब लिय हुवे ऋणो को खच किया जाता है तो 
उसके प्रभाव श्रलग पड़ते है । इस प्रकार ऋण व्यवस्था के संचालन से यई तरह 
के प्रभाव उत्पन्त होते हू झौर राजवीय कऋषा के प्रभावा का अ्ध्ययत करने के 
लिम इन सभी प्रभावी का अध्ययन होना आवश्यक है । परन्तु हम राजकीय ऋण 
व्यवस्था के सचासम को केबल एक समूचित क्रिया क रूप म लेते है। इस क्रिया 
के हर पग पर धन एवं क्रय शवित का हस्तान्तरण होता है। जब सरबगर गिसी 
ऋण को चालू फरती है ठव घन का हस्तान्तरण ऋण खरोदने थालों से सरकार 
को होता है और जव इस राशि वो व्यय करती है तो ऋणा द्वारा प्राप्त धन उत 
व्यक्षियों पर पहुच जाता है जिन पर उसका व्यय हुआ है । जब ऋणा का ब्याज 
चुकाने के लिय सरकार कर लगाती है तो फिर ररदाताआ से क्रय श्क्ित ऋणदाताग्रो 
के द्वाथा मे पहुँच जाती है और जब ऋणा के सूलधव कक्‍्य शूगतान क्रिया जाता हैँ 
तब भी क्षय झक्तति का स्थान्वरथ होता है शोर यह स्थान्तरण अन्तिम होता है । शत 
हम झूण ब्यवस्थाके संचालन को एक समुचित किय्रा मात रर ही उसके प्रभावों 
का मध्यधन करेय -- 

+ (प्र) उत्पादन तथा उपभोग पर प्रभाव--रानकीय क्रण वर्तमात धथा 
अविष्य, दोयों ही में वेश की उत्पादन शक्ति को प्आवित करते हैं. क्योंकि राजकीय 
ऋष व्य्वितयी की कार्य करने बचत करसे भर विनियोग करने की योग्यता एव 
इच्छा को प्रभावित करदे हैँ और साधनों का विभिन्‍न उपयोगी मे वित्तस्ण करते है । 
जहाँ तक कार्य करते तथा बचत करने को इच्छा का सम्बन्ध है, उस पर दो प्रकार 
मे प्रभाव पडता है । यदि ऋण स्ते श्राप्त किया हुआ थन ऐसे कार्यक्षपो पर ध्यय 
किया जाता है, जो उत्पादक होते हें और जिन से व्यक्तियों की उत्मादन दाकित 
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चढती है तो स्पष्ट ही है कि व्यवितयों के कार्य करमे, बचाने तथा विनियोग करने 
चर कोई मी बुरा प्रभाव नही पछता । थदि यह घन ऐसी भही पर ज्यय किया गया 
जजिनसे निघंत व्यक्तियों की आय बढती है, तो निर्धेन व्यक्तियों के काम करने तथा 
बचाने की शक्ति में वृद्धि होती है। यदि ऋण से प्राप्त किया हुआ घन उत्पादक 
कार्यों पर लगा दिया जाता है तब तो ब्याज तथा मूलधन के भुगतान के लिय 
कऋरारोपण की कोई झावश्यकता ही नही होती । किन्तु यदि घन झअनुत्पादक कार्यों 
पर खच होता है तो रारकार ऋण के ब्थाज तथा मूलघन की राशि का भुगतान 
करने के लिय व्यक्तियों पर कर लगायगी ओर तब व्यक्तियों के कार्य तथा बचत करने 
की शक्ति पर अवश्य ही दुरा प्रभाव पडेगा । यदि सरकार ऋण के सूद का भुगतान 
करने के लिय अपने व्यय म कमी कर दती है और ऐसी मद्दों पर ख्चों भ कमी 
करती है जिससे उत्पादन म कमी था णाती है, तब भी देश को हानि होगी झौर 
यह ऋण का अप्रत्यक्ष प्रभाव होगा । राजकीय ऋण व्यवस्था के सचालन से कार्य 
करने की तथा बचत करने की द्वक्ति पर णुक दूमरे प्रकार से भी बुरा प्रभाव पडता है । 
जब सरकार ऋण एकत्रित करती है तो, जिस घन से व्यक्ति ऋण खरीदते है, वह्‌ 
बर्तमान उत्पादन के लिए उद्योग धन्धो म नहीं लगाया जा सकता जिससे उत्पन्ति 
को हानि होती है । 
राजकीय ऋण व्यवस्था के सचालन से कार्य करने तथा बचत करने की 

इच्छा पर तो निसदेह ही बुरा प्रभाव पडता हैं। इसम तो कोई सदेह नहीं कि 
सरकारी ऋण, व्यक्तियों के लिये विनियोग के सबसे उत्तम और सुरक्षित अवसर 
प्रदान करते हे और कुछ लोगा स बचाने वी इच्छा उत्पन्न होती है और कुछ पहले 
की अपेक्षा अधिक बचाने जगते हैँ । किन्तु जब सरफार ऋण के सूद वी राशि तथा 

मूलधन का भुगतान करने के लिय कर लगाती है तव उस करारोपण से व्यक्तियों 

की इच्छा पर दुरा प्रभाव पडता है । इसके अतिरिक्त जिन व्यक्तियों ने अपना घन 

सरवारी प्रतिभूतियों म लगा रक्खा है उनको तो निरन्तर आय श्राप्त होने का 

एक साधन उपलब्ध हो जाता है, और उनकी काम करने की इच्छा पर युरा प्रभाव 

पडता है।॥ यही कण के अप्ृत्यक्ष प्रभाव है। यदि एक दूसरे दृष्टिकोण से देखा 

जाय तो व्यक्तियों के बार्य करने की झाक्ति एव इच्छा में चृद्धि हीती है । जब 

सरकार ऋण प्राप्त करती है तो सामान्य रुप से व्यापारिक जमत म आइण की 

लहर उत्पन्न हो जाती है और थे सोचने लगते है कि भविष्य म उनकी आय ग्रधिक 

होगी, इसलिए वह उत्पत्ति बढाने के लिय फण वैको से लेते हे और इस प्रकार देश 

में उत्पत्ति बढती है । 

राजकीय ऋण व्यवस्था से साधनों क्य स्थान्तरण वर्तेमान उपयोगो से नये 

उपयोगो म होता है । यह तो स्पप्ट ही है कि जब सरकार ऋण लेती है तो वह 

उसको उन उपयोगो में तो लग्राती नहों जिन म व्यक्ति लगाते या जिनमें लगे ह््ए्‌ 

थे । इसलिय, यदि सरफार एसे उपयोगो म लगाती है, जिनसे व्यक्तियो को उत्पादन 

इवित बढती है तब तो ये भ्च्छा है श्रौर यदि चालू घाटा था युद्ध के सचालन में 
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उसको लगा देती है ठव देश पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। 
राजकीय कणों से वरतमान उपभोग तो हतोत्साहिंत नहीं होता, किन्तु 
अविष्य से उपभोग पर झवश्य ही बुस प्रभाव पडता है, क्योंकि सरकार ऋण आदि 
का भुगतान करने के लिये कर लगाती है. जिसका भुगवात व्यक्त अ्रपनी वे्ेमान 
आय में से करते हैं और इसलिए इनको अपना उपभोग कम करना पड़ता है 
दूसरी श्रोर सरकार प्राप्त किये हे ऋण को ऐसी वस्घुपा फी उत्पत्ति पर ख् 
करतो है जिन पर व्यविद् कभी भी घत लगाने को तेयार नहीं होता ! ये बस्तुएँ 
व्यक्तियों के लिए उपयोगी होती है भ्रोर ये ब्यकितियों को कम मूल्य पर मिलने लगती है 
जिससे उन का उपमोग का स्तर ऊँचा हो जाता है । 
साधारणतया हम कह सकते हैं कि राजकीय ऋण व्यवस्था से पर्तमाद 
डपभोग तथा उत्पादय तो ह॒वोत्साहित होते हैं और गविष्य में प्रोत्माहित होते हैं । 
(ब) वितरण पर ध्रभाव--हम पहले कह चुके हैं कि राजकीय ऋणी हारा 
ऋय शक्ति का कई बार हस्तात्तरण होता है। जब सरकार ऋण प्राप्त करती है तो 
क्रय क्वित व्यवितयों से सरकार के पास पहुंच जाती है । यदि यह ऋण केवल पती 
व्यक्तियों हारा ही खरीदे जाये पौर सरकार इनसे प्राप्त स्‍भ्राम को केवल निर्धत 
व्यक्तियों पर ही खर्च करे मर ऐगी सेवाम्रो पर ख्नें करे जिनसे निर्धन व्यक्तियों 
को झ्धिक लाभ पहुँचे तब तो ये हस्तान्तरण न्यायोचित होता है, किग्तु स्थिति, सर्दि 
इसके पृणणंणया मिपरीत है धब-ठुससे देश को हानि होगी शोर धन की असमानता्ये 
घटने के स्थान पर बढ़ेगी । व्यवहार से अ्रधिकतर यही होता है कि वर्तमान झसमान- 
ताझो के कारण घनी व्यक्ति ही राजकोय प्रतिभूतियों में अपना धन लगाते हैं, किल्तु, 
कण का भुगतान बरने के लिए जब करारोपण किया जाता है त्तव उसका भार 
निर्धन व्यक्तियों पर प्रधिक पड़ता है और घन वी झग़मातताये, प्राय पहले की 
अपेक्षा अधिक ही जाती हैं । डाल्टन ने इसे 'कुझ का आहतबिक भार” कहा है 
यदि कण पन्न छोटे गूल्यो के होते हैं और ये छोटी आप थाले व्यक्तियों द्वारा खरीदे 
जाते हैं तो इत व्यक्तियों को ब्याज का भुगतान होने पर धत्त की श्रसमानतायें क्रुछ 
अशो सक दूर हो सकती है, किस्तु ऐसे ऋण पत्रों की सख्या बहुत अधिक होते हुए भी 
उतसे भ्राप्त आम वा कुल राजफ्रीम ऋण की राशि में भनुपात वहुत कम होता है. 
कौर इसलिए प्राय को अ्रसमानतायें प्राय बद ही जाती हैं। इसके झतिरिक्त कुछ 
व्यक्त ऐसे उत्पन्न है। जाते हैं जो) थपनी आय सरकारी श्रतिर्भातियों वें स्वामित्व से 
ही प्राप्त करते हैं। वह छुद ध्राप्व करते हैं, जिश्चका मुगतान करदाता करते है । इस 
प्रकार घन का हस्तान्तरण उन व्यक्तियों से, जो मेहनत करवे ग्ाष प्राप्त करते हैं, 
ऐसे व्यक्तियों को होता है, को विन्ा भेइनत्त विय ही सूद की आय बैठे-बैंदे खाते हैं । 
धुद्ध सम्बन्धी ऋषो से तो ये श्रसमानताये और भरी अधिर हो जातो हैं, बयोकि 
मूल्य गिरने पर भी व्यवितियों दी सूद की आय उतनी ही रहती है जितनी मूल्य चढने 
की स्थिति मे थी और सूद की दर भी सपान रहने पर कर द्वाताओं पर सूल्य गिए 
जाने के याद अधिक भार पडने लग्ता है । इस प्रकार धन और झाव, दोनोटही 527] 


री 
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असमानताये प्राय और अधिक हो जाती हैं । यह ध्यान रहे कि यह सारी स्थितियाँ, 
जिनका वर्णन अभी हमने किया है, उसी समय उत्पन्न होती हैं, जवकि राजकीय नऋऋण 
को अनुत्पादक कार्यो में लगाया जाता है । यदि ऋण उत्पादक कार्यों पर खर्च किया 
जाय तो धन का वितरण कुछ झब्यों सक समान होगा | एक दूसरे दुष्डिकोण से भी 
ऋण के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है श्र इस दृष्टि से राजकीय ऋणों के 
प्रभाव बहुधा अच्छे बताये जाते है । जब राजकीय ऋण ऐसे कार्यो पर खर्च किये 
जाते है जिनसे निर्धन व्यक्तियो को लाभ पहुँचता है तो उससे घन के वितरण की 
असमानतायें कुछ अझ्यो तक कम होती है।। 

-  (स) ब्यवसाथिक क्याशों तथा रोज़गार पर प्रभाव--राजकीय ऋणो हारा 
ज्यवसायिक क्रियाओ तथा देझा मे रोज़गारों की स्थिति में भी परिवर्तव उत्पन्न किये 
जाते हैं । श्राधुनिक लेखको के अनुसार राजकीय ऋणों वंग यह कार्य अधिक महत्व- 
चूर्ण है। सरकार व्यापार तथा उद्योगों, रोजगार तथा मूल्यस्तर को अपने व्यय हारा 
नियमित करती है और इस व्यय के लिए, राजकीय ऋणो द्वारा धन प्राप्त करते का 
आज, राजकीय गर्थे व्यवस्था म विश्येष स्थान तथा महत्व दिया जाता है। भ्रावनिक 
*चघाड़े की व्यय व्यवस्था! (70९607६ 59«४व4ग्र8ठ) सिद्धान्त इसी विचार पर ग्राधारित 
है। व्यापारिक मन्‍्दी मै जब चारो ओर निराशा और उदासीनता का वातावरण छा 
जाता है, व्यापार का गला घुठ जाता है, मूल्य, उत्पादन और उपभोग स्तर गिर 
जाता है और वेकारी बढती जाती है ग्रौर साख रास्थाओ की स्थिति खराब हो जाती 


” है, उस रामय सरकार ऋण प्राप्त करके स्थिति को सुधारने का प्रयत्न करती है। 


चह सरकारी प्रतिभूतियों के आधार पर केन्द्रीय बैक से ऋण प्राप्त करती है और 
उसे ऐसे कार्यक्रमों पर खर्च करती है, ज॑ंसे, रेलों, नहरो, सडको, मए-नए कारखानो 
आदि में जिससे अधिकाधिक व्यक्तियों को रोज़गार प्राप्य होता है और व्यक्तियों 
के पास घन पहुँचने से उनकी क्रय शक्ति बढ जाती है, मूल्य बढने लगते हे ओर ब्यापा- 
रिक जगत में फिर से स्फूरति आ जाती है। कीन्स ने इसे “नल विस्फोटक क्रिया! 
(एणएछए ए0फपष्ट) 2७४४९ ए7फ्ागछ) कहा है और व्यवसायिक भन्‍्दी काल के लिए इसे वहुत महत्वपूर्ण 
चताया है । साधारणतया इसे हीनार्थ प्रबन्धन ([9200॥0 ?07972८702) से सम्बोधित 
क्रिया जाता है । गत वर्षों म विशेषकर १६३० के सन्‍्दी काल से इस नीति का 
चहुत प्रयोग किया गया है | अ्रमे रिका में इस नीति को मन्‍्दी काल में, कार्यान्वित 
करने मे विद्येप उत्माह्‌ दिखाया गया था। अकेले वर्क के प्रोग्रैस एडमिनिप्ट्रेशन 
('ज्ठ्क्त<एड 97087९55 ॥तंत्रण्म5१०४०४) नामक सस्‍्था ने ही १००००० से 
अधिक सार्वजनिक इमारतें, ५६५००० मोल लम्बी सडके, श८०००० पुल, ३६००० 
स्कूल तथा पुस्तकालय, ७००० पार्क तथा खेल के मंदान बनवाये तथा उन्नत किये 
थे । परिणामस्वरूप, देद् में स्थायी लाभ पहुंचाने वाली सम्पत्ति विमित हो गई तथा 
निराशा के वातावरण मे आशा को किरण चमक उठी ॥2£ अमेरिका के झतिरिबत 
अन्य देशो में भी इस नीति का प्रयोग हम्मा है । डाल्टन ने अपने बिचारो को प्रकट 
3०.7. ७, ]गेब9, 4 सिक्षाफ्रमिद जा एपशफॉ०कलार गा गाप्टाठ ए 74- 
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करते हुए इस नीति को वरारोपण की अपेक्षा अधिक उपयुक्‍त बताया है ।7* उनमें 
ग्रनुसार आवश्यक भत या तो करारोपण द्वारा या ऋषी द्वारा प्राप्य होता है) इन 
कार्यों वे छिए बश्चे हार भ्राय प्राप्त वसले मे कोई लाभ नही होता क्योकि कशारोपर्ण 
में केवल घन का हस्तास्तरण जनता से सरकार वो होता है और जब एक झोई 
रोज़गार म वृद्धि होती है दूसरी ओर निजी उद्यागा हि [जी वा प्रभाव हो जाता 
है । निजी उद्योगों मे उत्पादन काम होने से रोजगार थी स्थिति समभग समान ही 
रहती है । दूसरी ध्लोर यदि सावजनिक बार्यों म ऋण द्वारा प्राप्त बरके धन लगाया 
जाता हैं तो उत्तते साथ वा विघ्तार होने से बस्तुभो की माँग बढती है और रोजगार 
म॑ वृद्धि होती है। दीतो भार से श्र्यात राजवीय खजाने से झौर तिजों जेबों से: 
उच्चायो मे घन का प्रवाह होता है, उत्पादव बदता हैं और बेकारी वम होते 
लगती है | 

अ्रभी तक ट्रमते कंक्‍ल मन्दों काल में हो शजवोय ऋणों के प्रभावों वा 
अ्रध्यन विया है। भुद्रा सफीति काल से भी इसका सहत्व बहुत अधित होता है। 
मुद्रा मकुचच में राजवीप ऋणा बे प्रभाव व्यध द्वारा उलन्‍्त होते हैं, जब कि मुद्रा 
स्फीति में राजकीय ऋण के प्रभाव ऋण उयान के द्वारा उत्पत्न हाते हूं। मुद्र सकुचत 
की स्थिति में सरकार केस्द्रीय थेत़ से ऋण लेती है मौर फिर उस धनें का प्रमार 
व्यक्तियों में करती है भौर मुद्रा स्कोति में सरत्ार ज्यक्तियों से ऋण प्राप्त करती है 
और जो अतिरिक्त धन व्यक्तियों वी जेबो मे होता है उस निवल कर अय दक्षित 
अस करती है जिससे पूल्य स्तर नौका हो जाता है और शरपार अपने उद्देश्य # 
सफर हो णातो है ! 

राजफीप ऋषणों फे लाभ--ग्रद हम सक्षेप मे राजकीय ऋणा वे लामो की 
विवचना करेंगे -- 

(१) राजवीय ऋणो ये देश मे उद्योगों को प्रह्साहत घधिलता है. उत्पादन 
बउता है राष्ट्रीय श्राय में बद्धि छाती है भौर जीवन स्तर ऊँत्ता द्वोवा है। 

(र) एस कणों वी सहायता से विश्यलकाय सावमनिक कार्य तथी 
प्रोजनाएँ जैसे जल विध्वत घड़े चहरे पुल, रेल इत्यादि कार्यान्यित मी जा सकती 
हैं भर देश से सामाजिक दया झार्थिक उन्नति होती है और प्रशासन में बुशलताः 
आती है ) 

३) प्राट्रलिय सवा को दूर करने से सरबार इन्ही का सहारा लेती है ! 

० डि) विदेशी श्रापमणकारियों से देश वो बचाने के लिय युद्ध सचालन से 
राज्यों को गतबर्षों में ऋणो दाए ही आवश्यक दान प्राप्त हो सका है। इसलिगे 
राजकीय ऋण देश की स्वतन्वता को बनाये रापने मं तथा नागरिवों को सुरक्षा बरी 
में सहायव होते हैं! 

(५) व्यक्तियों के लिये, राजकीय ऋण विनियोग के सुरक्षित खोदय प्रदान 
बरतें हैं । 
फ्र का छठे, एऐचडट बसे सक 
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(६) व्यक्तियों तथा देश मे राजकीय ऋणो द्वारा ज्ञान का असार होता है, 
साधनों का समान वितरण होता है और पारस्परिक सहयोग तथा सदुभावना भी 
बढती है । 

(७) अ्विकसित तथा अरधधिकसित देशो के आथिक विकास के लिमे 
राजकीय ऋण नितान्‍्त आवश्यक हैं श्रौर आज ससार के जितने भी विकसित तथा 
उन्नत देद हैं, उन सभी ने ऋण प्राप्त करके ग्रपनी आर्थिक उन्‍नति की है। 

* ५ दाज्कीय ऋणों फी हानियां--जहाँ राजकीय ऋणो से इतने लाभ है, इनसे 
हानियाँ भी बहुत हैँ | ये निम्नाकित हे +- 

५(१) राजकीय ऋणों से सरकारों म साधारणतया अपव्यय की प्रवृत्ति 
उत्पन्न हो जाती है । 

“(२) आसानी रो ऋण मिल जाने के कारण, सरकारों में ऋण लेने को 
भ्रादत सी. उत्पन्न हो जाती है, और इसके दुष्परिणाम जनता को सहन बरने पडते हैं । 
साथ ही सरकारो के दिवालिया होने का बहुत भय रहता है । 

(३) इन ऋणों के कारण बहुधा देशीय साधता का णोप्रण विदेशियों के 
हित में हुआ है । देश के उद्योगो पर विदेशियों का स्वामित्व रहा है| देश का बहुत 
सा घन ब्याज के रूप मै विदेशों को जाता रहता है । परिणामस्वरूप देदा में पूँजी 
का गिर्माण नही हो पाता ॥ 

(४) राजरनतिक क्षेत में ऋणी देझ्य प्राय अपनी स्वतन्‍्नृता खो बंठते है । 

(५) राजकीय ऋण राजनंतिक मतभेद, तथा युद जैसे सकक्‍ट भी उत्पस्त 
कर देते हैं । 

(६) ऐसे ऋणा को प्राप्त करके सरकार अपनी झआधिक क्मजौरियो को 
छुपाने मे सफल हो जाते हैं और ग्रन्त म राजकीय अर्थ-व्यवस्था इतनी दोपपूण हो 
जाती है कि फिर कोई उपचार नही रहता । 

उपयुक्त विवरण से स्पप्ट है कि राजकीय ऋणो के भी, अन्य वस्तुओ की भाँति 
गुण श्र दोप हैं | दोपा के गम्भीर परिणामों को कम करने के लिये यह आवदयक 
है क्रि राजकीय ऋण व्यवस्था का सचालन वडी सतकेता से कया जाय, ग्रनावन्‍्यक 
ऋण नही प्राप्त क्ष्य जायें और ऋणो के भावी परिणामों को ध्यान ग॒ रखकर उन 
का उपयोग किया जाय अर्थात्‌ जहाँ तक सम्भव हो ऋण को केबल उत्पादक कार्यो म 
ही लगाया जाये । 

राजकीय ऋण व्यवस्था को सीसायें-- 

राजकीय तथा व्यक्तिगत ऋणो के भेद वताते हुए हमन कहा था कि ब्यक्तित 
की अपेक्षा राजकीय साख बहुत अधिक होती है आर राज्य की आयु लम्बी होने के 
कारण उसवो दीघेकालीन ऋण श्राष्त हो सकते हे तथा राज्य स्वय झपने से भी ऋण 


ब्राप्त कर सकता है । इन्हीं बातो को देखते हुए हम राज्य की ऋण प्राप्त करने नो 
शक्ति की सीमाझों का वर्णन यहाँ पर करेंगे | राज्य के ऋण प्राप्त करने के मुख्य- 
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कुपा तीन खोत हीते हैं. वाह्यझूण--विदशो से ,ग्रान्तरित्र ऋण--देश वी जनता से 
और स्वय से--ही नार्थ प्रबन्धन अर्थात चाट छाप कर। इन तीनों की सीमाओं व 
अल्लेख हम निस्‍्त में करेंगे +-- 

(१) बाह्य झण--पिदज्ञो से ऋण सरलता म॒प्राप्त नही होते । जब बनी 
भी एवं राज्य दूमरे राज्य वा ऋण दता है ता पूणरुष से दशा वी आधथिक स्थिति, 
राजन॑तित स्थिति, प्रवस्ध की कुशलता, मौड्निबः स्थिस्ता, ऋण वा उद्देश्य, ऋण 
भुगतान बरने बी रीति श्रादि बाता का अध्ययन बर लेता है ) झ्लाजकल विदेशी जगत 
में इतनी उलट फेर द्वा रही है कि किसी समय भी युद्ध छिद भकता है । देश फी 
आ्ान्तरिक सरकार बदनन में तो जाई दर तहीं लगती पाकिस्तान ब्रह्म भादि देशों 
के उदाहरण हमारे सामन है। दा बी सरवार ददवन से क्रणा व भुगतात जोखिम 
में पड़ जात हैं । इसलिये सबसे पहन (एक देद्ा दूसरे देश बी राजन॑तिव स्थिरता वी 
ओर ध्यान देता है, वत्पश्चात्‌ ग्रायिक स्थिरता तथा ऋण के उद्दे 0! और ऋणभुगतात 
अस्वन्धी ध्र्ों पर खूब सांच-विधार बता है। झाविक स्थिरता, देश के वजटी लें 
पता लग सब॒ती है। झआधिक स्थिस्ता और ऋण के उद्ृश्या को जानवारी वरना 
इमलिए श्रावइयक है कि ऋणी देश को करदान योग्यता बा पता लग जाये! 
आजवल जितने भी विदेशी रझूण दिए जिए जात हैं. उन सब की गारम्दी विदब बैक 
नेत्र है, पदि ऋषणी तथा ऋणबाता देश विश्व बैक के सदस्य हैं। विश्व बैक इस्ट्री सब 
वाता पर मोद विचार करने के वाद ऋण वी प्रारटी लेती है। प्रत जिस देश मे 

| आधिर स्थिरता है, राजमैंतिर स्थायित्व जिसम नही है तथा जो देश अनुत्यादक 
कार्यों स तिए ऋण आप्त करना चाहत हैं उतयों भाव बहुत ही सीमित हाती है, 
और उन्हे क्रण प्राप्य करत म बहू कठिनाई होती है । 

(२) प्रान्तरिक ऋण---राजबीय धाल्तरिक ऊणा जो राधि देश को घतता 
की भायिक स्थिति पर विर्भर *रती है । देक्ष की प्रद्धि व्यवित आय तथा देश मे 
व्य्वितिया के उपभोग स्तर पर वचता की मात्रा निभर होती है ( यदि व्यक्तियों में 
अलत वरने की आदत्त ड क्षमता नहीं है, यदि देश म वितियाग क्रम की सुविधर्ये 
अही हैं धर्थान्‌ देश भ यश्ोग धन्‍्ये उन्नत नही हू और वूजी का विर्माण बहुत निम्न- 
स्तर पर हैं तो मरकार को कभी भी ग्रसोमित साना म ऋण नहीं प्राप्त हो सकते | 
भरतार को देश में प्राप्त होने वाले झणा वी मात्रा इस बाव पर भी लिर्भर बरती 
है वि सरवार नो साख कसी हे, प्रात सरकार ने पिछले ऋणों का सगय परे 
भुगतान क्या है या नहीं शौर सरसार पर ऋण को कितनी मात्रा पहले से है । 
सरकार की ऋण भ्राप्त बरने की श्षक्ति इस बात पर भी निर्भर करती है कि सरकार 
को श्राथिक नीति कसी है, छरकार देख भ अपनी आय को सामाजिव' यह्याण तथा 
उत्सादव कार्यो पर खर्च हर रही है या नही, देदा मे दूंजी का निर्माण द्वो रहा है या 
नही, देश में सरकार रोचगार बढाने का तथा उद्योग-घत्यों कौ प्रोत्साहन देने का 
ग्रयत्त कर रही है पा नहीं घोर कोष भरकार वी नीति से सन्तुप्ट हैं या नहीं । यह्‌ 
भी ध्यान देने योग्य वात है. कि सरदार स्वदेश है या विदेशी | स्वदेशी सरकार में 
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विदेशी सरकार की अपेक्षा नागरिकों को अधिक श्रद्धा तथा विश्वास रहता है और 
जसे रएरलता से ऋण प्राप्त हो जाता है। अन्त से, आन्‍न्तरिक ऋणो की मात्रा इस 
च्आात से भी सोमित होती है कि ऋणो तथा सरकारी प्रतिभूतियों की प्रवृत्ति कैसो है । 
-दीघेकालीन ऋणों को प्राप्त करने में सरकार को सर्दव ही कठिनाई होती है । अत" 
वह सोचना कि सरकार झाक्तरिक ऋणो की सीमा का काफी अश तक विस्तप्स्कर 
सकती है, पूर्णतया सत्य नही है । 

(३) कागज्ी मुद्रा छाप कर--आधुनिक काल म इसका बहुत प्रयोग हुआ 
कै विभिन्न देशो की सरकारोने इस नीति द्वारा सकटो को दूर करने में काफी 
सफलता भ्राप्त की है| परन्तु इस नीति का भी केवल सीमित प्रयोग किया जा सकता 
है। अत्यधिक नोट निकासी से मुद्रा स्फीति का भय रहता है, जो एक बार आरम्म 
क्लौकर फिर नहीं रुकती । इसलिए देंश को मुद्रा स्फीति के दुष्परिणामो से बचाने के 
लिए इस नीति का भ्रयोग बहुत ही सतकंता से करना चाहिए । 

उपर्युकत विवरण से स्पष्ट है कि राज्य के ऋण प्राप्त करने की शक्ति भी 
जयनित की 'भातति सीमित होती है ॥ 


भारत में राजकीय 
श््य् 
(एजआऑ८ट 0०७ # फ़ठी॥) 


अध्याय (४ 





प्रावककथन--- 


ससार में राजकीय ऋणा का आधुनिक इतिहास प्रजातान्तिक सरकार के 
उदय के साथ २ भारम्म होता हे । प्राचीच समय म जबकि सभी स्थाला स साआज्य 
बाद प्रचलित था तो राजा महाराजा अपने पास सोन तथा अन्य बहुमल्य वस्तुप्ो को 
अपने खजागे मं जमा बारत थ प्रौर सशट बाल में उनका प्रयोग करते थे। इसके 
अतिरिक्त थेते भी उनकी सारी झाय खजाते म एकत्रित की जाती थी और उसी भ 
गे देश का खर्चा कमरा जाता था । यह खजाने बहुधा युद्ध काल मे खाली हो जाते 
थे * हिंद्वू तथा मुसलिस काल से हमारे दश में ऐसे हैं। सजानों की प्रथा थी । साथ 
ही कुछ ऐसे भी उदाहरण मिलते हें जवक्ति राजाओ न व्यक्तिमत साख पर ऋण 
प्राप्त किए । परन्तु दव ऋणा का देश की सरक्तार की गाख से कोई सम्बंध व भा 
प्रौर भावी एस्कारो पर इन ऋणों के भुगतान की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती 
थो। इसके अ्रतिरिक्त अधिकतर य ऋण कैंवल एक या दो व्यक्तियों से प्राप्त किय 
जाते थे और इहे भ्रत्यन्व गोपनीय एव जाता था। इसलिए बतमान राजदीय ऋण 
व्यवरथा एक आधुनिक घटना है क्योंति त तो अरब ऋण गोपनीय ही रखे जाते हे 
और ने यह बेब एक या दो ध्यक्तियों से ही लिम जाते हूं। प्राजकल तो यह ऋण 
शम्पूण जनता से प्राप्त किय जाते है और समसार के सभी देशों म आपस में इस 
प्रकार का लेव देन होता रहता है । प्राचीन यमय म॑ यह ऋण अधिकतर सकेट 
जाल मे ही भाप्त क्ये जाते भ परन्तु आजकल यह ऋण फेवल सकटकालीन पहि- 
स्थितियों की हो दूर करने के लिय ही नहीं बरत साधारण परिस्थितियों मे भी 
प्राप्त किये जाते हैँ और इसका मुख्य उद्देस्य देश का आथिक विकास करना 
हीवा है । 

हमारे देश मे यजकीय ऋणों का इतिहास ईस्ट इंडिया कम्पनी के समय॑ से 

आरम्म होता है। उस ममस मे कम्पनी को अपनी प्रत्तिणोेगी फ्रासीसी तथा ड्च 
क्म्पतियों प्रौर देशो राजा से युद्ध करने के लिये ऋणो की झावश्यकता होती थी 
और जिन्हे वह इज्जुतैण्ट की सरकार से प्राप्त करती थी। सम्‌ १७६५४ में जब 
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कम्पनी को बगाल की दोवानी मिली सव यह पहले से ही ऋणगृस्त थी । घीरे २ 
कम्पती का व्यापार कम होता गया और उस पर झासन का भार बढता गया। 
बगाल से प्राप्त होने वाली आय भी राज्य को बढाने तथा व्यापार सम्बधी कार्यो पर 
व्यय होने लगी। सन्‌ १८१४ में कम्पनी के हाथ में भारत का शासन प्रबन्ध आः 
गया और अव कम्पनी के पाय व्यापार का एकाधिकार न था। बह अन्य ध्यापारी 
कम्पनियों की भाँति एक साधारण कम्पनी रह गईं थी ॥ सन्‌ १८३४ के बाद कम्पनी 
ने अपने व्यापार को बिलकुल बन्द कर दिया और उस समय कम्पनी पर ३७० लाख 
पौड का ऋण था | इस्ती दर्ष ब्रिटिश सखद और कम्पनी के डायरेक्टरो के दीच एक 
समभौता हुआ जिसके झनुसार सारी घरोहर भारत सरक्रार की ओर से ब्रिवट्शि 
सरकार ((:०७४) के नाम लिख दी गई। कम्पनी के ऋण तथा प्नन्य दायित्वों का 
भुगतान भारत को वरना थाझीर कम्पनी को १०३% के हिसाब से लाभ का भुगतान 
करना था जो भारत की आय में से दिया जाना निश्चित हुआ था। बम्पनी के 
ब्याप्रारिक कायक्र्त्तायों को भी उचित मुआवजा मिलता निश्चित हुआ था और 
ऋण के भुगतान के लिए एक कोष स्थापित कर दिया ग्रया था। कुछ समय तक तो 
कण की मावा घटती गई परन्तु कम्पनी को बहुत भे युद्ध लडने के कारण ऋण की 
माता से फिर बृद्धि होने लगी और सन्‌ १८५६ तक कम्पनी पर लगभग ४६० लाख 
पौड के ऋण हो गये थे । सन्‌ १८५७ में गदर हुआ जिसम ४४० लाख पौड़ खर्च 
करन पडे । इस राशि वे भी भारत के राजकीय ऋणा में जोड दिया गया। सच 
१८७० में भारत के राजकीय ऋणो की राशि एक करोड़ पोंड हो गई थो जिसमे 
कुछ तो रुपयो के ऋण ( उ२छए८८ 70०75 ) थे और कुछ पौड ऋण (उ/ब्यंणड़ 
॥००य७) थे । दपया ऋण पर सूद की दर ४8% थी और पौड कण पर ४१५ । 
सन्‌ १८७० म भारत ने निर्वाधावादी नीति को त्याग दिया और राजकीय 
व्यचसाधिक कार्यों का निर्माण आरम्म किया । भारत सरकार ने रेला को बनवाना 
भ्रारम्भ किया, नहरे खुदबानी आरम्भ की, सडके इत्यादि बनवाना आरम्भ की, जिस 
के लिसे सरकार को और अधिक ऋण लेने पडे । अब भारतीय ऋणों को दो भागा 
में विभाजित कर दिया गया-उत्पादक तथा साधारण । १६ बी शताब्दी के श्रन्त चक 
भारतीय ऋणो की कुल राशि २३६ करोड र० भी जिसमें १७० करोड रु० के उत्पादक 
क्रण थे। अगले १५ वर्षो के अन्दर इन ऋणो की राष्टि ४१० करोड रुपए हो गई । 
सन्‌ १६२४ तक भण्रत सरकार ने अपनी ऋण सम्बन्धी नीत्ति म पूर्ण परिवर्तन 
कर दिया और अनुत्पादक ऋणो को समाप्त करने का प्रयत्न किया, परन्तु क्योकि 
भारत सरकार को प्रथम महायुद्ध पर काफी व्यय करना पटा इसनिसम अनस्थादक 
च्तुण पूर्णतया समाप्त न हो सके। सन्‌ १६२४ मे भारत के साधारण कण 
२९०५ करोड स्पयो के थे और ५३८ करोड रुपयो के उत्पादक ऋण थे । इसी बर्ष 
भारत सरकार के विच्च सदस्य (20८९ ८5७४०) सर ब्लेक्टि ने ऋण के 
भुगतान के लिये एक नई योजना निम्त की । उन्होने ऋणो का ७० वर्षो म भुगतान 
फरने का निश्चथ क्या । इस योजना के अनुसार सन्‌ १६०५ से १९३० तक की अवधि- 


अर राजस्व 


मे झतुत्यादक ऋणों को मात्रा को २०५ करोड रुपयो से घटा कर १७६ बारोड रुपए 
कर दी । परन्तु सन्‌ १६३० ने मन्दी काल मे सारत सरकार को हीनाय॑ प्रव्धन 
दंग सहारा केता पडा घोर सन्‌ १६३४ में झुत राजकीय ऋणो की रा्ति १३१३४ 
करोड शपए हो गई। 
सन्‌ १६३७ में प्रान्तीय स्वशासन वी नोति के बायोन्वित होने से प्रान्तीय 
लथधा वेर्द्ीय रार्कारों कौ झाय के साथव भलग २ हो यए। इस वर्ष कुल रॉजबीय 
जऋण १२०६ करोड झूपयो के भे जिसमे से प्राल्तो के हिस्सो भ ३० करोड झपमे प्राये 
और केन्द्रीय सरकार के हिस्से मे ११७६ करोड रुपयो के ऋण आए । सत्‌ १६३६ 
म दूसरी लड़ाई झारम्भ हुई और भारत सरदार को फिर से हीनार्थ प्रवन्धन करना 
पडा तथा विदेशों ऋण भो प्राप्त करने पढे । युद्ध दी प्रगति के साथ २ इन ऋणो 
को दामि बढती ही गई झोर युद्ध के अन्त में यह राशि १८६०"४४ दारोड रुपए 
थी | यह रण निम्त तजलिका से स्पप्ट हो डाठी है :-+ 
(करोड़ रुपयो मे) 
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मा ३४ १६ 
रुपये ऋण है२१२ १४ 
अल्प बचत श्श्८ (८ 
खड़ाने के बिल रषा प्रतिभुति्ां इत्यादि * ४ ४६७० 
कुल सूद सहिन ऋण <3५:4९४०5६५ कैब ६० पड: 


बजे युद्ध के वर्षो ये ऋण की प्रगति की समुचित स्थिति निग्न तालिका से स्पष्ट 








(करोड़ झपयो में) 
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सन्‌ १६४७ म, १५ झगल्त को भारत स्वतन्त्र हुआ और देश का विभाजन 
होने से सम्पू्े भारत को घरोहरों (8६४७) तथा दायिलो (7,७९७) का भी 
विभाजन हुमा । पाविस्तान के हिस्से मे ३०० करोड़ रपयो के ऋण आशे जिनका 
भुगतान करने के लिये पाकिस्तान सरकार ते भारतीय चरकार को ३% ब्याज की 
<दर से ५० विद्तों में देते का दायदा क्या भौर भारतोय सरकार ने देश के विभा- 
आन के पहले से छारे ऋणों को चुकाने की जिम्मेदारी अपने सर पर लौ । भारतीय 
जऋणो को अब दो भागों मे विभाजित विया गया, प्रथम ग्रान्तरिक अर्थात्‌ रुपया 


भारत में राजकीय ऋण श्र 


ऋण दूसरे बाह्य अर्थात्‌ पौंड, डालर आदि के ऋण | सब १६४६ तक बाह्य ऋण भ्रधिक- 
तर पौंड ऋण थे परन्तु उसके दाद उनम डालर ऋण भी सम्मिलित कर दिये सय १ 
सन्‌ १६५२ सें स्थिति इस प्रकार थी -- 

(करोड रुपयो म) 


्....ह.............जजतज++तत+___+7++---+ 
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अन्य देन ३५१रडट | शृ४े १ 
(२) कुल वाह्म ऋण श्२६६५ . -- 


निज फिजच्खत  ससस--सस स नलॉअअ  इइलइओओओओंितसन-न- 
अ्विभाज्य भारत के राजकीय ऋणो का थटबारा प्राक्स्तिव और भारत में 
निम्न सिद्धान्तो के आ्रघार पर हुआ था २-- 

(प्र) जहाँ तक उसने ऋणों का सम्बन्ध था जो व्यवसायिक कार्थों के जिये 
लिये गये ये जो तार, रेलें और ठेलोफोन इत्यादि में लगे थे झोर जिनसे सुद प्राप्त 
हो रहा था, यह निश्चित हुआ कि प्रत्येक देश को अपने देश म स्वित भ्रादेबों 
(8४८४७) के मूल्य के अनुसार ऋण का भुगतात करना चाहिये । 

(व) जहाँ तक उस ऋणो का सम्बन्ध था जिनके पीछे नवदी तथा प्रतिभूत्तियाँ 
थी, यह्‌ निश्चित हुआ कि शाकिस्तान छतने ऋणा का भुगतान करेगर जितनी सकदी 
डसे प्राप्त होगी अर्थात्‌ ७५ करोड रुपया । और 

(स) जहाँ तक उन ऋणा का सम्बन्ध था जिनके पीछे कोई भी झाड न थी 
यह निश्चित हुआ कि कुछ हेर फेर करने के बाद जैसे भारतीय सैनिक स्टोरो के एक 
भाग का हस्तान्तरण तथा पाव्रिताब को एक टक्‍साल और युरक्षित छापेखाने के 
लिये एक निश्चित राधि देने के बाद पाकिस्तान वा हिस्सा ऐसे ऋणा म ३१७५% 
होगा ) 

यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान से ऋण भुगतान सम्बन्धी जो समझौता हुआ 
बह भारत के लिये लाभप्रद व था | क्पाकि भारत सरकार ने मारे ऋझणा के भुगताव 
की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ली थी इसलिये हो भारतीय करदाता पर बहुत अधिक 
भार पड़ गया जो अधिक न होता यदि पाकिस्तान अपने बचत के अनुसार ऋण का 
भुगतान करता चला जाता परन्तु खेद है कि पराक्तिस्तान ने अभी तक ऋण का 
भगतान नहीं किया है 
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च्सभ्‌ १६५८ म ६६ करोड रुपये हो गई थी । विभिन्‍न प्रकार की अल्प बचतो पर सूद 
नी दरें सन्‌ १६५६ म वढ( दी गई थो । सन्‌ १६५८ ४६ में एक समुचित समय 
जमा (एफ्णौवधाए० पै॥४8० 9०७०४) योजना चाजू की गई था जिसके पनुसार 
-विभियोग कर्त्ता ४ या १० वर्षो के लिये प्रत्येक मास में बचाई हुई राशि को जमा 
कर सकते हैँ । अ्रकेले व्यवित के लिये जमा को कुल राशि १२०००) रुपये पर 
निश्चित की गई है और अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर कोई भी व्यक्ति २४०००) 
रुपयो तक जमा कर सकता है । 
पिछले वर्षो सम भारत के दाह ऋणों मे बहुत अधिक चूद्धि हुई है। हमारे 
'पौंड ऋण ३१ माच सन्‌ १६५८ को २२ ३२ करोड रुपयो के रह गये थे । परन्तु 
डालर ऋणा में कई गुनी वृद्धि हो गई थी । सन्‌ १६४६-५० में डालर ऋण १६७७ 
करोड रुपयी के थ परन्तु सन्‌ १६५८ से इनकी सात्रा १५६ 6ए करोड रुपय' हो गई 
शो । इस ऋणर की आवश्यकता गुरुय रूप से विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने 
थे लिये हुई थी । यह ऋण झऋणिकतर विश्व बैक और सयुक्त राज्य झगेरिका से 
आप्त किये गये । इसो वर्ष रूस से भी १५३ करोड रुपया के ऋण प्राप्त हुये थे 
और यह राशि सन्‌ १६५८ के अ्रन्त तक ४५ ६८ करोठ रुपया क॑ हो जान की आशा 
था । हमने पश्चिमी जमनी से भी ऋण प्राप्त किये हैं । इन ऋणों की कुल राशि 
सन्‌ १६५५ में १४ करोड रुपये थी, परन्तु सन्‌ १६५८ के श्रन्त मे यहू बढ कर 
हेड करोड़ रुपये ही गई । सन्‌ १६५८ से जापान से भी द्वितीय पचदर्षीय्र योजना 
के लिये २४ करोड रुपयो कप ऋण भारत को दिया है जिसका उपयोग मुख्य रूप से 
ररेला का विकास, शक्ति बॉघो, खान' उद्योग ग्रादि कार्यक्रमा के लिए मशीनें खरीदने 
ज्के लिये किया जायगा। 
प्रथम पच्रवर्षीय मोजना काल में ५२० करोड़ रुपयो के आनन्‍्तरिक ऋण प्राप्त 
किये गये ये जिनसे से ११५ करोड रुपये वाज्ञारू ऋण योजनाओं से, २७० करोड 
अल्प बचता से और १३४५ करोड रुपए अन्य साधनों से 4 हमारे वास्तविव' अट्टण ३६० 
करोड रुपया के थे, ७० करोड रपये बाजाएः ऋण योजना से, २४५ करोड अल्प बचतो 
से और ४७ करोड स्पये अन्य स्रोता से। प्रथम योजना काल में हमारे वाह्य ऋणो म 
€८ करोड रुपयो की वृद्धि हुई थी । दूसरी योजना में हमारा लक्ष्य जनता से १२०० 
चारोड रुपये प्राप्त करना है जिनम से ७०० कराड रुपये बाजारू ऋण योजना से श्रौर 
४०० करोड रुपए अल्प बचत से प्राप्त करते है । यहू आशा की जाती है कि प्रत्येक दप 
१०० क्रीड रुपये अल्प बचता से और १४० करोड रुपये धआजारू ऋण योजना से 
आत्त होगे । परन्तु ग्राइवय की बात है विः योजना के पहले २ वर्षो मबाजातह ऋणों की 
राशि २१३ करोड रुपय थी जवति हमारा लक्ष्य २८० करोड रुपय जमा करना था। 
इसी प्रकार हमको वाजार से लगभग ६७ करोड रुपयो के कण कम ब्राप्त हुए । 
अल्प बचतो में भी हमवो अधिक सफलता शष्त नहीं हुई । जबकि इन दी वर्षो में 
कहूमको २०० करोड़ रपय अल्प बचता से प्राप्त करते ये, हम केवल १२० करोड 
रुपये ही भ्ाप्त हुए थे, अत इस मह मे भी हमको ८० फ्रोड रुपय की कम प्रगष्ति 
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हुई । विदेशी मुद्रा बाजार मे प्रतिभूतियों को बेचकर विश्व बैंक से, अन्तर्राष्ट्रीय विक्त 
कारपोरेशन तथा भ्रन्य अ्रन्तर्राप्ट्रीोय सगठनो भौर मित्र देशो से हमारा लक्ष्य ६०० 
करोड रुपयो के ऋण प्राप्त करना था । हम सन्‌ १६५६-५७ मे लगभग ६० करोड 
रुपयो के और सन्‌ ६६५७-४८ में ८७ करोड रुपयो के ऋण प्राप्त हुय थे | 
भारत के राजबीय ऋण दो भागो में विभाजित किये जाते हैं, प्रथम, सूद 
सहित और दूसरे, सूद रहित । सूद सहित ऋणों की स्थिति सन्‌ १६४८-५६ के 
बजटासुयार निम्न प्रकार थी -- 
(करोड़ रुपयो म) 
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भारत ससवार की उन ऋणो की कुल राशि जिन पर सूद दिया जाता है + 
सन्‌ १६५७-५४--४२१६*१३ तथा १६५८-५६ से ४६१६ ६२ करोड रुपए थी । 
भारत के कुल राजकीय क्रणो की स्थिति निम्त प्रकार थी*-- 
(करोड रुपयो म) 
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(करोड़ रुपयो में) 


१६५७-४८ श्ध्प्प-श 
कुल राजकीय ऋण डे३ेश०नररे रेसश५ ०६ 
अन्य दायित्व १०८७-७१ ११८३ ६० 
ब्रिठिश युद्ध ऋण तथा रेजो सम्बन्धी (-) २११० (>>) २० ६२ 
कुल ऋण डे४१६ फोर्ड ५११८-०४ 





चततेभान स्थिति--ससताचार पत्रो की रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार के 
कुल राजकीय ऋणो की मात्रा सन्‌ १६५६-६० के अन्त में ४,८२१ २१ करोड रुपयो 
के होने की आशा है । इनमे से ४१३६ ४६ करोड रुपयो के रुपये ऋण झौर ६२९०६ 
चरोड रूपयो के पौड ऋण (ब्रिदेन से), ४१६४६ करोड रुपयो के अगेरिका रो 
डालर ऋण, १५ ७१ करोड रुपयो के कैयांडा से, ६३ ३४ करोड रुपयो के रूस से, 
६४ ६६ करोड़ रुपयो के पश्चिमी जमंनी से, १२७६ करोड रुपया के जापान से 
प्राप्त ऋण हैँ श्रौर २० करोड रुपयो के ऋण इस वर्ष प्राप्त किय जायेंगे । 
इन ऋणो म से २० ६२ करोड रुपयो के युद्ध सम्बन्धी अशदान (जिनका 
भुगतान अभी स्थग्रित है) को निकाल कर ३१ मार्च सन्‌ १६५६ को कुल ऋणो 
की मात्रा का झनुमात ४८०१ करोड रुपय है, जो सन्‌ १६३८-३६ की तुलना मे 
झेपघ७१ करोड रुपया से अधिक है | 
इनके झतिरिक्त सघ रारकार को, विभिन्न प्रावदास कोपो, डावखानों में 
अल्प वचतों की जमा, डाक्खाने के नकदी तथा बचतो के सर्टीफिकेट, एकत्रित जमा 
योजना के भन्तर्गत्त प्राप्त जमा, रेलो, डाक व क्तार की घिसाई तथा सुरक्षित्त कौपो 
और श्राम कर, झतिकर इत्यादि की वाकियों (89090०८$) का भी भुगतान करना 
है जिनका अनुमान लगभग १२२३ करोड रुपये है। इस प्रकार सघ सरकार के 
नियमित ऋण तथ। अन्य दायित्वों को मिला कर कुल ऋणो की राशि ६०२३*९० 
करोड रूपये है । 
इस राश्धि म स १४६५ करोड रुपय रेलो सम्बन्धी कार्यों के लिये दिय्रे यय 
है, २१० करोड रुपये डाक व तार तथा दामोदर घाटी कारपोरेशन झौर पम्य 
चाणिज्यिक विभाग के लिये दिये गये हे, ५१६ करोड रुपयो का विनियोग वाणि- 
ज्यिक सस्थाओं में किया गया है, २११६ करोड रुपयो के ऋण (उ,0705 व्षत 
4प४०००८७) दिये गये हैं, २६६ करोड अन्चर्राप्ट्रीय मुद्धा कोप से अपने चन्दे के रूप 
से दिये गये हैँ, ३७ करोड रुपया विश्व बैक के अश खरीदने के लिये दिये गये है 
ओऔर ५६ करोड रपयो के नकद तथा अन्य विनियोग किये गये हैं ॥ २० करोड रुपये 
पौंड पेन्शनों बी वापिकी (8४००८:८७७) खरीदते के सम्वन्ध म॒ ब्रिटेन से प्राप्त होना 
हैं श्लौर २०० करोड स्पये पाकिस्तान से प्राप्त होने हैं । 
इस प्रकार हमारे बिना श्राइ वाले ऋणो (ए८०एथ॥४० 02७98) की कुल 
राशि १००१ करोड़ रुपये है जबकि युद्ध से पहले यह श्द८ करोड रुपये थे, जिसवया 
उपयोग उत्पादक कार्यों के लिये नही क्या गया है। सरकारी सूत्रों के अतुसार इन 
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आऋणो को पूर्णतया अझनुत्यादक भी नहीं कहा जा सकता है, तथोकि विगत वर्षो में 
राज्यो को विकास कार्यों के लिये बहुत भी झाथिक सहायता दी गई है जिनसे सारे 
देश की ही उत्पादन शवित मे वृद्धि होगी और यह झाय रहित (एप्न-श्खपए९- 
६०४०८) भी नहीं है । साथ ही सघ सरकार को सम्पत्तियों पर भी दाफी पूजी का 
विनियोग हुआ है. जिनको या तो सरकार के हिसाबा मभ॒ स्पष्ट लही किया सथा है 
या केवल आवणिज्यिक (]709-८०ग्घाए०८१८००) कार्यो के लिये दिलाया ग॒मा है । इस 
अ्रकार के ध्ययी का भी अपना अलग महत्त्व है ॥ 
मार्च सन्‌ १६५६ म वाशिगटत मे ५ पास्चात्य देशों तथा विश्व बैंक के 
प्रतिनिधियों बी एक सभा हुई थी जिसम सह निश्चय किया गया था कि भारत को 
लगभग ३६ करोड डालर की विदेश्ञी राहायता प्राप्त होगी। परच्तु हाल ही की 
शक सूचना के भ्रनुगार भारत सरकार झभी इतना ऋण प्राप्त करते को तैयार नहीं 
है क्योकि वे उन ऋणो को उपयोग करने के लिये अधिक ग्ातुर है, जो उन्होने 
पिछले वर्ष प्राप्त क्यें थे। ऐसा ग्रनुमान है कि सन्‌ १६५८-५६ के अ्रन्त तक केवल 
शुक्र तिहाई विदेशी सहायत्ता का ही उपयोग हो सका है और ऐसा अनुभान 
है कि क्रिटेत तथा श्रन्‍्य देशो से प्राप्त हाने वाली सहायता का प्रयोग मितम्बर सन्ते 
१६५६ तक उसी समय क्र सकेंगे जबकि हम अ्रपती ग्रति को तीज्र कर सके। 
बास्तव से इन ऋणों को उपयोग करने म इसलिये अधिक समय लगा है कि उनको 
विभिन्‍न उपयोगा में लगाते की योजना केवल फरवरी सन १६९५६ म ही निश्चित हो 
सकी थी झौर इनको विभिन्‍न देशा से मिकालने के पूरे कार्यक्रम को तैयार करने म 
भी समय लगा था | भव इनम से झधिकतर राशि पिछले वर्षा में मशीतों झादि के 
खरीददे के लिये किये गये व्यय के भुग्ताना को करने के काम में साई जायगी 
परन्तु ऋण दाता देशो क( इनके लिये खबूत चाहिये जिसको जमा करने मे क्‍्यफी 
समय खग शया है| चालू दर्प म वाशिगटन सभा के निणय के भ्रनुसार जो ३६ करोड 
डालर के विदेशी ऋण प्राप्त होने थे अब २६ फ्रोड डालर से शब्धिक तश्राप्त न हो 
सकेंगे। इनमे से छेसी झ्राशा को जाती है कि ब्रिटेग से ६ करोड डासतर (जोकि 
पिछले वर्ष १० करोड ८० लाख डालर थे) परश्चिगी जर्गनीरों ३ करोड डालर 
(जो कि पिछले वर्ष ४ करोड डालर थे), कैदाड़ा से १ करोड़ ७० लाख डालर 
आर जापान से १ करोड़ डालर (पिछले वये की भी यही राशि थी), और विश्व बैक 
से ७ क्रीड ५० लाख डालर (जो पिछले वर्ष झ करोड ५० लाख डालर थे) प्राष्त 
होगे, शेप ७ करीड डालर रायुक्त राज्य श्रमेरिका से प्राप्त होने की आशा है (यह 
ध्यान रहे कि पिछले वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका ने १० करोड डालर दिये थे । 


भारत के पोड पावने 
(90१४ 5६९ए४58 फिश्लै्ष००९5)-- 
चौड पावने वह अल्प कालीन ऋण थे जो भारत ने ब्रिटिश सरकार को 
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दूसरे महायुद्ध काल मे दिये ये | दूसरे महायुद्ध काल और उसके वाद के वर्षो में 
ब्रिटिश सरकार के नाम यह पौष् पावने बहुत वडी राद्टि में जमा हो गये थे । ब्रिटिश 
सरकार ने इनके बदले मे भारत सरकार को पौंड प्रतिमूतियाँ दे दी थी जो लन्दव 
नें भारत जन रिजर्ज बेक की ओर से जमा हे । यह वडी साधारण सी बात है कि 
शक देश की नेन्‍्द्रीम बैंक झपने कोपों मे विदेशी मुद्रा को भी रखे परल्छु पौड पादने 
की स्थिति साधारण विदेशी मुद्रा की छुलना में भिन्न थी बयोकि रिजर्व बैक 
इनका उपयोग केवल उसी विधि के झतुसार कर सकता था जो भारत और ब्रिटिश 
सारकार में समझौते के अनुसार निश्चित होती । इन ऋणो के एकत्रित होने के मुख्य 
कारण यह थे -- 

(१) रिज्रव बैक ऐबट के अनुसार रिजर्च बैंक को परौंड के बदले से रुपये 
चने की भ्राज्ञा थी इसलिये ब्रिथ्शि सरकार ने रिजर्व बैक से पौड प्रतिभूतियों के बदले 
आरत मर रुपये प्राप्त क्रिये और उनका उपयोग युद्ध सचालन में किया और भारत 
के ऋण बिटिश सरकार पर जमा होते चले ग्रये । 

(२) भारत सरकार ने ब्विटिश सरकार बी ओर से भारत में जो खर्चे किये 
डनके बदले में भी प्रतिभूतियाँ दी गई आर पौड पायने की राशि भौर भी वढ यई | 

(३) युद्ध काल में भारत का व्यापार सतुलन उसके पक्ष में रहा और 
“निर्यातो के बदले म भी भारत को पौड प्रतिभूतियाँ ही प्राप्त हुई | 

(४) विनिमय तिम्रन्त्ण आदि के कारण भारतवासियों को सारी विदेशी मुद्रा 
रिजये बैक को देती पडो । इसके श्रतिरिकत भारत को जो डाचर युद्ध काल म॒ प्राप्त 
हुए वे सब साम्राज्य डालर कोप के लिये झनिवाय रूप से प्राप्त कर लिये यये ये 
“जिनका उपयोग इज्जुलेड ने प्रमेरिका में युद्ध सम्बन्धी सामान खरीदने के लिये क्या 
जया और बिराके बदले मे भारत को पौड प्रतिभूतियाँ दे दो गई थी। 

(५) युद्ध के प्रारम्मिक वर्षो मे मारत ने सोना गौर चाँदी भी बेचे थे और 
'छनके बदले म उसको प्रोंड प्रतिभूतियाँ प्राप्त हुई थी । 

इन सब कारणों से सृद्ध काल से भारत के पौंढ पावने एकचित हुए थे । यंसे 
स्तो इनक्ते राशि बहुत अधिक होती परन्तु दो कारणो से यह कुछ कम रही । प्रथम, 
भारत ने सन्‌ श्ध्४४ के अन्त सक ब्रिदेंन के गारे पोंड ऋणो का भुगतान कर दिया 
था और दूसरे सन्‌ १६४३ में क्विटेन और अमेरिका ने भारतीय सुद्रा ब।दड्नार मे गोना 
चेचना आरम्भ कर दिया था। कुछ भी हो भारत के यह पौड ऋण एुकज्ित हुए जो 
एक प्रकार मे भारतवासियों की वलात्‌ बचें ($07८४७ 529:085) थी क्योकि उनको 
अपनी मुद्रा के बदले मे पर्याप्त चस्ठुएँ नहीं मिल पाई थी और जो कुछ पर्याप्त हुई 
भी थो उनके गूल्य बहुत अधिक थे | इन मूल्यो को वृद्धि के मुल्य कारण यह थे कि 
खुक तो भारत मे वस्तुझ्नो का उत्पादन साधारण नायरिको की आवश्यकताओं से बहुत 

वम था और दूघरे रिज़र्द बेक ने पोंड भ्रतिभूतियों की आढ पर आवश्यकता से 
अधिक काग्रज़ी मुद्दा छपी थी जिसके कारण भारत मे मुद्रा प्रसार हो गया घा। 
ससाराप्ष से इन पोंड पावनों का वास्तविक मूल्य बहुत ब्रधिक था क्यीडि इनके लिये 
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भारतवारसियों को बहुत त्याग करता पडा था । 

युद्ध समाप्त होन के बाद जब भारत को अपनी अर्थ व्यवस्था के पुर्नानर्माण 
के जिये इन पीड़ परावना की ब्राइदयकत्ता हुई लव ज़िदेन से समाचार-पत्रों और वहाँ के 

चित जैसे प्रसिद्ध व्यक्तियों न इनके भूगतान मैं अटचनमें उत्पन्न की और इस बात 
पर जौर दिया कि पौद पावना की पूरी राश्वि का मुगतान मारत का नहीं होना 
चआहिंये | इन लोगा वी झार स॒ मुख्य दलीलें बिस्‍्न प्रकार थी +-- 

(१) युद्ध म॒ मास्त और ब्रिठेव दोना ही सामंदार थे | विज्ञेप रूप से 
जापान के विरुद्ध जो युद्ध लडा गया वह ग्रत्यदा हप से भारत की रद्षा क लिये था । 
ब्रिठेत को युद्ध स भारत वी तुलना स वहुत अधिय हानि हुई थी झौर वयाबि' यह 
पौंड पावन सुंद्ध वा ही परिणाम थे इसलिये भारत को इनका पूरा भुगतान नहीं प्राप्त 
होना चाहिये क्याकि युद्ध का बुछ खर्चा भारत का भी राहन करना चाहिये । परन्तू 
इस दलील म कोई भी वेध्य न था । इसम त्होई सदह सही कि भारत और ब्रिटेन 
दौनों न मिल कर युद्ध लद्ा या परन्तु क्या यह सच नही कि ज़िलन बिना भारत वी 
सहायता के युद्ध म कमी भी सफ्लता प्राप्त नही कर पाता । इस गतिरिक्त जहाँ 
तब' त्याग की समानता वा सम्बन्ध है उसका निणय क्वल दोना दशा की प्रति 
व्यक्ति शाय और व्यक्तिया क जोवन स्तर की तुबता के झ्राधार पर ही क्या जा 
राकता हे। योर यह रबीकार बरन म काई भी श्ापत्ति नही हाती चाहिये कि भारत से 
ब्रिटेन को अपेक्षा प्रति व्यक्ति ँग्राय भौर जावन स्तर दाना ही बहुत नीच हैं । यह 
कहता भी अनुचित है कि भारत ने युद्ध थ॒ काईं खर्चा नटो किया । यदि युद्ध सम्बस्थी 
व्यय के श्रॉक्डा का दखा जाय ता स्पप्ट हो जायगा कि युद्ध क पहल वप थे भारत का 
सुद्ध ब्यमय क्वत ५७ करा रपये था जो बढ़ कर ७४ करोड रूपय हो गया और 
जापान क युद्ध भ श्रान क बाद सन १६४४-४५ भ ४५० करोड रुपय से भी अधिक 
हो गया था। श्रत स्पष्ट है वि जापान क युद्ध म आन क बाद स भारत व काफी युद्ध 
ब्यये का भार अपन ऊपर ले लिया था। इसलिये थपोड प।बत थी राशि को कम परने 
कह प्रन्‍ल ही नहीं उट्ता था । 

(२) दूसरी दजीत यह दी गई थी फ़ि क्‍्याकि यह व्यापारिक कण नही थे 
इसलिये इनका पूरा मुगतान नहीं होना चाहिय । यह दतीत सबस बधिक हास्यप्रद 
थी । ऐसा प्रतीत होगा है. कि उते लागा क॑ श्रनुसार जो व्यापारिक रूण नही हाल हैं 

इनवो ऋणी सी इच्छानुगार बस चरण जी फ़ोई प्रया भ्रचीलत है या अन्तराप्ट्रीय 
कानन के झाधीन एसा करन की व्यवस्था उपरियति है । हम जानत ह कि इस दाना से 
मे कोई भी वात नही है । सबसे बटा प्रइन ता यहू है कि वया ऋणी का अपन ऋण की 
राशि को कम करान क। प्रबत्त करना चह्टिय और विशप रूप स उस समय जब कि 
ऋणी को ऋण उसी क आग्रह पर प्राप्त हुम्ना हा | इसलिय इस दजोल से मा कोई 
तथ्य नदी है । 

(३) पौंड पावने की राशि को कस करने क पक्ष म एक यह भी दलील दो 
गई भी कि क्योंकि व्विटेन बडा विषम परिस्थितिया म स हाफर गूजर रहा था इसलिय 
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छसमें इन ऋणों के पूरा भुगतान करने को सामर्थ्य नहीं थी और यदि वह 
इनका पूरा भुगतान करेगा तो उसकी कठिनाइयाँ और भो अधिक हो जायेंगी। परन्तु 
यह दलील भी उपयुक्त न थी क्योकि भारत की भी कठिनाईयाँ ब्रिटेन की अपेक्षा 
कुछ कम न थी । जबकि ब्रिटेन की राष्ट्रीय आय भारत की अपेक्षा अधिक बढ गई 
जी तब इन ऋणों के भुगतान से कोई अधिक भार उस पर नही पडेगा। 

(४) श्रन्त मे यह भो कहा गया कि भारत के यह ऋण झनुचित रूप से 
शकत्रित हुए थे क्योक्रि भारत ने ब्रिटेन को जो वस्तुयें दी थी उनके मूल्य वहुत ऊँचे थे 
और इसलिय इन ऋणों को अब कम करना चाहिये । परन्तु इस दलील के विरुद्ध 
भी बहुत सी बाते कही गई थी। श्रथम, भारत ने अपनी वरतुओो के मूल्य श्रधिक नहीं 
लिये थे क्योंकि वस्तुओं पर गुणात्मक और परिमाणात्मक, दोनो ही प्रकार के 
नियन्त्रण सरकार ने छग्या रखे ये ! जितनी भी आवश्यक वस्तुओ का उत्पादन था 
उस प्रर मारत सरकार का नियन्त्र० था और इस प्रकार भारत सरकार ने ब्रिटिश 
सरकार की ओर से जो भी वस्तुएँ भारतीय घाजार मर खरीदी बहू एकाधिकारी 
को हैसियत से खरीदी थी झौर अधिक मूल्य लेने का भ्रदन हो गही उठता 
था । दूसरे, भारत सरकार ने जो कुछ भी भुगतान किये वह उन्ही मूल्यों के 
अनुसार विय्े थ जो उसने निश्चित कर दिये थे। सरकार मे सडको ्नौर हवाई 
अड्डे बनवाने के लिये जो भी ठेके दिये थे उनकी दर्ते स्वय ही निर्धारित की थो । 
इसके भ्रतिरिक्त जो मी मूल्य उन्हे देने पड़े वे श्रम की कमी, यातायात की 
'कठिनाइयो श्रौर कम समय म अधिक काम कराने के कारण दिये गये थे। तीसरे, 
आरत मैं ग्रन्य बस्तुओ की अपेआा खाद पदार्थों के मूल्य अधिक ऊँचे थे। सरकार 
ने खाद्य पदार्थ नही खरीदी थी इसलिये प्रकार को श्रमिकों को अ्रधिक मजदूरी 
देनी पडी थी। परन्तु इन ऊँची मजदूरियों से भी भारत के श्रमिकों को कुछ भी 
लाभ नहीं हुआ । भारतवासिया को तो झपनी श्रावश्यकताश्रों के लिये प्रयाप्त मात्रा 
सर वापडा और भोजन भी श्राप्त नही हुआ था । जो कुछ थोडा बहुत लाभ हुआ था 
यह वेचल कुछ थोडे से उत्पादको और ठेकेदारों को ही हुआ्ला था | झेप सभी व्यवितयों 
थो तो त्याग ही करना पडा था और कठिनाइयाँ सहन करनी पडी थी। अन्त म 
राष्ट्रीय व्यय की जॉच करने के लिये जो ब्रिटिश ससद की विशेष समिति चियवत 
हुई थी उसने बड़े हो स्पष्ट दाब्दो म कहा था; कि “भारतीय मूल्य बहुत कम ही 
ऊँचे थे ग्रौर साधारणतया ब्रिटेन के मल्यो की अपेक्षा काफी कम थे।” उसने यह 

भी स्वीकार क्या था क्वि आरत ने छो वस्तुएँ ब्रिटेन को दी थी उत्तके उचित 
मूल्य लिये गये थे । 

भारत के पौंड पावनों की राशि को कम करने के लिये निरन्तर प्रयासों के 
चरण भारत म बहुत ही ग्न्नान्ति थी किल्तु भ्न्त में ब्रिटिश सरकार ने सदबद्धि से 
काम लिया और पोंड पावनो के भुगतान करने की अनुमति दे दी । पौंड पायनो के 


मुगतान के सम्बन्ध म सन्‌ १६४७ से कई समभोते हुए हें॥ हम सल्षेप में यहाँ 
चर इन सममौतो का वर्णन देते हैं “-- 


२२ राजस्व 


सन्‌ १६४७ का समभौता--- १४ अगस्त सन्‌ १६४७ को भारत और ब्िटेत 
की सरकारों के बीच एक समझौता हुआ जो केवल ३१ दिसम्बर सन्‌ १६४७ 
तक के लिये ही था । इसके अनुसार रिजर्व बैक ने बैक झॉफ इड्लेंड मे दो खाते 
खोले थे---पहला चालू खाता और दूसरा बन्द खाता १४ जुलाई तम्‌ १६९४७ को 
१ भ्रव १६ करोड पौड वी राशि रिज़र्व बेक ये सास दूसरे खाते सझमा करदी 
गई थी और वापी ६ करोड ५० लाख पोड पहले खाते स जमा कर दिये गये थे । 
इससे से ३ करोड ५० लाख पोड चालू ब्यय के लिये और तीत करोड पौड सुरक्षित 
कोप में जगा कर दिये गये थे । रामभौते की शर्तों के अनुसार पहल खाते की राशि 
को फिसी भी देश से वर्त्तमान आवश्यकताओं की वस्तु्रो की प्राप्त करने के लिये 
उपयोग किया जा सकता था । 
सन्‌ १६४८ का ससस्लेता--१५ फरवरी सन्‌ १६४८ को एक समभोता 
फिर हुआ जिसके अनुसार सन १६४७ बे समभोते वी प्रवधि ३० जुन सर १६४७ 
त्तक घढ़ा दी गई और दूसरे राते से १ करोड ८० लाख पौड ३० जूंग संत १६४८ 
तक के चालू खर्च के लिये पहले खाते गर जमा कर दिये गये। इस समझौते की 
अवधि फिर से ३० जून सन्‌ १६५१ तक वढा दी गई, और यह निश्चित हुआ कि 
८ करोड पौड जो पहले खाते में जमा थे वह ३०जून सन्‌ १६४६ तक क खर्चे के लिये 
दिये जायेगे श्रीर श्रगले दो वर्षो के लिये ४ बरोड पौड प्रति वर्ष चालू खर्च के लिये 
दिये जायेंगे । इस श्रकार भारत को ३ दर्प के झन्दर १६ बरोड पोड चालू खचे के 
लिये प्राप्त होने वी श्राशा थी । पर्न्‍्तु दुर्भाग्यवण भारत के भ्रायात इतने श्रधिक हो 
गये कि चालू खच ये लिये बहुत कम राशि रह गई | भारत रारकार के प्रतुरोध पर 
ब्रिटिश सरकार जुन रानू १६४६ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये ८ करोड १० 
लाख पौड़ लुकाने के लिये तैयार हो गई और यह भी निश्चय क्रिया गया कि 
४ करोड पौड़ और भी दिये जायेगे । साथ ही अगते दो वर्षो के लिये प्राप्त होने 
भालो राशि ४ करोड पौड मे बढा कर ५ करोड पौड प्रति वर्ष कर दी गई । 
सन्‌ १६५१ का ससमभोता--णों समझोता जूग सन्‌ १६५१ का समाध्त हुप्ना 
उसका ३० जून सन्‌ १६५७ तक बढा दिया गभा। यहे अन्तिम समस्तैता था।+ 
इस समभौीले के झनुसार २१ करोड पौड को रकम दूसरे खाले म से पहले खाते मे 
जमा कर दो गई । यह रादि भारतीय रिजर्व बैक के नाम मुद्दा से सुरक्षित कोप कै 
रण, मा, चाएण, दुर्द: ५ ग्एए पी; वापात्एफ दी, गई तिथि. १ चुरा पतप १५५६ के यात्य ले 
६ चर्षो मे श्रपिक से अधित्र ३ करोड ५७ लाख पौड़ प्रति वर्ष दूसरे खाते से पहले 
खाते म जमा किये जायेगे । परन्तु इसम बुछ शर्ते थी ---(अआ्र) इस राशि में हेर फोए 
इस उद्देष्य से की जायेंगी कि पहले खाते मे कम से कम रेड करोड पोढ जमा रहें 
और सदि दोनो मरकारें चाहे तो इससे कम राशि भी रह सकती है। (ब) यदि 
३ करौड ५० लाख घौड से से १२ महीनो मे कुछ कम का भुगतान किया गया तो 
औप राशि को अगले वर्ष की राशि से जोड दिया जायगा ) (सं) बदि भारत सरकार 
को यह झवुभव हो कि १३ सहोने के अन्दर कियी भी रामय दूसरे खाते मे 


भारत में राजकीय ऋण डर्३ 


३ करोड ५० लाख पोड से अधिक राशि की आवश्यकता है तो अगले वर्ष में पहले 
खाते में जमा की जाने वाली राश्ति में से ५० लाख पाठ तक बिना आपसी बात* 
चीत के लिया जा सकता है और यदि ५० लाख पौड से अधिक राशि की आवश्यकता 
है तो दोनो सरकारे झ्रापस मे विचार करके निश्चित करेंगी और (द) ३० जून 
सन्‌ १६५७ को जो राशि दूसरे खाते में बचेगी वह पहले खाते मैं जमा कर 
दी जायगी । 

सन्‌ १६५५ के एक समभोते के अनसार ब्रिटेन की सरकार थे ४ करोड पौड 
भारत को देने का निइनय किया जी ब्रिटेन के पास सन्‌ श्ध्डं८ से पडा हुआ था। 
यह याद रहे कि भारत सरकार ने सन्‌ १६४८ ग ब्रिटेन की सरकार को जो पौड 
पेन्शनी का सुगतान किया था उसमे ४ करोड पौड अधिक पहुँच गये थे, जिनका 
भुगतान अब क्ये जाने का निश्चय हुआ था । यह भुगतान १० वाधिक किछ्तोम 
किया जाथगा और इनमे से ४ दिह्ते भारत की खिंदेशी विनिमय वी आवश्यकताओं 
की पूछि के लिये दी जाने जाली थी 

विभाजन से पहले भारतवर्प के पौड परवनों की राति १७३३ करोड़ रुपये 
थी और विभाजन के बाद से १५१६ करोड रुपये अधिकतर उपभोक्‍्ताजों की वस्तुओो 
तथा भ्रस्य आवश्यक वरतुआ्आ के कय पर ही खर्च किये गये हे । प्रथम पच्रवर्पीय योजना 
के श्रन्त में कुल ७४६ करोड रुपये के पौंड पावने रह गये थे । यह झनुमान था कि 
डुसरी योजना में कुल २०० करोड रूपये निकाले जायेंग्रे परन्तु पहले ही वर्ष मा 
२१६ करोड रुपये निकाल लिए गए और सन्‌ १६४७ ध८ गम २६० करोड रपय और 
निकाल लिए गए थे और इस प्रकार सन्‌ १६५८-५६ के आरम्भ से कुन २६७ करोड 
रूपयो के पौड़ थावने रढ गए थे । 

मार्च सन्‌ १६५६ मे भारत के ५ ऋणदाता देशो और विश्व बैक के प्रति" 
निधियो की जो सभा वाशिंगटन म हुई थी उन्हाने भारत के सामने यह प्रस्ताव रसा 
है कि भारत की अपने धाण आवश्यक्तात्रा की पूर्ति के लिए हो पौड पावना का 
अयोग करता चाहिए। भारत बडी सरलता से इस रझिमसे &«३ क्गोड म्पयो 
को निश्वाल सकता है क्रयोक्ति कानूनन भारत को २०० करोड रुपयो के पौंड पावने 
रखना आवइमक है (समाचार पत्रो की सूचना दे! अनुसार इन लोगो वा अनुमान 
भारत के पड पावतों की राशि का २६३ बरोड रपये है जब कि भारत सरकार के 
आवडो के अनुसार यह राश्षि २६७ करोड रुपय है) । इस प्रकार ६३ करोड रुपयो के 
पौड़ पावने निकाल कर भारत अपनी दूसरी योजना को पूरा करने मे सफ्ल हो 
सक्ता है | अब यह झाशा की जाती है कि क्योकि भारत को विदेशी मुद्रा सम्बन्धों 
कठिनाइयाँ बहुत विषम होती चली जा रहो है भारत सरकार झेप पौंड पावतों का 
अयोग बडी यावघानी से करेगी 





पट युद्ध सस्वन्धी वित्त- 
अध्याय 


्््ी व्यत्रस्था 
रा (एशबन+ झाछबा०८) 
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आधुनिक युद्ध बहुत खर्चीले तथा मेहगे होते हैं ॥ वास्तव भे आजकल युद्ध यो 
लडने के लिए कितने धन की आवश्यकता होगी इसका निश्चित अनुमान सही लगाया 
जा राक्‍ता । यूद्ध तो धमादि काल से ही होते आए हैं परन्तु श्राधुनिक युद्ध की कुछ 
मुख्य विशेषताये होती हैं । प्रथम ये अपने आकार में झ्तर्गप्ट्रीय होते हैं, द्वसरे यह 
एक बहुत बडे पैमाने पर लडे जाते हैं और भन्त में झ्ाधुनिक युद्ध के लडने में 
मागबीय घथा भौतिक साथधनी की बहुत बर्बादी होती है । इसीलिए उनके लिए बहुत 
बडी भात्रा मे धन फी आवश्यवता होती है झौर उनवे सफ्ल सनालन वी पहली झर्त 
यही है कि उनका जित्तीय प्रबन्ध उचित रूप से किया जाय । इमसे कोई सन्देह नही 
कि युद्ध मतुष्यो और सामान द्वारा लडे जाते है परस्तु युड्धो के लघने से बिस का 
महत्त्व भी कुछ कस सही है क्योक्ति जिना बिस के युद्ध लदने के लिए मनुष्यों की 
सेवाप्रो धथा युद्ध सम्बन्धी सामान प्राप्त हो नही किया जा सकता !? शताब्दियों 
पहले डैनियल डिफो ने बड़ ही सुन्दर शब्दों मे कहा था कि युद्ध कला का इतना 
अध्ययन हो चुका है और सभी स्थायों पर उसका इतया ज्ञान लोगो को है कि ग्रब 
सबसे बडी थंली ही यूद्ध जीतती है; सजसे बडी तलवार नही क्योकि मुद्रा ही 
शक्ति है ।”” कआउपर बे शब्दों मे 'आजकल युद्ध एक औद्योगिक धन्धा है। इस 
पर. अर्थशास्त्र के विज्ञात का युद्ध बला की अपेक्षा अधिक प्रभाव पछतता है। वर्तेमान 
युद्ध खेल के मंदानी मे, ईढन या विसी अन्य स्थाग पर नहीं जीता जाता बल्कि 
हुछारी गादे प्रौद्योगिक शहरो की खानो तथा कारणानो से ।/ ग्रद्ध के लिए आवश्यक 
घन ऋणो झ्रौर करारोपण द्वारा प्राप्त किया जाता है जिनका प्रभाव राष्ट्रीय 'श्र्थ- 
व्यवस्था के शरीर की एक-एक नस पर पडता है। युद्ध श्रर्थ-ब्यवस्था का शस्बन्ध 
कैबल युद्ध के लिए घन एकज्रित करने से ही नहीं है वरन दस बाव से भी है कि 
उसको इस प्रकार मित्तव्ययिता से खच किया जाय कि देश के आाधिक ढाँचे में कम से 
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युद्ध सम्बन्धी वित्त-व्यवस्था डस्श 


“कम गड़बडीहों | सच तो यह है कि युद्ध सचालन इतना कप्ठदायक नहीं होता 
जितना कि युद्ध के वाद देश की झाथिक व्यवस्था का पुननिर्माण होता है! अन्तिम 
दोनो युद्धो ने इस तथ्य की भलीभाति प्रुष्टि कर दी है । अत यह सुरक्षापूर्वक 
कहा जा सकता है कि युद्ध कालीन अथे-व्यवस्था से श्ान्तिकालीन अर्थ व्यवस्था का 
नियमित तथा ऋ्रमवद्ध परिवर्तत अधिकतर उन्हीं वित्तीय तथा मोद्धिक गीतियो पर 
निर्भर करता है जो युद्ध काल म निमित की जाती हूँ ! 
युद्ध की मौद्धिक लागतें-- इस प्रकार युद्ध एक मेहया धन्धा है! यद्यपि युद्ध 
की मौद्विक लागता का अन्दाज लगाया जा सकता है किन्तु यह सम्भव नहीं है कि 
थुद्ध की वास्तविक लागतें अर्थात्‌ व्यक्तियों की सम्पत्ति तथा जीवन को पहुँचने वाली 
ल्षति, ध्यवितया द्वारा बहाया गया खून तथा उनके आसू और राष्ट्र का नैतिक तथा 
बुद्धि सम्बन्धी ह्वास आदि का श्रनुमान लगाया जा सके।” युद्ध की मोंद्रिक लाग्रतो 
जो सरलता से उन सरकारी बजटो द्वारा पता लगाया जा सकता है जो युद्ध काल से 
अनते है । १९वीं शताब्दी के युद्ध में लडाई म भाग लेने वाले देशो की राष्ट्रीय आय 
का लगभग १ से १३ प्रतिशत भाग खर्च हुआ था। यह झौसत श्रथम महायुद्ध म 
५०९, या और दूसरे युद्ध मे ६० से ७० प्रतिशत था। निम्त तालिका से युद्ध वी 
महंगाई भलीमांति स्पष्ट हो जाती है! -- 
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में राष्ट्रीय श्राय प्राप्त होती है । युद्ध काल में इनका उपयोग पूर्णवया भिन्‍न रूपए से 
किया जाता है ! इन साधना में उसी समय युद्धि हो सकती है जय वि (श्र) व्यक्ति 
अपना उपभोग कम बर दें, (4) घिसाई कोप न स्वातित किया जाय और पूँजीगतः 
बस्तुप्नी मे विनियोग न बढाया जाय, (से) बतमान पूँजी की पिसनें दिया जाय, 
(द) उत्पादन तथा यप्ट्रीय श्राय में वृद्ध हो. (म) बाह्य क्रण प्राप्त तिम जार्ये 
और (र) विदेशा म लगी हुई पूजी का या तो सिरण्व जिया जाय या बेच 
दिया जाय । 
जहाँ तर उपभोग का कम करने का सम्वन्ध है था ता व्यक्ति अपनी इच्छा 
स ही उपभोग को कम कर सकते हूं या उसको उपभोग कम गरन के लिए बाध्य 
किया जा सकता है । जनत'" ब्रपनी इच्छा स सच करने की प्रथृत्ति को कम कर सकती 
है या सरकार प्रतिरिक्त वर लथा बर ग्रनित्राय बचता का ग्रोजना का करके, 
अआयाता को कम करके राशतिग प्यवस्था चातू करक या इसी भ्रकार की प्रत्य 
डिथियो द्वार उ्यक्षिया बा अपना उप्भाग कण बआरल थे लिए विवश कार 
सत़्ती है । 
कुन राष्टीम आय का एक भाग मशीना की दूट फूर ठीफ बारान तथा नई 
गधीना को परीदमे र लिए श्रवग रख दियर जाया है । यदि यह भाग झलग ने रखा 
जाएं तो चालू भाप को सुद्ध ने लिए सच किया जा सकता है| फिर ने तो भजशीनों के 
वतमान स्टाक मे वृद्धि ही होगो और न गशौीना बी टूट फूट हो ठीब' हो पायगी ।९ 
गुद्ध क सफ्ल सचालत के जिए कभी कभी यह भी श्रावश्यक दह्ोता है कि 
पूजीमत बस्तुए७ँ अपने बतमान उपयोगों म॒ स निकल कर युद्ध सम्बन्धी उपयोगों से 
लग जायें और इस प्रकार युद्ध म वत्तमान पूजी का भी उपभोग किया जा 
सकता है । 
इसबे' अतिरिक्त युद्ध वे लिए पयाप्त घन उत्पादन को वढा कर ब्राप्त किया 
जा सकता है । उत्पादन थी विभिन्न प्रषार स्‌ बढाया णा सकता है जैसे (१) वेकार 
साधनी वी फाय स लगा बर । (२) काम के कण्ठा तथा दिन भ फेरियो (॥एी) 
भें बृद्धि वर के । (३) उसे सभी व्यक्तिया बो काम से लगाबर 'जां रिटायर हो 
चर हैं या वेबार ह। (४) श्वरमिका वी बाय कुशवता मे ययात्मक' प्रशिक्षण द्वारा 
या ग्रन्य विधियों द्वारा वृद्धि करक । (५) सयुश्तिवस्थ दारा उद्यागा की कुशलता 
को बढ़ा कर । (६) भनुसधाना द्वारा उत्पत्ति की विदि को उप्नत करके और (७) 
औद्योगिक रगड़ को सए वाचून द्वारा कम वरके । 
विदेशों से ऋण भा प्राप्त बिये जा सकत ह भौर विदेशों में लगी हुई पूँजी 
को लिकाल कर या बेच कर भी आवश्यक घन ग्राप्त किया जा राकता है । 
युद्ध बित्त व्यवस्था को विभिन्न रौतिणाँ--युद्ध सम्बन्बी साधनों को उसी समय 
भ्राप्त किया जा सकता है जवकि मरकार के पास युद्ध सम्बधी वस्तुआ तथा सेवाओं 
की प्राप्त करने के लिए. वर्याप्त माजा म धन हो ( इस धन वो दररोपण, उधार 
इ ला एडगए 06% #५ ८५ का हे 





युद्ध सम्बन्धी विच्त-ब्यवस्था डर७छ 


झकर, मुद्रा प्रसार द्वारा या इच्छित योगदानों हारा भाष्त किया जा सकता है । हम 
इनमे से प्रत्येक का विश्लेषण निम्त में करेंगे “-- 
करारोपण--युद्धकाल गे करारोपण की समस्या दायन्तिकाल की अपेक्षा पूर्ण 
तया भिन्न होती है। युद्धकाल मे करारोपण की मुख्य समस्या गुणात्मक [६ (ऐशशोिए- 
धक्छ) से होकर परिमाणात्मक हीती है ) दूसरे शब्दों मे सरकार केवल इसी और 
च्यान देती है कि करारोपण द्वारा अधिक से अधिक घन कैसे प्राप्त किया जाय और 
वह युद्ध की लागते बढने के साथ-साथ नए-नए कर लगाती जाती है और पुराने करो 
की दरो को बटाती जाती है। सरकार करो को प्रकृति की झोर विल्कुल भी ध्यान 
नहीं देती, श्र्थात बह यह नही देखती कि कर प्रतिगामी है या प्रगतिशील, प्रत्यक्ष है 
था अप्रत्यक्ष । उसका सुरय कत्तंव्य वेवल घन भ्राप्त करना होता हे । शा न्तिकाल मे 
करारौपण की नौति का मुख्य उद्देश्य उपभोग पर पडने वाले, बारों के बुरे प्रभावों 
बये रोबना होता है | परन्सु युद्धधछाल से आवश्यक वस्तुओं के उपभोग पर भी प्रतिबन्ध 
लगाये जा सकते है । इसी प्रकार आय पर करो की दर को युद्धकाल म कसी भी 
सीमा तक बटाया जा सकता है और इस बाय को बिल्कुल भी विचार ग नहीं रखा 
जाता कि करो से व्यक्तियों के बचाने तथा दिनियोग करते की शार्वित पर बुरा 
प्रभाव पडेगा । 
यहाँ यह वता देवा उचित होगा कि कटारोपण द्वारा प्राप्त होने वाली आय 
मुरय रुप से कई बातो पर निर्भर होती है--अ्रधम, करारोपण की बत्तेमान दर, दूसरे, 
जनता की ग्राजथिक स्थिति, तीसरे, व्यक्तियों के कर भुगरातत्त दारने थी इच्छा और 
प्रन्त मु धन वा वितरण । उस देद्य म जहाँ करारोपथ वी दर पहले से ही बहुत 
ऊँची है गए बरा को लागू करना सम्भव नहीं होता । यदि करदान क्षमता ची झन्तिम 
सीमा का उल्लधन हो चुका है या यदि देश विर्धन हैं तो ओर चर लगाने से 
कोई भी लाभ नही होगा । इसी प्रकार यदि व्यक्ति करभार सहन करना नहीं चाहते 
और करो का भुगतान करने के लिए तैयार नही है तो करारोपण हारा घन प्रात्व 
नहीं किया जा सकता । क्रारोपण का राहारा उसी देश में लिया जा सकता है जहाँ 
धन का असमास वितरण हो । चाहे युद्ध हो या नहीं बिसी भी दंश में क्रारोपण 
नीति उपर्युवत बातो पर निर्भर होती है । 
ऋण प्राप्त करके---ऋणो को, देश में जनता से और विदेशो से भी प्राप्त 
किया जा खता है । सरकार देश से श्यान्तरिक ऋण विभिन्न प्रदार के ऋण चाजू 
करके प्राप्त कर सकती है था वेको को अधिक साख उत्पन्न करन ये लिए बाघ्य 
करके प्राप्त कर सक्ती है या सरकार बैको से प्रत्यक्ष ऋण प्राप्त करते कर सकती 
है या झनिवाय बचतो हारा आवश्यक घन प्राप्त कर सकती है। सरकार जी भी 
विधि चाहे अपनाए परन्तु इतना निश्चित है कि ब्याज की दर न्यूनतम होनी 
चाहिए । क्योकि नीचो सूद की दर से न केवल ऋण वी भावी लागतें ही कम रहेगी, 
बरत्‌ सरकार को यसुद्धोत्तर काल मे मंदी को दूर करने के लिए रुस्ती मुद्रा नीति 
अपनाने वे लिए उचित सुविधायें भी प्राप्त हो सकेगी । 
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अयरापण तथा ऋूथो म से कस सी विधि अरप्रिय अच्छी है ? यह निश्चय 
करना कठिन है। हम दोगा ही के छात्रा ता दापा का यहाँ वर्णन करते हैं -- 

१ प्रयम, यद्यपि दोचा ही रीठियों का उद्देदय व्यक्तियों वो जेदोसे धन 
निवालना है फिर भी व्यक्तियों यो वरासपण वी भ्रपेक्षा ऋण प्राप्त करने वो नीति 
ग्रधिय' रचिर्ट होती है। करारोपण मे व्यक्तिया को मारी त्याग बरता पड़ता है 
और उपभीग तथा उत्पादन के स्तरों को कम बरना हाता है जब कि 'ऋणा से उनको 
मूद की कुछ ते बुछ आय की प्राप्ति हाती है । अत अबेले क्रारोएण की रीति को 
आपलनाना टोन ने होया बरत्‌ इससे साथ-साथ ऋणा यो सी प्राप्त यश्ना चाहिए । 

ै दूसरे, शयादि बर निश्चित दस पर सगाय जाते हूँ इसलिए करदाताकों 
अ जो घन प्राप्त हाता है उसको, वे पत्ती अपनी योग्यता गनुस्तार नही देते । दूसरी 
और ऋणा हारा लोगा के पास जितना भी झतिरिवरत घत होता है, उसको बे झपनी 
म्व-इच्छा पे दे देते हैं घोर इस प्रतार ऋणा द्वारा वत्तमाव स्ताता का अधिक उपयोग 
सम्भव होता है | 

३ तीसरे यह भी कहा जाता है कि वर का भार वेवल वर्चमान व्यक्तियों 
को ही सहन कएना हाता है जब कि कणा का भार भावी राम्ताना यो भी सहन 
बरनता पष्ठ आता है। पह बात बरारोपण के सम्बन्ध म॑ तो ठीक है परन्तु ऋणा का 
भार वत्तमाल सभा भावी य*ताना दोनो ही ५८ पडता है ५ यदि कण दक्ेंप्रान उपभोग 
को क्रम परक दिये जात हैँ तो ऋणा वा भार वर्तमात सत्ताता पर पद्ता है और 
यदि ऋण बचाई हुईं पूँंत्री म से दिये जात हैं तव इनका भार घाबी सनन्‍्तानों पर 
पड़ता है । चाहे जैसी भी स्थिति हो दोनो ही रीतिया था मिश्रण 'प्रिव न्यायपरू्ण 
होता है, यधाकि युद्ध वर्तमात तथा भावी, दोना ही सत्ताना वे लाभ दे लिए लड़े 
जाने हैं। 

४ चोये, कशरोफण द्वारा बत का वितरण समान रिया णाता है जबरि 
ऋण धन की अ्मसानताञा को दौर भी अधिक कर देते हैं॥ क्दारोफण में घन 
व्यक्तियों की जेय! मे से सदा के जिये ही निकल जाता दै । परन्तु व्यक्ति ऋण केवल 
अभी ग्रान्ना से देते हैँ त्रि उनको भविष्य सम और भी भ्रधिर धत फ्राप्य होगा, णा 
वास्तव मे होता भी है ओर इसो कारण ऋणों से घनी व्यक्तियों को अधिव लाभ 
पहुँचता है. 

# झ्रन्त मे ऋणा द्वारा बैक राख म बदुत भ्रषित वृद्धि होती है । परन्‍्तु यह 
आपात रहें कि यह कवत उसी समय हो सदता है जवशि व्यक्त श्रपती बचता मे से 
“ऋण न दकर बल्कि बैका से उधार लेकर सरकार को स्पया उघार द ! इस प्रसार 

ऋणो से मुद्रा प्रसार बा भग्र रहता है; जा वरारापण भ नही होता $ 

डपर्यूकत विवरण से सुपप्ट है जि से तो अकेता पराशेपण और न भवेले 
ऋण द्वारा घन प्राप्त करने की रीति उपयुक्त है, वरन्‌ युद्ध के लिये ग्रावश्यक घव 
आप्न करने जे लिये दोदों हो रौठियों को साय साथ झपनाना चाहिये, बयोकि दानो 

रीनिाँ एव दुसरे वी दृरक हैं । 
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मुद्रा प्रसार--युद्ध वित्त व्यवस्था के तिये मुद्रा प्रसार न तो आर्थिक दृष्टि 
स॒ हो और नर्न॑ंतिक दृष्टिकोण से उचित है। इसके बहुत ही गम्भीर परिणाम 
हांते है । इस विधि मे या तो सरकार अधिक कामजी मुद्रा छाप सकती है या 
केन्द्रोय बैंक या किसी अन्य बैक से ऋण ले सकती है । मुदा प्रसार, धनी तथा निर्धन 
व्यक्तियों के बीच की असमानताझो को ओर भी अधिक कर देता है । इससे चोर 
बाज़ारी, मुनाफासोरी तथा अन्य सामाजिक कुरीतियाँ उत्पस्न होतो है । इसमें काई 
सन्देह नही कि यह विधि अति सरल है परन्तु इसके परिणाम इतने गम्भीर होते हे 
कि इसका उपथोग जितना कम किया जाय उतना ही अच्छा है । 
इच्छित मौगदान--कभी-फभी युद्ध के सफल सचालन के लिये व्यक्ति अपनी 
स्वेच्जा से योगदान देते हें। ऐसा थे केवल देक्त प्रेम की भावना से करते हैं | परन्तु 
ऐसे योगदानो की मात्रा बहुत कमर होती है और इसलिये इनका कोई विश्येप महत्त्व 
नही होता । 
युद्ध के लिये आवश्यक घन प्राप्त करने के लिये सरकार ऊपर बताई हुई चारो 
विधियों का ही प्रयोग करती है ओर हर विधि दूसरी विधि के सहयोग से ही सफल 
होती है। किस समय कौन सी विधि श्रपनाई जाय, युद्ध की प्रगति पर निर्भर करता 
है। प्रारम्भिक भ्वस्था से ऋण प्राप्त किये जाते हैं, फिर मुद्रा अ्रसार, किर करारोपण 
और अन्त में विदेशी पूंजी को बेचने का कार्म किया जाता है। ऋण लेने क॑ बाद 
सरकार उने वस्तुम्री तथा सामानों को प्राप्त करती है जी बेफार पडे रहते हे तथा उन 
साधनों फो नियस्त्रण तथा भ्रतिबन्ध लगाकर प्राप्त करती है जो निजी उपयोगों में 
लगे होते हूँ । 
अन्तिम युद्ध का चित्र आज भी हमारे सामने है | हग जानते है, कि विभिन्‍न 
सरकारों ने इन विधियों का प्रयोग किया था। लगभग सभी देशो में राशनिंग और 
करारौपण का राहारा लिया गया था और वचतो को भ्रोत्साहित किया गया था। जब 
इससे पर्याप्त धन प्राप्त न हुआ तो ऋण प्राप्त किये गये और सस्ती मुद्रा नीति 
अपनाई गई | नि सन्देह ही इससे रोजगार और उत्पादन में वृद्धि हुई और देझ गे 
मुद्दा भ्रसार की दशाये उत्पन्त हुई। इस प्रकार उपभोग नियन्तरित किया गया और 
अप्रत्पक्ष रूप से कम किया गया । जमनी जैसे देशो ने केवल अपने उपभोग को ही 
कम करके उत्पादन सें वृद्धि नहीं कि बरन्‌ विदेशी साधनों का भी उपयोग किया $ 
इसी प्रकार त्रिडेन वे केवल अपने विदेशी विनियोगो को ही समाप्त नही कर दिया 
बरन्‌ विदेशी ऋण भी प्राप्त किये । विदेशों म धन खर्च करने की नीति से उस देश 
के लिये गई समस्या उत्पन्न हो जाती है जिस देश म बह घन खर्च किया जाता है 
जसा कि भारत मे हुआ था । यद्यपि सूत्यों के बढने की श्रवृत्ति को रोकने के लिये 
और जीवन स्तर को न गिरने देने के लिये मुद्रा प्रसार विरोधक उपाय किये जाते हैं, 
परन्तु सफलता कम ही प्राप्त्र होती है । 
युद्ध दिस व्यवस्था के श्रभाव--युद्ध अपने साथ अनेकों झ्रायिक कठिनाइयाँ 
चाते हूँ, जिनको केदल बिरले हो कम कर सकते है ; मुद्रा प्रसार युद्ध वित्त व्यवस्था 


सके राजस्व 


का प्रत्यक्ष परिणास होता है | अढ्ते हुए मूल्य गौर जोवनस्तर व्यय यदि समय पर 
आअही रुक पाठे तो अनेक झथिक करठिनिषद॒याँ उत्सत कर दते हैँ जिनको दूर करना 
सरल नही होता है । प्रथम गहादुद्ध के बाद जमतो झोर दूसरे महायुद्ध के वाद चोन 
बिलकुल नप्ड से हो गये थ । झरने ही देश मे हमयो दूसरी लडाई वी दावत का सजा 
अभी तब भरा रहा है । 
युद्ध शिसी भी राष्ट वे समस्त ह्राथिक जीवन को छिन्न भिन्‍न कर देता है । 
जौ आशिक शक्तिया और साधत सामान्य प्ररिम्थितिया भ उत्तादत्त म लग होते ह 
डतका स्थान्तरण युद्ध कार्यों क लिए हो जाता है जिसस सम्पूण झथ व्यवस्था में 
झुक ज्वार भाटा सा उत्पल्त हा जाता है और फिर युद्धकाल से झान्तिकाल के लिय 
इन साधना का स्थान्तरण कोई बच्चा का खज नहीं होता । युद्ध क घातक परियामा 
का अनुमान उन दशा की स्थिति से भेली नाति लगाया जा सबता है जिन्होंने युद्ध 
मे भाग लिया था + 
युद्ध वित्त व्यवस्था का एक स्याभाविक परिणाम युद्ध आणो का एक बनी 
मात्ता मं एबच्रित होता है 4 एस क्रणा का वास्तविर तथा मौद्धिक भार जनता वो 
अहुत भ्रधिक्र मात्रा म सहन करना पहता है झोर एसे ऋणा के भुख्याव करने का 
एक बहुत बड़ा दावित्व राष्ट क्‌ ब्रारथिफ ख्रोता पर बना रहता है । 
अन्त मे युद्ध सम्बर्थों ्यय के लिए झावश्यक धन प्राप्त करने म सभी 
कल्याणरारी कार्यों को स्थगित करता पड़ता है श्रौर इस्र प्रकार ग्राधिक जीवन 
उतर होने के स्थान पर नीचा होने लगता है। गृद लड़ने मं जो भारी व्यय होता 
है और युद्ध तचालत में जो त्याग यरने पथ्ल ह उनका भनुमान प्रसीडेन्ट आईजन 
होवर के तिम्तन कथव से लगाया जा सकता है. जिसे उस्हाने समाचार पत्रा के 
'निर्देशवा की भमेरिकल सोमादटी से निवेदन करते समय कहा था। उन्होने कहा 
प्त्यक बन्ट्रूक जो बताई जाती है हर युद्ध वा पानी बा जहाज जो बनाया जाता है, 
हर रकिट जिसका उपयोग विया जाता हैं भ्न्तिम भथ में उस चोरी को सकेत करता 
है जो भूज़ी के यहा की जातो है जिनको खाना नही मिलता, जिनको ठण्ड लगती 
है और पहनने को कपड नहीं हांठ एक आाधुतिक भारी व फेंकने बाते 
हवाई जहाज की कोएत यह है ३० से भी भ्रधिक “हरा म ईटो से वना 
हुगा एफ श्ाधचिक स्कूल दो विद्युत शक्ति यनात वाले कारताते जिनम से प्रत्यक 
६० हजार जनमच्या वाले शझहरा को विजली दे रहा है दो सुन्दर पृथ सुसज्जित 
अस्पताल है, लगभग ५० मील लम्बो कत्तोट की प्रयात सड़क है 
हम एक सष्ट करने वाले जहाज्ञ के लिए उतना ही धन देते है जितना कि उस सर 
माना के लिय देते हूं जो $ हजार से वी अधिक व्यक्ति के रहने के लिय काफी 
होते है ।* 
बुद्ध के लिय वित्त की व्यवस्था करना कोई सरल कैम पही है । इसमे गोई 
सदेह सही कि खुद्ध को सफलतापूर्वक लडने के लिये यह आवश्यक है कि व्यक्ति 
दम, फ्रेम डि4०8७७७ कब फिफक २०३४ 339 
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ही आदतो में मनोवैज्ञानिक्त उलठ फेर हो । इसके लिये एक बडी माना में मानसिक, 
आशिक, राजनैतिक तथा सामाजिक परिवर्तेनो बी आवश्यकता होती है । यदि युद्ध 
के लिये वित्त का प्रवन्ध एक योजनाबद्ध ढुम से कया जाय तो काफ़ो ऋश तक 
युद्ध के बुरे श्रभावों को कमर क्या जा सकता है और यदि युद्ध न्यय को भायोजना- 
अद्ध ढग से कया जाय तो युद्ध में भाग लेने वाले देश नष्ट हो सकते है । केवल 
युद्ध को जोतना ही एक मात्र उद्देश्य सही होता बरन्‌ देश के आथिक तथा सामाजिक 
असम्बन्धो मे न्यूनतम गब्वड उत्पन्न करके या देद् के मागरिको की सुरक्षा की कम 
से बम खत्तरे म डाल वर युद्ध को जोतने का उद्देश्य होता है। जब राजनैतिक 
ऑुरक्षा और अपने आपको वच'ने का प्रश्न होता है तब युद्ध एक आवश्यक बुराई 
ह्लौ जाती है । युद्ध से विभिन्‍न देशो की जनता को अनेक प्रकार की मूसौवतें सहन 
करनी होती हे । युद्ध के परिणाम और भी अधिक कट भ्रतोत होगे यदि हम “उन्त 
उच्चतम दातो के नप्ट होने की ओर ध्यान दें जो आशिक क्षेत्र से बिल्कुल ही परे 
होती हे--मनुप्य को अपने बचने का पालन न करना, लब्ई में भाग लेने बालो 
के जल्मों तथा बोमारियों से उप्पस्त होने वाले कप्ट जो लडाई में भाग नहीं लेते 
खनके अत्याचारों तथा विचारा का निम्न होना--जो थुद्ध के अनिवार्य परिणाम 
है ॥/7 
भारत में युद्ध वित्त ध्यवस्था--यद्यपि मारत स्वय युद्ध में भाग लेने वाला 
देश न था किल्नु उसको दूरी लडाई म भाग खेता पडा क्योकि वह ब्रिटिश साम्राज्य 
का एक भाग था। यदि हम युद्ध से पहले के वर्षो में भारतीय बणेटों का अध्ययन 
करें तो स्पष्ट हो जाता है कि दुछ वर्षों मे सठुलित वजट रहे हैं और कुछ म झाधिक्य 
जजद भी ये । यद्ध के पहले तीत वर्षों मे भारतीय वित्त सदस्य को झधिक कठिनाइयों 
का सामता नहीं करना घढा या | आय झौर व्यय दोना ही में साथ-साथ वृद्धि हुई थो 
और सन्‌ १६४०-४१ में ६०३ प्रतिमघत झौर सन्‌ १६४१-४२ में ६१४ 
अतिशत व्यय को झाय मे से पूरा क्या जा सकता था । इसलिये हमारे राजकीय 
अऋण बढने के स्थान पर सन्‌ १६४०-४१ म्‌ १२४७ ६७ करोड रुपयो से घट कर सन 
१८४१-८२ में १२०६-२१ करोड रुपये रहे गये थे । | 
युद्ध के कारण जो कये कर लगाये गये थे वे प्रगतिशील प्रत्पक्ष कर थे | इस 
चर्षों में ग्रधिक लाभ कर, ग्रतिकर जैसे प्रत्यक्ष कर लागू किये यये थे। अप्रत्यक्ष करा 
को भी महत्त्व प्रदान किया जा रहा या | नई नई अस्तुझओ पर उत्पादन कर लगाय 
च्यये थे और पुराने उत्पादक करो से चूद्धि की गई थी। इन कयेका भार बहल 
अधिक भावूम नही हुआ था, पयोकि व्यापार कम होने के कारण सीमा कर कस हो 
रहे ये । 
जहाँ तक वजटो का सम्बन्ध है युद्ध के पहले ३ वर्ष अधिक बुरे न थे परन्नु 
आशिक क्षेत्रों में मुद्दा भ्रसार बहुत अधिक बटता जा रहा या। ब्रिट्यि सरकार के 
खातो में भारत सरकार को प्राप्त होते वाले युद्ध व्यय वी राशि सन्‌ १६३६-४० मे 
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सभी विधियों में असफल रहने के कारण सरकार ने अधिक मुद्रा छापकर हीना 
प्रबन्धन की नीति को अपनाया था 4 
युद्ध समाप्ति के बाद जनता ने कर भार से कुछ मुक्ति पाने के लिये बहुत 
अनुरोध किया । सन १६४६-४७ में जब पहला झान्ति कालीन बजट वना तो उसमे 
करो को काफो कम कर दिया गया था और उसमें ४५ २६ करोड रुपए का घाटा था। 
सन्‌ १९४७-४८ मर जो अन्तरिम (49६४7८८) बजट श्री लियाकत अली खां ने प्रस्तुत 
किया जिसको “रारारती' कहा गया है उसम सारे ही करो को पुरानी दरो पर फिर से 
लागू कर दिया गया और व्यापार लाभ कर तथा पूँजी लाभ कर, दो तए कर और 
लगा दिये गए और फिर भी २६ ४२ करोड रुपयो का घाटा रहा | बाद के २ बजटों 
में करो से मुक्तियाँ प्रदान करने के वाद भी काफी आश्चर्यजनक आधिक्य रहा। 
सन्‌ १६५०-५१ से लेकर घ्यांज तक हमारी बजट नीति मुख्य रूप से विकास 
सोजनाझो के लिये आवश्यक घन प्राप्त करने की ओर ही रही है और झाज भी हम 
हीनार्थ प्रवन्धन की नीति अपना रहे है। इस प्रकार युद्ध काल मे जो मुद्रा प्रसार का 
सक्त भारम्भ हुप्रा था वह आज भी जीवित है। 
उपर्युक्त विवरण से स्पस्‍्ट है कि भारत को युद्ध गचालन के लिये जो वित्त 
का प्रबन्ध करना पडा था उससे भारतवासियों को बहुत कठिनाइयाँ सहन वरनी 
पडो थी । जनता के नैतिक तथा झारीरिक स्तरों में ही ग्रिरावट नहीं झराई थी वरन्‌ 
उपभोग तथा उत्पादन के स्तर भो अपनी निम्न सोमा तक पहुँच गये ये । हमारा 
व्यय भी इतना आयोजना वद्ध था कि युद्ध के अन्तिम वर्षो म॑ उत्पादन और व्यापार 
में इतनी कमी हो गई थी कि भारत में वेकारी अपनी चरम सीसा पर थी और 
परिणामस्वरूप हमारी अर्थव्यवस्या प्रूणनेतया मरण अवस्था में थी और सरकार की 
्थिति बहुत मड़बड थी । यह्‌ प्रभाव इतने झक्तिशाली थे कि हम आज तक उनसे 
मुक्त नहीं हो पाए । दसीलिये यह्‌ आवश्यक हो जाता है कि हम युद्ध सम्बन्धी वित्त 
व्यवस्था एक ऐसे योजनावद्ध ढग से करें कि केवल उसको जीते ही नही बल्कि युद्ध 
के कारण उत्पन्न छोने चाली गडबड भी कमर से कम रहे क्योंकि वित्त केवल यद्ध 
सचालन के लिये एक छवितिशाली साधन ही नही है वल्कि मुद्ध परास्त अर्थव्यवस्था के: 
पु्तानिर्माण में सी इसका उतना ही महत्व है 


भाग ७ 
वित्तीय शासन 


वित्तीय शासन-सिद्धान्त 
एवं व्यवहार सें 








अध्याय 
र्ए (ियेच्रश्ाराबी सवएपांधा बन 
हि घंछत 44 ॥९07ए शात॑ 
एब्ल।ल्ट) 
प्रावकथन- 


पिछले अध्याथों मे हमने देखा है कि सरन्तार अपने कार्यो को सम्पन्न करवे 
वे लिये विभिन्‍न स्ोतो से आय प्राप्त करती है। प्रश्न यह है वि जो आग सरकार 
प्राप्त रुरती है तथा उसको जिस प्रवार खर्च सरती है उसकी व्यवस्था का सुरुय 
उर्दू इय बया होता चाहिए नथा इस व्यवस्था दी विधि क्या हो ? साधारणतया सभी 
इस विधार से सहसत हैं कि सरकार को अपनी आय तथा व्यय का प्रबन्ध इस पकार 
करता धाहिए कि कसी एक बर्य पर भार अधिक न पढे, श्रथति सभी वर्गों पर आय 
का भार समात हो और सम्कारी व्यय से समाज को श्रधिकतम लाभ पहुंचे । जिस 
ब्रषार किसी व्यक्त के लिए अपने हिसाव को ठीक रखना झौर समय-समय पर 
दिशित्त मद्रो पर किए जाने बाले व्यय तथा उससे प्राप्त द्वोगे बाजे लाभो से संतुलन 
स्थापित करना आवश्यक होता है और उसकी जाच पड़ताल भी भरते रहना झाव- 
इपक होता है ताकि व्यनित को अपनी आशिक स्थिति वा पूरा ज्ञान रहें, उसी प्रकार 
सरकार के लिए भी यह परम ग्रावश्यक है कि बह अपने हिसादों को ठोक रखे तथा 
उनकी जाच पड़ताल कराती रहे वाकिझ्ाय एकत्रित ररने की न्‍्यायशीलता तथा 
ज्यय की मितव्ययिता को विशिचित रूप से प्राप्त किया जा सके । यहौ वित्तीय झासत 
की विपयन्सामग्री है । वित्तीय झासन, दराजवीय शान अबन्ध का ही एक श्रगर है 
चर यह विज्ञान श्तौर कता दोना ही दै। विज्ञान के रूप म॑ यह राजकीय बिच 
व्यवस्था को सियनित वरने तथा उसकी समुचित व्यवस्था करते के लिए निश्चित 
हयमों तथा सिद्धास्तों को रचना वरता है और कला की दृष्टि से यह “यरकारी 
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संगठन का वह्‌ भाग है जो राजकीय कोपो के एकत्रण, सरक्षण और वितरण का+ 
राजतीय आय तथा व्यम के समायोजन का राज्य की ओर से किये जाने वाले साख 
नम्बस्धी कार्यो की व्यवस्था का तथा राजकीय घर यूहस्थी के वित्तीय मामलों के 
सामान्य निषन्नण का अध्ययन करता है ४ ? 
उपर्युक्त परिसापा के अनुसार वित्तीय शासन के अन्तर्गत सुख्यतया चाई 
विपया का समावेश होता है अर्थात्‌ (१) राजकीय आय का एकत्रीकरण सरक्षण 
सथा बितरण, (२) झाय तथा व्यय का समायोजन, (३) राजकीय ऋणो की 
व्यवस्था और राज्य के वित्तीय मामलों का सामान्य नियचण । जहाँ तक आय का 
सम्बन्ध है आय प्राप्त करने की सारी रीतिया देझ् के संविधान ढारा निश्चित की 
जाती हू । देश की कार्यकारिणी सभा (&8&6८८८४४५८) सरकार की झाय तथा ऋणो 
का सगठन करती है, हिंसाब किताब वी पुस्तकों की जाच पदताल जाच विभाग द्वारा 
(0४०आ६ 706947077०४९) द्वारा होती है और देश को केन्द्रीय बेक सरकारी खजाची 
का काम करती है । कीयकारिणी सभा आय तथा व्यय की स्थिति को ध्यान में 
रुख झर अपने अनुमान बनाती है जो मुरय रूप से विस सत्रालय द्वारा किया जाता 
है और जिनको स्वीकृति के लिए सराद के सागने रखा जाता है ! आय तथा व्यय के 
सम्बाध म समय समय पर रिपोट तैयार की जाती है और ससद के सामने प्रस्तुत 
की जाती है ताकि तियतण थी कुशलता बनी रहे । 
वित्तीय शासन के मुख्य सिद्धान्त--.. 
वित्तीय झासन की कुझाता के लिय निम्व सिद्धान्तो की रचना की गई है - 
१ प्रभाव युक्त नियसतण--वित्तीय हासन की कुशलता के लिय यह शावरयव" 
है कि प्रत्यक अवल्था पर बडा नियन्‍नण रहे जो कायऋारिणो सभा तथा कानूत बनाने 
थाली सभा दानों वी ही आर से होना चाहिय श्रौर जद्दधा तक सम्भव हृ। यह्‌ 
नियजण सरलतम हो 
२ नियम बनाने वाली सभा के इच्छामुसार कास करना--वित्तीय झाससव 
उसी गयय कुशल हो सवंता है जब दि सभी बित्तीय सामलो स निपम वनाने वाली 
सभा (7.6४390:7८) की दच्छानुसार काम व्रिया जाय । कायकारिणी सभा का 
यह कत्ताय है कि वह उसने ही धन को एकतजित करे तथा व्यय करते की योजना 
बनाय जो नियम दनाने बाली सभा द्वारा निर्धारित कर दिया गया है । झापुमिक 
समय म बजट ध्रणाती इस सिद्धात का पावत करती है ध 
३ सशठन को एकता--वित्तीय शासन की व्यवस्था की प्रत्यक्र श्रवस्था पर 
शासन मे एक्सूपता हनी चाहिय । यह उसी समय सम्भव हो सकता है जब कि 
साम्पूण ब्यबस्था पर केबल एक हो अधिकारी इग नियन्त्रण इहे $ इसलिय यह गाव 
इयक है कि वित्तोय शासन पर केन्द्रीय सरवार वा नियनन्‍तण रह और प्रत्यर व्यक्ति 
को ज़िम्मेदारो निश्चित व रदी जाये । इसब' लिये यह श्र/वश्यक है कि वित्तीय मसलन 
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का एकीकरण कर दिया जाये । वेन्द्रीयकरण तथा एकीकरण मे केवल यहा अशि- 
भ्रुण है कि विभिन्न अधिकारियों के बीच राण्दय रहे झोर उच्च अ्रधिवादियों वा 
निम्न अधिप्रारियों पर नियन्त्रण रहे 
४ सरलता--वित्तीय शासन व्यवस्था सरलत्ृप्त रहना चाहिये तथा कार्य- 
ज्ञीघ्रता तथा नियमितता के भाय होने चाहिये ताकि झामन मे मितब्यमिता आापे 
और प्रत्येक व्यक्ति धासंत प्रबन्ध के कार्य सचासन वो समझ से, तभी वित्तीय 
शाशन में चुशलता भी उत्पन्न द्वा सकेगी ( नियमितता तथा मितव्ययिता के लिये यह 
आवदयक हैँ वि धन को ऐसे खर्ं नियर जाय दि उसका पूरा-पूरा लाभ प्राष्त 
हो सके । 
हमारे देश से राजकीय वित्त पर तिस्न रास्थाओं द्वारा नियम्त्रण किया 
जाता है ५: 
३१ गिप्रम बनाने बाली सभा ([.व8छमप्घ7८) । 
२ वायंपरारिणी सभा (फि्ल्साएड) । 
३. वित्त मत्रालय [फ्व्ममपढ कैशापडत 9) 4 
४ जाँच विभाग (8७०७६ 0९एसप्याध्तप) १ 
१ लियम बनाते वालो सभा--यह सभा राज्य दे सभी ख्रोतों हे प्राप्त 
आय, राज्य के सभो मदो पर किये गये व्यय, राज्य द्वारा लिये गये सभी ऋणों तथा 
राज्य के सभी हिंसावो पर लियल्थ्रण परखती है । यह कार्यकारिणी सभा को नये फर 
लगाने तथ। वर्तमाव करो की दरो को बढाने की आज्ञा देती है । यह खर्च की महो 
तथा ऋण प्राप्त करने की योजनाम्रो तथा स्लोतो को निर्वारित करती है। दास्तव में 
होता यहे है कि यह सभा भाय प्राप्त करते के लिये तये करो को लगाने तथा पुरातें 
करो मे बूद्धि करने, व्यय की नई मर्दें तथा पुराती सद्दों पर व्यय की राशि को निर्धारित 
करने और पुराते ऋणों का भुगतान तथा नये ऋण प्राप्त करने वे सुझाव स्वय 
प्रस्तुत नही करती वरन्‌ गह श्रस्ताव कार्यकारिणी समा द्वारा श्रस्तुत किये जाप हैं 
जितकों स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार इस सभा को होता है | इसका 
अमिप्राय यह हुआ कि यह सभा स्वय अपनी इच्छा से कोई भो परिवर्तन नहीं कर 
बातो केवल कार्यकारिणी सभा द्वारा रखे गये प्रस्ताओ पर ही अपना गत प्रगट कर 
सबाती है. भौर वित्तीय श्रासन के सभी क्षेयों में जो भी नये उपाय किये जायेंगे उत्त 
सभी पर कार्यकारिणी सभा द्वारा निर्णय लिये जायेगे | 
मियम बनाने वानी समा दो समितियों द्वास वित्तीय नियन्त्रण करती है 
प्रभम, अनुणान समिति (8४0छ:028 ८०७फ्तत९६) तथा दुसरी राजकीय हिसाब 
समित्ति (9७७॥० 8९००७७८४ (००%७३७९2) ५ प्रथम मपिति का कव्य यह देखना 
है कि नियम बनाने दाली सभा द्वारा जो खर्चे मज्र किये गए हैं वह भित्तव्ययिता 
से किये गए हैं या नही; तया दूसरी समिति यह देखती है कि राजकीय प्यर्य 
उचित ठग रे किया गया है भौर हिसाबो को ठोक प्रकार से रखा किया गया है या 
नहीं । 
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(२) कार्पेकारिणी सभा--यह सभा सम्पूर्ण देश के लिए एक सामान्य नीति 
पनर्घारित करतो है, और विभिन्न अधिकारियों के झासन सम्बन्धी कर््तव्यो, उनके 
चेतनो, उनके अवकाश की अवधि तथा पेंशन आदि को निश्चित करती है। दित्त 
सम्बन्धी सभी माभले जिनकी मजूरी वित्त मालय से सेनीो होती है एक झर्थ समिति 
(छ८०पणा०७ (0०प्र46७) ये! पास भेज दिये जाने हे जिसमे वित्त मत्षी के अति- 
रिक्त चित्त से सम्बन्धित ५ अन्य मन्‍त्री भो होते दे । हर मस्ती अपने व्यय के प्रस्तावों 
को इस समित्ति वे अध्यक्ष के पाम मेजताः है जो जूब जाँच पड़ताल के बाद सजूरी 
के लिए सपित्ति के सामने रख देता है । सभी सामलो मे समिति वा निर्णय अन्तिस 
रहता है । 

(३) बिच सन्नालय--राजर्ीय वित्त सम्बन्धी सभी मामला पर केन्द्र 
वित्त मत्रालयों द्वारा नियन्त्रण रखा जाता है तथा राज्यों म वित्त विनाग (काशग7८८ 
7069अपथप्घ००५८) द्वारा नियन्त्रण रखा जाता है 7 वित्त मनालयथ के मुख्य कत्तेव्य यह्‌ 
देखना है कि सरकारी विभागो मे घन को खर्च करन म मितब्ययिता का उपयोग 
किया गया है कि नहीं, सरकारी क्मचारियो ने उचित रूप से खर्चा क्या हैया 
नहीं तथा यह भी देखना है कि राज्य के विभिन्न विभागा को जितना धन दिया गया 
था उतना हो वे खर्च कर रहे है था नहीं । यदि मजूर क्या हुप्रा घन वर्ष भ खर्च 
नहीं हुआ है तो राज्यो ने उसे केन्द्र को लीठाया या नहीं | मवालय के पास, विभिन्‍न 
खर्च करते बाले विभाग समय-समय पर अपनी रिपोर्ट भेजते रहते हें जिनकी जाँच 
करन के खाद मसनालय यदि आवश्यकता होतो है तो उनको सलाह देता है। यह 
विभिन्‍न विभागों के ख्चों म सामन्‍्जस्य स्थापित करता है और यह प्रयत्त वरता है 
कि विभिन्‍न ब्मभिग अपने कार्य कम से कमर सूल्य पर वरे। 

बित्तीय शासन वी बुशलता के लिए यह भी आवश्यक है कि पित्त मतालय 
वा नथा वि विभाग वा राजबीब आय पर भी पूरा-पुूरा नियन्त्रण रहे । खेद है कि 
देग में राज्यों के बिच विभानों बा आय पर अधिय निमन्‍नण नदी है । राज्यों में माल- 
गुज़ारों का नियन्त्रण वित्त विभाग द्वारा न हा वर आय विभाग द्वारा क्या जाता 
है । इसी प्रदार वित्त विभाग का आय की अन्य मद्दा जंस आववारी, रजिस्टरी, 
जगलात झादि पर भी बहूत बस नियस्नण है | हाँ, इतना अ्रवश्य हैं क्षि वित्त विभाग 
के पास सभी विभागा वी रिपोर्ट आती रहती हैं और झावश्यक्ता पडने पर उनको 
सलाह देता रहता है| विन्यु वेन्द्र म केन्द्रीय आय विभाग पूर्णरूप से वित्त विभाम के 
“निर्देशन म कायये करता है ओर फेन्द्रोय झाय विभाग के हाय मे केन्द्रीय सरकार की 
अधिवतर आझाय आती है । वित्त विभाग व्यय को नियन्त्रित करने के अधिकार का 

परालद अरत हुए भी दुछ शक्ितयाँ दूसरे विभागों को हस्तान्तरित कर देता है 
जा केबल उसके द्वारा निर्धारित वा्यत्रस को ही पूरा करते है । अपनी ओर से नमे 
खर्चे करते का अधितार उन्हे नही होता ॥ राज्यो में वित्त विभाग का सचिव राज्यों 
के वित्तोय झासन का नियन्त्रण करता है, परन्तु केन्द्र मे यह कार्य ऋनग-भ्लग विभाग 
डारा क्ये जाते है । श्राय और व्यय वो देखभाल तथा अ्रवन्ध आय-व्यय विभाग 
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की भी बहुत सी परिभाषाएँ देखने को मिलती हें। हम इसमे से कुछ परिभाषायें 
निम्न मे दे रहे है +- 
बिल्यू (8०900९४) के शब्दों मे “यह एक निश्चित अवधि के आय वा 
व्यय के झ्नमानो का विवरण है । यह एक तुलनात्मक तालिका है जिसमे प्राप्त होने 
वाली प्राय की राशियो तथा किये जाने वाले व्ययो को दिखाया जाता है, इसके 
अतिरिक्त यह्‌ उचित श्रधिकारियो की ओर से एक अधिकार या आदेझ है जो खर्चे 
करने तथा आयो को एकनित करने के लिए दिया जाता है ।” 
जैज ([८८९) के अतुसार “आधुनिक राज्य म बजठ एक भविष्यवाणी 
है और सभी राजकीय झायी तथा व्ययी का एक अनुमान है तथा कुछ विशेषय खर्चो 
ओर, झायो के लिए घन एकत्रित करने और उनको खर्च करने का एक आदेश है ।” 
शगदि देखा जाय तो इत दोतो परिभाषाओं से बोई विशेप अन्तर नहों है 
दौना ही परिभाषायें चजट को आयो और व्ययों का अनुमान मानती है कर झायपो 
को एकत्रित करने तथा उनकों सच करने के लिए एक झआदेक्ष के रूप म स्वीकार 
करती है । घजट की एफ सक्षिप्त परिभाषा स्टोर्न (570०:७) ने दी है। वह कहते हैं 
कि “बजट एक ऐसा लेखा है जिसम राजकीय आय तथा व्यय की एक स्वीकृत 
प्रारम्मिक योजना होती है ।” 
सबसे उपयुक्त परिभाषा विलोबी (फ्7!058709) न दी है । उनके शब्दा 
में “बजट एक दम एक रिपोर्ट, एक अलुमान तथा एक प्रस्ताव है, यह एक ऐसा 
साधन है जिसके द्वारा क्षिस्तीय दासन की सभी विधिया को सम्बन्धित किया जाता 
है, उनकी तुलना की जाती है और समचय स्थापित क्या जाता है 7 
इन सब परिभाषाशों के श्राधार पर बजट को सक्षेप म क्सी निश्चित अ्रवधि 
में राजकौय ग्राय ठसा व्यय का एक समुचित विवरण कह सकते हूँ और इस प्रशार 
यजट के तीन मुरूुष अंग द्वाते हैं । प्रथम, बजट में एक वित्तीय योजना प्ररतुत की जाती 
है दूसरे, इस योजना को बनाने, कार्यान्वित करने तथा नियन्त्रित करने की विधि दी 
जाती है और तीसरे, इस विधि को कार्यान्वित वरन की प्रत्यक अवस्था पर कौन 
सा विभाग जिम्मेदार होगा मह्‌ भी बताया जाता है । 
बजट की तैयारी--जैसा हम पहले कह चुके ह बजट वारयब्रारिणी सभा 
द्वारा तैयार किया जाता है | बजट तैयार करते से पहले विभिन्‍न दिभागा के अध्यलो 
को सूचित किया जाता है दि वह अपने अपने विभाग की आय तथा व्यय के अनु- 
मान भेजें । यह्‌ अनुमान मुख्य रूप से दो भागो मे विभाजित्त क्ये जाते है प्रथम, 
वर्दमान झाय तथा व्यय से सम्बन्धित अनुमान ओर दूसरे आने बालें बपे वी आय 
तथा व्यय के अनुमान । शर्थात्‌ , पहले भाय का राम्बन्ध चर्तेमान से होता है और दूसरे 
भण्य का झम्बन्ध भविष्य से होता हे । पहले भाग से आय और व्यय अलग-मलग 
दिखाये जाते हैं और इनको अर्थ विभाग से प्राप्त फार्मों पर दिखाया जाता है जिनमे 
निम्न मुख्य छीपद होते हैं :--- 
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(१) पिछले धर्ष थी वास्तविक आय तथा व्यय । 
(२) चालू बर्ष के आय तथा व्यय सम्बन्धी स्वीकृत भ्रनुमाव । 
(३) चाजू वर्ष के दुहगए हुए आय व्यय झनुमाव । 
(४) भावी वर्ष के बजट अनुमान, और 
(५) चालू वर्ष तथा पिछले वर्ष को वास्तविक झाय-व्यय सम्बन्धी श्रॉकडे ! 
हमारे देश मे सघीय सन पमन्ध है. इसलिय केस्द्रीय सरकार का बजढ 
अजग तैयार किया जाता है और प्रत्यक राज्य ग्रपना वजट अलग तैयार करता है | 
उपर्पुक्त ४ गीर्षको में से केवल दूसरे घीर्षक के प्रतिरिकत सभी क्षीपंको में सूचता 
स्थानीय भ्रफमर। द्वारा दी जातो है। इन सब झीर्यक! ग तीसरा और चौथा जीपेंक 
महत्वपूर्ण हे। पहले गे तीसरे पीर्पक के अन्तगत आँकड़े प्राप्त किये जाके हैं और उसके 
आाद इसमे ग्राधार पर चौधे शीपंक के थ्रोकड़े तैयार होते हैं! इन सब अनुमानों मे 
शड़ी सावधानी से राप्त लेना पढ़ता है क्‍योंकि वजट झजुमान गाने बाले दर्य से 
बाम्तविक आय तथा व्यय से वहुत ग्रधिक भिन्न गही होता चाहिए ! इस सिन्नताओं 
मे बजद बताने वाले अ्धिका रियो को हीत कुशलता का परिचय प्राप्त होता है । 
अनुमातों के दूसरे भाग भ नई नई योजनाओं, जिनको अगले वर्ष कार्यान्वित 
शिय जाते के विचार है उन पर क्य जाने वाले ब्यय का अनुमान होता है । हमारे 
देश भ प्रत्मक राज्य विभिन्न खण्डो तथा जिलो में बाद्य गया है। छिले का ग्रध्यक्ष 
१ बेक्टर होता है जो सरकार की और से अपने जिले की आय एकत्रित कराएं है 
और उसवों खत्रे करता है। कलेक्टर झ्रावश्यक सूचनाओं को स्थानीय अफस्तरो से 
प्राप्त करता है भर उन सब के झनुभानों को जोड़ कर झ्ासय तथा श्रर्थ विभाग को 
भेज देता है | 
इसरे बाद बजट नयार करने का दूसरा खण्ड आरम्भ होता है। इन सब 
अनुगानो को प्राप्त करके आसन विभाग निरीक्षण करने के बाद भ्रपनी दिप्यणियो 
सहित ग्र्थ विभाग को भेज देता है जो इन ग्रतुमानो का निरीक्षण फिर करता है। 
यदि इन दींनो बिश्वायों म कोई मतभेद हवा है तो इसकी सूचना सरकार को दे दी 
जाती है श्रीर सरकार का निणय प्राप्त जिया णाता है। 
अन्त भ इन सब अनुमातों के आधार पर अर्थ विभाग बजठढ तैयार करता 
है! नये तये बरो के लगान के भ्रह्ताव दिये जाते हैं तथा बचे हुए धन को खर्च 
करने की योजवाये दो जाती हैं। इन सब लिर्णयो के परचात्‌ बजट सिम बनाने 
बाली मभा के सामने प्रस्तुत किया जाग्र है जो भावश्यक बाद विवाद के बाद बजढ 
को पास करती है । 
हमारे देश में वजट फ्वेरी के भहोने मे ध्रस्तुत किया जाता है और उसको 
अनाने वा वाये ६ महीने पहले से भ्रार्म्भ हो जाता है । 
अं विभाग बजट को वँयार करके कार्यकारिणी समा को दे देता है। सभी 
विशासो के मतों अपना २ मत प्रग5 करुते हैं और बजडो को सरकार की सासानन्‍्य 
वबित्तीय नीति के घनुकूज बनाने का भ्रयल्त करते हें । कार्यकारिणी सभा यो स्वीद्रति 
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के पश्चात्‌ बजट सभी मत्रालयों की सामूहिक ज़िम्मेंदारो हो जाती है । इसके बाद 
वित्त मत्नी फरवरी के अन्त मे या मार्च के आरम्भ सम वजट को नियम वनाने वाली 
सभा के सम्मुख प्रस्तुन करता है । बजट को मजूर होने से पहले तीन भ्रवस्थाओ में से 
“निकलना होता हैं। पहला, नियम बनाने वाली समा के सम्मुख उपस्थापन, दूखरा 
आजाद विवाद तथा मतदान और तोसरा राष्ट्रपति या राजपाल वी स्वीकृति । 
गियम बनाने वाली राभा के सम्मुख बजट को प्रस्तुत करते समय वित्त सत्री 
भाषष देता है। वजट प्रस्तुत होने से पहले के कुछ दिन व्यापारिक जगत म बडी 
उत्सुकता से कटते हैं और व्यापार शथा वाणिज्य में मिस्‍्तव्घता सी आ जाती है । वित्त 
मनी अपने भाषण सम पिछले वर्ष के १०-११ महीसा का दविसाव पहले प्रस्तुत करता है 
और उसके बाद बचे हुए एक दो मास की झ्राय का विवरण देता है और झ्न्त म झाने 
वाले बप के अनुमाना को पेश करता है । यदि पिछले वर्ष और चालू वर्ष के ऑकडो 
मे अधिक घन्तर है तो वह उसके कारण प्रम्तुत करता है । वह नये नये करो त्तथा 
पूँजागत व्यया के प्रस्ताव देता है । यदि बजट म कोई आधिकय है तो वित्त मन्नी उसको 
खच करने का सुभ्गव देता है और करारोपण म सम्भावित कमी को बताता है । यदि 
बजट म घाटा है ता वह उसको पूरा करने के लिए अपने उपाय प्रस्तुत करता है । 
खह पूजी निर्माण तथा विकास की उन थोजनाआ को भी बताता है जो सरकार” 
कार्पानिबित करने जा रही है और इनसे सम्बन्धित आथिक साधना का भी विश्लेषण 
करता है । वित्त मनी के भाषण क बाद उस दिन का कार्य समाप्त हो जाता है और 
बजट पर विचार करने के लिए कई दिन नियत कर दिये जाते हैं । बजट पर पहले 
को माघारण बहरा होतो है छोर उसके बाद नई नई माँगो पर मत प्रगट बिया 
जाता है । इस अवधि म॒ विधान राभा के सदस्य सरवार वी आशिक नीति वी 
आलोचनाएं बरते है । वियम बच्ाय वाली सभा वे सदस्यथो क्यो सरवार दे प्रत्येक 
जबचों पर अपनी राय प्रर॒ट करे का अऋधिवार नहों है। हमारे सविधान वी घारा 
११२ म इन महा की मणना की गई है | यह इस प्रवार है -- 
(१) राष्ट्रपति का बतन भच्ते तथा उसवे दपतर से सम्बन्धित अन्य सर्चे । 
(१) बिधान राना के अध्यश्, उप अध्यक्ष का वेचन तथा लोक सन्त के 
अवबता सथा उप प्रववता के वेवन तथा भत्ते । 
(८) रझूण सम्बन्धी मूलघन त्तथा व्याज का भुगतान । 
(४) ऋण लेन और उसका हिसाव रखने से सम्बन्धित खर्च । 
(५) सर्वोच्च न्यायालय (5७97९७४७६ (०७४६), उच्च-न्यायाजयों के न्‍्याया- 
ोशा को प्राप्त होन दाले बेतन, भत्ते तथा पेंचन ॥ 
ही ) ६ घर ) सर्वोच्च न्यायालय के शासन कया व्यय तथा उसके वर्मचारियों के वेतन, 
भत्त तथा पद्मन । 
लय ) इन्ड्रोलर तथा आडीटर जनरल के भत्ते तथा पेशन और उनके 
य के दासन सम्बन्धी व्यय, तथा कार्याज्ञयो में क्षाम करने वाले कर्मचारियों 
के वेतन, भत्ते और पेंशन । 
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अनुपूरक माँग (5०एएच्माध्यॉंबाए ध्मथाव5)--कर्भमी कभी ऐसा होता 
है कि पूर्व निश्चित व्यय की राशि से काम नही चल पाता और वर्ष के बीच म ही 
अधिक घन की आवश्यकता अनुभव होती है । ऐसी स्थिति में विधान सभा के सम्मुख 
अनुपूरक माँगें रखी जाती हैं, जिनका अनुमाव लगभग उसी रीति से लगाया जाता 
है जिससे कि बजट के झनुमान लगाये जाते हे और इनको पास करते में भी वही 
रीति अ्रपनाई जाती है जो कि बजट के पास करने म होती है ॥ 
सांकेतिक माँग (उ०४८म स्‍0०:००४०७)---कभी-कभी ऐसा होता है कि 
सरकार बुछ ऐसी मद्दी पर खर्च करना चाहती है जो बजट म सम्मिलित नहीं किये 
जा सके थे और यह मदद इतने महत्वपूर्ण होते हैं विः बिना ससद के सम्मुस लाये हुए 
और उसकी स्वीकृति प्राप्त क्यि हुए इत पर खर्च करना भी उचित नहीं होता। 
ऐसी स्थिति में सरकार एक रुएए तक की मांग रख सकती है ! इसका उद्देश्य काल 
यही होता है कि विधान सभा से केवल उस गह पर व्यय करने को स्त्रीकृति प्राप्त 
हो जाय और व्यय की रासि बाद म निदिचत होती रहेगी । 
कभी-कर्नी ऐसा भी होता है कि व के ब्रन्त मे सरकार को यह पता लगता 
है कि कुछ मद्दी पर व्यय को राशि श्रधिक्ृरत राश्षि से अधिक हो गई है जो वास्तव 
म झ्नुचित होता है । परन्तु ऐसे खर्च को उचित बताने के लिए झतिरिकत प्रमुदानो 
की व्यवस्था की गई है । इन सनुदाबो की माँग करने से पहले इनको राजकीय हियाव 
समिति के सामने रखा लागरा है और समिति के स्वीकार होने के बाद इनवो पास 
कर दिया जाता है । 
करारोपण पर मत लेना (६०७४४ ०७ 7अध्था/एत)--तयें कर छूगान तथा 
वर्तमान करा की दरो म वृद्धि करन द श्रस्तावों पर घारा समा म वहस होती है) 
हमारे देश से केन्द्रीय सरकार कर मम्दन्धी प्रत्यक्र प्रस्ताव को एक वित्त बित 
(8॥097८९ 8॥॥) के द्वारा पेश् करती है जिसम उन सव परिवर्तनों को स्पष्ट जर 
दिया जाता है जो कर प्रणाली के लिए आवश्यक समभे जाते है । यह बिल लियाना 
सभा के मम्मुख रखा जाता है ! यदि किसी बिल्कुल ही नए कर का प्रस्ताव # वा है 
ते उसको एक ग्रलग बिल द्वारा प्रस्तुत किया जाता है । वहुधा इन बिल्लो मो नए 
वित्तीय वर्ष (एप्०8४८४४। ४८००) आरम्भ होन से पहले ही पास कर दिया झाता है 
ताकि नए बपं में नए करो बी या नए परिवर्तनो की व्याख्या क्री जा सके। यदि 
बिल को पास करने म॒ देर लगती है तो प्रस्तावा के अनुसार पुराने करा को बढो ह्ई 
दरो पर बसूल करना आरम्भ हो जाता है और यदि बिल, प्रस्तुत करने के दो माह के 
अन्दर स्वीकार नही हो पाता तो बीच के काल म॑ दसूल क्यि यए करो को चापिन 
करना आझावश्यब होता हैं । यहाँ यह बताना झनुचित न होगा कि विधान सभा 
प्रस्तावित्त करो को घटा भी रुक्‍ती है और समाप्स भी कर सकती है, किन्तु करो को 
न तो बढा सकती है और न नए करा के लागू करने के प्रस्ताव ही रख सकती है। 
हमारे देश में दो तरह के विल इय सम्बन्ध मे भ्रस्वुच् किये जाते हैं एक तो बिच बिल 
और दूसरा द्वव्य बिल (ह8००८७ 98) । पहले बिल में कर और व्यय के अतिरिक्त 
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और बातें भी सम्मिलित होती हें परन्तु दुसरे बिल में केवल कर और व्यय राम्बन्धी 
अस्थाव ही होते हें । इन दोनो बिलो म भेंद केवल प्रवक्‍्ता ही करता है जियवा 
निर्णय अन्तिम होता है । द्वय बिल के लिए प्रवक्ता का प्रमाण पत्र हो प्राप्त करना 
होता है, परन्तु बिच बिल बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के प्रस्तुत नहीं किया जा 
राकता । यह दोतो बिल लोक राभा स ही प्ररतुत किये जा सकते हैं। द्रव्य विल 
लोक सभा म पास होने के बाद राज्य परिषद मे भेजा जाता है । यदि राज्य परिषद 
इसम कोई संशोधन करती है तो वित्त विल इन सशोधनों पर विचार करने के लिए 
फिर से लोक सभा के लिए भेजा जाता है । यदि पिल के सम्बन्ध से दोनों सदनी मे 
मतभेद होता है तो दोता सदना क सदस्यों की एक सभा बुलाई जाती है और उम्त 
सभा के बहुमत से विस पास क्या जाता है | 


बजट का कार्यरोषण (छंद्ररटछ॥॥00 ०६ ४४६ 8508८६)---जव बजट की माँगा 
वर वहस समाष्व हो जाती है तब एक विनियोग बिल (89ए7००0०0०7 शिए) रखा 
जाता है जिसका उदय पास की हुई माँगो को वानूनी रूस प्रदाग बना होता है 
तथा यचित कांप (0००3०/4०७८व #०००) में से धन विकालने का श्रघिकार प्राप्त 
करना होता हे। यह ध्यान रहे कि गचित कोप म से ब्यय भी राशि किसी दशा यें 
उस राशि से अधिक नहीं हो सकती जिसको वारयिक झाथिक विवरण से दिखाया 
गया था भर इस व्यय में सदोघन बरने का अधिकार विधान सभा को नही होता । 
हमारे दश म बरा की आयथ को सचित कोप म जमा कर दिया जाता है और फिर 
इस बिल के प्रनुसार धीरे धोरे निकात कर उसका सच क्या जाता है। इस बिल 
का महत्व केबल इतना हो है हि इसक स्व्रीक्षार होने के बाद लोक सभा द्वारा पास 
थी सई माँगो श्र कोई परिवतन नहीं हो सकता $ इस जिल के परास होने के बाद 
केन्द्रीय श्राय बोर्ड ((८४४४! 85279 ०ई [रे८ए८्यए८) वो आय एकत्रित करन का 
कार्य सौप दिया जाता है, जिसबो विभिन्न विभाग बरते ह। तत्पशइचात यह राशि 
आभरकारी कांपामार म जमा कर दो जाती है ओर फिर उसका ब्यम झारम्भ होता हैं। 


बजट पास हाने क बाद कार्यकारिणी सभा अधिकृत धन का व्यय करती है । 
इसक्य कतेंब्य केवल यह देखना होता है कि धन का व्यय उन्ही उद्देश्यों त्तथा उत्तनी 
ही मात्राओं मं किया था रहा है या नहीं जितकी स्वीकृति बजट म॒ प्राप्त हुई है । 
विधान सभा वी ओर से सतुष्दि प्राप्त करते के लिए राजकीय हिसाब समिति प्रसखकी 
आॉँच करती है । 

बजट पास होने के बाद विभिन्‍न विभागो को उतके लिए स्वीकार 
की गई अनुदावा की राशि को सूचित बर दिया जाता है । कोई भी कमंचारी उस 
समय तक खर्चा नहीं करता जब तक कि उसते अपने उच्च अधिकारियों से 
स्वीहृति न प्राप्त कर ली हो और जब तक न्हो अधिकृत व्यय सारिणी (5ल्कल्तप्रॉल 
० #ैचॉपण)2९१ छडएथ्मप0/फ्ा०) में चालू वर्ष के व्यय के लिए घन को व्यवस्था न 
आऋर दी गई हो । व्यय की स्वीकृति देने वाले अधिकारी की यह्‌ देखना ग्रावश्यक होता 
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है कि व्यय करते समय नियमितता का पालन किया जाये और व्यय मे मितस्ययिता 
से काम लिया जाये । 
वित्तीय नियन्त्रण--जैसा कि हमर पहले भी कह चुके हे हमारे देश झ वित्तीय 
नियन्नण इन सस्याओं द्वारा किया जाता है प्रथम, स्थाई वित्त मभित्ति (5प्मढयछ 
एव039८९ (ए0०क््प्रप८६)५.. दूसरा, नियनन्‍्त्रका राया महालेखा परीक्षक (एव्यफ्णादा 
ग्मत प्रचारत+ (उश्यव्यण) का विभाय और तीसरा राजकीय दिसाव समिति 
(एचणाल 3९९८०एश४ (0णा072९) - 
स्याई वित्त समिति प्रत्येक वर्ष लोकसभा द्वारा नियुक्‍त की जासी है, जिसमे 
लोक सभा के दे सदस्प होते हे जिन्हे विन्नीय गामला स विशेष जानकारी होती है । 
वित्त मन्‍नी इसका सभापति होता है और यह समिति वापिक आशथिक विवरण वी 
जाँच करती है तथा नए व्यय और करो से सम्बन्धित नए प्रस्तावों की जाच करती 
है और प्रपने सुभयव देती है जो सावारणतया वित्त मन्त्री स्वीकार कर लेता है। 
समिति द्ारा जाच हो जाने के वाद ही वजट लोक सभा मे प्रस्तुत क्रिया जाता है । 
आराय-व्यय सग्वन्धी हिसावी की जाँच पड़ताल नियन्त््रक तथा भहालेखा 
परीक्षक द्वारा बी जाती है । राज्यों में यह लेखे महालेखपाल (#८८९००पप्व्या 
6#श4) द्वारा रखे जाते है और इनकी जाँच महाजेखा परीक्षक द्वारा होती है 
जो पूर्णतया स्वतन्त्र होते है और कार्यकारिणी सभा की प्रत्येक तटि को लॉक्सभा 
के सामने रुख सकते है । हिसाव कितावो की जाँच का बाम दे भागों में दॉटा 
जाता है । एक भाग से आय की जाँच की जाती है और दूसरे मे व्यय की। जाँच 
करते समय लेखा परीक्षक यह देखता है कि कर दाताआ से सही मात्रा से कर वसूल 
किया गया है या नही झौर कर निर्धारण करने की रीति गे कोर्ट दोष तो नही है 
व्यय की प्रत्येक राशि की पृथक पृथक जाँच होती हे तथा आय की कुल रात्षि से 
व्यय वी कुल राशि मिजा ली जाती है । साथ ही यह भी दखा जाता है कि कर- 
दाताओ को णो छूटें दी गई हे तथा जिनसे कर वसूल नही किया गया है उसके लिये 
आवश्यक आदेश ज्ाप्त कर लिये गये हैं या नहीं और आदेश देने वाले अ्रधिकारी 
को आदेस देने का अधिकार भी था या नही । अन्त में यह भी देखता आवदयक है 
छि प्राप्त आय कौ सरकारी कोपायार रू जमा किया गया था या नहीं। लेखा 
परीक्षा के बाद जो त्रुटियाँ पाई जाती है उन पर विभागों के अधिकारियों से उत्तर 
मॉगे जाते हैं और लखर परीक्षक अन्त म अपनी रिपोर्ट तैयार करके महालेखा 
परीक्षक के पास भैज देते हे, जो जनता की जानकारी के लिये समाचार पत्रों में 
प्रकाशित करदी जाती है । 
लोक सभा प्रत्येक वैंठक के आरम्भ में ही राजकोम हिसाव रामिति को 
नियुक्त कर देतो है जो महालेखा परीक्षक द्वारा श्रस्तुत की गई रिपोर्ट वी जाँच 
करती है| इससे लगभग १० सदस्य होते हें और इसका अध्यक्ष साघारणतया वित्त 
भत्री होता है। सलाह देने के लिये नियन्त्रक तथा महाजेखा परीक्षक भी इसकी 
बैठकों में भाग लेते हैं। साधारणतया यह समितियाँ व्यय की उन महों की जाँच 
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आरती है जिन पर मत प्राप्त किया जाता है । वितु यह उन मद्ठो की भी जाँच कर 
सकती है जिन पर मत नही लिया जाता । जिस प्रकार स्थाई वित्त समिति श्राथिक 
विवरण की तयारी पर नियत्रण रसती है उसी प्रकार यह समिति बजट के कार्या 
+वित होने पर प्राय की दसुदी होने पर तथा व्यय की नियमितता पर निमन्‍नण रखती 
है भौर उनकी जाच करती है। इन दोनों समितियां द्वारा तोफ सभा श्राम तथा व्यय 
पर नियत्रण रखती है और इनकी रिपोट अत म लोर सभा के सम्मुख बहस के 
जिय रखी जाती है । हमारे दर म इन समितियी से ब्रहुत लाभ प्राप्त हुए हैं 


राजकीय ऋणो पर निय ऋण--राजकीय पुणों को व्यवस्था एवं सायन 
पूपतया वित्त विभाग के हाथ थे हाते हे और सोक सभा केवल अप्रत्यक्ष रूप से 
नियायण रखती है क्योकि वहू इन ऋणा से प्राप्त आय को खच करने की स्वीकृषृत्ति 
दती है । इसक अतिश्कति इन ऋणा बा विस्तत शासल तथा उससे सम्ब धत 
हिंसावा छा रखने का जिम्मदारी रिजत्र बक का होती है । इस सम्बंध से थक के 
मुख्य काय लय क्रणा को चालू करना तथा वसूल करना सूद तथा मूलधन वी राधि 
का भुगतान करना प्रतिनूत्तिया को चाजू करता उत्तवा परियतन वरना तथा उनको 
रद्द करता तथा इन सबसे स्र्म्या धघत रजिस्टरा और किताबा को रखना । इन सब 
कार्यों को करने बे रिजब बब सरकार स प्रतिबप २ हजार रुपये प्रति करो” 
फमीशन जेती है । 

बशट यनास के सम्ब ध में कुछ भहत्यपूण बार्ने---वजट थनाने थे दाम्य थम 
जिन गहत्वपुण बाता को ष्यान से रपसना चाहिय बे तिम्न प्रकार है -- 

(१) जहा लक सम्भव हा बजट सतुवित होना चाहिप । सक्‍ट काव से 
घाट के भी बजट बनाम जा सपते हूं परतु सतुनित बजट ही झधिक रचिफर हू । 
बजट को दो भागा ण विभाजित किया जाता है आग तथा ब्ययथ । यद्यपि झ्राय झौर 
व्यय भी दा प्रसार के हाते हुं अर्थात पूजीहृृत आय झौोर व्यय तथा आय राष्वानी 
आय और व्यय कितु इन दौना में स केवल आय सम्ब धी झाय और व्यय और एसा 
पूजीइृत व्यय जो अनुत्पादक होता है वजट मे सम्मिदित क्या जाता है । वजट वा 
सतुनन वास्तव म इस वात पर निभर करता है कि थित्त मत्री ते इसमें किन किति 
मह्दो को सस्मिवित किया है। बहुधा वजट को सतुलित दिखान के लिय वित्त मत्री 
उन महा यो भी सम्मितरित नहीं करता जो उसे करना चाहिय। चब्यलटन ने शरो 
राजकीय खादा वा दिसान की निपुणता कहा है । 

(२) बजट से जो आय और व्यय टिख्ताय जाते हूं वह उसी चप से स्व घत॑ 
होते हूँ जिसके लिय वह बजट बनाया गया है। इस प्रभार बजट वहीखाते झ्राधार 
पर नही बनते बरनू नकदी (८४5४ 82828) के शाधार पर बनत हूँ ! 

(३) वजट मे सभी प्रकार वी आय व व्यय सम्मितित होने चाहिय ! मंदि 
एसा नहीं किया जाता तो देख वी वास्तविक आथिक स्थिति को पता सही यगाया 
जा संवता । बहुत से देधो मे रेलो का बजट अलग बनाया जाता है । हमारे देश म 
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भी ऐसा ही होता है और दामोदर घाटी कारपोरेशन का बजट भी अब अलग बनने 
ज्लगा है ! 

(४) बजट मे जो अनुमान दिये जाते हैं वह कुल आय और व्यय के दिये 
जाते हैं, शुद्ध (८४) के नही । अर्थात एक ओर पूरी आय दिखाई जाती है और 
दूसरी शोर पूरा व्यय । आय को प्राप्त बरने में जो व्यय होता है उसे आय गे से घटा 
कऋर नही दिखाया जाता वरन्‌ कुल आय को एक स्थान पर और कुल व्यय को दूसरे 
स्थाम पर दिखाया जाता है । 

(५) बजट बनाते समय यह भी व्यान रखना चाहिए कि जहाँ तक सम्भव 
हो अनुमान वास्तविकता के समीप हो सँद्धान्तिक दृष्टिकोण से तो यह उचित हो 
सकता है, किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से यह सम्भव नही हैं क्योकि साधारणतया कमें- 
ख्वारियों का सही प्रयत्त होता है कि वे आय को कम और व्यय का अधिक दिखायें। 
इसके साथ साथ अशिक्षित देशा मभ॑ तथा बजट के प्रस्तुत होने बाली तिथि से पहले 
ही बन कर तैयार हो जाने के क्यरण वास्तविक आय का झनुमान लगाना भी कठिन 
होता है | भारत भ यही कठिनाई झनुभव होती है | हपारे दश म तो वास्तविक आय 
आरएर ब्यय सम्बन्धी ठीक आकड़ें भी प्राप्त सही हो पाते है और इसीलिये बजरो के 
कनुमानों तथा बस्तविक आय झौर व्यय म बहुत अन्तर होता है । बजठ दें अनुगान 
ठीक हो, महू इरालिये आवश्यक है कि लोक राभा को यह देखना होता है कवि कर 
इाताम्रों रो श्रधिक कर न लिया जाय और बित्त विभाग को यह देखना होता है कि 
कोई भी विभाग आवश्यकता से अधिक घन न प्राप्त करले । 

(६) वजट साधारणतया वाधिक ही बनाया जाता है, परन्तु सयुकत राज्य 

अमेरिका के कुछ राज्या म यह दो वर्षीय भी होता है । 

(७) बजट अधिकतर समाप्ति के नियम पर आधारित होता है। पश्रर्थात्‌ 
थदि अधिकृत धव को किसी वर्ष सर्च न कया जाय तो बचा हुआ धन दूसरे वर्ष 
मं खर्ज नहीं कया जा सफता और उसको लौटाया पडता है | इसीलिये वर्ष के अन्त 
में सन्नी सरवारी इपतरा सम उग वर्ष ने लिय प्राप्त धन को खर्च करने की दोड घूप 
लगी रहती है 

(४) प्रत्यक्ष राज्य म हिसाव किताब उसी प्रकार रखा जाता है जिस प्रकार 

कि केन्द्रीय रारकार रखती है | इसम यह सुविधा रहती है कि विभिस्त राज्योम 
विच्चेण ध्यम्ृत्त की विधि, स्फात्त, खत है न्फप, खात। पम्प फें। पयत्फ्या: पे) पास चे 
कारण वित्तीय नियन्त्रण सरल हो जाता है । इस हिसाव किताव का रूप महा लेखा 
परीक्षव' द्वारा निर्चित किया जाता था परन्तु हमारे सविधात में सनू १६४१-४२ 
मे इसम सझोघन कर दिया गया है और अब आथिव विवरण ३ भागों मभ॑ दिखाया 
जाता है पहला रचित कोप, दूसरा सम्भावित और तीसरा राजकीय लेखा । 

बजद का महृत्व--वजट क्सों देश की प्राथिक उन्नति का सूचक है । यह 
दैया की सरवार की आशिक नीतियो का एक समुचित विवरण होता है और इसलिये 
डसका राज्य के आथिक जोवन से विशेष महत्त्व है। यह एक ऐसा आधार है जिसके 
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विला सामाजिक उस्लति सही हो सती । इससे उन उद्देब्यों का उल्तेल होता हैं 
जिनके अनुगार जनता का घन बँघानित रूप से सत्र क्रिया जा सता है और इससे 
स्यय की उन सौमाग्या का निश्विवत किया जाता है जिलया उल्बधन करना सम्भव 

नहीं होता । सक्लेप मं बजट विसी भी देश की निर्धतता तथा सम्पस्नता का सूचत 
होता है । वजट की इझनुपस्थिति मप्रत्यग विभाग मनमान दंग से राच करने की 
झौर आय प्राप्त करन की काशिमम कर खड़ता है | बजट फिसी भी देश म आय 
और ब्यय वी कियाझ्मा बा लिदेशन करता है और हसये बिना सरवार का काम 
मुच्ाद रूपल चत ही नहीं सक्ता। उमारे सामसे सयुकवराज्य श्रमरितशिवा। 
उद्दाहरण मौजूद है जयकि वहाँ पर बजट की प्रथा सहीं थी । हर एक विभाग झ्रपनी 
बापित झाय तथा व्यय वा अ्नुसान कांग्रेस ढ खामने रखता था । वाग्रेस वे जिसे 
हर एक विभास की जम्बों चोटी मांगा वा यूरा तस्णा श्रसम्भन हो गया और इस 
जिसे सन्‌ १६२१ के बाद बजट प्रया चावू की गई। सच ता सह है नि बजट बहू 
झम्य है जिसके द्वार विधान सभा वार्यवारिणो सभा के काप पर नियस्थण रखती 
है और दस प्रकार दश की सम्पूण घासन व्यवस्या का नियमन बजट द्वारा ही सम्मन 
होता है | श्राबुनित समय म बजट द्वारा साम्राजिय उन्नति भी की जा सकती है 
तथा घन वी झ्रसमानताञ्रा को दूर जिया जा सकता है । देश स उद्योग तथा कृषि 
के लिपे आर्थित' सहायता भ्रदान की जा सकती है । कर लगाकर धनी व्यक्तियों पी 
जेबा म से धन प्राप्त क्या जा रायता है ओर सरतारी व्यय क्री नीति से निधनां मे 
लिये झायब्यक सेवायें प्रेदात की जा सस्ती हैं। बजट क द्वारा दश में मूल्य स्तर 
छो भी नियमित विया जा सकता है। अत स्पप्ट है कि बजट का किसी भी देश के 
श्राथित जीवन भ विश्वप महत्त्व हाता है । 


पुस्तक-तोस रे 


बेकारी, पूर्ण रोज़गार तथा 
राजस्व नीत्ति 


>> 
नर चेकारी के कारण, प्रभाव 


अध्याय? तथा उपाय 


(एफ्लाछए०ए7४०ऑॉनीड एकच४९5, 
कर्ीललाड बणते (:फा८) 





प्राककथन---- 
अच झ्धिवगर अथशास्त्री इस विचार से सहमत है कि, जब तक व्यापार 
कथा व्यवसाय वी नीति का निर्धारण केवल व्यापारिक तथा व्यवसायिक उद्देशयों वी 
सफलता के लिय ही किया जाता रहेगा, कसी भी देश की अथिक प्रणाली में 
स्थाधित्व आना असम्भव है और उसम समय-समय पर उतार चढाव होते ही रहेगे । 
इन उतार चढावो को रोकने के लिय तथा भ्राथिक श्रणाली को स्थायी वनान के 
लिय यह आवश्यक है कि देश भ रोज़गार के आकार को नियन्त्रित करने का दायित्व 
राज्य अपने ऊपर ले । इसीलिय थ्रव सभी क्षेत्रों म, उत्पादन उपभोग, व्यवसाय, 
ब्यापार आदि सभी म, नीतिया के निर्धारण म, विगत वर्षों म॒ राज्य हस्तक्षप एक 
साधारण शी बात हो गई है । समय समय पर, पूर्ण प्रतियोगिता क प्रभाव में तथा 
अधिकतम लाभ प्राप्त करते के लालच से न्‍्यापारी तथा व्यवथायी वर्ग ऐसी नीतियों 
सिमित करने लगा था कि मूल्या म बहुत उतार चढाव होने लग थ, शिनसे उत्पत्ति पी 
सात्रा म भी उतार चढाव होत थे और रोपगारी की स्थिति में भी परिवतन होते 
थे । इसके अतिरिक्‍त अपने लाभ वो अधिकतम करने के लालच से उत्पादक वर्ग 
छेसी रीतिया का भी भ्रयोग करता था कि रोजगार की स्थिति दिन प्रति दिन खराब 
होती जा रही थी । सन्‌ १६३० के महामदी काल म तो स्थिति अपनी निम्ततम 
सीमा पर पहुच चुकी थी । इसी के बाद बेकारी के विरुद्ध आवाज़ उठता आरम्भ 
हुई और प्रत्यक देय म सरकार ने इस ओर ध्यान देना आरम्भ किया । इसी के बाद 
"पूर्ण रोजयार! के विचार का विकास हुझा और उसे लगभग प्रत्यक देश की 
व्यवहारिक नीतियो म एक स्थान प्राप्त हुआ । हुम इस अध्याय सम केबल, वेंवयरी से 
सम्बन्धित वातो का अध्ययन करेंगे अर्थात्‌ बकारी या है २, थेकारी वे फ्तिले रूप 
हो सडहूते हे ?, वेकारी के क्या कारण तथा परिणाम है २? और उसका दुर करने के 

क्या उपाय हैं ? 


*«  बेकारी कया है ?--लावारणतया वेकारो का भ्रये बिना काम के हाने गले 


बेकारी, पूर्ण रोज़यार तथा राजस्व नीति 


लिया जाता है । परन्तु इस अर्थ तथा दृष्टिकोण से तो झ्ालसी मनुष्य जा काम करना 
ही नही चाहत्ता, वेकार कहलाता है, इसलिय, आधथिक दृष्टिकोण से बेकारी से 
हमारा अभिप्राय उन लोगों के बिना कायम के रहने से हैं जिनम कार्य करने की इच्छा 
तथा योग्यत्ता है; अर्थात जिन व्यक्तियों को उनकी इच्छा तथा योग्यता के विरुद्ध 
फिना बाम के रहन के लिप विवद्य कर दिया जाता है, वकार बहलाते हें। यह 
हमारी आशिक प्रगति का नकारात्मक पहलू है, क्योकि एक व्यवित अपनी इच्छा, 
योग्यवा तथा बाग डूंढन के लिय प्रयत्न वरने के बावजूद भी विना किसी कक्‍्सूर के 
चाल से प्रलम रहन वो मजबूर वर दिया जाता है । वास्तव में इसका सुर्य कारण 
हमारी आधुनिक मदीस उत्पादग का गठन है । बीमार वृद्ध, ज़रूमी, पागल तथा 
अपाहिज ब्याक्‍त तो काम करने के योग्य हो नहीं होते, इसलिय, उनको वेकारों के 
दर्ग से मही रखना चाहिय । ब ब्यवित भी जो हड्ताल कुर रहे होते है, वेकार नहीं 
झहीते । अत साधारण शब्दों मे हम कह सकते हैं कि वकारो श्रम बाजार वो एक 
स्थिति है जिसम श्रम-क्षकित बी पूर्ति, कम्म करने के लिये उपक्ध सुविधाओं तथा 
अबरारो की अपष्ण अधिक होती है ( प्रो० पीगू के ग्रनुसार एक ब्यक्ति केवल उसी 
स्रमम बकार हाता है जब (हि. उसको काम करन की इच्छा होती है ओर बह काग पर 
लगा हुआ नही होता है । हमन कई बार 'काप कटन की इच्छा शब्दों का प्रयोग 
किया है, इसलिये मह परम झादश्यक है कि दन झब्दो का स्पष्टीकरण कर दिया 
जाये । पर जीर मदर के लता थे । इसका सम्बन्ध, काग करने के घटें, 
मजदूरीकी दर और मजदूर से होता है। गदि बिसी व्यतित को किसी 
. व्यवसाय म केवल छ घटे हो काम करना पडता है जब कि उसे झाठ घटें काम करने 
की इच्छा है तो इसका यह अभिप्राय नही कि वह दो घण्टे प्रतिदिन वेकार रहता है 
इसके झतिरिकत नौकर रहने की इच्छा इस वात से भी जानी जाती है कि एक 
व्यक्ति मजदूरी की चालू दर पर काम करने को तैयार है या नहीं। परन्तु इसका: 
महू झभमिप्राय नही कि यदि कोई व्यक्षित केवल उसी समय काम करना चाहता है जद 
कि बाज़ार में मजदूरी की दर १०) प्रतिदिन हो और उस समय उसके काम करने 
की इच्छा नहीं होती जब कि बाज़ार से मजदूरी की दर केवल ५) प्रति दिन है तो 
उसको वेकार क्हा जा सकेगा। और अस्त में यदि कोर्ट व्यक्ति अपनी बीमारी 
के कारण काम नही करना चाहता तो उसे वेकार नही कह सकते | यद्यपि बकारी 
बी परिसापा कश्ना कठित है, किन्तु इसका भ्र्थ समझने के लिए हम केवल उपर्युक्त 
सावध।निया को ध्यान म रखकर क्यम पर लगे रहने तथा वाम पर न लगे होनकी 
स्थिति वी तुलना कर सकते हैं । इस श्रकार के अ्रव्ययत करने के लिये, केबल दो 
आधार ही अ्रउताने चाहियें--अर्थात काम करने की इच्छा तथा विन्ा काम वेः 
होना | वेकारी वह स्थिति है थत्र कोई व्यवित बिता काम के रहन के लिये विवश्य होता 
है | इस स्थिति म व कार मनुष्य बिना काम के होता है, परस्वु इसका यह अर्थ नहीं 
कहर वह व्यवित जो कोई काम नही कर रहा है बेकार है ज॑स साधू सन्यांगी आनारा 
घूमने वाले व्यत्रित इत्यादि | वास्तव थ्र इनको वेबार नहीं कहना चाहिये, क्योंकि, 


बेकारी के कारण, प्रभाव तथा उपाय 


इनको काम करने की इच्छा ही नहीं होती । इनको आजसी या समाज पर एक भार 
कह राकते हे । दूसरी और ऐसे व्यक्ति होते हैं जो काम करने की स्थिति में ही नहीं 
होते, जैसे बीमार, अपाहि [इत्यादि । ऐसे व्यकितयों को काम करने योग्य ही नहीं 
कह सकते । इस प्रकार बेकार केवल वही व्यक्ति होते हैँ जिनमे काम करने की 
इच्छा तथा योग्यता होती है, परन्तु जिन्हे समाज मे कोई भी काम करने को नही 
मिलता और जो काम की खोज मेँ एक स्थान से दूसरे स्थान को सारे-मारे फिरते हे श 

बेकारी के विभिन्न कारण---आज अधिकाश्न व्यक्ति सामूहिक बेरोजगारी 
को एक सामाजिक बुराई समभते हैं, परन्तु बेकारी को दूर करने के उपचारो 
के विपय म व्यक्तियों मे एक मत नही हैं । प्रथम, इसलिये कि सब लोग बेकारी के 
अलग-अलग कारण बताते है और दूसरे, इसलिये, कि वेकारी को दूर करने के लिये 
वु्यवितयों के अपने अलग अतग विचार हैं और वे अपने अलग अलग उपचार बताते 
हैं। परन्तु यह तो प्रत्येफ सामाजिक घटना की विशेपता है, और वेकारी के सम्बन्ध 
म तो समस्या और भी जटिल है, क्‍्याकि यहाँ तो लोग बेकारयी के अनेको कारण 
बताते है, इसलिये सव एक साथ मिलकर बेकारी को दूर करने का निश्चय करें, 
यह असम्भव है । हा पिछले पच्चीस तीस ढर्षो से लोगो के विचारी मे कुछ एकरूपता 
अवदय ही आनी आरम्भ हुई है। वैसे तो अनेकों छोटे-छोटे सिद्धान्त देखने को 





फमिलेंग, परन्तु हम यहाँ पर उनम से प्रत्येक की बारीकियों में न फसकर केवल मुख्य 
मुख्य सिद्धान्तों का ही विश्लेषण करेंगे । मोटे-तौर पर बेकारी के कारणों पर तीन 


विचारधाराएँ मिलती है -- 


(श्र) प्रथम, खबसे प्राचीन तथा पहली विचारघारा, जिसके अभुसार वेफारी, 
'स्वतन्त छोड़ो (]95०८८ (97८) सिद्धान्त अर्थात्‌, स्वतन्त्र प्रतियोगिता तथा 
स्वतल्त्र व्यापार से विचलित होने का दण्ड है। इसको हम '“स्वतन्त्र छोडो प्रति- 
योगिता सिद्धान्त ( १.,888९८८-घ76 (0००ऋरएलाध्ध०्यम ०००४ ) के नाम से पुकार 
सकते है । >> उन 

(ब) दूसरी विचारधारा के अनूसार व्यापार चक्तों के कारणो को जटि- 
लताओो के कारण बेछारो उत्पन्न होती है और व्यापारिक जयत में ये उत्तार-चढाव 
प्राकृतिक तथा स्वभाविक हैँ और यदि ये माध्यम प्रकृति के हे तो इनके परिणाम बढ़े 
हो लाभकारी होते हे । इसके श्रन्तर्गंत हम व्यापार चत्नी के केवल उन्ही सिद्धान्त का 
बिइलेपण करेंगे जिनसे बेकारी पर घह्यक्ष प्रभाव पडला है, उसकी नयी सणस्पाफ्रोर 
और इस चक्रीय वेकारी (०८७८० एग्र८प००/०४पघाध्या) के सम्बन्ध में उपचार सबंधी 
नीतियो का वर्णन करेंगें।... 

(स) चीसरी विचारधारा छे अनुसार बेझ्ारी, क्ियाधील माँग (व्वेव्लाएट 


घे८०४७०५) के झभाव, उपभोग पर किये जाने वाले पूंजी व्यय के-अभ्यत्र यो विनि- 
वार पम आ तल दर तक मद आय दोनो ही, के कारण उत्पन्न होती है। यद्यपि इस प्रकार के 
श्व्की 


विचार १ इाताब्दी में ही आरम्भ हो गये ये, किन्तु इनका विकास सर्वेप्रथम 


चर बैकारो, पूर्ण रोजगार तथा राजस्त्र नीति 


कील्स ते अपने सामान्य सिद्धान्त! ( 0वम०पछ] प/६०४७ ) में हो किया था । इसको 
माँग अभाष सिद्धान्त (0व०्ूए 0८5लव्म८छ प%०7७) वहते है । 
हम तनिम्त मे इन विचारधाराओा दा अव्ययन करेंगे --- 


'स्व॒तन्त्र छोडो प्रतियोगिता सिद्धान्त” 

इस सिद्धान्त के लेखको के अवूसार वेंकारी का मुख्य कारण बाजार वी गकिियों 
के स्वतत्त्र कार्य सचालन में या तो रारकार द्वारा या एकाधिकारियों हारा बाधायें 
उत्पन्न करना हैं। सरकार अपने कातृता द्वारा मजदूरी की दर ऊँची सिश्चित करती 
है और इसी प्रकार एकाधिवारी भी शक्तिशाली होने के कारण ब अन्य प्रतियोगियों 
को शमाप्त करने के कारण नम्तुओं के मल्य ऊँच निर्चितत करते हैं ॥ साधारण 
जऊत्पादकों को इससे हानि होती है । वे मजदूरी की सख्या कम करते है और बेकारी 
उत्परन ही जाती है। यदि य रुकावटे समाप्त हो जायें तो स्वतन्त प्रतियोगित्ता के 
प्रभाव से मजदूरी बी दर नीचे ग्रायगी और तद झ्रधिक मजदूर रखता साभप्रद हो 
सकेगा । यदि सरकार बेंकारी को समाप्त करना चाहती है ती उसे एकाधिकारिक 
कुरीतिया का भच्त करता चाहिय ताकि स्वतल्न प्रतियोकिता म कोर्ड बाधा न रहे । 

उपर्युक्त विचारधारा अधिकतर उन देशो म प्रचलित है, जहाँ पृजीवाद वा 
बोल बाला है, जैस अमेरिका, इज्जलेड इत्यादि | इस विचारधारा भ कई सिद्धास्तो 
का मिश्रण है । हुए इन सिद्धान्तों का बणन सदक्षप से यहा पर करेंगे | 

(१) शजदूरी तथा रोजगार का प्रादीत सिद्धान्त---प्राजीन श्र्वेशास्त्रियो 
के अ्नुगार कण मजदूरी से रोजगार म बृद्धि होती है और ऊँची मजदूरी की दर 
पर बेकारी उत्पन्न होती है । यह्‌ू सान कर कि मजदूरी की दर ऊँची है भौर समाज 
मे बैकारी है हम उनके सिद्धान्त का विहलधण इस प्रकार कर सकते है। ऊैची मजदूरी 
की दर नीची होते ही पहले की ग्पक्षा उद्योगपतिया को मजदूरी क रूप भ कम 
खुगतान करता होगा और परिणामस्वरूप उतको अधिक लाभ होगे । यदि उद्योगपति 
इन अतिरिक्त लासा को उपभोग पर या विनियोगा पर व्यय करते है तो आवश्यक 
रूप से कुल रीजगार म वृद्धि होगी। यदि उत्पादक लोग अपने लाभो को पूँजीगत 
बस्तुश्नो के उस्तादन से जमाते ह तो पहले की अपेक्षा रोजगार मे और भी अधिक 
बूद्धि होगी । यह अल्पकाल मे पृण प्रतियोगिता की स्थिति मर होता है। वीर्घकाल 
क, नईनई महऐलें का मे झायेंगी सौर पह पानकर कि दीशकाल भ उत्शदन 
लागतें समान नहती हैं और उत्पादन कला मे कोई परिवर्नेन नही होते तो पूँजी झौर 
श्रम स जी पिछला श्रतुपाव था वह्‌ किर से स्थापित हा जायगा । उपभाग वस्जुओो 
के उत्पादन म, रोजगार की बृद्धि के ठीक अनुपात में वृद्धि होगी श्र श्रन्त में 
दीर्घकाल में मजदूरी की दरा और मूल्यों सम सन्तुलन स्थापित हो जायेगा। शत 
जब उत्पादक मजदूरी कम होने से प्राप्त होने वाले लाभा को अपन उपभोग को 
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बढाने या अपनो पूजीमत वस्तुओो को बढाने मे लगाते हैं. तो मजदूरी की दर गिरने 
पर सामान्य रूप से रोजगारो म॒ वृद्धि होगी ॥ इस सिद्धान्त की प्रमुख विश्येपता यह 
है कि यह लोग यह मानते हैं कि लाभ प्राप्त होने के साथ साथ उनका व्यय शीघ्र 
ही था तो उपभोग पर या पूजीगत वस्तुओं पर होता है । यदि ऐसा नही होता तो 
रोजगार मे कई भी वृद्धि नही होगी | रोजगार और उत्पादन पूर्ववत ही रहेंगे, क्यो- 
कि उनको केवल मजदूरी कम हो जाने के कारण द्वी मूल्य कम करने से कोई भी 
लाभ नहीं होगा ! 
दूसरी स्थिति को लीजिये, अपूर्ण प्रतियोगिता म, उत्पादक विक्री बढन की 
आशा मे, बरसुझ्रो के मूल्य को कम करने की सोचेगे । वह मॉग बढ़ने वी झाझा से 
अतिरिकत मशीनों के लिये आर्डर दे देते है। रोज़गार म नये आने वाले साधना 
को णथो श्राय प्राप्त होती है, उससे बे अधिक बस्तुएँ खरीदते है और इस प्रकार 
उत्पादकों को निराशा नहीं होती झौर उत्पादित वरतुओ को माँग बढने लगती है । 
परन्तु इस प्रकार वी मज़दूरी म कमी होने से कितय श्रणिकों को अधिक नौकरियां 
मिल सकेगी, इस बात पर निभ र वरेगा कि उद्योगपतिया को बिक्री म कितनी बुद्धि 
होने की झाशा है। अपूण प्रतियोगिता म यह आवश्य्थ नहीं कि मज़दरी कम होने 
से लाम की दर थढ ही जाये । पूण प्रतियोगिता वी दया भे शो उत्पादका को 
मजदूरी के कम होने से उत्पत्ति वउाने के लिये प्रोत्साहन मिलता है, किन्तु अपूर्ण 
प्रतियागिता मं ऐसा नही होता । मजदूरी कम होने के वाद उत्पादक मूल्य को कम 
करके इस बात की भी प्रतीक्षा कर सकते है कि मॉम म क्तिनी वृद्धि होती है । वास्तव 
मे बह विनियोग करके उत्पादव एकदम बढाने के स्थान पर ऐ,ा ही करेगी । औौर 
सच तो यह है क्रि वाद की घटनाये उनके इस सकोच की पुष्टि करेंगी और न तो 
रोजगार मे ही वृद्धि होगी और न बिक्री में ही । अपूण प्रतियोगिता म मजदूरी कम 
करने या झधिक करने से उत्पादको की सॉग बढने या कम होने की झाइओ पर 
कोई प्रभाव नहीं पडता जैसा वि पूर्ण प्रतियोगिता म होता है। इसलिये प्रइन यह है 
कि क्या मजदूरी की दरो म हेर फेर करने के अतिरिक्त और कोई विधि ऐसी नहीं 
है, जिनसे उत्पादको की आगाझो पर प्रभाव पड राके और रोडगार की स्थिति म 
परिवर्तन हो सके ? प्राचीन भअर्थश्वास्त्रियो के पास तो इसका उत्तर न था» पिल्तु 
आधुनिक अर्थश्रास्त्रियों ने इस समस्या का अधिक विरतृत विदलेपण अपने क्रिया- 
शीक्ष माँग के सिद्धान्त में किया है । गच्ययि बाद के प्राचीय आगत अर्थंशास्त्रियों 
ने हराने सिद्धान्त सा मुझार करने के कमा बरर अयत्त किये परन्तु वे सफल न हो 
पाग्ने । एक प्रयत्न के अनुसार मजदूरी की दर और मृल्यो में साथ-साथ कमी होने 
से, ब्याज वो दरें कम होगी और विनियोगो को प्रोत्लाइन मिलन से रोजगार मे 
वृद्धि होगी । परन्तु यह तो सम्भव नही वि सूद की अल्पकालीन दरों म कमी होने 
से सूद की दीर्घकालीन दरे भी कम हो जायें, क्योकि जब तक यह नही होगा उस 
सभय तक विनिमोग प्रोत्साहित नहीं हो सकते ।। प्राचीन अर्थश्ास्त्रियों ने यह किस 
प्रकार समझ लिया कि झअल्पकालीन दरो के कम होने से विनियोग बढ जायेगे, 
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स्पष्ट नहीं हैं। दूसरे प्रवत्त के अतुसार निर्यातों से चूदधि होगे से व्यापार संतुलन 
देश के पक्ष में हो जाता है, उत्पादन मे वृद्धि होती है और रोजगार से वृद्धि होती है। 
प्राची सिद्धान्‍्व की झालोचना--प्राचीन तेखको की यह धारणा कि 
मजदूरी में कमी होने पे रोजयार मबृद्धि होगी, इस वात पर आधारित है कि 
उत्पत्ति में वृद्धि करके उत्पादकों के वास्‍्तविक लाभा में अस्थासी वृद्धि होगी | परच्तु 
यहू धारणा श्रवास्तवित्र दै उ्योक्ति लाभ की आया से विनियोग बढ़ते हैं, ने कि 
उत्पत्ति | उत्तक्ति तो सर्देव वास्तविक लाभ की ग्राशा से बढाई जाती है | उत्पत्ति 
जथा विनियौों म॒ वृद्धि फरने के लिये योजना बनाने तथा निर्णम सेने मं भी समम 
जगता हे और फिर अधिक्तेर उत्पादको के लिय्रे यद््‌ स्वाभाविक है कि वे 'ब्रत्तीक्षा 
करो तथा देखों' वाला व्यवद्वार अपनाये, इसलिये मजदूरी कम होने और नये 
बिलियोगो मे वृद्धि होने तक कुछ समय झवद्य ही लगेगा, जिससे वास्तविक मशदूरी 
तथा लाश पूर्ववत रहगे। यह भी सम्भावना हैं कि भावी मजदूरी तथा मूल्यी भी 
अगिश्चितता के साथ-साथ गूल्या को कम्त करने से, उत्पादको की लाभ वी झाशा 
विपरीत दिशा मं प्रभाविद हं। और उत्पत्ति तथा रोजगार बढ़ने के स्थान पर कसम 
ही जायें । इसके श्रतिरिवत लाभ की ग्ाक्काझ्नो पर उत्पादन सागतों के अतिरित 
अन्य वातों का भी प्रभाव पद्रता है। समाज में अधिकतर बेरोजगारी की स्थिति 
तथा गिरती हुई माँग और गिरते हुये मूल्यों के साथ साथ सजदूरी म कमी होने से 
ऊँचे लाभ की श्राथा करता व्यर्थ होगा। इसी प्रकार प्राचीत अपेक्षारितयों का यह 
विचार भी कि ऐसी परिस्थितियों म मजबूरी मं कमी भरने रोज़गार वी मात्रा से 
वृद्धि की जा भक्ती है, ठीफ नही है, क्योकि केवल व्यापारिक समृद्धि तथा बढ़ते हुये 
रोजभारा के काल म ही केवल यह सम्मव हो सकता है| श्रत प्राचीन लेखकी की 
यह धारणा पूर्णतया सत्य नहीं है ! मजदूरी को दर में कमी करने से रोजगार में 
केबल एक उचित मौदिफ नीति द्वारा ही वृद्धि बी जा सकती है। 
बेकारी के व्यापार-चक्र सम्बन्धो सिद्धान्त--औद्योगिक देशों के इतिहास के 
विछले डेढ सौ तय सें अनेका वार समृद्धि के बाद सन्‍्दी और मन्‍्दी के बाद समृद्धि 
के कॉल नियमित रूप से आत रहे है । इनका अर्थआास्त्रियों ने व्यापार चक्रो का 
मास दिया है । इन चक्तो म समय अवधि का ग्रन्तर इतना सियमित होता है और 
इनकी प्रह्ृति इतनी समान होती है कि इनके विषय मै एक सामान्य सिद्धान्त बनाना 
आचुचित प्रतीत वही होता + १६ सी शताब्दी म आर वीसनी झजानदी के इन ४८ 
वर्षो में सिद्धान्ती की निरन्तर रनना होती ही रही है, जो प्राचीन अर्थशास्त्रियों के 
विचारों के पूर्णतया प्रतिकूल है । वैसे तो इन सिद्धान्तों की झपतो-अपनी विशेषतायें 
हैं, विम्तु इसकी सबसे उत्तम विश्येषता यह है कि इन्होंने वेशारी के विभिन्‍न कारणों 
का गिश्लेंपण करने का काफी सफल प्रयास्त किया है । मोटे तौर पर दो जवृत्तियाँ 
इनमे देखने को मिलती हैं--एक के भ्नुस्तार ग्राग तथ्य रोजगार मे जो नियमित रूप 
के उतार-बढाव होते दे वे मूल्य रूप से वाह्य कारणों से उत्पन्त होते है जैसे, वे 
उछड़ान्त जो चक्रो का मुख्य हारण, फसलो के उतार-चढावो को बताते हैंयपा 
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व्यापारिक आशज्या तथा निराझा, वैकिगि नीति के नियमित उठार-चढाव, या 
आविष्कारों के परिवर्ततों आदि को बताते हू, इस भ्रवत्ति के मृख्य द्योतक हे । दूसरी 
अवुत्ति के अनुसार ये चक्र समय की प्रगति के साथ-साथ तथा अन्य आशिक कारणों 
झे स्‍्वय ही उत्पन्न होते हैं ! इनमे वे सिद्धान्त सम्मिलित किये जाते हँ जो इस तथ्य 
पर जोर देते है कि विस्तार की प्रवृत्ति गैर अनुपातिक विवास की ओर होती है, 
अर्थात्‌ कुछ क्षेत्रों का खूब विकास होता और बुछ का बिलवुल नही, यहाँ तव कि एक 
ऐसा बिन्दु श्राता है जब कि विस्तारो में कमी होने लगती है क्षेत्रीय असन्तुलन दूर 
होने लगता है और प्रगति का एक नया मार्ग उत्वन्न होने लगता है । दूसरे शब्दों 
में ये सिद्धान्त गसमपय विलम्द! (४:४०-।७8) के तत्व पर आधारित है । 
राभी व्यापार चकीय यिद्धान्त इराकों रदोकार करते हें कि निश्चित समय 
अवधि के वाद सामूहिक बेकारी (355 फ्राध्याए/०५४४7६:६) उत्पन्त होती रहती है 
और इसे भी स्वीकार करते हे कि यह सामूहिक वेंकारी केवल मौद्रिक मजदटूरियी 
के एक विन्दु पर स्यायी रहने के कारण उत्पन्न नहीं होती | झत उनके विचार 
प्राचीन विचारधारा के पूर्णतया विपरीत हैं । यदि देखा जायें तो सामान्य रूप से 
सभी सिद्धान्त इस और मसबेत करते है कि ये चक प्रकृति की देन है और स्वभाविक 
घटनाये हे और इनको राहन करने की अपेक्षा मनुप्प के” पास श्र कोई उपचार 
नही है । इतकी वायेनीलता म हस्तक्षेप करने से कुछ भी लाभ नहीं होता। व॑से 
तो प्राचीन विचारधारा भी यही थी, परन्तु तनिक गहन अध्यवन से यह स्पष्ट हो 
जायेगा कि इन दोनो विचार में सौलिक मिन्नता है | कुछ लेखका ने अपने व्यापार 
चनीय सिद्धान्तो को इस बात पर आधारित क्या है कि माँग और पूर्ति वी 
स्वनियमन' करने वाली घ्क्तियाँ एक प्रकार की प्राकृतिक व्यवस्था (3४८०७ ०:८०) 
स्थापित रूर देती है और प्रगनिणील स्वयक्तियाशीलता (0:पढ्यए८ट +ैा०- 
ग्णशाष्ा ) उत्पन्न हो जाती है । इन प्रगतिशील तत्वा से, जैसा कि प्राचीन श्रर्थ- 
शास्त्री सोचते थे, अर्थे-ब्यवस्था म॒ स्थिरता नही आती और नही प्रगति म णुक- 
ऋूपता झाती है। इस प्रगति तथा विस्तार का मूल्य हम चक्रीय अस्थिरता के रूप 
मैं चुकाना पडता है | इन स से कुछ खेखका ब्ला विचार है कि समृड़िकाल की 
अधिवताओं को समतल दनाने के लिये तथा विस्तार सम्बन्धी अमतुलन को दूर 
करने के लिए मन्‍्दी परम आवश्यक होती है । साथ हो, गन्दी रो अकुशल उत्पादक 
उत्पादन क्षेत्र से बाहर निकाल दिए जाते हैं, जो हमारी उन्नति पर निरन्तर भार 
स्वरूप थे और इस प्रकार गीत पृजैकरण भो गमाप्त हा जाता है । वास्तव सम यदि 
मन्दी काल स्वय ही उपस्थित न हो तो इसे क्षत्रिम उपायो से उत्पन्त करना होगा ॥ 
तीज़रे प्रकार के कुछ लेखक ऐसे हे जिनका विश्वास यह है क्रि चक्मा को जन्म देने 
वाले जो क्षारण हे, वे सामाजिक नियन्‍तण से वाहर हे और इसलिए कुछ न कुछ 
डतार-चढाव तो राहन करने ही होगे । वे यह अवश्य स्वीकार करते है कि इन 
चक्रो की यति एवं तीज्रता को सरकारी प्रयत्वो द्वारा कम अवश्य कर सकते हैं, परन्तु 
व्यापार चको वी तीद्रता को नियल्नित करने बटी विधि पर ये लेखक एक्मत नहीं 
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किया जा सकता है यह भी ठोक नही है। वह यह भूल जाते है कि प्राचोन सिद्धान्तो का 
मुख्य आधार उनक्ता यह अनुमान था कि परिवतंद वहत छोटी माजा स तथा धीरे-घीरे 
होते है । आकस्मिक तथा बडे परिवर्तन, जैसे, युद्ध द्वारा उत्तन्‍्त द्वोने वाले परिवतेम, 
>व्यापार नियन्त्रण, महान्‌ अवसाद, जँसी घटनाये प्राचीन आँगल सिद्धान्तो के छोत के 
बाहर है । इसके वावजूद भी प्राचीन लेखक यह स्वीकार करते हैँ कि आकस्मिक 
५ प्रिवर्लनों को तीब्रता को कम करने के लिए एक सकारात्मक (9090९) सरकारी 
मीति को झ्रावश्यक्ता होती है । इसलिए योजनाबद्ध टग से किसी भी क्षेत्रकी अधिकता 
या कभी को धीरे-धीरे दूर किया जा सकता है चाहे वह विस्तार के कारण उत्पन्न हो 
या यूद्ध जैसो भीषण घटनाओं के कारण । यह सोचना कि स्वतन्त्र प्रतियोगिता द्वारा 
अमतुलनो को दूर किया जा सकता हे केवल एक अ्रग मात्र है। इराके अतिरिक्त 
यह भी तो निश्चित नही वि' भन्‍्दी से अ्रकुशल उत्पादक उत्पादन क्षेत्र से वाहर 
निक्‍ल ही जायेगे । वास्तव में यदि ये आ्राववक हो है कि समृद्धि काल की अधिकताझा 
दो दूर किया जाए श्रौर असचुलनो को ठीक क्या जाए तो यह मनन्‍्दी काल की 
अपेक्षा अन्य विवेचना मजा विधियों (0$८ाप्णाए्रधाणष्ट पराध्यप्रएएं$) से भी क्रिया जा 
सकता है । अन्त म व्यापार चक्र नीति का प्रश्त आता है ! इन चक्का को कम करन 
और झ्ााय तथा रोजगार मे निरन्तर परिवर्ततो को रोकने के लिए चक्र वी उचत्तटी 
दिशा म॒ सार्वजनिक निर्माण कार्यों की नीति को अपनाना चाहिए और मुख्यतया 
निजी विनियोगकर्नाओ की उतार चटाव की प्रवृत्ति को राजकीय विनियोगा द्वारा दूर 
किया जा सकता है । जब निजी विनियोग अधिकतम हो तो राजकीय विनियाग 
स्यूनतम हो और जब निजी विनियोय न्यनतम हो तो राजक्रीय वितियोग अधिफ- 
तम होने चाहिएँ । दूसरे चब्दो म राजकीय विनियोगो को निजी विनियोगों के पूरक 
होता चाहिए और वह स्थिति तो ग्रादर्शतम होगी जबफ्रि राजक्रीय विनियोग निजी 
विनियोगो से लगभग आधे चक्र पीछे रहे | परन्तु यह विचारधारा भी तक गसुक्‍्त 
नहीं है । जब यह स्वीकार कर लिया गया कि राजकीय विनियोग के लिए यह ग्राब- 
इयक नही कि निजी विनियोगो के पीछे पीछे रह और वे स्वतन्वतापूर्वक क्यसि जा 
सकते हे श्लौर उनका समय भी स्वतजतापूर्वक निददिनत किया जा सब्या है तो यह 
भी उचित ने होगा कि से निजी विनियोगो के सगमानान्‍्तर हो या उनके विपरीत 
दिया म चले । इस प्रकार तो यह ही कहना ठीक होगा कि राजकीय निर्माण कार्य एक 
सामान्य गति से चलते रहे । यूह ध्यान रहे कि विशभिम्त समयो पढ़ विभिन्‍न प्रकार के 
राजकीय कार्यो की झावश्यकता होती है । कुछ तो निजी विनियोगो झ्ौर उपभोग के 
साथ-साथ चलते हैँ जैसे गली तथा सडको की सफाई, नालियो का प्रवन्य, रोचनी की 
व्यवस्था इत्यादि । कुछ दीर्घ-कालीन प्रह्मति के होते हैं, जैसे जगल रूंगाने का काग | 
कुछ ऐसे होते है जिन्हे स्थगित नही किया जा सकता और जो अनिवार्य है, जैसे, 
रक्ता सम्बन्धी कार्य, गोले वारूद, हथियार इत्यादि का उत्तादन और ओप ऐसे होते 
है जिन्हें समयानुसार जल्दी और देर म चालू नही किया जा सकता है, क्योंकि यह 
रथानीस हितो को दृष्टि मे रख कर चालू किए जाते है और यदि इन विनियोगो के 
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व्यापार बक्रो की बुराइयो को कम करने का एक साधन बनाना है वो केन्द्रीय, प्रान्तोय 
तथा स्थानीय सरकारों के वीच के सम्दन्धों को पुनस्‍्वायवित किम्र। जाए और बेद्भीय 
सरकार वो यह अधिकार दिया जाए कि वह स्थ(नीय सखाएरो के विर्माण कार्यो को 
चिह्चित कर राके, तथा उनको व्यापार चक्ीप नियोजन का एव विश्वसनीय भक्त 
शना सके । इसके पिएद्ध कुछ लोगो वा बहेसा है कि स्थातीय सस्थाग्रा के राजवीय 
निर्माण कार्य इतने सीमित होते हूँ कि वह व्यापार चक्रोय बुराइसों वो कम घरने मे 
अधिक सफल नही हो सकते और न ही उनसे हस्तक्षेप करना उचित ही होया। 
यदि हम व्यापार चक्र तीति के विरूद्ध दी गई दलौनों को सीर्ण दृष्टिकोण से स्त्री" 
कार करने तो फेवन दो ही मार्ग हमारे सामने होते हैं--एक तो समयासृकूल ((0॥6 
3०९) राजकौय निर्माण कार्यो की, पहले छी अपेक्षा अधिर व्यवस्था करनी होगी, 
और दूसरा निजो विनियोगों की स्प्रष्ट वुराइयों वो कम करता होगा । इत सव बाठा 
का विश्लेषण बील्स के 'कियाणीन यंग! (छह०८७५७ एि८फ्रगए०) के सिद्धान्य मे 
किमा गया है । 
माँग अभाव सिद्धास्त--इस सिद्धास्त के अनुसार वस्तुओं तथा सेंवान्ना की 
भाग इतती ने होने के कारण कि कुल वास्ततिक साधना बी उपयोग म लाया जा सके, 
येकारी उत्पत होली है | यदि साग अधिक हो तो साथना को झधिव गात्रा का उप्रयोग 
होगा ग्रौर यदि माँग बहुत ग्रधिक हो जैसे युवकाल में तो साधनों का उपयोग उनपी 
शबित से भी अधिक होगा ( इत विधारा पर हो बोई भी मतमेद नही है । मतभेद तो 
केबण उन्ही दक्ाप्रा पर है जब माग इतनी कम होती दे कि पूरे साधनों का उपयोग चहीं 
ही! पाता । हम देख भुक॑ हें कि प्राचीन रेखको के अश्रनुसार स्वतन्ध प्रतियोगिता से 
माँग कभी भी इतनी कग नहीं होती । मॉग वेवबल उसी समय कम होती है, जेवकि 
आाजार म्‌ कृत्रिम उपाया से अपूणता तथा स्थिरका उत्पन की जाती है ।व्यापारचत्रीय 
मिद्धान्ता ने वेयल कूल भाँग मं समय समय पर द्वोते वाले परिवर्तना की सम्मावनाशा 
हा ही विश्लेषण किया है और उन्होंने यह स्पष्ट नड्ठी किया है कि दीघेफाल गे वस्तु 
तथा साधवा की मॉँग क्‍या कम हो जाती है ? इसकी ओर कीन्स से उचित ध्याव 
डिया था ! मॉग ब्रभाव सिद्धाग्त वे मुख्य तत्व निम्त प्रवार हैं -- 
यदि हम यह मान से कि देश में किसी समस विश्वप पर सभी उत्पत्ति के 
साधत उपयोगों मे लगे हुये हैं श्लौर समाज क सब सदस्य झगनी पूरी वास्तविक झ्राय 
को सर्च बर देते हैं प्र्थात पूर्ण गोजगार की स्थिति स्थापित है. तब प्रइन यह है वि 
पूर्ण रोजगार की स्थिति कैसे भग होती है ? और सारे साधना को उपयोग मेन 
जाने के लिये माँग क्यो कम हो जाती है २ 
जब व्यक्ति केवल अस्थाग्रो सप से एक वस्तु के स्थान पर दूसरी बरतु के 
लिये माँग करने सगते है. तो कुल सात से जो कमी होने से जो बेरोजगारी उत्पत्त 
होगी वह भी अस्थायी ही होगी । किल्तु हम तो माँग की स्थायी कमी के कारण 
उत्पन्ग होने घाली बेक[री क॑ कारणी पर दृष्टिपत् करनी है। माँग मे स्थायी केमी 
उस समय उत्पन्त होती है जब समाज के कुछ राइस्य अपने खर्चे को कम करते की 
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सोचत है और जबकि कुछ लोग अपनी आय से अधिक खर्च करने को तैयार नही होते ॥ 
समाज के एक वगें की वस्तुओं और सेवाओ की माँग को कमी दूसरे ब्गे की मॉग 
के न बढ पाने से पूरी नही हो पाती और कुल माँग कम हो जाती है, उत्पत्ति के 
-सावन बेकार हो जाते हें और समाज की आ्ााय गिरते लगती है। जब व्यमित अपनी 
आय की झपेक्ञा अपने व्यय को कम करने की सोचते हे तो उनकी इस क्रिया को 
हुप उनकी “बचाने वी इच्छा! (ठ०७४४८ ६४० 5३४८) कहते हैं। व्यय कम होने से जा 
साधन बाहर भमिकाल दिये जाते हैं और जो अन्य उपयोगो मे लग्राये जा सकते हैं, 
तो इन दूरारे उपयोगों को 'बचतों के स्थानापनन उपयोग” (ींड९८४ ६० इब्श्घट) 
या 'स्थानापन्‍न व्यय' (०85८८७छड्ठ 59०४०) कहते हैं। स्थानापन्‍न व्यय कई 
प्रकार के हो सकते हैं, जैसे, या तो व्यक्ति स्वयं अपने आप अपनी बचत को उपभोग 
के वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य बस्तुओ पर खर्च करना चाहे, जैसे नये मकान, नयी 
मशीन आदिपर, या अन्य ब्यवित या राजकीय सस्थाएँ बचत करने बालो की बिना 
उपयोग की गई क्रयशबित को विनियोग या उपभोग की वस्तुओं पर व्यय करना चाह + 
मॉग प्रभाव सिद्धान्त के प्राथमिक कथन को इस प्रकार बता सकते हे -- 
यदि व्यक्तियों की श्राय विशज्ञेप मे से बचाने की इच्छा, समाज के स्थानापन्‍न व्यय 
की इच्छा से अधिक है, तो कुल माँग, श्राय श्नौर रोज़गार उस स्तर से नीचे गिर 
जायेंगे । यह स्थिर (5७उ3प०) तथा परिवततीय (7095थ्य्या०) दोनों ही परि- 
स्थितियों म॑ सत्य होता है । यदि बचतों श्लौर स्थानापत्त व्ययो का सम्बन्ध बिल्कुल 
विपरीत हो जाता है तो मॉग और रोजगार मे वृद्धि होगी श्रर्यात, जब स्थानापरत 
व्ययो की श्रपेक्षा बचते अधिक कम हैं तो माग श्र रोजगारो में वृद्धि होगी। 
पहले तो बेकार पडे हुये साधत काम पर लगेंगे और उत्पादन म भी वृद्धि होगी। 
यदि स्थानापन्‍न व्ययो की वृद्धि उस समय हो रही है जबकि देश मे पूर्ण रोज़गार की 
स्थिति पहले से ही स्थापित है तो कारखानो तथा अन्य साधनो का उपयोग आव- 
इयकता से अधिक होने के बाद भी उत्पादन में आवश्यकतानुसार वृद्धि न होने से 
मूल्यों म वृद्धि होने लगेमी और ठीक वैसी ही स्थिति उत्पन्त हो जायेगी जैसी मुद्रा 
स्फीति म होती है | स्थानापन्‍्न व्यय स कितनी वृद्धि से या बचतो म कितनी कमी 
से (दोनो एक ही बात हें) भ्राय और रोजगारो से दृद्धि होगी, समाज की बचत 
करने की सीमान्‍्त श्रवृत्ति ([४0क्ाड्ा9) पर निर्भर करेग्रा । यदि बचत करने की 
प्रवृत्ति शून्य है तो तनिक व्यय से भी आय और रोजगार मे वृद्धि होगी | बढी हुईं भ्राय 
तथा बढे हुये रोजगारो से प्राप्त आय को यदि फिर खर्च किया जायया तो 
परिणामस्वकृप फिर श्राय और रोजग्ारो से वृद्धि होगी | अत हम कह सकते है 
कि बचत करने की झाक्ति के झून्य पर रहने की स्थिति मे व्यय की प्रत्येक 
क्रिया से आय और रोज़गार मे अनुपातिक तथा स्थायी वृद्धि होती रहेगी | 
यदि रोजगार बढने की प्रत्येक अवस्था पर व्यक्तित थोडा थोड़ा बचाना चाहते हैं, 
अर्थात, अपनी अतिरिक्त आय को पूरा उपभोग पर खर्च करना नहीं चाहते तो 
माँग कम होने से रोजगार मे कमी होगी श्रौर फिर आय कम होगी और झाझ 
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और राज़यार के स्तर नीच गिरत चर जायेंगे । झुत श्राव और राजगार में वृद्धि 
के झनूपाता को नापन बाल गृणत्र [िप्यंघफ्रोडवुए) को सरलता थे बचत करन वी 
पअदृत्ति बी परस्वरता क रूप से निधारित जिया जा सकता है। बचत वबरन वो 
अवूक्ति जितनी अधिक हागा उतना ही प्रारस्मिक व्यय की बृद्धि विशेष का गृणव 
प्रभाव कम हागा और जितनी वचत करन कौ प्रवृत्ति कम हागी उतना ही प्रारस्मिद 
स्थथ को वृद्धि विशप का गणफ़ प्रमाव अधिक हागा । इस प्रकार स्थानापनन व्यय 
कौ वृद्धि स ग्याय तथा रोतगार म वृद्धि, उस समय तक हागी जब तक कि जा छुछ 
भी व्यव्ित बी हुई आ्राथ म स बचात हूं वह इस बृद्धि क बराबर नहीं होता। 
रोजगार की किसी भी स्थिति विज्षप पर बचतें और स्थानापन्‍न व्यय एक दूसरेव 
बरावर हाग । 
समाज के विशिन्‍न बर्गों ब्यवितया शव सस्थाझ्ा द्वारा बचत करत 4 लिय 
जा निणय लिय जात हं व व्यतित या समाज यी श्रादता एय दृष्टिकाणा द्वारा 
निर्धारित हाते हूं। सम्गान्य रूप सो जितना ऊना झ्राय हाती है उतनी ही झधिय 
बचतें नी हाती हु । इसी प्रकार सगाज की कृत आय जितना श्रपिव षाती जाती है, 
उतनी ही सभात्र की बचतें भी प्रधिक 7'ती जातो हू इसोलिय रोजगार वढग बा 
साथ साथ समाज झधिक बचाना चाहता है। आय की वृद्धि * साथ साथ झ्ाम 
का जितता झधिक ग्रनुपात लान कमान क लिये लगाया जाता है उतना हा बचता 
बा अनुपात भी अधिक हाता जाना है 
अब हम स्थानापत व्यया के सम्थन्ध स बुक बतात कया प्रयत्न करेंगे छ्ययात 
आर्थिक धब्दा म यह क्‍या हैं श्ौर यह व्यय किन क द्वारा किया जाता है। व्यकवित 
अपन चत मान उपभाग की बेस बरब इसलिय बचत्त प्राप्त मरता है कि वह उसने 
बस्तुझआ पर खच बर रात जिनका भुगदान साधारणतमा चाजू झाय म स नहीं क्या 
जाता जंस मकान बनवाना | बुछ व्यक्ति हसक लिए भी तैयार हाबिय झइन्य 
ब्यक्तिया द्वारा की गईं बचता की क्षत्ति पूर्ति कर दें चाह ग्रतिरिकत पूनी बस्तुएँ 
खरीद कर या अपना गाय म॒ स अधिक रच करक । ग्रत सामान्य रूप स बचता दे 
कारण समात्र म जा घन की कमा ह्ाती है उसकी पूर्ति पूया वस्तुझआ या उपभाग का 
चस्लुप्रा पर सच करन थ॑ विए ऋण प्राप्त करब कर सक्त हूं। ब्यवितगत जझणा 
का श्रधिकाद भाग विनियाया म जगा दिया जाता है. विस्तु प्रश्त यह है वि क्‍या 
विनियाग सम्बथी व्यकिवियय निणय बिना साच जिचारे ल लिय जात € ?ै या ऋणा 
को विनियागा मे लगाने के विए ब्यक्तिगत निणय विन किंग बाता पर तिभर करत 
हैं ? ब्यक्तिया को प्ररित करन या डिनियोग्र करन रा रोकने सम श्रयता बाता का 
हाथ हाता है जेंस--सीमात लाने की आदा दीघवकालीन सूद वी दर जाणी बा 
जोखिम तथा ऋण-दाताआ क सम्भावित जोघिम आदि । परद्ु विनियायायर्ताओ के 
निणय क्‍्बल इ टी बावा स प्रभावित नही हात । यदि वे यह दपत हूं कि उपयुक्त 
चार बाता को सामूहिक स्थिति ऐसी है कि उद् विनियाग करण प्राप्त करक नहीं 
करने चाहियें, तो भी उतने पास ऐेस साथन हाते हूं कि वे बिना ऋण प्राप्त किए 
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हो विनियोग कर ल १ हाँ विनियोग की मात्रा उतती नही होगी जितनी जश्ण प्राप्त 
आरके होती । ये विनियोग वे घिसाई कोप म से कर सकते हे और साथ ही वे चालू 
लाभो में से पुन विनियोग कर सकते हैं । ऐसा करने से न तो उन्तका ऋण-भार ह्ठी 
जडता है और न उन्हे अधिफ जोखिम ही सहन करना होता है। गत अ्ल्पकाल म 
विनियोगकर्ताश्रो को, जितनी आय अधिक होगी उतना ही विनियोग करने के लिए 
उत्हे प्रेरणा प्राप्त होती रहेगी । वे ऋण जेवर विनियोग करने के लिए प्ररित नहीं 
होगे, केवल अपनी ही वचतो का विन्ियोग पुन करते रहगे। वे विनियोग के लिए 
कोई भी ऐसी योजना नही बनायेग्रे, जिसम अधिक मात्रा में ऋणी तथा ऋणदाता 
के जोखिम हो । थ पाचवी बात है जिससे विनियोगकर्ताझों के निर्णभयों पर प्रभाव 
पड़ेगा ) इराके अतिरिकत सबसे अधिक प्रभाव सॉग के सस्भावित्र परिवर्तवा का 
पड़ेगा । इसे तीन्न गति का सिद्धान्त (8०८८८४३४०४ 7:7०7006) कहते हैं । अर्थात्‌ 
जात मांग म॒ तीज्र गति रो वृद्धि होती है तब विनियपष्य सम्बन्धी निर्णय सशान दर रे 
बढ़ते है । यदि माग म॒ बृद्धि टी गति कम होती है तो विनियोग निणय भी कम होने 
सगते हू, और यदि माग विल्छुल गिर जाती है तो विनियोग्र केवल बन्द ही नहीं हो 
जाते वरन्‌ू विनियोग की हुई राशि निकलने लगती है। सही अ्र्य म॑ तीद्र गति 
पमिद्धान्त बारुत॒विक तथ्यों का वर्णन नही करता । सच् तो यह है कि, इस सिद्धान्त 
का प्रभाव उस समय अधिक होगा जब वर्तमान मशीनों के उपयोग करने की भुन्जाइश 
कम होती है श्र अधिक श्रमिक काम कर रहे होते हे । तगी माग ने तनिक बढने 
चर भी बिनियोग निर्णयों की दर बहुत ऊँची होगी ओर दूसरी ओर जब मशीना 
बा उपयोग कग हो रहा हाता है, श्रर्थात्‌ जब मशीनों बे अधिक उपयोग होने भी 
'गुन्जाइश्य होती है श्लौर जब कम श्रमिक जमे होते हे तब विनियोगो ये निर्णय! वी 
चर कम होती है| सातवें, पूति की स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है और झाठवे, 
मनोवेशानिक बाते, अर्थात्‌ आश्यायादी तथा निराझावादी दृष्टिकोण से भी विनियोग 
निणय प्रभावित होते हे ॥ 
बचत करने के निणया त्तथा विन्तियोग करने के निर्णयो मे सामन्जस्य होना 
या दोनो का एक सतुलित श्रवस्था भ्र होना असम्भव सा प्रतीत होता है, क्योकि 
दोना प्रकार के निणया पर अलग अलग बातो का प्रभाव पडता है, जा बहुत हो जटिल 
प्रकृति की होती ह्‌ । पूण रोज़गार की स्थिति उसी समय होगी जब॑ ये दोगो निर्णय 
सन्‍्तुलत्त पर हा परन्तु यह केदल स्थिर परिस्थितिया म ही होगा। परिवतनशील 
परिस्थितियों म ऐसा होना सम्भव नहीं है। परिवतनशोल परिस्थितियों म प्राप्त 
आकडो कया प्रभाव पड़ता है क्‍्याकि निणय सदंव ही पिछले झाकड़ों के श्राधार 
पर लिए जाते हैं, जो स्वय निर्णया ने' साथ-साथ वदलते रहते ह।झत आाथिक 
प्रणाली म स्देव दी नये परिवतन होते रहते हैं ! इस प्रकार व्यापार चक्रो के उत्पन्न 
होने का युख्य कारण--विनियोग निणयो के समय क्रम (जिन पर भूत, वर्तमान 
तथा ग्राञझ्मतीत _बटनाओो का प्रभाव पडता है ओर जिन पर विनियोगर्क्तागो की 
लाभ की भझा्याये निर्भर होती ह) और वचतो अथवा उपभोग निर्णयो (जो मुख्यतया 
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आय के स्तर त्म्मा क्तिरण पर तिर्भर हाते हैं) की जटित प्रतित्तिया है। ये चक्तीय 
वरिवर्तेन अधिक प्रबल होय या कम भर यह रोजगार के ऊँचे स्तर पर उत्पन्न हाय 
या नीचे स्तर पर फिर से, बचग हरने की इच्छा दथा विवनियोग करने ओ प्रेरणात्रो 
के पसिमाणात्मक तथा समय अनुसार सम्दन्धों पर निभर करता है । जब झौसत भाव 
काफ़ी ऊँचा होती ह॑ जैसा औद्योगिक देशो म होता है और जय भाग का वितरण 
भी काफी ब्रससान होता है. बचत करने को प्रवृत्ति विनिशोग करने के निणयों वी 
अदा भ्रधिक प्रवल हां सफती है. (उस समय जब रोजगार का स्वर काफी ऊँचा 
होता है) और प्रूण रोजगार को स्थिति प्राप्त होता कटाचित असम्भव ही होता है। 
इसीनिए पूंजीबादी देशों मं पूण रोजगार की स्थिति स्थापित नही हो सकती क्योकि 
बह मुछ्य कड़ी गायब ही रहती है जिससे विनिधोग तिणयो की ग्रपेक्षा बचने कमा 
हो स्तक ताकि सव काम प्राप्त करने वाले शमिका को नौकरी देते के लिए माँग कम ते 
रहे ! यह गशयब कड्डी-राजकीय सत्थाओं की आय तथा व्यय सम्बन्धी नीति होती है । 
उपयुक्त पृष्ठो से हमने अरपरी के कारणों का विश्लेषण करने के लिए 
प्रस्तुत किय गए विभिन मिद्धास्तों का झालोचनास्‍्सन अऋध्ययल किया है और स्पष्ट 
फिया कि समय समग्र पर ककारी से सम्बन्धित विचारधारा म क्या-क्या परिवतना 
हुए हैं. । 
विलियमभ बैवरिज के विचार--विलियम बैवरिज ने वेकारी के निम्न तीन 
करण बताये हू -- 
(प्र) उद्योग की वस्तुझआ की कुल मास से तिरस्तर उत्पन्न होने वाली कगी , 
(दे) सात का अनुचित दिशाओं की ओर स्थाभान्तरण प्रौर 
(स) श्रम बाजार का प्रकुशल संगठन परिणामस्परूप कभी अ्रपयोप्त और 
चमी धत्यधिफ भाषा मे गनुष्य नौकरी की धालाश म इधर से उधर फिरते रहते हैं । 
बेकारी को रोकने के लिए इन तीनो दिशाझा म ही उपाय होने चाहिये, 
यद्यपि पहली दिशा सबसे अधिक मद्टित्वपूण है ( यह ही तो कोन्स मे भी दताया है) 
इसका वि्तरेषण हम ऊपर कर आय हैं। दूसरी दिला में उदोय की स्थापना के लिए 
स्थान 29% परत पर धृण लिम्र्त्रण होता चाहिये और तीसरी दि से शपिको 
की गलिश्ञीवता निमन्त्रित होनी चाहिय | 
>> भरस्पाचक विशिष्दोकरण--कमी कभी अत्यधिण विशिष्टीकरण के कारण भी 
रेल ता हक दा हमर भी शाप हा रेप घी 
जोन: बहुत कम होती है त्ता जितम श्रभिका को विशप 
डीत दया प्रशिक्षण की अ्रावध्यक्सा होतौ; हे के, पलक के शप ४७ उच्चोष भारत 
के अर उद्योग , कह्ाड में गेह--सो दरिष्वितियों क परिवतन तथा ऐसे 
व की माय मे बरी हो जाने स्‌ एक बार बबारी उत् 


और फिर क्रम अइता ही <हता है और दे: ह 

श हे शारी बढनी लिए त्तो 
शाँधी को न उद्याता क विकद्रीयतरण पर इतर जोर कण दी 
अवार व उद्याप दान से स्थिति भधित जञाचपूण रहतो है ६ पाए 
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बेकारी के बिभिन्न रूप---चैपमेन ने बेकारी को भावगत छव वस्तुगत 
(5ए०६०घ४८ 2०१ ०७४०८४४८) दी भागों में बाँठा है। पहले प्रकार की बेकारी 
मनुष्य के शारीरिक तथा मानसिक दोपो के कारण उत्पन्त होती है, चाहे यह दोप 
जन्मगत हो या प्राप्त किये हुए ; चाहे ये दोष उपचार योग्य हो या ठीक न होने 
वाले ( इसमें अनइच्छित वेकारी मी सम्मिलित है। दूसरे प्रकार की बेकारी उन 
कारणों से उत्पन्न होती हैं जो मनुप्य के वश्य मे नही होते, जैसे व्यापार चक्र से 
उत्पन्न होने वाली बेकारी, मौसमी सागर और पूर्ति के परिव्तेनों के कारण उत्पन्न 
होने वाली बेकारी, आकस्मिक रोज़गारी इत्यादि। इरा प्रकार वस्तुगत बेकारी के 
निम्त रूप हो सकते हे.-- 

(झ) मोसमी वेकारी, जो उत्पादन में मौसमी परिवरतेनो के कारण उत्पन्न 
होती है । इसमे कृषि तथा आकस्मिक श्रम आते हैं । 

(ब) चकीय बेकारी, जो आय तथा उत्पादन में समृद्धि तथा मन्दीकाल के 
परिव्तेनों के कारण उत्पम्न होती है ॥ 

(स) सामान्‍य बेकारी छो शक्षमिको की स्वत्तन्त्र गतिशीलता के कारण उत्पन्न 
होती है, जो प्रत्येक समय में ही रहती है । श्रमिक एक स्थान से दूसरे स्थान को, एक 
उद्योग से दूसरे उद्योग को जाने के लिए पूर्णतया स्वतन्त्र होते हैं और अपनी इस 
गतिशीलता के कारण वे बेकार रहते है, भर्थात्‌ । एक स्थान से नौकरी छोड़कर 
दूसरे स्थाव पर पहुँचने पर तुरन्त ही काम नही मिल जाता, इसलिये जब तक उन्हे 
काम नही मिलता वह बेकार रहते हैं । इतनी बेफारी तो हर समय हर समाज में 
सदैव ही रहेगी | बँवरिजण इस सीमा को “वेकारी की वह न्यूनतम सीमा बताता है 
जो और फस नही की जा सकती! ओर फीणू इसे एक ऐसी, “न भालूम होने वाली 
न्यूनतम सीमा' कहता है, 'जिससे नीचे बेकारी का प्रतिशत कभी नही गिरता' । 

(द) श्रोद्योगिक ढांचे सम्बन्धों बेरूरी (5पए८८एप्ग प्रप्थाफ जाए करत) :-- 
देश के औद्योगिक टाँचे में विभिन्‍व उद्योगों का झाकार एवं महत्त्व श्रपना अलग- 
अलग होता है और यह महत्व समय-समय पर कम और अ्रधिक होता रहता है । 
एक उद्योग समाप्त होता है या क्षीर्णं होता जाता है शौर दूसरा उद्योग उराका 
स्थान गृहण करता जाता है क्षीर्ण होने वाले उद्योग के श्रमिक बेकार हो जाते हे 
ओर दूसरे उद्योग को जानने में और काम भ्राप्त करने मे कुछ सगय लगता है। 
कुछ व्यक्तित तो इतने वृद्ध हो गए होते है कि वे नये वातावरण मे तथा गई मशीनों पर 
और नये स्थान पर काम ही नही कर पाते । इस भ्रकार के श्रमिक क्षीर्ण होने वाले 
उद्योगों मे आधिक्य से होगे जब कि दूसरे उद्योगों में कमी होते हुए भी श्रसिक नहीं 
मिल पत्ते और ऐसी बेकारी समाज में रहती ही है । 

बेकारी के प्रभाव- 

(हर) झावथिक-अवब तक की विवेचना से यह स्पष्ट हो गया होगा कि बेकारी 
आधिक, शारीरिक एवं सामाजिक कारणों से उत्पन्न होती है। जब तक निजी लाभ 
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के उद्देश्य से उत्पादन कार्य किया जाता रहेगा, जब तक सरकार दसबा गहत्व न 
सम क्र देश के साधनो का विकास नही करेगी, इसी प्रत्रार बेकारी चलती रहेगो 
और प्रति वर्ष वेकार मनुष्यों को सख्या सर वृद्धि होती ही रहयी | वेकारी, बीमारी 
और महामारी वी भांति ही एक सामाजिक बुराई है | बेइ्गर मनुष्य के जीवन में 
न लो कोई उल्हास होता है और न कोई सपोप एवं शात्ति । वेकारी का डर ही 
मनुष्य वी शक्ति को चूगना आरम्भ बर देता है और वास्तविव बेगारी तो एफ 
बीमारी से भी पुरी है। बेकार होते हो मनुप्य की आय समाप्त हो जाती है, और 
पिछती दचते। के अभाव सम मनुप्प का जीतन-झतर गिन्‍न रुगता है। वपड़े की 
जितनो मात्रा आयश्यत होती हे उम्से बम कपड़ा पहनने को मिलता है और भोजन 
जितना मिर्ाना चाहिए उतना प्राप्त नहींदों पादां। अत छीवन की झ्रावश्यक 
बरतुग्ना क उपयोग भर गुणात्गक एवं परिमाण/र्मक मो होने खगती है झौर वेकार 
मनुष्य क कुठुम्ब का प्रत्यः सदस्य सठठ मे पड जाता है, उनमें से प्रत्येक का झारी- 
रिक 'ह्वाम होने लगता है और कायक्षमता गिरने लगती है और थोडे दिनो बाद 
श्रमिक की जीतिका प्राप्त करन की द्ववित उदनी नही रट्ती है जितनी पहले थी । 
एप दीक्षा प्राप्त निपुण ब्यनित बेरारी में ऐसे काम सक परने को तैयार हो जाता 
है जो झ्निप्रुण ब्यक्ति एव अशिक्षित व्यवितयों को ही करने चाहिए कम्दु उसे 
विवश होकर ऐसा वरना ही पडता है । 

(व) सास्राजिक--थेकारी के साम्राजिक परिणाम बहुत ही भीषण एुब 
कडुवे होते हूँ । व्यक्तित स जुय्रा खेलन की आदत उत्पन्न हो जाती है। काम न॑ मिल 
पाने पर बह हलाद हो जाता है अपनी बीबी के जबर और घर ब बतते बेच कर 
या गिर्वी ररा कर जुप्ना शलता है, इस झ्राशा स कि वह थीत कर झायगा घर बाल- 
सच्ची वी भूक को मिटा सकेगा । परन्तु एक बार हार झारम्भ होकर जीत होना 
घटित ही होता है। धीरे-धीरे दाराव पीस उगता है यर समझ कर वि उससे बस 
से फम पुछ देर के लिय वह रारे सका श्रीर गसा से मतत हा जायगा । धीरे-धीरे 
चह चोरी बरनता है प्ौर इम प्रवार एगं सपय से ईमानदार श्रौर सथरित्र व्यवित 
बेतारी के वाद समाज पर एक भार बन जाता है। उसम झालमी रहत की श्रादत 
उत्पन्न हो जाती है । आरम्भ म त्ता वह काम टदूढ॒ता भी है, परच्चु ठोररें सान थे 
बाद बह घर म पड़ा रण्ता है या जुम्रा सलता है झराब थीवा है या चारी करता 
है । बहू कसी भो ताम को सलाश नहीं बरता और यहाँ तर क्रि उमत्री बीवी, माँ 
तथा घर की औरते जीविका क्माती हैँ और वह निलज्ज मा घर म बैठकर साता 
है । धीरे-धीरे वह अपनी सारी कला निपुणता एव दक्षयरा सो बैठता है भौर इस 
योग्य नहीं रहता दि बह वही पर गोवरी कर रुके । एक ब्यकित वे बेकार होने से 
गारा तुटुम्व॒ नष्ट हो जाता है बच्चो का अविष्य नष्ट ही जाता है यौर सामाजिक 
जीवन समाप्त हो जाता है । 

(स) गेतिक--सापारणतया सामाजिक झोर नेतिव प्रभावा में भेद बस्‍ना 
वठिन हो होता है परस्तु हम यहाँ पर वेजारी के उन नंतित प्रभावा बा वर्णन करेंगे 
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जो व्यक्तिगत रूप से वेकार व्यक्ति पर पड़ते हैँ । व्यक्ति का नैतिक स्तर इतना 
गिर जाता है कि वह वेकार रहना ही पसद करता है। वह अपने कुदुम्ब वी स्त्रियों 
बरी कमाई हुईं जीविका का उपभोग करता है, किन्‍नु स्वय काम ढूँढने नहीं जाता ॥ 
नियमित कार्य से ग्रलग रहने के कारण उसम जिम्मेदारी की कमी झा जाती है और 
ह अपने कर्त्तत्या को भी भूल जाता है । शराब पीने और जूआ खेलने जैसी झनैतिक 
आदले उसम झा जाती है । वास्तव मे उसका सारा जीवन ही अनियमित एवं झवु- 
झासन हीन हो जाता है | यदि वेकार व्यक्ति जवान हूँ तो वह झनेको जुम करन को 
तैयार हो जाते है और अपनी शारीरिक शक्ति का प्रयोग अच्छे कार्यो म नही करते ४ 
बेकार व्यक्ति तनिक सी बात पर मगड़ा, मार पीट और खून तक करने के 
लिये उतारू हो जाते हु। बकारी के काल म मनूप्या मे जुम करने छी प्रवृत्ति 
उत्पन् हो जाती है । मसिग सौग जेल के बार्डन श्री लौस ने दताया है कि १६२८-२६ 
सम जब कैदियों को सख्या केवल १०६८ थी सन्‌ १६३०-३१ में सख्या १३६३ हो 
गई और चोरी व छक्तियों के जुर्ण भ नंद की सजा भुगतने वालों की सरया इसी 
काल म ३०८स ५३२ हो गई थी । सयकक्‍त राज्य अमेरिका मे लाख एन्जलिस म 
विश्व मन्‍्दी काल म वेकारी और जुर्म वे सम्बन्ध का स्पप्ठीकरण गिम्न झ्ाकडझा से 
भली भाँति विदित हा जाता है। जितन भी वडे-बड जुम बालिगो द्वारा किये गय 
थे और जितन भी गम्मभार जुम वालका न दिय थे, उन सभी म॑ सन्‌ १६३० क बाद 
चूद्धि हुई थी । सत्‌ १६२८० के बाद विशेषकर झाथिक उद्देश्या से किय ग्रय जुर्मो 
की माना सम वृद्धि हुई थी । पुलिस विभाग वे थभ्राकड़ो से स्पप्ट होता है कि सन्‌ 
१६२८-२६ स सन्‌ १६३१-३२ के काल म॒ डकैतिया की सख्या दुगुनी हा गई थी । 
इस काल म॒ सेथ लगाकर चोरा करनेम ६२५९ से ७२३५ वी वृद्धि हुई थी 
और छोटी क्ञोरिया म ७३१ की वृद्धि हुई थी। यद्यपि भारत म इन जर्मोंसे 
सम्बन्धित आँकडा को प्राप्त करना झसम्भव है, उिन्‍्तु समाचार पत्रों की यूचनाओा से 
यह भली भाति स्पष्ट हो जाता हैं कि भारत सम भी चोरी डककती की राख्या दिच 
प्रति दिन बढती ही जा रही है । और अब तो शिक्षित ब्यक्तियों हारा उने जुर्मो 
की लख्या म और भी अधिक वृद्धि हो रही हे । 

(<) बेकारी और समाज--निरन्तर चलने वाली अनिश्चित वेकारी से 
रामाज इतना असुरक्षित रटता हे और समाज के सखदस्या को इतनी कठिताईयाँ सहन 
करनी घडती हैं दि उनकी ४ क्रगा सरल नहीं हाता | जीवद की नीरसता को 
कम करने के लिए अवबदण भी बहुत आवश्य् है परन्तु येकारी जैसा लब्बा भ्रवकाश 
त्तो मु, को पूर्णतया वेकार कर देता हे जिसका प्रभाव सम्पूण समाज पर हो 
पडता है। सन्‌ श्ध्३ » म॒ भयुब॒त राज्य म सन्दीकाल का सबसे बुर/ परिणाम यह 
था कि रे लाख से इ लाख तन बच्चे वे घर क हो गए थे, और इनमें बहुत सी 
लडक्याँ वीरान इधर से उधर मारी मारी फिसती थी 

करक जीवन स्तर को नीचा नही 











र्‌० बंवारी पूर्ण रोजगार तथा राजस्द नीति 


गिरती बरन्‌ बाय बुझवता को भी नप्ट वर देती है और अन्त स हफूर्ति को ही 
समाप्त कर दंती है । एक समय का मेहनती झोद खाधन सम्पन्न श्रमिक निर्बन हो 
जाता है श्रपन मे और समाज मे विश्वास सो कैसा है । 

वास्तव मे बेरारी सबसे बुरी सामाजिक धटना है । ग्राधुनिक सामाजिक 
व्यवस्था मे जहाँ साधना की कोई वर्मी नहीं लॉसा व्यक्ति इस तरह मारे मारे 
फिरे खिना भोजन और क्पद वे जीवन व्यतीत करे भ्राधुनिक राम्यता एवं हमारी 
वैज्ञातिक प्रगति के मूँह पर एक तमाना है। बकारी से उलनन्न होने वाली अनेकों 
बुराईपाँ तो समाज की दशा को और भी हीन कर देती हैं । वहुत लम्ब बाल तक यह 
हिथिति चलता अरसम्भव है । सरवार थो इस स्थिति बरे घुटरने दे लिए भौर भी 
अधिक प्रयत्न करन हो हांग ग्न्यथा वेजार स्यवितया को अपन भाग्य का निर्माण फरने 
के जिए स्वप्त पर्ग उठाना पड़ेगा | 

श्लेकारी दूर करते के सासास्य उपाय-- थ्रभी हसने बेफारी वे विभिन प्रकार 
के प्रभावा का झ्ध्ययन किया है। वैसे तो अपने झपने क्षेत्र म यह बड़े घातक हैं: 
डिन्‍्तु बैकारी के सामूहिर प्रशाव ध्रति तीम्र और इतने भीषण होते हैं वि उनसे 
उत्पन्न हाने वाली हातिया या अच्छे से श्रच्छ समया भ पूरा नहीं किया जा सबता | 
श्रमिक की क्षमता का जो छास होता है वह स्थायी होता है भौर उसता वह अपने: 
जोवन के झप वर्षों भ पूरा नहीं कर सकता । उसके सारे बुरुस्प का कमरे कम 
कुछ ध्वधि तक तो झनश्य ही न॑तिक स्तर गिर जाता है और स्वय तो वह चरित्र- 
हीन हो ही जाए है। बह भात्म बिश्वास से बैठता है ! इस सव बा सामूहिर परिणास 
यह होता है कि देश वी टाप्ट्रीय श्राय गिरती जाती है भर दस प्रकार झ्राने वाली 
पीढियो का भविष्य भी प्रस्धकारमयी होता जाता है । इन सब दोधों यो दुर बरने 
के लिय भिन-शिक्ष व्यक्तिया में भिन-मिन्‍न उपचार थताय हैं। धन राब उपायों कौ 
भोदे तौर पर दो भाषो भे विभाजित किया जाता है “5 

(१) सपारार्मवः उपाय (202घए४ उय८३5७४९३) । 

(२) नफारात्मर उपाय [पएल्ड्रगाएट साल्य॥४7०5) । 

पहुजे प्रवार व उपाया का मुल्य उद्देश्य श्रधिरस श्रषियं सरया मे बेरार 
व्यक्तियों को वाम देना होता है। यह दो प्रकार वे होते हैं--दीपफालीन श्रीर 
अरपरारीत ! दौघजारीन उपाय व होने हैं जो ए्र लम्बी श्रवि बे बाद रोजगार म 
वृद्धि परते हैं जैसे नव-तय भ्रौद्योगिर उपक्रम बहुउद्देशीय योजनाएं दृत्यादि । श्ल्प- 
बालीन उपाया से रोजयारा स सुरन्‍्त ही बुद्धि होती है। जैस वेयारा थो झ्ाविक 
शाहायता दना । नक्तारात्मक उपाया का उद्दस्य बेतारी शो मई नई नसौतरियाँ प्रदान 
करने बस बरना भही होता बल्कि काम दूंढन बाजा वी संस्था सो व बरब येकार 
मनुप्या वी सख्या को कम करना था। जैस युद्ध अ्रवास, जनयस्यां विमतवर्ग 
इत्यादि | बढुथा गवारात्मा उताया या ही उपयाष झुंघा है । आपुतित्र जगत नत्रा- 
रात्मर उपायां वे पश मे वित्युत भी नी है। 

सामान्य रूप स, खमिवा वी माँग और पूर्ति म संठुतन्न स्थातित करना, 


येकारी के कारण, अभाव तथा उपाय श्र 


बेकारी को दूर करने का सबसे उपयुक्त उपाय है । इसके लिये श्रम दफ्तरो को स्था- 
बचत करना होगा । भिन्‍न-भिन्‍न देशो में श्रम दफ़र (]30०07 ढरू्तश्यट०४) पिछले 
चर्पो मे स्थापित किये गये हें और इनसे देश मे श्रम की माँग और पूर्ति में सामजस्य 
स्थापित बरने म॒ वाफी सफलता प्राप्त हुई है। इन सरथाओ की स्थापना के अत्ति- 
रिक्त देश में अ्धिय नियमित कार्य भी प्रदान करना और झाकस्मिक अमिको को 
लौकर रखने की प्रथा को भी कम किया जाये । जो वेकारी भनन्‍दी काल मे उत्पन्न 
होती है, उसको सरकारी प्रयत्तों द्वारा रोका जा सकता है। अल्पकालीन उद्योग 
चालू किये जा सकते हे और फंक्ट्रियो मे कम समय वाली फेरिया (5070७) चालू करके 
नये श्रभिको को कार्य दिया जा सकता है । श्रमिकों की माँग में सामान्य वृद्धि करने 
के लिये श्लौर राजकीय क्षेत्रों में श्रमिकों की माँग बढाने के लिये, तये नये राजकीय 
उद्योग, सार्वेजनिकर निर्माण काये स्थापित किये जा सकते है, जैसे, इमारतों को बन- 
चाना, रेलों, नहरो, बाधा, सडको झादि को बनाता इत्यादि । इन सब प्रयत्नों से, 
केवल उन्ही व्यक्तियों की मौकरी नही मिलेगी जो तत्कालीन इन उद्योगों में लगे हुये 
है भौर जिनके निकाले काने का भय है वरन्‌ निजी उपक्रम को भी ग्रोत्साहन मिलेगा, 
क्योकि, इन कार्यो से अधिक श्रमिकों के नौकर होने ले उत्तकी उपभोक्‍सा वस्लुओं 
की मॉँग स वृद्धि होगी । परन्तु इन कार्यक्रमों को बडे सोच विचार कर चालू करने 
की श्रावश्यक्रता है और बडी सावधानी बतेने की आवश्यकता हे । ऐसी भस्थाएँ 
स्थापित की जाये जो क्षत्रि पूरक राजकीय व्यय को नियोजित करने तथा उभको 
कार्यान्वित करने का काम कर सकें | मौसमी वेकारी को दूर करने के लिये, विभिन्‍न 
ड्यवसायों मे सामजस्य स्थापित क्या जाये और रोजगार को पूरे वर्ष पर फैलाया 
जाये। ऐसे श्रमिक जो नौकरी करने योग्य नहीं हे, उनकी शारीरिक अयो- 
ब्यता को दूर करने के लिये सरकार को उचित प्रबन्ध करना चाहिये और जो 
नौकरी नही करना चाहते और ठलुआ जीवन व्यत्तीत करने के आदी हो गये है, 
'उत्तको जबरदस्ती क्वाम पर लगाया जाये तथा अनइच्छित वेकारी को दूर करने के 
लिये झौर देश को बेकारी के सामूहिक परिणाम। से दचाने के लिये बेकारी बीमा 
योजनाएँ चाजू की जायें ॥ 


पूर्ण-रोज़गार एवं 
अध्याय ९ राजस्व नीति 


(#पा-एफाण्ए्मटत बात 
झ्पंत्गं एगाल्ए) 





पूर्ण रोजगार का अर्थ-- 

पिछले अध्याय में हमने बेरोजगारी केः विभिन्न कारणो रूपो और परिणामों 
का विश्लेषण किया था ! हगने देसा था कि बकारी मनुष्य को ही नहीं वरन सम्पूर्ण 
देवा के सामाजिक भौर झ्ाथिक जीवन को नष्ट कर देती है । हमने पिछले प्रश्याथ म 
थकारी को दूर करने के विभित्र उपायो बी भी विवेचता वी है। श्राज सभी इस 
विचार से सहमत हूं कि सरवार अपनी राजस्व सम्यन्धी नीति [पट एणा०छ) 
स देश म रोजगार की स्थिति को स्थायी बना सबती है | वास्तव में थरोजगारी वी 
समस्या एक निरन्तर बदनने बाली रामस्या है। दसके विय एवं स्थायी नीति सनिमित नही 
की जा सकती । जनसण्गा वे बढ़ने से यदि ग्रन्य परिस्थितियाँ स्थिर रह तो, बकारी 
उत्पन्न होना स्वाभाविव है । कि तु यह तो बेकारी की दीघकालीन समस्या है श्रौर उसके 
लिय एत्र स्थायी वि तु लोचपूण नीति की झावष्यकता है। यदि देसा जाय ता दीघ- 
बालीस वेकारी वी समस्या अ्रधित्र दुसदायी नहीं होती क्पोवि जबसरया की वृद्धि से 
सक्तिय साग मबूद्धि होती जाती है । कितु ग्रायर्ालीन समस्या झ यत ही विषम 
होती है बयोवि सक्रिय साग के वम होते ही बवारी उत्पन हो जाती है | टस देख 
चुबे हैँ कि व्यापार चक्तीय परिवतनों के कारण जो बेवारी उतन्न होती रहती है वह 
समस्त झ्राथिफ व्यवस्था को छिप्त भिन बर देती है श्रौर इसवे त्रिय सरकार बे 
अतिरिक्त झ्लोर किसी भी झोर से नीति निधित होना या सक्तिय मांग वी उत्पत्ति के 
लिये प्रमतत होना भसम्भव ही होता है बेकारी वा एक चक्र एक बार शारम्भ होसर फिर 
बडी कठिताई से ही रुक पाता है । इसीलिये निर्वाधावादी नीति के भव भौर प्रा यिक 
पंवयेजजने के रियचार दी अर्गीत के 'सायस्साय बफप्पटे। को गुर पारण और एटा क सभी 
नागरिकों के लिये रूमुचित रोजगार सुविधाशों ती वयवस्था करना झाधुनित राज्य 
का एक महत्वपूर्ण कसब्य समभा जाने लगा है। झआजकत राज्य का महन्व बदल 
जनता वी सुरक्षा या देश के प्रशासन के लिये ही नही है बरन्‌ व्यक्तिया क॑ स्ल्थाण 
के लिये भी है । इसीलिये भाधुनिव राज्यों वो कल्याणवारी राज्य वहते है । एसे राज्य 
में सभी नागरितो के लिये रोज गार युविधायें प्रदान बरने का प्रयत्त दिया जाता है झौर 


पूर्ण-रोजगार एवं राजस्व नीति श्र 


देश मे पूर्ण रोज़गार की स्थिति स्थापित करना मुख्य नीलि मानी जाने लगी है । यहाँ यह 
बताना अनुचित न होगा कि विशेष रूप से पूजीवादी देश के लिये इस नीति को कार्या- 
स्वित करता तथा निर्मित करना आवश्यक हैँ, क्योकि व्यापार चक्र की समस्या केवल 
पूंजीवादी देझ्ो मे ही मुख्य होती है । समाजवादी तथा साम्यवादी देशो से तो इस समस्या 
की ग्रम्भीरता एवं रूप और आकार वहुत झधिक नही होता और वहाँ तो राज्य की 
नीति पहले से ही पूर्ण रोजगार स्थापित करने की होती है। उविन्‍्तु प्‌जीवादी अर्थ- 
व्यवस्था मे, जहाँ व्यापारिक तथा व्यवसाथिक क्षेत्रों मे प्रत्येक व्यक्ति स्वतस्त्र होता है, 
जहाँ सरकारी नियन्त्रण या तो होता ही नही है या यदि होता भी है त्तो बहुत्त ढीला 
ढाला होता है पूर्ण रोजगार नीति का तिर्भित होना तथा उसको वार्यान्वित करने के 
विभिन्न उपायों का रप््टीकरण करना सरकारी भीति का एन मुख्य अ्रग होना 
चारटिये | परन्तु प्रश्न यह है कि पूर्ण रोजगार क्या होता है ? श्र्थात्‌ पूर्ण रोजगार 
का क्या श्र्थ है ? 
सर बिलियम बैवरिज के भ्रनुसार प्रूर्ण रोजगार एक ऐसी परिस्थिति है, जहाँ 
बेकार व्यवितयों की अपेक्षा अधिक खाली नौकरियाँ होती हैं। इसका यह भी अर्थ 
है कि, “नौकरियों उचित मजद्टूरियों पर हे और इस प्रकार की है तथा ऐसे स्थानो पर 
स्थित हैं कि बेगगर व्यक्ति से थह् सरलता से आज्ञा की जा सकती है कि बे उन्हे 
गृहण करलें । परिणामस्यथरूप एक नौकरो के छटने और दूसरी नौकरी को दूढने में 
बहुत कम समय लगता है ।” प्रो० पीण उस झवस्था का पूण रोजगार वी दशा सहते 
हैं जब सभी स्वस्थ व्यक्ति नौकर होते है. यदि वे प्रचलित मजदूरी की दर पर काम 
करना चाहते है तो ! 
उपयुंदत परिभाषाआ स्‌बेबरिज की परिभाधा तो अ्रत्यन्त ही आ्रादर्नवादी 
भौर सैद्धान्तिक है कप्रोंकि ऐसी अवस्था आता, जवक्लि बेकार व्यविययों की अवेक्षा 
अ्रधिक्त नौकरियों हो, सोचा भी वहीं जा सकता और न हो यह संस्भव है । 
प्राजऊल जब कि जतसख्पा इतनी तीब गति से बढ रही है ऐसी स्थिति कदादि भी 
स्थापित नहीं हो सकती है । पीयू के अनुययार सभी रत्रस्थ व्यक्तियों को नौक्षर होना 
चाहिये। स्वस्थ व्यक्तियों दे बेकार रहने की दआ में भी पूर्ण रोजगार की दबा 
उत्पन्न हो सकती है। वृद्धायस्ता सं जब कि व्यक्ति सौकरी करन योग्य भी ड्ढै 
परन्तु सरवारी कानून के अनुसार उतको सिटायर हाना पड़ता है ऐगे व्यव्ित यदि 
नौकरी नही करते और न उन्हें नौकरी मिलती ही है, तो इनकी वेबारी के उपस्थित 
होते हुमरे भी कया पूर्ण रोज़गार की स्थिति नही कही जा सकती ? इसके श्रतिरिक्त 
प्रचलिल मजदूरी की दर से क्‍या अभिप्राय है ? भिन्न-भिन्न स्थाना और 
भिन्न भिन्न उद्योगों वी ४ तो बात ही क्‍या करना, एक स्थान पर एक ही उद्योग को 
विभिन्न इकाईयो सक मै गजदूरी की दरो में समानता देखने को नही मिनती । इसी 
मिन्नता के कारण तो श्रमिक्तो में गतिबोलता उत्पन्न होती है। मजदूरी की दर की 
भिन्नतायें तो स्देव ही रहेगी, जब तक कि सरकार प्रत्यक्ष उद्योग के लिये न्‍्यततम 
मजदूरी निर्धारित नहीं कर देती । इस प्रकार इस परिभापा में भी अस्पध्टता है और 
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इसका भी केवल सँद्धान्दिक महत्त्व ही है । हम दिम्म मैं एक परिभाषा और देते हैं १ 

पूर्ष रोडभार, “एक ऐसी दह्या है जिसम खाली नौकरियों की सख्या, वेकार 
ब्यक्वियों की सख्या से अधिक कम नहीं है ताकि बिसी भी समय पर बेंकारी, एक 
उपकित वे एक नौकरी छूटने और दूसरी नौकरी ढूढने भे सामान्य विलम्द के कारण 
होती है ।” 

सह परिभाषा भी केवल संद्धान्तिक दृष्टिकोण से ही उचित है । सच तो यह 
है कि पूर्ण स्थित्ति का विचार स्वयं एक आदशंवादी विनार है। यह एक उपरिक 
सिद्धान्त है और क्योकि यह व्यवहारिक नही है इसलिये, जितनी भी परिभाषायें 
इसकी दी गई है बह भी उपयुक्त प्रतीत नही होती । एक लम्पें वाद विवाद के बाद 
अब सभी इस विचार से सहमत हैँ कि पूर्ण रोजयार की स्थित्ति स्थापित होना वेवल 
एक स्वप्न है । न तो प्रत्यक स्वस्थ व्यवित को नोकरी मिलगा सम्भव ही है और न 
चैतार व्यक्तियों की झवेक्षा अधिक साली नौकरियों का होता ही सम्भव है । इसलिये 
अथ्षसभी इसको स्वीकार करने लगे है कि प्रत्येक समय पर कुछ न कुछ व्यवित अवश्य 
ही बरोजगार रहें, चाहे सरकार कितने ही प्रयत्न क्यो न करे । इस बेकारी के 
निम्न वारण होते हैं -- 

(१) प्रयक समय से रामराज के कुछ सदस्य ऐसे भ्रवश्य ही होते हैं, जिन्हे, 
कितने ही प्रलोभन क्यों न दिय जाये, क्तिनी भी मजदूरी क्‍या न दी जाये, बिन्‍्तु उन्हे 
थाम करना भ्रछ्छा ही तही लगता ॥ ऐसे ब्यक्ित ठलभ्ना जीवन व्यतीत करने थे! आदी 
हो जाते है और उनकी नस नस सम आलस्प भर जाता है | ऐसे व्यक्तित हमेशा ही घेषपर 
रहेगे ६ 

(३२) श्रमिका से गतिशीलता तो होती ही है । मनुप्य एक स्थान पर टिक 
कर काम करना नही चाहता । उसका जीवन नीरस हो जत्ता है ( और फिर परिवर्तन 
तो प्रश्नति का नियम भी है। इसलिय श्रमिक एक व्यवसाय को छोड कर दूसरे व्यवसाय 
या एक स्थान बो छोड़कर दूसरे स्थान को जाना घाहते हैं । एक काम को छोड़कर 
दूगरे काम का तुरन्त हो मिलना सम्भव नहीं होता । कुछ न कुछ समय ग्वष्य ही 
लगना है । इसलिय जब तक कोई दूसरा काप्त नही मिलता तब तक श्रमिक बेकार 
रहेगा । इस प्रकार की बेकारी समाज में सर्दंव ही रहेगी । 

(३) इसके अतिरिक्त काम को छोडना तो सरन होता है किन्तु काम को 
डूढना कठिन होता है । हो श्कता है श्रमिक को दूसरा काम ऐसा मिले जिसके लिसे 
उसे कुछ प्रश्चिक्षण लेता पड़े । इसलिये काम को छोडकर प्रशिक्षण लेने और दूसरे 
व्याप्त, तह; फिल़ने म जो समग्र लगता दै,,ज्फम व्यवित बेकार ही रहेगा। 

(४) ग्राकस्पिक' श्रमि छो को नौरर रसने की प्रथा प्राय- सभी देझ्षों में है 
कुछ व्यवसाय ऐसे होते हूँ जहाँ अनिश्चित समय अवधि के बाद बाम घुछ दितों के 
उनमे ही निकलता है भौर फिर ।गम बन्द हो जाता है। ऐसे व्यवसायों में सालिकों बेर 
गह वभी भी लाभप्रद नहीं हो सकता कि वे श्रमिकों को स्थायी रूप से वाम 
जैसे, जहाज पर माल लादने तथा ढोने का काम, क्योतरि श्रमिक्रो रो बेदल 
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जहाज आने तथा जद्याज जाने पर ही काम मिलता है| अत. ऐसे वार्यो के लिये 
आकस्मिक श्रमिक नौकर रखे जाते हैं । अर्थात्‌ काम उत्पन्न होने पर मजदूर वुला 
बलये जाते हैं और काम समाप्त होने पर उन्हे हटा दिया जाता है । श्राकस्मिक' वेकारी 
“भी अवदंय ही हर समय में कुछ न चुछ अदा में होगी । 

(५) बुछ उद्योग ऐसे होते है जिवम वर्ष स केबल कुछ ही महीनों के लिये 
-काय होता है और शेप महीनों मे फैक्ट्रियाँ बन्द रहती हैं, ज॑से, चीनी उद्योग में। चीनी 
उद्योग भ काम करने वाले फैक्ट्री बन्द होने पर अधिकाश श्षमिक बेकार हो जाते हैं । 
इसे मौसमी वेकारी कहते हैं ।॥ इस प्रकार की बेकारी भी कुछ न कुछ झ्श में सदेच 
ही बनी रहेगी । 

(६) संगय समय पर मशीनो तथा उत्पादनकला में परिवर्तन होते रहते 
है । पुरानी फँक्ट्रियों म नये परिवर्तनों के अनुसार परिवर्तन करने के लिये कुछ 
समय तक के लिये काम बन्द कर दिया जाता है, जिस कारण भी कुछ शमिक 
वेकार हो जाते हे । + 

उपर्युक्त सभी कारणों से समाज म हर समय में कुछ न कुछ वेकारो झवष्य 
ही रहेगी । यह अतुभान है कि यह वेकारी कुल रोजगारो की सस्या की २% से 
५%  तलब्र होगी | इसका अ्रभिप्राय यह हुआ कि यदि हम पूर्ण रोजगार की स्थिति 
उत्पन्न करने का प्रयत्न करें भी तो भी अधिक से अधिक ६५५० से ८५ तक ही 
श्रमिकी को काम पर लगाया जा सकता हे । श्रधिकतर इसी श्रर्थ म पूर्ण रोजगार 
जब्द का प्रयोग किया जाता है| 

पूर्ण रोज़गार स्थिति-प्राप्त करने की रीतिया--यह तो हम पहने ही मूह 
चुके है कि एक स्वतन्त्र अथवा पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था म पूर्ण रोजयार की स्थिति 
उत्तान्न करने के लिये ही सरकारी प्रयत्नों की झ्रावदयकता होती है। इस भाग गे 
हुम केवल ऐसी द्वी प्रणाली गे पूर्ण रोजगार स्थिति प्राप्त करने के लिये क्ये जा 
सकने वाले प्रयत्नों का विश्लेषण करेगे । ऐसे प्रयत्त तीन प्रकार के हो सकते हैं--- 

(१) राजकीय बिनियोगो जैसे, स्कूल, अरपताल, सडकें, जल-विद्युत इत्यादि 
या जनता के उपभोग को बढाने (जसे, दुदुम्ब भत्ते, अप्रत्यक्ष बरो को कम करके, 
आवश्यक बस्तुओ के उत्पादकों को आशिक सद्दायया देकर उनके मूल्यों को मीचा 
रुखना) के लियें, रारकारी ब्यव द्वारा रोजगार उत्पन्न करना, परन्तु ते यह है कि 
सह व्यय ऋणों हारा प्राप्त घन म से किया जाये। इसे घादे का व्यय (0०0०६ 
87८०१ ९) कहते हे । 

(२) निजी विनियोगो को प्रोत्साहन देकर, ब्याज की दर, आय कर को कम 
करके या अन्य उपायो द्वारा । 

(३) अधिक ऊँची आय वाले वर्गों से नीची आय वाले वर्यों मे आय का 
पधुनवितरण करके ) 

घादे का ब्यय--इस विधि के भ्रनुसार सरकार ऋण द्वारा घन प्राप्त करती है 
और उसको सक्तिय माँग उत्पन्न करने में खर्च करती है। यह घन नये नग्न 
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अनुपात रहना अत्यन्त ऋवश्यक है । एक समय विज्ञेप पर देश में जितने भी श्रमिक 
हो उनके काम करते के लिये झितती भत्नीनो को थ्रावश्यकता हो उतनी माना म तो 
मत्रीने हो ही, वल्कि कुछ मजीने अलय सुरक्षित कोप म रवखी रहे ताकि बढती हुई 
श्रमशवित के लिये उपलब्ध हो सकें । यदि मशीनें, उपलब्ध श्रम शक्ति को काम पर 
लगाने के लिये अपर्याप्त है जँसा पिछडे हुये देशो स होत्प है, तो पुर्ण रोजयार को 
स्थिति स्थापित करने म बहुत समय लगेगा और देश मे मुद्रा प्रसार और उत्पन्त हो 
जायेगा । इसलिये पिछड़े हुये देवा को पहले भपने देश म मचीनो के उत्पादन करने 
के प्रयत्त करने चाहिये और उसके बाद फिर पूर्ण रोज़गार बी ओर प्म उठाना 
चाहिये । एफ दूसरे प्रतार से भी मूल्य म॒ वृद्धि हो सकती है किन्तु इस घटना को 
मुद्रा-प्रयार नही कटह्दा जा सकता क्याक्षि यह वृद्धि उपमोग्र की वस्नुओ बी माग और 
पूर्ति के अस॑तुलन द्वारा उत्पन्न होती है । पूर्ण रोज़वार वो स्थिति से श्रम सघो कौ 
सौदा करने की इक्ति म बहुत अधिक वृद्धि हो जाने से मौद्रिक गजदूरी को द* मे 
बृद्धि हो जाती हैं जिससे मूल्य बटन सगते हे और यह क्रम यू ही चलता रहता हैं। 
हाँ इतना भ्वच्प हैं कि यदि मजदूरी वी दरें श्रमिकों की उत्पादन शक्ति के ध्रतपात 
म बढ़ रही है तो भूल्य वृद्धि की सम्भावना उन्पन्न ही नहीं होती क्याक्ति प्रति इकाई 
श्रम लागत लग्भग समात रहगी श्र इसलिये मूल्य वटने वा कोई व्गरण ही नहीं 
होता । परन्तु यदि मजदूरी श्रम की उत्पादन गवबित के अनुपात ये अधिक से बटती है 
तब मूल्य दृद्धि ता भय झवस्य ही रहता है और इसीलिये नरकार को चाहिये कि वह 
ऐंगी “यबरुथा करे जिससे सूल्य बटव ने पाये । 
घाटे के व्यय के सम्बन्ध में कुछ लोगा को यह भी आपत्ति है कि रप्ट्रीय 
कण की निरन्तर वृद्धि से कण भार म भी बढ हाती जायेगी। परन्तु यह भय 
भी निराधार है, क्याति एक तो बदते हुए राप्टीय ऋण के व्याज का भार शभाज 
पर नहीं पडता और इस कफ़िया में केवल धन का हस्तान्तरण ही एफ ज्यक्ति से 
दूसरे व्यवित को होता है और वढ़ भी देश के अन्दर ही और दूसरे एक ऐसी प्रर्य 
व्यवस्था स जिसकी प्रबृत्ति विस्तार की हो यह आयश्यक नहीं! कि घन का हस्तान्नण 
तत्कालीन कर की दरा पर प्राप्त होने याली कर आय के अनुपालन से अधिक्ष हा । 
उपर्यूबत विवरण से हमने घाटे के व्यय के विरुद्ध उत्पम्न होने वाले भयों 
को दूर करने का प्रश्वत्त क्या है । अ्रव हम इस स्थिति म है कि इस नीति की 
नायें प्रणाली का स्पष्टीकरण तनिक्त विस्तार भ कर सर्वे । 
घाटे के व्यय का सामान्य 'पिद्धान्त यह है कि सरकार अपने व्यय को राज- 
कीय विनियोगो तथा जनता के उपभोग दे रतर वो वटाने वर, बिता कर की दरा 
में परिवर्तन क्ये उस विन्दु तक बढ़ाती जाती है जिस पर इस व्यय द्वारा प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष रूप से उत्सान्त होने बाली सक्रिय फ्ग से पूर्ण रोजगार की स्थिति 
स्थापित हो जाती है । अंदि बह मान लें कि सरकार पूर्ण रोजगार की व्थिति स्वापित 
करने पे सम हो सारी हे द तो भश्त यह है कि निजी विनियोगो वी स्थिति क्‍या 
ही ? प्रथम, बया निज्ो विनियोनों मे चञ्ीय परिवर्हन होते रहेगे ? और हुसरे मिजेह 
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विनियोगी का सन्तुलन स्तर क्‍या होना चाहिये ? 

यह तो स्पष्ट ही है कि पूर्ण रोजगार बी स्थिति म निजी विनियोगों दा 
विषास लगभग स्थिर ही रहेगा। स्वतन्‍्तद्र उपकम की प्रणाली म सुनाफो म तौब्र 
उतार घढाव होने के कारण ही त्वीघन्र गति से विनियोगा मे भी चटीय उतार-चड्ाव 
होते हैं परस्तु पूर्ण रोजगार म उतादन तथा लाभा सम जनसख्या थी वृद्धि और क्षम 
वी बढती हुई उत्पादन शवित के कारण ही दीघंकालीन परिवतंन होगे। यह हो 
सकता है कि निजी विनियोगा वी दर म ग्रावस्मिक उतार-चढाव उत्पन्न हां, किन्तु 
इनको दूर करने के लिए सरकार उनके साथ-साथ निजी विनियोगा को बढा सकती 
है । जहाँ तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है श्रर्थात्‌ निजी विनियोगो का सन्तुलन स्तर 
क्या होना चाहिए ? इस प्रद्य के उत्तर में सक्षेप्र म इतया ही कहया झ्रावइयक होगा 
कि सिजी विनिमोग एसे स्तर पर होना चाहिए जो काम मरने योग्य जनसख्या तथा 
श्रम की उत्पादकता स वृद्धि होने के. साथ साथ मशौनों की कार्य शवित को वढाने 
के लिये पर्याप्त हा, धर्थात्‌ निजी विनियोग पूर्ण रोज़गार म होने वाले उत्पादन के 
अनुपात म है! । इस उद्देश्य की पूर्ति कई विधिया द्वारा की जा सकती है। ज॑ति 
ब्याज की दरो को घटा-बढा कर भर शाय पर वी दरों की घटा बढा कर । जन्न 
निजी विनियोग बहुत नीचे स्तर पर हा तब सरकार इन दरा को कक्‍्ग॑ कर सकती 
है और जत्र निजी विनियोग वहुत छँचे स्तर पर हा तव सरकार इन दरो को बढ़ा 
सकती हैं । परन्तु यह ब्यान रहे कि पूर्ण रोज़गार को स्थित्वि म इन दरो मे हेर-फ्ेर 
चरनगां इतेना सरल नही द्वोता । 

निजी बिनियोगा को प्रोत्साहित या हतोत्साहित करने के श्रतिरितत सरवार 
प्रत्यक्ष रूप से निजी विनियोगा के क्षेत्र मे हस्तक्षेप कर सकती है, जैसे, उनको कम 
करत के लिय प्रत्यक्ष नियन्रण लगा सबती है। यदि सरकार का कुछ विद्येप 
उद्योगों मे उत्पत्ति को बढ़ाना है तो सरकार स्वय उनका उत्पादन झारस्भ कर 
सकती है। गन्दी बस्तियों भो समाप्त बरना ( ठप ८८७४३०८८ ) एप उपयुक्त 
उदाहरण है । 

अ्रव प्रश्न यह है कि सरकार अपने व्यथ का कितना भाग विनियोगो पर 
और कितिया गिजी उपभोग स्तर यो बढ़ाने पर सर्च करे। अधिकतर लोगों वा यही 
विचार है कि सरकार को घाढे ना व्यम केबल विनियोगी के सम्बन्ध में हो नरना 
चाहिये । परन्तु इस सम्ब घ मै यह बताना ग्रनुचित न होगा कि कुछ समय बाद राज- 
मीष विनियोग लगभग वेकार ही हो णायेंगे और इसलिय सरकारी व्यय को केबल 
आजनीप विनियोग) तन ही सीमित राबते का बिचार अनजित शोषण जबकि उपभोग 
आढाने के वायक्रम पर क्या गया व्यय भी जीवन स्तर को ऊँचा करन में सफ्ल हो 
सकता है ॥ श्रत सामात्म सिद्धान्त यह होना चाहिये कि सरकारी थ्यय का पार्य-क्रम 
सामाजिक श्रावश्यक्ताओा को पभ्राथमिकताओं द्वारा निश्चित हो + 

निजी विनियोपों को प्रोप्ताहित करना--श्रव हम निजी विनियोगो को 
ओत्साहून देकर पूर्ण रोज़गार की स्थिति उत्पल्त करने के विपय पर श्रवाश्व डालेंगे । 
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इस विचार के झनुसार निजी वितियोगो को इतना प्रोत्ाहित करवा चाहिये कि उनसे 
प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्त होने वाली सक्रिप माँग पूर्ण रोज़गार स्थापित 
कर सक॑ | हम यह पहले ही कह चुके है कि यदि घाटे के व्यय से पूर्ण रोजगार 
स्थापित करना है तो निजी विनियोगों को प्रोत्साहन देने वाले उपाय आवश्यक होते 
है) यह ध्यान रहे कि इर धकार की” सहायता से सक्रिय माँग उत्पन्न नही 
होती, (यह केवल घाटे के व्यय ढ्वारा ही उत्पन्न होठी है), वरन्‌ इसकी आवश्यकता 
इसलिये होतो है कि यह निश्चित किया जा सके कि विनियोग स्तर द्वारा दीर्घकालीन 
बूर्ण रोजयार उत्पादन की वृद्धि के अनुपात में, उत्पादत शक्ति म॑ वृद्धि हो रही है * 
परल्‍्तु यह भ्रावश्यक नहीं, कि दीर्घकालीन विनियोग की दर उस विनियोग की दर 
के बराबर हो ही जाय जो पूर्ण रोडगार के लिसे रुक्तिय भाग उत्पन्न करने के लिये 
आवश्यक होती है। हमले केवल यह मान लिया है कि यदि ऐसा नही हो रहा है 
तो रारकार उराको अपने ऋण व्यय द्वारा पूरा करने का प्रयत्न करेगी। यदि यह्‌ 
दर कही पूर्ण रोजगार उत्पादन के लिये, जितनी उत्पादन शक्ति को उत्पान करने 
के लिये आवदयक हीती है उससे अधिक हो जाती है तो मशीनों के उपयोग के भ्रश 
में तिरत्तर कमी होती झाबग्री और फ़िर भी ठिजी विनियोगो को प्रोत्साहित करते 
को कोई साभ ने होगा। इसके अतिरिक्त सश्लीनों का कम उपयोग होने से 
लाभ की दर भी कम होती जायगी जो निजी विनियोगो को हतोत्माहित करेगी $ 
इस स्थिति को सुधारने के लिये सरकार के व्यय की आवश्यकता फिर द्वोगी झौर 
ब्याज भौर आय-कर की दरो को कमर करके फिर निजी विनियोगो को प्रोत्साहित 
करना होगा । परन्तु कुछ रागय बाद यह रागस्था फिर उत्पन्त होगी । इसलिये निजी 
चिनियोगों को प्रोत्साहन देकर पूर्थ रोज़मार उत्पन्न करना उपयूक्‍त रीति नही है 
परन्तु कुछ लेखकों को इसमें झापत्ति हो गकक्‍ती है और बह यह मोच सवत्ते है फि 
निजी विनियोगो को प्रोत्साहित करने से थ्रम की तुलता मे अधिक मशीनो का उपयोग 
होता है और उत्पादकता मे वृद्धि होने से जीवन-स्तर ऊपर उठने लगेगा। यह बेवल 
उसी समय सम्भव होता है जब नियोजित उत्पादन की मात्रा निश्चित होती है और 
सदि बिनियोग की जाने वाली पूँजी की मात्रा निश्चित है तो पहली हो स्थिति 
उत्पन्न हो जायगी | वास्तविक जोवन मे दोनो ही स्थितियो के बीच की स्थिति पाई 
जाती है, क्योंकि बस्तुभों के बाजार की अपूर्णताएँ नियोजित उत्पत्ति की साना निर्धा- 
रित करेंगो और पूंजी बाजार की अधपूर्णताएँ उपलब्ध पूँजो की भात्रा को तिदिचत करेगी' 
ओऔर इसलिये सूद की दर क्म होने से पूँजी के विनियोग में बुद्धि दो हो जायगी क्च्ति 
उतनी नहीं जितनी श्रतुसान की जाती थी, किन्तु व्यवह्वारिक जीवन म यह स्थिति 
सन्देहजनक होती है । वास्तव मे प्रति व्यक्ति अधिक पूँजी का उपयोग होने के 
लिए प्रोत्साहन नये-नग्रे आविपष्कारों ढ़ारा भाप्त होता है। इसमे सूद की दर का 
कोई भी प्रभाव नही पड़ता । यही कारण है कि पिछडे हमे देशों में सूदकी दर 
ऊँची होते हुये भी उतनी ही आधुनिक सशीनो का प्रयोग होता है जितना कि विक- 
सित देशो में । हमते अभी तक यह माना है कि सूद की दर कम होने से विनियोग- 
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ओत्साहित होते हैं । किन्तु हम पहले भी कह चुके हैं कि यह विधि अनिक सम्रभायिक 
नही है, क्योकि एक तो ब्याज की दीधंकालीन दरा में बहुत धीरे-धीरे परिवर्तन होते 
है और फिर एक निश्ित सीमा से नोचे इनतो ग्रिराया भी तो नहीं जा सकता) 
इसी प्रकार भ्रायरर की दरा को वस वरने से जो विनियोग प्रोत्साहित होगे उनमे 
अधिक पूंजीकरण की स्म्मायना इसलिय «नही होती, क्याकि झधिकाश पूंजीकरण 
से जो अधिक लाभ होगे उन पर भी कर देना होगा । इस प्रकार निजी विनियोगों 
में अधिक उत्पत्ति को प्रोत्माहित करने के लिये यातों प्रत्यक्ष रूप से आधुनिक 
शज्ञीवा के लिय. झ्लाथिक महायता प्रदान करना अ्रच्छा होगा या फिर रारफ़ार स्वय 
आधुनिक ढग पर कारखागा का निर्माण नरे ताकि निजो उद्योगपति प्रतियोगिता के 
भय से स्वय अपन बारखागा का आवुनिक बताने का प्रयत्न करे । 
परन्तु वाल्तव में यह नीति पूथ रोज़गार उत्पत्त करने के लिये सतोपजनक 
नही है । निजी वितियागों का मुख्य कार्य देश म उपभोग वस्तुओं का उत्पादन बरना 
है। उपलब्ध श्रम शवितर के लिये रोडगार प्रदान दग्ना नहीं है। इसके भतिरिकत 
विनियाग सुप्रिधायें उपतब्ध होने से निजी बिनियोगकर्ता कितने प्रोत्माहित हागे यह 
उनकी सानसिक झवस्था पर निभर करता है, क्याक्ति याद विनियोगकर्ता अत्यन्त 
निराशाजनक है तो किसी श्रण तक भी प्रनोगन काम नही करेगा । इरोलिये निजी 
बिनियागा यो पृण रोजगार प्राप्त तरने क लिये प्रोत्ताहित करते की बीति यवोप- 
जय» सही होनी। 
श्राप का पुतबितरण--बहुबा इस नीति का प्रस्ताथ पूण आय प्राप्त 

बरन वा लिये दिगप्रा गया हैं। इस नोति वा आवारमूय बियार यद्द है कि जब्र 
धनी व्यक्तियां स निधना को श्लाय का हस्गान्तरग किया जाता है वो उसे 
परिशामस्‍्वरूप देश के बुल उपभोग म वृद्धि हो जाती है, क्यावि निधया मे धनी 
उपयब्लिया थी श्रपेक्षा श्रविवा उपभाग करने की प्रवृत्ति हाती हे। उदाहरणाथ, 

अदि हम घनी व्यक्तिया पर श्राय कर बढ़ाकर और साथ ही अनिवार्य 
बच्तुआ तथा अ्रध आवश्यक बस्तुआ पर अप्रत्यक्ष कर को उभी मीभा तक कम करदें 
या परिवार भत्ता को सभान राह दें दो ब्ौसत उपभोग करने की प्रवृत्ति मं बुद्धि 

होगी | थदि झाधकर से प्राप्त आ्राय बो राजकीय विनियोगो म लगा दिया जाय तो 
भी सत्रिय माग स वृद्धि होगी, यदि निजी विनियोगा म कोई भी बमी उत्सन्‍्त नही 

होती । सायबवर की दर इम प्रक्वार ऊँचे स्तर पर निधारित वी जाय कि निजी 

विनियोग हताइगाहिल न हा + इसलिये यह्‌ आवश्यर है कि ऊंची आय पर झावरुर 

की पपेक्षा पूँणी बर लगाया जाये । सरकारी व्यय सर्देव ही, पूर्ण रीज़गार के लिये, 

साधारण झायबर प्रणाली की भ्रपेक्षा अधिक होता है जवफ़ि घाटे क ब्यय का सहारा 

लिया जा रहा हो, क्योकि घाटे क ब्यया बी तुलना म क्दारोपण हे उपभोग मे कमी 

झा जाती है भौर इसलिये वेवव उसी सीमा ठत सक्रिय माँग उत्पन्न हाती है जब 

तक कि कर का भुगतान वचतो म से क्या जाता है॥ झ्ायकर प्रणाली घाटेके 

_अजदों वी तुलना म तवल्ल इसी दृष्टि से अच्छी होती है कि इसम आ्राय का विवरण 
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अधिक न्यायपूर्ण हो जावा है, किन्तु साथ ही साथ इन नीति से जनता को आपत्ति 
भी श्रधिक होती है । दाना ही नीतियाँ अपनाई जा सकती हैँ । पहल आयकर को 
बढावा जा सकता है और फ्रि इसी के साथ साथ घाटे के बजडा से भी काम लिया 
जा सक्रता है। 
आय का पुनवितरण, आगऊर लागू करने से पहले, मूल्य नियनण द्वारा 
भऔ प्राप्त किया जा सकता हू । यदि मारदुरा स्थिर रहे और उपभोग कौ बस्तुश्ना के 
मूल्य कम कर दिप्र जाव तो लगमम उसा प्रकार वाध्यावकू लाभा क। स्थानान्‍्तरण 
बास्तबिक मजबूरी की झोर होगा, जिम भ्रकाद उपभोग की वस्तुझा के मूल्य स्थिर 
गहने और मजदूरी वढले की स्थिति में होता । यह नोति उपयुक्त तीतिया वी अपक्षा 
अधिक उपयुक्त हागी यदि निजी विनिमोगा क्री स्थिति पहल ही जैसी रह । हा 
इतना अवदय है हि इसका प्रद्मालन एवं प्रबन्ध उठता सरल नहीं होता । यह भी हो 
सकता है कि मूल्य नियन्त्रण द्वारा मूल्य स्थिर रकजे जाय और मजदूरी भ॑ यृद्धि कर 
दी जाये किल्तु इसमे कठिनाई यह होगी तरि मजदूरी थ वरान की सांग फिर उत 
उद्योगो मे गी होन लगगा शिनम जाभ की द< ऊचा नहीं हे और दखजिये इन 
द्यागा को बिना आशिक सहावता टिय्रि मल्य स्थिर रखना वढठित हां जायगा। 
इसी लिये व्यवहार म बोना ही रातिया को ऋपनाया जाता है। ग्रत्र हम यह देसना है 
कि गृल्य स्थिर रहन पर जब मजदूरी वढाइ जाती है ठा पृण रोज़गार बाडी अघ 
<प्रवर्था मे उसके क्या प्रभाव हाग । इस रीटि में त्वी पहला रीति की भाँति मजदूरी 
बढगी झौर लाभ मिरन लगग । परिणामस्वरूप गक्तिय माग में बृद्धि हागी और इसलिये 
पृण रोज़गार में, ऊची आय दालों के उपभोग म कमी करना आनइयक हो जायगा | 
अल लाभा क्या भजदूरिया की आर स्थानान्तरण करन बे ग्रत्पिक्त उचित दर पर 
अपमिकर भी लागू करना चाहिये, तिनस उतने ही बजट के धाट कम हो जायग। 
बुछ नी हो, दोना ही स्थिजिया म बजट क घाट उसी झनुपात में कम दो जावगे 
जिस गनुपात में पुनवितरण से उपभोग पर उल्पन्त द्वान वाल या प्रभाव हाते है, 
उनको दूर करन के लिये अतिरिक्त आयकर लगाया जाबा ह। अब हम निम्ग 
निष्कर्षों वर पहुँचते हू -- 
प्रत्येक प्रकार क सरकारी व्यय स चाह वह ॒राजबोय वितियोगा पर क्यो 
जाय या सामूहिब' उपभोग बढान क लिय, झार्थिक नहायता दने के लिय या तो घादे 
के व्यय द्वारा ना आयर र में बृद्धि करक, पूण रोजगार की स्थिति प्राप्त ७ जा सकती 
है । दूसरी स्थिति से सरकार का व्यय अधिक हागा क्याकि आयव र का भुप्तात 
करन घाला के उपभोग पर शधिव्र भार पढडेया । व्यवहार म जो व्यय आयकर द्वारा 
प्राप्त घन में मे किया जाता है जो बेवन पूण रोजगार प्राप्त करने के लिये ही लाम 
करी नहीं होता वल्किल्लाय क वितरण की भ्रममानताग्रा कौ भी डूर करता है, जहाँ 
तक सम्भव हो अधिव से अधिक त्तिया जाये और यदि वह पूर्ण रोतगार प्राप्त करन 
के लिये पर्याप्द तही है तो रण प्राप्त करके ब्यय कहो, तिननी झ्रावइ्यवता हा बढाया 
लआाये। लाभ की दरा को भी कम करक--चाहे यह कमी उपभाय की बस्तुआ के 
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मूल्यों में कमी करके या स्थिर मूल्यों के साथ मजदूरी को बढाकर--प्राष्त की जायें. 
और उसको मूल्य नियन्‍्नण के ढाचे के ही अन्दर रक्खा जाये तो भी सक्रिय माँग में 
बृद्धि होगी और पूण रोजगार स्थिति प्राप्य करने में सरकारी न्‍्यय का काम और 
भी सरल हो जायगा । 

निजी विनियोगो को उसी सीमा तक बढाना चाहिये जो जनसख्या के बढ़ने 
और श्रम की आवश्यक्ता के स।थ साथ मशीनों की उत्पादन छाक्ति को बढाने के 
लिय पर्याप्त हो । यह श्रायकर को सशोधित करक या ऊँची झाय वालों के लिय कर 
थी दरो को कम करफे या आयकर के एक भाग के स्थान पर पूंजी कर लगाकर 
(ताकि लाभशझीलता पर बुरा प्रभाव न पड़े) किया जा राकता है। इसके अतिरिक्त 
सह भी सावश्यक होता है कि सरकार स्वय निजी विनियोग्रों मं भाग ले (जंसे 
श्रमिकों के रहने के गन्दे स्थानों बी सफाई) । परन्तु सरकारी व्यय ऐसा होना 
चाहिये जो निजी विनियोगो के साथ मिलकर पूर्ण रोजग्रार उत्पन्न कर सके | राज- 
कीय पिनियोगा तथा उपभोग सम्बन्धी आथिक सहायता, दोता मंदों के घीच सर- 
कारी ब्यय का बठबारा यामाजिक प्राथभिकताप्रो के सिद्धान्त के अनुसार होता 
चाहिये |? 

राजस्व एव पूर्ण रोज़गार--हम अभी तक पूर्ण रोजगार स्थापित करने की 
विभिन्‍न रीतियो का वर्णद कर रहे थे | यद्यपि ऊपर वे पृष्ठो मे जो विवेचना दी गई 
है बहू सब पूण रोजगार झौर राजस्व के घनिष्ठ राम्बन्धो का हो एक पभ्रध्ययन है,- 
किन्तु वह सामान्य नीतियों का ही विइलेषण था झोर उनका सम्बन्ध राजस्व से 
केबल अप्रत्यक्ष रूप से ही था | अब हम निम्त मे श्रत्यक्ष रूप से राजस्व और पूण 
रोज़गयार की पारस्परिक निभरता की विवेचना करेगे । 

राजस्व के प्राचीन एवं नये सिद्धास्त--प्राचीन झागल प्रर्थ शास्त्रिया का 
विचार था कि पूर्ति स्वथ अपनी समाग उत्पय कर लती है झ्लौर निजी उपक्रम सभी 
उपलब्ध साधनों का उपयोग कर लेता है यदि मजदूरी तथा लाभों मे पयाप्त लोच- 
पूर्णता है । वे आधुनिक अर्थे स्त्रियों की भाति इस वात को स्वीकार नही करत थे, 
कि एक व्यक्तित की आय दूसरे व्यक्ति के व्यय पर निभर करती है श्लौर यदि कोई 
ब्यवित अपनी आय को खच न करके बचाता है तो उससे दूसरे ब्यक्तिया की भ्राय 
क्रम हा जायगी वरन उनका विश्वास था वि समाज म एक व्यक्ति की बचत सादेव 
दूसरे ब्यवितय। द्वारा विनियोग सम लग जाती है । बेकार नहीं परी रहती । इस- 
लिय यदि सरकार इन साधनों का उपयोग बरना चाहती है ता वह गिजी उद्योग- 
पत्तियों को वचित करके ही कर सकती है । जिसवा अभिप्राय यहूँ हुम्रा कि राज 
कीय विनियोगां या सरकारी व्यय से कसी प्रकार भी सक्रिय माग उत्पन नही होगी 
श्रौरन हा राजगारा म॒ वृद्धि ही होगी । इसलिय सरकार शो भ्रपना वजट सतुलित 

] उपयुक्त सभी विवेचता शश॒ कट॒आऑल्फ़ा 5 विचारा पर आधारित है-- 
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रखना चाहिये । यही राजस्व का प्रमुख सिद्धान्त था । इससे अतिरिक्त और भी कई 
सिद्धान्त थे । 
(१) बजट को सम्तुलित रखना चाहिये 
(२) बजट को छोटे से छोटा रखना चाहिये । 
(३) उपभोग पर कर लऊूगाने चाहियें और बचतों को करमुतत रखना 
चाहिये । 
(४) यदि बजट के घाटो का होगा अनिवायें हो तो दीथेंकालीन बौड चालू 
ज़िये जायें । 
(५) क्रण केवल उत्पादक पिनियोगो के लिये ही प्राप्त किये जाये । 
(६) राष्ट्रीय ऋणों का भुगतान करने के लिए ऐसे कर लागू किय जाये जो) 
चालू उपभोग को कम करें। 
ये सब विचार एक इस मान्यता पर आधारित थे कि निजी विनियोग स्वय 
पूर्ण रोज़गार की स्थिति स्थापित करते हे और राज्य हस्तक्षेप इस स्थिति को भग 
कर देता है । 
किन्तु कीन्‍्स ने अपने सामान्य सिद्धान्त («४९८४० प७९०7५) द्वारा प्राचीन 
लेखकों के विचारों को छित्न-भिन्न कर दिया । कीन्स ने यह सिद्ध कर दिया कि 
उपभोग को कंग करके भऔर झाय को बचाकर पूँजी का एकत्रीकरण नही होता बल्कि 
बेंकारी उत्पन्न होती है, राष्ट्रीय आय गिरती है और विनियोग कग होने से पूंजी का 
एकश्रीकरण कग हो जाता है । आजकल यह कहना सम्भव नहीं है कि 'जो कुछ हम 
उपभोग नही कर पाते व्यापारी उसका उपयोग विनियोग के लिए कर लेता है, 
अल्कि झब तो यह कहा जाता है कि “यदि हम उपभोग न करें सो व्यापारी बिनियोग 
करगे के लिए तैयार नही होगे ।” पुराने लेखकों के अनुसार ऐसा प्रतोत होता था कि 
मनुष्यों के लिए केवल एक ही मार्ग खुला हुमा था-य्रा तो उपभोग करें या 
बिनियोग । किम्तु आज यह गलत सिद्ध हो गया है और अब बिनियोग और उपभोग 
दोतो एक दूसरे पर निर्भर होते हे। विना उपभोग के विनियोग सम्भव नहीं होते 
आर दोनो एक साथ गिरते है और एक साथ वढते है । इन नये विचारो ने राजस्थ 
के सिद्धन्तो में हलचल उत्पन्न कर दी। आजकल यह स्वीकार कर लिया गया है कि 
निजी उपकप पूर्ण रोज़गार स्थापित नही करते और जितने भी उत्पादक साधन 
निजी उपक्रम द्वारा उपयोग में नही लाय जाते, उन सब पर राज्य, करारोपण के 
अतिरिक्त ग्रन्य उपायो से, अपना स्वामित्व स्थापित कर लेता है या जब हम यह 
स्वीकार करते हैं कि समाज का व्यय इतना नही है कि सादे उपलब्ध उत्पादक 
साबन उपयोग म ले लिये जायें और अधिकतम राष्ट्रीय आय उत्पन्न करने के 
लिए पर्याप्त नही हैं, हम यह भी स्वीकार करते है कि यदि राज्य अपनी आय वी 
अपेक्षा अधिक व्यय करे तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो सकती है। अत रान्तुलित 
बजटो के विचार को पूर्णतया सम्राप्त कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त राजस्व बेर 
घिद्धान्तों मे और भी अनेको पस्वितंन हुए है । 
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यदि हम यह मान कर कि यूण रोजगार स्थापित करना राज्य का कतब्य है 
तो सतुलित बजटा की नीति द्वारा श्रयात विना ऋण प्राप्त किय हुए पूण रोजगार की 
स्थापना सम्बन्धी नीति की ओर ध्यान दें दो ज्ञात होगा कि सरकार को श्राय का 
वितरण समान करने का प्रयाव वरना होगा । उसको एसी नीति अपनाना होगी कि 
व्यक्षित पालू विनियोग सुविधाझ्ों वी तुलना मे अधिक बजाने व प्रवत्व वरे। आय 
के' रामात बितरण म ब्पक्तिया के उपभोग करने की सामान्‍य प्रवृत्ति अधिक होती है । 
इसलिए जब कि निजी बिनियोग के अवसर स्वय निश्चित मात्रा म नही होते प्रूण 
रोजगार की स्थापना के जिस मौर माय क पुनवितरण के जिए वहुत ग्रथिक प्रयत्त 
करने द्ाग--फरारोपण के ठाँच म आथिक महायताों झौर मूल्य नियन्त्रण म परिवतन 
बरने पडग ताकि अथ-ब्यवस्या एक समात स्तर पर रह। यहा पर हम केवल 
कर रापण को ही आय का समान वितरण प्राप्त करत के एक उपाय के हूप में 
प्रयोग करेंग । 
आबुनिक वियारधारा के अनस्तार करारोपण बेवत झाय प्राप्त करने था 
हा एक साधन नहीं है बरन श्राय के पुनवितरण का एक अस्त भी है जब कि प्राचीन 
देखा के लिए यह ग्राय प्राप्त करन का एक साधनमाय था ! उन लोगो का विचार 
था कि करारोयण से पूजी का सचय कम हो जाता है। उतके अनुसार क्‍या यह 
अधिक धच्छा नहा है कि रोटी के वितरण की चिता छगोउ कर हम रोदी वे श्राकार 
को बढ़ाने वी ओर ध्याट द ? प्राचीव काल मं झ्राथ का समाव वितरण आर्थिक 
दृष्टिकोण से नहा बरन सामाजिक याय के दब्टिकोण से उपयुक्‍तत माना जाता था। 
परतु आजकत झाय के पुनवितरण सम्ब घी उपराया को साम्राजिक दत्टि से नहीं 
बल्ति ग्राथिझ दष्टियोण से भ्रधिक महत्व दिया जाता है। झाजक्न उपभोग की 
झ्रपणा बचतो पर कर तयाने को अ्रधिक उचित स्त्रीकार क्या जाता है। और 
पुनवितरण सम्बधी करारोतण को श्राथिक एंद सामात्रिक दोनो ही दृष्टिकोणा से 
आपश्यव समझा गया है | भ्राथिक दध्टिवाण से यह निजी बचतों को कम करने में 
शसहापक गिद्ध होता है जो बकारी दूर करने के त्रिए आावदइयव है। सामाजिक 
दप्टिकोण से यह जीवन स्तरा म्‌ समानता स्थापित करता है जो याय बी दृष्टिसे 
उचित है । श्रत पुनवितरण सम्ब थी १रारोपण केवव बकारी दूर करने के ह0 ही 
आ्रावश्यक सही है घरन सामाजिय आय प्राप्त करन वे लिय भी झावश्यवा है। हम 
इस अध्याय के आरम्म मे ही कह चके हूं कि झ्राय के पुनत्रितरण सम्बथी करारोपएण 
बी नीति निर्वारित करते समय बठी सतकता स काम करना चाहिय और मुख्य रूप 
थे, व्ये, वाता, को ध्यान म॒ रदना चाहियि--प्रणप्त ग्राक्त,के; समच्षित वित्तरण सिजए-फ, 
उब्त्तातात्ततफक एण प्राप्ण्प्राष्ड) ने वि हाद्ध विद्रण पर घर वगाना चाहिय झौर 
दूसरे क्रारोपण इस प्रकार किया जाये कि कर दाताप्रा को वितियाग करत की 
हझचि कम मे हो | उपयुक्त दोगो वाता को द्यायकर लागू बरत समय ध्यान में रखना 
खाहिय। 
पुनविवरण सम्बधा करारापण कबल झाया वे भ्राधिक्र को ही कम नहीं 





पूर्ण-रोजगार एवं राजस्व नीति ३५ 


करता, वरन्‌ यह तिर्धन व्यवितयों की आय को वढा भी सकता है। आग की यह्‌ 
वृद्धि या तो मुद्रा के रूप म हो सकती है या वस्वु के रूप मे, जैरो प्रारिवारिक भत्ते 
या ति झुल्क शिक्षा । कुछ जेखको का विचार है कि बडी आयो पर कर लगा कर 
छोटी आयो से वृद्धि करने से व्यक्तियों के काये करने की इच्छा कम हो जानी है । 
परन्तु न तो यह सर्देव होता ही है और न प्रस्येक प्रकार की सहायता हो के विरुद्ध 
यह झ॒ पत्ति वी जा सकती है। उपभोग की झावश्यक बस्तुओं के मृल्य कम करने के 
कलिय दी गई झ्ाथिक सहायताओ पर कम से कम यह बात लागू नही होती | बेसे भी 
सरकार के लिए यह तो सदैव ही सम्भव है कि आर्थिक सहायता देने की अपेक्षा, 
आूल्य कम करने के लिए अप्रत्यक्ष कर न लगाये । उपभोग की दवस्तुम्नो पर लगे हुए 
प्रत्यक कर से उपभोग कम होता है और आर्थिक सहायता से उपभोग बढता है। 
अत्येक कर या आर्थिक सहायता का प्रभाव विद्येप इस बात पर निर्भर करता है कि 
बस्तु जिश्लेप की शॉग की लोच कैसी है । साधारणतया यह देखा गया है कि सामूहिक 
छपभोग की अधिकाठ वस्तुग्रो की माँय आय के परिवर्तेनो के सम्बन्ध से लोचदार 
होती ह और मूल्य-नियन्नण के सम्बन्ध म बेलोच होती है । 
पुनवितरण सम्बन्धी करारोपण से पूँजी क्वा सचय कम नही होता वरन्‌ उसमे 
बुद्धि होती है, सदि कर इस प्रकार लगाय जायें कि व्यापारियों की विनियोग करने 
की रुचि कम नही होती | निजी विनियोगो को भ्ोत्माहन देने के लिए ग्रर्थात्‌ धन 
आऋ सचय अधिक तीन गति से होने देने से लिए---सबसे उत्तम विधि यह है कि उन 
अस्तुझ्नों के उपभोग को बढावा दिया जाये, जिनके उत्पादन में उस पूंजी का विनियोग 
किया जा सके । उपभोग की वस्लुओ की माँग बढने से निजी बिनियोगो पर कभी भी 
बुरा प्रभाव नही पडता । यदि पूण रोजगार भी स्थापित हो गया है तो भी उपभोग 
की बरतुप्नों की माँग बढने से निजी विनियोप हतोसाहित नही होगें, बरन बरतुप्नों के 
मूल्य बढने से उपभोवषताश्रों की ही वास्तविक आय कग होगी । झ्रत यदि व्यक्तियों 
की उपभोग करने को प्रवृत्ति म वृद्धि करने के लिए करारोपण किया जाता है तो 
बहू विनियोंगों को हतोत्साहित न करके प्रोत्माहित करेया। किन्तु यह उसी समय 
होगा जब फ्रि कर ऐसे लगाय गए हो जिनसे व्यक्तिया के विनियोगो रो प्राप्त होने 
वाल लाभो में कमी नहीं होती । 
उपभोग करने की प्रवृत्ति मे इतनी वृद्धि हो सकती है कि मुद्रा-प्रसार उत्सन्‍्त 
हा जाये । किस्त्ु आधुनिक अर्दव्यवस्था में ऐमे सुद्राप्रसार का आजकल चुछ भी भय 
जही हे । निजी और मरबारी दोनों ही प्रकार के व्ययों से ऐसा हो सकता है। 
हम यहाँ पर केवल सरकारी व्यय की ओर ही दृष्टिपाव करनो है । पूर्ण रोजगार के 
सम्बन्ध में साधारणतया यह मान लिया जाता है कि सरकार केवल उगी गीमसा तक 
अपना व्यय बढाती है जितना पूर्ण रोजगार की स्थिति को स्थापित करने तथा बनाये 
रखने के लिए आवश्यक होता हैं| किन्तु यह मान्यता अवास्तविक है। आधुनिक 
समाज में कुछ सामूहिक कियायें ऐसी होती हे जिनको प्राथमिकता देनी होती है और 
जिन पर बहुत अधिक खर्चे करना पडता है। यदि यह मान भो सिया जाय कि 
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सभाज म घन का वितरण इस प्रकार हो रहा है कि देश मे उपजबन्ध सभी साधनों 
का उपयोग करने के लिए पर्याप्त है तो भी स्वतान बास्तविक राधतों को अपके 
उपयोग के लिए प्राप्त करने के हेतु सरकार करारोपण करेगी । इस प्रकार करारोपण 
नीति के दो काय होते ह--प्रयम सरकार इस अस्न के द्वारा उन साधना के निजी 
उपयोग को नियीतत करती है जिनकी झावश्यकता स्वयं उसको होती है भ्रौर 
दूसरे इसके द्वारा देश सम आय या वितरण ठीव तिया जाता है । करारोपण मंद्रा 
प्रसार विरोधक भी होता है अआत करारोपण रे सरवपर सुद्र। प्रसार वो भी निकनित 
कर सकती है । एसा करारोपण उपभोग वो हतोतल्साहित करता है और वास्तविया 
साधना को सरकार के उपयोग के लिए उपनब्ध करता है। क्रितु एमे करा को 
केबव उसी समय अ्रच्छा कहा जा सकता है जब सरकार उन साधना का इस प्रकार 
उपयोग करती है कि सामूहिक कल्याण में इतनी वृद्धि होती है जितनी विजी उपयोग 
सम गही होती । वास्तव से उपभोग पर जो वर सगाये जाते हूं उनसे प्राप्ण होने वाली 
आय को सरकार को बडी सावधानी से और उसका बडा ही उत्तग उपयोग करना 
चाहिय । ऋणो तथा निजी वचता पर लगाय हुए करो द्वारा जो धत प्राप्त होता है 
उसके सम्बंध म॒ इतनी सतकता बरतने की ग्रावश्यकता नही होती क्योकि पहली स्थिति 
ले सरपार उय साधनो को निकाल जेती है जिनका उपयोग व्यक्ति अपने लिसे करते 
किन्तु दूसरी स्थिति भ वह एसे राधत निकालती है जिनका उपयोग भ्यक्तित श्रपने काम 
के लिए नहीं करते और उनको बिना उपयोग के पद्य रहने देते $ प्राचीन विचारधारा 
मे इस प्रकार की कोई भी कठिनाई उत्पन नही होती कक्‍्याक्रि प्राचीन श्षसत्रा के 
अनुसार प्रत्यत॒ बर ही उद्दश्य की पूति करता है, श्रयात प्रत्यक्ष कर स ही साथत 
लिजी उपयोगों में से निकाल लिए जाते हुं और प्रत्यग बर ही मुद्रा प्रयार निरोधक 
होता है । आधुनिक विचारधारा म॒प्रत्यक कर के प्रभाव श्लय अतग होते हू 
भर इसी प्रकार हर प्रकार के ऋण के प्रभाव भी अतग भ्गग होते है । इसलिए 
सामायरूप से यह कहना दि राजकीय व्यय का इतना प्रतिशत (जैसे ४०१८) बरो 
द्वारा प्राप्त आग में सु और इतना भ्रतिशत (जंस ६०%) ऋणा से पूरा होना 
चाहिए सभी परिष्थितिया के लिए उचित नही होगा । इसके ग्रतिरिवत इन सूचनाग्रा 
तथा अनुमाना स मुद्रा प्रसार वी नीति के सम्बंध मे भी कुछ जाम नहा हाता जब 
तक यह न माजूस हो कि करा और ऋणा के झोत बया हूं | श्रत प्रनवितरण संबंधी 
करारोपण नीति का निर्माण तथा करा बा चुनाव बड़ी सावधानी एूव बुद्धि माती से 
करना चाहिए । 
अभी तक हम रातीलत बजट के आधिक प्रमावा का विश्वपण वर थ । 

अब हम झमसतुतित बजटा के प्रभावा की विवचना करेंगे । मान वीतिए कि प्रूण 

रोज़गार के दिए झाय के पुनवितरण स॑ सतोपजनतः परिणाम प्राप्त नही हा पात 

और घाट ने वजटा वा सहारा जता पडता है तो दइसर क्या परिणाम हाग ?ै 

इमम तो कोई संदेह नहीं वि घजट के हरघाट स राष्ट्राय ऋण म 
बूडि हाती है। यहाँ पर दा श्रान उठते ह--भ्रवम राप्ट्राव ऋण के भात्रार का 
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कोई सीमा होनी चाहिए या नही ? और दूसरे राष्ट्रीय ऋण म॑ किस प्रकार के ऋणा 
द्वारा वृद्धि करती चाहिए ? पहला प्रह्न राष्ट्रीय ऋण की राशि से सम्बन्धित है 
और दूसरा उसके गुणों से, अर्थात्‌ ऋण दीघेंकालीन बौंड मे होना चाहिए या झल्प- 
कालीन पदों स या नकदी से । 
आस्तरिक राष्ट्रीय ऋण के सम्बन्ध से बहुघा यहे आपत्ति दिखाई जाती है 
कि ऋण द्वारा जो घन का रथानान्तरण होता है वह अनुचित होता है और इन 
ऋणों के भार का वित्तण भी उचित नही होता अर्थात्‌ जिन व्यक्तियों पर भार 
नही पडना चाहिये उन पर पडता है और जिनको सहत करना चाहिये थे बच 
जाते है । कुछ लोगो का यह भी कहना है कि य ऋण ऐसे व्यक्तियों से प्राप्त किय 
जाते है जो देने योग्य नहीं हैं । इसलिए जितना न्ूण का आकार बढता जाता 
कै उत्तना ही उमका भार भी जनता पर वटता जाता है । क्न्‍तु यह सही नहीं है। 
राष्ट्रीय करण केवल उसी समय भार युक्‍तर होता है जवकि सम्पूर्ण ऋण की राशि 
केबत मुठठी भर व्यक्तिया हारा ही प्रदान की जाती है और जिनको प्रत्यक वर्ष सूद के 
कप मे एवं बहुत बडी धनराशि प्राप्त होती है और इसलिए ये थोदे रे ब्यक्त प्रत्यव 
चप और अधिक धनो होते जाते ह, जो अन्यायपूर्ण है। झ्रत कदृणभार ऋण के बड़े 
या छोटे आकार के कारण बडा या छोटा नही होता वरन्‌ ऋण पत्नो के स्वामित्त्र के 
कारण ऋणभार कम या ग्रविक होएः है। राष्ट्रीय ऋण, इसलिए आय के वितरण 
बी अ्समानतायें भी उत्पन्न कर देते हँ--चास्तण म यही मौलिक समस्या है । 
पूर्ण रोजगार प्राप्त करने के लिए, जहाँ तकः ऋण की राशि का सम्बन्ध है, 
सो समस्या ऋण के तत्कालीन प्रभावों की इतनी विषम नहीं होती जिलनी कि 
इस बात की होती है कि हीनार्थ प्रवन्धन द्वारा पूर्ण रोजगार प्राप्त करने की नीति 
“उचित है या अनुचित ? युद्ध के लिए प्राप्त की गई ऋण राशि में प्रत्येक वर्ष वृद्धि 
होती जाती है, क्योकि प्रत्येक वर्ष सूद दर सूद लगता जाता है झौर राशि बढती 
जाती है + ऐसी वृद्धि से आय के वितरण की अममानतायें और भी बढती जाती हैं। 
इसलिए राष्ट्रीय ऋूण को बहुत वडी समस्या आय के वितरण के सम्बन्ध में है और 
ऋण-भआार के स्थानान्तरण की समस्या ठो केवल एक भ्रह्मययक समस्या ही है । 
सरकारी बौड़ा का स्वामित्व व्यक्ति को केबल घन प्राप्त करने का गधिकार 
ही प्रस्तुत नही करता वल्कि वापिक ग्राय प्राप्त करने के लिगु भी अधिकार प्रदान 
करता है । जब ऋण पर क्वल थोडे से व्यक्तियो वा ही स्वामित्व होता है और 
ऋण की राशि म पत्पेंक वर्षे वृद्ध होती जाती है तो आय तथा घन प्राप्त करने के 
अधिकार भी थोड़े से ही व्यक्तियो के हाथो म एकत्रित होते जाते हैं ।॥ यदि करो में 
इस प्रकार हेसल्‍झेर कर दी जाए कि यहू अधिकार कम हो जायें तव भी घन प्राप्त 
करन के अधिकार तो एकत्रित होते ही रहेगे, चाहे वापिक झाय प्राप्त करने के 
अधिकारा मे कमी अले ही हो जाए। इस प्रकार घनी व्यक्तियों की सख्या में निरस्तर 
चुद्धि होती ही रहेगी जो सामाजिक एवं आथिक दोनो ही दृष्टिकोणों से अनुचित है + 
हुँ पूर्ण रोजगार की दृष्टि से यह उचित हो सकता है, क्योकि घनी व्यक्तियों को 


द्् वेकारी, पूर्ण रोडमार तथा राजस्व नीति 


आय म वृद्धि होने से उनके उपभोग करने की धरवृत्ति भी बढती जाती है, जिससे 
पूर्ण रोजगार स्थिति स्थापित होने मै सहायतर मिलती है | परन्तु ऐसे पूर्ण रोजगाण 
को सामाजिक एवं आशिक दृष्टिकोण से न्‍्यायोचित नहीं कहा जा सकता। 
यह ध्यान रहे कि इन मुद्रा स्वत्वो (#०7८ए धष०5) का एकत्रीकरण पूण रोजगार की 
नीति के कारण नही होता बल्कि यह घन वी उन झसमानताझो के कारण उत्पन्न 
होता है जो ऋण प्राप्त करने के पहले ही से विद्यमात थी । इस्रीलिएु तो समय समय 
पर उत्पन्न होने वाले अवसाद ग्रावश्यक होत हू क्‍्याकि बहू इन मुद्रा स्वत्वों ब॑ मूल्य 
बे गिरः देते ह ) 

ऋणो द्वारा प्राप्त राशि को खच््‌ करने के उद्देद्य या खब करन की विधि 
का न वो ऋण ग्रस्तता के झाकार पर झौर न सूद की दर पर ही कोई प्रभाव पडता 
है । सरकार इस राशि को जिस प्रकार चाहे व्यय बर राकती है। सरकार के निर्भय 
आथिक उद्देश्यों से निर्धारित महां होते वल्कि सामार्जिक प्राथमिकता (800७2 
97०४७५७) से निश्चित होते हैं या यह भी देखकर निणय लिए जा सकते हैं कि देश 
ग कौत से आर्थिक राधन बकार हैं और उनमे से किन की बिना कठिनाई के प्राप्त 
किया जा सकता है। सामाजिक प्राथमिकता के विच्वारी से प्ररित टोकर ससरवार यह 
भी सोच सकती है वि स्थायी पूँजी रा निर्माण करना चधिक वालनीय हो सकता है 
जैसे, सडका रकूला ग्रस्पताला प्रादि का तिर्माण या सरकार यह भी निणय कर 
सकती है कि बह अपने ्वयध को उपभोक्ताओं के व्यय को बढाने के उद्देश्य से करे 
दोनो ही स्थितियों मे बेबल उपभोग मे ही वृद्धि नहीं होती बल्कि उत्यादक पूजी मे 
भी वृद्धि हांती है. क्योकि मशीनों तथा स्थायी पूर्जी की माँग केवल वस्तुम्रो को शाँग 
से ही उत्पन्त हीती है । इस प्रकार मृर्य ध्याव देते योग्य बात यह है कि निजी 
बिनियोग की किया एक उत्पादित घटना है जो लाभ की झाज्षा से प्ररिच होती है 
और लाभ की आशा स्त्रय अन्तिस बरतु की वास्तविक या आझातात साय को वृद्धि 
पर निभर करती है । सरकारी विनियोग7? मै यट बात नहीं होती | सरवार चाहे तो 
उपभोग को बढा सकती है या निद्ती विनियौगा को प्रा.साहित कर सकती है ! किल्लु 
राशनिय व्यवस्था मे इस प्रकार की रकतन्त्रता यही होती । 

जिम सखका ने पूण रोजगार मे लिय निजी विभियायों सी प्रोत्साहन देले 
का सगर्भेन किया है उन्हाने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि निजी विनियोग 
कबल उत्पादित (8४८४।४९०) होते हूं । करम रियायत करने और झाथिक सहायता 
प्रदान करने से निजी विनियोग प्रोत्साहित तो झवद्य हो सबते हैं. डिन्‍्तु पंजीयत 
व्सपुपो, का, सज़ा, उम्त समय तक निराधार, # गा जब तब उपभोकक्‍ताह्मा की क़्य- 
डाक्षित म बुद्धि नही होती । अभ्रत दीर्पकाल से वेबल गिजी विनियोगा को श्राथिक 

हायता प्रदान करके ही समस्या नहीं हल हो जाती। यह केवल मन्दी काप मे 

रोजगार के स्वर को ऊँचा उठाते मे सफ्ल हो सकती है. पूण रोजगार के बनायें 
रखते म॑ सही । हम पहले भो इस विषय पर काफ़ी दृष्टि डाल चुके हू । ग्रव हम 
इस प्रइन पर विचार प्रकट करेंगे विः एुक बडे राप्ट्रीय ऋण से मुद्ा-स्फीति उत्पन्‍्त 
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होती है या नही २ 
व्यक्तियों के पास केवल सुद्र। के एकज्रित होने या मुद्रा-स्वत्वों के अधिकार 
एकत्रित हो जाने से ही मुद्रा स्फीति उत्पन्न नही होती । मुदा-स्फीति उसी समय 
आरम्भ होती है जब॒ लोग अपनी सुद्रा को खर्च करते हें । परन्तु प्रढन यह है कि 
मुद्रा की उपस्थिति या मुद्रा प्राप्त करते के अधिकारों को उपस्थिति चिजी ज्यय 
पर कोई प्रभाव डालती है या नही ? मनुष्य का खर्चा उसको आय से निर्धारित 
होता है । यदि मनुप्य कुछ भी न बचाकर अपनी पुरी आय खर्च कन देते हैं तो 
उसना व्यय उस स्थिति की अपेक्षा अधिक होगा जबकि आग मे से बढ कुछ बचत 
कर रहे थे। इसी प्रकार व्यय म झौर भी बुद्धि हो सकती है यदि गनुष्प अपनी 
पुरानी बचतो णो चालू आवश्यकताओं पर खच करन लगने । पूर्ण रोजगार वाली पग्र्भ- 
व्यवस्था से एकत्रित धन या स॒द्रा प्राप्त करने के अधिकारों के एकत्ित करने का 
कोई भी प्रभाव नही पडता वेवल इसी का प्रभाव पडता है कि व्यवित अपनी पूरी 
चालू आय उपभोग पर ज्यय करना झारम्म कर रहे है था नही । यदि बे पूरी 
श्राय खर्च करना आरम्भ कर देते है तो अवश्य ही सुद्रा-स्फीसि उत्पन्न हो जायेगी । 
साराश सम उपभोग करन कफी प्रवृत्ति म तनिक भी वृद्धि होने से परुर्ण रोजगार 
व्यवस्था म मुद्रा-स्फीति भ्रारम्भ हो जाती है यदि सरकार वास्तविष साधना का 
उपयोग उसी अश्रनुपात म कम नहीं कर देती । इस प्रकार एक बच राष्ट्रीय ऋण 
मुद्रा-स्फीति को उत्पन्न नही करता । 
जहाँ सक इय प्रस्न का सम्पन्व है कि वजटठ के घाटों के लिये वित्त प्रवन्ध 
की कौन सी रीति अपनाई जाये जिससे मुद्रा-यसार कम हो, इसके सम्बंध सर यही 
कठना होगा कि सरकार को सभी नौतियाँ झपनानी चाहिये, फिन्तु किसी समय 
विशेष पर केवल वही विधि अपनाई जाये जिसका स्वायत करने के लिये जनता 
तैयार हो अर्थात्‌ जिसको जनता स्वीकार करल । हम बता ही चुके हैं कि घादे 
स्वय अपने लिये आवश्यक बनतें उत्पन्न कर लेते है । सदि यह बचते इच्छित है अर्थात्‌, 
व्यक्तियों ने अपनी सारी आवश्यकताओं को सादुप्ठ करके अपनी झाय में से यदि 
कुछ धन बचाया है तो उसका उपभोग पर या विनियोया स एकदम अपस्यात ही 
खर्च होता सम्भव नहीं है। यदि सरवार इन घाटा रा पूरा करने के लिये केवल 
दीघेकालीन बौंड ही चालू करती है तो विना कसी उद्देश्य या लाभ के सूद की दर 
बढ जायेगी और यदि सरकार सूद की दर को नीचा रखने के लिये केवल अल्प- 
फालीनि न्हगा' व सल्ती फफीषएलचक रा एज़ाबछड बता हा९३85६ 30९97८९७) हारा 
घाटा को पूरा करना चाहती है तो दैका के नकद आाघार ( ८५४४ ७८४४४ ) भ इस 
धकार वृद्धि करने से सूद वी दरो का समस्त टाँचा छित-भिन हो जायेगा और 
परिणामस्वरूप पूजोग्रत मूल्यों पर बहुत बुरे प्रभाव पडेंग। अत इन दोनो विधियों 
भर से कोई भी वाछतीय नहीं है । पहली विधि म निजी विनियोग की क़ियाग्रो कौ 
हपनि छोगी सौर दूधरी में मुद्ा-स्फीति होगी और विलास की वस्तुओं का उपभोग 
बढ़ने लगेगा ॥ वास्तव म सरवार को दोनो ही विधियों का प्रयोग करना चाहिये 
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अर्थात्‌ अल्पकालीन और दोष॑काजीन दोनो ही प्रत्यार के ऋण-प्रों को चालू करता 
चाहिये और यदि फिर भी कुछ कमी रह जाये तो उठवी पूंति सस्ती मुद्रा की निकासी 
करके की जाये । इसकी कोई भी आवश्यकता नही है कि बेको पर या जनता पर 
अत्यधिक दबाव डाला छाये या उन्हे समभाया बुझाया जाये ओर जो ऋण दान 
स्वच्छा से प्राप्त हो रहे हैं उनकों गति को तोत्र किया जायें। यदि व्यक्तियों मे 
यह प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही है कि वे ग्ल्पकातीन ऋण-पयो को दीर्धकालीन बौड में 
खदलना चाहते है तो सरकार सूद की दर बश बर मकती है या दीर्घकालीन बॉड 
को खरीदने तथा येचने के मूल्यो के बीच एक कृत्रिम अन्तर उत्पन्न कर सकती है । पूर्ण 
रोजगार में निजी विनियोग क़ियाश्रो को केवल सूद की दर में फेर बदल करके ही 
नियन्वित करना सस्मव नहीं होगा। केवल असाधारण परिस्थितियों के कारण 
उत्मन होने वाली सुद्रा-स्फीति यो, भयभीत होकर, मौद्रिक सीति म उलट फेर करके 
नियन्त्रत नही करना चाहिय । वास्तविक मुद्रा-स्पीति को भारी प्रगतिशील करारो- 
पषण्ठ से रोकना चाहिये शौर यदि झ्वाबदपकता हो सो राधनिय भौर कट्रोल जैसी 
अप्रत्यक्ष रीतियाँ भी अपनाती चाहियें । इन रीतियो को झपनाने मे यह सोचने की 
आवश्यकता नही है कि क्योकि यह पूर्ण रोजगार के स्थायित्व को क्षति पहुँचायेगी 
इसलिये इनको न भ्रपनाया जाये । वास्तव मे पूर्ण रोजगार से प्राप्त होने वाले लाभ 
मुद्रा स्फीति की हानियों की अपेक्षा बहुत कम होते हैं । 
उपपूंक्त विवरण रो रपपष्ट है कि नयी विचारधारा का यह विश्वास है कि 
अब यह सरवार की छाव्ित सम है कि बह साधनों का अधिततम तथा पूर्ण उपयोग 
को सम्भव बनायें, क्याकि उसको यह भी ग्रधिकार है क्ि व्यवितयों की ग्राय का 
एक भाग करो द्वारा प्राप्त करले और इस प्रकार प्राप्त की हुई भ्राय को जिस भ्रवार 
घाहे सर्च बरे झौर उसको यह भी झ्रविकार है कि यह जवता क्री इच्छानुसार जिस 
प्रकार के ऋण पश्न चाहे छापे चाहे कागण्ी सुद्रा वे रूप में या ओड़ ओर प्रतिभूतियो 
के रूप में । पूर्ण रोजगार स्थापित करने के लिये बह पुनप्नितरण सम्बन्धी करारोपण 
(7९३5चए/५ध५ए९ (३७३९५७४) भी वर सबतोी है श्रीर घाटे वे वजटो का भी सहारा 
ले सकती है । किन्तु व्यवहार भ अबेली कोई भी एक नीति सफल नहीं हो पायेगी । 
इसलिये ज्यवह्यारिश नीति मं दोता का ही मिश्रण होना चाहिये । परन्तु इसकी 
सफलता भी इसी बात पर तिर्भर बस्ती है कि आय का रासुचित या छुल वितरण 
(7058 60६०१ ०ई १8९०१४८४) ठोक हो । नयी विचारधारा यह भी स्वीषार 
जरती है कि सरबार सूद की दर यो भी नियल्त्रित कर सकती है शौर लाभकर्त्ता 
(+ब्श0द) की सामोश्ची या निराणा को भी समाप्त कर सकती है। इसलिये नयी 
प्रियारघारा वी लागू बरना, सामाजिक और अ्राथिर, दोनों ही दृष्टिकोणों से 
महत्वपूर्ण हैं। व्यक्तियों की स्वतन्त्रता म हस्तक्षेप करने की कोई झ्रावश्यक्ता नहीं 
है। बर लगाना और ऋण प्राप्त करता बोई नई बात नही है । यह तो सरवार नई 
विचारधारा के आगमन से पहले ही वरती आ रही है, विस्तु श्राज नई विचार- 
घारः ने इनरे उद्देश्य और इनको उपयोग बरने के नियमों में परिवर्तत कर दिया 





यूणें-रोजगार एव राजस्व नीति हि 


है; अब इसका उपयोग गिम्ग वियमो के अनुगार होना चाहिये! -- 

प्रथम, सरकार को प्रचलित कर प्रणाली का ध्यानपूर्वके अध्ययन करना 
चाहिये और विभिन्‍न करो के उपभोग, निजी विवियोग तथा विजी बचतो पर पडने 
खाते प्रभावों के आाघार पर उनमें भेद करना चाहिये । इस अध्ययत से सरकार यह 
थता लगा सकेगी कि जिन साधनो को उद्योगपति काम मभ लगाना नही चाहते उन 
के आकार पर करारोपण के क्या प्रमाव होगे । 

दूसरे, करारोपण का उपयोग केवल, काम म॑ न लाये जाते वाले साधतों के 
आकार म॒ फेर बदल करना ही होना चाहिये, जिसकी कमी और वृद्धि सामाजिक 
आधथमिकताग्रो पर निभर करेगी । 

तीसरे, जो कुछ भी दोप रहता है (दसरे नियम के ग्रन्तर्गत निर्णय लेने के 
बाद) सरकार इन बेकार साधनों को हीनार्थ प्रवन्धन द्वारा अपने उपयोग म ते ले । 

अल आज नई विचारधारा के प्रभाव मे राजकीय वित्त (राजस्व) का रूप 
और उद्देश्स पूर्णतया बदल गया है ॥ आज राजस्व का प्रमुख उद्देश्य देश म साधनों 
के पूर्ण उपयोग को सम्भव बनाना है केवल आय और व्यय या शुद्ध विसीय दृष्टि 
कोण से झ्राय प्राप्त करना या व्यय करना नही है । नयो विचारधारा म सामाजिक 
कल्याण का तत्व है और राजज्व का उद्देश्य सामाजिक कल्याण म वृद्धि करना है जब 
कि प्रात्तीन विचारधारा म वित्तीय तत्व था और उस समय राजस्व का उद्देश्य 
ज्यक्तिगत हित को अग्रसर करना था। साराश में राजस्व पूर्ण रोजगार स्थावित 
ऋरने का एकमाज अस्त्र है। 
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८ 
भारत में बेरोजगारी की 


अध्याय हें समस्या 


(ए+काश्त ण एमससणएण- 
गाटगां वात क्िताय) 





प्रावककथन्त-+- 
ब्रेकारी, पूँजीवादी देशों की एवं प्रमुप्त विश्येपता है । ग्रन्तर फेवल इतना है कि 
इस समस्या का आकार एव प्रकृति प्रत्येक देदा म श्रलग अलग है । भारत की अर्थ- 
व्यवस्था भी पुजीवादी होने के कारण यहाँ पर वेकारी वी समस्या भी बहुत व्रिपम 
है । भारत बी बैकारी की समस्या है तो बहुत पुरानी मिन्‍्तु दूसरे महायूद्ध के वाद से 
इस समस्या के आवार और विपमता दोना ही भ बहुत अधिक वृद्धि हो गई है। 
बेकारी पिछडे हुए देशो का एक प्रमुख लक्षण होता है। विकसित देशों में जनकि 
बेतारी मुरय रूप से श्रौद्योगिक श्रमिको के बीच होती हे पिछडे हुए देशों मं बेकारी 
लगभग ट्यर्म व्यवस्था के प्रस्येत्त क्षेत्र) ही पाई जाती है । पिछद्े हुप्‌ एयः अ्र्ध- 
विकसित देश म बेकारी प्राकृतिक साथनों के अभाव स नदी होती जँसे भारत में ॥ 
हमारे देश म प्राकृतिक साधत प्रचुर माता मे होत हुए भी वेफारी प्रपनी चरम सोगा 
पर है। विकसित देशो से बकारी केवल क्षणिक और ग्रस्थायी होती है प्रोर केवल 
उत्पादग विधि में उन्ट फेर होने ने कारण ही बकारी को जम्म मिलता है ॥ विस्तु 
पिछड़े हुए देशों मं वेकारी की समस्या बहुत कुछ स्थायी होती हूँ। भारत भी 
एक पिछडा हुय्मा देश है चर यहाँ पर बेबारी और कम रोजगारी (एश6ध 
९ा९१०ए४०९८०८) दोना ही वा प्रकोप बहुत कुछ झटल है! यहाँ पर बेफारी तीन 
प्रकार की है--पर्थात्‌ (झ) कृषि वेरोजयारी (ब) ओऔद्योगिक बेरोजगारी श्रोर 
(स) शिक्षित वर्ग की बेरोजगारी । स्पतस्थवा श्राप्ति के पश्चात्‌ से ही हमारे देश 
में बेकारी की कठोरता को समझते का प्रयास किया जा रहा है विन्ठु भभी तक 
कोई उत्तम उपाय इस समस्या को दूर बरने के लिय दूद बित्रालने मे सफ़्त नही 
हो पाये है । हम इस समस्या के वास्तविक झाकार वो बवानें मं भी प्रगमभ है 
क्योंकि हमारे देश गे पर्याप्त ऑज्डा का प्रभाव है । किन्तु यह एक ऐसा प्रटल रत्य है 
कि इसको सिद्ध बरने के लिये प्रॉग्डों की आवद्यकता नहीं है। यद्यदि रोजगार 
दफ्तरी की स्थापता के परचात से कुछ झाँतवड़े प्रमश्य प्रप्ठ होने लगे है रिन्‍्तु बढ़ भी 
>केबल दाहदी छोत्रो से श्रौर कुछ सीमित व्यवसायों से ही सम्बन्धित है भौर इसने 


भरत मे वेरोजगारी की समस्या ड३ 


आधार पर बेकारो की समस्या का वास्तविक आकार का ज्ञान नहीं प्राप्त किया जा 
सकता । रोजगार दफ्तरो के आँकडो पर एक दुष्टि डालेने से यह भली-भाँति स्पप्ट 
हो जाता है कि एक ओर काम छूढने वालो की सख्या में वृद्धि हो रही है दूसरी ओर 
रोजगार के अ्रवसरो में कमी होती जा रही है सौर इस प्रकार काम दूढने बालो कौ 
सरूया दिन प्रति-दिन बढती ही जा रही है । किन्‍्चु यह भी पूर्णतया सत्य नही है। वास्तव 
म काम दूढने वालो में बहुत से आदमी ऐसे है जो काम पेर लगे हुए हैं किन्तु अच्छी 
और स्थायी नौकरी प्राप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने रोजगार के दफ्तरो में अपने 
नाम लिखवा रखें है । दूसरी ओर रोजगार दफ्तरो की कार्य विधि में काम दिलाने 
का अर्थ बहुत झ्जीव है । वहुघा यह देखा गया है कि झाकस्गिक रोजगार वो भी 
ये दफ्तर काम दिलाने की सूची में सम्मिलित कर देंते हेँ। इस प्रकार एक मजदूर 
जो प्रतिदिन एक नये मालिक के साथ माल लादने और ढोने पर सुबह नौकर रखा 
जाता है गौर शाम को वह फिर वेकार हो जाता है किन्तु वही मजदूर रोजगार के 
दपवरों के रजिस्टरो में हर रोज बेकार रहते हुए भी काश पाने वाले व्यक्तियों की 
सरया वृद्धि बरता रहता है । केवल यही नहीं काम देने बाले मालिक भी क्‍ग्रधिक्तर 
व्यक्तियों को रोजगार दफ्तरो से प्राप्पष नहीं करते हे। घरो मे काम करने वाले 
लौकरो को रोजगार के दपतरो से प्राप्त नही किया जाता | इसलिये हर दिल्ला ने 
गठवडी इत्तनी फैली हुई है कि वेकारी को समस्या का वास्तविक रूप पत्ग लगाता 
सम्भव नहीं है। हमारे देश में एक झजीव वात यह है कि एक ओर जयकि शिक्षा 
का बिस्तार हो रहा है, लोगो को शिकायत है कि देश मे शिक्षा को बहुत अभाव 
है प्रौर इसी क्‍प्रकार लोगो को यह भी शिक्रायत है कि देश्न मर प्रशिक्षित व्यवित तथा 
यत्रकला और विज्ञान का ज्ञान रखते वादे व्यक्दिया को बहुत क्री है और दूसरी 
ओर आाइचर्पजनक बात यह है कि भ्रधिक्तर बेकारी इन्ही वर्मो मे है । ग्रामीण क्षेत्रो 
में तो यह्‌ सभी को ज्ञात है कि क्सिान साल मे ४ से ६ महीने बेकार रहता है और 
इसके ग्मतिरिक्त याँव से छिपी हुई बेकारी (7ट्2ए४ढ० ए#०कफ०्एप्यथ्या) की 
गमस्या भी बहुत गग्भीर है । 


बेकारी के कारण-- 


साप्तान्‍्य रूप से किसी भी देल में बेकारी तीन प्रकार से होती है| प्रथम, 
सक्तिथ माँग मे कमी होने के कारण, दूसरे, मूल्य तथा लायतो में असलुलन उत्पस 
होने के कारण और तीसरे, श्रम छक्ति के अनुप्रात म भज्षीनों तथा यत्रो के न होने 
के कारण । पूर्ण विकसित पाइचात्य देशा मे वेजारी मुख्य रूप से सक्तिय माँग से कमी 
होने के कारण उत्पन्न होती है। वहाँ पर अधिकतर मौद्रिक मजदूरी रथायी रहतो 
हैं और इसलिए सक्रिय मांग में थोडे से परिव्तत होने से भी रोजगार के स्तर में 
बाफी परियवतेन हो जाते हैं । हमारे ग्रामीण क्षेत्रों मे व्यक्तियों करी अधिकतर 'लाम' 
मजदूरियाँ होतो हैं (कयावि भ्रधिक्यर लोग अपने दी खेंदो पर काभा करते है और 
किसी के लौकर नहीं होते है) | साथ ही एक प्रकार वी वास्तविक मजदूरी (वहुना 





ड्ड वेकारो, पृर्ण च्रोज़गार तया राजस्व नीदि 


सा झताज किसान अपने ओर अपने बुट॒ुम्ब के उपसोसय के लिए एक्तिल करके रख 
लेता है) भी इसके अतिरिक्त प्राप्त होती है। इस प्रवगर की सथदूरियों म परिवर्तेतो 
के लिए अधिक गुँजायक्ष रहतो है। और इनलिए भाग्त में रोजगार वा स्पर सत्रिय 
मोग के अनुपात म घटता बटता नहीं है। भारत भ बेकारी की सुरुद समस्या इय 
बात की है कि पूंजीगत वस्तुओं की पूर्ति में वृद्धि करके और अर्थ व्यवस्था मे सगठन 
सम्बन्धी उचित परिवर्तव करके रोजगार अवसरों की मात्रा का वैसे बटाया जाये । 
हमारे देश म पृण रोडग्रार को स्थापना यतंसान प्रिस्यितियो को देखत हुए रूपप्त 
सात्र हे। ग्रामीण तथा छहसी क्षेत्रा में करोडो ब्यकित्र बेबार है ओर प्रतिवर्ष जन- 
सस्या कौ बूद्धि से इनको सख्या बढतो ही जातो है। ग्रामीष क्षेत्रों मे वेकारी के सुस्य 
कारण श्रमिक की अग्रतिशीलता, अद्धिक्षित, शारीरिक श्रमिज्षों का आशिक्य और 
सजकलो में प्रशिक्षित श्रसिकी का अमाव, ग्रामीण छेजा स पूँजी का अपर्वात्त प्रवाह 
खेली बेवल जोविफा-उपार्जन का साधन होन के कारण और आधिक्य श्रमिकों को 
जगार प्रदान करन क लिए कुटीर उद्योगो का भ्रमाव है। इत कारणों से बेब 
ग्रामीण अर्ध व्यवस्था ही छिन-भिन्न नही होती बल्कि बेंकारी सम्बन्धी नियोजन के 
कार्यों का लफ्ल बनान में अनका दाघायें उत्पन हा जाती है। यथपि भारत भ प्रत्यक 
प्रकार थी वेकारी के कारण भ्र॒लग प्लस हे जिन्‍्तु हम इन कारणा की जिवेचना 
करने से पहले कुछ सामान्‍य कारणा को वतायेंगे | वेजारी के सामान्‍य कारण निम्त 
प्रकार हैं -- 

(१) डिक्षास कार्य-क्रम को घोमो पध्रगति--बड़े ग्राब्चर्य वी बात हैशि 
जब प्रयम योजना की प्रगति एवं सफ्लेता के कारघ रोजगार अ्रवसरा म वृद्धि हानी 
चाहिये थी इसके विपरीत श्रथम योजना काल म॒ वेंकारों की सल्या और भी ग्रधित् 
हो गईं । इसक्षा मुख्य कार यह है कि रोजगार झवसरा मं जो बृद्धि हुई है वह 
जनमस्या की वद्धि के अतृकूल नही है, और साथ ही बटती हुई श्रम पूर्ति के लिब नो 
हमारी याजनाप्रो में काई प्रवन्ध नहीं क्या बया है ॥ हमारे पूर्व वित्तमजी थ्री देश 
मुख बे झनुसार हमारे दस स जनसंख्या नी बुद्धि क कारण प्रत्येव बप बेकार ब्यक्तिया 
की संख्या भ १२ लाख काय टूटन वालो की वृद्धि हाती जाती है। दस प्रकार हमार 
दश म वेक्रारी का मौलिक कारण यह है कि विकास कार्य-क्ष्म की प्रगति जनसख्या 
की वृद्धि को दृष्टि से बटती हुई बेकारी के अनुकूल नही है 

(२) भारतीय विश्वविद्यालयों से निकलने वाले शिक्षित ब्यक्तितयों को सरया 

में दृद्धि--हसारे देश स॒ प्रति द्प विश्वविद्यालयों में बो०ए० एम०ए० पास करन 
चालक /मस्य अाकहि। सती, है अपी+ प्करि, न दिण्ीपक, न्ण्णीकरपे, के पफ्िग 
रोजगार झजसरों मं कोई विज्ञेप दृद्धि नही होती है । अनुमान है कि सन्‌ १६४७- 
४5८ के दाइ हाई स्कुल और इन्टरमीडिएट परीक्षा पास बरने बाला की यख्या दुगनी 
से भो अधिक हो गई है और बी०ए० तथा एस०ए० धाम करने वालों की मख्या मेँ 
<६% की वृद्धि हो गई है। चिक्षित व्यक्तिया के रोज़बार झ्वसरा म बमी होती जा 
च्णी है 








श्फ 
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(३) उद्योग तथा व्यापार में मदी--सन्‌ १६४२ के आरप्भ में गिरते हुए 
मल्यों के कारण कोरिया युद्ध समाप्त होते के कारण और अन्‍्तरोप्ट्रोय मूल्यों स कमी 
होने के कारण, व्यापार तथा उद्योग क्षेत्रों स भाग लेने वाले व्यक्तियों को कुछ यदद 
महसूस हुआ कि ससार म॒ वैसे ही मदी आरम्भ होने वाली है ज॑सी प्रथम महायुद्ध व 
बाद उत्पन हुई थी। परिणामस्वरूप व्यापारियों और उलद्योग्रतियों न अपनी 
क्रियाओ को सकीण करना झारम्भ कर दिया। निर्यात उद्योगा जैसे जूट अ्बरक 
आदि उद्योगा म तो उत्पादन बहुत ही कम कर दिया जिसके कारण इन उद्योगों म 
बहुत बकारी उत्पन हा गईं । देश के विभाजन होने से कच्चा जूद पर्याप्त मात्रा 
भ उपलब्ध सम हो पाने के कारण विभाजन के बाद काफो वर्षों तक अधिकाजझ्न जूद 
के कारखाने बन्द रहे और अभी तक उनमे उत्पादन युद्ध से पहल भी स्थिति प्राप्त 
नही कर पाया है । परिणामस्यरूप इस उद्योग म काफी बकारी उत्पन्न हो गई है। 
कपड़ा उद्योग सम माल की विकासी सर हो पाने के कारण कापी कारखाने बीच-ब्रीच 
मे बन्द होते गय और इस कारण भी वबारी की समस्या बढती गई । 

(४) व्यक्षिययों की गिरती हुई कप शक्षित--युद्ध काल से आरम्भ हुमा सुद्रा- 
स्फीसि का चक्र समाप्त होने के स्थात पर तीव्र गति से बढ़ता ही जा रहा है। 
मूल्य बृद्धि के कारण व्यक्तियो की क्रय शक्ति दिन प्रति दिन कम होती जा रही है । 
व्यक्तियों म केवल अपनी चालू आ्राथ म से आवश्यकताओं फो पूरा करने की ही 
सामथ नही है बल्कि उन्‍्हाने अपनी पुरानी बचतें भी समाष्त कर दी ( यहाँ करण 
है कि श्राजकल इतनी चोर बाज़ारी नही है और बाजार भ॒वस्तुएँ होते हुए भी 
उत्तको खरीदम के लिय व्यक्ति नहीं मिलते 3 

(५) लागतो तथा सूल्यो के सस्रायोजन का श्भाव--ग्त वर्षो में 
बिक्रताआ का भ्रभाव कम हो गया है और क्रताओ। की शक्ति बढती जा रही 
है । इसीलिय विक्रतागा को बस्तुआ के विक्रम मे कठिताइया हो रहा हू । यदि 
उन्हे अस्तुझा का निकासी करनी है तो वस्तुओं के मूल्य नीचे गिराने ही होगे। 
किन्तु उत्पादका ने झंपनी पूँजी का विनियोग मशीनों इत्यादि म उस समय किया 
था जबकि मुद्ध के कारण मूल्य काफी ऊंचे थे । इसके अ्रतिरिक्त मजदूरी की दरें भी 
लगभग उतनी ही है जितनी युद्ध काल म थी । इगीलिय वस्तुओआ का उल्ताइन व्यय 
अधिक है ओर उत्पादका के लिय यह राम्मव नही है कि वे अपने मूल्या वा काम 
कड़ सकें ) झत सल्य शीर लाभता में सम्रायोजन न हो पाक्ते के क्ाशपा हायर हू 
वस्तुएं जमा होती जाती है । उत्पादका को अपना उत्पादन कम करना पडता हैं और 
इस धकार श्रमिक वकार हो जाते ह्‌ ॥ 

(६) सथृश्तिकरण--पिछले वर्शो म कुछ उद्योगो म आशुनिकीव्रण तथा 
सयुक्तिक्रण की आर प्रवत्न झारम्भ कर दिय गय हू जिससे आघुनिक भर्गीना के 
उपयोग के कारण वकारी बटती गइ है । 

(७) छठदनो (रशछकल्परट्वष्यष्य:) युद्ध काल मे जो बहुत से नवनय 
छिभाय स्थापित क्षय गय ये उनको युद्ध समाप्त होते ही बन्द करता परा । परिणाम 


भारत मे बेरोजगारी की समस्या ड्छ 


शाज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में किसान ६ घटे प्रति दित की दर से साल मे बेवल £रो 
झ महीने तक ही व्यस्त रहता है। इस समिति के अलुसार भूमिहीन कृषत्र तो 
साल म ६ से ७ महीन तक वेकार रहते है । कृषि क्षेत्र म बेकारी कई कारणों से 
है। यह कारण राक्षेप म इस प्रकार है --(१) भारतीय कृषि की प्रकूति एुकदस 
श्रमिश्चित है । यह वर्षा पर निभर है जो कभी भी समय पर नही होती । परिणाम- 
स्वरूप समय-समय पर अकालों का सामना करना पडता है और मौसमी बेकारी 
उत्पन्न होती है ॥ (२) ग्रामीण त्तथा कुटीर उद्योगों के समाप्त हो जाने के कारण 
बहुत से व्यक्ति जो इन उद्योगो म लगे हुए थे वे बेकार हो गये । इसके अतिरिक्त 
जो कुछ व्यवित इन उद्योगो म॒ रह भी गये हैँ उच्की झ्रिथिक स्थिति भी ठीक वही 
रहती क्योकि वे अपनी लागतो और वाजारी मूल्यों मे सामजस्य स्थापित नही कर 
पाते हैं। परिणाशस्वस्म या तो बहुत से व्यक्ति बिना लाभ प्राप्त कयें ही उन 
अद्योगो को चलाते रहते हे जिसका अर्थ कम रोहुगारी है था वे उन उद्योगो को छोड 
कर कृपि म भूमिहीन मजदूरों की भाँति क'म करना झारम्भ कर देने ह जिसम 
ले मौसमी बंकारी तथा स्थायी बेकारी के शिकार हो जाते हैं। (३) हमारे ग्रामीण 
क्षेत्रों में म्रभी तक ग्रामीण उद्योगा की पुन स्थापना नहीं हो पाई है । जिसके कारण 
जो लोग बेकार होते हे उनको जीविका उपार्जत का कोई दूसरा साधन उपलब्ध नहीं 
हो पाता है । (४) जन सल्या की वृद्धि के कारण भी ग्रामीण क्षेत्रों म वकारी 
बढती जा रही है। एक तो पहले ही भूमि पर दवाव बहुत अधिक है। जनसल्या 
की वृद्धि से छिपी हुई बेक।री मर दिन-प्रति दिन वृद्धि हो रही है । (५) हमारे देश म 
झपज को बेचने की व्यवस्था भी बहुत खराव है । परिणामस्वरूप कूपकों को उचित 
“'लाभ' मजदूरी प्राप्त नही हो पाती और व कम रोजगारी के शिकार रहते हैं। (६) 
अन्त मे किसान ऋण गृस्त होन क छारण उनकी भूमि महाजनों तथा अन्य ऋण दाताओं 
के हाथी म स्थानान्तरित हो जाने वेः कारण बे भूमिहीन मज्ञदूरा की स्थिति म रह 
जाते हैं और कुछ समय बाद बकारों की अं णी में शामिल हो जाये हैं 
ग्रामीण क्षेत्रा को बेकारी मुर्य रूप से इन्ही कारणा से है। इस बेकारी को 
डूर करने के लिम निम्न कारण अपनाय जानें की सिफारिश समय समय पर की जा 
चुकी हैं --(१) भूमि पर जनसख्या थे बढते हुए भार को कम करने के लिय ग्रामीण 
उद्योगो का विकास श्रति तीबतगति से द्ोना चाहिय । (२) मौसमी बेकारी को दूर 
करन के लिये उत्पादक कार्यो को प्रोत्ताटइन दिया जाय और झतिरिक्‍त श्रम क्षक्ति 
का सावजनिक सिभ्रणि का्यों में लगाया जाये ऊँसे, कुएं बनाना, सडक बनाना, तालाब 
बनाना, खाद देः ग्रढे खोदना इत्यादि | यह सब कार्य सामुदायिक विकास योजना के 
अन्तगत विस जा सवत हैं। इसब्रे' अतिरिक्त सुर्गी पलक, डेयरी उद्योग तथा फल 
इत्यादि उगाने वो अधिक प्रोत्साहन दिया जाय । हमारी योजनाझयों मे इन सव के 
लिय उचित व्यवस्था की गई है । (३) भूमिहोन मजदूर को भूमि देने की व्यवस्था 
थी जाये ताकि उनकी बेपारी कम हो । इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों म सरकारो 
ने भूमि वी अधिकतम सोमा निश्चित कर दी है और आशा है कि तीसरी पचवर्वोय 


डे वेकारी, पूर्ण रोज़गार तथा राजस्व नीति 


योजना त्तव भूमिहीन मजदूरो की समस्या पूर्यतया समाप्त हो जायेगी । (४) ग्रामीण 
क्षेत्रों में औद्योगीकरण को प्रोत्साहन देने के लिये विद्युत शक्ति श्रधिकाधिक मात्रा म 
प्रदान की जाय और ग्रामीण क्षेत्रों मयात्रायात्ध तथा सम्बादवाहन के साधनों के 
विकास की ओर ध्यान दिया जाय। 

श्रौद्योगिक क्षेत्रों में बेकारी-- हमारे देश में एक समय वह भी था जब हमारे 
उद्योग-घन्धे इतने उन्नत थे कि विदेशी ईर्प्या किया करते थे और मारत दूर दूर दशो 
से व्यापार किया करता था। साथ ही साथ हमारी कृषि भी काफी उन्नत भ्रवस्था 
में थी। किन्तु औद्योगिक काच्ति के आरम्भ होने से हमारे उद्योग धन्धो का तो पिनाश 
हो ही गया कित्तु कृपि की भी स्थिति डीक न रह सकी। परिणामस्वरूप सामाजिक तथा 
आझाधिक कठिनाइमो से विवश होकर ग्रामीण क्षेत्रों से हजारों की सख्या में लोग दाहरो 
को काम की तलाश म झाने लगे । जिसका परिणाम यह हुआझ्मा कि झौचौगिक क्षेत्रो 
भ भी बेकारी बढने लगी । झ्रौद्योगिक बेकारी के इसके अतिरिक्त और भी वहुत से 
कारण हैं जंसे--(१) हमारे देश म औद्योगिक विकास प्रादि अभी प्रारम्भिक 
अवस्था में ही है भ्ौर इसमे अभी इतनी झबित नही है कि अधिक व्यवितयों को काम 
मिल सके । (२) भारत में उद्योगो का स्थानीयक्रण भो दोधपूर्ण है और सभीः 
क्षेत्रो का औद्योगिक विकास समान रूप से नही हो पाया है। (३) युद्ध के बाद 
मशीनों तथा कच्ची सामग्री के पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध त हो पाने के कारण स्थिति 
सतोषजनक गही है जिसके फलरवरूप झौद्योगिक श्रमिको की खपन नहीं हो पा रही 
है । (४) सयुक्तिकरण तथा झाधुनिकीकरण के कारण उद्योगों ग बेकारी बढ रही 
है। (५) वस्तुओं की सक्रिय माँग मे कमी होती ज रही है क्योकि व्यवितयों की 
आय मूल्यो के भ्रनुपात में नहीं बढ रही है। अन्त म॒ दूसरी योजवा मे औद्योगीकरणः 
के जो लक्ष्य निर्धारित किय गपे हैं उनकी पूर्ति मे विदेशी विविमय की कठिनाइयों से 
नई बाधाएं उतान्न हो रही हैं । 

आौद्योगिक बेरोजगारी को दूर करने के लिये बहुधा यह उपाय दिय गये है--- 
(१) उद्योगो के विकेन्द्रीककरण की झोर उचित प्रवन्ध विय जाने चाहिये ताकि 
देश के सभी भागों का सामान्य विकास हो सके! और सभी भागो म शक्षमियों को 
रौजगार अवमर प्राप्त हो सके । (२) देश गे नये नथ उद्योगों का प्रोत्साहन देने तेः 
लिये प्रयत्न होने चाहियें। पुराने उद्योगो की उत्पादद डक्ति अपनी ग्मधिक्तम सीमा 
पर पहुंच जाने के कारण उतम अ्रधिक विस्तार करने तथा श्रधिक रोजगार प्रदान 
करने की शक्ति उस समय तक नही उत्पन्न हो पायेगी जब तक कि उनम आधुनिक 
“महीगे।क। सपयेकत महि। हे[स। । आधुीनक “महीने। दा उपलब्ध फ्ाना उस समय सकर 
सम्भव नही होगा जब तक भारत को पर्याप्त मात्रा म विदेशी मुद्रा प्राप्त नही होती 
त्तथा भारत स्थय मशीना पे उत्पादन म स्वावलम्दी नहीं हो जाता । इसीलिय दूसरी 
सोजना म भारी उद्योगों के विकास की ग्यार अधित छ्यान दिया गया है श्रौर कुटीर 
तथा छोटे उद्योगा पर उपभोग की वस्तुआ के उत्पादन बी जिम्मेदारी रखी गई। 
(३) औद्याणित्र श्रमिक्रों को अ्रधित्त कुशल बनान के लिय श्रौद्योगिव प्रशिक्षग वी 





भारत मे बेरोद़गारी को समस्या है 


व्यवस्था होनी चाहिये । (४) आवश्यक मात में पूँजी प्राप्त करते के लिये उचित 
प्रयत्न किये जाये तथा औद्योगिक सगठन एव प्रवन्घ को कुद्दल बनाने का प्रयास किया 
जाये । (५) श्रन्त में बपराकि भारत म औद्योगिक विकास के लिये पर्याप्त मात्रा में 
घरेलू पूंजी उपलब्ध नहीं हो पा रही है इसलिये अधिकाधिक मात्रा म॒ विदेशी पूंजी के 
विवियोगो के लिये सुविधाएँ प्रदात की झायें ) 
शिक्षित बर्ग में बेकारो को समस्था--भारत में शिक्षित वर्ग को बेकारी फी 
समस्या भी कुछ कम विपम नही है । पिछले वर्षो में इस समस्या ने बडा ही 
विक्सल रूप धारण कर लिया है ( यह समस्या सारे भारतवर्प म फैली हुई है । 
उत्तर प्रदेश की सप्रू कसेटी ने भी इस बात का समर्थेन किया था। भदास समिति 
मे बताया है कि काम दुँडने वाले शिक्षित व्यक्तियो भौर उनके लिये उपस्थित 
रोज़गार झवसरा का झनुपात २१ है $ सन्‌ १६२७ की पजाब समिति का भी यही 
विभार था। इस प्रकार की वेकारी से मनुष्य आत्म विश्वास खो बैठता है और 
मनुष्य म शिक्षा के प्रति रूचि समाप्त हो जाती है ॥ शिक्षित नवयुवको की बेकारी 
देश की राजनैतिक स्थिरता के लिये भी हानिकारक होती है । एडलर कमीशन ने 
कहा था कि “ इस प्रकार के रिक्षित बे रोजयार समुदाय की उपस्थित तथा निरन्तर 
बुद्धि विसी भी देश से और विद्येपकर ऐसे देश म जहाँ पर शिक्षित व्यक्तियों की मात्रा 
भोडी हो हो, किमी भी प्रकार की सुब्यवस्थित सरकार के लिय भयकर है ४ जब तक 
देश की बुद्धिमान मानव जाति का एक बडा भाग निरन्तर वढती हुई सख्या में इस 
प्रकार के अध्ययन गे गलग्न है जिससे कि ऐसी ऊँची आज्यायें उत्पन्न हो जाती है 
जो पूरी नही हो पाती हैं और जो पढ़ने वालो को देश और अपने हित के लिये फिये 
जामने वाले कितने ही ब्यवसायों के लिये बेकार बना देता है, तव तक कोई भी 
गरकार चाहे बह कितनी ही अच्छी प्रकार से सगठित हो, झपएना मार्य आलोचना 
तथा प्रत्यालोचना से रोक नहीं पायेगी । सहायता की एक ऐसो माँग निरन्तर बढ़ती 
जायेगी जिसको किसी प्रकार भी पूरा नहीं किया जायेगा ४” बम्बई राज्य को एक 
खोज कै झनुसार यह बेकारी अधिकतर २७ वर्ष से नौचे के नवयुवकों में है। इन 
लोगो में उन लोगो की सख्या झधिक है जिनका ज्ञान मुख्यतया साहित्यिक है तथा 
उस वेग में भी अधिक है जो १० वा दर्जा पास नही है। यह आइचर्य की बात है 
कि शिक्षा के क्षेय मैं प्रशिक्षित व्यक्तियों म अप्रशिक्षित व्यक्तिया वी अपेक्षा अधिक 
बैकारी है । इसी प्रकार शहरी क्षेत्रा में कानूनी पेद्ें तथा डाक्टरी पेशे के लोगो में 
बहुत बेकारी है। इजीनियरी पश्चे की दक्षा अभी तक सतोपजनक है। रेजो में काम 
दूँढने वालो वी संख्या बहुत अधिक है किन्तु इनमें से भ्रधिकाश व्यक्ति अशिक्षित 
नही हैं॥ शिक्षित वेकारी का मुख्य कारण हमारी झिश्षा प्रणाली है । बहुत पहले 
महात्मा गाँधी ने वर्तेमान शिक्षा प्रणाली की आलोचना करते हुए कहा था कि “नई 
शिक्षा प्रणाली क्षिमी भी भ्रकार से हमारी झावश्यक्ताओ को पूरा नही करती । 
भिक्षा के ऊँचे क्षेत्र म झग्रेजी को भिक्षा का माध्यम बना देने से ऊपर के शिक्षित 
ब्यवितयों भौर नीचे के अशिक्षित व्यक्तिया जिनकी ससख्या करोडो में है, के बोच 


४० बेकारी, पूर्ण रोजगार तथा राजस्व नीति 


एक स्थायी दीवार खड़ी हो गई है। इसये कारण ज्ञाम, नीचे को जनता तक नहीं 
पहुँच पाता। अग्रेजी भारतोय जोबन को ग्नोव॑ज्ञानिक दृष्टि से पगु बना देती है 
और व्यक्ति अपने ही देश में अजनवी वन जाता है।” इस प्रकार यह झावश्यक है 
कि हमारी छ्षिक्षा प्रणाती कया रूप ही बदल जाना चाहिये | क्योकि यह हमारी 
झ्राथिक विकास सम्बन्धी आवश्यकताम्रो के भ्रतुकूल नही है । श्राथिक विकास की 
दृष्टि से शिक्षित बेकारी को दूर करने के लिये निम्त सुभाव भ्रस्तुत किये गये हैं -- 
(१) वर्तेमान शिक्षा प्रणासी में इस प्रवार सुधार होगा चाहिये कि व्यक्तियों को 
पढने के तुरन्त बाद ही रोजगार प्राप्त हो जापे । इसके लिये यह भावश्पत होगा वि. 
पहले हमें उन व्यक्तियों की सख्या मालूम करनी होगी जिनकी वास्तविक खपत 
विभिन्‍न व्यवसायों में व्यक्तिगत रूप से हो सकती है, या जिनकी भाँग उत्पन्त होने 
की आ्राशा है। तत्पश्चात्‌ विभिम्त व्यवसायो के लिये प्रशिक्षित व्यक्तियों की पूर्ति 
करने फे लिये शिक्षा प्रणाली म उचित परिवर्तत बरने होगे । (२) देश में यत्र कला 
तथा औद्योगिक प्रशिक्षण के लिये अधिक माया म॒विद्येप संस्थाएं रथापित करनी 
चाहिसे, झौर (३) देश में एक भखिल भारतीय शिक्षा भायोग नियुक्त होना चाहिये 
जो नियोजन अवधि मे प्रत्येक श्रवस्था पर शिक्षित व्यक्तियो की माँग गौर पूर्ति का 
अध्ययन करता रहे और शिक्षा प्रणाली को सशोधित करने के लिये उचित सुमाव 
देता रहे । उत्तर भ्रदेश वी गरकार में बेकारी की समस्या का श्रष्ययत करने के लिये 
स॒प्नू कमेटी की नियुक्ति की थी । यद्यपि समिति का कार क्षेत्र केवल उत्तर प्रदेश तक 
ही सीप्षित था और जो कुछ सुराव इसने दिये वह्‌ मुल्य रूप से उत्तर प्रदेश के 
लिये द्वी थे किन्तु उसके सुकायो को सारे ही भारत में लागू किया जा सकता है। 
हम यहाँ पर समिति के मुख्य सुझावों का उल्लेख करते है । 

समिति का सुझाव था कि ज़िला बोर्डों तथा नगरपालिकाओं को बाध्य करना 
चाहिये कि बे सडके तथा इमारतों को अच्छी हालत म बनाये रखने के लिये कुशल 
तथा थोग्य इंजोनियरो की सेवाएं प्राप्त करें । यदि सरकार चाद्दे तो वह सार्वजनिक 
स्वास्थ कार्यक्रमों मे योग्य ब्यकितयों को यौकरी दे सकती है । ५५ साल पर रिटायर 
द्ोने के क़ानून का क्डा पालन किया जाये और किसो भी स्थिति ग व्यक्तियों की 
सेवा ग्रवधि का बढाया न जाये । किन्तु ग्राइवय की बात है कि उत्तर प्रदेश की 
सरकार ने समिति के सुम्कावो के विपरीत रिटायर होने की आयु ५५ से ५८ साल 
भर दी है । ऐसा कर देने रो मनवयुवको को रोजगार के अवसर तुरन्त ही प्राप्त नही 
हो सकेंगे। समिति का सुझाव था कि बडे और छोटे पैमाने के (शोगो का साथ ही 
जाया।क्‍ितस! किया -तयोेप्ताहि यो जाफिसता किफिफएका-हे त्पपुप्टूएं शो जोड़ता एनदात 
कर सकें । झ्निवार्य प्रारम्भिक शिक्षा भ्रदान वरने की व्यवस्था तुरन्त ही की जाये । 
हाई स्कूल की परीक्षा मे दो प्रकार के प्रमाण-पत्र होने चाहियें। प्रधग शिक्षा की 
शमाप्ती का भौर दूसरा कला विज्ञान व वाणिज्य सम्बन्धी उच्च शिक्षा प्राप्त करने 
के लिये होता चाहिये । इस प्रकार उच्च शिक्षा केवल उन्हीं व्यक्तियों को प्राप्त 
होगी जो उसके योग्य हैं तथा यूनीयसिटी शिक्षा म अ्रयोग्य विद्याथियों वी सल्ष्या 


भारत म वेरोजगारी की समस्या म्र्१ 


कम हो जायगी और शिक्षा का स्तर भी ऊँचा हो सकेगा 4 व्यवह्यरिक शिक्षा अदान 
करने के लिय जैसे डायटरी शिक्षा, निर्मोण कला, हिसाब क्तिव रखने की कला, 
बोमा कार्ये, हस्तकला आदि के विवशस के लिये अधिक सुविधाएं प्राप्त की जायें। 
सरकार का प्रयत्तन यह होना चाहिये कि वह प्रशिक्षित व्यक्तियों का ग्रामीण तथा 
शहरी क्षेत्नो मे उचित बटवारा करने के लिये प्रयाम करे । 

शोजुगार तथा प्रथम पचर्षोय योजना--प्रथम योजना का निर्माण ऐसे समय 
पर हुय्मा था जब कि नियोजन झायोग को वेकारी की समस्या का आकार एव प्रश॒ति 
पूर्ण रुप से स्पष्ट नही थी और युद्धोत्तर काल की परिस्थितिया से उ्तकी दृष्टि बहुत 
कुछ घुधनों हो गई थी । सन्‌ १६५३ के आरम्भ से ही रोजगार सम्बन्धी चित्र म 
परिवर्तत होना आरम्भ हुआ और नियोजन आयोग के सामने जो आश्वावादी 
चित था वह अकम्मात ही झदृह्य हो मया और उसको कठोर वाह्तविकताओ का 
सामना करना पड़ा। आयोग ने अतिरिक्त रोजमारो को प्रदान करने के लिये 
ब्यवस्था वी और इसी उद्देश्य से प्रथम योजना म व्यय की प्रारम्भिक राश्षि, जो २६६ 
करोड रुपये थी उसम ३०६ करोड रुपये वी वृद्धि करनी पडो ॥ नियोजन झायोग द्वारा 
रानू १६४३ के अन्त भ रोडगार अवसरो म वृद्धि करने के लिये एक कार्यक्रम घोषित 
किया गया था जिसको ११ मुम्य बाते थी। यह निम्त प्रकार है -- 

(१) णिचाई दाक्ति और निर्माण कार्यो से निकट स्थानों पर प्रशिक्षण क्षेत्रो 
वी स्थापना करना ताकि व्यक्तियों को रोझयार अवसर प्राप्त हो सकें ) 

(२३) व्यक्तियों को छोटे उद्योग तथा व्यापार स्थापित करने के लिए विशेष 
सहायता दी जाएगी। 

(३) उन क्षेत्रो म जहाँ श्रम दाक्ति का प्रभाव है प्रशिक्षण रा्वन्धो सुविधाएँ 
प्रदान वी जायेगी । 

(४) कुटीर तथा लघु उद्योगा की वस्तुग्रो को प्रोत्साहन देने के लिए सर- 
कारी दफ्तरों म अधिकांधिक मात्राओं मे खरीदा जायेगा | 

(५) बेधिशाधिक सख्या में शहरों से वालिग व्यक्तियों को थिक्षा प्रदान 
करने के लिए स्कूल सोले जायेंगे झीर ग्रामो मे एक मास्टर वाले स्कूल स्थापित 
किए जायेंगे या उनकी स्थापना के लिये उचित सुविधायें दो जायेगी । 

(६) राष्ट्रीय विस्तार मेवा का तीज ग्रति से विस्तार किया जायेगा। 

(७) सडक ग्रातायात का विकास किया जायेगा । 

.._ (८) श्रमिको के रहने के गन्दे स्थानों को सफाई सम्बन्धी योजनायोें बनाई 
जायेंगी और दाहरी क्षेत्रो म निस्न आय वर्गों के रहने के लिए -सक्रान बनाने के फार्य- 
क्रमो को कार्यान्वित किया जायेगा 3 

(६) तिजी गृह निर्माण क्रियाओं को प्रोत्साहित किया ज्ञायेया । 

(१०) झरणाबिया वी काचोनी स्थापित करन के लिए नियोजित रूप से 
सहायता भ्रदान करने की व्यवस्था की जायगी 

(११) प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस प्रवार उचित सशोपन किए जायेंगे 


५ बेकारी, पूर्ण रोजगार तथा राजस्व नौति 


कि उन कार्यत्रमो को प्राथमिकता दी जा सके जिनमे रोडगार प्रदान करने को 
अधिक क्षमता है। 
इतने उत्साह पूर्ण कार्यक्रम की घोषणा के बाद भी प्रथम योजना बेकारो 
की समस्या को सुलभावे से लगभग असमर्थ ही रही । एक विछडे हुए देश में बेकारी 
की समस्या, विकास्त कार्यक्रम की सुख्य समस्या होतो है, झिसका घनिष्ठ सम्बन्ध देश 
में किये जाने वाले विनियोगो को मात्रा रो होता है । प्रथम योजना काल में न तो 
बिनिभोगों में ही उन्‍्त्रति हो सकी ओर न पूँजी निर्माण की ग्रति ही तीव्र हो सकी । 
फिर भी प्रथम योजना भारतोय भर्थे व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करने में सफल 
हुईं भौर नियोजन झायोग को झवित प्रदान कर सकी कि वे दुसरी योजना में बेकारी 
की समस्या पर उचित छ्थान दे सके ॥ 
रौज़गार तथा दुप्तरी योजना--यह झनुमान है कि यदि भारत मे बेकारी 
की समस्या को पूर्ण रूप से दर करना है तो दूरी योजता में लगभग १ ५३ फरीड 
नये व्यक्तियों को रोज़गार प्रदान किया जाये । नियोजन शायोग ने नेशनल सेम्पिल सर्वे 
(प्रध०णगे 827८ 907४८५) के झौकडो वा विश्लेषण करने के खाद मह निष्कर्ष 
निकाला था कि दूसरी योजना के झारग्भ होने पर शहरों में लगभग २५ लाख 
व्यक्ति बेकार थे और जनसख्या की वृद्धि के कारण ३५ लाख व्यक्ति और भ्रधिक 
बढ गये थे । अ्रत शहरों में वेकारो की सख्या ६३ लाख थी। अ्रभी हाल ही मे कृषि 
श्रम जाँच द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि प्रथम योजना के अन्त में कृषि क्षोत्र में 
बेकारो की सख्या २७ लास थी जिसम ६२ लाख व्यविंत और बढ जायेंगे। इरा 
प्रकार ग्रामीण क्षेत्रा में वेकारो की कुल सरया ६० लाख होगी। प्रदन यह है कि 
क्या दूसरी योजना १५० लाख नये रोजगार अवसर प्रदात कर सकेगी ? बास्तव में 
ऐसा सोचना इस योजना से वहुत ऊँची झाशा करना द्वोगा और यदि हम आशावादी 
दृष्टिकोण अपना भी लें तो भी इतने व्यक्तियों को नौकरियां प्रदान करने के वाद भी 
स्थिति में कोई विद्येप सुधार नही होगा मयोकि दूसरी योजना के ५ वर्षों में जनसंख्या 
की वृद्धि से इतने ही व्यतित और बेकार हो जायेगे । 
दूसरी योजना मे बेकारी दूर करये के लिये विमुजी कार्य किया जायेगा। 
अ्रथग, दहरो तथा गांव में इस रामय जो बेकार लोग हैं उनके लिये काम की व्यवस्था 
करनी होगी । दूसरे, काम ढूँढने वाले व्यक्तितयों को सख्या मे प्रति वर्ष २० लाख की 
जो वृद्धि होती है उसके लिये भी समुचित उपाय करना होगा, और तीभरे, ग्रामीण 
क्षेत्रों में जिन लोगो को पूरा काम नही मिलता तथा शहरों म जो ब्यवित घरेलू 
कार्मी मैं खगें हुए हुँ उनके लिये अधिक या पूरे समय के लिये काम की व्यवस्था 
करनी होगी । राज्य तथा केरद्र मप्रालयों ने जो आँतरड् भेंजे है और निडो क्षेत्र मे 
उत्पादन बढने से जो नये रोहुगार मिलने का ब्रनुमान है उतके आ्राधार पर यह 
हिसाब लगाना सम्भव हो गया है कि दुसरी योजना के वार्यान्वित होने पर नौकरी 
के जो अतिरित स्थान प्राप्त होगे वे निम्न भ्रकार हैं .-- 


भारत से बेरोजगारी कौ समस्या ५३ 
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अर्थात्‌ ५० साय के आसन्‍यास 

यहाँ पर यह बताना आवश्यक है कि विकास रमम्वन्थी व्यय से दो प्रकार के 
रोजगार सुलभ हो सकते हैं । प्रथम, उत्यादक या झ्राथिक रोजयार जिससे देश के 
उत्पादन में वास्तविक वृद्धि होती है, भौर दूसरा “मुक्ति रोज़पार जो आय तथा 
रोजगार में वृद्धि तो करता है किन्तु देश के वास्तविक उत्पादन मे वृद्धि नही करता 
है । यदि यह निर्माण कार्यों मे उत्पन्न होता है तो एक झोर तो सामाजिक पूंजी 
में वृद्धि होती है और दूगरी ओर बेकार व्यक्तियों को रोजगार श्राप्त होता है। यह 
रोशगार ऐसी योजना में प्राप्त हो सकता है जऊँसे सडका व पुल बनाना, बाँध 
बनाना इत्यादि । विन्तु यदि मुक्ति रोजगार घरेलू कथा कुटीर उद्योगों के' विस्तार द्वारा 
प्रदान होता है तो सामाजिक उत्पत्ति में कठिनाई से ही कोई बृद्धि हो सकेगी । सरक्षित 
कुटीर उद्योप्रो से जो रोज़गार म वृद्धि होती है उच्चकों आधथिक डशोडग्रार की वृद्धि 
मही स्प्रीकार क्षिया जा संवता । वह तो कैवल एक प्रकार का “मुक्ति रोजगार ही 
है जिसको तुलना भ्रन्य प्रकार के अनुत्पादक कार्यक्मों पर किय गये व्यय से भली- 
भाँति की जा राक्ञ्ती है 

दूसरी योजना म रोजगार सम्बन्धी नीति की गुस्य विशेषता यह है कि 
नियोजन झ्रायोव ने प्रधिक से श्रधिक रोज़गार अ्दसरो को उत्पन्न करने का प्रयत्न 
किया है ग्रीर मुक्ति रोजगार को अधिक महत्व धदान किया है। घरेलू तथा कुटौर 
उद्योगो के साथ साथ भारी उद्योगा का विकास करने का विचार सर्वप्रथम प्री० 
महलनोंविस ने प्रस्तुत जिया था। "'घस्वारी छ्लेत्रक भारी उद्योगोमे विनियोगो 
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द्वारा क्रय झवित से वृद्धि करके और स्वास्थ्य शिक्षा एव रामाजिक सेवाओं पर व्यय 
करके भर उपभोक्ता वस्तुओं की वढती हुईं मांग को एक ऐसी वस्तुओं की नियोजित 
बस्तुओ्री द्वारा पूरी करके”, प्रोण महलनॉविस ने तीव्र औद्योगिकरण और बेकारी 
की समस्याश्रो को दूर करने का श्रस्ताव दिया था | और यह प्रस्ताव दूसरी योजना 
का प्राधार-स्तम्भ बन गया ) बाद में यह ज्ञात हुआ कि उपलब्ध पूँजी वा अ्रधिक्राश 
भाग भारी उद्योगी के विकास के लिए ही उपयोग क्र लिया जायेगा भर तब 
भो पर्याप्त रीजगार प्रवरार सुलभ नही हो सकेंगे । भारी उद्योगो के विबास के बाद 
जो कुछ थोटी पूंजी बन रहेगो वह्‌ उपभोक्ता सगठित वस्तुप्रो के उद्योगों के 
विकास के लिए काफी नही रहेगी ! इसीलिय उपभोक्‍ता वस्तुओं की नियोजित पृति 
तथा बेंकारी की समस्याग्रो को सुलभाने के लिये कुटीर तथा घरेलू उद्योगों के विकास 
पर अधिक कल दिया गया । किन्तु घरेलू तथा कुटीर उद्योगों में, उत्पत्ति के प्राचीन 
ढगो तथा श्रौज्ारों के प्रयोग के कारण, इतनी शवित नहीं है कि बे एव ही प्रकार को 
बस्तुप्रा के उत्पन्न करने म उपभोक्‍ता वस्तुग्रों ने सगठित उद्योगों से प्रतियोगिता कर 
सर्के । इसीलिय यह निइचय किया गया था कि कुटीर तथा घरेलू उद्योगों के विकास 
के लिए एक बडी मात्रा म ग्राथिक सहायता प्रदान की जाय और मशीन से उत्पत्त 
बी जाने बाली उपभोजता वस्तुझ्रो वे उद्योगों के वियास को प्रोत्साहित से किया 
जाय । इस नीति का परिणाम यह हुआ, ज॑सा कि दूसरी योजना के प्रथम दो वर्षो 
की प्रगति से स्पष्ट है कि मुक़ित' प्रकार के रोजगार में कुछ वृद्धि अवदय हुई किन्तु 
यह चृद्धि दीर्घघालीन दृष्टिकोण से पूर्णतया अनाधिक है । अब जब कि यह पूर्णतया 
निश्यित है कि योजगा में सम्मिलित किये गये सारे कार्यक्रमों को पूरा करना सम्भव 
नही है तो यह अच्छा होगा कि नियोजन आयोग विनिौगों के कार्यक्रमों को पुन 

निर्वारित करे ताकि उपभोक्ता वस्तुय्रो के सगठित उद्योग जिनमे घरेलू उद्योगों की 
अपेक्षा उत्पत्ति के उन्नत ढगो का प्रयोग होता है, भ्रपनी पुरानी स्थिति को प्राप्त 
करने योग्य हो जायें और समाज को अ्रधिक लाभ प्रदान कर सके । इसका यह 
अ्रभिप्राय मही कि हग कुटीर उद्योगो के विकास एवं विस्तार सम्बन्धी नीति का 
तिरस्कार कर रहे हैं किन्तु हमारा विचार यह झवदय है कि कृषि से सम्बन्धित 
ग्रामीण उद्योगों का ही विकास किया जाय, बयोकि एक तो यह उत्परदक रोजगार 
अवसरा को भ्रदान करने के सामर्थ्य है और दूसरे इनका विकास क्रपि के विकास के 

साथ याथ ही युगगता रो कया जा सकता है। मदीना तथा यन्त्र कला से राम्वन्धित 

छोटे-छोटे कुटीर उद्योगा का विवास भी झावश्यफ है क्योंकि यह बड़े उद्योगों के 

सहायक उद्योग हूँ । निरच्तर वढती हुई अर्थ व्यवस्था मे जहाँ कृषि, बातायात श्लौर 

उद्योगो के विकास को उचित महव दिया जा रहा है , मरम्मत वरगे वाते छोडे- 

छोटे उद्योगों का भी विशेष महत्व है क्याकि इन उद्योगा म॑ उत्पादक रोजगार सुवभ 

हो सकेंगे । यह सराहनीय है कि नियोजन ऋायोत ने दूसरी योजना के अस्तिप रूप 

म इस समध्ष्या की ओर ध्यान दिया है । यह अधित अच्छा होता यदि दूसरी योजना 

को बनाते रामय भारी उद्योगों ग्रे बिनियोग की राश्चि को कुछ कस कर दिया जाता 


भारत में वेरोडगारी की समस्या श्र 


और इस प्रकार जो पूँजी बचती उसको उपभोक्ता वस्तुओ के सगदित उद्योगों के 
विकास में लगा दिया जात़ा जिससे न केवल खुद्मा प्रसार को रोकने में ही ब्रह्ागता 
मिलती वरन्‌ उत्पादक रोज़गारों के नये अवशर भी प्राप्त हो जाते। वास्तव से 
सियोजन आयोग को उपलब्ध वास्तविक साधयों तथा रोजग्रार और उत्पादन लक्ष्यों 
में सामजस्य स्थापित करने में अधिक समय देना वाहिये था ओर अधिक बुद्धिमानी 
से काम लेना चाहिये था । 

यह स्वीकार करने में किसी को भी आपत्ति नहीं होगी कि भारत में बेकारी 
की समस्या बहुत ही भ्रीषण है श्नौर केवल विभिन्‍न प्रकार के छोटे तथा बड़े उद्योगों 
के विकास से ही दूर नही की जा सकती । इसीलिए यह ब्रावश्यक है कि हम ग्रामीण 
क्षेत्रों में सडकं, कुएँ, नहरो नालियो आदि को बनवाने, बेकार भूमि को खेती योग्य 
बनाने आदि जैसे काम्रो मे जिनम अधिक श्रमिकों की ग्रावश्यकता होती है, “मुक्ति” 
प्रकार के रोजगार प्रदान करने पर अपनी दृष्टि केन्द्रित करें और कुटीर उद्योगो को 
झाथिक सहायता देकर रोजगार प्रदान करने की ओर अधिक म्रहत्व न दें । यद्यपि 
नियोजन आयोग ने सासुदायिक विकास क्षेत्रों में इस प्रकार के कार्यक्रमों को कार्य- 
रोपित करने का प्रयत्न किया है किक्तु उन्होने प्रो० महल नॉविस की विधि को 
पूर्ण रूप से कार्यान्वित करके और उपभोक्ता वस्तुथरो के सगठित उद्योगो की अपेक्षा 
भारी उद्योगो के विकास की ओर घ्यान देकर एक नन्‍्यागशील रोजगार नीति का 
निर्माण नही किया है १ 
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-थ्र 
| आर्थिक नियोजन के 
अध्याय ; सिद्धान्त 
(सप्ातठछ्छास्याॉंबो5ड रण 
| उ)2४8फ४एड ) 
प्रावकथन-- 


आर्थिक नियोजन का विचार मुख्य रूप से २०वी झतान्दी की ही देन है+ 
चैसे तो नियोजन मानवीय जीवन का एक अग है और कोई भी मानवीय क्रिया ऐसी 
नही है जिसम सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति पहले से उमकी कार्यविधि का 
'नियोजन न करता हो | अनादि काल से हो सनुव्य की यह प्रकृति चली झा रही है । 
किस्सु म्यता ते बिकारा, जनराख्या की बुद्धि, विज्ञान को प्रगति अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग 
एव निर्भरता को बुद्धि के साथ-साथ भयुष्य का आथिक जीवन इतना रारल एव 
साधारण नही रहा जितता भावव जीवन की आ्रारम्मिक झवस्था में था। आर्थिक जीबेन 
की जटिलता, विषमता एवं अनिश्चिततायें इतनी अधिक होती गई क्रि मनुष्य की 
जीवन नौका सर्दव ही मूल्यों के उतार चढाव रूपी थपेडों से टकरा कर इधर-उधर 
आँति एवं स्थिरता की खोज में भटकने लगी । आथिक जीवन की कठोर परम्पराप्रो 
न्ने सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन पर भी अपनी छाया डालनी आरम्म कर दी 
और इस प्रकार सम्य तथा ज्षिक्षित मानव समृद्धि एवं मदी के बीच भटकने लगा। 
अन्त में सनुप्य ने अपने आथिक जीवन को नियोजित करने की ठानी। वास्तव 
में आजकल बत्रिवा नियोजन के झाथिक्र जीवन संम्मव ही नहीं है। झनियोजित 
क्रियाश्रों से लक्ष्य की पूर्ति कदाप्रि सम्भव नही है । प्रो० रॉबिन्स ने ठीक ही सो कहा 
“हे कि सही झब्दों म “सम्पूर्ण भ्राथिक जीवन में नियोजन की आवश्यकता होती है 
*४ “योजना बनाना किसी उद्देदय से कार्य करना, चुनना है और चुनाव ही झाधिक 
क्रिया का निवोड है 7/? इसम कोई सदेह नहीं कि नियोजन कार्य से एक लक्ष्य 
पर्मिधारित व रताथइता हौ; दंगे के उपलब्ध साधनों को छाटना पडता हैँ और प्राराम्मिफ 
अवस्था मे आर्थिक जीवन की झनेको समस्याओं मे से केवल कुछ ही समस्याझों को 
चुन कर उनका समाधान करने का प्रयत्त किया जाता है । मनुष्य का आथिक जीवड 
बडा ही जटिल है $ झनन्त झावश्यकताओं को पूति सनुष्य को सीमित साधनों दारा 
करनी पडती है, उसे चुनाव वी आवब्यक्ता होती है और नियोजन का सहारा लेना 
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आधिक नियोजन 


पडता है क्योकि साधनों वो असोमित बनाना उसके वंश की बात॑ नहीं झऔर श्रावस्प- 
कताओ को सौमित करने का काम केवल बह चुनाव द्वारा कॉट-छाँट करके ही करता 
है | इसीलिए तो रॉबिन्स 'चुनाव को आथिक किया का निचोड' गानता हैं 
किल्तु रॉविस्स कौ इस परिभाषा से आथिक नियोजन का असली रूप पता 
नही लगता । वास्तव में यह्‌ परिभाषा वनिक विस्तृत है ! जिते लोगो को आशथिकः 
सिद्धान्तो का कुछ थोडा सा भी ज्ञान है उस लोगो के अनुसार नियोजन एक ऐसी 
विधि है जिसमें सावधानी तथा पूवनिश्चित केन्द्रीय नियन्त्रण द्वारा सामाजिक ढाचे 
बेः रूप को बदलते ब॒त प्रयस्त किया जाता है और देश्ञ के प्राकृतिक साथनो बग उप- 
योग पूव॑ निश्चित उद्देश्यों को पूर्ति के लिए किया जाता हैं । नियोजन रास्था का सुरुप 
कर्तेंव्य यह होता है कि वह यह मालूम करे कि योजना के उद्देशगो की पूर्ति अधिक 
से अधिक मितव्ययिता के साथ किस प्रकार की जा सकती है। रॉबिन्स की परिभाषा 
में यहो श्रुटि है कि उन्होने जिस श्र्थ में नियोजन शब्द का प्रयोग किया है श्रधिकतर 
उसका प्रयोग इस अर्थ मे होता नहीं है । यदि हम आर्थिक नियोजन का यह अर्थ 
हें तो शपुवितकरण, वंज्ञानिक प्रबन्ध इत्यादि भी नियोजन से ही शम्मिलित विये 
जा सकते हैं । रॉबिन्स का क्‍झ्मभिपाय व्यक्तिगत नियोजन से था परन्तु आथिक निया- 
जन का अर्थ सामूहिक एव केल्द्रीय नियोजन से लिया जाता है ५ प्राजकल मनुष्य के 
जीवन को सुखी बनाने के लिए तथा झाथिक जीवन में स्थिरता लाने के लिए देश 
की प्र्भ व्यवस्था के समरत भागों से समचय स्थावित करना पडता है झ्लोर उसमे 
बुनियादी परिवर्तन करने पह्ते हैं जो केवल केन्द्रीय नियोजन द्वारा ही सम्भव 
होता है ह 
लियू लाविन के शब्दों मे योजनावद्ध अर्थव्यवस्था, "आधिक संगठन की 
एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सारे व्यक्ति तथा अन्य यनादि, उपक्रम भौर उद्योग एक 
सम्पूर्ण व्यवस्था की समचित इकाइयाँ मानी जाती हैं, ताकि तमाम उपलब्ध साधनों 
का एक निड्चितत अवधि के अन्दर विसी समुदाय की भ्रावश्यकताओ वी अधिकततत 
सतुष्टी करने के उद्देश्य से उपयोग किया जा सके । इसके मुख्य लक्षण गह हैं 
प्रस्येक उत्पादक इकार्ई की सम्पूण प्रणाली पर निर्भरता, उत्पादन तथा उपभोग का 
सहुलन भौर किसी ऐसे सिलान कराने वाले केन्द्र की उपस्थति जो जातबूक कर 
आएथिक भ्रणाली के उद्देइयों को निश्चित करे और उसके अलग अजय दराथा भिन्न भिश्व 
तत्वों का उचित उपयोग करने का निरचय करे ॥//* 
उपर्युक्त परिटापा के अनुसार आथिक नियोजन के तीन उद्देदय होते हैं। 
प्रथम देश के सम्पुण साधनों का अधितम उपयोग करना दूसरे, उत्पत्ति तथा उपभोग 
के बीच सतुलत स्यापिय करना भौर तीसरे, व्यक्षितयों की आवश्यकताओो की अधिक 
सम सतुध्टि करने के लिए साधनों का उपयोग करना । जैसा कि उपर्युक्त गरियापा में 
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आशिक नियोजन के सिद्धान्त श्‌ 


च्वताया गया हैं आथिक नियोजन का कार्य केवल एक मिलान करन वाले केन्द्र द्वारा 
ही होता है, अर्थात्‌ आधिक नियोजन के लिए एक केन्द्रीय सस्था का होना 
ब्यावश्यक है | 
डिकिनसन ने बडे ही सुन्दर ढस से आधिक नियोजन की विश्येषताक्‍्रो का 
उल्लेख किया है । वह कहते हूँ कि, “आर्थिक नियोजन बडे-बडे आधिक निर्णयो का 
करना है--क््या और कितना उत्पत्त होना है, किस प्रकार, कब और कहाँ यह 
उत्पन्न होना है और इसका निर्धारण किसके ज़िए होना है--एक ऐसे निइलचय करने 
वाले पदाधिकारी के जाने बूक्रे निर्णय के अनुसार होता है जो सम्पर्ण प्रणाली की 
विस्तृत जाँच द्वारा निश्चित होता है ॥(* 

उपर्युक्त परिभाषाओं के आघार पर आधथिक नियोजन को विश्वेपताश्रों मो 
गणना निम्म॒ प्रकार की जा सकती है ७ 

आअशयक लियोजन फो विशेषतायें--(१) प्रथम, एक निश्चित नियोजन 
अधिकारी की उपस्थिति अनिवायं है जो देश के विकास के सम्बन्ध मे निश्चित निर्णय 
लेता है। यह अधिकारी या तो सरकार स्वय हो सकती है या कोई अन्य सस्या, जिसको 
सरकार नियुक्त करदे | यह अधिकारी देश के सम्पुर्णं साधनो की जाँच पडताल 
करती है, विकास के लक्ष्यो को निर्धारित करता है और उनकी प्राप्ति के लिए 
विधि निश्चित करता है ॥ नियोजन अधिकारी स्वतन्त्र या ताताशाही भी हो सकता 
है सौर इस पर ससद का नियन्त्रण भी हो सकता है । 

(२) दुसरे, नियोजन स्रधिकारी जितने भी निर्णय लेता है वे सब सम्पूर्ण 
अर्थव्यवस्था की विस्तुत जाँच पर सिर्भेर होते हे । यह सभी उपलब्ध साधनों की 
गणना करता है, सारी अभंब्यंबस्था की आवध्यकताझ्ो को ध्यान में रखता है और 
साधनों का बटवारों करते समय सासी अर्थव्यवस्था को दृष्टि में रखता है, प्र्थात्‌ यह 
किसी एक बर्ग विश्येप को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से कार्य सही करता । 

(३) तोसरे, नियोजन अधिकारी विभिन्‍न साधनों को विभिन्‍न उपयोगो 
में बाँदते समय सचेत होकर बडी सावधानी से निर्णय लेता है, क्योकि उसके हारा 
लिय गय निर्णयो के परिणाम बहुत ही महत्त्वपूर्ण होते हैं । वास्तव में यह सच ही 
है कि, “नई प्रणाली तथा नई कला से जो कुछ भ्राप्त करने के प्रयत्न किये जाते है 
थे उत्पादन की कुशलता, अर्थ व्यवस्था की स्थिरता और वितरण की न्‍्यायशीलता 
है ।”5 श्रीमती वारबरा ऊटन का भी यही क्यन है कि सियोजन का अभिष्ााय 
“किसी राजकीय पदाधिकारी दारा आशिक प्रायमिकताओ के जाने वूक्के तथा सचेत 
निषय/, से है ६ 

उपयुक्त विवरण रे झआथिक नियोजन का अर्थ तथा उसके उद्देत्यों का भली 
भाँति स्पष्टोक्रण हो गया होया। किन्तु प्रश्न यह है कि आथिक नियोजन को 
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हा आर्थिक नियोजन 


आवश्यकता क्‍यों होती है २ 
भ्राथिक नियोजन फी आ्रावश्मकत्ता षयो २---१६ वी छताब्दी के अन्त तक 
संसार में निर्याधायादी गीति का ओलबाता था। लेखकों का विचार था कि यदि 
व्यक्तियों को स्वतन्त्र छोड दिया जाये तो बह पूर्ण प्रतियोगिता तथा स्वय हित कै 
प्रभाव से अपने अपने पाधना का भधिकतम उपयोग करने का प्रयत्न वरेंगे जिससे 
अन्त म अपने घ्याप ही समाज वे साधनों वा अधिकतस उपयोग हो जायेगा । उतका 
ब्रिचार था कि धनियीजित भर्थव्यवस्था योजनाहीन नहीं होती ! वास्तव मे मूल्य 
यस्त्र के निर्देशन मं उसमे नियोजन का अ्रश योजताबबद् प्रर्थव्यवस्था की अपेक्षा 
अधिक होता है। क्स्तु उपने यह विचार वहुत भ्रसिव दिनो तक स्थायी नही रह 
राके और विभिन्‍न श्राविक घटयाँशों ने यह सिद्ध कर दिया कि प्रनियोजित प्र्थ 
व्यवस्था ने बहुत सी ऐसी विपमताझो को जन्ण दिया है जिन से मनुष्य वा श्रार्थिक 
जीवन पूण रूप से ग्रनिश्चित हो गया । इसवे भतिरिकत इस प्रकार की व्यवस्था म॑ 
प्रतियोधितता के कारण होने बाजी श्रपम्यघिता पाई जाती है तथा निजी लाभ ने 
कारण द्रेश के साधनों का श्रधिकतम उपयोग भी सही होता क्योंकि साधन ऐसी 
अस्तुआा ने उत्तादत म लगाये जाते है. जिनसे सामान्य हित भ चूद्धि न होकर बेबल 
*प्रवितगत हित हो ब्रश्नसर होता है। इसके झतिरिकत इरा प्रणाली में धन का वितरण 
झसमान होता है आधथित झस्थिरता आती है और एक्ाधिकार सघो को ब म पिलता 
है । हम इस शताब्दी के आरम्भ के तीस वर्षों मे मंदीकाल बे कठोर परिणामों को 
देख ही चुने! हैं । प्रत इन सब दोपो को दूर करने के लिये नियोजन ही एकमात्र 
अस्थ्र है । 
प्राथिक निपोजन के दजुलु+-नियोजन वा काय गा तो नियोजन अधिकारी 
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के विर्देशतो के मनुसार, हो, फ़कता है या नियोजन श्रधिकारी द्वारा निर्धारित सक्ष्यो 
की पूर्ति के लिप व्यक्तियों म सहयोग भरदान करने फी रुचि उत्पन्न करके किया 
जा सकता है। निर्देशन द्वारा नियोजन मे नियोजन अ्रधिकारी उत्पादन वे लक्ष्मों 
को तिर्धारित करने के पशलात व्यत्रितमों को निश्चित विधि ने भ्नुसार काम करने 
का आदेश देता है या उनको कुछ विश्येप क्रियाग्रों को करने से रोकता है प्र्थात ऐसी 
भिपायो मिचसे लक्ष्पा की पूर्ति मे बाधा उत्पन्न होने का डर होता है । उद्दाहर्णाथ 
नियोजन अधिकारी प्रायात तथा निर्यात पर निमस्त्रण लगा सकता है बुछ विशेष 
वस्तुओं के उत्पादन तथा वितरण पर प्रतिबन्ध लगा सकता है उस्तुओो के मूल्य 
तया गुणा को नियन्त्रित कर सकता है, केन्द्रीय बैक की नोट अकाशित करन की 
नीति को निश्चित कर सकता है विदेशी वितिमय सम्बन्धी नियस्त्रण शगा सकता 
है इत्यादि । साराश मे वह व्यवितियों वी उन सारी क्रियाड्रों को नियन्त्रित कर सबता 
है जिनसे श्रर्थव्यवस्था से हानि पहुँचने की आदा होती है शौर साथ ही बह साधनों 
को विभिन्न उद्योगों तथा व्यवसायों मे बाँट देता है श्रौर व्यक्तियो को उसके द्वारा 
निर्धारित उपयोगो मे ही साधनो का प्रयोग करवा पडता है | 

विस्तु निर्देशन द्वारा नियोजन का कार्य सरल नहीं होता । इसमे अतैको 


आधिक नियोजन के सिद्धान्त छे 


कठिमाईयाँ उत्तन्न होती है ।? प्रथम इस प्रकार का नियोजन दानाशही को जन्म 
देता है। अधिकारीगण सभी दिखाओ में ग्रपता रोव जमाने का प्रयत्न करते है 
ब्वक्तियो की स्वतन्त्रता समाप्त हो जाती है ॥ क्योकि ससद किसी प्रकार से भी 
नियोजन अधिकारी के कार्यो पर कडी निगाह नहीं रख सकती है और इस प्रचार ऐसे 
नियोजन में ऐसे निर्णय लिये जाते है जिनसे कभी को व्यविलयों का अहित भी 
हो जाता है । दूसरे, ता पड पा अप दर पा जा तियोजन म॒ एक एल विश्चित एवं सद्ठी निइचय की 
आवश्यकता होती है ताकि यह तय किया जा सके कि विभिन्‍न साथनों का उपय होती है यह तय जा सके कि विभिन्‍त साधनों का उपयोग 
किस प्रकार क्या जायेग्रा। किन्तु एसी सही और रुम्पूर्ण गणना कठिन ही नही 
खरन्‌ गसम्भव है, क्योंकि एक ही सावन कर्द उपयोग म रखा जा सक्त्ता है और 
साधन विद्येप के विभिन्‍न उपयोग वातावरण तथा परिस्थितियों के अनुसार निल्चित 
होते रहते है । तीसरे, यदि किसी एक निश्चित समय म यह गणना सम्भव भी हो 
तो परिस्थितियों के परिवर्तनों स उसथ गडवटी उ्न्‍्न हो जायेगी। प्राइत्तिक 
आपत्तियाँ तो बड़े से वडे निश्चय को समाप्व कर देंतों हैं । उदाहरणार्थ यदि किसी 
देश में अनाज का इतना भष्डार जमा कर लिया है कि जतयख्या को आवश्यकताओं 
को देखते हुए वह कई वर्षों के लिय काफी होगा विन्‍्तु थद्दि कसी एक बर्ष स बाठ आर 
जाने के कारण या सूखा पठ जान के कारण या भूचाल झा जाने के कारण अनाज 
का बह भण्डार जितने वर्षों के लिय पर्याप्त था उतने समय या लिये अब पूरा नही 
हो पायगा झौर यह स्पप्ट ही है कि नियोजन अधिकारी के समस्त निर्णयों पर इसवा 
बुरा प्रभाव पडेगा। चौथी किनाई इस प्रतार के नियोजन म यह होती है वि 
बयोकि देच के राभी भागा का विक्षास एक दूसरे से सम्बन्धित होता है मर उत्पादन 
के विभिन्‍न लक्ष्य भो एक दूसरे पर निर्मेर हाते हे और क्यसी एक क्षेत्र मे 
सझ्योघन बरने का अभिश्राय यह होगा क्षि सभी क्षेत्रा म सझोधतव करने होगे इस 
लिय॑ नियोजन अधिक्षारी सब हो इस वात का प्रयत्त करता है कि योजना के 
किसी भाग से भी बोई परिवर्चत न किया जाये, और दह इस झोर ब्िये जाने वाले 
प्रत्येक प्रयत्न का बिरोध करता रहता है चाह योजना व्यय घन देन के शित ही म 
कपयों से हो ।_ इस प्रक्नार के नियोजन वी अच्तिम नियोजन वी अन्तिम कठिनाई यह है कि योजना को 
बनाने तथा कार्यान्वित करने के लिय एत्र बहुत बड़े सगरुत को आाइश्यक्तता झोती 
है । ऐसा समठन मभहेंगा भी होता है और अपब्ययी भी । इसका सम्पूर्ण नियन्त्रण, 
सम्भव चही। होता ओर समन के विभिन्‍न भागों गे समचय भी सख्यापित नहीं 
हो दाता । 
जैसा कि हम ऊपर कह चुके है दूमरे प्रकार के नियोजन में निवोजन अधि- 
कारो व्यक्तितयो को समझा दुमा कर या अपनी कर सम्बन्धी तथा वित्तीय झौर 
मूल्य सम्बन्धी नीतियो से व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रुप से इय बात के लिये विवश कर 
देठा है कि वे उसी प्रकार काम करे जैसा कि नियोजन ग्रधिवारी चाहता है। उत्पादन 
« तया उपसोग को बहुत सीमा लक करारोपण तथा राजकीय व्यय हारा प्रभावित 
7- ०६ ए. 3 एवजक पद ीिफानफक व टित्मणाणन शिया, फडव 79... 






















ञ आधिक नियोजन 


किया जा सकता है। जिन उद्योगों को सरकार प्रोत्माहित करना चाहती है उनकी 
वस्तुग्रो को कर सुकत कर सकती है या उतको आर्थिक सहायता दे सकती है या 
सरक्षण प्रदान कर सकती है और जिन वस्तुओं के उत्पादन को वह कम करना 
चाहतों है उन पर वह कर लगा सकती है या उनको प्रदान की गई कर सम्बन्धी 
रिप्रायरयों को समाप्त कर सकती है । सरकार किसी वरतु का उत्पादन बढ़ाने के 
लिये स्पय भी उस उद्योग मे भाग से सकती है $ इसी प्रकार रास्कार प्रपने मौद्विक 
मीति से देश मे उत्पादन तथा व्यापार की क्रियाओं को बढावा दे सकती है या 
शिथिल कर सकती हैं। मूल्य श्रणाली मे उचित परिवर्तेत करके सरकार श्रपनी 
इर्छानुसार देश में व्यक्तियों की क्रिया की दिशाओं को निर्धारित कर सकती है। 
किन्तु इसका सह अभिप्राय नही कि व्यक्तियों को समझा बुका कर नियोजन करने 
का बाय प्रत्येक अवस्था मे सफल हो जाता है। इस प्रकार के नियोजन के मार्ग में 
भी अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्त हीती है । प्रथम, इस प्रकार का विश्येजुत 
देश वी झावध्यक्ताओ तथा बस्तुप्रो की वी आवध्यकतामो तथा बस्तुप्नो की प्रति के वोख समायोजल स्थापित करने में 
असमर्थ रहता है और इसलिये किसो ने किसी प्रकार की कमी या झआधिव्य उपस्थित 
रहता है। दूरारे, उत्पत्ति के राघनों ग इतनी कम ग्रतिद्यीलता होती है कि केवल 
सगभाते बझ्काने रो ही उनसे अक्रावश्यक हक पल पता न उत्पन्न नहीं किये जा सकते। 
तीसरे मनुष्यों को कृति ही कुछ ऐगी होती है कि यदि कुछ म्ावश्यक बस्तुमो की 
पूत्ति कम है तो व्यजित को उन उस्तुश्री बे उपभोग को कम्त करने के लिखे केवल 
समझाना बुकाना ही काफी गही होता । झत्त से, भवृश्यजता से श्रधिक क्रारीपण 


देश गे व्यक्तियों की बचत करने तथा कार्य करने की भवित एवं इच्छा पर बुरा 


प्रभाव डान सकता है और इसी प्रकार धन मर मोट्रिक उपायों से देश में भुद्दा 
>फीति तथा सुद्रा, ६ की, 
अत , स्पष्ट है दि व्यावहारिक जीवन में दोना ही प्रफार के नियोजन अपने 
अपने स्थाव पर अकेले ही सफल वहीं हो सकते | जिसी क्षेत्र से व्यक्तियों को 
अमभा बुझा कर लक्ष्यों की पूर्ति की जा सकती है और किसी क्षेत्र मे व्यक्तियों को 
आदेदा देवर और दबाव डाल कर सहयोग प्रदान करने के लिये बाध्य 
किया जा सकता है । इसलिये आयश्यक यह है कि दोनो ही श्रकार के निमोजनों 
का प्रयोग किया जाये । नियोजग काल में कुछ महत््वपुर्णे क्षेत्रो मे पहले अकार को 
जिधि अपनाई जाये और कुछ एसे क्षेत्रों में जहाँ दबाव की भावश्यकता नहीं है वूसरी 
बिधि का श्रयोग किया जायें। लियुइस का कहना है. कि साधारण परिष्चितियो-सें- 
निरमीजन का प्रयुख अस्य चजर होना चाहिये । किन्तु, 'श्रगतिशीलताओं के कारण 
अर्थ व्यवस्था के उन सभी 'मागों के निमन्व्रणों का उपशोग करना होगा जहाँ पर 
भाग हथा पति के दीच असन्तुलन है ।"३ 
आधथिक नियोजन के विभिन्न रूप--ग्राथिक नियोजन के दो रूप होते हैँ. एक 
तो साध्यवादी नियोजन और दूसरा भुजातन्त्रीय नियोजन १ साप्यवादी मियोजन के _ 
8 6 ८४, 72४० उठ. 
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से प्रजातन्नीय सिखाव्यो के खतुसार होता है.! साम्यवादी नियोजव में सरकार का 
उत्पादन, उपभोग, वितरण झादि सभी क्षेत्रों में स्वामित्व होता हैं क्षेत्रो मे.  स्पार्मिल् होता है। दूसरी और रीता हैं। छुंसरी ओर 


गज जद व पक जा बध्यन ये गम यह 
निर्धारित करने आदि गभी ऋक थे से - कि ) 


साम्यवादी रूस ने साम्यवादी नियोजन को रावंप्रथम अपनाया था। सोवियत 
नियोजित श्र्थ व्यवस्था से व्यक्तिगत जीवन पर कड़े नियस्त्रण लगा दिये गये और 
व्यक्तिगत क्रियाओ पर सरकारी नियमो का एक जाज सा बिछा दिया मया था । 
निजी उपक्तमों तथा स्वसन्त्र बाजार प्रणालियों को पूर्णतः कुचल दिया गया था | रूसी 
नियोजको का मुख्य उद्देश्य अर्थ व्यवस्था में शोघ्र ही भारी परिवतेत्त उत्पन्त करना 
था और विकास कार्यक्रम को तीत्र ग्रति से सम्पन्त करना था, इसलिये उन्होंने अपनी 
दृष्टि केवल पूँजीगत वस्तुओ, मशीनो आदि पर ही केन्द्रित की श्लौर उपभोग की वस्तुओं 
के उत्पादन को बढाने की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया । रूसी जनता को अपना 
स्‍तर फ्घम करने के लिये विवश किया गया और अनेको प्रकार की कठिनाइसाँ जनता 
जो सहन करनी पछी / इस प्रकार रूझे सास्मवादी नियोजन में जनता की अन्वत्ति 
आराह उठी थी और आध्िक विकास की बेदी पर जनता के सुख और उसकी स्वतन्नता 
की बलि चढ गई थी। साम्यवादी नियोजित श्रर्थ व्यवस्था की बिद्येपतायं सक्षेप मे 
इस प्रकार हें-- प्रथम, देश के समस्त साधनों पर सरकार परम स्थामित्व होता है शौर 
सरकार उनका उपयोग अपने आप ही तिर्धारित किये हुये उद्देश्यों की पूर्ि के लिये 
करती है । दूसरे, ऐसी श्रर्य व्यवस्था मे निजी के सल प किया बता इन यो नही होता, 
तीसरे, नियोजुत कार्ये सब्क्रार के. विर्देशत के अनुसार किया जाता है वे इसमें 
व्यक्तियों को समभा बुरा कर लक्ष्यो की पूर्ति की जाती है किन्तु समभाते बुझाने 
-का महत्त्व बहुत ही कम होता है । 

साम्यवादी नियोजन के बिल्कुल विपरीत श्रजातस्त्रीय नियोजन होता है । इस 
के दो रूण होते है, एक तो पूंजीवादी आशिक नियोजन और दूसरा भ्रमेरिका, इगलैड 
आदि देशों में अपनाया गया था| अमेरिका मे तियोजन कार्य मुख्य रूप से सन्‌ १६३० 
के महान झवराद की वुराइयों को दूर करने के लिये किया गया था और इगलैड में 
दूसरे पहायुद्ध कै बाद इज्भलड की अधं-व्यवस्था के पुवर्तिमाणि के हेतु आशिक 
“नियोजन का सहारा लिया गया था । जमेनी और इटली में भी इसी प्रकार का 
“नियोजन क्षियां गया था, किन्तु चहू अधिक विस्तृत था। ऐसे नियोजन कार्य में 
व्यक्तियों की निजी क्रियाओं को नियमित किया जाता है श्रौर जानवूक कर झआधिक 
सम्बन्धों की व्यवस्था की जाती है । यह व्यवस्था स्वतन्त्र प्रतियोगिता और निजी 
“उपक्रम पर आधारित को जाती है । इस प्रकार के प्रजातन्त्रीय नियोजन से -पवितयो 
की झ्ा्िक दशा भी सुधर जाती है, रोजगार के नये भ्रवसर मी प्राप्त होते हैँ, 
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ध्यक्तियो की क्रय शक्ति में वृद्धि होती है औौर उत्पादन तथा राष्ट्रीय ग्राय मैं भी वृद्ध 
होती है | किन्तु इसमे व्यवितयो वे सामाजिक सम्बन्धा श्र कोई हेरफेर नही होते हैं 
और न व्यक्तिया मे कोई श्रग्मान्ति ही उत्पन्न होती है । वास्तव म इस प्रकार वी 
श्र्थे व्यवस्था को सद्दी अर्थ सम नियोजित अर्थ क्यवस्या नही वह से, क्योकि सरवार 
केवल वुछ हो सोता म हस्तक्षप करती है और काफी झ्रश तब व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 
बनी रहती है ! इटली श्रौर जमती सम नियोजित पूंजीवाद को जन्म दिया गया था। 
इसमे प्राथिवरा निमोजन का अश झमैरिका झौर इज्ुलैड को अपेक्षा ग्रधिक था। 
उत्पत्ति के साधनों पर «पहक्तिमत स्पामिव रहते हुए भी उपादत, मूल्य निर्धारण, 
व्यापार, सक्षप म सम्पूण आर्थिक जीवत पर सरकार का नियन्त्रण था और सभी 
क्रियाएं खरकार के निर्देशत म की जाती थी 
दूसरे प्रकार का श्रजावल्तीय नियोजन पहले की अपेक्षा श्रधिक विस्तृत और 
श्रधिक केन्द्रीय होता है । वास्तव स यह साम्यवादी गियोजन झ्लौर पहले प्रकार रे 
प्रजातस्त्रीय नियोजन क बीच की व्यवस्था हाती है भौर यह सघ विकसित देशो की 
प्रजातन्त्रीय सरकार वे' लिये सबसे उपयुक्त विधि होती है ! पिछडे हुए देशों की 
सरकार द्वारा इस विधि को अपताने का अ्भिप्राय यट होगा कि सरकार का कत्तव्प 
राष्ट्रीय श्राय म वृद्धि करना है शौर यद्द तिश्चित करता है कि बढी हुईं राष्ट्रीय 
आम का उपयोग उपभोग के लिय न होकर विनियोग के लिय किया जाता है । झितु 
सदि सरकार वास्तव भ प्रजातन्त्रीय है तो यह लगभग भसंस्भव होगा कि बहू देश 
क। आध्िक विकास तेजी से करने के लिय उपभोग को निम्ततम सीमा पर स्थिए 
कर दे ॥ प्रजातन्‍नीय तियोजन सम जतता की भलाई एवं मल्थाथ क्रा_ विश्वेप_ महत्व 
होता है। इसलिय यह आवश्यक है कि विकास और कल्याण के उद्दश्यों मे एव ऐसा 
शरागझौता स्थापित किया जायें कि दोनों की उनसि होती रहे । आास्तव में भारतीय 
झार्यिक मिगोजन से सही विधि अपनाई गई है । भारत जैसे पिछड़ हुम देदा की 
जनता के कल्याण एवं देश के विकास के लिए साधना का सप्रभाविक उपयोग की 
ओर किये गय समुचित एव के द्वीय नियोजव के कार्यो के उत्तम उदाहरण, भारत कौ 
पत्रवर्षीय योजनोयें हैं । दूसरी योजना में भारी उद्यागातव साथ साथ छोट उद्योगों 
का भी विकास किया जा रह है । भारी उद्योगो से मशीना वा उत्पादन बढ़ेगा जो 
देश के भात्री उद्योगीकरण के लिये नितान्त आवश्यक है । छोटे उद्योगों से, दूसरी 
ओर घरेलू जीवन की आवश्यक उपभोग की वस्तुएँ प्राप्त होगी। देश की श्र्थ- 
व्यवस्था के विकास के कार्पों को दो क्षेत्रो मे विभाजित कर दिया गया है । सरकारी 
तथा सिजो । भारत की थर्थ-व्यवस्था म इस प्रकार निजी उपक्म कौ भी उचित 
स्थान दिया गया है । सरकारी क्षेत्र मे भ्रत्यधिक सहल्वपूर्ण विकास की सोजनाम्ो 
को सम्मिलित किया गया है । भारत के श्राथिक नियोजन मे निजी उपक्रम तथा 
राजकीय उपकम एक बूसरे रे कधा मिला कर देश का विकास कर रहे है झोर इस 
अकार भारत मै मिधित भ्र्थ-व्यवस्था (7शाह्व 7005०579) की स्थापना की जा 
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रही है। इस प्रकार के झाथिक नियोजन में समझाने और बुभाने तथा सरकारी 
निर्देशन, दोनों हो नियोजन विधियों का प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रकार का 
लियोजन सही अथ्थे में प्रजातन्तीय नियोजन कहलाना चाहिये, क्योकि निजी उपक्रम 
वी उपस्थिति से एक तो राज्य के आतक का अत्यधिक प्रसार नहीं होने प्राता और 
दूसरे नियोजन कार्य पर ससद का पूरा नियत्रण भी रहता है । 
कुछ लोगों की आथिक नियोजन की सफलता के विपय मे सन्देह रहा है । इन 
लोगो का विश्वास है कि निजी उपक्रम तथा मूल्य नियन्त्रण के सफल मचालन के 
अभाव में देश के साघना का अधिकतम उपयोग नहीं हो पाता और उत्पादन कार्य 
भी विवेकश्लीलता ब॑ आधार पर नहीं किया जाता । किस्तु नियोजन गो सफ्लताओ 
न यह सिद्ध कर दिया है कि स्वतन्त्र मूल्य प्रणाली नियोजन वी सफ्जता के लिये 
आवश्यक नही होती । यह अवन्य है कि मूल्य निर्धारण इतना स्वतन्त्र रूप से स्वय 
सचालित नही होता जितना कि झअनियोजित भ्र्य-ब्यवस्था में होता है । किन्तु बस्तुआ 
की माँग एक पूर्ति में समचय स्थापित करके मूल्यों मे समायोजन स्थापित किया जा 
सकता है । इसके अतिरिक्त कुछ सोगो को वियोजित अर्थे-व्यवस्था फे विल्द्ध एक 
यह भी झापत्ति है कि इसमें व्यविवयत स्वतन्तता का कोई भी स्थास नहीं होता। 
किल्‍लु इस सम्बन्ध में यह ध्यान देने की वात है कि नियोजन के अआलोचक स्वतन्त्रता 
घददे का प्रयोग किस झर्थ मे करते हूं । यदि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अर्थ झ्रपनः 
कत्तव्यों का पालन न करके केवल अपने अधिकारा की मांग हों करते रहना है चाहे 
इससे समाज की क्तिनी ही हानि होती रहे तो सच है त्रि ऐसी स्वतन्नता नियोजित 
अर्थ-ब्यवस्था में व्यक्तियों को प्राप्त नही होती । किन्तु प्रजातब्जीय नियोजन में तो 
सभो प्रबार वी स्वतन्त्रताएँ प्राप्त होती है जो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक 
दृष्टिकोण से किसी भी मनुष्य को प्राप्त होनी चाहिये, जैसे राजनैतिक क्षेत्र में 
मतदान करन, सरकार बी भ्रालोचना करने और यहाँ तक कि सरकार क्लो बदलना 
की म्वृतन्जना, नागरिकता के क्षेत्र में न्याय प्राप्त करने की स्व॒तन्तता, सभ्यता के 
क्षेत्र में अपना जीवन जिस डेय से मनुष्य चाहे व्यतीत वारन क्री स्वतब्वता और 
आशिक क्षेत्र में उपभोग, उन्‍्पादन लथा व्यवस्तायों को चुनने की स्वतन्थना होती है । 
बाल्तव में आथिक नियोजन के आलोचको के मस्तिष्क में केवल साम्यवादी आधिक 
नियौजन की विद्येपवायें ही हैं ! उन्हाने अ्रजावन्त्रीय नियोजन के यणों नी ओर 
बिल्दुल भी ध्यान नही दिया । साम्यवादी नियोजन में तो यह सच है. कि व्यक्तिगत 
स्व॒तन्त्रना पूर्णतया समाप्त हो जाती है और यह भी सच है त्रिः आधथिक नियोचनः 
स्वय ही कुछ न कुछ प्रतिवन्‍्धों को लेकर चलता है, वयोकि झधिक नियोजन में 
प्राथमिक रुप से देश के आथिक जीवन के नियमित करना पडता है जिसका 
अभिपष्राय यह हुआ कि व्यक्तियों की क्रियाओं पर योडे बहुत प्रतिवन्‍्ध याजना को 
सफ्ल बनाने के लिये अवश्य ही लागू करने पडेंगे। क्न्‍ति नियोजन का अधस्तिम 


त्या प्राथमिक उद्देश्य ; व्यक्तियों को आधिक तथा राजनैतिक स्वतन्त्रता प्रदान करना 


ऋ्र आधिक नियोजन 


>मी हो सकता है | आधथिक नियोजन के लाम और दोप, वास्तव में व्यक्तियों के 
अपने स्वभाव और प्रकृति पर निर्भेर करते हेँ। यदि व्यक्त बुद्धिमान हैं श्रौर तियोजन 
कार्य की कठिनाइयों को स्वइच्छा से सहत करते चले जाते हें और अपना सहयोग 
देते हैं तो अन्त में नियोजब कार्य की समाध्ति फे बाद बहुत अधिक मात्रा में व्यक्तियत 
स्वतन्त्रता भ्राप्त होगी ।* 


अर्ध-विकसित देशों में 
आर्थिक नियोजन की 
अध्याय ९ समस्‍यायें 


(ए+7०फ्रीरफ़ड ए ०एए्णंए 
]970फए४ व रंफतरए- 
त<स्टा०णए००त9 (:०एँ६०८$) 





अरचें-विकसित देश का अर्थ 

अध्घे-विकसित क्षेत्र या देश की सही परिभाषा करना एक कठिन कार्य है। 
सच तो यह है कि “विकास' सम्बन्धी विचार १६वीं शताब्दी को पराश्चात्य विचार- 
घारा का देत है । इससे पहले यह शब्द झाथिक स्थिति के सदर्भ मे कभी भी उपयोग 
नही हुभा था ) देखा जामे तो विकसित तथा अविकसित क्षेत्रों में भेद करता सरल 
नही है | पुराने समय में या यूँ कहिये कि पिछली शताब्दी मे जो दे पाउचात्य देको 
की बस्तियाँ (00077८5) थी, जहाँ के आधिक साधन शासक देश के हित के लिये 
उपयोग किये जाते थे, वे ही देश पिछड़े हुये, या अविकसित या झर्ध-विकसित देशो 
के नाम से पुकारे जाते हैं ।! पादचात्य देश तो अपना विकास करते ही रहे किन्तु 
उनके प्राधोन देश जिनको वे 'कालौनी' के नाम से पुकारते थे, जब स्वतस्त्र हुये तो 
बे अपने शासक देशों को तुलना मे संच मे ही विकसित या ग्रध-विकसित क्षेत्र हैं 
अत विकसित देशो का अभिभाय परादचात्य देशों से लेवा चाहिए और अविकरित 
देशो का अभिप्राय रूस को छोडकर अन्य देशो से लेना चाहिए। पाण्चात्य देशों की 
कुछ अपनी विश्येपतायें होती हैं ४ जैसे, वहाँ पर ब्यक्तिवाद का प्रभुत्व है, किन्तु 
उसमें विवेकशीलता है ।॥ प्राणी सामाजिक परम्पराओं या पूर्वेजो के कार्पो से बघा 
हुआ नहीं होता । जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे बह पहला पग बढाने के लिए स्वतन्त्र 
होता है और मार्ग में जो कठिनाईयाँ भाती हैं उन्हे बहू स्त्रय सोच समझ कार दूर 
करने का प्रयत्न करता है ओर सफल होता है। दूसरी झाइचर्यजनक घटना 
यह हुई कि बहाँ के व्यवितियों ने यन्त्र विज्ञान (+६८४४००४५) मे बहुत उन्नति कर 
नी हैँ, प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लो हैं और उनमे इतनी यन्वात्मक सामर्थ्य द्दे 
कि थे अपने साथियों को ऐसे सापन उपलब्ध कर पके ताकि वे घतो और घनी होते 
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हुं आधिक निपोजन 


जायें । यह सब सामंथ्ये उनमे केवल विज्ञान की उन्नति के कारण ही झाई है, जो 
"पाश्चात्य चसम्यता का ही एक भ्रम है। पाइ्वात्य वातावरण एवं सम्यता से अलग 
हद कर उनका वैज्ञानिक ज्ञान पूर्णतया समक में नहीं झा सकता ।* झन्त से पादवात्य 
दैश्यो ने झागे वढकर लगभग सभी देथो के मामलों से श्रपने धन, ज्ञान, अपनी शक्ति 
से हस्तक्षेप करने का प्रथल किया है / इसके बडे ही महत्वपूर्ण परिणाम दृष्टिगोचर 
हुमे हैं। सच तो यह है कि झर्ध-विकप्तित देशो की विशेषताओं का उल्लेख ही नहीं 
किया जा सकता, क्योकि उनकी मुख्य विश्येपताओं का पता लगाना कठिन है, क्योंकि 
इनकी सस्कृति के नमूने इतने विविध हूँ कि किसी एक को सारे क्षेत्र का प्रतिनिधि 
नही कट्ठ सकते । पाश्यव्य- वद्या-गैर-फ्रश्नास्य-देशों-मे- एक-मब्तर-यह-दै-कि-जब. 
हनन मजे पर विरमर: रहें हुए भी सलग बोर: स्वतनज होश पहले देयो में व्यक्षित समाज पर निर्भर रहते हुए भी अलग ओर स्वतन्त्र होता 
हैं, इूसरें देवी में ब्येक्ति पर रामोज का अमुत्व होता हैं। संज्य और झातन 
प्रबन्ध मुस्येतया देश के रीति रिवाज और जाति प्रथा पर निर्मेर करता है । स्याय 
सम्बन्धी निर्णय तथा कानून क्याने से ज्ञान तथा अनुभव की झ्रावश्यकता नही होती । 
नये राब निर्णय तुरन्त ही ले लिये णाते हैं ।* गैर पाइचात्य देशो मे दर्शषत क्षास्त वी 
विशेष भ्रगति हुई है । विज्ञान और यन्त्र कला वी उन्नति,पाश्चात्य देशो की भाँति नही 
हुई है शोर जो कुछ उम्नति हुई है बह वद्धां के वातावरण और संस्कृति कौ देखते हुय 
सराहनीय है, किन्तु चह धरूर्द स्थित व्यवस्था नो ही बनाये रखने के लिभे काफी 
है । बह नई बालो को जन्म नही दे सकती झौर न नये विचारों को स्वीकार ही 
कर सकती है | फिए भी यह नहीं कह सकते कि ये सारी विशेषताये राभी गैर पाइ- 
चात्म देगोस सामान्‍य रूप से पाई जाती है। वास्तव में यह राब जिशेषतायें सामाजिब- 
सॉल्क्रतिक दृष्टिकोण के अनुसार है । श्राधिक दृष्टिकोण से विकसित तथा अ्रविवासित 
देशो के बीच भेद करना यद्यपि गरल नहीं हीता फिर भी सामाणिक-सास्कृतिक 
दृष्टिकोण को भ्रपेक्षा सरल होता है । अविकसित या भें विकतित देशो मे राष्ट्रीय 
आय बहुत कम हीती है, जीवत-स्तर बहुत गिरा हुआ होता है, पूजी निर्माण बहुत 
घीमा और व्यापार तथा उद्योग की अभ्रवस्था बहुय पिछडी हुई होती है और अधिक- 
तर विदेशों पर निर्भरता रहती है । हम इन्ही श्राधारों पर विकसित तथा प्रविकर्सित 
देशो में की गई तुलना का उत्लेलख यहाँ पर करेंगे । सत १६४७ से संयुक्त राज्य 
अमेरिका में भन्तर्राप्ट्रीय मौद्धिक तथा वित्तीय समस्याग्रो पर (]वा०ार्ग #तैशडणऊ 
(००००४) 'नेशनज् एडवाइजरी काउन्सिल” थे सत्‌ १६३६ के आधार पर ५३ देशी 
की, जिसमे ससार की ५५% जनसख्या थी, प्रति व्यक्ति भ्रय का अध्ययल किया 
था । काडन्‍्सिल ने ५३ देशो को तीन मोदे वर्गों से विभाजित किया था । पहले बर्ग 
मे सयुवत शाज्य, जमेंनी, फ़ास और यू० के० थे जहूँ पर अैसत प्रति व्यक्ति आय 
$ ३०० अर्थात्‌ १०००रुपयों के समभग थी । दूसरे बर्गे में शर्थ विकसित देश थ्रे जैसे 
दक्षिणी भ्रफ्रीका की यूनियन, फिनलेण्ठछ, आस्ट्रिया, इटली, यूगाच, जिसकी श्रौसत 
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अध्ध-विकसित देशो में आधिक नियोजन की समस्‍्याये श्छ 


क्योकि उद्योग और व्यापार कुछ थोडे से ही व्यक्तितयों के हाथो मैं रहते है। एक 
मियखार अबकी दर आये लिप का न नाक के लिए यह आवश्यक है कि नये विनियोगो का 
व कर कपल ही ये आस मर मिस्वर बदता ही रहे और चक्र कभी बीच मे गही डुंटे यानव विनियीगा से 
मई नई वस्तुओं का उत्पादन होगा और नये नये क्षेत्रों का विकास होगा। श्रम 
सथा पूँजी की ब्रतिश्लीलता में वृद्धि होगी, पूँजी था निर्माण होगा झोर देश में 
बेरोजगारी कम होगी १ किन्तु भारत जैसे देश में जाति श्रया की दुराइयो के कारण 
आशिक विकास की ग्रति बहुत ही धीमी हुई है, झौर सच तो यह है कि इसमे आशिक 
विकास की क्रियाओ का ग्रला ही घोट दिया है ॥ वास्तव में जाति प्रथा से मनृष्य का 
दृष्टिकोण बहुत ही सकीर्ण हो यया है ) वह हर समय हर विषय में अपनी जानि से 
ही सम्बन्धित बातो का ध्यान रखता है । वह अपने देश और सारे ससार के आर्थिक 
उत्थान की ओर ध्यान ही नही देता और न उन पुराने रीति-रिवाजों वी कैद से 
बाहर निकलना चाहता है । जाति प्रथा की भॉति सयुक्‍त परिवार प्रणाली ने भी 
भारत के आधिक विकास मे अनेको फठिनाइयाँ उत्पन्न की हैं। भमयुक्त परिवार 
प्रणाली मे, क्योकि प्रत्येक सदस्य भोजन तथा कपडे के विषय मे निदिचत रहता है 
इरालिये वह झ्ालसी हो जाता है उसमे जोखिम सहन करने की शक्ति समाप्त हो 
जाती है और उसे काग करने के लिए कोई भी प्रेरणा नहीं मिलती है । व्यक्तियो का 
दृष्टिकीण भी सकोर्ण रहता है क्योकि वे घर में पडे-पडे ठलुआ जीवन व्यतीत करते 
रहते हैँ । इस प्रकार गयुबत परिवार से भी श्रशिको की यग्रतिशीलता बहुत गीमित 
रही है और पूँजी निर्माण भी बहुत कग ह॒झ्मा है | 
दक्षिणी ध्रूर्वी एशिया के अधिकाँश देश क्ृषि प्रघान हें जनसख्या तोत़ गति से 
बढती जा रही है और भूमि पर जनसख्या का भार भी दिन प्रति विम अधिक होता 
जा रहा है | परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति उपज कम होती जा रहो है । न्यवित इस 
अ्रवस्था में ही नही हैं कि बह कुछ जगा कर सके और अपना जीवन रतर ऊँचा कर 
सके । इन देशों की जन्म दर भी अधिक होने के कारण सामाजिक और आर्थिक 
उत्थान की सारी योजनायें बेकार हो जाती हें। बिना उत्पत्ति मे बृद्धि क्यि किसी 
भी देश में व्यक्तियों का जीबन-रतर ऊँचा नही हो सकता और साथ ही यदि उत्पादन 
जनसखूया की तुलना में तीव्र गति से नही बढ रहा है तो भी देश के आथिक विकास 
की गति धीमी रहेगी । इसलिए दक्षिणी-पूर्वों एडिया के देशो की मुख्य समस्या, 
सामाजिक दृष्टिकोण से यह भी है, कि जनसख्या वृद्धि को नियन्त्रित किया जाय और 
श्रीमका की गींतरीलता मे बाधा उत्पन्न करने वाल कारणे। को रामाप्त क्‍या जाय । 
(२) राजनतिक कारण--क्सी भी देश की सामाजिक परिरिथिनियाँ वहाँ 
की राजतिक पशिस्थितिया पर निर्भर करती हैं। हम पहले ही कह चुके हैं कि 
अविकसित देझो मे से अधिफाण देश पहले विकसित देशो की कालोनीज थी, जिनम 
डासव देशो ने सरकार स्थापित कर रखी थी | यह सरकारें जनता वे सर पर बिना 
उनकी इच्छा के शासक देकझ्ो ने स्थापित कर दी थी, अर्थात्‌ ऐसी सरकारों की 
स्थापता अंजाततोय दक्तियो द्वारा नही हुई थी । इसका परिणाम यह हुप्ना कि 





है 30 आधिक तियोजन 


इन देशों में व्यापार और वाणिज्य ही प्रमुख व्यवश्षाय थे जिन्हे व्यनितयों ने श्रपवाया 
था । इन व्यवसायो को अपनाने का मुख्य कारण यह था कि इनसे लाभ की प्राप्ति 
शौघ्र ही होती थी। बिन्तु दुर्भाग्य यह्‌ था कि न तो जतता ही ने और न सरकार ने 
ही अपने लाभो को उत योजनाञ्रो पर सर्च किया जिनसे स्थानीय जनता का ऋल्याण 
हो सत्ता । अधिकतर लाभ कमाने वाले व्यक्तियों वी सल्या बहुत थोडी ही ची । 
धनी ब्यक्तियों के पास राजनेतिक और आाथित दोनो ही प्रकार को सत्ता थी 
निर्धन व्यक्षित तो केवल जोवित थे । धीरे धीरे इन गनुध्यों में देश प्रेम और 
राष्ट्रीयता की भावना उत्पस्त हुई और इन्होते स्वतन्त्रता सद्माम दाडा और स्वतम्वता 
श्राप्त वी । झ्रभी इन देशो का स्व॒तन्त्ता प्राप्त किय अधिक समय नहीं हुआ है और 
इनमे भ्राज भो थोडे बहुत अ्श में बही रि दीखते हैं जो उस समय थे जबकि वह 
दासता नी बेडियो भ जयड़े हुए थे। ज॑ंसे-ज॑से दासता थी छाप मिटती जायगों इस 
देों की उन्नित होती जायमी | 

(३) प्राथिक कारण--किसी भी ग्रविउ॒॑सित देश का एक बडा श्षक्षण यह्‌ 
'भी है कि वहाँ पर उत्गदन व्यक्तियों वी ग्रावश्यकता की ग्रपेश्षा बहुत क्रम होता 
है | परिणामस्वरूप व्यजितया का जीवन स्तर बहुत चीज रहता है श्रौर मूल्य ऊँचे 
होते वे साथ-साथ बस्तुप्रो की पूछ के लिय अपिततर पिदेशों पर निर्भर रहना पडता 
है | यदि ग्रविकमित देशों के आर्थिक कल्पाण में वृद्धि करनी है तो यह ग्रावश्यक है 
कि उरपादन इतना किया जाय जो व्यक्तिया बी न्यूततप्र भ्रावइपवताग्रो में झधिक 
हो । इसलिम ऐस दशो के प्राथिक विकास की श्रमुश्य समस्या यह है कि उत्पादन में 
अुद्धि पी जाय और एक क्षेत्र के सभी भागों का स्राधिक विकास समान है। परन्यु 
जश्न यह है ति उत्पादन ग बृद्धि किस प्रकार की जाय ? क्योकि जब पूंजी और शूमि 
की ग्रपेक्षा श्रमिरो की सख्या ग्रधिक होती है तो प्रति व्यक्ति कम उत्पादत होना 
स्वाभाविक ही है । हमारे देश की भी यही स्थिति है + उत्पत्ति के भ्रन्ध साधनों की 
अपेदा। श्षमिकों थी सख्या अधिक होती जा रही है इसीलिय जीवन स्तर भी गिरता 
जा रहा है। बचर्ने भी इगीलिये निम्न स्तर पर हैं श्रौर केवल वही ब्यक्ति सर्वे 
सम्पन हैं जो व्यापार ग्रीर उद्योग मे भाग ले रहे हैं। परन्तु इनकी समस्या वहुत 
थोडी हाने के कारण घन की असमानताएं काफी कठोर हैं । स्पष्ट है कि प्र्ध- 
धिकप्तित देशों के श्ाधिक विकास के लिये सबसे पहली झर्त यह है कि इनकी 
सामाजिक दशायें उन्नत को जाये और बढती हुई श्रम शक्षित ता उपयोग करने के 
लिगय्रे उचित व्यवस्था की जाये | यद्र सव लक्ष्य उसी समय पूरे हो। सकते हैं जबकि 
सम्पूर्ण देश के विकास के लिये एस समुचित योजना तैयार की जाप या झाथिक 
लियोजल का एफ समुचित तथा विस्तृत बाय क्रम आरम्भ किया जाय। अधं-विकरित 
देशों म जनराख्या के बढने के कारण देश ने साधनों का सप्रभाविक उपयोग वेवल 
आशिक नियोजन द्वारा ही सम्भव हो सकता है। नियोजन श्रघिकारी ही देद्य के 
साधनों को ध्याव भे रख कर देश के विकास के लिये एक समुचित योजवा का 
मनर्माय कर सकता है । 






अधे विकसित देशो में आथिक नियोजन की समस्‍यायें श्ह 


हुप पिछले अध्याय में यह बला चुके है कि आशथिक नियोजन का मृख्य उद्देद्य 
साधने-का अखिठ्यम  उपग्रोण.. कण्के जीवन फ्--को-ऑनफ-ब्ल्य्चा है। किन्तु 
यह केघल झऔद्योगीकरण, कृषि के आधुनिकीकरण या गन्‍्त्रीकरण या बस्ठुओं के 
विक्रय के लिये घिस्तृत बाजार उर्पन्न करके ही प्राप्त नही किया जा सकता है। इन 
सबके लिये एक उचित वातावरण का होना आवश्यक है | अन्य बातो के साथ-साथ 
देक्ष की कर प्रणाली, मुद्रा प्रणाली और साख प्रणाली उचित होनी चाहिये श्लौर देश 
में व्यय प्रणाली भी सुब्यवस्थित होनी चाहिये, और यह सब वालें एक सव्तिशाली 
सरकार ही प्रदान कर सकती है । अर्घ-विकसित देशा म केवल सरकार ही व्यक्तियों 
को आधुनिक सेवाएँ प्रदान कर सकती है । अधिफ्त्तर अर्धविकसित देशो में यातायात 
के सावन अपर्याप्त है और प्रारम्भिक झिक्षा की सुविधाएँ बहुत कम है । यातायात के 
भमाघना के थ्रभाव में बाजार का विस्तार अत्यन्त सौमित होता है और इसलिये 
उत्पादन में विशिष्ठीकरण तथा श्रम विभाजन के प्रे लाभ प्राप्त नही हो पाते और 
आशिक विकास की गति भी तीत्र नही हो पाती । व्यक्तियों के लिये शिक्षा सम्बन्धी 
ऑुविधाएँ भी आवश्यक होती है, क्योकि शिक्षा से व्यक्तियों का दृष्टिकोण विकसित 
हो जाता है और वह देश के औद्योगीकरण ग झगने महत्व को भली भाँति ही 
रामभने लगता है । आयिक विकास में रारकार का उत्तना ही महत्व है जितना कि 
निजो उपकम का और ऐसे देदा जहाँ निजी उपकण बहुत छर्मीला है सरकार की 
जिम्मेदारी और भी अधिक हो जाती है । इस प्रकार अर्धविकशित देंशों में सवसे 
पहले राजनैतिक जागुलि उत्पन होने चाहिये ताकि बहा के लोग श्रौद्योगीकरण 
तथा अपने आशिक उत्थान के लिये रास्फार को उन्नति के महत्व को सम सके। 
अर्ध-बविकसित देशों मे श्राप और उत्पादन के स्तर अपने न्यूनतम स्तर पर हैं 
आर वालू झ्रावश्यकताओ्रो तथा भावी उत्पत्ति के बीच एक बहुत बडी खाई है । ऐसे 
देशों म थोडी-थोडी माता मे आथिक विकास का कार्यतम अधिक लाभप्रद नहीं 
द्ोगा, क्योकि विकसित देशो की तुलता म॑ उन्होने विकास कार्य क्रम बैस ही बहुत 
द्वेर से आरम्भ किया है और यददि वे अपने विकास कार्यक्रम को तीब्रगति से 
कार्यान्वित नहीं फरेंगे तो उनका विकसित देशा द्वारा निरन्तर दोपण होता ही 
रहेगा। इसलियें अविक समय नप्ट करना उनके हित मे नही है और बढती हुई जन 
सख्या वी दृष्टि ले उतको अपना झाथिक' विक्नास अति तीव्र ग्रति से करना होगा 
और यह संब वेवज सरवार की सहावता द्वारा ही हो सकता है । सरकार के साधन 
व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक होते दे, जिनका उपयोग वह देश के झआथिक विक्तास के 
लिये सरलता से कर सकती है । पिनतु यह घ्यान रहे कि श्राथिक विकास के लिये 
बित्त आवश्यक तो है, परन्तु यह अनेक्ो वातों पर निर्मर होता है, जैस, राजतैतिक, 
सामाजिक, सास्कृतिक, झाधिक ४ 








किसी भी अ्र्ध-विकसित देश के झ्राथिक विकास के कार्यक्रम के ग्रन्तर्गंत सीन 
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२० आशिक नियोजन 


सुरुय उद्देशय होने चाहिये | प्रथम, कृषि उत्पादन की उन्नति, दूसरे, सरकार द्वारा बहुता 
सी झाथिक तथा सामाजिक सेवाओं का निर्माण और तौसरे, देश के ग्रौद्योगीकरण से 
सम्बन्धित वस्तुओं की पृतति ६ 
कृषि उत्पादन के क्षेत्र भे मुख्यतया दो समस्‍यायें पाई जाती हैँ । एक तो बढती 
हुई जव-सख्या के लिये रोजगार के नये अ्रवसर प्रदान करना और दूसरे, कृपि क्षेत्र ती 
विकास सम्बन्धी शक्ति को बढाना, अर्थात्‌ नई विधियों तथा वायेक्रमो द्वारा कृषि म. 
लगें हुए ब्यक्तिया की उत्पादन बझक्ित से बुद्धि करना । कृषि उल्धादन में बृद्धि करवा 
केवल इसीलिये शावश्यक नहीं है कि कृषकों तथा उनके निभर कर्साग्रों का जीवन 
स्तर ऊँचा हो, वल्कि इसलिये भी ग्रावश्यक है कि श्रर्थ-व्यवस्था के लिये गैर कृषि 
क्षेत्र की ख्याल तथा कच्ची साप्ग्री सम्बन्धी आवश्यकताआ की पूति हो सके। 
क्षि उत्पादन म वृद्धि करने को एक्त सरत विधि यह है कि उसमे मशीतों का प्रयोग 
किया जाय | डिन्‍्तु भारत, चीग तथा अधिकतर श्रविकसित देशो में कृषि भूमि बहुत 
छोडे छोठे दुकड़ो मे बटी हुई है । इसलिये सबसे पहले जमोन वी भकवन्दी होनी 
चाहिये क्‍्योबि तब ही बडे पैमाने पर कृषि की जा सकती है भौर मशीनों का 
उपयोग ही सकता है । इसके भ्रतिरिकत प्राचीन कृषि उत्पादन की विधियों मे भी 
सुधार होने घाहिये | ये सुधार उसी समय सम्भव हो सकते हैँ जब वि अधिकाधिक: 
सर्या में ग्रमीण जनता को कृषि शिक्षा प्रदान की जाय और भ्रधिकाधिया माना में 
अनुसधान कार्यक्रम झ्चारम्भ किये जाय । भारत की पचवर्षीय योजनाओं मं इस ओर 
खूब ध्यान दिया गया है । 
अ्षिकतर श्रर्थ-वेकसित देशों मे मूमि सम्वन्धी श्रधिकार अनिश्चित हैं । 
जमीदार किसानो का शोपण करता है और कृषि विकारा में बाधाएँ उत्पन्न करता है। 
श्रत यह ग्रावश्यक है कि ऋान्तिकारी भूमि सुधार के कार्यक्रम चालू किये जायें। 
चीन मे (7£०.७६४ (:७॥७9) मे नियोजन कार्य आरम्भ करने से पहले ही भूमि 
सम्बन्धी सुधार आरम्भ कर दिये गये थे। यह ध्याव रद्दे कि केवल कातूत बना देने 
से ही गफलता प्राप्त नही होती । वास्तव थे कृषि ब्रिकास उसी समय सम्भव हो 
सकता है जब वि जमीदारो का ग्रन्त कर दिया जाय | भारत की पसवर्षीय योज- 
नाश में भूमि सुधार पर बहुत जोर दिया गया है और अधिकतर राज्यी मै जमीदारी 
उन्मूलन कर दिया गया है । 
कृषि उनति म॑ सबसे बड़ी बाधा ग्रामीण जनता की ऋणपग्रस्तता द्वाश 
झपस्थित होती है । मूसि सुधार बे सभी प्रयत्न ऋणग्रस्तता के कारण विफल हो 
जाते हैं । इस विपय म भी केवल वानून बताने से काम नहीं चलता) यह ग्रावश्यत 
है कि सरवार ग्रामीण साख व्यवस्था से राम्पूर्ण परिवतन कर दे झर्थात ग्रामीण क्षेत्रा 
में अधिकराधिक साना सचैकिंय सुविधागे धदाल की जाय सहकारी साख मस्थागे 
स्थापित की जाये और फसल बीमा योजनाये चालू की जायें। इसके साथ-साथ 
कृषि सहकारी सेवाओं के लिये समितिया भी स्थापित वी जायें । भारत की पद- 
चर्पीय योजनाओं में दन सब बातों क॑ लिये भी उचित व्यवस्था दी गई है । 





ज्यव-विकेसित देझो में आशथिक नियोजन की समस्‍यायें २१ 


यदि उपयुक्त सभो उपायो को अपनाया जाये तो अश्र्ध-विकसित देशों के 
व्याथिक विकास का कार्य सफल हो जायेगा, क्योंकि औद्योगीकरण की और 
कृषि-विकास एक यहला फ्य है किन्तु कृषि विकास और झौद्योगीकरण की प्रगति को 
चअनायें रखने के लिये मह आवश्यक है कि “साम्राजिक पूजी” (860 ए७७४४) का 
जचित मात्रा सें निर्माण किया जाये ) 

“सामाजिक पूँजी' से हमारा अभिप्राय उद सामाजिक और आर्थिक सेवाओं से 
डै जिनके द्वारा मनुप्य का जीवनस्तर ऊँचा होता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, समाचार- 
चत्रो, बिजली, यातायान झादि की सुविधाएँ ( झ्धिक्तर अधं विकसित देझो में शिक्षा 
आर स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्था बिल्कुल निम्नस्तर पर है। ऐसी सुविधाओं को प्राप्ल 
करने के लिये बहुत बडी सावा स॒पूँजो का विनियोग करना पडता है और तुरन्त 
ही लाभ प्राप्त नही होते $ इसलिये निजी विनियोगकर्त्ता सरलता से इन पर अपनी 
पंजी का घिनियोग करने के लिये तैयार नही होते हे । यह सम्भव है कि पिछडे हुये 

देशों मे सामाजिक पूँजी का भ्रबन्ध पूर्णं््प से सरकार को ही करना पडे । आधुनिक 
कमय से त्तो सरकार को सामाजिक सेवाये प्रदान करने मे कोई आपत्ति भी नही 
होती, क्योकि उनका उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करना होता है और 
इसलिये बह ऐसी सेवाये प्रदान कर रही है । इसके अतिरिक्त भदि आधुनिक सरकारे 
अपने ऊपर देश के आर्थिक विकास की ज़िम्मेदारों लेती हैं तो विकास कार्यक्रम 
को तीब्रगति से सम्पन्न करने के लिय उयको ग्रोदामों, सडको तथा रेलो, बिजली का 
५ उत्पादन करने के लिय गशीनो झादि का प्रवन्ध करना ही होगा । अस्‍्त में विदेशी 
चूंजी भो सरलता से उपलब्ध गही होती है । इसलिये देश मे विजी पूँजी उपलब्ध न 
हो पाने और विदेशी पूंजी न मिल पाने की स्थिति से केवल एक ही उपाय रह 
जाता है और वहे है कि, सरकार स्वय ही उद्योगो को चलाये और उसके लिये 
आवश्यक धन की व्यवस्था करे । यदि सरकार देश स॒पूँजी की व्यवस्था नही कर 
पाती है तो उसको विदेशों से पूंजी का प्रबन्ध कर लेना चाहिय, जो उसके लिये कठिन 
लही होगा । यदि फिर भी आवज्यक पूँजी की कमी रहती है तो सरकार होनार्थ 
अबन्धन का सहारा ले सकती है । यह सराहनीय है कि भारत सरक्तार ने पचरवर्षीय 
योजनाओं में सामाजिक सेवाओ के लिये उचित व्यवस्था की है । 

कृषि उत्पादन म वृद्धि हो जाने पर और आवश्यक मात्रा म सामाजिक पूंजी 

की व्यवस्था होने के वाद भी यह आवश्यक नही है कि देश का झद्योगीकरण तीब्न- 
गति से हो जाय । श्रोधोगीकरण के लिये झौर भी अनेकों बातो को आवश्यकता 
होती है जैसे प्राकृतिक भाघन, देश के मानवीय साधन सथा देश म कृषि एवं उद्योगो 
का श्रनुपात | यदि अर्धविकसित दछ्य मे कोयला, लोहा, तेल आदि जऊँस खनिज पदारये 
उपनब्ध हैं तो उसके विकास मे अधिक समय नही स्येगा। इस सम्बन्ध मे भारत 
एुक भाग्यश्ञाली देश है | यद्यपि भारत के प्राइतिक साधनों का उपयोग ब्रिटिश 
झासन काल में उचित रूप से नहीं हो पाया और भारी तथा भ्राधारमूल उच्योगो कय 
विकास नही हो पाया किन्तु स्वतन्वता श्राव्ति के परचातू हमारी सरकार ने इन 


और आधिक नियोजन 


दस्तुझ के उपयाग के लिये पववर्षीय योजनाओं म उनित व्यवस्था वी है और 
अनेका झनुप्तघान देस्द्र स्थापित किय हैं। तल निकालने के लिप झ्रासाम क्षव से 
प्रयत्म किय जा रहे हूं और ग्रय स्थानां म भी तल की खोज जारी है। प्राकृतिक 
साधनों के साथ साथ इन साधनों का अधिवतस उपयोग करने के लिम देश मे श्रम 
आदि भी यवाप्त लावा स होना झ्लावश्यक है । देश के श्षमितरा मं मशीवों का प्रयोग 
करने के लिय रुचि और चेतन्यता होनी चाटिय परन्तु एक पिछड़े हुय देश म एसे 
श्रमिकों का मिलना कठित ही होता है। इसजिय एसे देशा क लिय यह प्रावेशक 
है कि वह अपन श्रमिफा को विदेशा मे मश्ीतों के उपयोग के विय शिक्षिव कराये 
और प्रारम्भिक अवस्था म विदेशा स इस सम्य व म आवश्यक सहायता प्राप्त कर । 
इसके अतिरिक्त कयाकि इन देशों का सामाजिज ऋशिक ढांचा पार्चात्य देशा की 
अपक्षा भिन्र है. इसलिय यह भी आवश्यक है किव पाइ्चात्य विधियों का प्रयोग 
करने भे॒या तो अ्रपनी स्थिति जो उनक अनुकूल बनायें या पाश्चात्य विध्िया को 
झपनो परिस्थितिया क झनुकूल बनायें । यह स्पष्ट ही है क्वि केवत पाइचात्य देशा 
की सब्त्ल करत से ही इन देशा का उत्थान नहीं हागा । पिछड़े हुये देशा वी खकारो 
को इस क्षेत्र म अनुसंधान तथा खोज सस्वन्धी युविधाय अधिकाध्िक मात्रा में उपलब्ध 
करनी होगी । साथ ही देश की बढती हुई वनसस्या के झाघार एवं चरित्र को भा 
विधमित करना होगा श्र देश की विकारा सम्बध्धी आबइमत्ताओा के अनुकूल 
अगाना हांगा । यद्यपि भारत की परयवर्षीय य्राजनामा से इस सामस्पा की ओर ध्यान 
दिया गया है विस्तु समरया को देखत हुय वह पयाप्त नहीं है। श्रौद्योगीकरण में 
आयान देग पोग्य अन्तिम रामस्या यह है कि दर म प्रधानता क्सि क्षत की अधिक 
है अर्थात देश म कृषि व्यवसाय अणिवकः प्रधान है मा उद्योग धाघ ( दक्षिण पूर्वी 
एशिया थ॑ अधिक्धर॒पिछड हुय देशा सम है पि गाल प्रधान गहत्व है। यह सस्‍्वी- 
भाषिक ही है क्रि एस देशा म औद्योगीवरण की गति की तीर नहीं क्या जा 
सब्ता | इसके भ्रतिरिका कृषि प्रधान छत्रा सम जा अधिक जनगरुया है उसको शहर 
म प्रौद्योगिक क्षमों के लिये स्थानातरण फरता होगा १ यह स्वाकार करने ग॑ कोई 
सकोव नहीं करना चाडिय वि विछड हुय दशा सम जनरास्या को स्थानवातरित करता 
खरत नहीं होता क्‍्योवि व्यक्ति अपनो भूमि छोड कर शहरों को तहीं आना चाहते, 
चादे वे भूख ही क्यो सन मर जाय । ऊँची सजदूरी श्राष्त करने के लालच से व झपने 
घरा का छौडने के विय विवश गठी किय जा सकत । इंगलिय यह आवश्यक है कि उे 
झ्रामो मे ही कृषि क अतिरिका काल करने वी अय सुविधाय प्रदान की जध्य जले 
कुटीर उच्चोग घन्ध इत्यादि + भारत की पचवर्षीय योजनाआस कुटीर तथा ग्रामीण 
उद्योग धरधो के विकास के लिय भी उचित व्यवस्था को गई है । किसी भी देश का 
औद्योगीकरण भारी तथा आधारभूत उद्योगा पर निमर करता है । अथात श्रौद्योगी- 
करण के लिय सोहा तथा दस्पाठ, कोयला सथा बिजली सीमेंट तथा भारी रासायनिक 
यदाथ का विकास वरना परम आवश्यक है. क्याकि इसके झभ्ाव में किसी प्रकार का 
झद्योगीकरण भा सम्भव नहीं हो सकता । हमारी दुसरी पचवर्षीय योजता रे शव 


अधथे-विकसित देशो मे आधिक मियोजन की समस्‍यायें ण्के 


उद्योगों के विकास को विज्येप महत्त्व दिया गया है । 
आशिक विकास के इन सब उद्देश्यों की पूछि, जैगा हम पहले कह चुके हैं, 

सरकार पर तिभर करतो है और आशिक नियोजन ही एक ऐसी विधि है जिसके 
ह्वारा देश का समुचित तथा तीजत्र विकास सम्भव हो सकता है! आशिक मियोजन 
के क्षेत्र में समी विकमित देशों की अपनी कुछ विशेष समस्‍यायें होती है । ऐसे देशो 
मे झर्थ व्यवस्था मुख्य रूप से दो स्पष्ट भागोसे विभाजित होती है। पहला भाग 
सुस्गठित क्षेत्र अर्थात्‌ पूंजीपनि सम्बन्धी क्षेत्र (८०७9::४॥50 5०८५७३) होता है और 
डूगरा वह दोज्र है जिसमे केवल जीविका उपाजजस की ही समस्‍या होती हैं और जो 
अध्यवस्थित त्तथा असग्रठित होता है। पहला क्षेत्र दूसरे की अपेक्षा अधिक आधुनिक 
होता है । इसमें देख के निर्माण उद्योग होते है, जो अधिकतर निजी व्यक्तियों ढवारा 
चलाये जाते है । इस क्षेत्र म सरकार भी अपने फार्म या कारखानों को स्थापित 
कर सकती है । इस क्षेत्र में देश की बहुत थोद्दी सी जनसख्या होती है और इस 
क्षेत्र मे भाग लेने वाले व्यक्ति पूँजीवति, जमीदार ठथा श्रन्य धनी व्यनित होते है । 
डूसरे क्षेत्र में छोटे छोटे दुकानदार, व्यापारी, कृपषक तथा कारीगर होते हैँ। देश से 
सुमगछित क्षेत्र ही बचत का मुख्य क्षेत्र होगा है, क्योकि देश के सारे सुमपढित 
उद्योग इसी क्षेत्र म स्थापित होत है और इन उद्योगो के मालिको को काफी आय 
ब्राप्त होती है। इसशिय झ्रध-विकसित देशों का अधिक विकास इसी क्षेत्र को 
विकसित करके तथा उसका क्स्तार करके प्रारम्भ किया जा सकता है। इस क्षेत्र में 
आधुनिक वैकिय सुविधायें उपलब्ध होती हैं ब्रौर नई-तई मझीनो का प्रयोग होता है 
और लोगो का दृष्टिकोण प्रगतियील होता है। से नये-नये झ्राविष्कारों तथा परिवतेनों 
को स्वीकार करने के लिय सर्दव ही तंथार रहते हे । इसलिये इस क्षेत्र मे पूंजी- 
निर्माण तथा यस्जक्ला की उत्पत्ति की दर काफी ऊंची रहती है । किन्तु जो कुछ भी 

लाभ प्राप्त होते हैं वे थोडे से ही व्यक्तियों वी जेब से चले जाते है । 

असगठित क्षेत्र जिसको जीवन निर्वाह क्षेत्र भी कहते हैँ, पिछडे हुये देशों का 

मुश्य भाग होता है | इस क्षेत्र का मुख्य व्यवसाय कृषि होता है । अधिकाश देक्षो में 

जनमल्‍्या बढने के कारण भूमि पर जनसल्या का दबाव बढता गया है और कृषि 
पिछडी हुई अ्रवस्था म है । परिणाम स्वल्प प्रति व्यक्ति उपड बहुत कम होती है 

और झछक छिपी हुई बेकारी उपस्थित रहती है। वात यह है कि वैसे तो भमि की 

कमी और कृषि के पुराने ढगो के कारण प्रति एकड उपज तो कम होती हो है, किन्तु 

जो कुछ उपज होती भी है उसमें हिस्सा बढाने वाले लोग बहुत होते हे श्रौर काम 

करने वाले बहुत कम। इसका यह अभिप्राय नही कि लोग कृषि उत्पादन में हाथ 

बटाना नही चाहते है वरन्‌ इसका अर्थ यह है कि पुरे परिवार के सदस्यो के लिये 
भूमि पर्याप्त मात्रा मे नहीं होती और भूमि के अनुपात में परिवार के जितने सदस्य 

झधिक होते हैं वे कृषि के झतिरिकतत और कोई दूसरा काम करना पसन्द नहीं करते 

हैं। इसलिये उन्हें उस भूमि से खाना तो मित्ध जाता है, और वैसे ऊपर से देखने मे 

तो परिवार के राभो सदरय उस छोटी सो भूमि के टुकड़े पर काम करते दिखाई देते 


स्४ध आशिक नियोजत 


है. और ऐसा भ्रतीत होता है कि जैंसे वे मेहनत करके जीविक्ा उपार्जव रर रहे 
हा, परन्तु कनिक गहराई म जाकर देखने से नग्न सत यह स्पष्ट होता है कि परिवार 
क॑ अधिकाश सदस्य बेकार तथा बेरोजगार होते हैं, बधोकि उसकी उपस्थिति से भूमि 
थी कम उपज या परिवार की कम आय में कोई बृद्धि नही होती । इस क्षेत्र के लोग 
अपने पुराने ढयो को वदलना तही चाहते और इनकी बचते वहुत कम होती हैं। इस 
प्ररार अधथ विकसित देशा के अधिकाश भाग की उनति स्थिर रहती है और यह 
रपप्ट हो है कि बिना इस भाग की उन्नति के तथा आधुरनिक्रीकरण के सुयगठित क्षेती 
का विकास सम्भव नही है | भारत की भी यही स्थिति है । कुछ लोगो का विन्ार 
है कि अग्रसगठित क्षेत्रों को परिवर्तेनशील बनाने के लिय प्रयत्न रिय जाने चाहियें, भौर 
उन अनुत्पादक उपभोक्ताम्रों को (जा छुपे हुए रूप म बेकार है) उत्लादक कार्यों मे 
लगाना चाहिय । भ्र्थात्‌ जीवन निर्वाह क्षेत्र मे या श्रसगरठित क्षेत्र म जो बचत करने की 
अदृश्य शवित (53075 ?०0८४४०) है उसको सुसगठित क्षेत्र के विस्तार के लिय क्यों 
ने उपयोग किया जागे २५१ इसका यह भ्रभिप्राय नहीं कि अयगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 
सुपगठित क्षत्री म स्थानान्तरित कर दिया जाये, अर्थात इससे यह अय नहीं लगाना 
चाहिय कि ग्रामीण क्षेत्रा म जो श्रमिक अधिक सख्या से हैं उनको लाकर झहरी क्षत्रा 
मे बारखाता म काम पर लगा दिया जाये । यह शद्दरों मे अधिक दित वाम पर 
रुफ़त ही नहीं ध्स लिये उनको ग्रामीण क्षेत्रों म ही छोट छोट बिकारा कायक्रमा से 
जैसे थाथ बनाना, नहरें खोदना सड़कें बनाना इत्यादि के लिये उपयोग मे लाया जा 
सकता है शहर उतके उत्पादक भाईयो की जो बचतें होगी उनके पूँजीगत योजनाप्रो 
को (रा करने के लिये उपयोग किया जा सकता है । इस प्रकार नें छिपी हुई बेकारी 
को दुर करने के लिये उत्पत्ति का राप्रभाविक वितरण उत्पादक उपयोग और चनु- 
त्पादक उपयोग मे करना चाद्ता है। उत्पादक उपयोग से उसका घभिप्राय उस 
काम से है जो कि छिपे हुए बेकार व्यक्ति उस भमय करते हूँ जबकि थे किसी 
उतलादक व्यवसाय भ लगा दिये जाते हैं. और अनुत्पादक उपयोग बहू काम द्ोय/ 
है तो कि छिपे हुए बेकार व्यक्ति उरा रामय करते ह॑ जबकि वे झपने पारिवारिक खेत 

पर काम करत हैं। किन्तु छिपी हुई वेकारो की समस्या इस प्रवार से भी दूर नही हो 

पायगी, यदि उपभोग की बस्युआ का उत्पादन आवश्यकता से कम हो रहा हो । भ्रभी 

हात हा भ प्रो० यवीत और डा» ब्रह्मनतद ने यह सिद्ध करने का श्रयत्त किया है 





9. [रमन बिधा४5०८ (009 00 

पप्रे+- सफर से लफाहुतर ज्फपए स्‍पारे लकी रमहित्त ति ट€३०३ावडपे०४५८५७४)/:७रक" 
श्रमिक की बढ बचत है जो वह अनुत्वादक श्रमिका के जीविका उपाजन पर लच 
अरनता है | यदि यह पनतुत्वादक सम्बन्धी परिवार के सदरय न हो तो उत्पादक थमिक 
आ हृपक अपनी झाय भ से कुछ न कुछ झवश्य ही बचा सकता है, या उपभोग पर 
खर्च कर सकता है जिससे उसका जीवन-स्तर ऊँचा होगा | दोनो ही स्थितियों मे 
डेश को लाभ होगा । 
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चंक छिपे हुए बेकार व्यक्तियों को ग्रामीण क्षेत्रों से सगठित क्षेत्र को स्थानान्तरित 
घार देंगे स छिपी हुंइ बेकारी दूर हो सकती है और अमगठित क्षेत्र के बचत करने 
की अदृदय शक्ति (53ए7०४ ९०४८६७०७३)) का उचित उपयोग नी हो सकता है, यदि 
नसमठित क्षेत्र मे सबसे पहली बार आने वाले समूह के लिये आवश्यक उपभोग की 
चस्तुआा का प्रबन्ध हो जाये । किन्तु सगठित क्षेत्र स इन ज्यक्तिया को रोज़गार प्रदान 
करने के लिये यह झ्ावेश्यक होगा कि सगठित क्षेत की वचतों को कशरोपण द्वारा 
प्राप्त बरा जाय ॥ प्रो० वफोल और डा» ब्रह्मानन्द का कहना यह है क्रि उपभोग की 
अस्तुओं के उत्पादन को बढाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है क्योंकि पहले 
समूह को केवल उपभोग की बस्तुएँ प्रदान कर देने से ही स्वय असमठित क्षेत्र से 
इतनी उपभोग की वस्तुएँ प्राप्त होने लगेंगी जो अन्त भ सब आदमियों के लिये काफी 
रहेगी। इस विचार को उपभोग बस्तुग्रो का गुणक (0०४509700 0०65 
उशधाध७८7) का नाम दिया गया है । इस विचार को इस प्रव्गर स्पष्ट किया जा 
सकता है। मात्र लीजिये कि आरम्भ म एक व्यक्ति के लिये जितनी उपभोग की 
अस्तुएें आवश्यक होती है उनका प्रवन्ध किसी अकार हो जाता है । झब॒ यह सम्भव 
हो जायगा कि छिपे हुए बेकार व्यक्तियों में से एक को काम म लगागा जा सके | 
जब वह सयगदठित क्षेत्र मे आयेगा तो फिर वह उपभाग को वस्तुएँ फालतू बच रहेगी 
जिसका उपभोग वह झभी तक कर रहा था और फिर इस उपभोग की वस्तुओं के 
आधार पर हम दूरारे ज्यनित को सगठित क्षेत्र स काम पर लगा सकते हैं । जब यह 
ब्यनित संगठित क्षोत्र में आयेगा वो किर वह उपभोग की वस्तुएँ फालतू रह जायेंगी 
जिनवा वह अभी तक उपभोग कर रहा था और फिर इन वस्तुओ्नो के आधार पर तौसरे 
5्पयक्ति को नौफर रखा जा सकता है और इसी प्रकार क्रम चलता रहेगा। कितू मह 
बडा ही आश्यावादी चित्र है और यह स्वामाविक है कि इन विचारकों की आशा 
पूणतया सफल न हो सके, क्योंकि असगठित क्षेत्र से उतनी उपभोग बस्तुएँ प्राप्त न 
हो सकें जितनी की आशा की गई है । 
अ्रमगव्ति क्षेत्र में संगठित क्षेत्र म छिप्रे हुए बेकार श्रमिकों को लाने 
और काम पर लगाने म उपयुंग्त विचार को कार्यरोपिन करने के लिये दो 
प्रारम्भिक समरयाआ को हल करना द्वोगा। प्रथम, उपभोग वस्तुओं की प्रारम्भिक कमी 
को दूर करना होगा । किल्तु इस सम्बन्ध से कठिनाई यह है कि अर्थ विकसित देल के 
सफतजाकाताफीरित करोलेदीजाए-कि उसका उयभाणप्लीपसघुसा पा उत्तादसा करमो 
में उपयोग किया जाये श्र यदि भारी उद्योगो के निर्माण की ओर उचित ध्यान न 
दिया गया तो यह स्पष्ट ही है कि कुछ समय वाद उपभोग की वस्तुओं को उत्पन्न करने 
चाले उद्योग भी मशीनों के न मिल पाने के कारण बन्द हो जायेगे। टर्की का उदाहरण 
हमारे सामने है | इसोलिये मारत म नियोजन आयोग ने भारी उद्योगों के निर्माण की 
ओर विशेष ध्यान दिया और झावदयक उपभोग की चस्वुओ के उत्पादन की जिम्मेदारी 
कुटीर उद्योगा पर छोड दी है । साथ ही साथ कुटीर उद्योगो के विक्ञास से असगठित 
छेत्र ची छिपी हुई बेकारी भी दूर हो जायेगी। इस सम्बन्ध म॑ दुसरी कठिनाई 
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यह है कि झसगठित क्षेत्र की बचत करने की अदृश्य शक्ति का अधिकतम उपयोग 
उस समय करना अस्म्भव हो जाप्रगा जब कि छिफ्रे हुए वेकार व्यक्तियों को सगव्ति 
क्षेत्र म कारखाना म काम पर लगा दिया जाता है । इसका कारण यह है कि णव 
चेकार व्यक्ति अपने घर स दूर रहग तो उनके घर वाले अब अपने आपको सारी 
जिम्मेदा रिया से मुकय समझेय झोर यह समभझग कि श्रव॒ उस पर उन व्यक्तियों के 
वदालन पोपण की कोई भी जिम्मदारी नही हे जो सगित क्षतम वाम कर रहेह 
और यह सब सोच कर वह झपनी झाय स॒ से कुछ बबाने के स्थान पर झ्पने उपभोग 
को और भी अधिक वढा दग | इसलिय वचत चरत की वह अदृश्य शवित जिससे 
आशिक विकास को सहायता मिलती भ्रौर निधतता का दूषित चक्र समाप्त ह्वीता, 
उसका महत्य धीरे धीरे कम हा जाथगा । अत जब तक सरकार इन बंचता को 
प्राप्त करने के लिय उचित मात्रा सम वर न लागू बरे उस समय तक झिसी अ्रकार की 
भी झाला करना वकार होगा । किस्तु भाग्त जैसे प्रजात्तान्वित देश मे एसे कठोर 
उपाया को ग्रपनाना न तो सम्भव ही है भ्ौर त जनता ही उतका स्वागत करेगी। 
इस प्रकार पिछड़े हुए देला म असमठित क्षत म बकार व्यकवितिया का स्थानाजरण एुक्क 
नयावहारिक प्रस्ताव नदी है । यही कारण है कि नियोजत श्रायोग ने ग्रामों भ हीं 
छिपे हुए वक्ार ब्यकितिया वो बाम दिलाने यंग प्रयत्न बिया है । 

भ्रध विकसित देशों सें नियोजन बिधि--हमन पिछले पृष्ठा म ग्रध विकसित 
देशों की बिशेपताओ तथा आर्थिक वियास सम्बन्धी विभिस्न समस्याग्रो की विवेचना 
की थी। उक्व विवेचना के बाद हम श्रव इस ह्विति म॒ हूं कि निमोजन की उस 
काय बिधि का स्पष्टीकरण बार सदर जो झब विकसित दणा के विए आजब्यक है 
झोर जिसके अनुसार अध विकसित देशा स नियोजन काय सम्पन्न होना चाहिये) 
प्रध विकसित देशा म नियोजन का प्राथमिक उद्ृब्य केवत वन्‍्तमाने ग्राथ और 
उत्पादन शक्ति भ बद्धि करना ही नहीं होना चाहिय दरत मावी उन्ति के लिय॑ भी 
प्रयत्न क्रिय जाने चाहियें। प्रारम्भिक स्थिति स जब प्रथ पयस्‍था को श्रथ स्थिर 
(5००४ 5098279797) झबस्या से बाहर निकातन बे' लिय प्रमन किय जाते हूं तो इस 
अवस्था को बाहर निकाजने की (7/:6 ०) ग्रवस्था कहा जाता है । इस काल 
मे विकाप्त का काय बहुत त्तेजी स होना चाहिय क्यावि यही भावी आर्थिक विकास 
के लिय दबित प्रदान करता है। पास्वप्त म यही काल सबसे महत्मपूण होता है और 
अंध स्थिर अवस्था से बाहर निकालने की भ्रवरथा तक क्षीत्र यति स बिकास 
चअप्यञफ थे: पुर बात्ते के प्रय फिफाल सफ्याये। फियेशजत 'यूण आय # अआपुल्कित फोर, 
सप्रभाविक हीना चाहिये। श्रध विकसित देगो की समस्‍यायें इदनी विशाल झौर 
कठोर होती हूं कि छोट छोट डुकड़ो सम नियोजन का काय कभी भी सफल नहीं हो 
सकता । यह झावश्यक है कि प्रारम्भिक अवस्था से एव बडी मात्रा से पूजी का 
वितियोग किया जाय और बातावात द सवादवाहन के साधनों विद्यत गक्ति और 
भारी तथा आधारभूत उद्योगों का विकास किया जाय। इस कायक्रमा के समाप्त 
होने के बाद ही झथ व्यवस्था का उचित विकास आरस्भ हौगा। इसमें कोई सदेह 
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नही कि इस प्रकार के वितियोग से तुरन्त लाभ धाप्त नही होगे इसलिये सरकार को 
हो इस क्षेत्रों के विकास के लिये आवश्यक पूंजी का प्रवत्थ करना होगा । इसलिये अर्घे- 
विकसित देझ्षो में विकास सम्बन्धी नियोजन की सफलता का प्रथम रहस्य भारी 
उद्योगों के विकास, मातायात के साधनो की उन्नति और विद्युत शक्ति के अधिकाधिक 
उत्पादन में ही है १ भारी उद्योगो के विकास से नये-नये विनियोगो को प्रोत्साहन 
मिलेगा और निरसम्तर बटते हुए विभियोग इस बात का खूचक है कि देश वी झर्थ- 
व्यवस्था अर्धे-स्थिर अवस्था से बाहर निकल चुकी है। यातायात के साधनों के 
विकास, प्विचाई तथा विद्युत गक्ति की उन्नति से देश के नयथेंनय क्षेत्रों में बिनियोग 
के लिय सुविधाये उपलब्ध होती है और बस्तुओ का बाजार बिल्तुत होता है। इस 
सुथिधाओं के अधिकाधिवा मात्रा म उपलब्ध होने से देश म पूजी निर्माण की गति 
तीज होती है और व्यक्तिया के कल्याण म॒बृद्धि होती है । इन सुविधाओं के अभाव 
में बहुधः अर्थ स्थिर भ्रवस्था से वाहर विकक्‍लने की स्थिति तक काफी सम्रय लग 
जाता है और इस प्रकार समय नष्ट होने स दश के आधथिक विकास मे उतना ही 
समय झधिक लग जाता है । इन सुविधाग्रा के विकारा के लिय स कार की उपस्थिति 
बहुत झावद्थक है या यू कहना चाहिय कि विना सरपारी प्रयत्नों के इन सुविधाश्रो' 
बा विकास सम्भव ही नही है, क्योकि सामान्य रुप से आथिक विकास की दर 
निम्न बाता पर निर्भर करती है। (१) झ्ाथिक विकास और व्यक्षिया के ग्राथिक 
कल्याण के लिय विय गय राजकीय व्यय की मात्रा (२) देश म पूजी निर्माण 
की दर और (३) सामाजिक राजनैतिक कारण जिनके अम्तगत जनता का सद्योग, 
जनता को नियोजन के प्रति रुचि और सामाजिक ढाचे म्‌ उचित परिवद्न सम्मिनित 
होते है । यदि आथिक विकास ती यति म वृद्धि करगी है तो यह आवश्यक है कि 
राजकीय व्यम उचित कायक्रमा पर किया गाय, नय-मय विवियोग्ा क्‍य श्रोत्ताहित 
किया जाय, सामाजिक ढॉँचे में उचित परिवतन क्यि जायें और नियोजन काय को 
लोकप्रिय बनाया जाव । इसमें कोई सदह नही कि प्रारम्भिक अवस्था मे राजकीय 
व्यय बहुत अ्रधिक होगा, क्याकि अर्थे वि>सित देशा सम निजी उपक्रम सामान्य रूप से 
झर्मीता होता है और जोखिम सहन करने म उसे भिभ्क होती है। 

पह निश्चय है कि राजकीय व्यय से आथिक विकास को गति तीजत्र दो जाबगी, 
किस्तु प्रजातन्‍्त्रीय नियोजको की सफलता ग्राथिक विकास वी गति को तीद्र करम स ही 
नही। है । उनका कर्तैड्प यह “मी होना चाहिये पक उपलब्ध पूँडी को सविभिक्ष राजबीय 
योजनाओ सम इस प्रकार वादें कि जनता का वल्याण अधिक से अधिक हो 
जाये ) यही कारण है कि हृषि प्रघान भ्रघ-विकफसित देश में घन की एक बडी यावा 
सामुदायिक विकास योजनाओं ओर ग्राम विस्तार सेवाओं पर व्यय को जाती है । 
इस प्रकार के व्यय से पूजी निर्माण वी यति कुछ घीमी तो झवश्य हो जाती है किन्तु 
प्रजातन्वीयम नियोजन जिसका मुख्य उद्देश्य जनता के कल्याण मे वृद्धि करना है उराको 
जनता के कल्याण और देश के अधिकतम झ्ाथिक विकास के बीच एक समभोता 
स्थापित करना पडता है । प्रजातस्तोीय नियोजन की सफलता के लिखे जनता के 
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सहयोग नितात ग्रावश्यय' है। भ्र्थ विकसित देशों की अधिकाश जसता अश्रविश्षित 
होती है इसलिये उतका सहयोग प्राप्त वरने के हेतु भ्रधिकाधिक मात्रा से उद्धे 
नसामाजिक ओर राजनंतिक सेवाएँ प्रदान की जायें । 

इस प्रकार हम कह सकते हैं ति एक कृषि प्रधान अर्ध-विकसित देश म 
प्रजात्तन्त्रीय नियोजन उम्ी समय सफल हो सकता है जब प्रारम्भिक झवस्था में 
सरकार भारी तथा आधारभूत उद्योगों, यातायात, सिंचाई और बिजली के तीद्र 
विकास पर बड़ी सात्रा से धन क' व्यय करे और साथ ही साथ यह भी छ्यान रखे 
कि व्यक्तिया वे सामाजिक और राजनतिव' कल्याण मे वृद्धि हो रही है या नहीं, 
अर्थात्‌ क्राथिक विकारा बेः साथ-साथ सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी चालू किया 
जाये । हमारे देश स नियोजन आयोग ने भ्राथिक विकास कौ इसी विधि का प्रयोग 


परकेया है । 


् 


टी आर्थिक बिकास सम्बन्धी 





अध्याय हे वित्तयवस्था 
(फमम्गाएर चर छिट07०ांए 
[2€एटॉ०फुणा८णा) 
प्रावकथन- 


हम पिछले अध्याय में कह चुके हैं कि आथिक विकास एक निरन्तर चलती 
रहने वाली क्रिया है| स्पष्ट ही है कि एक देग जो शताब्दियों से विदेशों पर निर्भर 
रहा हो, जहाँ वेशानिक तथा औद्योगिक उन्नति अपनी निम्नतम सीमाओं पर हो, जहाँ 
पूँजी निर्माण, जीवनस्तर झोर राप्ट्रीय श्राय बहुत ही कम हो भौर जहाँ मनुष्य ग्रपनी 
स्लामाजिक श्खलाग्रो को तोड कर स्व॒तन्त्र होना नहीं चाहता हो, वेकारी, निर्घतता 
ओर अशिक्षितता जहाँ की विश्ेपतायें हो---उस्तकां आाधिक विधास करना कोई सरल 
कार्ये नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यह है क्षि इन देसों के पास करने के लिए. काम 
तो बहुत अधिक है किस्तु समय नहीं है क्योक्रि एक तो यह पाइचात्य देशो की अपेक्षा 
चैसी ही बहुत पिछड़े हुए हैं और अब यह और झधिक समय झगपना बिकारा करने में 
लगायेंगे तो और भी पिछड जायेंगे | दूसरे जनराख्या तेज्ञो से बडगे के बारण जो भी 
कार्य आरम्भ किया जाय, यदि वह उचित समय में पूरा न कर लिया जाये तो सारा 
बाम बेकार हो जाता है।॥ परन्तु इन सबके लिए घन चाहिए--याताथात के साधनों 
का विकास अर्थात्‌ सडक्नो तथा रेलो का विकास एव दिस्तार, ताकि दे विकास वेपये- 
क्रम के भार को महन कर सके, औद्योगीकरण के लिये नयो-नयी मजीनें, कृषि 
विकास के लिए सिंचाई एवं विद्युतशक्िति के वियास के लिये नये-नये बॉघ बनाना 
और बिजलो तैयार करने के स्टेशनो की स्थापना, व्यक्तियों को साम्राजिक बेडिया 
काटने के लिये सामुदायिक विक्ञाय सखिक्षा, स्वास्थ्य आदि की सुविधाये उपलब्ध कराने 
के लिये एक चहुत बडी माता स घन चाहिये । किन्तु घन की व्यवस्था स्त्रय 
पिछडे बस को बात नही है । बचतों तथा विसिरोगो का स्तर बहुत नीचा 
होने के कारण निर्माण को गति बहुत घीसो होती है और श्रधिकौश जनता निर्धन 
होती है । समय दीतने के राय-साथ निर्धेतों की मत्या लो दिन दूनी रात चौगनी 
होती जातो है विन्‍्तु घनी व्यक्तियों की सख्या पूबंदतू ही रटती है। ऐसे देगो की 
साख भी वहुघा सोमित होतो है, इसलिए विदेशी सहायता मिलया भी इतना सरल 
नही होता | पूजी तया घन की व्यवस्था के अतिरिक्त अर्धविक सित देशो वे विकास 
के सम्बन्ध से और भी अनेक्ो कठिनाइयाँ होती हैं, लेते सगठन तथा व्यवस्या सम्बन्धी 
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आठिनाइया | इच देशो म अधिकतर कुशत सग्रठनकर्ताआं का अभाव होता है । 
आदि पूजो पर्याप्त मात्रा स उपलब्ध हो भी जाये तो भो कुझल सगठनकताम्रो के 
अभाव म उसरा उचित उपयांग नद्दी हो सकेगा । यह सच ही कहा गया है कि 
आधिकव विजश्यस की समस्या वित्त की इतनो नही है जिदगी आथिक सगठन थी।? 
इसके अतिरिबवत इन देगो म यात्रकला बहुत पिछडी हुई है । मशीनों के दिता साधना 
था अधिकतम उपयोग नहीं हो सकक्‍त/ और इस प्रदार उत्पादन भी अधिकतग होना 
सम्भव नही है | जनसख्या की वद्धि अग्नि में लेत का काम कर रहो है। यह सच 
हा है कि मुद्रा रो विकास खरीद नहीं जा सकता ? किलु इन सब समस्याग्रा मे सब 
से बडी समस्या वित्तीय प्रवघ की हो है । पातायात और औद्योगीकरण की प्रगति दथा 
विकास से साथ साथ आय समस्याय स्वेय समाप्द होती जायगी किलतु फ़िर बहीं 
प्रइन है कि बित्त का प्रवध कसे क्रिया जाय ?ै 
श्रावक विकास सम्ब'घो पूजी के खोत--विकास सब धी कायक्रम को सफर्य 
बनाते के लिए ज॑सा हम अभी कह चुके हूं पूजी की आवश्यकता होती हैं । भावश्यव 
पूजी या ती देश के अ दर मे ही उपलब्ध की जा सकतो है या विदेशा से प्रात बी 
जा सकती है | हम जानते ह्‌ कि ग्रघ विवस्तित देशो मभ पूजी का निर्माण घीमा हे। 
के कारण पुराती जम्ता की हुई पद्यी बहुत कम होती है। यह पूजी भी केवद थोड़े 
से व्यक्तिधो के हाथा म होती है जो उसे देता नही चाहते फ्योक्ति यदि वह उसे 
अपने पास से श्लग कर दग त्ती अपने व्यापार और उद्योगों का क्या फरेंग २ सरकार 
उनसे जबरदस्ती ली छीन नहीं सकती । यह ध्यान रहे कि हम केयल श्रजात तरीम 
आरधिक बिकारा की ही बात कर रहे है और जो कुछ भी कहग इसी को दृष्टि म 
रुख कर कहग | इसलिए देण के भीतर पूजी दो ख्रौतो से ध्राप्व की जा सकती है -- 
(१) साधनों को ग्रनुषादक उपयोगा से निकाल कर उत्पादक उपयोगी मे लगाना 
ओऔर (२) चालू आय को उपयोग से वच्तो की झोर मोड देना । इन दोनो विधियों 
की बिवेचला हम यहा पर करग + 
सभी जानते ह कि पिछड हुए देश) म आधिक साधना का उचित उपयोग 
नहीं हो पाता । कृषि से आवश्यकता से अधिक «धक्ति लग होते ह ] समाज मे बहुत 
से बकार व्य्तति भार बच्दे फ्रिते हू जसे भिकारी साथ धघाभिक उपदेषफ या बकार 
कम्ायारी-एसी शक्रमशवित का उचित उपयोग होना चाहिए। इसी प्रकार जो 
भूमि बकार पडी हो तो उस पर कृषि की जाय । पेड की पत्तियों मनुष्य त्था पशुओं 
के मल स खाद बनाई जानी चाहिए | नदिया का बहुत सा पानी बत़ार जाता है 
'उसका उचित उपयोग किया जाए | अहुत सी पूजी एसे उद्योगो से लगी हुई है जिन 
की बस्तुओं का उपभोग करते से मनुप्य को शारीरिक एवं सानसिक टाक्तियों का 
हास हमता है इसलिए एसी बस्तुओ का उत्पादन बाद करके अधिक उपयागी वस्तुओं 
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का उत्पादन आरम्भ जिया जायें । राक्षेप से साघनो को अनुस्पादक उपयोगों से 
निकाल कर उत्पादक उपयोगा म लगाया जाये । ऐसा करने से हमारी पूजी की 
झारम्भिक आवश्यकता काफी कम हो जायेगो॥ 
दूसरी विधि म उपभोग को कम करना होगा और बचतो को प्रोत्साहन 
देना होगा, झर्थात पूजी निर्माण की गति को बढाना होगा १ बंचतों का यह श्रभिप्राय 
नही कि व्यक्ति अपन उपभोग को कम करके आय के दोप भाग को तिजौरी में बन्द 
करके या जमीन म॒ ग्राढ कर सुरक्षित रफ्खेंगे | बचतों से देमारा अभिप्राय यह है 
क व्यक्ति बचे हुए घन का विन्तियोग करेंगे ॥ नयी-मयी मंशोनों और ओऔज्ञारो के 
उत्पादम को प्रौत्साहन देंगे । पूजीगत वस्तुओ का उत्पादते करेंगे ताकि उत्पादन 
क्षमता में बुद्धि हो । अधिकार अर्र-विकसित देशो म निर्घलेंता का एक दूषित चक्र 
चलता रहता है--ग्राय कम हाने से दचतें कम होतो है पू जी निर्माण कम होता है, 
अपिएएएफपएसल/आइप उत्णुएज रहित, ऋण्ए शुएर है. ऋरएर, ग्एलड, सु, उत्मदन कम होने, से झाग 
और भी वम हो जागी है--यह चक यूही घलता रहता है । इृपधरी ओर एक दूसरा 
चक्र आरम्भ हो जाता है । नीयी आय के कारण व्यक्तिवा की कप्सक्तित कम हो जाती 
है वल्तुओ तथा सेवाप्नों की माँग कम होने लगती है, विनियोगा वो प्रोत्साहन चही 
मिलता मशीता का पूरा उपयोग नही हो पाता और टअत्पादन गिरता जाता है 
परिणामतया, आय झौर कम होती जाती है | इस प्रकार पूंजी निर्माण को घीमो गति 
ही सारी मुसीचतो की जड होती है जिसकी ओर सरतार को पूरा ध्यान देना 
चाहिए । 
पिछड़े हुए देशा मे पूजी निर्माण को य्ति घीमी होने के कारण बिदेशो से 
सहायता लेना श्रावश्यक द्वो जाता है । इसका यह झभिश्रार्य नही कि झान्तरिव' खोतों 
का स्थान विदेशी सहायता ले सकती है । जिदेनी सहायता तो केपल अस्थायी रुप 
से ही प्राप्त की जा सकती है और केबल आत्तरिक ख्रोती के साथनसाथ ही चल 
सकती हैँ, दक्ष म॑ निर्घधनता के दूषित चक्र को तोड़न म सहायक सिद्ध हो 
सकती है और देश में पूजो निर्माण का कार्य ग्रारम्भ कर सकती है। किन्तु विदेशी 
सहायता को झाथिक विकज्रास का एक स्थाई सोत नहीं बनाया जा सकता इसलिए 
हम देश म ही आग के खोत को प्राप्त करना होया । 
सरकार देश म ही आवश्यक पूजी प्राप्त करने के लिए या तो सोगो करो 
बचत बरने को विवद्य कर सकती है, या उन्हे समक्रावुभा सकतो हैं, या स्वय व्यक्ति 
भी अपनी इच्छा से बचलें कर सक्तते हैं । वोसवी झताच्दी के प्रारस्मिक वर्षों तक 
व्यक्ति रवय अपनी इच्छा से बचाया वरते थे और पूजीयत बस्तुआ के निर्माण म 
लगाया करत थे । यही कारण है कि अमेरिका, इगलेड आदि विवर्सित देशों में 
सझीनों के उपयोग को भोत्ताहन मिला, व्थापार का विद्रीस छुम्मा और झाघुनिक 
चैकिय प्रणाली का जन्म हुआ । व्यक्तितयवा को वचत करने के लिए प्रेरणा मी दी 
जा सकती है | सरकार उनको विनियोग करने तया बचाने के लिए विभिन्न प्रकार 
बी सुविधार्य प्रदान कर सकती है | सरकार कद्रारोपण द्वारा व्यक्तियों से जबरदस्ती 
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है और परिणामस्वरूप व्यक्ति श्रपती आय को उपभोग पर खर्च करना चाहते हे 
और झपना जीवन-स्तर यूर्ण विकसित देशो को भांति ऊँचा करना चाहते हैं । इन 
सब कारणों से यह सम्भव हो सकता है कि सरकार को व्यक्तियों से जबरदस्ती बचतें 
आप्त करनी परे अर्थात्‌ सरकार को करारोपण करना पड़े | किन्तु करारोपण की 
विधि भी कुछ अधिक सरल नही होती ॥ सरकार को कर लगाते समय बडी सावधानी 
बरतनी होगी । परन्तु करारोपण से व्यवितयों की कार्य करने तथा बन्नत करने वी 
शक्ति पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये और देह में घन क वितरण में भी 
असमानतायें बढनी महीं चाहियें । इसके अतिरिक्त करारोपण की भी अपनी एक सीमा 
होती है जिसका उल्लघन होना देश के लिये घातक हो सकता है। बहुत अधिक 
करारोपण से व्यक्तियो को अपनी आवश्यक चस्तुओं के उपभोग को भी कम करना 
पडेगा, और उत्तकी उत्पादन शक्ति कम होगी । करारोपण, विनियोग तथा बचत 
करने की शक्ति पर भी बुरा प्रभाव डाल सकता है। इसलिये करारोपण नीति ऐसी 
होती चाहिये कि सरकार को अधिक से अधिक घन प्राप्त हो सके, बचें और 
विनियोग हतोत्साहित न हो उपभोग तथा उत्पादन कम न हो और घत का वितरण 
समान हो । इस प्रकार कुछ क्षत्रों में करारोपण बहुत भारी हो और प्रगतिशील भी 
और कुछ क्षेत्रों में बहुत हलका तथा कुछ द्ात्रों को कर मुक्त भी रक्खा जा सकता 


ह्दै 
जब झ्ान्तरिक ऋण तथा करारोपण से पर्याप्त घन एकत्रित न हो पाये तो 
श्र्थ घिकसित देशो की सरकारो को घाट के बजटो द्वारा विकास कार्यक्रम पूरा करना 
चाहिये । हीनार्थ प्रबन्धन, यदि उचित सीमाओं के अन्दर रहे, तो सब से उपयुक्त 
उपाय है। इस नीति से देश में सामाजिक तथा आशिक सेवाओ्रो की वृद्धि होती है, 
बेकार व्यक्तियों को काम मिलता है ओर क्योकि सरकार को सा्वेजनिक निर्माण 
कार्यो को पूरा करने के लिये अनेक श्रकार को वस्तुओ को श्रावश्यकता होभी, इसलिये 
निजी विनियोगो को प्रोत्साहन मिलेगा । हीनाथ प्रबन्धन मे सरकार भ्रतिभूतियों के 
श्राधार पर केन्द्रीय बैक से ऋण लेती हे और केन्द्रीय बैक उन प्रतिभूतियों के आधार 
पर चये नोट छाप कर सरकार की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। परन्तु 
आवब्यकता से अधिक हीतायें भ्रवन्धन देश के लिये घातक सिद्ध होता है । अधिक 
मुद्दा विकाती से मुद्रा रफीति को जन्म गिलता है । किन्दु यह आवश्यक नहीं कि 
हीचाणे प्रदप्घन रे शुद्रप स्प्रे उत्पन्‍्य हो। ५ यदि उरकपर नभी मुद्रा को उत्पादन कार्यो 
पर ब्यय करती है ओर यदि व्यक्ति तीत्र गति से काम करते हैँ और बढी हुई आय म 
से बचत करते हैं ता मुद्रा स्फीति का भय कभी भी नही होता | बस्तुओ के मूल्यों म 
बुद्धि होती तो अवश्य है किन्तु मूल्य की हर वृद्धि भी तो बुरी नही होती और न ही मुद्रा 
प्रसार का सूचक होती है । केवल वही मूल्य वृद्धि स्पीतिक होती है जो मूल्यों में 
निरन्तर वृद्धि होते रहने का एक क्रम आरम्भ कर दे। हीनायें प्रबन्धन को बुराइया 
से सुरक्षित रखने के लिये आवश्यक यह है कि उपभोग की बस्तुआ के उत्पादन में भी 
बुद्धि हो और सरकार करारोपण तथा ऋण सम्बन्धी नौति भी साथ-राव चलातो र्द्दे 
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तारि व्यक्ितयों वी अतिरिक्त क्रय शवित को सरकार अपने पास वापिस ले ले । 
जब श्रान्तरिक साधन विकास कार्य क्रम के व्यय के श्रनुपात मे एकत्रित नहीं 
हो पाते तो सरवार वो विदेशों से सहायता मागनी पडती है | विकास कार्य क्रम 
इतना विश्ञाल होता है कि कियी भी देझा के भझ्रान्तरिन साधन इतने नही हो सकते 
कि उससे लिये पर्याप्त हो, इसलिये उसे विदेशी सहायता लेनी ही पढेयी | पिछड़े 
हुये देशा को पूँजी के भ्रतिरिकत मज्ञीना की भी भावश्यकता होती है, यत्ञात्मक 
सलाह भी चाहिये तथा वैज्ञानिक जानकारी और अतुसघान के लिये उचित जान 
तथा सामग्री भी चाहिये, जो उन्ह विदेशों से ही प्राप्त होती है । इस प्रकार विदेशों 
चूँजी या तो ऋणा के रूप मे या सहायता के रुप मे प्राप्त होती है । विदेशी सहायता 
या तो आधिक हो राकती है या ज्ञान के रूप मे प्राप्त हो सकती है । रारकार था तो 
विदेशा के व्यापारियों था निजी व्यक्ति एवं सस्याभो से ऋण प्राप्त कर सकती है या 
विदेशी सरकारा से ऋण ले सकती है या विदेशी सरकारा से प्रत्यक्ष सहायत्ता प्राप्त 
कर सकती है या श्रन्तर्राप्ट्रीय सस्थाओ से ऋण ले सकती है । दूसरी लडाई के बाद 
धोलम्बां थांजना तथा श्रन्य थोजनाओ्रों मे विभिन्‍न सरकारें एक दुसरे को यथा-शर्वित 
सहापता प्रदान करती रही हैं । इयी प्रकार प्रमेरिका फी सरकार ने भी पिछड़े हुये 
तथा भ्रध विकसित देशा को अनैक प्रकार की सहायतायें दी हैं । भ्रमेरिवा के प्रेश्लीडेस्ट 
ड्र,मेन पोइन्ट फोर प्रोग्राम ((९डठ९66 प्रषत्कदाव 00 सि०तत7 ?70:2चध6) 
के पश्रन्तर्गत, युद्ध के वाद बहुत से देशों को अ्रमेरिका ने प्रत्यक्ष सहायता प्रदाव 
नी है। शत वर्षों गे रूस ने भी इस प्रकार वी राहायता दी हैं। इसी भ्रकार विदृत 
चैक, तथा अन्य अन्तर्राप्ट्रीय सस्थाझ्रो से भी भर्ध विकसित देशो को काफी सहायता 
प्राप्त हुई है । सच म विदेशी पूजी न विभिन्‍न देशों क्रे श्राथिक विकास म॑ इतनी 
सहायता दी है कि उसके पक्ष म॑ जितना कहा जाये उतना कम है | ग्रह सहायता 
केबल मुद्रा कै रूप में ही प्राप्त नही हुई है वरन्‌ डाक्टरो, इन्णीवसीयरों, बैश्वानिको, 
कारीगरों, सलाहकारो, मशीनी, वस्तुग्नो, कच्ची सामग्री के रूप म भी प्राप्त हुई है । 
किन्तु विदेशी सहायता म भी कुछ कठिनाइयाँ होती हें । प्रथम, विदेशी ऋणो या 
सद्यायएा दे सस्बन्ध से यह लिश्चित नहीं, कि समय पर उपलब्ध हो सकेगी । दूसरे 
ऐसी सहागत्ता के साथ बहुधा राजनतिक या आिक झतें तभी होती हैं । भ्न्तर्राप्ट्री प 
सस्थाओं से जो श्राथिक महायता या ऋण प्राप्त होते हैं, उनके साथ इस प्रकार मी 
कोई भी शर्तें नही होती भर इस श्रकार यदह्द विदेशी सह्ायता का सबसे अच्छा रूप 
है,।, विगत, बिदेशी सह्ईयता को बेबल द्वितोय महह॒त्ञ दी देता, चाहिम़रे ? हिद्टेशी 
राह्ाययता से केवल उस्ती प्रकार काम लेना चाहिये ज॑से मशीन में तेल कायम देता है, 
अर्थात्‌ आधिक विकास कार्य कत्म की सश्ीनो को चलाने के लिये शक्ति तो आन्तरिक 
साधनों से ही प्राप्त करनी चाहिये केवल चिकनाई के लिये विदेशी सद्दायता से तेल 
बा काम लेना चाहिये ( वडे बडे ग्र्थशास्यियों ने इस बात को स्वीकार किया है 
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भक्ति स्थायी लाम केवल आन्तरिक साधनों से हो प्राष्य हो सकते हैं। व्यक्तियों में 
सरूवय बचाने को आदत डालनी चाहिये । विदेशी सहायता से केवल अस्थायी लाभ 
ही प्राप्त होते है । ऊँचे जीवनस्तरो के लिये एक स्थायी आधार समाज के भीतर 
ने ही उत्पन्न होगा चाहिये ४ 
भारत मे विकास सम्बन्धी वित्त व्यवस्था- 
भारत मे सरकार की झोर से आर्थिक नियोजन के हेतु सबसे पहला प्रयत्न 
सन्‌ १६४३ में हुआ था जबकि वाइसराय वी एब्जीक्यू टिव काउन्सिन (ए6९7०ए९5 
छडथएध्ंए८. (०५श८॥।) की एक पुननिमाण समिति नियुक्त की गईं थी। सन्‌ 
१६४५ मे केन्द्रीय सरकार ने प्रान्तीय सरकारों से उनको अपनी झपनी विकास 
ओजनाझो की रूप रेखा मागी, जिनमें से सरकार ने ४० करोड रुपयो वी लागत 
की योजनाये चुनी थी और प्रान्तीय सरकारों को इन योजलताझो को कार्यान्वितत 
करते के लिय ३५० करोड रुपयो के पेदगी अनुदान दिये और १५० करोड़ रुपयो 
के ऋण दिये ७ किल्तु युद्धोत्तर काल मैं उत्पन्न होने वाली अनेकों कठिवाईयो से 
इन योजनाओं को उतनी सफलता प्राप्त नहीं हुई जितनी आशा की जाती थी। 
युद्धकाल में मूल्य तो काफी बढ ही गये थे, किन्तु युद्ध समाप्त होने के बाद सरकार 
“को गुरूप भय थह था कि कही पहली लडाई की भाँति, श्रव भी सन्‍्दी उत्पन्न से 
हो, इसलिये सरकार ने ऐसी श्राथिक नीति श्रपमाई कि मुद्रा #फीति कम होते के 
स्थ(न पर झऔौर बढ़ने लगी। सन्‌ १६४७ में देश के विमाजन से भारत के लिये 
पूर्णतया नई समस्याएँ उत्पत्न हो गई । खाद्यान्व की कयी और भी अधिक होगई 
कयोक्ति विभाजन के वाद भारत के हिस्से में 5०% जनगख्या आई लेकिन गेहें उपजाने 
चाले क्षेत्रो का ६५% सौर चावल उपजाते वाले क्षेत्रो का केवत ६६% भाग ही 
आया । इसके ग्रतिरिक्त भारत को दरणाथियों के पुनर्वास की भी समस्या थी । 
अनुमान है कि सन्‌ १६४८ से १९५३ तक भारत सरकार से झरणाथियो के पुनर्वासन 
पर लगभग ७४५ करोड रुपये खर्च किये थे। सनू १६४६ में रुपया के अवमूल्यन से 
भारत शोर पाकिस्ताव के घीच आर्थिक सम्बन्ध खुधारने के स्थान पए और भी 
बिगड़ भये और ब्यापार तो लगभग बन्द ही हो गया। इन सब कठिनाइयों के कारण 
भारत सरकार का विकास कार्य क्रमों पर व्यय बहुत कम होगया | सन्‌ १६५१ में 
जब कि रिजर्व बेक ने मुद्दा स्फीति को रोकने के लिये उचित उपाय किये, 
तब से बजट में विकास सम्बन्धी वित्त को एक प्रमुख स्थान प्राप्त होना आरस्म 
हुआ और सरकार के “विनियोगों तथा विकास कार्यो के लिये ऋणो की राशि 
बढ़ने लगी । केन्द्रीय सरकार के ब्यय मे विनियोगो का माग सन्‌ १६४६ में ३०% 
से सन्‌ १६५३ में ४०%, होगया था ।९ 


एछगडब:9ी टििलोम्पणा बाते का॥8, क्‍:एाव्वलीएा 0. टेटलाकाान 06०8०फतश, 
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रेर आधिक नियोजन 


दिसम्बर सन्‌ १६५२ मे नियोजन आयोग ने पहली योजना का झन्तिम रूप 
अस्तुत किया और ५ वर्षो मे २०६६ करोड रुपयो पते व्यप करने का निश्यप 
किया | बाद में यह राशि २३७८ करोड रुपये कर दी गई थी। प्रारम्भिक व्यय 
राशि के झ्नुसार केन्द्रीय तथा राजकोय सरकारो द्वारा १२४८ करोड रपये ऋणों 
तथा बजट सम्बन्धी साधनों से प्राप्त होने का निडचय किया गया था ग्लौर ८१६ 
करोड रुपयो की इस प्रकार कमी रही थी । इसको पूरा करने के लिये २६० करोड 
रुपयो का हीलार्घ प्रबन्धन किया गया और शेप ५२१ करोड रुपयो कौ कमी वो 
विदेशी सहायता, श्रतिरिका ऋणो तथा झतिरिक्त हीनार्थ श्रवन्धन से पूरा करने 
का निईचय किया गया था | किन्तु जब योजना में व्यय को राशि को २३७८ करोड 
रुपये कर दिया गया तब ५२१ करोड रुपएयो की प्रारम्भिक कमी ८२० करोड़ रुपयो 
की कमी में बदल गईं थी । योजना के ५ वर्षों मे १२७७ करोड रुपये बजट से प्राप्त 
हुए थे, २०३ करोड रुपये विदेशी सहायता से प्राप्त हुए थे झ्ौर ५३२ करोड रुपयो 
का हीनार्थ प्रधन्चन करना पड़ा था। इस प्रकार योजना थे लिये कुल धन इन धार 
सोतों से प्राप्त हुआ था । (१) ऋणो (२) कररारोफ्ण (३) होनायें प्रवन्धन झौर 
(४) विदेशी सहायता । 
ऋषण प्राप्त करने में सरकार को झाशा से भोौ स्‍ग्रधिक सहायता प्राप्त हुई 
थी । यह्‌ ध्यान रहे कि योजना के पहले वर्ष मे सरकार को ऋण प्राप्त करवे मै 
कोई विशेष सफलता प्राष्त नही हुई थी, क्योकि उसे वक्‍त मुद्रा बाजार की स्थिति 
बहुत खराब थी किन्तु अगले दो वर्षों मे मुद्रा बाजार की स्थिति सुधर जाने से 
सरकार को बहुत सफलता प्राप्त हुई भौर गोजना के चौथे वर्ष में सरकार ने बाजार 
से बहुत बडी मात्रा मैं ऋण इकठूठे किये, और ४५ वर्षों मे जो ऋण प्राप्त हुए 
उनको राशि निर्धारित लक्ष्य फो श्रपेक्षा ६७ करोड रुपये अधिक थी॥ योजना के 
५ वर्षों में २०२ करीड के ऋण प्राप्त हुए थे जबकि लक्ष्य केवल १६४ करोड रुपये 
ही एकत्रित करते का था| इन ५ वर्षों ग्रे अल्प बचतों, प्रावदात कीषों इत्यादि 
से २७० करोड रुपयो के स्थान पर ३०४ करोड रुपये प्राप्त हुए थे | यह हर्ष की 
वात है कि सत्‌ (६४५०-५१ की ग्रवेक्षा अल्प बचतो से एकत्रित हुई राशि थोजना फे 
अन्‍्तिभ वर्ष मे दुगनी हो गई थी । 
प्रथम योजना के काल म॑ केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को करारोपण से 
प्राप्त होने वाली राशि में कोई विद्येप वृद्धि नही हो पाई थी सन्‌ १६५०-५१ 
से फरोस लगभग ६२६ करेड रुपये आप्त हुए थे | सन्‌ १६५१-५२ में कीरया 
युद्ध के कारण झधिक लाभ प्राप्त होने से करारोपण से ७३८ करीड रुपये प्राप्त 
हुए थे । इसके बाद अगले २ दर्षों मे करो से प्राप्त आय से कुछ कमी हो गई किन्तु 
मगोजना के चौथे बपं से इस आय से फिर वृद्धि हुई और सन्‌ १६५४-५६ से करो 
से उगभग ७४० करोड रूपये भ्राप्त हुए थे। योजना के ५ वर्षो में पअ्रतिरिक्त 
करारोपण से १७५ करोड रुपयो की अतिरिक्त प्राय प्राप्त हुई थी और राष्ट्रीय 
आय मे करो का भ्रनुपात जो सन्‌ १६५० ५१ सर ६६५७ था पद सन्‌ १६५५-५६ 


अरथिक विकास सम्बन्धी वित्त-्यवस्था छ््छ 


मे वढ कर केवल ७%, ही हो पाया। भारत जैसे देश के लिये जहाँ करसारोषण 
ज्णाली बाफी धुव्यवस्थित है करो से इतनी कम राशि प्राप्त होना झ्राश्वयेजनक 
जात है 
अ्थम पचवर्षीय योजना से हीनार्थ प्रबन्धन की नीति को बडी सावधानी औ 
लागू किया गया था ।अर्थ विकसित देश मे हीना प्रवन्चन वही सीति बहुत ही 
ज्ामप्रद सिद्ध हो सकती है। एक तो यह रोजगारो की सख्या में वृद्धि करने मे 
सहायक हो भ्रकती है और दूसरे पूंजी निर्माण की ग्रति को तीद्र कर सकती है ४ 
प्रथम योजना से सरकार के बजट के घाटों ने राष्ट्रीय व्यय में वृद्धि की थी झौर 
ब्रजद के घाटो को सरकार ने अपने शुकत्रित कोपो से तथा रिजर्व बैक से ऋण 
जलैकर पूरा किया था। प्रथम योजना में सरकार को यह भाशा थी कि २६० 
चारोड रुपयो का हीनाये प्रबन्धन होगा, और क्योकि यह राशि पौड पायमों के 
कीपो से प्राप्त की जानो थी, इसलिये होनाय प्रधन्धन से मुद्रा प्रसार में बुद्ध 
हीने का भय नही था। योजना के प्रथम बर्ष में होसार्थ प्रबन्धन करमे फी कोई 
आवश्यकता नहीं हुई क्योकि सरकार को आवष्यकवा से अधिक राशि बजट से ही 
प्राप्त हो। गई थी। योजना के दूसरे और तीसरे वर्षों में घाटों को नकद कोपो से 
पूरा किया शया था। किल्तु सत्‌ १६५४-१५ के बाद बजट के घादो को कोष बिलो 
(777९9४७४७ 8॥8) में बृद्धि करके पूरा किया गया था) योजनाकाल से राज्य 
» सरकारों के बजट के घाटो का अनुमान लगभग २८० करोड रुपयो का था २ बिन्दु 
क्योकि यह राशि अधिकतर जनता से ऋषो द्वारा भाष्त की गई थी इसलिये इसे 
हीवार्थ अ्वेत्धत नहीं कहा जा सकता । इतना हीसार्श अवन्धन होने के बाद भरें 
भारत में मुद्रा स्‍्फीति में कोई विशेष वृद्धि नही होने पाई थी। यह विम्त तालिका 
से बिदित हो जाता है -- 
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मुद्रा अ्सार में बृद्धि न होठे के कई कारण थे । पहला कारण तो यहया कि 
भोजन के ग्रन्तिम दो वर्षों में हो मुंदा की प्रू्ति में वृद्धि हुई थो, निराके प्रमाव 
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आशिक विकास सम्बन्धी वित्त-ब्यवस्था दर 


बणि 


को प्राप्त करने के विभिन्‍न स्रोतों को विवेचना निम्न पृष्ठों में करेंगे और यह देखेंगे 
फक्ि नियोजन आयोग के अनुमान कहाँ तक सफल हो सकते है । 
मारत में आर्थिक नियोजन कार्यक्रम का मौलिक उद्देश्य राष्ट्रीय झ्ञाय की 
वृद्धि में से अधिकाधिक मात्रा मे बचते प्राप्त करना है और इन बचतो से विनियोग 
के एक निरन्तर बढते हुये कार्यक्रम के लिये आवश्यक वित्त की व्यवस्था इस उद्देश्य 
से, करना है कि राष्ट्रीय ग्राय म निरन्तर वृद्धि होती रहे । इन सब उद्देश्यों को 
पूत्ति के लिये भारतीय कर प्रणाली मे इस प्रकार उलट फेर करनी होगी दि योजना- 
काल मे अधिक से अधिक गात्रा में बचतें प्राप्त हो सकें । दूसरे शब्दों म उन सभी 
व्यक्तियों पर अधिकाधिक मात्रा में कर लगाने होंगे जिनके लाभो को गात्रा में 
बिकास कार्यक्रम के कार्यान्विव होने रो वृद्धि हो रही है । उन्हें कर का बढता हथा 
भार महसूस भी नहीं होगा । दूगरी योजना मे घन को व्यय करने का जो कार्यक्रम 
विरिचन हुआर है, उसके आत्थार बर भावी कर अगत्ली की अहृति वो भली अकार 
से जाना जा सकता है । योजना में अधिकाश ज्यय सामाजिक सेयाओ और भारी 
उद्योगी के विकास पर किया जायेगा । इसलिये भविष्य म मुद्रा स्फीति की सभावता 
बहुत्त भ्रधिक रहेगी । आयो की वृद्धि से बस्तुझो की मॉय उनकी पूर्ति की अपेक्षा 
अधिक होगी और मूल्यो मे वृद्धि होगी, जिल्तु सरकार इसको भप्रप्रत्यक्षकर लगाकर 
रोक सकती है ओर भत्यक्ष करो से भी आवश्यक फेर थदल उसको करने होगे । कर 
जाँच आयोग ने इन सब स्थितियों को देखकर ही अ्रपती करारोपण नीति निर्मित 
की थी जिसका मुरुष उदृश्य भारतीय कर प्रणाली को विकास सम्बन्धी नियोजन के 
अनुकूल बताता था| ऐसा भ्रतीत होता है कि दूसरी योजना मे करो की संख्या एव 
दरो सम इस प्रकार परिवर्तन करने होगे कि अधिकाधिक मात्रा से अप्रत्यक्ष कर 
लगाने होगे श्लीर विलासिता की वस्तुओं के श्रतिरिक्त झ्रावश्यक उपभोग की बस्तुओ्रो 
पर भी कर लगाने होगे । आथिक विकास की प्रारमस्मिक अवस्था में ऐसे करो की 
बहुत झआवश्यकत्ता होती है, क्योंकि वस्तुओ की' पूति उतनी सेडी से नही बढ पाती 
है जितनी तेज़ी से ऋषशवित बढती है और ऐसे कर व्यक्तियों की अतिरिक्त क्रय 
अफित को कम करने से सहायक होते हें । किन्तु यदि अप्रत्यक्ष करारोपण का प्रयोग 
आवश्यकता से अ्रधिक द्वोता है तो इससे विकास कार्यक्रम को हानि होती है और 
ज्ञजातन्त्रीय नियोजन का बाज़्तविक जहेशय ही झल्ाएत हो ज्एज्ए है / इसके अक्िरिक्तता 
कुछ प्रत्यधषाकरो को भी लागू करना होगा जंसे व्यक्तिगत आयकर, ब्ययकर, पूजीकर, 
किन्तु इस प्रकार, कि उत्पादन पर बुरा प्रमाव न पडे । 
दूसरी योजना मे कृषि क्षेत्र मे आय मे अधिक वृद्धि होगी। हमारे देश से 
ग्रामीण जनता के ऊपर शहरो जनता की श्रपेक्षा कर भार कम है, क्योकि अधिकतर 
अप्रत्यदा कर गर-क्षि वस्तुओ पर लगे हुये हैं, जिनका उपभोग ग्रामीण क्षेत्र वाले 
नही करते हें । कर जाँच आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्रो मे कर भार ६“४:४८ है 
+ भऔौर ग्रामीण क्षेत्रो में ५३५ है। अत्त ग्रामीण क्षेत्रो मे कर बढाने की अधिक 
गुन्जादश है और सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों मे अप्रत्यक्ष कर बढाने के अतिरिक्त 


डड० आशिक निमोजन 


कृषि कर या उन्नति यथा उपकर उत क्षेत्रों में लगाने होग जहाँ उन्नति के चिन्ह 
अधिक दृष्टियोवर हो रहे हो ! किन्‍्तु यह ध्यान रहे कि करारोपण से कृषि उत्पादन 
पर बुरे प्रभाव त पडें | प्लाथिक विकास की प्रारम्भिक अवस्था में खाद्यान्ड को साँग 
से बहुत घृद्धि होती है, इसलिये करारोपण के साथ साथ उत्पादन की मात्रा एव 
शुणों मं ग्रामश्यक उन्नति भ्राप्त करने के लिये कृपको को कुछ रियायततें देनी होगी 
और शाथिक सहायता भो देनी होगी | प्रत्यक्ष करो में भी इस प्रकार समायोजन 
स्थापित करना होगा नि सरकार को अधिक आय प्रदान करने के साथ साथ वे पूजी 
निर्माण को भी श्रोत्याहम दे सककें। निमोजित प्र्थ-ध्यवस्था में प्रत्यक्ष करो की 
दरो के थोड़ी सो ऊँची होने से कोई हानि नहीं होती वयोकि ऐसी अर्थव्यवस्था में 
सरकार की सावधानी के कारण क्षाभ की दरें भी ऊँची होती हैं प्रौर जोखिम का 
अश भी कम होता है । यह ध्यान रहे कि दूसरी योजना मे कुल उपभोग व्यय के 
२१% की वृद्धि होते की भाशा है जबकि राष्ट्रीय ग्राय में केवल २५५४ की 
सृद्धि होगी ) इस प्रकार कर प्राय मे वृद्धि तो ग्रवश्य होगी परन्तु यह प्राशा करना 
कि १५०० करोड रुपये (८5०० करोड का वो साधारण लक्ष्य है ही श्रौर ४०० करोड 
साधतो वी कमी को धूटा करने के लिये) प्राप्त हो सकेंगे, अनुचित है 

दूसरी थोजना में जनता से १२०० करोड रुपये प्रपप्त होने का अनुमान है, 
७०० फरोड़ रुपये, ऋणों से और ५०० करीष्ट रुपये अल्प बचतो से | सरकार को 
अन्य उपायों की अ्रपेक्षा अल्प बचतो को एकब्रित करने की ओर प्रधिक ध्यान देना 
चाहिये | इसी में सफलता की अधिक झआााद्ञा है । रारकारी व्यय की मात्रा प्रधिक 
होने के कारण ओर रोजगार मैं वृद्धि होने के कारण सरकार को झत्प बचतो से 
अधिक धन प्राप्त हो सकता है। कुछ लेखकों ने 'स्थगित साख प्रणाली” का प्रस्ताव 
दिया है ।* इस प्रणाली मे नयी आयो का भुगतान करते समय, कुछ भाग के मुगरतात 
कौ सरकार स्थग्रित करदे और इस प्रकार प्राप्त धन को विकास कार्यो में सर्च 
करे और जो भ्राय कमाने वाले हैं जितकी आय का वह भाग जित का भुगतान 
स्थगित कर दिया ग्रया था, उतवको कुछ निरिचत समय बाद मये सूद के वापिस 
करदे | वास्तव में व्यक्ति करारोपण को अपेक्षा अनिबाय बचतो को अधिक पसद 
ऋरेंगे । 

हम पहले ही कह शचुके हैँ कि दुसरी थोजना मभ १२०० करोड रुपयो का 
हीता्ां अधभ्यता छोषा | (३७० काररेड कयपे ना दी २०० रोज री नो परिणत छाफती 
निकाल लिये जायेंगे श्लौर १००० करोड श्पयो की राशि के नये नौट प्रकाशित्त क्ये 
जायेंगे । इस प्रकार इसरी शोजना मै जितनी घन राशि व्यय की जायेगी उ्का 
लगभग २०% नई मुद्दा की निकासी करके प्राप्त किया जाय्रेया | यह ध्यान रहे कि 
सुद्ग को पूर्ति मैं यह बूद्धि एक दम और एक साथ भटके के साथ नहीं होनी चाहिये 


ह्‌ 
अुपोकि इससे श्रत्यधिक मुद्रा अ्सार होने का भर्म रहता है? इसलिये एक प्र्ध 
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आर्थिक विक्षात्त सम्बन्धी वित्त-न्यवस्था ६.84 


वृत्वेक्सित देश में मुद्रा को पूि घीरे धीरे समान गति से बढाई जानी चाहिये ताकि 
मुद्रा प्रसार को गति घोमो ही रहे । मूल्य वृद्धि को रोकने के लिश् श्रन्य प्रकार के 
उपाय भी किये जा सकते हे, जैसे, कर ढांचे को कस कर, मूल्य नियन्त्रण तथा 
“राशनिंग इत्यादि । किन्तु ऐसा प्रतोत होता है कि भारतीय नियोजन झायोग राशनिग 
और मूल्य वियस्त्रण के पक्ष से नहीं है। मूल्य नियन्त्रण से दीघकाल में काम करने 
की इच्छा हतोत्साहित होती है, उत्पादन मे बाघा उत्पल्न होती है, घन को गुप्त रूप 
के सचय करने की प्रवृत्ति को प्रोत्माहत मिलता है, चोर बाजारी बढती है, ओर 
सप्रभाविक रूप से सरकार मुद्रा स्फीति को रोकने मे सफल नही होती । इस प्रकार 
डहीनाथे प्रबन्धन के बुरे प्रभावो को रोकने के लिये कयारोपण ही एक उपयुकत उपाय 
अतीत होता है + 
साधारणतया मुद्रा की पूर्ति मे वृद्धि होने के साथ साथ बस्तुओ को प्रति भी बढयी 
अाहिये । यदि ऐसा नही हेप्ता तो वस्तुशो के भूल्य बढने लगेंगे । बिन्‍्तु एक महत्व- 
थूर्ण बात भौर ध्यान देने योग्य है, वह यह कि जितना हीनार्थ प्रबन्धन करने का 
निश्चय सरकार ने किया है, उससे नोटो की मात्रा मे वृद्धिल होने पर भी 
मुद्रा प्रसार उत्पन्न होना स्वभाविक ही है । वात यह है कि जब विनियोगो में घन 
राशि हौीनार्थ प्रबन्धन द्वारा लगाई जाती है, तो व्यक्तियो की आय बढने लगती 
है, शौर यदि इसके साथ साथ उपभोग तथा अन्य प्रकार की वस्तुओं में वृद्धि नही 
होती तो बस्तुओ के मूल्यों में वृद्धि अनिवार्य रूप से होगी। यदि सरकार ने 
“विनियोगो में जो राशि लगाई है, उसे श्रतिरिक्त करारोपण या ऋणों द्वारा आ्राप्त 
किया गया है तो मूल्यों में वृद्धि होने की सम्भाजवा होगी ही नहीं, क्योकि एक तो 
शास्तविक मुद्रा की पूर्ति में कोई वृद्धि हुई ही नहीं है, और इसके झतिरिक्त लोगो के 
पास जो क्रय शाकित थी बह सरकार ने अपने निये प्राप्त करली और दूरारे जो 
कुछ कप शक्ति व्यक्तियों के पास रह गई है, उसके लिये वस्तुएँ पहले से ही 
उपसब्ध थी । 
साधारणतया यह बहा जाता हें कि जो अतिरिक्त धन का विनियोग किया 
जाता है, उससे वस्तुओ के उत्पादन मे वृद्धि होने से वस्तुओं के मूल्यों मे स्फीत्तिक 
आूद्धि नहीं होती। किन्तु भारत मे जंसी परिस्थितिया हैं, उनमें यह झाशा फरना 
निरधंक होगा कि होना प्रवन्धत ढारा ब्यवितयों की वसस्‍्छुओ पी माँग में जो वृद्धि 
होगी उसके साथ साथ वस्तुओं को पूति उसे अनुपात मे बढ़ेगी। इसके कई 
कारण हैं --प्रथम, क्योकि दूसरे योजना में भारी उद्योगों के विकास पर मुख्य 
अकार से ध्यान दिया गया है, इसलिये उपभोग की बस्तुग्रो में एकदम वृद्धि नही होगी, 
कुछ समय बाद उपभोग को वस्तुओं के उत्पादन को बढाया जा सकेगा, और इतने 
समय में मूल्यों में स्फोतिक, वृद्धि हो जायेगी ॥ दूसरे, मशोनों आदि में जितनी फालतु 
उत्पादन दावित थी, उसका पूरा उपयोग पहली योजना में हो हो चुवा है, इसलिये 
अब उघर भी उत्पादन बढने की कोई गुन्जाइश नही दोखती | त्तीसरे, ग्रद्यपि कुछ 
अकार के श्रमिक बहुतायत में हे, किन्तु निषुण तथा यन्त्रतला और अन्य उद्योगो के 


भारत में आथिक नियोजन 
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प्रारम्मिक इतिहास-- 

विदेशियों के आने से पहले हमारा देश सोने की चिडिया के नाम से प्रसिद्ध 
था । परन्तु विदेशिया ने हमारे देश को ऐसा खोखलाः कर दिया कि थ्राज भारत की 
सम्पन्नता निम्न स्तर पर है और उसको अविकमित और पिछडे हुए देशो की सूची 
में सम्मिलित किया जाता है । पिछली दो शताब्दियो म भारत की जो आशिक 
झवनति हुई है जिसका प्रभाव देश के सम्पूर्ण जीवन पर पडा है, उसके इतिहास क 
किपय में हम सभी ही भली भांति जानते हैं। आज हम निधन है और झपने निर्माण 
के लिए विदेशों का मुँह ताक रहे है । हमारे देश में ग्रति व्यवित आय निम्ननम्त है, 
हमारी ड़षि पिछडी हुई स्रवस्था मे है और हमारे उद्योग दृम्य देशों की श्रपेशा 
आधुनिक ढग पर नही चलायें जात । हमारे देश मे वैज्ञानिक प्नुमंघान का स्वर 
बहुत नीया है और हर क्षेत्र में आज हम विदेशों की तुलना में वहुत गिरे हुए हैं। 
पिछले २० वर्षो तक भारत में निर्बाधातबादी नीति का बोलबाला रहा है और बिदेशो 
प्रतियोगिता तथा विदेशी सरकार की नीतियो ने हमारे देश की झार्थिक सम्पन्नता 
की जडो को हिलाकर रख दिया था ! किन्तु भारतवासी इससे अनभिन्न ये थे। भारत 
वी जनता में बहुत पहले से ही ब्रिटिश रारकार की नीतियो वा विरोध तथा उल्लघन 
तक करना आरम्भ कर दिया था। ब्रिटिश सरकार ने भो धीरे-धोरे निर्वाधायादी 
नीति को त्याग दिया और अ्रन्य देशो के साथ-साथ भारत स॑ भी नियन्त्रित व्यापार 
की नीति वो अपनाया गया । बसे तो सयार में २०वी इाताब्दी के श्रारम्भ से ही 
आशिक नियोजन की नोति का महत्व बढना आरग्म हो गया था, परन्तु प्रथम 
महायुद्ध के बाद तो प्रत्येक देश को रारकार ने आधिक नियोजन को झपनी नीति का 
एक मुख्य अग बना लिया और आज आशिक नियोजन प्रस्येक देश के आधथिव' विकास 
के लिए एक आवश्यक झग बन गया है । भारत में आथिक नियोजन वग वार्य बहुत 
पहले ही आरगस्भ हो जाना चाहिये था परन्तु विटिय्य शासकों में भारत के आथिक 
विकारा को ओर ध्यान ही नहों दिया और उसका परिणाम यह है कि आज भो देश 
चो ७०% से अधिक जनसख्या कृषि पर निर्मर है और हमारे यहाँ का जीवन स्तर 
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इतवा गिरा हुआ है। देश में दरिदता भपनी चरग सीमा पर है, मूल्य बढते जा रहे हें 
और आय में उतनी वृद्धि नही हो रही है जिसके कारण मनुप्य एक साधारण श्रेणी 
का णीवन भी व्यतीत नही कर सकता ) हमारी राष्ट्रीय आध्र अन्य देशों की तुलना 
में बहुत कस है इसका अनुमात लिम्न तालिका से लगाया जा सकता है ““- 





देश | ये | कुल जनसब्या कुल राप्ट्रोय श्राय [प्रति व्यक्ति श्राय 
अमेरिका १६५२ | १५६ ६८ मि० (६,ब८,२७० करोड रुू० | 5,८०८ श० 
ब्रिदेश श्६५२ | ५० ४३ घि० रिपश६७. , # | शेहण्प क 
जापात १६५१ छोड ३० मि० पलाए ५.5० ७६१, 
त्तका श्ध्श्र ॥ ७ ४४ मि० डंडे # भश्श 
भारत १६५५ | ३५६ ३३ मि० शरण +५ शष१ + 





परन्तु उपर्युक्त तालिका को देखकर भयभीत होने के स्थान पर हमें कुछ 
औरणा लेनी चाहिये | भारत में प्रा तिक साधनो की कमी नही है । हम इल साधनों 
का उचित उपमोग फरने अपने देश की सम्पन्नता को धापिस ला सकते हैं गौर यह 
केवल भ्राधिक नियोजन द्वारा हो सम्मव है । 
बघंसे तो नियोजन मनुष्य के विकास फा मुझ्य अग है परन्तु आधिक क्षेत्र में 
साप्राजिक हित की दृष्टि से नियोजन का इतिहास झ्धिक पुराना नही है। मनुष्य की 
विवेकशीलता उसको अपने जीवन के हर पहलू में नियोजन करने के लिए बाध्य करती 
है प्रौर इसीलिये मनुष्य का व्यवितगत जीवन नियोजित होता भी है। परन्तु देश के 
आशिक जीवन का नियोजन इस शताब्दी से पहले सम्मव नहीं हो सका थां। भारत 
में शनू १६३७ में सर्व प्रथम वियोजव कार्य की और ध्यान दिया गया था । उस वे्ष 
देश के कुछ धान्तो में काँग्रेस सरकार स्थापित हुईं थी। परिणामस्वरूप झक्तूबर 
सन्‌ १६३८ मे प७ जवाहरलाल नेहहू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन सम्रिति का 
"निर्माण हम्मा । इस समिति ने बडे दी लगत से काम किया परन्तु सन्‌ १६३६ मे 
डितीय भहायुद्ध के छिडने धोर काँग्रेसी नेताओं दारा ब्रिटिश सरकार की युद्ध नीति 
का समथन न हो पाने पर बहुत से नेता गिरफ्तार कर लिये गये और समिति 
ने, च्यार में, व्पापाएँ, शाप, हुई, फिफा: भी, व्यक्त, न्यप् अपरि, सतह, ५ सापिक्ति ज्फ्फा, को, 
नियोजित अर्थ-ब्यवस्था के महत्व को समकाती रही और आवश्यक शभ्रकिडे प्राप्त 
करती रही | नियौजन समिति ने देश की महत्वपूर्ण समस्याओं पर विचार किया, 
आँकडे एकत्रित किये और झपतो रिपोर्ट प्रकाशित कौ, जिनके झाघार पर शतेकों 
योजनाएँ जस्तृत्त की गई, ज॑से बम्दई योजना, जनता वी योजना, गाँधीवादी योजना 
और अन्त में भारत की प्रचवर्षीम योजनाएँ $ 
भारत में आर्थिक नियोजन को पगति एवं इतिहास को समभने के! लिये यह 
ब्यावश्यक है कि उन सभी यौजनाझो की एुक माँकी दे देदी जाये जो गैर सरकारी 
डै 
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प्रयत्नो ढवारा देश के आर्थिक विकास के हेतु समय-समय पर भ्स्तुत की गई थी | हम 
निम्न में इन योजनाञो का एक सक्षिप्त विवरण देते है :--- 

(१) इच्बई मोजना (80ल्‍7०%9 श|००)-न्यह योजना सन्‌ श्ध्डेड में 
प्रकाशित की गई थी । इस योजना के आने से पहले नियोजन सम्बन्धों कार्यक्रमों पर 
विधार विमशे तो बहुत हुए थे परन्तु कोई भी क्रमबद्ध योजना जनता के सम्मुख 
नही आई थी । इसका वास्तविक झछीर्पषक "भारत के आथिक विकार के लिये एक 
योजना था । परन्तु क्योकि इसके निर्माणकर्ताओ में से ७ बम्तबई के श्रमुख उद्योग- 
वि थे इसलिये यह बम्बई योजना के नाम से असिद्ध हो गई। इस योजना के सुख्य 
लक्ष्य थे * प्रथम, भारत की श्रति व्यक्ति आय १५ वर्ष के अन्दर वत्तेमान स्तर की 
अपेक्षा दुगती करना और दुसरे, कृषि ग्राय तथा औद्योगिक आय दुगती करना 3 इस 
योजना की कुल लागत १० हजार करोड रुपये रखी गई थी और इस राशि का व्यय 
निम्न प्रकार होना था +-- 


(करोड रुपयो में ) 
उद्योग 





००० हू. डडंप० 
कृषि हक ०] >-«. रैरफ० 
यातायात हर नग्न. ६०० 
शिक्षा करे ड&० 
स्वास्थ्य ६ न... डॉंचु० 
गृह व्यवस्था बेड बन. चरे१० 
विविध हि बन. रू०० 

यह राशि निम्न स्रोतों से प्राप्त की जानी थी -- 

धाहा साधन--- 
सचित घन ६२० दर, ३०० करोड रुछ* 
पौंड प्रतिमूतियाँ #< न १,००० » # 
व्यापार ७, के ६०० + »# 
विदेशी ऋण ५४ श छ०० +» » 
योग बडे बब्व २,६०० »+ » 

आस्तरिक साघन--- 
बचत पे «०५... ४,००० करोड रू० 
मुद्रा प्रसार नब्न बन कुराब ०, 5 के 
योग के कड़े २०,००० , ,; 


इस योजना की प्रमुख बातें निम्न प्रकार हू -- 

(१) झृधि विकोस--योजना का मुख्य लक््य कृषि उत्पादन को दो गुने से 
अधिक करवा था, जिसके लिये कृषि भूमि का विभिन्‍त फसलों से पुनवितरण होना 
था। साथ हो कृषि के बतंमान दोपषो जंसे अनाथिक जोत, ग्रामीण ऋण, भूमि कया 
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कठाव अगदि को कस करया था। इसलिए योजता गे नयेलरी जंगल बयां तथा 
सहसारिता के आधार पर हृपि करने की विधि पर ख्ोर दिया गया था । योजना 
में वैज्ञानिक खेती पर भौ जोर दिया गया था । हँपि विकास के लिये परत ने व्यय 
की आवश्यवतायें निम्त प्रतार थी --- 








आवर्चक राधि अनावतेक राशि 
(ए०८णपपण्ड) (ए०्य एडटता28) 
भूमि की सुरक्षा |. १० करोड़ २० २०० करोड़ रु० 
कार्यश्ञीत पूँजी रण ५. +४ कि 
फपिचाई-- 
नहरें ०... ७ डा फऊ # 
दुयें नह भू० कर. # 
ओआदणश सेत हैंजै० ५४ कक शहर ५ » 
आहत हक या कत्ल पा किट ह-----तत5 
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(२) उद्योग--सोजना म॑ औद्योगिक विकास के क्षेत्र म आ्राधारभूत 
उद्योग्रों को प्राथमिक स्थान दिया गया था । उपभोक्ता बस्तुओं के उद्योगी का 
उत्पादन भी दो गुता करने का उद्देश्य था। इसरे साथ-साथ उपलब्ध अ्रमशक्ति का | 
अधिकतम उत्योग करते मं बड्ठी-बडी तथा कौसती सशीतो वो खरीदने में भारी 
व्यय को कम करने के लिए छाटे छोटे दया बुटीर उद्योगों के विकास को विशेष 
महत्व प्रदान क्या सया था ५ योजना समाप्त होने के बाद उद्योग्रा से जो छुद्ध 
उत्पादन प्राप्त होता है उसके भ्राघार पर पूंजी सम्बन्धी आवश्धक्वाओआ क॑ अनुत्तान 
जगाये गये थे | इनका मूरय २,२४० करोड एपपे झ्रॉका गया था और पूँजी प्रौर 
शुद्ध उत्पादव का झनुपात २ ४ रखा गया था। इसीलिए उद्योगा पर ४४८० करोड 
रुपये का व्यय भ्रावश्यक था । योजना में छोटे तथा बडे प्रैमाने दोना ही प्रकार के 
उद्योगों के पित्रास के लिये प्रबन्ध जिया गया था। परन्तु आधारभूत उद्यागा, जैसे 
आक्ति, खान, रसायत पदार्ष, रग, यातायात, सीमट आदि के बिकास को अभिक वल 
अदान क्या गया था । उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योगों में कपडा, काँच, चुंगठा, चीनी, 
कागज, तम्वाकू और तेल उद्योगा के विवास वी व्यवस्था वीं गई । देश म वेवारी 
क्पे दुर कटन तथा विदेशी पूँजी की आवश्यकताओं वो व इसने के लिये योजना 
म कुटीर उद्योगों को उचित महत्त्व प्रदान क्या गया था। 

(३) परस्तायात--यातायात्त भ रेखें, स्ढ्कें तथा बन्दरगाहा आदि की उन्नति 
तया प्रणति के लिए अवस्ध किये यये थे । योजना वाल में रेलो को छुल लम्बाईस 
“२१,००० मील वी चूद्धि होनी थी। संडको की झ्षम्बाई डुगुनी करनो थी और 
-विदेशी व्यापार बढाने के लिये बन्दरगाढ़ो को विकसित करना था। योजता मेँ यह 








डे 
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जत्री-भाँति स्वीकार कर सिया गया था कि कृपि एवं औद्योगिक विकास बिना 
आवागमन ने गाघनों के सम्भव नही हो सकता ॥ 
इसके अतिरिवत योजना मे स्वास्थ्य, सफाई, शिक्षा, भोजन झादि के लिये 
नी च्यवस्था को गई थो 
जहाँ तक योजना के अर्थ प्रवन्‍्ध का सम्बन्ध है, उसम मुद्रा प्रसार का महत्त्व- 
व्यू्ण स्थान था। मुद्दा प्रसार से मूल्यों में वुद्धि होने का भय होता है इसलिए योजना 
काल से पर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षतों पर मुद्रा श्रसार द्वारा पड़ते वाले प्रभावों की 
विपमता को दूर करने के लिए योजना मे सरकारी नियन्‍नण को झावश्थक छताया 
गया था झौर यह भी स्पप्ट कर दिया गया था कि अस्थायी त्तौर पर व्यक्तिगत 
स्वतस्तता प्रदान नहीं की जा सकेगी ! व्यक्तिगत दृष्टिकोण से यह योजना का एक 
दोप था किस्तु योजना के निर्माणकर्त्ताओ ने यह्‌ स्पष्ट कर दिया था कि “बिना आय के 
नियोजन असम्भव होता है ।* 
योजना बनाने बालों का अनुमान था कि योजना के लिए आवश्यक कच्चा 
मल झधिकतर देश सम ही मिल जाएगा फिर भी इसको कार्यान्वित करने से पहले 
योजना के लिए नियत क्रिए गए आय के विशिन्‍न खोतों कृषि भूमि, शवित तथा प्रन्प 
साधना की विस्तृत जाँच करनी आवश्यक होगी। इसी प्रकार जब तक कुशल एव 
शिक्षित श्रमिक प्राप्त नहीं होते तब तक भारत को बिदेशी श्रमिकों तथा पूँीगत 
बरतुम्रो का उपयोग करना होगा। यह मोजना एक पूंजीबादों योजना थी और 
इसको तोस सुरुय खण्डो मे विभाजित किया गया था । प्रत्येक खण्ड की झवधि 
* बपें रखी गई थी । 
बम्बई योजना से स्पष्ट हो जाता है कि पूंजीवादी गियोजको में आथिक ढाँघे 
ओ नीब आधारमसूत उद्योगो पर रखने का निश्चय किया था और इस प्रकार उन्होंन' 
रूसी छग को अपनाया था | साथ ही यह भी घ्यान देने योग्य बात है कि लघु तथा 
कुटीर उद्योगों को बडे उद्योगो के साथ साथ विकसित करने मे उन्होने रूसी नियोजन 
विधि से कुछ सशोधन भी कर दिए थे, जबकि रूसी तियोजकों का मुख्य उद्देश्य 
उपभोग स्तर फो न्यूनतम रखता था और झाधारभूत उद्योगों को प्राथमिक महत्त्व 
देना था | भारत के पूंजीवादी नियोजकों का उद्देश्य उपभोग तथा उत्पादन दोनो ही 
अकार को वस्तुओं को साथ-साथ उत्पन्न करता था ॥ यदि देखा जाय तो हमारी 
द्वितीम पचवर्षीय योजना, वम्बवई योजना के आधार पर ही बनाई गई है ! बैसे तो 
उनका दृष्टिकोण भोटे तौर पर सही था, परन्तु उन्होंने जो लक्ष्य नियत किए थे वह 
न तो देश की परिस्थितियों के अनुकूल थे और न झुक दूसरे से सम्बन्धित ही । 
क्योकि वम्बई योजना के निर्माता भ्रधिक्तर व्यापारी थे इसलिए बह नियोजन की 
सही विधि पर पूरा ध्यान नही दे पाये थे । इसलिए वह प्रत्यक क्षेत्र का सही आधार 
नही मिशिचत कर पाये थे ओर वे इस ओर ध्यान देने म पूर्णतया असमर्थ रहे कि 
एक क्षेत्र वा विकास अन्य क्षे्रो वे विकास पर निर्भर करता है । इस मौलिक दोप 
के कारण झौर किसी भी आशथिक योजना की पूर्ति के लिए जो वातवरण झ्रावदयक 





८ आशिक नियोजन 


होता है उसके अभाव से बम्बई योजना को कार्यान्वित करने की ओर कोई गम्भीर 
ध्यान नही दिया गया । यद्यपि यह योजना भारतीय नियोजक्षो के लिये प्रेरणा प्रदाद 
करने में पूर्णतवा सफल हुई 

(२) जनता की योजना (/१८००४८७ 9]90)--इस योजना को रायवादी 
योजना भी कहा जाता है क्योरि मह इग्डियन फैडरेशन आफ खेबर की पु्ननिमाण 
समिति द्वारा वनाई गई थी जिसमें थी एम० एन० रॉय का प्रमुख हाथ था। कुछ 


व्यक्तियों के अनुसार यह योजना बम्बई योजना की श्रपेक्षा झधिक व्यावहारिक और 


अच्छी बताई जाती है, क्योकि इसमे नियोजन तथा भारत की आधिक दशा के प्रत्यक 
पहलू पर खूब सोच विचार करने के बाद सक्ष्य निश्चित किये गए ये ) योजना में 
उसको कार्यान्वित करते वी विधि का भी वर्णन दिया गया है । योजना के निर्माताओः 
नें इस योजना को तीन मौलिक रिद्धान्तों पर आधारित क्या है --- 

(श्र) निजी लाभ की प्रथा सामान्य जनता के द्वितो के लिये विरोधी है, 

(ब) इसलिये निजो लाभ पर कडे नियन्गण लगने चाहिएँ, शोर 

(स) उत्पादन विनिमय के लिये न होकर उपभोग के लिये होना चाहिए ।' 


योजना के उद्देश्य - 

निर्माताभो के अनुसार योजना का मुख्य उद्देश्य १० वर्षों में जनता की 
वर्तमान तथा श्ननिवार्य श्रावश्यक्ताओ्रो की पूर्ति करना था । इसीलिये उद्योगों श्रौ्ट 
फक्षि विकास को समान महत्व दिया गया था ( औद्योगिक विकास में उपभोवता 
बस्तुझो के उद्योगो को ग्राधारभूत उद्योगो की अपेक्षा श्रधिय महत्व दिया गया था । 
इस योजना मैं कुटीर उद्योगो की झोर कोई विद्येष ध्यान नही दिया गया था जो इस' 
का सबसे बडा दोष था । 

१० वर्ष की भ्रवधि से कुल १५,००० करोड रुपया ब्यथ किम्रे जाने कह 
अनुमान था । यह व्यय निम्न प्रकार क्या जाता -- 


१ कृषि ०20 कक २६४५० करोड रूक 
२ उद्योग र्ड5 ४«« पचदणण० , +»+ 
है गृह निर्माण >ज शेरशूण० +» » 
४ यातायात * न्न्न रृश्ग्ण # # 
४ शिक्षा लि कह शेग्डे० +५. | 
६ स्वास्थ्य न्ढन ० उद्दण +> ७ 





कु १५,००० » » 


१५,००० करोट रुपयो वी राशि की व्यवस्था फरने के लिये योजना मे 
सलिम्द खोतों की तरफ सकेत था -- 


् 


भारत से आधथिक नियोजन का प्रारस्भिक इतिहास नेट 


(करोड रुपयो मे 





१ कृषि आय डर ३०६ १०,८१६ २ 
२ औद्योगिक गाव मर बड़ २,८३४ 
३ प्रारम्मिक श्रर्थ व्यवस्था ... ४७ घ्प्श्ण 
४ पौड पावने न डश० 
५ भूमि के राष्ट्रीयकरण से प्राप्त आय ह० 
कुल श्श्‌ू००० 


योजना के झनूसार पहले तीन वर्षों म लगभग १६०० करोड सर्पये खर्चे की 
जाने की झाया थो। इस राशि को ऐसी महा पर खच क्यि जाने का विचान था, 
जिनसे तुरन्त ही आय प्राप्त होती ताकि इस आय से योजना के वरद के वर्षो के लिये 
घन प्राप्त हो सकना । इस प्रकार योजना की दूसरी विद्येपता स्वय वित्त प्राप्त करन 
के राधनों का प्रबन्ध करना था । 


थोजना के निर्माताझआ का विचार था कि जनता की आय म उचित वूद्धि 
करने के लिये कृपि विकास पर ही घ्यात देना अधिक डपयुवत्र था, वयाकि देश की 
७०% से भी अधिक जनता कृषि व्यवसाय पर निर्भर है। इसी उद्देश्य से योजना 
को समय के अनुसार दो खण्डा म विभाजित विया गया था। पहले ४ वर्षो म क्रपि 
विकास की झोर ब्यान देना था सौर दूसरे ५ वर्षो म ग्रौद्योगिक विकास पर दृष्टि 
को केन्द्रित करता था। जहाँ तक अन्य सामाजिक सेवाग्रो का सम्यन्ध था जैसे, 
स्वास्थ्य, शिक्षा, गृहनिर्माण झ्रादि इन पर किये जाने वाले ब्यय की राशि क्रपि से 
प्राप्त होने वाली अन्य अधिरिका आय पर निर्भर रखी गई थी। फ़िर भी योजना बेर 
अनुसार भत्येक ब्यवित को कमर से वन्म २६०० बेलोरोज भोजन तथा ५० गज्ञ बपडा 
देने की व्यवस्था की जाती। योजना के अनुसार शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों म 
स्वास्थ्य एव चिकित्सा राम्बधी सेवाये प्रदान करने के लिये श्रोपघालया, प्रयूत यूहा, 
संनीटोरियम आदि की ब्यवस्था करने का विचार था। झछिक्षा प्रगार के लिये 
प्राथमिक एवं स्राष्यमिक स्छूला तथा सूनिबसिदी ओर साँस्कृतिक केन्द्रो की सम्पूर्ण 
उपवस्था करने का आयोजन किया गया था । 

ओद्योगिक विकास का मुल्य उद्देर्घ लाभ कमाना नही था वरव्‌ जनता की 
आवश्यक्ताओ्रो की पूत्ति करना था । लाभ का वितरण व्यक्तियों मे नहीं किया जाता 
बल्कि सरकारी खज़ाना में जमा किया जाता है । वितरण एव उत्पादन पर पूर्ण रुप से 
सरकारी नियत्रण रहता है ॥ इस प्रदार निजी उपत्रम भी सरकारी नियन्त्रण म कार्य 
करते हैं ॥ सोजना म यातायात और सरावाद बाहन के साघना म वृद्धि करने की भी 
उचित ब्यवस्था को गई थी । जिसके झनुसार रेलो की लम्बाई न ५०%, सटको की 
लम्बाई स १५०%५, जहाजो की क्षमता में ३ रे लाख ठन की वृद्धि करते का सुख्य 


लक्ष्य था तथा नय नये बन्दरगाही का विकास एवं विस्तार भी किये जाने की ब्य- 
बस्था की गई थी ॥ 


कु आधिन नियोजन 


कृषि विकास का मुख्य अग हृषि भूमि का टाप्ट्रीयकरण था। गोजना के 
निर्मागकर्त्ताश्रो के श्रनुसतार लगभग १,०२२ करोड रुपयो की राशि मुग्रावजो वे 
रूप मे भूमि के राष्ट्रीयरण करने के बदले म दी जाती । योजनाकाल मै कृषि 
भूमिम २०% यी वृद्धि बरने बा लक्ष्य था, २५,००० आदर्श खेतो का निर्माण 
होना था तथा किसानों के ऋणो भ कम से कम २५%, की कमी होनी थी । सिंचाई 
की व्यवस्था वे लिये तथा भूमि ते कठाव को रोकने के लिय भी योजना में उचित 
प्रबन्ध किया गया था | योजना मे कृषि में सश्ीना का प्रयोग करने के विचार को 
अपनाया गया था और इन सब भ्रयत्नो से कृषि उत्पादन म ४ गुनी वृद्धि करने का 
लक्ष्य निश्चित किया गया था । हे 

मिर्माणपर्शाओ ने योजना म यह भी स्पष्ट कर दिया थां कि बैको दया 
अन्य राख गास्थाओं पर रारकार का प्रूण तियन्‍नण श्हेगा और विदेशी व्यापार तथा 
विदेशों से आर्थिक सम्बन्ध स्थापित करने का पूर्ण ग्रधिकार सरकार को प्राप्त होगा । 

(३) गॉँधीवादी योजना--यद्यपि यह योजना गाँधीजी द्वारा प्रस्तुत नहीं 
सी गई यी भविन्तु इसको गाँधीवादी योजना केवल इसलिये कहते हैं कि इसको 
गाँधीणी द्वारा प्रस्तुत विय' गये विचारों पर झाधारित किया गया था। इसके निर्माता 
श्रीगनारायण प्रग्नवाल थे। भारत की निर्धनता को घ्यान में रखते हुये योजना का 
झुल व्यय १० वर्षो म ३५०० करोड रुपय' रसा गया था। योजना का निर्माण करते 
समय मुख्यक््प से दो दृष्टिकोण श्रपनाये गय थे--प्रथम्त नैतिक, और दूसरा 
सास्ट्रत्िक ) इन दृष्टिकोणों के आाघार पर चार आधारभृत सिद्धान्ता की रचना की 
गई भी--( १) सादा जोवन, (२) झहिसा, (३) मानवीय आदश और (४) श्रम 
का महत्त्व | योजना में मझीनों के उद्योगो को कोई विशेष स्थान नही दिया गया था 
और चर्ख एवं कुटीर उद्योगा को प्रमुल्ल महत्त्व श्रदान क्या गया या । 

मोजना वे मुख्य उद्देदय गिम्ग प्रकार धे-- 

थोजना अवधि में जनता का श्राथिक एवं सास्‍्ठवतिक जीवन उन्नत करना, 
देश के मागरिको के लिये पर्याप्त भोजन, वस्त्र एवं गृहों की व्यवस्था बरना तथा 
जन उपयोगी सेवाओ्रो को प्रदान करता और बालका के लिये झनिवायें निशुल्क शिक्षा 
की ब्यवस्था बरगा । इस उद्देश्य से योजया का लक्ष्य कम से कम €०%, जनसल्या 
की प्रति ब्यक्ति आय को योजना अवधि में चार गुना बढाना था । इन लक्ष्यों की 
प्रूत्ि करने के लिये योजना मे व्यय की राह्रि को विभिन्न सद्दो पर निम्न प्रकार बाँटा 





गया था-- (करोड रुपयो में) 
हि, जहर है ्ण 
२ बूहत उद्योग हहडप शू,०्३्० 
३ ग्रामीण उद्योग £ 44% ३८० 
४. यातायात ध श३ ०० 
४ गासाजिक सेवायें. कंस घडभ 


छुल __३,४०० 


आरदव मैं आथिक नियोजन का प्रारम्मिक इतिहास भ्र्श्‌ 


उपर्युक्त राशि को निम्न स्रोतों से प्राप्त करने का विचार था--- 
१ श्रास्तरिक ऋणों ढारा *** *““*” *** २,००० करोड रू० 


४२. विमित मुद्दा द्वार कील रास - ला कक ३ के 
3 करारेपण द्वारा किक ८ हिल 2 हे ५००, क# 
कुल ३,५०० ,,  » 





'मोजन, वस्त्र एवं गृहो की समुचित व्यवस्था करना योजना का मुख्य लक्ष्य 
था । योजना के अनुसार प्रति व्यक्ति १६०० केलोरीज भोजन, २० गज कपडा तथा 
4३०० वर्ये फ़ुट भूमि प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान करने के लिये व्यवस्था की जायेगी ॥ 
योजना में ग्रामीण हित, कृषि एवं कृषि सम्बन्धी उद्यागों के उचित विकास को बहुत 
अहत्त्व दिया गया था, जिसका गुरूष उद्देश्य गांवो को आर्थिक दृष्टिकोण से स्वावलम्बी 
अनाना था । योजना को कार्यान्वित करने में ग्राम प्चागतों को विशेष स्थान दिया 
जया था। ग्राम पचायतों के निर्माण तथा विकास को ओर घ्यान देना योजना के 
उद्देश्यो में से एक था। थद्यपि यह पचायत कस्बा, जिला और प्रान्तो में स्थापित की 
जायेंगी किन्तु अपने क्षेत्रों मे इतको बहुत अधिक भ्रधिकार देने का विचार था । 

बतंमान ज्ञमीवारी प्रथा को प्रन्त करते का विकार भी योजना में प्रकट 
किया गया था झौर कुटोर उद्योगो तथा कृषि सम्बन्धी अन्य उद्योगी का विकास 
सहकारिता के आधार पर करने का निश्चय किया गया था। इन उद्यौगो में मुख्य- 
रूप से डेरी फार्भमिग, चम्रडा उद्योग, सब्जो, फल इत्यादि की खेती पर अधिक जोड़ 
दिया जाता । उपभोक्ता सम्बन्धी वस्तुओं के उद्योगों को पूँजीगत बस्तुओ की अपेक्षा 
अधिक महत्व प्रदान किया गया था जैसे कागज, तेल, गुड, खादी, शहेद, ईंटे, लकडी 
आदि उद्योग ) योजना मे ग्राघारभूत तथा बडे उयोगो के विकास पर भी ध्यान 
दिया गया था, परन्तु इनका विकास केवल इसी दृष्टिकोण से किया जाता कि यह 
कऋूटीर उद्योगों वी उन्नत्ति मे बाधक सिद्ध न हो ॥ 

(४) रणए्ट्रीय नियोजन समिति--सन्‌ १€३७ मे श्रान्तो म काँग्रेस हारा 
शासन की वागडोर सम्भालने के बाद सन्‌ १६३८ मे प० नेहरू की अध्यक्षता में 
शाप्ट्रीय नियोजन समिति का निर्माण हुआ । इस समिति ने २६ उप समितियों की 
'नियुवित की थी, जिनका उद्देश्य देश की विभिन्न आथिक समस्याओं का अध्ययन 
करना था और उनके विकास के किसे सोजनाये फ्स्तुत करना था ) इन उपसर्मितियो 
की रिपोर्ट बाद में प्रकाशित हुई थी, क्योकि इसो बोच दूरारी सडाई छिड जाने के 
कारण कांग्रेस सत्रालयों ने प्रान्तीय शासन को त्याग दिया था, जिसके घारुण समि- 
तियो के काम कुछ धीमे पड गये थे ॥ इच समितियो के कार्य वास्तत्र मे सराहनीय 
थे, क्योक्ति इनकी रिपोर्टो पर हो वर्तमान योजनायें श्राधारित की गई हैं « समिति ने 
जिन थोजनाप्रों को प्ररठुत किया था उनमें कुटोर उद्योगो, छोटे-बडे पैमाने के 
उद्योगो, झाघारमूत तथा रक्षात्मक उद्योगो को स्थापना एवं विकास पर छोर दिया 
जया है । इनके झनुयार आधारभूत तथा रक्षरत्सक उद्योगो और जनोपयोगी उद्योगो 


व्र्र आध्िक निर्मोजन 


तथा विदेशी ब्यापार पर रार्कारी निमत्रण होना आवश्यक था। अन्य औद्योगिव क्षेत्रों 
में तिजो उपक्रम को पर्याप्त स्वतन्त्रता दी जानी चाहिये । हकृपि क्षेत्र में जमीदारी 
उन्मूलन त्था सहकारी खेत्ती को प्रोत्माहन देकर इधि बे यत्रीकरण की स्िफारिण 
समिति ने की थी । श्रत नियोजन समिति ने देश में मिश्रित श्र्तयवस्था स्वापित 
करने की सिफारिश की थी । 

(५) पुद्योत्तर-पुनर्ति्भाण सभिति--दूसरी लडाई सप्ताप्त होते ही भारत के 


लिये नई नई जटिल समस्‍यायें उत्पन्न हुई जिनमें से ुछ तो अन्तर्राष्ट्रीय प्रकृति कौ. 


थी झौर कुछ राष्ट्रीय प्रद्कति की थी । जहा तक पहले प्रश्गार की समस्याग्रो का 
सम्बन्ध था वे केवल भरन्तर्राप्ट्रीय सामूहिक प्रयत्नो द्वारा ही पूरी बी जा सकती 
थी किल्‍्तु आन्तरिक कठिनाइयो के लिये बह भ्रावश्यक था कि देझ्ञ में हो ऐसे प्रयत्न 
क्थे जायें जिनसे यहूं समस्याये दूर की जा सके। वाह्तव मे यह समस्यारे युद्ध के 
आशिक एय सामाजिक परिणाम थे । युद्ध सभा होने के तुरन्त बाद ही बढती 
हुई बेकारी की रामरया शवरो पहली थी । यूद्धकाल से नये नये बिगागों तथा उद्योगों 
की स्थापना के कारण हजारों व्यक्तियो को नौऊरियाँ प्राप्त हो गई थी परन्तु युद्ध 
समाप्त होते ही इन व्यक्तिया के बेकार होन की विषम समस्या देश # सम्मुख 
थभ्री । दूसरी समस्या उद्योगों ले सम्बन्धित धी। देश के उद्योगों को युद्धकालीव 
स्तर से दयान्तिकालीन रतर पर लाना था। युद्धकाल में बहुत स॑ यूद्ध सम्बन्धी उद्योग 
स्थापित ही गये थे जितकी ग्रव कोई आवश्यकता न थी। साथ ही पुराने उद्योगों का 
विस्तार भी बढ गया था । मश्षीवें बहुत्त ग्रधिक घिछ्त गई थी और अधिकतर बेकार 
हो गई थी । युद्ध सम्बन्धी वस्तुओं के स्थान पर म्रव साथारण नागरिकों के लिये 
उपभोग सम्बन्धी बस्तुओ के उत्पादत का प्रश्न था । तीरारी समस्या बुद्धकाल में 
एकप्रित किये गये वस्तुओ के स्टाकों वो बेचना था। इनको एकदम बेच देसे से 
बाज्ञार पर बुरा प्रभाव पडने की श्राञश्षा थी इसलिये समस्या इस बात की थी कि 
इनको ऐसे बेचा जाये कि उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों के द्वितों को क्षति न पहुंचे । 
इसके अतिरिक्त पझ्न्तर्राप्ट्रीय क्षेत्रों सें होने बाले मुद्रा सम्बन्धी, व्यापार सम्बन्धी, 
मूल्य सम्बन्धी प्रयत्नो का भी प्रभाव भारत को अर्थव्यवस्था पर पड रहा भा। 
एक समस्या यह भी थी कि भारतीय मूल्यस्तर को कैसे नियन्त्रित किया जाये । 
भारतीय मुद्रा का श्रन्तरिक मून्य वाह्य मल्य की अपेक्षा यहुत अधिक था जिसवे कारण 
ह॒वारे विदेशी व्यापार को बहुत हानि पहुँच रही थी। सबसे बदी सगम्पा नागरिफो 
के स्वास्थ्य तथा सामाजिक जीवन को युद्धकाल में जो क्षति पहुँची थी उसकी पूति 
करते की थी, श्ौर फिर युद्धकाल में जो मूल्य तथा वस्तु सम्बन्धी सिवन्नण लागू 
बिये गये थे पनमें भी ऐसे परिदर्तत करने की समस्या थी जिरासे बे शान्तिफाजीन 
परिस्थित्तिमों के अनुकूज खनाये जा सकें। यद्यपि सरकार ने विभिन्‍न प्रग॒त्नों द्वारा 
इन समस्याओं को श्रस्थायी ल्‍ूप से दूर करने के प्रयत्त करने शारम्भ कर दिये थे 
परन्तु दी्घकालीत वियोजत की ओर उतका ध्यान झाकषित तनिक देर में हुआ / 
बुद्ध से पहले आधिक नियोजन सम्बन्धी जो योजनायें बन चुकी श्री उनसे सस्‍दार 


ट् 


भारत में अअथिक नियोजन का प्रारस्मिक इतिहास श्जु 


क्को काफी प्रेरणा मिली थी । बम्वई योजना की देश तथा विदेशों में पहले हो काफी 
अ््नसा की जा चुकी थी | सरकार ने इसी बीप युद्धोत्तर परवर्तिमाण रामिति स्थापित 
की जिसका मुख्य कार्य युद्ध सम्बन्धी समस्यात्रों को दूर करने के लिये प्रयत्न करने 
मे । परल्तु बाद में इस समिति को दीघेकालीन नियोजन का कार्य भो सौंप दिया 
शंया झऔर बम्बई योजना के निर्माणकर्त्ताओ में से एक निर्माणकर्त्ता श्री आर० 
देशर दलाल को इस समिति का अध्यक्ष होने और वाइसराय की कार्यकारिणी 
सभा के सदस्य बनते का निमन्त्रण दिया गया। श्वी दलाल द्वारा इस नये पद वी 
स्वीकृति के बाद समिति का दृष्टिकोण ही बदल गया । इस प्रकार भारत मे सरकार 
मे एक नियोजन विभाग स्थापित कर दिया ॥ 
दीर्घकालीन नियोजन के लिये समिति ने जो सुभाव दिये थे उनको सक्षप 
शे हमर निम्त म देते हैं -- 
दोघेंकालोन कार्यक्रमों म कृषि तथा उद्योग सम्बन्धी विकास की योजनाओं 
में एक सडक विकास योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना, एक शिक्षा सम्बन्धी योजना 
और ग्रामीण तथा झदरो योजनाएँ सम्मिलित हैं ) 
समिति ने दीर्धकालीन योजनाओं को रूप रेखा इस प्रकार प्रस्तुत की थी--- 
(१) झौद्योगिक विकास तथा कुछ सीमा तक कृषि विकारा, नल द्वार सिंचाई तथा 
सामीण उद्योगों के विकास के लिसे विद्युत झकित को विकसित करना (२) फूजी 
चस्तुओं तथा उपभोगता वस्तुप्नो जिनकी अधिकाश जनता को झावश्यक्ता है, की 
आर विशप ध्यान देकर झौद्योगिक विफ्रास करना (३) सडक यातायात तथा झन्‍्य 
आातायात्त सेबाझा का विस्तृत बिकास करना विश्येप कर ग्रामीण क्षोत्रो म (४) 
सिंचाई के लिसे थूसि कटाब को रोकने के उपाय तथा भूमि को पुन कृपि योग 
बनाने ६ यादि सम्बन्धी विकास की योजनायें । 
मोजना में यल्व्ात्मक तथा सामान्य शिक्षा, स्वास्थ्य और गुह-निर्माण के एक 
साथ विकास के लिये भी प्रस्तात रखे गय थे । इसके अतिरिक्त ग्रामीण तथा शहरी 
विकास थे लिय अलग अलग सपम््माजिक सुधारों की आवश्यकतामों को भी समभा 
गया शा और समुनित्त ग्रामीण खिकास पर जोर दिया गया था। समिति ने इस 
बात पर ग्रघिक जोर दिया था कि ग्रामीण विवास झगो के शिक्षकों, पचायतों 
तथा सहकारी उपभोक्‍ता स्टोरो के नेतृत्व में होना चाहिये तथा शहर से झशिल्षित 
व्यक्तिया जैसे डाकटरो, नर्सों, शिक्षको इत्यादि के लिय ग्रामीण जीवन को बसंभान 
को अपेक्षा भ्रधिक झ्लाकपित बनाने का भी उद्देश्य रखा गया था । ग्रामों म॑ स्त्रियों 
यो शिक्षा को भी भहृत्त्व दिया कया था 3) रिपोर्ट का प्रस्ताव था कि विकास अफ़्यर 
नियुक्त किये जायें जिनका मुख्य कार्य स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि आदि में समचय 
स्थापित करना होमा । समिति का यह भी प्रस्ताव था कि ग्रामीण विकास का कार्य 
झारम्म से कुछ चुने हुए क्षेत्रों मे हो आरम्भ किया जायें, क्‍परोकि भारत की जनता 
अत्येक वर्ष में ११ मे १५ प्रतिज्षत की दर से बढ रही है इसीलिये वढती हुईं वेकारो 
की समस्या को दूर करने के लिये समिति कया सुझाव था कि औद्योगिक विकास के 





भ्र्ड आधिक नियोजन 


साथ साथ भूमि विकास भी श्रावश्यक है । समिति ने शहरों के विकास के तिये भी 
अपने प्रस्ताव प्रध्तुत क्यि और भ्रीद्योगिक विकास को श्रोर समिति ने विशेष ष्याय 
दिया ! 

(६) सलाहकार नियोजन बोडें--सन्‌ १६४५ में सरकार ने अपनी नई 
श्रौद्योगिक नौति की घोषणा की जिसमे झौद्योगिक क्षेत्र में सरकारों हस्तक्षेप तथई 
नियन्त्रण को श्रावश्यक स्थान दिया था। इसके साथ साथ नियोजव की दशा में 
महत्त्वपूर्ण एव सक्रिय पग सन्‌ १६४६ मे सलाहकार नियोजव बोई का विर्माण 
था । यह बोई श्षी के० सी० नियोगी वी अध्यक्षता से स्थापित किया गया था जिस 
मे अपनी रिपोर्ट फरवरी तू १६४७ में प्रकाशित की थ्री । दस बोर्ड का उद्देत्य 
देश मे समय समय पर बनाई गई विभिम्त्र योजनाझो को समालोचना करके उस 
सस्वन्ध से छआपता सुझाव देना था, कार्यक्रपो की प्राथमिकता तथर विम्रोजत मशीनरी 
के सामजस्य के सम्बन्ध स सिफारिश करता था। इस बोई की सिफानिशे सक्षेप स 
सिम्न प्रकार थी -- 

(१) नियोजन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार बताये जाते हैं. सामान्य जीवन 
स्तर में वृद्धि, सभी बे लिये ताभप्रद रोजगार प्रस्तुत करना, झधिक्तम उत्पादव, 
सामान्य वितरण और झ्राधिक विकास का छ्षेजीकरण ([२९८/05,७8२७69) । यद्यपि 
सम्पूर्ण स्वावलम्बन तल तो सम्भव ही है श्लौर न वाछनीय ही, क्योकि बह झाथिक दुष्दिन 
कोण से ह्रपव्ययों होता है, इसलिये बोर्ड का प्रस्ताव था कि आवश्यक साय पदार्थों 
की पूछ्ति जसे क्षेत्रों में हो देश को सम्पन्त बनाने का उद्देश्य ।निश्चित होना चाहिए । 
पर्याप्त आँकड़ो के अभाव म तथा आध्िक क्रियाओं पर सक्तिय नियन्‍्व॒ण के अमाव 
में यह सम्भव नही था कि प्रति व्यक्ति ग्राथ की वुद्धि के सम्बध से प्रम/णात्मक लक्ष्य 
प्राप्त किये जा सके । किन्तु व्यक्तिगत उद्योगो, क्रपि के कुछ विशेष क्षेत्रों तथा यावा- 
ग्रात शिक्षा ओर स्वास्थ्य ने शग्बन्ध में विजद्येप लक्ष्य ऋ्रवदय हीं निर्चित होने 
चाहिएँ । है 

(२) जद्दाँ तक प्रायमिकता का सम्बन्ध था बोड ने प्रशिक्षण प्राप्त कम चारियों 
की बुद्धि को पहला स्थान दिया था। कृषि स॒ केवल साथ श्रन्न के उत्पादन मे € & 
करोड टन की कमी थो इसलिये इशकों थीं महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिये 
ताकि अगले ५ वर्षों म कम से कम ४० लाख टन से खाद्य श्रन्न के उत्पादन म वद्धि 

हो सके । औद्योगिक विकास के क्षेत्र में किन उद्योगों को पहला स्थान दिया जाये 
यह मजीनो की उपलब्धि पर निर्भर करता है। किर भी रक्षा सम्बन्धी उद्योग, 
सिंचाई, जल-विद्युत शक्ति, लोहा तथा स्पाव झौर रसायन उद्योगी को पहला महत्व 
दिया जाये और मशीनो, भ्रत्यावश्यक उपभोक्ता वस्तुश्नो को दूसरा और तीसरा 
स्थान दिया जाये। रेजो जगा विकास सबसे अधिक महत्वपूर्ण था भौर जहाँ तक 
स्पात॑, लकडी, सीमैन्ट तथा ग्रन्य वस्तुओ के झपर्याप्त साघनों का सम्बन्ध भा 
अन्य निर्माण सम्बन्धी कार्यक्ष्मो को अपेक्षा रेलो को इन बस्तुओ का उपयोग करने 
मे प्राथलिकता मिलनी चाहिये। परन्तु रेलो का विकास उन्ही छेत्रो से किया जाये 


भारत स आथिक नियोजन का प्रारम्मिक इतिहास भ्ध्‌ 


जहाँ से या तो कोयने की यूति बडने की आशय है या जहाँ पर रेलो से विजली का 
उपयोग होने से कोयले की कम मात्रा के उपयोग होने की आज्ना है। बोर्ड का 
सुझाव था कि एक प्राथमिकता बोर्ड स्थापित किया जाये जिसका कार्य आवश्यक 
आधारभूत साधनो का वितरण करना होगा ॥ 

(३) कृषि मे प्रशसात्मक विकास के लिये केवल लाखो कृषिको का सहयोग 
और खाद, बीज, पशु और ग्यौजारो की पूर्ति ही आवश्यक नहीं है बल्कि छोटे 
तथा मध्यम पैमाने के उपायों की भी एक बहुत बडी सख्या म आवश्यकता है । इन 
उपायों ग छुआ वनवाना, टयूव वैल लगवाना, तालाव तथा नहरे बनवाना नालियो 
का प्रबन्ध करना, बांध बनवाना, भूमि के कटाव को रोकना आदि योजनायें आती 
हैं। केम्द्रीय सरकार को प्रान्तीय सरकारो को आवश्यक वित्तीय सहायता देनी 
चाहिये तथा आवश्यक सामग्री और गंहयगी हृधि सम्बन्धी मशीनों की व्यक्‍स्था भी 
करनी चाहिये और अनुराधान के विकास एवं समचय का भी प्रबन्ध करना चाहिये । 

(४) यद्यपि प्रान्तीय सरकारों का २ करोड एकड भूमि पर सिंचाई 
सुविधाएं प्रदान करने का लक्ष्य अगले १० या १२ वर्धो के लिये काफी गतोषजनक 
है, किन्तु बोर्ड & लाख ५० हजार किलोवाद जल-विद्युत शतित के अतिरिक्त 
उत्पादन के लक्ष्य से सत्तुप्ट नही था और इसलिये उसने अधिक जल-विद्युत योजनाग्मा, 
विशेष कर वहुउद्ेशीय नदी विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने की झावरयकताग्रा 
पर अधिक जोर दिया था । 

(५) दश भ औद्यागिक विकास की सम्भावनाझा को मालूस करने के 7िप्रे 
जो पेनल पूर्व स्थित नियोजन तथा विकास विभाग द्वारा स्थापित क्ये गए थे वाड 
के विचार में वे इय कार्य के लिये उपयुक्त थे । किन्तु बोड़े का म्रुझाव था कि इन 
पेनलो की सिफारिदों को कार्यान्वित करते समय इस वात पर विद्यप ध्यान दिया 
जाये कि उपभोक्ताओं झौर देश के हित सुरक्षित रहे । 

(६) देश के साधना के ग्रच्छे तथा अधिकतम उपसोग के लिये ग्रपव्ययी 
प्रतियोगिता को समाप्त करन के लिये और असतुलित ग्राथिक विकास को दूर करने 
के लिये केन्द्रीय नियोजन अधिक अच्छा सममा जाता है । इसलिये बोर्ड का प्रस्ताव 
था कि लगभग सभी महत्वपूर्ण आधारभूत उद्योगा का नियोजन केन्द्र द्वारा किया 
जाये । उसकी यह भी सिफारिश थी क्वि रक्षा सम्बन्धी उद्योग कोयला, खतिज तेल, 
लोहा तथा स्पात, रेल, मोटर, हवा तया नदो थातायात और वे सभी उद्योग जिनके 
लिये निजी पूजी उपलब्ध नदी हो पा रही है उनका अभिनवीकरण कर दिया 
जाये । 

(७) भारत वे आथिक नियोजन ये सम्बन्ध म मुख्य रूप से तीन समस्याये 
थी --पहली वित्त सम्बन्धी, दूसरी मशीनों तथा कच्ची माल सम्बन्धी और तीसरी 
प्रशिक्षित कार्यकर्ताप्रों सम्बन्धी। बोई का बिचार था कि वित्त सम्बन्धी समस्या 
सबसे कम कठिन थी क्योकि केन्द्रीय तथा प्रान्तीय यरक्षारों के सयुवत अयत्नों द्वारा 
यह समस्या क्षीक्ष ही दूर हो सकती है । नियोजन के प्रथम ५ वर्षों में बोर्ड के 


५६ आधिक नियोजन 


अबुमान के गनुसार नेम्द्रीय सरदार को अतिरिक्त करो हाय ऋणों सथा अतिरिक्त 
मुद्रा विरासी द्वारा एफ हजार करोड रुपमो वी व्यवस्था तो कर ही बेनी चाहिये | 
नोट प्रश्न का कार्य केय्ल उत्पादक उद्देश्यो के लिये ही अपनाया जाये ) करारोपण 
कायज्प स॒ मृत्यु कर लाम वितरण पर सलियस्त्रण तथा साजगुजारो प्रथा में सुधार 
सम्बन्धी उपाय सम्मिलित होने चाहिएँ । वित्त का मरख्य लोत आत्तरिक ऋण होना 
चाहिये । विदेशी ऋण केवल उसी सीमा तक प्राप्त करव का प्रयत्व दरना चाहिये 
जहाँ त्तव द सम्भव हा और जहाँ तप व धिना पिसी प्रभाषों के घराप्य हो सके | 
(८) यद्यप्ति मशीना की पूति के लिये भारतवप पूर्ण रूप रो मिदेशों पर 
मिभर है बोड़ का ब्िचार था कि भारतवर्प को पर्माप्द विदेशों सुद्रा पाँच पावना 
जया विदेशी ऋण द्वारा प्राप्त हो जायेगी 
(&) बोर के ग्रनुमार प्रशिक्षित व्यक्तियों का अभाव सबसे बडी बाघा थी 
जिसको दूर करने व लिय बोड त यनात्मव झिल्ठा तथा प्रसिक्षण सम्बन्धी श्रतेको 
सुझाव दिये 6 । 
(१०) बोड़ का प्रस्ताव था कि शक के-द्रीय नि.ाजन सस्‍्या स्थापित की 
जाय जिमके कार्य निम्न प्रकार होने चाहिये -- 
(श्र) योजनाओ को जाच करना तथा उसम समचय स्थापित करना। 
(ब) प्राथमिकता बोडे द्वारा निश्चित की गई प्राथमिकताओ्रों फे अनुमार 
ओतिक साधना का वितरण 
(स) केन्द्रीय कोपा के वितरण सरकारी सहायता एवं नियन्त्रण के विस्तार, 
आन्तरिक तथा विद्ी व्यापार श्रौर देश के नियोजित विकास को प्रभावित करने 
साली मौप्रिक तथा वित्तीय नीतिया का नियमन और 
(द) बैज्ञातिक प्रनुसधान के सामाजिक वल्याण पर पटले याले प्रभावों की 
सॉँच करना । 
यह सभी कार्य एक नियोजन भ्रायोग को सौपने का प्रस्ताव दिया गया था । 
लियोजन आयोग कह सहायता प्रदान करने के लिय पुर बेजानिक सलाहकार समिति, 
( 8टध्जवी९० (०१४४/६४७४६ (००७०००४६८), एव स्थायी तत्कर बोर्ड (पआर्मी 
ऋ०श०5) एक केन्द्रीय सारियकी दफ्तर (0०८४७ 5प्लााब/८्व 09८०) झौर २५ से 
3३० सदस्यी तक की एक सलावक्ार सस्या ((:०क्षच्छा२५ए८ 85999) की स्थापना 
की भी सिफारिश बोड ने की थी। ठीक इसी प्रकार के ससठन के लिय बोई ते प्रान्‍्ता 
के संभ्वन्च मे भी घिपरिश् वी थी । 
रान १६४७ म स्वतन्त्रता प्राप्ति तशा देश के बिसाजन रा नई नई योजनाएँ 
स्थापित हुई जैस खाद्य समस्या की तीव्रता कपास एवं जूद को कमी गरणाथिया 
की समस्या झ्रादि को दुर करने के लिय योजनाएं । इसके अतिरिक्त केन्द्रीय तथा 
आन्तीय सरकारो की अनेकों घोजनाएँ चल रही घी, जिनम परस्पर सामजस्य न था, 
शैसे दागोदर घाये योजना तुन्यभद्र तथा भाकडा वाँध योजनाएँ श्ादि। इसके 
अतिरिक्त देश म बढती हुई बेकारी ने भी एक भोपण रूप घररण कर लिया था ओर 


भारत मैं आथिक नियोजन का प्रारम्भिक इतिहाल प्र्छ 


अयेक वर्य साखा नये व्यक्तियों की वाड जनसख्या के रूप में भाग्व में झा रही 
थी । इन सब समस्याञ्ना दा समाधान करने के लिये एक योजना वनाना झनिवायें 
हो गया था । 

(७) योजना झासोग सन्‌ १६४०--यद्यपि सन्‌ १६४७ में हो सलाहकार 
नियोजन बो् ते एक नियोजन आयोग वी स्थापना की सिफारिश की थी, किन्तु यह 
सन्‌ १६५० से पहले सम्भव थे हो साझा वयोजि' इन वर्षो म भारत के लिये अनेको 
जाई नई समस्याएं उत्पन्न हो गई थी । जेसे ही स्थिति मे कुछ सुधार हुआ भारत 
सरकार न सन्‌ १६५० मर शक नियोजन झायोग श्री जवाहरलण्ल नहरू की अध्यक्षता 
म स्थापित किया ) इस आयोग बे निम्न काय थे -- 

(१) देश की पूजी, भौतिक एवं मानवीय ख््रोता का अनुमान लगाना और 
राष्ट्रीय श्रावश्यकताआझ के अनुसार सीमित साथनों की बृद्धि करते की सम्भावनाओा 
की जाँच करना । 

(२) दणश के साधना का सतुतित एव प्रभाव युक्त उपयोग करने के लिये 
योजना बताना । 

(३) प्राथमिकता स्थापित परवा, योजना को कार्याल्वित करने थी भीढियो 
को निर्वारित करना और उनतस साधनो का उचित वटवारा करना | 

(४) आधथिक विकास म बाधा उत्तन्न करने वाली वातों की ओर सकेत 
बरमा तथा योजना की सफलता के लिये वत्तेमान सामाजिक एुव राजकीय स्थिति भ 
आवश्यक शर्तें निश्चित करना । 

(५) योजना की सफलता के लिये आवश्यक प्रशासन सम्वन्धी उद्देश्य निश्चित 
फरना । 

(६) योजना की सामयिक्र प्रगति क्षी जाँच करना और झावक्यक हो तो 
नीति एबं नाधनो में समचय स्थापित चरने के लिये अपने सुभगव पेश करना 

(७) झनन्‍्म ऐसी वागा पर सिफारिश करना जो केन्द्रीय तथा प्रान्तीय 
रारकारों हारा आयोग बे पास विचार करने के लिये भेजी जायें ।! 

इस आयोग मे जुलाई सत्‌ १६५१ में एक पचवर्षीय योजना श्रस्तुत की 
बजेसकी श्रवायि रानू १६५१ से १६५६ तक निरिचत की गई । इस योजना का वर्णत 
हम अयले ब्रष्याय भ देते हे । 
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भारत की 











अध्याय धर प्रथम पंच-वर्षीय योजना 
(पा साएर उछ्यर शिक्षा 
० ॥50979) 
प्रवकरन-- 


प्रथम पत्रवर्षीय योजना को प्रारम्भिक अवस्था से दो भागा मे विभाजित किया 
गया था । पहले शागर में वह थीजनाय थी जित पर पहले से वास हो रहा था और 
जिन पर योजना काज म॑ १४६३ करोड़ रप्यो का खचा होना था । दूसरे भाग म नई 
नई योजनायें थी जितका व्यय ३०० करोड रुपय रखा गया था। इस प्रकार प्रारम्भिक 
स्थिति मे ५ वर्षों म १७८३ करोड रूपयो का व्यय आजा गया था। गोजना ०३६ 
आलम रुप दिसम्बर १६५२ में प्रकानित हुआ था। जिससे ठिकास कायक्षम को दो 
भागा मे विभाजित न करके विकास का समुचित कायकम एक हु योजना म दिया 
गया था ओर उसकी अवधि भी वहीं रखी गईं थी। इस योजना काल भा 
२०६८ ७८ करोड़ रुपया खच करते की व्यवस्था वी गई थी। इस प्रकार प्रार 
स्मिक योजना तथा अन्तिम योजना सम तुलवात्मका दबष्टि से निश्चित व्रिया गया 
ब्यय निम्न प्रकार था -- 

लएलिकर (१) 


(करोड रुपयो भ) 


१६५१-५६ में ब्यय न ब्यय के साथ प्रतिशत 














प्रारम्भिक श्र तिम प्रारश्मिक अतिम 
गोजना ॥ ग्ोजना योजना योजना 

कृषि एव सामुदायिक विकास | १६३ ६६ | ३६० ४२ | ह२८ | श्छ्ड 
सिंचाई एवं चवित डभ्रु० रे६ | ४च१ ४१ ३० ० ७२ 
यातायात एवं सवाद वाहन | रे८७क रैरे भह७ १० २६१ सरल 
उद्योग १०० ९६ | शेछरे ०४ च््७ द्ढ 
सामाजिक सेवायें रश्४ रर | इइसूघ१ | १७० | १६६४ 
पुतनियास (एछछठ50 
इध0ण) छ& ०० आन] भ्र्३ हि 
विदिध रुप (डे १६६ १€ 








३५ 
ह ₹ ६३२ ० ६तउन ००% | (०० ०क २०६८ ७८ | १००० १०० ०९, 
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इस राशि को केन्द्र तथा राज्यो में निम्न प्रकार विभाजित किया गया था +- 








तालिका (२) रे 
(करोड रुपयो मा) 
| केन्द्र | राज्य | कुल 
कृषि एवं सामुदायिक विकास १८६ हे छड १ ६०४ 
सिंचाई एवं शवित रघ्श्६४ | २६५५ भ्दश्ड 
यातायात एवं सवाद वाहन ०६ ५ ब्छदर ४६७१५ 
उद्योग श४६न७ रद रे श्छ्३० 
सामाजिक मेवाएँ पुनरनिवास (रिलागंगा। | 
प्वघ००) | १६१४ र३२५ डरडछ 
विविध ४० ७ ११२ | ५१६ 
१२८०५ | परटर | २०६८७ 








योजना के उद्देश्य-- 

(१) विकास की एक एसी प्रणाली का आरम्भ करना जिसके आधार पर 
भविष्य में श्लौर बडो योजनाओ्रो को कार्यान्वित किया जा सके । 

(२) विकास कायक्रम को कार्यान्वित करने के लिए देश के स्रोतो को 
उपलब्धता । 

(३) निजी एव रारकारो क्षेत्रों में खोता को आवश्यकता एवं विकास की 
गति में घनिष्ठ सम्पक स्थापित करना । 

(४) योजना लायू होन क पूव केन्द्रीय तथा राज्य सरकारो द्वारा आरम्भ 
शो गई विभिन्‍न तत्कालीन विकास योजनाझो की पूति करने की आवश्यकता, 
और 

(४) पुद्ध तथा देश विभाजन से देश की झसतुलित पश्राथिक व्यवस्था को 
डीक कंरना ॥ 

इन दृष्टिकोणों से नियोजन आयोग ने विभिन्न बिकास कायक्रम बनाय थे। 
हमारे देश वी आाधथिक स्थिति में सबसे मद्धत््वपूर्ण बात यह है कि हमारी जनसख्या 
प्रति बप १३ प्रतिशत की दर से बढ रही है ॥ इस बात को तथा देश के उपलब्ध 
साधनी को ध्यान मे रख कर झ्ायोग ने यह व्यवस्था की है कि सन १६७७ तब 
प्रति व्यक्ति आय दुगनी हो जाये । दसमें कोई रादेह नहीं कि अन्य विकसित देझा 
म॑ प्रति व्यक्ति आय दुगनी करने के लिए कम समय लग्रेगा। परन्तु भारत जँस 
दिछडे हुए दशश म अधिक समय लगना स्वाभाविक ही है। क्याकि न तो यहा साधन 
ही पर्याप्त हैँ, न यत्रास्मक कुशलता ही है और न यहाँ का सगठन ही झक्तिशाली 
है। आधोग मे यह स्वीकार क्या है कि भारत म पूजी निर्माण को गति बहुत 
धोमी हे । सन्‌ १६५०-५१ म भारत वी राष्ट्रीय असम &००० वारोड रुपया थी: 


६० आदिव नियोजन 


आऔर जनता वी छुपा बचत घी राशि ४५० करोड स्पया थी शभर्थात्‌ यहाँ पर कुठ 
राष्ट्रीय भ्राय ह औसता ५% बचत की जाती भी । इसलिए श्रायोग के विचार 
में यदि घोजना भ्रवधि मर प्रति वर्ष २०% अतिरिक्त आय पूणजी निर्माण मे लगा 
दी जाये शब्र्थात्‌ मशीता तथा स्थायी पूजी म॑ लगाई जाये शो प्रथम योजना के श्रत्य 
तय भारत नी राष्ट्रीय झाय १० ००० करोड रुपये तवा बढ़ जायेगी और बचत बी 
यापिश दर ६३% हो जायेगी धौर वचत की थुल राध्धि सग्‌ १६४४-५६ मे ६७५ 
घरोड़ स्पया हो जायेगी । आयोग से श्रनुमातर लगाते हुए बताया कि झगले १० वर्षों 
में बेयन ३०१, ही नही बल्कि ४०५ भ्रतिरिव राष्ट्रीय श्राप यदि प्रति वप पूनी 
मिर्माण मे गगाई जाती रहे तो सत १६७७ तक प्रति ब्यक्तित श्राय डुगनी हो 
जायेगी । इन लक्ष्यों को ध्यान मे रख कर श्रायोग ने २०६६ करोड रुपया सच करने 
का मिश्चप किया था| भारतीय झर्थ न्यवस्था को निजी तथा ससपारी छेती मे 
विभाजित किया गया है। सरतारी क्षेत्रों म छत उथोगों को सम्मिलित किया गया 
है जिनाता सत्तालन स्वयं सरकार करेगी श्रौर जिन पर केन्द्रीय भौर राज्य सरकारो 
का नियन्त्रण है या जिन पर इन रारदारो के झाधीन पदाधिकारियों का नियन्‍्तरण 
है । निजी क्षेत्र मे वे उद्योग सम्मिलित किए गए है जिनका नियन्त्रण निजी ध्यकितयों 
द्वारा होगा । यश्वपि इन दोनों क्षेत्रो मे विकास सम्ब्रशी रामस्याये लगभंग समान 
हैं ग्रौर दोनों क्षेत्रों को रपप्ट रूच से विभाजित वरना सरल पही है विस्तु सुविधा 
के लिए थोजना में इन दोनों क्षेत्रों पर अनग झवग रूप से जिचार किया गया है। 
सरबारी क्षेंत बे लिए लागस की एक सिद्िवत शाटी निर्धारित कर ली गई है 
जिरादयी जिए झ्रावश्यक धन की व्यवस्था सरतार करेगी। योजना में निजी क्षेत्र 
के निर्वारित जध्य के सम्बन्ध से निडिचत रूप से छुछ भी नही कहा गया है बल्कि केक्‍्ल 
सामा थे लक्ष्य बताकर उसके लिए श्रावश्यर धन प्राप्त करने के लिए मिजी क्षेत वा 
स्वतन्त्र छोड़ दिया गया है। इसके श्रतिरिका सरवारी क्षेत्र मे लक्ष्य की पूर्ति करना 
सरकार का पत्पदा दायित्व होगा परन्तु पिजी दान मे रिसो बात पी है बपाक्ति 
उसमे सरफार केयल श्रप्रत्यक्ष शप से ही सहायता करती है भौर प्रगति वा री- 
क्षण करती रहती है। एगा करने गे मख्प उद्ददय यह है कि यदि निजों क्षत्र निर्धा 
(रिस किए गये लक्ष्यों की पूल यही बर पाता है और शाआतीत प्रगति करते में 
अंगफल रहता है तो सरफारी क्षेत्र का कावक्षेत्र बढा दिया जायेगा भ्रीर निजी क्षेत्र 
के विभिन्न भागो के कार्यों को सरकार स्वप् ग्रहण कर लेगी । इन सब बातो वो 
आए में रख वर आयोग ने प्राथमिवताओ को निश्चित विया है। प्राथमिकता का 
साधारण श्रथ यह है कि विभिन्न विफास कायकरमों मे कौनरा साय पहले किया 
जाये और कौन सा बाद मे । भारत के खेतीहर देश होने के कारण कृषि को पहली 
आथमियता दी गई और उसके बाद यातायात तथा झूवाद वाहन, सामाजिक सेवायें 
और उद्योगो को । भ्रीयोगिव क्षेत्र में प्राथमिकता के सम्बन्ध मे निश्चित किया गया 
अम निसन प्रकार है --- 
(झ) उत्पादको के लिये आवश्यक पस्तुओ सम्बन्धी उद्योग जैसे पट्सन, तथा 
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उपभोवताओं के लिये आवश्यक वस्तुओं जैसे कपडा, शकर, साबुन इत्यादि के उद्योगों 
की वर्तमान उत्पादन दाक्ति का पूरा उपयोग करना, 

(थ) पूंजीगत वस्तुओं तथा उत्पादको के लिये आवश्यक बस्तुओं सम्बन्धी 
उद्योगो की उत्पादन शक्ति म॒ यूद्धि करवा, जैसे लोहा तथा इस्पात, सीमेंट, झल्यू- 
मौनियम, खाद, रसायन, मशीनें इत्यादि, 

(स) जिन औद्योगिक कार्यक्रो म काफ़ी पूँणी लग चुकी है उतको पूरा 
करना, 

(द) औद्योगिक विकास के लिये आवश्यक आ्राधारभूत वस्तुओ से सम्बन्धित 
नये उद्योगो को स्थापित करना जैसे जिप्सम से गधक वनाने का कार्य, रेयन से 
लुगदी बनाने का काये ! 

यदि प्रथम परववर्षीय योजना के अन्तिग रूप की तुलना प्रारम्भिक रुप से 
की जाये तो स्पप्ट होगा कि योजना थे भ्रन्तिम रूप में उद्योगो के महत्व म कूछ वृद्धि 
कर दी गई भी परन्तु योजना का प्राधथमियत्धा का क्रम पूर्वबत्‌ ही रहा । योजना के 
अन्तिम रूप में कृपि, सिंचाई और विजली पर फुल लागत का ४४% व्यय 
करने का निरचय किया गया था, यातायात तथा सवाद वाहन पर २५०४७, समाज 
सेवा कार्यो पर १६३% और उद्योगो पर केवल ८१% व्यय की राशि निश्चित 
की गई थी जैसा कि तालिका १ म दिखाया गया है । आयोग ने कृषि को पहली 
प्राथमिकता देने के कारणो का विश्लेषण करते हुए बताया कि णाद्याज्ष और कच्चे 
माल के उत्पादन मे पर्याप्त बूद्धि न होने से उद्योगों के विकास की गति तीब्र होने 
की सम्भावना नहीं होगी) आयोग कया मत था कि आर्थिक स्थिति के आधार को 
बिना मजबूत किये विकार कार्यक्षम उचित गति से नही पूरा किया जा राकता है और 
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये यह भावश्यक है कि कृपि क्षेत्र म॒ पर्याप्त अ्रतिरिक्‍त 
खाद्याज्न तथा कच्चा माल उत्पन्न किया जायें ताकि अन्य क्षेत्रों के कार्यो को बढाया 
जा सके । इन्ही कारणों से क्पि को प्राथमिकता दी गई थी । 

धोजना की सुरुप बातें--योजना सम विभिन्‍न मद्दो पर जो रुपया व्यय क्या 

जायेगा उसकी प्रमुख विश्येपता यह है कि भविष्य मे निजी तथा सरकारी क्षेत्रों म 
उत्पादक वस्तुएँ पर्याप्त माता म उपलब्ध हो सकेगी । यह व्यय निम्न प्रकार होगा -- 

१ केन्द्रीय तथा राज्य मरकारो की उत्पादक पूजी में वृद्धि करने वाले व्यय 
की राशि ११६६ करोड रुपया 

२ व्याजिवयत कोन मा उत्यादक 
ब्यय «<-- 

(ग्र) ग्रामीण विक्षास एव हृषि पर (सामुदायिक 

विकास योजना के अतिरिवव) *** *४” *“* २५४४ बरोड सुपया 
(व) यातायात एवं उद्योगो को ऋण की राक्िि”” *** ४७ 
(स) स्थानीय विकास को भोत्याहन देने से 

(सामुदायिक्र तथा स्थानीय विद्यस योजनाएँ) ** १०५ 





क पूंजी भ्र वृद्धि करन के लिये होने वाला 


्र ् 


शा 


न्द्र आशिक नियोजन 


ह सायात्रिक पूंजो के लिये व्यवद *** **5  ** ४२५ करोड रुपया 
ह विविध 20770 230; | आय! 
कुल दा, आल 
इन राधियों का वितरण केन्द्र गुद राज्य सरबारों में निम्न प्रकार किया 
आया था ३-- 

















३ केन्द्रीय सरकार (रेवो को घामिल करते हुए). “४ १२४३१ करोड़ रुपये 

२ राज्य सरकारें -- 
(श्र) “ए' राज्यों वे लिये ६७० (८. के 
(व) “५” राज्यों के जिये श्छणरे ५ ४ 
(से) सा! राज्या के लिये १8 200 02 .+ कर का 
जम्मू एद र्ममीर राज्य जम. अपन के फिबक-। आग: 0 ह३ 5६%: ## 
कुल ** २०६६ , स्् 


वित्त प्रन्‍न्ध--- किसी भी योजना की सफ़्तता ने लिये यह आवश्यक है कि 
उसके वित्तीम प्रवन्प समुचित एवं कुझल दो और उसका झाविक आधार शवितिधाली 
हो ९ श्रायोग ने योजना का आर्थिक झघार निशिचत करते समय देश से उपलब्ध 
साधवा, विदेशी सहायता ठथा विदेशी ऋणों का अनुमाद लगाया था और यह झनुमान 
या क्षि बजट मे १२५८ करोड रुपये उपलब्ध होगे यौर १५६ करोड रुपये विदेशी ऋणो 
स॒ (का प्राप्त हो चुक्रे है) चेप ६५५ करोड रुपये को राष्धि के लिये आन्तरिक ऋणो, 
अन्‍्प बचता तथा हीताय॑ प्रवन्बन का सहारा तेना होगा । इस उद्देरय से योजना कया 
झापिप आधार निम्त प्रकार निर्धारित किया गया था :-- 

2-3 73: दोड शपेयो मो.. 
प्रथम माजना म बजट से भ्राप्ठ होन वाली सहापता 











। क्षेन्द्र | राज्य | योग 

१ राजकीय बचता के खोच -- 
(श्र) चालू आप. ... ल्नन १६० ४९० फ्रज० 
(4) देशों, ४2६ 5 पक; गन श्छ० बन १७० 

२. निजी बचतो के स्रौत “- | 

(अर) जनता से ऋण ... . -«- हर छ्द्ट श्श्५ु 

(व) ग्रल्प बचत ठथा विता 
भुगतान बिये हैए ऋण | २७० कक २७० 
(से) जमा, कोष तथा अन्‍य ख्लोठ”*| ६७ ड३ श्द्रे 
योग छज्र६ अ३२ शरश८ 





भारत की प्रथम पंचप्यर्पषीष योजना हर 

उरप्यूक्त तालिका में यह स्पप्ट किया गया है कि योजना काल सें जनवा 

सथा राजकीय बचतो से १२४८ करोड रुपये श्लाप्त किये जायेंगे । २६० करोड रुपयों 

का हीना प्रवन्धन, (जो पौड पावनो के विरुद्ध किया जायेगा) करने के दाद कुल 
_ कमी ५२१ करोड रुपयो को होगी ॥ यह निम्न तालिका से स्पष्ट होता है -- 


प्रथम योजना की कुल राध्ि का वित्तीय प्रबन्ध (राजकीय क्षेत्र में) 














वित्तीय साधन राशि करोड़ रुपयो में 
(१) चालू बचता से प्राप्त आय (रेलो सहित) छ३्८ 
(२) जनता से ऋण घर 
१+२ -- ऋण तथा वजटीय साधन श्र्श्८ 
(३) हीनारें प्रबन्धत (पौड पावनो के विरुद्ध) ६० 


(४) कक्‍गो जिसको विदेशों सहायता अतिरिक्त 
ऋण ओऔर/वा अतिरिक्‍त हीनाय॑ प्रबन्धन 
ढ्वारा पूरा करना था >न० ५२१ 





योग २०६६ 








योजता के साधनों मे जो ५२१ करोड रुपयो की कमी जो उपर्युक्त दालिका 
म दिखाई गई है उसमे से १५६ करोड रुपया विदेशी सहायता के रूप म प्राप्त हो ही 
चुका था इसलिये केवल ३६५ करोड रुपयो की पूर्ति ही शेष रह जाती है । परन्तु 
यह कमी और भी अधिक हो सकुती थी यदि राज्य तथा निजी बचती की स्थिति 
आशा के अनुकूल न रहती । यदि सारी रिथति पर ध्यान दिया जाये तो ज्ञात ही 
जायगा कि सरकारी क्षेत्र मे २६४ करोड रुपयो का जो व्यय निश्चित किया गया था 
उराम से पुजीग्रत व्ययो के लिग्रे केवल १६०० से १७०० कारोड रुपयो की राशि 
निश्चित की गई थी और यदि इसमे निजी क्षेत्र मे लगाई गई पूँजी की भी शामिल 
कार लिया जाये तो ५ वर्षो में झ्रान्तरिक स्रोतों से ही पूजीगत व्यय की २७०० से 
२८०० करोड रपयो की राहदि पूरी करनी थी ॥ यदि इस झ्वधि में पॉड पावनों की 
आइ पर किये जाने वाले होनार्थ प्रबन्धन की राशि जो २६० करोड स्पयो वी थी 
और विदेशी ऋण जो विश्व बेक अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैण्ड इत्यादि 
से प्राप्त होने वाले १५६ करोड रपयो को भी मिला लिया जाये तो कुल साधन 
३१५० करोड रूपयों से ३२५० करोड स्पयो तक के बीच मे ही रहते है । 

योजना में कृषि--- जैसा कि हम पहले कह चुके हैं योजना के विभिन्‍न कार्य- 
क्रमो गे कृपि को प्रायमिकता दी गई हे। कृषि पर व्यय की जाने वाली राशि योजना 
की कुल राशि का ४२ 5 प्रतिशत है | सिचाई एव विद्युत कार्यक्रमों को भी कृषि में 
ही सम्मिलित किया जा सवा है क्योकि सिंचाई से कृषि की उन्नति होती है। ग्तः 


हे आधिक नियोजन 


कृषि सिंचाई एवं विद्युत पर होने वाले व्यय वी राशि (३६० ४३--५४६१*४१ चल 
६२१ ८४ करोड रपये हैँ। योजना की अवधि म खाद्यान्न के उत्पादन म ७६ लाख 
टन की वृद्धि होगी श्रथात्‌ कुल साय्ान्त का उत्पादन १८% से बढ जायेगा । इसी 
प्रक्ञार रुई की उपज मे ४२५४, जूट की उपज म ६३५, गन्ने म ७४ और तिवहन 
से ८४८ वी बृद्धि वी जायमी | यदि इस वृद्धि को उत्पत्ति वी मात्रा भ व्यक्त कया 
जाये तो रूई का उत्पादन १२६ लाख गाँठें, जूट का २० ६ लाख गँठें, गस्‍ते कया 
७ लाख टन और तिलहग वा उत्पादन ४ लाख टन अ्रधिक हो जायेगा। 

सिचाई एव विद्युत-- इस मद पर होन बाल व्यय की कुल राशि ५४६१ 
बरोर रुपय थी जो कुल लागत की ३०५ थी | इस ताययम मे तलालीन योजनामरा 
पर होने वाले व्यय की कुत राशि ५१८ बरोड रपये निदिनत वी गई थी श्रौर 
इनकी कुल भ्रनुम्रानित लागत ७६५ करोड रुपये थी । इन योजनाय्रा वे कार्यात्वित 
हा जाने के बाद १,६६४२,००० एफ़्ड अतिरिक्त भूमि की सिंचाई होते लगी थी 
तथा १४६५ ००० विजोवाट बिजली या श्रध्िक उतल्तादन होगा । 

उद्यौग--प्रौद्योगिक क्षेत्र में योजना श्रायोग का बिचार था कि अभी तता 
केवल उपभोक्ता वस्तुग्मा के उत्पादन से सम्बन्धित उद्योगा का द्वी विवास हुग्ना है 
और आधारमूत उद्योगा के विकास की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है । इसलिये 
भविष्य में पूँजीगत बस्तुआ के उत्पादन बे” विवास की शोर अ्रधिक ध्यान दिया 
जामगा गिशसे भारत का औद्योगिक स्तर अविक छत्रितशाली वयाया जा सके) 
इनकी प्राथमिकता हम ऊपर दे ही चुवे” हैं। औद्योगिक विकास ने सम्बन्ध म॑ उसी 
नीति को अपनाने का निश्चय किया गया था जो सन्‌ श्€४८म म घोषित है 
गई थी । 

योजता मस केन्द्रीय तथा राज्य रारकारों बा ओद्योगिक वार्यक्रमा के वियें 
&४ करोड रुपया की व्यवस्था की गई थी जिसम तत्यातीन योजनामों वी पूतिवै 
अतिरिक्त कुछ नई योजनाओो को झारम्म करने कया निश्चय विया गया था । इसने 
अ्रतिरिक्त १५ करोड रुपया की राशि एक नय लोहा तथा इस्पात व॑ कारखाने 
की स्थापता के लिये नियत की गयी थी और झोंप राशि को निजी स्रोतों से प्राप्त 
करना था | सहकारी क्षेत्र मे ग्रधिकतर योजनाएँ ऐसी थी जो पूँजीगत उद्योगा तथा 
ऐसी झ्ावश्यक बस्तुआ के उद्योगा को विकसित करेंगी, जो भविष्य में श्रौद्योगिव 
विकास भ सहायता देंगी । इसके लिये ५० करोड रुपया की राशि की व्यवस्था की 
गई थी | इसे योजना म ४२ उद्योगा के जक्ष्य निर्धारित किय गये थ श्र यह 
अनुमान था वि इन लटष्या की पूति के तिये ५ वर्षों म बुल ३२७ करेड़ रुपये ब्ययः 
किये जायेंगे (&४ करोड रपय सरकारी क्षेत्र म और २३३ करोड एपया सिणी क्षेत्र 
म) | इसके भ्तिरिक्‍त तत्कालीन उद्योगा के झ्राधुनिवीकरण मे और मद्यीना ने 
बदलमे मे १५० करोड झुपएयो के भर सच क्यि जाने वा अनुमान था। इस प्रकाए 
यदि हग चालू पूँजी की रकम को और जोड दे तो केवल उद्योगों म ही «वर्षों के 
७०७ करोड रुपयो के व्यय होने फा ग्रमुमान था जिसयनी पूति निजी उद्योगों को 


। 


भारत को प्रथम पच-दर्षीय योजना हर 


अपने साधनों से करनी थो । इसके झतिरिक्त कुटीर उद्योगो एबं ग्रामोण के विकास 
एवं उन्तकी सुरक्षा की ओर भी विशेष घ्यान दिया गया या । 
सातायात एंव राबाद बाहन--यातायात एवं राबाद वाहन के साधनों के 
विकास के लिय कुल ४६७ १० करोड रुपयो की राशि निश्चित की गई थी जितम 
से रेलो के विकास पर ४०० करोड रुपयो का व्यय निश्चित किया गया था। इस 
राशि में से ८० करोड रुपया केन्द्रीय सरकार को देना था और झोप रेला को श्रपन 
साधनो में से देना था । जहाजरानी में ६ लाख टन की वृद्धि करते का लक्ष्य था। इसी 
अ्रकार जहाओ कम्पनियों को जहाड आादि खरीदने के लिए. १५ करोड रुपय क 
केन्द्रीय ऋण देने की व्यवरथा की गईं थी ॥ 
चर्तमान बन्दरमाहो के विकास तथा काँदला पोर्ट की स्थापना के लिए ८ 
करोंड रुपय और वन्दरयाहो के आधुनिकीकरण के लिय १२ करोड रुपय नियत 
किये गये थे । सडको के विकास के लिय २७ करोड रुपयो का आयोजन था तथा 
कुछ विशेष राडकों के विकाश के लिए ४ करोड रुपयो का प्रबन्ध किया गया था । 
इसके अगिरिकत २१ १४५ लाख रुपयो की लागत से णुक केन्द्रीय सडक अनुसघान 
इन्स्टीटियूट भी स्थापित होना था ॥ आयोग के झनुसार योजना काल मे ४५० मील 
नई सडकें ओर २२०० मील पुरानी सडको की मरम्मत होगी । हवाई यातायात के 
विकास के लिए ६५ करोड रुपयो की व्यवस्था की गई थी । डाक, तार ब टेलीफून 
वी सुविधार्य प्रदान करने के लिय ५० करोड रुपयो की व्यवस्था की गई थी ! 
विदिघ--इंसके अ्रतिरिक्त सामाजिक सेवाओं के लिए ३४० करोड रुपय' 
नियत किय गये थे, १५२ करोड़ रुपये शिद्वा, १०० करोड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, 
४६ करोड रुपये गृह निर्माण, २९ करोड रुपय विछदी हुई जातियो पर और ७ करोड 
रुपम श्रम कल्याण पर किए जाने थे। प्रारम्मिक शिक्षा पाने वाले विद्याथियों की 
सख्या में २५%, जूनियर बेसिक मं ८१%, माध्यमिक म ३२०८ प्यौर यत्रात्मक 
तथा व्यवसायिक शिक्षा पाने वालो की सख्या में ६२% को वृद्धि होने की आद्या थी + 
दारणाथियो के पुतर्वासग वे” लिए ८५ करोड रुपयो का भ्रबन्ध किया गया था । 
योजना झौर राष्ट्रोम श्राय--नियोजत झायोग ने यह स्पष्ट कर दिया था 
कि नियोजन काल सम जितना भी विनियोग कार्य क्रा अपनाया गया है उसके पूरे लाभ 
उसी काल म धाप्त नही हो पार्येग बल्कि बाद के वर्षों म हाग । इसके बावजूद भी 
यह अनुमान लगाया गया था कि देश की राष्ट्रीय आय ६००० करोड रपये से बढकर 
१० हजार करोड रुपय हो जायगी श्रर्थात्‌ योजना अवधि म राष्ट्रीय आय में ११९, 
की वृद्धि होगा । राष्ट्रीय श्राय में जो २९९, को वापिक बुद्धि होगी उसका ३ भाग 
अत्येक वप विनियोगा पर लग्रा दिया जायेगा, ताकि विक्यस कार्यक्रम उसी गति से 
प्ूष्य किया जा खक्के जिस पर योजना में करने का निश्चय क्या गगा था। इस 
अकार औसत उपभोग व्यय राष्ट्रीय आय की अपक्षा निजी दर पर चढेगा । 
यौजना आयोग का विचार था कि आरत म बेकाते की समस्या इतनी तीद्र 
नही थी जितनी कि कम रोडयारी की थी इसलिए कम-रोजगारी की समस्या को दर 
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करने तथा रोज़यारो के अवसरो को वास्तविक आय के बढते हुए स्तरों पर उत्पन्न 
करने वा वाये विकास की समस्या का एक दूरारा रूप था। योजना में इस समस्या 
को दूर बरने के लिए दो प्रकार के उपाय श्रयनाने का निश्चय विया गया भा। 
प्रथम, विनियोगो की बढती हुईं दर मे उन्नति करने की क्रिया में उन लोगो के लिए 
अधिक रोजगार प्रदान करेंगे जो निर्माण बारयों में लगे हुए है और दूसरे, प्रणाली में 
महत्त्वपूर्ण बिन्दुम्तों पर पूँयो का निर्माण करके यह सम्भव हो सकेगा कि बढती हुई 
मात्रा में उत्तादक भ्रणाली म व्यक्तियों को नौकरियाँ दी जा सके 
बाद ग दद्य की रोजगार की स्थिति बिगड़ने के राध-साथ नियोजन श्रायोग 
और सरख्रार को सन्‌ १६५३-४४ म शोजना पर किए जाने ताले ध्यथ की राशि को 
शबढाबर २३५६ करोड रुपये करना पडा ॥ 
योजवा को झालोचता--प्रथम पर वर्षीय योजनः की बहुत आलोचना की 
शई थी। वुछ लोगों फा विचार है कि योजना को पूरा करने के लिये वित्तीय 
साधनों को जुटाने में श्रत्यनत आशावादी दृष्टिकोण अपनाया गया है श्रोर जनता से 
उसकी हावित से भी अधिक श्राशा की गई है। आलोचकों का कठना है कि आयोग 
वे झनुमानानुसार ५ वर्षों मे कैन्द्रीय सरकार के बजट, राज्य सरकारों के वजट श्रौर 
रैलो से फाझण १६०, ४०८ भौर १७० करोड रुपया अ्रतिरिक्‍त प्राप्त होगा । परन्तु 
इस मात्रा में श्रतिरिबत बूद्धि होना सम्भव सही है। भारत की जनता पहले ही 
निर्धन है और उसमे भ्रौर अधिक कर देने की झतकित नहीं है इसलिए रेलो तथा 
सरकारों की भ्राय भी इतनी अधिक होना सम्भव नही है जितनी कि योजना मै झाशा 
की गई है । इसका भ्रभिप्राय यह्‌ हुआ कि योजना पूर्ण रूप से कार्यान्वित नही हो 
पायेगी श्रौर उसम काट-छाँट करनी पडेगी । इसके भ्रतिरिफा आयोग का अयथुमान था 
वि मोजना झवधि मै प्रतिवर्ष अतिरिक्त आय का २०% पूँजी निर्माण में लगाया 
जायेगा भौर झगले १२ वर्षों मे ग्तिरिकत झाय का १२% पूँजी निर्माण में लगाया 
जायगा परन्तु भारत की जैसी भ्राथिकर स्थिति है उसको देखते हुए श्रतिरिक्‍त प्राय 
का इतना शअ्रधिक भाग पूँजी निर्माण मे लगा सकगे की श्राशा बरगा बास्तविक 
स्थिति के अनुकूल नही है । हमारे देश की जनता के पास अपने जीवन निर्वाह के 
लिए ही पर्याप्त ग्राय नही है। इसलिए जनता अतिरिक्त झाय को वितनियोगां में 
लगाने के स्थान पर उपभोग पर व्यय करना भ्रधिक पसन्द करेगी | पदि ऐसा होता 
है तो आयोग का सन्‌ १६७७ तक भ्रति व्यक्पि आय दुगभी करगे का झनुसान पुरा 
सही हो सकेगा ६ 
यद्यपि इस झालोचना में कुछ झ्रश तक सच्चाई अवश्य है किन्तु यह योजना 
का दोप नही है | नियोजन कार्य की सफलता के लिये जनता से त्याग की श्राश्ा 
की जा सकती है । इस विधय स विभिन्‍न प्रइन उठ सकते हें कि जनता से त्याग 
करने की श्राशा किस सीगा तक की जाये और जनता विठना त्याग वर सकने स 
समर्थ है, जबकि योजना मैं ५ वर्षों की अबधि से यह निरचय दिया गया है कि 
अति वर्ष अतिरिक्त आय का २०% विनियोग्रो में तयाया जायेगा । पहले ही वर्ष में 


भरत की प्रथम पच-वर्षीय योजना च्द्छ 


केबल ४५%, के विनियोग की व्यवस्था की मई यी और इसका अभिपश्नाय यह हुआ कि 
अन्य योजनाओं में प्रति वर्ष अतिरिक्त आय का ५०%, भाग्य विनियोगों में लगाये 
जाने की आशा को जायेगी | जहाँ तक इस पहलू का सस्वन्ध है योजना केवल 
अयोग मात्र था यदि जनता योजना में निर्धारित किये ग़य लक्ष्यो के अनुसार रुपया 
जही लगा सकी घो श्रायश्यक घन न व्यय होने पर प्रगति की गति भी धीमी रहेगी । 
ओजना की प्रगति के साथ-साथ नये अनुभव प्राप्त होते जायेगे और साथ-साथ योजना 
सम श्रावश्यक परिवतंन भी किये जायेंगे । 
कुछ आलोचफो का विचार है कि योजना मे कृषि को उद्योग की अपेक्षा अधिक 
महत्त्व दिया गया है । कृषि को प्राथमिवता देने का मुख्य कारण यह बताया गया 
था कि जो योजनायें सन्‌ १६५१ से पहले कार्यानिवित को जा रही थी, उन्हें पूरा 
किया जायेगा और भावी श्रौद्योगिक विकास के लिये सुदृढ़ आधार स्थापित किया 
जायेगा $ इस तर्क का मुख्य विचार यह है कि भारत वग तत्वालीन कौद्योगिवः विबयस 
कृषि विकास के अनुरूप हो रहा था, परस्तु वास्तव में स्थिति ऐसी नही थी । प्रर्येफ 
व्यक्ति जिसका भारतीय स्थिति फा तनिक भी ज्ञान हो यह बता सकता था कि 
भारत में कच्चे माल और बिजली इत्यादि का उस समय जितना उत्पादन हो रहा 
था, उससे देझ का बहुत श्रधिक औद्योगिक विकास किया जा सकता था। इसके 
अतिरिक्त झ्रायोग ने इस ओर भी कोई घ्यान न दिया कि जब तक हम भावी 
ओऔद्योगिक विकास के लिये सुदृढ श्राधार स्थापित करेगे, हो सकता है उस्त समय तक 
ससार की परिस्थिति में ऐसे परिवर्तन हो जायें जिससे मारत का औद्योगिक विकास 
आशा के अनुकूल न हो और ऐसी स्थिति में फिर कृषि के विकास से क्या लाभ 
प्राप्त हवीगा । थह्‌ भी श्रालोचना करते हुए बताया गया था कि भारत भ नियोजन 
का प्राथमिक उद्देश्य, देश की अर्थ॑-व्यवस्था की श्रुटियो को दूर करके उसका झ्रधिक 
नसंतुलित विकास करना था और इम सम्वन्ध में सबसे बडी कभी यह थी कि ते तो 
भारत में मशीनों का निर्माण करने वाले उद्योग ही थे, और न बिजली इन्जीनियरिंग, 
रसायन आदि उद्योगो का ही अच्छी तरह घिकास हो सका था। इसलिये देश के 
नसतुलित विकास की दृष्टि से झ्रायोम को इस ओर अधिक ध्यान देना था । 
आयोग ने योजना मे स्पप्ट किया था कि देश का औद्योगिक विकास निजी 
उद्योगपतियों के हाथो में सौंपा गया या और इसमे कोई हानि भी न थी । क्योकि 
आभूतकाल से निजी उपक्रम ने देश के ्ौद्योगिक विकास से जो भाग लिया भा वह 
भराहनीय था । किन्तु योजना के आलोचक इससे सतुप्ट न थे और उनका विचार 
था कि औद्योगिक विकास को अधिकतर निजी उद्योगपतियो के हाथो गे सौंपना तथा 
उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित करने के साथ-साथ निजी उद्योग के पूर्ण उपयोग के 
लिये पर्याष्त साधनो की व्यवस्था नही की गई थी । निजी उद्योगपतियों का विचार 
था कि योजना मे २३३ करोड रुपयो की पूँजी का विनियोग करने की और १५० 
रोड रुपयो की पूंजी टूट-फूट शोर बिसाई आदि की पूर्ति के लिये रखने का प्रबन्ध 
किया गया थार जो राषि पूर्णतया अपर्याप्त थी। इसके झतिरिकत यह भी विचार- 
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योग चाद है कि उद्योगो का विषास तथा प्रगति केवल वित्त पर हो निर्भर नही होती 
बल्कि और भो अनेक साधनों की आवश्यकता होती है, जंसे टृट-फूट इत्बादि के सिफे 
अधिक पूंजी या कुछ विज्येप परिस्थितियों में तककद आर्थिक सहायता । क्ल्तु योजना 
भ इराके लिये कोई भी प्रबन्ध नही किया सया है जिसके झभाव्र सम सिजी उपक्रम 
अपने कत्तंब्यों का गालन नहीं कर पायेगा] 
योजना का एक झौर वडा दोप यह बताया गया था कि इसमें केबल दीघं- 
कालीन योजनाग्रो पर ही ध्यान दिया यया था। निस्सदेह ही सुनियोजित धायिक 
व्यवस्था के लिये दीघंकालीन योजनाझो को महत्त्व देना चाहिये जैसा कि रूस में भी 
फिया गाया था ) परन्तु भारत की स्थिति रूस जैली नहीं है। मारत मे अल्पकालीत 
थोजनाझो को भी बल प्रदान किया जाना चाहिये क्योकि ऐसी योजनाओं से देश मे 
बेकारी को समस्या को घुरन्त ही कम किया णा सकता था। श्रायोग का अतुमान 
था कि रान्‌ १६५६ तक १ करोड झ्रतिरिवत ब्यवितयो वो नौकरी दी जा सकेगी । परन्तु 
इसका कोई महत्त्व नहीं था क्योक्ति मोजना काल के अन्त तक ४ से ६ करोइ तव 
की बेकारी और उत्पन्न हो जायेगी । दौघेकालीन उद्देशग झरवश्यक तो होते है किन्तु 
निकट भविष्य की समस्याओं कया समाधान करना झ्िक आवश्यक होता है जिसकी 
और परचपर्थीय योजना में कोई भी ध्यान नहीं दिया गया था । दीघेकालीन योजगामों' 
को अ्रधिक महत्व प्रदान करने का एक दोष यह भी है कि जब व्यवितयों वी क्रम दजित 
तुरन्त ही बढती है उत्पादन दीर्घ काल मे बढेगा। फ्लस्वरूप मुद्रा प्रसार वढ 
जावेगा । नियाजन का उद्देश्य मुद्रा प्रसार की प्रकृति को कम करना होना चाहिये ॥ 
परन्तु पचरवर्षीय योजना मे इस समस्या पर भी दृष्टिपात नहीं की गई थी। योजना 
मे केवल यह निश्चित किया गया कि मुद्रा प्रसार को रोकने के लिये सरकार मूल्य 
नियन्त्रण की सीति श्रपनायेगी । किन्तु ऐसा सोचने में श्रायोग मे एक बडी भूल की 
थी | क्योकि जब तक आध्िक व्यवस्था का आधार ही ठीक नही होगा उस समय 
तक भूल्य नियन्त्रण नीति सफल नही हो सकती ॥ सरकारी नियन्त्रण से तस्तुप्रो के 
अल्पकालिक ग्रभाव को दूर किया जा सकता है और सीमित पूर्ति वाली पस्तुओ 
का शाहन किया जा राकता है | परन्तु वस्तुओं की लागतो में होने वाली वृद्धि के 
प्रभाव से उत्पन्न होने वाली मूल्य वृद्धि को नही रोका जा सकता | 
झन्त म कुछ लोगो का यह भी विचार था कि झाथिक विकास की कोई भी 

योजना उस समय ही सफल हो सकती है जबकि उसके प्रबन्ध एवं सचालन के लिये 
विश्वसनीय शासन प्रणाली हो और कुशल संगठन हो । हगारी योजना की सबसे बडी 

कभी यह ही है कि घोजना को लाग करने के लिये कोई विज्येप सगठन की व्यवस्था 

नही की गई है ! कुछ झौद्योगिक तथा नदी घाटी योजनाओ्रो को पूरा करने के लिये 

स्वतस्त्र कारपोरेशनों की स्थापना अवश्य की गई है विन्धु इग पर राश्कार अपना 

धूरा तियन्त्रय रखने मे सफल नही हो पाई है। परिणामरबरूप बहुत सा रुपया बर्बाद 

हुआ, कार्य-क्सो से समय-समय पर समोधन किये गये और ग्राशातीत सफलता भी 

श्रान्‍्ह नही हुई । यही नही बल्कि वर्तमान झासन प्रणाली व तो आय का उपयोग 
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करने में ही और न विवेकपूर्ण व्यय करने मे ही सफल हुई, जिसका परिणाम यह 
हुआ कि योजगा पूर्ण रूप से लागू नही को जा सको और देझ को पूरा लाम प्राप्त 
नही हो सका । अत्त: झावश्यकता इस बात की है कि राजकीय सेवा आयोग 
( एचशारट 5७ल्‍णत&८ (ण्गछ्डाणण ) की भाँति एक आधथिक सेवा झायोग 
(छल०ऋ००॥४० 5धएा०४ (०प्फ्प्पांड8००) स्थापित किया जाये जो झाई० एु० छुस॒० 
की भाँति भारतीय आर्थिक सेवा (089 छ०ह०८ाा८ ऊच्प्एा००) के अन्तर्गत 
झुंदाल कर्मचारियों को निमुक्त करे और हमारी आथिक योजनाझो बगे सफल बनाये । 


योजना की भ्रयति--योजना की श्रवधि धूरी होने के वाद आथिक ढाँचा 
पहले की ग्रपेक्षा झधिक दृढ भौर स्थिर तो हो ही गया हे, किन्तु यह तो स्वीकार 
करना ही होगा कि जितनी प्रगति का अनुमान था और आशा थी उतनी प्रगति हो 
नही पाई है । हम मिम्न पृष्ठो मे प्रथम योजना की अवधि में जो सफलता विभिन्‍न 
खोजो में प्राप्त हुई है इसबा विवरण देगें $ सबसे पहले यह दताना आझावदयक है कि 
योजना में विभिन्‍न बडी बडी मद्ठो पर निर्धारित किये गये व्यय और वास्तविकता में 
किये गये व्यय में कितना श्रन्तर रहा है। यह निम्न तालिका में दिखाया गया है --- 


(करोड़ रुपयो से ) 








योजना मे निर्धारित वास्तविक व्यय 

» क्रपि और सामुदायिक विकास ३५७ रध्६ 
सिंचाई और दकित इ्६१ श्र 
उद्योग ओर खाने श्ज्६ १०० 
भरिवहन और सचार भर भ्श्र 
समाज सेवाये ३३ डर३े 
विविध ६६ छ्डे 
योग २,३५६ २,०१३ 





पोजना अवधि मे पिंदेशों से ऋणी तथा अनुदानों के रूप में जो सहायता 
प्राप्त हुई उमक्ती राशि २६६ करोड रुपया थी, जिसमें से लगभग १८० करोड रुपये 
४ वर्षों म खर्च किये यये थे और १०८ करोड रुपये दूगरी योजना के सिये बचे थे । 
योजना पर खर्च कये हुए १६६० करोड रुपमे निम्न सोतो से प्राप्त हुए थे +- 








०» करोडो में कुल अ्रतिशत 
कर झौर रेलो वी बचत ७२ 5) 
ऋण रण्ध श्४ड 
अल्प बचत भौर अन्य कोषो म जमा हुआ घन हेड श्६ 


अन्य पुँजोगत साधनों से प्रप्ति &१ ्थ 
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विदेशी सहायता श्ण्ण ] 
चाटे की व्यवस्था से ४२० र्श्‌ 
योग १,६६० ०० 





यहे व्यय ४ वें वर्ष मे होने वाले वास्तविक व्यय के अनुमानों पर झ्राधारित 
हूं। वास्तव मं यौजना की पूरी अवधि म २ ०१२ करोड रुपयो का व्यय किया गया 
था जो योजना के प्रारम्भिक झनुमानों के झ्रनुसार था किन्तु वाद मै डुहराय गम 
अ्रतुमानों की तुलना म॒ वास्तविक ज्यय की राशि ३४४ करोड रुपया से कम थी। 
योजना अवधि मे अल्प बचता से प्राप्त होने चाले घन म भी वृद्धि हुई थी । जत्र 
कि २२५ करोड रुपय इस मद से प्राप्त होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था तब २३७ 
करोड़ रुपये शआ्ाप्त हुए ये जो मोजना पर व्यय की गई राशि का लगभग १०० था। 
योजना की श्रवधिस राष्ट्रीय आय से लगभग १७ ५ अतिशञत्त की बद्चि हुई 
था झौर प्रति ज्यकित झाय में १० ५% को वृद्धि हुई थी । राष्ट्रीय झाय की वृद्धि 
सभी बर्षो मं समान नही थी। भ्रन्तिम २ वर्षों से यह वृद्धि प्रारश्भिक वर्षो की अपभा 
ऋबल नाम मात्र ही थी ! योजना म यह आया को गई थी कि विनियोगा म वृद्धि 
होगी । पहुंव जहा राष्टीय ध्राय का ५९६ विनियोगा पर लगाया जाता था योजना 
अवधि से ७९% होगा ५ ५ वर्षो की ध्रवधि म विनियोस्रों की राशि ३४५०० से ३६०० 
करोड़ रुपय निश्चित की गई थो ! परल्तु योजना भ्रवधि से वास्तविक राष्मि ३१०० 
करोष्ट रुपया वे लगभग रही जिसमे से १५०० बारोट एपय सरकारी क्षन मे थे भ्रौर 
१६०० नःरोड रुपय निजी क्षात्र मे । यह निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाता है -- 
(करोट रुपयी म) 








[। 
| 2६५०-५१ | १६५५-५६ 
| १ राष्ट्रीय आग | दर | १० ४२० 
२ यप्टीय झ्ाय सूचक ग्रक ३०० ११७ ५. 
३ प्रति ब्यक्ति राष्टीय आय 4 श४ड६ ३ रण्र १ 
४ राष्ट्रीय घ्राय मे विनियोभो का प्रतिशत ४६. ७ई 


योजना झवधि मे प्रति ब्यवित उपभोग ब्यय मे भी वृद्धि हुई थी। इसवा 
सूचक श्रक धन १६५०-५१ में १०० मान कर १६५५-५६ से १०८ हो गया था । 

योजना अवधि म कृषि उत्पादन से छी आइचथजनक उन्नति हुई है | सन 
१६५५-५६ में ६४८ लाख टन अचाज उत्पन्न हुआ जो आधारभूत व की अपेक्षा 
११० लाख टन अधिक या । कृषि उत्पादन का सूचक अक सन १६४६ ५० की 
आधार दघ सात कर सन ?&४३ श्४डे से ११४३ झौर सन शधश४ड ५शग शृश्हड 
हो गया था। आविम बष में कृषि उत्पादव कुछ कम हो गया था फिर भी भोजना 
आरम्भ होते से पहले के वष मै जो. कृषि उत्पदन का सूचक अक था वह अन्तिम 
बप से १६%, ऊँचा हो गया था । खाद्यान क॑ उत्पादन सर २६% की वृद्धि हुई 
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थी, कपारा के उत्पादन म ३७ ५७% और तिलहन मे १३२% १ ६० लाख एकड 
मे भी अधिक भूमि पर सिंचाई होने लगी थी । विजली का निर्माण जो सन्‌ १६४५० ५१ 
में ६४७५ सिलियत किलोबाद था वह रानू १६५५ २६ मे ११ हजार मिलियन 
किलोवाट ही गया । सीमट के उत्पादय म १६ गिलियन टन की वृद्धि हुईं थी । 
मूल्यस्तर म १३९६ की कमी हुई थो और रहव-सहन का सूचक झक जा 
सन्‌ १६४६ में १०० था वह सन्‌ १६५५ मे €६ द्वा गया। 
योजना अवधि म सरकारी तथा निजी क्षेत्रा म स्थायी विनियोग की राशि 
२६३ करोड रुपये थी जिसम से निजी द्षोब्र म २३३ करोड रुपयों का बिनियोग 
हुआ था । पूंजीगत वस्तुओ के उत्पादन म ७०% की वृद्धि हुई थी । झाधे बने हुए 
माल के उत्पादन मर जिसमे श्रौद्योगिक कच्चे माल का विशेप स्थान था, उसम 
लगभग ३४% को वृद्धि हुई थी । उपभोग की वस्तुपऑ्आ का उत्तादन भी ३४% बढ 
गया था ॥ तीनो प्रकार के उत्पादन मे ३८% की झौसत वृद्धि हुई यो । 
मिल के बने हुए कपडे का उत्पादन सन १६५०-५१ म ३ ग्ररव ७१ करोड 
८० सास गज से बढ कर सन्‌ १६५५-५६ में ५ श्रव १० करोड २० लाख गन 
हो गया । इस प्रकार योजना मैं निर्धारित लक्ष्य से लगभग ४० करोड गज़ श्रधिक 
कपडे का उत्पादन हुआ था। मशीनों तथा हन्जीनियरिय तथा रसायन उद्योग म 
भी काफी वृद्धि हुई थी। टादप राईटर, झ्रालटरनेटर, पनसिलीन इत्यादि झनेक 
प्रकार वी बस्तुग्रों का उत्पादन पहले ही वार दश गे हुआ या । पेटोल राफ करने 
हवाई जहाज, रेल के डिजे बनाने, रसायनिक खाद तथा डी० डी० टी० बनान के 
कारखाने भी पहले ही वार देश म घालू किय गये थे। सरकारी दोत्र मं शिदरी 
फैक्टरी, चितरजन का इंजन कारखाना, इन्डियग देलीफ्न उयोग और इटीगरल 
कोच फंजंटरी आदि कारतानो की सखतोपजनक श्रगति हुइ | परन्तु लोहा और इस्पात 
तथा भारी विद्युत उपनमा के दंगरखाने इस योजना अवधि म चालू नहीं हो तक । 
मशीतो ओऔज्यारों के वारखाने, न्यूज़ प्रिस्ट फैक्टरी और विहार सुपर सन्‍फेट 
फ्रैक्टरी भी कार्यक्रम से पीछे रही । निजी क्षत्र म पग्लौद्योगिक विकास के लिये कुल 
पूँजी वा अनुमान २३३ फरोड रुपये लगाया गया था जो अधिकतर पूंजीगत तथा 
उत्पादक वस्तुओं के उद्योगा के लिये था। निजी क्षेत्र म योजना श्रवधि के विनियोग 
साक्ष्य पूरे हो गये थ, ओर उत्पादन म आजातीत दृद्धि हुई थी किन्तु एपत्वादक 
थस्तुओ के कुछ उद्योगा मं श्रतिरिक्त उत्पादन की आजा पूरी नही ही पाई जैसे 
लोहा झौर इस्पात, एल्यूमीनियम, मश्ीना के श्राधुनिकीकरण तथा धदलने क बिपय 
में प्रगति आदा से कुछ कम रही । इस क्षेत्र स कुल १५० करोड रुपया खच होने 
क्य अनुमान था जिसके स्थान पर कुल ११० करोड रपये सर्च हुए थे । 
योजना भर ग्रामोण तथा छोटे उद्योगों के विकास के लिये जो लक्ष्य निघारित 
किये गये थे वे बद्यपि पुरे सो नहीं हो सके थे परन्तु उनके विक्स के लिये एक 
विस्तृत कार्ये क्रम को वार्पान्वित करने का मार्य अवदय ही प्रदर्शित हो गया । 
योजना अवधि में ऐसे झनेको सगठन स्थापित किये गये जिनकी सहायता से छोटे 


अल 
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उद्योगों फी उन्‍्नति की जायेगी । वास्तव में हमारे देश गौ ग्रामीण झर्ंव्यवस्था का 
आधार ही यह उद्योग प्रदान करेगे। इरालिये ही इन पर भ्रधियः जोर दिया जा रहा 
है । ग्रामीण तथा छोटे उद्योगों पर लगभग ४६ कराड रुपये खर्च हुए थे जिसमे से 
रेड प्रोड बेन्द्रीय सरकार ने और १२ वरोड राज्य सरवार ने सर्च किसे थे । 

योजना अवधि मे रेसो के सम्बन्ध में १२०३८ इजन, ५,६७४ सवारी गाडी 
वे किये कौर १७,१४६ शा पद के डिब्बे प्राप्त बरले के लद्य निर्धारित फिपे 
गये थे । किन्तु इस अ्रवधि में १५८६ इजन, ४७५८ सवारी गादी के डिब्दे श्र 
६१ २५४ माल गाडी के टिब्बे प्राप्प क्रिये गये । इनके घतिरिदन इन भद्दो में उत्पादत 
थी बुद्धि विश्त प्रकार थी -- 





हल पपिटिअ अर +> जब अर अल कम कक की जब पी जलन 
* कप १६५१-४२ १६५५-५६ 
हुजने २७ श्ज्६ 
सवारी के डिब्बे द्छ्३े १२११ 
माल के डिब्बे ३७०७ १४२१४ 


युद्धकाल में जो रेलमाग डूढ गये थे उनमें रो लगभग ४३० मीस तम्े मार्ग 
फिर बना दिये सये, ३८७० भील लस्बी नई लाईन डालो गई और ४६ भील लम्बी 
जैंरों गंज आली साईनो को बदल कर भीटर गैज वर दिया गया 

योजसा अवधि मे बेफ़ारी की समस्या पूर्वयत ही रही बयोकि इन वर्षों गे 
शक तो नई नौबरियाँ आशा के अझनूसार उत्पस्ध नही की जा ग़की और इसे 
अतिरिक्त जससख्या प्रनि वर्ष १३९६ वी दर से बढ़ते जाने के कारण प्रौर रोजगारो 
में समानुपातित भृद्धि न होने दे वारण बेकारी की स्थिति पहले से भौर भी श्धिव 
खराब हो गई है। 

उपयुक्‍्त विवरण से योजना क॑ दोषा तथा युग दोनों ही का रपष्टौक्र्ण 
को जाता है । हमने योजना को कार्य प्रगति तथा झालोचताओ। का भी स्पष्दीकरण 
फिया है। झ्रालोचनायें त्तो येसे चुत हुई और थे कुछ भ्र्ञ रत सही भी थी, किन्तु 
वास्तविकता यह है कि प्रथम पच्रवर्षीय योजना बो यदि झनुमव प्राप्त करने की दृष्टि 
से एक प्रयोग के रूप में ही देखा जश्ें तो यह देश वे सन्तुलित श्राथिक विकास का 
एक सीधा प्रयास है। इसमें वास्तबिवता वा लक्षण है और बिकारा कार्यक्रमों को 
देश के उपलब्ध साधनों से सम्बन्धित करने वय प्रयास किया गया है। यह सरकार 
का आर्थिक नियोजन की झोर पहला निश्चित पग था और इसलिये देश में प्राथिफ 
नियोजन की सफलता तथा विफलता का अनुमान इसके भाधार पर लगाना श्रन्याय* 
पूर्ण होगा । जिततो भी सफलता योजाा भ्रवधि से प्राप्त हुई थी और जितने भी 
आयिक विकास के लध्य पूरे हुए. ते देश की झाविक स्थितियों को देखते हुए कम 
नहीं थे । इफ्टा स्वीकार बरने में कियो को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिये कि जैसा 
कि आयोग ने कहा था कि दूसरी यौजना ने प्रारम्भ की स्थिति पहली योजना को 
आरम्भ की स्थिति से बहुत अच्छी थी । 





भारत की 


अध्याय दूसरी पंच-वर्षीय योजना 
(5९९००णवे फ्ाए९-ए2३४ ए995 
छा कऊुठां) 
प्राककथन-+-- 


डूसरी पचवर्षयि योजना 'समाजवादी ढय की समाज व्यवस्था” स्थापित करने 
के प्रमुण उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है दूसरे बब्दो में हमारे सम्मुख प्रगति का 
ब्राधारभूत लक्ष्य सामाजिक हित होगा न कि व्यक्तिगत लाभ । यह प्रयत्न होगा 
कि ना केवल राष्ट्रीय झाय गौर रोजगार मे ही वृद्धि हो बल्कि ग्रयाथिक विकास के 
लाभ समाज के उन वर्गों को अधिक से अधिक प्राप्त ही जो अपेक्षाकृत अधिकारहीन 
है और साथ ही आय, सम्पत्ति तथा आथिक अधिकार के एक स्थान पर एकब्ित 
होने में निरन्तर कभी होती जाये । दूसरी योजना बनाने से पहले विभिन्न सरकारो, 
आशिक एवं सामाजिक सस्थाओं आदि ने मिल कर देश की वर्ममान आधिक स्थिति 
छुव समस्याओं पर खूब सोच विचार तथा विचार विनिमय किया था। 
आस्तव में प्रथम योजना के अन्त म ही कृषि वस्तुझो के मूल्य तेजी से बढने लगे थे । 
वेकारी की समस्या विज्ञेप रूप से भीपण रूप घारण बरती जा रही थी । जनसंख्या 
४० ५ लाख की दर से प्रति वर्ष बढ़ रही थी। १०८ लाख मजदूरों की सब्या से 
अति बर्ष वृद्धि हो रही थी जिनको नौकरी प्रदान करने की समस्था गम्भीर स्थिति 
धारण करती जा रही थी जिसके कारण नियोजन आयोग तथा सरकार ने बहुत ही 
सोच सममे कर द्वितीय योजना का निर्माण किया था। आरम्म मे प्रो० पी० सी० 
महलीनोविस जो भारतीय साल््यकीय इन्स्टी ट्यिट तथा राप्ट्रीय प्राय यूनिट के ड(यरेक्टर 
है उन्होंने योजना के टाचे को प्रस्तुत क्या था जिसका काँग्रेस हाई कमाड की योजना 
समिति, नियोजन झ्लायोग, भारतीय श्रर्यशास्त्रियो के पेतल, आदि सभी ने समर्थन 
किया था । उसी के श्राधार पर नियोजन आयोग ने दूसरी योजना बनाई थी जो 
१५ मई सन्‌ १६५६ को भारतीय ससद ये सम्मुख भ्रस्तुत की गई थी। इस योजना 
के मुख्य लक्ष्य राष्ट्रीय आय म २५% वृद्धि बरना, लगभग १ बरोड लोगों को 
रोजगार देना, भारी उद्योगों का विक्रास वरना, सम्पत्ति व आय बे वितरण की 
अगमानताझों को दूर करके रामाजवादी ढंग का रामान स्थापित करना आदि है । 
योजना काल में रारकारी व निजी क्षेत्रों में ७.२०० करोड रपये खर्च करने का निइचय 





छ्ड आधिक नियोजन 


क्या गया है जिस्म से सरकारी क्षेत्रम होने वाले विकास कार्यो पर ४८४०० करोट 
रपप तया निजी छेत में २४०० करोड रुपये ऊर्च होगे। दूसरी बोजना वे यद्द्यो 
की व्यास्या इस प्रकार की सई है-- 

(१) राष्ट्रीय श्राथ मे इतनी वृद्धि करता जिसस देश के रहन सहत का स्तर 
ऊँचा हो । यह वृद्धि लगभग २५% पर निश्चित वी यई है ॥ 

(३) दश्श के मूल एवं भारी उद्यागा करा तेजी स विकार करमा जिमरा 
अ्रगली योजनाञा भ॒तीब्र गनि स॒ प्रगति बरने बे! लिए झावइपक क्राधार तंपार हा 
जाये । 

(३) गराजना झवधि में जतमरथा बहने के कारण रोजगार दूँटन दाला की 
जिस झनुपात स॒ वृद्धि हो उसी अनुपात से नय काम दिलाने वी ब्यवस्था करना १ 

(४) देश के सरकारी क्षेत्रा म ब्यथ बढ़ा कर समाजवादी ढग व समाज 
की स्थापता करना है अ्र्धातू समाज वे विभित वर्मो वी श्राथ और विभिन्न सम्पत्ति 
की श्रसमानताझा को दर वरना श्रौर झावथिर समानता स्थापित बरना । 

इनके अ्तिरिवत दखरी योजना के कुछ और भी उद्दश्य हैं शिमकी गणना: 
योजना को रूप रेखा म नहीं की गईं है, परन्तु जिनका उल्हेस बीच-चीच म क्या 
गया है ) य उद्देश्य निम्त प्रकार हँ-- 

(१) योजना वा प्रयक काय जनतनन्‍्तीय ढग स हांगा | श्रत इसकों सफ्व 
वतात मे जनता का पूर्ण सह्योग प्राप्त करना और जनता म प्रयक दशा म॑ स्वय 
कार्य करने की प्रवृत्ति उत्पन्न करना है । 

(२) वडे-यठ उद्योगा क साथ छोटे छोटे धन्धा का विकास भी करना तावि 
व्यकितिया को दिन-प्रति दिन नी उपभोग की बस्तुपे क्रधित्त माया मे प्राष्त हो सर्के 
तथा वकार खोगा ब जिए रोजगार की अधिव सुविधाये प्राप्त हा सकें । 

(३) ग्रामा म छृषि उत्पादन स वृद्धि करना और साथ ही भूमि सुधारा को 
तीर मति से लागू वरके भूमि का सामान्य वितरण करना जिसस किसाना का भ्रधिक 
उत्पत्ति करन वी प्रेरणा सिल सक और उनकी क्रय शक्ति वदढ्ध सब 

(४) देश क निर्वत व्यक्तिया के लिए थच्छे श्र साप मकाना और अधिक 
स्वास्थ्य सिवाआ तथा उचित झशिक्षाआ की अधिकाधिक सुविधाय प्रदान करवा | 

योजना पर लागत--टगहली योजना दे लछिय दुज़ २०६६ करोड रुपय (जो 
बाद भ २३५६ वरौट रपय बर दिय गय थे) वी व्यवस्था ब्ही गई थी । दूसरी 
योजना से कुल खर्च ४८०० करोड रुपया होगा । विकास की सुल्य महा पर इस राखि 
के वितरण को व्यवस्था तया पहली और दूसरी याजता के व्यय की ठुलना इस भवार 
को गईं है -८ 


भारत की दूसरी पच वर्षीय योजना छ्श 


मुल्य विकास मह्दो में योजना व्यय का वितरण 
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मद कुल व्यय कुल व्यय 
(करोड | प्रतिशत | (करोड | प्रतिशत 
रू० मे) रू० म) 
शु 4५ डे डे 95 
१. कृषि श्ौर सामुदायिक विकास श्श्७ रू भ६८ | १५१७८ 
(क) कृषि २४१ | १०२ | रेडे१ ७२ 
कृषि कार्यक्रम श्ध्ड पद १७० ड्‌ 
पगुपालन रु १० ५६ ११ 
जगलात 26. |. 20 ४ ७ १० 
मछली उद्योग ४ ०२ श्श्‌ ०इ 
सहकारिता ७ ०३ ७ कक 
विविध ५४ सर छू ० १ 
(ख) राष्ट्रीय विस्तार और सामु- 
दाधिक विकास योजनायें €६० इ््८ र्‌्०० ह 4 
(ग) भ्रन्प कायक्रस २६ श्र र७ ०६ 
गाँव पचायते श्श्‌ न्ध्‌ श्२ ०्ब्दृ 
स्थानीय विकास कार्य श्धू ०६ अ ण्झ्े 
२ सिचाई झोर बिजलो इ६१ | रण १ ६१३ श्र ० 
मिचाई इफड | १६३ ड्प्१ ६ 
बिजली कि रेच० | ११५१| ४२७ चर 
बाढ नियन्त्रण तथा अन्य योजनायें, 
धोघ आदि श्छ ०्छ १०५ ज्र 
ब ज्ययोग श्लौर खनिन शछह । ७६| ८६० | १८५ 
बडे और मध्यम उद्योग शक श्ब्रे इश७ | (०६ 
स्सनिज विकास १ ज+ ७३ १५ 
ग्राम और छोटे उद्योग ड्० 42% “हल: ५ पड 
४. परिवहन झौर सचार ५५७ | २३६ | १,३८५ | २८८६ 
रैलें इूद | शेड ६०० | १८८ 
सडके १३० ५५] रढइ ।8। 
सडक परिवहन श्र ण्प्ू +4 ढ्डे 
बन्दरगाह और नदियाँ हेड श््ड 34 नह 
जटहाजरानी र६ श्न्श व १० 
आस्तरिक जसमार्ग परिवहन व्द्सक ता डक 9 १ 
नागरिक विमान परिवहन र्ड श्० डे ० 
अन्य परिवहन साधन हि ढ्शृ छ ग्र 
डाक और तार ४ श्र श्र हक 








७६ आशिक नियोजन 
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दिछड बर्णो का कल्याण रे १३ ६१ पद 

समाज कल्याण भू ०्२ र६| ०६ 

श्रम और थम कल्याण ७ ण्डे २६ ०६ 
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योच |२३५६ | १०० ० (४,८०० | १००० 
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उपयुक्त तालिका स स्पष्ट है कि योजवा म उद्योगों शानो यातायात एवं 
सवाद वाहन के साथनों को विकसित करने पर अधिक जोर दिया सपा है। यौजना 
अवधि म किए जाने वाले ध्यय की कुल राशि का लगभग आधा भाग इनके 
| विक्रास पर सच किया जायेगा जवकि पहली योजना में कुल व्यय का केवल एक 
तिहाई भाग ही इन पर खच किया गया था ) यदि बिजली को भी झौद्योगिक विकास 
का एक अज्जू माया जाए तो इस व्यय का कुल व्यय से प्रतिशत लगभग ५६ हो 
जाता है। निरपेक्ष रूप से उद्योग पा सानो पर किए जाने वाले व्यम म बहुत 
अधिक, लगभग ४००% को वांद्ध हुई है। कृषि एवं साभुदाधिक विकास पर लगभग 

१५% व्यय होगा जबकि पहली योजना से १५०५ खच किया गया था ! 

द्र॒मरी योजना में सरकारी क्षत्र के अन्तगत ४८०० करोड रुपयो कया व्यय 
निर्धारित किया गया है जिसम मे २५४५६ करोड़ रुपया केन्द्रीय सरकार और २२४१ 
करेपड रुए्या राज्य सरकारए द्वारा खब किया जाएगा । ये ०५ नि८्न लालिका से 

स्पष्ट होता है. -- 





























(करोड रुपयो में) 
राज्य 
सद केद्र ख् | ग कुन 
भाग ! भाग 
हब कद और सामुदायिक विकास हर श१२। ११ श्ध्ष८ 
| सिंचाई व बिजली श्ण्रे | श१७ | रद ह्श्े 
3. उद्योग और खाते छ्डछ €&| २७। ७ रु] 
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४ परिवहन और सचार १२०३ | १२०।| ४१| २१| ौैरेषर 
४. सामाजिक सेवाएँ ३६६ | ३६६| ११७| रे६ ६४५ 
६. विविध ड़ ड२। ११| हे &६& 

योग [२,५५६ |१,५८०| ५३५॥ १२५ ४,८०० 


योजना सें पूँजो का विनियोग --द्डसरी योजना के सरकारी क्षेत्र म होने 

वाले कुल ४,८०० करोड रुपयो के खर्चो म से लगभग १००० करोड रुपया चालू 

खर्चे के लिए है और ३८०० करोड रुपया थुद्ध विनियोग के लिये जो केवल उत्पादक 

सम्पत्ति के निर्माण के लिए ही खर्च किया जायेगा । दोनो प्रकार के खर्चो का विवरण 

निम्न तालिका से स्पष्ट होता है -- (करोड रुपये) 
जपापपप पा पभ/शफशण-एपपफ्मकछ 











बनियोग | चालू |. कुल 
व्यय | व्यय | व्यय 
२ कृषि तथा सामुदायिक विकास रइे३इ८ [२३० | ४६८ 
(१) कृषि रघ१ १६० | इेडर 
(२) याष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास | १५७ ७० | २२७ 
२ सिंचाई और बिजली सर्द ५० | ध्श३ 
(१) सिंचाई और वाढ-नियन्त्रण डभ्द ३० | डेप 
(२) विजली ड्छ २० | ४२७ 
३ उद्योग और खाने ७६० | १०० | 5८६० 
(१) बड़े तथा मध्यम उद्योग और खानें ६७० २० | ६६० 
(२) ग्राम तथा छोटे उद्योग श्२० घ० | २०० 

४ परिवाहन गौर सचार १,३३५ | ४० | १,१८५ 
४ सामाजिक सेवाएँ ४५५ [६० | €४५ 
& विबिध श्६ ० ६६ 

योग है त०० | २,०००४,८०० 








न ग्राम पचायतों और स्थानीय विकास कार्यों सहित । 

निजी क्षेत्र--निजी क्षेत्र सम विनियोग-कार्ये क्रम को ध्यान में रखकर ह्दी 
सरकारी क्षेत्र के विनियोग कार्यक्रम को निर्धारित क्या गया है। हम पहले ही कह 
चुके हैँ कि निजी क्षेत्र मे २४०० करोड रूपयो का व्यय होगा । इस व्यय को निम्न 


प्रकार विभाजित किया गया है --- (करोड स्पयो मे) 
१ संगठित उद्यो+३ और खानें के ड4 नग्न भछप 
5८ बागान, बिजली उद्योग और रेलो को छोडकर अन्य परिवहत १२५ 
३. निर्माण केक नग्न श्०००ण 
४. कृषि तथा ग्राम और छोटे पैमाने के उद्योग ... धक। ३३०० 
४. स्टाक हब्७ नमन धन 


कुल योग कक न्नन... रेपड०७० 
+---.ततन 


प्ड्द आश्िक नियोजन 


सरकारी तथा निजी क्षेत्रों को एक साथ मिलाकर यदि विचार किया जाये ता 
द्वितीय योजना काल म्‌ श्रये-व्यवस्था से लगभग ७,२०० करोड रु० का वितियोग 
डद्वोने का अयुमान है । पहली योजना म सरकारी तथा नियी क्षेत्रों मे विनियोग का 
अनुपात ५० ५० था, जबकि दूसरी योजना म यह शनुपात ६ १* ३६ होगा । 

वित्तीप साधन --दूसरी योजना में सरकारी क्षेत्र के व्यय को पूरा बरने वे 
लिय निम्द भवार से व्यवस्था वी गई है ! 


(करोड रुपयो गे) 
१ धरेलू राधन 
(१) चालू झ्राय म से वचत लिन िफ द०्० 
(क) कर की वत॑मान दरी के प्राधार पर... «««'. हैं 
(स्तर) भ्रतिरिक्त क्रो से ५ 5४% बडे: 
(२) जनता ये ऋण के रूप में डंडर ब०५ १२०० 
(क) बाजार से ऋण बड >००.. ७०० 
(ख) छोटी बचतें डे ००... २०० 
(३) बजट के अन्य साधनों से नग्न ६० ४०५ 
(क) विवास कार्यक्रय में रेलो का सास... +ह हैंड 
(ख) भविष्यनिधि तथा श्रत्य जमा खाते , *«.. २५० 
२ बिदेशी से नग्न न फ्र०० 
३० घाटे का वजठ बनाकर न १५०० 
४ कमी--जो घ्वदेश में ही नये साधनों द्वारा पूरी बरुती होगी ०० 
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अ्तिश्कित कर लगाने से जो वापिक श्राय प्राप्त होगी उसकी राशि 
१६० करोड रुपये निश्चित बी गई है । वर्तमान करों की दर से सरकार को 
राष्ट्रीय आय का केवत ७५ से कुछ ही अधिक ग्राय के रूप मे भाप्स होता है। परच्तु 
योजना शझायोग न यह झनुपात बढाकर ११०८ कर देने वा सुझाव दिया है। वयोवि 
योजना काल मे ४५० करोड रुपये ही अतिरिक्त करो से प्राप्त किये जायेगे इस- 
लए बर्त मान अतुषतत में केवल थोडी सी ही बुद्धि हो पायेगी । यही लट्ष्य कर जांच 
सात ने भो निधारेत किया था । यह आंतेरिक्त वर आविक असमानता में कर्मों 
ऋरने में भी सहायक होगे | जनता से ऋण के रूप से जो राशि प्राप्त होगी उसमें से 
७७० करोड़ रुपय बाजार में ऋण प्राप्त करके तथा ५०० करोड रुपया जनता से 
बचतो के रूप स प्राप्त होगे। पिछले दी वर्षों म बाज़ार से प्राप्त होने घाले नणों 
की भात्रा १०० करोड रुपये दापिक थी और पिछले वर्ष ६५ करोड रुपया बच्ततों से 
ब्राप्त हुए थे । इश्नीलिये शायद यह राशि निददिचत की गई थी | परनु श्रायोग का 
पविनार था कि इस लक्ष्य की पूर्ति सरल नही है । विद्येप रूप से जब कि निजी क्षेत्र 
मे भी धत बी आयश्यक्ता होगी । ऐसा मसलूर हाता है कि इस राम्दन्ध में बीगे के 
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“राष्ट्रीयकरण ये प्राप्त होने वाली बीमा निधि और प्रावदान कोप योजनाओं से 
आप्त होने बाली राधि का विनियोग सरकारी ऋणो म किया जायेंगा। योजना 
अवधि में ५०० करोड रुपया प्राप्त करने ग्रर्थात्‌ प्रति वर्ष १०० वरोड रुपये को 
अल्प बचतो के द्वारा व्यवस्था करने का लक्ष्य भी सरलता से प्राप्त नहीं होगा। 
अ्थम योजना के प्रथम यर्ष में जब इस ज्लोत् से प्राप्त होने वाली राशि केबल 
३३ करोड़ रुपये थी वह अनेकों प्रयत्वा तथा अत्यन्त कठियाई के बाद योजया काल 
के ग्रन्तिस वर्ष मे ६५ करोड हो पाई थी । इसलिय आयोग ने इस बात को स्पष्ट 
कर दिया है कि झल्प वचती को प्रोत्याहन देने के लिये नीची से नीची झ्राय वाले 
व्यक्तियों तक पहुँच करना भी झावश्यक होगा ॥ 
मौजना के गर्थे सम्बन्ध मे रेलो का भाग १५० करोड़ रुपया है। पहली 
शोजना काल म यह राशि ११५ करोड रुपया थी अर्थात्‌ पहले २३ करोड रूपया 
अति वर्ष रेलों को देना पड़ा था परन्तु भव उन्हे प्रति वर्ष ३० करोड रुपया देना 
होगा जिसके लिये उन्हे अपने वापिक लाभ प्रथम योजना की अपेक्षा ७ करोड रुपया 
अति बपं अधिक परने होगे । रेलो के विकास कार्यक्रम म ६०० करोड रुपये खर्च 
किये जायेंगे जिसके केबल एक भाग की ही व्यवस्था रेलें अपनी भाग में से कर 
सकेगी झौर शाप राशि को प्राप्त करने के लिए उन्हे किराये तथा भाडे की दरो में 
बुद्धि करनी होगी । आयोग ने सिफारिश की है कि रेलो को इरा राशि से भी अधिक 
आप्त करने के लिये प्रयत्ग करने चाहियें। वजट के अन्य सोतों से जो २५० करोड 
रुपये प्राप्त करने हैं उनमें राजकीय तथा केन्द्रीय सरकारों के कर्मचारियों की प्रावदान 
फोप राशि है जो सत्‌ १६५५-५६ मे २३-६ करोड रुपया थी। इस राशि म 
योजना झ्वधि में बापिक बृद्धि होगी । जिससे ५ वर्षो म १५० करोड रपया मिल 
सकेंगे । शेप १०० करोड हरुपये केन्द्रीय राथा राज्य सरकारो द्वारा दिये गये ऋणों के 
भुगतान से दया अन्य पूजीगत आय से प्राप्त होगा । भरत युक्त तीनो झह्लोतों से 
२४०० करोड रुपये प्राप्त होंगे और शेप २४०० करोड रपये अन्य स्नोतो से प्राप्त 
विये जायेंगे जो अनिश्चित हैं । 
अन्य स्रोतों में पहला स्थान विदेशी सहायता तथा विदेशी खश्रोतो का है। 
८०० करोड़ रुपया इन सोतो से प्राप्त होने का अनुमान है। पहली योजना में लगभग 
३०७ करोड रपये मिले थे जिसमे से केवल २०० करोड रुपयो का ही उपयोग हो 
सका और यह निश्चित हुआ था कि शेप राशि इस योजना से काम झावेगी । इसमे 
रूस तथा इज्जुलेंड के स्पात कारखानो की राशि सम्मिलित रही होगी, क्योकि इसकी 
च्ययस्था पहले से ही हो चुकी थी | झ्रतः यह राशि, ऐसा अनुमान है कि हमारी 
योजना की आवश्यक्ताझो का प्रतिनिधित्व करतो है । दूसरी योजना के श्रयम वर्ष 
में झमेरिका ने लगभग ६०० लाख डालर सहायता के रूप में दिये ये | अगले वर्षों में 
अमेरिका से प्राप्त होने वाली सहायता का कोई निश्चित अनुमान लगाना कठिन है । 
साथ ही झन्य देशो रो जो भहायता प्राप्त होगी उसकी व्यवस्था दो बातो पर निर्भर 
करेगी । प्रथम, भारत एवं अन्य देशों की राजकीय एवं आथित्र स्थिति ओर दूसरे 
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याणिज्य मे लगा दिम्रा जाता है। इसलिए इस क्षेत्र मे प्राप्त होने बाले साधनों का 
सह्दी अनुमान लगाना कठिन है । आयोग ने इस झ्षेत्र मे विभिन्‍न खोतो से प्राप्त होने 
चाली राशियों का अनुमान निम्न प्रकार लगाया है--- 
करोड रुपयो में 
(१) ओऔद्योगिक वित्त कारपोरेशन, राज्य वित्त कारपोरेडनों तथा 
ओआद्योगिक साख एबं विनिमय कारपोरेशन से प्राप्त होने 
बाली राशि हे हे धर, हल 
(२) प्रत्यक्ष ऋण, अप्रत्यक्ष ऋण तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा 
राजकीय साझेदारी ओर निजी उद्योगों की हिस्सा पूंजी में 





राज्य सरकारो का हिस्सा तथा ऋण  .«» ७.३ मेक 

(३) बिदेशी पूँजी बढ रे ४४४  ईै०७ 

(४) नये हिस्सो ([्र८क् [5७५९७) हारा ५३ ०४४... “जंक 

(५) विनियोग के लिये प्राप्त होने दालें आन्दरिक साधन न. बे०ण 

(६) श्रन्य स्रोत नबन नग्न करूर अं 
योग ५ ०० दर० 








निजी क्षेत्र के साधतो का सही अनुमान नही लगाया जा सकता क्योकि यह 
कई तथ्यों पर निर्भर करता है ! सरकार इनकी कई प्रकार से सहायता कर सकती 
है जैसे झर्वाँछनीय विनियोगो को रेककर, करो मे ही हेर फेर करके और विभिन्न 
कारपोरेशनों ढवारा दी जाने वाली आर्थिक सहायताओ्रो को क्कुछ चुने हुए उद्योगो को 
हूँ। प्रदान करके । 

यहू्‌ बताना कठिन है कि ५ वर्षो में विदेशी मुदा की कितनी आवश्यकता 
होगी और कितनी प्राप्त हो सकेगी । यदि हमारा व्यापार तथा व्यापार सम्बन्धी 
शर्तें दूसरी योजना 'प्रवधि में भो वेसी हो रहती हैं जले सन १६५५-५६ में थी 
और यदि मुद्रा प्रसार पर कडा नियन्त्रण रहता हैतो यह अनुमान है कि दूसरी 
योजना काल में लगभग ११०० करोड रुपयो का भुगतान सतुलन में घाटा रहेगा । 
जिसमे से २०० कारोड रुपये पोंड पावनो से €०० करोड रुपये विदेशी वाज़ारो मी 
ऋण प्राप्त करके, विश्व बेक तया झनन्‍्तर्राप्ट्रीय सस्थाओों से ऋण लेकर, विदेशी 
विनियोग द्वारा और ग्रन्त से मित्र देशों को सरकारों से ऋण तथा अनुदानों द्वारा प्राप्त 
किये जायेंगे। यह अनुमान था कि निजी क्षेत्र में लगभग १०० करोड रुपयो की 
विदेशी पूँजी का भी बिनियोग होगा ॥ फिर भी बिदेझ्की मुद्रा की बहुत आवश्यकता 
होगी ॥ 
योजना में उत्पादन तथा विकास के लक्ष्य 

कृषि--इसमें कोई सदेह नहीं कि प्रथम योजना काल में झअनाज तथा कच्चे 
माल के उत्पादन में आद्या के विपरीत वृद्धि हुई थी किन्तु हमारी बढती हुई जनसस्पा 

2. रीथब--ए 3० +०5 





घर आधिक नियोजन 


तथा मौसम वी भ्रनिश्चितता के कारण भ्रनाज जमा करके रखने ने लिए उत्तादन को 
और भी अधिक वढाने की शझ्रावश्यवता है। किन्तु यह झावश्यकणा श्रनाज फे 
सम्बन्ध में इतनी अधिक नही है जितनी अन्य कृषि वस्तुओं के सम्बन्ध में है | दूसरी 
थोजना में हृषि विकास पर ३ अरब ४१ करोड रुपया खर्च किए जायेंगे ओर राष्ट्रीय 
विर्वार तथा सामुदाधिक योजता क्षेत्रों में इन मदो पर होने बाला व्यय पूर्णतया 
ग्लग होगा । अतिरितत्र उत्तादन के मुख्य लक्ष्यों का सूचक भ्रक निम्न भ्रकार है । 








(ग्राधार वर्ष १६४६-५० ) 

१६५०-५१ १६५५-५६ १६६०-६१ 
खाद्यान्न कई १११ श्र६ 
तिलहन ६& श्ण्ष श्३७ 
गन्ना (गुड श्श्४ढ श्श्द हड 
कपास १०६ १६२ श्१ी 
पटसन श०६ १३६ श्ध्ड 
अन्य फसलें जिसम चाय, क्ह॒वा, 
रबड झादि भी शामिल हैं ) 5३ श्र (३६ 
कुल सा्चेतर फसले श्०६ श्२१ श्श्द 
सभी पण्य ६ २१५ १३५ 





नीली ीतत.-नतत+त-बनन 
सब राज्यो में इन लक्ष्यों को श्लोर भी अधिक बढ़ाने कर विचार है ताकि 


मुद्रा श्रसार का भस दूर किया जा सके । उत्पादन मैं जिस दर से वृद्धि हो रही है 
उसको देख कर यह सरलता से कहां जा सकता है कि दूसरी योजना के भम्त तक 
प्रति व्यक्ति खपत १७ २ श्रॉउस से बढकर १८३ आउस हो जायेगी । किन सदो से 
कितमी वृद्धि होगी यह निम्न तालिका में दिखाया गया है -- 





(लाख टन) 

सिंचाई के बडे साथनों से *** के बह र्४ड 
सिंचाई के छोटे साधनों से *** के 520 श्द 
उबेरक भौर अन्य खादो से *** हे अं १५ 
सुधरे हुए बीजो से नह 9 पक. लक 76० 
भूमि के विकास और उसे खेती योग्य बनाने से *** हा] 
कृषि प्रणाली से आम सुधार से ह 38 ह%# १५ 

योग. १०० 


सन्‌ १६५४५ गें ६ लाख १० हज़ार टन रसायनिक खाद की खपत हुई थी 
जिसको बढा कर सन्‌ १६६० मे १८ लाख टन करने का लक्ष्य है। घद्दरों के कूडे- 
कचरे, हरी खाद, खली और दूसरी देझ्ञी खादो के प्रयोग को भी बढावा दिया 
जायेगा। प्रत्येक राष्ट्रीय विस्तार सेवा खड मे एक बीज फास और एक बीज गोदाम 


मारत को दूसरी पच-वर्यीय योजना खडे 


खोलते का विधार है इसलिए दूसरी योजना मे बीज विकास के लयभग ३००० फार्म 
खोलने की व्यवस्था की गई है । अनेक राज्यों में राहकारी बीज गोदाग खोलने की 
योजनाएँ भी बनाई गई हैं । भूमि को फिर से खेती योग्य बचाने क कार्यक्रम से १४ 
लाख एकड नई भूमि म खेती करने और २० लाख एकड भूमि को सुधारने का 
विचार है। जल और भूमि सरक्षाण के लिए बॉघ बनाने को प्रोत्साहित किया 
जायगा । पौधों को कोडो श्रादि से बचासे का काम ओर भी तेज़ी से करने के लिए 
वत्तमान केन्द्रों को सुदृढ़ किया जायेगा और ५ और केन्द्र खोले जायेंगे । राज्यो की 
सोजनाओं सम ४५०० ००० एकड के वत्तमान बागो को सुधारवे और २,००,००० 
एक भूमि म नए बगीचे लगाने की व्यवस्था की गई है। खेती के झ्राधिक पहलुश्रो 
का अध्ययन करने के लिए २ और केन्द्र खोलने का विचार है। कृषि अनुसधान के 
लिए दूसरी योजना म॒ १४ करोड रूपयो की व्यवस्था की गई | कृषि शिक्षा के लिए 
इस समय देश म॒ कुल रे८ क्र कालिज, ५४ बुनियादी कृषि स्कूल और ४४ विस्तार 
केन्द्र हें । भ्रनुमान है कि दूसरी योजना म २५ नए बुनियादी कृषि स्कूल, २१ विस्तार 
केन्द्र तथा १६ बुनियादी कृषि विभाग और खोले भयेंगे शक्ति भ्राम सेवकों के लिए 
प्रशिक्षण सुविधाग्रों का विस्तार किया जा सके। 
कृषि विकास म भूमि व्यवस्था के खुघार का भहत्त्वपूर्ण स्थान है ॥ पहली 
यौजना म कईं राज्यों मैं मध्यस्थो को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया । साथ ही 
काश्तकारों के अधिकारो की भी रक्षा की गई और लगान भी कम किया गया । जहाँ 
“>सक खेती की जोत की झ्धिकतम सीमा निर्धारित करने का प्रश्न है, पहली योजना 
म मुख्य रूप से भविष्य सम और भूमि लेगे पर प्रतिबन्ध लगाने का काम हुआ और 
वत्तमान भूमि की भ्रधिकतम सीमा कैयल कुछ ही राज्यो मे निर्धारित की गई | दूसरी 
योजना में जोध की भ्रधिकतम सीमा निर्धारित करने का श्रयत्न क्या जायेग्रा । यह 
भी विचार प्रकट किया थया है कि एक परिवरर के लिए उपयुक्त जोत की तीन सुनी 
मूमि को अधिकतम सीमा माना जाए। निर्धारित जोत से जितनी झधिक भूम 
होगी, सरकार सुझआब॒जा दे कर उस पर झशिकार कर लेगी और उन्हे भूमिद्ीत 
कुपको मैं तथा ऐसे बेदखल काइतकारो में जिनके पास अलाभकर जोत हैं बाँट देगी ! 
आमीण अर्थ॑-व्यवस्था वे पुनर्गठन ने लिय सहकारिता का सहारा लिया 
जायगा और लगभग भत्पक दिशा म सहकारी सेवा समितियां खोली जायेगी । 
चूपरी योहुनए के रूधपो के ऋतुल्ार ६०,४०० बडी बडी आए देने झुक स्ाहुजतरी 
सस्थाएँ, १,६०० प्रारम्भिक वित्री सस्थाएँ ओर ३४० गोदाम सोले जायेंग, जौ 
> कारपोरेशन खोलेमी । इसके अतिरिक्‍्त्र विक्रो समितिया ओर अस्य बडी बडो सहकारी 
समितिया भी ५५०० गोदाम खोलेंगी । 
सामुदायिक विकास के ज़ेत्र म जो कार्यक्रम पहली योजना म आरम्भ हुग्रा 
१ था उससे श्राश्ाप्रद परिणाम निकले हें। दूसरी योजना के अन्त तक सारे देदा म 
राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्डो का जाल विछा देने का विचार है ! अगले ५ वर्षो म 
>८०० झौर राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड खोले जायेंगे जिवम ११२० खण्डो को 


चडें आशिक नियोजन 


साशुदाधिक विकारा खण्डो मे बदल दिया जायेगा इस काम के लिये योजता रू 
३ ग्ररव रुपयों की व्यवस्था वी गई है । 

दूसरी योजना मे पु पालन और दुग्ध उद्योग पर बिशेष बस दिया गया है । 
पशुओ का स्वा्ध्थ्य गौर नसल सुधारने के लिय १२४८ केन्द्र-ग्राए, २४५ कृविम 
गर्भाघान केन्द्र, २५४ विस्तार केन्द्र और १६०० चिक़ित्सालायें खोलने का विचार है । 
नागरिकों को झच्छा दूध मिल सके, इस उद्देश्य से झहरो में दूध वितरण की ३६ 
सोजनायें शुरू की जायेंगी। इसके अतिरिक्त सकक्‍्खन निकालने के १५ सहकारी 
कारखाने और दूध का पाउडर तैयार बरने के ७ कारसाने खोले जायेंगे । ध्यादा 
दूध देने वाले पशुओ की नस्ल सुधारने के लिये भी कई केन्द्र स्थापित किये जायेगे । 
भेंडो की नस्ल सुधारने, मर्गों तथा मछली पालन की भी योजनाएँ बनाई गई हैं मौर 
पशु पालन के सम्बन्ध से अनुसधान का एक क्यर्यक्रम भी बनाया गया है। 

दूसरी थोजना भे बनो के विकास के लिये २७ करोड रुपये और भूमि 
सरक्षण के लिये २० करोड रुपयो की व्यवस्था की गई है ) जब कि पहली योजगा मे 
इन दोनों के लिये १३ करोड रूपये रखे गये थे । दणग कार्यनम की बुछ गोटी मोटी 
बातें इस प्रकार हैँ --(१) ३८०,००० एकड क्षेत्र के ऐसे जयल को ढीक-ठाक 
करना, जिनकी हालत खराब हो गई है और जो पिछले कुछ वर्षों म ही सरकारी 
नियसनण में आए है (२) नद्दरो और सडको के कितारे तथा गाँवों फी पी बेकार 
भूमि में वृक्ष लगाना, (३) जगलों के ५०,००० एकड इलाके से टीक जैसी 2 
व्यापारिक महत्व की इमारती लकडी के बाग लगासा, 5३,००० एकइ इलाके मे 
अनुकर्षपुर (ब्ल्यूगस) और वाटल के पेड लगाना तथा २,००० एकड भूमि में 
ओऔपधियो की जडी यूटिया लगाना, (४) ५०,००० एकइ भूमि में दियासलाई की 
लबडी के बाय लगाना, (५) वनो से ७,४०० मील लस्बी राड्क बचाना या उनका 
सुधार करता, (६) इमाश्ती लकदे सिझाने झादि वे लिए सयत्र लगाना; 
देश की वन सम्पदा का सर्वेक्षण करना, आदि १ 

दूसरी योजना में ३० लाख एकड से भी अधिक ऐसे क्षेत्र म भूमि सरक्षण 
बार्य पर विज्येप जोर दिया जायेगा जहाँ भूमि बहुत कट गई है । बिगा भूमि के 
खेतीहर मजदूरों की समस्था पर भी इस योजना सम उचित ध्यान दिया गया है । 

ंचाई और बिजलो--सन्‌ १६५०-५१ स भारत से ५ करोड १४ लाख एकड 
भूमि में सिंचाई होती थी । दूसरे शब्दों म देश म वुल जितनी भूमि से सैगी होती 
थी, इसके केबल १६%, भाग में सिंचाई वी व्यवस्था थी | पर पहली योपनाः 
समाप्त होने तक लगभग १ करोड ६३ लाख एकड और भूमि में सिंचाई होते लगी । 

पहली योजना मे सिंचाई की जो छोटी और बडी योजनाये शुरू को गई थी, 
इनके झतिरिक्त दूसरी योजना में १६५ नई योगमायें दयूषटा करने का विचार है + 
इनमे से अधिकतर योजनाएँ छोटी और गष्यम आवार की होगी । इसलिये इनसे 
सिंचाई भी जल्‍दी होने लगेगी ! इन सिंचाई योजनाओं और पहली योजना मे शुरू 
यी गईं अपूर्ण योजनाओो से लगभग २ करोड़ १० लास शक्ड और अधिव भूमि मे 
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पंस्चाई होने की आशा है।इनम से ६० लाख एकड की सिंचाई छोटे साधनों से 
डोगी । १६५५-५६ मे भारत मे खेंती की भूमि के २०%, भाग में सिंचाई होती 
थी पर सन्‌ १६६०-६१ तक यह क्षेत्र बडकर २७५६ हो जायगा। 
छिचाई के लिए दूसरी योजना से ४ अरब १६ करोड रुपये रखे गये हैं । 
इस रफ़म के अतिरिक्त ३,४८१ नलकूप बचाने के लिए २० करोड रुपये की और 
व्यवस्था की गई है। आशा है इन नलकूपो से &,१६,००० एकड भूभि मे सियाई 
होने लगेगी । 
मार्च सन्‌ १६५१ में भारत के विजलीघरो की उत्पादन क्षमता २३ लास 
किलोवाट थी । पहली योजना की अवधि में ११ लाख किलोवाट बिजली और तैयार 
होने लगी । इसका मतलब यह हुआ कि ३,७०० झ्ौर नगरों तथा गावी में विजली 
पहुँच गई | इस तरह सन्‌ १६५५-५६ में भारत के ७४०० नगरों और गावों 
म बिचली लगी हुई थी। इस श्रवधि म॒ बिजली की खपत भी १४ यूनिट प्रति व्यक्ति 
से बढ्कर २५ यूनिट भ्रति व्यक्ति हो गई ॥ 
दूसरी गरोजता म बिजली घरों की क्षमता ३४ लाख क्लोवाट से बढकर 
६६ लाख क्लोवाट करने का विचार है । यह उत्पादन वृद्धि साबेजनिक और निजी 
कारखानों तथा जल और उष्ण विद्युत सयत्नों का उत्पादन वद़ावर की जाएगी । 
सार्वेजनिव क्षेत्र में इस पर ४ श्ररद २७ करोड रुपये और निजी क्षेत्र में ४३ बरोड 
रुपये खर्च किये जाएँगे । 
भ्राशा हैं कि दूसरी योजना के अ्रन्‍्त तक १८,००० सगरा झौर गाँवों स 
बिजली लग जाएगी । सन्‌ १६६० ६१ तक प्रति व्यक्ति खपत भी वढ् बर ५० यूनिट 
द्वोम की सम्भावना हे । 
चाढ तनिपन्तनण--देश के कुछ भागा सर बाढ़ सं वहुत हानि पहुँचती है । 
इसगिये दूसरी योजना सम सिचाई और बिजली की क्यवस्था के सांथ वाइ-नियस्तण 
का भी कार्यक्रम बनाया गया हैं। इस कायक्रम में सामजस्य स्थापित फरने के लिए 
और राज्या द्वारा प्रस्तावित वाढ-नियन्त्रण योजनांझा पर विचार करने के लिए, सन्‌ 
१६४४ स वेन्द्रीप बाढ़ नियस्थण बोर्ड बगाया गया था | बाढ नियन्त्रण का चिशद 
कायक्म बनाने के लिए फिलहाल आवश्यक् जानकारी एकत्र की जा रही है । इस 
बीच सुरक्षात्गक कदम उठाए जाएँगे जिनके लिए ६० करोड रुपये की व्यवस्था वी 
गई है 
उद्योग और खतिज--टूसरो गोजना को विशेषता यह है कि इगम औद्योगिक 
एवं खनिज क्षेत्र मे सरकारी क्षेज को प्रधानता दो गई है । और सास्तव में योजना 
से जो ६६० करोड रूपया के विनियोग करने की व्यवस्था की गई है उनका विनियोग 
ग्राघारभूत उद्योगो के विकास के लिए होगा, जैसे लोहा और इस्पात, इन्जीनिरयरिंग 
उद्योग, बिजली बा सामान इत्यादि ॥ रूस्केला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात के 
कारखाना के लिये ३े अरब ५० करोड सरपया, मैसूर झाइरन णुड स्टील वक्‍्सें के 
धविस्तार के लिये ६ करोड रुपये रखें यये हैं । इसमें से 3५ करोड रुपयो की सहायता 
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विदेशों से पूँजी, मणझ्षीना आदि वे रूप मे मिलेगी । बिजली का भारी सामान बनाने 
के लिये एक ब्रिटिश फर्म से रामभौता हुआ है । इस योजना में २५ करोड़ रुपये 
लगने का झनुमान है । हिन्दुस्तान मशीन दूल फैक्ट्री की उत्पादन क्षमता बढाने का 
भी विचार है| इजन, जहाडु और रेल के डिब्बों के उत्पादन को बढाने के प्रयत्न 
भी किये जायेंगे । चित्तरजन लोकोमोटिव फैक्ट्री का इतना विस्तार किया जायेगा कि 
वहाँ प्रत्येक वर्ष ३०० इजन तैयार हो सर्वो। विश्ञाखाप्टनम के हिन्दुस्तान शिप' 
याई वा, पुराने ढस के ६ जहाडु और नये ढग के ४ जहाश बनाने योग्य विस्तार 
किया जायेगा | इसी प्रकार रेल की छोटी तथा बडी लाइनों के डिब्बों के बनाने की 
क्षमता का भी विस्तार होगा । नैंबेली मे एक लिगनाईटड कारखाना, दक्षिणी ग्रकेट 
और रूरकेला मे खाद बनाने के तीन नये कारखाने खोलने तथा दवाइयो ग्रादि के 
चत्तंघान कारखानो के विस्तार की भी ब्यवस्था की जायेगी । नोटा आदि का फागड 
बवाने का भी एक कारखाना स्थापित किया जायेगा । 

उपयुक्त कार्यक्रम सरकारी क्षेत्र म पूरा क्रिया जायेगा। इसके प्रतिरिकत 
आद्योगिफ विकास भ निजी क्षेत्र भी महृत्त्वपूर्ण नाय लेगा । टाटा झ्रामरत एड स्टील 
सग्पनी और इन्डियन आयरन एण्ड स्टील केम्पगी का भो विस्तार किया जाथगा 
ताकि उनका उत्पादन १२९ लाख ५० हथ्वार टन से बढकर २३ लाख ४न हों जाय । 
इसके अतिरिक्त एल्यूमीलियम मसनीझ, सीसेट, मोटर माडी, बाईसिक्ल, सिलाई की है 
मणीन, रसायतिक पदार्थ, कागज और गत्ता, चीनी और वनस्पति तेल, मिल का 
बना हुआ वरज तथा दवा और मशीत निर्माण श्रादि उद्योगों का समुचित विकास 
किया जायेगा । 

दूसरी योजना मे देदा के ओद्योगोकरण पर बहुत ज्ञोर दिया गया हैं और 
उसी प्रकार से खनिज पदार्थों के विकांस का भी महत्त्व बढ गया है। खनिज विकास 
क कार्यक्रम में कोयले को प्रथम स्थान दिया गया है । द्याजफजल भारत म बोयले का 
उत्पादत ३ करोड ८० लाख टन भ्रति चर्ष होता है जो सन्‌ १६६०-६१ मे बढाकर 
६ करोड टन कर दिया जायगा | इसम से १ करोड २० लाख टन सरकारी क्षेत्र मे 
और शेष १ करोड टन निजी क्षेत्र में निकाला जायेगा। लोहे को भहियों में काम 
आने वाले कोयले के भडार को सुरक्षित रखने कर प्रयास किया जायेगा । सन्‌ १६६०- 
६१ तक कुछ अन्य खनिज पदार्थो के लक्ष्य निम्न प्रकार हैं --- 


खनिज लोहा १२५ लाख टन 
खतिज मेगनीज रण #ऋ 9७ 
चूने का पत्थर र३३ +» +» 
खडिया मिट्टी (जिप्सम) श्ध्७छ ५ 
बावसाइट १७५ , » 


गत वर्षों मे तैल का भहत्त्व भी बहुत बढ गया है और इसलिये दूसरों 
*शोजना मे तेल का पता लगाने के काम पर विद्येप ध्यात दिया जायेगा। तेल वी 
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खोज करने तथा प्रशिक्षण देने के लिए ११ करोड ४० लाख रुपये की प्रारम्भिक 
व्यवस्था की गई है 


प्राप्त शौर छोठे उद्योग--दुसरी योजना का मुख्य उद्देश्य बेकार व्यक्तियों 
को रोजगार प्रदान करना है | छोटे पैमाने के उद्योगों मे अधिक व्यक्तियमो को काम 
मिलता है, इसलिए दूसरी योजना से ग्राम और छोटे उद्योगो के विकास के लिए जो 
कार्यक्रम बनाया जाना था उस पर विचार करने के लिए झायोंग ने कार्ब रामिति 
नियुक्त की थी जिसने एक योजना तैयार की और उद्योगों को अपना काम सुचारू 
रूप से कर सकाने के लिए सिफारिशें की, जिनको दूसरी योजना के कार्यक्रम से 
पूर्ण रूप से अपलाया गया है ।॥ वँसे तो नई औद्योगिक नीति के प्रस्ताव में इन उद्योगों 
के सम्बन्ध में भारत सरकार ने पहले ही अपना मत प्रगट कर दिया था। इन सब 
बातो को देखते हुए योजना मे ऐसे उद्योभो के विकास के लिये २ झरव रुपयों वी 
व्यवस्था की गई है | यह्‌ राशि उस पूँजी के अतिरिकत होगो जो इन उद्योगों को 
वैको झादि से मिलेगी । इस राशि को विभिन्न छोटे उद्योगो मे इस प्रकार वितरित 
किया जायेगा -- 





उद्योग करोड रुपयों से 
१. हाथकरघा उद्योग 
सूत (रूई) की बुनाई ४६० 
रेशम की बुनाई श्र 
ऊन को बुनाई २० 
ध्धाप 
२. खादी 
ऊन की कताई और बुताई १6 
सूत की विकेन्द्रीय कताई और खादो श्ध्८ 
१६७ 
३ ग्राम उद्योग 
चावल की हाथ-कुटाई प्र्ढ 
घानी का वनस्पात तेल च््छ 
गाँव में बने चमडे के जूते और चमडा कमाई पु 
गुड और खडसारी छ० 
हाथ की बनी दियासलाई ११ 
अन्य ग्रामोद्योग श्डण 


। 
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४. दस्तकारियाँ ६० 
४ छोटे पँमाने के उद्योग भरा 
६. अन्य उद्योय 

रेक्षम के कीडे पालना चर 

तारिबल की जटा की कताई और बुनाई १५ 
७० सामान्‍य योजनाययें 

प्रशासन, शोध आदि १५० 


योग र्०्०० 


परिवहन और संचार---भारत की सुनियोजित प्रगति एवं विकास पूर्ण रूप 
से सुममठित परिवहन व्यवस्था पर निर्भर करते हैं इसलिये दूसरी योजना मे 
पौरेबहन के सभो सापया से समन्वय स्थावित करने ओर उसका विस्तार करने को 
ड्यवस्था की गई है| इग काम के लिये कुल १३ अरब ८४४ करोड श्पये रत्ख पे है--- 
& अरव स्पये रेलो के लिये, २ अरब ६६ करोड सडको पर, १ झरव रुपये जहाज- 
रानी बन्दरगाहो, प्रकाक्ष स्तम्भो भर अन्तर्देशीय जल परिवहन पर, ४३ कराड 
रुपये नागरिक वायु परिवहन पर झऔर ७६ करोड स्पये सचार और प्रसारण पट 
व्यय क्ये जायेंगे । 
रैलें---दूसरी योजना की अवधि म रेलो को वहुत अधिक माल दीना पडैगा और 
बहुत अधिक यात्रियो को ले जाना और लाना पड़ा । इसलिये रेलो की चल अचल 
सम्पत्ति, दोनो के पुननिर्भाण और आथुनिकीकरण का काम प्रथम योजना की माँति 
इस योजना से भी चलता रहेगा। अनुमान है कि सन १६६०-६१ मे रेजो थो १८ 
करोड १० लाख टन माल टोने की आवश्यकता होगी ॥ सन्‌ १६१५-५६ मे केवल 
१२ करोड टन माल ढोने के लिये रहा गया भा । परन्तु इसम संदेह है कि रेलें इतनी 
व्यवस्था करने मे समर्थ होगी। उन्हे डिब्वों और पटरियो की कमी अनुभव होगी। दूसरी 
योजना में ७४२ मील रूम्बी नई पटरियाँ विछाई जायेंगी, ८०० मील सम्बी पटरियाँ 
बदली जायेंगी, १६०७ मील लम्बी पटरियों दुहरी वी जायेंगी । २६५ मील छोटी 
त्ताईन को बडी लाईन में बदला जायेगा । ८२६ मील लम्बे रेल मार्य पर बिजली वी 
शार्डियाँ चलाने का प्रवन्ध क्या जायेया, १२६३ मील सम्बें रेल साय पर डीजल 
इजन चलाये जायेंगे श्रोर २२५८ इजनग, ४ पहियो बाले, १०७ २४७ माल के डिब्बों 
तथा ११३६४ सवारी डिब्बों को प्राप्त किया जायेगा, इनमे से १३४२ इजन, २३,८५२ 
साल वे डिब्वे और ६४४७ सवारी डिब्बे, पुराने इजनों, मात के डिब्बों और सवारी 
डिब्बों का स्थात लेंगे ) चितरजन और टैलको क्यरखानी का इतना विस्थार दिया 
जायेगा कि वहाँ प्रति वर्ष ४०० प्जन बत सर्क जबकि बतमान वापिक उत्पादन 
कैवल १७५ इजन है । सवारी डिब्बों कया उत्पादन भी १२६० से बढ़ाकर लगभग 
१४०० वाषिक कर दिया जायेगा ॥ साथ ही रेल उपभोक्‍ताझो को विशेषकर तीसरे 
अइर्ज के यात्रियों को झौर अधिक सुविधाएँ दी जायेगी। 


भारत की दूसरी प्रच-वर्धीय योजना ञ्दे 


सडके--दूसरी योजना पें केन्द्रीय और रप्ज्य सरकारों ने सडको के लिये 
२ बरव ४६ करोड रुपये रे हैँ । इपके अतिरिक्त केन्द्रीय सडक कोप से २५ करोड 
रूपये और मिलेंगें। पहली योजना में सड़क निर्माण का जो काये आरम्भ हुआ था 
उसे जारी रखने के अतिरिक्त, सडको को श्रापस में सिलावे वाली ६०० मील 
लम्बी सडकें और ६० बड़े पुल बनाये जायेंगे, १७०० मील लम्बी सडफ सुघारी 
जायेगी, और मोटर गाडिया वाली ३००० मील लम्बी वतमान सडके चौडी की 
आयेंगी । राज्या के सडक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दूसरी योजना वी अवधि मे 
१८००७ भील सउकोे बनने की आया है । राडक परिवहन के राष्ट्रीयकरण कार्यक्म 
के लिये योजना मे १३ करोड ५० राख रपयो की व्यवस्था की गई है । 
जहाज्षरानी--दूसरी योजना की अवधि म ३ लाख टन के और जहाज बनाने 
का विचार है । ६० हजार टन के वर्तमान जहाज़ो के वेकार होने की गुजाइद भी 
रखी गई है । जह्ाजरानी के लिये योजना भ जितनी राशि निश्चित को गई है उसमें 
भे २० करोष्ठ रुपये ईसटरन शीषपिग वॉरपोरेशन और एक नये स्थापित होने वाले 
सरकारी कारपेरेशन म लगाये जायेंगे। योजना का अन्तिम लक्ष्य यह है कि रारा का 
मारा तट्वर्तीय व्यापार प्रौर भारत के समुद्र पार व्यापार का समुचित भात भारतीय 
जहाजो ढारा हो । 
अन्दरगाह--बन्दरगाहो के बिकारा के लिये ४० करोड़ की व्यवस्था की गई 
है । समुद्र तट पर स्थित राज्यों दे? छोटे बन्‍्दरगाहो के विकास के लिये तथा प्रदीष, 
मगलौर, और मालपी म सब ऋतु के लिये उपयुक्त बन्दरगाह बनाने के लिये भी 
५ करोड रुपये रखे गय हैं । 
श्रस्तर्देशीय नौकानयन---अन्तर्देशीय जल परिवहन विकास के लिये ३ करोड़ 
झुपपों की व्यवस्या वी गई है । इनमें से १ करोड १५ लाख झप्ये वकिघम नहर के 
और ४३ लाख रुपये पढ्िचमी तट की नहरा के विरझ्म्स पर सच किये जायेंगे । बाकी 
राशि गया-ब्रह्मपुत्र बोर्ड को भोजनाओ के लिये दी जायेगी ! 
नागरिक घायु परिवहन--द्रस री योजना म नागरिक उड्डयन कार्यक्रम के लिये 
१२ करोड ५० लाख रपये और ऐश्रर कॉरपोरेशन बे लिये ३० कराई ५० लाख 
फूपये की व्यवस्या है । ८ हवाई अ्रड्डे और म्लाईडर उतरने ये श्रडडे बताये जायेंगे । 
चुसक आती रक्त घुराने हंबाई अड्डु। का आधुनकीक रण ककया जायेगा । 
सार एव प्रसारण--सचार विकाप्त कार्पक्षम के अन्तर्गत अन्य मोजनाओं के 
अतिरिवत २० हँजार डाक््घर, १४०० तारधर, १२०० सारजनिक फोन धर खोले 
जायेंगे और १ लाख ८० हज़ार टसीफोन लगाये जायेंगे । दूसरे स्थाना को फीन 
करने की स्यवस्था का जाल बिछाया यायेगा 4 
दूसरी योजना भ रेडियो स्टेंसन और अधिक नहीं खोले जायेंगे वल्कि सब 
औेन्‍्द्रो के प्रसार क्षेत्रो को और अधिक बढान का प्रयत्न कया जायेंगा। देंश से 
डेलीविजन लगाने की दि्ला म काम शुरू कियी जाय्रेया । देहातो में रेडियो के प्रति 








६० आधिक नियोजन 


रूचि पँदा करने रा लिये १००० स अधिक ऋजादी बाल सभी गाँदो म वचायणी रेडियो 
संट लगाये जायेंगे जिनकी सस्या लगभग ७२ हजार होगो | 

सामाजिक सेबाएँ--सामाजिक सेवाआा पर लगभग €४५४ करोड रुपया व्यय 
किया जायगा । सन १६६१ तक ६ से ११ कप की आयु तक के बच्चा में ते लगभग 
६३०५ और ११ स १४ वष तव की झायु वे बच्चा में से २३%, बच्चा को 
शिक्षा प्रदान की जायेगी । इस काम के जिय ५३००० नय प्राइमरी जूनियर और 
३५०० मिडिल सीनियर स्कूल खोले जायेगे। इनम स २८४०० बुनियादी स्कूल हाग # 
१२०० हाई स्कूला को हायर सेकेण्डरी स्क्रूला मे बदल दिया जायगा। कृषि शिक्षा 
विकास क्या जायगा और सय-तय इजीनियरिय स्कूल खोते जायय । विश्व विद्यासय 
शिक्षा के जिय ५७ करोड रुपया की व्यवस्था की गई है । दूसरी योजना से स्वास्थ्य 
योजनापग्रा बे! लिय २ झरव ७४ करोड रुपया की व्यवस्था थी गई है जिसमें से ४३ 
करोड रुपया नये अस्पताव खीलने श्र उतके सुधार पर खच किये जायेगे । आशा 
है कि श्रस्पताल शब्याञ्रां की सल्या मं २४% की वृद्धि होगी श्रोर चिक्रित्सालयों म॑ 
२६५९ की बृद्धि होगी डाक्टरों गे १६% की नर्तोम ४१% की श्रौर स्वास्थ्य 
सहायका मे ७५५९८ की वृद्धि होगी । 

३१३ लाख मकानों को बनवाने के लिए १२० करोड़ रुपया की व्यवस्था की 
अई है और शरणाथिया के पुनर्वासात के लिए €० करोड रूपय खच किए: 
जायगे ) 


दूसरी योजना और वेकारी-- 

भारत म वरयारी की समस्या ३ प्रकार की है --- शहरो और देहातो में णो 
लोग बेकार हूं उद्दे रोजगार दिलाने नय श्रग्रिकों का रोशेगार देना जो प्रति बपष 
२० लाख की भख्या म बढते जा रहे हुं और शहरी तथा ग्रामीण क्षत्री मैं जिन्हें पूरे 
समय काम नही मिलता उ हे पूरे समय बे लिए रोजगार दिवाना। इमीलिए बेकारी 
की समस्या को सुलझाने के लिए जितते रोजगारों की श्रावरयकता है ये नीचे की 
सातिका मे दिखाएं भय हैं -- 


विज नओ 


(लाख रुपयो में) 
द्वाहरा क्षेत्रा सम देहातो मे कुल योग 





नया रोजगार चाहत वाला कीलए झ्८ धर श्ण्० 
चुराने बेरोजगारी के लिए 2५ श्८ ५३ 
सोच ६३ ६? १५३ 








इस प्रकार दूसरी योजना मे एक करोड ५० लाख व्यक्तियों का पूरे समय के 
लिए काम दिलाने के लिए जिसमे शिक्षित ध्यक्तियों के लिए लगभग २० लाख रोज़ 
गगार सम्मिलित हैं जिनमे से ५ लाख ५० हजार उत लोगों के लिए ह जो इस समय 
बेकार हैं श्रौर १४ लाख ५० हजार ज्ञन लोगो के लिए हैं जिनकी संख्या झ्ागामी 
घर वर्षो में बढने की सभावता है । समस्या की विपणता तथा प्राकार को देखते हुए 


भारत की दूसरी पंच-वर्षीय योजना हर 


नियोजन आयगौग ने स्पघ्ट कर दिया है कि, “यह आशा करना अनुचित होगा कि 
चूगरी योजना के अन्त तक पूर्ण रोज़गार की स्थिति स्थापित हो सकेगी। इसे 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए नियोजित प्रयत्तो को समक माला ढारा ही पूरा किया 
जा सकता है जिसको अ्दधि दूसरी योजना से भी अधिक लम्बी होगी ।” फिर भी 
हमको रोजगारो वी सख्या को अधिकतम करने के लिए प्रयत्व करने ही होगे। 
दूसरी योजना मे पूरे समय के लिए रोजगार के जिस नये अबसरो को अदान करने 
की सम्भावना है वे इस प्रकार है -+ 
दूसरो योजना में रोज़गार के ग्रदसर 
(राख्या लाखो में) 











(१) निर्माण 4&2 कंस ३७ २१०० 
(२) सिंचाई तल बह ०५१ 
(३) रेले 8 बे २५३ 
(४) झन्‍्य परिवहन और सचार ** हबेह शक 
(४) उद्योग और खनिज पर 0324 छध6 
(६) घरेलू और छोटे उद्योग # १8 हक ५ डन्भू 

(७) जमलात, मछली, व्यवयाय, राष्ट्रीय विस्तार सवा तथा सलग्त 
योजनायें अ्श्झ 
(८) शिक्षा * “४ १०० ३१० 
(१) स्वास्थ्य पक ह्ंडं श्श्३ 
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(१२) अन्य, व्यापार एव बाणिज्य सहित 

(१ से ११ तक के योग का ५२%) ६१ २७०४ 
सर्ज योग क्र्ट छह्ण०्३े 
या मोदे तौर पर ब्न्न ८० लाख 


उपर्युक्त तालिका से जो झन्तिम मद में जो प्रतिशत दिया गया है वह वही 
है जो सन्‌ १€५५१ की जनससरूया कौ गणना के समय था | इसका झमशिप्राय यह हुआ्ना 
क्कि न १६६१ में भी यही अनुपात रहेगा यद्यपि आश्या यह की जाती है कि विकान 
कार्यक्रमों की प्रगति के साथ-साथ यह अनुपात भी बढठा जायेगा । ऐसा झनुमान है 
कि कृषि विकास को नई नई योजनाओं में लगभग १६ लाख नये व्यक्तियों को 
रोजगार मिल सकेगा । सिचाई योजनाओं और ग्रामोण तथा छोटे उद्योगा के विकास 
से भी ग्रामों से वेकारी को समस्या कुछ ढम होगी | 

नियोजन आयोग ने खन्‌ १६४४५ में देकारी की समस्या को सुलब्घने के लिए 
तथा अध्ययन करने के लिए एक विशद्येप ग्रुप को नियुक्त किया था । इस अध्ययन: 


हर भाथिक नियोजन 


का मुख्य उद्देश्य ऐसी योजया प्रस्तुत वरगा था जिससे शिद्वित व्यवितयों म वेशादी 
की समस्या की सुनभावा जा सके ! इस ग्रुर का अनुमान था कि लगभग भडे नएप 
शिक्षित व्यवित उस समय बेवार थे और दूसरी योजना के अन्त तक इनबौ राश्या 
२० लास हो जाने वी सम्भावना थी । दूसरी योजना म लगभग १४३ लाख शिक्षित 
ध्यक्तियों को रोजगार गिल जायेंगे और इसतिए वेवल ५३ लाख शिक्षित ब्यवितयों 
वो रोजगार प्रदात करने की समस्या रह जाती है। ग्रुप ते पाई योजताये प्रस्पुत्त 
की थी जिनको नियोजन आयोग की सिफारिश के प्रनुसार पहले बुछ चुने हुए क्षेत्रो 
मे ही लागू किया जायगा प्रौर यदि उनने परिणाम अच्छे होते हें तो उननते सामाय 
रूप से अपनाया जायग्रा 
कुछ भी हो योजना के भ्रन्त तक कृषि व अतिरिक्त अन्य क्षेत्रा मे कुल ८० लाख 
रीजगार प्रवसर मिल सकेंगे तथा ग्रामीण क्षेत्रों मे कृषि तथा भूमि सुधार कार्यतमो 
के कारण १६ लाख श्रस्य ध्यक्तियों को और रोजगार मिल जायगा। इसके झतिरिका 
प्रन्‍्य क्षेत्र मैं भी रोजगार धवसर प्रदान किये जायेगे भर इस प्रकार योजना में बेकारी 
को कम बरते के लिए काफी प्रयत्य गिए गये हें बिन्‍्ठु वेषारी की समस्या उतनी द्री 
रहेगी मितनी प्रथम योजना के श्रग्व म थी । सच तो यह है कि भारत म बेकारी की 
समस्या एक दीधकादीन समस्या है जियको अलग बालीन उपायो हो दूर नहीं कमा 
जा सत्ता । इसते लिए बई प्रकर्षीय योजनाप्ों वा सिर्माण कराया होगा । 
दाष्ट्रीप प्राथ--ऐसा भ्रनुभान है वा सन्‌ १६४५ ४६ में जो श्राय १० ७०० 
करोड़ रुपय भी बह सन १६६०-६१ म वढ़ कर १३४८० कराड रुपए हो जायभी । 
प्रथाति उसमे लगभग २२९ गी वृद्धि हागी। प्रथम योजना काल भ प्रत्ति व्यक्ति 
झ्ाय २५४ एपया से बंद वर २८१ रतय हा गईं थो | श्रथोंत ११ प्रतिश्वत को वृद्धि 
हुई थी भौर दूसरी योजता के अन्त लक प्रति व्यक्त प्राथ ३३० रुपय हो जायबी 
अर्थात लगभग १५% की वृद्धि होगी । रन १६५५ ५६ गे राष्ट्रीय झ्राय मे कृपि तथा 
सह्टायव धर्शों का भाग ४८९०, था जो सन १६६० ६१ मे घट कर ४६% रह 
जायगा पर हु खानो तथा कारसाना का हिस्सा ६०, स बढ बर ११% हो जाने 
बी सम्भावना है (। परन्तु यह बुद्धि उसी रामय होगी जबकि वियोजन मे रामजरय 
रहे, विदेशी सहाणता शिलती रहे अपन्यय कस से कम हो व्यक्तियां का खहयाय 
प्राप्त होता रहे ताबि उन्पत्ति के उन्नत ढगो को प्रपनाने एव विक्रास के: लिय उपयुक्त 
बातावरण उत्पन्न हो राजे । 
दूसरी योजना के गुण-- 
दूसरी योजगा प्रथम मोजना की अपेक्षा अधिक बडी तथा उत्राहपूर्ण है और 
योजना श्रवधि के भ्रन्त तक भारत के प्रति ब्यक्ति वास्तविक श्राय काफी बढ 
जायगी श्रौर श्राथिक दशा भी सुधर जस्मगी ! इस योजना से निम्त युण हू -- 
ह योजना मे वास्तविक लद्षपो पर त्तथा उत्पादन की मात्रा पर छोर दिया 
जाया है न कि वित्त पर | दूसरे शब्दों मे उन्होंने पहले यह निश्चित कर लिया है 
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सके उनको दूसरी योजता झवधि सम इतना उत्तादव करना है और तत्पइचात उनके 
लिए वित्त का प्रवन्ध करते के प्रयत्न त्रिय है । प्रथम योजना म उहाने पहले बह 
निश्चित किया था कि उनको योजना अवधि म कुल कितना खच करना है जिसके 
अनुसार उहांते अपन खक्ष्य निर्धारित किय थ | इस श्रकार प्रथम योजना म न तो 
प्रगति की जाँच ही हो सकती थी और न वास्तविक प्रगति का झवुमान ही लगाया 
जा सक्तता था । श्रत दूसरी योजना पहली की अपेक्षा अपन दप्टिकोण म अधित्र 
वास्तविक है । किन्तु वित्तीय तथा उत्पादन सम्बन्धी लक्ष्यों में समचय स्वापित करन 
के लिय यह झावदश्यक है कि हमारे पास (श्र) विभिन्‍न वस्तुआ के उत्पादन सम्बन्धी 
लक्ष्यों की पूर्ति के लिय आवश्यक कतची सामग्रा, झर्जित, श्रम इत्यादि के सही और 
पूरे अनुमान हा और (व) हमें वह मूल्य भी मालूस हा जिन पर भविष्य म यह 
साघन उपलब्ध होगे । दुर्भाग्यवश इन वस्लुओ के सम्बंध म विश्वसनीय सूचनार्ये 
प्राप्त करना असम्भव है और इसलिय वस्तुतत नियोजन म अनेकों प्रकार वी 
कठिनाइथा उत्पन्न हागी ।  प्रजातान्त्रीय नियाजन के अन्तमत मारत चंसे आधिर 
दृष्टिकोण से पिछडे हुए देश जहा आधिक नियोजन की आावश्यकताझा के जिय 
प्रशासन सम्बन्धी व्यवस्था पयाप्त नहीं है और जहा पर हर विभाग और हर 
मत्रालय इस बात के लिय ग्यातुर है कि वह अपने कायतक्रमा पर अधिक से अधिक 
घन व्यय करे, वित्तीय नियोजन की अपक्षा वस्तुगत नियोजन पर अधिक बल दन 
क ग्ावश्यक परिणाम यह हाग कि एक और तो अपव्ययी खर्चे हाथ और दूसरी आर 
अत्यधिक राजकीय व्यय से मुद्रा प्रसार उत्पन्न होगा। प्रथम प्रचवर्षीय योजना म॑ 
वित्त मन्त्रस्लय ने राजकीय व्यय पर कठोर नियत्रण करने की नीति इस सिद्धान्त 
पर. झपनाई थी कि विद्यप परिस्यितिया बे भ्रतिरिक्त कसी को भी उस्ष धघनस 
अधिक खच करने की ग्राज्ञा नही दी जानी चाहिये जो उसके लिय पहन से निश्चित 
कर दिया गया हो। किन्तु वस्तुमत नियोजन में यह भ्राघार गलत हो जायगा। 
विभिन्‍न विभाग और मज्ालय क्सी न छझिसी बहान दूसरा प्रचवर्धीय योजना म॑ 
निश्चित किय गप वस्तुपत्त लक्ष्यो को प्राप्त करन के लिय शअ्पन वित्ताय लक्ष्यों का 
डल्लघन करने क लिये सोचेंग । योजना अवधि म जितन घन के विनियोग करन की 
झाझ्ा वी गई थी उतने घन का विनियोथ न कर॥क राजकीय व्यप्र को कम 
करना अच्छी वात नहीं होगी। परन्तु इसस नी अधिक बुरी बात यह हागी 
कि अपध्ययी सर्च किये जाय तिसस जनता का घन की हानि हों और उसको 
अनियन्त्रित मद्रा प्रसार के बुरे परिणाम सहन करना पड | ? भर यह स्पष्ट है कि 
वस्तुयत नियोजन से अधिक सतकता बतसी हांगा । 
४2 दूपरो योजना ल हमारे देता की अथव्यवस्था अधिक सन्तुलित हो 
जायेगा । पहेवा याजना में कृषि सिचाई और दाक्ति क विकास को अधिक वल प्रदान 
किया गया या इसीलिय दूसरी योजना में औद्यागिज् विकास पर अधिक जोर दिया 
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की दर डुगुनी हो सके ! भारत म बचता की चालू दर ७९७ है और पिछले ५ वर्षों 
व्य लगभग १% की ही वृद्धि हो पाई है। ऐसा सोचना शअ्रत्यन्त आशाबादी होगा 
“कि अगले ५ वर्षो म॑ वृद्धि की दर एक दम्र बढ जायेगी । जैसी सरकार की नीति है, 
आय के वितरण को झसगानताझा को कम करने से कुल बचतो की मात्रा और भी 
कम हो जायेगी । हमारे देश म अधिकाश व्यक्तिया का खाद्याक्ष उपभोग न्यूनतम 
स्तरी से भी नीचा है और बह अनुमान लगाया गया है क्ति उपभोक्ता व्यय में जो 
वृद्धि होगी उसका लगभग ५०% कवल खाद्यान्न मं ही व्यय किया जायेगा । हमारे 
यहाँ कुछ एसी प्रथा चली आ रही है कि कुछ वर्षो में अच्छी फसलें रहने के बाद 
आड़े से वर्षो तक झवश्य ही खराब फसले आती हें । बतेमान परिस्थितियों मे 
इसलिये अग्रले ५ वर्षो म बचतों म ८5% की वृद्धि को आझ्या करना एक सुरक्षित 
अनुमान नही है, और इसलिये वास्तविक साधना के अनुसार योजना के आकार का 
ध्युननिर्धारण होना चाहिये । * 
कुछ लोग यह तक दे सकते है कि योजना के अन्तर्गत जो भी लक्ष्य निर्धारित 
किये जाते है, संदि उनके लिये पर्याप्त साधन उपलब्ध न हों तो उनमें आवश्यक 
कॉट छोँट की जा राकती है । किन्तु क्या यह खराब नियोजन नहीं होगा गयाक्ति 
इसका जनता पर बहुत बुरा प्रभाव पडेगा और यदि सरकार अपने वास्तविक लक्ष्यों 
को पूरा करने का प्रयत्व करती है तो देश म अत्यधिक मुद्रा भ्रसार उत्पन्त हां 
जायेगा। इसलिये पूर्व निहित लक्ष्यों में हेर फेर करने की नीति दीपपूर्ण होगी भ्रौर 
अच्छा यही होगा कि देश के वत्तंमान राधना को दृष्टि म रख कर योजना को 
चास्‍्तविक बनाने व प्रयत्व करना चाहिये ।* प्रो० शिनोय ने भी अनियल्नित मुद्रा 
असार के भय की ओर सबेत किया हे जो सुख्य रूप से अत्यधिक उत्साहपूर्ण 
योजना बे परिणामवद्य उत्पन्न होगा ।९ 
३ योजना म॒ तीसरा दोष यह भी बताया जाता है कि इसमें उपभोक्ताग्रो 
को क्रप शक्ति की ओर उचित ध्यान नही दिया गया है। आर्थिक विकास के क्रम 
मैं जो कुछ भी व्यय विकास कायक्रमो पर किया जाता है वह थ्रमिका और कच्चे 
माल के उत्पादको के पास पहुँच जाता है जिसको वे अन्त म उपभोग की वस्तुआ 
पर खर्च करते हें। उपभोक्‍ताओ्रो की सक्रिय क्रमशक्वि म निरन्तर वृद्धि होते 
रहवा इसलिये श्रग्वश्यक है कि उत्पादन का क्रम जारी रहे और अन्त मे देश के सारे 
अपना क्र एर्पा झपफ्रोग हो सके । श्रट्टि व्यक्ति उत्पादिक करे याद अभी वस्‍्तुआए क्या 
उपथोग करने के लिये असम है तो विकास कार्यक्रम बीच म ही ठप्प हो जायेगा। 
ठीक यही बात हमारी योजना में भी देखने म आती है। क्योकि राष्ट्रीय आय पर 
करारोपण वा प्रतिशत ७% से वढकर सन्‌ १६६०-६१ में & या १० प्रतिशत हो 
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3] आाभिक नियोजन 


जायेगा | हो सकता है कि साधनों कौ कमी को पूरा करने के लिये यह प्रतिशत 
१२ हो जाये । वैसे ही हमारे देश में कर भार बहुत अधिक है और यदि क्रारोपण 
में और नो वृद्धि कर दी जावेगी तो जनता, व्यापार और उच्योव के लिये कर भार 
असदन हो जायगा | इसे अधिरिकत जिस करद्यरोतण से व्यक्तिवयों की तय शरिति 
कम होने की सम्भावना होगी उससे सबइय ही योजना को कार्य प्रगति में बाघा 
पहुंचेगी । राष्ट्रीय झ्ााय की वृद्धि के साथ-याथ सरकार वो कर आय भ वृद्धि होवा 
सौ स्दाभावित ही है | विन्तु यदि गह वृद्धि व्यविदया की फ्य झतित को कम करके 
प्राप्त की गईं तो योजना की सफ्तता कठिन हो जायेगी । दीक यही परिणाम उस 
समय होगा जबकि व्यक्तियों का अपना उपमोग कम करते और अ्रपनी बचते अव्विकत 
करते के लिये बाध्य क्या जायगा ! कीन्स के सामान्य सिद्धाल्त ने इस बात के 

हत््त को नती-भमाँति सिद्ध बर दिया है । इसलिये योजना में उपशोकक्‍्ताओ की कप- 
दाविल की झोर जो ध्यान नही दिया गया है वह बहुत बदी कसी है ) 

४ याजना म होनार्थ प्रवन्धता की जो १२०० क्टोट रुपये वी राशि 
निश्चित करी गई है उसस अनुवित मुद्रा प्रसार उत्पन्त होगा । वैसे तो वियोजित 
आिक विकास के वायक्रम का मुद्रा प्रसार एकं प्रयक्ष परिणाम है विन्‍तु इस पर 
कठोर नियन्‍्ष्रण होने चाहियें। प्रो० शिनोय ने टीन ही कहा है थि “यदि हम यह 
मान भी लें, कि राष्ट्रीय द्ाय की वृद्धि की दर दुगुनी टो जायेगी, तो मी अतिरिक्त 
मक़दी की माँग उतती नहीं होगी कि वततमान खुद्रा पूति को लगभग ४०-६० 
अप्रतिमत का हीनाये प्रबन्धन करना उचित हो “***+ यह स्पप्टतया मुद्रा स्फीधि- 
कारक होगी ॥/7 

४ यद्यपि दूसरी योजना में पहली योजसा की जुटियों को दूर बरते हुए 
औद्योगिय विकास को उचित महत्व प्ररान बिया गया है रिन्‍्तु गह ससभव है हि 
बड़े कारखाना द्वारा उपभांग की वस्तुओं का उत्पादन ने होकर हमारे देश का 
औद्योगिक ढाँचा झनतुलित हो जाये । ग्रदि नियोजन झायोग की, छोटे उद्योगा को 
बे उद्योग्रो की अ्रपेक्षा विकमित करन वी योजना सकत हो जाती है त्तो बडे उद्योग 
पीछे रह जायेंगे और मशीव तथा इस्पात की साँग बढ़ने के स्थान पर कम होने 
लगेगी । इसी समरया का दूसरा पहलू यह है कि भावी ओद्योगीकरण सरकारी तथा 
निजी क्षेत्रों के सयुकत प्रयत्तो पर निर्भर करेगा) सद्यथि दूसझी योजेना म निजी 
कै म व्यय की राशि को २४०० करोड रपंयो पर निर्धारित क्रिया गया है, किन्तु 
इस ओर कोई भी व्याव नहीं दिया यया कि इदनो वर्टी राशि दा प्रबन्ध कल्मॉँस 
होया, श्रौर मह बात याजता मे स्पप्ड भी कर दी गई है । इसका अभिप्राय यह हुमा 
है कि यदि निजी कैत्र को आवश्यक सावन नहीं मिलत (जिनके प्राप्त न होन की 
आया भी है) तो निजी छेद म च्रौद्योगिक विक्रस बहुत पीछे रह जायेगा और 
डूमरी योजना स उतनी औद्योगिया उन्नति नहीं हो परायेनी जितसी आाणा की जाती 
है । इसी समस्या का वीसदा पहलू यह है कि टूसये यौजना मं बेशारी की समस्या 
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कौ दूर करने पर अधिक जोर दिया गया है और वास्तव में कुठऔीर तथा छोटे 
उद्योगों के दिकास को अधिक महत्त्व देने ४ पक्ष में यही सुरू्य तर्क भी दिया जाता 
है किन्तु नियोजन ग्ायोग ने उत्पादित वस्तुमो दी लए्यतों पर कोई भी ध्यान नही 
दिया गया है जो अनियार्य रूप से ही अधिक ही १ क्योकि इनका उत्पादन मशीनों 
हारा नही होगा। हमारी आवश्यकताओं को देखते हुए नियोजन आयोग को एक 
छुसी तये प्रकार की मशीतें बनाने की व्यवस्था करनी चाहिये थी जिससे वस्तुओं को 
लागतें तो कम हो परन्तु जिनके लिये पूजी के विनियोग की प्रति इकाई पर अधिक 
श्रमिकों की आदश्यकता हो । जब्र तक ऐसा तहीं किया जायेगा हमारी बेकारी को 
समस्या स्थायी रूप से दूर नहीं की जा सक्ेभी | ऐसी व्यवस्या का अभाव भी दूसरी 
योजना बा एक बडा दोप है ७ 

योजना की प्रगति--मई सन्‌ १६५७ में वियोजन झ्ायोग ने दूसरी योजना 
की प्रगति एवं भविष्य के सम्बन्ध सें अपना एक भैमोरेन्डम निकाला था णिसमें उन्होंने 
योजना वी पिठले २ वर्षों की प्रगति के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण बाते स्पष्ट की 
थी । झ्भी तक' (€ मई सन्‌ १६५४६) योजना की तीसरे वर्ष की प्रगति के सम्बन्ध 
मैं कोई सूचना प्राप्त नही हुई है इसलिये हम यहाँ पर केदल योजनः के पहले दो 
घर्षा की प्रगति बी ही चर्चा करेंगे । मंमोरेस्डस में जो तथ्य दिये गये हैं घतके आ्रापार 
पर विना किसी सकोच के कहा जा सकता है कि योजना की प्रगति निर्घारित लक्ष्य 
की तुलना में काफी कम हुई है। कृषि उत्पादन के क्षेत्र को ही लीजिये, पहले दो 
वर्षो में निर्षोरित लक्ष्य से २५९६ कम ही उन्नति हो पाई है) यह्व निम्त तालिका 
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द्वारा सिंचाई होने का लट्ष्य निर्धारित किया गया था, परन्तु सन्‌ १६४६-५७ में ६८ 
लाख एकड और सन्‌ १६५७-५८ में ११ १ लास एक्ड झतिरिकत मूमि पर ही सिंचाई 
हो सके है शौर सन्‌ १९५८-५६ में अनुमान है दि २०३ खाख एकड झ्तिरिकत 
भूमि पर भर सिचाई हो सकेगी । इस प्रकार पहले तोब वर्षों मे कुछ ३७३ लाख 
एकड अतिरिक्त भूमि पर ही सिचाई हो सकी है | केवल यही यही बल्कि जो ब्रुछ भी 
पघिचाई सुविषधायें प्रश्न की गई हैं उनता पूरा उपयोग भी नहीं तिया जा सवा है । 

दावित विकार के यार्यत्रम के श्रनुसार गोजना अवधि से ३५४ लास झ. फ. 
अतिरिक्त शक्ति का उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित विया गया था । किल्तु पहले 
सीन वर्षों मे कैबल ७ सार पिलोवाट झ्तिरिकत दाक्िति के उत्सदन होने वी ग्राझा 
है भर वर्तमान झतुमान यह है रि ्रब यौजना वाल में केवत ३० लाख क्लिवाट 
अत्तिरिक्‍्त दाक्ति ही उत्पन्त हो सकेगी जब कि योजना का लंद्म ३५ लाख क्लोवाट 
निर्धारित क्रिया गया है ! 

बड़े तया मध्यम पैमाने के उद्योगा, जिनके तिये ७६० करोड़ रुपये की राशि 
नियत करी गई थी झ्रव यह भाशा करी जाती है"कि इन पर केवत ५८२ करोड रुपये 
की योजनाएँ ही वार्बाग्वित की जा सर्केंगी और शेप योगना के बाद पार्बान्बित 
होगी । इस धीमी प्रगति का मुरय बारण यह है कि हमे पर्याप्त विदेशी विशिमय' उप- 
अब्ध नही हो पा रहा है । निजी क्षेत्र में इन उद्योगो पर ८४० बरोड रुपयों के सर्च 
बरने का खक्ष्य निर्धारित रिया गया था । तिल्तु पहले दो वर्षों मे कुल विनियोग 
लगभग १३४५ करोड से १४० करोड के धीच म ही हो पाया है और अरब यह श्राद्या 
की जाती है कि योजना के अन्त तर निजी क्षेत्र मे ४७५ करोड रपयो का ही विनि- 
योग क्या णा सकेगा शौर निर्धारित लक्ष्यों मे से रेबय ७० से ७५% तक ही लक्ष्यों 
वी पूर्ति हो सफेगी । झगुमान है कि भारी रसतयतिक पदार्थ, झबरर बनागे की मशीनें, 
इजय, रैल के डिब्यें, राईकिले, विजली इजी वियरिंग उद्योगों धौर ग्रधिकाश उपभोकता 
चस्तुप्नो के लक्ष्य दूसरी योजना के ग्रन्व तक पूरे हो सकेगे । बिन्‍्तु एण्यूमीनियम, 
सीमेंट, रण बा सामान मील, स्वय चसने वाली मशीतें जैसे मोटरें शौर फेरोमेमनीज 
सम्बन्धी उत्पादन के लक्ष्य पूरे न हो भर्ंगे । योजना अवधि म॑ कोयले के उत्पादव 
का लक्ष्य ३१२० लाल टन पर निश्चित क्या गया है । परन्तु श्रभी तक थो उत्तति 
हुई है उस से यह झाभर वी जाती है कि योजगा झ्रवधि में केवल ४० लाब उन 
कोयला ही उत्पन्न हो सकेगा । 

कक्षा सम्बन्धी सुविधाओं के सम्बन्ध से यह झाझ्ा की जाते है कि योजना 
के ग्रन्त तक निर्धारित लक्ष्य से मी अधिक प्रगति हो जायगी । जद्दाँ तक नये रीज- 
गार प्रदात करने का सम्बन्ध है बढती हुई क्रम शात्रि को काम दिलागे वाले भवसरो 
में पर्याप्त विस्तार द्ोने वी सम्भावगायें प्रतीत यही होती और इसका सुरुष कारण 
यह है कि विवियोग नी प्रगति की दर आवशइयतताओ शी अपेक्षा बहुत कम गे 
ऐसा अनुमान है कि वहले दो वर्षों स लगभग २० लाख सये काम के अवसर कृषि 
क्षेत्र के बाहर प्रदान किये गये हें ओर लगभग १० लास पीसरे बर्ष से अदा किसे 
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जाने की आ्राशा है । योजना अवधि के लिये यह श्रतुमान है कि क्रपि क्षेत्र के बाहर 
लगभग ६५ लास काम के नये अवसर प्रदान हो सकेगे और इस प्रकार योजना के 
पूरे लद्षय प्राप्त होने की आजा नहीं है । 

मैमोरेन्डस के झनुसार पहले २ वर्षो में योजना पर कूल व्यय १४६६ करोड 
रूपयो का ही हुआ है और सन्‌ १६५८-५६ मे ६६० करोड रुपयें के खर्च होने की 
आशा है। इस प्रकार प्रथम हे वर्षों मे योजना पर कुल व्यय लगभग २४५६ करोड 
झूपयो का होगा | यदि योजना अवधि में ४८०० करोड रुपयो का ही व्यय होता है 
तो श्रम्तिम २ वर्षो में लयभग २श३४४ करोड रुपयो का व्यय और होना है जबकि इन 
दो वर्षो मे केवल १७०४ करोड रूपयो के प्राप्त होने को आशा है । इरा प्रकार योजना 
में कुल ब्यय लगभग ४२६० करोड रुपये तक हो सीमित रहेगा और योजना के 
भारम्भिक लक्ष्य से ५४० करोड रुपयों का ब्यय कम हो जायेगा । इसलिये थोजना 
को उपलब्ध साथनों के अनुकूल बनए्ने के लिये उसके प्रारम्भिक लक्ष्यों मे कुछ काट- 
छाँट भ्रवदय ही करनी होगी । इस राम्बन्ध में नियोजन आयोग का विचार है कि 
इस प्रकार की काँट-छाँट कई कारणों से न्‍्यायसगत नहीं होगी। थदि कोई काट- 
छाँट की जाती है तो सबसे पहले सामात्रिक सेवाझो के ही लक्ष्यों मे की जाम्रेगी जो 
अनुचित होगी । इसके श्रतिरिक्ा इस प्रकार की काट-छॉट से योजना का समुच्ति 
ढाँचा असतुलित हो जायेगा । इसके अतिरियत इस काट-छांट का अ्रभिप्राय यह होगा 
कि बहुत सी योजनाएँ जो झारम्भ हो च॒त्री हैं वह अधूरी ही रह जायेंगी और उन पर 
जो खर्चा हो चुका है वह वेकार दो थायग्रा । इसलिय नियोजन झ्रायोग का विचार है 
कि फिसती भी प्रकार योजना अवधि सम कुल ब्यपध ८५०० करोड रुपयो से कम नही 
होना चाहिये । 

पोजता का पुनर्विर्धारण--मेमोरेन्डस से नियोजन झ्रायोग ने योजना अवधि 
स॑ प्राप्त होने बाले खाघनों का जो झगुमाव समाया है यह निम्त तालिका से स्पष्ट 








हो जाता है -- (करोड रुपयो मे) 
जाआणखईणण-वप/?/शभपापभपणपए/५-ै्ै+-++-त--+--+_-...00008 
योजना के न्यू /होने; 
स्रोत वाले' साधनों का 
प्रारस्मिक ज्क्ष्य अनुमान 
#. घरेलू आय के खोत  *** ४९३ हज. पृुछ०० |. शरदरा 
(अ) चालू झाय से “** के १,२०० प६& 
(व) रेजो से *** **+ दम १४० २५० 
(स) ऋण तथा अल्प बचें ४ १,२०० 3 
(द) विविध गाय *** शक २४० घ्६ 
२. विदेशी सहायता हि श्र घ०्० १,०बे८ 
है. हीना प्रवन्धन 86 १,३०० १,२०० 





चुल साधन ब्छ कु ४,८०० ४,२६० 





६०० आधिर नियोजन 


मैगोरेस्टम में योडना को दो भागों से विभाजित किया ग्रया है 'आ भाग में 
४५०० करोड रपये खर्च किये जायेगे श्रीर इन बार्यक्षमा को पुस किया जायेगा जो 
कृषि उत्पादन म वृद्धि करत से सम्यन्बित हें, जो दूसरी पोजगा की सफ़्तता के लिये 
प्रत्यन्त भ्रावश्यक हैं जो काफी ऊेची अयस्या तक पहुँच चुती हैं और वे योजनाएँ 
जिवको स्थग्रित नहीं किया जा सकता और व भाग मं होष काय-स्मों वे लिये ३०० 
करोड़ इपए तियत विश गय हैं जितरे वेदल उसी सम्रव पूरा किया जाथगा जब 
पर्याप्त साधन उपलब्ध होगें। 
म्रेमोरेल्डस मे अनुसार प्रथम तीन वर्षा सम जो २४५६ करोड रुपयो का ब्यय 
कया गया है वह॑ निम्न स्रोतों से प्राप्त हुई है -- 
(करोड रुपयो में] 
मकर लीग अर बह. 2% है मे ज3.म लक न २, कक अललकलकीक 2 हिल ० सकल जी अप लि सेप अ2 ० 


चालू ध्ाय से ४३६ 
रेजो से १२३ 
ऋण, अल्प बचतो झौर भ्रन्य धरत्रार की ग्राय भ्श्३ 
विदेशी सहायता घ४३८ 
होवायये प्रवत्थत २१७ 


8 23 हे, यौग २४५६ 


है अब तक योजना के लिय जो साथव उपत्म्ध हुए हैं वे भाझा से बहुत बम 
रहे हूँ । योजना आराम्म द्वोने स मत्र तड़ करो म वापी वृद्धि कर दी गई है । वेस्दीय 
रास्शार वा ४ बर्षों मे कठो हे श्राप हंगे याली भ्राय या अतुमात लगभग ७२४६ 
बरीद शपय है जब वि योजजा ता शक््य वेबज २२५ बरोड रुपयों वा है। इसी 
प्रकार राज्यों म जो कर सम्बन्धी उपाय अ्पताए गये है उतसे ५ वर्षों मं १७३ करोड़ 
स्पमे प्राप्त होने भो आधा है जय कि योजता का खद्य २२५ करोड़ रुपयो का है! 
इतने राशियों मर से अधिराश भाग सुरक्षा तथा गैर विकास वाये-त्रमो वो दे दिया गया 
है ग्रौर पीमना वे लिय चनिर्षारित लट्ष्य से वेबत ४४ करोड सपये भ्रविक प्राप्त 
हो पायेंगे । योजना के साधता म जो ४०० करा” रुपये की कमी थी उसय से केवल 
एवं छोटा सा माय ही इस प्रतरार दूर हा पायगा । श्राय के खोता वी कमी के कारण 
दी योजता के प्रारम्मिक वर्षो से हो णुक बरी माया मे होतार्थ प्रबन्बत करना पहुा। 
एक समय ऐसा था जबकि कुल ६०० करोइ रुपयो तक ही हीजाथं प्रवन्धव करने का 
डटादा था । तिस्वु अब यह निश्चित सा भतीत्त होता है कि १३०० फरोड रपया का 
ही हीवार्थ प्रबन्धन करवा पड़ जायगा और यदि उचित उपाय नहीं किये यय तो 
शायद इससे भी श्रधिक राशि बा हौताथ अरनन्‍्बत वरना बड़े । 
भजन के “प्रँ माय को कायार्वित करन के लिये भी २४० करोड़ रप्षयों को 
और प्रधिक आवश्यकता होगो बिनको प्राप्त करत के लिये अधिक बर खगाने पढेंगे, 





कि 


भारत की दूसरी पच-वर्षीय योजना 


१०१ 


योजना के अतिरिवत अन्य प्रकार के व्यय गे मितब्ययिता लानी होगी और ऋण 
त्तवा अल्प बचें प्राप्त करनी होगी । नियोजन आयोग का प्रस्ताव है कि अतिरिवत 
करारोपण से १०० करोड, ऋण तथा अल्प बचतो से ६० करोड और खर्चे से 
मितव्ययिता तथा करो और ऋऋणशो के पिछले भुगतान प्राप्त करके ८० करोड रुपयो 
की व्यवस्था करते की ओर प्रयत्न किये जाने चाहियें। इस प्रकार नियोजन ग्रायोग 
के अनुसार दो वर्षो म निम्न प्रकार आब के स्रोत एकनित करने होगे :-- 
(करोड रूपयो से) 


अगले दो वर्षों मे प्राप्त होने वाती 


स्रोत 


राशि का अनुमान 





हु घरेलू झाय के स्रोत “* 


(सर) चालू झाय से 
(व) रेली से 


(स) कण तथा अन्य बचतें *** 


(द) विविध भ्राय 


र्‌ विदेशी सहायता ५४ 
३ हीनाय॑ प्रबन्धन ७५३ 


योग *** 


घ६० 
१२१ 
ड्ठ्७ 

] 
दर 
रपरे 


र२०ण्ड४ 





गत वर्षो में मूल्यों में वृद्धि होती छ्वी गई है इसलिये झ्राय की राशि को ध्यान 


में रखकर योजना के वास्तविक लक्ष्यों में भी कमी फर दी गई है जो वित्तीय काँट- 
काँट की भ्रपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है । यह निम्न तालिका में दिखाई गई है -- 
(करोड रूपयो में) 
































प्रारश्भिक। कुल | दुद्राये | कुल |प्र भाग में। कुल 
मह्दें लय का हुए का (|व्ययकी| का 
मिनी प्रतिशत | लय | अतिशत | राशि, । प्रतिशत 
१ कृषि एव सामुदा- 
यिक विकास भ६८ | ११८७| ४६८ | ११८| ५१०० १६९३ 
सिंचाई एवं दकिता &€१३ कैद आ | 5 ऋएुछ ६७६ ८२० दर 
३ ग्रामीण तथा लघु| 
उद्योग र्ण्ण बट रण अर २६० श््द् 
४ उद्योग तथा खनिज। ६६० हज ह९६/ 6 ऑफ शृण ४ ७६० १७५ 
४ यातायात एवं| रह 
सचार श्सद४५ | रच% | श्इड५ू | ए२८०। १शे४ड० | रह 
६० सामाजिक सेवाए। €ंड+ २१६७), पछरे १८६० ८२० श्ष्छ 
७ विविध अं २० झड़ ३७ ण्छ श्६ 
योग | ४८०० | १०० ० | ४८०० | १०००० | ४४०० | १००० 


१०३ आविक नियोजन 


सुमोरेण्डस के अनुसार यह पता लगाना कशित है कि पुतनिर्धारित लश््यो से 
उत्पादव तथा रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ेगा स्वाकि यह कई बातो पर निर्भर करते 
हैं, ज॑से श्रधिष भ्रश्ठ॒ उपजाने की ओर किये गये प्रथल्लो वी सफतता, निजी क्षेत्र में 
विनियोग सम्बन्धी क़िग्राझ्म की प्रगति इत्यादि। सक्षेय में योजना में ग्रौदोगिक 
उसादने, यातायात एवं मचार सम्बन्धों लक्ष्य भ्रच्छी प्रशार से पूरे हो सकेंगे । किन्तु 
सामाजिक सेव्राप्मा थौर मिंचाई तथा विद्युत के लक्ष्य पूर्षे रूप से प्राप्त नहीं किये 
जा सकक्‍ग | 
वास्तव में दसरी पचरर्षीय योजव7 को अनेवा कठिनाइयों से से होकर निकलना 
पड्ड पह्टा है। पदि देखा जाये तो बद्ू कठिताइयोँ प्रथम योजता में ही आरम्भ द्वो गई 
थी रिम्तु इनरा बास्तवित्र रूप दुसरी योजना में ही दृष्टियोचर हुम्ना । प्रथम धोजना 
के अन्तिम दो वर्षों में विर्धारित लक्ष्य से ० लाल टन कम श्रवाज का उत्पादन 
हुआ । यद्यवि सनू १६५६-५७ में श्रनाज वा उत्पादन सचू १६४३-४४ जता ही 
ही गया तिम्तु रान्‌ १६५७-५८ श्रौर १६५८-५६ से स्थिति फिर बिग गई ; 
जायाप्र जाच समिति या अनुमात था फ़ि दूसरी थोजना पे अन्त मे भी भारत को 
२० साख दन भनाज की बसी अनुभव होगी । इन सब वसिया का कारण यह हुझा 
कि प्ाथ पदार्थों के भूत्य बढले गग्े ओर सृल्प सूचक भ्रक जो पनू १६५५४--४६ में 
६४६ था बह बड्ेकर रानु १६५८ में ११६७ हो गया था ( भारत में केवल साथ 
पदार्थों के मृत्यों में ही वृद्धि नहीं हुई है बरत्‌ सागान्य मूल्य स्तर भी ऊपर की ओर 
श्रढ रहा है। सापान्‍्य सूल्य सूचक भ्क जो सन्‌ १६५४-५६ में ६६३ था बह 
जुलाई सन्‌ १६५८ में ११५ ६ हो गया । सामास्य मूल्य स्तर में वृद्धि होने का प्रमुख 
कारपा एक शेर तो उत्पादव की कगी थीर दूसरी गोर हीवाए परवन्‍्यत की हमी 
रही है। खाद्य पदायों की भाँति लगभग सभी क्षेत्रों से उत्पादन को बढाने की 
झ्राशातीत चकवता प्राप्त नही हो वाई है। इसके ग्रतिरिक्त पिछले ४ दर्षों मे इतना 
हीतार्थ प्रबन्धन हुआ कि शध्यद पहले कभी नहीं हुमा था । पहली योजना के श्त्तिम 
दो वर्षों में ४५७ करोड हयें, दूसरी योजना के पहले २ वर्षों में ७०० करोड 
रुपयों का हीवार्थ प्रबन्धत किया गया था थौर सन्‌ १६५८-५६ में २०० करोड 
रुपयो का हीनार्थ श्रेबन्चन होने की आ्राज्मा वी । मृत्यो की वृद्धि के कारण योजना के 
खाकर और लदक्ष्या में भी कमी करती पड़ी है | इसके साथ साथ बजट से थिपती 
आये प्राप्त करने की झाशा थी वह भी प्राप्त नही हुई । जहाँ तक करारोवण का 
सम्बन्ध है केन्द्रीय सरकार ने काफ़ी सफवता प्राप्त की है । जिन्‍्तु राज्यों को उचित 
सफलता प्राप्त नहीं हो वाई और उत्तका मृर्ष कारण भ्रही है कि राज्या के भ्राय के 
स्रोत इतने मोचपूर्ण बही हैं । हम यह भी बता चुके हूँ कि कराशेपण से जितनी 
अधिक ग्रास ब्राप्त हुई थी वह प्रधित्वर रक्षा तथा सौर विकास सम्बन्धी कार्यो पर 
खर्चे को यई है! ऋण तथा झत्प बचें भी उतरी प्राप्त नही हो पाई थी जितनी 
का अनुमान था। साथ ही पिछले दो वर्षा में विदेशी विनिमय वदिलाइवों ने विकराल 
रूप धारण कर ख़िया है जिसके कारण हमारी वित्तीय बठिवाइयाँ श्रौर भी अपिक 





आरत की दूसरी पच-वर्षीय योजना श्न्ड 


बढ गई है। इन सब बातो को ध्यान में रख कर यही वहना डचित होगा कि जो 
कुछ लक्ष्य प्राप्त हुए हैं वे भ्रशसात्मक है । 
यहाँ पर यह बतादा अनुचित न होगा कवि नियोजन झायोगस ने पिछले वर्ष जो 
मैमोरेन्डस सिकाला उसगे हालाकि उन्होंने तथ्यों को काफी खोल कर रखा है फिर 
भी उन्होने जनता के सम्पुस्त दास्‍्तविक परिस्थिति नही रखी है । हम पहले बह चुके 
हैं कि पहली योजना बी अपेक्षा दूसरी योजना अधिक वास्तविक है क्योंकि इसमे 
जियोजन का वित्तीय दृष्टिकोण ले श्रपनाकर वस्तुगत अपनाया गया है । किन्तु 
मंमोरेन्डम म आयोग ने अपने दृष्टिकोण म फिर परिवर्तत कर दिया और योजना 
में जो काट-छाँट की है वह फिर से वित्तीय दुष्टिकोण के झनुमार हुई है। वास्तव 
न॑ यह आइचयेजतक है और इस दृष्टिकोण से जनता को केवल इत्तना ही क्‍ग्रनुमाद 
होता है कि योजवा के सुख्य मुख्य लक्ष्य तो पूरे हो ही जायेंगे, इसलिये काठ-छाँद का 
कोई विशेष महत्त्व नही है | किन्तु बात ऐगी नहीं है । मदि हम गूल्यों की वृद्धि की 
तुलना में योजना में निर्धारित व्यय के ल्ष्या को देखे तो स्पप्ट हो जायगा कि जो 
४८०० करोड रुपयो म सन्‌ १६५६-५७ स जिन लक्ष्यों का प्राप्त करने का निदचय 
किया गया था भाज उन्हीं ४८०० करोड रुपया ग॒वे लक्ष्य पूरे नहीं हो सकते किन्तु 
मियोजन झग्योग ने इस रहस्प को व्यकत नहीं कमा ॥ उन्होंने वित्तीय काट-छाँट के 
'बुके! में उत्पादन कि लक्ष्यों की काट-छौठ को जनता से छपाने का भ्रयत्न किया है । 
राच तो थह्‌ है कि इसग्रे झ्रायोग का क्लोई भी दोप नहीं है, क्योंकि उन्होंने केवल 
भारतीय नियोजन को भारत को अदिक्षित जनता के गस्तिप्क गे उत्पन्न होने वाले 
गलत विचारों से बचाने का प्रयत्न क्या है। बिना पक्षपात किये नियोजन 
श्रायोग के पक्ष में हम कह सकते हैं कि आयोग हर सम्भव विधि से सह प्रसत्न' 
कर रहा है कि कृषि की उन्नति जारी रहे और इस्पात, सीमठट तथा दाकित 
(जिसको आयोग ने हाई कोर” (छ०:4००:९) कहा है) के लथ्ष्यो को पूरा करने का 
प्रयत्न कर रहा है । सच तो यह है कि इन लट्ष्यो की प्राप्ति के लिय यदि कम भहत्त्व 
वाली योजनाग्रों को स्थापित करना पड़े और सामाजिक सेवाथो के लक्ष्यों में भी 
काट-छाँट करनी पडे तो भी कुछ बुरा नहीं होगा क्याकि योजना के 'हाड़े कोर' को 
सुरक्षित रखने पर ही भारत का भावी झार्थिक विकास निर्भर करता है । 
शपे परिवर्ततन-सितस्वर रान्‌ १६४७ से यह पोफित किया गया था कि 

योजना के “श' भाग में सम्मिलित योजनाओं पर व्यय को बस करके ४५०० करोड 
रुपयो पर निर्धारित करना सम्भव न हो सका है ओर १४५० वरोड रुपयों की घन 
राशि इसमे और जोड दी गई है और झब कुल व्यय अ” भाग पर ४६५० करोड 
रूपयो का होगा। नियोजन झायोग का विचार है कि टा अतिरिबत राशि म से राज्य 
शृ४० करोड़ रूपयो की व्यवस्था करेंगे और १० करोड रुपयों थी व्यवस्था केन्द्र 
करेसा । राज्य १४० करोड रुपयो मे से ६० करोड करारोपण हारा, ५० करोड ऋषणो 
और अत्प बचतों द्वारा और ३० करोड गैर विकास व्यय में कमी करके प्राप्त करेंगे 


श्ढ्ड आशिक नियोजन 


किन्तु जैसो स्थिति चल रही है यह थाज्षा सफल नही हो सकती । हाँ इतना ग्रवश्य 
है कि गँर विकास सम्बन्धी व्यय में कमी करने से कुछ आय अवश्य प्राप्त की जा 
सकती है, विन्‍्तु वह नियोजन झायोस की आशा से बहुत ही दम होगी । अच्छा तो 
यहो होता कि झ्लायोग इस राशि वो बढ़ाता ही नही और देश के साधनों तक ही 
सीमित रुफता । 
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पुस्तक पहली 
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श्ण्घ राजस्व 


जिसका अभी तक विदशी प्रतियाशिता के कारण विक्रास नहीं हो सका था, परन्तु 
जिसका भविष्य सरक्षेण प्राप्त होन से अब उज्जवज है । 

थह घ्यान रहे कि साधनों का पुनवितरण हर स्विति म देश या समाज के 
लिए लामप्रद नही होता । कुछ ऐसे भी हस्तान्तरण हैं जो हानिकारक होते # | कभी 
क्भी सरक्षण कर ही हानिकारक सिद्ध होता है । यदि संरक्षण कर से प्राप्त आय 
शग्े उद्योगा का श्राधिक सहायता दने म उपयोग की जाती हैं जा अरकुशल है या जो 
हुए के जिए आवश्यक नहीं हू या जिसके लिए देश की प्राहईलिक परिस्थितियाँ उचित _ 
नही हैं. ता एस उद्यागा स॑ लाभ के स्थान पर हानि हाती है । कर द्वारा जो सावना 
वा पुनवितरण हाता है ब्र्थात ग्य जाभप्रद उद्यागा से साथन निवलकर सरक्षित 
उद्यागा स जा जगन जगते है उससे देश था हिल अग्रसर सही होता | ऐस उद्योय 
कऋदापि की अपने पैरा पर नही खर हो पार्वेंग और जैसे ही उत्त वर से सरक्षण हटाया 
ज्ायगा बढ़ ८प्प हा जायय । अत जो साधन अधिक उपयागी उद्योगा स निवातवर 
खबुहाल सरक्षित उद्योगा स स्थाना तरित हुय थ उत्तवा ऋपच्मणी उपयोग ही हझा जो 
मसग्क्षण व अमाव म कमी भी नहीं होता । इसी प्रकार ऑऔगिवाम आवपश्यवताओं पी 
चस्तुआ पर कर जगाने स यह सम्भव है कि एस उद्योगा ते पजी और श्षम वितवकर 
अनावश्यक उद्यागा मं उपयोग म आने लगे । यदि ऐसा होता है ती भी साधना का 
पुतचितरण हानितारक होंगा। 

कुछ कर ऐस होते हैं जो साधना था स्थाना-तरण चतमास उपयोगा से 
भआबी उपथोगा के जिये कर देते हैं। व्यक्तित अपने उपभोग को कम कर देते है और 
अचाने के जिए विवश हो जाते हैं) बचत द्वारा व्यत्िति सो भविष्य सेझपनी 
आय का उपयोग करने का अधिकार प्राप्त हो जाता हैं। ग्रत ब्यक्ति बतमास 
आवश्यकताओं पर खच न बरके अपनी आय को भविष्य मे खच करने वे उद्देश्य से 
यचाफर रखता है। प्रिकी कर आयात निर्यात वर ऐस करा का उदाहरण हू । 
साधना का स्थानान्तरण देद् के हित म या यहित में यहूं बहुत कुछ सरकारी ब्यय 
पर तिभर करता है| यदि कर द्वाटा प्राप्त राशि अनुत्पादव बार्यो भ राच फिया 
जाता है श्रौर देश षी पूजीगत वस्तुआ के बढाने के काम मे नहीं लाया जाता सो 
साधना का स्थानातरण जो बतमान से भावी उपयोग में विय हुआ उससे दश की 
तनिक भी याभ नही हुआ । 

बरा ये साधनों का पुगवितरण ऐसा भी होता हें शि साधन एक स्थान से 
डूसरे रथास को स्थानान्तरित होने लगते हे । यदि कसी देश में श्राय भा मुनाफा कर 
अहुत ही प्रगतिशील है ती व्यकित उस देझ मे श्रपनी पूंजी निकाल कर किसी ऐसे 
दंड मे विनियोग करने लगेंगे, जहा कर भार कम है। यदि देश के लिन्‍त भिन्‍न भागा 
म्‌ विशेष कर सधीय वित्त व्यवस्था (फ&ठलबां स्पश्म्मणगें ैवैकाप्राडाग7॥07) मृ 
आरा की दरें भित भिन्‍न हूँ तब तो पूँजी वा स्थातान्तरणथ वडी ही सुगमता से होगा, 
चाहे विदेशा म॑ यह स्थानान्तरण इसना सरप्र न हो । सधीय वित्त व्यवस्था म इसकी 
सम्भावना इसलिए अधिक ह्वांती है कि उसम अ्नेषा राज्य (8/87६७) होते हं 


करारोरण के आशिक प्रभाव श्ण्ह्‌ 


और हर राज्य मे अलग-अलग सूद की दर हो सकती है। भारत में विभिन्‍न राज्यो 
म बिक्री कर को दरों के भिन्‍न शिन्‍्न्र होने से देश को काफी हानि हो रहो है। यदि 
सब ही स्थातों पर कर की दरे समान हा तो सब ही क्षेत्रा का समान विकास होता 
है और देश को लाभ होता है । 

<करारोपण केंवितरण पर प्रभाव-- 

५ इस श्रष्याय म हमने झ्रभी तक करारोपण के उत्पादन पर पडने बाले प्रभावों 
की विवेचना की थी । अब हम यह अध्ययन करेगे कि करारोपण के वितरण के क्षेत्र म 
क्या प्रभाव होने है । हम सभी, बढती हुई घन की असमानताझोो के सामाजिक, आथिक' 
और राजनौतिक परिणामो से भली भाँति परिचित है। वास्तव में घन के वितरण की 
अरामानताभ्ो के कारण्‌ हो _ग्राज राज्य (5080७) की रूपरेखा इतनी बदल गई है । 
. मानव जीवन मे राज्य का महत्व जितना आज है छतना पहले कभी न था | हम देख 
चुके है कि राज्य अपने व्यय को इस प्रकार सम्पल्व करता है कि घन की असमानताये 
न्यूनतम हो जाये | यदि राजकीय व्यय का उद्देश्य धन की अरागानताझों को कस करन? 
है तो करारोपण का भी यही उद्देश्य होता है । प्राचीन लेखक इस विचार से बिलकुल 
भी सहमत वे थे कि करारोपण द्वारा घन की असमानताये दूर हो सकती है । हम पहले 
भी कह चुके हे क्षि पुरान लेखक केवल यही मानते थे कि करारोपण आस प्राप्त करने 
का एक साधन है, और इसके झतिरिक्त न तो उमकय कोई कर्तव्य है और न कोई लाभ 
ही ( यदि देखा जाय तो एडम रिग्रथ ने करारोपण राम्बन्धी जो भ्रपने नियम दिये थे 
उनका भो यह उद्देश्य था कि राज्य को पर्याप्त श्राय बिना मागरिको को तग क्ये' 
हो प्राप्त हो जाये । यही विचार श्काडों मिल वंस्टंबिल और एडम्स दंस्टबिल और एडम्स का भी था 
ये लेखक करो को नागरिकों की जेबो से घन निकालने का एक साथेनमात्र मानते 
थे | बेस्टेबिल ने कहा है कि करारोपण को 'धन की झ्रसमानताशों को ठीक करने 
का एक साधन मानने की एक बडी दृढ धारणा है। यह तो वित्तीय कल्ना की शवितत 
के झन्दर ही सम्भव है कि करो की दरो और रूपों को इस प्रवगर चुना जाये कि 

बिना क्रिसी वर्ग पर अनुचित दबाव के, झावश्यफ धन प्राप्त हो जाये, परन्तु यदि 
घन के वितरण के प्रभावों की झर ध्यान देता है श्र इस दिशा म कुछ विशेष 
उद्देश्यों की पूत्ति के लिय कोई तरतीब फरनी है तो इस कार्य की कठिताइरयाँ प्रत्य- 
घिक हो जाती हैँ । यदि उद्देश्य समाजवादी प्रणात्री स्थापित करना है तो करारोपण म॑ 
चालाकी से व्यवस्था करने की अपेक्षा अधिक प्रत्यक्ष ऋरर फ्रभ्गप्व्णज़्दी, व्गिफिएयो, 
उपस्थित है ।!* परन्तु समय को प्रमति के राघ-साथ अब अधिकाश लेखको का यही 
उक् है कि राजकीय व्यय और क्रारोपण--दोतो ही घन की असमानताशो कौर 
करने के शबितश्ञाली अस्त्र &ै। यह सम्राजीकरण के अन्य प्रत्यक्ष उपायों की भाति 
ऋाल्तिकारी भी नहीं है और उद्देश्य की पूर्ति मी कर देता है । हम पिछले अध्याय 
-म यह कह चुके हैं कि घत की असमानताओं को दूर करने के उद्देश्य से करारोपण 
<की दरा में उलट फेर को जाती है। दरो की दृष्टि से हमने पहले, करा को - 
7 (२००४३ ७, 89:व०३ ब्यव फाबफा पा >णा० छत, उठ53, 
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